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लोक सभा वाद-विवाद 

लोक सभा 

मगलवार, 27 ard, 2012/7 चैत्र, 1934 (शक) 

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह कजे समवेत Bel 

[अध्यक्ष महोदया पफीटासीन हई] 

(अनुकाद्। 

... (व्यवधान) 

सदस्य द्वारा शपथग्रहण 

अध्यक्ष महोदयाः महासचिव उन सदस्यों का नाम पुकारे, 
जिन्हे शपथ लेनी हेै। 

महासचिवः श्री के. जयप्रकाश हेगडे (चिकमंगलुर) 

... (व्यवधान) 

पूर्वाह्न 11.02 बजे 

इस समय, श्री के. चन्द्रशेखर wa डं मन्दा जगन्नाथ, 

श्री जगदीश शर्मा ओर pe अन्य माननीय सदस्य art 
आकर सभा-पटल a निकट we पर खड हो गये। 

... (व्यवधान) 

पूर्वाह्न 11.03 बजे 

प्रश्नों के मौखिक उत्तर 

[ अनुवाद] 

MAA महोदयाः प्रश्न संख्या 181-श्री हर्षं वर्धन 

( हिन्दी] 1 ~ `} 

चीनी की कीमते ओर उसकी उपलब्धता 

*181.4+ श्री हर्षं वर्धनः 

श्री अर्जुन रायः 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरणं 
मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या खुले बाजार में चीनी का ‘wl सेल ale’ मासिक 

आधार पर जारी किया जाता है, ताकि चीनी की कीमतें नियंत्रित 

रहं; 

(ख) यदि हां, तो अक्टूबर, 2011 से मार्च , 2012 कौ अवधि 
के दौरान माह-वार चीनी का कितनी मात्रा मे कोरा जारी किया 

गया; 

(ग) क्या मार्च, 2012 में जारी किया गया ‘wt सेल कोय 

कम भा; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी sto क्या है, ओर इसके क्या 
कारण है; मौर 

(ङः) पुरे वर्षं समान रूप से चीनी कौ उपलब्धता ओर इसके 

मूल्यनिर्धारण के बीच सार्थक संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार 

ak क्य कदम sae गए है? 

( अनृकाद। 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. केवी. थमस): (क) से (ङ) विवरण 

सभा पटल पर रख दिया गया 2 

विवरण 

(क) जी Bi! 

(ख) अक्तूबर, 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए 
माह-वार रिलीज कौ गई गैर लेवी चीनी के कोटे कौ मात्रा 
निम्नानुसार ठैः- 

(मात्रा लाख टन मे) 

माह माह के लिए रिलीज किया गया 

कुले गैर-लेवी कोरा 

अक्तूबर, 2011 17.50 

नवम्बर, 2011 17.01 

दिसप्वर, 2011 17.006 ̀ 

जनवरी, 2012 14.00 

फरवरी, 2012 12.50 

मार्च, 2012 12.50 
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(ग) ओर (घ) मार्च, 2012 माह के दौरान, 12.50 लाख 
टन गैर-लेवी चीनी के कोटे की निर्मुक्ति, 1 लख टन के अग्रनयन 
rer ओर 2.10 लाख टन लेवी कोटे के साथ मंडी में चीनी की 
पर्याप्त उपलब्धता थी ओर मूल्य स्थिर रहे थे। 

(ङ) सरकार का विनियमित रिलीज तत्र, उचित निर्यात-आयात 

हस्तक्षेपों ओर प्रशासनिक उपायों के जरिये चीनी कौ उपलब्धता ओर 
मूल्य-निर्धारण के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास रहता है। 

( हिन्दी] 

श्री हर्षं ada: माननीय अध्यक्ष महोदया, बाजार में चीनी 

मूल्य नियंत्रण A रहे। 

( अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः वे जो कह रहे है उसके अतिरिक्त कुछ 
भी कार्यवाही ada में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

we (व्यवधान) * 

( हिन्दी] 

श्री हर्षं वर्धनः उपभोक्ताओं को चीनी कौ उपलब्धता बनी 
रहे, इसीलिए सरकार द्वारा भैर लेवी शुगर का आवंटन किया जाता 
Zl 

महोदया, A माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अक्टूबर 
माह से लेकर मार्च माह तक सबसे कम सादे बारह लाख टन 
चीनी मार्च के महीने में उपलब्ध करायी गयी। इसके पूर्वं अक्टूबर, 
नवम्बर एवं दिसम्बर माह में सत्रह लाख टन से अधिक चीनी की 
उपलब्धता बाजार में मैर लेवी शुगर के जरिए करायी गयी। 
उपभोक्ताओं कौ जेब पर डाका न पदे, इसीलिए यह नीति बनायी 

गयी है। 

मत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि एक लाख टन 
चीनी कैरीओवर wie थी ओर ढाई लाख टन चीनी लेवी शुगर 
के रूप मेँ बाजार में उपलब्ध करायी गयी यानि मार्च माह A कुल 
पन्द्रह लाख साठ हजार टन चीनी की उपलब्धता बाजार में eft 

यह जो Ae लाख साठ हजार टन चीनी की उपलब्धता भी, यह 
अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर के माह के मुकाबले काफी कम है 
जबकि ard का महीना हिन्दुओं का त्योहार होली का महीना होता 
है। ... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप अपना प्रश्न yeu 

...(चव्यकधान) 

*+कार्यवाही-वृत्तात मेँ सम्मिलित नहीं किया गया! 
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श्री हर्षं वर्धनः बाजार मे चीनी की उपलब्धता बनी रहे, इसके 

लिए चीनी कौ अधिक मात्रा रिलीज होनी चाहिए थी। 

महोदया, मै माननीय मंत्री जी से आपके जरिए जनना चाहता 

€ fe aa लेवी शुगर का जो कोटा होता है, क्या वह मांग के 
आधार पर रिलीज किया जता है या किसी अन्य आधार पर? 

...(व्यकधान) 

{ अमुकाद ] 

प्रो. के.वी. थोमसः महोदया, प्रत्येक माह लगभग 15 से 18 
लाख टन चीनी गैर-लेवी कोटा ओर लेवी श्रेणी के अंतर्गत जारी 

की जाती है। हम प्रत्येक माह स्थिति की निगरानी करते है ओर 
बाजार मूल्य के साथ-साथ अतर्यष्टरीय मूल्य के ऊपर निर्भर रहते 

हुए, बाजार मेँ प्रत्येक महीने कितनी मात्रा जारी करने की जरूरत 

है, हम इसका निर्णय करते है। ...व्यकेक्षान) लेवी चीनी जिसे जारी 

किया गया है उसे गरीबी रेखा के नीचे के परिवार मे वितरित किया 

जाता St... (STAT) 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठ जाइए। प्रश्न-काल चलने 

दीजिए। 

...(व्यवेधान) 

अध्यक्ष महोदयाः शरद यादेव जी, आपने जो प्रश्न उठाया 

धा, उसे चार बजे के वाद ले लेगे। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठ WET प्रश्न-काल चलने 

दीजिप। 

we (PINT) 

अध्यक्ष महोदयाः आप लोम अपनी ies पर वापस जाइए। 

ve (व्यवधाने) 

पूर्वाह्न 11.07 बजे 

इस समय श जगदीश शर्मा ओर कुछ अन्य माननीय सदस्य 
अपने-अपने स्थानो पर वापस चले गए। 

... (व्यवधान)
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अध्यक्च प्रहोवयाः हर्षं वर्धन जी, आप दुसरा पूरके प्रश्न 

पूच्िए्। 

... (व्यवधान 

श्री हषं वर्धनः अध्यक्ष महोदया, यै आपके जरिए माननीय 

मत्री महोदय से जानना चाहता हू कि सरकार उत्पादकं के हितां 

मे कार्य कर रही है या उपभोक्ताओं की sal पर डाका न पडे, 
इसके लिए कार्य करती है? यदि ter नहीं है तो यह जो गैर लेवी 
शुगर कोटा है, यह बाजार कौ मांग के आधार पर रिलीज न किए 

जाने का कौन सा कारण है? .. (व्यवधान) 

. यदि सरकार उपभोक्ताओं की रक्षा करना चाहती टै तो मार्च 

के महीने में जाननूञ्ञ कर कम कोटा रिलीजं करके उपभोक्ताओं 

को परेशान करने का कार्य सरकार ने क्यो किया?...८व्यवक्षान) 

{ अनुवाद] 

W Sat. धोस: महोदया, ...(व्यवधान) चीनी ... (व्यवधान) 

जो प्रत्येकं महीने जारी किया गया, ae लेवी ओर गैर लेवी कोर 

a zi 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्य, कृपया थोडी देर के लिए 
बैट जाइये क्योकि माननीय नेता, विपक्ष कुछ कहना चाहती 21 

...( व्यवधान) 

(हिन्दी 

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदया, मै आपके माध्यम 
से सरकार से पूना चाहती हू कि वे तेलंगाना का मामला सुलञ्ञाते 

क्यों vet? आपने विपक्ष के लोगों को कहा, वे वापस चले TM 

... (व्यवधान) वे बार-बार तेलंगाना के मामले को sage रखेगे, 

इसलिए सत्ता पक्ष के लोग यहां वेल मे आए हुए zi इसलिए आप 

सरकार को निर्देश द, अपने लोगों को वापस भेजे... (व्यवधान) हम 

सब सदन चलाने के लिए ad हे। विपक्ष के लोग आपके कहते 
ही अपनी-अपनी dea पर वापस चले गए। आप जरा दृश्य देखिए, 

इस समय सत्ता पक्ष के लोग वेल के अद्र है। आज बजट पारित 
होना है, बजट पर चर्चा चलनी है, एफएम का जवाब आना है। 
हम सब चीजों के लिए तैयार होकर बैठे है, मगर सत्ता पक्ष के 
लोग यहां वेल में है। सरकार इस मसले को सुल्ञाए।...(व्यवधान) 

तेलंगाना में आत्महत्या पर आत्महत्या हो रही है. इसलिए ये लोग 
उद्वेलित होकर आ रहे है।... (व्यवधान) सत्ता पक्ष के लोग इस समय 
सदन कौ कार्यवाही को रोके हुए है\...८व्यवथान) सरकार तेलंगाना 
का विवाद सुलद्लाए।...(व्यकवधाने) तेलंगाना का निर्माण ati 
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... (व्यवधान) तेलंगाना का बिल लेकर आए, हम उसका समर्थन 

करने को तैयार है... (व्यवधान) तेलंगाना बने, उसके लिए हम यहां 

खडे है... व्यवधान) लेकिन सत्ता va के लोग यहां व्यवधान डाल 

रहे है... (व्यवधान) 

{अनुवाद} 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया आप सभी अपने स्थान पर वापस 

जाइये। 

...( व्यवधान 

प्रो. Sat. थोपसः महोदया, मार्च 2012 के महीने के दौरान 
oat चीनी कोटा के 12.50 लाख टन जारी करने के साथ, 

एक लाख टन का बकाया ie ओर लेवी कोरा का 2.10 लाख 

टन मिलाकर बाजार मेँ चीनी की उपलब्धता पर्याप्त थी ओर मूल्य 

स्थिर बने रहे।...८व्यकवधान) 

महोदया, पिछले ...(व्यवधान) के दौरान, यह मोटे तौर पर 
16 लाख टन ओर 18 लाख टन के बीच है जिससे हम मूल्य 
को स्थिर बनाये हुए हैँ... (व्यवधान) 

[feat] 

श्री अर्जुन रायः अध्यक्षा जी, सरकार ने जो अपना जवाब 

दिया है, उसमें माननीय मत्री जीने कहा है कि हम चीनी का 

कोटा चीनी मिल के मालिर्कों के साथ मासिक तय करते है। फिर 

एक समाचार-पत्र मेँ खबर आई कि अगले महीने से त्रेमासिक कोटा 

तय होगा। इसके अगे क्या सरकार इसको wt करने पर विचार 

करती है? दूसरी बात यह है कि जब सरकार मासिक कोटा तय 
करती है, बाजार में चीनी उपलब्ध हो जाने कै बाद क्या सरकार 

ने कोई ta मकेनिज्म डैवलप किया है, ताकि मांग ओर आपूर्ति 

मँ अन्तर नहीं हो, इसके लिए बाजार मे कोई ta पकेनिज्म 

सरकार ने तैयार किया है क्या? 

(अनुकाद] 

प्रो. के.वी. थोमसः महोदया, सामान्यतया, गैर-लेवी चीनी के 

मासिक आबंटन का निर्णय हौता है, परन्तु एेसा विचार किया गया 
है किं हम तीन महीने का आक्टन एक साथ ही कर सकते ZI 

... (व्यवधान) 

हमारा विभाग बाजार में मूल्यों 'पर लगातार निगरानी रखता है 

...(व्यवधान) किसी भी समय, यदि बाजार मे मूल्य ag जाता हे 
तो तुरत ही हमार dare हस्तक्षेप करेगा ओर बाजार में ज्यादा
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चीनी जरी किया जायेगा ...(व्यवधान) यही वह da है जिसके 

द्वारा हम खुले बाजार मे कमतो को नियंत्रित करते हँ! 

( हिन्दी] 

कुमारी सरोज पाण्डेयः माननीय अध्यक्ष महोदया, मेँ आपके 

माध्यम से सरकार से यह YoU चाहती हूं कि क्या यह सत्य है 

कि मार्च, 2012 में छत्तीसगढ़ को जारी किया गया चीनी का जो 

फ्री सेल कोटा है, वह feed anaes की तुलना मै कम है? यदि 

हां, तो इसका क्या कारण दै ओर बचा हुआ कोटा कब तक जारी 

कर दिया जायेगा? 

[अनुवाद] 

प्रो, wat, ava: महोदया, प्रत्येक राज्य को लेवी कोया के 

तहत चीनी जारी किया जाता है ओर गैर-लेवी कोटा पूरे देश के 

लिए है।... (व्यवधान) लेवी चीनी के मामले में, इसे सार्वजनिक 

वितरण प्रणाली के माध्यम सै वितरित किया जाना है।...८ व्यवधान) 

सामान्यतः, प्रति व्यवित प्रति माह 500 ग्राम गरीबी रेखा से नीचे 

के श्रेणी हेतु राज्यों को जारी किया जाता हे।...(व्यवधान) जब भी, 

राज्य FS अधिक मात्रा कौ मांग करते हैँ, विशेषतः त्योहार के 

समय में, हम प्रायः oe अतिरिक्ति मात्रा देते हे... (व्यवधान) 

प्रश्नों के लिखित उत्तर 

2) ~^ 

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना 

#492. श्री राधा मोहन सिंहः क्या शहरी विकास मत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने के विशेष 

सदर्भं सहित दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 कौ मुख्य-मुख्य बाते 

क्या है; 

(ख) इस समय दिल्ली मेँ कितनी अनधिकृत कालोनियां हैँ 

ओर नियमित की जाने वाली प्रस्तावित tet कालोनियों का व्यौरा 

क्या है; 

(ग) क्या इन्हें नियमित किए जाने में अनियमितताओं के 

quia केन्द्र सरकार के ध्यान में आए हैँ; ओर 

(घ) यदि हां, तो te मामलों का ब्योरा क्या है तथा इनकौ 

वर्तमान स्थिति क्या है? 
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शहरी विकास पत्री (श्री कमल नाथ): (क) दिल्ली मे 

अनधिकृत कालोनियों के ade में एमपीडी-2011 कौ मुख्य 

विशेषताएं इस प्रकार हः 

@ खंड 3.3.1.3 पैरा (क) मेँ निवासियों कौ सहभागिता 

सुनिश्चित करते हुए पुनर्विकास के माध्यम से अनधिकृत 

कालोनियों का सुधार प्रस्तावित 2 

Gi) खंड 4.2.2.2 एमपीडी-2011 के Ba (ख) मेँ अनधिकृत 

कालोनियों के नियमितिकरण at पद्धतियों कौ व्यवस्था 

को गई हैः 

a वास्तविक ओर सामाजिक अवस्थापना के सुधार 

सेवाओं ओर सामुदायिक सुविधाओं का न्यूनतम 

आवश्यक/व्यवहार्य स्तर के प्रावधान पर विशेष 

ध्यान देते हुए। 

= इसमे भूमि कौ उपलब्धता पर निर्भर करते हुए 

सामाजिके सुविधाओं के प्रावधान हेतु अपनाए 

जाने वाले कम स्थान वाले मानकों कौ भी 

व्यवस्था है। 

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने 

सूचित किया है कि जीएनसीरीडी में 1939 अनधिकृत कालोनियां 

पंजीकृत की गई है तथा जो कालोनियां संगत विनियमनों के अनुसार 

wat को पूरा करती दै, वे नियमितीकरण के लिए पात्र होगी। 

(ग) ओर (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 

(जीएनसीरीडी) द्वार संबंधित अनधिकृत कालोनिर्यो के नियमितीकरण 

संबंधी कार्य जिसमे संबधित एजेंसियां शामिल है रष्टय राजधानी 

त्र दिल्ली सरकार द्वार उनका कार्यान्वयन, समन्वय, निगरानी ओर 

पर्यवेक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 

ने सूचित किया टै कि जो कालोनियां अस्तित्व मेँ नहीं है, उनको 

अनंतिम नियमितीकरण प्रमाणपत्र (पीआरसी) देने के मुदे के संब॑ध 

मे दैनिक समाचार vat में दिनांक 11.11.2011 को प्रकाशित 

समाचार मद के आधार पर जांच कौ गई ot डिविजनल आयुक्त, 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जांच कौ गई atl जांच 

fad मे यह बताया गया कि तीन अपात्र सौसाइरियों को अनतिम 

नियमितिकरण प्रमाणपत्र जारी करने से कालोनियां नियमितीकरण हेतु 

स्वतः पात्र नहीं बन जाती Sl राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 

द्वारा तीन अपात्र अनंतिम नियमितीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए 

a (1) कोटला महीराम एक्सटेशन, जसौला (पंजी. संख्या 26, 

एलओपी), (2) अबुलफजल ए्कलेव पार्ट, जसोलां गांव (पंजी. 

संख्या 1182) (3) राधाकृष्ण विहार (पंजी. संख्या 1600) से 

संबंधित ZI
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(अनुवाद स 1, a) - Id 

पूर्वर / राज्यों में कृषि उत्पादन 

183. श्री जोसेफ टोप्योः क्या कृषि मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम में कृषि उत्पादन 

देश के ary dat कौ तुलना मेँ काफी कम है; 

(ख) यदि a, तो इस्के क्या कारण हैँ तथा विगत तीन asl 

मे प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में विभिन wae 
का उत्पादन कितना है; 

(ग) क्या सरकार का न राज्यों मे किसानों को बीजों पर 

राजसहायता, राष्टरीयकृत वैकां द्वार दिए गए ऋणो पर व्याज माफ 

करने आदि जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का विचार है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ala क्या 2; ओर 

(ङ) पूर्वोत्तर wet में ज्म खेती को हतोत्साहित करने ओर 
वैक्ञानिक उपाय अपनाकर कृषि उत्पदकता बढाने के लिए सरकार 

द्वारा क्या कदम उठाए गए esa जानै का विचार है? 

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पत्री (श्री शरद 
wat): (क) ओर (ख) जी, a यह सत्य है कि उत्तर-पूर्व 
राज्यों मे कृषि उत्पादन देश के अन्य ast की तुलना में बहुत 
कम है। यह इसलिए है क्योकि इन राज्यों, जहां प्रमुख रूप से 
वर्षासिंचित कृषि होती है, मेँ भारी वर्षा, भयानक ae ak 

दीर्घकालिक सूखा जैसे अनेक ofan विपत्तियां नियमित रूप से 
आती है। कृषि यंत्रीकरण का निम्न स्तर, बिजली की कम खपत, 

उर्वरक कौ कप खपत, खराब प्रोद्योगिकौ अंगीकरण, कम बीज 

प्रतिस्थापन द्र, अम्लीय मृदा, सीदीनुमा aa ओर जोतों का छोरा 
आकार आदि aa मे कम कृषि उत्पादनं के लिए अन्य कारण Zz 

उत्तर-पूवीं राज्यों मेँ पिछले तीन वर्षो (2008-09 से 2010-11) 

ओर चालू वर्ष अर्थात 2011-12 (केवल असम के लिए) के दौरान 
विभिन Ga फसलों का उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) भारत सरकार किसानों को असम ओर त्रिपुरा 
में कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) 

ओर असम मेँ पूर्वी भारत मेँ हरित क्रांति लाने के कार्यक्रम के 
sata जल aaa युक्तयो जैसे स्प्रिकलर ओर पंप del सहित 
बीज, उन्नत कृषि मशीनरी समेकित पोषाहार प्रबंधन, समेकित कौर 

प्रबंधन जैसे गुणवत्ता आदानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध 
कराती रही हे। इसके अलावा वृहत कृषि प्र्बधन स्कीम के अंतर्गत 
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aa के अनेक राज्यों में चावल आधारित फसलन प्रणाली क्षत्रं में 
समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी- चावल), दलहन 

ओर तिलहन के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, गन्ना 
आधारित फसलन प्रणाली का सतत विकास (एसयूवीएसीएस) भी 
कार्यान्वित किए जा रहे है। सामान्य wee कृषि विकास योजना 
(आरकेवीवाई) के अलावा अनेक नई ved यथा गहन कदन्न 

संवर्धन के माध्यम से पोषाहार सुरक्षा पहल (आईएनएसआईएमपी) , 
सब्जी कलस्टर पहल ओर आयलपाम का संवर्धन भी क्षेत्र के कुछ 
राज्यों मे कार्यान्वितं किए जा रहे Zi 

बागवानी फसलों के लिए क्षेत्र में अनुकूल कृषि जलवायु 
स्थितियों पर विचार करते हुए पूर्वोत्तर ओर हिमालयी राज्यों के लिए 
बागवानी मिशन पर एकं अलग स्कौम भी कार्यान्विति को जा रही 

हे] 

सरकार 2006-07 से 7 प्रतिशत व्याज दर पर् 3.00 लाख रुपये 
तक की मूलधन राशि का फसल ऋण उपलब्ध करा रही है। 
सरकार उन किसानों को अतिरिक्त 3 प्रतिशत व्याज ae भी 
उपलब्ध करा रही है जो अपने अल्पावधि ऋण निर्धारित भुगतान 

अवधि के अनुसार अदा करते है। इस प्रकार, उन किसानों के लिए 
प्रभावी द्र 4 प्रतिवर्शं बनती है जो बैक द्वारा निर्धारित भुगतान 
अवधि के अनुसार अपने फसल ऋण का भुगतान करते है, 

(ङः) उत्तर-पूर्व क्षेत्रों A जनजातियों के सामाजिक रिवाजों 

om खेती जीवन का एक तरीका है, इसलिए एेसी प्रथा पूर्णतया 
बंद कौ जा सकती है। भारत सरकार उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सात राज्यों 
मे विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप मेँ स्थापित खेती के लिए प्रमुख 
पद्धतियों के उन्नत पैकेज के साथ उत्पादक प्रयोजनों के लिए ज्म 
भूमि का विकास करने के लिए gta परिवारों को प्रोत्साहित करने 
हेतु निम्नीकरण घटाने के लिए पनधारा दृष्टिकोण के आधार मृदा 
ओर जल संरक्षण उपाय अपनाकर BA क्षेत्रं के पहाड़ी तराई का 
विकास करने के लिए ज्म खेती dat पनधारा विकास परियोजना 
कार्यान्वितं कर रहौ है 

स्थानीय आवश्यकतानुसार कृषि शिक्षा ओर फसल उत्पादन 

प्रोद्योगिकियों का सुधार करने के लिए ओर फसल उत्पादन ओर 
उसके द्वारा आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए किसानों को इन 
प्रोद्योगिकि्योँ को हस्तांतरित करने के लिए भी इस क्षेत्र मे केन्द्रीय 
कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल स्थापित किया गया है। इसके अलावा, 
उत्तर-पूर्व पहाड़ी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी 

इस aa में स्थापित किया गया है जिसने पहाड़ी राज्यों के लिए 
उपयुक्त अनेक प्रोद्योगिकियों का विकास किया है। 

a कृषि सहित इस aa मेँ फसल का उत्पादन ओर 
उत्पादकता बद्धान के लिए wars क्षेत्र के लिए आईसीएार
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अनुसंधान परिसर द्वारा उन्नत फसल किस्म, भूमि प्रबंधन आदि जैसे आदि में वैकल्पिक फसलों ओर फसलन प्रणालि का कार्यान्वयन 

वैज्ञानिक उपाय विकसित किए गए है। इसके अलावा अत्यधिक करने के लिए जिला स्तरीय फसल आकस्मिकता योजना विकसित 

जलवायुवीय गतिविधियों जैसे बाद, दीर्घकालिक शुष्क अवधि, सूखा कौ गई हे। 

विवरण 

वर्षे 2011-12 & दौरान विभिन खेते weet का राज्यवार उत्पादन 

(लाख रन मे) 

राज्य फसल 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12¢ 

1 2 3 4 5 6 

अरुणाचल प्रदेश चावल 1.64 2.16 2.34 

गेहू 0.05 0.05 0.06 

कुल मोरे अनाज 0.78 0.79 0.85 

कुल दलहन 0.09 0.10 0.09 

कुल खाद्यान 2.56 3.09 3.34 

कुल तिलहन 0.31 0.28 0.29 

गन्ना 0.23 0.27 0.29 

असम चावल 40.08 43.36 47.37 44.83 

ae 0.55 0.64 0.53 0.59 

कुल मोरे अनाज 0.15 0.17 0.17 0.16 

कुल दलेहन - 0.64 0.65 0.70 0.91 

; कुल खाद्यान 41.43 44.81 48.76 46.49 

कुल तिलहन 1.38 1.45 1.54 1.47 

गन्ना 11.00 10.59 10.75 9.84 

Je एवं मेस्ता* 6.74 7.36 6.51 6.86 

मणिपुर चावल 3.97 3.20 5.22 

गेहूं 0.00 0.00 0.05 

कुल मोरे अनाज 0.12 0.12 0.42 

कुल दलहन 0.06 0.07 0.24 

कुल खाद्यान 4.15 3.39 5.93 ` 
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1 2 3 4 5 6 

कुल तिलहन 0.007 0.007 0.27 

गन्ना 0.021 0.21 3.01 

मेघालय चावल 2.04 2.07 2.07 

गेहूं 0.007 0.007 0.007 

कुल मोरे अनाज 0.28 0.28 0.28 

कुल दलहन 0.04 0.04 0.04 

कुल खाद्यान 2.36 2.39 2.39 

कुल तिलहन 0.07 0.07 0.07 

गन्ना 06.03 0.002 0.002 

जुट एवं मेस्ता* 0.55 0.53 0.53 

मिजोरम चावल 0.46 0.44 0.47 

कुल मोरे अनाज 0.09 0.12 0.14 

कुल दलहन 0.04 0.06 0.06 

कुल GEN 0.59 0.62 0.67 

कुल तिलहन 0.02 0.03 0.04 

गन्ना 0.14 0.12 0.08 

नागालैंड चावल 3.45 2.40 3.81 

गेह 0.02 0.02 0.05 

कुल मोटे अनाज 1.27 0.77 1.45 

कुल दलहन 0.40 0.35 0.36 

कुल खाद्यान 5.14 3.54 5.68 

कुल तिलहन 0.72 0.85 0.66 

गन्ना 1.86 1.53 1.85 

ye एवं मेस्ता* 0.01 0.02 0.08 

सिक्किम चावल 0.22 0.24 ` 0.21 

गेहूं 0.08 0.06 0.03 

कुल मोटे अनाज 0.66 0.74 0.75 

कुल दलहनं 0.12 0.13 0.12 
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1 2 3 4 5 6 

कुल खाद्यान 1.08 1.17 1.10 

कुल faced 0.07 0.09 0.08 

त्रिपुरा चावल 6.27 6.40 7.02 

गेहूं 0.01 0.01 0.006 

कुल मोटे अनाज 0.02 0.02 0.04 

कुल दलहन 0.04 0.04 0.05 

कुल Gat 6.35 6.48 7.12 

कुल तिलहन 0.02 0.02 ` 0.03 

गन्ना 0.52 0.45 0.46 

ye एवं मेस्ता* 0.09 0.09 0.11 

टिप्पणीः चालू वर्ष के दौसन अर्थात 2011-12 के लिए उत्पादन का द्वितीय अग्निम अनुमान केवल असम के लिए उपलब्ध है। 

भजूट एवं मेस्ता का उत्पादन प्रत्येक 180 लाख Td 

Oda अग्रिम अनुमान के अनुसार Co 
an A 

ca \ मृदा की कम होती उर्वरा शक्ति 

*184 श्री वरुण Met: 

श्री आनंदराव अडसुलः 

क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार देश में मृदा कौ कम होती उर्वरा शक्ति 

के मद्देनजर राष्ट्रीय मृदा गुणवत्ता ओर sda शक्ति प्रब॑धन 

परियोजना कार्यान्वित कर रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या देश में उन क्षत्रँ, जहां भू-जल सिंचाई का प्रमुख 

स्रोत रै ओर Gerad सहित चक्रवत प्रवण क्षेत्रों मेँ कृषि भूमि 
की मृदा गुणवत्ता पर लवणता ओर क्षारीयता का प्रतिकूल प्रभाव 

पडा है; 

(घ) यदि हां, तो इन areal के कारण प्रभावित कृषि 

भूमि,कत्रों का राज्य-वार wiht क्या है; ओर 

(ङ) उक्त समस्या से frat के लिए सरकार द्वारं क्या 

निवारक उपाय किए गए टै/किए जाने का विचार है? 

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मत्री (श्री शरद 

पवार): (क) ओर (ख) सरकार मृदा स्वास्थ्य ओर उत्पादकता 

में सुधार करने के लिए उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलिंत 

ओर उचित उपयोग को बढावा देने तथा मृदाओं कौ धरती हुई 

उर्वरता दर की रोकथाम के लिएु at 2008-09 से “ata मृदा 

स्वास्थ्य उर्वरता प्रबंधन परियोजना" (एनपीएमएसएच एण्ड एफ) 

कार्यान्वितं कर रही है। एनपीएमएसएच एण्ड एफ के मुख्य घटकं 
मे नईं स्थैतिक ओर चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं कौ 

स्थापना,सुदुदधीकरणं, नई उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं कौ 

स्थापना/सुदृदीकरण ओर जैविक खादों ओर मृदा सुधारकोसृक््म 
पोषकं तत्वों आदि के उपयोग को बढावा देना शामिल 21 

(ग) ओर (घ) लबणता ओर क्षारीयता ने खासकर उन क्षत्र 
मे जहां खराब क्वालिटी के भू-जल से सिंचाई कौ जाती है, 
सिधु-गंगा के मैदानो के शुष्क/अद्धं शुष्क क्षेत्रों मे, सुन्दरवन सहित 

डेल्टा के dari तथा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों A मृदा स्वास्थ्य ओर 

कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उपलब्ध अनुमानं 

के अनुसार पूरे देश में क्रमशः 3.77 मिलियन हैक्टे. ओर 2.95 
मिलियन dee क्षारीयता ओर लवणीयता से प्रभावित है। राज्यवार 

ait संलग्न विवरण में दिए गए Zi 

(ङ) सरकार कृषि प्रयोजनों हेतु ants ओर अम्लीय मृदाओं 

के विकास के लिए “arta ओर अम्लीय मृदाओं का सुधार ओर 

विकास" (आरएडीएएस) नामक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। 

आरणएडीएएस के मुख्य घटकं का उद्देश्य मृदा उर्वरता मे सुधार 

करना है तथा इसमे मृदा सुधारकों का अनुप्रयोग तथा लवणक्षार
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सहिष्णु Gael को उगाना शामिल है। इसके अलावा एलपीएमएसएच उपयोग को aera दिया जाता है। आरणएडीएएस ओर एनपीएमएसएच 
एण्ड एफ के अतर्गत मृदा स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जैविक एण्ड एफ के ania 11वीं योजना के दौरान मुख्य उपलब्धियां 
खादों, हरी खादों ओर मृदा सुधारकों के मिश्रण से संतुलित उर्व॑रक संलग्न विवरण-मे दी mg है 

विवरण 7 

भारत 4 लवण प्रभावित (लवणीयता ओर क्षारीयता) मृदाओं की राज्यवार सीमा (जैसा कि आहसीएआर द्वारा सूचना दी गई 2008) 

(क्षेत्र लाख हैक्टयर मे) 

क्र. राज्य/संघ शासित क्षत्र भारत A लवण प्रभावित मृदाओं कौ सीमा 
a. का नाप 

लवण क्षार कुल 

1. आन्ध्र प्रदेश 0.77 1.97 2.74 

2. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0.77 0.00 0.77 

3. विहार 0.47 1.06 1.53 

4, गुजरात 16.80 5.41 22.21 

5. हरियाणा 0.49 1.84 2.33 

6. कर्नाटक 0.02 1.48 1.50 

7. केरल 0.20 0.00 0.20 

8. मध्य प्रदेश 0.00 1.40 1.40 

9. महाराष्ट 1.84 4.23 6.07 

10. ओडिशा 1.47 0.00 1.47 

11. पजाब 0.00 1.52 1.52 

12. राजस्थानं 1.96 1.79 3.75 

13. तमिलनाडु 0.13 3.55 3.68 

14. उत्तरं प्रदेश 0.22 13.47 13.69 

15. पश्चिम बंगाल 4.41 0.00 4.41 

सकल योग (लाख हैक्टेयर) 29.55 37.72 67.27 

सकल योग (मिलियन tz.) 2.95 3.77 6.73 

स्रोतः सीएसएसआर, wes सुदूर संवेदन एजेंसी (एनआरएसए) हैदराबाद ओर राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व्यौरों ओर भू-उपयोग नियोजन (एनबीएसएस एण्ड wet), नागपुर 
द्वारा किए संयुक्त अध्ययन के आधार पर केन्द्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसञआरआई)।
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विवरण I 

लिखित उत्तर 20 

17कीं योजना के दौरान ania ओर अम्लीय gost का सुधार ओर विकास (आरणएडीएएस) ओर राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य ओर उर्वरा 
yaya परियोजना (एनपीएमएसएच एण्ड एफ) कौ स्कीम के अतर्गत राज्यवार उपलब्धि 

॥ 

करसं राज्य का नाम आरएडीएषए एनपीएमएसएचएफ 

भौतिक वित्तीय भोतिक + वित्तीय 

(लाख tae.) संख्या 

1 2 3 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश 0.03 142.76 35 973.845 

2. असम 0.04 373.00 0 0.00 

3. अरुणाचल प्रदेश 0.02 208.00 5 150.00 

4. बिहार 0.00 0.00 42 1247.60 

5. SUAS 0 0.00 4 59.40 

6. गुजरात 0.39 2291.54 12 186.25 

7. गोवा 0 0.00 1 5.00 

8. हरियाणा 0.19 520.00 12 144.10 

9, हिमाचल प्रदेश 0.00 0.00 6 178.72 

10. ्ञारखंड 0 0.00 19 255.80 

11. कर्नाटकं 0.00 47.88 22 395.57 

12. केरल 0.00 0.00 24 327.30 

13. मध्य प्रदेश 0.00 0.00 6 86.00 

14. महाराष्ट 0.03 64.68 23 405.00 

15. मणिपुर 0.07 425.00 0 89.00 

16. मिजोरम 0.01 55.00 4 72.50 

17. मेघालय 0.01 38.55 6 60.00 

18. नागालैण्ड 0.00 0.00 3 15.00 

19. ओडिशा 0.00 0.00 14 435.00 

20. पंजाब 0.12 29.70 23 170.00 

21. राजस्थान 0.24 452.91 40 1091.22 

22. सिक्किम 0.06 286.00 5 130.00 , 
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1 2 3 4 5 6 

23. तमिलनाडु 0.00 0.00 24 250.00 

24. त्रिपुरा 0.00 0.00 4 136.50 

25. उत्तर प्रदेश 0.00 0.00 26 255.00 

26. उत्तराखंड 0 0.00 4 25.00 

27. पश्चिम ane 0 0.00 13 163.75 

28. आईभईएसएस, भोपाल 0 0.00 0 970.273 

29. उर्वरक कंपनी 0 0.00 35 0.00 

कुलं 1.21 4935.02 412 8277.828 

“UIA एण्ड एफ के अतर्गत स्थापित किए जाने बाली सुदृद् की जाने वाली मंजूर स्थेतिक/चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल संख्या दर्शाता है। 

Lin २4 
संग्रहालयों की स्थापना 

*185. श्री जयराम पांगीः क्या संस्कृति मत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) देश के विभिन भागो में स्थित संग्रहालयों का स्थान-वार 
a क्या 2; 

(ख) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान एेसे संग्रहालयों 
के अनुरक्षण ओर रख-रखाव पर कितना व्यय किया गया; 

(ग) क्या सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का खुदाई मे मिले 
महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषो को रखने के लिए ललितगिरी मेँ 

एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है; ओर 

(ङ) इस संग्रहालय कौ वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन अस्थि 
अवशेषो को ताबूतों मे रखकर जनता के दर्शनार्थं कब तक रखा 

जाएगा? 

आवास ओर शहरी मरीबी उपशमन मत्री तथा संस्कृति 
मत्री ( कुमारी Bert): (क) से (ङ) संस्कृति मंत्रालय के एक 
संबद्ध कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, के अधीन कुल 44 
पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय है। राष्ट्रीय संग्रहालय ओर राष्ट्रीय आधुनिक 

कला दीर्धा नामक अन्य दो राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय संस्कृति 
म॑त्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों के रूप मे कार्य करते है। उपर्युक्त 
के अतिरिक्त, सात अन्य संग्रहालयों को उनके अनुरक्षण ओर 
रखरखाव के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता हे। संग्रहालय 

कौ सूची संलग्न विवरण-में दी गई Zi 

पिछले तीन ast ओर चालू वर्ष के eh उपर्युक्त संग्रहालय 
के अनुरक्षण ओर रखरखाव पर हुआ खर्च संलग्नं विवरण-ा में 

दिया गया 2 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ललित गिरी मे पहले से ही एक 

मूर्तिशाला है जिसे स्थल संग्रहालय मे उननत करने का प्रस्ताव है 
ओर इसमे उत्छनन के दौरान प्राप्त उत्खनित अस्थि अवशेषो को 
रखा जाएगा। 

इस संग्रहालय के सभी प्रकार से पूर्ण हो जाने पर ये अवशेष 
जनता के दर्शनार्थं रखे जाएगे। 

विवरण I 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन पुरातत्वीय स्थल सग्रहालयो 

की राज्य-वार सुची 

राज्य क्र.सं संग्रहालय का नाम 

1 २ 3 

आन्ध्र प्रदेश 1. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, अमरावती 

2 पुरातत्वीय स्थले संग्रहालय, चन्द्रगिरि 

3. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, कोंडापुर 

4.  पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, नागार्जुनकोंडा 
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असम 5. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, श्री सूर्य पहा 

6. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, बोधगया 

7. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, नालंदा 

६. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, वैशाली 

9. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, विक्रमशिला 

दिल्ली 10. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, पुराना किला 

11. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, लाल किला, 

दिल्ली 

12. स्वतंत्रता सैनानी स्मारक, सलीमगद्, 

13. भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, लाल 

किला, दिल्ली 

14. स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, 

दिल्ली 

गोवा 15. Geeta स्थल संग्रहालय, बेल्हा गोवा 

गुजरात 16. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, लोधल 

17. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, धोलावीरा 

हरियाणा 18. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, शेख चिल्ली 
का मकबरा, थानेसर 

हिमाचल प्रदेश 19. कांगड़ा किला संग्रहालय, कांगड़ा 

कर्नारक 20. पुरातत्वीय स्थल संग्रहलय, हेलेबिदु 

21. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, कमलापुर 

(हम्पी) 

22. «a सुल्तान संग्रहालय, she 

धारवाड् 23. Yada स्थल संग्रहालय, एेहोले 

24. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, बादामी 

25. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, बीजापुर 

केरल 26.  मत्तनचेरी महल संग्रहालय, मत्तनचेरी 

मध्य प्रदेश 27. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, चेरी 

28. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, ग्वालियर 

लिखित उत्तर 24 
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29. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, खजुराहौ 

30. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, सांची 

ओडिशा 31. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, कोणार्क 

32. पुरत्तत्वीय स्थल संग्रहालय, रतागिरी 

33. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, रोपड़ 

राजस्थान 34. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, कालीबंगन 

35. St महल संग्रहालय, भरतपुर 

तमिलनाडु 36. किला de जार्ज संग्रहालय, चेन्नई 

उत्तर प्रदेश 37. ताज संग्रहालय, आगरा 

38. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, फतेहपुर सीकरी 

39. पुरातत्वीयं स्थल संग्रहालय, सारनाथ 

40. 1857 स्मारक संग्रहालय, रेजीडंसी, लखनऊ 

उत्तराखंड 41. पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, जागेश्वर 

पश्चिम बंगाल 42. yaaa स्थल संग्रहालय, तामलुक 

43. हजारद्वारी महल संग्रहालय, मूर्शिदाबाद 

44. कूच बिहार महल संग्रहालय, कूच बिहार 

पुरातत्वीय स्थल areca के अतिरिक्त अन्य संग्रहालय कौ 
सूची 

1. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली 

2. राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली, जिसकी बंगलोर ओर 

मुंबई में दो शाखाएं है 

3. सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश 

4. इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 

5. भारतीय संग्रहालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 

6 विक्टोरिया मेमोरियल होल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 

7. राष्टीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 

8. इंदिरा गांधी usta मानव संग्रहालय, भोपाल, मध्य प्रदेश 

9. नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली 
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विवरण II 

पिले तीन वर्षो ओर चालू वर्कं के दौरान संग्रहालय के अनुरक्षण ओर रख-रखाव पर किए गए ad 

(करोड रुपए में) 

क्र.सं संग्रहालय का नाम 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

15 मार्च, 

2012 तक) 

योजना गैर- योजना गैर- योजना गैर- योजना गैर- 

योजना योजना योजना योजना 

1. राष्ट्रीय संग्रहालय 6.57 6.23 6.39 7.36 9.67 7.62 6.90 7.53 

2, राष्टीय आधुनिक कला दीर्घा 3.81 2.27 6.11 3.76 11.52 3.56 10.60 4.25 

3. सालारजग संग्रहालय 7.94 8.30 13.30 8.84 10.00 13.04 6.00 6.84 

4. इलाहाबाद संग्रहालय 0.99 2.00 0.72 1.57 1.41 2.07 0.60 2.15 

5. भारतीय संग्रहालय 3.89 5.80 6.95 7.54 7.89 9.59 4.77 4.67 

6. विक्टोरिया मेमोरियल हल 3.00 4.13 4.11 3.57 5.85 3.30 6.93 2.78 

7. wer faa 22.26 19.65 22.73 34.91 30.96 34.46 29.70 27.60 

arena परिषद 

8 इदिरा गाधी wee 7.37 2.80 9.48 2.90 7.47 2.90 8.65 3.10 

मानव सग्रहालय 

9. नेहरू मेमोरियल संग्रहालय 9.20 7.92 14.30 10.33 8.60 9.97 3.66 12.17 

ओर पुस्तकालय 

10. पुरातत्वीय स्थल 4.50 2.83 50.07 2.32 5.96 2.73 7.60 2.33 

संग्रहालय (चवालीस) 

कुल योग 69.53 61.93 89.16 83.10 99.33 89.24 85.24 73.42 

ated % 2 €~ $4 
खेलकूद ं में पदाधिकारी (ख) क्या एक ही व्यक्ति द्वारा उसी खेलकुद परिसंघ में 

—_— पदाधिकारी के उसी पद पर लगातार बने रहना इस .संब॑ध A सरकार 

186. श्री अजय कुमारः हारा जारी नियमों ओर दिशानिदेशो को उल्लंघन करना 2; 
श्रीमती मीना सिंहः 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर एेसे पदाधिकारी 
क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह बताने कौ कृपा कब से उन्हीं पदो पर कार्यं कर रहे 2; 

करेगे किः 
(घ) इस ae में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को व्यौरा 

(क) विगत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान क्या है; ओर 

देश मँ खेलकूद को agen देने हेतु विभिन राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघाों 
को परिसंच -वार प्रदान fire गए अनुदान का ota कया ह; (ङ) उक्त दिशानिर्देशो का अक्षरशः पालन सुनिश्चितं करने 

के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?



27 प्रश्नों के 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री 
अजय Wert): (क) देश A खेलों को gern देने के लिए विगत 

तीन वषो मेँ प्रत्येक तथा चालू वर्ष में सरकार ने विभिन राष्ट्रीय 

खेल परिसंघों को 35895.31 लाख रु. कौ राशि जारी कौ हे। 
एनएसएफ को उपलब्ध कराए गए अनुदानों को दशनि वाला ART 
संलग्न विवरण यें दिया गया 21 

(ख) से (घ) सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ सहित राष्ट्रीय 

खेल परिसंघों के पदाधिकारियों की आयु ओर कार्यक्रम सीमा 
निर्धारित करने संबधी दिशा-निर्देश जारी किए है। जिन्हे 31.1.2011 
को जारी भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 मेँ दोहराया 

गया है। इन दिशानिर्दशों के अनुसार सरकार ने अन्य बातों के 
साथ-साथ एनएसएफ के पदाधिकारियों की आयु ओर कार्यकाल की 

सीमा निर्धारित की हैः 

(1) भारतीय ओलंपिक संघ सहित किसी भी मान्यता प्राप्त 

राष्ट्रीय खेल utes का अध्यक्त ब्रेक के साथ या बिना 

किसी ब्रेक के अधिकतम 12 वर्ष की अवधि के लिए 

पद धारण कर सकता है। 

(ii) भारतीय ओलंपिक संघ सहित किसी भी मान्यता प्राप्त 

` राष्ट्रीय खेलं परिसंघ का सचिव (या किसी अन्य पदनाम 

जैसे महासचिव/महामत्री से संबोधित किया जाता है) 
ओर कोषाध्यक्ष प्रत्येक चार ad की अधिकतम दो 
लगातार कार्यकालों तक कार्य कर सकता है ओर इसके 
बाद न्यूनतम चार वर्षं कौ अंतराल अवधि के बाद उसे 
किसी भी पदे के लिए नए चुनाव के लिए आवेदम 

करना होगा। 

(1) भारतीय ओल्लपिक संघ सहित किसी भी मान्यता wre 

राष्ट्रीय खेल परिखंघ का अध्यक्ष, सचिव ओर कोषाध्यक्ष 
70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उस पद् पर कार्यं 
करना बंद कर् देगा। . 

Gv) उपर्युक्त (1) से Gii) शते इस Woe के अध्यधीन 

है कि इससे fect भी सदस्य के वर्तमान कार्यकाल पर 
कईं अत्र नदीं पडेगा, यदि उसका इस पद पर चुनाव 
उचित an से किया गया हो। दूसरे शब्दों मे, भविष्य 

H eM वाले सभी चुनावों के लिए कार्यकाल की शर्तं 

अनिवार्य होगी क्योंकि ये चुनाव भविष्य मेँ एक सामान्य 
प्रक्रिया के तहत किए जाएणे। 

(ङ) सरकारी मान्यता प्राप्त करने ओर भारत सरकार से 

वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रकार कौ सहायता जैसे रेलवे रियायत, 

आयकर Be, सीमा शुल्क Be आदि प्राप्त करने कौ पात्रता हासिल 
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करने तथा महाद्विपीय -तथा विश्व स्तर की मान्यता प्राप्त खेल 

प्रतियोगिताओं मे भाग लेने के लिए के लिए रष्टरीय टीमों के चयन 

के लोक काया का निष्पादन करने का प्राधिकार प्राप्त करने, जिसमें 

सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व शामिल है तथा अतररष्टरीय संघों, 

स्पर्धाओं, प्रतियोगिताओं, सम्मेलनं आदि में देश का प्रतिनिध्वि करने 

के wet खेल परिसंधों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि 

वे सरकार के निर्देशों का अनुपालन ati किसी भी राष्टीय खेल 

परिसंघ को जिसने 1.5.2010 के इन दिशा निर्देशों का अनुपालन 

ait! किसी भी राष्ट्रीय खेल परिसंघ को जिसने 1.5.2010 के इन 

दिशा feet को जारी होने के बाद हुए चुनावों के लिए इन 
अनुदेशो का पालन नहीं किया है, सरकार द्वारा वार्षिक मान्यता 

प्रदान नहीं की गयी है। 

way खेल निकायो की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता ओर 

जवाबदेहता लाने के लिए सरकार ने एक नियामक रूपरेखा तैयार 
की है जिसका उद्देश्य खेल निकायो के बीच सुशासन का विकास 

करना है। usta खेल विधेयक का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया 
गया है ताकि स्टेकहोल्डरो से विधायी पूर्व परामर्शं लिया जा सके, 
जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैः 

(i) खेलों के विकास एवं se aera देने के लिए जिसमें 

वित्तीय ak अन्य सहायता राष्टरीय टीमों, एथलीरों के 

कल्याणात्मक उपायों की तैयारी एवं खेलों मे एथिकल 

प्रणालियों के विकास की कार्यपद्धति जिसमे खेलों में 

डोपिग क्रो खत्म करना, आयं संबधी wre एवं यौन 
उत्पीड्न के मामले एवं भारतीय ओलंपिक संघ ओर 

राष्ट्रीय खेल परिसंघों के अधिकारो ओर प्रतिबद्धताओं के 
मामले शामिल है, के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता 
(इसमे सुशासन के वुनियादी सिद्धांतों को अपनाना एवं 

खेलों कै व्यावसायिक प्रबंधन का मामला भी शामिल 

है)। 

Gi) संबधित्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों ओर भारतीय ओलंपिक 

संघ के प्रब॑धननिर्णय लेने के संबध में एथलीर सलाहकार 

परिषदः के माध्यम से एथलीरों को शामिल करना Zz 

(17) भारतीय खेल प्राधिकरण ओर भारत सरकार के कर्तव्यो 

एवं 'जिम्मेदारियां fret स्पष्ट रूप से परिभाषित किया 

गया हेै।. 

(iv) खेल विवादों के समाधान हेतु कार्यविधि तथा विवाद 
समाधान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना। 

(४) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को ओर अधिक स्वायत्ता ओर 
waa खेल परिसंघों से सरकार के नियत्रण को कम 

करन।
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(vi) wee खेल परिसघों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 

2005 के तहत लाना जिसमे खिलादियों से संबंधित 

व्यक्तिगत एवं गोपनीय सूचनाओं को सुरक्षित रखने 

संबंधी प्रावधानों को न रखा जाए्। 

vii) एरी डोपिग प्रावधान मे विशेष प्रावधान जोडा गया है 
जिसमें रष्टय wet डोपिग एजेंसी (नाडा) द्वारा विश्व 

एरी डोपिंग एजेंसी (वाडा) कोड के उन प्रावधानों को 
लागू करने से अलग रखा जा सके जिनमे अंतरराष्ट्रीय 
खेल परिसंघ कर्ता नहीं होता। 

(viii) कोचों, संरक्षकं ओर अन्य सहायक कार्मिकों को भी ये 

दायित्व at गए है कि वे खेलों मेँ गैर एथिकल 
प्रणालियों जैसे डोपिग एवं आयु संब॑धी wis से बचे! 

राष्ट्रीय खेल uae, राष्ट्रीय ओलप्पिक समिति, भारतीय खेल 

प्राधिकरण न केवल उपचारात्मक उपाय करते ह जिससे खिलाडियों 
खेल स्थलों पर यौन शोषण से बचाया जा सके अपितु कार्य, 
विज्ञान, स्वास्थ्य एवं हाईजीन के संबध में महिलाओं के लिए उचित 

परिस्थिति सुलभ कराई जायें, te सुनिश्चित करने के लिए विशेष 
प्रावधान किये गये है! शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत 

तत्र की स्थापना हेतु अन्य उपाय भी किये गये हैँ जिसमें महिला 
को अध्यक्षता में समिति बनायी जाये या विशेष काउन्सलर रख जाये 

साथ ही गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाये। 

विवरण 

विगत चार वर्षो के दौरान राष्ट्रीय खेल यरिसधो कौ एनएसएफ को सहायता की स्कीम के अतर्गत जारी अनुदानं को दनि वाला 

विकरण (2008-09, 2009-10 HR 2010-11 के दौरान wexsa खेल, 2010 के लिए टीमों की तैयारी कौ स्कीम के 

अतर्गत जारी किए गए अनुदान भी शामिल #1) 

(लख रुपए मे) 

करसं परिसंघ का नाम 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 कुल 

1 2 3 4 5 6 7 

1. भारतीय एथलेटिक्स परिसंघ, 659.40 309.94 308.30 790.00* 2067.64 

नई दिल्ली 

2. भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली 96.10 360.31 42.10 606.00* 1104.51 

3. अखिल भारतीय शतस्ज परिसंघ, ag 221.40 163.00 180.05 162.13 726.58 

4. भारतीय राष्ट्रीय Usha संघ, नई दिल्ली 421.07 658.45 509.53 1440.00 * 3029.05 

5. अखिल भारतीय टेनिस संघ, नईं दिल्ली 137.62 263.81 256.64 11.29* 669.36 

6. भारतीय wel परिसंघ, नई दिल्ली 62.55 49.66 62.33 425.00* 599.54 

7. भारतीय tet परिसंघ, सिकन्दराबाद 57.05 88.79 64.71 319.00* 529.55 

8. भारतीय ead टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली 179.80 375.51 356.36 360.00* 1271.67 

9. भारतीय तैराकी ues, अहमदाबाद 15.10 125.07 35.36 122.00* 297.53 

10. भारतीय स्क्वैश रैकेट परिसंघ, चेन्नई 57.49 168.25 146.54 68.40 440.68 

11. भारतीय Tea मुक्केबाजी परिसंघ, 185.47 174.30 165.89  1531.000* 835.41 

नई दिल्ली 

12. होक विधा से संबंधित deed (पुरुष) 346.42 76.82 435.76 1809.00* 3354 

wa (महिला) 
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1 2 3 4 5 6 7 

13. भारतीय भारोत्तोलन Uae, नई दिल्ली 26.17 101.13 116.53 567.00* 810.83 

14. भारतीय बैडमिंटन संघ 265.79 435.48 150.71 910.00* 1761.98 

15. भारतीय घुड़सवारी परिसंघ, नई दिल्ली 86.26 5.05 0.00 0.00 91.31 

16. अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ, नई दिल्ली 52.58 41.90 610.51 174.99 879.98 

17. भारतीय गोल्फ संघ, नई दिल्ली 18.24 16.43 41.69 23.53 99.89 

18. भारतीय कुश्ती परिसंघ, आई.जी. स्टेडियम, 316.78 470.00 153.98 983.00* 1923.76 

नई दिल्ली 

19. भारतीय यारिग संघ, नई दिल्ली 36.71 147.85 85.95 255.00* 525.51 

20. भारतीय एम्येचोर कबड्डी परिसंघ, जयपुर 32.08 11.77 10.00 121.00 174.85 

21. भारतीय वालीबाल afte, ag 63.51 73.91 150.53 84.68 372.63 

22. भारतीय जिम्नास्टिक परिंसंघ, जोधपुर 18.54 87.8 18.43 636.00* 760.77 

23. भारतीय gene एम्येचोर परिसंघ, wy कश्मीर 72.38 13.55 46.44 78.70 211.07 

24. भारतीय बास्केट बाल परिसंघ, नई दिल्ली 44.52 61.60 24.24 227.89 358.25 

25. भारतीय फेसिंग संघ, पटियाला 24.75 30.56 174.06 36.06 265.43 

26. भारतीय क्याकिग एंड eaten संघ, नई दिल्ली 30.51 26.21 0.00 185.72 242.44 

27. अखिल भारतीय बहिरंग खेल परिषद, 42.38 23.98 47.65 75.82 189.83 
नई दिल्ली 

28. भारतीय पैरालेपिक समिति, बंगलौर 40.10 142.83 221.39 13.38 417.70 

29. स्पेशल ओलंपिक भारत, ad दिल्ली 53.30 3.81 12.00 285.89 355.00 

30. अखिल भारतीय che परिसंध, नई दिल्ली 19.09 13.58 23.77 10.96 67.40 

31. अखिल भारतय wee डो परिसंघ, नई दिल्ली 0.00 0.00 10.18 0.00 10.18 

32. भारतीय एम्येचोर बेस्नोलपरिसंघ, ag दिल्ली 11.00 12.49 14.75 12.75 50.99 

33. भारतीय अत्या पत्था परिसंघ, नई दिल्ली 16.50 5.92 12.00 10.50 44.92 

34. अखिल भारतीय साइकल पोलो afte, 15.90 9.34 7.76 12.00 45.00 
नई दिल्ली 

35. भारतीय पोलो संघ, नई दिल्ली 4.97 0.00 0.00 0.00 4.97 

36. अखिल भारतीय पावर fefen परिसंघ, 16.00 11.50 0.00 0.00 27.50 
जमशेदपुर 

37. भारतीय खो-खो परिसंघ, नई दिल्ली 0.00 4.50 7.50 16.50 28.50 
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38. भारतीय कार्फ बाल uae, नई दिल्ली 12.72 13.31 5.50 2.50 34.03 

39. भारतीय नेर बाल परिसंघ, नई दिल्ली 18.78 - 65.00 0.00 0.00 83.78 

40. भारतीय सेपक टकरा UTE, नागपुर 12.00 8.00 12.00 12.00 44.00 

Al, भारतीय wer बाल परिसंध, नई दिल्ली 9.00 12.00 12.00 12.00 45.00 

42. अखिल भारतीय ame बाल परिसंघ, zak 0.00 12.25 13.75 11.75 37.75 

43. भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ, बगलौर 0.00 11.89 55.10 490.00* 556.99 

44 भारतीय टेनी क्वाईट परिसंघ, बगलौर 16.50 9.00 19.75 15.25 60.50 

45. अखिल भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, 16.00 5.00 9.00 8.50 38.50 

गोरखपुर 

46. अखिल भारतीय रस्साकशी परिसंघ, नई दिल्ली 6.00 9.75 16.00 11.25 43.00 

47. भारतीय वुशु संघ, नई दिल्ली 31.24 30.91 0.00 90.56 152.71 

48. भारतीय बिलिय्डस एवं स्कूनर परिसंघ, 37.02 38.87 50.11 50.20 176.20 

कोलकाता 

49. भारतीय Tal Heat संघ, मुम्बई 0.00 2.02 1.41 0.00 3.43 

50. भारतीय विरर गेम्स परिसंघ, नई दिल्ली 2.07 0.00 0.00 0.00 2.07 

51. भारतीय साइक्लिंग ads, नई दिल्ली 0.00 49.78 82.34 0.00 132.12 

52. भारतीय मलखंभ परिसंघ 9.00 0.16 11.50 0.00 20.66 

53. भारतीय साफ्ट बाल परिसंघ, अहमदाबाद 6.86 10.75 14.75 11.75 44.11 

54. भारतीय ब्रिज परिसंघ 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 

55. आइस हाकी (एनएसपीओ), नई दिल्ली 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 

56. भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ, भोपाल 13.36 43.54 5.20 0.00 62.10 

57. भारतीय ओलंपिक संघ, ag दिल्ली 238.96 204.00 1324.60 39.54 1807.10 

58. भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू 1000.00 2000.00 3700.16 322.00 7022.16 

स्टेडियम, नई दिल्ली 

59. भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एनएसपीओ) 0.00 158.45 381.00 160.89 700.34 

60. अखिल भारतीय टेनपिन परिसंघ 0.00 0.00 55.10 0.00 55.10 

61. भारतीय aster परिसंघ 1.82 56.86 64.27 0.00 122.95 

5183.36 7992.64 10337.20 13603.38 35895.31 

"आंकड़ों में लंदन ओलंपिक 2012 (ओपेक्स लंदन, 2012) के लिए फरवरी, 2012 तक feu गए व्यय ओर प्रतिबद्ध व्यय शामिल है।
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चावल ओर गेहूं का उत्पादन 

*187. श्री ए.के.एस. विजयनः क्या कृषि मत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच ast मेँ चावल ओर गेहूं 

की मांग ओर अपनाए जाने वाले खपत-प्रतिमान का आकलन किया 

गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य ओर संघ रान्य क्षेत्र-वार 

aint क्या है; 

(ग) क्या चावल ओर गेहं का मौजूदा उत्पादन देश मेँ इनको 

बढती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; ओर 

(घ) यदि नहीं, तो देश कौ बढती जनसंख्या के भरण-पोषण 

के लिए इन मुख्य फसलों का उत्पादन बढ़ने हेतु सरकार द्वारा 

क्या कदम उठाए गए See जाने का विचार है? 

कृषि wat तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पत्री (श्री शरद 

wait): (क) ओर (ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के 

लिए योजना आयोग द्वारा फसल-पालन, कृषि आदानो, मांग एवं 

आपूर्ति प्रक्षेपण तथा कृषि सांख्यिकी पर गदित कार्यकारी दल के 

अनुसार, योजना के अंतिम वर्षं अर्थात 2016-17 के लिए चावल 

एवं गेहूं कौ माग क्रमशः 110.21 मिलियन टन तथा 89.06 मिलियन 

टन तक अनुमानित है। कार्यकारी दल द्वारा मांग का कोई राज्य 

एवं संघ शासित प्रदेशवार मूल्यांकन नहीं हे। 

(ग) ओर (घ) 2011-12 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के 

अनुसार, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यकारी दल हारा 

प्रक्षेपित 98.79 मिलियन टन चावल तथा 77.36 मिलियन te को 

मांग की तुलना में, वर्ष के दौरान उनका उत्पादन क्रमशः 102. 

75 मिलियन टन तथा 88.31 मिलियन टन तक अनुमानित है। अतः 

देश में चावल एवं गेहूं की मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा 

उत्पादन पर्याप्त 31 तथापि, सतत आधार पर चावल एवं गेहूं सहित 

खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उत्पादकता मेँ वृद्धि करने के उद्देश्य से 

राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा अनेकों फसल 

विकास योजनाएं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा हे 

नामतः रष्टय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकौकृत 

तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना (आईइसोपाम), 

वृहत कृषि प्रबंधन के तहत चावल।गेहूं मोटे अनाजोँ के लिए 

एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 

(आरकेवीवाई)। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, 2010-11 के दौरान 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दो नए कार्यक्रमों अर्थात पूर्वी 

भारत में हरित क्रांति लाने तथा वर्षा सिंचित कषत्रं मे 60.000 दलहन 

एवं तिलहन गांवों के एकीकृत विकास कौ शुरुआत कौ गयी है। 
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उच्चतर कृषि उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए, भारतीय 

कृषि अनुसंधान परिषद् ( आईसीएआर) फसल सुधार से संबंधित 

मूल एवं नीतिगत अनुसंधान, कृषि जेविकौय क्षेत्रो के अनुसार स्थान 

विशिष्ट किस्मों तथा deified के विकास सहित विभिन परिस्थितियों 

के अनुकूल लाभप्रद फसल vel के मद् मेँ इन wee के 

उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रद्योगिकियां, गैर-परंपरागत क्षेत्रो एवं मौसम 

के उपयुक्त संबंधित उत्पादन के उपयुक्त किस्मो/हाईब्रीडौ तथा 

संबधित उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों के विकास का कार्य 

कर रहा है। इन Weed के परिणामस्वरूप, विशिष्ट क्षेत्रों के साथ 

भिन-भिन्न कृषि जैविकीय dal कौ बेहतर अनुकूलता के साथ 

उन्नत किस्मो!हाईब्रीडं वाली फसलों को विकसित किया गया हे। 

प्ोदयोगिकियों को बढावा देने तथा उसे अपनाना wees प्रदर्शना 

(WHS?) छ साध्यम् म सिचत किए जाते है। 
baat | { eA 

सीआरएफ ओर एनसीसीएफ के अन्तर्गत वित्तपोषण 
४८ -- A 

*188 श्री मंगनी लाल Ase: 

श्री के. नरायण रावः 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) विगत तीन वषो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान 

आपदा राहत निधि (सीआरएफ) ओर रष्टय आपदा आकस्मिकता 

निधि (एनसीसीएफ) मेँ कितनी धनराशि जमा हुई; 

(ख) उक्त अवधि के दौरान आपदा राहत निधि ओर राष्ट्रीय 

आपदा आकस्मिकता निधि के अतिर्गत विभिन्न राज्यो(संघ राज्य क्षेत्र 

को राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई; 

(ग) राज्यों द्वारा कितनी धनराशि के लिए अनुरोध किया गया, 

केन्द्रीय निरीक्षण दल द्वारा कितनी धनराशि कौ संस्तुति कौ गई ओर 

उक्त अवधि के दोरान प्रत्येक प्राकृतिक आपदा के लिए विभिन 

राज्यों को राज्यवार वास्तव में कितनी धनराशि जारी कौ गई; 

(घ) क्या आपदाओं के संबंध में राज्यों को जारी कौ गई 

धनराशि मे काफी अन्तर है; ओर ` 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 

(क) सूचना निम्नानुसार हैः- | 

¢) अब राज्य आपदा कारवाई निधि (एसडीआरएफ ) के 

रूप मेँ नामोदिदष्ट आपदा राहत निधि (सीञआरएफ) 

(करोड रुपए मे) 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

3220.48 3791.87 4337.63 4023.79 

रिप्पणी;- यह केन्द्रीय सरकार का अंशदान है ओर इसमें राज्यों 

का अंशदान शामिल नहीं 2
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Gi) अब wea आपदा arta निधि (एनदीआरएफ) के 

रूप में नामोदिदष्ट राष्टीय आपदा आकस्मिकता निधि 

7 चैत्र, 1934 (शक) 

(एनसीसीएफ) 

(करोड रुपए में) 

2008-09 2009-10  2010-11 = 2011-12 

1800.00 3160.00 3900.01 3998.00 

(ख) वर्षं 2008-09 से 2011-12 (आजं की तारीख तक ) 

की अवधि के दौरान सीआरएफ (एसडीआरएफ) ओर एनसीसीएफ 

(एनडीआरएफ) से राज्यों को जारी की गर्ह निधियो का ब्योरा 

संलग्न विवरण- मेँ दिया गया Zt 

(ग) वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं 

के लिए राज्यों द्वार अनुरोध कौ गई धनराशि, केन्द्रीय दल द्वारा 
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संस्तुत की गईं धनराशि ओर भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी 

की गई वास्तविक धनराशि को दशनि वाला ब्योरा संलग्न 
विवरण (बाद्/भूस्खलन, चक्रवात, बादल Heat, भुकम्प) ओर 

संलग्न विवरण (सूखा) में दिया गया है। 

(घ) ओर (ङ) केवल तत्काल राहत के लिए निधि कौ 

आवश्यकता एसडीआरएफ ओर एनडीआरएफ से पूरी कौ जाती है। 
राज्य सरकारों से प्राप्त at में विशेष रूप से अवसंरचना से 

संबधित दीर्घ-कालिक एवं स्थायी पुनर्निर्माण कायां के लिए निधियां 

की आवश्यकता निरपवाद से शामिल होती है। एसडीआरएफ, 

एनडीआरएफ से इन मदों के लिए सहायता स्वीकार्य नहीं है ओर 

इन मदों के लिए निधियों कौ मांग अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, 

विशेष योजना सहायता आदि के माध्यम से अलग से कौ जानी 

होती है। अतः, मांगी गई धनराशियों ओर राज्यों को जारी की गई 

धनराशियों के बीच अंतर है। 

विवरण I 

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान सीआरएफ (एसङडीआरएकफ) ओर (एनडी आरएफः) से जारी निधयो के राज्य-वार OR 

(करोड रुपए में) 

क्र.सं राज्य जारी सीआरएफ (एसदीआरएफ) एनसीसीएफ (एनडी आरएफ ) 

मे केन्द्र का अंशदान ` से जारी की गई निधियां 
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

(आज opt (आज कौ 

तारीख तक) तारीख तक) 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. आश्र प्रदेश 298.73 313.670 481.63 = 300.71 29.82 685.81 58211 257.61 

2. अरुणाचल प्रदेश 23.15 23.86 33.07 34.72 26.40 32.29 97.24 0.00 

3. असम 157.97 162.80 237.39 12463 300.00 0.00 0.00 0.00 

4. बिहार् 121.86 125.59 250.87 131.705 1000.00 267.48 368.01 0.00 

5. छत्तीसगद् 45.72 139.935 56.745 116.33# 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. गोवा 1.83 1.92 1.11 2.275# 0.00 4.04 0.00 0.00 

7. गुजरात 315.29 224.25 376.59 395.42 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. हरियाणा 54.00 167.385 72.34 0.00* 0.00 0.00 0.00 0.00 

9. हिमाचल प्रदेश 103.63 63.69 117.68 12357 40.33 14.58 149.95 0.00 

10. जम्मू ओर कश्मीर 35.38 108.275 77.605 = 0.00* 0.00 0.00 0.00 0.00 

ll. आरखंड 51.58 157.89 194.59 204.32 0.00 0.00 0.00 0.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. कर्नाटक 99.55 104.52 120.72 126.76 189.11 1594.36 0.00 0.00 

13. केरल 74.23 77.93 98.31 51.61 9.48 0.00 12.78 0.00 

14. मध्य प्रदेश 208.04 214.41 371.88 = 231.965 0.00 40.53 0.00 0.00 

15. महाराष्ट 0.00 488895 366.01 140.32 0.00 182.10 310.48 0.00 

16. मणिपुर 4.48 6.96 3.25  6.66# 5.45 0.91 0.00 0.00 

17. मेघालय 9.23 9.51 6.595 13.52४ 0.00 0.00 0.00 0.00 

18. मिजोरम 0.00 10.941 3.85 7.894 49.60 0.00 4.57 0.00 

19. नागालैड 3.12 3.22 2.235 0.00 * 0.00 8.47 0.00 0.00 

20. ओडिशा 324.50 176.504 293.69 30837 98.87 0.00 560.17 678.65 

21. पंजाब  126.78 133.12 83.595 171.30# 0.00 0.00 0.00 0.00 

22. राजस्थान 360.87 378.90 225.25 698.27# 0.00 115.12 0.00 0.00 

23. सिक्किम 14.35 14.78 10.24 31.74 8.36 0.00 0.00 200.38 

24. तमिलनाडु 229.17 142.95 220.14 231.15 522.51 0.00 317.17 500.00 

25. त्रिपुरा 10.37 16.09 8.69 26.944 0.00 0.00 0.00 0.00 

26. उत्तर प्रदेश 242.15 249.55 289.04 303.50 0.00 148.96 554.26 0.00 

27. उत्तराखंड 112.47 76.39 105.89 0.00* 0.00 0.00 517.66 0.00 

28. पश्चिम बंगाल 192.07 197.93 228.62 240.05 0.00 166.869 704.85 0.00 

कुल 3220.48 3791.865 4337.63 4023.79 2279.92 3261.519 4179.25 1636.64 

* आपदा राहत निधि (सीआरएफ)/राज्य आपदा कारवाई निधि (एसडीआरएफ) मे केन्द्र का अंशदान पहले जारी की गई निधियों के जमा करने, उपयोगिता प्रमाणपत्र 

ओर वार्षिक रिपो सये संबंधित सूचना के अभाव कौ ane से जारी नहीं किया गया है। 
# fret वर्षं के लिए सीआरएफ^एसडीआरषएफ क्री बकाया राशि संहित। 

विवरण I 

वर्षं 2008-09 से 2011-12 के दौरान आई बादृ^भूस्खलन“चक्रवातकादल फटने तथा भूकस्प के सक्ध में राज्य-वार अनुमानित तथा ` 

भारत सरकार द्वार अनुमोदित सहायता कौ धनराशि 

(करोड रुपए मेँ) 

करसं ण्य 2006-0 2000-10 2010-1 2011-2 

TR we परत सार यद्र wet भत सरकार प्य द्रप eed भरत TER एय द्ग REC भप्त सत्क 

पी गई छ अकलित छ अुमेदिं मी ह द्र अकलित द्रप अपेद पगौ गट द्र अकिति दए अमुमेदित मी मई छप अकलित द्रप orp 

a स्ह सयत, अर्ति सहया पयत अत्रि स्हफ सखा अरित सयत सयाः 

हया सहया स्पत सहया 

1 2 3 4 5 7 g 9 0 ॥ 2 B 4 

1 RRR 14st 6563 649043539 366 11844 08976 706 0D TAS65+ 18025 - - - 

(एटन्यूस) [एभ्टीदस्यी] 
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 B 4 

2 अश्णचल प्रक 652 17 ९288282 - - - &9 1207 12403200 - - - 

॥५..॥ raed] 

} अछ 13406 487 20604235 - - - 155 20617 2617 - - - 
(एमादल्यूषप] 

4 RR २944 0016 = 6456 (497.35 - - - 126800 29 26926 - - - 
+ 11721) 

$+ गेव - - - 20207 46 24915 - - - - - - 
[Tercera] 

6 हयव - ~ - - - - 1029 6591 65.91 + 0.90 - - - 
[एमडी] 

1} हिमचल प्श 660 भना 93,42+600 - - ~ 17337 श्र 2427 + 2156 88690 120 @ 
|... | [एभटील्य] 

8 Lh करीर - - - - - आः ¢ 45.06 + 11.10 - - - 
[एभष्टडन्ू] 

9५ वर्क 52432 3B 51.63 + 225 751306 + 21300 + {5017 + 816 104538 99 1977; + 8.66 - ~ - 

[एदल] [एभ्य] [एमाषटीदल्यूपी] 

॥ केरल - - - 3123 169 61.36 + 1.85 BV 24 22.40 142724 2556 @ 

[एअष्डौडन्ुी [एमाष्टीदन्यपी] 

| महग - - - 1200 227 18877 + 3.94 - - - - - - 

[एभष्दीडलूप 

12 मिजैम - - - - - - ९081 १4 6249 - - - 

1 अदिश 2646 499 38929167 23148 ४ 3932 - - - 36837 1067; 908.30+10100 

[eRe] [Taree Hi] 

4 सिष्किम - - - - - - - - - 20426! 291464164 = 22144134 

[एमषटीरस्यु] (Tore) 

1; त्मलनाहु 2975 5 5017 - - ~ 2392 5281 १6690496 53701 0.8) @ 
[एभ्दल्यषै] (1119989, 

407.12) 

16 RR 267 105) 71631102 - - - BSS! 8५4) 8940500 145837 461.74 @ 

[एमन्यूएसषी] {एभषीदसु 

1} FRR - - - ~ ~ - 393287 879 624 07+71.10 - - - 

[एन्य] 

1 पश्चिम काल - - - 174314 168 516859 12% 1110 10750007 = = 52506** 108.17 @ 
(47821 {एमषल्यी] 

£38589) 

®t 1103 33% 277 663 07 04 0 6 0677 20566 8867 @ 
(29630 

+ 2139.36) 

*तत्कालं आपदा कै लिए Matas खाते मे उपलब्ध शेष 75% के समायोजन के अध्यधीन) आईएमसीरी-अन्तर केन्द्रीय दल। एनआरडीडन्ल्युपी-राष्टरीय ग्रामीण 
पेयजल कार्यक्रम। 

aad राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए चार ज्ञापन शामिल है। $ इसे राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दो ज्ञापन शामिल 2 +*18 सितम्बर 2011 का भूकम्य 
21.3.2012 को आयोजित seq स्तरीय समिति (waver) 

(रिप्पणीः- यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन मे एसडीआरएफ ओर 'एनडीआरएफ मानदंडी के दायरे से बाहर की ue के लिए भी आवश्यकता का 
अनुमान लगाया ai तदनुसार, उन wel के लिए किसी सहायता पर विचार नहीं किया गया हे।)
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विवरण 77 

af 2008-09 से 2011-12 के दौरान सूखे के way मे राज्य-वार अनुमानित ओर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता 

(करोड रुपए मेँ) 

क्रसु ग्य 2008-09 2000-10 2010-11 2012 

Ta असी भत रका win भूमीये भरत सका Wm असीर परत सकार एय दए FEMS भरत साका 

मोगी णु द्रप अकति द्र ARG मांगी ग द्रप अकलित द्र ae भगी गई द्रप अकलित द्ग अनुमेदित मी ग तरर अकलित द्रप SERRA 

a सफ माः apr स्या सहा! अनिति स्ता सहायता अनुमानित सहायता सहायता+ 

सहया सया सया सहायता 

1 FRE - - - 1006077 1837.10 57530 - - - 30641 79292 @ 

2 अपम - - - 7260 95.59 89.4 - ~ - - - - 

3 fae - - - 207113 91021 1163.64 906275 650.80 1459.54 - - - 

4 fern - - - 608.13 17832 88.93 - - - छ धि 

5 जम्मू ओर कर्मी ` - - गा 6 1567 - - ~ - 

6 डार्खड - - - 89031 13952 200955 = 151070 833.54 85530 - - - 

1 कर्नटक 20407 9.55 83.83 39492 26152 11649 - - - 26059 29658 @ 

8 करल - - - ez 33024 ८.0 - - - - - - 

9 महागष्ट - - - 1505964 1286825 671.88 - - - - - - 

10 मध्यप्रदेश - - - 1166968 31761 24631 - ~ - - - - 

1. मणिषु - - ~ 220 no 1457 - - - - - - 

12. WIRE - - - 1476 2026 21.12 - - - - - - 

13 ओडिशा - - - 26665 2475 15192 28700 40752 37655 - - - 

14 RA - - ~ 1497737 342159 1034.84 - - - ~ - - 

15. उत्तर प्रदेश - - - 1213342 1656215 51505 - - - ~ - - 

16 उत्तरखंड 20014 5808 5751 - - - - - ~ - - - 

17 पश्चिष बगल - ~ - - - ~ 10000 11680 72499 - - - 

+cafua राज्य सरकार के संबंध मे आपदा राहत निधि (सीञआरएफ)/राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) मेँ उपलब्ध शेष 75% के समायोजन के अध्यधीन। 

#ओलावृष्टि & लिए 0.12 करोड way ated 

@दिनांक 21.03.2012 को आयोजित उच्च स्तरीय समितिं (एचएलसी) 

2? ~ “2? 
राष्टीय बीज मिशन 

#7189, श्री एम. आनंदनः क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार“योजना आयोग का बारहवीं पंचवर्षीय 

योजना & दौरान wea बीज मिशन सहित बीजों के लिए 

विकासात्मक योजनाएं बनाने का विचार है; 

आईएमसीरी अतसर्=मत्रालयी केन्द्रीय दल 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस मिशन 

के लक्ष्य ओर उद्देश्य क्या है; ओर 

(ग) इन परियोजनाओं^योजनाओं कौ वर्तमान स्थिति क्या है? 

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ( sit शरव 

Wat): (क) से (ग) एक Hale क्षेत्र योजना ‘Wann बीजों 

के उत्पादन एवं वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास
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एवं सुदुदढीकरण' वर्ष 2005-06 से अखिल भारत आधार पर 

कार्यान्वितं को जा रही है जिसका उद्देश्य किसानों को सभी फसलों 
के उच्च उपज वाले प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीज उपलब्ध कराने के 

लिए पर्याप्त मात्रा A इनका उत्पादन एवं बहुलीकरण सुनिश्चित 

करना है। योजना के लिए वर्षं 2012-2013 हेतु 330 करोड रुपये 
का परिव्यय अनुमोदितं किया गया है। यद्यपि, विद्यमान योजना a 
पिछले पांच वषो मेँ गुणवत्ताप्रद बीजों कौ उपलब्धता दुगुनी हुई 

है फिर भी वर्तमान परिदृश्य मेँ योजना का एक ahaa, समयबद्ध 
एवं समेकित दृष्टिकोण के साथ एक मिशन के रूप में उन्नयन 

करने तथा विस्तार करने कौ आवश्यकता महसूस कौ गई है जिससे 

किसानों को गुणवत्ताप्रद बीजों कौ उचित मूल्यों पर उपलब्धता में 

सुधार हो सके। तदनुसार, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय 

बीज एवं too सामग्री मिशन संबंधी एक प्रस्ताव तैयार किया गया 

हे। योजना आयोग ने 12 वीं योजना में पुनर्रचना केन्द्रीय प्रायोजित 
योजना “राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकौ fase’ मेँ बीज मिशन 

को शामिल करने के लिए सेद्धातिक अनुमोदन दे दिया है। 

मिशन के बीज घटक का उदृदेश्य बीज बहुरत्नीकरण ya 

के सुदृदीकरण हेतु कार्यक्रम, नई feo को विकसित करना एवं 

लोकप्रिय बनाना, नई प्रौद्योगिकौ बनाना, नईं प्रोद्योगिकौयों को 

प्रोत्साहन, बीज अवर्सरचना का सुदृद्धीकरण एवं आधुनिकौकरण, 

बीज पचार को प्रोत्साहित करना फार्म पर बचाए गए बीजों की 

गुणवत्ता को बढाना, सार्वजनिक तथा निजी बीज aa दोनों को 

सहायता, आकस्मिकता स्थिति में बीज कौ उपलब्धता सुनिश्चित 

करने इत्यादि & जरिए विभिन weal के लिए प्रमाणिते/गुणवत्ताप्रद 
बीजों का उत्पादन तथा बीज प्रतिस्थापन दर बाना है। 

aaa ft w= ^\} 
नक्सल | प्रभावित क्षेत्रों का विकास 

*190, ड. पी. वेणुगोपालः 
श्री नित्यानंद प्रधानः 

क्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही मे देश में नक्सल प्रभावित 
क्षेत्रों के विकास हेतु शुरू कौ गर्ह विभिन योजनाओं कौ कारगरता 

की समीक्षाकौ है; 

(ख) यदि a, तो उसके क्या परिणाम रहे; 

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में क्या कमियां पाई गई 

है; ओर 

(घ) इन योजनाओं को ओर सुदृढ करने तथा यह सुनिश्चित 

करने के लिए कि इनं योजनाओं के अंतर्गत दी गई धनराशि का 
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राज्यं द्वारा अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल न हो, सरकार द्वारा 

क्या सुधारात्मक कदम saw गए gece जाने का विचार ठै? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री fara सिंह): (क) से 
(घ) योजना आयोग दिसम्बर, 2010 से चयनित जनजातीय एवं 

frse जिलों के त्वरित विकास के लिए एकौकृत कार्य योजना का 

कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना में अब 9 वामपंथी उग्रवाद 

(एल डन्ल्यूरई) प्रभावित राज्यों के 78 जिले (66 वामपंथी उग्रवाद 

प्रभावित जिलों सहित) शामिल है। राज्य में विकास के प्रभारी 

विकास आयुक्त/समकक्ष अधिकारी aut के व्यय कौ जांच ओर 

उसकी निगरानी के लिए उत्तरदायी 21 आई ए पी की वृहतं स्तरीय 

(मेको लेवल) मानीटरिग का कार्य सदस्य सचिव, योजना आयोग 

की अध्यक्षता मेँ गदित एक समिति द्वारा fea जाता है। योजना 

आयोग द्वारा आईएपी की नियमित निगरानी संबंधित राज्यों के जिला 

कलेक्टरो/जिला मजिस्टरेटो ओर विकास आयुक्तं के साथ वीडियो 
कान्फरेन्सो/बैठकों के माध्यमसे की जा रही ti अब तक, Wa 

20 वीडियो कान्फरेन्स/बेठक आयोजित कौ जा चुकी है। संबंधित 

जिला कलेक्टर/जिला मजिस्टरेरट आईएपी के कार्यान्वयन के संबंध में 

योजना आयोग द्वारा विकसित एमएस पोर्टल पर आनलाई्न डारा 

अपलोड करते है। राज्य ओर केन्द्र दोनों स्तर पर गहन निगरानी 

al जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम 
का कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार हो ओर कार्यान्वयन कौ गति 

को कायम रखा जा Behl 

1.1 आईएपी के अन्तर्गत निधियों को जिला कलेक्टर कौ 

अध्यक्षता वाली एक समिति के निपटान पर रखा जाता है ओर 

उसमे जिला के पुलिस अधीक्षक ओर जिला वन अधिकारी भी 

शामिल होते हँ। जिला स्तरीय समिति को उसके द्वारा आकलित 

आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाओं के लिए धनराशि खर्च 

करने कौ ve है। निधियों को राज्य सरकारों कौ समेकित निधि 
मे जारी किया जाता है ओर राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना 

होता है कि ये निधियां संबंधित जिला कलेक्टर/जिला afer 

द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के वैक मे खोले गए बचत खाते में 15 दिन 

के अन्दर अन्तरित कर दी जाएं] आईएपी के अन्तर्गत करिए जा 

रहे कार्यो कौ नियमित मोतिक ओर वित्तीय लेखापरीक्षा राज्य सरकार 

के पैनल में सूचीबद्ध add एकाउन्टन्ट अथवा राज्य के महालेखाकार 
द्वारा की जानी चादहिए्। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए. आईएपी 

के अंतर्गत किए जा रहं कार्यो कौ नियमित जांच तीन सदस्यीय 

जिला स्तरीय समिति द्वारा यथानिर्धारित अधिकारियों की एक टीम 

BRI की जानी अपेक्षित Fi राज्य सरकारों ओर जिला कलेक्टरो/जिला 

मजिस्टयो को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गर्ह है कि 
aud के तहत शुरू किए जाने वाले कायां की योजनाओं के 

बरे मे स्थानीय संसद सदस्य से परामर्शं किए जाए्।
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1.2 उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप, दिनांक 26.03.2012 कौ 

स्थिति के अनुसार आईएपी के तहत 9 राज्यों दवारा शुरू किए mW 

70, 205 कार्यो मेँ से, 45.385 कार्य पूरे हो गए हैँ ओर जारी 
की गई 3260.00 करोड रुपए की केन्द्रीय निधियों में से, 2024. 

91 करोड रुपए का व्यय होने कौ सूचना मिली 2 

2.1 सरकार द्वारा 8 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के 34 

जिलों मे रोड रिक्वायरमेन्ट प्लान-1 (आरआरपी-1) के तहत 7300 

करोड रुपए कौ अनुमानित लागत से 5477 किमी. लम्बी सडक 

का विकास करने कौ एक योजना भी अनुमोदित कौ गई है। योजना 

के तहत किए जा रहे कार्य की प्रगति कौ सतत निगरानी सडक 

परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की जा रही है ओर उस 

मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रैक के एक अधिकारी कौ अध्यक्षता 
मे एल see कार्यो के लिए एक पृथक जोन बनाया गया हे। 

2.2 आस्आरपी-1 में कुक ast मँ खराब आवागमन कौ 

सुविधा कौ वजह से टेण्डरों पर कम प्रतिक्रिया कौ समस्या सामने 

आयी है। poe मामलों मे, जहां राज्य सरकारों के पास आवश्यके 

क्षपताएं है, ओर ठेकेदार कार्य करने के इच्छुक नहीं हैँ, वहां राज्य 

सरकारों को विभागीय तौर पर कार्य करवाने कौ अनुमति दी गई 
है। पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराकर सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं का 

निराकरण किया जा रहा है, किन्तु कुछ क्षेत्रों मे, सडक निर्माण 
कायां को रोकने के लिए नक्सली कोंडर हिंस ओर desis का 

सहारा लेते Zt 

3. योजना आयोग, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित प्रमुख जिलों में 

विभिन महत्वपूर्णं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन कौ निगरानी भी केरा 

रहा है। भारत सरकार ने सदस्य सचिव, योजना आयोग कौ 

अध्यक्षता मेँ अधिकारियों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन 

दिनांक 14.07.2010 को किया है ओर उसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 
(एल seq ई) कषत्रं मै विभिन विकास कायां एवं महत्वपूर्ण 

योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी विद्यमान अनुदेशो को निरस्त करने 

अथवा संशोधित करने की शक्तियां प्राप्त et दिनांक 23.03.2012 
की स्थिति के अनुसार, योजनाओं का प्रभावकारी कार्यान्वयन 

सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के अधिकार प्राप्तं समूह कौ 

15 बैठके हो चुकी है। 
_ ५१ 

[हिन्दी] 7 

खेलकूद अवसंरचना हेतु सहायता 

191. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः क्या युवा कार्यक्रम ओर 
खेल मंत्री यह बताने कौ कृपां करेगे किः 
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(क) विगत तीन वर्षो ओर चालू ad के दौरान खेलकूद 

अवसंरचना के विकास हेतु Rhett के निर्माण ओर अन्य कार्यो 

हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान कौ गई; 

(ख) क्या यह सहायता अब बंद कर दी गर्ह रै ओर यदि 

हां, तो इसके क्या कारण हे; 

(ग) क्या सरकार का खेलकूद अवबसंरचना के निर्माण हेतु 

उक्त सहायता पुनः शुरू किए जाने का विचार है; 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इस dau में 

कब तक कारवाई किए जाने की संभावना है; ओर 

(S) यदि नही, तो स्कूलो/कोंलेजों मे खेलकूद क्रियाकलापां 

को बढावा देने हेतु क्या उपाय feu जाने का विचार है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री 

अजय माकन ): (क) ' खेल ' राज्य का विषय है इसलिए अवसंरचना 
के सृजन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों कौ है। तथापि, केन्द्र सरकार 

विभिन स्कीमोकेन्द्रीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के 

प्रयासों को बढावा देती है। 

2010-11 मेँ प्रायोगिक आधार पर आरंभ शहरी खेलं अवसंग्चना 

स्कीम (Questa) के अतर्गत राज्य सरकारों को 29.2.2012 
तक खेल अवसंरचना के सुजन/उन्नयन/आधुनिकीकरण अर्थात 
बहुउदेशयीय होल का निर्माण, oat मैदान, फुटबाल मेदान ओर 
एथलेटिक टैक के लिए सिंभेरिक सतह faarn जिसमें कोचों के 

प्रशिक्षण ओर खेल waster का संरक्षण शामिल है, के लिए 
37.42 करोड रुपए प्रदान किए गए हँ। पंचायत युवा wet ओर 
खेल अभियान (पायका) स्कीम के अंतर्गत ग्राम/व्लाक पंचायत मं 

खेल मैदान के विकास ओर ब्लाक/जिला, राज्य ओर अंतरराष्ट्रीय 
स्तर परं वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए 

2008-09 से 2010-11 तथा चालू वर्षं A 29.2.2012 तक राज्य 
सरकारों को 730.40 करोड रुपए प्रदान किए गए है। 

राष्टमंडल खेल, 2010 के आयोजन के लिए दिल्ली ओरं उसके 

आस-पास अतरराष्टीय स्तर की ged खेल अवसंरचनां सुविधाओं 

का सृजन/उननयन किया गया। इस उदेश्य के लिए 3732.72 करोड 
रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। ज्ञारखंड सरकार ओर केरल 
सरकार को क्रमशः 34d Tela खेल ओर 35 वें राष्ट्रीय खेल 

आयोजित करने के लिए खेल अवसंसचना के सृजन ओर विकास 

हेतु क्रमशः 67 करोड रुपए ओर 110 करोड रुपए की अतिरिक्त 

केन्द्रीय सहायता प्रदान कौ गई। 

(ख) जी नही।
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(ग) ओर (घ) प्रश्न नहीं उठता। 

(ङ) Want स्कोम मे स्कूलों में खेल अवसंरचना को Yas 
करने ओर शारीरिक शिक्षा एवं खेल को स्कूली शिक्षा के साथ 
मिलाकर सामुदायिक खेल को लिंक करने का प्रावधान है। स्कूल 
समय के बाद सामुदायिक खेल के संवर्धन के लिए पायका खेल 
tal के चयन मेँ स्कूल खेल मैदानो को प्राथमिकता दी जाती 
21 75% से अधिक पायका खेल मैदान स्कूलों मे स्थित है। 
ब्लाक/जिला, राज्य ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं 
आयोजित कौ जाती है जिनमे अधिकतर प्रतिभागी स्कूलों से होते 
el यूएसआरईएस के acta खेल अवसंरचना सुविधाओं के विकास 
के लिए सरकारी कालेज ओर विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान 
प्रदान किया जाता है। 

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) देश भर मेँ विभिन्न प्रशिक्षण 
केन्द्र चला रहा है जो कि अधिकतर स्कूलों में है ओर विभिन 
खेल विधाओं मेँ लगभग 15.000 लड़के व लड्कियों का पोषण 
कररहाहे। हाल ही में साई का एक एसरीसी Se पूर्वोत्तर हिल 
विश्वविद्यालय, fram में स्वीकृत किया गया है जिसमें व्यापक खेल 
अवसंरचना जैसे छात्रावास, बहुउदेशीय इंडोर होल, तीरंदाजी मैदान 
ओर अन्य खेल सुविधाएं मौजूद eit ast खेल विकास निधि 
के अंतर्गत Stee विश्वविद्यालय, असम के दस कालेजों में खेल 
अवसरचना के सृजन के लिए 2009 मेँ 2.27 करोड रु. स्वीकृत 
किए गए है! 

राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली, 2010 & ‘fer’ प्लान के अंतर्गत 

दिल्ली ओरं उसके आस-पास 2009-10 ओर 2010-11 के दौरान 
18 स्कूल/कालेजों मे लगभग 9 करोड रु. कौ केन्द्रीय सहायता से 
खेल अवसंरचना सुविधाओं का सृजन८उन्नयन किया गया | 

2009-10 ओर 2010-11 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालय संघ 

(एआईयू) कौ भारत मँ अंतर विश्वविद्यालय eae आयोजित 
करने, कोचिंग शिविर ओर विदेश मेँ अंतर विश्वविद्यालय टूनमियों 
मँ भाग लेने के लिए 5.39 करोड रु. का सहायता अनुदान प्रदान 
किया गया। ५५८ 

ee ; "1 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आक्टन 

[ Fae] 

*192. श्री एस. GRO: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य 
ओर सार्वजनिक वितरण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के feu 5 मिलिययन टन अतिरिक्त 

खाद्यान arated किया है; 

7 चैत्र, 1934 (शक) लिचित उत्तर 50 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है ओर उक्त योजना 
के अंतर्गत कितने परिवार लाभान्वित हुए तथा इसके अतिर्गत 

लाभग्राही जिलों ओर परिवारों की पहचान करने के लिए क्या 

मानदंड/तरीका अपनाया गया है; 

(ग) क्या उक्त Gert का निर्गम मूल्य सामान्य आबरंटन 

के अतर्गत मूल्य से भिनन है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर सामान्य आवंटन 
ओर उक्त अतिरिक्त आवंटन के अतगत arent का निर्गम मूल्य 
क्या है तथा इन्हें राज्य-वार किस मूल्य पर वितरित किया गया? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. at alga): (क) से (घ) माननीय 
उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 14.5.2011 ओर 14.9.2011 के 

आदेशो में भारत संघ को अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया 

कि भारत के 150 निर्धनतम जिलों अथवा हमारे समाज के अत्यंत 

गरीब ओर कमजोर वर्गो को प्राथमिकता के आधार पर खाद्यान 

प्रदान किए जाएं तथा इस प्रयोजनार्थं वितरण करने के लिए 5 
मिलियन रन खेद्याने आरक्षित क्रिया जाए। न्यायालय ने सेवानिवृत्त 

न्यायमूर्ति श्री डी.पी. वाधवा को अध्यक्षता बाली उच्च स्तरीय समिति 
से यह अनुरोध भी किया था कि वह निर्धनतम जिलों अथवा समाज 

के निर्धनतम वर्गो कौ पहचान at an सुनिश्चित at कि 

अतिरिक्त रूप से आवंटित खाद्यान समय-समय पर इस वर्गं त॒क 

vedi समिति ने एक वर्षं को अक्धि के लिए निर्धनतम जिलों 
में गरीबी रेखा से नीचे ओर अन्त्योदय अन्न योजना वाले 47.15 
लाख परिवारों को कवर करने के लिए कुल 23.68 लाख टन चावल 

ओर गेहं का आवंटन करने कौ सिफारिश at eh समिति ने 
arate सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के अधीन निगमो/सार्बजनिक 

aa के उपक्रमं के सहयोग से कलैक्टरेट, नगर अस्पताल, बस स्टाप 

जैसे स्थानों मेँ ओर गरीब तथा कमजोर लोगों की बस्तियों मे पका 

हुआ भोजन प्रदान करने के लिए सामुदायिक रसोई चलाने हेतु 4 
राज्यों के 6 जिलों को एक वर्षं के लिए 1473 टन अनाज का 

आवंटन करने कौ सिफारिश st at 21 

डी.पी. वाधवा समिति की उपर्युक्त सिफारिशों के आधार पर 

भारत सरकार ने जुलाई, 2011 से 23.69 लाख टन चावल ओर 
गेहूं की कुल मात्रा का आवंटन किया है ओर इसमें से 7.61 लाख 
टन का आवंरन अंत्योदय अनन योजना के लिए निर्धारित मूल्यों पर 

तथा 16.08 लाख टन का आवंटन गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों 

पर किया गया था ताकि इनका वितरण 27 राज्यों मँ समिति द्वारा 

पहचान किए गए 174 निर्धनतम।/पिछडं जिलों मे किया जा सके। 

उपर्युक्त में कापोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के अधीन पका 

हुआ भोजन प्रदान करने के लिए सामुदायिक रसोई चलाने हेतु 4
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राज्यों के € जिलों को एक ad के लिए 1473 टन अनाज का 

आवंटन शामिल हेै। 

निर्धनतम जिलों को वितरण करने के लिए अतिरिक्त खाद्यानं 

के आवंटन की सिफारिश करने में वाधवा समिति ने अतिरिक्त 

खाद्यान्नं का आवंटन करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ 

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों परिवारों की पहचान की है ओर 

तदनुसार संबंधित राज्यों को निदेश दिया हैः- 

1. गरीबी रेखा से नीचे ओर अंत्योदय अनन योजना परिवारों 

के लिए 2001 से 2011 तक बदी आबादी के आधार 

Tl 

2. एेसे परिवार जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे^अंत्योदय 

अन्न योजना का का नहीं है लेकिन वे आर्थिक रूप 

से कमजोर है ओर aye मापदण्ड के अनुसार गरीबी 

रेखा से नीचे/अंत्योदय अनन योजना के राशन are! के 

लिए पात्र Zé 

3. ta परिवार जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे/अत्योदय 

अनन योजना का कार्य तो दँ लेकिन जिनकी क्षमतां 

राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की खरीददारी करने at भी 

नहीं हे। 

4. 0a व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 60.000 रुपये से कम 

है ओर बे समिति द्वारा बनाए गए मानदण्ड के अनुसार 

sq श्रेणी से बाहर Zl 

5. एसे व्यक्ति जिनके पास अत्योदय अनन योजना के का 

है लेकिन जिनकी क्षमता राजसहायता प्राप्त खाद्यानों कौ 
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खरीददारी करने कौ भी नहीं है; अथवा एसे व्यक्ति जो 
अंत्योदय अनन योजना/अननपूर्णा योजना अथवा राज्य 

सरकारों द्वारा क्रियान्वित इसी प्रकार को किसी अन्य 

योजना के अधीन नहीं अते हैँ लेकिन गरीबी कौ 
अवस्था में रह रहे है ओर अपने साधनों से अनाज 
जुटाने मे अक्षम zl 

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान्य आवंटनों के 

अधीन सरकार निम्नानुसार केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यो/संघ राज्य 

gal को गरीबी रेखा से नीचे ओरं अंत्योदय अनन योजना परिवारों 

के लिए weit कौ आपूर्ति करती है। 

(रुपये प्रति किलोग्राम) 

खाद्यान्न अत्योदय अनन योजना गरीबी रेखा से नीचे 

गेहूं 2.00 4.15 

चावल 3.00 5.65 

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के मामले में उचित दर के 

मालिकों के लिए मार्जन लागत अन्तिम खुदरा मूल्य पर ली VT 

तथापि अत्योदय अनन योजना के मामले में लाभार्थियं के लिए 

अन्तिम खुदरा मूल्य उपर्युक्त केन्द्रीय निर्गम मूल्य के अनुसार होगा। 

गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अनन योजना के केन्द्रीय निर्गम 

मूल्य पर राज्यों को किये गएु 23.69 लाख टन खाद्यान के 

अतिरिक्त आवंटन का राज्यवार व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया 

है। निर्धनतम जिलों हेतु 23.69 लाख टन के आवंटन में से जनवरी 

2012 तक किया गया उठान 4.47 लाख टन है। 

विवरण 

वाधवा सनिति की सिफार्थि के अनुसार 27 राज्यों के 174 जिलों मैः खादयान्ो का आवटन ओर Zor 

(हजार रन में) 

क्र.सं राज्य गरीबी रेखा से अत्योदय अनन योजना गरीबी रेखा से नीचे+ गरीबी रेखा से नीचे+ 

नीचे के लिए के लिए आवंटन अत्योदय अनन योजना अंत्योदय अन्न योजना 

आवंटन के लिए कुल आवंटन के लिए pa ser 

1 2 3 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश 71.869 44.928 116.797 0.000 

2. अरुणाचल प्रदेशं 0.454 0.283 0.737 0.000 

3. असम 9.458 5.882 15.340 0.000 
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1 2 3 4 5 6 

4. विहार 437.307 159.204 596.511 117.143 

5. छत्तीसगढं 98.523 33.429 131.952 92.434 

6. गुजरात 31.754 19.748 51.502 21.165 

7. हरियाणा 7.459 2.280 9.739 0.545 

8. मध्य प्रदेश 10.457 1.080 11.537 9.161 

9. जम्मू ओर कश्मीर 9.705 2.052 11.757 4.472 

10. आारखंड 92.355 39.874 132.229 21.408 

ll. कर्नाटक 19.357 12.038 31.395 7.848 

12. केरल 3.648 1.420 5.068 1.365 

13. मध्य प्रदेश 203.514 74.530 278.044 91.438 

14. महाराष्ट 65.240 40.572 105.812 0.101 

15. मणिपुर 0.864 0.351 1.215 0.300 

16. मेघालय 1.060 0.659 1.719 0.000 

17. मिजोरम 0.098 0.061 0.159 0.080 

18. ames 0.194 0.121 0.315 0.061 

19. ओडिशा 88.744 55.189 143.933 2.252 

20. पंजाब 1.134 0.705 1.839 0.000 

21. राजस्थान 70.762 28.292 99.054 50.904 

22.  सिकिकम 0.241 0.023 0.264 0.146 

23. तमिलनादु 25.247 15.701 40.948 14.646 

24. त्रिपुरा 1.811 0.923 2.734 0.327 

25. उत्तर प्रदेश 195.281 121.443 316.724 9.451 

26. उत्तराखंड 2.109 0.493 2.602 1.319 

27. पश्चिम at 159.884 99.431 259,315 0.057 

जोड 1608.529 760.712 2369.241 446.623 
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(हिन्दी) ys ~ (८ 

एफएम रेडियो सेवां 

*193. श्री अर्जुन रामं मेघवालः 
श्री राजेन्द्रसिंह राणाः 

क्या सूचना ओर प्रसारण wit यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) देश में किन-किन स्थानों से एफएम रेडियो सेवाएं 

संचालित की जा रहीं हैः; 

(ख) गत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं के दौरान एफएम रेडियो 

स्टेशन खोलने के लिए स्थान-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए; 

(ग) स्वीकृत ओर अस्वीकृत प्रस्तावों का स्थान-वार ब्योरा क्या 

है; ओर . 

(घ) आगामी दो वर्षो A सरकार का किन-किन स्थानों से 

एफएम रेडियो सेवाएं संचालित करने का विचार है? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्री ( श्रीमती अम्बिका सोनी): 

(क) से (घ) प्रसार भारती मे सूचित किया है कि इस समय, 

देश के 196 Weal A प्रसार भारतीय के 207 एफएम seer 

कार्यशील है। तत्संब॑धी sia संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

वर्तमान वर्षं सहित गत तीन वर्षों के दौरान एफएम रेडियो स्टेशन 

खोलने के लिए उन्हे कुल 101 प्रस्ताव प्राप्तं हुए है! अवस्थिति-वार 

ओर वर्ष-वार sty संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। 

अनुमति-प्रदत्त/कार्यान्वयनाधीन एवं प्रस्तावित प्रस्तावों a उनकौ 

अवस्थितियों का ai संलग्न विवरण-ा व iva दिया गया है। 

इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया गया है कि 11वीं योजना 

के दौरान आकाशवाणी द्वारा देश भर के 295 ओर स्थानों मेँ विभिन 

क्षमताओं के एफएम टांसमीटर अधिष्ठापित किए जा रहे है। इन 

स्थानों कौ राज्य-वार सूची संलग्न विवरण- में दी गई है। 

जहां तक प्राइवेट ween रेडियो का संबंध है, प्राइवेट एजेंसियों 

के जरिए एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं का विस्तार (चरणा) 

संबधी नीति के अंतर्गत देश में, इस समय, 245 प्राइवेट एफएम 

रेडियो स्टेशन (चरण-1 की स्कीम के अंतर्गत प्रचालितं 21 स्देशनों 

सहित) कार्यशील #1 शहर-वार व॒ अवस्थिति-वार sito संलग्न 

विवरण-श में दिया गया है। 

मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 7.7.2011 को प्राइवेट एजेंसियों के 

माध्यम से एफएफ प्रसारण का विस्तारं (चरण-गा) संबधी नीति 
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का अनुमोदन कर दिया गया है। इस नीति के अतिर्गत एफएम रेडियो 

सेवाओं का विस्तार, मौजूदा 86 शहरो के अतिरिक्त, 227 नए शहरो 

मे किया गया है, जिसके कारण नए एफएफ रेडियो चैनलों कौ 

कुल संख्या 839 हो गई है। शहर-वार व अवस्थिति-वार व्यौरा 

संलग्न विवरण-गा में दिया गया हे। 

विवरण 7 

वर्तमान आकाशवाणी एफएम प्रषित्रौ की सूची (राज्य-वार) 

क्र.सं. स्थान राज्य पावर (कि.वार.) 

1 2 3 4 

1. पोर्टब्लेयर अंडमान ओर 10 
निकोनार द्वीपसमूह 

2. अनन्तपुर आश्र प्रदेश 6 

3. हैदराबाद् 10 ओर 10 

4. करीमनगर 5 

5. कोटागुदम 6 

6. कुरनूल 6 

7. मारकापुरम 6 

8. नेलौर 0.1 

9. निजामाबाद् 6 

10. ओनगोले 0.1 

11. Fare 1 

12. तिरूपती 3 ओर 10 

13. विजयवाड़ा 1 

14. विशाखापरनम 10 

15. ART 10 

16. मचरैला 3 

17. ईटानगर अरूणाचल प्रदेश 10 

18. धुबरी असप 6 

19. गुवाहारी 10 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

20 हाफलांग 6 47. ara हिमाचल प्रदेश 0.1 

21. जौरहट 10 48. ah 0.1 

22. arent 6 49. धर्मशाला 10 

23. सिलचर 0.1 50. हमीरपुर 6 

24. ओरगाबाद बिहार 0.1 52.  केलौग 0.1 

25. गया 0.1 53. कुल्लू 6 
26. fears 0.1 54. मंडी 0.1 

27 Wem 6 55. रामपुर 0.1 
28. पूर्णिया 6 56. शिमला 10 
29. सासाराम 6 57. सुंदर नगर 01 

30. सीतादौ 01 58. RAT जम्मू ओर कश्मीर 6 
31. चंडीगद चंडीगद 6 

) (संघ शासित क्षेत्र) ॐ गुरेन ^ 

32. बिलासपुर छत्तीसगद 6 oh 3 भैर 10 

33. रायगढ़ 6 ९ कन “ 

34. रायपुर 10 62 8S 01 

35. सरायपल्ली 1 63. पुंछ 6 

36. दमन दमन 3 64. राजौरी 10 
(संघ शासित क्षेत्र) 65. श्रीनगर 10 

37. दिल्ली दिल्ली 20 ओर 20 66. टिठवाल 0.1 

38. पणजी गोवा 6 67. उधमपुर 0.1 

39. अहमदाबाद गुजरात 10 68 उरी 0.1 

40. गोधरा 6 69. चाईबासा ्ञारखंड 6 

41. सूरत 10 70. डाल्टनगंज 10 

42. वडोदरा 10 71. हजारीबाग 6 

43. राजकोर 10 72. जमशेदपुर 6 

44. हिसार हरियाणा 6 73. रांची 6 

45. कुरुक्षेत्र 10 74. बंगलुरु कर्नाटक 10 ओर 10 

46. रोहतक 10 75. बेल्लारी 10 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

76. बीजापुर | 6 103. नीमच 0.1 

77. चित्रदुरगा 6 104. पंचमी | 0.1 

78. धारवाड 10 105. राजेगद् 3 

79. गुलवर्गा 10 106. सागर 6 

80. हासने 6 107. शहडोल 6 

81. हासपेट 10 108. शिवपुरी 6 

82. कारवार 3 109. अहमदनगर महाराष्ट 6 

83. मंगलोर 10 110. अकोला 6 

84. मरकारा 6 111. ओरगाबाद् 10 

85. मैसूर 10 112. बीड 6 

86. WR 6 113. चंद्रपुर 6 

87. श्रीनगेरी 0.1 114. धूले 6 

88. कोजीकोड (कालीकट) केरल 10 115. गढचिरौली 0.1 

89. ark | 6 116. कोल्हापुर 6 

90. कोचीन 10 ओर 10 117. Arad 10 ओर 10 

91. seat 6 118. नागपुर 6 

92. मंजेरी | 3 119. नदद 6 

93. तिरूवन्तपुरमं 10 120. नासिक 6 

94, बालाधार मध्य प्रदेश 6 121. ओसमानाबाद 6 

95. बेतुल 6 122. ओरस 5 

96. भोपाल 6 123. पूणे 10 

97. छिदवादा 6 124. सतारा 6 

98. गुना 6 125. यवतमाल 6 

99, इंदौर 6 126. इम्फाल मणिपुर 10 

100. जबलपुर | 10 127. चुराचांदपुर 6 

101. खंडवा 6 128. चेरापुंजी मेघालय 0.1 

102. मंडला 1 129. larg | 6 
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130. शिलांग 10 157. सवाई माधोपुर 6 

131. आइजौल मिजोरम 6 158. उदयपुर 1 

132. लुगलह 6 159. चेन्नई तमिलनाडु 20 ओर 20 

133. कोहिमा नागालैंड 1 160. कोयंबटूर 10 

134. मोकाकचुंग 6 161. धर्मापुरी 10 

135. बारीपाडा ओडिशा 5 162. कोडाईकनाल 10 

136. बरहामपुर 6 163. ARS 10 

137. बोलानगीर 6 164. नागरकोईल 10 

138. कटक 6 165. et 0.1 

139. eas 0.1 166. तंजावर 0.1 

140. पुरी 3 167. तिरूचिरापल्ली 10 

141. राउरकेला 6 168. तिरूनेवेली 10 

142. कराइकल पुदुचेरी 6 169. यारकुड (सेलम) 0.1 

संघ शासित क्षेत्र 
( 170. अगरतेला त्रिपुरा 10 

143. पुदुचेरी 10 
4S 171. बेलोनिया 6 

144. fest पजान 6 
172. केलाशहर 6 

145. जांलधर 10 ओर 10 
173. अलीगढ उत्तर प्रदेश 6 

146. पटियाला 6 
174. इलाहाबाद 10 

147. अलवर राजस्थान 10 
175. बरेली 6 

148. बासवारा 10 
176. फैजाबाद 6 

149. चित्तौड्गद 10 ज्ासी 
177. ज्ञासी 6 

150. चुरू 6 
178. कानपुर 10 

151. जयपुर 6 
179. लखनउ 10 ओर 10 

152. जैसलमेर 10 
180. ओबरा 6 

153. Heras 6 
181. वाराणसी 10 

154. जोधपुर 6 
| 183. बचेर उत्तराखंड 0.1 

155. माउट आबू 6 
184. भरवारी 0.1 

156. नागौर 6 



63 प्रश्नों के 27 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 64 

1 2 4 1 2 3 

185. गोपेश्वर (चमोली) 0.1 9. देवव्रत मंडी हिमाचल प्रदेश 

186. मसूरी 10 10. सिमोगा कर्नारके 

187. नैनीताल 0.1 11. चामराज नगर कर्नाटक 

188. प्रताप नगर 0.1 12. पठानपुरम केरल 

189. राजग 0.1 13. aang मध्य प्रदेश 

190. आसनसोल पश्चिम बंगाल 6 14. बीना (सागर) मध्य प्रदेश 

191. दार्जिलिंग 0.1 15. अशोकनगर मध्य प्रदेश 

192. कोलकाता 20 ओर 10 16. AT मध्य प्रदेश 

193. करसियाग 5 17. मंडसोर, नीमच मध्य प्रदेश 

194. मुरशीदाबाद 6 18. अमरावती महाराष्ट 

195. शातिनिकेतन 3 19. किफायरे नागालैड 

196. सिलीगुी 10 20. तमाल टाउन नागालैंड 

कुल प्रेषित्र 207 21. बीकानेर राजस्थान 

विवरण ता 22. दौसा राजस्थान 

fost तीन वर्षो के दौरान एफ एम रेडियो केन्द्र खोलने के > रधु उततर प्रदेश 
लिए ग्राप्त प्रस्ताव के at 24.  उधमनगर उत्तराखंड 

करसं स्थान राज्य 25. हरिद्वार उत्तराखंड 

| 7 3 वर्षं 2010 के लिए 

1. आदिलाबाद आंध्र प्रदेश 
वर्षं 2009 के लिए 

2. लखीमपुर आधर प्रदेश 
1. करीमनगर आध्र प्रदेश 3 — आभर प्रदेश 

2. आंगले आध्र प्रदेश 4. बालीपत्थर, नेप्पारपत्ती असम 

3. rears, सुपौल बिहार 5 रायपुर anita 

4 वाका बिहार 6. भावनगर गुजरात 
5. जामनगर गुजरात 7, जूनागद् गुजरात 

6. जूनागद् गुजरात 8. बेलगांव कर्नाटक 

7. दाहोद गुजरात 9. रेनेबेनूर कर्नाटक 

8, चम्बा हिमाचल प्रदेश 10. सिमोगा कर्नाटक 
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11. पठानपुरम केरल 10. सबरकथा गुजरात 

12. पठानमित्ता केरल 11. लोवरकोरि हिमाचल प्रदेश 

13. अनूपपुर मध्य प्रदेश 12. मंडी हिमाचल प्रदेश 

14. चंदेरी मध्य प्रदेश 13. बगालकोर कर्नाटक 

15. गदरवारा, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 14. बिदर कर्नाटक 

16. कटनी मध्य प्रदेश 15. चमराजनगर जिला कर्नाटक 

17. शिवनी मध्य प्रदेश 16. गंगादती कर्नाटक 

19. अमरावती महाराष्ट 17. शिमोगा कर्नाटक 

20. ब्रहमपुरी, जिला चंद्रपुर महाराष्ट 18. TATA केरल 

21. परभणी महाराष्ट 19. पठानपुरम केरल 

22. फूलबनी ओडिशा 20. पेरिनथमना केरल 

23. करोली राजस्थान 21. बीना नगर, सागर मध्य प्रदेश 

24. रतलाम राजस्थान 22. मंडसौर जिला मध्य प्रदेश 

25. गंगतोक ओर सिविकम सिक्किम 23. नगदा करोड मध्य प्रदेश 

26. रामपुर उत्तर प्रदेश 24. नरसिंहपुर, गदरवा मध्य प्रदेश 

27. पिथौरागढ़ उच्राखंड 25. पन्ना (म. प्र.) मध्य प्रदेश 

28. चंचल पश्चिम बंगाल 26. पिपेरिया जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश 

29. कृष्णानगर पश्चिम बंगाल 27. सिवनी मध्य प्रदेश 

ad 2011-12 के लिए 28. सिवनी मध्य प्रदेश 

1. आदिलाबाद जिला आध्र प्रदेश 29. उज्जैन मध्य प्रदेश 

2. अडोनी कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश 30. जावरा मध्य प्रदेश 

3. नालगोंडा (आप्र) आंध्र प्रदेश 31. जालना महाराष्ट 

4. रामागुंडम, Asien आंध्र प्रदेश 32. परभनी महाराष्ट 

5. गिरिडीह, धनबाद ओर बोकारो बिहार 33. शोलापुर महाराष्ट 

6. फरबीशगंज बिहार 34. वर्धा महाराष्ट 

7. शिभर ओर सीतामदी बिहार 35. गजापति जिला ओडिशा 

8. अमरेली गुजरात 36. AAR ओडिशा 

9, भरूच ओर नर्मदा जिला गुजरात 37.  फूलबनी ओडिशा 
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38, मुक्तसर पंजाब 12. मंडसोर, नीमच मध्य प्रदेश 

39. weR ओर जैसलमेर राजस्थान 13. अमरावती महाराष्ट 

40. महुआ, दौसा राजस्थान 14. बीकानेर wen 

15. मथुरा उत्तर प्रदेश 
41. पाली, जिला राजस्थान 4 

16. उधमनगर उत्तराखंड 

42. चैकुण्टधाम छत्तीसगढ़ 
17. हरिद्वार उत्तराखंड 

43. देवरिया ओर कुशीनगर उत्तर प्रदेश at 2010 के लिए 

44. गौडा उत्तर प्रदेश 1  आदिलाबाद् आंध्र प्रदेश 

45. फतेहपुर उत्तर प्रदेश 2. नंदीयाल आधर प्रदेश 

46. मऊ उत्तर प्रदेश 3 AR छत्तीसगद् 

4. भावनगर गुजरात 
47. शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश S 

5. जुनागद गुजरात 

विवरण 

विवरण HT 6. शिमोगा कर्नाटक 

गत तीन वर्षो के दौरान weed रेडियो केन्द्र खोलने के लिए 7 aed मध्य प्रदेश 

स्वीकार किए गए प्रस्तावों का व्यौरा 8 अमरावती पहाराष्ट 

त्रसं स्थान राज्य 9. ब्रहमपुरी, चंद्रपुर जिला महाराष्ट 

10. परभणी महाराष्ट 

1 2 3 
11. फुलबानी ओडिशा 

at 2009 के लिए 12. करौली राजस्थान 

1. करीमनगर आंध्र प्रदेश 13. स्तलाम मध्य प्रदेश 

ane . गगतोक 

2. ओंगले आध्र प्रदेश 14 गगतोक सिक्किम 

15. रामपुर उत्तर प्रदेश 
3. जामनगर गुजरात 

16. लखीमपुर उत्तर प्रदेश 

4. जुनागद गुजरात , 
one 17. पिथोरागढ उत्तराखंड 

ॐ चम्बा हिमाचल प्रदेश 18. कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल 

6. मंडी में देवव्रत हिमाचल प्रदेश वषं 2011-12 के लिए 

7. शिमोगा कर्नाटक 1. आदिलाबाद् . आंघ्र प्रदेश 

& ang मध्य प्रदेश 2. अदोनी, कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश 

9 बिना (सागर) मध्य प्रदेश 3. गिरीदिह, धनबाद ओर बोकारो wares 

10. अशोक नगर मध्य प्रदेश 4 फरसेबगंज विहार 

11. स्तलाम मध्य प्रदेश 5. शिबहर ओर सीतामदी बिहार 
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6. मंडी हिमाचल प्रदेश ad 2010 के लिए 

7. शिमोगा कर्नाटक 1. बालीपथेर, नेप्परपर्टी असम 

8. मंडसोर जिला मध्य प्रदेश 2. बेलगांम कर्नाटक 

9 उज्जैन मध्य प्रदेश 3. रनबेनोर wale 

10. जलना महाराष्ट 4. पठानपुरम केरल 

11. सोलापुर महाराष्ट 5. पटानमीथर्टा केरल 

12. परभणी महाराष्ट 6. अनूपपुर मध्य प्रदेश 

13. वर्था महाराष्ट 7. गदेरवाडा, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 

14. गजापति जिला ओडिशा 8, कटनी मध्य प्रदेश 

15. क्योक्चर ओडिशा 9. शिवनी मध्य प्रदेश 

16. फुलबानी ओडिशा 10. शयोपुर् मध्य प्रदेश 

17. बाडमेर ओर जैसलमेर राजस्थान 11. चंचल पश्चिम बगाल 

18. मऊ उत्तर प्रदेश वर्षं 2011-12 के लिए 

विवरण IV 1 नल्गोडा आध्र प्रदेश 

12a योजना मे एकएम रेडियो केन्र खोलने के लिए प्रस्तावित TAA, मंचतीयला अश प्रद 
प्रस्तावों का व्यौरा 3, अमरेली गुजरात 

करसं स्थान राज्य 4, भरूच ओर नर्मदा जिला गुजरात 

> 3 5. सर्बकाता गुजरात 

6. लोवेर कोटी हिमाचल प्रदेश 
वषं 2009 के लिए 

7. बगलकोर कर्नारक 

1. वाका विहार 8, विदर कर्नाटक 

2. दाहोद ed 9. चामराज नगर जिला कर्नाटक 

3. चामराजनगर् कर्नारक 10. गगावती कर्नाटक 

4 पठानपुरम केरल 11.  आलपुष्पा केरल 

5. जिना (सागर) मध्य प्रदेश 12.  पठानपुरम केरल 

6 किफायर नागालैण्ड 13. पेरिनथमना केरल 

#  तमलुराउन नागालैण्ड 14.  विनानगर सागर मध्य प्रदेश 

8 दौसा राजस्थान 15. Wel खचरोड मध्य प्रदेश 
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16. नरसिंहपुर गदरवाडा मध्य प्रदेश 23. महुआ, दोसा राजस्थान 

17. पन्ना मध्य प्रदेश 24. पाली जिला राजस्थान 

18. पीपरिया जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश 25. aps धाम छत्तीसगढ़ 

19. सिवनी मध्य प्रदेश 26. देवरीया ओर कुशीनगर उत्तर प्रदेश 

20. सिवनी मध्य प्रदेश 27. गोंडा उत्तर प्रदेश 

21. जवाडा मध्य प्रदेश 28. फतेहपुर उत्तर प्रदेश 

22. मुक्तसर पंजाब 29. शाहजहापुर उत्तर प्रदेश 

विवरण y 

आगामी दो वर्षो मँ नए स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले आकाशवाणी ween zradeietea सेवाओं के 

स्थानो कौ सूची (ग्यारहवीं Tarts योजना के sania स्वीकृत) 

क्र.सं स्थान राज्य प्रस्तावित ट्रासमीटर का क्षमता 

1 2 3 4 

वर्षं 2009 के लिए 

1. बांका आध्र प्रदेश 10 किलोवाट एफ.एम, 

2. कडप्पा आंध्र प्रदेश 1 किलोवार एफ.एम. 

3. महू नगर आंध्र प्रदेश 10 किलोवार एफ.एम. 

4. श्रीकाकुलंम आध्र प्रदेश 1 किलोवार एफ.एम, 

5. अनीनी अरूणाचल प्रदेश 1 किलोवार एफ.एम. 

6. बोमडीला अरूणाचल प्रदेश 1 किलोवार एफ.एम, 

7. चांगलग अरूणाचल प्रदेश 1 किलोवार एफ.एम, 

8. खोन्सा अरूणाचलं प्रदेश 1 किलोवार एफ.एम,. 

9. डापोरीजो अरूणाचल प्रदेश 1 किलोवार एफ.एम, 

10. fey असम 1 किलोवार एफ.एम, 

11. गोलपारा असम 1 किलोवार एफ.एम, 

12. करीमगंज असम 1 किलोवार एफ.एम, 

13. waren असम 1 किलोवार CRRA, 
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14. तेजपूर असम 1 किलोवार एफ.एम, 

15. अम्निकापुर् छत्तीसगद 5 किलोवार एफ.एम, 

16. भुज गुजरात 5 facta एफ.एम,. 

17. जूनागष गुजरात 10 किलोवार एफ.एम, 

18. रास जम्मू ओर कश्मीर 100 वाट एफ.एम, 

19. ग्रीनरिज उरी तेहसिल जम्मू ओर कश्मीर 10 किलोवार एफ.एम. 

20. हिमबोतिगला (कारगिल) wa ओर कश्मीर 10 facta एफ.एम. 

21. कारगिल जग्मू ओर कश्मीर 100 वाट एफ.एम. 

22. नाथाटोप (उधमपुर) जम्मू ओर कश्मीर 10 किलोवार एफ.एम. 

23. नौसेर जम्मू ओर कश्मीर 10 किलोवार एफ.एम. 

24. पदम जम्मू ओर कश्मीर 10 facta एफ.एम. 

25. त्रिसूरू (eee) जम्मू ओर कश्मीर 10 किलोवार एफ.एम, 

26. भद्रवती कर्नाटक 1 किलोवार एफ.एम. 

27. त्रिचूर केरल 1 किलोवार एफ.एम, 

28. छत्तरपुर मध्य प्रदेश 5 किलोवार एफ.एम. 

29. ग्वालियर मध्य प्रदेशा 5 किलोवार एफ.एम, 

30, उज्जैन मध्य प्रदेश 5 किलोवार एफ.एम, 

31. अमरावती महाराष्ट 10 किलोवाट एफ.एम. 

32. जलगांव महाराष्ट 5 किलोवार एफ.एम. 

33. परभणी महाराष्ट 1 किलोवार एफ.एम, 

३4. शोलापुर महाराष्ट 10 किलोवाट एफ.एम, 

35. रत्नागिरी महाराष्ट 1 किलोवार एफ.एम, 

36. सागली महाराष्ट 1 किलोवार एफ.एम, 

37. तमेगलेग मणीपुर् 1 किलोवाट एफ.एम, 

38. उखरूल मणीपुर 1 किलोवार एफ.एम, 

39. तुरा मेघालय 5 किलोवार एफ.एम, 

40. चेरापुजी मेघालय 1 किलोवार एफ.एम. 

41. कोलासिब मिजोरम 1 किलोवार एफ.एम, 
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42. रयुपेग मिजोरम 1 किलोवार एफ.एम. 

43. चम्फर् मिजोरम 1 किलोवार एफ.एम, 

44. फेक नागालैड 1 facia एफ.एम, 

45. वोखा नागालैड 1 किलोवार एफ.एम, 

46. जूनहेबोरो नागालैंड 1 किलोवार एफ.एम. 

47. भवानीपटना ओडिशा 5 किलोवार एफ.एम, 

48. जैपोर ओडिशा 1 किलोवार एफ.एम, 

49. RA ओडिशा 10 किलोवार एफ.एम, 

50. सम्बलपुर ओडिशा 5 किलोवार एफ-एम. 

51. रायसंगपुर ओडिशा 1 किलोवार एफ.एम, 

52. अमृतसर पंजाब 20 किलोवाट एफ.-एम, 

53. फाजिल्का पंजान 20 किलोवार एफ.एम, 

54. अजमेर राजस्थान 5 किलोवार एफ.एम, 

55. बीकानेर राजस्थान 10 किलोवार एफ.एम. 

56. dea हिल राजस्थान 20 किलोवार एफ.एम, 

57. कोरा राजस्थान 1 किलोवार एफ.एम, 

58. गंगटोक सिक्किम 10 किलोवाट एफ.एम, 

59. तुतीकोरीन तमिलनाडु 1 किलोवार एफ.एम, 

60. लौगथराय त्रिपुरा 5 किंलोवार एफ.एम. 

61. नूतन बाजार त्रिपुरा 1 किलोवार एफ.एम, 

62. उद्यपुर् त्रिपुरा 1 किलोवार एफ.एम, 

63. आगरा उत्तर प्रदेश 5 किलोवाट एफ.एम. 

64. बांदा उत्तर प्रदेश 10 किलोवार एफ.एम. 

65. लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेशं 10 किलोवार एफ.एम, 

66. ASTM उत्तर प्रदेश 10 किलोवार एफ.एम, 

67. रायबरेली उत्तर प्रदेश 20 किलोवार एफ.एम, 

68. रामपुर ` उत्तर प्रदेश 1 किलीवाट एफ.एम, 

69. * arian उत्तराखंड 5 किलोवार एफ.एम, 
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70. चपावत्त उत्तराखड 1 किलोवार एफ.एम, 

71. देहरादून उत्तराखंड 10 किलोवार एफ.एम. 

72. The उत्तराखंड 1 किलोवार एफ.एम. 

73. हल्दवानी उत्तराखंड 10 किलोवार एफ.एम, 

74. न्यू ced उत्तराखंड 1 किलोवार एफ.एम, 

75. अल्मोड़ा उत्तराखंड 5 किलोवार एफ.एम, 

76. बालूरघार पश्चिम बंगाल 10 किलोवार एफ.एम, 

77. agar पश्चिम बंगाल 10 किलोवार एफ.एम. 

78. दार्जीलिंग पश्चिम बंगाल 10 क्रिलोवार एफ.एम, 

79. कूचविहार पश्चिम बंगाल 10 किलोवार एफ.एम, 

80-179 100 काट लघु क्षमता एफ एम ट्रंसमीटर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र A {100 जगहों पर विवरण-\ (क)) 

180-278 100 वाट लघु क्षमता एफ एम टांसमीटर पूरे देश भर मे {99 जगहों पर विवरण-५ (ख)) 

279-295 100 वार लघु क्षमता एफ एम Tater पुरे देश भर मे {7 जगहों पर (दसवीं योजना के अंतर्गत) विवरण-\ (ग)) 

विवरणं V (क) 1 > 3 4 

yar क्षत्र मौ 100 काट एफए्म द्रासमीररो कं अधिष्ठपन हेतु 7. छयंगताजो पश्चमी केमंग 
स्थलों कौ सूची (100 जगहों पर) 

8. रागा लोअर सुबानसिरी 

(1) निम्नलिखित स्थलों पर 100 वार एफ एम टांसमिटर का 9, ari लोअर सुबानसिरी 

संस्थापन कार्य पूर्ण 
10, जीरो लोअर सुबानसिरी 

क्र. राज्य/संघ स्थान जिला | | 
सं राज्य क्षत्र 11. संग्राम कुरूग कुरमे 

12. तालिका अपर सुबानसिरी 
1 2 3 4 

13. योमचा पश्चिमी fram 
1. अरुणाचल प्रदेश  जिमिथैग तवाग सा 

14. मेचूका पश्चिमी सियांग 
2. तवाग तांग fen 

15. रूमगोग पश्चिमी सियांग 
3. कलकरैग पश्चमी केभंग सर्ग 

16. बासर पश्चिमी सियाग 
4. भालूकपोंग पश्चमी केमंग सरयाग 

17. गेमसी पश्चिमी सियांग 
5. बोमदिला पश्चमी AT iin सयग 

18. एलौग पश्चिमी सियांग 
6. सीपा पश्चमी केमंग 

19. बोलेग पूर्वी सियांग 
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20. कोयू पूर्वी सियांग 48. मोरेह चंडेल 

21. पासीघाट पूर्वी fear 49. इम्फाल ईम्फाल 

22. तुटीग अपर सिंयाग 50. मेघालय बाघमारा दक्षणी गारो हिल 

23. यिगकियोग अपर सिंयाग 51. तुरा पश्चमी mt हिल 

24. मारीयांग अपर सिंयाग 52. शलोग पूवीं खासी हिल 

25. हुनली लोअर दिवांग 53. मिजोरम आइजवल आहजोल 

26. रोग लोअर दिवांग 54. जबरगीन आइजोल 

27. नामसाई लोहीत 55. wag चेमफाई 

28. हवाई लोहीत 56. पुकिजंग ममीतं 

29. हेयूलियांग लोहीत 57. रेगडिल ममीत 

30. तेजू लोहीत 58. वानलाइफाई सरचिप 

31. मेओ चैगलग 59. हाईसवराईं लुंगलेह 

32. art तिप 60. थिगसत आइजोल 

33. असम बारपेया बारपेरा 61. नागालैंड समतोरे तेनसांग 

34. get गोलपारा 62. दीमापुर दीमापुर 

35. उडलगुरी डरांग 63. मेलूरी फेक 

36. बकुलीघाट कारी अगलोग 64. हेनिया^तेनिंग कोहिमा 

37. सरीहजन कारबी अंगलौंग 65. सिक्किम रगपो पूवीं सिक्किम 

38. कोकराज्ार कोकराङ्ार 66. रगली पूवीं सिक्किम 

39. लंका नगांव 67. ग्यालसिंग पश्चिमी सिक्किम 

40. ama नगांव 68. सोरंग पश्चिमी सिक्किम 

41. गुवाहारी गुवाहारी 69. Sada पश्चिमी सिक्किम 

42. तिनसुकिया निसुकिया 70. यूकसोम पश्चिमी सिक्किम 

43. feats feqre 71. तासीडिग पश्चिमी सिक्किम 

44. मारघेरता fogs 72. गंगटोक गगरोक 

45. तेजपुर तेजपुर 73. चुगथांग उत्तरी सिक्किम 

46. मणीपुर सेनापती सेनापती 74. warn, फोरेस्ट उत्तरी सिक्किम 

47. चंडेल ast Te हास 
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75. लयेन उत्तरी सिकिकिम 5. वालौग लोहीत 

76. ar उत्तरी सिक्किम 6. मणिपुर मासांगसां सेनापती 

77. aT, दक्षिणी सिक्किम 7. परबग चुराचादपुर 

पोलिख धाना 8. तेमेई . तेमलांग 

78. नमची, दक्षिणी सिक्किम , 9. fang उखरूल 

जिलाधिकारी 10. त्रिपुरा कंचनपुर उत्तरी त्रिपुरा 

कार्यालय 11. Gam उत्तरी त्रिपुरा 

79. नामर्थेग, दक्षिणी सिक्किम विवरण (ख) 

पोलिस धाना ग्यारहवीं फचवर्षीय योजना कै दौरान स्थापित किये जाने 

80. त्रिपुरा दयछारा उत्तरी त्रिपुरा वाले 100 वाट एफ एम टासमीरर का Shr 

81. वनगुमन/अगुमन उत्तरी त्रिपुरा क्र. wes स्थान जिला 

82. साखन उत्तरी त्रिपुरा सः शासित 

83. चोवमनु धलाई 1 2 3 4 

84. गंदचारा धलाई 1. आध्र प्रदेश नांडयाल Pret 

85. Gar पश्चिमी त्रिपुरा 2. अदोनी कुरनूल 

86. तेलीमूरा पश्चिमी त्रिपुरा 3. खमाम खमाम 

87. अमरपुर दक्षिणी त्रिपुरा 4. बंसवाडा निजामाबाद 

88. सिलाचेरी दक्षिणी त्रिपुरा 5. कमरेडी निजामाबादं 

89, सबरूम दक्षिणी त्रिपुरा 6. काकौनाडा काकीनाडा 

Gi) Far अंचल मेँ निम्नलिखित स्थलों पर 100 वाट एफएम † असम नजीरा सिबसागर 
दरसिमीटर का अधिष्टापन कार्य पूर्णं किया जाना हैः g उत्तरी लखीमपुर लखीमपुर 

क्र. राज्य/संघ स्थान जिला 9. विहार बेतिया पश्चिम चंपारन 

सं रज्य शष 10. मोतिहारी मोतिहारी 

1 2 3 4 11. मुजफ्फरपुर मुजप्फरपुर 

1. अरुणाचल प्रदेश नाचो अपर सुबानसिरी 12. मधुबनी मधुबनी 

2. नमपोंग चैगर्लैग 13. सुपोल सुपोल 

3. कनुबेरी तिराप 14. फोरसिबगंजे अररिया 

4. सरली कुरूग Pa 15. भागलपुर भागलपुर 
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16. छत्तीसगढ़ कनकेर कनकेर 44. केरल पुनालुर कोलम 

17. कोरबा कोरबा 45. कलपेरा वायनाड 

18. कोटा दातीवाडा 46. ईडुकौ पेनावू 

19. डोगरगद राजनंदगांव 47. कसारगोडे कसारगोडे 

20. wis जांजगिर चंपा 48. मध्ये प्रदेश सतना सतना 

22. जगदलपुर जगदलपुर 49. आबु wget 

23. गुजरात भरूच भरूच 50. मंदसौर मंदसौर 

24. द्वारिका द्वारिका 51. हरदा हरदा 

25. ` मेहसाना मेहसाना 52. चंदेरी^अशोकनगर गुना 

26. भावनगर भावनगर 53. रतलाम रतलाम 

27. पोरबंदर पोरबंदर 54. महाराष्ट aa वरधा 

28. जामनगर जामनगर 55. गोडिया गोडिया 

29. अहवा अहवा 56. जलाना जलाना 

30. हरियाणा सिरसा सिरसा 57. बुलडाना बुलडाना 

31. अम्बाला अम्बाला 58. ब्रहमपुरी चद्रपुर 

32. Bas गिरीडीह गिरीडीह 59. मालेगांव नासिक 

33. देवघर देवघर 60. मिजोरम सइहा सहा 

34. दुमका दुमका 61. लौगतराई लोगतरई 

35. गुमला गुमला 62. ओडिशा नौपारा नौपारा 

36. घाटशिला पूर्वी सिहभूम 63. बलीगुरहा फुलबनी 

37. छत्तरा छत्तरा 64. रायगाडा रायगाडा 

38. बोकारो बोकारो 65. अगुल अगुल 

39. कर्नाटक तुमकुर तुमकुर 66. Ferre Aas 

40. सागरे सिमोगा 67. पारलेखीमुंडी गजापति 

41. देवंगीर देवंगीर 68. पारादीप पारादीप 

42. ` होसदर्ग चितरदरग 69. पंजाब गुरदासपुर गुरदासपुर 

43. कुमर कुम 70. फिरोजपुर फिरोजपुर 
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1 2 3 4 विवरण V (गं) 

71. राजस्थान अनुपदं गंगानगर पहले से अधिष्ठापित ओर शुरू me जाने की प्रतीक्षा 
काले 100 वार एफ एम | 

72. gid aia 

73. नाथद्रारा राजसमंद hain = ar 

74. भरतपुर भरतपुर 1. छत्तीसगद् FATS 

75. करौली करौली 2. दमन ओर दीव दीव 

76. सीकर सीकर 3. हिमाचल प्रदेश बिलासपुर शहर 

77. तमिलनाडु धिरूपतूर ae 4, हिमाचल प्रदेश चम्बा 

रामेश्वरम 78 रामेश्वरम रामानाथपुरम 5 हिमाचल प्रदेश चोरीखास 

89. वैलोर वैलोर 
6. हिमाचले प्रदेश मनाली 

80. उत्तराखंड पौडी at 
7. जम्मू ओर कश्मीर निम्बरगली 

81. कालागढ़ पौड़ी गदवाला ; 
8. waa कश्मीर मंगलादेवी किला 

82. हरिद्वार हरिद्वार ^ 
ओर पहलगांव 

83. पिथौरागढ़ पिथौरागढ 7 जम्मू आर कर्मर पह 

84 काशीपुर aay 10. जम्मू ओर कश्मीर तराल 

85. उत्तर प्रदेश हरदोई हरदोई 11. areas धनबाद 

86. बहराइच बहराईच 12. सिक्किम यांगयांग 

87. ang जालौन 13. उत्तराखंड उखीमठ 

88. बलरामपुर क्लरामपुर 14. उत्तराखंड खेतीखान 

89. iii महोबा 15. उत्तराखंड रानीखेत 
90. पीलीभीते पीलीभीत , 

16. उत्तराखंड ZAHIR 
91. मथुरा मथुरा | 

17, पश्चिम बंगाल बालुरघार 
92. पश्चिम बंगाल पुरूलिया पुरूलिया 

विकरण VI 
93. मेदनीपुर मेदनीपुर 
०५ बलरामपुर बलरामपुर ग्यारहवी फचवर्षीयि योजना के दौरन स्थापित किये art 

वाले 100 वार एफ एम grader का व्योरा 
95. बसंती चौबीस परगना 

सं चैनलों कौ संख्या 
96. फरक्का फरक्का * शहर चैनल 

97. कृष्णा नगर कृष्णा नगर 1 2 3 

98. दादरा ओर नगर हवेली सिलवासा सिलवासा 1  अगरतला 1 

99. mega कावारती लक्षद्वीप 2 आगरा 2 
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1 2 1 2 3 

3. अहमदाबाद 31. इंदौर 4 

4. अहमदाबाद 32. gerne 1 

5. अजमेर 33. जबलपुर 4 

6. अकोला 34. जयपुर 5 

॥ अलीगढ 35. जालंधर 4 

६. इलाहाबाद 36. जलगांव 2 

9. अमृतसर 37. जम्मू 1 

10. आसनसोल 38. जमशेदपुर 3 

ll. ओरंगाबाद 39. इसी 1 

12. बंगलौर 40. जोधपुर 3 

13. बरेली 41. eK 4 

14. भोपाल 42. कानपुर 3 

15. भुवनेश्वर/कटक 43. करनाल 2 

16. बीकानेर 44. कोल्हापुर 2 

17. बिलासपुर 45. कोलकाता 9 

18. चंडीगदं 46. कोटा 3 

19. चेनै 47. कोडञ्चीकोड 2 

20. कोच्चि 48. लखनऊ 3 

21. कोयम्बटूर 49. FEE 3 

22. दिल्ली 50. मंगलौर 3 

23. धुले 51. Fag 7 

24. Tele 52. मुजफ्फरपुर 1 

25. गोरखपुर 53. मैसूर 2 | 

26. गुलबर्ग 54 ` नागपुर 4 

27. गुवाहारी 55. नांदेड 1 

28. ग्वालियर 56. नासिक 2 

29. हिसार 57. पणजी 3 

30. हैदराबाद 58. पटियाला 3 



89 weal के 7 चैत्र, 1934 (शक) लिखित उत्तर 90 

1 2 3 विवरण VII 

59 पटना 1 चरण 1 के पश्चात् नए ween रेडियो चैनलों का शहर-वार 

| तथा अवस्थित्ि-कार व्यौरा 
60. पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) 3 

61. पुणे 4 क्र.सं शहर का नाम चरण गा हेतु उपलब्ध चैनल 

62. रायपुर 4 1 2 3 

63. राजामुंदरी 1 1. हैदराबाद 4 

64. राजकोट 3 2. विजयवाड़ा 2 

65. रांची 4 3. काकीनाडा 4 

66. राउरकेला 2 4. कुरनूल 4 

67. संगली 2 5. नेल्लूर 4 

68. शिलांग 2 6. राजामुद्र 3 

तिरुपति 
69. शिमला 3 ’ ; 

8. ` वारंगल 3 
70. शोलापुर 2 

9. अदिलाबाद 3 
71. सिलीगुडी 4 

10. अदोनी 3 
72. श्रीनगर 1 

11. अलवल 3 
73. सूरत 4 

च 12. अनंतपुर 3 
. तिरुवनतपुरम 

14 रन्त 4 13. भीमावरम 3 

75. FARR 4 14. चिराला 3 

76. तिरुची 2 15. Faq 3 

77. = faertaaeit 2 16. कुडप्पा 3 

78. तिरुपति 2 17. धर्मावरम 3 

79. तूतीकोरिन 2 18. इलुरू 3 

80. उदयपुर 3 19. गुंटकल 3 

81. वडोदरा 4 20. हिदुपुर 3 

करीमनगर 82. वाराणसी 3 21. करीमनगर 3 

22. खम्माम 3 
83. विजयवाड़ा 2 

23. कोठागुडेम 3 
84. विशाखापर्टनम 4 

। 24. मलछलीपटनम 3 
85. वारगल 1 

25. मदनपल्ली 3 

कुल 245 26. महवूबनगर 3 



52. 

53. 

मंचेरियल 

नालगोडा ८ 

नदियाल 

निजामाबाद् 

अगोले 

WIENER 

रापगुंडम 

विजियानगरम 

पोरटब्लेयर् 

ईटानगर 

डिन्रुगद 

जोरहार 

aria (नोगांग) 

सिल्वर 

तिनसुकिया 

धुबरी 

हाफ्लोग 

पटना 

भागलपुर 

गया 

मुजफ्फरपुर 

आरा 

बेगुसराय 

बेतिया 

विहार सरीफ 

छपरा 

दरभंगा 

27 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 92 

1 2 3 

54. मोतीहारी 3 

55. मुंगेर 3 

56. पूर्णिया 3 

57. सहरसा 3 

59. सिवान 3 

60. चंडीगढ़ 2 

61. बिलासपुर 3 

62. दुर्ग-भिलाईनगर 3 

63. जगदलपुर 3 

64. कोरबा 3 

65. राजग 3 

66. दमन 3 

67. दिल्ली 1 

68. अहमदाबाद 1 

69. सूरत 2 

70. राजकोट 1 

71. भावनगर 4 

72. जामनगर 4 

73. भरूच 3 

74. was 3 

75. दोहद् 3 

76. गोधरा 3 

77. जैतपुर नवागढ़ 3 

78. जूनागद 3 

79. मेहसाना 3 

80. पालनपुर 3 

81. पाटन 3 



93 प्रश्नों के 7 चैत्र, 1934 (शक) लिखित उत्तर 94 

1 2 1 2 3 

82. पोरबंदर 109. गिरीडीह 3 

83. सुरेन्द्रनगर दुधरेज 110. हजारीबाग 3 

&4. ahaa 111. बंगलोर 1 

85. वधवान (ar) 112. बेलमाम 4 

86. अंबाला 113. बेल्लारी 4 

87. बहादुरगढ़ 114. देवानगिरी 4 

88. भिवानी 115. गुलबर्ग 3 

89. हिसार 116. हुबली-धारवाड् 4 

90. जिद 117. मंगलौर 1 

91. कैथल 118. मैसूर 2 

92. करनाल 119. विद्र 3 

93. पानीपत 120. बीजापुर 3 

५4. रेवाड़ी 121. चिकमगलुर 3 

95. रोहतक 122. चित्दुरग 3 

96. सिरसा 123. मदं बेतीगेरी 3 

97. थानेसर 124. हासन 3 

9६. जम्मू 125. Bere 3 

०9. श्रीनगर 126. कोलार 3 

100. करगिल 127. रायचुर 3 

101. लेह 128. सिमोगा 3 

102. कटु 129. टुमकुर 3 

103. पु 130. उङ्डपी 3 

104. ARATE 131. कोच्चि 1 

105. धनबाद 132. अलापुजा (अलेपी) 4 

106. जमशेदपुर 133. कोञ्चिकोड 2 

107. बोकारो स्टील सिरी 134. HPSS (कासरगीड) 3 

108. देवधर 135. Wins 3 



95 Wea के 27 Wd, 2012 लिखित उत्तर 96 

1 2 1 2 3 

136. कावारती 163. धूले 3 

137. सागर 164. जलगांव 2 

138. उज्जैन 165. कोल्हापुर 2 

139. बुरहानपुर 166. मालेगांव 4 

140. छतरपुर 167. नादेड 3 

141. चिदवाडा 168. नासिक 2 

142. दमोह 169. संगली 2 

143. गुना 170. शोलापुर 2 

144. ईटारसी 171. अचलपुर 3 

145. खंडवा 172. वरसी 3 

146. खरगोन 173. Tien 3 

147. मंदसौर 174. लातूर 3 

148. मुरवारा (कटनी) 175. वर्धा 3 

149. निम्रुच 176. यवतमाल 3 

150. रतलाम 177. इम्फाल 3 

151. रीवा 178. शिलांग 1 

152. सतना 179. जोवाई 3 

153. शिवपुरी 180. आइजोल 2 

154. सिंगरौली 181. ante 3 

155. विदिशां 182. डीमापुर 3 

156. मुंबई 183. कोहिमा 3 

157. नागपुर 184. मोकुकचुंग 3 

158. पुणे 185. भुवनेश्वर 1 

159. अहमदनगर 186. राडरकेला 2 

160. अकोला 187. बालेश्वर 3 

161. अमरावती 188. बरीपदा 3 

162. ओरगाबाद 189. ब्रहपुर 3 



215. 

216. 

पुरी 

सबलपुर 

पांडिचेरी 

अमृतसर 

लुधियाना 

परियाला 

अबोहर 

भटिडा 

होशियारपुर 

मोगा 

पठानकोट 

जयपुर 

अजमेर 

बीकानेर 

जोधपुर 

कोरा 

उदयपुर 

अलवर 

ata 

भरतपुर 

भीलवाडा 

चुरू 

गंगानगर 

हनुमानगद् 

GT 

पाली 

सवाई माधोपुर 

7 चैत्र, 1934 (शक) लिखित उत्तर 98 

1 2 3 

217. सीकर 3 

218. रोक 3 

219. चैन्न 1 

220. Age 1 

221. इरोड 4 

222. सालेम 4 

223. तिरुची 2 

224. तिरुनेलवेली 2 

225. तूतीकोरीन 2 

226. वेल्लोर 4 

227. FRR 3 

228. डिडिगुल 3 

229. कराईकुङड्डी 3 

230. करूर 3 

231. नगरकोडइल/कन्याकुमारी 3. 

232. नवेली 3 

233, पुद्ूकोट्टी 3 

234. राजापलायम 3 

235. थंजावर 3 

236. तिरुवननामलाईं 3 

237. वनियामबदी 3 

238. अगरतला 2 

239. बेलोनिया 3 

240. कानपुर् 3 

241. लखनऊ 3 

242. आगरा 2 

243. इलाहाबाद 2 
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1 2 1 2 3 

244. मुरादाबाद 272. मथुरा 3 

245. वाराणसी 273. Wea भजन (जिला मऊ) 3 

246. अलीगढ 274. मिर्जापुर सह विध्याचल 3 

247. बरेली 275. उरई 3 

248. गोरखपुर 276. राय बरेली 3 

249. ज्ञासी 277. सीतापुर 3 

250. मुजफ्फरनगर 978. सुल्तानपुर 3 

251. सहारपुर 279. देहरादून 4 

252. गाह जहापुर 280. हलद्वानी सह काठगोदाम 3 
SITs 

253, आजपगद 281. हरिद्वार 3 
254. बहराइच 2 Bug 282. आसनसोल 2 
255. बलिया 

283. अलीपुरद्रार 3 
256. बांदा 

284. बहरामपुर 3 
257. बस्ती 

285. बालरघार 3 
258. बदायूं 

286. ama 3 
259. देवरिया 

287. बाकुरा 3 
260. एय 

288. वर्धमान 3 
261. इटावा 

289. दार्जिलिंग 3 
262. कफैजाबाद्/अयोध्या 

290. अंग्रेजी बाजार (मालदा) 3 
263. फरूर्खाबाद सह wien 

291. खडमपुर 3 
264. फतेहपुर 

. कृष्णानगर 
265. गाजीपुर ॐ कवर ° 
266. WHET 293. पुरूलिया 3 

267. हरदोई 294. रावगंज 3 

268. जौनपुर कुल Wt leo nn Seen ~ ___-_____ © ind 

269. लखीमपुर सशस्त्र बल विशेष शक््तियां अधिनियम वापस लेना 

270. ललितपुर *194. योगी आदित्यनाथः 

271. मैनपुरी श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः 

क्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः



101 wat के 

(क) देश 4 वर्तमान में किन-किन स्थानों मे सशस्त्र बल 

विशेष शवित्तयां अधिनियम लागू है; 

(ख) क्या सरकार कुछ राज्यों से इस अधिनियम को वापस 
लेने पर विचार कर रही ठै; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम के संबध में 
न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति द्वारा दिए गए सुङ्ञावों पर ध्यान 
दिया है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) उन पर क्या अनुवर्ती कारवाई कौ गर्ह है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 

(क) से (ङ) यह अधिनियम निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावी 2: 

(0) सम्पूर्णं असम ओर नागालैंड राज्य; 

(i) अरुणाचल प्रदेश के तिरप ओर चागलांग जिले; 

Gi) अरुणाचल प्रदेश ओर मेघालय wal मेँ असम का 

सीमावर्तीं 20 किमी चौडा क्षेत्र; 

(iv) इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोडकर सम्पूर्णं मणिपुर 

राज्य; ओर 

(v) राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित त्रिपुरा के भागः; 

(i) जम्मू ओर कश्मीर राज्य म जम्मू. ween, ऊधमपुर, 
पुंछ, राजौरी, डोडा, श्रीनगर बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, 
बारामुला ओर कुपवाड़ा fact 

एएफएसपीए में निहित प्रावधान की समीक्षा करने के लिए 

सरकार नै दिनांक 19 नवम्बर, 2004 को न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी 
कौ अध्यक्षता मँ एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया om 
इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 6 जुन, 2005 को प्रस्तुत कौ 

थी जिसने इस अधिनियम का निरसन करने की सिफारिश की थी 

ओर यह une दिया on fe uur एसपीषएके उदेश्य को 

पूरा करने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम, 

1967 H समुचित संशोधन किया जाना afew) इनं सिफारिशों पर 

सरकार द्वारा विचार किया गया है ओर अन्तर-मंत्रालयी विचार-विमर्शं 

किया गया था। कोई अतिम निर्णय नहीं लिया गया हे। सुरक्षा संबंधी 
मामलों पर भारत सरकार किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले बुनियादी 
स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करती है। 
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(अनुकाद्] | © 2 

कपास का उत्पादन 

*195, श्री wet wert: 

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः 

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश में कपास के संवर्धन, खेती ओर उत्पादन हेतु 
कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैँ; 

(ख) इस योजना के sata गांवों के चयन हेतु क्या मानदंड 
निर्धारित किए गए है; 

(ग) क्या विगत तीन वषो में प्रत्येक वर्षं ओर चालु वर्षं के 
दौरान देश में अनेक कपास उत्पादक राज्यों मे कपास के उत्पादन 

मे गिरावर आई है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण हैः? 

कृषि मत्री तथा खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद 
पवार): (क) ओर (ख) देश में कपास के संवर्धन, खेती ओर 
उत्पादन के लिए सरकार कपास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत मिनी 
मिशन को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वितं कर रही है। यह 
स्कीम देश के कपास उत्पादक 13 राज्यों मेः क्रियान्वित की जा 

रही है तथा राज्य सरकार दवारा स्कीम के अंतर्गत क्षेत्र का चयन 

किया जाता 21 

(ग) ओर (घ) पिले तीन वषं तथा चालू वर्ष के दौरान 
कपास उत्पदन मे वृद्धि का रुख देखा गया है। वर्ष 2008-09 में 
दृश मेँ कपास का उत्पादन 170 कि.ग्रा. प्रत्येक की 222.76 लाख 
गांठ Ml वर्षं 2011-12 के दौरान उत्पादन 340.87 लाख गे 
अनुमानित el तथापि, वर्षं 2008-09 मे मुख्यतः महाराष्ट मे राज्य 
के ae भागों में कम वर्षा के कारण, शुष्क अवधियों, पंजाब मेँ 

नहर के जलं को विलम्ब से छोड़ने के कारण gan मे विलम्ब 
तथा मई के दूसरे सप्ताह मेँ भारी वर्षा तथा गुजरात मे भारी वर्षा 
जिसके कारण ag आने से उत्पादन में कमी आई। वर्षं 2009-10 
के दौरान मुख्यतः आश्र प्रदेश मे सूखे के कारण तथा पंजाब मे 
कपास कौ खेती के तहत क्षेत्र में कमी के कारण उत्पादन मेँ 
गिरावर आई। वर्ष 2010-11 मे कपास कौ खेती के स्थान पर दूसरी 
फसल कौ खेती करने के कारण हरियाणा मे उत्पादन में गिरावट 

आई। वर्ष 2011-12 के दौरान सूखे/नमी दबाव कौ स्थितियों के 
कारण आध्र प्रदेश ओर महाराष्ट्र में उत्पादन मँ कमी andl
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बीज उत्पादन 

*196. श्री गणेश सिंहः क्या कृषि मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या देश घरेलू आवश्यकताओं को पूरां करने के लिए 

बीज उत्पादन मे आत्मनिर्भर 2; 

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन राज्यों में फसल-वार ओर 

राज्यवार कितनी मात्रा मे बीजों का उत्पादन किया जाता है; 

(ग) बीजों के उत्पादन मे राज्य-वार ओर फसल-वार आई 

गिरावट का व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वार क्या 

कदम उठाए गए है? 

कृषि मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरव 

पवार): (क) से (ग) देश में वर्ष 2011-12 के लिए प्रमाणित, 

गुणवत्ताप्रद बीज का उत्पादन ओर उपलब्धता राज्यों द्वारा यथा सूचित 

330.41 लाख विवंखल कौ आवश्यकता कौ तुलना में 353.62 लाख 

faze है। फसल-वार तथा राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण-1 ओर 

ना में दिया गया है। 
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(घ) देश मेँ प्रमाणित गुणव्ताप्रद बीजों का उत्पादन जो कि 

2005-06 में 140.51 लाख क्विंटल था, वर्ष 2011-12 मे बदकर 

353.62 लाख frien हो गया। बीजों के उत्पादन में सतत् वृद्धि 

के लिए भारत सरकार बीज संबंधी कार्यकलापों के लिए निम्नलिखित 

विभिन कार्यक्रमो/स्कीमों के तहत राज्य सरकारों तथा बीज उत्पादक 

एजेंसियों की सहायता कर रही 2: 

@ welt खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) 

Gi) wea कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) 

(1) समेकित तिलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम 

(आइसोपाम) 

(iv) वृहत कृषि wary (एमएमए) 

(४) कपास प्रौद्योगिकी मिशन 

(vi) पटसन एवं मेस्ता प्रौद्योगिको मिशन 

(vii) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) 

(viii) Jar Ba हेतु प्रोद्योगिकौ मिशन (टीएमएनई) 

(x) गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन a वितरण के लिए 

अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास एवं सुददीकरण। 

(x) मेगा बीज परियोजना (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् )। 

विवरण I 

प्रमाणित“गुणवक्ताप्रद बीज की अखिल भारत आवश्यकता ओर उपलब्धता-2011-12 
“ 

(मात्रा क्विंटल में) 

फसल आवश्यकता उपलब्धता कमी/आधिक्य रिप्पणी 

1 2 3 4 5 

गेहूं 10822389 11782832 960443 

धान 8255917 9160208 904291 

मक्का 1082011 1363254 281243 

ज्वार 244348 ` 266268 21920 

बाजरा 297196 336957 39761 

रागी ` 29६44 29791 -53 केवल उत्तराखंड मेँ कमी सूचित at गई है ओर उसे बीजं घाटी से 

उपलब्ध स्थानीय बीजों से पुरा किया गया 
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1 2 3 4 5 

जौ 168045 180380 12335 

कोदो 1342 16 -1326 छन्तीसगद मे स्थानीय किस्म की कमी है जिसे बचाए गए बीजों से 
पूरा किया गया 

कुल अनाज 20901092 23119706 2218614 

चना 1422354 1662757 240404 

मसूर 112695 95066 -17629 अधिशेष आधारी व फार्म पर बचाए गए बीज उपयोग किए गए 

मटर 150164 135825 -14339 उपलब्ध मटर सब्जी ब्रीज उपयोग किए गए ओर आगे की कमियोँ को 

प्राइवेट के साथ टाई-अप किया गया 

poet 1680 2118 438 

Tiara 22974 15958 -7016 केवल राजस्थान A कमी सूचिते कौ गई है ओर उसे रबीग्रीष्म 2011 

मे अतिरिक्त बीज उत्पादन से पूरा किया जाता है 

मूग 220024 230286 10261 

उडद 244201 337114 92913 

अरहर 271236 354986 83750 

लेथिरस 178 117 -61 फार्म पर बचाए गए बीज कै द्वारा पूरा किया गया 

राजमा 4411 3491 -920 केवलं उत्तराखंड में स्थानीय किस्म कौ कमी है, स्थानीय रूप से बीज 

उत्पादन करना EM 

खेसारी 3490 3490 0 

मोठ 15250 9014 -6236 केवल राजस्थान राज्य कमी की सूचना दी है, बीज उत्पादन स्थानीय 

रूप सै करना होगा ओर विकल्प खेत से बचाए गए बीज है राजस्थान 
सरकार, आरएसएससी, एनएससी ओर एसएफसीओआई को अपने बीज 

उत्पादन बढाने का अनुरोध किया गया हे 

अन्य 3991 3992 1 

कुल दलहन 2472648 2854214 381566 

मुगफली 2919861 3369384 449523 

आरएण्डएम 253360 265989 12629 

अलसी 4316 3639 -677 अधिशेष आधारी ओर फार्म पर बचाए गए बीज उपयोग किए गए 

एरण्ड 49818 64638 14820 

कुसुम 9973 9605 -368 केवल उपलब्ध मात्रा का उपयोग किया गया, अतिरिक्त बीज at 

आवश्यकता नहीं है 
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1 2 3 4 5 

सूरजमुखी 72497 97769 25272 

तिल 26189 26263 75 

रामतिल 2945 2064 -881 ्ारखंड ओर मध्य प्रदेश A कमी, बजी उत्पादन स्थानीय रूप से करना 

होगा 

सोयाबीन 3002545 3444386 441841 

कुल facet 6341504 7283737 942233 

कपास 234619 | = 267265 32646 

पटसन 40396 47515 7119 

मेस्ता 330 413 83 

“Sa रेशा 275345 315193 39848 

बरस च 200 200 0 

जई | 6100 6100 0 

oa 30 30 0 

सनई 26 26 0 

ग्वार 42300 48072 5772 

भारतीय बीन 360 370 10 | 

अन्य 3612 0 -3612 प्राइवेट से पूरा किया गया 

आलू 2996641 1733768 = -1262879 प्राइवेट से रार्ई-आप किया गया हे 

अन्य , 92 972 0 

सकल योग॒ 33040829 35362382 2321553 

विवरण 17 

प्रमाणित“गुणकवक्ताप्रद बीज की अखिल भारत आवश्यकता ओर उपलन्धता-2011-12 

(मात्रा क्विटल में) 

राज्य आवश्यकता उपलब्धता स्थिति रिप्पणी 

1 2 3 4 5 

आंध्र प्रदेश 4803670 6951058 2147388 

अरुणाचल प्रदेश 12148 12148 0 

असम 960807 960807 0 
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1 2 3 4 5 

बिहार 1580080 1706494 126414 

छत्तीसगढ़ 626739 600788 -25951 एनएससी, एसएफसीआई, एमएसएससी, एपीएसएसडीसी, WAT 

एवं रीडीसी, the ओर कृभकों के साथ राई अप किया गया 

गोवा 5485 5480 -5 एनएससी के टाईअप किया गया 

गुजरात 1376304 1414091 37787 

हरियाणा 1084835 1561370 476535 

हिमाचल प्रदेश 163548 163628 80 

जम्मू ओर कश्मीर 115699 127700 12001 

्ञारखेड 565010 100830 -464180 एनएससी, एसएफसीआई ओर प्राइवेर के ager किया गया 

कर्नाटक 1159575 1347916 188341 

केरल 120000 109023 -10977 एनएससी ओर केएसएससी के साथ ager किया गया 

मध्य प्रदेश 2916221 3312441 296220 

महाराष्ट 2729833 2959821 229988 

मणिपुर 15710 15710 0 

मेघालय 17600 17600 0 

मिजोरम 1073 1073 0 

नागालैंड 140884 46894 -93990 एनएससी के साथ टार्अप किया गया 

ओडिशा 835298 623976 -211322 ओडिशा मे कमी को est से पूरा किया गया 

पुदुचेरी 11275 11347 72 

पंजान 1359104 1782098 422994 

राजस्थान 2041562 2499469 457907 

सिक्किम 6349 6349 0 

तमिलनाडु 551110 868789 317679 

त्रिपुरा 23934 25365 1431 

उत्तर प्रदेश 6195415 5102229 -1093187 एनएससी, एसएफसीआई, एनएचआरडीएफ ओर wede के 

साथ टाईअप किया गया 

उत्तराखंड 108170 96913 -11257 एसएफसीआई के साथ टाईअप किया गया ओर स्थानीय बीज 

उपलब्ध 

पश्चिम 3513391 2930975 -582416 प्राइवेट से पूरा किया गया 

सकल योग 33040829 35362382 2321553 
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ओनर किलिग्स 

*197. श्री निखिल कुमार चौधरीः क्या गृह मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या ' ओनर किलिंग्स' से संबंधित मुदे कौ जांच करने 

के लिए गठित म॑त्री-समूह ने इस संबंध में अपना विचारविमर्शं 

पूरा कर लिया है; 

(ख) यदि हां, ते उसके अंतिम निष्कर्षं क्या रहे; 

(ग) क्या विधि आयोग ने भी इस संबंध में कुछ सुञ्चाव दिए 

हैः 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङः) ‘aia किलिंगस' से निपटने के लिए कब तक एक 

व्यापक विधान अधिनियमित किए जाने कौ संभावना है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (के) से 
(ङ) ame किलिंग के मुदे की जांच करने के लिए गठित 

मंत्री-समूह का विचार-विमर्श अभी तक पूरा नहीं हुआ #1 भारत 

के विधि आयोग ने '“ आनर किलिंगस'' के संबंध में अब तक कोई 

सुञ्ाव नहीं दिया है। इस संबंध मे कोई समय सीमा निर्धारित नहीं 

कौ जा सकती। 

(अनुकद] ५९९ ~ \ ^ 

दिल्ली मेदो _ 
*198. श्री प्रबोध पांडाः 

श्री राधे मोहन faz 

क्या शहरी विकास यंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) दिल्ली में प्रत्येक मेटो सवारी feed कौ मौजूदा यात्री 

वहन क्षमता कितनी है; 
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(ख) क्या विगत तीन वषो मेँ प्रत्येक वर्ष के दौरान यात्रियों 

की संख्या मे वृद्धि हुईं है; 

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई 2; 

(घ) क्या सरकार का दिल्ली में Ast रेलगाडियों के फेरे बढाने 

का विचार है; 

(ङ) यदि हां, तो खंड/लाइन-वार तत्संबधी sik क्या है; ओर 

(च) दिल्ली मेट्रो में अत्यधिक die को कम करने के लिए 

सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए esa जाने का विचार 

है? 

शहरी विकास मत्री (sit कमल नाथ): (क) यह सूचित 
किया जाता दै कि प्रत्येकं मेट्रो सवारी feed की मोजूदा क्षमता 
क्रमशः ais as ओर Wed गेज रेलों मेँ 376 ओर 328 यात्री 
है। | | 

(ख) जी a विगत तीन वौं में प्रत्येक वर्ष के दौरान मेदौ 
सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों कौ संख्या में वृद्धि हुई 21 

(ग) यात्रियों की संख्या में हुई वुद्धि इस प्रकार हैः 

ay 2010 2011 2012 (फरवरी 

तक अर्थात 

दो माह) 

कुल वार्षिक यात्री 411961.543 577251875 10605552 
वहन क्षमता 

ओसते क्षमता 343 30.129 48104323 53027576 

(प्रतिमाह) 

(घ) विद्यमान में मेटो रेलमाडियों के फेरे मांग के अनुरूप 

Z| तथापि, फेरे बढाने के बारे में निर्णय लेना एक सतत प्रक्रिया 

zl 

(ङ) यात्रियों की बढती मांग के आधारं पर पूर्वं मं भी 
समय-समय पर रेलगाडियों के केर मे सुधार किया गया है। इस 
संबंध मे व्यौरे इस प्रकार रैः 

(मिनर ओर सेकेन्ड में) 

व्यस्ततम समय में गति 

2010 2011 2012 (वर्तमान) 

1 2 3 4 

लाइन-1 (दिलशाद गाडन-रिटाला) 4 मिनर 12 से. 4 fire 3 मिनट 50 से. 

लाइन-2 (जहांगीर पुरी-हुडा सिरी सेंटर) 2 fare 42 से.* 2 मिनट 50 से. 2 मिनट 40 से. ` 
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1 3 4 

लाईन-3/4 (द्वारका सैक्टर 21-नोएडा-वैशाली) 3 fare 18 से, 2 fre 55 से. 2 मिनट 40 से 

लादन-5 (मुंडका-इद्रलोक,/कौर्तिनगर) 6 मिनट 36 से. 5 मिनर 24 से. 4 मिनट 12 से. 

लाइन-6 (केन्द्रीय सचिवालय- बदरपुर) - 5 मिनट 12 से. 5 मिनट 

*लाइन-2 हुडा सिटी Ger के लिए विच्तार से पूर्वं जहागीरपुरी ओर केन्द्रीय सचिवालय के बीच प्रचालन में धी। 

(च) दिल्ली मेटो में अत्यधिक sts की कम करमे के लिए 

उठाए गए कदम इस प्रकार हैः 

(i) रेलगादियों के बेड कौ कुल 123 रेलगाडियों में डिन्बों 
की संख्या 4 से बाकर 6 कौ गई है। भविष्य मेँ बद़ी 
हुई मांग को पुरा करने के उपायीं के रूप A 68 
रेलगादियों को 8 fest वाली रेलगाडियों परे परिवर्धित 
करने की योजना बनाई है जिसे दिसम्बर, 2012 4 
आरभ कर दिसम्बर, 2013 मे पूरा किया जाएगा। 

(i) व्यस्ततम समय में रेलगादियों कौ संख्या बदा दी जाती 
ra 

(ii) अगली met पहुंचने के संबंध मे यात्रियों के मार्गदर्शन 
के लिए रेलगादियो,स्टेशनों के भीतर घोषणाएं कौ जाती 
है। 

Gv) यात्रियों के मार्गदर्शन, रेलगाडियों की सुलभ आवाजाही 
हेतु ओर किसी अप्रत्याशित sen को रोकने के लिए 
व्यस्ततम wien में ग्राहक सुविधादाता एजे को 
तैनात किया गया है। 

शहरी अवसंरचना विकास 

*199, श्री रमेश विश्वनाथ काटूटीः 
श्री अशोक dar: 

क्या शहरी विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु 
सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को sear aa a आ रही 
बाधाओं की पहचान की हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ahr क्या है ओर इन्हे दूर करने 

के लिए सरकार द्वार क्या कारवाई की गई है; 

(ग) चल रही सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं का व्यौरा 

क्या रहै ओर इसमे राज्य-वार् किस प्रकार का अवसंरचनात्मक 

विकास अतर्गस्त है; ओर 

WG ~ ० 

(ध) विगत एक वर्षं के दौरान शहरी अवसंरचना विकास हेतु 
प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का राज्य-वार ओर कषेत्र-वार ब्योरा क्या 
है? 

शहरी विकास मत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, atl 

(ख) शहरी अवसंरचना क्षेत्र मे सार्वजनिक निजी भागीदारी 

(पीपीपी) संबंधी परियोजनाओं में वृद्धि करने में आने वाली बाधाओं 
मे निम्नलिखित शामिल टैः 

(i) अधिकांश शहरी क्षेत्र A निवेशो में सरकार की तृतीय 

स्तर कौ भूमिका रहती है जिससे निजी क्षेत्र निवेशो हेतु 
विचारित राजनैतिक जोखिम बढता है। 

(i) एतिहासिक दृष्टि सै, जलापूर्ति ओर सफाई सेवाओं को 
^ सार्वजनिक वस्तुओं” के रूप मेँ देशा गया है जिन्हें 
किफायती कीमतों (नाममात्र कम लागत) पर मुहैया 
कराये जाने की आवश्यकता है। जल ओर diate के 
निम्न शुल्क से जलापूर्ति ओर data परियोजनाए 
भरोसेमंद नहीं रहती! 

Gi) कुलक नगरपालिकाओं को छोडकर, अधिकांश 
नगरपालिकाओं को सामान्य वित्तीय स्थिति अनिश्चित है। 

Gv) संक्षिप्त डाटा की कमी विशेष रूप से जल faa के 

मामले A जहां नेटवर्क विन्यासं के रिकाड की खराब 

स्थिति ओर amd परियोजना विकास में बाधा sa 
करती है। 

(५) खराब जोखिम के आदान-प्रदान माडल ओर अच्यवहारित 

निष्पादन अपेक्षाएं निजी क्षेत्र की अनिच्छा का कारण 
बनती है। जहां वाणिन्यिकं ओर राजनैतिक जोखिमों का 
उन पक्षों को उपयुक्त आबंटन किया जाता है, जो 
अभिज्ञात जोखिमों को अधिक सक्षमता से सहन कर 

सकते है, बहां परियोजनाओं की उचित संरचना आवश्यक 

al 

(vi) विषयक पूर्व-योग्यता मानदण्डों की कमी।
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(vii) प्रचालनात्मक अनुभव वाले संचालकों कौ कमी। 

(viii) ठेकों कौ खराब गुणवत्ता। 

Gx) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की संस्वना हेतु 

पर्याप्त क्षमता में कमी आदि। 

(ग) शहरी अवसंरचना राज्य का विषय है ओर संविधान के 

74 वे संशोधन के कारण, अधिकांश विषय शहरी स्थानीय निकायों 

को सौपे गए है! तदनुसार, सार्वजनिक निजी भागीदारी कौ व्यवस्था 

मे शामिल होने के लिए शहर स्वतंत्र 21 सार्वजनिक निजी भागीदारी 

परियोजनाओं जिनके लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अनुदान 

निधियों के माध्यम से सहायता दी जाती है, कौ सूची संलग्न 
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विवरण- में दी गई है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी बनाओ चलाओ 

हस्तांतरित करो के आधार पर 4 मेट्रो रेल परस्योजनाएं नामतः मुम्बई 

मेटो रेल लाइन-1, मुम्बई Aa रेल लाइन-ा, हैदराबाद Ad रेल 

लाइन ओर दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सौंपी हे। 

(घ) अप्रैल, 2010 से जनवरी, 2012 तक कषत्र-वार ओर 

सैक्टर-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी राशियों का व्यौरा देते हुए 

क्रमशः संलग्न विवरण-ा ओर 7] ओद्योगिक नीति एवं Wasa 

विभाग से प्राप्त किए गए है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु नीडल 

विभाग रै। तथापि, शहरी अवसंस्चना क्षत्र हेतु आंकडे अलग से 

नहीं रखे जाते ZI 

विवरण I 

जेएनएनयूआरएम के sata सार्वजतिक निजी भागीदारी परियोजना के aR. 

(करोड रुपए मे) 

क्रसु परियोजना कानम wan क्षि पिन श्रत स्तर एन्य Wel सर्वनीक निजी at पीपी घटक 

ल्त कादा अदा स्थनीय गिज परी व्यवस्य 

निकाय Fed कान की प्रकृति 

अद अका 

| 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ॥ 2 

1 ARTE Sav (णग) EA 9 39 29 19 29 मै, विलिया वाटा वीभेभेयै गेन गे 115 एमएलद मत बले Seat का 

(दहिया) प्रलि. नई दिल्ली नर्म 

2 पपू जलरैष we (eto) फट् न्लपत 234 25 15 28 मै एकभे e+ 50% ORE HoT मीटर (1000) स) का प्रस्थापन 

. क. Wife 

3 FN gmgstidads ऋष्ट wh 2 RG 751 24 मै. विभलिय वट (siren) * पीषैषी द्र गौडा पर उल्लर पर मशीनरी की प्रि्यपनं 

पिनां (एए 08) प्रति नई दिल्ली 30% अदन | 

ACU 

4 Mare ae स्कीम (Ts) श्ट क्लप 12 40 168 246 2 मै विमेलिय बटर (tea) पीपी बलकं मैन eg क 120 एएलदी क्षत्र वते नए 

| प्रलि. नई दिल्ती Bl अदन पर्वस संत का निर्माण ओैर हैड कैं कौ सुषा 

-ateu 

5 सूर्वमिक Fat ree me न्लप्रं ॐ8 18% 75 ~ 69 यै eer वट् (इण्डिया) + पीपी स्वोतक 247 पका क सुल, ep का कर्मक, 

(एलएनी 028) & जर् ATR सेब प्रताहेग। जत व्ल तैयार कल 

शहर के लिए 242 जापति 

पएयिजना का कार्था्यन कले 
& लिए पु्ाप योजना के लिए 

नए SHER 

6 नापु दूषित जल कापुर्क्रणओै मष्ट संकल 0 & 297 ~ 30 डा प्रिय च्लष्ठी र , महं पिका मोद्गूल-ए-वीयर we gen aad मौद्यूल 

फः उष्य (एएनी-016) हेतु कर्याबयन awed deze सौ-सम् पपि, मुख aR 

wt दै मेूल-दै- मङ्गपपलका वव we येत ठै 
Tage Sat कवन, मिश्रित कार्यं महागेको 

AT के लिए 15 करद् ₹ वर्षिक आ एर 

क्कि अधर एए व्क के स्प पर भतन कग। 
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2 Ree dora गक wi पह 1750 50 20 30 15 चयन जी रहै * प्रय कर मे , निनी भगीदै को wee कहो पर किर 

निज iene को ओर फेरे सधी निधि विदे के अनुमा 
वपं कौ खरीद बैभायेएस वपर कौ खी प्प, एवल ओ 

करन है aK अनुष्ण कार्यं कन है wae TR निगम 

यू Fe दर्मिनत सुविधा सहित निजी संचालक कं 

निर्घत पणं कर्यं Bre लए, 
ae Ht & 

अमूर् संकलन 

ak चली है। 
* far चलने 

कौ अवधि-7 वष 

& पूत बीवी एस (सू बौमा्टौए गए wi पहि 50 245 98 41 70 निजी पीदा काच्य बीभ प्व काट मे निजी भद्र को कसो कौ खरीद 
के लिए बो कौ wie, परैया ना faa HT 8 कौ है ओद वृएलबै द्र नषि मग ak फे 
ओै चान) के अनुप संचालन ओ चलानी ह। उहह बौ का 

THER कल पठे ओष किमी. लत ठे अधर् 

फ़् पातनङ्रिय जाएणा पौषी ंबलक चरणे मे 
32 वं के लिए 71 करद रूपए at सरि लाएा। 

अब 50 Fal के लिए पहता Sax आतम किया 

याह 

१ अजना पपे शोधन ea काउनयन गए सक्व 1 9 220 3ॐ - - 5 तषो के लिए + के मे स्री ye ओः गँ प्रग अदि शपि 

पव ठका ह oefa पभ मे सथ के अधर् प 

+ SRW क अनुपा सपन का पंचालन 

ओर अनुष्ण कले के लिए अवश्यक FIG 

नियुक्त कल हेणा 

10 भान tata शोधन या का सर्ग सवेन 150 = 15 3 45 5 amt & fer * & tat ge ok भग अदि शमित 

रेव ठेका ह अर्थात ad पर सभी के मधा ए 
+ BRR के अनुस संक का संचालन 

ओ FM कपे के लि आवश्यक स्टाफ 
गिक कसा हग) 

1. बमनरेली म॑ पध्यमिक tats गक सवे BR 66 26 391 सेवठेक ऽ वषोंके * Bape a पा अदि शमिल 

शोधन सफ लिए पपौ संवलक हँ अर्थात ad fad के आधार पर 

Wad का केवल  * BR को रेड के अनुपा संप का चाल 
मुचाल ओ अनुष्ण ओर अनुष्ठण कपे के लिए SAI स्यफ 

कारव देश शहा रै नियुक्त कल a 

12 पलपल क्त कै लिए Gata गृ सैकेन 22 06 42 638 - a das ata , BH teat qe ok गैष om अदि शमित 

निप व्व ओर एएरीप लिए पीपौपौ संचालक है अर्थत ot में सभी के आधार पए 
Tet wat , RS अनुपा संक का एवात 

पल ओर अनुष्ण HR अनुष्ण कसे के लिए aaa IG 

कार्यं देश ए है नियुत कला चेष। 

BR Waa fee dae निषाद मुष wee 7 6 3 - aa de ऽवषौके + aa ae ck गण भग अदि शमित 

मवं ok wat fare ot पंचक है अर्थत सपर पे सभी के आधार प 

wet ata “ See को 2ैडर के अनुप सं का पवत 
सवातत ओ अनुष्ण ओर अनुष्ठ कले के लिए अक्छयक प्य 
कारव देश wa 2 निक्त कता हेग 
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4 RR as ed PCR OCC 32 सेवाठेक ऽ वषेके * Saat ge ak गण भग अदि शमित 

an सके शेषन तिर htt संचलक है अर्थात at मे सधी के आधार ए 
एसटीपी का केवल ° RASS अनु संप्र का संल 

संवालन ओर अनुष्ण HR अनुष्ठण कले के तिर अवश्यक स्यफ 
ar OH षाद नियुक्त कला BT 

15 सीएम के नए नदी दोग हु गन मक & 8 + & सेवाठेक 5 वषोके , Baw yeahh भग अदि शमित 

सवेत सिस्टम लिए पीपी संचालक है अर्थत ad पे सधी के आधार प 
welt का केवल aK ढो ड के अनुप संप का संचला 
Tae ओर अनुष्ठष ओर SRST कले ठ लिए वश्यक स्फ 
ad a wl él ग्क्त कत हेग 

1६ नगएपलिका ठेस कच प्रा Lam एह्यू 45 20 BT 466 गुन पर्यकण बभे अपनपोल VEN समूह के अततत 5 BUT के 

SRT नार्पलिका क्ष मुप ओर FRAT लि fore sear कच का प्न ओैर शेषन सभी 
ओर हन येक प्रलि, 5 नगरपतिका कले वे लिए सक कैव celiac 

सुविधाएं सका तैदपिकल स्थल से गम एकतिकर 
का परवध। एमएसयूडन््यू का दैगका अधार एर 
PRET Sk शेन सुवं भं ET कपो, 

पू पैट अदि काते के लिए Hae कच 
का पिता! 

12. rR के आ wee फ़ ए्ल्यूष 39 154 69 9 TE यु मै सवालक से वीमे यिप शुल्क के लिए प्रवाल एवं अनुष्ण कौ 

नगपलिका सीमा मे को नालिका ह्वर लि dem कनन आधार लेकिन fated निजी संचालक कौ होती है। पक्रिय 

मेप कच के Peer हु sega बयेरेक प्रलि बिनि पुती अदन  पक्तन अवि के Ger 15-15 पि शुक शृत 

म कियो gated तडपिकल सुविधा रखा जएण ओर अनुष्ण समपि के दैन 60 

के चाण-2 का टिटुन, विकास मसि विशत पर भुगतान किय जाए अनुष्ण 

प्रकत ओ अनुष्ण समति के 15 वई बद् GARR दर FRA पकए 
बौर पि देव है 

18 सूत ठेस कका उनयन प्रणाली गत We % 26 15 1475 45} «FART सूचा HR वीभेभेरी आध्र ए सार्वजनिक गब भीर दरा अफ लात ए ष 

- * वैरिविक FER RAR अनुष्ण ए जकः कूड कवए et लःई ज 
एवो कनशनाकार् पर ही 

“A जिग dats. लगने at अवधि- 
BR बयेटेक एनजी प्रपि. 10 व) अपनय 

गय पीपय महत 

(ओभ 3) 
कसना मे 
wet कौ 
अवधि-30 वष 

19 रएजकोर एकीकृत de कचा पृक्ष एल्तयू 16 4५ 12 20 1100 हमे गेट एज प्रति रेभे + aed संकलक gu कच पती ok शे 

शधन संप संप्र ताना ओ अएष कला 
* क्चर् एषित शेषन सं मर शमिल उपक 

कौ पूर्णं feet सर्वजनिकं निजी पगीदा 
संचलक की eM 

„ ? वौ कौ अवधि हेु संयत के निर्माण ओर 
Spree सुविधाओं के लिए 12 ठैकेय भूम 
ata Al 

2 पुती हेतु एकीकृत ठेस कच एधत wl Te (0 ॐ OB - ॐ पुटी प्यपिपल सर्वसेन प्रति state * FOR जकः Fel Fee कसा 

„ अदि सै एड यै समे म जप 
के अनुसर गलियों ओर नलिों कौ सफाई 

क्त 
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* एकतरे किए गए कचे की प एण्ड एल तक 

तेजने 
+ पी एष्ट ए के प्रपि मदु yey 

प्रत कल 
© षी ए्ड एल मे ठेस कच्छ का शोधन 
+ पडन्लयुरमएस की अवधि के ae Hed 

लडपिकल विकसित कमना 
+ Bette गे अवशिष्ट इर तत का निष्पद 

क्ल ak 
+ अधुनिक प्योगशल वाना ओ चलन॥। 

2. पत्टतैक मे रैक daa पक्राल न्तरं 20 92 69 जगदु efor एण्ड बौओरौ 3 a भूमिप येत eR, प हार को नि्मण ओः 
frame ओर परेषा afta कणन (यूपी) FARR कए प्रू ओर वितएण फटूपल्न को उठत, वलेन 

2 केएमए कौ 13 Bet के स्ह येपक्व 119 309 39 ata 10 वर्ष वर्म fren ओर पडो का निर्माण, vas यदं 

ठेस कचर प्रथन प्रन पिकी कण कार्यालय विड बरद दीका अदि का RA, 

भेर celta 3k विजनीकण का fie, wets 
ओः Be Caste के SHH का HST 

2. आए ये ठे कच परबधन RR ठेसक्का 320 1 6 १ ॐ मेमं हमः aisha कम्पि पुमः परिकिसित Beret का Frm, 
| arden ओर ऊ Frm 

2 इलाहाबाद ग ठे केश परबधन र्णे ठसक 40 521 66 92 156 मैप ene asta क्पे पनः विकसित ईन्तर्को का निर्माण, 
प्न aries ओर ऊर्न Faia 

2 कानपुर पर ठस केष परबधन RT a 24 212 12 TG aise कम्पसिग पुनः विकपित Sera का िर्मण, 
RA आरदीएफ ओर ऊर्ज नर्मण 

2 लछनर परं de कचग प्रधन THRE ठेवक्व 13 24 88 2 32 Ha oat fares abd कम्पि पुनः त्किसित ईव्लाको का निर्मा, 
पक्षा aries ओर ऊर्ज Fram 

2. मधुप मं ठोस कच प्रवधन TR MeN 7 79 09 019 77) Ba ator बीभ कपयो पुनः विकसित ईधन्लकों का निर्माण, 

प्क अदीएफ ओर ऊज॑ Firion 

2 edd कच प्रधन उण वेपक्वा 62 130 4 € 46 RT बैभेभेयै कपोत पुनः विकसिते Breast का Frater, 
पव अष्दीएछ atk ऊर्ज नर्मण 

2. वारणसी गे ठोस कचर पध we OT @8 29 १ 1460 2012 af विहर बभेभेरी arian पुनः विकसित Searels निर्ण, 

+ आए ओै ऊर्ज मप 

3 एकीकृत ठेस कच प्रथन उड ठेपक्का 2484 068 24 24 ~ यैस tT * कच के पुष्य स्थल एर eT 
पष * डर टर ड कच ae 

* सडक सफाई के कचरे को Fed कला 
° कच का द्वितीयक स्तर एर भंडारण 
* कचे का URN 

oT हेतु कार्यशाला 
* कर का RR कला 

31. Teed म ठेस a एवन असम ठसका 111 36 3 - 60 Bd रमकव इनके ape केग्यमि पुनः विकपित ईैम्लाकों का FAT, 
3a Fifer wae लिपिरेड आरदीएफ ओर ऊर्ज Fate 

3 अलदू, पल्लवपरूम hae तमित ठेस क्चए 42 154 &8 - 2] मैप हवे teh = Sth * FO स्न शह स्कूली Yael क 
मे aa नगर निप पं ठोए कच परक (रसीद) लिपटे, नि 

A नवौ मु + स्फ कण पे क तगन ओै केरा तेह 
फित्ड का वकिस कला 
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2 चेन A oe कचर प्रवधन तिति wat 25 27 ऽव 2 28 stem de we डीवी (mer एकत्रीकरण, aR, कचरे का श्रेणी करण, 
A पस त fire तैढफौल मूर के लिए) कपि fies (अरदीएफ) का तर्पण क, 

(ERIM) कद प्रिर ata क, छ कौ लर प्रि, 
wee तिमिरे कयौ ve feet का विकास, लिचालय कतेक 

deg येप कच imine dae (पुटौ ok शेध Yo, अदि 
aH (dest) fees, a फौल AEs 

नवी a के fag) 

3 FAR मै ठेप क्व॒ क्तिषु ठेसक्वा 1730 4 3) 29 ate दीतीभेभेवै 20 कष एकप्रीकरण, a, कचरे का श्रेणी करण, 

प्ण पष का ferret करए कपप सवूल (rete) का Frio कला, 

प्लद्रक एुर्विकसित कल, 2 की Fre प्रपि, 
फी ce फिल्म का विकाम, feral कलेवशन 
a शेघन Sar, अदि 

2 मदर कारपौशन मे ठेस कचा प्रवेष deg dea 72 35 14 ९9 1710 वैं सुषा प्ट पेकेठि वेमे + 20 वषो के ति् Hed तड tke का 
प्क wee लिषिटिड विकाम ओैर पवष कता 

* 20 वष के form एरेविक dete पदति के 
तहत कच को निपटने के लिए कचर् निपयन 

apie कर रमण 

36 स॒ल्ट लेक, RTS (TR) पए काल वेसक्चा 3 119 - - 24 wep पर्धिलयै एण्ड वओरौ 0 वषँ का सीक् पृ का तिना ओैर मेन होल at का 
म सीव प्रणी का विका ओर पन सर्वसेन कम्पनी (SUTRA) eae कर निर्माण कला, सीद शधन प्लट का निर्माण कल, 
a RT 

2} FAR (रजस्थान) नगर निगम मे गछ के क्का {32 660 264 396 - Bel ee फौल्ड ससी ce thes के तिए ओ एड एप करर 

ठेस कच AA पर्न केलिए at we 1 

ae 

3% dace freer आप्र संवे 49 24 95 8 md ककन कैव dest पियत * 78 आधुनिकौ वस्र आश्रय (100 प्रतिशत 

ted, gi 185 a4 eile का निर्म) 
+ 2 mere एड ओवा fara (लिट ओैर 

शे सहित) का निमा 

3 Ag मे एकौकृत निप Geno wes ठेसक्वा 29 2 3 3 ~ ज यिय एण्ड दैतरैएफञ Fei te फल कौ स्थपना ak विद्यमान कचे 
का विकास 41 सर्वसेन कम्पनी (जेगूपसप्ीभो कौ ढकना 

4 Ages सिए ज्ताप्रिवितएण कर्व क्लप ५ 56 146 146 - ऋशेदुयुरतिधैए्ड द्॑वभेय अध्य फुः विकराप् & लिए अप स्त्द हे, 
"eat कौ पुनः निर्मित कता सर्वसेन कापनी (SARAH) क्षमता तक्को प्रपि के तिए ओएण्ड अवधि के 

Sar fee अटि जोन मे जल वि्रण का 
प्र्विलन ok HH 

41. अहमदाबाद पर॑ 12 किमी. ere गु we पवन 108 36 124 48 1820 A चट खी aaa प्रर tt ॐ यू एलवी के अपो शे पर sere 
aera were लिमिटेड लिय 184 क्व॑ केलिए प्रत कला aR ar ओर प्क 

wal 

42 aera अहमद्बद गृ शहर प्रकन 47 1420 68 28 - मेप रज दैप टरप्रुमेन 2 वषो के तिषए बस रशन tae काय, ओर-परियोजना अतव 
54 बस eer कौ 200 पे शुरू कौ गई 
दे भल के लिए 
ओ ए ए अनुकध 

4 ARATE अहमद पनं गु We पहन 4614 1708 722 2407 80) मेपर्सक्रिजेन इनि एं क्किि एवं आप्यै क्स स्न नि्ोण कु, काल सेर Te के लिए 
पिव्युीप्र लि, प्ली का प्रपण अष WH क प्रप एं SRT 6 क्स स्मे 

एवं भं गुनत एवं ya के लिए आई प्रणाली के प्रचालन हेतु नज 
aot YS fet संचालक 25 TS ₹ प्रप HM 
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44 अहमदृबद् प॑ 180 एएलदी गत मवे 822 MB 08 H6l ted वहो eka Wat awe 3 वषं के लिए व्यापक प्रचालन एवं PE 
अशिष्ट प्रलि एवं aT 
सूत एवं मेसं 
पम पीपी लि, 

चेन 

4. अहमदाबाद प; Wet सीव गत aaa 159 39 110 1024 मर्म हृद एभर एप्प क प्रचलन 3 वषं के लिए व्यापक प्रचालन एवं अरुण 

एालौ का विकास ओर प्रव्धन ठेवयक्स लि एवं अनुष 

4 अहपदाबद् मे 200 जतं सं TBR wei 58 18 HM Tad नागर्जु GNA कप्नी तीन वष के लिए 3 वष के लिए व्यापक प्रचलन एवं अनुर्षप 
का विकास Seat का व्यपक 

FAR एवं अनुष्ण 

41. अहमदाबाद गरे कच् TR का उनयन गक्ष Wer 11४8 460 178 5043 वहन एवं अन्य केप, oR THR युन एवं रेड Sep waif 

उपकरणों के Fg TR का Fa एवं अण 
व्यापकं प्रवाल एं 

SA 

4 aoa मे कचा परबधन हष एह्यू 044 222 140 23 * स्फ * एकत्रण वाहन के लिए प्रचा एवं अनुष्ण 
* a वाहन एव॑“ गकेनिकल Sen संय के लिए प्रचल 
SRT संया के एवं अुष्ठण 
लिए पच एवं  * अनुष 6 मावर feet ते उदा हु सं 
अनुष की GRA ए प्रक्लन गे तिए thie अदन 

4. WR के लिए कच् प्वधन A एपदच्यूम 15 = #2 153 285 ममं एकरप sad लि ॐ वर्ष के लिए ईपौसौ * emery we संप का ॐ वर्ष 
(परस हमे aa दुमजी, FARA एवं अनुष्ण 
पब Us रपनेक्स लि. „ 3 व कौ अवधि के दशन यथा अपेक्षत 
नोएडा) के एनी) वर्तमान मे 600 det से सयत्र कौ क्षमता 

बहन 
„ 7 क क यैन tees क प्रचलन एवं 

RIT तथ क्लः ToT 

 यूएएफतीौ पे कर्त्र पर कला ok 
यू एलवी को 67% SITS योजना 

कुल 54574 22152 802 1348) 10860 

विवरण IT 

अप्रैल, 2010 से जनवरी, 2012 तक वित्तीय ad-ar विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (रिजर्व बैक ate इडिया के 

क्षेत्रीय कार्यालयों को दी गई सूचना अनुसार) aan शीर्षः seared 

क्र. रिजर्व बैक ओंफ शामिल राज्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश राशि विदेशी प्रत्यक्ष 
सं इंडिया के क्षेत्रीय निवेश राशि 

कार्यालय (करोड र. 4) (अमेरिकौ मिलियन का %) 
डालर मे) 

1 2 3 4 5 6 

1. नई दिल्ली दिल्ली, उत्तर प्रदेश ओर हरियाणा का भाग 16 946.46 3 669.35 40.91 

2. Frag महाराष्ट, दादरा ओर नगर हवेली 11 619.70 2,521.08 28.10 

दमन ओर दीव 
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3. हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश 1607.54 347.11 3.87 

4 बंगलौर कर्नाटक 1,492.61 327.42 3.65 

5 चेन्नई तमिलनाडु, पुदुचेरी 1,452.93 305.18 3.40 

6. कोलकाता पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान ओर 867.95 194.70 2.17 
निकोबार graye 

7. अहमदाबाद गुजरात 771.03 169.06 1.88 

8. भोपाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगद् 215.89 47.18 0.53 

9. कानपुर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 134.52 29.22 0.33 

10. कोच्चि केरल, लक्षद्वीप 122.15 26.78 0.30 

11. भुवनेश्वर ओडिशा 56.03 12.16 0.14 

12. चण्डीगद् चण्डीगढ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 51.39 10.94 0.12 

13. जयपुर राजस्थान 1.56 0.34 0.00 

14. पणजी गोवा 0.82 0.16 0.00 

15. पटना बिहार, इारखण्ड 0.09 0.02 0.00 

3 नहीं दर्शए गए क्षेत्र नहीं दर्शाए गए क्षेत 6,118.33 1 309.72 14.60 

eat नान्न 89704 सकल योग 41 459.01 8 970.42 

“tad da ate इण्डिया mag द्वारा दी गई सुचना अनुसार उपर्युक्त राज्य-वार वित्त राशियों gaat क्षेत्रवर राशि के अनुसार वर्गीकृत की गई है। 

विवरणं III 

अप्रेल, 2010 से जनवरी, 2012 तक वित्तीय ad-an विदेशी प्रत्यक्ष निवेश्य 

aaa शीर्षः अवसरचना 

(करोड रुपए ओर अमेरिकी मिलियन डालर में) 

करसं क्षेत्र 2010-11 2011-12 

अप्रेल- मार्च अप्रैल-मार्च 

रु. यूएस $ रु. यूएस $ (२ यूएस $ 

1. दूर संचार 7,542.04 1664.50 8983.56 1991.60 16,525.60 3,656.10 

2. वायु परिवहन (वायु किराया सहित) 604.76 133.07 90.02 19.50 694.78 152.57 

3. We 49.84 10.92 0.02 0.00 49.86 10.92 

4, निर्पाण कार्यकलाप 4978.75 1,103.02 10.859.34 2230.21 15,838.09 3333.23 

5. आवास एवं स्थावर सम्पदा (सीनेप्लेक्स, 5,600.31 1,226.60 2,750.38 591.00 8350.69 1,817.60 

Tea, एकोकृत उपनगर 

ओर वाणिज्यिक परिसर आदि) 

सकल योग 18,775.70 4,138.12 22683.31 4832.30 41,459.01 8970.42 
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अप्रैल, 2010 से जनवरी, 2012 तक वित्तीय वर्क-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 
aaa शीर्षः अवसरचना 

(करोड रुपए ओर अमेरिकी मिलियन डालर मेँ) 

क्र.सं aa विदेशी प्रत्यक्ष निवेश राशि विदेशी प्रत्यक्ष 

निवेश राशि 
(करोड रुपए) (यूएस $ मिलियन) का % 

1. दूर संचार 16.525.60 3,656.10 40.76 

2. निर्माण कार्यकलाप 15 838.09 3,333.23 37.16 

3. आवास एवं स्थावर सम्पदा (सीनेप्लेक्स, 8 350.69 1.817.60 20.26 
मल्टीप्लेक्स, एकीकृते उपनगर ओर 
वाणिज्यिक परिसर आदि) 

4 वायु परिवहन cary किराया सहित) 694.78 152.57 1.70 

5. we 49.86 10.92 0.12 

सकल योग 41 459.01 8 970.42 

फलों ओर सब्नियो का प्रसंस्करण ` od ~| 

*200. श्री के. शिवकुमार sh जे.के. रितीशः 
श्री भूपेन्द्र सिंह 

क्या खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करगे 
किः 

(क) देश मे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार कितने प्रतिशत फलों 
ओर सब्जियों का प्रसंस्करण किया जा रहा है; 

(ख) बुन्देलखंड क्षेत्र सहित देश में फलों ओर सब्जियों के 
प्रसंस्करण हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वितं की जा रही योजनाओं का 
ait क्या है; 

(ग) विगत एक वर्ष के दौरान देश मे फलों ओर सब्जियों 
कौ बर्बादी कम करने के लिए इनके प्रसंस्करण ओर भंडारण एकको 
कौ स्थापना ओर उनके आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम sar 
गए/पहल की गई; 

(घ) क्या सरकार 4 उक्त उद्योग का विकास करने हेतु अन्य 
अगणी फल ओर सन्जी प्रसंस्करण ओद्योगिक देशों के साथ कोई 
तकनीकी करार किया है या किसी समञ्लता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 
किए है; ओर 

(ङ) यदि हा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

कृषि मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरव 
Wat): (क) राज्य/संघराज्य-क्षेत्र मे फलों ओर सब्जियों के 
प्रसंस्करण के स्तर संब॑धी ates खाद्य प्रसंस्करणे उद्योग मंत्रालय 
दवारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते है। 

(ख) उद्यमियों एवं घरेलू कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता 
दने के लिए खाद्य प्रसस्करण उद्योग प्रपैद्योगिकम 
उन्नयन^स्थापना/आधुनिकोकरण स्कीम का विशेष रूप से दूध, फल 
एवं सब्जियों, मांस ued, मात्स्यिकी, वाइन, उपभोक्ता मदों, 
facet, चावल मिलिंग, आटा मिलिंग, दालों जैसे क्षेत्रों मे नई 
प्रसंस्करण क्षमता का सृजन करने ओर मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं 
का उननयन करने का विशेष लक्ष्य है। इस स्कीम के अंतर्गत, 
मत्रालय उद्यमियों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल 
कायं कौ लागत कौ सामान्य क्षत्र मे 25% कौ द्र से परन्तु 
अधिकतम 50 लाख रूपए ओर yale तथा दुर्गम क्ष्रों मे 33. 
33% कौ दर सै परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान 
सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 

(ग) देश में शीत san सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित 
करने के लिए, शीत श्रंखला अवसंरचना विकास हेतु सार्वजनिक,निजी 
संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता देने के 
लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कौ 11 वीं योजना के दौरान
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शीत jac, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम हे। स्कीम 

मे संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यो कौ कुलं लागत 

की सामान्य क्षेत्रों मे 50% की दरं से ओर दुर्गम क्षेत्रं A 75% 

की दर से परन्तु अधिकतम 10.00 करोड रुपए कौ अनुदान सहायता 

के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने कौ परिकल्पना कौ गई 

है। पहलों का लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला में अन्तर को दूर करना, शीत 

jaa अवसंरचना को मजबूत करना, जैविक उत्पाद, समुद्री 

सत्पाद, डेयरी, viet आदि समेत बागवानी के लिए छाई, ग्रेडिग, 

पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण जैसी अवसंरचना सुविधाओं के साथ-साथ 

मूल्यवृद्धि को प्रोत्साहित करना है। सरकार कौ अन्य एजेंसियां जैसे 

Tela बागवानी बोड (एनएचबी), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पद् 

निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा), राष्ट्रीय सहकारिता विकास 

निगम (एनडीसीसी) ओर राज्य सरकार भी अपनी-अपनी स्कोमां 

के अंतर्गत शीतागारों के लिए सहायता प्रदान करते है। 

इसी प्रकार गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं 

विकास तथा प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कौम का लक्ष्य आईएसओ 

14000, आरईएसओ 22000, एचएसीसीपी, जीएमपी, जीएचपी, समेत 

टीक्यूएम जैसी खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियां को 

अपनाने तथा विश्व व्यापार संगठन के उत्तर काल मै वैश्विक 

प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु उन्हे तैयार करने के लिए खाद्य 

प्रसंस्करण उद्योगों को प्रेरित करना है। स्कीम का लक्ष्य यह 

सुनिश्चित करना भी है कि अंतिम उत्पाद्/परिणाम/अनुसंधान एवं 

विकास कार्य के निष्कर्ष, उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास, उन्नत पैकिंग, 

मूल्यवृद्धि तथा अग्रणी नवीकरण उत्पाद ओर प्रक्रियाओं के अनुरूप 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाभ पहुचाएं, जो वाणिज्यिक रूप से 

महत्वपूर्णं॑है। दूसरी स्कौम॒ खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को 

स्थापना/उन्नयन के लिए है जो सभी पणधारियों को लाभ पहुचाएगी। 

(घ) जी हां महोदया। 

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण के 

aa में द्विपक्षीय सहयोग हेतु कुछ विकसित देशों जैसे जर्मनी ओर 

wig के साथ aud किए दै जिनमें सामान्यतः फलो ओर सब्जियों 

सहित प्रसंस्कृत खाद्य खण्ड शामिल oi इसके अलावा, कृषि एवं 

सहकारिता विभाग ने कृषि एवं संबद्ध aot मे द्विपक्षीय सहायोग 

के लिए कुछ विकसित देशों जैसे अमेरिका, फास, कनाडा, 

नीदरलैण्ड, अ्जेन्टीना, आस्टरिया, ब्राजील के साथ अनेक व्यापक 

aula किए रै जिनमें सामान्यतः कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, शीत 

gam आदि शामिल St इसके अलावा, मंत्रालय के अंतर्गत दो 

संस्थाओं जिनके नाम राष्टीय खाद्य प्रोद्योगिकौ उद्यमशीलता एवं 

प्रवंधन संस्थान (निपटेम) ओर भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रोद्योगिकौ 

संस्थान (आईआरईसीपीरी) रै, के साथ करार feu गए हें! ये 

at खाद्य प्रसंस्करण के aa मे शिक्षण एवं अनुसंधान में 

` सहयोग से संबधित Zi 
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(हिन्व) (२ ‘ eres < ig 

डीडीए हाउसिंग स्कीम-2010 

2071. श्रीमती सुशीला सरोजः 
श्रीमती ऊषा aut: 

क्या शहरी विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) डीडीए हाउसिंग स्कौम-2010 के अतिर्गत कुल कितने 

आबंटियों को कल्जा पत्र दिया जा चुका है; 

(ख) क्या डीडीए हाउसिंग स्कीम-2010 के कुछ आबटियों 

के अभी तक won पत्र नहीं दिया गया है; 

(ग) यदि a, तो इसके क्या कारण है; 

(a) क्या डीडीए ने इस योजना के अंतर्गत विभिन aot मे 

एलआर्ईजी आवासों के लिए अलग-अलग निर्माण yar नियत feu 

हैः 

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(च) सरकार ने इन पैरों को एक समान मूल्य पर देने के 

लिए क्या कदम उठाए टै? 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): 

(a) दिल्ली विकास प्राधिकरण (Stein) ने सूचित किया है कि 

अब तक Seu. आवासीय स्कीम 2010 के आबबटियोँ को 2298 

wel का कल्जा दिया गया है! 

(ख) ओर (ग) Shu, ने सुचितं किया ह कि उन मामलों 

मे, जहां स्कीम के अनुसार आवश्यक दस्तावेजो/अओपचारिकताओं को 

प्रसतुत,पूरा नहीं किया गया है, Kiel का Hoot नहीं दिया जा सका। 

(घ) ओर (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के 

संकल्प के अनुसार, wel कौ मानक लागत का निर्धारण प्लिंथ 

एरिया (aa) दरों (dea) के आधार पर किया जाता है जिसमें 

निम्न शामिल हैः 

@ निर्माण कौ लागत-पीएआर x प्लिंथ क्षत्र 

(i) उपर्युक्त (1) पर 15% विभागीय vant at द्र से। 

(ii) उपर्युक्त ()-() पर 18 माह के लिए 10% कौ दर 

से निर्माण अवधि के लिए व्याज। 

पीएआर, 6 माह कौ अवधि अर्थात wast वर्षं का 1⁄4 से 

30/9 तक ओर weer वर्षं का 1/10 से 31/03 तक के लिए
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दिल्ली में एल.आर्ई जी. श्रेणी के सभी फ्लैो के लिए निर्धारित द्र 

है। तथापि जैसा कि डीडीएु के भूमि विभाग वारा यथा निर्धारित 
भूमि at अलग-अलग जोन के लिए भिन-भिन है। अतः निपरान 

लागत कौ माग प्लिंथ ata ओर विभिन जोनो कौ भूमि ad के 
आधार पर लिए भिन-भिन होती है। 

(च) उपर्युक्त उत्तर के We प्रश्न नहीं ve 

\ ८ € 

खाद्य मुद्रास्फौति को नियंत्रित रखना 

( अनुकाद] 

2072. श्री विक्रमभाईं अर्जनभाईं wea: क्या उपभोक्ता 

मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्य मुद्रास्फौति को नियंत्रण में 

रखने के लिए अनिवार्य वस्तुओं पर विभिन प्रकार के राज्य स्तरीय 

करो को समाप्ते करने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया 2; 
ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इस पर राज्य 

सरकारों की an प्रतिक्रिया दै? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के रान्य मत्री (प्रो. के.वी. थमस): (क) ओर (ख) (सूचना 
एकत्रित की जारहीहै। .. \ 7 

-2 
(हित्वी) | 

के.लो.नि.वि. द्वारा we अधिकारियों के विरुद्ध कारवाई 

` 2073. श्री पञ्युपति नाथ सिंहः क्या शहरी विकास मत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष मेँ केन्द्रीय 

लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के सतर्कता विधाग को के. 

लो.नि.वि. के भ्रष्ट अधिकारियौं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का व्यौरा 

क्या है; 

(ख) उक्त अवधि मे केलोनि.वि. के भ्रष्ट अधिकारियों के 

विरुद्ध कौ गर्ह कारवाई का ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या pe अधिकारी जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार में लिप्त 

होने के कारण कार्रवाई कौ ns teat a wt है अभी भी अपने 
पदों पर बने हुए रै; ओर 
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(घ) यदि a, तो तत्संबंधी oto क्या है ओर इसके क्या 
कारण है? 

wed विकास मत्रालय मे राज्य मत्री (प्रो. सौगत राय): 
(क) ओर (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार fied तीन वर्षो के 
प्रत्येक वर्षं तथा वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
(सीपीडन्ल्यूडी) के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय लोक 
निर्माण विभाग (सीपीडन्ल्यूदी) के सतर्कता विभाग द्वारा प्राप्त 

शिकायतों के ot निम्नानुसार 2:- 

ay प्रप जव दौ गई शस्तं 

शिकायत किए गए वौ सघ 

Co ममामलां 

2009 453 3] 30 ग्रुप ए अधिकारी-22 

ग्रुप बी अधिकारी-07 

ग्रुप सी अधिकारी-01 

2010 431 36 15 ग्रुप ए अधिकारी-05 

ग्रुप बी अधिकारी-06 

qa सी अधिकारी-04 

2011 275 59 21 ग्रुप ए अधिकारी-10 

ग्रुप बी अधिकारी-10 

ग्रुप सी अधिकारी-01 

2012 5 जांच चल ~ ~ 

अब तक रही ZI 

(ग) ओर (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ अधिकारी, 

जिनके खिलाफ कारवाई की गर्ह थी/की जा रही है अभी भी अपने 

पद् पर बने हुए दै। oR निम्नानुसार हैः 

1. श्री बी.के. शर्मा, मुख्य अभियंता (सिविल) 

2. श्री एके. सिलेकर, अधीक्षक अभियंता (सिविल) 

3. श्री पी.के कुलश्रेष्ठ, अधीक्षक अभियंता (सिविल) 

4. श्री विमल कुमार्, अधीक्षक अथियंता (इलेक्टरिकल) 

5. श्री सी.एम. तिवारी, कार्यकारी ,अभियता (सिविल) 
YY ut 

~ wep & 
- ऋ yr नी 

(अुकाद] peti ५ , ९ ५ 

ध सीडन्ल्यूजी wer 

2074. श्री एस.एस. wages: क्या शहरी विकास मत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (Stele) ने राष्ट्रमंडलं 

खेल गांव मे बडी संख्या मे wel का निर्माण किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी राइप-वार ब्योरा क्या 2; 

(ग) क्या इन wel को पूरा करने ओर उनके आबंटन के 
मामले में डीडीए ओर निजी निर्माण कंपनियों में कोई मतभेद है; 

(घ) यदि हां, तो aac व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा owe का आबंरियों को आषंटनं 

सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम sem है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय); 

(क) ओर (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 
खिलाडियों के ठहरने के लिए राष्टमंडल खेल गांव में सार्वजनिक 

निजी भागीदारी (पीपीपी) से विभिन प्रकार के 1168 wet का 
निर्माण किया गया है। इनमें दो बेडरूम वाले-1 तीन बेडरूम 
वाले-765, चार 4 वाले-209 ओर 5 बैडरूम वाले-163 We 
शामिल रहै 

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है 
कि यहे मामला रिट याचिका (सिविल) सं. 3703/11, 5161/11 

के sada दिल्ली उच्च न्यायालय ओर दिल्ली मगर निगम के 

अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष न्यायालय ओर दिल्ली नगर निगम 

के अयीलीय प्राधिकरण के समक्ष न्यायाधीन है। तथापि, अब तक, 
दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्दशो के तहत 26 टावर, जिनमे 908 

फ्लैट है, के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र दिया गया है। 
- € 

मे 1९ ~ 3 
डीडीए मे भ्रष्टाचार ” 

र्न 

2075. श्री एस. अलागिरीः 

ot अंजनकुमार एम. यादवः 

क्या शहरी विकास wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार की दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीदीए) 

द्वारा जनता को मकान आबंटित करने में भ्रष्टाचार के बारे में 

शिकायते/रिपोर्ं प्राप्त हई हैः; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे मे कोई आकलन 

किया 2; 

(ग) यदि हा, तो तत्संबधी ate क्या है; ओर 

(a) यदि नहीं, तो सरकार ने डीडीए मेँ भ्रष्टाचार को रोकने 

के लिए क्या सख्त कदम उठाए है? 
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आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मत्री तथा संस्कृति 

मत्री ( कुमारी यैलजा): (क) जी हा) 

(ख) ओर (ग) जी नही। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 

संसद के अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है ओर 

दिल्ली के उप-राज्यपाल इसके अध्यक्ष है। अपने कर्मचारियों के 

विरुद्ध भ्रष्टाचार संधी मामले से निपटने के लिए इसका स्वयं का 

मुख्य सतर्कता अधिकारी हे। 

(घ) Stet के अधिकारियों के विरुद्ध जन साधारण शिकायतें 

उपाध्यक्ष, (ङ); Sete को कार्यवाही हेतु जाती है! sete 

अधिकारियों के विरुद्ध मुख्य सतर्कता आयोग से प्राप्त भ्रष्टाचारं के 

मामलों को डीडीए के मुख्य सतर्कता अधिकारी की aia ओर 

fat हेतु भेजा जाता है। 

(हिन्दी 

मिथिला सस्कृति को बढ़ावा देना 
\ ८ ~ १ St . pers 

2076. श्री कीतिं आजादः aa संस्कृति मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने मिथिला संस्कृति को बढावा देने के लिए 

कोई योजना/कार्यक्रम तैयार कौ trae कर दी 2; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष स्वीकृत/उपयोग 

मे लाई गई Aft का व्यौरा क्या है? 

(ग) क्या सरकार मिथिला संस्कृति को aera देने के काम 

मे लगे गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता भी देती है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

आवास आर शहरी गरीबी उपमन मंत्री तथा सस्कृति 

मत्री ( कुमारी सैलजा ): (क) से (घ) वैसे तो मिथिला संस्कृति 

के संवर्धन के लिए alg विशेष स्कीम नहीं है, लेकिन सरकार, 

मिथिला संस्कृति सहित कला ओर सस्कृति के सभी wal कौ सुरक्षा, 

विकास ओर संवर्धन के लिए विभिन स्कीम कार्यान्वितं करती 21 

संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एेसी स्कीमों के व्यौरे संलग्न 

विवरण में दिए गए है। 

इन स्कीमों के अंतर्गत, मिथिला संस्कृति के संवर्धन मेँ कार्यरत 

गैर-सरकारी संगठन भी निधियों के अनुदान के लिए पात्र Zi
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विवरण 

सस्कृति मत्रालय get कायान्वित स्कीम के aR 

क्र.सं स्कौम का नाम 

1. विशिष्ट a कला परियोजनाओं में कार्यरत व्यावसायिक 

समूहं ओर व्यवितयों को तित्तीय सहायता। 

2. सास्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम (सीएफजीएस) 

3. स्वैच्छिक संगठनों को शताब्दी/वर्षगांढ के लिए अनुदान 

4. Heft कला एवं संस्कृति के परिरक्षण ओर विकास 
के लिए वित्तीय सहायता। 

5. हिमालयी सास्कृतिक विरासत के विकास के लिए वित्तीय 
संहायता। 

6. सास्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम। 

7. भारतीय संस्कृति ओर विरासत के लिए समर्पित पत्रिकाओं 
ओर जर्नलों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता। 

8. पुस्तक मेलो, पुस्तक प्रदर्शनियों तथा अतर्राष्टीय पुस्तक 
मेलो,प्रकाशन समारोहो आदि मेँ भागीदारी के लिए वित्तीय 
सहायता। 

9. विभिन सास्कृतिके क्षेत्रों मे युवा कलाकारों को शिक्षाकृत्ति 
प्रदान करना। 

10. सस्कृति के क्षेत्र मे प्रख्यात व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान 
करना। 

11. गोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक अनुसंधान अध्येतावृत्ति। 

12. साहित्य, कला तथा जीवन के UG अन्य क्षेत्रं के विशिष्ट 

व्यक्तियों, जो दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे al, तथा 
उनके अश्रितों को वित्तीय सहायता। 

13. स्टूडियों faded सहित भवन अनुदान। 

14. रैगोर सांस्कृतिक परिसर 

15. क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों कौ स्थापना, संवर्धन एवं 
Geeta के लिए वित्तीय सहायता। 

16. विज्ञान शहरों एवं विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए 

संशोधित मानदण्ड/दिशा- निर्देश 

17. राष्टीय स्मारकं के विकास एवं रख-रखाव के लिए स्वैच्छिक 
संगठनो/सोसायरियों को सहायता अनुदान। 

18. on स्मरणोत्सव अनुदान स्कीम (टीसीजीएस) 
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(अनृकाद। 

किसानों के लिए राहत पैकेज 

2077. श्री शिवराम गौडाः क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने संकरग्रस्त किसानों के लिए कोई राहत 

पैकेज अनुमोदित किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या कर्नारक राज्य सरकार 4 इसको go सिंचाई 
परियोजनाओं को उक्त पैकेज में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव 
भेजा क 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इस बारे मे केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय में राज्य मत्री (ड. चरणदास Wed): (क) से (ङ) 
सरकार ने सितंबर, 2006 मेँ आध्र प्रदेश, केरल, कर्नटक तथा 
महाराष्ट के 31 अभिज्ञात आत्महत्या प्रवण जिलों के लिए 16978. 

69 करोड रु. कौ रशि का Grate पैकेज अनुमोदित किया है। 
कर्नारक में बेलगांव, हासन, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, wer तथा 
शिमोगा नामक 6 जिलों को पैकेज के अंतर्गत शामिल किया गया 
al पैकेज के अतर्गत गतिविधियो/कार्यक्रमों मे ऋण से दबे हुए 
किसानों कौ मुश्किल को कम करने के लिए किसानों के लिए 
ऋण राहत, संस्थागत ऋण कौ संशोधित आपूर्ति, कृषि फसल 
केन्ित कार्यक्रम, सुनिश्चित सिंचाई सुविधा, पनधारा प्रबधन, बेहतर 
विस्तार तथा कृषि समर्थन सेवाएं तथा बागवानी के माध्यम से 

सहायक आय के YAIR, पशुधन, Safe तथा पशु पालन आदि 
शामिल है। पैकेज कौ क्रियान्वयनं अवधि 30.9.2011 को समाप्त 
हो गई है। कर्नाटक के लिए पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत 2689.64 
ats रु. का आवंटन किया गया था जिसमें प्रमुख तथा मध्यम 
सिंचाई गतिविधियों के 1280.71 करोड़ तथा लघु सिंचाई गतिविधियों 
के लिए 458.10 करोड रु. शामिल है।, | 
12 लस कियो om wife ९ 

पुलिस कर्मियों का दांडिक अभियोजन = 

2078. श्री पूर्णमासी रामः क्या गृह Wat यह बताने कौ 
कृपा करगे किः 

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सत्ता के दुरुपयोग ओर 
लोकतात्रिक मूल्यों पर प्रहार के लिए दिल्ली पुलिस कौ weer 
लगाई है ओर कर्मियों के दांडिक अभियोजन के लिए आदेश दिया 
हे; ओर



139 प्रश्नो के 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस बारे में 
सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) 
(क) ओर (ख) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4/5 जून, 2011 
की Ufa में बाबा रामदेव तथा उनके अनुयायियों के विरुद्ध पुलिस 
द्वारा की गई कारवाई के संबंध में दिनांक 23 फरवरी, 2012 के 
अपने निर्णय मे यह उल्लेख किया कि pee पुलिस कर्मियों का 
वहां के जन समुदाय के साथ ada बहुत सहयोगपूर्णं था ओर 
उन्होने रामलीला मैदान खाली करने ये उनकी मदद की, जबकि 
कुक अन्य पुलिसकर्मी उग्र हो गए थे ओर उन्होने उन पर ण्डे 
RAR चोरे wart उच्चतम न्यायालय 4 दिल्ली पुलिस के 
गलती करने वाले एेसे अधिकारियो/कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक 
कारवाई करने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस ने न्यायालय के 
आदेश के अनुपालन में प्रारम्भिक जांच करने ओर गलती करने 
वाले अधिकारियों कौ पहचान करने तथा प्रत्येक अधिकारी के 
विरुद्ध कौ जाने वाली विभागीय कारवाई की प्रकृति कौ सिफारिश 

करने के लिए एक फैक्ट wefen कमेटी का गठन किया है। इसके 
अतिरिक्ति, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, पुलिस स्टेशन कमला 
माकिंट में दिनांक 09.03.2012 की भारतीय दण्ड संहिता कौ धारा 
336 के तहत एक नई एफ आई आर संख्या 24/12 दर्ज की गई 
al < ~ ५2५ ~ ५० 

पाम तेल की खेती 

2079. श्री बदरूव्दीन अजमलः क्या कृषि मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः ता 

(क) क्या सरकार ने असम. सहित राज्यों मे पाम 
तेल की खेती के विस्तार हेतु at योजना स्वीकृत कौ है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यो क्या है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरणदास Wea): (क) ओर (ख) 
तिलहन, दलहन, आयलपाम तथा मक्का (आइसोपाम) के केन्द्रीय 

प्रायोजित समेकित स्कीम के अतर्गत आयलपाम विकास कार्यक्रम 

वर्तमान में आंध्र प्रदेश, कर्नारक, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, 
ओडिशा, केरल तथा महाराष्ट के अतिरिक्त उत्तर-पूर्व राज्यो में 
कार्यान्वितं किया जारहाहै। ` 

आइसोपाम के अंतर्गत पौध रोपण सामग्री, 4 वर्षो के लिए 

de रोपण का tata, कृषि आदानो, fay सिंचाई प्रणाली, 

डीजल पप सेटो कौ स्थापना, प्रशिक्षण, बेकार भूमि का विकास, 
विस्तार तथा प्रचार, स्थापना तथा स्टाफ, प्रदर्शना, विभिन्न पर्याबरणीय 

परिस्थितियों के अंतर्गत पत्ता-पोषाहार विश्लेषण प्रयोगशालाओं तथा 

जीनोराइप का परीक्षण तथा नवीन हस्तक्षेषों आदि के लिए सहायता 

प्रदान की जाती है। 
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आइसोपाम के अलावा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत 2011-12 के दौरान मिजोरम 

सहित 8 संभावित राज्यों F 60.000 हैक्रे. क्षेत्र लाने के लिए 
आयलपाम क्षेत्र विस्तार (sities) कार्यक्रम शुरू किया है। 

ओपीएई 4 क्षेत्र विस्तार, महत्वपुर्ण हस्तक्षेप, सहायता का पैटर्न, 
अनुसंधान एवं विकास घरक, संस्थागत संबंध, मोनिटरिग आदि के 
लिए राज्य विशिष्ट ceal को दशति हुए एक कार्यनीति शामिल 
है। (^ स 

` ^ प [ua ~ WS 
एचबीएल शुगर मिल का कार्यकरण 

2080, श्रीमती अश्वमेध देवीः क्या उपभोक्ता मामले, 

खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या प्रशासन में कुप्रब॑धन के कारण वर्तमान fag सत्र 
मे एचपीसीएल बायोप्यूल्स लि. (एचबीएल) द्वारा संचालित चीनी 
मिले^संयंत्र सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैँ जिसके परिणामस्वरूप 
विभिन हितधारकं, विशेषरूप से गन्ना उत्पादकं मेँ असंतोष 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौर क्या है ओर वर्तमान सत्र 

के दौरान मिल बंद रखने के क्या कारण है 

(ग) शिकायतों के निपटान हेतु उपलब्ध da का व्यौरा क्या 

हैः 

(घ) क्या (एचबीएल) मिल।संयत्र द्वारा एथनोल के उत्पाद के 

कारण फैलने वाले wan से इस क्षत्र में लोगों के स्वास्थ्य के 

लिए खतरा पैदा हो रहा है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस बारे में 

सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. atta): (क) विहार सरकार ने 
सूचित किया है कि एच.पी.सी.-एल. sages लिमिटेड (wad. 
एल.) की लौरिया ओर सुगौली इकाइयों चालू चीनी मौसम 
2011-12 से पेराई कार्य शुरू कर दिया है। 15.3.2012 तक उनका 

पेराई निष्पादन निम्न प्रकार से हैः- 

पेरा गया गन्ना चीनी का उत्पादन वसूली 
(लाख क्विंटल में) किया गया प्रतिशतता 

(लाख क्विंटल में) 

लोरिया 14.00 0.55 7.08 

सुगौली 14.32 0.69 8.30 
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इसके अलावा free सरकार नै सूचित किया है कि 
एच.बी.एल. इकाइयों ने केवल इस वर्षं ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू 

किया है, इसलिए oe प्रारंभिक समस्याओं का सामना करना पड 

रहा है। तथापि, एच.बी.एल. कौ दोनो sara किसानों के गना 
मूल्य बकायों का शीघ्रता से भुगतान केर रही है। 

(ख) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि दोनों इकाइयां 
आज तक चल रही Zi 

(ग) गन्ना (नियत्रण) आदेश, 1966 में निहित प्रावधान के 

अनुसार चीनी मिलो द्वारा गना किसानों को गने के मूल्य का 
भुगतान सुपूर्दगी के 14 दिनों के भीतर करना बाध्यकर है अन्यथा 
14 दिनों से अधिक वि्लंबित अवधि के लिए शेष राशि पर 15% 

प्रति वर्षं कौ दर से व्याज देय हो जाएगा। गन्ना किसानों को गन्ना 

मूल्य बकायो के भुगतान से Vata उक्त आदेश के Wau को 

लागू करने के लिए सरकारों को शक्तियां प्रदत्त कौ गई है ओर 
निहित हैँ, जिनके पास आवश्यक फील्ड संगठन ZI 

(घ) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि एसी कोई शिकायत 
प्राप्त नहीं हुई हे। 

(ङ) प्रश्न नहीं zea 
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[हिन्दी] 1 

डेयरी विकास कार्यक्रम 

2081. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देलाः क्या कृषि मत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को सघन डेयरी विकास कार्यक्रमों 
के अतर्गत मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्तं हुआ है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ei क्या है; 

(ग) उक्त योजना पूरी तरह कब तक लागू कौ जाने कौ 
संभावना है; ओर 

(ध) केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थं कितनी राशि निर्धारित 
ओर जारी की 3? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय में राज्य मत्री (ड. चरण दास Wed): (क) जी, ail 

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने सघन डेयरी विकास 
कार्यक्रम के तहत 6 परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। पशुपालन, 
डेयरी ओर मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ENT 3806.62 लाख 
रुपए कौ कुल लागत से इन 6 परियोजनाओं को अनुमोदित किया 
गया है। व्यौरा नीचे दिया गया 2: 

(लाख रुपए मेँ) 

क्र.सं कवेर किए अनुमोदन कौ तारीख ओर अनुमोदित जारी कुल स्थिति 
गए जिले परियोजना अवधि* परिव्यय धनराशि 

1. गुना ओर नरसिंहपुर 1993-94 से 2007-08 494.06 494.06 पूरी हो गईं 

2. खारगांह, छत्तरपुर , 7.3.1996 475.28 475.28 पूरी हो गई 
सतना ओर रीवा 1995-96 से 2007-08 

3. ज्व 29.9.2005 228.89 192.44 चल रही है 
2005-06 सं 2008 

4. छिंदवाड़ा ओर बालाघार 29.9.2005 420.58 361.77 चल रही है 

5. हरदा, भरवानी, नीमच, 30.3.2077 1422.09 743.27 चल रही हे 
शिवपुर ओर शियोनी 2006-07 से 2009-10 

6. देवास, धार, खंडवा 16.2.2012 765.72 356.34 चल रही है 
ओर बेतुल 3806.62 2623.16 

“(i क्रियान्वयन का समय अनुमोदित परियोजना के अनुसार क्रियान्वयन एजैसी द्वारा धनराशि के पूरा उपयोग किए जाने पर निर्भर करता है।
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[ अनुवाद] ao 

ह 
INS कुट्टानाड पैकेज 

2082. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः क्या कृषि मत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने केरल के pees पैकेज के तेजी a 
कार्यान्वयन हेतु कोई कदम उठाया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी mir क्या है; 

(ग) peers पैकेज की वर्तमान स्थिति क्या है; 

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त परियोजना हेतु निधियां जारी 

कर दी है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है? 

कुषि मत्रालय मे राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय में राज्य मत्री (ड. चरणदासर महत ): (क) ओर (ख) 

कुटूटानाड पैकेज के da कार्यान्वयन के लिए, कुटूटानाड तथा 
अलपुज्ञा प्रोस्परिटी कोसिंल तथा कार्यान्वयन तथा प्रब॑धन समिति 
ओर परियोजना प्रधन वाले एक कार्यान्वयन यंत्रीकरण के गठन 

को सरकार ने अनुमोदित किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 
केरल सरकार के साथ निरंतरता के आधार पर पैकेज मे, 

कार्यान्वयन मामलों के समाधान के लिए एक समन्वय समिति का 

भी गठन किया ZI 

(ग) से (ड) केरल राज्य सरकार द्वारा दी गई fold के 

अनुसार कुटूटानाड पैकेज के stata 1292.58 र. कौ रशि स्वीकृत 

की गई है, जिसमे से 90.24 करोड रु. कौ राशि निर्मुक्त की गई 
है, 4098.60 करोड रु. पर विचार के लिए प्रस्तुत कौ गई हे। 

[So सहकारी चीनी मिलो को ऋण 

2083, श्री हरिभारऊ जावलेः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य 

ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या खोई आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु 
सहकारी चीनी मिलो को व्याज रहित ऋण देने का प्रस्ताव 2; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्ब॑धी व्यौरा क्या 2? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण waters 

के राज्य wt (प्रो. केवी. थमस): (क) जी set 

(ख) प्रश्न नहीं soa 
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वालों का निर्यात 

2084. श्री जी.एम. सिददेश्वरः क्या उपभोक्ता मामले, 
खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या दालों के मूल्यों मे विगत Go माह के दौरान वृद्धि 
का रुख रहा है ओर अब इनके मूल्य इस वर्षं मार्च तक नीचे 
आ सकते है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) विगत दो वषोँ A दाल के निर्यात का व्यौरा क्या है ओर ` 
दाल की देश मे अधिक मांग के साथ-साथ इसके मूल्यों मे तेजी 
के wage इसके निर्यात के क्या कारण है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थमस); (क) ओर (ख) प्रमुख 
व्यापारिक केन्द्र से उपलब जानकारी के अनुसार fred एक वर्ष 
के दौरान, चने की दाल को छोडकर, Tel के थोक मूल्यों में 
कमी दिखाई दी हे। 

(ग) दालों का निर्यात दिनांक 27.06.2006 से प्रतिनंधित हे। 
दिनांक 7.3.2007 से काबुली चने के निर्यात कौ अनुमति प्रदान कौ 
गई है। जैविक ceil के निर्यात की अनुमति, 10000 रन कौ सीमा ` 
में रहते हुए, कतिपय wal के अध्यधीन 2011-12 मे ही दी mR 
हे। पिले दो ast के दौरान acl के निर्यात के व्यौरे नीचे दिए 
गए @:- 

वर्ष/अवधि दालों का निर्यात 
मात्रा मूल्य 

(zat मे) (करोड रुपये मेँ) 

2009-10 99915 407.35 

2010-11 204848 848.86 

अप्रैल 11 से नवम्बर 11 1213597 740.23* 

*अप्रैल-नवम्बर के sens अनन्तिम है। 
स्रोतः डी.जी.सी.आई.एस. Ce ~ Ug 

PLN 

विश्वव्यापी खाद्य मूल्यों का कृषि पर प्रभाव 

2085. श्री अरुण यादवः क्या कृषि पत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या विश्व कैक तथा खाद्य ओर कृषि संगठन के 
अध्ययनों का निष्कर्षं है कि हाल ही में विश्व में खाद्य मूल्यो मे 
बढ़ोत्तरी हुई है; ओर
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या ओर फसलों के 
लाभकारी मूल्यो ओर इसके निर्यात पर इसके क्या प्रभाव पड़ने कौ 
संभावना है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य म्री ( ड. चरणदास Wea): (क) ओर (ख) 
खाद्य एवं कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक जो अनाजोँ, मीर, 

सन्नी, तेलो एवं चीनी जैसी महत्वपूर्णं खाद्य सामग्रियों के मूल्यों 
का सूचक है A 2007-08 में रिकाडं स्तरों तक वृद्धि हुई तथा 
उसके पर्चात् वृद्धि संतुलित रही परन्तु पूर्वं 2007-08 कौ तुलना 
मै उच्च रही थी। फरवरी, 2011 से जून, 2011 में सूचकांक में 

दूसरी. ओर तेजी से वृद्धि हुई एवं तत्पश्चात सूचकांक में मासिक 
उतार-चदावों के साथ घटती es प्रवृत्ति दिखाई दी थी। इसी तरह 

की प्रवृत्ति विश्व बैक खाद्य मूल्य सूचकांक मेँ भी पाई गई थी। 
मुख्य अनाज निर्यातक देशों द्वारा रख-रखाव किए गए wen के 

मौसम एवं इा-डाउन के कारण में वैश्विक अनाज कौ खपत, 

अत्यधिक भिन्न वैश्विक अनाज आपूर्ति में संतुलित परन्तु धीमी 
वृद्धि से वैश्विक अनाज बाजारों एवं विस्तृत खाद्य मूल्य अस्थिरता 
दोनों 4 अनिरश्चित वृद्धि का सामंजस्य स्थापित किया गया है। तेल 
एवं ऊर्जा उच्च मूल्य, उर्वरकां, सिंचाई तथा gag कौ लागत में 

वृद्धि, खाद्य उत्पादन के स्थान पर बायो-ईधनों का उत्पादन, 
अनिश्चित लेनदेन निर्यात प्रतिबर॑धों जिसके परिणामस्वरूप जमाखोरी 

एवं कम खरीदारी वैश्विक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के लिए 
खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व बैक अध्ययनों द्वारा दर्शाए गए 
कुछ अन्य कारण है। वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक संबधी sine 
नीचे दिए गए हे 

कृषि एवं खाद्य संगठन संबंधी खाद्य मूल्य सूचकांक 

(2002-2004= 100) 

वर्ष खाद्य मूल्य अनाज तेल चीनी 

सूचकांक मूल्य मूल्य मूल्य 

(समायोजित) सूचकांक सूचकांक सूचकांक 

1 2 3 4 5 

1/2011 203.5 215.3 245.8 369.6 

2/2011 209.3 227.5 247.3 367.9 

3/2011 204.1 221.0 230.2 327.5 

4/2011 206.6 233.4 229.5 304.0 

5/2011 203.7 229.8 229.5 274.6 
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1 2 3 4 5 

6/2011 205.3 227.9 227.8 314.6 

7/2011 203.4 217.4 222.5 352.2 

8/2011 202.9 222.0 215.7 346.3 

9/2011 198.0 214.9 210.6 333.3 

10/2011 189.9 203.5 197.3 317.7 

11/2011 190.4 201.3 206.6 299.0 

12/2011 185.4 191.4 200.1 287.6 

1/2012 193.0 202.0 212.0 303.2 

2/2012 195.2 205.9 216.5 310.4 

अनाजों के वैश्विक youl मे वृद्धि से निर्यातं को प्रोत्साहन 
मिलेगा एवं आयातो को हतोत्साहित किया जाएगा यदि इन जिन्सों 

का tata anita व्यापार किया जाता है। तथापि, चूकि भारत 

में कृषि fal के आयातों एवं निर्यातं का निर्धारण घरेलू अपेक्षाओं 
के अनुसार किया जाता है, खाद्य फसलो के उच्च अंतरराष्ट्रीय मूल्यों 
का घरेलू मूल्यों पर सीमित प्रभाव vem कृषि लागत एवं मूल्य 

आयोग (सीएसीपी) कृषि जिन्सों के लिए मूल्य नीति पर अपनी 

सिफारिश करते समय, अन्य संबंधित कारको के अलावा, सामान्य 

मूल्य स्तर तथा अतररष्टरय बाजार मूल्य स्थिति का ध्यान रखता है। 

खादय प्रसंस्करण उद्योग a निवे 
—_ 

2086. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या खाद्य प्रसंस्करण 
उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश मं खाद्याननों के अधिक उत्पादन 

के मद्देनजर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भारी निवेश के अवसरों 

का संज्ञान लिया है; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं 

का आकलन किया 2; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस बारे में 

सरकार नै क्या कदम sam है? 

कृषि मत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. चरणदासर महत); (क) जी हा, 

महीदया। 

\ \\८.- ¬}
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(ख) ओर (ग) विजन दस्तावेज वर्षं 2005 में तैयार किया 
गया था ओर सरकार नै उसे स्वीकार किया था। विजन दस्तावेज 

ने aa की da बृद्धि सुनिश्चित करने के लिए रणनीति garg थीं 
सरकार द्वारा विजन दस्तावेज वर्ष 2005 में तैयार किया गया था 
ओर उसे स्वीकार किया गया om विजन दस्तावेज में इस क्षेत्र कौ 
तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए रणनीति gare है! अपनाए 
गए विजन 2015 में शीघ्र सडने-गलने वाले पदार्थ के प्रसंस्करण 
स्तर मे वर्षं 2015 तक 20% बदोत्तरी करने, मूल्यवृद्धि 35% ओर 
विश्व खाद्य व्यापार मै भारत के हिस्से को 1.5% से बढ़ाकर 3% 
करने की व्यवस्था की गई है। इन लक्ष्यौ को प्राप्त करने के लिए, 
वर्षं 2015 तक 1000 हजार करोड रुपए के निवेश का अनुमान 

लगाया गया था जिसमे से, 10.000 करोड रुपये सरकार से प्राप्त 
होगे। तदनुसार, मंत्रालय ने इस aa A अपेक्षितं निवेश आकर्षित 
करने के लिए iat योजना स्कीम तैयार कौ 2 

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने अमेक 
पहले की है ओर मेगा खाद्य पार्क, wa gam, मूल्यवर्धित केन्द्र 
एवं बूचडखानों के आधुनिकीकरण के लिए एक स्कीम अनुमोदित 

की 3) अवसंरचना स्कीम मे अवसंरचना सहायता एवं सुस्थापित 
आपूर्ति श्रंखला सहित अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल 
करते हए सुपरिभाषित कृषि/(बागवानी प्रसंस्करण जोन कौ परिकल्पना 
की गई है) 

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित 
करने के लिए अन्य प्रोत्साहन उपायों के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण 
यूनि कौ स्थापना ओर आधुनिकीकरण, बुनियादी अवसंरचना का 

सृजन, अनुसंधान एवं विकास को सहायता, मानव संसाधन विकास, 

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, हैजाई एनालिसिस क्रिरटिकल Hela 

wae (एचएसीसीपी) जैसी गुणवत्ता प्रणालियों के कार्यान्वयन के 
लिए अनेक योजना wert तैयार की है ओर उन्हे कार्यान्वितं कर 
रही है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को 
aga देने तथा उन्हें अधिक प्रतियोगी बनाने के दृष्टिकोण से, 
सरकार ने कर मेँ कमी, उत्पाद शुल्क को समाप्त करना/कम 
करना, विशिष्ट खाद्य मदो पर सीमाशुल्क मे कमी जैसे अनेक उपाय 
किए Zl \,\५7~ MA 4 

पीडीएस संबंधी कार्यबल 

2087. श्री दुष्यत सिंहः 
श्री गजानन ध. बालरः 

श्री अधलराव पारील शिवाजीः 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 

मत्री यह sat कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यृआईडी को सार्वजनिक वितरण 

प्रणाली (पीडीएस) में सूचना प्रौद्योगिकी सुधारों मेँ महत्वपूर्ण मनने 

वाली नीलकेनी रस्क फोर्स कौ रिपोर्ट की उपेक्षा कर दी 2; 
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(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण हँ ओर उक्त कार्यबल कौ मुख्य सिफारिश क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने नेशनल इन्फोरमेरिक Het द्वारा विकसित 

wend अर्थात dics कामन सर्विसेज प्लेरफार्म पर आधारित 

कम्ययूररीकरण हेतु विस्तृत मार्गनिरदेश तैयार कर लिए है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सार्बजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क कौ वर्तमान स्थिति 

क्या है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. थमस): (क) ओर (ख) श्री नंदन 

नीलेकणि, अध्यक्ष, भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण को अक्षता 

में एक कार्यबल का गठन किया गया है, जो संबंधित लाभभोगियों 

को मिर्री के तेल एल.पी.जी. तथा उर्वरक पर राजसहायता को 
सीधे अंतरण करने के लिए समाधान की सिफारिश करेगा तथा उसे 

कार्यात्वित करेगा। कार्यबल के विचाराधीन विषयों का सार्वजनिक 

वितरण प्रणाली के लिए एक सूचनां प्रोद्योगिकौ रणनीति सहित 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार को कवर करने के लिए 

विस्तार किया गया है। कार्यबल ने 2.11.2011 को माननीय वित्त 

मंत्री को अपनी रिपोर प्रस्तुत कर दी है। 

कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट मेँ अनय बातों के साथ-साथ सम्पूरणं 

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक 

कंप्यूटरीकरण करने, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली नैटवर्क कहा 

जाएगा, के लिए समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित करने कौ सिफारिश 

की है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकौ 

दुपफ़्ास्टक्वर क्रियान्वितं ओर प्रचालित करेगा; इसमे यह भी कहा 

गया है कि सभी राज्यों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु 
आम साफ्टवेयर मंच का विकास किया जा सकता है जिसमें इसे 

नीतियों, मूल्य ओर प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप बनाने के लिए 
लचीला रुख अपनाने कौ अनुमति eri 

(ग) ओर (घ) लक्षित सार्बजनिक वितरण प्रणाली के 
कप्प्यूटरीकरण के लिए विस्तृत दिशानिर्दृश सभी राज्यो/संघ राज्य 

aat को भेजे गए है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली का एक कामन सर्विसेज प्लेटफार्मं तैयार किया गया 

है, जिसका राज्यों द्वारा अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 

प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जा 

सकता है। 

एप्लीकेशन सापफ्टवेयर, की मुख्य विशेषताएं, नामतः स्मार्ट काई 

एप्लीकेशन साफ्टवेयर, आपूर्ति sat का कप्यूटरीकरण (waits
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माडल) ओर फूड कूपन तथा बार aes राशन AE ( गुजरात 
माडल) भी सभी waa राज्य क्षेत्रो को भेज दिए गए है। 
ayes राज्य क्षत्रं से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपनी 
विशिष्ट जरूरत के अनुसार माद्यूल का चयन at ओर राष्ट्रीय 
सूचना विज्ञान केन्द्र के साथ परामर्शं करते हुए क्रियान्वयन योजना 
तैयार at सभी राज्यो(संघ राज्य ast को सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली का कप्यूटरीकरण करने के प्रति विभिन लक्ष्यो को हासिल 
करने के लिए समय-सीमा सहित आगे ओर निदेश भी भेजे गये 
ra 

(S) सरकार सार्वजनकिं वितरण प्रणाली नैरवर्कं स्थापित करने 
के लिए अगे कारवाई कर रही 2 

(हिन्व) “4 

लघु सिंचाई योजना 

2088. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः क्या कृषि मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गुजरात मेँ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु 
सिंचाई योजना के तहत किए गए कार्यो का व्यौरा क्या है ओर 
इसकी क्या उपलब्धियां रही; ओर 

(ख) विगत तीन वर्षं तथा चालू वर्षं में उक्त योजना के 
तहत गुजराते को कितनी राशि आबंटित की गई? 

कृषि मत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय मं राज्य मंत्री (डो. चरण दास महत ): (क) गुजरात 
मे लघु सिंचाई योजना के अतिर्गत किसानों के खेत मेँ fea ओर 
स्प्रिकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित की जा रही है। अब तक ग्यारहवीं 
पंचवर्षीय योजना के दौरान 4.01 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया 
गया है ओर 2.53 लाख किसान लाभान्वित हुए। 

(ख) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान गुजरात को 
स्कीम के अंतर्गत आबंटित निधियोँं की राशि निम्नानुसार हैः- 

(करोड रुपए में) 

वर्षं arated निधियां 

2008-09 150.77 

2009-10 146.56 

2010-11 120.00 

2011-12 130.95 
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लोक-नृत्य को प्रोत्साहन 

। => ~ 
2089. कुमारी सरोज पाण्डेयः | 

श्रीमती कमला देवी wee: 

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ areas ओर उत्तराखंड जैसे 
नवसृजित राज्यों कौ विभिन लोक-नृत्य शैलियों को प्रोत्साहित करने 
al कोई योजना बनाई है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(घ) सस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का 
राज्य-वार व्यौरा क्या है? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति 
मत्री (कुमारी Get): (क) से (ग) हालाकि, छत्तीसगद, 
ands ओर उत्तराखड जैसे नवगटित राज्यों में लोक नृत्य रूपो 
के संवर्धन के लिए कोई विशेष स्कीम तैयार नहीं कौ गर्ह है, 
ˆ“ विनिर्दिष्ट म॑चकला परियोजनओं मेँ कार्यरत व्यावसायिक समूहों 
ओर व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की cata” तथा "" सांस्कृतिक 
समारोह अनुदान wate" नामक जारी cata के तहत परे देश 
के सभी राज्यों के लोक get सहित में कला के सभी रूपों के 
संवर्धन के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा, 
7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी ), जिनके मुख्यालय, पटियाला, 
इलाहाबाद, उदयपुर, कोलकाता, तजावुर, नागपुर ओर दीमापुर मे 
है, कौ स्थापना देश कौ पारंपरिक लोक कलाओं ओर संस्कृति के 
परिरक्षण, संवर्धन ओर प्रसार के लिए की गई है। छत्तीसगढ, दक्षिण 
मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के सीमा क्षेत्र में है! ज्ञारखंड, पूवीं 
क्षेत्रीय सास्कृतिक केन्द्र के सीमा aa मे है ओर उत्तराखंड, उत्तर 
aa सांस्कृतिक केन्द्र ओर उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के 
सीमा-क्षेत्र मेँ है। 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, विभिन लोक नृत्य 
रूपों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वितं करते 21 

0) Usa सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम। 

Gi) गुरु शिष्य परंपरा स्कीम। 

(111) युवा प्रतिभावान कलाकार स्कोम। 

, 0) लुप्तप्राय कलारूपों का प्रलेखन। 

(४) लोकतरग-रष्टरीय लोक नृत्य उत्सव ओर ओक्टेव। 

(घ) संस्कृति के क्षत्र मेँ कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के व्यौरे 
केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते Zi
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2090. डो. संजयं सिंहः 

राजकुमारी रत्ना सिंहः 

क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) पत्र-सूचना कार्यालय (प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो) के उदश्यो 

का व्यौरा क्या है; 

(ख) क्यौ सरकार इन उदेश्यो को हासिल कर पारही है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने पत्र-सूचना कार्यालय के कार्यकरणं कौ 

कोई समीक्षा कौ है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसका क्या 

परिणाम निकला; ओर 

(च) सरकार ने पत्र-सूचना कार्यालय के कार्यकरण को 

सशक्त करने के लिए अगे क्या कार्यवाही की 2? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री चौधरी 
मोहन waa): (क) से (ग) पत्र सूचना कार्यालय (पीआरईबी) 

का उदेश्य केन्द्र सरकार कौ नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों व उपलब्धियों 
के बारेमे fiz व इलेक्टरनिक मीडिया को सूचना का प्रसार करना 

है। अपने उदेश्य को प्राप्त करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय प्रैस 
विक्ञप्तियां, पृष्ठभूमि नोट, विशेष आलेख आदि नियमितं रूप से 

जारी करता है तथा उनको कार्यालय की SaaS ‘www.pib.gov.in’ 

पर अपलोड भी करता है। यह कार्यालय मीडिया के लिए सूचना 

का प्रसार करने हेतु प्रेस ee, प्रेस सम्मेलनों, मीडिया ब्रीफिंग्स व 
साक्षात्कारो का भी आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त, पत्र सूचना 

कार्यालय प्रमुख कार्यक्रमों के बारे मेँ आधारभूम स्तर के लक्षित 

लाभार्थियों तक सीधे सूचना पहुचाने के लिए “* भारत निर्माण जन 

सूचना अभियान" का भी आयोजन करता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय 

योजना (2007-2012) के दौरान, पत्र सूचना कार्यालय ने, अभी 
तक कौ स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 527 जन सूचना. 

अभियानों (पीञईसी) का आयोजन किया 21 

(घ) से (च) पत्र सूचना कार्यालय के कार्यकरण कौ समीक्षा 
एक सतत प्रक्रिया है। सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय, संसदीय 

समितियों, योजना आयोग आदि द्वारा कार्यालय के कार्य-निष्पादन 

की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। एेसे dal पर कौ गई 

सिफारिश को पत्र सूचना कार्यालय के कार्यकरण को ओर अधिक 
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प्रभावी बनाने तथा उसके कार्यकरण की सुचारूता में सुधार लाने 

के लिए कार्यान्वितं किया जाता हे। 

wide व विषय-वस्तु कौ दुष्टि से मीडिया की जरूरतों के 

अनुरूप सेवाओं के वितरण मेँ सुधार ओर नवीन प्रोद्योगिकियोँ के 
साथ अनुकूलन एक सतत प्रक्रिया हे। पत्र सूचना कार्यालय सूचना 
का अधिक त्वरित प्रसार सुनिश्चित करने के लिए, जिसे ई-मेल 

ओर पीञईबी कौ वैबसाइट पर प्रेस विज्ञप्तियों, छायाचित्रं आदि 
की tien करके मूर्तरूप प्रदान किया जाता है, सूचना प्रौदयेगिकी 
की तकनीकों का उत्तरोत्तर रूप से प्रयोग करता रहा Bi यह 
कार्यालय श्रव्य-दृश्य माध्यमों के प्रयोग हेतु अपनी वैबसाइट पर 

स्वीमिंग वीडियो के रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के वीडियो प्रस्तुत 

कर रहा है ओर महत्वपूर्णं कार्यक्रमों कौ वैबकास्टिंग भी कर रहा 

a । ऽ 2—e I 

प्रसंस्कृत Ge wart का आयात _ 

2091. श्री सुरेन्द्रसिंह नागरः क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्री यह बताने की कृपा Het किः 

(क) क्या खाद्य पदार्थो के आयात से देश के खाद्य प्रसंस्करण 

उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने एेसी अनेक भारतीय कंपनियों कौ ओर 

ध्यान दिया है जो अपने प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विपणन हेतु 

मानदण्डों का उल्लंघन करते BU eu विदेशी कंपनियां के ब्रांड नामों 

का उपयोग कर रही ठै; 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इनके विरूद्ध 

सरकार ने क्या कार्यवाही कौ है; ओर 

(ङ) भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का हित संरक्षण करने 

के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारमूलक कदम उठाए गए हैः? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य मंत्री (डं. चरण ara महत): (क) इस 

मंत्रालय ने देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर प्रसंस्कृत खाद्य 
उत्पादों के आयात के प्रभाव का कोई अध्ययन नहीं कराया 21 

(ख) Wea नहीं som 

(ग) वर्तमान में भारतीय कंपनियों को दो कंपनियों के बीच 

पारस्परिक समदते के अनुसार प्रौद्योगिकी को आयात करने ओर 

विदेशी कंपनियों के ब्राण्ड नामों का प्रयोग करने कौ अनुमति दी
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जाती 21 प्रोद्योगकियों के आयात ओर विदेशी कंपनियों के ब्राण्ड 
नामों के प्रयोग से भारतीय कंपनियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता 
q सुधार करने मे सहायता मिलती है ओर उपभोक्ताओं को किस्म 
का विकल्प बेहतर गुणवत्ता ओर स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद प्राप्त करने 
मे सहायता मिलती 2 

(घ) ओर (ङ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) 
अधिनियम, 2006 के उपब॑धों के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं के लिए 

विन्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा अन्य ad & 

साथ-साथ इसके निर्माण को विनियमित करने के लिए भी भारतीय 
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) कौ स्थापना 

की गई है। यह सुनिश्चित करते समय at देश मे अपनाया गया 
सरक्षण का स्तर कम न हो, खाद्य प्राधिकरण का अधिदेश 

amy तकनीकी मानकों एवं घरेलू खाद्य मानकं के बीच 

तालमेल को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण 
कंपनियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करने के 

लिए, अधिनियम के अतिर्गत प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा tel यूनिरों का 
नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाता है। उल्लंघन कौ दशा 
A चूककर्ताओं पर अधिनियम के संगत उपबधों के अनुसार दंड 
देने की कार्रवाई/कानूनी कारवाई कौ जाती 21 

(Ss. 
न्यायालयी प्रयोगशाला 

2092. श्री राम सिंह कस्वांः क्या गृह मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) राजस्थान में जांच एजँसियों के सहायतार्थ एक अत्याधुनिक 

न्यायालयी प्रयोगशाला (फोरेसिक caret) स्थापित करने संबधी 

कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबेधी ei क्या है; ओर 

(ग) इस संबध A सरकार ने क्या कदम उठाए है? 

गृह tartar में राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 
(क) जी, wet 

(ख) ओर (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते। 

( अनुवाद] Ip ges! 

गुजरात की ओरं से विधेयक 
| का miaid 

2093. श्री diam. पाटीलः 

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने "गुजरात आतंकवाद ओर 

संगठित अपराध नियंत्रण (गुजकोक), विधेयक, (गुजरात कटरोल 

aie टेरररिज्म एंड sitters क्राइम बिल), 2003 को पुनः केन्द्र 

सरकार के अनुमोदनार्थं प्रस्तुत किया है; ओर 

(ख) यदि हां, तो उक्त *गुजकोक' विधेयक को कब तकं 

मंजूरी दिए जाने कौ संभावना है? 

गृह पंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 
(क) जी, हां। गुजरात राज्य सरकार ने राज्य विधान मंडलं द्वारा 

यथापारित ओर गुजरात के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थं 

आरक्षित रखे गए गुजरात आतंकवाद ओर संगठित अपराध नियत्रण 

विधेयक, 2003 को पुनः प्रस्तुत किया है जो गृह मत्रालय में दिनांक 

11.11.2009 को प्राप्त हुआ धा। 

(ख) wena ने दिनांक 22.01.2012 को विधेयक पर अपनी 

सहमति रोक दी है क्योकि राज्य सरकार ने पूर्वं विधेयक के संबंध 
मे राष्ट्रपति के सदेश में दिए गए निदेशो के अनुसार उक्त विधेयकं 

केखण्ड 16 ओर 20 मेँ कोई भी संशोधन नहीं किया om इसकी 
सूचना दिनांक 31.2.2012 को गुजरात के राज्यपाल के सचिवे को 

दे दी mm 2 15५ ~ oe ah 

व्यक्तियों की गिरप्तारी 

2094. श्री रूद्रमाधव रायः क्या गृह मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या विभिन जांच एजेंसियों em कई निदेषि व्यक्तियों 

को अपराध में संलिप्तता के पर्याप्त प्रमाण & बिना गिरफ्तार किया 

गया fre के वर्षं जेल मं काटे ओर बाद में अदालत ने उन्हें 
प्रथम-दष्ट्या कोई साक्ष्य न पाने के कारण रिहा कर दिया, जैसा 

कि मालेगांव गम-विस्फोर काण्ड में हुः 

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानक निर्धारित किए 

गए है तथा जांच एजेंसियों के विरुद्ध क्या दण्डिक कारवाई किए 

जाने का प्रस्ताव 2; 

(ग) क्या सरकार का जांच एजेंसियों द्वारा ठोस प्रमाण के 

बिना व्यक्ति को गिरप्तार करने विषयक नियमों कौ समीक्षा करने 

का विचार है; ओर 

(घ) यदि नही, तो सरकार निर्दोष व्यक्तियों के जीवन कौ 

सुरक्षा किस प्रकार करने का विचार रखती है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री जितेन्द्र fee): (क) जी 
नही।
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(ख) से (घ) विद्यमान कानून ओर उनके अधीन बनाए mm 
नियम अभिमुक्त के अधिकार ओर विधि प्रवर्तन एजेंसियों gra 
अपनारी कारवाई दोनो से. निप के लिए vata है! 

चनि र | ५ ९ 

वर्षासिंचित aa विकास कार्यक्रम की विफलता 

2095, श्री पी. कुमारः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या देश के वर्षासिंचित क्षेत्रों के विकास हेतु चलाया 
गया वर्षासिंचित क्षेत्रे विकास कार्यक्रम (आरएडीपी) अपने उद्देश्यों 
को पूरा करने मै सफल नहीं हुआ है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 
भविष्य मेँ इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उटाए 
गए है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय में राज्य मत्री (ड. चरण वास महत): (क) ओर 
(ख) नही। रष्टय कृषि विकास योजना (आरकेबीवाई) कौ एक 
उप स्कीम के रूप मेँ वर्षा सिचित aa विकास कार्यक्रम (आरणएडीपी) 
केवल 2011-12 में प्रायोगिक आधार पर 10 राज्यों अर्थात 
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, 
उत्तर प्रदेश, walters, तमिलनाडु ओर कर्नरक में प्रारभ किया 
गया था। उपलब्ध Sel के अनुसार आएडीपी के अंतर्गत लगभग 

1.2 लाख tan क्षेत्र शामिल किया गया है। आएडीपी की मुख्य 
विशेषताएं हैः- 

G) मुख्य रूप से छोटे ओर सीमांत किसानों पर फोकस 
करते हुए किसान afar wal 

Gi) फार्म ॒स्तर पर सतत आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा के 
लिए संयुक्त फार्मिग। 

(ii) शेष उत्पदन प्रणालियों से अनुपूरक उत्फदक के माध्यम 
से संभाविते फसल विफलताओं के प्रभावों को न्युनतम 
करने में किसानों की मदद के लिए एककृत फार्मिंग 
प्रणाली। 

(iv) कलस्टर दृष्टिकोण को अपनाना। 

राज्यों की प्रतिक्रिया के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है 
कि इन हस्तक्षेप को बारहवीं योजना के दौरान जारी रखा गया 

च रि 
खेल नीति 

2096. श्री सी. शिवासामीः क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

$ { ~ ५ 
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(क) क्या सरकार का खेल संबंधी एक नई राष्ट्रीय नीति लाने 
का विचार है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या देश मं खेल विकास के लिए अधिक धन व्यय 

करने कौ आवश्यकता है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी wig क्या है; ओर 

(ङ) प्रस्तावित नीति कब तक लाई जाएगी? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मत्रालय के राज्य मत्री (श्री 
अजय माकन): (क) ओर (ख) जी नही। खेलों के संबंध में 
नई राष्ट्रीय नीति लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योकि खेलों में 
बडी संख्या मे सहभागिता ओर उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए 

निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति, 

2001 पर्याप्त ZI 

(ग) ओर (घ) खेल राज्य का विषय दहै। अतः खेलों के 
विकास पर अधिक धनराशि खर्च करने को आवश्यकता सहित 

खेलों के विकास कौ मुख्य जिम्मेदारी रज्य सरकारे कौ है! तथापि, 
rsd सरकार खेल अवसंरचना को विस्तृत आधार प्रदान करने 
तथा खेलों में बडी संख्या मे सहभागिता ओर खेलों मेँ उत्कृष्टता 
के संवर्धन के माध्यम से “सभी के लिए खेल” के उद्देश्यों कौ 

पर्ति मे wai के प्रयासों को पूरा करती 2 

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) ओर (ख) के उत्तर के मद्देनजर 
प्रश्न नहीं उठता। 

( हिन्दी) 

सूचना के अधिका के अधिकार के वायरे मे खेल परिसंघ 

60. 5५ 

2097. श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

श्री ओमप्रकाश यादवः 

श्रीमती सुशीला सरोजः 
श्री महेश्वर हजारीः 

श्रीमती ऊषा वर्माः 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार का भारतीय क्रिकेट नि्यत्रण बोर्ड 

(बीसीसीआई) सहित विभिन खेल संघो/परिसंघों को सूचना का 
अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे मेँ लाने का विचार है ताकि 

इनके कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके;
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(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ah क्या है ओर इस पर इन 

परिसंघों व बीसीसीआई की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) इस Way में सरकार को ओर से अब तक क्या प्रगति 

हुई है; 

(घ) क्या बीसीसीआई को आयकर, सीमा-शुल्क मेँ we तथा 

स्टेडियम हेतु रियायती उदर पर भूमि इत्यादि जैसे विभिन लाभ 
प्राप्त होते है; ओर 

(ङ) af a, तो विगत तीन वर्षो व चालू वर्ष के cha 
तत्संब॑धी ब्योरा क्या है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री 
अजय माकन): (क) से (ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघों सहित 

बीसीसीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे 
मे लाने कौ आवश्यकता के लिए समय-समय पर आवाज उठायी 

गई है। तदनुसार सरकार नै अप्रैल, 2010 F 10.00 लाख रुपए 

या इससे अधिक अनुदान प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघों 

को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को धारा 2(एच) के 

अंतर्गत लोक प्राधिकरण के रूप मेँ घोषित किया em न्यायालयों 

के प्रमुख निर्णयं मेँ usta मे राष्ट्रीय खेल परिसंघों को विशेषकर 

उनके द्वारा देश मेँ राष्ट्रीय टीम के चयनं ओर खेलों के नियंत्रण 

तथा विनियमन संबंधी राज्य जैसे कार्यो के निर्वहन को ध्यान में 

रखते हुए लोक प्राधिकरण के रूप में समज्ञा गया है, जिसके कारण 
ये खेल परिसंघ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च 
न्यायालयों के रिट अधिकारिता के अंतर्गत भी आते है। उपर्युक्त 

के होते हुए सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक के 

मसोदे मे बीसीसीआई सहित सभी राष्टीय खेल परिसंधों को 

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें 
एथलीयो से संबंधित व्यक्तिगत/गोपनीय सूवलर को संरक्षित करने 

संबंधी अनुच्छेद से छूट का प्रावधान है। 

(घ) ओर (ड) जहां तके विशेषकर बीसीसीआई का संबंध 

है भारत सरकार बीसीसीआई को asta खेल परिसंघ के रूप में 

मानती चली आ रही है ओर में प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा 

विदेशों मेँ अंतरराष्टीय स्पर्धां में भाग लेने के लिए बीसीसीआई 

के प्रस्ताव का अनुमोदन करती रही है। केन्द्र सरकार की बीसीसीआई 
को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराती। परंतु केन्द्रीय 
सरकार बीसीसीआई को आयकर, सीमा शुल्क आदि में रियायते देती 

रही है। राज्य सरकारों ने भी क्रिकेट एसोसिशनों को कई स्थानों 
पर भूमि उपलब्ध करायी है। 

धारा 80 (जी) 92 (शा) (सी) के अनुसार ओर कर 

निर्धारितियोँ द्वार एक कंपनी होने कौ हैसियत से भुगतान की गई 
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धनराशि के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ या भारत में स्थापित 

किसी अन्य संघ अथवा संस्था को पूर्ववर्ती वर्ष में दान के रूप 

मे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से 

इस संबंध मे ८) खलकूद के लिए अवसंरचना विकास 

Gi) खेलकूद के प्रायोजन के लिए निर्धारित दिशानिर्दशों को 

विनिर्दिष्ट कर सकती है। उक्त अधिनियम के अतर्गत पात्र होने के 
कारण बीसीसीआई को धारा 12 (ए) सपठित धारा 17 (ए) के 

अंतर्गत एक चेरिटेबल संस्था के रूप मेँ पंजीकृत किया गया था 

ओर इसे कर Be का लाभ भी मिल रहा था। राजस्व विभाग ने 

सूचित किया है कि अधिनियम कौ धारा 12 ए के अतर्गत बीसीओआई 
का किया गया पंजीकरण दिसम्बर, 2009 में 1 जून, 2006 से 

वापिस ले लिया गया। बीसीसीआई ने 30.6 2006 तकं नीचे दिए 
गए A के अनुसार एक चैरिटेबल संगठन के रूप में कर ae 
का लाभ लिया है, 

क्र.सं वर्ष we धनराशि 

1. 1997-98 11 01.44.329 

2. 1998-99 18.18 20.87 740 

3. 1999-00 8 37.14.734 

4. 2000-01 36 01 22,999 

5. 2001-02 42 98 07 762 

6. 2002-03 31 46 41.089 

7. 2003-04 2628 78 110 

8. 2004-05 33 46 89.451 

9. 2005-06 32 99.98 557 

10. 2006-07 127 51 52,718 

2007-08 के बाद से उक्त अधिनियम at धारा 12 एके 

अंतर्गत निर्धारिती का पंजीकरण हटा लिया गया है ओर मूल्यांकित 

आय निम्नानुसार हैः 

क्र.सं वर्ष मूल्याकित आय मांग 

1. 2007-08 2748630510 118 03,75,711 

2. 2008-09 6083007010 257,12 20,954 

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय (राजस्व विविभाग) ने सूचिते 

किया है कि अधिसूचना सं. 07/11-कस्टम दिनांक 9.2.2011 के 
अनुसार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कांउसिल विश्वकप 2011 के आयोजन
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के उदेश्य से विनिर्दिष्ट खेल सामग्री, चिकित्सा, फोरोग्राफिक, 

प्रसारण ओर कार्यालय उपकरणों में we को छोडकर बीसीसीआई 

को विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान सीमा शुल्क, केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क ओर सर्विस टैक्स में कोई विशेष ae नहीं दी गई 
a 

(अनुकाद] Tt ~ €/ 

एनएसएसओ का किसान संबधी सर्वेक्षण 

2098. sit हमदुल्लाह Usa: क्या कृषि मत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्शं सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसञ) ने 

देश के किसानों की सामाजिक-आर्थिके स्थिति के सबंध में कोई 

सर्वेक्षण किया है; 

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के परिणामों का aio क्या 

है; ओर 

(ग) इस Ady मेँ सरकार द्वारा क्या अनुवतीं कारवाई की 

गई है? 

कृषि यत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
भत्रालय में राज्य मत्री (डं. चरण दास महत): (क) देश में 
किसानों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के 

लिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी 

एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2003 में 

स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (एसएएस) किया गया था। 

(ख) सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताओं को “ कृषक परिवारों कौ 
आय्, व्यय ओर उत्पादक परिसंपत्तियां, 2003" शीर्षक की एनएसएस 

रिपोर्ट संख्या 497 में प्रकाशित किया गया है तथा उसके ait 

संलग्न विवरण मेँ दिए मए ZI 

(ग) भारत सरकार ने कृषि विकास में तेजी लाने तथा फार्म 
आय 4 वृद्धि करने के लिए कृषि क्षेत्र में पूंजीनिवेश में बद्धोत्तरी 

करने संधी अनेक योजनाएं प्रारभ की हँ यथा राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना (आरकेवीवाई) , राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), 

गुणवत्ता बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं 
का विकास एवं सुदृटीकरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), 

एकीकृत तिलहन, दलहन, WA आयल एवं मक्का योजना 

(आइसोपाम), ग्रामीण भंडारण योजना आदि। इसके अतिरिक्त, 

भारत सरकार ने फार्म ऋण कौ उपलब्धता मेँ पर्याप्त रूप से वृद्धि 
कौ है, उच्चतर कृषि दबाव वाले क्षेत्रों के लिए एक पुनर्वाय पैकेज 
क्रियान्वित किया हे, ऋण we संबधी एक वृहत कार्यक्रम क्रियान्वित 
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किया ठै, बेहतर फसल बीमा योजनाएं शामिल कौ है, न्यूनतम 
समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति के माध्यम से किसानों के आय 

अर्जन अवसो A सुधर किया है आदि। 

विवरण 

“कृषक परिवारो की आय, व्यय तथा उत्पादन परिसपत्तिया 

2003" शीर्षक की एनएसएस रिपोर्ट सख्या 497 के fener 

लगभग 60 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषक परिवार थे जो खेती, 

ae रोपण, पशुपालन, मास्स्यिकी, मधुमक्खी पालन तथा अन्य कृषि 

क्रियाकलापों जेसी खेती सबधी क्रियाकलापं मे कार्यरत रहते थे। 

प्रति 100 अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति के 

कृषक परिवारों के लिए मात्र एक ta था, जबकि प्रति 100 
अन्य free वर्गं के कृषक परिवारों के लिए 3 deer तथा प्रति 

100 अन्य कृषक परिवारों के लिए 5 दैक्टर Fh 

10 अथवा उससे अधिक हैक्टेयर भूमि का धारण करने वाले 

बहुसंख्यकं कृषक परिवारों में से, प्रति 100 परिवारों के लिए 38 

दैक्टर Yl 4-10 हैक्टेयर वाले मध्यम आकार के फार्म के साथ 

प्रति 100 परिवारों के लिए 18 दैक्टर थे। 04-1.0 हैक्टेयर की श्रेणी 

वाली भूमि के साथ ote किसानों के लिए, प्रति 100 परिवारो के 

लिए एकं मात्र दैक्टर था। 

अन्य श्रेणियों के कृषक परिवारों कौ तुलना में जनजातीय 

कृषक परिवार के अधीनं बड़ी संख्या में गोपशु स्वामी हुआ करते 

थे। प्रति 100 जनजातिये कृषक परिवारों के लिए गोपशु स्वामी थे। 

जबकि अनुसूचित जाति के कृषक परिवारों के पासं 98 अन्य पिद 

वर्गं के कृषक परिवारों के पास 126 तथा प्रति 100 कृषक परिवारों 

के लिए अन्यां के पास 132 गोपशु स्वामी थे। 

जबकि प्रति 100 कृषक परिवारों के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित 

जाति के किसानों के पास 40 से 45 भसे थीं, प्रति 100 कृषक 
परिवारों के लिए अन्य free वर्गं तथा अन्य श्रेणी हेतु 78 से 

80 Ha थीं 

न्यूनतम मासिक व्यय वर्ग अथवा निर्धनतम स्तर के कृषक घरों 

के पास प्रति 100 परिवार 31 भैस eff, जबकि उच्चतम मासिक 

व्यय वर्गं के पास प्रति 100 परिवार 113 भैस af 

एक कृषक परिवार की ओसत मासिक आय, खेती से 969 

रुपए हती et मजदूरी अर्जित SA पर 819 रूपए था जबकि 

प्रति कृषक परिवार के लिए गैर फार्म व्यापार से 236 रुपए तथा 

पशुओं के पालन से आय मात्र 9] रुपए थी।
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उत्पादक परिसंपत्तियों कौ खरीद wa रख-रखाव मे कषक 
परिवारों err किए गए ओसत मासिक व्यय, फार्म संब॑धी परिसम्पत्तियों 
के लिए 81 प्रतिशत, आवासीय मकान के लिए 13 प्रतिशत तथा 
गैर फार्म व्यापार & लिए 6 प्रतिशत em 

लगभग 58 प्रतिशत किसानों के पास कुछ फार्म पशु थे। डेयरी 
क्षेत्र मेँ कार्यरत परिवारों ने डेयरी उद्योग पर ओसतन 814 रुपए 
प्रति माह खर्च feo कृषक परिवार जो कुक्कुट कार्य मँ व्यस्त 
थे ने कुक्कुट पालन पर ओसनत 129 रुपये प्रति माह खर्च किया। 

कुल वार्षिक खेती पर व्यय का ब्योरा यह दर्शाता है कि 23 
प्रतिशत व्यय उर्वरकों एवं खादों, 22 प्रतिशतं मजदूरी want के 
मद में, 16 प्रतिशत बीजों तथा 12 प्रतिशत सिंचाई के लिए था। 

सर्वेक्षण से यह पता चला कि कुल मासिक उपभोक्ता व्यय 
के मद मे आकलित ओसत कृषक परिवार का जीवन स्तर अखिल 
भारतीय स्तर पर ओर ग्रामीण परिवारों कौ तुलना म भिन नही 

; “UT < । 
पशु-आहार एवं चारा विकास योजना 

2099 श्रीमती वर्ना जरदोशः क्या कृषि मत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्षं 2010-2011 ओर 2011-12 
के दौरान केन्दर- प्रायोजित पशु आहार एवं चारा विकास योजना के 

अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में गुजरात राज्य 

सरकार से प्रस्ताव wa हुए हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ओर लंबित प्रस्तावों 

को मंजूरी कब तक दिए जाने कौ संभावनां है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करणं उद्योग 
मत्रालय में राज्य मंत्री (डी. चरणं दाख महत): (क) Vt ai 

(ख) इस विभाग को 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान 

निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त gu ठैः 

वर्ष विभाग का नाम राशि (लाख रुपए मे) 

2010-11 पशुपालन 1573.80 

5123.08 

1152.43 

32.68 

aq विभाग 275.00 

2011-12 पशुपालन 467.50 

तन विभाग 275.00 
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(2) जारी धनराशि का व्योराः 

ay विभाग स्वीकृत rT जारी धनराशि 

का नाम (लाख रुपए मेँ) (लाख रुपए मे) 

2010-11 पशुपालन 630.43 300.00 
(2010-11 4) 

330.43 

(2011-12 मे) 

aq विभाग 250.00 250.00 

2011-12 पशुपालन —-.2076.083 1038.00 

(ग) शेष धमराशि निधि उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा पहले ही 

जारी निधियों की वास्तविक प्रगति fort मिल जाने के बाद जारी 

कौ जाएगी। 

स्य [EE 
कमय के संबंध मे वार्ताकारों की रिपोर्ट 

2100, श्री Wet नाना पाटीलः 
श्री प्रहलादव जोशीः 

क्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या कश्मीर के aay 4 नियुक्त किए गए वार्ताकायों 
ने सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौप दी 2; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन 

किया है; 

(ग) यदि a, तो इसमे कौ गई सिफारिशों का ब्योरा क्या 

है; ओर 

(घ) इन पर सरकार EM क्या Hey saw गए८उरखाए् जा 

रहे है? 

गृह मंत्रालय W राज्य पत्री ( श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से 
(घ) जी, etl वार्ताकारों नै अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 12 
अक्टूबर, 2011 कौ सरकार को प्रस्तुत कौ है। यह रिपोर्ट सरकार 
के विचाराधीन 2 

(अनुवाद) /८? ^~ ^ 6 

कृषि-क्लीनिक ओर कृषि व्यापार ag 

2101. श्री जगदीश ठाकोरः क्या कृषि मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार ने स्वनियोजित कृषि-स्नातकों को रोजगार 
के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “ कृषि क्लीनिक ” ओर 
कृषि-व्यापार केन्द्र “ स्थापित करने कौ एक योजना शुरू कौ ठै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) विगत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं के दौरान गुजरात सहित 
देश के अन्य राज्यों में इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने 

व्यक्ति लाभान्वित हुए? 

कृषि मत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय यें राज्य मत्री (ड. चरणदास महत): (कं) जी हा 

(ख) कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने अप्रैल, 

2002 मे केन्द्रीय क्षत्र स्कौम “ कृषि feat ओर कृषि व्यवसाय 

केन्द्र की स्थापना (एसीएबीसी) ” शुरू कौ। इस स्कौम के उद्देश्य 

हैः- 

(4) बेरोजगार कृषि स्नातको, कृषि डिप्लोमाधारी, कृषि मेँ 
इन्टरमीडिएट ओर कृषि संबंधित पादूयक्रमों में स्नातकोत्तर 
के साथ aaa विज्ञान स्नातक को लाभदायक 
स्वरोजगार अवसर प्रदान करना; 

(i) कृषि विकास सहायता; ओर 

(ii) किसानों कौ स्थानीय आवश्यकताओं को विस्तार सेवाएं 

आवश्यक रूप से प्रदान करते हुए सार्वजनिक विस्तार 
के पूरक प्रयास। 

स्कीम कौ प्रमुख विशेषताः 

@ wea कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (FAs) इस स्कीम 

के प्रशिक्षण घटक के लिए कार्यान्वयन एजैसी है। नोडल 
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प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पूरा करने के 
पश्चात एक वर्षका प्रारंभिक सहायता का अनुसरण 

करके कृषि उद्यमिता विकास पर चुने हुए अभ्यर्थियों को 

“दो माह " का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता 

él 

Gi) इस स्कीम में व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 20 लाख 

रुपये ओर सामूहिक परियोजना के लिए 100 लाख रुपये 

तक की ऋण सहायता (प्रारंभिक ऋण) का प्रावधान 

él 

(ii) इसमे स्कौम के अतर्गत प्रशिक्षण अभ्यर्थियाँ हारा प्राप्त 

वैक ऋण पर ऋण सम्बद्ध पार्वतं मिश्रित सहायता का 

प्रावधान है। महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 
तथा उत्तर पूर्वं ओर पहाडी राज्यों के सभी श्रेणियों के 
अभ्यर्थियों के लिए 44% ओर अन्य सभी श्रेणियों के 

लिए 36% राजसहायता हे। 

Gv) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास वैक (नाबाई) वक के 

माध्यम से कृषि क्लीनिकों ओर कृषि व्यवसाय को 
राजसहायता का आहरण ओर ऋण सहायता कौ मोनीटरिग 

के लिए एजेंसी कार्यान्वित कर रहा है। 

(ग) स्कीम के आरभ से कुल 27894 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित 

किया गया है ओर उनमें से 9०49 ने फरवरी तक कृषि उद्यान 

स्थापित कर लिया हे। 

स्कीम के अंतर्गत देश में गुजरात सहित (प्रशिक्षित अभ्यथी 

ओर स्थापित उद्यम) लाभार्थियों का राज्यवार व्यौरा संलग्न विवरण 

मे दिया गया 2 

विवरण 

एसीएनीसी खरीफ के अतर्गत राज्यवार प्रशिक्षित अभ्यर्थी ओर स्थापित कृषि उद्यम 

क्र, राज्य 2008-09 2009-10 2010-11 

a. प्रशिक्षित स्थापित कृषि प्रशिक्षित स्थापित कृषि प्रशिक्षित स्थापित कृषि 

अभ्यथीं उद्यम अभ्यर्थी उद्यम अभ्यर्थी उद्यम 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आश्र प्रदेश 46 39 85 24 120 52 

2. अरुणाचल प्रदेश 1 0 1 0 6 0 

3. असम 66 17 86 42 57 27 

4. बिहार 271 170 150 66 125 23 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. deri 0 0 1 0 0 1 

6. छत्तीसगढ़ 0 13 36 1 0 12 

7. दिल्ली 1 0 1 0 5 1 

8. गोवा 0 0 0 0 1 0 

9. गुजरात 57 12 143 37 104 34 

10. हरियाणा 69 18 70 27 32 23 

11. हिमाचल प्रदेश 32 12 33 1 35 24 

12. जम्मू ओर कश्मीर 174 29 169 35 150 29 

13. ्ास्खंड 93 15 26 10 22 24 

14. कर्नाटक 160 65 188 105 129 39 

15. केरल 26 4 0 8 0 0 

16. मध्य प्रदेश 1 1 40 | 9 89 17 

17. महाराष्ट 360 207 507 162 920 357 

18. मणिपुर 68 8 27 33 23 15 

19. मेघालय 0 0 2 0 0 1 

20. मिजोरम 1 0 0 0 0 0 

21. नागालैंड 85 1 33 10 0 0 

22. ओडिशा 0 0 29 0 68 21 

23. पुदुचेरी 13 7 12 10 16 11 

24. राजस्थान 62 12 69 12 35 36 

25. सिक्किम 137 41 107 31 210 101 

26. सिक्किम 0 0 0 0 0 0 

27. तमिलनाडु 268 53 282 180 418 237 

28. त्रिपुरा 0 0 0 0 0 0 

29. उत्तर प्रदेश 512 285 439 308 657 207 

30. उत्तराखण्ड 0 0 28 0 0 0 

31. पश्चिम ane 0 1 0 0 2 0 

कुल 2503 1010 2564 1111 3224 1292 
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हिन्दी] 169- 70 
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dome ^ धान का उत्पादन 

2102. श्रीमती कमला देवी पटलेः क्या कृषि पत्री यह 
बताने की कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो मँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान 
otters सहित देश में धान का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ; 

(ख) उक्तावधि के दौरान धान के उत्पादन 4 वृद्धि/कमी के 
क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार ने धान का उत्पदन बढाने के लिए कोह 
योजना बनाई है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ei क्या है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास wed): (क) fara 
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तीन ast मेँ से प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्षं अथात् 2008-09 से 
2011-12 के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश मे धान (चावल के मद् 

मे) के उत्पादन कै राज्यवार ot संलग्न विवरण में दिये गये है। 

(ख) 2009-10 एक सूखा वर्ष, जिसने देश मेँ मुख्य चावल 

उत्पादक eel को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया को छोडकर 

2008-09 से देश मेँ चावल के समग्र उत्पादन में लगातार Beat 

हो wiz 

(ग) ओर (घ) देश में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने 
के लिए भारत सरकार विभिन फसल विकास योजनाएं क्रियान्वित 

कर रही है नामतः बृहत कृषि प्रबंधन (Wau) के तहत राष्ट्रीय 

खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल (एनएफएसएम-चावल) तथा एकीकृत 

अनाज विकास कार्यक्रम-चावल (आईसीडीपी- चावल)! इसके अलावा 

सतत् आधार पर चावल के उत्पादन एवं उत्पादकता मे वृद्धि करने 

के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भी 

उच्च ter, कौरप्रतिरोधक एवं जैविकीय सौहार्दं किस्मों आदि के 

विकास के लिए अनेकों अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ किये है। 

विवरण 

2008-09 से 2011-12 के दौरान चावल का राज्यवार उत्पादन 

उत्पादने; (000 टम) 

राज्य/संघ शासित प्रदेश चावल 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12* 

1 2 3 4 5 

आध्र प्रदेश 14241.0 10538.0 14418.0 11919.0 

अरुणाचल प्रदेश 163.9 215.8 234.0 # 

असम 4008.5 4335.9 4736.6 4483.0 

बिहार् 5590.3 3599.3 3102.1 6755.6 

छनत्तीसगद 4291 4110.4 6159.0 6245.7 

गोवा 123.3 100.6 115.0 # 

गुजरात 1303.0 1392.0 1496.6 1508.0 

हरियाणा 3298.0 3625.0 3472.0 3769.0 

हिमाचल प्रदेश 118.3 105.9 128.9 106.3 
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1 2 3 4 5 

जम्मू ओर कश्मीर 563.1 497.4 507.7 504.6 

्ारखंड 3420.2 1538.4 110.0 3301.1 

कर्नाटक 3802.0 3691.0 4188.0 3892.0 

केरल 590.3 598.3 522.7 550.8 

मध्य प्रदेश 1559.7 1260.6 1772.1 1783.6 

महाराष्ट 2284.0 2183.0 2696.0 2712.0 

मणिपुर 397.0 319.9 521.7 # 

मेघालय 203.9 206.7 207.0 # 

मिजोरम 46.0 44,3 47.2 # 

नागालैंड 345.1 240.3 381.4 # 

ओडिशा 6812.7 6917.5 6827.7 6857.5 

पंजाब 11000.0 11236.0 10837.0 10536.0 

राजस्थान 241.1 228.3 2655 257.2 

सिक्किम 21.7 24.3 21.0 # 

तमिलनादु 5182.7 5665.2 5792.4 5982.6 

त्रिपुरा 627.1 640.0 702.5 # 

उत्तर प्रदेश 13097.0 10807.1 11992.0 13502.0 

उत्तराखंड 582.0 608.0 ` 550.4 499.0 

पश्चिम बंगाल 15037.3 14340.7 13045.9 15120.0 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 22.1 24.9 23.9 # 

दादरा ओर नगर हवेली 23.4 13.5 20.8 # 

दिल्ली 31.4 29.0 29.4 # 

दमन ओर दीव 3.8 3.3 3.3 # 

पुदुचेरी 50.8 52.4 52.0 # 

अन्य WAR एनए एनए 2359.2 

अखिल भारत 99182.5 89092.9 95979.8 102744.2 

* 3.2.2012 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान 

# अन्यं मे शामिल थे, एनएः लागू नही
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2. [अनुवाद] wi ¢ 

कर्मचारी प्रशिक्षण _ संस्थान. 
---------- 

2103. श्री एस. सेम्मलईः क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) दिल्ली में स्थापित कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) 

में विगत तीन वौ ओर चालू वर्ष के दौरान क्या-क्या कार्यकलाप 

किए गए कितने कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया; 

(ख) क्या आकाशवाणी के केन्द्रीय अभिलेखागारी मे सरक्षित 

रिकों्टिग-अभिलेखों को डिजिरलीकृत करने के उद्देश्य से वर्ष 

2001 मेँ शुरू कौ गर्ह विशेष परियोजना पूरी हो गर्ह है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ai क्या है; ओर 

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैँ ओर इस परियोजना 

को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सरकार हारा क्या कदम Baw 

गए है? 

सूचना ओर प्रसारण aaa में राज्य मत्री (ड. एस. 
जगतरक्चकन ): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि यह 
संस्थान आकाशवाणी ओर दूरदर्शन के अभियात्रिकी-कार्मिकों कौ 

प्रशिक्षण संबधी जरूरतों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, संस्थान 

द्वारा निम्नलिखित अन्य कार्यकलाप निष्पादित किए जाते दैः 

* विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना। 

° तकनीकी नियम-पुस्तिकाएं तैयार करना ओर उन्हे अद्यतन 

बनाना। 

° सुरक्षा संबंधी नियम-पुस्तिका तैयार करना। 

° त्रैमासिक न्यूजलेटर प्रकाशित करना। 

प्रशिक्षण संबंधी व्यौराः 

वर्ष 2009 से 2011 तक के गती तीन वषँ के दौरान प्रशिक्षित 

कर्मचारियों कौ संख्या = 4547 

ay 2012 (जनवरी व फरवरी) के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों 

कौ संख्या = 228 

(ख) आकाशवाणी के केन्द्रीय अभिलेखागार में परिरक्षित 

अभिलेखनीय रिकोडिंग को डिजिटलीकृत करने के लिए वर्ष 2001 

मेँ प्रारभ की गई विशेष परियोजना को पूरा कर लिया गया है। 
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(ग) 43 000 रेपो को डिजिरलीकृत कर लिया गया है, जिसमें 
कुल 16.000 घटे के कार्यक्रम ZI 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। (72. ˆ 2 १ 

खाद्यान की माग 

2104. ॐ. किरीट प्रेमजीभाईं सोलंकीः क्या कृषि मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या वर्षं 1997-98 से 2006-07 की अवधि के दौरान 
खाद्यानन-उत्पादन केवल एक प्रतिशत की ओसत वार्षिक दर से 

बदाः 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या देश में खाद्य-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 

खाद्यान कौ कुल मांग के वर्षं 2021 तक 280 मिलियन टन ae 
का अनुमान लगाया है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी aa क्या है ओर इसके लिए 
वार्षिक -वृद्धि दर कितनी होना अपेक्षित है; ओर 

(ङः) देश में खाद्यान की उक्त माग को पूरा करने के लिए 

सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैँ? 

कृषि मंत्रालय यें राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
म॑त्रालय मे राज्य मत्री (डो. चरण दास महत); (क) ओर 
(ख) देश में Gers उत्पादन 1.88 प्रतिशत कौ ओसत ante 

वृद्धि दर के साथ 1997-98 में 193.12 मिलियन टन से बढ़कर 
2006-07 में 217.28 मिलियन रन तक हो गया है। 

उक्त अवधि के दौरान खाद्यान में उत्पादन मेँ कम वृद्धि के 
कारणों मे शामिल है- कृषि के लिए व्यापार के मद में गिरावर, 
उर्बरक उपयोग की वृद्धि मै कमी, कृषि को कम बिजली आपूर्ति 

तथा अनाजों से पृथक आहार विविधता। 

(ग) ओर (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएर) 

के राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केन्द्र (एनसीएपी) 
हारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार, 2020-21 तक खाद्यानों कौ 
कुल मांग को 280.6 मिलियन टन तक प्रक्षेपित किया गया है। 
Gat के चालू at के अनुमानित उत्पादन के 250.42 मिलियन 
टन को ध्यान मेँ रखते हुए (दूसरे अग्निम अनुमानं), 2020-21 

के दौरान खाद्यानों के 280.6 मिलियन टन के उत्पादन स्तर को 
प्राप्त करने के लिए 1.34 प्रतिशत ओसत वार्षिक वृद्धि अपेक्षित 

होगी।
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(ङ) देश में खाद्यान्नों के उत्पादन मेँ वृद्धि करने के उद्देश्य 

से, राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा अनेकों फसल 

विकास योजनाएं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है नामतः 

रष्टय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकौकृत तिलहन, 

दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), वृहत कृषि 

प्रबधन के तहत चाबल/गेहूं मोरे अनाजों के लिए एकौकृत अनाज 

विकास कार्यक्रम (एमएमए) तथा राष्ट्रीय कृषि विकासं योजना 

(आरकेवीवाई)। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, 2010-11 के दौरान 
Tele कृषि विकासं योजना के तहत दौ नए कार्यक्रमों अर्थात पूर्वी 

भारतं मे हरितं क्रांति लाने तथा ast सिचित asl में 60.000 दलहन 

एवं तिलहन गावों के एकीकृत विकास कौ शुरुआत कौ ne है। 
दलहन उत्पादन के लिए आइसोपाम के दलहन घटक को मिलाकर 

तथा दो नए संभावित राज्यो नामतः असम एवं areas को शामिल 

करके 1.4.2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सुदृढ किया गया 

है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों मे पांच दलहन फसलों के 
प्रति 1000 हैक्टेयर वाले 1000 एकको को शामिल करने के लिए 

ब्लाक प्रदर्शनों के रूप मे ' त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम 

(Id) नामक एक नया कार्यक्रम की भी शुरुआत की गयी हे। 

उच्चतर कृषि उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए भारतीय 

कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) फसल सुधार से संबंधित 

मूल एवं नीतिगत अनुसंधान, कृषि जैविकौय क्षेत्रो के अनुसार स्थान 
विशिष्ट किस्मों तथा प्रोद्योगिकियों के विकास सहित विभिन परिस्थितियों 

कै अनुकूल लाभप्रद फसल पद्धतियों के मद में इन फसलों के 

उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रोद्योगिक्तियां, गैर-परंपरागत क्षेत्रों एवं मौसम 

के उपयुक्त संबंधित उत्पादन के उपयुक्त किस्मो/हाईब्रीडों तथा 

संबंधित उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों के विकास का कार्य 
कर रहा है। इन veel के परिणामस्वरूप, विशिष्ट क्षें के साथ 

भिन्न-भिन कृषि जैविकौय क्षेत्रं कौ बेहतर अनुकूलता के साथ 
उन्नत किस्मो/हाईबीडों वाली फसलोँ को विकसित किया गया है। 

प्रोद्योगिकियों को बढावा देने तथा उसे अपनाना ween प्रदर्शनं 

(एफएलडी) के माध्यम सै सुनिश्चित किया जत Bo ¬ 

मदर डेयरी द्वारा घी ओर ‘am’ ब्रांड के 

` उत्पादों की बिक्री 

2105. श्री एन. चेलुवरया स्वामीः क्या कृषि मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या मदर डेयरी" दिल्ली मेँ अपने विक्रय केन्द्र पर 

घी ओर ‘on’ ब्रांड के उत्पाद अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेच 
रही है जबकि यही उत्पाद केन्द्रीय भंडार मेँ अधिकतम खुदरा मूल्य 
से कम A HR उपलब्ध है; 
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(ख) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौस क्या है; ओर 

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ओर सरकार द्वार 

इस पर क्या सुधारमूलक कार्यवाही की गई 2? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य मत्री (डं. चरण दास महत); (क) जी aT 

(ख) यह बताया गया है कि केन्द्रीय भंडार घी ओर धारा 
अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से कम दाम पर बेचता ZI 
खुदरा बिक्री dal को उपभोक्ता सामान (उत्पादन की लागत ओर 

अधिकतम खुदरा मूल्य at अनिवार्य छपाई) अधिनियम, 2006 के 

प्रावधानों के तहत सामान को एम आर पी से अधिक दाम पर 

बेचने कौ अनुमति नहीं हे। 

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। 

हिन्दी] pee 105 - DS 

Wierd खाद्य उद्योग के मानक 

2106, श्री ब्रीराम जाखडः क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का देशं के प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों के 

मानकों को अतिररष्टीय wat के अनुरूप करने/सुधारमे का विचार 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी who क्या है; ओर 

(ग) इस day में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए Wa 

जा रहे हैँ? 

कृषि मत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय में राज्य मंत्री (डं. चरण दास महत): (क) जी हां 

महोदया। 

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश मेँ अपनी गुणवत्ता 

आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान wa विकास तथा प्रोत्साहन 

कार्यकलाप स्कौम के sata देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनि्ये द्वारा 

एचएसीसीपी/आईएसओ 22000, आईएसओ 14000, बेहतर स्वास्थ्यकर 

पद्धतियां (जीएचपी), बेहतर निर्माण पद्धतियां (जीएमपी) , 

गुणवत्ता/सुरक्षा प्रबधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता 

प्रदान करता है। स्कीम कै अतर्गत, केन्द्र ओर राज्य सरकार के 
संगठन, आई आईटी ओर विश्वविद्यालय सहित सभी कार्यान्वयन 

एजैसियां परामर्श शुक्ल, प्रमाणन एजेंसी शुल्क, आईएसओ-14000, 
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आरईएसओ-22000, एचएसीसीपी, जीएमपी ओर जीएचपी सहित 

समग्र गुणवत्ता प्रबधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संयंत्र एवं 

मशीनरी तथा तकनीकौ सिविल कार्यो कौ लागत at सामान्य क्षेत्रो 

मे 50% परन्तु अधिकतम 15 लाख रुपए ओर दुर्गम क्षेत्रो मेँ 75% 

परन्तु अधिकतम 20 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति के पात्र zt 

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मत्रालय विभिन पणधारियों 

जैसे केन्द्र/राज्य Wal के संगठनों, sanders, विश्वविद्यालय तथा 

निजी क्षेत्र के संगठनों को अपनी योजना स्कौम के अंतर्गत खाद्य 

परीक्षण/गुणवत्ता Fea प्रयोगशालाओं कौ स्थापना८उन्नयन के लिए 

भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता 21 इस प्रकार स्थापित खाद्य 

परीक्षण सुविधाएं खाद्य प्रसंस्करण यूनि को क्षत्र के आसपास उनके 

उत्पादों के परीक्षण के लिए उपलब्ध Zi 

(ग) सरकार नै खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 

कौ अधिसूचित किया है जिसमें खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान 
आधारित मानकं को निर्धारित करने ओर anita मानकों के 

अनुसार उनके निर्माण, भंडारण, वितरण ओर बिक्री को विनियमित 

करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 

(एफएसएसएआई) कौ स्थापना की परिकलपना की गई है। 

यह सुनिश्चित करते हुए कि देश में स्वीकृत किया गया सरक्षण 

स्तर के साथ समद्यौता नहीं किया गया है, अतररष्टरीय तकनीकी 

मानर्कों तथा घरेलू खाद्य anal के बीच सामन्जस्य को बदावा 

देने के लिए भी खाद्य प्राधिकरण को अधिदेशितं किया गया है। 
इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण यूनियों द्वारा निर्धारित मानकों का 

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन 

एजेंसियों द्वारा नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाता है। 

[अनुवाद] ¬; ~ 73 त~ ५२, 

प्रोटीन पुरक आहार के लिए राष्टीय भि्टन 

2107, श्री नलिन कुमार कटीलः क्या कृषि मत्री यह क्ताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश मे ' प्रोटीन पूरक आहार के 
लिए usta मिशन- (एनएमपीएस) नामक एक योजना शुरू कौ 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या 2; 

(ग) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने एनएमपीएस के अधीन 

वित्तीय सहायता की मांग का कोई प्रस्ताव भेजा है; 
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(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या है; ओर 

(ङ) अब तक राज्य सरकार को आबंरित ओर जारी निधियों 

का व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

Tarra में राज्य मत्री (डो. चरण दास महत): (क) ओर 
(ख) केन्द्र सरकार ने इस वित्त वर्षं अर्थात् 2011-12 मेँ राष्ट्रीय 

कृषि विकास योजना के हिस्से के तौर पर “राष्ट्रीय प्रोरीन अनुपूरक 
मिशन” (एनएमपीएस) नामक योजना आरंभ की हे। यह योजना 
300 करोड़ रुपए के परिव्यय से 22 अभिज्ञात किए गए राज्यों में 

क्रियान्वयनाधीन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमित समय-सीमा 

के भीतर से भरपूर पशु उत्पाद उत्पादित करने में राज्यों कौ मदद 

करना है। एनएमपीएस के तहत veal का व्यौर संलग्न विवरण 
मे दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा एनएमपीएस के 

तहत वित्तीय सहायता मांगने संबधी प्रस्तुत प्रस्तावों का व्यौरा इस 

प्रकार हैः 

क्र.सं प्रस्तावों का व्यौरा राशि 

(लाख रुपए में) 

1 मात्स्यिकी क्षेत्र 

(क) जलाशय मात्स्यिकौ का विकास 334.00 

(ख) तालाब ओर that में सघन जलकृषि 570.00 

2 डेयरी विकास क्षेत्रः 

(क) उत्तरी कर्नारक के डेयरी सहकारिता 136.00 

समितियों A दुग्ध एकत्रण प्रक्रिया 

स्वचालितकरण 

(ख) दूध देनै वाली गायों के (सांड माता) 360.00 

रहने के लिए गोपशु we का निर्माण 

(ग) डेयरी विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 450.00 

के तहत बडी पालन योजना 

कुल 1850.00 

(ङः) इस वित्त वर्ष 2011-12 में डेयरी ओर मल्स्यिकौ क्षेत्र 

के विकास के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को 1850.00 लाख रुपए 

की राशि आवंटित कौ गई ett कर्नाटक राज्य सरकार को आवंटित 

ओर जारी निधियों का व्यौरा इस प्रकार हैः 
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BA. aa आवंटित राशि जारी राशि 

(लाख रुपए मँ) (लाख Baw मेँ) 

1. मात्स्यिको क्षत्र 904.00 904.00 

2. डेयरी विकास क्षत्र 946.00 956.00 

कुल 1850.00 1850.00 

वितरण 

राष्ट्रीय wel अनुपूरक मिशन (एनएमपीएस) 

एनएमपीएस के तहत घरक का व्यौरा नीचे दिया गया है; 

1. डेयरी विकासः इस योजना का नाम 150 करोड रु. 

के आवंटन से wee प्रोटीन अनुपूरक मिशन के तहत 

डेयरी विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के रूपमे रखा 

गया है। इस योजना के तहत पशुपालन, ओर डेयरी 
विकास क्रियाकलापं के विस्तार के लिए परियोजनाओं 
को वित्त पोषित किया जा रहा है। इसमें क्रियान्वयन के 

लिए पहचान किए गए aa में उत्पादकता उन्नयन 

कार्यक्रम पशु साद्रित आहार में पोष्टिकता संतुलन का 
उन्नयन, चारा विकास क्रियाकलाप ओर दुग्ध खरीद का 

उन्नयन, प्रसंस्करण ओर विपणन संबंधी मूलभूत सुविधा 
जैसे उपायों के माध्यम से दृध देने वाले पशुओं कौ 
उत्पादकता को वरीयता दी गर्ह है। 

2. मात्स्यिकीः मात्स्यिकौ क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों 

जिसको एनएमएसपी के तहत लिया गया है, में 100 
करोड रुपए के जलाशय मात्स्यिकी का विकास ओर 

तालाब ओर treat मे सघन जलकृषि। 

3. चक्री पालनः बकरी पालन क्षेत्र के तहत आने वाले 

क्षेत्रों जिसको एनपएमएसपी के तहत लिया गया ठै, 25 

करोड़ रुपए के आवंटन से सघन बकरी उत्पादन प्रणाली 
ओर समुदाय मे क्षमता निर्माण के साथ पारंपरिक बकरी 
उत्पादन को समर्थन है। 

4. सूअर पालनः सूअर पालन क्षेत्र के तहत आने वाले 
dal जिसको एनएमएसपी के तहत लिया गया हे, 
25 करोड रुपए के आवंटन से सूअर प्रजनन ओर 
गुणनीकरण yet के माध्यम से उच्च श्रेणी के संकर 
नस्ल के सूअर के बच्चों कौ उपलब्धता को बढाना हे। 

आरकेवीवाई के तहत डेयरी विकास, मात्स्यिकौ, सूअर पालन 
ओर बकरी विकास के घटकं वाले एनएमपीएस के विस्तृत दिशा 
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निर्देशों को भागीदार् राज्यं को जारी कर दिया गया था। इन राज्यों 

को अपने स्तर पर विस्तृत परियोजना प्रस्तावं तैयार करने ओर 

Safed राज्यों के मुख्य सचिव कौ अध्यक्षता में राज्यस्तरीय मंजूरी 
समिति (एसएलएससी) कौ संस्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया 
गया शा 

Ie ~ 

राष्टीय सुरक्षा md 

2108. श्री आर. थामराईसेलवनः क्या गृह मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गाड fava के सर्वश्रेष्ठ कमांडो में 

से एक है; 

(ख) यदि a, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गाड कौ 

रूस, wa आदि के कमांडो फोर्स के साथ मिलकर कार्य करने 

का निदेश दिया है af इस बल को नवीनतम आतंक विरोधी 
तकनीकों कौ जानकारी मिलती रहे; ओर 

(ग) यदि at, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, 

Bll राष्ट्रीय सुरक्षा गाई, सर्वश्रेष्ट Hast फोर्स A एक tet फोर्स 

है जो बन्धक बनाए जानेविमान अपहरण की स्थिति मे त्वरित एवं 
प्रभावी हमला करने मे विशेषद्धता रखती टै, यह प्रशिक्षित एवं 

सुसज्जित है ओर किसी भी प्रकार कौ आपरेशनल स्थिति के लिए 
रण-बाकुरा हे। 

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, संबंधित क्षेत्रों मेँ हुई अद्यतन प्रगति 
से अवगत रहने के लिए विश्व के अन्य विशिष्ट बलों के साथ 

नियमित अन्तर-सम्पर्क करता रहता है। 

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद भारत ओर विदेश दोनों मे wre ओर 
जर्मनी कौ विशिष्ट फरसों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण लेने का कार्य 
करता है। इसी प्रकार के सयुक्त प्रशिक्षण कौ योजना अन्य देशों 

के विशिष्ट बलों के साथ बनायी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, 
wie, जर्मनी, इजराइल, रूस ओर यू एस ए मे इसके सहयोगी 
संगठनों के साथ वरिष्ठ स्तर परं अन्तर-सम्पर्क करता हे) 

डिब्बाबंद खाद्य wart / 21 ^ $2 

2109. श्री अधीर चौधरीः क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का देश में डिन्बाबंद खाद्य पदार्थो के 

उत्पादन को बहाने का प्रस्ताव है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि निधि के आबंटन का 

प्रस्ताव किया गया है? 

कृषि मत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय ये राज्य मत्री (si चरण दास महत): (क) ओर. 

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में डिन्बाबंद खाद्य पदाथों 

समेत खाद्य प्रसंस्करण aa के प्रोत्साहन ओर विकास के लिए 

नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय विभिन स्कीमों के अंतर्गत डिब्बाबद 
खाद्य पदार्थो के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान 

करता 21 जिन्हे अधिक सुरक्षित ओर स्वास्थ्यवर्धक माना जाता हे। 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

प्रोद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अतर्गत 

खाद्य प्रसंस्करण यूनि को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी 

सिविल कायां कौ लगत की सामान्य क्षेत्रों मेँ 25% कौ द्र से परन्तु 

अधिकतम 50 लाख रुपए ओर दुर्गम क्षेत्रो जैसे जम्मू ओर कश्मीर, 

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान 

निकोबार gaye, लक्षद्वीप ओर आईटीडीपी क्षेत्रों मे 33.33% कौ 

द्र से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए कौ अनुदान सहायता के 

रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता ZI 

(ग) निधियां स्कीमवार आवंटित की जाती हैँ ओर इसीलिए 

डिव्बाबंद खाद्य पदार्थो के लिए कोई विशिष्ट निधियां उदिष्ट नहीं 
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की गर्ह है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन।स्थापना 

आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत चालू वर्षं के दौरान 

29.02.2012 कुल 135.86 करोड रुपए व्यय किए गए eI 

बागवानी फसलों का उत्पादन 

2110. श्री पोन्नम प्रभाकरः क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या गत तीन at में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के 

दौरान राष्ट्रीय उद्यान मिशन के शुरू होने के समय से बागवानी 

फसलों के उत्पादन मे कई गुणा वृद्धि हुई है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी राज्यवार व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास Wet): (क) राष्ट्रीय 

बागवानी मिशन (एनएचएम) ओर उत्तरपूर्वं एवं हिमालयी राज्यों के 

लिए बागवानी मिशन (एचएमएनरईएच) की स्कीमोँ के कार्यान्वयन 

से देश में बागवानी फसलों के उत्पादन मेँ नियमित वृद्धि हुई है। 

(ख) विगत तीन ast के दौरान गवानी फसलों के उत्पादन 

ओर चालु वर्ष के लिए अनुमानित उत्पादन के राज्यवार व्यौरे संलग्न 

विवरण मे दिए गए है। 

विवरण 

बागवानी फसली का उत्पादन 

उत्पादन 000 मी. टन 4) 

क्र.सं राज्य 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 6 

1 अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह ` 120.7 133.7 142.6 148.7 

2. आध्र प्रदेश 18987.2 20483.3 233245 24107.4 

3. अरुणाचल प्रदेश 261.4 190.3 208 208 

4. असम 4679.3 6327.6 5074.8 5237.8 

5. बिहार 17123.2 17386.4 18556.8 18556.8 

6 चंडीगद् 2.8 2.8 2.8 1.8 

7 छत्तीसगढ 4086.4 4889.2 5943.6 6272.2 



181 7 चैतन, 1934 (शक) लिखित उत्तर 182 

1 2 3 4 5 6 

8. दादरा ओर नगर हवेली 24.2 24.2 5.5 5.5 

9. दमन ओर दीव 0.2 0.2 0 0 

10. दिल्ली 624.1 624.1 503.5 495 

11. गोवा 266.5 253.2 251.4 251.4 

12. गुजरात 13204.7 14818.2 17595.9 17478.1 

13. हरियाणा 4245.7 4386.7 5144.7 5338.8 

14. हिमाचल प्रदेश 1919.6 1803.3 2526.2 1880.7 

15. जम्मू ओर कश्मीर 2715.3 3079.0 3780.8 3725 

16. आरखंड 4055.0 4276.5 4914 4843.9 

17. कर्नाटक 14967.7 15098.9 17797.9 17573.7 

18. केरल 10274.9 10228.9 10196.3 10359.1 

19 लक्द्रीप 51.8 55.4 55.3 55.3 

20. मध्य प्रदेश 6862.6 6391.8 7693.3 9307.9 

21. महाराष्ट 17827.8 17236.9 17540.2 20724.2 

22. मणिपुर 524.0 511.5 547 547 

23. मेघालय 797.6 799.7 686.9 686.9 

24. मिजोरम 330.6 610.2 459.7 592.3 

25. ares 269.7 342.3 270.8 270.8 

26. ओडिशा 10506.9 11306.9 10298.5 10526.5 

27. पुदुचेरी 131.8 131.5 44.9 47.4 

28. पंजाब 4720.0 5057.4 5105.8 5333.9 

29. राजस्थान 1804.9 2339.6 2403.9 2403.9 

30. सिक्किम 155.4 207.9 199.1 204.8 

31. तमिलनाडु 20880.1 18305.9 22662.9 21947.1 

32. त्रिपुरा 796.9 1049.2 1210.7 1192 

33. उत्तर प्रदेश 23601.4 28013.9 23279.5 24196.3 

34. उत्तराखंड 1832.8 1755.7 1790.8 1790.8 

35. पश्चिम कंगाल 25997.8 25287.3 30207.6 30853 

कुल 214650.9 223409.4 240426.2 247164.0 
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अधिशेष wien की facet 

2111. श्री fragt नारायण राणे: क्या उपभोक्ता मामले, 

खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपां करेगे 

किः 

(क) भारतीय खाद्य निगम. (एफसीआई) के पास उपलब्ध 

खाद्यानों कां कुल अधिशेष win कितना है; 

(ख) क्या एफसीआई ने अधिशेष wie की खुले बाजार में 

विक्री का प्रस्ताव किया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या है ओर प्रस्ताव किए 

गए तथा बिक्री किए गए GI कौ मात्रा तथा उनका आरक्षितं 

मूल्य कितना है; 

(घ) इस प्रकार के Geri की कम बिक्री के क्या कारण 

है; ओर 

(ङ) उपलब्ध अधिशेष wie के प्रबधन के लिए क्या कदम 

sam गए है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
के राज्य मत्री (प्रो. के-वी. gina): (क) केन्द्रीय पूल में 

1.3.2012 की स्थिति के अनुसार 212.55 लाख टन Ae 331.78 
लाख टन चावल उपलब्ध था, जबकि पहली जनवरी, 2012 कौ 
स्थिति के अनुसार बफर ओर रणनीतिक मानदंड का संयुक्त रिजर्व 

112 लाख टन गेहूं ओर 138 लाख टन चावल Zl 

(ख) केन्द्रीय पूल मेँ उपलब्ध wre का उपयोग लक्षित 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याण योजनाओं ओर खुला 
बाजार बिक्री योजना के लिए आवंटन करने हेतु किया जाता है। 
वर्षं 2011-12 के दौरान लक्षित सार्वजनकि वितरण प्रणाली, अन्य 

कल्याण योजनाओं ओर खुला बाजार बिक्री योजना के लिए 
292.91 लाख रन We ओर 356.7 लाख टन चाकल का आवंटन 
किया गया है। वर्षं 2012.13 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली हेतु 499 लाख टन ओर अन्य कल्याणं योजनाओं हेतु 
27 लाख टन Gat का पहले ही अग्रिम आवंटन कर् दिया गया 
a 
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खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम के 

जरिए थोक उपभोक्ताओं को निविदा fart करने हेतु ओर भारतीय 
खाद्य निगम के tert से लघु/प्राइवेर व्यापारियों को विक्रौ करने 

के लिए इसके अतिरिक्त 9 लाख टन गेहूं का आवंटन किया गया 

है। हय आवंटन अक्तूबर 2011 से मार्च 2012 तक कौ अवधि 

के लिए वैध है। भारतीय खाद्य निगम को 3 लाख रन गेहूं का 
रिजर्व भी दिया गया है ताकि भारतीय खाद्य निगम इसका आवंटन 

एसे राज्यों को कर सके जहां मौजूदा आवंटन समाप्त हो गया है। 

(ग) खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन भारतीय खाद्य 
निगम & जरिए थोक उपभोक्ताओं को निविदा बिक्री करने हेतु 
ओर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से लयुप्राइवेट व्यापारियों को 
बिक्री करने के लिए te के आवंटन ओर उठान के SM संलग्न 
विवरण-1 मेँ तथा गेहूं के fat मूल्य्!रिजर्व मूल्य संलग्न feat 
q दिए गए है 

(घ) खुला बाजार विक्री योजना के अधीन भारतीय खाद्य 

निगम के गोदामों से थोक उपभोक्ताओं को निविदा बिक्री करने 

हेतु ओर लघु,प्राइवेट व्यापारियों को बिक्री करने के लिए आवंटित 
61% गेहूं का फरवरी 2012 तक som कर लिया गया है ओर 
आवंटन की वैधता गेहूं कौ खरीददारी न करने वाले राज्यो/संघ राज्य 
aat मे 31 मार्च, 2012 तक तथा गेहूं कौ खरीददारी करमे वाले 
राज्यो(संघ राज्य क्षेत्रं में 15 मार्च 2012 तक है। खुला बाजार मं 
गेह की कम उपलब्धता की इस अवधि के दौरान अधिकतम 
उटान/विक्री होने कौ आशा है। इस स्कौम के अधीन गेहूं कौ 
संतोषजनक बिक्री es ze 

(ङ) केन्द्रीय ya मे उपलब्ध स्टाक का उपयोग लक्षित 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याण योजनाओं ओर खुला 
बाजार बिक्री योजना के लिए आवंटन करने हेतु किया जाता है। 
वर्ष 2011-12 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य 
कल्याण योजनाओं ओर खुला बाजार fast योजना के लिए 292. 
91 लाख रन गेहूं ओर 356.7 लाख टन चावल का आवंटन किया 
गया है। वर्षं 2012.13 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 

हेतु 499 लाख टन ओर अन्य कल्याण योजनाओं हेतु 27 लाख 
टन खाद्चान्नों का पहले ही अग्रिम आवंटन कर दिया गया है। 

विवरण 

दुला बाजार बिक्री योजना & तहत भारतीय खाद्य तिम के गोदाम से छ्टे८निजी व्यापारियों की विक्री ओर भारतीय खाद्य निगम के 

जरिए थोक उपभोक्ताओं को निविदा जिक्र के लिए गेहूं के आकव्टन ओर बिक्री का न्यौरा 

(alee टन मे) 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य कषतर आवंटन विक्री (फरवरी 2012 तक) उठान का % 

1 2 3 4 5 

1. बिहार 2260.14 0 0 

2. ्ञारखंड 1642.26 0 0 



185 प्रश्नो के 7 चैत्र, 1934 (शाक) लिखित उत्तर 186 

1 2 3 4 

3. ओडिशा 33223.29 2491.01 7 

4. पश्चिम बंगाल 40354.67 1678.98 4 

5. सिक्किम 18.75 0 0 

6. असम 15141.38 806.49 5 

7. दिल्ली 151612.63 115165.44 76 

8. हरियाणा 66928.09 47761.4 71 

9. हिमाचल प्रदेश 641.26 0 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर 157305.96 98463.34 63 

11. पंजाब 79055.79 82582 104 

12. चंडीगद् 18539.7 6800 37 

13. राजस्थान 9904.23 2443.55 25 

14. उत्तर प्रदेश 28692.3 3709.39 13 

15. उत्तराखंड 18600.93 505 3 

16. आध्र प्रदेश 36960.88 8044.1 22 

17. केरल 46404.66 18730.51 40 

18. कर्नाटक 194956.96 119993.52 62 

19. उत्तराखड 69189.21 52894.78 16 

20. पुदुचेरी 13603.46 2379 17 

21. गुजरात 51444.43 48330.9 94 

22. महाराष्ट 125205.73 107690.71 86 

23. गोवा 25729.64 9057 35 

24. मध्य प्रदेश 10350.34 3405 33 

25. SMa 2233.36 0 0 

WS 1200000.05 732932.12 61 
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विवरण 

खुला बाजार विक्री योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से छेटे(निजी व्यापारियों को विक्री ओर भारतीय खाद्य निगम के 

जरिए थोक उपभोक्ताओं को निविदा बिक्री के लिए te का विक्री मूल्य^रिजर्वं मूल्य 

क्र.सं. Wage राज्य 17.10.2011 से 19.10.2011 से 17.01.2012 से 10.03.2012 से 

क्षेत्र का नाम खुला बाजर fast खुला बाजार बिक्री खुला बाजार fart खुला बाजार fast 

योजना (घरेलू) कौ योजना (घरेलू) की योजना (घरेलू) कौ योजना (घरेलू) कर 

दर (रुपए प्रति द्र् (रुपए प्रति द्र (रुपए प्रति द्र (रुपए प्रति 

क्विंटल) क्विंटल) क्विरल) (fadect) 

1 2 3 4 5 6 

1. दिल्ली 1186.074 1187.60 1187.60 1191.50 

2. चंडीगढ़ 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 

3. पंजाब 1170.00 1170.00 1170.00 | 1170.00 

4. हरियाणा 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 

5. उत्तर प्रदेश 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 

6. उत्तराखंड 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 

7. राजस्थान 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 

8. हिमाचल प्रदेश 1217.39 1217.83 1224.73 1226.96 

9. जम्मू ओर कश्मीर 1184.77 1185.52 1185.52 1188.89 

10. तमिलनाडु 1260.37 1265.52 1265.52 1288.71 

11. Wat 1264.91 1270.32 1270.32 1303.41 

12. केरल 1277.87 1284.04 1284.04 1317.28 

13. आश्च प्रदेश 1249.78 1254.31 1254.31 1274.73 

14. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 1389.22  1394.21 1394.21 1420.11 

15. लक्षद्वीप 1309.88 1315.58 1315.58 1343.41 

16. कर्नाटक | 1263.22 1268.53 1268.53 1303.41 

17. बिहार 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 

18. पश्चिम बगाले 1240.32 1244.30 1244.30 1265.67 

19, सिविकिम 1283.90 1287.83 | 1287.83 1310.15 

20. ओडिशा 1249.16 1253.65 1253.65 1274.73 

21. was 1235.80 1239.52 «1239.52 1265.67 

22. असम 1246.76 1251.26 1251.26 1282.04 
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1 2 3 4 5 6 

23. अरुणाचल प्रदेश 1315.38 1320.15 1320.15 1346.12 

24. मेघालय 1308.43 1312.90 1312.90 1344.23 

25. त्रिपुरा 1300.85 1305.92 13056.92 1340.50 

26. मिजोरम 1297.42 1302.49 1302.49 1337.08 

27. ` नागालैंड 1264.37 1269.17 1269.17 1294.62 

28. मणिपुर 1430.27 1435.07 1435.07 1460.52 

29. महाराष्ट 1238.52 1242.39 1242.39 1265.67 

30, गोवा 1259.87 1264.99 1264.99 1288.71 

31. मध्य प्रदेश 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 

32. छत्तीसगद 1242.07 1246.15 1246.15 1265.67 

33. गुजरात 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 

34. दमन ओर दीव 1250.66 1254.28 1254.28 1270.56 

35. दादरा ओर नगर हवेली 1247.89 1251.50 1251.50 1267.78 

Ye yh २ 

भूख संबंधी ada | ९५ ~ 4 > उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

2112. श्री नवीन जिंदलः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य 

ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मे भूख के aay मं उपलब्ध ainsi को 
पिछले oe वर्षो से अद्यतन नहीं किया गया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओरं इसके कारण 

क्या वि 

(ग) क्या सरकार का देश में भूख के संबध में आंकटों को 
अद्यतन करने के लिए सर्वेक्षण करवाए जाने का प्रस्ताव 2; 

(घ) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब तक पूरा होने कौ संभावना 

है ओर यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हे; 

(ङ) क्या अन्तररष्टरय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने 

वैश्विक भूख ‹ सूचकांक' पर हाल मेँ एक रिपोर्ट जारी कौ है; ओर 

(च) यदि हां, तो विभिन उप-मानदंडों सहित सूचकांक के 
अनुसार भारत की Yen का व्यौरा क्या है? 

के राज्य मत्री (प्रो. केवी. aa): (क) से (घ) भुखमरी 
के Gay मे कोई सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। भुखमरी के 

संबंध मे सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं हे। 

(ङः) ओर (च) इन्टरनेशनल HS पालिसी रिसर्च ईस्टीर्यूट 
ने अक्तूबर 2011 में ग्लोबल हगर sean निकाला है। इस रिपोर्ट 

में 122 देशों के लिए gaan कौ गणना कौ गई है ओर गणना 
मे अतिम रूप से शामिल किए गये 81 देशों में भारत का स्थान 

67a है। ग्लोबल हगर इंडेक्स समान रूप से तीन भार Gaal 

अर्थात Gi) वर्षं 2005-07 कौ आबादी मेँ कुपोषितं अनुपात का 

प्रतिशत, Gi) वर्षं 2004-09 में 5 वर्ष से कम आयं के aca 

मे कम वजन की मौजूदगी का प्रतिशत ओर (iii) वषं 2009 मे 

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु द्र के प्रतिशत पर आधारित 

a 14९०. 41 
2 Al Gut oy 

Te का नियति 
, —— 

2113. श्री आर. श्रुवनारायणः क्या उपभोक्ता मामले, 
खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः
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(क) क्या आगामी वर्ष के दौरान देश से गेहूं का निर्यात दुगुना 

किए जाने का प्रस्ताव हे; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इसकी वर्तमान 
स्थिति क्या 2? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. ata): (क) ओर (ख) जी नहीं 
सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय की दिनांक 9.9.2011 कौ 

अधिसूचना द्वारा खुले सामान्य लाईसेस के अधीन प्राइवेट रूप से 

रखे गये स्टक मे से पहले ही te के निर्यात की अनुमति दे दी 
2 ओर 19.3.2012 की स्थिति के अनुसार 5.92 लाख टन गेह कौ 
मात्रा निर्यात हू दी गर्ह 21 

ata {> 21 141 - 42. 
। कृषि aa मे एफडीआई 

2114. sit असादूद्दीन ओवेसीः क्या कृषि wat यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने बहु-त्राण्ड खुदरा क्षेत्र मे विदेशी प्रत्यक्ष 

मिवेश (UPS) का चार हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघु ओर 
सीमान्त किसानों पर पड्ने वाले प्रधाव का आकलन किया हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार को कहीं से कृषि क्षेत्र में एफडीआई के 
dau में आपत्तियां प्राप्त हुई है ओर राष्ट्रीय राज्य कृषि विपणन 
até परिषद ने भी कृषि क्षेत्र मे एफडीआई का विरोध किया है; 

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या कपत्तियां seri गयी है; 
ओर 

(ङ) इस aay में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

कृषि मत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
परत्रालय पे राज्य मत्री (डी. चरण दास महत): (क) से (ड) 

सरकार ने “भारतीय अतररष्टीय आर्थिक संब॑ध अनुसंधान परिषद " 
के माध्यम से “असंगठित क्षेत्र पर संगठित Gan के प्रभाव” विषय 
पर एक अध्ययन कराया था, जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ 

किसानों पर संगठित खुदरा के प्रभाव पर विचार किया गया। इसके 
बाद, सरकार ने सूचित नीति निर्धारण हेतु पणधारियों के विचार 
एवं रिप्पणियां प्राप्त करने के उदृदेश्य से “ बहु-त्राण्ड खुदरा व्यापार 
मँ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश“ पर एक चर्चा पत्र जारी किया em 
रिप्पणियां किसानों सहित विभिन पणधारियों से प्राप्तं की गई ett 
इस प्रकार प्राप्त रिप्पणियां (विचार सर्वसाधारण कौ जानकारी के लिए 
ओद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की वैवसाइर ( www.dipp.nic.in ) 

पर उपलब्ध ZI 
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वर्तमान नीति (2011 का परिपत्र 2 का पैरा 6.2.1- समेकित 
एफडीआई नीति) के अनुसार 2011 के परिपत्र 2-समेकित एफड़ीओआई 

नीति के पैरा 6.2.1.1 मे किए गए उल्लेख के अनुसार शर्तों के 

अध्यधीन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों 4 

100% तक एफडीआई अनुमत eI 

() विनियंत्रित अवस्थाओं मे पुष्पखेती, बागवानी, मधुमक्खी 

पालन ओर सब्जियों एवं मशरूम की खेती; 

Gi) बीजों एवं रोपण सामग्री का विकास एवं उत्पादन 

(11) विनियंत्रित अवस्थाओं में पशुपालन (कृत्तौ के प्रजनन 

सहित) मत्स्यपालन, जलकृषि ओर 

(iv) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र से संबंधित सेवाएं 

उक्त के अलावा, एफडीआई किसी अन्य कृषि क्षत्र/गतिविधि 

मे अनुमत नहीं 2 

वर्तमान 4, कृषि क्षेत्र से संबंधित एफडीआई नीति परिवर्तन 

के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। 
re \G@2--4 2 

TEAL खेलों मे डोषिग नीति 

2115. श्री मनोहर तिरकीः 

श्री हमदुल्लाह सईदः 
श्री एस.एस. Wane: 

श्री प्रशांत कुमार मजुमदारः 

क्या युवा कार्यक्रप ओर खेल मत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या देश में विद्यालय खेलों के दौरान प्रतिबंधित पदार्थो 

के सेवन की रिपोर्ट मिली 2; : 

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ओर खेल स्पर्धा-वार तत्संबंधी 

want क्या है; 

(ग) क्या सरकार^राष्टरीय डोपिंग एजेंसी ने खेलों मे डोपिंग 

की समस्या की अनुचित घटनाओं को नियंत्रित करने ओर रोकने 
के लिए कोई कदम उठाया है; ओर 

(a) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री 
अजय माकन): (क) जी a 

(ख) विधा-वार ओर राज्य-वार SR निम्नानुसार दैः
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क्र.सं राज्य विधा (खेलों की सं.) 

1 पंजाब कुश्ती (1), भारोत्तोलन (1), 

मुक्केबाजी (2) 

2. महाराष्ट कुश्ती (1), मुक्केबाजी (1) 

3. उत्तर प्रदेश कुश्ती (1), 

4. दिल्ली भारोत्तोलन (2) 

5. मणिपुर मुक्केबाजी (1) 

6. चंडीगढ़ मुक्केबाजी (1) 

(ग) जी हा) 

(घ) भारत सरकार द्वारा रष्टय डोपिग रोधी एजेंसी (नाडा) 

स्थापित की गई है ओर यह 1.1.2009 से कार्य कर रही है। यह 
एजेंसी सूचना के प्रसार, शिक्षण सत्रो/सेमिनारो/(कार्यालयों के माध्यम 
से डोपिंग के दुष्प्रभावों पर खिलादियों, कोचों ओर सहायक कार्मिकों 
को शिक्षित करने तथा प्रतियोगिता & दौरान ओर प्रतियोगिता न 
होने के दौरान एथलीयों के डोप-परीक्षण करने ओर एथलीरो सहित 
सभी स्टेकहोल्डों को मुद्रित शिक्षण सामग्री का वितरण करने सहित 
खेलों A डोपिंग से संबधित सभी विषयों का संचालन करती हे। 

- ८४ 
Team के लिए आवास योजना (1: 

Ss 

2116. श्री एन. पीताप्नर कुरूपः क्या कृषि मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से राष्टरीय मत्स्य 
ओर वन्य जीव प्रतिष्ठान (एनएफडन्ल्युएफ ) आवास योजना के 
लिए 50,000/- रुपए कौ सहायता मे वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव 
हुआ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ota क्या है; 

(ग) क्या घरों कै निर्माण को लागत राज्य-दर-राज्य अलग-अलग 

होती है ओर यह श्रम लागत, सामग्री कौ कीमत ओर मिट्टी कौ 
प्रकृति आदि पर निर्भर करती 2; 

(a) यदि हां, तो इस सहायता को बढाए जाने के लिए क्या 
कारवाई कौ जा रही है; 

(ङ) क्या इस सुविधा को agar की विधवाओं को भी 

दिए जाने का प्रस्ताव है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 
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कृषि भंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगं 

मत्रालय यें राज्य मंत्री (डो. चरण दास Wed): (क) जी नरी! 

राष्ट्रीय मत्स्य ओर वन्यजीव फाउंडेशन (एनएफडन्ल्युएफ ) आवास 

योजना कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित नहीं कौ जाती है 

(ख) से (च) प्रश्न नदीं som 

[feet] LS Aw? \ ^ & 

खिलाडियों को सुविधाएं 

2117. श्री agra लागुरीः 
श्री जय प्रकाश अग्रवालः 

श्री अजनकरुमार एम. यादवः 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) खिलाडियों कौ प्रतिभा के संवर्धन के लिए क्या पैकेज, 

नकद प्रोत्साहन ओर अन्य सुविधाएं दी जा रही है; 

(ख) क्या सरकार इय बात से अवगत है fH खिलाडी अपनी 

प्रतिभा को अपने आप तराश रहे हैँ ओर उक्त सुविधाएं ओर पैकेज 
का विभिन खेलं uted दाया अपने लाभ के लिए् उपयोग किया 

जा रहा 2; 

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(घ) इस संबध मेँ क्या उपचारी उपाय किए गए है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री 
अजय माकन): (क) युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय तथी 
भाखेप्रा की निम्नलिखित योजनाओं के santa खिलादियों को 

प्रशिक्षणप्रतियोगिता के अवसर तथा नकद प्रोत्साहन दोनीं ही तरह 

से सहायता प्रदान कौ जाती है। 

(क) युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय कौ स्कीमेः- 

(i) राष्ट्रीयं खेलं प्रिसंघों को सहायता कौ स्कीम 

Gi) Weta खेल विकास निधि स्कीम 

(ii) प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण स्कीम 

(Gv) अतरराष्टीय खेल प्रतियोगिताओं a पदक विजेताओं ओर 

उनके ara को विशेष पुरस्कार 

(v) मेधावी खिलाडियों को पेंशन al स्कीम 

(vi) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नामतः राजीव गांधी खेल रत्न, 

- 4६
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अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद् पुरस्कार ओर द्रोणाचार्य पुरस्कार 

(ख) भाखेप्रा ( साई) की स्कीमेः- 

0) waa खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) स्कौम 

Gi) भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र (एसरीसी) स्कोम 

Gi) विशेष aa खेल (एसएजी) 

Gv) सैन्य बाल खेल कंपनी (एबीएससी) 

(५) उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) 

(ख) से (घ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर मै 

उल्लेख किया गया है, युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय तथा 

भाखेप्रा अभिज्ञात खिलाडियों को अंतरराष्टरीय खेल प्रतियोगिताओंं में 

प्रशिक्षण ओर उने भाग लेने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान कर् 

रहे है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता संबधी स्कौम के Harta 

अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं मेँ भाग लेने, भारत मे अतरराष्टरीय 

atid ओर राष्ट्रीय चैम्पयिनशिप के आयोजन, गैर-साई खेल 

स्थलों मे कोचिंग शिविरों के आयोजन तथा खेल उपकरणों at 

प्राप्ति के लिए संबंधित खेल परिसंघों को सहायता प्रदान कौ जाती 

है जबकि मंत्रालय ओर भारतीय खेल प्राधिकरण की अन्य स्कौमों 

के अंतर्गत खिलाडियों को सीधे ही सहायता प्रदान कौ जाती हे। 

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघां 

को दी गई निधियों का उपयोग उसी उदेश्य के लिए किया जा 

रहा है जिसके लिए अनुदान दिया गया है, परिसंघों को संपरिक्षित 
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लेखे तथा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित हैँ, जिनकी अगले 

वर्ष का अनुदान जारी करने से पहले विधिवत जांच एवं छानबीन 

कौ जाती 2 

(4५ 

दूरदर्शन के कार्यक्रमों का अनुमोदन 
व 

( अनुवाद] 

2118. श्री & सुगुमारः क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री 

यह aa की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारित किए जाने 

वाले कार्यक्रमों के अनुमोदन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; 

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान 

तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) इस प्रकार के प्रस्ताव कब तक अनुमोदित, स्वीकृत किए 

जाने कौ संभावना है? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री चौधरी 

मोहन Saar): (क) से (ग) दूरदर्शन पर कार्यक्रमो के प्रसारण 

हेतु प्रस्ताव प्रसार भारती में प्राप्त होते रहते है। प्रसार भारती ने 

सूचित किया है कि qe के राष्टरीय चैनलों पर प्रसारण हेतु 
कार्यक्रम-प्रस्ताव दूरदर्शन महानिदेशालय मेँ प्राप्त हुए el प्रस्तावों 

का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया el 

विवरण 

दूरदर्शन के रष्टय चैनलों पर प्रसारण के लिए विगत एक वर्ष ओर चालू वर्षं के दौरान प्राप्त eu प्रस्ताव 

चैनल(यूनिर का नाम श्रेणी प्राप्त प्रस्तावों अनुमोदित प्रक्रियाधीन रद्द रिप्पणी 

की संख्या प्रस्ताव प्रस्ताव किए गए 

प्रस्तावों कौ 

संख्या 

उर्दू चैनल कमीशंड 1047 - 1047 - साक्षात्कार प्रक्रिया/पूल्याकन पूरा कर लिया 

गया है ओर अंतिम अनुमोदन कौ सूचना 
आगामी वित्त वर्षं में भेजे जाने कौ 

संभावना ZI 

नेशनल चैनल प्रोयाजि 5 3 ~ 2 - 

मुख्यालय कौ केन्द्रीय कमीशंड 41 ` 14 16 11 16 प्रस्तावों पर अंतिम अनुमोदन के लिए 

कमीशनिंग यूनिर antag at जा रही हेै। 

डीडी भारती कमीशंड 3 - 3 - प्रस्तावों पर कारवाई की जा tt ZI 
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एमपीएफ waa के अधीन छत्तीसगद् की श्रेणी 

2119. श्री मुरारी लाल सिंहः क्या गृह Wat यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या राज्य पुलिस बलों के आधुनिकौकरण (एमपीएफ) 
की योजना के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य को श्रेणी 'ख' में रखा गया 

है; 

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार को जम्मू ओर कश्मीर तथा अन्य 
उत्तर-पू्वीं राज्यों के समान छत्तीसगद को ‘a’ श्रेणी मेँ रखने के 

लिए Ue सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ 2; 

(घ) यदि a, at क्या सरकार का राज्य मेँ नक्सलाद की 

समस्या को ध्यान मेँ रखते हुए छत्तीसगढ़ को 'क' श्रेणी मेँ रखे 

जाने का प्रस्ताव है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या 2? 

गृह Tareas यें राज्य पत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 
(क) ओर (ख) जी, at सिक्किम सहित आठ पूर्वोत्तर राज्यों तथा 
जम्मू एवं कश्मीर को राज्य पुलिस बलों कौ आधुनिकीकरण योजना 
के तहत 100% केन्द्रीय सहायता के लिए श्रेणी ‘a! के अतिर्गत 
रखा गया है क्योकि उनक संसाधन आधार बहुत कम है। छत्तीसगढ़ 

सहित अन्य राज्यों को su ‘a’ के अंतर्गत रखा गया है ओर 
उन्हें 75% केन्द्रीय सहायता प्रदान कौ जाती है तथा राज्य सरकारे 
शेष 25% के Sages हिस्से का अंशदान करती है। 

(ग) से (ङ) राज्य पुलिस बलों कौ आधुनिकौकरण योजना 
के अंतर्गत छत्तीसगद राज्य को ‘a’ श्रेणी से amas करके ‘a 

श्रेणी में रखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से कोई भी प्रस्ताव 

प्राप्त नहीं हुआ हे। 

| 4 ^) ^ Gy 4) 
. (अनुवाद] 23 

सिख ant के maa एफआईआर 

2120. श्रीमती हरसिमरत कौर बादवलः क्या गृह मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने 1984 में सिखों के नरसंहार के दौरान 

रेवाड़ी, हरियाणा में ae चितलर सामुहिक नरसंहार कौ गायब 
एफआईआर को Gat के लिए कोई कार्खवाईं की है; 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा ओर निष्कर्ष क्या है; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके कारण क्या है? 

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन); 
(क) से (ग) जेसाकि भारत के संविधान मे अनुसूची कौ सूची-27 
राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 1 ओर 2 में उल्लिखित है, “पुलिस ' 
ओर "लोक व्यवस्था" राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हरियाणा राज्य 

सरकार ने उक्त घटना की जांच करने के लिए माननीय इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री टी.पी. गर्गं (सेवानिवृत्त) की 
अध्यक्षता में जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत जांच आयोग 

पहले ही नियुक्त कर दिया zi 

सुरक्षा बलों द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग 

2121. श्री प्रताप सिंह बाजवाः क्या गृह मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या नक्सल प्रभावित weal मेँ सुरक्षा बलों द्वारा अपने 
अधिकारों के दुरुपयोग का मामला सामने आया 2; 

(ख) यदि a, तो गत तीन asl मे प्रत्येक वर्ष तथा चालू 
ad के दौरान इस प्रकार के मामलों का aan ott क्या है; 

(ग) क्या सरकार का नक्सलियों से निपरते समय सुरक्षा बलां 
हेतु मानक कारवाई प्रक्रिया में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी or क्या है; 

(ङ) क्या सरकार का देश मं सभी नक्सल प्रभावित जिलों 
मे एकीकृत कार्य योजना का विस्तार करने का विचार है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री जितेन्द्र सिंह ): (क) ओर 
(ख) जी, हां। कुछ शिकायतें प्राप्त a हैँ जो नक्सल-किरोधी 
anasal के दौरान पानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए 

सुरक्षा बलों के विरुद्ध लगाई गई दै। एेसे मामलों में, रज्य 
Reaves सशस्त्र पुलिस बल जांच शुरू करती है ओर दोषी 
पाए जाने पर दोषी कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय/आपराधिक कार्यवाही 

प्रारभ की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त आंकड़ों 
के अनुसार, वर्षं 2008-09 से 2011-12 के दौरान, वामपंथी उग्रवाद् 
से संबंधित 07 मामलों में मौद्रिक मुआवजा दिया गया है। भारत 
सरकार ने समस्त राज्य सरकारो^सीएपीएफ को वामपंथी उग्रवाद-विरोधी 

कार्वाइयों के दौरान मानवाधिकार के उच्चतम मानकों का अनुपालन 

करने ओर यदि कोई उल्लंघन है, तो उससे walt से निपटने के 

लिए निदेष जारी किए zi
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(ग) ओर (घ) नक्सल-विरोधी कार्वाहयों के दौरान सुरक्षा 

बलों हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं गतिशील प्रकृति कौ दै ओर 

वामपंथी उग्रवादी द्वारा अपनाई जाने वाली परिवर्तनशील रणनीति के 

आधार पर निरन्तर संशोधित की जाती है। 

(ङ) ओर (च) एकीकृत कारवाई योजना (आई ए पी) इस 

समय 78 चुने गए जनजातीय एवं frase जिलों को कवर करती 

है जिसमे 66 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले शामिल है! आई ए 

पी का विस्तार समस्त नक्सल प्रभावितं जिलों तक करने का कोई 

प्रस्ताव नहीं Zz । ९९ ~ २-> 

फलों ओर सब्जियों की कीमत 

2122. श्रीमती जयश्रीबेन ute: क्या कृषि मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या गत दो ae ओर चालू वर्षं के दौरान देश मेँ फलों 
ओर सब्जियों की कीमतों मे कई गुना वृद्धि हुई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके कारण 

क्या रै; ओर 

(ग) फलों ओर सब्जियों की कीमतों मे कमी लाए जाने के 

लिए सरकार द्वारा क्या कदम उढठाए् जा रहे है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य पत्री (St चरण दास ed): (क) ओर (ख) 

गत तीन ast के दौरा, फलों तथा afer हेतु थोक मूल्य सूचकांक 
(उन्त्यू पी.आई) (आधार वर्ष 2004-05=100) निम्न प्रकार हैः 

अवधि सब्जियां फल सल्नियां फल 

(थोक (थोक (प्रतिशतता (प्रतिशतता 

मूल्य मूल्य परिवर्तन) परिवर्तन) 
सूचकांक) सूचकांक ) 

फरवरी, 2009 121.0 124.0 - - 

फरवरी, 2010 138.4 145.3 14.38 17.18 

फरवरी, 2011 158.3 170.7 14.38 17.48 

फरवरी, 2012 160.7 169.8 1.52 -0.53 

जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, सन्जियों के लिए माह-दर-माह 

सूचकांक में पूर्वे वर्ष (2010) के अनुरूप माह मै फरवरी 2011 

मे 14.38 प्रतिशत कौ तुलना A फरवरी, 2012 A 1.52 प्रतिशत 

कौ वृद्धि हुई 21 परन्तु पूर्वं वर्ष (2010) के अनुरूप माह मेँ फलों 

के सूचकांक मेँ फरवरी, 2011 के दौरान 17.48 कौ तुलना मं 

फरवरी 2012 मे (-) 0.53 कौ गिरावट आई 21 
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फलों तथा afer के मूल्य अनेक कारकों पर निर्भर करते 

ह। इसमे शामिल है- मौसम अवस्थाओं के कारण उत्पादने मे 

उतार-चदाव के कारण माग तथा आपूर्ति मे मेल न होना, परिवहन 

की लागत, भंडारण, आपूर्ति sear, बिचौलिये कौ भूमिका, बढती 

हुई आय के कारण बदती we मांग, शहरीकरण आदि। 

(ग) wet तथा सब्जियों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन 

तथा उत्पादकता को बढाने के लिए कृषि ओर सहकारिता विभाग 

देश में 2005-06 से “राष्टीय बागवानी मिशन (एनएचएम) ” पर 

केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 8 उत्तर पूर्वी 

राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड 

जिनको उत्तर पूर्वी तथा हिमालयन राज्यों (एचएमणएनईएचएस) को 

बागवानी मिशन के अंतर्गत कवर किया गया है, को छोडकर सभी 

राज्यों तथा संघ शासित क्षत्रं को मिशन के अंतर्गत कवर किया 

गया है। इसके अलावा, कृषि ओर सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय कृषि 

विकास योजना (आरकेवीवारई) के तत्वाधान के अंतर्गत 2011-12 

& दौरान, नए mien नामतः शहरी समूहो (वीआईयूसी) के 

लिए सन्नी पहल की शुरुआत कौ हे। इस योजना का कार्यान्वयन 

29 राज्यों के प्रत्येक एक शहर मे, जिसकी जनसंख्या एक मिलियन 

है अथवा कैपिटल सिरी में कार्यान्वयन किया जा रहा हेै। प्रारभ 

मे इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन (एक वर्ष 2011-12) के लिए 

जाएगा किया जाएगा। ०.०० ९ 

ABI का कल्याण 

2123. श्री एम. श्रीनिवासुलु tact: क्या कृषि मत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार आध्र yen सहित देश मेँ पारम्परिक 

मजर के अधिकारों का संरक्षण कर रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी Sto क्या है ओर इस संबंध F 

गत तीन वषो के दौरान क्या कदम उठाए गए है; ओर 

(ग) आध्र प्रदेश सहित देश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के 

दौरान wasnt के कल्याण के लिए कितनी निधि आवंटित कौ 

गयी है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय में राज्य मत्री (ड. चरण दास महत्त): (क) से (ग) 

सरकार AGA कल्याण तथा माल्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए 

अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। पारस्परिक Heart प्रादेशिक जल 

अर्थात् 12 समुद्री मील तक मत्स्यन संचालन करते हँ जहां राज्य 

सरकारों का नियंत्रण होता है। राज्य सरकारे अपने समुद्री मात्स्यिको 

विनियमन अधिनियमों के जरिए पारंपरिक agent द्वारा अनन्यं
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मत्स्यन के लिए कु क्षेत्र निर्धारित करती है। केन्द्रीय प्रायोजित 
राष्टीय ASIN कल्याण योजना इस उद्देश्य के साथ क्रियान्वित 

की जाती है कि बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाएं अर्थात् 
Tam घर, ट्युबवैल ओर समुदायिक केन्द्र का निर्माण। इसके 
अलावा, TSAR को सामूहिक दुर्घटना बीमा कवर तथा मत्स्यं 

Way अवधि के दौरान वित्तीय समर्थन के जरिए सामाजिक- आर्थिक 

सुरक्षा प्रदान की जाती है। 11 वीं योजना के दौरान, इस योजना के 
लिए बजर प्राक्कलन में 149.58 करोड रुपए कौ राशि आर्बरित 

कौ गई थी। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ 
शासित प्रदेश सहायता के लिए पात्र है। यह योजना मांग आधिरित 

है, अतः राज्यो को अलग आक्टन नहीं किया जाता है। 

[हिन्दी] ote Be 

चीनी मिलो के लिए सहायता 

2124. श्री राजू sect: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर 
सार्वजनिक वित्तरण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या 2010-11 के दौरान महाराष्ट्र चीनी मिलो से चीनी 
विकास निधि (एसडीएफ) के अन्तर्गतसहायता मागे जाने संबधी 

अनुरोध प्राप्त हुए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर प्राप्त 
अनुमोदित।लंबित अनुरोधों कौ संख्या, मांगी गयी ओर आवंटित निधि 

तथा लंनितता के कारण क्या हे; 

(ग) क्या एसडीएफ की बैठक आयोजित करने के लिए कोई 

समय-सीमा है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर उक्त अवधि 

के दौरान joni कौ संख्या तथा इसके परिणाम क्या है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थमस): (क) ओर (ख) Tt aT 
महाराष्ट कौ चीनी पिले से 314.69 करोड रुपये कौ राशि के ऋण 

के लिए 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। स्थायी समिति द्वारा 09 आवेदनं 

पर विचार किया गया था, उप समिति/जांच समिति हारा 11 आवेदनों 

पर विचार ओर संस्तुति कौ गई है तथा जांच समिति द्वारा 2 आवेदन 
अस्वीकृत कर दिए गये है। उपर्युक्त मँ से एक चीनी कारखाने को 
20.863 करोड रुपये का ऋण वितरित किया गया ZI 

(ग) चीनी विकास तिधि नियमावली, 1983 के अनुसार समिति 
यथा आवश्यक रूप से बैठक कर सकती है लेकिन एक ast कौ 

हर तिमाही में इसकी कम से कम एक बैठक होगी। 
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(घ) 28.4.2010, 18.11.2010/24.11.2010 ओर 20.1.2011 
को तीन बैठक कौ गई 17 ओर 11 मामलों की सिफारिश की 

गई थी। जिनमे सभी राज्यों से प्राप्त 379.25 करोड रुपये की राशि 

के कुल ऋणो हेतु क्रमशः 19, 17 ओर 11 मामलों की सिफारिश 
कौ गई थी। 

कृषि उत्पाद पर अन्तरज्यीय कर 

2125. श्रीमती श्रुति चौधरीः क्या कृषि मत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या मंत्रालय किसी ta कानून पर कार्य ate 
जिससे कृषि उत्पाद के व्यापारी एवं डीलर समान केन्द्रीकृत प्रणाली 
में पंजीकरण कराकर बहुस्तरीय अतिराज्यीय करो से बच wha; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

Harta में राज्य मत्री (डो. चरण दास महत): (क) ओर 

(ख) कृषि मंत्रालय ने कृषि उत्पाद ओर fat के अंतरराष्ट्रीय 
व्यापार तथा सम्पर्क को ala देने, विकसित करने एवं विनियमित 

करने के लिए कृषि उत्पाद अंतरष्टरीय व्यापार तथा संपर्क (विकास 

एवं विनि्यत्रण) बिल, 2012 का मसौदा तैयार किया है ताकि बहु 

लाइसेसिंग आवश्यकताओं को रालने तथा आन्तरिक व्यापार अवरोधों 
को न्यूनतम करने के लिए एक Aen रष्टय स्तर बाजार उपलब्ध 

कराकर किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के लाभ के लिए एसे उत्पाद 
का anita अंतरण सरल बनाया जा सके। मसौदा बिल राज्यों 

के मामले में उनके विचार जानने हेतु भेज दिया गया है। 

[feat] Qe2- 03 

ax विधेयक . मे संशोधन 

2126, श्री भाडसाहेव राजाराम वाकचौरेः क्या कृषि मत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार बीज विधेयक, 2004 में 

आवश्यक संशोधन करने का है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है तथा इसके क्या 

कारण हैँ तथा विधेयक कौ वर्तमान स्थिति क्या? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय पे राज्य मंत्री (डँ. चरण दास महत): (क) ओर 

(ख) ब्रीज विधेयक, 2004 राज्य सभा में 9 दिसम्बर, 2004 को
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पेश किया गया था तथा उस कौ जांच तथा रिपोर्ट के fae उसे 

कृषि संसदीय समिति के पास भेज दिया गया em स्थायी समिति 
कौ अनुशंसाओं पर मत्रालय में विचार किया गया था तथा स्वीकृत 
अनुशंसाओं के आधार पर सरकारी संशोधन किए गए। तत्पश्चात 
जुलाई, 2010 मे संसद के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित 
कौ गई थी, जिस पर कुक ओर yaa स्वीकृत किए गए थ। 
तदनुसार 2011 में संसद के मानसून सत्र के दौरान कुल 75 सरकारी 
संशोधन किए गए थे तथा वर्तमान मेँ बिल राज्य सभा के 
विचाराधीन लम्बित हे। 

-२.-> चन्त 2२०2 

पूर्वोत्तर aa में विद्रोहियों का समर्पण aa 

( अनुवाद] 

2127. श्री के. सुधाकरणः क्या गृह मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन संगठनों से संबंधित at 
संख्या मे विद्रोहियों ने अपने हथियार डाल दिये हैँ तथा जनवरी, 

2012 A सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) उनके Wala हेतु सरकार द्वारा क्या कदम sort गये 
है? 

गृह मंत्रालय पे राज्य मत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) 
(क) से (ग) 24 जनवरी, 2012 को, 9 (नौ) विभिन आतंकवादी 
गुटों अर्थात असम के आदिवासी कोबरा आतंकवादी (एसीएमए) , 
विरशा corel फोसं (बीएसएफ), आदिवासी पीपल्स at 

(एपीए), अखिल आदिवासी asta fester आर्मी (एएएनएलए), 
सन्थाल राहगर wld (एसरीएफ), कुकौ रिवोल्युशनरी आर्मी (के 
आर ए), यूनादटेड parm डिफेन्स आर्मी (यूकेडीए), कुकी 
लिबरेशन आर्गेनाइजेशन (के एल ओ), कुकौ लिबरेशन आर्मी (के. 
एल-ए.) ओर हमार पीपल्स adam (डेमोक्रेटिक) एच पी सी 
(डी) के 1695 काडरों ने सरकार से समाञ्चौतापरक बातचीत के 
माध्यम से अपनी मांगों का समाधान हासिल करने के लिए ola 

गुह-मत्री ओर असम के मुख्य मत्री के समक्ष शस्त्र-समर्पण कर 
दिया। 

असम कौ राज्य सरकार से इन समर्पणकर्ता्ओं के पुनर्वास के 
लिए समय-बद्ध आधार पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया 
है उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए कारवाई भी प्रारम्भ 
कर दी गई है। 2. 2 - ०५ 

भारत-नेपाल की भेद्य सीमा 
[| 

2128. श्री पन्ना लाल पुनियाः क्या गृह मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या भारत-नेपाल कौ भेद्य सीमा से आतंकवादियो(अपराधियंं 
के बच निकलने के समाचार प्राप्त हुए ठैः; 

(ख) यदि हां तो गत तीन वषं में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष 
के दौरान पता चले ta मामलों का राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 
(क) से (ग) जी, नही। भारत-नेपाल सीमा से आतंक वादियों के 

बचकर भाग निकलने के संबध में कोई सूचना नहीं है। तथापि, 
भारत-नेपाल सीमा पर विगत तीन वषों ओर चालू at के दौरान 
सशस्त्र सीमा बल (एस wa बी) द्वारा गिरफ्तार किए गए 

अपराधियो/तस्कसे का राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया 

a 

भारत नेपाल सीमा प्राकृतिक रूप से खुली ओर सुभेद्य है। 
आतंक वादियो/अपराधियों सहित असामाजिक तत्वों द्वारा सीमा के 
उपयोग को रोकने ओर सीमा पर नाकाबंदी करने के लिए एस एस 
बी को भारत-नेपाल सीमा पर सीमा रक्षक बल के रूपमे तैनात 
किया गया है। सीमा पार से आपराधिक गतिविधियों को रोकने के 

लिए एस एस बी द्वारा नियमित उपस्थिति, चौबीस घण्टे गर्त, 
ओचक जांच ओर निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य 
पुलिस भी निगरानी रख रही है। सुरक्षा संबंधी मुद्दों का नेपाल 
के साथ सस्थागतं वार्ताओं के माध्यम से नियमित रूप से समाधान 

किया जाता है इन dal मेँ गृह-सचिव स्तर की वार्ताएं, सीमा water 
पर संयुक्त कार्य दल, महानिदेशक सीमा शुल्क स्तर कौ वार्तां 
ओर सुरक्षा संब॑धी मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्शं समूह शामिल रै! 

वितरण 

विगत तीन वर्षो ओर चालू ad (दिनाक 29.02.2012 तक) के 
दौरान गिरफ्तार किए गए तस्करं की सख्या 

राज्य 2009 2010 2011 2012 कुल 

(दिनांक 

29.02.2012. 

तक) 

उत्तराखंड 101 201 7 2 311 

उत्तर प्रदेश 714 1140 493 59 2406 

विहार 352 869 668 124 2013 

पश्चिम ane 338 287 179 13 817 

सिक्किम 2 0 0 0 2 

कुल योग 1507 2497 1347 198 5549 
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खाद्यानन पर राजसहायता देने का प्रभाव 

2129. श्री रायापति सांबासिवा रावः क्य उपभोक्ता 

मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या गरीबों के लिए खाद्यानन पर राजसहायता देने से 

किसानों को उनके उत्पाद का भुगतान कम मूल्य पर हो रहा है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबंधी व्यौरा क्या है तथा इस day में 

राज्य Want एवं लोगों के क्या विचार है; ओर 

(ग) इस संबंध मे क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे 2? 

उपभोक्ता मापले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. aia): (क) जी नहीं सरकार 

किसानों के उत्पाद के लिए उचित मूल्य का भुगतान सुनिश्चित 

करने के विनिर्दिष्ट फसलों के लिए मूल्य समर्थन प्रचालन कर रही 

है। मोजूदा खरीद नीति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम, सरकार 

द्वारा नामित अन्य एजेंसियां, राज्य सरकारों ओर उनको एजेंसियों द्वारा 

चलाए जा रहे निर्दिष्ट ot पर लाए गए किसानों के उत्पाद के 

लिए sé न्यूनतम समर्थन मूल्य अदा किया जाता है। निर्दिष्ट फसलों 

के लिए कृषि लागत ओर मूल्य आयोग द्वारा कौ गई सिफारिश 

के आधार पर सरकार द्वारा प्रत्येक विपणन मौसम से पूर्व न्यूनतम 

समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है) न्यूनतम समर्थनं मूल्य के 
लिए अपनी सिफारिशें देते समय कृषि लागत ओर मूल्य आयोग 
द्वार फसल विशेष के लिए अपेक्षित आदान लागत ओर प्रत्याशित 

उचित लाभ को हिसाब में लिया जाता हे। 

(खे) ओर (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हए प्रश्न नहीं 
उदटतः। द्र ध 

५ ~ ५" ^ 2८4५ - ०८ (दः ८ 
निर्माण पर प्रतिबंध 

2130. श्री के.पी. धनपालनः क्या संस्कृति मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार संरक्षित स्मारकं के आसपास निर्माण कार्य 

कौ अनुमति देने में मानदंडों का wed से अनुपालन करती 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौ क्या 2; 

(ग) क्या संरक्षित स्मारकं के आसपास अनधिकृत निर्माण को 

ध्वस्त करने के उच्चतम न्यायालय का कोई निदेश आया है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

7 यैत्र, 1934 (शक) लिखित उत्तर 206 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशटामन मंत्री तथा संस्कृति 
मत्री ( कुमारी यैलजा ): (क) ओर (ख) ' प्राचीन संस्मारक ओर 
पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (संशोधन ओर विधिमान्यकरण) 
अधिनियम, 2010 ' के उपधं में निर्धारित किए अनुसार केद्रीय 
संरक्षित स्मारकों(स्थलों के आस-पास के क्षत्रा मेँ निर्माण गतिविधियों 
कै लिए अनुमति देने अथवा न देने संबधी मानदण्डों का सख्ती 
से पालन किया a ter 2! 

(ग) ओर (घ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय नै जंतर 
मतर मामले मे सिविल अपील सं. 2430/2006, भारतीय पुरातत्व 

सर्वेक्षण बनाम नरेद्र आनन्द ओर अन्य मेँ केद्रीय सरकार ओर 
महानिदेशक, भारतीय पुरातत्वे सर्वेक्षण को प्राचीन संस्मारक ओर 
पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (संशोधन ओर विधिमान्यकरण) 
अधिनियम, 2010' कौ धारा 20 & (3) ओर 20 (ग) के अतर्गतं 
उक्त निर्णय मे को mg रिप्पणियों के अनुसार पारित आदेश को 
छोडकर किसी प्रकार का आदेश पारित न करने के निदेश दिए 
है। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय नै तुगलकाबाद 

किले के मामले में एस.एन.भारद्वाज बनाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 
एवं अन्य कौ 2006 की सिविल अपील सं. 699 में दिनांक 8. 
9.2011 के निर्णय में रोक आदेश we कर दिवा तथा संबधित 
प्राधिकारियों को कानून के अनुसार उपयुक्त कारवाई करने के निदेश 
दिए है (24 x ST Py wre ee 26 ^ 

स्मारकों धर faa 

2131. श्री एम. वेणुगोपाल tech: 
श्री राजेन्द्र॒ अग्रवालः 

क्या संस्कृत्ति पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने गतं तीन al एवं चालू at के दौरान 
मंदिरों एवं cet का दौरा करने वाले पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान 
करने हेतु परियोजना कार्य शुरू किया है; ओर 

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस पर हुए व्यय का वर्ष-वार 

aR क्या है? 

आकास ओर शहरी गरीदी उपशमन मत्री तथा संस्कृति 
Tat ( कुमारी सैलजा ): (क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय महत्व 
के रूप में घोषित बहुधा देखे जाने वाले प्राचीन स्मारकों ओर 
पुरातात्विक स्थलों ओर अवशेषो पर शौचायल, पेयजल, सूचनापरूट, 
Wea मार्ग, da, went ओर सदर्शिकाओं आदि जेसी सुख-सुविधाओं 
का निर्माण अथवा उन्नयन किया गया है। 

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान 
एसी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने अथवा विद्यमान सुविधाओं के 
उन्नयन पर मंडल-वार किया गथा व्यय संलग्न विवरण में दिया 
गया है।
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वितरण 

सुख- सुविधाएं उपलब्ध कराने अथवा विद्यमान सुविधाओं के उन्नयन पर मडल-वार किया गया व्यय 

करसं Asal के नाम 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

(आज तक) 

1. आगरा मंडलं 40 47 792 7 20244 1 08 38.145 73 77.639 

2. ओरगाबाद मंडल 25 96.544 64.94.711 32,77 028 82 40.709 

3. बंगलौर मंडल 12 97.126 16 00.183 46.88 544 20.56.010 

4. भोपाल मंडल 1.33.312 28 45 840 19.42.727 2,44.572 

5. भुवनेश्वर मंडल 8 28 480 282.745 12.56.780 2683 660 

6 ashe मंडल 20 99 567 34 62,738 8 98,684 6 85 646 

7. चेन्नई मंडल 41.25.822 29 44,926 14.52.887 - 

६. देहरादून मंडल - 65 000 2007 000 2 65 000 

9. दिल्ली मडल 40 520 24 65,739 2 82 37,141 41.89 764 

10. was मंडल 29.24.767 40,07 969 61 22,739 39.77 653 

11. गोवा मंडल 9 87 821 6,11 319 5,99 925 4 67 824 

12. Yay मंडल 26 00,121 22,41 940 2,05 000 90 000 

13. गुवाहाटी मंडल 12 05 000 11.54 000 11.85 000 18 67 000 

14. जयपुर मंडल 15.00.000 2000 000 2500 000 15 00000 

15. हैदराबाद मंडल 756297 3 29 896 7 00,000 40.26.129 

16. कोलकाता मंडल 27 82,000 8,96 000 38 00.000 25.73 000 

17. लखनऊ मंडल 25 03.314 27.91.980 1 03 83 428 5239 929 

18. पटना मंडल 10,61 570 5 33,782 12.10.058 28 47 563 

19. रायपुर मंडल 39 97 590 75 86 464 72 21 287 39 65,033 

20. रांची मंडल 16.86 964 1392173 11,90 400 5 57279 

21. शिमला मंडल 78 240 3 80,799 6 56 668 4 30,000 

2. श्रीनगर मंडल 11.17.146 1.49 676 137,004 6,95 209 

23. fRE मंडल 701561 21,97,194 3,14 629 89 681 

24. वडोदरा मंडल 14.62.776 34 69 890 41 01,190 72 57,758 

25. लघु मंडल लेह - - - 2 00 000 
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दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मेटौ का वित्तपोषण 
, _----- 

2132. श्री tera सिरिसिल्लाः क्या शहरी विकास पत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) दिल्ली मे मेटो 

चरण-गा के लिये अंशतः वित्तपोषण कर रहा 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी sto क्या है तथा इसके क्या 

कारण रहै; ak 

(ग) इस संबध मे वास्तविक रूप से कितनी मोग लंबित 2? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (प्रो. सौगत राय); 
(क) ओर (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित 
किया है कि अधिकार प्राप्त मत्रिमंडल (ईजीओएम) की दिनांक 
09.08.2011 को आयोजित बैठक मेँ दिए गए अनुमोदन के अनुसार, 
दिल्ली मेटो चरणा के लिए डीडीए 1500 करोड रु. का अनुदान 
तीन सौ करोड रु कौ पांच बराबर feat मे वर्षं 2011-12 से 

ay 2015-16 तक कौ अवधि में दिल्ली del ta aie 

लिमिटेड (डीएमआरसी) को मुहैया करायेगा। वित्त ad 2011-12 

के दौरान 300 करोड रु. की प्रथम किस्त डीएमरसी को जारी 

की जा चुकी tl 

(ग) डीडीए ने यह भी सूचित किया रै f इस संबंध में 
कोई माग लंबित नहीं है < ई मांग लंबित नही हं। R04 ~ 

बीआईएस मानक का उल्लंघन 

2133. श्री रापरसिंह wear: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य 

ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार एेसी अनेक कमनियों से अवगतं है जो 

भारतीय मानक ब्यूरो मानकों ( बीआईएस) का उल्लंघन कर रही 
है तथा उपराक्ताओं के साथ धोखाधडी कर रही है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस संबंध में 
क्या कार्यवाही की गई है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. के-वी. थमस): (क) ओर (ख) जी, हां) 
भारतीय मानक ब्यूरो को विभिन कपनियों ओर निर्माताओं द्वारा 
मानदडों का अनुपालन न किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती 

है। tat शिकायतें प्राप्त होने पर कपनी के परिसरों मे छपे मारे 

जाते दै ओर यदि शिकायत सही पाई जाती है जो न्यायालय में 
अभियोजन दायर किया जाता है। पिछले तीन at के दौरान 
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शिकायतों, srl ओर दायर किए गए अभियोजनों का विवरण 

निम्नानुसार हैः 

वर्ष प्राप्त शिकायतों मारे गए ad अभियोजनं 

की संख्या की संख्या (दायर किप् 

(स्वप्ररणा से मामलों 

ओर शिकायत की संख्या) 

दोनों पर) 

2008-09 80 156 135 

2009-10 61 152 101 

2010-11 33 135 71 

कृषि विज्ञान केनो द्वारा सहायता so ~ न 

2134. श्री जी.वी. हषं कुमारः क्या कृषि मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या कृषि faa ast का नवीनतम उद्देश्य ‘fora 

पहले" है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2; ओर 

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रं (केवीके) किसानों को राज्य-वार किर 

प्रकार सहायता दे रहे हे? 

कृषि पंत्रालय यें राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास महत): (क) कृषि 

विज्ञान केन्द्र अपने प्रारभ से ही किसानों के खेती में कृषि प्रोद्योगिकी 

के प्रदर्शन ओर se अद्यतन बनाने के लक्ष्य सहित किसानों के 

लिए काम कर रहे है। 

(ख) कृषि faa at द्वारा fear से संबंधित कार्यकलापों 

मे खेत परीक्षण ओर अग्रपकिति प्रदर्शन, जानकारी ओर दक्षता को 
अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों ओर उन्नत प्रौद्योगिकियों 

के बारे मे जागरुकता sen के लिए विस्तार कार्यकलापों का 

आयोजन, बीज, रोपण सामग्री तथा wpm नस्ल/फिगरलिंगस का 

उत्पादन शामिल है। इसके अलावा चुने हुए विज्ञान केन्द्रं के 
कार्यकलापों मे मृदा ओर जल नमूनों की जांच भी शामिल Zz 

(ग) कृषि विज्ञान केन्र के अधिदेश मेँ प्रोद्योगिकियों का 

मूल्यांकन, परिष्करण ओर प्रदर्शन शामिल है। इस प्रकार, राज्य के 

विस्तार तत्र को मजबूत बनाने तथा उपरोक्त क्रिया-कलापो के द्वारा 

कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करते ZI
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नकली शराब के कारण होने वाली मौतें 

2135. श्री ई.जी. सुगाबनमः क्या गृह मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या नकली एवं अवैध शराब के कथित सेवन से अनेक 

व्यक्तियों कौ मृत्युं होने के समाचार मिले हैः; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन at मेँ प्रत्येक वर्ष एवं चालू 

ad के दौरान राज्य-वार एेसे कितने घातक मामलों कौ सूचना मिली 
तथा अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कौ ग्द है; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस ase मेँ राज्य सरकार को 

कोई निदेश जारी किया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा इस संबध मे 
राज्य सरकारों ह्वार क्या कारवाई की गई है; ओर 

(ङ) इस प्रकार के अवैध व्यापार को रोकने हेतु तथा इस 

Hay में कानून को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए अन्य क्या 

कदम sa गये रै? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री fra सिंह ): (क) ओर 
(ख) नकली एवं अवैध शराब के सेवन से होने वाली मृत्यु कौ 
राज्य/संघराज्य sa संख्या संलग्न विवरण मेँ दी गई ZI 

(ग) से (ङ) नशीली शराब का उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, 

परिवहन, क्रय एवं विक्रय विशेष रूप से भारत के संविधान कौ 

अनुसूची. 7 कौ सूची-2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8 के अन्तरगत 
आते है ओर इसी क्रारणवश राज्यों को उनके उत्पादन, निर्माण, 
स्वामित्व, परिवहन, क्रय एवं विक्रय को विनियमित करने का विशेष 
अधिकार है। इसलिए राज्य सरकारे नकली शराब की विक्री को 

नियंत्रित करने, नकली शराब के सेवन से होने वाली मृत्यु कौ एसी 
घरनाओं की रोकथाम करने तथा अपराधियों पर अभियोजन चलाने 

हेतु मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए प्राथमिक रूप से 

जिम्मेवार है। भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अनुसार ‘gfe’ 

तथा "लोक व्यवस्था" भी चकि राज्यों के विषय है, इसलिए राज्य 
सरकारे अपने नागरिको के जान-माल कौ सुरक्षा करने के साथ-साथ 

अपराधो के निवारण, पता लगाने, पंजीकरण तथा जांच करने ओर 

अपनी विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के माध्यम से अपराधियों के 

आयोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेवार ti तथापि, संघ 
सरकार अपराध के निवारण के मामले को अधिकतम महत्व देती 

है तथा इसलिए राज्य सरकारो/संघराज्य aa प्रशासनों से अपने 

संबंधित क्षत्राधिकार के अंदर आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधारने 
पर अधिक ध्यान देने तथा अपराध के निवारण तथा नियंत्रण के 

लिए आवश्यक कदम उठाने कौ समय-समय पर सलाह देती रही 

al 
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विवरण 

वर्ष 2008-2010 के दौरान नकली“जहरीली शराब के सेवम a 

होने काली मृत्यु कौ राज्य^सध राज्य aa सख्या 

क्र.सं. राज्य 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 

1 आध्र प्रदेश 44 42 164 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 

3. असम 2 32 3 

4. बिहार 86 42 25 

5. छत्तीसगद 28 5 18 

6. गोवा 0 0 0 

7. गुजसत 91 ` 68 107 

&. हरियाणा 69 6 27 

9. हिमाचल प्रदेश 1 0 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर 1 4 3 

ll. आरखंड 18 45 27 

12. कर्नारक 188 180 235 

13. केरल 0 0 0 

14. मध्य प्रदेश ` 26 68 45 

15. महाराष्ट 51 20 8 

16. मणिपुर 0 0 0 

17. मेघालय 0 0 0 

18. मिजोरम | 4 0 0 

19. नागालैंड 0 0 0 

20. ओडिशा 1 69 15 

21. पंजाब 219 185 183, 

22. राजस्थान 28 12 0 

23. सिक्किम 0 0 0 

24. तमिलनाडु 101 429 185 
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1 2 3 4 5 

25. त्रिपुरा 1 1 1 

26. उत्तर प्रदेश 56 82 47 

27. उत्तराखंड 0 0 0 

28. पश्चिम बंगाल 335 136 88 

कुल (राज्य) 1350 1426 1181 

संध राज्य श़्नासित 

29. अंडमान ओर निकोबार, 0 0 0 

दवीपसमूह 

30. ashe 0 1 2 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 

32. दमन ओर दीव 0 0 0 

33. दिल्ली (संघ राज्य शासित) 8 23 19 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 

35. Feat 0 0 0 

कुल (संघ राज्य शासित) 8 24 21 

कुल (अखिल भारत) 1358 1450 1202 

स्रोतः “भारत में दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं आत्महत्याए' 

(ल्त f° 72 2 
Ge (S- 74 
बाटला हाउस yg 

2136. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या गृह Wat यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने किसी विशेष एजेन्सी या न्यायिक जांच 

मे माध्यम से बारला हाउस मुठभेड् जिसमें दिल्ली पुलिस शामिल 

थी की जांच करायी है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oh क्या है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) 

(क) ओर (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार (एन एच आर सी) ने 
Wea हाउस मुटभेड की जांच स्वयं की थी ओर आयोग इस 

निष्कर्ष पर wea था कि यह yates वास्तविक eft 
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एमू का प्रजनन 

2137. डो. संजय जायसवालः क्या कृषि मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या आंध्र प्रदेश, तमिलनाद्ु, कर्नाटक एवं महाराष्ट के 
किसान दस वर्ष से भी अधिक समयसे एमू का प्रजनन करा रहे 
ह तथा किसानों को इससे अन्य पक्षियों एवं पशुओं के प्रजनन 
से मिलने वाले लाभ कौ अपेक्षा अधिक लाभ मिल रहा 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी at क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार इस पक्षी के प्रजनन पर सन्पिडी 

देने का है तथा विहार के छह जिलों में 25 प्रतिशत सन्सिडी दी 
जा रही है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब्धी व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
म॑त्रालय में राज्य मंत्री (डो. चरण दास महत); (क) ओर 
(ख) पता चला है कि आध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक ओर 
महाराष्ट्र के काफी उद्यमियों ने कुछ समय से एमू का प्रजनन कराने 
का कार्य शुरू किया है। लेकिन, ter कोई तुलनात्मक अध्ययन 
उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चल सके कि उन्हें इसमे अन्य 
पक्षियों ओर पशुओं का प्रजनन कराने कौ अपेक्षा ज्यादा लाभ मिल 
रहा है। 

(ग) ओर (घ) भारत सरकार, रष्टरीय कृषि एवं ग्रामीण 

विकास वैक (नाबाई) के माध्यम से पहले ही एक केन्द्रीय क्षेत्र 
योजना “कुक्कुट उद्यम पूजीगत कोष' कार्यान्वितं कर रही है जिसमे 
अन्य मदां के साथ-साथ एमू के प्रजनन फार्म भी शामिल है। यह 
योजना विहार सहित देश के सभी राज्यों में कार्यान्वितं कौ जा रही 
@1 वर्षं 2011-12 से dame परियोजनाओं के लिए सन्सिडी का 
अनुपात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ओर पूर्वोत्तर क्षेत्रों के 
लिए 33.3 प्रतिशत ओर अन्यं के लिए 25 प्रतिशत है। इससे पहले 
वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 मे यह योजना व्याज मुक्त ऋण कौ 

पद्धति पर लागू थी। 

[अनुवाद] 2111४ car a 

सस्ते faq at तस्करी 

2138. श्री कुलदीप fatty: क्या गृह मत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या अनेक मत्स्यन नौकाएं समुद्री तस्कर से सस्ते ईधन 

खरीदने के माध्यमं से आतंकवादियों के जाल में फस रही हैः
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(ख) af a, तो गत तीन at मे प्रत्येक वर्षं एवं चालू 

वर्षं के दौरान राज्य-वार एेसे कितने मामलों कौ सूचना प्राप्त हुई; 

ओर 

(ग) सरकार ने देश में सस्ते ईरानी ईधन कौ तस्करी रोकने 

के लिए क्या कदम set 2? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 

(क) ओर (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ta कोई सूचना 
नहीं है कि भारतीय मत्स्यन नौकाएं समुद्री तस्करो से सस्ते ईरानी 
ईधन खरीदने के माध्यम से आतंकवादियों के जाल मेँ फस रही 

है | 

(ग) भारतीय नौसेना ओर भारतीय तटरक्षक अनन्य आर्थिक 

aa (ई ई जेड) ओर निकटवर्ती खुले समुद्र की निगरानी seri 
तथा विमानो (एयरक्राप्यों) द्वारा कर रहे ti तटीय निगरानी बढाने 

के लिए भारतीय नौसेना, समुद्री पुलिस, सीमां शुल्क तथा अन्य 

एजेंसियों द्वारा सीमातर्गत जलक्षेत्र में इन प्रयत्नं मेँ वृद्धि की गई 

a 2. \ ५ ~ i 6 

खाद्य प्रसंस्करण aa मे अनुसंधान एवं विकास 
ष्का सिं a 

2139. St क्रुपारानी किल्ली; क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षत्र मेँ अनुसंधान एवं विकास कार्य 

को बदावा देने के लिए कोई कदम उठाये गये है; 

(ख) यदि a, तो गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष एवं चालू 

वर्ष के दौरान तत्संबधी व्योरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार इस aa मे कंपनियों द्वारां “इन हाउस! 

अनुसंधान एवं विकासं व्यय के लिए कोई निवेश सम्बद्ध प्रोत्साहन 

द् रही 2; ओर 

(घ) यदि at, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस संबंध में 

सरकार द्वारा क्या कदम sed गये Beard जा रहे है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय मे राज्य मत्री (डो. चरण दास महत): (क) जी a 

महोदया। 

(ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र मे अनुसंधान एवं विकास कायां 

को ae देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उत्पाद 

एवं प्रक्रिया विकास तथा उन्नत पैकिग के लिए खाद्य प्रसंस्करण 
के aa मेँ मांग आधारित अनुसंधान एवं विकास कार्यं को बढावा 
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देने एवं शुरू करने के लिए अनुसंधान संस्थानों विश्वविद्यालयों, 

सार्वजनिक एवं निजी aa दोनों मे सार्वजनिक वित्तपोषित संगठनों 

को अनुदान सहायता के रूप मे वित्तीय सहायता प्रदान करता हे। 

गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक at एवं चालू af के दौरान 

निम्नलिखित परियोजनाओं को सहायता दी ग्ईः- 

क्र.सं वर्षं नई परियोजनाओं उपलब्ध कराई 

की संख्या गई सहायता 

(लाख रुपए) 

1. 2008-2009 10 376.47 

2. 2009-2010 9 196.88 

3. 2010-2011 10 222.51 

4. 2011-2012 | 11 331.82 

(चालू वर्षं 21.3.12 तक) 

कुल 40 1127.68 

(ग) जी हां, महोदया। 

(घ) asta बजर 2011-12 में अर्थव्यवस्था के सभी att 

में अनुसंधान एवं विकास को ओर बढावा देने के लिए “इन हाउस! 

अनुसंधान एवं विकास पर हुए व्यय पर भारित कटौती 150% से 

बढाकर 200% कर दी गई है। इसके अलावा, dates अनुसंधान 

हेतु राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एसोसिएशनों, महाविद्यालयों, 

विश्वविद्यालयों ओर अन्य संस्थानों को किए गए भुगतान पर भारित 
कटौती 125% से ASH 175% कर दी गर्ह है। इस Way A वित्त 
मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2011 कौ धारा 35 एडी का संशोधन 

जारी किया 21 यह प्रोत्साहन सभी क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास 
कायो को बद्धावा देमा। aa =e 
>1८- 2 7 २८५ AH 

खेल संघों को निधियां 

2140. डो. रतना 2: 

श्री कपिल मुनि करवारियाः 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) गत तीन aa में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान 
सरकार द्वारा पंजीकृत खेल संगठनों/संघों को संघ संगठन/संघ-वार 

प्रदान की गई निधियों का व्यौरा क्या 2;
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(ख) क्या उक्त संगठनों/संघों ने आवरित निधियों का उपयोग 

किया 2: 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) उन संगठनों/सघों के नाम क्या हैँ जिन्होने अपने 
उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये है; 

(ङ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के विभिन जिलों 

में स्थापित राष्ट्रीय खेल अकादमी को वातानुकूलित प्रशिक्षण होल 

के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; ओर 

(च) यदि हा, तो उक्त सहायता कब तक प्रदान किये जानै 

की संभावना है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल पत्रालय के राज्य पत्री (श्री 
अजय माकन): (क) गत तीन वर्ष प्रत्येकं का तथा चालू वर्ष 

के दोरान विभिन राष्ट्रीय परिसघों को सरकार हारा प्रदान की गई 
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निधियों को दशानि वाला व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया 

है। 

(ख) से (घ) जी हां। उक्त सभी संगठनो/एशोसियनों ने 

आवंटन निधियों का उपयोग कर लिया है ओर तत्संबंधी उपयोग 

प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए है। सरकारी निधियों का समुचित उपयोग 

सुनिश्चित करने के उदृदेश्य से राष्टरीय खेल staat को इस आशय 
का आवश्यक निर्देश दिया जाता है कि वे समय पर निधि उपयोग 

प्रमाण पत्र ओर लेखा परीक्षा विवरण प्रस्तुत atl इसके अलावा 
पूर्व में जारी कौ गई धनराशि के निपटान के बाद ही आवर्ती 

अनुदान जारी किए जाते है! इसके अतिरिक्त, सरकार से 1.00 

करोड र. स अधिक वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय खेल 
परिसंघों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक ओर महालेखा 

परीक्षक द्वारा की जाती 21 

(ड) जी नहीं। 

(च) प्रश्न नहीं sami 

विवरण 

विगत चार ast के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसघों को एनएसएफ को सहायता की स्कीम के ofa जारी अनुदानं को देशनि वाला 

विवरण (2008-09, 2009-10 ओर 2010-11 के दौरान राष्ट्रमडल खेल, 2010 के लिए टीमों की तैयारी क स्कीम के 

aaa जारी किए गए अनुदान भी शापिल 21) 

(लाख रुपए में) 

क्र.सं परिसघ का नाम 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 6 

1. अखिल भारतीय एथलेटिक्स परिसंघ नई दिल्ली 659.40 309.94 308.30 494.38 

2. अखिल भारतीय तीरंदाजी परिसंघ नई दिल्ली 96.10 360.31 42.10 253.50 

3. अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ नई दिल्ली 221.40 163.00 180.05 162.13 

4. अखिल भारतीय एथलेरिक्छ परिसंघ नई दिल्ली 421.07 658.45 509.53 57.78 

5. अखिल भारतीय टेनिस परिसंघ नई दिल्ली 137.62 263.81 256.64 11.29 

6. अखिल भारतीय yet परिसंघ नई दिल्ली 62.55 49.66 62.33 110.37 

7. अखिल भारतीय रोडंग परिसंघ नई दिल्ली 57.05 88.79 64.71 70.34 

8. अखिल भारतीय रेबल टेनिस परिसंघ नई दिल्ली 179.80 375.51 356.36 283.71 

9. अखिल भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद 15.10 125.07 35.36 107.36 

10. अखिल भारतीयस्क्वैश रैकेट परिसंघ, चेन्नई 57.49 168.25 146.54 68.40 
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1 2 3 4 5 6 

11. अखिल भारतीय एम्येचोर मुक्केबाजी परिसघ, नई दिल्ली 185.47 174.30 165.89 309.75 

12. eet विधा से संबंधित Gene (पुरुष) एवं (महिला) 346.42 762.82 435.76 423.05 

13. अखिल भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली 26.17 101.13 116.53 226.50 

14. अखिल भारतीय बैडमिंटन परिसंघ, नई दिल्ली 265.79 435.48 150.71 199.48 

15. अखिल भारतीय ysaat परिसंघ, नई दिल्ली 86.26 5.05 0.00 0.00 

16. अखिल भारतीय फुरटर्बोल परिसंघ, नई दिल्ली 52.58 41.90 610.51 174.99 

17. अखिल भारतीय गोल्फ परिसंघ, नई दिल्ली 18.24 16.43 41.69 23.53 

18. अखिल भारतीय आई.जी. परिसंघ, नई दिल्ली 316.78 470.00 153.98 573.51 

19. अखिलं भारतीय afer परिसंघ, नई दिल्ली 36.71 147.85 85.95 5.40 

20. अखिल भारतीय एम्येचोर कबड्डी परिसंघ, जयपुर 32.08 11.77 10.00 121.00 

21. अखिल भारतीय वालीर्बल परिसंघ, चेन्नई 63.51 73.91 150.53 84.68 

22. अखिल भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर 18.54 87.80 18.43 130.42 

23. अखिल भारतीय tea एम्येचोर परिसंघ, जम्मू कश्मीर 72.38 13.55 46.44 78.70 

24. अखिल भारतीय बास्केरबोंल परिसंघ, नई दिल्ली ` 44.52 61.60 24.24 227.89 

25. अखिल भारतीय tian संघ, परियाला 24.75 30.56 174.06 36.06 

26. अखिल भारतीय क्याकिग us कैनोडंग संघ, नई दिल्ली 30.51 26.21 0.00 185.72 

27. अखिल भारतीय बहिरंग खेल परिषद, नई दिल्ली 42.38 23.98 47.65 75.82 

28. भारतीय पैरालंपिकं समिति बगलौर 40.10 142.83 221.39 13.38 

29. स्पेशल ओलंपिक भारत, नई दिल्ली 53.30 3.81 12.00 285.89 

30. अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली 19.09 13.58 23.77 10.96 

31. अखिल भारतीय करटे डो परिसंघ, नई दिल्ली 0.00 0.00 10.18 0.00 

32. अखिल भारतीय wk बेसबाल परिसंघ, नई दिल्ली 11.00 12.49 14.75 12.75 

33. भारतीय अत्या पत्या परिसंघ, नागपुर 16.50 5.92 12.00 10.50 

34. भारतीय बाल बेडमिंटन परिसंध 0.00 0.00 0.00 0.00 

35. भारतीय भारतीय चाइकल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली 15.90 9.34 7.76 12.00 

36. भारतीय बाड़ी बिल्डिग परिसंघ 0.00 0.00 0.00 0.00 

37. भारतीय पोलो संघ, नई दिल्ली 4.97 0.00 0.00 0.00 

38. भारतीय 16.00 11.50 0.00 0.00 पावर fatten परिसंघ जमशेदपुर 
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1 2 3 4 5 6 

39. भारतीय खो-खो परिसंघ, कोलकाता 0.00 4.50 7.50 16.50 

40. भारतीय कार्फ बाल परिसंघ, नई दिल्ली 12.72 13.31 5.50 2.50 

41. भारतीय नेर बाल परिसंघ, नई दिल्ली 18.78 65.00 0.00 0.00 

42. भारतीय ter स्केटिग परिसंघ, कोलकाता 0.00 0.00 0.00 0.00 

43. भारतीय सेपक टकरा परिसंघ, नागपुर 12.00 8.00 12.00 12.00 

44 भारतीय शूटिग बाल परिसंघ, नई दिल्ली 9.00 12.00 12.00 12.00 

45. भारतीय संफ्ट बाल परिसंघ, इंदौर 0.00 12.25 13.75 11.75 

46. भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ, इंदौर 0.00 11.89 55.10 76.14 

47. भारतीय टेनी aage परिसंघ, बंगलोर 16.50 9.00 19.75 15.25 

48. भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर 16.00 5.00 9.00 8.50 

49. भारतीय रस्साकशी परिखंध, नईं दिल्ली 6.00 9.75 16.00 11.25 

50. भारतीय ay परिसंघ, नई दिल्ली 31.24 30.91 0.00 90.56 

51. भारतीय श्रो बाल परिसंघ, बंगलौर 0.00 0.00 0.00 0.00 

52. भारतीय बिलियर्डस एवं ear परिसंघ, कोलकाता 37.02 38.87 50.11 50.20 

53. भारतीय Tat Bea संघ, मुम्बई 0.00 2.02 1.41 0.00 

54. भारतीय विंटर गेम्स परिसंघ, नई दिल्ली 2.07 0.00 0.00 0.00 

55. भारतीय साइक्लिंग परिसंघ, नई दिल्ली 0.00 49.78 82.34 0.00 

57. भारतीय Arey परिसघ 9.00 0.16 11.50 0.00 

58. भारतीय एम्येचोर ame टेनिस परिसंघ, अहमदाबाद 6.86 10.75 14.75 11.75 

59. भारतीय frst परिसंघ 3.00 0.00 0.00 0.00 

60. आइस हाकौ (एसपएनपीओ) नई दिल्ली 1.50 0.00 0.00 0.00 

61. भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ, नई दिल्ली 13.36 43.54 5.20 0.00 

62. भारतीय ओलंपिक संघ, नई दिल्ली 238.96 204.00 1324.60 39.54 

63. भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली 1000.00 2000.00 3700.16 322.00 

64. भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एनएसपीओ) 0.00 158.45 381.00 160.89 

65. भारतीय रेनपिन परिसंघ 0.00 0.00 55.10 0.00 

66. भारतीय asian परिसंघ 1.82 56.86 64.27 0.00 
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सरकारी संपत्ति के लिए weer रकारी संपत्ति 

2141. St. WaT कुमार पाटसाणीः क्या शहरी विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने लोकहिम सुनिश्चित करने 

हेतु हाल के अपने 2जी मामले के aay मे निय में बोली ओर 
निविदा के माध्यम से सरकारी संपत्ति देने ओर निपटान करने में 

पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बरते जाने की आवश्यकता पर बल दिया 

है; 

(ख) क्या दिल्ली मे अत्यधिक मूल्य वाली सरकारी संपत्तियों 

को पट्टे पर देने विशेषकर ताज होटल सहित होटलों के समूह 

हेतु नया पट्टा देने मेँ उक्त सिद्धांतों का पालन किया गया है८किया 

जा रहा है; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संद्धी oto क्या है तथा यदि नहीं तो 

इसके क्या कारण है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय); 
(क) शहरी विकास मंत्रालय 2जी मामले ओर उस पर सर्वोच्च 

न्यायालय के निर्णय से सीधे संबंधित नहीं है। तथापि, सार्वजनिक 
सम्पत्ति के निपटारे मे, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ईमानदारी, 

समानता ओर जनहित के सिद्धांत का पूर्णं रूप से पालनं किया 
जाता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में दिया 

गया है। 

(ख) ओर (ग) शहरी तिकास मंत्रालय के नि्यत्रणाधीन 
सम्पत्ति यदि ओर जब पट्टे पर दी जाती है, तो निर्धारित नियमों 
ओर प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसका पारदर्शिता से निपटारा 

किया जाता है। मंत्रालय ने ताज ग्रुप के deci को कोई भूमि 
wae पर नहीं दी है मान सिंह रोड पर ताज महल होटल भूमि 
ओर विकास कार्यालय द्वार एनडीएमसी को आबेटित भूमि पर स्थित 

Ea 
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अनु.जा.८अनुज.जा. के विरुद्ध अत्याचार 

2142. श्री भरत राम मेघवालः 

श्री अशोक dar: 

श्री वरुण गांधीः 

क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षो मे देश में अनु.जा./अनु. 

ज.जा. के विरुद्ध अत्याचार के मामलों जिनकी सूचना मिली ओर 

जो दर्ज किए गए का मूल्यांकन किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार om क्या है; 

(ग) क्या सरकार समाज के इन कमजोर तबकों की रक्षा 

करने हेतु कोई कठोर कदम उठा रही हे; 

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये उपायों का व्यौरा 

क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण दै? 

गृह मत्रालय W राज्य wat ( श्री जितेन्द्र सिंह ): (क) से 

(ड) राष्ट्रीय अपराध flats ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा उपलब्ध 

करायी गई जानकारी के अनुसार, क्रमशः वर्षं 2008, 2009 ओर 

2010 के संबंध में देश में at अत्याचासौ के राज्य/संघ wee 

वार aR संलग्न विवरण में दिए गए है। 

संविधान कौ सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस" ओर * लोक 

व्यवस्था ' राज्य के विषय हैँ ओर इसलिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित 

जनजाति के प्रति अपराध सहित, अपराधों की रोकथाम, पता 

लगाने, पंजीकरण, जाच-पडताल ओर अभियोजन की प्राथमिक 

जिम्मेदारी राज्य went ओर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती 

है। तथापि, संघ सरकार, अनुसूचित जाति^अनुसूचित जनजाति के 
प्रति अपराध की रोकथाम ओर नियंत्रण के मामलों को अत्यधिक 

महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जाति^अनुसूचित जनजाति 

के प्रति अपराध के संबंध मेँ क्रमशः दिनांक 01 अप्रैल, 2010 

को सभी राज्य सरकारो/(संघ राज्य क्षत्रं को विस्तृत सलाह भेजी है। 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित सलाहों 4, 

विभिन कदमो यथा सांविधिक प्रावधानों तथा विद्यमान विधानों का 

सख्त एवं सावधानीपूर्ण प्रवर्तन, सुगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनं 

एवं संगोष्ठियों, के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 

प्रति कारित अपराधो के प्रति विधि प्रवर्तन मशीनरी को amet 

बनाना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति कारित अपराध 

के माकलों मे एफ आई आर दर्ज करने मेँ देरी करने, निवारक 

उपाय करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक अत्याचार प्रवण क्षेत्रो 

कौ पहचान करना, अत्याचार के पीदितों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त 

उपाय करने इत्यादि का उल्लेख किया गया है।



225 प्रश्नो के 7 चैत्र, 1934 (शक) लिखित उत्तर 226 

विवरण I 

वर्ष 2008 के दौरान अनुसूचित जाति^अनूसूचित जनजाति के प्रति कारित आई पी सी अपराधो एव अत्याचार के तहत दर्ज मामले 

(diam), दोषसिद्ध मामले (सीव), वे मामले, जिनमे विचारण पुरा हो चुका है (टीसी) ओर दोषयिद्धि की दर (सीसीभार) 

क्र.सं. रज्य कुल AST मामले अनुसूचित जति के प्रति अत्याचार अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार 

सीआर सीवी रीसी सीतीआर सीर सीवी रीसी सीवीआर सीआर सीवी रीसी सीवीआर 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ॥| 12 13 14 

1. ay प्रदेश 179275 31732 83170 38.2 3875 19 1515 12.7 245 4 392 102 

2. अरुणाचल प्रदेश 274 285 464 61.4 0 0 0 - 63 0 0 - 

3. असम 53333 2266 14027 162 104 7 26 26.9 130 4 20 20.0 

4. बिहार 122669 9981 50600 197 3617 229 1244 184 % 2 14 143 

5. छत्तीसगढ़ 51442 11945 23148 51.6 600 122 357 34.2 614 159 494 32.2 

6. गोवा 2742 260 983 26.4 4 0 0 - | 0 1 00 

7. गुजरात 123808 25895 67422 38.4 1228 38 1024 37 222 8 261 3.1 

£. हरियाणा 55344 14252 33659 42.3 339 16 151 10.6 0 0 0 - 

9. हिमाचल प्रदेश 13976 1875 6405 29.3 € 3 50 6.0 0 1 3 333 

10. जम्मू ओर् कश्मीर 20604 3777 7422 50.9 0 0 0 - 0 0 0 - 

11. BREE 38686 5६9६ 25254 23.4 598 30 188 160 231 16 9 167 

12. कर्नाटक 127540 28062 77757 36.1 2343 47 1664 2.8 400 5९ 141 3.5 

13. केरल 110620 37530 67468 5506 519 9 208 4.3 106 4 4 98 

14. मध्य प्रदेश 206556 59254 114813 51.6 2965 1665 4501 37.0 1011 504 1257 101 

15. महाराष्ट 20243 7552 80610 94 1172 59 681 8.7 26६ 26 225 116 

16. मणिपुर 3349 64 104 61.5 0 0 0 - 1 0 0 ~ 

17. मेघालय 2318 251 523 48.0 0 0 0 - 0 0 0 - 

18. मिजोरम 1989 1606 1956 82.1 0 0 0 - 0 0 0 - 

19. नगालैंड 1202 503 542 92.8 0 0 0 - 0 0 0 - 

20. ओदिशा 56755 4478 28375 15.8 1836 89 780 114 508 37 236 15.7 

21. पंजाब 3514 7226 19670 367 101 9 56 16.1 0 0 0 - 

22. राजस्थान 151174 37444 62473 59.9 4302 71 1546 46.0 1038 192 444 = 43.2 

24. सिक्किम 730 114 213 53.5 17 12 15 80.0 12 5 8 = 62.5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 

24. तमिलनाडु 176833 17799 123496 63.2 1615 126 767 16.4 14 0 8 00 

25. त्रिपुर 5336 253 1626 15.6 4 0 6 0.0 14 3 16 188 

26. उत्तर प्रदेश 168996 53565 96583 55.5 7960 328 5987 $4.8 9 9 14 643 

27. उत्तराखंड 8856 2540 3657 69.5 42 37 81 45.7 0 3 3 100.0 

28. पश्चिम बगाल 105419 4077 34018 120 19 1 5 200 17 0 2 00 

कुल रज्य 2033483 430678 = 1026438 42.0 33328 6685 20852 32.1 5563 1018 3676 217 

29. अंडमान ओर निकोबार 882 13 230 31.7 0 0 0 - 3 0 0 - 

Baye 

30. चंडीगढ 3931 1027 1890 54.3 2 0 0 - 0 0 0 - 

31. दाद ओर नगर हवेली 401 12 99 12.1 1 0 1 0.0 0 0 9 ~ 

32. दमण ओर दीव 248 56 232 24.1 0 0 1 0.0 0 0 0 - 

33. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र 49350 12189 18680 65.3 34 3 5 60.0 0 0 0 - 

34. लक्षद्रीप 95 1 2 50.0 0 0 0 - 0 0 0 - 

35. Iga 4989 449 5052 87.9 2 0 2 0.0 0 0 0 - 

कुल संघ रज्य क्षत्र 59896 17797 26185 68.0 39 3 9 33 1 0 4 00 

कुल अखिल भारत 2093379 448475 = 1052623 42.6 33367 6688 = 20861 32.1 5576 1018 3680 217 

स्रोतः भारते मेँ अपराध 

विवरण II 

वर्ष 2009 के दौरान अनुसूचित जाति^अनूसूचित जनजाति के ग्रति कारित ong फी सी अपराधो एवं अत्याचार कं तहत 

दर्ज मामले (सीआर), दोषसिद्ध मामले (सीकी), वे मामले, जिनमे विचारण पूरा हो 

चुका है (टीसी) ओर दोषसिद्धि कौ द्र (सीसीआर) 

क्र.सं. राज्य कुल आईपीसी मामले अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार अनुसूचित जनजाति कं प्रति अत्याचार 

aa सीवी eat सीवीआआर dar wat रीसी सीवीभार सीभार सीव टीसी सीवीआर 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 

1. अप्र प्रदेश 180441 29988 89968 33.3 4465 323 1816 128 828 59 381 15.5 

2. अरुणाचल प्रदेश 2362 331 569 58.2 0 0 0 - 21 0 0 - 

3. असम 55313 3129 14880 21.1 0 1 26 3.8 9 3 29 10. 

4. विहार 22931 8500 47218 18.0 38.36 216 1843 11.7 67 9 4 209 
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5. छत्तीसगढ़ 51370 11431 23636 484 466 94 327 287 551 103 363 «(284 

6. गोवा 3005 311 1189 26.2 3 0 0 - 0 0 0 - 

7. गुजरात 115183 23467 57081 411 180 4 683 6.3 195 11 135 ४. 

६. ह्याणा 56229 12031 23155 6.3 303 5 274 18.2 0 0 0 - 

9. हिमाचल प्रदेश 13315 1655 6766 245 & 12 58 20.7 ] 0 0 - 

10. जम्मू ओर कश्मीर 2197 4776 10323 46.3 0 2 50.0 0 0 0 - 

11. इ्ारखंड 27436 10240 33016 310 631 95 323 25.5 182 70 202 347 

12. कर्नाटक 134042 26209 73367 357 264 3 1565 2.0 272 5 221 2.3 

13. केरल 118369 42935 75230 57.1 467 2 284 9.9 102 4 4 9.8 

14. मध्यं eT 207762 53222 112284 47.4 3040 1014 2614 38.8 113; 409 1098 37.2 

15. महाराष्ट 199598 7149 74273 96 1072 Si 734 6.9 224 10 219 4.6 

16. मणिपुर 2852 7 26 26.9 0 0 0 - 0 0 0 - 

17. मेघालय 2448 209 539 38.8 0 0 0 - 0 0 0 - 

18. मिजोरम 2047 1446 1589 91.0 0 0 0 - 0 0 0 ~ 

19. नागालैंड 1059 45 566 80.7 0 0 0 - 0 0 0 - 

20. ओडिशा 55740 3359 25517 132 1709 ॐ 720 7.2 552 2 19 1147 

21. पंजाब 35545 6625 18926 35.0 108 8 78 10.3 0 0 0 - 

22. राजस्थान 166565 36722 60471 607 4985 63६ 1475 43.3 1183 217 55 42. 

23. सिक्किम 669 154 335 46.0 16 10 13 16.9 14 8 9 889 

24. तमिलनाडु 174691 68077 109547 62.1 1310 94 776 12.1 22 10 31 323 

25. त्रिपुर 5486 267 2102 12.7 7 4 10 400 2 9 24 375 

26. उत्तर प्रदेश 172884 54274 100723 54.0 7461 3186 6063 52.5 4 7 14 3500 

27. उत्तराखंड 8802 2808 4051 69.3 8 2% 56 46.4 0 4 5 80.0 

28. पश्चिम काल 113036 300 23758 126 21 0 2 0.0 16 0 0 - 

कुल रज्य 2061155 412892 1001105 41.2 33389 5887 = 19792 29.7 5405 961 3526 273 

29. अंडमान ओर निकोबार 941 56 149 31.6 0 0 0 - 2 0 0 - 

द्रीपसमूह 

30. चंडीगढ़ 3555 684 1420 48.2 0 0 0 - 0 0 0 ~ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 ॥ 

31. दादरा ओर नगर हवेली 442 36 146 24.7 1 0 0 - 16 1 4 250 

32. दमण ओर दीव 216 21 166 12.7 2 0 0 ~ 0 0 0 - 

33. दिल्ली संघ राज्यकषेत्र॒ 450251 11830 20353 581 31 0 3 0.0 0 0 1 00 

34. लक्षद्रीप 134 0 14 0.0 0 0 0 - 0 0 0 - 

35. Yat 4591 2136 2368 90.2 3 0 0 - 0 0 0 - 

कुल संघ रज्य क्षत्र 60190 14763 24676 598 37 0 3 0.0 18 1 5 200 

कुल अखिल भारत 2121345 427655 1025781 41.7 32426 5887 979 297 5423 9 3531 272 

ata: भारत मे अपराध 

विवरण Ul 

वर्ष 2010 के दौरान अनुसूचित्त जाति^अनूसूचित जनजाति के प्रति कारित आई पी सी अपराधो एवं अत्याचार के तहत दर्ज मामले 

(सीआर), दोषसिद्ध मामले (सीवी), वे मामले, जिनमे विचारण पूरा हो चुका हे (टीसी) ओर दोषसिद्धि की दर (सीसीआर) 

क्र.सं. रज्य कुल sea मामले अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार 

adam सीवी रीसी सीवीआर tem सीवी रीसी सीवीभार सीआर सीवी टीसी सीवीभर 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 

1. अप्र प्रदेश 181438 37816 10365 34.3 4271 263 1748 150 80 3 423 73 

2. अरुणाचल प्रदेश 2439 480 814 59.0 0 0 0 - 54 1 4 25.0 

3. असम | 61668 = 2556 15018 17.0 7 2 14. 143 3 1 1 727 

4. विहार 127453 8562 52733 16.2 3216 158 1378 115 71 5 4 122 

5. छत्तीसगद् 127453 8562 52733 16.2 3516 18 178 = 11. 71 5 4 122 

6. गोवा 3293 305 1426 21.4 1 0 0 - 0 0 0 - 

7. गुजरात 116439 20939 55227 37.9 1008 72 791 9.1 155 8 140 57 

8. हरियाणा 59120 10460 32606 32.1 380 70 30323 0 0 0 - 

9. हिमाचल प्रदेश 13049 1057 5315 199 100 5 2 217 2 1 2 500 

10. जम्मू ओर् कश्मीर 23223 512 9628 53.1 0 0 0 - 0 0 0 - 

11. ब्वारखंड 38889 6429 26586 24.2 5 9% 37 256 234 5 200 255 

12. कर्नाटक 142322 26027 14484 349 2472 8 1614 5.0 294 10 19 5.1 

13. केरल 148313 56274 89741 62.7 583 18 185 9.7 88 $ 36 13.9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14. मध्य प्रदेश 214269 60489 131902 45.9 3373 1070 3038 = 352 1383 = 384 1148 334 

15. महाराष्ट 208168 7923 89001 90 1107 36 864 4.2 29 8 215 3 

16. मणिपुर 2715 37 54 68.5 0 0 0 - 0 0 0 - 

17. मेघालय 2505 207 492 42.1 0 0 0 - 0 0 0 - 

18. मिजोरम 2174 2134 2280 93.6 0 0 0 - 0 0 0 - 

19. नागालड 1059 545 694 78.5 0 0 0 - 0 0 0 - 

20. ओडिशा 56459 3229 33502 99 107 116 1470 19 556 64 306 ~=—-20.9 

21. पंजाब 36648 8314 20673 40.2 11; 12 62 19.4 0 0 0 - 

22. राजस्थान 162957 33627 56871 59.1 4979 524 1322 40.4 1319 168 3733 450 

23. सिक्किम 552 89 188 47.3 3 0 0 - 1 0 0 - 

24. तमिलनाडु 185678 67060 120578 556 1628 187 163 = 24.5 33 2 3 667 

25. त्रिपुर 5805 274 2478 11.1 11 ॥ 4 250 35 7 26 26.9 

26. उत्तर प्रदेश 17479 69448 119001 584 6272 4827 1493 64.4 0 2 47 53.2 

27. उत्तराखंड 9240 3175 4721 67.23 3 3 72 528 0 2 6 333 

2. पश्चिम बगल 129616 3189 23609 13.5 63 0 3 0.0 47 0 0 - 

कुल राज्य 2164628 449957 1114009 40.4 32548 7708 21916 35.2 5877 912 3628 25.1 

29. अंडमान ओर निकोबार 980 82 165 49.7 9 0 0 - 1 0 6 00 

arrays 

30. चंडीगद 3373 751 1865 40.3 0 0 0 - 0 0 0 - 

31. दादर ओर नगरं हवेली 378 30 131 22.9 0 1 1 1000 2 0 2 00 

32. दपण ओर दीव 203 18 129 14.0 0 0 0 - 0 0 1 00 

33. दिल्ली संघ रज्य क्षेत्र 51292 10112 19641 51.5 16 7 19 36.8 0 0 0 - 

34. लक्ष्रीप 42 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 

35. पूदुचेरी 3935 3178 5091 62.4 5 0 0 - 0 0 0 - 

कुल संघ राज्य क्षत्र 6020 14171 27022 524 2 8 20 40.0 3 0 9 00 

कुल अचिल भारत 2224831 464128 1141031 407 32569 7716 21936 35.2 5880 912 3637 25. 

ata: धात मे अपराध
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[अनुवाद] 23S “3p pe 

किशोरों द्वारा अपराध. 

2143. श्री किसनभाईं वी. पटेलः 

श्री प्रदीप पाद्धीः 

क्या गृह पत्री यह बताने को कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मे feet द्वारा अपराध की दर में वृद्धि हो 
रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर गत तीन वर्षो 
में प्रत्येक af ओर चालू वर्षं के दौरान पता चले एेसे मामलों 

की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; 

(ग) क्या सरकार 4 देश में बच्चों के बीच एसी प्रवृत्ति के 
लिए जिम्मेदार कारको का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया 

हैः 
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(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

परिणाम रहे; ओर 

(ड) सरकार ने भविष्य मेँ एसे अपराधो पर रोक लगाने के 

लिए क्या उपचारात्मक कदम saw है? 

गृह मंत्रालय यें राज्य wat ( श्री जितेन्द्र सिंह ): (क) ओर 
(ख) वर्ष 2008-2010 के दौरान देश में सूचित किए गए भारतीय 
दण्ड संहिता के तहत किशोरों द्वारा अपराधों के मामलों कौ 

Tyas राज्य ्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहतं 

“पुलिस ' ओर लोक व्यवस्था ' राज्य के विषय होने के कारण, राज्य 

सरकारे अपराध की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, पंजीकरण 
करने ओर संलिप्त अभियुक्तो/अपराधियों का विद्यमान ओर लागू 
कानूनों के तहत अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के तत्र के माध्यम. 
से आयोजित करने तथा बच्चों सहित नागरिको के जान-माल कौ 

रक्षा करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है! 

विवरण 

वर्षं 2008-2010 के दौरान भारतीय दण्ड सहिता के तहत किशोरों द्वारा अपराधो के मामले 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षत्र 2008 2009 2010 

1 2 | 3 4 5 

1. आन्ध्र प्रदेश । 1170 1208 1369 

2. अरुणाचल प्रदेश 76 112 78 

3. असम 534 546 365 

4. बिहार 1141 935 693 

5. छत्तीसगदं 2836 2860 2128 

6. गोवा 48 60 56 

7. गुजरात 1693 1428 1459 

8. हरियाणा 1155 959 701 

9. हिमाचल प्रदेश 122 127 159 

10. जम्मू ओर कश्मीर 8 8 17 

11. ्ारखंड । 440 686 79 

12. कर्नाटक । 290 227 161 
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1 2 3 4 5 

13. केरल 505 441 460 

14. मध्य प्रदेश 5214 4535 5554 

15. महाराष्ट 4597 4622 4315 

16. म्रणिपुर् 0 0 0 

17. मेघालय 97 82 82 

18. मिजोरम 52 19 63 

19. नागालैंड 0 11 46 

20. ओडिशा 477 381 403 

21. पंजाब 80 135 177 

22. राजस्थान 1542 1819 1787 

23. सिक्किम 16 56 66 

24. तमिलनाडु 858 1362 962 

25. त्रिपुरा 22 42 26 

26. उत्तर प्रदेश 275 313 578 

27. उत्तराखंड 89 152 108 

28. पश्चिम बगाल 624 135 240 

कुल (राज्य) 23961 23261 22132 

संघ राज्य क्षेत्र 

29. अंडमान ओर निकोबार doa 34 27 21 

30. dene 108 88 113 

31. दादरा ओर नगर हवेली 12 13 16 

32. दमन ओर दीव 10 2 8 

33. दिल्ली 368 452 416 

34. लक्षद्रीप 0 0 0 

35. पुदुचेरी 42 83 34 

कुल (संघ राज्य क्षेत्र) 574 665 608 

कुल (अखिल भारत) 24535 23926 22740 

सोत: भारत A अपराध
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खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु परिषद 

(हिन्दी) 

2144. श्री इज्यराज सिंहः 
श्री हरीश चौधरी 

श्री एस.एस. रामासुल्बूः 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार ग्राम dared सहित देश में 

खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्टीय खेल विकासं परिषद् का गठन 

करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संन॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके उदेश्य 
क्या हैँ तथा उक्त परिषद् का गठन कब तक किए जाने कौ 
संभावना 2; 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में खेलों के प्रोत्साहन हेतु क्या 

तन्त्र मौजूद है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मत्रालय के राज्य मंत्री (श्री 
अजय माकन): (क) से (घ) ग्राम पंचायतों सहित देश में खेलों 

को agar देने के लिए राष्ट्रीय खेल विकास परिषद कौ स्थापना 

करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योकि खेल राज्य का विषय होने 

के कारण खेलों के संवर्धन ओर विकास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य 
सरको की है। विशिष्ट खेल विधाओं को बदा देने ओर उनके 
विकास की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राष्टरीय खेल परिसंघों कौ है। 
केन्द्रीय सरकार अपनी विभिन स्कीमों के अंतर्गत 'सभी के लिए 

खेल ओर खेलों में उत्कृष्टता का संवर्धन' के उदेश्य की प्राप्ति 
के लिए राज्य सरकारों ओर रष््रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को 

पूरा करती है) 

ग्रामीण aat मे खेलों को agian देने के लिए मंत्रालय ने वषं 

2008-09 मे पंचायत युवा क्रोडा ओर खेल अभियान (पायका) 
स्कोम लागू कौ है। इस स्कौम का उदेश्य ग्रामीण युवाओं को 

प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने के 

लिए एक चरणबद्ध तरीके से देश में सभी गांवों ओर ब्लाक 

पंचायतों मे खेलों के मैदान विकसित करना ओर वार्षिक खेल 
प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है। विगत तीन वर्षों (2008-09 

से 2010-11) ओर चालू वित्तीय वर्षं में 29.2.2012 तक पायका 
स्कीम के अंतर्गत लगभग 51633 गांव/व्लाक पंचायतों को शामिल 
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किया गया है। वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं ब्लाक, जिला, राज्य ओर 

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कौ जाती है। वप्र 2010-11 के दौरान 

वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं मेँ 43 लाख से अधिक ग्रामीण पुरुषा 

ओर महिलाओं ने भाग लिया। 

{अनुकाद् 2 wo “WI 

मलिन बस्तियों की परिभाषा 

2145. श्रीमती अनू टन्डनः क्या आवास ओर शहरी 
गरीबी उपञ्ञमन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने प्रणब सेन की अध्यक्षता में मलिन 

बस्तियों मे रह रहे लोगों के उत्थान के लिए किसी समिति का 

गठन किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब्धी ब्योरा क्या है; 

(1) क्या सरकार ने प्रणब सेन समिति के प्रतिवेदन में 

अन्तर्विष्ट सिफारिशो के आधार पर मलिन बस्तियों की परिभाषा में 

संशोधन किया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है; ओर 

(ड) सरकार द्वारा मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या 

के पुनर्वास हेतु क्या उपाय किए दैकिए जा रहे हैँ या किन उपायो 
पर विचार किया गया है? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति 
मत्री ( कुमारी सैलजा ): (क) आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन 
मंत्रालय ने प्रणब सेन कौ अध्यक्षता A स्लम सांखियिकौ/जनगणना 

तथा स्लम जनगणना 2011 कराने संबंधी मुददों के विभिन पहलुओं 
की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया। 

(ख) से (घ) प्रणव सेन समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 अगस्त 

2010 को प्रस्तुत कौ। समिति ने स्लम को निम्न रूप मेँ परिभाषित 

किया 2: 

“ अपर्याप्त साफ-सफाई ओर पेयजल सुविधा तथा अस्वच्छकर 

परिस्थितियों वाली न्यूनतम 20 अनियोजित तथा परस्पर सरे 
मकानों, जिनमे से अधिकांश कच्चे हों. की सघन बस्ती स्लम 

eI 

इस परिभाषा को पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के wat के लिए 

विशेष ge के साथ राजीव आवास योजना के लिए अपनाया गया 

है, जहां 10-15 घरों की tht बस्तियों को स्लम माना जाएगा।
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(ङ) भारते सरकार ने 03 दिसंबर, 2005 को जवाहरलाल 

नेहरू TS शहरी Adem मिशन (जेएसएसयूआरएम) का 

शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य देश के शहरी गरीबों हेतु शहरी 
गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के तहत देश 
मे चयनित 65 शहरों मे, स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों के लिए 
आवास एवं अवस्थापना सुविधाएं शुरू करने में शहरों एवं He 
को सहायता उपलब्ध कराना है। अन्य शहरो एवं Heal के लिए, 

एकीकृते आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसदीपी) 

शुरू किया गया था। जिसका उद्देश्य स्लमवासि्यों को आश्रय एवं 
बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं प्रदान करके स्वास्थ्य ओर अनुकूल 
पर्यावरण के साथ समग्र स्लम विकास के लिए प्रयास करना है। 

मिशन कौ अवधि ad 2005-12 वर्ष है। 

यह मंत्रालय शहरी गरीबों के लिए आवासं हेतु व्याज सन्सिडी 
स्कीम (आईएचएसडीपी) का कार्यान्वयन भी कर रहा है। जिसका 

उद्देश्य स्लम वासियों सहित शहरी गरीब तबके के ईडन्ल्यूएस ओर 
एलआईजी लाभार्थियों के लिए मकानों के निर्माण एवं खरीद के 

लिए 1.0 लाख रु. तक के ऋण पर 5 प्रतिशत व्याज सन्सिडी 

प्रदान करना है। इस स्कीम को अब राजीव आवास योजना में मिला 

दिया गया है। सरकार के स्लम मुक्त भारत का निर्माण करने के 
लक्ष्य के अनुसरण में दिनांक 02.06.2011 को राजीव आवास योजना 
(रे) नाम की एक नई स्कीम आरभ की गर्ह है। राजीव आवास 
योजना का फेस- 5000 करोड रुपए के बजट से स्कौम के 
अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष कभी अवधि के लिए है जबकि 
फेस-2 बारहवीं योजना कौ शेष अवधि के लिए erm 

इस स्कीम मेँ स्लमवासियों को संपत्ति का अधिकार देने के 

इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकासं हेतु उपयुक्त आश्रय, बुनियादी 
नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान ओर किफयती आवासां 

के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। बुनियादी 
नागरिक तथा सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं तथा आवास 

जिसमें किराया आवास शामिल दहै, तथा emt के स्वस्थाने 
पुनर्विकास के लिए अस्थायी आवास के प्रावधान कौ 50 प्रतिशत 

लागत जिसमें इस स्कीम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों का प्रचालन 

ओर रख-रखाव शामिल है, केन्द्र द्वारा वहन कौ जाएगी। पूर्वोत्तर 
तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए भूमि अधिग्रहण कौ लागत, 
यदि आवश्यक हो, सहित केन्द्र कौ हिस्सेदारी 90 प्रतिशत होगी। 

भागीदारी में किफायती आवास स्कीम जो किफयती आवासां 

के निर्माण हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदानं करती 
है, को राजीव आवास योजना में मिला दिया मया है। इस स्कीम 
के तहत किफायती आवासीय ger में 50 000 रुपए प्रति इकाई 

अथवा नागरिक अवसंरचना (बाहा एवं आंतरिक) लागत का 

प्रतितशत जो भी कमहो, की दर से केन्द्रीय सहायता मुरैया करायी 
जाती है। 
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2. (^ 

भारतं सरकार मुद्रणालय का आधुनिकीकरण 

2146. श्री dant, नरराजनः क्या शहरी विकास मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार कोयम्बटूर (तमिलनाडु) स्थित 

मुद्रणालय सहित भारत सर्कार के विभिन मुद्रणाल्यौ का आधुनिकीकरणं 

करने का है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या दै; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इन मुद्रणाल्यो के कर्मचारियों के feat की 

सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव 2? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगतं राय): 

(क) जी atl 

(ख) नेशनल बिल्डिंग कस्टक्शन कारपोरेशन से कीयम्बटूर 

सहित भारते सरकार के सभी मुद्रणालयों का विस्तृत अध्ययन करने 

के लिए कहा गया है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर के मुद्रणालय 

बनाने के लिए मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण करना है। 

(ग) मुद्रणालयों A अनेक उच्च स्पीड मशीनें ओर उपकरण 
शामिल किए जाने के बावजुद सभी मुद्रणालयों के कर्मचारियों को 

बनाये रखा जाएगा। se नयी मशीनों, उपकरण ओर सहायक 

उपस्करो के आपरेशन के लिए नई प्रौद्योगिकियों के aay में 

प्रशिक्षण दिया जाएगा! 

(हिन्द) -2 प. my ९ 

फुटर्बोल प्रीमियर लीग 

~> ^ ?२ ~१५ 4 

2147. श्री कामेश्वर Ser: क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल 
मंत्री यह बताने कौ कृपां करगे किः 

(क) क्या देश में फुटर्बोल खेल को लोकप्रिय बनाने के 
दृष्टिगत देश में फुटर्बोल प्रीमियर लीग आरंभ किए जाने का प्रस्ताव 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) सरकार ने इस खेल को लौकप्रिय बनाने के लिए क्या 

कदम उठाए है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल ware के राज्य मंत्री 

( श्री अजय माकन): (के) जी, नहीं।
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(ख) प्रश्न Fel उठता। 

(ग) विभिन Ga विधाओं के विकास कौ मुख्य जिम्मेदारी 

संबंधित wea खेल परिसंघों कौ दहै ओर फुट्बोल के मामले मे 

यह जिम्मेदारी अखिल भारतीय फुटबल परिसंघ (एआईआर्ईएफ) 

की है। सरकार भारत में राष्टरीय/^अतिररष्टरय खेल प्रतियोगिताओं के 

आयोजन, विदेशों मे अतररष्टरीय खेल प्रतियोगिताओं मे खिलाडियोरीमां 

के भाग लेने, भारतीय ओर विदेशी कोचोँं के माध्यम से राष्टरीय 

स्तर के खिलादियो/टीमों के प्रशिक्षण/कोचिंग, उपकरणों ओर उपभोज्य 

सामग्री आदि की प्राप्ति के लिए लिए दीर्घावादी विकास योजना 

(एलटीडीपी) करार के अनुसार, इन परिसंघों के प्रयासों को परा 

करती है। | 

राज्य स्तर पर विभिन खेल विधाओं के विकास को जिम्मेदारी 
राज्य खेल परिखंघों ओर संबंधित राज्य सरकारों की हे। इसके 
अतिरिक्तं, Ww. Gel को sere देने वाली निम्नलिखित cath 
चला रहा है। जिसमे फुटबल भी शामिल है ओर राष्टरीय/अंतरष्टरीय 
स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खिलाडियों को वैज्ञानिक 

सहायता सहित अनुभवी कोच द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता हैः- 

(क) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा स्कीम (एनएसरीसी) 

(ख) सेना बाल खेल कंपनी (एबीएसएसी) 

(ग) साई प्रशिक्षण केन्द्र (एसरीसी) 

(a) विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) 

(डः) उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) 

इसके अतिरिक्त भा.खे. प्रा. नै जवाहर लाल नेहरू स्येडियम, 
नई दिल्ली के उपयोग के लिए अक्टूबर, 2011 4 अखिलं भारतीय 

फुरर्बोल परिसंघ के साथ एक करार किया है जिसमें अन्य बातों 
के साथ-साथ यह भी शामिल है कि भारतीय खेल प्राधिकरण 
प्रतिवर्ष 40 दिन की अधिकतम अवधि के लिए मुख्य पिच सहित 
एआईएफएफ के माध्यम से स्टेडियम का प्रयोग करायेगा ओर 
दक्षिण एशियाई फुट्बोल फेडरेशन aide, अतररष्टरीय मैचों, आई-लीग 
मैचों, 2012 में नेहरू कप फुटबल caine, अतिररष्टरीय दोस्ताना 
मैचों, अन्य एशियन pest कंफिडरेशन/फेडरेशन इंटरनेशनल दी 
फुटबल एसोसिएशन (फौफा) मैचों तथा घरेलू Atel के आयोजन 

के लिए स्टेडियम को एआरईएफ को alam 

रस्यत 2 1 44 (अनुवाद 

मानव दुर्व्यापार रोधी उपाय 

2148. श्रीमती जे. शांताः क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 
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(क) क्या सरकार ने देश में मानव gota से निपरने के 

लिए पूरक उपाय के रूप मे पुलिस संगठनों मे ओर अधिक 

महिलाओं को भर्ती करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश दिए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या है; ओर 

(ग) इस पर रज्य सरकारों कौ राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री जितेन््र fae): (क) से 

(ग) गृह मंत्रालय ने दिनांक 04.09.2009 को महिलाओं के प्रति 

अपराध पर एक परामशीं-पत्र जारी किया है। परामर्शा-पत्र के बिन्दु 

(4) मेँ कहा गया है कि पुलिस बल में महिलाओं का समग्र 
प्रतिनिधित्व सकारात्मक कार्रवाई द्वारा बढाया जानां चाहिए ताकि 

पुलिस बल A उनकी भागीदारी लगभग 33% हो। मानव तस्करी 

के day में भारत सरकार मे एकीकृत मानव व्यापार रोधी इकाइयौ 

की स्थापना के लिए एक विस्तृत योजना को मंजूरी प्रदान की है। 

गृह मंत्रालय ने 225 मानवे व्यापार-रोधी इकाइयों कौ स्थापना के 

लिए सभी राज्य सरकारों को वर्ष 2010-11 ओर 2011-12 के 

दौरान क्रमशः 8.72 करोड रुपये ओर 8.338 करोड रुपये की 

निधियां जारी की है! 

राज्यों मेषए्णए्चटीयू की स्थापना के बुनियादी स्तर पर 
परिणाम दिखाई दिए है जिसके फलस्वरूप दर्ज किए गए मामलों 
कौ संख्या, बचाव अभियानं की संख्या ओर दोषसिद्धि हुई 2: यह 
कार्य 3 ast की अवधि में 335 एकीकृत मानव व्यापार रोधी 
इकाइयों की स्थापना करने को विस्तृत योजना के तहत किया गया 

हे। 

(हिन्दी) 

Fad 

2. ५५५ ^° 

जेएनएनयूआरएमर के अतर्गत पेयजल परियोजना 

2149. श्री प्रेमचन्द aes: क्या शहरी विकास मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करगे किः | 

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं के दौरान 
देश के विभिन भागों में पेयजल पाइपलाइनों को far हेतु किए 
गए कार्यो सहित जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 
(जेएनएनयूआरएम) के तहत निधियोँ के दुरुपयोगं संबंधी रिपोर 

प्राप्त es है; 

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सहित तत्संन॑धी राज्य-वार ब्योरा 

क्या है; ओर 

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों का व्यौरा क्या है ओर सरकार 

ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की 2?
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शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय); 
(क) जी al 

(ख) ओर (ग) सरकार ने बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट, ओडिशा ओर उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से जवाहरलाल 
नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूभरएम) के तहत 
अनुमोदित जल आपूर्ति सहित कुक परियोजनाओं हेतु निधियों के 
दुरूपयोग के आरोपों कौ रिपोर प्राप्त हुई है। 

परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार“शहरी स्थानीय निकायो 
( यूएलबी) द्वारा अपने नियमों ओर प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा 
रहा Bl राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) परियोजनाओं 
के कार्यान्वयन मँ सभी नियम संबंधी ओौपचारिकताओं का पालन 
करने सहित परियोजनाओं ओर सुधारों at निगरानी करती 3 
निधियोँ के दुरउपयोग के सूचित मामलों मेँ संबंधित राज्य सरकार 
से उपयुक्त कारवाई करने के लिए कहा जता है। दोषी पाए गष 
कार्मिक के विरुद्ध कौ जाने वाली अपेक्षित कारवाई संबंधित राज्य 

द्वारा अपने नियमों ओर विनियमो के अनुसार की जाती है। राज्य/संघ 
राज्य क्षेत्र (act) निधियों के उचित उपयोग के संबंध में तिमाही 
प्रगति रिपोर्यो (क्युपीञर) के माध्यम से सूचना देते है। इसके 
अतिरिक्त, निष्पक्ष समीक्षा ओर निगरानी एजेंसी (आइआरएमए) , 
जिसको नियुक्ति राज्यों द्वारा की जाती है तथा शहरी विकास मंत्रालय 
कौ केन्द्रीय स्वीकृति ओर निगरानी समिति (सीएएसमसी) द्वारा 
अनुमोदित की जाती है, जेएनएनयूभारएम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं 
कौ निगरानी ओर कार्यान्वयन, परियोजना कागजातों की See समीक्षा 
तथा जारी निधियों का उपयोग sesh ओर समयबद्ध तरीके से 
हो, इसकौ समीक्षा करने के लिए प्रत्येक परियोजना का स्थल दौरा 
करती zt 

(अनुवाद oS 

नागरिकता अधिनियम में संशोधन 
a मै 

2150. श्री अनन्त वेंकररामी test: क्या गृह मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने न केवल विदेश मेँ रह रहे भारतीय 
नागरिको को पुनः परिभाषित करने अपितु, भारतीयों से विवाहित 
विदेशी नागरिकों को भी सुविधाएं प्रदान करने हेतु भारतीय नागरिकता 
अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय किया गया है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 

(क) ओर (ख) जी, a नागरकिता अधिनियम, 1955 मे संशोधन 

करने का प्रस्ताव विचाराधीन 21 
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{ हिन्दी) Diu br st 

स्कूलों में अध्यापकों at कमी 

2151. ड. बलीरामः क्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद 
ओर दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत स्कूलों मे अध्यापकों कौ अत्यधिक 
कमी हे; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) सरकार ने रिक्त पदों को भरने हेतु अब तक क्या कदम 
उठाए है; ओर 

(घ) सभी रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना 
है? 

(ग) सरकार ने रिक्त पदों को भरने हेतु अब तक क्या कदम 
उठाए है; ओर 

(घ) सभी रिक्त पदीं को कब्र तक भरे जाने कौ संभावना 
है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री मुल्लापल्ली ward): 
(क) ओर (ख) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि 
प्राथमिक विद्छलय शिक्षकों के 21780 संस्वीकृत पद है जिनमे से, 
16449 अध्यापक नियमित आधार पर कार्य कर रहे हैँ ओर 3879 
अध्यापक संविदा के आधार पर कार्य कर रहे है। नई दिल्ली नगर 
पालिका परिषद् ने यह सूचित किया है कि विभिन श्रेणियों के 
873 सस्वीकृत पदां पर कार्य कर रहे अध्यापकों मे भी 712 
अध्यापक नियमित आधार पर कार्य कर रहे है, 21 अध्यापक 
पर्नियोजन के आधार पर कार्य कर रहे है ओर 64 अध्यापक संविदा 
के आधार पर कार्य कर रहे है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी 

aa सरकार ने यह सूचित किया है कि विभिन श्रेणियो के 
अध्यापकों के कुल 43327 संस्वीकृत पदों मेँ से 36184 पद भरे 
हए ह ओर 7143 पद खाली 2 

(ग) ओर (घ) खाली पदों का भरा जाना चलती रहने वाली 
प्रक्रिया है। फिर भी संबंधित अधिकारियों ने अध्यापकों के खाली 
पद् भरने के कदम उठाए हैँ, जिनमें इस सीधी भरतीं के कोटे के 
तहत खाली पदों को भरे जाने, विभागीय उम्मीदवारों के लिए रखे; 

गए (पदोननति कोरे के) खाली पदों को भरे जाने, विभागीय 

पदोन्नति सीमिति कौ बैठक बुलाए जाने; अस्थायी रूप से अध्यापकों 
को संविदा के आधार पर काम पर रखे जाने ओर अतिथि 

अध्यापकों को काम पर रखे जाने के सिलसिले F यह मामला 

दिल्ली अधीनस्थ सेवा-चयन बोर्ड से उठाया जाना शामिल Zi
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Waser के अंतर्गत युवा समन्वयक 

2152. श्री मधुसूदन यादवः 
श्री हरिश्चन्द्र चब्हाणः 

क्या युवा कार्यक्रम. ओर खेल मंत्री यह बताने कौ कृषा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार नेहरू युवा संगठन (एनवाईकेएस) के 

अतिर्गत जिला ओर राज्य-स्तर पर युवा समन्वयकों कौ नियुक्ति 

करती है; 

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में जिला ओर राज्य स्तरों पर रिक्त 

पड युवा समन्वयकों के पदों कौ संख्या कितनी है ओर राज्य-वार 

उक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है; 

(ग) क्या सरकार ने एनवाईकेएस के कार्यकरणं की निगरानी 

करने के लिए जिला/राज्य स्तर पर किसी सलाहकार समिति का 

गठन किया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार aia क्या है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री 
अजय माकन ): (क) जी, नही। नेहरू युवा He संगठन (सेवा) 

विनियमन, 1987 के अनुसार सभी श्रणियों के पदों के लिए नियोक्ता 

प्राधिकारी संगठन का महानिदेशक 2 

(ख) एनवाईकेएस में जिला युवा समन्वयकों के संस्वीकृत पदों 

कौ संख्या 623 है। इनमें से 300 पद् भरे जा चुके हैँ ओर शेष 
323 पद संलग्न विवरण- में fea गए राज्यवार व्यौरे के अनुसार 

रिक्त पडे है। रिक्त पदों को भरने कौ प्रक्रिया भरतीं नियपों के 
अनुरूप शुरू कौ जा चुकी है। 

(ग) जी, हां, 

(घ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के युवा कार्यक्रम संबधी राज्य 

सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी) ओर युवा कार्यक्रम संबंधी जिला 

सलाहकार समिति (डीएसीवार्पी) का गठन निम्नलिखित उदेश्यां के 

आधार पर किया गया हैः 

८) एनवाईकेएस ओर राज्य सरकारों के विभिन पदाधिकारियों 

के बीच प्रभावी संपर्क सूत्र स्थापित करना। 

Gi) रज्य के युवाओं कौ जरूरतों को ध्यान मेँ रखते हुए 
उपयुक्त विकासात्मक परियोजना का पता लगाना ओर 

उनकी पहचान करना। 
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Gi) राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों के कोर समूह के साथ-साथ 

प्रशिक्षण अवसरचना के विकास के लिए आवश्यक 

संसाधनों ओर fastest को लाना। 

इन समितियों ओर उनके गठन के लिए पदाधिकारियों को 

नामित करने कै लिए मानदंड संलग्न विवरण-ा मे दिए गए है। 

विवरण 7 

एनः वई के.एसः मं रिक्त पडे पद 

क्र.सं. राज्य संस्वीकृति पद॒ स्थिति रिव्ति 

1 2 3 4 5 

1. अंडमान ओर Frater 6 6 0 

graye 

2. आध्र प्रदेश 23 12 1 

3. अरुणाचल प्रदेश 14 0 14 

4. असम 27 12 15 

$. बिहार् 38 13 25 

6. चंडीगद् 1 1 0 

7. wien 16 4 12 

8. दादर ओर नगर हवेली 1 0 1 

9. दमन ओर दीव 2 0 2 

10. दिल्ली 9 6 3 

11. गोवा 3 3 0 

12. गुजरते 25 11 14 

13. हरियाणा 19 8 1 

14. हिमाचल प्रदेश 12 6 6 

15. जम्मू ओर कश्मीर 14 1 3 

16. Bras 22 10 12 

17. कर्नाटक 27 16 11 

18. केरल 14 7 7 

19. लक्षद्रीप ] 0 1 



249 Weal के 

] 2 3 4 5 

20. मध्य प्रदेश 48 34 14 

21. म्रहाराष्ट 34 23 11 

22. मणिपुर 10 8 2 

23. मेघालय 7 4 3 

24. मिजोरम 8 2 6 

25. नागालैंड 11 | 10 

26. ओडीश 30 7 23 

27. पुदुचेरी 4 3 

28. पंजाब 20 10 10 

29. राजस्थान 32 ll 2] 

30. सिक्किम 4 2 2 

31. तमिलनादु 30 17 13 

22. त्रिपुरा 4 1 3 

33. उत्तर प्रदेश 1 30 41 

34. उत्तराखंड 13 6 7 

35. पश्चिम बगाल 23 17 6 

कुल 623 300 323 

विवरण II 

पदाधिकारियों को नामितं करने के लिए ands 

युवा का कार्यक्रम संबंधी राज्य सलाहकार समिति (एस एसी 

ag पी) ओर युवा कार्यक्रम संबंधी जिला सलाहकार समिति (डी 
ए सी वाई पी) तथा पदाधिकारियों का नामांकन ओर उनकौ संस्चना 

निम्न प्रकार हैः- 

एस ए सी ag tt: 

* माननीय युवा कार्यक्रम ओर खेल सत्री, भारत सरकार 
व अध्यक्ष, नेहरू युवा केन्र संगठन द्वारा गैर सरकारी 
सदस्य के रूप में संसद सदस्यो/एम एल ए/एम एल 

सीमे से दो स्थानीय प्रतिनिधियों को नामित किया 

जाता Zl 

* महानिदेशक ने.युके.स. द्वारा दो जाने माने सामाजिक 

कार्यकर्ता, महिला, एक्टिविस्ट, खिलाडियों को नामित 
किया जाता 21 
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* एस.ए.सी.वाईपी. के सरकारी सदस्य हैः विकास wire 
के प्रधान, राज्य के मुख्य cits बैक arate, डी.जी. 
ने.यु.के.सं. के प्रतिनिधि, उप कार्यक्रम सलाहकार एन. 

एस.एस.। 

* राज्य के उपनिदेशक, एन ae के एस, dea ए सी 

a पी के विशेष आमंत्रित शासकोय सदस्य के रूप 

HZ 

at uw at ag पीः 

* gar कार्यक्रम संबंधी जिला सलाहकार समिति डी 

एमडी Ha Sua वाई पी के अध्यक्ष द्वारा जिले 

से सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा विद, भूतपूर्वं सैनिक से 
तीन गैर सरकारी सदस्य। 

* Bud as पी में प्रतिनिधित्व के लिए युवा नेताओं 
दवारा स्वयं ही दो प्रतिनिधि चुने जाते है 

* एन वाह सी स्वयं सेवक भी अपने मेँ से एक प्रतिनिधि 

ad Zz 

* डीषएसी वाई पी के सरकारी सदस्य हैः- विकास 
एजेन्सियों के प्रधान, जिला & लीड da आफीसर, 

कार्यक्रम अधिकारी, एन एस एस! 

डी एसी वाई पी ओर एस एसी ag पी के गैर सरकारी 

सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षं काहे) 

युवा कार्यक्रम संबंधी राज्य सलाहकार समिति 
( एसएसीवाईपी ) का गठन। 

क्र.सं विवरण पदनाम 

1 2 3 

1. Wah युवा कार्यक्रम ओर खेल मत्री अध्यक्ष 

2व॒ सांसद/विधायक,सदस्य विधान परिषद, माननीय मंत्री प्राननीय सदस्य 

3. एवं-अध्यक्ष, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा नामित 

किया जाना है। 

4व॒ प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, माननीय सदस्य 

5. खिलाडी (महानिदेशक, नेहरू युवा केर संगठन 
द्वारा नामित) 

(महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन ga नामित) 

6. मंडल निदेशक सदस्य सचिव 
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1 2 3 1 2 3 

7. निदेशक, राज्य युवा सेवाएं एवे खेल सदस्य 10. जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी सदस्य 

8. निदेशक, ग्रामीण विकाम सदस्य 1]. ae वैक अधिकारी सदस्य 

9. निदेशक, स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण सदस्य 12. परियोजना अधिकारी, डीभरीए | सदृ 

10. निदेशक, समाज कल्याण सदस्य 
13. परियोजना अधिकारी, एनएसएस सदस्य 

11. निदेशक, संस्कृति सदस्य 

. एनी के प्रमुख सदस्य 12. निदेशक, कृषि सदस्य 14 ए मुख द 

13, निदेशक, लघु उद्योग सदस्य 15. Rewer सरस्य 

14. निदेशक, पर्यावरण एवं वन सदस्य 16. गैर-सरकायी सदस्य 

15. निदेशक, अनुसूचित जनजाति व पिडा वर्ग सदस्य 17. युवा नैता सदस्य 

16. निदेशक, सुचना एवं जनसपक सदस्य 1६. युवा ने सदस्य 

17. wa भै लीड वैक का प्रमुख सदस्य यवक 
19. रष्टय युवा ated (एनवार्हमी) स्वयंसेवक सदस्य 

18. उप कार्यक्रम सलाहकार, एन.एस.एस. सदस्य 

अनुवाद ~~ . 
19. महानिदशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन का प्रतिनिधि सदस्य ( अनुनद् । 2.+ ° 

20. रज्य के उप निदेशक विशेष चिकित्सा पर्यटन _ 

ial 2153. श्री नामा नागेश्वर रावः क्या गृह मंत्री यह बताने 

युवा कार्यक्रम संबंधी जिला सलाहकार समिति कौ कृपा करेगे किः 
( डीएसीवाईपी ) का गठन विनियमो 

(क) क्या यह सत्य है कि जटिल वीजा विनियमो के करण 
क्र.सं विवरण पनाम बी संख्या 4 संभावित चिकित्सां पर्यटक भारत at अपेक्षा थाइलैंड 

मे जा रहे 2; | 
1. जिला केलेक्टर अध्यक्ष 

(ख) यदि a, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 
2. जिला युवी समन्वयक सदस्य सचिव 

गृह मत्रालय मे राज्य मत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 
3. ay समन्वयक, एनवाईकेएस सदस्य (क) ओर (ख) एेसी कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है जिससे यह 
4. अपर उपयुक्त (विकास र योजना) सदस पता चले कि जटिल वीजा विनियमनोँं के कारण बडी संख्या में 

संभावित चिकित्सा पर्यटक भारत कौ अपेक्षा onde जा रहे ZI 
5. मुख्यं पिकित्साधिकारी/सिविल सर्जन सदस्य भारत कौ यात्र के लिए चिकित्सा बीजा कौ मंजूरी हेतु वर्तमान 

भक, स वीजा विनियम जटिल नहीं है चिकित्सा वीजा उस विदेशी नागरिक 
6 महप्रवधक, दई सदस्य को दिया जाता है जिसमे भारत मे चिकित्सा उपचार की आवश्यकता 
2 जिला जनसपक अधिकारी सदस्य एवं वास्तविकता को सही साबित करने वाले चिकित्सा संबधी 

दस्तावेज प्रस्तुत किए el यह भी प्रावधान है कि यदि विदेशी 
१. फौल्ड प्रचार अधिकारी सदस्य नागरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार उपचार का लाभ 

उठाना चाहता है, तो उसके मामले पर भी भारतीय मिशनों द्वारा 
9, जिला युवा सेवा ओर खेल अधिकारी सदस्य विचार किया जा सकता 31 
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11 

( हिन्दी ^ J- dens au 

गरयालयो ह 
ग्रंथालयों को प्रोत्साहन > 9 

2154. श्री भीष्म शंकर उफ कुशल तिवारीः 

श्री हरिश्चद्र wee: 

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने कौ कृपा Hin किः 

(क) देश मे सरकारी ग्र॑भालयों का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) गत दो वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दोरान 
इन ग्र॑थालयों को दी गई सहायता का ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने ओडिशा सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 

ग्रंथालयं को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष कदम उठाए Z; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर गते तीन वर्षो 

के दौरान प्रत्येक वर्षं इस day में दी गई सहायता का राज्य-वार 

ब्योरा क्या है; ओर 

(ङः) सरकार ने देश में ग्र॑थालयो में सुधार करने ओर उनका 

विकास करने के लिए क्या उपाय किए 2? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मत्री तथा सस्कृति 

मत्री ( कुमारी सैलजा ): (क) देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों कौ 

संख्या के संबंध मेँ अद्यतन डाटा उपलब्ध नहीं 21 तथापि, संस्कृति 

मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, राजा राममोहन रोय 

पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा वर्षं 2003 A करए गए अधिकृत 

मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, देश मै सार्वजनिक पुस्तकालयों कौ 

संख्या संलग्न विवरण- में दी गर्ह हे। 

(ख) इन सभी पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता नहीं मिलती 

हे। पुस्तकालयों को पिछले दो वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान दी 
गई सहायता के व्यौरे संलग्न विवरण-ा में दिए गर Zi 

(ग) जी, नहीं। 

(घ) प्रश्न नहीं som 

(ङ) राजा water da पुस्तकालय प्रतिष्टान के पास 

सार्वजनिक पुस्तकालयों के सुधार के लिए afin ओर गेर-मेचिंग 
सहायता की स्कीर्मे है, इनके साथ-साथ, अन्य पहलुओं जैसे- पुस्तकों 

का भंडार बढाना कम्प्यूटर कौ खरीद, सेमिनारों के आयोजन के 

लिए बुनियादी सुधार आदि के लिए सहायता शामिल Zz 
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विवरण I 

राजा राममोहन रोय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की ओर से एसी 
dear ओआरजी मार्ग fealé (2003) के द्वारा कराद् गए 

मूल्याकन अध्ययन के अनुसार देश मै पुस्तकालय की सख्या 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम पुस्तकालयों की संख्या 

1 2 

आध्र प्रदेश 2764 

अरूणाचल प्रदेश 49 

असम 53 

बिहार ओर ras 4101 

गुजरातं 6714 

गोवा 91 

हरियाणा 55 

हिमाचल प्रदेश 222 

जम्मू ओर कश्मीर 60 

कर्नाटक 2285 

केरल 1322 

मध्य प्रदेश 15948 

महाराष्ट 3888 

मणिपुर 129 

मेघालय 7 

मिजोरम 427 

areas 244 

ओडिशा 3546 

asa 12 

राजस्थान 2570 

सिक्किम 4 

तमिलनाडु 2562 

त्रिपुरा 511 

उत्तर प्रदेश ओर उत्तराखंड 1624 

पश्चिम बंगाल 2642 
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1 2 1 2 

अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 6 लक्षद्वीप 1 

चंडीगढ़ 2 पुदुचेरी 3 

दादरा ओर नगर हवेली 3 छत्तीसगढ़ 0 

दिल्ली 218 कुल 52063 

विवरण II 

राज्य-कार दी गई सहायता 

राज्य/संघ राज्य 2011-12 से फरवरी, 2012 तक 2010-11 2009-10 

aa का नाम युस्तकालयों केन्द्रीय सहायता पुस्तकालय केन्द्रीय सहायता पुस्तकालयों केन्द्रीय सहायता 
कौ संख्या z कौ संख्या र की संख्यां z 

1 2 3 4 5 6 7 

आध्र प्रदेश 32 21327635 32 10202946.5 467 14606009 

अरूणाचल प्रदेश 97 10404731 97 27183526 97 13992417 

असम 267 22846536 267 16658482.3 264 10725840 

विहार 22 9989577 22 2994036 22 3625391 

गुजरात 824 22083661 824 29265879.5 832 16684188 

मोवा 91 557186 91 2352706 91 1483074 

हरियाणा 38 3100495 38 4955990 38 2831340 

हिमाचल प्रदेश 464 3026423 464 3405460.2 464 3326909 

जम्मू ओर कश्मीर 35 7871587 35 10853963.4 35 2373351 

कर्नाटक 2106 22604287 2106 31085720.5 2100 34768686 

केरल 540 7713357 540 9763911.5 438 11181653 

मध्य प्रदेश 35 13002645 35 5163701 35 5982290 

महाराष्ट 1097 27650527 1097 18757511.5 1093 28881837 

मणिपुर 181 11477362 181 6022583 179 21446614 

मेघालय 5 2215833 5 737672 94 2805383 

मिजोरम 427 15384630 427 12440206 427 15457391 

ares 258 20769122 258 11044465.9 245 14694797 
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1 2 3 4 5 6 7 

ओडिशा 659 8262288 659 21759507 645 ` 10667197 

पजान 12 2596905 12 2065480 13 2492631 

राजस्थान 333 19159239 333 19884699.8 333 17820966 

सिविकम 61 741973 61 6114088.9 61 5810080 

तमिलनाडु 1941 15956422 1941 42498399.5 1940 27097365 

त्रिपुरा 24 14234008 24 16795426.4 24 5885415 

उत्तर प्रदेश 315 11587690 315 30903951.12 315 24209209 

पश्चिम बगाल 2675 30038117 2675 55673710.5 2558 23517842 

अंडमान ओर निकोबार 22 1934108 2 309508.6 22 1253565 

दवीपसमूह 

dere 6 1885493 6 3056790.8 6 2116784 

दादरा ओर नगर हवेली 2 370986 2 295069 2 341365 

दिल्ली 72 2198008 0 750000 0 130000 

लक्षदरीप 1 185493 | 147534 1 170682 

पुदुचेरी 4 890987 4 590137 4 732730 

छन्तीसगद 7 1112959 7 885206 23 1024095 

ारखंड 5 1298452 5 1032740 7 3669389 

उत्तराखंड 224 4204923 224 1859796 223 3178256 

दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 

कुल 12882 = 338683646.92 12790 407510805.9 13098 335284740.7 

Cea? a भन (वज्द्र-न् 1 

2155. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या सस्कृति मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश में मध्य प्रदेश सहित जीोद्धार किए जा रहे 

स्मारकों का स्मारक-वार व्यौरा क्या 2; 

(ख) यह कार्य पूरा करने कौ लक्षिते तिथि at तुलना में 

जीर्णोद्धार कौ वर्तमान स्थिति का स्मारक-वार sia क्या है; ओर 

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित ओर व्यय 
की गई है? 

स्मारकों का जीर्णोद्धार > & ¬ - < 4 आवास ओर शहरी गरीन्ली उपशमन मंत्री तथा संस्कृति 

“ मत्री (कुमारी dent): (क) ओर (ख) भारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक वर्षं मरम्मत कौ आवश्यकता ओर संसाधनों 

कौ उपलब्धता के अनुसार, मध्य प्रदेश सहित, देश मे केन्द्रीय 

सररक्षित स्मारकं का संरक्षण ओर पुनरुद्धार किया जाता है तथा 
ये स्मारक भली-भाति परिरक्षित है। सरक्षित स्मारकों कौ विशेष 
मरम्मत के लिए सरक्षण कार्यक्रम की वार्षिके समीक्षा की जाती 

है, जबकि पूर्ण हो चुके कायां को छोड दिया जाता है ओर नए 
कार्यो को आरम्भ किया जाता है। तथापि सभी सरक्षित स्मारकों 
के नेमी रखरखाव का कार्य नियमित रूप से किया जाता है। 

इसलिए, स्मारकों का संरक्षण कार्य एक सतत प्रकिया हे।
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(ग) गत तीन वर्षो के दौरान स्मारकं के संरक्षण के लिए 

आबंरित/उपयोग की गई निधियोँ तथा चालू वित्तीय ad के आवंटन 

का Sit इस प्रकार हैः 

राशि लाख रुपयों में 

क्र.सं. वर्ष आबंटित।/उपयोग कौ गई निधियां 

1. 2008-09 13498.60 

2. 2009-10  15300.43 

3. 2010-11 15649.50 

4. 2011-12 13305.00 
(आवंटन) 

(अनुवाद । =< 4 

भारतीय कृषि सेवा 
त 

2156. श्री पी.टी. alae: क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार सिविल सेवा परीक्षा मे भारतीय कृषि सेवा 

आरंभ करने पर विचार कर रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने कौ संभावना 

है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय में राज्य मंत्री (ॐ. चरण दास महत ): (क) जी, TET 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता। 

[हिन्दी] 

7 a-b भूकंप रोधी मकान 

2157. श्री कमल किशोर ‘Hurst’: 

श्री महाबलं मिश्राः 

क्या आवास ओर शहरी गरीनी उपजमन मत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने राज्य/संघ राज्य sal को देशं के शहरी 

क्षेत्र मे. असो (कालोनियों के निर्माण मेँ अनिवार्य yaa रोधी 

तकनीक अपनाने के निर्देश दिए है; 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी alo क्या है ओर इस पर राज्य 

सरकारों कौ क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ग) सरकार ने मकानों को भंकप रोधी बनाने के लिए saat 

fatten करने हेतु संबंधित प्राधिकरणों ओर दिल्ली के नागरिको 

को fda देने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की है? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन पत्री तथा संस्कृति 

मनी ( कुमारी Berm): (क) देश मे शहरी क्षत्रं मेँ मकानोकालोनियो 

के निर्माण मे आवश्यक भूकम्परोधी तकनीक को अपनाने के लिए 

केन्द्र सरकार द्वारा कोटं अनिवार्य निदेश जारी नही किए गए है! 

(ख) ओर (ग) तथापि, देश मेँ आवश्यक परामर्श रूपरेखा 

के निर्माण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए दैः 

भारतीय मानक व्यूरौ (tava) ने विभिन्न प्रकार के निर्माण 

हेतु भूकम्परोधी डिजायन ओर निर्माण तकनीक से संबंधित निम्नलिखित 

भारतीय मानक विकसित किए 2: 

(i) आईएस 1893 (भाग-1) : 2000 Ararat के भूकम्प 

रोधी डिजायन हेतु मानक 

Gi) आईएस 4326:1993- भवनों के भूकम्परोधी डिजायन 

ओर निर्माण-व्यवहार संहिता 

(ii) आईएस 13837:1993- मिर्री के भवनों कौ भूकम्प 
प्रतिरोधित में सुधार-दिशा निर्देश 

(iv) आईएस 13828:1993 कम शक्ति के चिनारई वाले भवना 

की भूकम्प प्रतिरोधिता में सुधार-दिशानिर्देश 

(४) आईएस 13920:1993-डक्राइल डिटेलिंग आफ रीहंफोसई 

wee wad सन्जेक्टेड दु सीस्मिक फोर्स-व्यवहार 

संहिता 

(vi) आईएस 13935:2009-भवनों कौ मरम्मत ओर भूकम्पीय 

सुद्दीकरण-दिशा निर्देश 

बीएस द्वार प्रकाशित की गई राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 

मे अन्य बातों के साथ-साथ आयोजन, डिजायन ओर भुकम्परोधी 

निर्माण तकनीको के प्रावधान दिए गए हे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 

2005 भी मौजूद है तथा Weta आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) 

ने समय-समय पर भूकम्प से सुरक्षा के संब॑ध मेँ दिशा-निर्देश जारी 

किए है आपदा प्रब॑धन 2009 पर राष्टरीय नीति भी है जिसे केन्द्रीय 

मंत्रिमण्डल द्वारा 22 अक्टूबर, 2009 को अनुमोदन प्रदान किया गया 

él
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राज्य सरकारों को अपने नगर एवं ग्राम नियोजन afar 

ओर भूकम्पीय जोखिमों से सुरक्षा हेतु विकास नियंत्रण नियम ओर 
उप-नियमों को सुवधिनक बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गदित 

एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा के लिए नगर 

एवं ग्राम नियोजन अधिनियमन, जोनिंग विनियमन विकास fra 

तथा भवन विनियमन८उप-नियम तैयार किए गए है। सभी राज्यों को 

अनेक अपने अधिनियमो८उप-नियमो-विनियमानों को संशोधित करने 

कौ सलाह दी गर्ई है ताकि भूकम्प के खतो से सुरक्षा के vay 
मं निर्माण गतिविधियां विनियमित हो सर्के। 

आवश्यक संशोधनं के लिए उनको मदद करने हेतु कार्यशाला 

भी आयोजित की ag है। इस मत्रालय के तत्वाधान मे भवन निर्माण 

सामग्रियां एवं प्रोद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमरीपीसी) ने इस संबंध 

मे व्यापक जागृति लाने के लिए दिल्ली सहित fafa aol में 

महत्वपूर्ण स्कूलों ओर अस्पतालों मेँ भुकम्पीय रिटरोफिरिग का प्रचार 

ओर प्रदर्शन जैसी गतिविधियां आरंभ की है। 

"भूमि" ओर "कालोनी sar’ राज्य का विषय होने के नाते 
अनिवार्य अभिग्रहण हेतु अपेक्षित प्रावधान करने के लिए अपने 

विद्यमान विनियमनों को संशोधित करना teal का प्राथमिक दायित्व 

rf 

2.८1 ~ ¢ ९ 
( अनुकाद्] गन fae? 2 

\ --\ २५ ५ ` 

४.९ वांस उद्योग 

2158. श्री वैजयंत पांडाः क्या कृषि मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र ओर अन्य पिद dat को अपनी 

आर्थकं स्थिति मेँ सुधार लाने के लिए देश में बांस उद्योग को बदावा 

देने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि a, वो तत्संबधी व्योरा क्या है; ओर 

(ग) विश्व के अन्य देशो के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करने 

के लिए इस aa को दिए जां रहे ओर प्रस्तावित नए प्रोत्साहनों 

का व्यौरा क्या है? 

कृषि मत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

Harta में राज्य मत्री (डो. चरण दास प्रहत): (क) जी, हा 

भारत सरकार खासकर पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य fred क्षत्रं में 

उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए देश मे बांस उद्योग को 

बढावा दे रही हे। 
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(ख) विज्ञान ओर प्रोद्योगिकौ विभाग (डीएसरी) भारत सरकार, 
बांस प्रसंस्करण यूनिर स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकौ विकास 

सहायता (टीदीए) देने के लिए प्रौद्योगिकी पशन के रूप मं 

राष्ट्रीय बांस अनुप्रयोग मिशन (एनएमबीए) कार्यान्वित कर रही 21 

इसका लक्ष्य बांस जो sa aa मेँ प्रचुरता से उपलब्ध है, के क्षत्र 
मे उत्तर-पूर्व के लोगों को अधिक रोजगार सृजन सुनिश्चित करना 

a! 

ओद्योगिकी नीति ओर संवर्धन विभाग, भारत सरकार भी 
ओद्योगिकी अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आई आर्ईयूएस) के अतर्गत 

52.63 करोड रुपए के केन्द्रीय अनुदानं सहित 60.66 करोड रुपए 

को कुल लागत से बांस आधारित कलस्टर, गुवाहारी (असम) में 

अवसंस्चनात्मक सुविधाओं के उन्नयन के लिए बांस उद्योग कौ 

प्रतिस्पर्धात्मकता ae के लिए अक्तूबर, 2010 मे मंजूर परियोजना 

कार्यान्वितं कर रही है। यह परियोजना विशेष प्रयोजन साधन 

(एसपीबी) “ted बम्बू रैकनोर्लोजी पार्क गुवाहारी " sro क्रियान्वित 

कौ जा रही है। 15.79 करोड रुपए के अनुदान के प्रथम किस्त 
निर्गत की जा gent थी। 3.27 करोड रुपए कौ वित्तीय प्रगति प्राप्त 

कीहे। 

(ग) बांस उद्योग को प्रतिस्पधीं बनाने के लिए एनएमबीपए 

तकनीकौ विकास सहायता (टीडीए) के रूप मे उत्तर-पूर्व मे वांस 

उत्पादन ओर प्रसंस्करण यूनिरों कौ स्थापना के लिए उद्यमियों को 
सहायता देता है जो परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक, केवल 

संयत्र ओर मशीनरी तक सीमित है, पांच ad कौ अवधि में भुगतान 

योग्य zl 
2.6 2 ~ 63 

[fet] Te eh fot 

तेजाब that at घटनाएं 

2159, श्रीमती उषा वर्माः क्या गृहं मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या देश मेँ महिलाओं पर तेजाब had at घटनाओं 

मे वृद्धिहोरहीदहै; 

(ख) afe a, तो गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्षं ओर 

चालू वर्षं में पता चले एेसे मामलों कौ राज्य-वार संख्या कितनी 

है ओर दोषियों के खिलाफ क्या कारवाई की गई; ओर 

(ग) सरकार नै भविष्य में एेसे मामलों पर रोक लगाने के 

लिए क्या कदम उठाए हैँ?
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गृह मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री जितेन्द्र सिंह ): (क) से 
(ग) राष्ट्रीय अपराध fete व्युरो (एन सी आर बी) द्वार उपलब्ध 

करायी गई जानकारी के अनुसार, महिलाओं पर तेजाब tad से 

संबधित आकडे एन सी आर बी द्वारा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे 

जाते है। 

संविधान कौ सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" ओर "लोक 
व्यवस्था" राज्य के विषय है ओर इसलिए, महिलाओं के प्रति 
अपराध सहित, अपरधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, 

जांच-पडताल ओर अभियोजन कौ प्राधिमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों 

ओर संघ राज्य क्षत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, संघ सरकार, 

महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम ओर Fram को अत्यधिक 

महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने 4 सितम्बर, 2009 को सभी राज्य 
Rania राज्य क्षेत्रों को विस्तृत सलाहं भेजी है। जिनमे, उन्हं 
अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के प्रति हिंसा के दोषी पाए 

गए व्यक्तियों को तत्काल एवं निवारक दंड देने हेतु समुचित उफाय 

करने, जांच-पडताल की गुणवत्ता मे सुधार लाने, महिलाओं के प्रति 

अपराध की जांच में विलम्ब को कम करने, जिलों में महिलाओं 

के प्रति अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने, पुलिस कार्मिकों को 

महिलाओं के प्रति godt बनाने, विशेष महिला न्यायालयं कौ 

स्थापना करने ओर काल ded मे रात्रि की पारी में काम करने 

वाली महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला न्यायालयों 

की स्थापना करने ओर काल at मेँ रत्रि की पारी मेँ काम 

करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के बारे मे कदम sot जाने कौ 

सलाह दी गई है) अधिकांश राज्यो/संघ राज्य क्षत्रं ने (महिला 
प्रकोष्ठ) स्थापित कर लिए है। कुछ राज्यों (संघ राज्य at ने भी 
जिला स्तरों पर * समस्त महिला पुलिस स्टेशन '" ओर पुलिस स्टेशन 
स्तर पर “*महिला/बाल सहायता Sen" स्थापित कर लिए zi 

बलात्कार Sl की समीक्षा करने से संबंधित मुदं कौ जांच 

करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता मेँ गठित उच्चाधिकार प्राप्त 

समिति ने ‘afte विधि (संशोधन) विधेयक, 2011" के प्रारूप 

मे धारा 326 ख, तेजाब ae कर घायल करना कौ जोड़ने कौ 

सिफारिश कौ है। 
Wy 

Largan] 244 ~ । 

वरिष्ठ नागरक्िं के विरुद्ध अपराध 

2160. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधियाः 

श्री हमदुल्लाह सहृदः 

क्या गह मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या देश मे वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध कौ 

चटनाओं A वृद्धि हो रही है; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक af ओर चालू 

ai के दौरान दर्ज किए गए मामलों की राज्य-वार, अपराध-वार 

ओर लिंग-वार कुल संख्या कितनी 2; 

(ग) गिरफ्तार किए गए दोषी व्यक्तियों कौ कुल संख्या कितनी 

है ओर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा सुलज्ञाए 

TYEE न गए मामलों का व्यौरा क्या है ओर उक्त अवधि 

के दौरान सभी मामलों को सुलज्ञाने के लिए राज्य-वार क्या कदम 

sam गए रै; ओर 

(घ) सरकार ने वरिष्ठ नागरिको को सुरक्षा प्रदान करने के 

लिए अन्य क्या कदम उदाए रै? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से 

(घ) राष्ट्रीय अपराध रिकाड ब्यूरो (एनसीआरवी) दवारा दी गई 

जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ नागरकिं के प्रति अपराधं के आंकड़े 

अलग से नहीं रखे जाते Ti तथापि, क्रमशः वर्षं 2008, 2009 तथा 

2010 के दौरान हत्या, हत्या कौ कोटि में न आने वाले सदोष 

मानववबद्ध तथा अपहरण एवं व्यपहरण के राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार 

तथापि fara पीडितं (50 वर्षं से अधिक आयु वाले) के sins 

संलग्न विवरण में दिए गए है! 

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, “ पुलिस " 

ओर “लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैँ ओर इस प्रकार वरिष्ठ 

नागरिके के प्रति अपराध सहित अपराध कौ रोकथाम करने, पता 

लगाने, पंजीकरण करने, जांच-पडताल करने तथा अभियोजन 

चलाने कौ प्राथमिक जिम्मेवारी wales राज्य क्षेत्रों प्रशासनों कौ 

है। तथापि, केन्द्र सरकार ने दिनांके 27.03.2008 को समस्त राज्य 

सरकारो/संघराज्य sal को विस्तृत सलाहकारी पत्र जारी किया है, 
जिसमे उन्हे परिष्ठ नागरिको का अभिनिर्धारण करने; वृद्ध व्यक्तियों 

की संरक्षा, संरक्षण के aaa में पुलिस कार्मिको को सुग्राही बनाने; 

बीर win के नियमित दौरा करने; टोल wl वरिष्ठ नागरिक 

हेल्पलाइन की स्थापना करने, वरिष्ठ नागरकि सुरक्षा प्रकोष्ठ कौ 

स्थापना करने; घरेलू ated, geet इत्यादि का सत्यापन करने 

जैसी पहलों के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों के प्रति सभी प्रकार at 

लापरवाही, दुर्व्यवहार तथा हिसा को समाप्त करने तथा सुरक्षा 

सरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठने कौ सलाह 

दी गई 21
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विवरण 

वर्ष 2008-2010 कं दौरान 50 af से अधिक आयु वाले हत्या के परीदितौः का व्यौरा 

क्र.सं राज्यं हत्या 

2008 2009 2010 

पुरुष महिला कुल पुरुष महिला कुल पुरुष महिला कुल 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. आन्ध्र प्रदेश 221 82 303 184 ५1 275 325 143 468 

2. अरुणाचल प्रदेश 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

3. असम 55 0 55 40 0 40 46 0 46 

4. बिहार 96 18 114 125 18 143 194 31 225 

5. छत्तीसगद 112 40 152 117 44 161 105 40 145 

6. गोवा 6 5 11 3 3 6 2 0 2 

7. गुजरात 78 29 107 56 4 90 89 21 110 

8. हरियाणा 100 12 112 83 15 98 65 14 79 

9. हिमाचल प्रदेश 10 4 14 14 9 23 17 2 19 

10. जम्मू ओर कश्मीर 16 2 18 10 4 14 19 3 22 

11. ्ारखंड 73 25 98 81 8 89 65 12 77 

12. कर्नारक 129 43 172 121 66 187 130 57 187 

13. केरल 54 23 77 58 18 16 55 27 82 

14. मध्य प्रदेश 248 64 312 257 77 334 244 60 304 

15. महाराष्ट 262 73 335 216 104 320 238 84 322 

16. मणिपुर 12 0 12 16 2 18 8 1 9 

17. मेघालय 9 0 9 7 1 8 8 2 10 

18. मिजोरम wu we एनए 0 0 0 8 1 9 

19. नागालैंड 3 0 3 1 0 1 7 3 10 

20. ओडिशा 51 47 98 118 40 158 72 32 104 

21. पंजाब 66 17 83 42 14 56 65 21 86 

22. राजस्थान 101 30 131 124 35 ` 159 103 32 135 

23. सिक्किम 1 1 3 0 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24. तमिलनाडु 234 93 327 246 93 339 227 100 327 

25. त्रिपुर 13 4 17 7 4 11 16 8 24 

26. उत्तर प्रदेश 331 65 396 354 81 435 288 56 344 

27. उत्तराखंड 25 3 28 13 1 14 13 6 19 

28. पश्चिम बगाल 149 16 165 88 25 113 84 36 120 

कुल राज्य 2456 695 3151 2382 787 3169 2496 792 3288 

29. अंडमान ओर निकोबार 2 2 0 0 0 0 0 0 

द्रीपसमूह 

30.  चंडीगद 1 1 2 1 0 1 3 1 4 

31. दादरा ओर नगर हवेली 2 1 3 1 0 1 0 0 0 

32. दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. दिल्ली संघ शासित 36 7 43 23 18 41 25 14 39 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 

35. पुदुचेरी 3 2 5 2 1 3 8 0 8 

कुल संघ शासित 44 11 55 27 19 46 36 15 51 

कुल अखिल भारत 2500 706 3206 2409 806 3215 2532 807 3339 

वर्षे 2008-2010 के दौरान 5 वर्षे से अधिक आयु वाले हत्या at कोटि मँ न ard वाले सदोष 

मानवबद्ध तथा अपहरण एवं व्यपहरण के पीडितो का व्यौरा 

क्रुं एन्य हत्या कौ कोटि पँ न आने वाला सदोष मानवबद्ध अपहरण एवं व्यपहरण 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 
पष्ष महिला वुल Fe महिला वुल पष tt कुल पुरुष महिला वुल ya tet कृल Re महिता कुल 

1 2 3 4 5 6 7 £ 9 10 ॥ eR B Hw Sb ॥6 ¢ B 9 2 

॥ आप्र FT 9 3 2 B ऽ 2 & UN ॐ ॐ 5 F BH 3 ॐ B ॥ 2 

2 अरणाचल प्रदेश 0 0 O09 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 अपम 0 9 6 0 0 0 0 09 0 5 0 5 2 9 2 0 0 0 

4 विहा yo 1 ॐ Sb 1 6 6 3 BD 6 2 B 4 0 4 1 0 1 

$ सीह 0 0 0 1 1 2 4 0 4 0 0 0 0 0 9 1 0 1 

6 गोवा 2 1 3 2 0 2 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 90 

1} गुज 4 3 7 0 Fo 1 7 0 7 2 0 2 3 0 3 4 7 ॥ 

६ «ean 3 1 4 7 1 § 3 1 4 6 2 8 4 ॐ ॐ 7? 0 7 
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2 3 4 5 6 7? 8 9 ॥ ॥ 2 13 ॥ 6 6b YF 1 9 2 

हिमाचत प्रदेश 0 0 0 3 1 4 2 9 2 0 0 0 1 0 1 2 1 3 

0 जू ओर् wer 1 0 ft 0 1 1 3 0 3 0 0 6 0 0 0 2 ॥। 3 

1}. BRS 3 0 3 6 | 7 2 1 3 5 0 5 1 1 2 2 0 2 

12. Salle $ | 6 3 0 3 6 9 6 B 3 6 8 9 8 9 2 4 

{3 Re 7 2 9 2 0 ॐ 2 5 2 4 1 5 FT 1 8 6 0 6 

4 पष्य प्रद 2 1 2 2 3 5 3 1 4 5 0 5 7 1 8 7 0 1 

15. महाण 5 5 2 6 3 1 8 3 2 8 2 6b Bb 2 2 2 2 > 

16 प्रणिपुर 1 0 1 0 0 0 0 0 9 77 0 FW 2 0 2 ५ 5 2 

11. मेघालय 0 0 0 9 0 0 6 0 9 0 0 0 3 0 3 0 0 9 

1 मिजैए 0 0 0 1 0 1 1 0 1! 0 0 0 0 0 0 68 0 0 

19 Ae 0 0 0 0 0 0 2 | 3 1 0 7 4 0 | 1 0 1 

2. अदिश 0 7 0 0 0 0 0 9 7 1 8 4 5 9 9 9 9 

21. पंजाब १8 4 2 9 3 2 6 1 8 1 9 8 0 8 5 1 6 

22. RR 4 0 4 6 0 6 9 0 9 B 2 ॐ 0 FW B 8 3 

2}. सिक्किम् ५ 0 0 0 9 0 0 9 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. तमिलनाहु 1 | 2 3 0 3 3 0 3 Hb 2 B 2 2 2 ॥ 3 46 

25 त्रिपुर 0 0 0 0 09 0 0 0 0 4 9 9 0 0 0 1 0 1 

2. उततर प्रदश 14 १५ 2 (1 ५ 13 1 1 # 0 0 0 ॥ 0 ॥# 0 ५ # 

27. SRS 3 0 3 6 0 6 2 0 2 0 0 9 0 0 0 @ 0 0 

2. पश्चिम काल १ 2 ॐ 4 6 श 2 ॥ ॐ 0 0 0 2 0 2 ॐ फ 13 

कुल संघ शासित 288 41 329 284 61 345 297 5 354 185 40 221 200 54 254 193 166 359 

2 अंडमान ओर falar 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢ 9 

BN समूह 

3) ची 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 9 0 

३, दादश ओर् नगर हवेली 0 ॥ 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 दमन ओर् दीव १ 9 0 0 9 09 9 0 0 9 9 0 0 0 9 9? 0 0 

23 दिल्ली सघ शपित 2 0 2 3 0 3 3 3 6 3 2 5 4 0 4 3 0 3 

34 eR 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2; पुव i 0 1 0 0 0 4 1 5 4 9 1 0 0 0 0 ) 0 

कुत संघ शसित > 0 3 5 0 5 8 4 6 2 7 4 0 4 3 0 3 

कुल भितं भसत 2 4 ॐ 2 6 ॐ ॐ 6 ७ 9 4 22 2 + 2 % 1 && 
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महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में उच्चतम 
न्यायालय के दिशानिर्दश चायालय् _ 

2161. श्री डी.बी. we गौडाः क्या गुह मत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय 

ने बलात्कार पीडित अथवा अन्य प्रकार से पीडित महिलाओं कौ 
पहचान को उजागर करने के dau में दिशानिर्देश निर्धारित किए 

है; | 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या इन दिशानिर्देशो का pe राज्यों में विशेषकर उत्तर 
प्रदेश A उल्लंघन हो रहा है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ai क्या है; ओर 

(ङ) राज्यों द्वारा उक्त दिशानि्देशों का wal से पालन 
सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ गई 

है? 

गृह मंत्रालय पे राज्य मत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से 
(ङ) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली डोमेस्टिक वृमेन्स फोरम बनाम 
भारत संघ मामले में दिनांक 19.10.1994 में दिए गए एक निर्णय 
म यह निदेश दिया है कि सभी बलात्कार संबधी विचारणं मे, जहां 
तक अवश्यक हो, पीडित महिला कौ छद्मनामिता को बनाए रखा 

जाए 

एसी gee घटनाओं कौ जानकारी मिली है जहां पर राज्य 
पुलिस कौ ओर से हुई असावधानीपूर्णं चूक की वजह से बलात्कार 
पीडिता की पहचान का प्रकटीकरण हो गया zi 

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस ' ओर “लोक 
व्यवस्था" राज्य के विषय हैँ ओर इसलिए, महिलाओं के प्रति 
अपराध सहित, अपराधो की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, 
जांच-पडताल ओर अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों 

ओर संघ राज्य aa प्रशासनं की होती है। तथापि, संघ सरकार, 
महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम ओर नियंत्रण के मामलों 
को अत्यधिकं महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 4 सितम्बर, 
2009 को सभी राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत परामशीं -पत्र 
भेजा है जिसमें उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के प्रति 
हिसा के दोषरी पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एवं प्रभावकारी दण्ड 
देने हेतु समुचित उपाय करने, जांच पड़ताल कौ गुणवत्ता सुधारने, 
महिलाओं के प्रति अपराध की जांच में विलम्ब को न्यूनतम करने, 
जिलों मे महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने, पुलिस 
कार्मिकों को महिलाओं के प्रति amet बनाने, विशेष महिला 
न्यायालयों की स्थापना करने ओर काल ded में रात्रि कौ पारी 
मे काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के बारे मे कदम उठाए 
जाने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों ने 
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"महिला प्रकोष्ठ स्थापित कर लिए है। कुछ wale राज्य क्षत्र 
ने भी जिला स्तर पर “समस्त महिला पुलिस स्टेशन ” ओर पुलिस 

स्टेशन स्तर पर "महिला/बाल सहायता डेस्क ' स्थापित किए है। 

गृह मंत्रालय ने मार्च, 2010 में पुलिस की मीडिया नीति पर 
जारी एक पृथक व्यापक परामर्श पत्र मे राज्यो/संघ राज्य al मे 
मीडिया से रूबरू होने के दौरान दिशानिर्देशों का नियमनितता के 
साथ पालन करने की सलाह दी है। इसकौ बिन्दु संख्या (2) (फ) 
मे विशेष रूप से किशोर अपराधियों ओर बलात्कार पीडितं कौ 

पहचान के संरक्षक से संबंधित विधिक प्रावधान ओर न्यायालय के 

दिशानिर्देशो का सावधानीपूर्वक अनुपालन करने की सलाह दी गई 
zl नख 272. 

आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत बांस उत्पाद 

2162. श्री एम. के. राघवनः क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करगे किः 

(क) क्या रष्टय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बांस उत्पादो 
तथा नारियल पत्ती उत्पादों जैसे ceed आदि को शामिल करने ` 

का प्रस्ताव 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार इन दोनों उप-उत्पादों मे शामिल कार्यकलाप 

रेशम कीर पालन जैसी है ओर इसे कृषि कार्यकलापों के रूप में 
शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी न्योरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय में राज्य मंत्री (ड. चरण दास महंत ): (क) से (घ) 
राष्टीय कृषि विकास योजना एक राज्य योजना स्कौम है। भारत 
सरकार द्वारा इस स्कीम कौ परियोजनाएं अनुमोदित नहीं है। राज्य 
सरकारों को परियोजना के आधार पर निधि की निर्मुक्ति राज्य 
स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा होती 2 

यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह स्कौम को राज्य में 
आगे कायान्वित at ताकि कृषि एवं संबद्ध कषेत्रं में 4 प्रतिशत 
की विकास दर प्राप्तं हो सके ओर किसानों को बेहतरी के लिए 
राज्य मेँ उत्पादन ओर उत्पादकता को बाया जा AI 

वांस उत्पादन ओर नारियल पत्ती उत्पाद से संबंधित कार्यकलाप 

रेशम कीट पालन के समान नहीं है। तथापि, काकून उत्पादन स्तर 
रेशम कीट पालन कार्यकलाप कृषि आधारित कार्यकलाप di अतः 
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने रेशम कीट पालन संबद्ध कार्यकलापों 

को आकेवीवाई में शामिल किया 2
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रोजगार गारटी योजना 
en ahaa eee 

2163. श्री कुव॑रजीभाई मोहनभाई बावलियाः 
श्री ata सिंह am: 

श्रीमती दना जरदोशः 

क्या आवास ओर शहरी गरीबी उपटमन मंत्री यह बताने 

को कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी 
योजना कौ तर्ज मर शहरी गरीबों के लिए शहरी रोजगार योजना 

बनाने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, मुख्य विशेषताओं सहित तत्संब॑धी व्यौरा क्या 
है; ओर 

(ग) यदि नही. तो शहरी गरीबों को रोजगार गारंटी सुनिश्चित 
करने के लिए क्या उपाय feu गए depen उठाए जा रहे 2? 

आवास ओर शहरी गरीली sage wat तथा संस्कृति 
मंत्री ( कुमारी Bert): (क) से (ग) जी, नही। वर्षं 1997 से 
कायान्वित स्वर्णं जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) 
को हाल ही मे वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है। शहरी क्षेत्रो 
q जीवनयापन कौ स्थितियां ग्रामीण ast से एकदम भिन #1 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार स्कौम (एमएनआरर्दजीएस) की तरह 
अकुशल मजदूरी रोजगार पर अधिक ध्यान देने के बजाए शहरी 
गरीबों के कौशल विकास के साथ-साथ उनके लिए सुस्थिर 
स्व-रोजगार अवसर प्रदान करना शायद् अधिक आवश्यक है। हाल 
ही में संशोधित एसजेएसआरवाई के दिशा- निदेशो मे शहरी गरीबों 
को उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए कौशल विकास 
पर यथेष्टि फोकस निर्धारित किया गया है ताकि उन्हे शहरी ast 
मे बढते रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया 
जा सके। न. TA 

असुरक्षित इमारतें 
272. 7% 

2164. श्री जे.एम. आरुन tite: क्या yet विकास पत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या wea राजधानी क्षेत्र (एन.सी.री.) दिल्ली मे अनेक 

इमारतें असुरक्षित है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबधन प्राधिकरण 

(एनडीएमए) को wea राजधानी क्षेत्र दिल्ली में असुरक्षित इमारत 
कौ संख्या का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करने के निदेश दिए है; 
ओर 
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(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर उक्त सर्वेक्षण 
का कार्य कब तक पुरा होने कौ संभावना रै? 

शहरी विकास मंत्रालय यें राज्य मत्री (प्रो. सौगत राय); 
(क) ओर (ख) दिल्ली नगर निगमं ने सूचित किया है कि उसने 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में असुरक्षित इमारतों कौ पहचान करने 
के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं करवाया है। तथापि, एमसीडी 
प्रत्येक वर्षं खतरनाक इमरतों कौ पहचान हेतु मानसून-पूर्व नियमित 
सर्वेक्षण करवाता है ओर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती 
है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) ने सूचित किया 
है कि जहां तक एनडीएमसी aa का संब॑ध है, कोई भी असुरक्षित 
इमारत नहीं पाई गर्ह Zi 

(ग) जी, नहीं। 

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के आलोक मेँ प्रश्न नहीं soa 

आवासों ओर प्रयोगशाला का निर्माण 27h. DS 

2165, श्री बाल कुमारं पटेलः क्या कृषि मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आर्सीएआर) के 
घटक राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ओर भूमि प्रयोग आयोजना ब्यूरो 
(एनबीएसएस Us एलयूपी) ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को 
नई दिल्ली A आवास ओर कार्यालय-सह-प्रयोगशाला बनाने का 
कार्य सौपा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या के.लो.नि. विभाग ने परियोजना कार्य पूरा कर लिया 
है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, तो 
इसके क्या कारण है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय यें राज्य मत्री (डा. चरण ara महत): (क) ओर 

(ख) जी, a संबंधित विवरण इस प्रकार ठै. 

क्रं कार्थकानाम art at केलोनिवि को अ्रिम रशि at 

कुल लातत = a am am कले कौ तिथि 

1. Sata he, दिल्ती 

के कार्यालय-सह- 

प्रयोगशाला frat कार्थं 

2 aaa केन्र, दित्ती 

म 1 आवासीय मकान 

का निर्माण 

%. 145,79 000- %, 48,59 666/- 20.02.2001 

% 1840000 ₹, 26,13 072/- 06.03.2000 
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(ग) ओर (घ) जी नही। इसके निम्नलिखित कारण हैः- 

1. क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ओर 

के कार्यालय-सहय- अन्य स्थानीय सरकारी एजेंसियों द्वार 

प्रयोगशाला भवन का अभी तक !ले-आरट-प्लान' स्वीकृत 

निर्माण कार्यं न होने के कारण। 

2. क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ओर 

मे 18 आवासीय मकानों अन्य स्थानीय सरकारी एजैसियोँ द्वारा 

का निर्माण कार्य अभी तक 'ले-आरट-प्लान' स्वीकृत 

न होने के कारण। इसके अलावा 

आवासीय मकानों के निर्माण के लिए 

प्रस्तावित भूमि को अब कृषि वैज्ञानिक 
चयन मंडल के कार्यालय भवन के 

निर्माण हेतु पुनः आवंटित कर दिया है 
अतः के.लो.नि.वि. (सीपीडब्लयू डी) 

से रु. 52.26.144/- की जमा राशि 

एनबीएसएस एण्ड एलयूपी को वापस 

लौराने का अनुरोध किया गया zi 

[ हिन्दी > = 5 - शि, ८ 

चीनी विनियंतरण संबंधी समिति, 

2166. श्री माणिकराव होडल्या गावितः 

श्री राम सुन्दर दासः 

श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 

श्री नामा नागेश्वर रावः 

श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 

श्री एल राजगोपालः 

श्री संजय भाईः 

क्या उपभोक्ता Aaa, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने चीनी aa के विनियत्रण के प्रस्ताव कौ 

जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया 2; 

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के seed, रचना ओर 
विचारार्थं विषयों को दशति हुए तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या चीनी aa के विनियत्रण से होने वाले लाभ का 

आकलन किया गया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संक्धी परिणाम ओर ब्योरा क्या है? 
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उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. wat. ata): (क) जी at 

(ख) प्रधानमंत्री कौ आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष, 
डा. सी. रगराजन के अध्यक्षता A 24.01.2012 को एक समिति 

गठित की गई है, जो चीनी aa के विनियत्रण से संबंधित सभी 
- मामलों पर विचार करेगी। समिति का संघटन निम्नानुसार हैः- 

¢) डा. सी. रगराजन, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री को 

आर्थिक सलाहकार परिषद् 

- अध्यक्ष 

Gi) डा. कौशिक बासु, मुख्य आर्थिक सलाहकार - सदस्य 

(1) सचिव, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य 

(iv) सचिव, कृषि ओर सहकारिता विभाग - सदस्य 

(vy) डा. अशोक गुलारी, अध्यक्ष, कृषि लागत - सदस्य 

ओर मूल्य आयोग 

(vi) री. नन्द कुमार, सदस्य, एन.डी.एम.ए. - सदस्य 

(vii) सचिव, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार ~ संयोजन 

परिषद् 

समिति के अध्यक्ष को विशेष आमंत्रिति के रूप में चीनी निति 
का ज्ञान ओर अनुभव रखने वाले एक अथवा दो विशेषज्ञ/शिक्षाविद् 
को समिति मे आमंत्रित करने का अधिकार दै। समिति के लिए 
रिपोर प्रस्तुत करने हेतु कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है) 

(ग) ओर (घ) चूंकि समिति ने अपने निष्कर्ष^सिफारिशे अभी 
तक प्रस्तुत नहीं की हैँ इसलिए प्रश्न नहीं som 
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किसानों at स्थिति 
( अनुवाद] 

2167. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथः क्या कृषि मंत्री यह 
बताने को कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार-के द्वारा हाल ही में कर्नाटक सहित देश 
के fise शषत्रो/वर्षा सिचित क्षेत्रों के किसानों की स्थिति के aay 

मे कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार किसानों कौ स्थिति बहुत दयनीय 

है; 

(ख) यदि a, तो सर्वेक्षण के परिणाम क्या रहे; 

(ग) क्या सरकार का किसानों को अपनी आमदनी मेँ वृद्धि 

करने के लिए कृषि कार्यकलार्पो को गैर॒कृषि-कायो 4 विविधीकरण 

करने हेतु कोई नई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है;
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(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) देश के उक्त क्षेत्रों मे किसानों कौ सहायता के लिए 

सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए दै/उठाए जाने का प्रस्ताव है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय मे राज्य मत्री (डं. चरण दास महत): (क) ओर 

(ख) कृषि मंत्रालय ने भारतीय कृषि कौ स्थिति 2011-12 पर रिपोर 

तैयार की है तथा इये संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर दिया 

गया @ रिपोर को कृषि ओर सहकारिता विभाग की वेबसाइट 

www.agricoop.nic.in पर भी अपलोड किया गया 2 इस रिपोर्ट 

मेँ प्रभावी प्रोद्योगिको के प्रचार-प्रसार & जरिए कम उत्पादकता वाले 

क्षेत्रो मे पैदावार के अंतर को भरने कौ आवश्यकता पर जोर दिया 

गया है, जिसे कृषि अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ एवं पुनर्मुखीकृत 

करके, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करके, वर्षासिंचित क्षत्रं को 

लक्षित करके, yet भारत आदि में राज्यों के विकास पर जोर देकर 

सक्षम आपूर्ति एवं सेवा पद्धति तथां उत्पादन weak में वृद्धि करने 

के साथ समायोजित किया जा सकता है। जनसंख्या के बढते दबाव 

तथा खेती योग्य भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट, 

भू-उत्पादकंता के साथ सामंजस्य स्थापित किए बिना फसल कराई 

तीव्रता को बढाने कौ आवश्यकता है। उत्पादकता में वृद्धि लाने, 

आदानं, जैसे गुणवत्ता बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक, सिंचाई, विशिष्ट 

आवश्यकताओं के लिए अनुकूल प्रौद्योगिकी पहुंच, लघु जोत dal 

कौ अधिकांश संख्या से पेदावार को संचय करने तथा विपणन हेतु 

समर्थन आारभूत ste तथा नवीन विपणन प्रणाली आवश्यक 21 

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी मेँ गिरावट होने के 

कारण, कृषि पर जनसंख्या के लगातार Fed दबाव तथा भू-जोत 

aat मे agd हुए विखण्डन के फलस्वरूप प्रति परिवारों के खेती 

योग्य भू-क्षेत्र की उपलब्धता में गिरावट के साथ-साथ कृषि क्षत्र 

से ग्रामीण परिवारों कौ जीविका का रख-रखाव करने मात्र से 

अतिरिक्तं रोजगार के सुजन करने कौ स्थिति नहीं बन सकती 21 

गैर फार्म तथा विनिर्माण aa में अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सुजन 

करने की आवश्यकता है। यह लोगों के उपयुक्त बुद्धि विकास के 

लिए अपेक्षित है ताकि कृषि को सततत तरीके से व्यवहार्य बनाने 

के लिए गैर फार्म क्रियाकलापों मे लाभान्वित करने के लिए तैनात 

किया जा सके। 

(ग) ओर (घ) इस समय गरीबों के लिए रोजगार में सुधारं 

लाने तथा जीविका अवसरों हेतु बुद्धि विकास पर मुख्य जोर दिया 
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गया हे। इस मद मेँ एकौ श्री-रीयर oid का सजन किया गया 

है। जिसमें शामिल है (1) प्रधानमंत्री रष्ट्रीय शिल्प विकास परिषद, 

(2) राष्ट्रीय शिल्प विकास समन्वय ate (एनएसडीसीबी), तथा 

(3) राष्टीय शिल्प विकास निगम (एनएसडीसी )! प्रधानमंत्री के 

राष्ट्रीय परिषद में कोर संचालन सिद्धांतों कौ रूप रेखा तैयार की 

गयी है जिसमे, अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों, सिविल सोसाइी 

के बीच aera पर आधारित शिल्प विकास के लिए सह- सृजित 

समाधानां संबंधी आवश्यकता के बरे मेँ चर्चा हुईं रै। निर्धनतम 

लोगों सहित समाज के सभी ant के लिए उपयुक्त कुशलता का 

सृजन करने पर जोर दिया गया 2 

(ङ) कुशलता विकास अपक्षाओं को पूरा HA के उद्देश्य 

से, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कृषि fac में 

नियमित अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तथा पी.एच.डी. पाठ्यक्रम, 

कृषि ओजारों के उपयोग तथा मशीनरी, भू-सररक्षण, सहकारी शिक्षा 

एवं प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, जांच एवं गुणवत्ता प्रबंधन तथा 

इनके विभिन संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता के विकास के 

अलावा व्यसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलां रहा है। 

विदेशी नागरिको के विरुद्ध at मामले 2 08 ^ £ ° 

2168. श्री अनंत कुमारः क्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वषं ओर चालू वर्षं के दौरान 

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा विदेशी नागरिको के विरुद्ध 

कुल मामलों कौ रष्टरीयता-वार, राज्य-वार संख्या क्या है; 

(ख) राज्यों मरे एेसे मामलों की अधिकं घटनाओं वाले क्षेत्रं 

का व्यौरा क्या है? 

गृह यत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 

(क) वर्ष 20092010, 2011 ओर 2012 (फरवरी तक) के दौरान 

स्वापक नि्यत्रण saat (एनसीबी) द्वारा विदेशी राष्टिकों नागरिकों के 

विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों का राज्य-वार ओर राष्ट्रीयता-वार ब्योरा 

संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ओर तमिलनाडु राज्य मे एेसी 

घटनाओं कौ संख्या सबसे अधिक है।
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विवरण 

ware नियत्रण ब्यूरो विदेशी रष्टिकोँ के विरुद्ध दर्ज किए गर मामलों कौ राज्य-वार ओर राषटरीयता-वार सख्या 

क्र.सं. Waa 2009 2010 2011 2012 

राज्य क्षत्र 

दर्ज किए गए राष्ट्रीयता दर्ज किए गए राष्ट्रीयता दुर्ज fea m राष्ट्रीयता दर्ज faa गए wean 

मामलों कौ मामलों कौ मामलों कौ मामलों कौ 

सख्या eh संख्या संख्या 

1. चंडीगद 1 कनाडा 1 लेसोधो - - - - - 

2. दिल्ली 3 नाईजीरिया, 13 माले फिलीपीन, 5 नेपल - - 

मोजाम्बिक अफगानिस्तान, नाइजीरिया 

ओर थाईलैंड सिंगापुर, Tae 

नेपाल ओर अफगानिस्तान 

नाइजीरिया 

3. महाराष्ट 2 यूएस ओर 2 ईरान, 4 नाइजीरिया 1 बोलीविया, 

कैमरून aici ओर जर्मनी, ted कोलम्बिया, 

कोलम्बिया त्रिरेन 

4. तमिलनाडु 5 नादजीरिया, 4 श्रीलंका ओर 5 श्रीलंका, 2 नाईजीरिया 

केन्या, श्रीलंका, मलेशिया मालदीव, रूस 

प. अफ़रौका 

ओर नेपाल 

5. गुजरात 1 नाइजीरिया - - - - - - 

6. उत्तर प्रदेश 1  नेपल - - - - - - 

7. पंजाब 1 पकिस्तान - - - - - - 

8. मणिपुर - - 1 म्यांमार 1 म्यामार 2 म्यांमार 

9. बिहार - - - - ~ - 1 नेपाल 

10. कर्नाटक - - - ,, - - - 1 कैमखून 

हिन्दी] Eat oft जगदानंद सिंहः 
271% ५ श्री असादृह्ीन ओवेसीः 

सीमा पार से तस्करी 

2169. श्री महेश्वर हजारीः 
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुल तिवारीः 

श्रीमती वीपा दासमुंशीः 
श्रीपती सीमा उपाध्यायः 

डी. एम. तम्बिदुरडुः 
श्रीमती सुशीला सरोजः 
श्री frittata aa: 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश की aes सीमा पार से नशीले पदोर्था(स्वापक 

Gast ओर उर्वरकों सहित विभिन वस्तुओं कौ तस्करी at 

घरनाएं हो रही हे; 

(ख) यदि हां, तो प्रकाश 4 आये मामलों का व्यौरा क्या 

है तथा गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू af के दौरान
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उनसे जन्त कौ गर्ह वस्तुओं ओर विदेशियों सहित पकडे गए 

afl की संख्या का सीमा-वार व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या भारत नेपाल सीमा ओर भारत बंगलादेशं सीमा जैसे 

संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा बलों की कमी 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) देश को सीमाओं पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों कौ 

तैनाती ओर सीमा पार से तस्करी के मामलों की रोकथाम के लिए 

क्या कदम उठाए गए हैँ? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 
(क) ओर (ख) इसका व्यौरा संलग्न विवरण- ओर ua दिया 

गया है। 

(ग) से (ङ) सशस्त्र सीमां बल (एस एस बी) भारत-नेपाल 

सीमा पर सीमा रक्षक बल है। एसएसबी ने भारत-नेपाल सीमा पर 

अब तक 450 सीमा जांच चौकियां (बीओपी) स्थापित की Zz 

प्रत्येक बीओपी कौ स्वीकृत क्षमता एक प्लाटून है। एसएसबी को 
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जून, 2010 मेँ 32 अतिरिक्त बटालियनें मंजूर कौ गई हैँ जिनका 
गठन वर्षं 2010-11 से 2015-16 के दौरान किया जागगा। 

सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) भारत-वांगलादेश सीमा पर 
1185 स्वीकृत सीमा जांच चौकियों के साथ इस सीमा पर सीमा 
रक्षक बल है। इसके अतिरिक्त, इस सीमा के नदीय तटीय क्षेत्रो 
में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 03 तैरने वाली (फ्लोटिग) सीमा 
जांच चौकियों (बी ओ पौ) at भी तैनाती की गईं है। सरकार 
नै भारत-बांगलादेश सीमा पर प्रभावकारी प्रभुत्व के लिए 29 
अतिरिक्त बरालियनों का भी अनुमोदन प्रदान किया है। इन 
बटालियनों का गठन वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक पांच aa 
की भावी योजना में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। 

सरकार ने सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए बहु-आयामी 
दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमे, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमाओं 
पर data घंटे निगरानी करना ओर aa लगाना तथा अवलोकन 

चौकियां स्थापित करना; सीमा पर बाढं लगाना ओर तेज रोशनी 
की व्यवस्था करना; निगरानी के आधुनिक ओर हाई-टेक उपकरण 
लगाना; आसूचना के sa का उन्नयन तथा राज्य सरकारों ओर 

संबंधित आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय करना शामिल 21 

विवरण 7 

पिछले तीन वर्णो में प्रत्येक वर्षे तथा चालु af के दौरान अतरष्टरीय diel पर सीमा-कवार मादक ओषधियोस्वापक 

पदार्था, Gent तथा saat आदि की तस्करी का व्यौरा 

1. भारत-बाग्लादेश सीमा 

क्र.सं मद 2009 2010 2011 2012 (फरवरी तक) 

1. मादक ओषधि/स्वापक पदार्थ 9549 कि.ग्रा. 9292 कि.ग्रा. 8598 fam. 675 कि.ग्रा. 

2. खाद्यान्न 38004 कि.ग्रा. 20226 कि.ग्रा. 51885 कि.ग्रा. 2833.5 कि.ग्रा. 

3. उर्वरक 295095 कि.ग्रा. 83938 कि.ग्रा 8477 कि.ग्रा. 2567 

2. भारत-पाकिस्तान सीमा 

क्र.सं मद 2009 2010 2011 2012 (फरवरी तक) 

1. मादक ओषधि,स्वापक पदार्थ 148 किरा 146 कि.ग्रा, 75 कि.ग्रा 99 कि.ग्रा 

2 खाद्यान्न -- - - -- 

3, उर्वरक - - - - 

3. भारत-चीन सीमा 

क्र.सं मद् 2009 2010 2011 2012 (फरवरी तक) 

1. मादक ओषधि,/स्वापक पदार्थं -- 

2 खाद्यानन - 

3. उर्वरक - 
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4. भारत-नेपाल सीपा 

करसं मद 2009 2010 2011 2012 (फरवरी तक) 

1. मादक ओषधि।स्वापक पदार्थ 25294.884 कि.ग्रा. 30715.083 कि.ग्रा. 12405.284 कि.ग्रा. 1846.88 कि.ग्रा. 

2 खाद्यानन 244561 कि.ग्रा. 788939.2 fm. 499408 कि.ग्रा 11428 fa. 

3. उर्वरक 18330 वैग्स 28094 ara 13261 वैग्स 1627 नेग्स 

5. भारत-भूटान सीमा 

क्र.सं मद 2009 2010 2011 2012 (फरवरी तक) 

1. मादक ओषधि,/स्वापक पदार्थ 112.365 कि.ग्रा. 397.809 कि.ग्रा. 710 कि.ग्रा, 2 कि.ग्रा. 

2. Gat - - + - - 

3. Sa - ~ _ _ 

6. भारत-म्यांमार सीमा 

क्र.सं मद् 2009 2010 2011 2012 (फरवरी तक) 

1. मादक ओषभिस्वापक पदार्थं 7747.721 कि.ग्रा. 25349 कि.ग्रा 11124.148 कि.ग्रा. 894.996 कि.ग्रा. 

2 Gere - - -- _ 

3. उर्वरक - - ~ _ 

विवरण It 

विगत तीन वर्षो ओर चालू at के दौरान विदेशियों सहित गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों कौ सीमा-वार सख्या 

क्र.सं सीमा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति 

2009 2010 2011 2012 (फरवरी तक) 

i. भारत-बग्लादेश 4766 3017 2514 371 

2. भारत-पाकिस्तान सीमा 253 246 187 47 

3. भारते-चीन सीमा - 13 20 - 

4. भारत-नेपाल सीमा 350 1069 577 48 

5. भारत-भूरान सीमा 11 06 | 09 - 

6. भारत-म्यामार सीमा 73 157 90 47 
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गने का एफ.आर.पी. 
_—- 

2170, श्री WH सुन्दर दासः 

श्री दानवे रावसाहेब पाटीलः 
श्री कपिल मुनि करवारियाः 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) आगामी सत्र हेतु सरकार द्वारा गने के लिए 
निर्धारित्रस्तावित उचित ओर लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) का 
ब्योरा क्या 2; 

(ख) क्या भिन भौगोलिक ओर जलवायु परिस्थितियों के 
बावजूद देश भर मेँ गने का समान एफ. आर.पी. निर्धारित किया 

जाता है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण हैँ तथा एफञआरपी निर्धारित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए 

गए है; 

(घ) क्या गने कौ बाई गई कौमतें थोक चीनी की कीमतों 

के अनुरूप नहीं हैः 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण हे; ओर 

(च) गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने करने के 
लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है/उटाए जाने का प्रस्ताव 

है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. थमस): (क) WA के लिए उचित 
ओर लाभकारी मूल्य का निर्धारण कृषि लागत ओर मूलय आयोग 

की सिफारिशों के आधार पर ओर विभिन हित ural के साथ 

परामर्श करने के बाद किया जाता है। आगामी मौसम के लिए 

उचित ओर लाभकारी मूल्य पर विचार किया जा रहा है तथा इसे 

अभी तय किया जाना Zl 

(ख) ओर (ग) केन्द्र सरकार संपूर्ण देश के लिए रिकवरी 
दर से संबद्ध करके गन्ने का एक समान उचित ओर लाभकारी 
मूल्य निर्धारित करती 31 व्यापक स्कौम के अधीन भौगोलिक, उष्ण 
कटिबंधीय ओर जलवायु संबंधी परिस्थितियों मे अन्तर को लागत 

आंकड़ों को एकत्र ओर समेकित करने कौ प्रक्रिया में हिसाब में 
लिया जाता है। देश में उष्ण कटिब॑धीय ओर उपोष्ण करिबंधीय, 

दोनों क्षेत्रों मे गन्ना उत्पादक प्रत्येक राज्य का मृदा की किस्म के 
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अनुसार समान कृषि जलवायु अचलो में स्तर पर किया जाता है 

तथा इसके बाद प्रत्येक समान कृषि जलवायु अचल में नमूना कृषि 
जोत से लागत के आंकड़े एकत्र किए जाते हे ताकि प्रत्येक राज्य 

मे खेती/^उत्पादन कौ प्रतिनिधि लागत को तय किया जा सके। उचित 

ओर लाभकारी मूल्य का एक अन्य पहलु यह है कि इस 9.5% 
कौ मूल feat दर से जोडा जाता है जिसमे 9.5% कौ मूल 
feat दर के ऊपर कौ feat दर में 0.1% की प्रत्येक वृद्धि 
के लिए प्रिमियम दिया जा रहा है। उपर्युक्त मूल रिकवरी से रिकवरी 
मे प्रत्येक 0.1% वृद्धि किसानों को होने वाली गन्ना मूल्य प्राप्ति 

को अलग-अलग करती है। चूकि कृषि जलवायु परिस्थितियों मे 
सुक्रोज तत्व मे अतर ओर उसके परिणामस्वरूप रिकवरी में होने 

वाले अंतर के साथ संबद्ध होता है इसलिए एक समान उचित ओर 
लाभकारी मूल्य के ऊपर प्रिमियम मेँ इसका भी ध्यान रखा जाता 

है। इसके अलावा गने के उचित ओर लाभकारी मूलय कौ संस्तुति 
करते समय केन्द्र सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 

3(1) में उल्लिखित seal का विधिवत ध्यान देती है तथा अन्य 
संगत बातों को भी हिसाब मेँ लेती 21 

(घ) ओर (ङ) केन्द्र सरकार चीनी के उन मूल्यों को ध्यान 
में रखती है, जिनके उस संबंधित चीनी मौसम में प्रचलित रहने 
कौ संभावना होती है, जिसके लिए उचित ओर लाभकारी मूल्य कौ 

संस्तुति कौ जाती 2 

(च) केन्द्र सरकार हारा यथा निर्धारित गने का उचित ओर 
लाभकारी मूल्य एक लाभकारी गन्ना मूल्य है, क्योकि इसमें जोखिम 

- ओर लाभ का मार्जन ame शामिल होता 21 

28 € - 42 
खाद्यान्नों का विपथन 
॥ 

2171. श्री प्रवीप कुमार सिंहः 
st, संजय सिंह 

श्रीमती ज्योति धवैः 
श्री अम्बिका ast: 

श्री रवनीत सिंहः 

राजकुमारी रत्ना सिंहः 

श्री गोपाल सिंह शेखावतः 
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः 

श्री नारनभाईं कछछादियाः 
श्री aaa लागुरीः 

श्री अशोक daz: 
श्री एस.एस. Wass: 
श्री ata यादवः 

श्री सुरेश कुमार शेटकरः 
श्री मुकेश भैरतदानजी weal:
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श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री आनंदराव अडसुलः 
श्री राजेन्द्र अग्रवालः 
श्री अनन्त वेकटरामी रेडडीः 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या खाद्यान्नों & विपथन/चोरी हेतु केन्द्रीय सतर्कता 
आयोग (सीवीसी) ओर अन्य एजेंसियों ने हाल ही मेँ सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली (पीडीएस) कौ कड़ी आलोचना की है; 

(ख) यदि a, तो तत्संनंधी व्यौरा क्या है ओर गत तीन वर्षो 
के दौरान चोरी हुए Geri कौ मात्रा ओर उनका मूल्य कितना 
है ओर पीडीएस के कार्यान्वयन पर हुए व्यय का राज्य-वार व्यौरा 
क्या 2; 

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैँ जिनमें पीडीएस कार्यान्वयन 

क स्थिति सबसे बदतर हैँ ओर इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम 
उठाए गए रहै; 

(घ) क्या खाद्य fara ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
(टीपीडीएस) को ओर सक्षम ओर बदलती हुईं परिस्थितियों के 
अनुकूल बनाने के लिए सुधारों कौ मांग की 2; 

(ड) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इस पर सरकार 
की क्या प्रतिक्रिया रै; ओर 

(च) सरकार ने Geet का विपथन रोकने ओर गरीबों को 
get कौ आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस को 
eget बनाने के लिए अन्य क्या कदम vam है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
के राज्य मत्री (प्रो, के.वी. थमस): (क) ओर (ख) सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली के कार्यकरण को प्रभावित करने बाली कमियों कौ 

wa करनं ओर उपचारात्मक उपायों का gra देने के लिए 
माननीय उच्चतम न्यायाल द्वारा न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा कौ अध्यक्षता 
ग्रे सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबधी केन्द्रीय सतर्कता समिति का 

गठनं किया गया था। केन्द्रीय सतर्कता समिति ने 22 राज्यो/संघ राज्य 

ast में way में तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 

कम्प्यूटरीकरण पर भी अपनी रिपोर माननीय उच्चतम न्यायालय को 
प्रस्तुत कर दी है। इन fatal मे केन्द्रीय सतर्कता समिति ने लक्षित 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में शामिल न करने कौ 

तुरि, जाली^अपात्र राशन ae परिचालन में होने, Gest का 
विपथन८चोरी होने, लाभार्थियों को gel के उनकी पात्रता को 

कोटा न मिलने ओर उचित दर दुकानों का आवंटन मनमाने तरीके 
से किए जाने जैसी कमियां बताई है। 
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लक्षित सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली के कार्यकरण में खाद्यान्नों 

की हानि सहित अनियमितताओं के बारे में रिपोर मिली है। जब 

कभी भी केन्द्र सरकार at शिकायते/रिपोरं प्राप्त होती है, इन्हे जांच 

ओर उचित कारवाई हेतु संबधित राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षत्र 

प्रशासनों को भेज दिया जाता 21 तथापि गुम हुए Get कौ मात्रा 

ओर कीमत का सही आकलन उपलब्ध नहीं है। 

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन 

पर वहन किया गया खर्च खाद्यनों के उठान के आधार पर भारतीय 

खाद्य निगम ओर विकेन्द्रीयकृत खरीद योजना वाले राज्यों को जारी 
की गई खाद्य राजसहायता के रूप A Zz 

पिछले तीन वर्षो के दौरान खाद्य राजसहायता के लिए वित्त 

मंत्रालय द्वारा state कुल निधियां ओर लक्षित सार्वजनिक वितरण 

प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर ओर 
अंत्योदय अन्न योजना के लिए जारी राजसहायता तथा वर्तमान वर्ष 

के लिए जारी राजसहायता तथा वर्तमान वर्षं के लिए बजट प्रावधान 

निम्नानुसार हैः- 

(करोड रुपये मं) 

वर्ष वित्त मत्रालय दारा स्कीम-वार रजपहायता 

आवंटित निधि 

गरीबी रेखा गरीबी रेखा अत्योदय 

से ऊपर से नीचे अनन योजना 

2008-09 43695 7294 16157 12615 

2009-10 58242 12595 19564 14224 

2010-11 62930 15875 20385 14083 

2011-12 62382* ** ** ** 

(संशोधित अनुमान) 

* वित्ते Fae द्वारा बतायी गई राशि तथापि इसका आवंटन अभी नहीं किया 

गया 2 
** ay के लिए जारी राजसहायता & राज्यवार व्यौरे वित्तीय वर्षं समाप्त होने 

के बाद तैयार किए जाते 2 

(ग) से (च) केन्द्र सरकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 

कै अधीन waves राज्य क्षेत्रों को लगभग 2.43 करोड़ अंत्योदय 
अनन योजना परिवारं सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के 
परिवारों की स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति 

माह कौ दर पर Geet (गेहं ओर चावल) का आवंटन करती 
है। 2010-11 ओर 2011-12 (जनवरी, 2012 तक) के दौरान 
Get के आवंटन/उठान का राज्यवार विवरण संलग्न 21
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लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना ओर इसे 

सुदृढं करना तथा सरल बनाना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया Zi 

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरणं में सुधार करने 
के लिए सरकार, राज्य सरकारो/संघ राज्य aa प्रशासनों को नियमित 
रूप से पत्र लिखती रही है तथा अनुरोध करती रही टै कि वे 
गरीबी रेखा से नीचे ओर अत्यांदय अनन योजना परिवारों की सूचियां 
को लगातार समीक्षा कर, उचित दर दुकानों पर समय से खाद्यं 

कौ उपलब्धता सुनिश्चित at, लक्षित सार्बजनिक वितरण प्रणाली 

के कार्यकरण मं अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित at ओर विभिन 
स्तरों पर अधिक मोनिटरिग ओर सतर्कता सुनिश्चित करे। लक्षित 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सर्वोत्तम पद्धतियों ओर सुधारों पर 
जुलाई 2010 मे राज्यो/संघ राज्य क्षत्रा का एक सम्मेलन हुआ aT 
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लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करने सहित 

कई Te पर waves राज्य क्षत्रं के साथ एक ओर सम्मेलन 
फरवरी 2012 में किया गया था। 

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने 
ओर बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप उसे अधिक कुशल तथा 
संवेदनशील बनाने के लिए सभी waive रान्य ast से अनुरोध 
किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक fat से 

दूसरे सिरे तक प्राथमिकता के आधार कम्प्यूटरीकरण करे, जिसमे 
उचित द्र दुकानों का स्वचालन, आपूर्ति श्रूखला का कम्प्युरीकरण, 

लाभार्थियों के डाराबेस का डिजीटाइलेशन ओर पारदर्शी शिकायत 
निपटान तंत्र स्थापित करना आदि शामिल है। 

विवरण I 

लक्षित सार्वजनिक fan प्रणाली के तहत वर्कं 2010-2011 ओर 2011-12 (जनवरी, 2012 तक) 

चावल ओर गहू का आव्टन ओर उठान 

(हजार टन मं) 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य a 2010-11 2011-12* 

आक्टनं उठान आवटन उठान 

1 2 3 4 5 6 

1. आश्र प्रदेश 3676.48 3433.137 3101.116 2512.793 

2. अरुणाचल प्रदेश 101.556 85.023 84.63 67.714 

3. असम 1673.126 1591.641 1492.28 1363.658 

4. बिहार 3543.192 2969.154 3033 2311.965 

5 छत्तीसगद 68.032 1135.107 1011.4 889.668 

6. दिल्ली 595.734 607.303 498.038 448.889 

7. गोवा 68.751 53.804 49.81 50.743 

8. गुजरात 1885.998 1532.88 1671.22 1054.551 

9. हरियाणा 685.242 613.097 606.42 505.636 

10. हिमाचल प्रदेश 508.988 486.462 431.156 427.429 

11. जम्मू ओर कश्मीर 757.104 749.115 630.67 628.232 

12. ्ारखंड 1919.412 1032.747 1112.59 847.541 

13. कर्नाटक 2260.476 2132.04 1978.358 1879.901 
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14. केरल 1399.646 1373.157 1186.226 1203.875 

15. मध्य प्रदेश 2610.454 2707.86 2224.65 2175.342 

16. महाराष्ट 4490.412 3687.169 3853.94 301 1.686 

17. मणिपुर 141.844 71.209 131.954 112.255 

18. मेघालय 182.928 156.605 150.266 147.539 

19. मिजोरम 70.14 64.502 58.45 55.563 

20. नागालैड 126.876 138.126 105.73 119.644 

21. ओडिशा 221.788 2052.089 1764.356 1712.746 

22. पंजाब 786.348 680.707 676.104 561.836 

23. राजस्थान 203128 1937.843 1751.89 1749.855 

24. सिक्किम 44.25 43 36.89 38.251 

25. तमिलनाडु 3722.832 3698.126 3102.36 3129.266 

26. त्रिपुरा 302.622 249.02 257.494 226.598 

27. उत्तर प्रदेश 6948.948 6555.953 $902.47 5607.574 

28. उत्तराखंड 474.122 455.838 417.37 367.692 

29. पश्चिम ane 3601.864 3325.618 3120.888 2702.582 

30. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 34.02 17.921 28.35 13.548 

31. deme 31.38 25.975 28.85 28.17 

33. दमन ओर दीव 4.98 1.162 4.488 4.026 

34. लक्षद्वीप 462 6.385 3.85 2.703 

35. पुदुचेरी 56.112 48.435 58.86 38.412 

जोड 47547.329 43720.667 40564.664 36006.335 

"जनवरी, 12 तक ~त UW वि 
त्ति १.८ ५ OU 
प्राचीन गुफाओं का संरक्षण 

2172. श्री दानवे रावसाहेब पाटीलः 

श्री नारनभाईं कछाद्याः 

क्या संस्कृति मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार/भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) का 

गुजरात, मध्य प्रदेश ओर इ्वारखंड सहित देश में प्राचीन ओर 
एतिहासिक गुफाओं के संरक्षण का प्रस्तावे 2; 

प्रकार से संरक्षण ओर प्रशिक्षण हेतु क्या कदम उठाए है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व विभाग ने उक्त गुफाओं का 

विशेषकर महाराष्ट मे अजता ओर एलोरा गुफाओं का वैज्ञानिक 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ata क्या है; ओर 

(ङ) गत एक वर्षं & दौरान उक्तं प्रयोजन हेतु आबंरित 

वित्तीय सहायता का गुफा-वार ब्योरा क्या है?
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आवास ओर शहरी गरीली sags wat तथा संस्कृति 

पत्री (कुमारी सैलजा ): (क), (ख) ओर (ङ) भारतीय Gor 

सर्वेक्षण की संरक्षित गुफाओं ओर सरक्षण के लिए चालू वित्तीय 
वर्षं के दौरान आवंटित निधियों का राज्यवार संलग्न विवरण में 

दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) महाराष्ट मे अजता एवं एलोरा गुफाओं सहित 

गुफाओं पर संरक्षण कार्य, उनकी मरम्मत कौ आवश्यकता ओर 

संसाधनों at उपलब्धता के अनुसार, नियमित रूप से किया जाता 

है। संरक्षण कार्य हेतु, जहां कहीं भी आवश्यक होता है, देश कौ 
विख्यात सरकारी एजेंसियों से तकनीकौ सलाह ली जाती है। 

विवरण 

भारतीय yada सर्वेक्षण के xa केन्द्रीय ated zoel कौ सूची ओर ad 2011-12 के लिए arated निधिवां 

क्र.सं राज्य का नाम SRT का नाम स्थान 2011-2012 के 
MVP जिला लिए आबंरित 

तहसील,गाव निधियां 
(राशि रुपए मे) 

1 2 3 4 5 6 

1. आश्र प्रदेश 1. शेलकृत गुफा मदिर मोगला कृष्णा 23 000 

2. चार मजिला शेलकृत हिन्दू मन्दिर रजापुरम उदांवली कृष्णा 180 000 

3. अक्कन्ना मदर्नं गुफा नामक शौलकृत विजयवाड़ा कृष्णा 3.90.000 

मन्दिर 

4. शेलकृत मन्दिर Were पश्चिम गोदावरी 59 000 

2. असम 1. शेलकृत गुफाओं का समूह जोगीघोपा बोगरईगांव 3,50.000 

3. बिहार 1. Wares पहाड़ी पर माधोरामपुर भागलपुर 50 000 
wea TH के समीप 
पातालपुरी गुफा ओर 

साथ लगी भूमि 

2. कर्णं चौपड गुफा बराबर पहाडी जहानाबाद 20,000 

3. सुदामा गुफा बराबर पहाडी जहानाबाद 

4 लोमश ऋषि गुफा बराबर पहाडी जहानाबाद् 

5. विश्व am गुफा बराबर पहाडी जहानाबाद 

6. गोपी गुफा नागार्जुं पहाडी जहानाबाद 1,50.000 

7. वदाथिका गुफा नागार्जुनी पहाडी जहानाबाद 

8. वाहियक गुफा नागार्जुनी पहाड़ी जहानाबाद 

9. सोने भण्डार THT राजगीर नांलदा 20,000 

10. सप्तप्णीं गुफा राजगीर नांलदा 20 000 
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छत्तीसगद 1. सीता भंगडा गुफा उदयपुर सरगुजा 1.25 000 

2. जोगीमारा गुफा उदयपुर सरगुजा 1.25 000 

गोवा 1. शैलकृत गुफाए अरावीलेम उत्तर गोवा 1 00.000 

गुजरात 1. तलजा WM तलजा भानगर 5.13 942 

2. बोद्ध गुफाएं ANTS जूनागद् 2.32 320 

3. बाबा प्यारे, wus कोडिया yr जुनागद् APTS 17,74 665 

4. GH गुफाएं ठकि राजकोर 315 

जम्मू ओर 1. ayer गुफा ओर मंदिर जम्मू ओर कश्मीर अनंतनाग | 2.75 000 

कश्मीर 

कर्नाटक 1. रावण फाडी We एहोले बागलकोट 1,13 238° 

2 शैलाश्रय (शिदलापाडी गुफा) taal बागलकोट - 

3. मीना बस्ती (जैन गुफा) एहोले बागलकोट 69.275 

4. जलील के पूर्वं में एक प्राकृतिक बादामी बागलकोर - 

गुफा में विरासत 

5 जैन एवं वैष्णव गुफाएं  बादामी बागलकोर 3.92 688 

6. भूतनाथ के दक्षिणपूर्वं कौ खडी जादामी बागलकोर 1,70 246 

Weer के नीचे एक प्राकृतिक गुफा 

aq शेलाकृत, बृहत् बैठी हुई मूर्ति 

9. केरलं 1. शैलकृत गुफा fafa, केरल 1,15.159 

त्रिवेन्द्रम 

10. मध्य प्रदेश 1. प्रथम शताब्दि ईके सिलहार अनूपपुर 7.235 

शिलालेखों वाली गुफाएं 

2. लोहानी WHE माद् धार् - 

3. सत कोठारी गुफा मांडू (सूलीनृन्दी) धार - 

4. बोद्ध गुफाएं 1 से 7 बाग धार 1.34.296 

5. पांडव We पचमंदी होश्न-गबड 5.87 990 

6 ae गुफाएं सं. 1 से 57 धमनार मन्दस-ओर - 

7. गुफा मे शिलालेख कती रेवा 8,189 

8. गुफाणए पथारी विदिशा - 

9 गुफाएं 1 से 20 उदयगिरी विदिशा 99.644 

10. स्मारकं का समूह 
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11. महाराष्ट 1. ढीकेश्वर THe ele अहमदनगर 5.13 841 

2. पातुर गुफाएं (दो THT) पातुर अकोला 18 355 

3. Aaa गुफाएं अजता ओरगाबाद 1.68 46.595 

4. ओरंगाबाद गुफाएं ओरगाबाद ओरगाबाद 19 32,075 

5 एलोरा गुफाएं एलोरा arene 34,73 018 

6. पीतलखोरा गुफाए पीतलखोरा ओौरगाबाद 20,12 284 

7. तीन मूर्तियों सहित पांडवों कौ गुफाए भांडक चन्दरपुर - 

8. ध्वस्त रूप में पुराना मुख्य द्वारा ` भामेर gern - 
ओर गुफाए 

9 शैल tard आारपापडा गदढचिरौली - 

10. स्थानीय रूप से पांडवलेणा के माहूर गांव नदिड - 
रूप मे प्रसिद्ध हिंद गुफाएं 

11. गुफाए अंकई नासिक 6,195 

12. पांडवलेणा पथोडीं नासिक 1 24,784 

13. जेन गुफाए त्रिगलवाडी नासिक 10.554 

14. गुफाएं एवं मदिर हरीशचन्द्र अहमदनगर 52.152 

15. Wea गुफांए गढ 

16. गुफा मंदिरं एवं शिलालेख पोहला कोल्हापुर, 

बेडसा पुणे 

17. गुफा मंदिर एवं शिलालेख भाजा पुणे 17 66 906 

18. नानेघार में गुफा मंदिर एवं शिलालेख घाटघर पुणे 70,000 

19. गुफा मंदिर एवं शिलालेख जन्नार् पुणे 100.000 

20. गुफा मदिर एवं शिलालेख 

21. पातालेश्वर के गुफा मंदिर 

22. उत्खनन एवं शिलालेख पुणे पुणे 

23. शैलकृत गुफाएं (गणेश लेणा समूह) शेलरवादी पुणे 

24. बुद्ध Tra 

25. मण्डेपेश्वर गुफाए पन्हाला काजी रत्नागिरी 
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26. जोगेश्वरी Tae 

27. कोँडीवेर गुफाएं जाखिनवाड़ी सतारा 295615 

28. बौद्ध गुफाएं मण्डपेश्वरी मुम्बई 

29. THT मजास उपनगर 

30. एेलीफेरां गुफाएं कोडीवेर मुम्बई 

31. बौद्ध गुफाए कन्हेरी उपनगर 

32. कोल TATE अम्बीवली मुम्बई 5 09 062 

33. सर्वेक्षण सं. 49 एवं 50 A गुफाएं घारापुरी उपनगर 4,00 000 

में गुफाए गोमशी मुम्बई 

34. कोन्डेन गुफाए कोल उपनगर 4,00 000 

35. कुडा गुफाए कोल TITS 

36. थनाला गुफाए Tas 

37. खडसाम्बला TAT कोन्डेन रायगढ़ 1 50,000 

38. गुफाए कुडा रायगद 

39. कोटली किले के समीप गुफाएं ARR was 

40. हिन्दू गुफाए पाले Was 

41. बराड veel पर THE पेठ रायगढ़ 

42. प्राचीन पुर्तगाली चर्च, निगरानी पोलू सोनाला रायगद 

मीनार ओर गुफाएं खुण्डवाडा 

43. गुफाओं के ऊपर पूर्तगाली मठ ओर मण्डपेश्वर थाना 

निकरस्थ Gere! पर विशाल निगरानी 

मीनार मण्डपेश्वर थाना 

मुम्बई 
उपनगर 

मुम्बई 
उपनगर 

12. ओडिशा 1. खण्डगिरी-उदयगिरी भुवनेश्वर wat | 11.39.670 

जैन गुफाएं 

2. आले सहित लघु धोली खुर्द -- 
शौलकृत कक्ष ओर 
सान्तीकर के शिलालेख 
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13. सजस्थानं 1. ae Wee हथियागोर ज्ञालावाड 30.848 

2. बौद्ध गुफाएं, स्तम्भ एवं मूर्तियां कोल्वी ज्ञालावाड 33 462 

3. बोद्ध Ta बिनायग ्ालावाड 31683 

4. नरनजनी कौ बौद्ध गुफाएं डाग ्ञालावाड 26.348 

14. तमिलनादु 1. शेलकृत् गुफा तिरूनन्दीकारा, तिरूनेल्वेली 1 30,054 

2. शैलकृत गुफा मंदिर तिरूमलापुरम, तिरूनेल्वेली 

3. शैलकृत गुफा मंदिर, शार्दलमुख तिरूनेल्वेली तिरूनेल्वेली 44.667 

4. सीतार्मलाई में गुफा मेर्रपर्टी डिडीगुल - 

5. शैलकृत गुफा ओर शिलालेख तिरूपर्नकुनरम मदुरै - 

6. चट्टान पर उत्कीर्ण दो जैन आकृतियों अम्माचतरम पुदुकोटटई - 
सहित अखण्ड गुफा ओर क्षतिग्रस्त 
शिलालेख 

7. शेलकृत शिव गुफा मन्दिर, सौ कुन्ननदूर्कर्ईिल पुदुकोट्टईं - 
स्तम्भो युक्त मण्डपम का हाल 
अथवा स्लिंथ के अगले जोड में 
पहिए सहित रथ मण्डपम 

8. शेल किला Gi) निचली गुफा, शैल किला, त्रिची तिरूचिरापल्ली - 
(11) नचली गुफा के सामने 
से स्थल कौ ओर जाने वाला मार्ग, 
Gi) ऊपरी गुफा की ओर जाने 
वाला मार्ग; (iv) निचली गुफा के 
सामने स्थल (+) ऊपरी TH 

9. शैलकृत Term, मूर्तियां ओर मामदुर तिरूवनामलाई - 
शिलालेख 

10. शैलकृत WHT नर्समंगलम तिरूवनामलाई 10.00.000 

11. शैल, मूर्तियां एवं qo विलापक्कम वैल्लोर 

12. तलगिरिश्वर मन्दिर तथा दुर्गा कौ पनामलाई विल्लुपुरम - 
मूर्तिं सहित एक गुफा ओर पल्लव 
शिलालेख 

13. शौलकृत गुफा मन्दिर तिरूनन्दीकर कन्यकुमारी - 

14. विरूपाक्षी कुहा के नाम से प्रसिद्ध तिरुवनामलाई तिरूबनामलाई = 
प्राकृतिक गुफा एवं स्कंदाश्रम तथा 
रपणश्रम से जाने वाला मार्ग 

15. अलागरमलाई ओर किदमपट्टी के बीच मेलूर मदुर - 
मध्य मार्ग पर् पंचपाडंव Ven सहित 
अलागरमलाई गुफा 
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16. कोनेरी पल्लम तालाब के उत्तर-पूीं मामल्लपुरम कांचीपुरम -- 

किनारे पर दौ शेलकृत मन्दिर 

17. कृष्ण मंडप के उत्तर मं अधूरा मामल्लपुरम काचीपुरम - 

शैलकृत गुफा मन्दिर 

18. कजूडागूमलाई, अलादीपेरूमल परैका कुलातुर पुदुकोट्टई -- 

मे आड प्राकृतिक per, जैन मूर्तियां 
ओर शिलालेख 

19. कुडुमियानमलाई के पश्चिमी भाग पर कुडुमियानमलाई पुदुकोटटई = 

fea लारईन सहित प्राकृतिक गुफा 

20. शैलकृत शिव मन्दिर मलयादिपर््री पुदुकोर्टई - 

21. शैलकृत विष्णु मन्दिर तिरूमयम पुदुकोट्टई - 

(सत्यागिरिश्वर मन्दिर) 

22. अन्द्रमतम नामक प्राकृतिक गुफा सेमवूती पुदुकोर्टईं - 

23. विरूपाक्षी गुहा के नाम से प्रसिद्ध तिरूवनमलाई तिरूवनमलाई = 

प्राकृतिक गुफाएं एवं स्कदाश्रम तथा 

रमणाश्रम से जाने वाला मार्ग 

15. उत्तराखंड पाताल भुवनेश्वर गुफा देहरादून पिथोरागढ़ 1 47.287 

16. उत्तर प्रदेश 1. सीता कौ रसोई के नाम Aa, इलाहाबाद - 
से प्रसिद्ध गुफा तहसील-बाडा । 

2. आस-पास फली ect मूर्तियां सहित रोली, बांदा - 
पहादी के मध्य में दो विशाल तहसील-अरारा 

गुफाएं 

3. रीखैन नाम से प्रसिद्ध दो विशाल बदा कोटरा, चित्रकूट - 
गुफाएं तहसील-मरऊ 

4 पभोसा पहाड़ी के मध्य मेँ बनावरी पभोसा, तहसील- कौशाम्बी - 
गुफा माञ्चमपुर 

5. प्राचीन स्थल wed में अगुलीमाल Hed, श्रावस्ती श्रावस्ती 973682 

के नाम पर गुफा 

6. पहाड़ी कौ चोटी के नजदीक प्रपाती अधेसर मिर्जापुर - 

बलुवा पत्थर कौ खडी चट्टान A 
अनेक गुफाए 

7. अन्दर FEA पर दो, भूडली मिर्जापुर -- 

प्रारम्भिक, कुटीला शिलालेखों सहित 
खोह नामक गुफा 

8. दुर्गा ale चूनार | मिर्जापुर 20.000 
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के.रि.पु.ब. a आसूचना इकाई की स्थापना करना 

2173. श्री वीरेन्द्र कुमारः क्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (केरिपुब) मेँ कथित रूप 

से जांच प्रक्रिया को सुचारू ओर da बनाने हेतु के.रि.पुब. के 
प्रशासनिक नियत्रणाधीन इकाई स्थापित करने का निवेदन किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने उक्त निवेदन पर विचार किया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा ar 2 ओर इस संबधे 
क्या कारवाई की गई है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिह): (क) से 

(घ) जी, हा। केन्द्रीय fers पुलिस बल (सी आर पी एफ) के 

प्रस्तावों पर विचार किया गया है ओर सरकार ने दिनांक 1.9.2009 
ओर 6.1.2012 के आदेशो के तहत सी आर पी एफ की आसूचना 

इकाई (यूनि) के लिए 1716 पद मंजूर किए zi al 

दूरदर्शन “आकाशवाणी केन्द्र का कार्यकरण 
मि भी 

2174. श्रीमती ज्योति ed: 

श्रीमती कमला देवी पटलेः 

क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) देश में स्थापित,/कार्यरत दूरदर्शन ओर आकाशवाणी केन्द्र 
कौ संख्या कितनी है ओर इन dal से लाभान्वित दर्शकों ओर 
श्रोताओं कौ संख्या का दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र-वार ओर स्थान-वार 

ब्योरा क्या 2; 

(ख) क्या सरकार को देश के विभिन भागों मँ टांसमीरसो 

सहित एसे केन्द्र कौ स्थापना हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त 

हए है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इन प्रस्तावों 
पर कौ गई कारवाई का दूरदर्शन/^आकाशवाणी केन्द्र वार्, स्थान-वार 

व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इन केन्द्रं के कम शक्ति के 

टासमीररों के उम्नयन के संबंध में भी उक्त राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त 

हुए है; ओर 
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(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौराक्याहै ओर उन पर की 

गर्ह कार्रवाई का दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र-वार ओर स्थान-वार 

wart क्या है? 

सूचना ओर प्रसारण मत्रालय में राज्य म्री (डो. एस, 

जगतरक्षकन ): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है ओर 

सभा पटल रख दी जाएगी। 

६ ~| 
शुष्क भूमि कृषि २० [लि 

2175. श्री राकेश पाण्डेयः क्या कृषि मंत्री यह बताने at 

कृपा करेगे किः 

(क) गत दो वर्षो के दौरान शुष्कं भूमि कृषि को प्रोत्साहित 

करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन राज्यों को आबंटित निधियों 

का राज्य-वार ब्योरा क्या है; 

(ख) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान 

शुष्क भूमि कृषि के at लाई गई कुल भूमि का राज्य-वार 

aint क्या है; 

(ग) शुष्क भूमि कृषि हेतु किसानों को दिए गए प्रोत्साहन 

का ब्योरा क्या है; ओर 

(घ) इस संबंध मेँ किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है? 

af मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास महत): (क) 

वर्षासिचित/शुष्क भूमि कृषि को agar देने के लिए समेकित 

पनधारा प्रबंधन दृष्टिकोण के जरिए् कृषि मंत्रालय ओर ग्रामीण 

विकास मत्रालय द्वारा विभिन्न पनधारा कार्यक्रम कार्यान्विति किए जा 

रहे है। इन कार्यक्रमों का व्यौरा इस प्रकार हैः 

कृषि मंत्रालय 

1. वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना 

(एनडन्ल्यूडीपीआरए) 

2. नदी घाटी परियोजना ओर बाद प्रवण नदी के आवाह 

कषत्रं मे मृदा सर्वक्षण (आरवीपी एंड एफपीञर) 

3. ज्म खेती क्षत्रं के लिए पनधारा विकास परियोजना 

(उल्ल्यूडीपीएससीए)
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ग्रामीण विकास मत्रालय 

1. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) 

2. मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) 

3. समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (अईडन्ल्यूडीपी) 

इन कार्यक्रमों को 26.2.2009 से सखमेकित पनधारा Wer 

कार्यक्रम नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समन्वित ओर समेकित 

किया गया है। 

पिछले दो वर्षो (2009-10 से 2010-11 के दौरान विभिन 

पनधारा कार्यक्रम के लिए आवंटन/व्यय का व्यौरा संलग्न विवरण] 

मेँ दिया गया है। 
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(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान पनधारा विकास के अतिर्गत 
क्षेत्र कवरेज तथा वर्तमान वर्षं॒हेतु लक्ष्य के at संलग्न 
विवरण में दिए गए है। इसके अलावा, लगभग 1.2 लाख tae 
aa को शामिल करते हुए 10 wat में 27 0 करोड रुपए के 
परिव्यय से 2011-12 मेँ राष्ट्रीयं कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) 
के उप-स्कौम के रूप में वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू 
किया गया। 

(ग) ओर (घ) पनधारा तिकास कार्यक्रमों में प्राकृतिक 

संसाधन प्रबंधन कार्यकलापों हेतु किसानों को सहायता दी जाती है। 
इसके अलावा सभी कृषि संबंधी विकास कार्यक्रम विभिन कृषि 
आदानो (कार्यो हेतु राजसहायता के रूप मेँ किसानों को प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है। पनधारा कार्यक्रमों मे वर्षासिंचित्/अवक्रमित क्षेत्रो 
में उत्पादन ओर उत्पादकता ser A सहायता दी zi 

विवरण I 

wer कार्यक्रम के aaa पिछले दो वर्षो के दौरान (2009-10 ओर 2010-11) व्यय^निर्मुक्त 

(करोड रुपए मे) 

क्र.सं राज्य/संघ wer आरवीपी/ sre sieht डीडीपी # आईडन्ल्यू आईडन्ल्यू 

राज्य क्षत्र पीआरणए* एफपीआर* एससीए" डीपी # एमपी # 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1 आंध्र प्रदेश 3.21 14.61 81.65 26.11 46.55 150.49 

2. अरुणाचल प्रदेश 24.7 7.53 53.47 25.53 

3. असम | 0 2.97 34.88 73.36 

4. विहार । 5.56 0.87 5.71 0.74 

5. आरखंड ` 19.38 1.55 4.37 31.74 

6. गोवा 2.37 

7. गुजरात 24.58 31.36 69.96 142.26 39.43 . 211.96 

8. हरियाणा 4.9 9.95 52.28 9.42 0.85 

9. हिमाचल प्रदेश 9.9 15.03 23.4 13.73 30.47 74.28 

10. जम्मू ओर कश्मीर 5.49 28.01 13.48 30.21 13.49 

ll. कर्नाटक 25.01 25 94.45 71.44 52.76 151.97 

12. केरल ` 8.41 2.8 10.18 11.01 

13. मध्य प्रदेश 41.54 59.78 85.04 41.31 156.72 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. छनत्तीसगद 14.95 4.62 35.68 22.24 64.07 

15. महाराष्ट 41.19 57.44 160.72 75.83 275.91 

16. मणिपुर 15.05 9.53 16.55 26.4 11.27 

17. मिजोरम 38.21 11 11.00 64.71 22.2 

18. मेघालय 20.91 1.77 11.00 41.75 12.31 

19. Ames 24.1 7.36 15.70 7.93 36.58 

20. ओडिशा 33.57 5.23 70.74 52.74 95.24 

21. पंजाब 5.37 0.63 4.99 5.74 

22. राजस्थान 27.33 68.61 40.64 219.42 30.45 327.39 

23. सिक्किम 11.19 3.63 10.29 5.05 

24. तमिलनादु 14.62 31.69 30.66 24.83 76.33 

25. त्रिपु 17.74 2.15 7.00 10.61 

26. उत्तर प्रदेश 97.93 43.7 37.63 54.83 156.42 

27. उत्तराखंड 26.62 7.86 19.12 23.24 15.97 

28. पश्चिम बंगाल 17.3 10.46 8.98 

कुल 581.13 465.14 80.00 763.17 555.45 791.25 2003.74 

*"ल्यय 

निर्मुक्ति 
स्रोतः कृषि एवं सहकारिता विभाग ओर भू-स्रोत विभाग 

विवरण 7 

पनधारा कार्यक्रम के अतिर्गत fred दो वर्ष तथा वर्तमान वर्षे के दौरान लक्ष्य, विकसित८कवर किया गया क्षेत्र 

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर मे) 

क्र.सं राज्य/संघ उपलब्धि (2008-09 से 2010-11) 2011-12 के लिए लक्ष्य 

शासित प्रदेश एनडन्ल्यूडी आरवीपी/ sagt आईडन्ल्यू एनडन्ल्यूडी ome sagt आईडन्छ्यू 
पीआरए* एफपीञर* wait एमपी पीञर* एफसीआर* एससीए * एमपी 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. आंध्र प्रदेश 0.11 0.16 0 12.14 0.02 0.12 7.13 

2. अरुणाचल प्रदेश 0.32 0.06 0.05 1.59 0.08 0.04 0.01 0.93 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. असम 0.06 0.06 0.19 5.81 0.00 0.02 0.06 3.60 

4. बिहार 0.05 Om 0 0 0.04 0.02 2.17 

3. ्ारखंड 0.23 0.14 0 2.15 0.08 0.02 2.43 

6. गोवा 0.03 0 0 0 0.01 0.05 

7. गुजरात 0.27 0.49 0 14.22 0.07 0.07 5.29 

8. हरियाणा 0.08 0.1 0 0 0.03 0.04 1.03 

9, हिमाचल प्रदेश 0.13 0.16 0 4.42 0.03 0.03 1.42 

10. जम्मू ओर कश्मीर 0.18 0.51 0 0 0.07 0.09 2.68 

11. कर्नाटक 0.53 0.84 0 10.39 0.10 0.20 5.48 

12. केरल 0.12 0.05 0 1.42 0.02 0.01 0.83 

13. मध्य प्रदेश 0.68 0.95 0 12.19 0.16 0.15 8.64 

14. छत्तीसगढ़ 0.28 0.12 0 4.93 0.10 0.03 2.42 

15. महाराष्ट 0.5 1.15 0 26.1 0.15 0.04 9.20 

16. मणिपुर 0.16 0.12 0.26 1.28 0.05 0.04 0.07 1.52 

17. मिजोरम 0.16 0.12 0.26 1.28 0.05 0.04 0.07 1.52 

18. मेघालय 0.51 0.12 0.15 1.28 0.05 0.01 0.05 0.67 

19. नागालैंड 0.33 0.05 0.23 1.89 0.08 0.02 0.07 0.86 

20. ओडिशा | 0.36 0.13 0 6.86 0.08 0.01 3.55 

21. पंजाब | 009 0.01 0 0.88 0.00 0.73 

22. राजस्थान 0.24 1.13 0 21.83 0.21 0.20 12.89 

23. सिक्किम 0.13 0.03 0 0.29 0.01 0.02 0.14 

24. तमिलनाडु 0.34 0.36 0 5.71 0.68 0.17 2.97 

25. त्रिपुरा 0.19 0.01 0.09 0.6 0.06 0.01 0.03 0.56 

26. उत्तर प्रदेश 1.53 0.77 0 12.47 0.32 0.20 5.63 

27. उत्तराखड 0.45 0.11 0 2.07 0.25 0.04 0.80 

28. पश्चिम बंगाल 0.19 0.07 0 0 0.12 0.05 3.29 

कुल 8.32 7.35 1.13 151.34 2.96 1.65 0.34 87.39 

az: इस अवधि के दौरान डीडीपी, डीपीएपी ओर आईडन्ल्युपीके लिए नई परियोजनाएं संस्तुत नहीं कौ ग्ई। 
स्रोतः कृषि एवं सहकारिता विभाग ओर भू-संसाधन विभाग
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भूमिहीन किसान 

2176. श्री नरहरि महतोः 
श्री Fee नाथ रायः 
श्री भीष्म शंकर उफ कुशलं तिवारीः 

क्या कृषि मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या US कृषक आयोग ने प्रत्येक भूमिहीनं किसान 

को एक wes भूमि के प्रावधान कौ सिफारिश कौ है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी oho क्या है; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस विषय को राज्य सरकारों के 

साथ उठाया है; 

(घ) यदि हां, तो acide ato क्या 2; 

(ङ) क्या सरकार ने देश मे भूमिहीन किसानों कौ संख्या ओर 
स्थिति के aay म कोई अध्ययन करवाया है; ओर 

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ओर एेसे किसानों 
कौ स्थिति A सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए 
है? 

कृषि dara में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. चरण दास महत): (क) से (घ) 
राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने जहां कहीं संभव है, प्रति 

परिवार एक एकड़ भूमि के प्रावधान कौ सिफारिश कौ है, एनसीएफ 
की सिफारिश ओर राज्य सरकारों से परामर्शं के आधार पर सरकार 
द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय किसान नीति मे यह सुनिश्चित करने के 

लिए परिसम्पत्ति सुधार का प्रावधान है कि गवि में प्रत्येकं किसान 

परिवार के पास भूमि, पशुधन, मछली पालने के लिए पोखरा, घर 
के आसपास खेत svar उद्यम अथवा मंडी अनुकूल दक्षताओं 
के जरिए आय जैसी उत्पादक परिसंपत्तियां हो svar इन तक 
पहुंच हो aie पारिवारिक आय पर्याप्त रूप से age जा सके 
जो पोषण ओर आजीविका सुरक्षा ओर उनकौ शिक्षा ओर स्वास्थ्य 
संबधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करेगा। आगे कौ उपयुक्त 
कार्रवाई हेतु दिसम्बर, 2007 में सभी राज्य सरकारों को परिचालित 
किया गया। 

(ङ) ओर (च) कृषि संगणना 2005-06 के अनुसार “पूर्ण 

रूप से पट्टे” कौ भूमि अथवा पूर्ण रूप से “अन्यथा परिचालित 
भूमि” पर खेती करने वाले भूमिहीन परिचालनात्मक जोतों की 
अनुमानित संख्या 5 49.029 (बिहार, ्ञारखंड ओर महाराष्ट राज्य 
को छोडकर) oft) परिसीमित अधिशेष भूमि, सरकारी बंजर भूमि, 
ओर भू-दान भूमि को पात्र गरीब किसानों मेँ वितरित करने हेतु 
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कार्यक्रम राज्यो द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे रै। wal से प्राप्त 
सूचना के अनुसार, 30.06.2011 तक 56.86 लाख लाभानुभोगियां 
को 51.30 लाख एकड़ परिसीमित अधिशेष भूमि वितरित कौ जा 
चुकी है जिसमे से 37.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के है तथा 15. 
5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के ह। इसके अलावा, 153.22 लाख 
सरकारी बंजर भूमि ओर 16.67 लाख भूदान भूमि भी पात्र ग्रामीण 
गरीब लोगों को वितरित की जा चुकौ है) 

इस day में सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में संगठित 

कामगर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 

गारंटी अधिनियम, 2006 स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, इदिरा 

आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा 

योजना, राष्ट्रीय geen पेंशन स्कीम आदि शामिल हेँ। 

Sth 
न 7 “amu 1A 

(हिन्दी) र ~^ ८५. 

पेड न्यूज 

2177. Si. मुरली मनोहर जोशीः 
श्री दिनेश चन्द्र यादवः 

क्या सूचना ओर प्रसारण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने हाल ही में हुए पांच राज्यों 
की विधान सभा चुनावों के दौरान कत्तिपय इलैक्टौनिक ओर प्रिर 
मीडिया को पेड न्यूज के लिए दोषी माना है; 

(ख) यदि at, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) उन मीडिया हाउसों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध 

निर्वाचन आयोग द्वारा आरोप लगाए गए है; 

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध मे कोई जांच करवाई हैः; 

ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

सूचना ओर प्रसारण पत्रालय मे राज्य मत्री (श्री चौधरी 
मोहन wea): (क) जी, नहीं 

(ख) से (ङ) प्रशन नहीं Sed 

(अनुकाद। ,५~ | 6 

ओडिशा को वित्तीय सहायता 

2178. श्री हेमानंद बिसवालः क्या युवा कार्यक्रम ओर 
खेल मंत्री ae बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या केन्द्र सरकार EM गत एक वर्ष ओर चालू वर्ष 

के दौरान Geil के विकास हेतु ओडिशा सरकार को वित्तीय सहायता 
प्रदान की गई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी योजना-वार व्यौरा क्या है; 

(ग्) क्या केन्द्र सरकार ने ओडिशा wa सरकार से उक्त 
अवधि के दौरान राज्य को जारी कौ गर्ह वित्तीय सहायता हेतु 
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा है; ओर 

(a) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा ओर इसके क्या कारण है? 
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युवा कार्यक्रम ओर खेल मत्रालय & राज्य मत्री (श्री 
अजय माकन); (क) जी, al पंचायत युवा क्रीडा ओर खेल 
अभियान (पायका) योजना के अतिर्गत ग्राम,न्लोक पंचायतों में 
खेल-मैदानों के विकास के लिए सहायता अनुदान मुहैया कराया 
जाता है। शहरी खेल अवसंस्चना योजना (यूएसआर्हएस) के अतर्गत 
भी खेल अवसंरचना के उन्नयन/आधुनिकौकरण अर्थात् बहुद्देशीय 
cet के निर्माण, eet मैदान, pea के मैदान ओर एथलेरिक 
टेक के लिए सिथेरिक सतह बिछाने के लिए राज्य सरकारों को 
सहायता-अनुदान मुहैया कराया जाता eI 

(ख) वर्षं 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान ओडिशा सरकार 
को योजना-वार करिया गया सहायता-अनुदान नीचे दिया गया हैः- 

योजना का नाम परियोजना का नाम वर्ष जारी की गई राशि 

(करोड रुपये मे) 

(1) पायका (1) Warton पंचायतों में 2010-11 ओर 2011-12 ` 13.32 

खेल-मैदानों का विकास 

(2) वार्षिक खेल प्रतियोमिताएं 

कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर मे हाकी- 

मेदान मे fide सतह बिहछाना 

(2) युपसञआईएस 

(29.02.0212 तक) 

-वही- | 4.27 

` 2011-12 5.00 

(ग) जी, हां 

(घ) 8.79 करोड रुपये का stadt अनुदान जो वर्ष 2010-11 
में प्रप्त किया गया था, उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र 1 अप्रैल 2011 

कोदेय हो गया था, जो ओडिशा सरकार से तत्पश्चात् प्राप्त कर 
लिया गया धा १८ - । € 

उपभोक्ता सूचना केन्द्र 
नि 

2179. श्री अम्बिका बनर्जी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य 

ओर सार्वजनिक वितरण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश मे उपभोक्ता सूचना dal की 
स्थापना की हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यो एवं इसको प्रमुख विशेषताएं 
क्या है; 

(ग) चालू वर्षं के दौरान We dai की स्थापना के लिए 
सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे ठै? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. धोस): (क) ओर (ख) जी, हां 

जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र की स्कीम को वर्षं 2000 में शुरू 
किया गया ओर वर्षं 2004 में इसे बंद कर दिया गया था। इस 
स्कीम के अन्तर्गत, देश के प्रत्येक जिले मे सूचना एवं मार्गदर्शन 
केन्द्रके रूपमे कार्य करने के लिए जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र 
स्थापित किया जाना था। जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र का मुख्य 
कार्य न केवल प्रत्यक्ष उपभोगकर्ताओं अपितु, स्थानीय निकायो ओर 
सस्थानों को भी उपभोक्ता संरक्षण के सम्बन्ध मेँ सूचना का प्रसार 
करना, उपभोक्ताओं के हितों कौ निगरानी करना, शिकायतें दायर 
करने को सुकर बनाना, बाट तथा माप प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क 
बनाना ओर उपभोक्ता जागरूकता को बढाना था। स्कीम के अन्तर्गत 
एक जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र के गठन के लिए दिए जाने वाले 
अनुदान कौ कुल राशि 5 लाख रु. थी। अनुदान को चरणबद्ध तरीके 
से 3 वर्षो मेँ दिया जाना था, जिसमें पहले वर्षं में 2.5 लाख रु. 
दूसरे वर्ष में 1.75 लाख रु. तथा तीसरे ad मेँ 75.000 रु. strafed 
किए गए थे। दूसरी ओर तीसरी किश्त का भुगतान, जिला 
मजिस्टरेट/जिला समाहर्ता की रिपोर्ट के आधार पर, केन्द्र द्वारा इनके 

सन्तोषजनक कार्य निष्पादन के बारे मँ सन्तुष्ट होने के अध्यधीन 
किया जाना था। 

(ग) ओर (घ) शून्य, चूकि स्कीम को पहले ही, वर्ष 2004 
मे बद कर दिया गया था, अतः अब अगे कोई राशिं जारी नहीं 

at a रही है।
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कल्याणकारी संस्थाओं के लिए wert 

2180. श्री देवराज सिंह पटेलः क्या उपभोक्ता ume, 

खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाए 

जा रहे मदरसों, वृद्धाश्रमों., अनाथालयां A रह रहे लाभार्थियों एवं 
राज्यों A अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिद 
am के छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को गरीबी रेखा से नीचे 

कौ दर पर 15 कि.ग्रा. Gers प्रति माह उपलब्ध कराने के लिए 

कोई निदेश जारी किए 2; 

(ख) यदि हां, तो पिले तीन वर्षो के दौरान पहचाने गए 
लाभार्थियों कौ राज्य-वार संख्या एवं आबंरितं खाद्यान्नीं सहित 

तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के लिए किया 
गया आबेटन पात्रता के अनुसार इसकौ जरूरतों से बहुत कम है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए 

है; ओर 

(ड) सरकार द्वारा इस योजना हेतु Geet की समुचित मात्रा 
कब तक आबंरित करने का विचार है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सर्वजनिक वितरण मत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रोके.बी. alma): (क) ओर (ख) भारत 
सरकार राज्य सरकारों ओर भारत सरकार के संबंधित प्रशासमिक 

मत्रालयों द्वारा प्रायोजित भिक्षुं, अनाथालयों, नारी निकेतनों आदि 
कौ जरूरत पूरी करने के लिए कल्याण संस्थाओं हेतु Geel का 
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आवंरन करती है। आरम्भ में ये आवंटन 15 किलोग्राम प्रति व्यक्ति 
प्रति माह की दर पर किये जाते थे। तथापि खाद्य संबंधी संसदीय 

स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार कल्याण संस्थाओं के 
अधीन आवंटन कौ समीक्षा की गई थी ओर इसे राज्यों द्वारा किये 
गये wert के ओसत san के आधार पर अगस्त 2005 F 
युक्तिसंगत बनाया गया था। अनुसूचित जाति/^अनुसूचित जनजाति/^अन्य 

पिडा वर्ग छात्रावास स्कौम के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित 

जनजाति^अन्य पिडा वर्म at श्रेणियों के दो तिहाई विद्यार्थियों वाले 
छात्रावास 10 महीनों के लिए 15 किलोग्राम अनाज प्रति निवासी 

प्रति माह लेने के लिए पात्र है। इन स्कोमों के अधीन राज्य 
सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनं द्वारा पहचान किए गए लाभार्थियों 

की वास्तविक संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। पिले तीन वर्षो 
2008-09, 2009-10 ओर 2010-11 के दौरान सरकार द्वारा उपर्युक्त 
स्कीमों A किया गया GR का राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण 

मे दिया गया 2 

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश, कल्याण संस्था स्कीम के अधीन 

Garett की आवंटित मात्रा से कम का BoM करता रहा 2! 
2011-12 के दौरान राज्य सरकार के पास पहले से ही उपलब्ध 
aed मे से उपयोग मेन लाए गए शेष का समायोजन करने 

के बाद राज्य को 5233.60 टन गेहूं का आवंटन किया गया है। 
अनुसूचित जाति^अनुसूचित जनजाति/अन्य पिडा वर्गं॒छात्रावास 
स्कीम में 2008-09 के दौरान राज्य के लिए 24.731 टन गेहूं ओर 
4364 टन चावल का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार ने 

आवंरित renal का उठान नही किया! तथापि रज्य सरकार से 

इस स्कीम के अधीन Greed का आवंटन करने के लिए नई माग 

भेजने का अनुरोध किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश से कोई 
प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 

चूंकि अधिकांश राज्यों (संघ राज्य क्षेत्रों मे इन स्कीमो के अधीन 
आवंटन से कम उठान हुआ है इसलिए पर्याप्त खाद्यान्नन उपलब्ध 
कराये जते हे। 

विवरण 

वर्षे 2008-09, 2009-10 ओर 2010-11 के लिए कल्याण सस्थाओं के तहत Geral का राज्यवार Hacer 

(हजार टन में) 

क्र.सं. राज्य 2008-2009 2009-2010 2010-11 

आवंटन आवंटन आवंटन 

चावल गेहूं जोड चावल गेहूं जो चावल गेहूं जोड 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 आध्र प्रदेश 69.267 0.000 69.267 69.267 0.000 69.267 69.267 0.000 69267 

2. अरुणाचल प्रदेश 0.189 0.081 0.270 0.047 0.020 0.068 0.000 0.000 0.000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. असम | 0.058 0.019 0.077 0.014 0.010 0.024 0.000 0.000 0.000 

4. बिहार 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 oie 22.800 1.200 24.000 5.7000 0.300 6.000 22.800 1.200 24.000 

6. दिल्ली 0.211 0.336 0.547 0.211 0.336 0.547 0.211 0.336 0.547 

7. गोवा 0.331 0.142 0.473 0.331 0.142 0.473 0.331 0.142 0.473 

8. गुजरात 1.671 9.466 11.137 0.000 11.137 11.137 0.000 5.568 5.568 

9. हरियाणा 8.036 0.201 0.237 0.000 0.059 0.059 0.000 0.000 0.000 

10. हिमाचल प्रदेश 0.542 0.542 1.084 0.135 0.135 0.271 0.000 0.000 . 0.000 

11. जम्मू ओर कश्मीर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

12. इ्ारखंड 0.093 0.040 0.133 0.023 0.010 0.033 0.000 0.000 0.000 

13. कर्नाटक 15.878 6.805 22.683 3.970 1.701 5.671 7.939 3.402 11.341 

14. केरलं 1.783 0.764 2.547 0.446 0.191 0.637 0.891 0.382 1.273 

15. मध्य प्रदेश 1.125 6.375 7.500 0.000 5,307 5.307 0.000 3.750 3.750 

16. महाराष्ट 7548 1715 25.163 9.487 22.414 31.901 22.800 54.00 76.800 

17. मणिपुर 0.336 0.144 0.480 0.242 0.142 0.383 0.273 0.142 0.415 

18. मेघालय 1.417 0.000 1.417 1.417 0.000 1.417 1.417 0.000 1.417 

19. मिजोरम 0.953 0.000 0.953 0.953 0.000 0.953 0.953 0.000 0.953 

20. नागालैंड 2.528 0.536 3.064 1.248 0.535 1.783 1.248 0.535 1.783 

21. ओडिशा 13.410 0.000 13.410 13410 0.000 13.410 13.410 0.00 13.410 

22. Ware 0.006 0.031 0.037 0.000 0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 

23. राजस्थान 0.077 0.433 0.510 0.000 0.128 0.128 0.000 0.255 0.255 

24. सिक्किम 0.137 0.000 0.137 0.137 0.000 0.137 0.137 0.000 0.137 

25. तमिलनादु 38.693 0.000 38.693 9.673 0.000 9.673 19.346 0.000 19.346 

26. त्रिपु 0.680 0.000 0.680 0.170 0.000 0.170 0.680 0.000 0.680 

27. उत्तर प्रदेश 0.255 0.474 0.729 0.010 0.010 0.020 0.000 0.000 0.000 

28. उत्तराखंड 0.018 0.018 0.036 0.000 0.182 0.182 0.000 0.000 0.000 

29. पश्चिम बगाल 2.261 0.969 3.230 2.253 0.959 3.212 2.261 0.969 3.230 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30. अंडमान ओर निकोबार 0.048 0.022 0.070 0.012 0.005 0.017 0.048 0.022 0.070 

दरीपसमूह 

31. dhe 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

32. दादरा ओर नगर हवेली 0.055 0.012 0.067 0.055 0.012 0,067 0.56 0.011 0.067 

33. दमन ओर दीव 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

34. लक्षद्वीप 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

35. पुदुचेरी 0.271 0.116 0.387 0.068 0.029 0.097 0.000 0.000 0.000 

सकल जोड 182.677 46.341 229.018 119.274 43.752 = 163.026 = 164.068 = 70.714 = 234.782 

वर्षं 2008-2009, 2009-2010 ओर 2010-2011 के लिए अनुसूचित जाति^भनुसूचित जनजाति८अन्य 

freer वर्ग shea योजना के तहत Geral क राज्यवार आक्टन 

(हजार टन मै) 

क्र.सं. राज्य 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

आवन आवंटन आवंटन 

गेहूं चावल जोड गेह चावेल जोड गेहूं चावल जोड 

1. कर्नाटक 3.612 7.224 10.836 14.152 28.303 42.455 14.152 28.303 42.455 

2. आध्र प्रदेश 32.935 98.805 131.74 0 98.805 98.805 0 98.805 98.805 

3. ATS 2.708 2.708 5.416 2.708 2.708 5,416 2.257 2.257 4514 

4 त्रिपुरा 1.428 1.428 2856 0 1.428 1.428 0 2775 2.775 

5, मध्य प्रदेश 24.731 4.364 29.095 0 0 0 0 0 0 

6. महाराष्ट 0 0 0 0.600 0.600 1.2 0 0 0 

7. FM ओर नगर हवेली 0.084 0.128 0.212 0.084 0.128 0.212 0.128 0.084 0.212 

जोड 65.498 114.657 = 180.155 17.544 1231972 = 149.516 16.537 = 132.224 14.761 

ee § 
आततंकवादियों एवं नक्सलिर्यो के बीच सांठ-गांठ (क) क्या नक्सलियौ से स्थानीय संरक्षण प्राप्त लश्कर-ए-तोयना 

` >~ 22 2181. श्री ser कुमारः हह; dai से दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया; 
के कुछ आतंकवादियों को हाल ही में wees में नक्सल प्रभावित 

श्री art सिंहः 

श्री नामा नागेश्वर रावः (ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

श्री नीरज शेखरः 
(ग) क्या सुरक्षा एजंसियों ने देश मेँ नक्सली आतंकवादी एवं 

क्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः नक्सल-आईएसआई सांठ-गांठ की घातक प्रवृत्ति प्रवृत्ति कौ सूचना 
दी है;
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(घ) a a, तो तत्संबधी aia क्या है; ओर 

(ङ) देश मे नक्सलियों हारा उक्त सांठ-गांठ तथा आतंक वादियों 

को सरक्षण देने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गए है? 

गृह म॑त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिनेन्द्र सिंह): (क) से 
(घ) जी, Stl लश्कर-ए-तैयबा के एक माद्यूल का दिनांक 28. 
2.2012 को पर्दाफाश हुआ था, जो दिल्ली A एक बडी घटना को 
अंजाम देने की योजना बना रहा था। दिल्ली पुलिस ने जम्मू एवं 

कश्मीर पुलिस तथा was पुलिस कौ सहायता से 3 व्यक्तियों 

को गिरफ्तार किया है। उनमें से 2 व्यक्तियों को दिल्ली मेँ ओर 
1 व्यवित को aes में गिरफ्तार किया गया था। विस्फोटकों(उतेजक 

सामग्रियों तथा एल ई री प्रशिक्षण गतिविधियों कौ वीडियो कवरेज 

वाली 1 मेमोरी स्टिकों सहित कई अभिशंसी वस्तुएं उनके पास से 
बरामद कौ गईं off) तथापि, नक्सलियों के साथ लश्कर-ए-तेयवा 

के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं का संबंध होने को कोई जानकारी जांच 

एजेन्सियों को नहीं मिली है। 

(ङ) केन्द्र ओर राज्य स्तर पर आसूचना एजेंसियों के बीच 
बहुत घनिष्ठ ओर प्रभावकारी समन्वय है। संभावित योजनाओं ओर 
खतरों के बारे मे आसूचना जानकारियों का नियमित रूप से संबधित 
राज्य सरकारों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है। बहु-एजेसी 
केन्द्र (एम ए सी) को सही समय पर आसूचना एकत्र करने ओर 
अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ उसका आदान-प्रदान करने के 
लिए 24x7 आधार पर कार्य करने योग्य बनाने के लिए सुदृढं ओर 
पुनर्सगठित किया गया है तथा सुरक्षा संबधी आसूचना जानकारियों 
का भी स्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ 
आदान-प्रदान किया जाता है, जो राज्य ओर केन्द्रीय सुरक्षा तथा 
कानून प्रवर्तन wie के बीच घनिष्ठ समन्वय ओर आसुचना का 
आदान-प्रदान तथा सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करता है। 

इसके फलस्वरूप आतंकवादी मोडुयूलो का पर्दाफाश हुआ है ओर कई 
संभावित आतंकवादी हमलों को रेका जा सका है। 

2.५ ~ 2. 
खेल-कूद गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण oe 

2182. ड. भोला सिंहः क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल 
मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार जिला एवं राज्य स्तर पर खेलों 
मे प्रतिभा संपन युवाओं को aga देने के अलावा देश मं 
खेल-कूद गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाने 

का 2; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव 

को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना 2? 
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युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री 

अजय माकन): (क) ओर (ख) देश में खेल कार्यकलापों के 

विकेद्रीकरण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का कोई 

प्रस्ताव नहीं है क्योकि खेलों के संवर्धन ओर विकास पहले से ही 

विकेद्रीकृत है क्योकि खेलों के संवर्धन ओर विकास कौ मुख्य 
जिम्मेदारी सामान्यतः राज्य सरकारों की ti खेल राज्य का विषय 

है, खेल की विशिष्ट विधाओं का विकास राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित 

राष्ट्रीय खेल परिसंघों ओर जिला स्तर पर जिला खेल saat का 

है! युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय देश में सभी के लिए खेल' 

ओर "खेलों मे उत्कृष्टता' के संबधित उदेश्यों कौ पूर्तिं के लिए 

राज्य सरकारों ओर राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा करता 

al R2u- LS 

आदावाकृत पासपोरटं 
———_ 

2183. श्री विलास मुत्तेमवारः 
श्री एल. राजगोपालः 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल ही मेँ दिल्ली तिमानपत्तन के रर्मिनल-3 पर 

भारी संख्या मे ta wad मिले थे जिनं पर किसी ने दावा नहीं 

किया; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में 

सरकार द्वारा क्या जांच की गयी 2; 

(ग) क्या उक्त मामले A मानव तस्करो के लिप्त होने कौ 

wat मिली है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा पिछले तीन 

वर्षो तथा चालु at के दौरान एेसे मामलों में गिरफ्तार लोगो कौ 

संख्या कितनी है; ओर 

(ङ) tat गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वार क्या 

कार्रवाई की गयी है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन); 

(क) ओर (ख) जी, a wer वेयरहारऊस, इन्दिरा गाधी 

इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में 105 आदावाकृत Wadd पाए गणए 

a पी पी एक्ट की धारा 12 के तहत ओर आई पी सी की धारा 

420 के तहत, जिसे बाद में जोडा गया था, दिनांक 2.1.2012 को 

प्राथमिकी संख्या 2/12 दर्ज कौ गई ze 

(ग) ओर (घ) इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा सात 
व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ओर यह पाया गया था कि
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वे मानव तस्कर #1 वर्षं 2009, 2010, 2011 तथा 2012 (29. 

9.2012 तक) के दौरान te मामलों के लिए गिरफ्तार किए गए 
व्यक्तियों के व्यौरे नीचे दिए गए हैः 

ay fram किए गए व्यक्तियों at संख्या 

2009 40 

2010 111 

2011 25 

2012 (29.2.2012 तक) 07 

(ङ) मानव तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के 

खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत 

आवश्यक कारवाई की जाती हेै। 

(अनुवाद ] 4% {~ 2 

यूएसआईएस के अतर्गत सहायता 

2184. श्री समीर भुजबलः क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) वर्षं 2010-2011 एवं 2011-12 के दौरान शहरी 
अवसंरचना योजना (यूएसओआईएस) के अतर्गत विभिन राज्यों को 

आबरित/जारी धनराशि एवं उनके द्वारा उपयोग की गयी धनराशि 

का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) किन रन्यो को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता 

प्रदानं नहीं की गयी है तथा इसके क्या कारण है; 
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(ग) स्टेडियम के निर्माण के संबध में सरकार के विचाराधीन 

प्रस्तावों का व्यौरा क्या है; ओर 

(sa) ta प्रस्तावों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या 2? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल vara के राज्य wat (श्री 
अजय माकन): (क) यूएसओआई के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, 

मिजोरम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पथ्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, 

राजस्थान ओर मेघालय को af 2010-11 एवं चालू वित्तीय वर्ष 

29.03.2012 तक के दौरान खेल अवसंस्चना के उनननयन/आधुनिकौकरण 
के लिए अर्थात् बहुउददेशीय हाल के निर्माण, sat मैदान फुरबाल 

मैदान ओर एेथेलेरिक दैक के लिए सिथेरिक सतह विदाने हेतु 
37.42 करोड रुपये कौ राशि जारी कौ जा चुकी है। इसके 
अतिरिक्त केरल, जम्मू ओर कश्मीर, पुदुचेरी तथा असम को अभी 
हाल ही में 15.08 करोड रुपये कौ राशि अनुमोदित कौ गई है। 
इसका ब्योरा संलग्न विवरण मे दिया गया है। परियोजनाओं के 
निष्पादन मे सामान्यतः एक से दो वर्षं का समय लग जाता है। 
जैसा कि कार्य प्रगति पर है, राज्य सरकारों से अनुदान संबंधी 
उपयोगिता रिपोर्ट प्राप्त नहीं es है। 

(ख) अधूरे प्रस्तावों, बजट कौ अप्राप्ता आदि जैसे कारणों 

से अन्य wel को निधियों अनुमोदित/जारी नहीं कौ जा सकी! 

(ग) यूएसओआईएस के sta, स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय 

सहायता के लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं 

al 

(घ) Wa नहीं sad 

वितरण 

वर्षे 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 के दौरान शहरी Ga अवसरचना योजना (यृएस आईएस) के अतगत 
एरियोजनाओ के लिए राज्यवार अनुमोदित^जायै की गईं निधियां 

क्र.सं. राज्य८संघ परियोजना का नाम (करोड रुपये में) 

राज्य क्षेत्र अनुमोदित जारी किया 

अनुदान गया अनुदान 
(पहली किश्त) 

1 2 3 4 5 

2010-11 

1. हिमाचल प्रदेश सिंथेटिक sit फौल्ड 5.00 3.50 

2. मिजोरम सिंथेरिक eit ties 5.00 4.00 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

3. पंजाब बहुउद्देशीय इन्द्र होल 3.98 2.00 

4. पश्चिम बंगाल इन्द्र Tales काम्पलेक्स का नवीकरण/ 6.00 3.00 

परिवर्तन तथा आधुनिकौकरण 

कुल 19.98 12.50 

2011-12 

1. मध्य प्रदेश सिंथेटिक eft ahs 4.81 3.62 

2. मिजोरम बहुरद्देशीय इन्द्र हाल 6.00 4.50 

3. नागालैंड सिंथेरिक एेथेलेरिक टेक 5.00 3.00 

4. ओडिशा सिंथेटिक eit स्फेश 5.00 5.00 

5. राजस्थान बहुउद्दशीय इन्दुर हल 6.00 4.50 

6. मेघालय सिथेटिक एेथेलेरिक टेक 5.50 4.30 

7. केरल बहुउद्देशीय इन्दर होल 6.00 3.875 * 

8. जम्मू ओर कश्मीर weer फुटबाल Wass 4.50 4.465* 

9. aad बहुउद्देशीय FS हल 6.00 3.54* 

10. असम बहुउद्देशीय इन्दूर होल 6.00 3.20* 

कुल 54.81 40.00 

भ्जारी कौ जा रही zl 
—_— 

[हिन्दी] Hal a >) 9-29 (ख) से (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते। of 
2 4-24 

कैसिनो में निवेश 

2185. श्री दत्ता मेधेः क्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या भारत के कैसिनों में अपराधियों एवं आतंकवादियाों 

के धन का निवेश किया जा रहा है; 

(ख) यदि हां, तो अब तक पता चले te मामलों की संख्या 

क्या है; ओर 

(ग) उक्त आर्थिक अपराधों के कारण कितने कैसिनौ के 

लादसेस रद् किए गए 2? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री fra fee): (क) 
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक US संदिग्ध लेनदेन कौ 

सूचना नहीं मिली 21 

हथिवारों के लाइसेस संबंधी अपीलीय प्राधिकरण 
a 

2186, श्री अशोक अर्गलः 

श्री यतीर सिंहः 

क्या गुहे मत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) पूरे भारत या किसी भी राज्य मं किसी आवेदक के 

हथियार के लाइसेस कौ वैधता बढाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 

इनकार किए जाने पर अपील दायर करने का अपीलीय प्राधिकरण 

क्या है तथा तत्सबधी व्योरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार को हथियारों के लाइसेस कौ वैधता बढाने 

में अनियमितताओं के संबंध मे संसद-सदस्यां से शिकायतें मिली 

है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर
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(घ) अब तक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारवाई कौ 

गयी है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): 

(क) पुरे भारत या किसी भी राज्य मँ किसी आवेदक के हथियार 

के लाइसेंस कौ ava gen के लिए राज्य सरकार द्वारा इनकार 

किए जाने पर, उसके aay में अपील करने & लिए शस्त्र 

निमावली, 1962 मं कोई अपीलीय प्राधिकरण निर्धारित नहीं किया 

गया है। इसके अलावा, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 18(1) 

के तहत feu गए प्रावधान में यह निर्धारित किया गया रहै कि 

सरकार के निदेश द्वारा या उसके अधीन दिए गए किसी आदेश 

कै विरुद्ध को भी अपील नहीं की जाएगी। 

(ख) से (घ) अखिल भारतीय dua संबधी आवेदनं कौ 

अस्वीकृति के विरुद्ध कुछ संसद् सदस्यं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए 

है तथा आयुध अधिनियम,/शस्त्र नियमावली के कतिपय प्रावधान 4 

परिवर्तन करने के लिए भी ae qaqa प्राप्त हुए ti से 

अभ्यावेदनों कौ जांच at Tet zl 
As 2 ^¬ 2 ठ 

_. नक्सल] प्रभावित जिले 

2187. डो. रघुवंश प्रसाद सिंहः क्या गृह मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) विहार में नक्सल प्रभावित जिलों का व्यौरा क्या 2; 

(ख) क्या राज्य सरकार नै 15 नए जिलीं को नक्सल प्रभावित 

जिलों के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव किया 2; 

(ग) यदि a, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव को 

स्तीकार किया है; 

(घ) यदि हां, तो उक्त जिलों के नाम क्या है; ओर 

(ङ) क्या उक्त जिलों को सुरक्षा संबंधी व्यय (cas) 

योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबधी 

व्यौरा क्या है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) a 

(ङ) हिसा की रूपरेखा के आधार पर, इस समय नक्सल-रोधी 

अभियानों पर राज्य सरकारों द्वारा उपगत व्यय कौ प्रतिपूर्तिं के 

प्रयोजन के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के तहत 
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बिहार के 15 जिलों अर्थात अखल, ओरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी 

चप्पारन, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमुर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, 

पटना, रोहतास, सीतामदी ओर पश्चिमी चम्पारन सहित देश के 9 

राज्यों के 83 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले शामिल है। 

सरकार को एस आर ई योजना के तहत विहार के 07 (सात) 

अतिरिक्त जिलों अर्थात वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, शिवहर, 

बांका, मुजफ्फरपुर ओर खगडिया को शामिल करने के लिए रज्य 

सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 

एस आर ई योजना के तहत जिलों को शामिल करना/बाहर् 
करना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ------ 

330° ५ नी Brat at 

दिल्ली में अदैध सोसाइटियां 

2188. श्री जयवत गंगाराम आवलेः क्या sett विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) नगर के बेहतर नगर नियीजन के लिए सरकार द्वारा 

बनाए गए नियमो/कानूनों का str क्या है; 

(ख) क्या दिल्ली मे अवैध सोसादयियां तेजी से ag रही हे 

ताकि वे सरकार द्वारा बनाए गए नियमीं(कानूनों का अनुपालन नहीं 

कर रही है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(घ) सरकार ने एेसी सोसाइरियों के विरुद्ध क्या कठोर करदम 

उठाए है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (प्रो. सौगत राय); 

(क) दिल्ली. विकास. अधिनियम्, 1957 मे दिल्ली का गहन ओर 

सुव्यवस्थित विकास के लिए मास्टर प्लान की व्यवस्था है। दिल्ली 

का मास्टर प्लान (एमपीडी) पहले तैयार किया गया था ओर वर्ष 

1962-1982 के लिए लागू किया गया था ओर बाद मेँ वर्षं 2001 

कौ संभावितं अवधि ओर उसके बाद में वर्षं 2021 तक मास्टर प्लान 

मे व्यापक संशोधन किए गए। 

एमपीडी-2001 4 व्यापक संशोधन करते हुए दिल्ली विकास 

प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए एमपीडी-2021 को केन्द्रीय सरकार 

ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 कौ उप-धारा 11 ए (2) के 

अतिर्गत अनुमोदन कर दिया है ओर इसे दिनांक 7.2.2007 कौ सा, 

आ. संख्या 141 (ई) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
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शहर की बेहतर टाउन wan के लिए दिल्ली विकासं 

अधिनियम, 1957 कौ धारा 57 के अंतर्गत नियम/विनियम/भवन 

निर्माण उप-नियमं बनाए गए Zi नियोजित विकास के लक्ष्यो को 

पूरा करने के लिए विभिन विनियम अधिसुचित किए गए है। हाल 

ही मे सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित दो विनियम अधिसूचित 

किए गए हैः 

1. विशेष क्षेत्र, अनधिकृत विनियमित कालोनियों ओर ग्रामां 

के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विकास 

अधिनियम, 1957 की धारा 57 की उप-धारा (1) के 

अंतर्गत दिनाक 17.1.2011 कौ सा.आ. संख्या 97 (ई) 

द्वारा अधिसूचित किया गया है। 

2. मौजूदा नियोजित ओद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विंकास के लिए 

विनियमो८दिशा- निर्देशों को दिल्ली विकास अधिनियम, 

1957 की धारा 57 कौ उप-धारा (1) के sata 

दिनांक 1.4.2011 की सा.आ. संख्या 683 (ई) द्वारा 

अधिसूचित किया गया हे। 

(ख) ओर (ग) राज्यों मे सोसाइटियां उनसे संबंधित राज्य 

सरकारों के अंतर्गत आती हँ। तथापि, जहां तक राष्ट्रीय राजधानी 

aa दिल्ली में सहकारी ग्रुप हाउसिग सोसाईइरियो का संबंध है, 
then कोपरेटिव सोखाइटी, जीएनसीटीडी ने सूचित किया है कि 

अनधिकृत सोसाइटी का कोई ter मामला उसके ध्यान मे नहीं 

आया है। 

(घ) उपरोक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। 

( अनुकद] ‡१।-3३> 

नारियल का मूल्य 
ककि 

2189. श्री अरूण कुमार बुंडावल्लीः क्या कृषि मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को आभर प्रदेश के नारियल को विशेष 

ग्रेड के नारियल के रूप में मान्यता देकर नारियल के लिए अलग 

मूल्य की घोषणा करने तथा बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) 

के sata खरीद शुरू करने के लिए आध्र प्रदेश राज्य सरकार 

से कोई अनुरोध मिला 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी air क्या है; 

27 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 332 

(ग) क्या ths के माध्यम से आध्र प्रदेश A खरीद Hal 

की स्थापना करने के लिए कदम उठाए गए रै; ओर 

(घ) यदि हां. तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो. चरण दास wed): (क) ओर 

(ख) आंध्र प्रदेश मेँ विभिन खेती एवं फसल कटाई व्यवसायों को 

ध्यान में रखते हुए आध्र प्रदेश सरकार ने 2012 मोसम मेँ प्रापण 

के दौरान अच्छी ओसत किस्म मानक निर्धारित करते समय 30 

प्रतिशत तक खोपरा कौ अनुमति प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय 

से अनुरोध किया ti राज्य सरकार के संबधित अधिकारियों के साथ 

26.3.2012 कौ उक्त विषय पर एक बैठक निर्धारित कौ गयी है। 

(ग) ओर (घ) नैफेड ने 2012 के दौरान आश्र प्रदेश सहित 

सभी खोपरा उत्पादक राज्यों में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) 

के तहत खोपरा प्रापण करने संबंधी अपक्षित व्यवस्थाएं कौ ZI 

332-33 
आतंकवादी संगठनों के साथ सांठट-गांद 
ey, 

2190, श्री वशवीर सिंहः 

श्री नीरज शेखरः 

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आतंकौ धनराशि को 

रियल wee, खनन एवं विनिर्माण क्षेत्रो मे लगाया जा रहा 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार ने धनराशि के कथित प्रवाह एवं उक्त 

सांठ-गांठ की कोई जांच करायी 2; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है; ओर 

(डः) आतंकवादी संगठनों के साथ रियल एस्टेट तथा विनिर्माण 

aa की सांठ-गांठ पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए 

2? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (oft जितेन्द्र सिंह): (क) से 

(घ) केन्द्रीय सूचना एजेंसियों ओर जांचकर्तां एजेंसियों से उपलब्ध 

जानकारी के अनुसार रीयल we, खनन ओर विनिर्माण क्षेत्रं कौ 

परस्पर किसी क्रमबद्ध सुभेद्यता अथवा बनाए जाने कौ सूचना नहीं
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मिली है अथवा आकलित नही की गई है। इसी प्रकार, आतंकवाद 

के वित्तपोषण ओर इन क्षेत्रों के बीच सांठ-गांठ कौ कोई-सूचना 

नहीं हे। 

आसूचना एवं जाचकर्ता एजेंसियों 4 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप 

(निवारण) अधिनियम, 1967 (4 Uw U) के तहत उन विशिष्ट 

मामलों मे कारवाई कौ है, जिनमें जब कभी भी रीयल एस्टेट में 

विशिष्ट सम्पत्ति/भूखण्ड कौ खरीद अथवा खनन ओर विनिर्माण aa 

मे चल रही वैध संस्थाओं से जबरन वसूली के माध्यम सहित 

निधियो/सम्पत्ति के आतंकवाद से ee आय अथवा आतंकवाद के 

लिए उसका प्रयोग किए जाने का पता चलता ZI 

(ङ) युएपीए् ओर धनशोधन निवारण विधेयक (पीएमएलए) 

के विद्यमान प्रावधान आतंकवाद के वित्तपोषण ओर आतंकवाद से 

होने वाली आयं दोनों के विभिन घटकं को विस्तृते रूप से कवर 

करते है। यूएपीए संघ सरकार ओर राज्य सरकार की एजेंसियों दोनों 

को, जब कभी भी te विशिष्ट मामले ध्यान मे आते है, कारवाई 

करने कौ शक्ति प्रदान करता है। एनेआईए ने वर्ष 2010 ओर 2011 

मे 14 मामलों में निधियों पर रोके लगाने/जन्त करने तथा आतंकवाद 

से हई आय होने अथवा आतंकवाद के लिए प्रयोग किए जाने का 

पता लगाए गए सम्पत्ति संबधी 7 मामलों (एक वाहन सहित) कौ 

सूचना दी zi पत. 

----- 77-2५ कर्नाटक की kuch परियोजनाएं 

2191. श्री प्रहलाद जोशीः क्या कृषि wat यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या पिछले दो वर्षो एवं चालू वर्षं के दौरान केन्द्र 
सरकार को कुक्कुट परियोजनाओं के Pay A कर्नारक राज्य सरकार 

से प्रस्ताव मिले 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यय क्या है; ओर 

(ग) इसके लिए सरकार द्वारा आबंरितं एवं जारी कौ गयी 

धनराशि का व्यौरा क्या है? 

कृषि मत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय में राज्य मंत्री (डो. चरण दास महत): (क) से (ग) 

जी, a पशुपालन, डेयरी ओर मत्स्यपालन विभाग को केन्द्रीय 

प्रायोजित योजना “ कुक्कुर विकास" के “राज्य कुक्कुर फामो को 

सहायता” ओर “ग्रामीण घरेलू कुक्कुर विकास” घरकों के तहत 
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प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इस योजना के तहत कोर राज्य-वार आवंटन 

नहीं किया जाता है। तथापि, कर्नाटक के लिए पिछले दौ वर्षो ओर 

चालू वर्षं के दौरान निम्नलिखित राशि जारी कौ mg: 

ea योजना क्रा नाम 2009-10 2010-11 2011-12 

(23.3.2012 

तक) 

1. केन्द्रीय प्रायोजित योजना 
८4 कुक्कुट विकास ” 

(1) राज्य कुक्कुट wa 63.20 -  199.20 

को सहायता घटक 

(2) ग्रामीण घरेलू pape - - 244.10* 

विकास घटक 

*रष्टरीय कृषि ओर ग्रामीण विकास बैक के माध्यम से 12060 लाख रुपए सहित। 

(हिन्दी) हि 2 ५ ~ 26 

Wrage dtat का उत्पादन wa वितरण 

2192, sit लक्षण Ze: क्या कृषि मत्री यह वतामे कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने बीजे ग्राम योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण 

नीजो के उत्पादन एवं वितरण के लिए अवसंस्वनागत सुविधाओं 

के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए ओडिशा का अनुदानं प्रदान 

किया है; 

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान aad ब्योरा 

क्या दै; 

(ग) ओडिशा के कितने गांवों मेँ उक्त योजना लागू की जा 

रही है; ओर 

(घ) ओडिशा में उक्त योजना से लाभान्वित हुए किसानों कौ 

संख्या क्या है? 

कृषि dara में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

पंत्रालय में राज्यमत्री (डो. चरण ara महत ): (क) से (घ) 

tt a, व्यौरा संलग्न विवरण मेँ fen गया 21
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विवरण 

““गुणकवत्ता कीजो की उत्पादन ओर वितरण के लिए अवसरचना सुविधाओं का विकास ओर gece” स्कीम के अन्तर्गत पिछले 

तीन वर्षो के लिए बीज ग्राम कार्यक्रमों के लिए ओडिशा को अनुमोदित अनुदान सहायत्ता का न्यौरा 

बीज ग्राम कार्यक्रम 

निर्मुक्ति कार्यान्वयन एजेंसी र. (लख) में ग्रामं कौ लाभान्वित किसानों 

का वर्ष निर्मुक्त राशि संख्या की संख्या 

2008-09 कृषि ओर खाद्य उत्पादन 481.62 1251 148852 

निदेशक ओडिशा 

2009-10 कृषि ओर खाद्य उत्पादन 146.62 253 24239 

निदेशक ओडिशा 

2010-11 कृषि ओर खाद्य उत्पादन 517.92 696 96100 

निदेशक ओडिशा 

कुल 1083.16 2200 269191 

2008-09 ओडिशा राज्य बीज निगम लिमिटेड 103.92 181 39059 

2009-10 ओडिशा राज्य बीज निगम लिमिटेड 1046.80 817 413315 

2010-11 ओडिशा राज्य बीज निगम लिमिरेड 232.389 385 48278 

कुल 1383,109 1383 5000652 

ore) t pare ५.१ ५ me € उपायां - 
(अनुवाद) = © | पायरेसी कौ समस्या का सामना करने के लिए उपायों कौ अनुशंसा 

r 2% संबंधी (न्म् 
a) 2 S पाड़रेसी संबंधी समिति 

2193, श्री मानिक टैगोरः क्या सूचना ओर प्रसारण मत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने फिल्म, वीडियों, केबल एवं संगीत में 

पाद्रेसी के मुद्दे की जांच करने तथा इससे मुकाबला करने के 

लिए उपाय सुञ्चाने हेतु समिति गठित की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त समिति द्वारा कौ गयी सिफारिशों को व्यौरा क्या 

है; ओर 

(घ) उन पर सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ गयी है? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय में राज्य मत्री (ड. एस, 
जगतरक्षकन ): (क) जी, a फिल्म, केबल, व संगीत की 

करने हेतु एक समिति का गठन किया गया हे। 

(ख) श्री उदय कुमार वर्मा, तत्कालीन विशेष सचिव, सूचना 

ओर प्रसारण मंत्रालय al अध्यक्षता A एक समिति का गठन किया 

गया था। समिति की संरचना संलग्न विवरण में दी गर्ह है। 

(ग) इस समिति at कुह प्रमुख सिफारिशों में सभी संगत 

स्टेकहोल्डरो की सहभागिता से प्रभावी व सर्वागीण मल्टी-मीडिया 

अभियान चलाना, कोपीराइट अधिनियम, को लागू करने के लिए 

अधिदेशित सरकारी तत्र को Ga बनाने के स्तर का उन्नेयन 

करना, सभी प्लेट्फोर्मो, स्थानों व फर्मिटौ मे एक ही समय मेँ 

असा-पास फिल्म रिलीज करना, पारंपरिक सिनेमा famed को 

डिजिटल सिनेमा faced में रूपांतरित करना, प्रामाणिक/असली 

डीवीडी की कीमतें कम करना तथा थिएटर मालिको द्वारा ईस बात 

को सुनिश्चित किया जाना कि किसी भी सिनेमा थिएटर के भीतर 

कैमको्टिंग न होने पाए, शामिल ह। इस समिति कौ विस्तृत 

सिफारिश सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय कौ वेबसाईट www.mib.ic.in 
पर उपलब्ध है।
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(घ) पादुरेसी की समस्या का सामना करने के कार्य में शामिल 

विभिन्न स्टेकहोल्डरो/एजंसियों के बीच समन्वय का कार्य किए जाने 

के अतिरिक्त, सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय द्वारा केवल एक 

सलाहकार कौ भूमिका अदा कौ जानी होती है। इस संबध मे इस 

मत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैः 

* सभी स्टेकहोल्डरों के बीच asta के नकारात्मक प्रभाव 

को उजागर किया। 

* सिमकोनि की बैठकों मे राज्य सरकारों से मनोरंजन कर 

की at कम करने का आग्रह किया। इसका सकारात्मक 

प्रभाव पडा है ओर राज्य सरकारों ने मनोरंजन कर कौ 

ad को 70% से घटकार 50% या उससे भी कम कर 

दिया है। 

* तमिलनाडु सरकारे द्वारा अधिनियमित विधान (गुडा 

अधिनियम) के ही समान पायरेसी-रोधी विधान अधिनियमित 

करने हेतु राज्य सरकारों को सुञ्ञावे दिया। 

* भारतीय जन संचार संस्थान में विशेषज्ञो की fasta 

का उपयोग करके कोपीराइट के प्रवर्तन व पायरेसी के 

निवारण के Way मँ 176 पृष्ठ Hl सघन पठन सामग्री 
तैयार की ome 

* देश के सभी प्रदर्शकों व उनके संघों को सिनांक 14. 
12.2011 को एकं पत्र जारी किया गया रै जिसमें उनसे 
किसी भी फिल्म का प्रदर्शन प्रारभ करने से पूर्व 
पायरेसी-रोधी पर् 30 सेकंड/60 सेकंड कौ वीडियो 

fara (फिक्की द्वारा मुहैया करार्ह जाने वाली) दिखाने 
का अनुरोध किया गया है) अन्य विभागौ से संबंधित 

मुद्दे उपयुक्त कारवाई हेतु अग्रेषित कर दिए गए zi 

* पायरेसी के विरोध के संबध में उपभोक्ताओं के बीच 

जागरुकता पैदा करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 

& दौरान एक ae स्कीम शुरू कौ गई है। इस स्कीम 

का मुख्य उदृदेश्य सभी स्टकहोल्डरों के बीच पायरेसी 
के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना तथा उसका सामना 

करने की जरूरत के बारे मे उन्हे शिक्षित करना है। इस 

स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा इस Gay मे पहले से 

ही किए गए उपायों को जारी रखने का प्रस्ताव है। इस 
स्कीम के अंतर्गत फिल्म, प्रसारण व संगीत उद्योग के 

सभी स्टेकहोल्डरों कौ सहभागिता से मल्टी- मीडिया अभियान 

शुरू करने क॒ परिकल्पना है फिल्म ओर मीडिया के 
सुविख्यात व्यक्तियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे 

नकली सामान को खरीदने से परहेज करने के संबंध 

में लोगों के बीच जागृति अभियान were: इन अभियानं 
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को दृरदर्शन/आकाशवाणी ओर प्राइवेट टीवी यैनलों व 
Wedz एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। देश के 

विभिन भागों मे कपीराइर अधिनियम के बारे में सुग्राह्य 
बनाने के लिए पुलिस, न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों 
के लिप प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाएं आयाजित की 

जाएगी। पायरेसी की समस्या का सामना करने के लिए 

लोक-निजी पहलों कै विकास व कार्यान्वयन को संभव 

बनाने हेतु पायरेसी के प्रभावों पर अनुसंधान कराया 
जाएगा। 

विवरण 

सिति कौ सरचना 

(1) श्री उदय कुमार वर्मा, विशेष सचिव : अध्यक्ष 

Gi) श्री यश चोपडा, सुविख्यात फिल्म : सदस्य 
निर्माता 

Gi) श्री मनमोहन शेट्टी, अध्यक्ष, : सदस्य 

(iv) श्री जी. आदिशेषगिरी राव, : सदस्य 

(४) श्री जवाहर गोयल, अध्यक्ष : सदस्य 

(vi) श्री प्रशांत पांडे, सदस्य, : सदस्य 

भारतीय रेडियो प्रचालक संघ 

(vii) निदेशक (बीसी) + सदस्य 

(viii) निदेशकं (फिल्म) : सदस्य-सचिव 

अत्यो _अन्_योजव, ˆ? ¢ ˆ ^ 7 
2194. श्री हरिश्चंद्र चद्दाणः 

श्री जय प्रकाश अग्रवालः 

श्रीमती श्रुति चौधरी 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 

मत्री यह Ta कौ कृपा करेगे किः 

(क) अत्योदय अन्न योजना (vas) कौ प्रमुख विशेषताएं 
क्या है; 

(ख) food तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्षं तथा चालू वर्ष 
में राज्यँ को safer खाद्याननों की मात्रा एवं मूल्य सहित एसएवाई 
के sata लक्षित परिवारी एवं कवर किए गए परिवारों की राज्य 

वार वास्तवकि संख्या क्या 2; 

(ग) क्या उक्त आबंटन राज्यों कौ पात्रता के अनुसार किया 

गया है;
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(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौ क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैँ तथा इस संबंध मे 

क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. gina): (क) गरीबी रेखा से नीचे 

के परिवारों में से 1 करोड निर्धनतम परिवारों के लिए दिसंबर, 2000 
मे अत्योदय अनन योजना शुरू कौ गई थी, जिसमें बाद में विस्तार 

करके इसका लक्ष्य 2.50 करोड परिवार किया गया था। 

इस विभाग द्वारा दिशा-निर्देशो के अनुसार पात्र अत्योदय अन्न 

योजना परिवारों की पहचान करने ओर प्रत्येक राज्यो/संघ राज्य क्षत्र 

को दिये गये अत्योदय अनना योजना परिवारों को वितरण करने के 

लिए सभी राज्यों ओर संघ राज्य क्षेत्रो को खाद्यान्नों (चावल ओर 

27 Ard, 2012 लिखित उत्तर 340 

गेह) का आवंटन किया जाता है। राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र 
प्रशासनों द्वारा 2008-09, 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 के 

वर्षो के दौरान अत्योदय अनन योजना के अधीन कवर किए गए 
व्यक्तियों की संख्या के राज्य-वार ah संलग्न विवरण- में दिए 
गए Zl | 

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इस अवधि में 

एसे परिवारो के लिए किए गए खाद्यान्नों (चावल ओर गेहूं) के 
आवंरन के ott संलग्न विवरण-ा में feu गए है इसके अलावा 

दिए गए निदेशो के अनुसरण में ओर वाधवा समिति कौ सिफारिश 
पर 27 राज्यों मे 174 जिलों को कवर करने के लिए जुलाई, 2011 
से फरवरी, 2012 तक अंत्योदयं अन्न योजना परिवारों के लिए 

लगभग 7.61 लाख रन खाद्यान्नौ का अतिरिक्त आवंटन किया गया 

है। अत्योदय अनन योजना के मूल्यों पर किए गए इन अतिरिक्त 
आवंटनों के राज्यवार wR संलग्न विवरण में दिए गए Zi 

विवरण 7 

fisd तीन वर्षो ओर वर्तमान af के दौरान अत्योदय अन्न योजना परिवारों की सख्या 

(आंकडे लाख टन में) 

क्र.सं. राज्य/संघ Fae अन्न पहचान किए m अत्योदय अन योजना परिवार ओर 

राज्य क्षेत्र योजना परिवारों जारी किए गए राशन ae 

को अनुमानित 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

संख्या (फरवरी, 2012 

तक) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. आन्ध्र प्रदेश 15.578 15.578 15.578 15.578 15.578 

2, अरुणाचल प्रदेश 0.380 0.38 0.38 0.38 0.38 

3. असम 7.040 7.04 7.04 7.04 7.04 

4. बिहार 25.010 24.285 24.285 25.010 25.010 

5. छत्तीसगद् 7.189 7.189 7.189 7.189 7.189 

6. दिल्ली 1.568 1.502 1.502 1.502 1.502 

7. गोवा 0.184 0.145 0.145 0.145 0.145 

8. गुजरात 8.128 8.098 8.098 8.098 8.098 

9. हरियाणा 3.025 2.924 2.924 2.924 2.924 

1.971 1.971 1.971 1.971 10. हिमाचल प्रदेश 1.971 
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1 2 3 4 5 6 7 

11. जम्मू ओर कश्मीर 2.822 2.557 2.557 2.557 2.557 

12. ्ञारखंड 9.179 9.179 9.179 9.179 9.179 

13, कर्नारक 11.997 11.997 11.997 11.997 11.376 

14. केरल 5.958 5.958 5.958 5.958 5.958 

15. मध्य प्रदेश 15.816 15.816 15.816 15.816 15.816 

16. महाराष्ट 25.053 24.639 24.639 24.639 24.639 

17. मणिपुर 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 

18. मेघालय 0.702 0.702 0.702 0.702 0.702 

19, मिजोरम 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 

20. 9 AMS 0.475 0.475 0.475 0.475 0.475 

21. ओडिशा 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 

22. पजाब 1.794 1.794 1.794 1.794 1.794 

23. राजस्थान 9,321 9.321 9.321 9.321 9.32] 

24. सिक्किम 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 

25. तमिलनाडु 18.646 18.646 18.646 18.646 18.646 

26. त्रिपुरा 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131 

27. उत्तर प्रदेश 40.945 40.945 40.945 40.945 40.945 

28. SRS 1,909 1.512 1.512 1.909 1.909 

29. पश्चिम बंगाल 19.857 14.799 14.799 14.799 14.799 

30. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0.107 0.043 0.043 0.043 0.043 

31. चण्डीगढ 0.088 0.015 0.015 0.015 0.015 

32, दादरा ओर नगर हवेली 0.069 0.052 0.052 0.052 0.052 

3. दमन ओर दीव 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

34. लक्षद्रीप 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 

35. पुदुचेरी 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 

जोड 249.998 242.749 242.749 243.871 243.250 
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विवरण il 

लिखित उक्त 344 

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए वर्षं 2008-2009, 2009-10, 2010-11 ओर 

2011-2012 मे Genet (चावल ओर WE) का आक्टन 

(हजार टन F) 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षत्र 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 6 

1. आश्र प्रदेश 654.288 654.288 654.288 654.288 

2. अरुणाचल प्रदेश 15.972 15.972 15.972 15.972 

3. असम 295.692 295.692 295.692 295.692 

4. विहार 1.019.988 1.019.988 1.047.884 1050.420 

5. छत्तीसगद् 301.944 301.944 301.944 301.944 

6. दिल्ली 63.084 63.084 63.084 63.084 

7. गोवा 6.108 6.108 6.108 6.108 

8. गुजरात 340.080 340.080 340.080 340.080 

9. हरियाणा 122.820 122.820 122.820 122.820 

10. हिमाचल प्रदेश 82.740 82.740 82.740 82.740 

11. जम्मू ओर कश्मीर 107.388 107.388 107.388 107.388 

12. ्ारखंड 385.536 385.536 385.527 385.524 

13. कर्नाटक 503.892 503.892 503.892 497.373 

14. केरल 250.260 250.260 250.260 250.260 

15. मध्य प्रदेश 664.260 664.260 664.260 664.260 

16. महाराष्ट ` 1034.880 1.034.880 1.034.880 1034.880 

17. मणिुपर 26.724 26.724 26.724 26.724 

18. मेघालय 29.484 29.484 29.484 29.484 

19. मिजोरम 10.920 10.920 10.920 10.920 

20. ames 19.968 19.968 19.968 19.968 

21. ओडिशा 531.120 531.120 531.120 531.120 

22. पंजाब 75.360 75.360 75.360 75.360 

23. राजस्थान 391.488 391.488 391.488 391.488 
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1 2 3 4 5 6 

24. सिक्किम 6.936 6.936 6.936 6.936 

25. तमिलनादु 783.144 783.144 783.144 783.144 

26. fra 47.520 47.520 47.520 47.520 

27. उत्तर प्रदेश 1.719.480 1.719.480 1.719.480 1719.480 

28 उत्तराखंड 63.516 63.516 69.072 80.184 

29. पश्चिम बगाल 621.684 6210.684 621.684 621.684 

30. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 1.800 1.800 1.800 1.800 

31. चण्डीगढ 0.822 0.624 0.624 0.624 

32. दादरा ओर नगर हवेली 2.196 2.196 2.196 2.196 

33. दमन ओर दीव 0.636 0.636 0.636 0.636 

34. लक्षद्रीप 0.492 0.498 0.504 0.504 

35. पुदुचेरी 13.548 13.548 13.548 13.548 

जोड 10.95.770 10,195.578 10 229.027 10236.153 

1 2 3 

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ded फरवरी, 2012 त्क 7. हरियाणा 2.28 

174 तिर्धनतम जिलों की अत्योदय अन्न योजना श्रेणी कं लिए 
arena , 8. हिमाचल प्रदेश 2.08 
get का अतिरिक्त तदर्थं जवर | 

9 जम्मू ओर कश्मीर 2.052 
(हजार टन A) | । 

10. Bras 39.874 

क्र.सं राज्य अंत्योदय अनन योजना 1]. कारक 12.038 
के लिए आवंटन 

12. केरल 6.42 

1 2 3 
13. मध्य प्रदेश 73.53 

1. आधि प्रदेश 44.928 14. महाराष्ट 40.572 

2. अरुणाचल प्रदेश 0.283 15. मणिपुर 0.351 

3. असम 5.882 16. मेघालय 0.659 

4. बिहार 159.204 17. मिजोरम 0.061 

5. ware 33.429 18. ames 0.121 

6 गुजरात 19.748 19. ओडिशा 55.189 
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1 2 3 

20. पंजाब 0.705 

21. राजस्थान 28.292 

22. सिक्किम 0.023 

23. तमिलनाडु 15.701 

24. त्रिपुरा 0.923 

25. उत्तर प्रदेश 121.443 

26. उत्तराखंड 0.493 

27. Wray ama 99.431 

जोड | 760.712 
¢ — 

~) ~¢ ०2 राजसहायता प्राप्त दालों का_ fa, — 
3 ban 

। "नषि 210 
2195. श्री जोस के. मणिः 

श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 
श्री एम. तम्बिदुर्ः 
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः 
श्री आनंद प्रका परांजपेः 
श्री संजय भोईः 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के 

माध्यम से राजसहायता प्राप्त दरों पर दालों कौ आपूर्ति बंद करने 
जा रही 2; । 

(ख) यदि हां, तो ada ato क्या है ओर इसके क्या 
कारण है; 

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान del का उत्पादन कम होमे 
कौ आशंका है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा दालों कौ पर्याप्त 
उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इसके मूल्यों को नियंत्रित करने 
के लिए केन्द्रं सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ee जा रहे 

हः 

(ङ) क्या FS Wat ने उक्त योजना के अतर्गत काफौ मात्रा 
मे दालों के ओडर feu है; ओर 

(च) यदि at, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा दस पर खरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है? 
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उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
करे राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थमस): (क) ओर (ख) tar कोर 

निर्णय नहीं लिया गया है। 

(ग) ओर (घ) वर्ष 2011-12 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के 
अनुसार, दालों का उत्पादन पिछले वर्ष के 18.24 मिलियन टन के 
अंतिम अनुमानों की तुलना में 17.28 मिलियन रन होने का अनुमान 
लगाया गया है। संघ सरकार द्वारा दालो कौ पर्याप्त उपलब्धता ओर 
मूल्य नियत्रण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम संलग्न 
विवरण- में दिए गए Zz 

(ङ) ओर (च) चालू वर्ष में दिनांक 15.3.2012 कौ स्थिति 
के अनुसार राज्यों ओर एजेंसियों ge दालों के आयात की स्थिति 
संलग्न विवरण-गा A दी गई है। 

विवरण I 

संथ सरकार द्वारा दाल की पर्याप्त उपलब्धता ओर मूल्य 

तरियत्रण के लिए उठाए गए कदम 

1. सरकार Tat के way मेँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 
जैसी विविध फसल विकास स्कीमों के माध्यम से दालों 
के उत्पादन को सक्रियाता से बढावा दे रही है; 

2. दिनांक 8 जून, 2006 सै दालों के आयात पर उत्पाद 
शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है; 

3. Bact चना ओर 10,000 टन की सीमा तक जैविक 
दालों को Bisa, दालों के निर्यात पर 27 जुन, 2006 
से लगाए गए प्रतिबंध को 31.3.2012 तक बदा दिया 

गया है; 

4. दिनांक 29 अगस्त, 2006 से दालों पर स्योक सीमा को 

अधिरोपित किया गया 2; 

5. एेसी स्कीम चलाई जा रही है जिसके अतर्गत दिसम्बर, 
2006 से मार्च, 2011 & दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 

पदनामित उपक्रमं द्वारा आयात कौ गर्ह दालों पर हर 
नुकसान के 15 प्रतिशत कौ प्रतिपूर्तिं सरकार द्वारा al 
जाएगी; 

6. देसी चना को छोडकर दालों के भावी व्यापार पर दिनाक 
23 जनवरी, 2007 से प्रतिबंध लगाया गया ठै; 

7. राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से नवम्बर, 

2008 से सार्बजनिक वितरण प्रणाली के तहत 10 रु. 

प्रति किलोग्राम कौ सन्सिडी पर एक किलोग्राम प्रति 

परिवार प्रति माह, कौ दालौं की सन्सिडी स्कीम को 

कार्यान्वितं किया जा रहा 21
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सार्वजनिक वितरण wala: चालू वर्ष मै दिनाक 15.3.2012 कौ स्थिति के अनुसार दालों कं आयात की स्थिति 

मात्रा (रनों मेँ) 

सरकार द्वारा 31.03.2011 के उपरान्त अनुमेय दालों का आयात 5 00000 

दिनांक 1.04.2001 के उपरान्त दालों का अनुबंधित आयात निम्नानुसार हैः- 

एजेंसी राज्य दालों की किस्म 

एम.एम.री.सी. तमिलनाडु उडद एसक्यू 1000 

हिमाचल प्रदेश उडद एफएक्यू 8000 

हिमाचल प्रदेश देसी चिक पीज 2000 

कुल एम.एम.री.सी. 11000 

पीईसी हिमाचल प्रदेश faa पीज 13610 

हिमाचल प्रदेश उडद 5850 

तमिलनाडु SSR 24000 

तमिलनाडु पीली मसूर 4000 

तमिलनाडु तूर 4025 

पंजाब चिक पीज 17600 

पंजाब उडद 6000 

कुल पीईसी 75105 

एसरीसी उत्तर प्रदेश यैलो पीज 59966 

उत्तर प्रदेश लैमन जुर 15670 

तमिलनाडु उडद एफएक्यू 3135 

तमिलनाडु तूर sem 1004 

हिमाचल प्रदेश उडद एफएक्यू 5009 

हिमाचल प्रदेश चिक पीज 2000 

पंजाब चिक पीज 2698 

नागालैंड यैलो पीज 10000 

कुल योग 185587 

ad: पदनामित आयातक एजेंसियां
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(हिन्दी) oh ८. 

निजी प्रसारणकर्ताओं से प्राप्त राजस्व 

2196. राजकुमारी रला सिंहः 
श्री हरीश चौधरीः 

क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या wegen निजी प्रसारणकर्ताओं से धनराशि 

वसूलती है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष 
के दौरान कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ; ओर 

(घ) राजस्व बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 
गए हे? 

सूचना ओर प्रसारण wares में राज्य मत्री (डां. एस. 
जगतरक्षकन ): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ओर 
सभा पटल पर रख दी जाएगी। om) . 

7?» 
(अनुवाद) 

पीडीएस हेतु wie 

2197, श्री Tema असरारूल हकः क्या उपभोक्ता मामले, 
खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या पिछले तीन वर्षो के दौरान भारतीय खाद्य निगम 
सार्वजनकि वितरण प्रणाली के अतर्गत बिहार Y get की 

आवश्यकता/आवंरन के अनुसार पर्याप्त भंडार का रखरखाव रखने 
मेँ विफल रहा था; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर इसके कारण 
क्या है; ओर 

(ग) इस संबध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मत्रालय 
के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. थमस): (क) से (ग) भारतीय खाद्य 
निगम बिहार सहित अपने सभी खाद्य भंडार डिपुओं में qe 

का अपेक्षित स्टाफ बनाये रखने का प्रयासं करता है। fee तीन 

at के दौरान बिहार में लक्षित सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली के 
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अधीन खाद्यानों के आवंटन ger ओर wre कौ स्थिति के oh 

निम्नानुसार हैः 

(लाख टन 4) 

वर्ष आवंटन उठान ओसत ओौसत 1 अप्रेल 

मासिक मासिक की स्थिति 

आवंटन उठटान के अनुसार 

स्योक 

कौ स्थिति 

2008-09 29.58 15.26 2.47 1.27 3.01 

2009-10 33.82 22.74 2.82 1.90 4.79 

2010-11 39.19 31.24 3.27 2.60 5.29 

2011-12 41.54 29.95 4.15 2.99 4.25 

(जनवरी 

2012 तक) 

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि fred 3 वर्षो ओर 
वर्तमान वर्षं के दौरान निहार राज्य में Geet का स्टाक इनके 

ओसत आवंटन ओर उठान से अधिक om तथापि, राज्य में किसी 
aa में विशेष मेँ कुछ समस्या हो सकती है ओर इसे पास के 
डिपुओं से खाद्यान्नों के wer का संचलन करके अथवा निकट 
के डिपुओं से स्यक उठाने के लिए राज्य सरकार को अनुमति देकर 
भारतीय खाद्य निगम द्वारा हल किया जाता है। 

(हिन्दी! 309-53 

कृषि सूचना हेतु केन्द्र 

2198. श्री गोपाल सिंह शेखावतः क्या कृषि मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का कृषि संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के 
लिए के लिए राजस्थान मेँ फेचायत स्तर पर कोई केन्द्र स्थापित 

करने का प्रस्ताव है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय में wast (डो. चरण दास wea): (क) राजस्थान 
रज्य सरकार ‘faq सेवा केन्द्र-सह-ग्राम ज्ञान केन्द्र 

(केएसकेवीकेसी)' कौ स्थापना करने पर कार्यवाही कर् रही है। 

(ख) एक ही परिसर मं भू-अभिलेख सूचना केन्द्र 
(Taras) ओर ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों के
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साथ-साथ 3000 केएसेकवीकेसी स्थापित किए जाने के लिए 

प्रस्तावित है। इनमें से wae ने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष 

(आर आई एफ डी) के अन्तर्गत प्रत्यक केएसकेवीकेसी के लिए 

प्रस्तावित @1 इनमें से नाबाईड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष 

(आर आई एफ डी) के अन्तर्गत प्रत्यक केएसकेवीकेसी के लिए 

5.00 लाख र. कौ वित्तीय सहायता के साथ 2000 केएसकेवीकेसी 

स्वीकृत किए है। 

किसान इन केन्द्र से लाभान्वित होगे इन drat द्वारा कृषि ओर् 

अन्य संबंधित क्षेत्रों मे उद्यतन प्रौद्योगिकौ प्रसारित की जाएगी जिसे 
सूचना प्रौद्योगिकौ केन्द्र के रूप मेँ भी उपयोग मेँ लिया जा सकता 
हे)। 

( अनुकाद्] 2S 2-S ५ 

महाराष्ट् से प्रस्ताव 

2199. श्री चन्द्रकांत Gt: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को Waa सर्वेक्षण, पुरालेख तथा 

Guerra से संबंधित परियोजना कार्या के लिए महाराष्ट सरकार 

से प्रस्ताव प्राप्त हुए 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर प्रत्येक प्रस्ताव 
की क्या स्थिति हे; ओर 

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक प्रदान किये जाने की संभावना 

है? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपमन मत्री तथा संस्कृति 

wat ( कुमारी सैलजा ): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 
के स्मारकं, राष्ट्रीय अभिलेखागार ओर संग्रहालयों से संबंधित 

महाराष्ट राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों ओर उनकी स्थिति का व्यौरा 

संलग्न विवरण में दिया गया है। 

विवरण 

1. भारतीय Yor सर्वेक्षण से संबंधित परियोजना कार्य के 

लिए महाराष्ट राज्य से प्राप्त प्रस्ताव इख प्रकार रैः 

G) जिला नासिक में fash स्थित गोडेश्वर महदेव मदिर 

मे ओर उसके चारौ ओर विकास, 

Gi) वन विभाग, महाराष्ट द्वारा गोविलगद़ किला, खीखलदेव 

का विकास, 
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(ii) अहमदनगर स्थित सलाबतखान के मकबरे का विकास 

ओर diem, 

(iv) ओरगाबाद aa में बृहद पर्यटन विकास पर्योजना 

ये स्मारकं के aay में सरक्षित ओर/अथवा निषिद्ध/विनयमित 

aa मे किए जाने ad कार्यो में आते ft ये प्रस्ताव परीक्षणों के 
विभिन स्तरों पर है। साविधिकं प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जाने 

कौ समय सीमा बताई नहीं जा सकती। 

2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अभिलेखीय संग्रहो, सरकारी पुस्तकालय 
ओर संग्रहालयों को वित्तीय सहायता देने कौ सहायता अनुदान स्कीम 

के तहत राजभवन अभिलेखागार, महाराष्ट सरकार का प्रस्ताव। 

42.00.000 रुपए कौ राशि स्वीकृत करने कौ सिफारिश की गई 

ह ~ % onan | LT fod 

सहकारी aa का संवर्धन 

2200, श्री हरिन पाठकः क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने गुजरात सहितं देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 
सहकारी क्षेत्र के संवर्धन तथा उसे विकसित करने के लिए कोई 

योजना वैयार at 2; 

(ख) यदि हां, तो aad व्यौ क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम vers 
गये हे? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करणं उद्योग 
मतत्रालय में राज्य मंत्री (ड. चरण ara Wea): (क) से (ग) 

भारत सरकार ने देश में सहकारिता aa के संवर्धन ओर विकास 

के लिए बहुत से कदम उठाए है जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ 

सहकारिताओं पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना, बहु-राज्यीय सहकारी 
सोसादटी अधिनियम, 2002 का अधिनियमन, संविधान (aad 

संशोधन) अधिनियम, 2011 का अधिनियम, लघु आवधिक सहकारी 

ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए प्रो. वैद्यनाथन समिति की 
सिफारिशों का कार्यान्वयन, सहकारिता पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति 

का गठन आदि शामिल दै। इसके अलावा सरकार दो योजना cay, 
नामतः भारतीय रष्टय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ओर राष्ट्रीय 

सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीरी) के माध्यम से सहकारी 

शिक्षा ओर प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम ओर सहकारिताओं 
के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) 

कार्यक्रम कौ सहायता के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कोम कार्यान्वितं कर 

रही है। सहकारी शिक्षा ओर प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीमां 

2.5 ५ SST
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का प्रमुख उद्देश्य आम लोगों के बीच सहकारिताओं के बारे मे 

जागरूकता पैदा करना, सहकारी सोसाइटियों मे कार्यरत कर्मचारियों 

को प्रशिक्षण ओर सहकारी समितियों के समितियों के सदस्यों ओर 

गैर सरकारी सदस्यों को उनके अधिकारों ओर कर्तव्यो के बारे में 

अवगत कराना है। 

सहकारी समितियों के विकास के लिए एनसीडीसी कार्यक्रमों 

कौ सहायता के लिए पुनः सूचित केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम का उदूदेश्य 

सहकारिताओं के माध्यम से कृषि ओर ग्रामीण विकास ei स्कीम 

के तीन प्रमुख घटक है नामतः (i) सहकारी सहकारी रूप से अल्प 

तथा अत्यल्प विकसित राज्यों में विपणन, प्रसंस्करण ओर भंडारण 

ओर आदि कार्यक्रम (ii) उत्पाद/बुनकर सहकारी कताई fact को 

शोयर पंजी में सहभागिता ओर चुने हुए जिलों मेँ समेकिते सहकारी 

विकास परियोजना (1) चुने हए जिलों मे समेकित सहकारिता 

विकास परियोजना। स्कीम के अन्तर्गत सरकार द्वारा राजसहायता दी 

जाती है तथा ऋण घटक एनसीडीसी द्वारा अपने स्रोतों से दिया 

जाता zl 

अवैध हथियार 

2201, श्री सोमेन पित्रः 

श्री नवीन जिन्दलः 

क्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश में पिछले तीन at तथा चालू वर्षं के दौरान 

राज्य-वार aga बिना लाइसेंस शुदा हथियारों का उपयोग 

करके कुल कितने अपराध किये गये हे; 
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(ख) पिछले तीन at तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार 

कुल कितने विना ada वाले/अवैध,निषिद्ध हथियार बरामद किये 

गये हे; 

(1) क्या सरकार ने बिना cede वाले८अवैधनिषिद्ध हथियारों 

के संबंध मे कोई अनुमान लगाया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इन अवैध हथियारों का पता लगाने तथा 

इनकी बरामदगी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे eeu अपनाए 

जा रहे है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 

(क) ये आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते ZI 

(ख) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष (फरवरी, 2012 तक) 

के दौरान देश में विभिन weirs राज्य ast मेँ जन्त/बरामद किए 

गए गैर लाइसेसी/अवैध हथियारों (प्रतिबंधित ओर गैर-प्रतिबंधित 

दोनों) की वर्ष-वार कुल संख्या संलग्न विवरण मे दी गई है। 

(ग) ओर (घ) पिछले वषो के आंकड एसे गैर लाईसैसी/अवेध 

हथियारों कौ संख्या दशति ZI 

(ङ) अवैध हथियारों का पता लगाने के लिए विभिन 

एजेसियों/राज्य सरकारो/पुलिस संगठनों द्वारा उठाए गष कदमो की 

जानकारी एकत्र कौ जा रही है ओर सदन के परल पर रख दी 

जाएगी। 

विवरण 

क्र.सं राज्य/संध राज्य क्षेत्र वषं के दौरान जन्त/बरामद किए गए अवैध हथियार 

2009 2010 2011 * 2012 * 

फरवरी, 2012 तके 

1 2 4 5 6 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 2 0 0 

2. आन्ध्र प्रदेश | 59 166 15 0 

3. अरुणाचल प्रदेश 0 50 0 

4. असम 251 307 422 51 

5. बिहार 0 444 59 

35 0 8 6. चंडीगद् 34 
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1 2 3 4 5 6 

7. छत्तीसगद 0 0 218 0 

8. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0 

9, दमन ओर दीव 0 0 0 0 

10. दिल्ली 260 417 205 42 

11. गीवा 9 13 0 0 

12. गुजरात 175 261 109 21 

13. हरियाणा 249 330 263 41 

14. हिमाचल प्रदेशा 0 3 4 1 

15. जम्मू ओर कश्मीर 965 2796 719 64 

16. ज्ञारखंड 0 0 188 65 

17.  कर्नारक 33 100 90 5 

18. केरल 42 30 14 1 

19. लक्षद्वीप 0 0 0 0 

20. मध्य प्रदेश 865 1066 207 42 

21. महाराष्ट 388 299 341 32 

22. मणिपुर 221 378 481 80 

23. मेघालय 0 0 72 2 

24. िजोरमं 128 105 35 7 

25. नागालैंड 92 183 105 54 

26. ओडिशा 28 23 74 14 

27. युदुचेरी 0 1 0 0 

28. 4S 35 93 488 53 

29. राजस्थान 473 660 307 31 

30. सिक्किम 2 0 0 0 

31. तमिलनाडु 9 2 34 19 

32. त्रिपुरा 45 30 6 4 

33. उत्तर प्रदेश 117 354 3432 615 

34. उत्तराखंड 206 326 190 11 

35. पश्चिमं बंगाल 90 416 2400 132 

कुल 4778 8396 10913 1454 

‘ope अनतिम ZI
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[हिन्दी] "> ^~ ८ ५ 

राष्टीय खाद्य सुरक्षा मिशन 
0 मि 

2202, श्रीमती दीपा दासमुंशीः क्या कृषि मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः . 

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) 

लागू कर रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oto क्या है तथा उपरोक्त मिशन 

के क्या उदेश्य है; 

(ग) सम्मिलित फसलों ओर योजना हेतु आवंटन तथा मिशन 

की प्रगति का रज्य-वार wi क्या है; 

(घ) क्या सरकार का विचार एनएफएसएम के तहत अधिक 

फसलों को सम्मिलित करके इसकी कवरेज का विस्तार करने का 

है; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय यें राज्यमत्री (डा. चरण दास महंत): (क) जी al 

(ख) ओर (ग) wets खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) 

19 राज्यों के 482 जिलों मे तीन घटकं नामतः एनएफएसएम-चावल, 
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एनएफएसएम-गेहं ओर एनएफएसएम-दलहन के साथ कार्यान्वितं 

किया जाता है। एनएफएसएम 16 राज्यों के 144 जिलों में 

एनएफएसएम-गेहू 9 राज्यों के 142 जिलों मे ओर एनएफएसएम-दलहन 

16 राज्यों के 468 जिलों मेँ कार्यान्वित किया जाता है। मिशन का 

उदेश्य ग्यारहवीं योजना के अन्त तक चावल, गेह ओर दलहन के 

उत्पादन में क्रमशः 108 ओर 2 मिलियन टन कौ वृद्धि करना 

है। मिशन का उदेश्य क्षेत्र विस्तार ओर उत्पादकता वृद्धि के माध्यम 

से चावल, गेहूं ओर दलहन के उत्पादन मेँ वृद्धि करना, मृदा 

उर्वरकों को बहाल करना, रोजगार के अवसर पैदा करना; ओर 

किसानों मे विश्वास लाने के लिए फार्म स्तर पर आर्थिक व्यवस्था 

मे वृद्धि करना भी है। वर्तमान वर्षं अर्थात 2011-12 के दौरान 

एनएफएसएम के अंतर्गत राज्य वार ओर घटक वार आवंटन ओर 

निधि निर्मुक्ति का व्योरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। 

(घ) ओर (ङ) उन फसल उत्पादन कार्यकलापों जिनका 

फसल उत्पादन बदाने ओर स्थिर करने में सीधा प्रभाव पडता है, 

के क्रियान्वयन में सभी संबंधितें के साथ संपर्कं को आगे बढाता 

है। स्थान विशेष, लक्ष्य उन्मुख उत्पादन कार्यनीति का अनुसरण 

करते हुए पहचान की गई फसल पर सकेन््ित ध्यान देते हुए 12ीं 

योजना के दौरान एनएफएसएम को पुनः सक्रिय किया जा रहा हे। 

इन कार्यनीतियों मे मोटे अनाजों ओर चारा सहित Gem फसल 

के त्वरित उत्पाद, परिसंपत्ति निर्माण, संस्थाओं के सुदृदढीकरण तथा 

साथ ही कृषक संगठनों के निर्माण प्र अधिक ध्यान दिया गया 

है ताकि यह wate ढग से किसानों की सेवा कर के सके ओर 

इस प्रकार GEA फसलों के उत्पादन ओर उत्पादकता मेँ सुधार 

ला सके) 

विवरण 

वर्षं 2011-12 (173.12) & दौरान एन एफ एस एम-चाक्ल, एन एफ एस एम-गेहूं एन एस एम-दलहन के art 

राज्यवार आक्टन, निधियों कौ निर्मुक्ति ओर खर्च की गयी राशि 

(रु. करोड मे) 

क्रसु एन्य चवल us eA wet कुल योग 

अवन रत व्यय अकल र्त व्यय अक्ल रुत व्य अक्स र्त व्यय अकलन नित व्यय 

रशि रशि रशि रशि रशि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 6 16 1 

1 अरि प्रेश 3027 3500 276 0 000 412 49 38 29 168 308 1056 88 904 

2. असाम 25.24 25.24 49.21 0.00 0.00 949 949 4.2 3.02 185 185 37.75 36.58 55.18 

3. बिहार 1926 1779 13.89 37.47 36.10 35.06 14.96 1644 642 4.72 454 187 7641 7487 = 57.24 

4, छत्तीसगद 3448 30.00 21.82 000 000 23.68 2245 = 5.75 = 5.13 2.80 = 2.29 63.29 63.29 55.25 29.86 
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2 3) 4 3 6 1 8 9 0 ॥ 2 BoM ॥ 16 7 

5. गुजरात 1.90 1.18 1.37 615 607 29 13.52 15.51 893 870 5.55 3.39 3027 28.31 16.66 

6. हरियाणा 0.00 0.00 0.00 21.28 1437 851 980 938 209 387 332 183 3495 27.07 12.43 

1. जम्मू ओर कश्मीर 3.59 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359 269 0.00 

£ ब्रांड 829 10 32 00 00 160 12 266 28 10 € 20 {220 122) 124 

५ कर्न 173 1231 78 00 000 43 4635 4 1758 56 67 83 726 ॐ 

11 केर्ल 304 228 0 00 00 (0 00 000 00 00 (0 30 22 (10 

||. मध्य परेश 1061 67 65 43 32 26 9 28 40 410 336 360 140 1468 1318 

12. महष 204 97 1456 27 6 7 143 @0 0 आ 36 36 36 [358 96 

13 ate 3597 30 266 00 000 204 2229 10 46 44 3 60 (6 368 

14. पंज 000 00 00 389 275 459 88 77 64 050 04 100 4 318 150 

15. RA 000 00 00 26 224 1605 52 4560 2538 2179 12 280 96 72 6223 

16 RA 24 2158 30 00 00 000 14 १ 25 30 330 00 3 34 59 

11} म्र 36 36 00 (00 00 00 00 (00 00 000 00 00 36 36 0 

1 र्तः प्रैष 6655 634 42 185 02 ॐ 76 &ॐ ॐ] 29 (40 07 287 249 1533 

19 पश्चिम काल 408 36) 245 14 36 26 & 00 14 206 140 00 50 36 262 

वुल 351.94 30044 2861 158 2938 179 53 61 284 2 1410 610 13713 1180 = 8379 

८।~ by 
महाराष्ट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

० ककड गि 

2203. श्रीमती भावना पाटील गवली: क्या खाद्य प्रसंस्करण 

उद्योग मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) सरकार द्वारा fred तीन वर्षो ओर चालु वर्ष के दौरान 

महाराष्ट मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन हेतु योजना-वार कौन 
सी योजनाएं लागू कौ जा रही है; ओर 

(ख) उक्त अवधि के दौरान आब॑टित एवं राज्य द्वारा उपयोग 

की गई निधि्यों का व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. चरण दास महत): (क) ओर 
(ख) सरकार ने महाराष्ट राज्य समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण 

उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन 

उपायों के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों कौ स्थापना ओर 

आधुनिकौकरण, मेगा खाद्य wel, शीत श्रृंखला ओर बूचडखानों at 

स्थापना के माध्यम से अवसंरचना सृजन, अनुसंधान एवं विकास 

को सहायता, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, td एनालिसिस 
क्रिरिकल कंट्रोल age (एचएसीसीपी) जेसी गुणालियों के कार्यान्वयन 
के लिए अनैक योजना स्के तैयार कौ है ओर उन्हे कार्यान्वित 
कर रही है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को 

aa देने तथा उन्हें वैश्विक बाजार र्मे अधिक प्रतियोगी बनाने 

के दुष्टिकोंण से, सरकार नै कर मेँ कमी, उत्पाद शुलक को समाप्त 

करना/कम करना, विशिष्ट खाद्य मदो पर सीमाशुल्क मे कमी जैसे 
अनेक उपाए किए है 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

प्रौद्योगिकौ उननयन।स्थापना/आधुनिकौकरण योजना स्कीम के अतर्गत 
खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों कौ सयत्र एवं मशीनरी तथा तकनीक 

सिविल कार्यां की लागत की सामान्य क्षेत्रों मे 25% कौ दर से परन्तु 

अधिकतम 50 लाख रुपए ओर दुर्गम sat जैसे जम्मू ओर कश्मीर,
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हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान 

निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप ओर आईटीडीपी क्षेत्रों मे 33.33% कौ 
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रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं योजना अविध के 

दौरान महाराष्ट राज्य में उपलब्ध कराह गई वित्तीय सहायता का 

द्र से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए को अनुदान सहायता के व्यौरा निम्नानुसार हैः- 

तर्ष 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

(31.12.2011 तक) 

जारी कौ 1696.805 1802.633 1717.3 1006.524 2380.76 

गई राशि (लाख रुपए) (लाख रुपए) (लाख रुपए) (लाख रुपए) (लाख रुपए) 

BER sr $-Cy 

फसल योजना वर्ष 2010-11 में उर्पयुक्त में उल्लिखित स्कीमों के अलावा 

र~ दो नए कार्यक्रम पूवीं भारत को हरित क्रानित लाना ओर वर्षा 
2204. श्री हरीश tert: सिचित क्षेत्र म 60.000 दलहन ओर तिलहन ग्रामां का समेकित 

श्रीमती रमा देवीः 

क्या कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि फसल योजना (एनएसीएस) के 

तहत राज्य-वार भूमि के कितने क्षेत्रफल को कवर किया गया है; 

(ख) इस योजना के तहत किन फसलों को सम्मिलित किया 

गया है; 

(ग) योजना के पूर्णं लाभ किसानों तक wart सुनिश्चित 

करने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किये m है; ओर 

(घ) fred तीन वर्षो के दौरान उक्त उपबधों का कितनी 
बार उल्लंघन किया गया है तथा सरकार द्वारा इस day में क्या 

प्रभावी कार्यवाही की गई है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास Wed): (क) से (घ) 

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा ‘ata कृषि फसल योजना!" 

(एनएसीएम) नाम से कोई भी स्कीम कार्यान्वित नहीं कौ जा रही 

2, तथापि विभिन फसलों के उत्पादन ओर उत्पादकता को बढाने 

के लिए देश मेँ राज्य सरकारों के माध्यम से नीचे दी गई बहुत 
सी कृषि विकास स्के ओर कार्यक्रम कार्यान्वित किए we ZI 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), समेकित facies, 

दलहन, मक्का ओर sae Wa (आईसोपाम) स्कीम, कपास ओर 
जूट॒पर प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन, चावलगेहूु(मोरे 

अनाज के लिए फसल विकास कार्यक्रम समेकित अनाज विकास 

कार्यक्रम, वृहत कृषि प्रबंधन ओर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 
(आर के वी वाई) के अन्तर्गत गन्ना आधारित फसलन प्रणाली 

का संधारित विकास। 

विकास आर के वी ag के अन्तर्गत शुरू किए गए है। aga 
के दलहन घटक को मिलाकर राष्टीय खाद्य सुरक्षा मिशन का 

सुद्दीकरण किया गया है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों मेँ 
पांच दलहन Gael के प्रत्येक के 1000 हेक्टेयर की 1000 यूनिट 
को कवर करने के लिए त्वरित दलहन विकास उत्पादन कार्यक्रम 

(एऽपी) नया कार्यक्रम ब्लाक प्रदर्शन के रूप मेँ शुरू किया गया 

Zl 

26 ¢ 

winds में खुदाई 

( अनुवाद] 

2205. श्री इन्दर सिंह नामधारीः क्या संस्कृति मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार भारतीय पुरातत्व सरवक्षण (एएसओआई) ने 
आरखंड के इटखोरी तथा बालबाल aa मे खुदाई कौ है; 

(ख) यदि a, तो इसमें की गई खोजों का an क्या हैः; 

(ग) क्या एएसआई का इन स्थलों पर अवशेषों को रखने 

के लिए संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; ओर 

(घ) afe a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस संबंध में 
क्या कदम उठाये गये है? 

आवास ओर शहरी गरीदी उपशमन मत्री तथा संस्कृति 

Hat ( कुमारी fest): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वक्षण इटखोरी, 
जिला चतरा, ्ारखंड के प्राचीन स्थल पर उत्खनन कर रहा है 
तथा यह उत्खनन जारी ti aes aa के बालबाल (गिधोर 
ल्लोक) मे किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया गया है। 
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(ख) नौ खंदकों मे उत्छनन आरम्भ किया गया है तथा अभी 

तक, पत्थर ओर ईट कौ संरचनाओं का पता चला है जो कम 

ऊंचाई वाले स्तूप के खंडहर प्रतीत होती है। 

अबे तक, कार्तिमुख, कलश, फलक, कलश, युगल, कोरा 

ओर पौराणिक आकृतियों वाले अनेक पूर्तिं कलात्मक पेनल, ध्यानी 

qe ओर मानव मुख कौ मूर्तियां, टेरकोटा, होपस्कोंच, लौह 
उपकरणों के साथ-साथ मनके पाए गए है। 

(ग) ओर (घ) इस समय स्थल पर संग्रहालय के निर्माण 

का कोर्ट प्रस्ताव नहीं हे क्योकि कार्य प्रगति पर है। 

6“ 
दोहरी नागरिकता 8 

nll 

2206. St. रतन fae अजनालाः क्या ye wat यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को इस aa की जानकारी है कि 

पाकिस्तान मँ अनेक सिख ओर हिन्दू भारत ओर पाकिस्तान 4 
दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के इच्छक है; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध मेँ कोई 

अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए रै; ओर 

(ग) यदि a, तो तत्संबंधी at क्या है ओर सरकार द्वारा 

इस पर क्या कार्यवाही की गई है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री मुल्लापल्ली रापचन्द्रन ): 
(क) जी, नही। पाकिस्तानी राष्टरीकों को भारत मेँ दोहरी नागरिकता 

प्रदान करने का को प्रस्ताव नहीं दै। AY --- 

बीएसयूपी के अंतर्गत उपलब्धियां 
4 

2207. श्री संजय दिना पारीलः ९ 

ड. संजीव गणेश ada: 

श्रीमती सुप्रिया सुलेः 

श्री एस. पक्कीरप्पाः 

क्या आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश में शहरी गरीबों को मूलभूतं सेवाएं (बीएसयूपी) 

के ded आवास ओर अवसंरचनात्पक सुविधाओं के सृजन करने 

के लिए राज्य-वार कौन से कार्यं आरंभ किए गए है तथा उनमें 

क्या Sefer हासिल की गई है; 

7 चैतन, 1934 (शक) 
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(ख) क्या fied तीन ast के दौरान कार्यक्रम के तहत कोई 

आकलन किया गया है; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

परिणाम निकले? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति 
मंत्री ( कुमारी सैलजा ): (क) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी 
सेवाएं (बीएसयुपी) के अतर्गत स्वीकृत ओर बुनियादी अवसंरचनात्मक 

सुविधाओं के साथ रिहायशी इकाइयों के राज्य-वार व्यौरे संलग्न 
विवरण में दिए गए zi 

(ख) ओर (ग) योजना आयोग नै 11वीं योजना के अपने 
मध्यावधि मूल्यांकन मेँ ओर शहरी विकास मंत्रालय ने, जवाहर लाल 

नेहरू wea शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयृआरएम) के 
उप-घरक शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) सहित 

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) 

का मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन के व्यौरे संलग्न विवरण 
मे दिए गए दहै, 

वितरण I 

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी dare (seat) के अतगत 
स्वीकृत ओर पुरी a राज्य-कार रिहायशी इकाइयां 

क्र.सं. रज्य का नाम स्वीकृत परी हई 

रिहायशी रिहायशी 

Heal दुकाडयां 

2 3 4 

1. अंडमान ओर निकोबार द्रौपसमृह 0 0 

2. आन्ध्र प्रदेश 138054 92945 

3. अरुणाचल प्रदेश 996 92 

4. असम 2260 352 

5 बहिर 22372 352 

6. war 25728 12736 

7. छत्तीसगद 30000 0 

१. दादश ओर नगर हवेली 0 0 

am ओर दीव 0 0 

10. दिल्ली 74312 13820 
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1 2 3 4 विवरण IT 

/1 गोवा 155 ) मूल्यकन कं गिष्कषे का व्यौर 

12 गुजर 108944 78818 (1) योजना आयोग के मुख्य निष्कर्षः योजना आयोग के 11वीं 

योजना के दस्तावेज के मध्यावधि मूल्यांकन से जवाहर लाल नेहरू 

13. हरियाणा 3248 2844 शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) पर निम्नोक्त बिन्दुओं 
का पता चला हैः- 

14. हिमाचल प्रदेश 636 0 

(क) जेएनएनयूआरएम देश भर मेँ शहरी क्षत्र पर पुनः बल 
15. जम्मू ओर कर्मीर 6677 344 x 

# देने में प्रभावी रहा है, फिर भी क्षमता ओर निवेश के 

16. Bas 16724 0 सोतों को बढाने की अभी पर्याप्त आवश्यकता है। यह 
शहरों के वास्तविक अवसंरचना में उल्लेखनीय निवेश 

17. कर्नाटक 28288 = 16872 को प्रोत्साहन देने मे सफल रहा है। इसमें अधिकतर 

18 केरल 0 0 निवेश एसी प्रमुख बुनियादी सेवाएं प्रदान करने मे gat 

है जो कि समग्र रूप से अत्यावश्यक ZI इस कार्यक्रम 

19. लक्षद्वीप 0 0 ने शहरों पर पुनः बल दिया है तथा राज्यो ओर शहरी 
स्थानीय निकायो की अपनी आकाक्षाओं को बद़ाया है। 

20. मध्य प्रदेश 41446 =. 8732 
(ख) जेएनएनयुआरएम ने राज्यों ओर शहरी स्थानीय निकायों 

21. Fels 152247 = ०2494 के भीतर शहरी सुधारों की गहन प्रक्रिया शुरू करने में 

2, मणिषु 1950 ी सहायता दी 21 तथापि, सुधारों की गत्ति ओर गहनता 

को तीव्र बनाए जाने की आवश्यकता ZI 

2. मालय 68 9 (ग) क्षमता निर्माण निधियों का उपयोग अधिकं प्रभावशाली 

24. मिजोरम 1096 135 a से किया जा सकता Zz जेएनएनयुआरएम ने 

-_ कार्यक्रम की निधियों मै से 5 प्रतिशत राशि क्षमता 

25. नगालैंड 3504 1210 निर्माण के feu निर्धारित की है। राज्यों के साथ 

विचार-विमर्शं करने ओर मूल्यांकन से इन निधियों के 
26. ओडिशा 2508 907 अवसरं 

बेहतर उपयोग के लिए अवसरों का पता चलता है ताकि 

27. Wad 2964 358 राज्यों में क्षमता पहल प्रयासों को सहायता दी जा सके। 

28. पंजाब 5152 1000 (घ) अब बल“ परियोजनाओं"” की बजाए सुव्यवस्थित नवीकरण 

ओर शहर के विकास के एकीकृत दृष्टिकोण पर अंतरित 

29. रजस्थानं 11151 765 किए -जाने की आवश्यकता है। जबकि शहरों ने अपने 

परियोजना प्रस्तावों के भाग के रूप में सीडीपी प्रस्तुत 
20. सिक्किम 254 52 है शहरो 

कर दी है, शहरी नवीकरण ओर शहरों के दीर्घावधि 

31. तमिलनाहु 9418 31575 नियोजन पर बल देना fies रहा ठे! 

32. त्रिपुर 256 256 (2) जेएनएनयृआरएम का मूल्यांकन करने के लिए शहरी 

श विकास मंत्रालय हारा नियुक्त किए गए मेसर्ज ग्रांट थोर्नटन की रिपोर 
33. उत्तर प्रदेश 68217 28601 मे दिए me मुख्य निष्कर्षं निम्नोक्त ठैः 

4 SATS 19 » * जेएनएनयूआरएम ने देश में शहरी क्षेत्र का नवीकरण 

35. Way बंगाल 160662 61086 मे अहम भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता पश्चात 

जेएनएनयूआरएम शहरी aa मे अपनी प्रकृति ओर 

कुलं योग 1026663 = 418450 आकार का देश का प्रथम शीर्षस्थ कार्यक्रम रहा है। 
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* हालाकि जेएनएनयूआरएम, शहरी स्थानीय fra 

(यूएलबी) को सुलभ ऋण के बतौर केन्द्रीय सहायता 
प्रदान करने का विकल्प देता है, इस विकल्प का 
उपयोग करना राज्य सरकार के विवेक पर् छोड दिया 

गया हे। 

यह पहली बार हुआ है कि केन्द्रीय सरकार, संविधान 
के अनुसार राज्य के विष्य के रूप में वर्गीकृत कार्य 
के लिए इस प्रकार की सहायता प्रदान कर रही 31 यह 
कार्यक्रम न केवल शहरी शासन व्यवस्था तथा राज्यों 

ओर शहरी स्थानीय निकायो के चितन में ही परिवर्तन 
ला रहा है अपितु इसने जागरूकता उत्पनन करने के 
साथ-साथ जीवन के बेहतर स्तर के लिए जनता की 

आकाक्षाओं को भी बदाया है। 

63 मिशन शहरों मं से “oH” (मेगा शहरी/शहरी समूहो " 
ओर “ख" (मिलियन से अधिक की आबादी वाले 
शहरी/राहरी समूह) श्रेणी के शहरो को dhe स्कीम 
मे जेएनएनयूआरएम के छत्र के अंतर्गत पर्याप्त निधियों 

कौ आवश्यकता नहीं होगी ओर उनके निए निधियन को 
कम किया जा सकता है ताकि छोटे wet के लिए 
निधियों को बदाया जा सके। 

* मिशन शहरों के लिए निधियों की व्यवस्थां करने का 

निर्णय, वर्षं 2001 कौ जनगणना के आधार पर पता 

लगाई गई आबादी के आधार पर लिया गया था। उक्त 
AMES के आधार पर ही छोटे Gat वाले छोटे राज्यों 
को, बडे शहरों कौ तुलना में नुकसान था। 

राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) का अध्यक्ष 
सचिव, शहरी विकास होता है या नगरपालिका 
प्रश्लासन/स्थानीय स्वयं सेवी सरकार, किसी प्रकार के 

करिबद्ध स्टाफ के बिना होती है क्योकि स्टाफ के पास 
पहले से ही अत्यधिक कार्यभार होता है। 

पाच से सात वर्षं कौ अवधि के भीतर 23 सुधास को 
क्रियान्वित किया जाना, राज्यो/शहरी स्थानीय निकायो 

(यूएलबी) के लिए अत्यधिक बड़ा कार्य है। इसके लिए 
व्यावहारिक अवधारणा अपनाई जानी चाहिए ओर राज्यों 
से कहा जाए कि वे स्वीकार्य समय-सीमा के भीतर 

सुधारों को क्रियान्विति करे। 

आज के शहरी क्षेत्र में संभवतः क्षमता निर्माण, किया 
जाने वाला एक मात्र te महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है 
जिसकौ निगरानी, सुधारो ओर परियोजना के लिए नियुक्त 

मूल्यांकन ओर निगरानी एजेंसियों के सदुश एजेंसी द्वारा 
ही करवाए जानै पर विचार किया we 
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(हिन्दी) 
ˆ 26 ~ 72 ^ 

TAT बकाया _— 

2208. श्री बृजभूषण शरण सिंहः क्या उपभोक्ता मामले, 
खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) मोजूदा पिराई के मौसम के दौरान अब तक राज्य-वार 
गन्ने कौ कितनी मात्रा की पिराई की गई है तथा कितनी चीनी 
का उत्पादन किया गया है; 

(ख) उक्त अवधि के दौरान गन्ना किसानों को किए गए 
भुगतान तथा बकाया राशि का राज्य-वार व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार द्वारा गने के बकाया के शीघ्र भुगतान हेतु 
कोई कदम उठाए गए eam जाने की संभावना है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है; ओर 

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण dara 

के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. थमस): (क) प्रमुख चीनी उत्पादक 
राज्यो से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार वर्तमान चीनी उत्पादक 
राज्यों से प्राप्त अद्यतन सुचना के अनुसार वर्तमान चीनी मौसम 
2011-12 के दौरान देश मेँ चीनी feet द्वारा लगभग 2087.44 लाख 
टन गनै की पेराई कौ गई है ओर लगभग 212.15 लाख टन चीनी 
का उत्पदन किया गया है। राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण-1 a 

दिया गया है। 

(ख) वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 (29.2.2012 की स्थिति 
के अनुसार) के दौरान wie गए गने few लिए देय गन्ना 

मूल्य अदा किया गया मूल्य ओर बकाया राशि का राज्य-वार/जोन-वार 
न्यौरा संलग्न विवरण-ा मे दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान 
केन्द्रीय सरकार ने चीनी मिलो की भुगतान क्षमता मे वृद्धि करने 

के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के तहत 10 लाख रन की दो खेप 

मे 20 लाख टन चीनी द्विपक्षीय संधि करार के तहत मालदीव को 
0.19 लाख टन, संयुक्त राज्य ओर यूरोपीय संघ को 0.18 लाख 
टन ओर निर्यात संवर्धन पंजीगत माल के तहत 1.16 लाख टन 

चीनी के निर्याति कौ अनुमति दी है ताकि चीनी faci गन्ना मूल्य 

का भुगतान समय पर कर aad पिले चीनी मौसम 2010-11 
मे सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए विभिन्न श्रेणियों के अतिर्गत 

26.18 लाख रन चीनी के नियति कौ भी अनुमति दी थी। इसके
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अतिरिक्त सरकार द्वार गना (निर्यत्रण) आदेश, 1966 के तहत 1 2 3 4 

राज्य खरकारो^संघ राज्य aa के प्रशासनं को गना मूल्य बकाया 

का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शक्तियां प्रदत्त कौ 2. गुजरात 83.41 8.74 

गईं Zl 
4 हरियाणा 45.96 4.08 

(ङ) प्रश्न नहीं som 
5 कर्नाटक 291.52 32.58 

विवरण I 
6. महाराष्ट 635.68 72.83 

वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 (अक्तूनर-सितम्बर) के दौरान | 

153.2012 Te राज्य-वार R गए wt ओर चीनी 7 Wis 40.89 3.67 

उत्फादन avid aren faa: 8. तमिलनाडु 115.15 11.05 

(मात्रा मी. (मात्रा मी, 

टन में) टन मे) 10. उत्तराखंड 33.47 2.98 

1 2 3 4 11. अन्य* 20.82 1.81 

1 आंध्र प्रदेश 100.49 9.78 कुल 2087.44 212.15 

2. विहार । 44.20 4.04 स्रोतः संबंधित चीनी उत्पादक राज्यों के गन्ना आयुक्त/चीनी निदेशक 

श्चीनी मिलो द्वारा भेजे गए अद्यतन प्रोफार्माा विवरण के आधार पर 

विवरण Il 

29.2.2012 को 2011-12 मौसम के dea खरीदे गए गने के लिए देय गन्ना मूल्य, अदा किया गया मूल्य ओर 

बकाया राशि का राज्य-वार^जोनवार स्थिति wilt काला विवरण 

राज्य/जोन खरीदे गए गन्मे के अदा किया गया देय गन्ना मूल्य शेष देय मूल्य 

लिए कुल देय मूल्य गन्ना मूल्य शेष कौ प्रतिशतता 

1 2 3 4 5 

पंजाब 83989.56 69635.66 14353.90 17.09 

हरियाणा 85364.80 67336.35 | 18028.45 21.12 

राजस्थान 598.81 392.07 206.74 34.53 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश 429717.94 302101.94 127616.00 29.70 

मध्य उत्तर प्रदेश 568965.96 387284.51 181681.45 31.93 

पूर्वी उत्तर प्रदेश 400100.39 280100.47 120009.92 29.99 

पूरा उत्तर प्रदेश 1398794.29 969486.92 429307.37 30.69 

उत्तराखंड 74039.78 46750.76 27289.02 36.86 

मध्य प्रदेश 9848.04 9485.14 362.90 3.68 
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1 2 3 4 5 

छत्तीसगद् 0.00 0.00 0.00 0.00 

दक्षिणी गुजरात 103686.81 69783.29 33903.52 2.70 

ARTE 6053.30 4062.22 1991.08 32.89 

पूरा गुजरात 109740.11 73845.51 35894.60 32.71 

दक्षिणी महाराष्ट 324790.45 31642.49 11147.96 3.43 

उत्तरी महाराष्ट 187085.73 168551.02 18534.7सा 9.91 

मध्य महाराष्ट 334627.69 317968.01 16659.68 4.98 

पूरा महाराष्ट 846503.87 800161.52 46342.35 5.47 

उत्तरी विहार 80086.24 51354.44 28731.80 35.88 

दक्षिणी बिहार् 0.00 0.00 0.00 0.00 

पूरा बिहार 80086.24 51354.44 28731.80 35,88 

असम 0.00 0.00 0.00 0.00 

आश्र प्रदेश 182417.86 124437.36 57980.50 31.78 

कर्नारक 487949.00 351528.00 136421.00 27.96 

तमिलनाबु 199710.31 1573 14.46 42395.85 21.23 

केरल 0.00 0.00 0.00 0.00 

ओडिशा 3913.81 3153.42 760.39 19.43 

पश्चिमी बगाल 1059.25 759.25 300.00 28.32 

नागालैँड 0.00 0.00 0.00 0.00 

पुदुचेरी 4041.44 2728.70 1912.74 41.21 

गोवा 1532.56 858.00 674.56 44.02 

दादरा ओर नगर हवेली 0.00 0.00 0.00 0.00 

कुल अखिल भारत 3570189.73 2729227.56 840962.17 23.56 

~ 7 2~ Pe 
ब्रीआरटी परियोजनाएं (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ah क्या है ओर इसे कब तक 

जारी किये जाने की संभावना है; 
2209. श्री किरोडी लाल मीणाः क्या शहरी विकास मत्री दिनी 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का शहरी Haare yas (यूआईजी) 

(ग) क्या बस रेपिड टांजिर प्रणाली (बीञररटीएस) हेतु 
संस्वीकृत परियोजना का कार्य स्वीकृति न मिलने के चलते अधर 

परियोजना के तहत संस्वीकृत धनराशि से की गई 39.5 करोड़ रुपये 

कौ करौती को जारी करने का प्रस्ताव 2; 

q लटका gan है; 

संशोधित प्रस्तावों को स्वीकृत करने का है; ओर 
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बीआररीएस हेतु
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(ड) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (प्रो. सौगत राय): 
(क) ओर (ख) जी al जवाहर लाल नेहरू Tet शहरी 
नवीकरण मिशन (जेएनएनयृआरएम) के शहरी अवस्थापना ओर 
शासन (यूआईजी) उप-मिशन कै अतिर्गत पहले से अनुमोदित 
परियोजनाओं के लिए वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीप्) 
की राशि जारी करने हेतु सरकार के पास धनराशि उपलब्ध है aed 
कि जेएनएनयूआरएम के दिशानिर्देशो के अनुसार wil का अनुपालन 
किया जाए्। 

(ग) से (ङ) बीआरटीएस सहित सभी परियोजनाओं के लिए 
धनराशि, जेएनएनयृआरएम के यृआरईजी उप-मिशन के दिशानिर्देशों 
के अनुसार जारी की जाती है। तिजयवाडा, जयपुर ओर विशाखापतनम 
बीआरटीएम के संबंध मे संशोधित प्रस्ताव कार्य क्षत्र मे कुछ 
परिवर्तन किए जाने के कारण जेएनएनयूआरएम के युआईजी के 
अंतर्गत समीक्षा ओर अनुमोदन हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए 
गए थे! धनराशि जारी करना परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति तथा 

सुधारो की उपलब्धि पर निर्भर करता हे। ~ ¬4 

(अनुवाद 1 2?" 

किसानों की ऋणग्रस्तता 
2 षं [1 

2210. डो. रामचन्द्र Sr: 

प्रो. रजन प्रसाद यादवः 

डो. रतनं सिंह अजनालाः 

क्या कृषि wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रत्येक रज्य/संघ राज्य क्षत्रा 

मे विशिष्ट dat कौ पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है जहां 

किसान ऋण-ग्रस्त है; 

(ख) यदि हां, तो इसके रज्य-वार क्या परिणाम निकले; 

(ग) स्थानीय साहूकार, सहकारी वैक, रष्टरीयकृत तथा अनुसूचित 

बैक आदि से लिए गए एेसे ऋणों का ब्योरा क्या है; ओर 
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(घ) सरकार द्वार किसानों कौ ऋणग्रस्तता को कम करने के 

लिए क्या उपचारात्मक कदम Bord गय है(उठाये जाने का प्रस्ताव 

है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. चरण वास महंत ): (क) से (ग) 

वर्षं 2005 में एनएसएसओ द्वारा जारी की गर “ कृषक परिवारो की 
ऋण ग्रस्ता" (किसानों कौ स्थिति मूल्यांकन सरवेक्षण-59वां चक्र) 
पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) रिपोटं संख्या 498 
के अनुसार 89.35 मिलियन कृषक परिवारों में से 43.42 मिलियन 
(48.6%) को या तो ऋण के ओपचारिक अथवा अनौपचारिक दोना 
स्रोतों से ऋणग्रस्त होने at सूचना मिली है। ऋणग्रस्त कृषक 
परिवारों का राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 

सर्वेक्षण रिपोर के अनुसार बकाया ऋण राशि के प्रतिशत के संबंध 

भे ऋण का सर्वाधिक मुख्य स्रोत बैक 36% बैक था इसके बाद 
कृषि/व्यावसायिक साहुकार 26% तथा सहकारी समिति का स्थान 

20% है) 

(घ) सरकार ने ऋण के गैर संस्थागत स्रोतों को किसानों कौ 
निर्भरता कम करने के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह बदाने के लिए 
कई उपाय किए रहै। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ देश 

में कृषि ऋण प्रवाह मेँ सुधार लाने के लिए वार्षिक लक्ष्यो का 
निर्धारण, te किसान जो det द्वारा निर्धारित भुगतान समय के 
अनुसारं अपने ऋण को चुका देते है को 4% प्रति वर्ष कौ द्र 
पर 3 लाख रु. के फसल ऋण का प्रावधान, WHT वेयर हाऊस 

रसीद के प्रति वेयर हाऊस में अपने उत्पाद रखने के लिए 6 महीने 
की अगली अवधि तक किसान क्रेडिट ae छोटे ओर सीमान्त 
किसानों को व्याज Be स्कौम का लाभ देना, 1.00 लाख रुपए 
तक arid ऋणाधार मुक्त ऋण, लघु आवधिक हेतु पुनरुद्धार 
पैकेज का कार्यान्वयन शामिल है। इन उपायों के फलस्वरूप कृषि 
ऋण प्रवाह वर्षं 2003-04 F 86981 करोड रुपए से agar ay 

2010-11 मे 468291 करोड रूपए हो गया है तथा अशा कौ जाती 

है कि यह वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित 475000 करोड रुपए के 
लक्ष्य से पार कर जाएगा। 

वितरण 

प्रत्येक राज्य मँ ग्रामीण परिवारो ओर कुल ओर तथा ऋणग्रस्त कृषक परिवारो की अनुमानित सख्या 

राज्य राज्य ग्रामीण परिवारों कृषक परिवारों कौ ऋणग्रस्त कृषक ऋणग्रस्त कृषक 

कौ अनुमानिते अनुमानित परिवारों कौ अनुमानित परिवारों का 

संख्या( 00) संख्या ( 00) संख्या ( 00) प्रतिशत 

1 2 3 4 5 

आभर प्रदेश 142512 60339 49493 82.0 
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1 2 3 4 5 

अरुणाचल प्रदेश 15412 1227 72 5.9 

असम 41525 25040 4536 18.1 

विहार 116853 70804 23383 33.0 

छत्तीसगद 36316 27598 11092 40.2 

गुजरात 63015 37845 19644 51.9 

हरियाणा 31474 19445 10330 53.1 

हिमाचल प्रदेश 11928 9061 3030 33.4 

जम्मू ओर कश्मीर 10418 9432 3003 31.8 

्ारखंड 36930 28238 5893 20.9 

leh 69908 40413 24897 61.6 

केरल 49942 21946 14126 64.4 

मध्य प्रदेश 93898 63206 32110 50.8 

महाराष्ट 118177 65817 36098 54.8 

मणिपुर 2685 2146 533 24.8 

मेघालय 3401 2543 103 4.1 

मिजोरम 942 780 184 23.6 

areas 973 805 294 36.5 

ओडिशा 66199 42341 20250 47.8 

पजाब 29847 18442 12069 65.4 

राजस्थान 70172 53080 27828 52.4 

सिक्किम 812 531 174 38.8 

तमिलनाडु 110182 38880 28954 74.5 

त्रिपुरा 5977 2333 1148 49.2 

उत्तर प्रदेश 221499 171575 69199 40.3 

उत्तराखंड 11959 8962 644 7.2 

पश्चिम बगाल 121667 69226 34696 50.1 

संघ शासित क्षेत्री का समूह 2325 732 372 50.8 

अखिल भारत 1478988 893504 434242 48.6 

एनएसएस रिपोर्ट संख्या 498: कृषक परिवारों कौ ऋण ग्रस्ता



379 प्रश्नों के 

हिन्दी] 
^ 2१ -Fo 

डीएमआरसी मे ठेके पर कर्मचारी 

2211. श्री विश्व मोहन कुमारः क्या शहरी विकास मत्री 
यह बताने कौ am करेगे किः 

(क) दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) द्वारा श्रेणी-वार 

ठेके पर कित कर्मचारी रखे गये है; 

(ख) Fat रेल निगम लिमिटेड में एसे कर्मचारियों को ठेके 
पर रखे जाने संब॑धी नीति का sh क्या है जबकि उनके हार 
नियमित तथा दीर्घकालीन आधार पर सेवाएं दी जा रही है; 

(ग) क्या दिल्ली मेटो रेल निगम (डीएमञरसी) में ठेके पर 

रखे गए कर्मचारियों को पर्याप्त वेतनं, बीमा कवर आदि सभी 
सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी sit क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके कारण क्या है; 

(ङ) क्या waves को te ठेके पर रखे गये 
कर्मचारियों के शोषण के da में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; 
ओर 

(च) यदि हां, तो free तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान 
तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इख पर क्या सुधारात्मक कार्यवाही की 
गई है? 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (प्रो, सौगत राय); 
(क) दिल्ली Het रेल archer लि. (डीएमआरसी) हारा ara 
आधार पर sila 144 कर्मचारी निम्नानुसार नियुक्त किये ag 
हैः 

क्र.सं श्रेणी कर्मचारियों कौ संख्या 

1. सहायकं 10 

2. सहायक Wap 11 

3. पर्यवेक्षक 104 

4. वरिष्ठ पर्यविक्षक 1 

5. उपमहाप्रबधक ` 1 

6. विभाग प्रमुख 3 

7. विविध , 14 

कुल 144 
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(ख) डीएमआरसी ने सूचित किया है कि निर्माण फेज के 
दौरान श्रमिकों कौ भारी आवश्यकता को परा करने की दृष्टि से 
उसने फेज-ा के लिए कुक स्टाफ ओर कार्यपालक अधिकारियों 

को 3 वर्षं के ame पर नियुक्त fea निर्माण फेज समाप्त हो 

जाने पर, भारी संख्या में कामगारौ कौ आवश्यकता नहीं पडेमी। 

अतः फेज-ा के दौरान भी अनुबंधित स्टाफ कौ नियुक्ति आवधिक 
आधार पर की गई हे। 

(ग) ओर (घ) डीएमआरसी द्वारा फेज-गा के लिए अनुब॑ध 

आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को प्रारम्भ में निर्धारित एकमुश्त 
वेतन पर रखा गया। तीन वर्षा कौ सेवा परी होने पर ओर छाननीन 

के बाद, उनमें से अधिकतर को डीएमआरसी के नियमित कर्मचारी 
को देय सभी सुविधाओं सहित फेज-ा के लिए 5 वर्षो के 

दीर्घावधिक ayaa पर नियमित वेतनमान दिया गया है। वे दुर्घटना/जीवन 
बीमा के पात्र हैँ तथा डीएमआरसी की चिकित्सा नीति के तहत 
शामिल fi फेज-ा के लिए कुक नये कर्मचारी भी डीएमआरसी 
के नियमित कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं के समान अधिकांश 

सुविधाएं देकर नियमिते वेतनमान मे 5 वर्षो के दीर्घावधिक अनुबध 
पर नियुक्त किये गये Zi 

(ङ) डीएमआरसी ने सुचित किया है कि ta अनुबधित 
कर्मचारियों के शोषण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हई 
zl 

(च) प्रश्न नहीं soa २&० ~ 4 

कृषि aa का विकास 
= 

2212. श्री सुरेश काञ्ञीनाथ car: 
श्री राधे मोहन सिंहः 
श्री Wat अली नकवीः 

क्या कृषि मत्री यह वतीने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार नै देश के fred, ग्रामीण ओर अनुसूचित 
क्षेत्रो सहित कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु कोई उपाय किये 

है 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) वर्तमान वर्षं के दौरान कृषि के विकास तथा किसानों 
के जीवन स्तर के उत्थान हेतु आवंटित निधियो/आवंटन मेँ वृद्धि 
के प्रस्ताव का राज्य-वार व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय मे राज्य मत्री (ड. चरण दास महत): (क) से (ग)
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देश के fase हुए गांव ओर अनुसूचित क्षेत्रों सहित कृषि ओर 
समवर्गी क्षेत्रो का विकास राज्य सरकार के अधिकार aa मेँहे। 
तथापि, भारत सरकार वित्तीय ओर संस्थागत सहायता के माध्यम 

से उनके विकास प्रयासों मेँ राज्य सरकारों की मदद करती है। 
तदनुरूप, कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्य सरकारों के माध्यम से 
बहुत सी स्कीमों का कार्यान्वयन करता है जिसमें राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 
(एनएचएम), वृहत कृषि परबधन (एमएमए), राष्टीय बागवानी 

मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर ओर हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी 

मिशन (एचएमपएनर्दएचएस), विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार 
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कार्यक्रमों को सहायता (एटीएसए), राष्ट्रीय yen सिंचाई मिशन 

(एनएमएमआई) कपास प्रौद्योगिकी मिशन (दीएमसी) आदि शामिल 

a राज्य सरकारे राज्य की आवश्यकतानुसार कृषि ओर समवरगीं क्षत्र 

के विकास के लिए स्कीम कार्यान्वितं कर रही 21 आरकेवीवाई के 

अन्तर्गत जो एक राज्य योजना कार्यक्रम है, राज्य अपनी 

आवश्यकतानुसार किसी भी स्कौम को लागू क्ररने के लिए स्वतन्त्र 

ह जिसमे कृषि ओर इससे संबंधित dal कौ उत्पादकता ओर 
उत्पादन बदधाना है। 

इन स्कीमों के अन्तर्गत निधि का आवंटन का राज्य-वार 

विवरण संलग्न है। 

विवरण 

स्कीमों के अतगत निधिर्यो का भक्टन 

(करोड रुपए मे) 

रसं रन्योक नाम aaa CT ie ऋः | एए 

| 2 3 4 5 7 8 9 10 il 

1 आध्र प्रदेश 8.26 110.36 53.36 105.40 22.18 252.20 क्रय am त कका = छह छ 5 छल 1.25 0.65 

2, अरुणाचल प्रदेश 8.26 17.22 40.00 8.64 2.00 6.00 

3. असप 227.71 37.75 13.32 25.00 9.11 2.00 2.02 

4. — faeR 508.82 76.41 32.63 34.00 42.80 6.00 2.02 

5, छत्तीसगदं 230.57 6.29 17.61 93.50 13.81 20.00 5,43 

6. गोवा 49.55 0.38 2.98 2.11 0.50 0.00 

7. गुजरात 515.48 3027 30.94 76.50 20.04 130.95 1.75 2.00 

8 हरियाणा 168.92 34.95 1.60 80.75 12.05 17.00 0.85 

9, हिमाचल प्रदेश 99.93 17.05 35.00 7.89 1.50 

10. जम्मू ओर कश्मीर — 103.03 3.59 31.44 35.00 13.87 4.00 0.74 

11. BRS 168.56 27.10 9.11 51.00 20.64 10.00 2.50 

12. कर्नटक 595.90 80.31 40.52 106.25 17.89 92.15 0.70 4.50 

13. केरल 179 3,04 10.01 65.45 13.19 2.00 000 

14. मध्य प्रद 398.37 174.03 52.16 72.25 28.65 90.00 1.00 0.00 

15. महाराष्ट 721.67 151.67 75.38 127.50 29.16 232.80 2.25 2.50 

16. मणिपुर 22.25 17.22 40.00 5.6 1.00 17.22 
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2 3 4 $ 6 ॥ 8 9 10 11 

17. मेषालय 14.66 19.50 35.00 4.03 2.50 3.13 

18. मिजोरम 34.61 12.02 40.00 4.52 1.50 17.50 

19. नगारैड 37.54 19.50 40.00 5.97 3.00 17.12 

20. ओदिश्चा 356.96 61.01 27.07 53.55 31.37 9.00 0.85 5,00 

21. पंजाब 138.87 47.72 13.77 46.75 13.24 16.00 0.00 0.00 

22. रजस्थान 685.04 94.67 47.25 59.50 22.65 13095 0.70 2.90 

23. सिक्किम 2008 15.60 40.00 3.27 4.00 3.50 

24. तमिलनाडु 333.08 36.58 27.77 123,25 3081 75.00 0.50 0.65 

25. त्रिपुरा 17.99 3.63 15.60 40.00 4.25 4.00 0.50 2.50 

26 उत्त प्रदेश 757.26 283.72 92.03 102.00 65.59 10.00 0.30 4.00 

27. उत्तगखंड 131.77 19.65 30.00 9.10 150. 2.40 

28. पश्चिम बगाल 476.65 57.03 36.28 42.50 27.11 1.00 0.30 1.13 

कूल 772924 = 1377.13 77799  1243.13 40000 48930 = 112105 10.95 110.89 
--- 

(अनुवाद) 2 1 [ 6? उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मत्रालय 

पीडीएस में जीपीएस प्रौद्योगिकी 

2213. श्री एम.आई. शानवासः क्या उपभोक्ता मामले, 
खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों कौ खरीद वाले राज्यों से खाद्यान्नों 
के उपयोग करने वाले राज्यों तक Genet कौ eas के लिए 
स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने तथा उनकौ निगरानी करने के लिए 
जीपीएस dfn प्रणाली लगाने पर विचार कर रही 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक _वितरण_ प्रणाली _के तहत 
लाभार्थियों को बायोमीटिक आधारित बार कोड वाले राशन are 
जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; 

(घ) यदि हां, तौ क्या सरकार ने इसके कार्यान्वयन से पूर्व 
कोई प्रायोगिक परियोजना आस्म कौ है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या 

परिणाम निकले? 

के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. थमस): (क) ओर (ख) खरीद 
राज्यों से उपभोक्ता राज्यों को खाद्यान्नों को दुलाई करने के लिए 
विशेष प्रयोजन वाहन का प्रयोग करने ओर इनकौ मानिरटसिग करने 
के लिए जी.पी-एस. dfn प्रणाली लगाने का की प्रस्ताव विचाराधीन 

नहीं है। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र 
लाभार्थियों को वितरण किये जाने वाले खाद्यानों के लीकेज ओर 
विपथन को सेकने करे लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौ 

जिन्सों को aA वाले वाहनों का पता लगाने के लिए एेसे वाहना 

पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सेट लगाने के बारे मे एक स्कीम 

पायलर आधार पर 2007-08 में शुरू कौ गई है। छत्तीसगद् ओर 
तमिलनाड् की राज्य सरकारों नै यह स्कीम क्रियान्वितं की है। वाद 
मेँ वर्तमान वित्तीय वर्षं 2011-12 में इस स्कौम को सभी रान्यों/संघ 

राज्य dal मँ लागू करने का निर्णय लिया गया है ओर इस स्कीम 
के अधीन निधियां मंजूर करने के लिए wives राज्य क्षेत्रों से 
प्रस्ताव आमत्रित किए गए है। 

(ग) से (ङ) सभी wales राज्य क्षत्रं से अनुरोध किया 
गया है कि वे प्राथमिक आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक कप्यूटरीकरण करें, जिसमे स्मार्ट का 
बार कोडेड राशन Hepes Het का उपयोग करके उचित दर 
दुकानों को स्वचालित बनाना शामिल है।
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लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सेवा सुपुर्दगी कौ 

गुणवत्ता में सुधार करने ओर नई प्रोद्योगिकियों को दूसरी जगह लागू 
करने का आकलन करने के लिए दिसंबर 2008 मे संघ राज्य क्षेत्र 

चंडीगद् ओर हरियाणा राज्य के लिए लक्षितं सार्वजनिक वितरण 

प्रणाली की जिन्सों कौ स्मार्ट are आधारित सुपुर्दगी पर एक 

पायलट स्कोम मंजूर कौ गईं थी। इस स्कीम के अधीन मौजूदा 
राशन ae के स्थान पर स्मार्ट ae लाये जाने Zi इन स्मार्ट 

काड मेँ राशन are धारक परिवारों के वयस्क सदस्यों के जैविक 

गुण होगे। 

संघ राज्य क्षेत्र dete ने सूचित किया है कि राशन कार्ड 

के प्रपत्र का डिजिटिकरण करने का काम पूराहो गया है। विक्र 
टर्मिनलोँ के स्थान ओर 35 उचित द्र दुकानों में इलेक्टानिक dea 

मशीन लगा दी गई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रदान किये 
गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संशोधित एप्लीकेशन को अप्रैल 

2012 & प्रथम सप्ताह में क्रियान्वित करिया जायेगा। हरियाणा सरकार 

ने सूचित किया है कि 4 पायलट स्मारं काड खण्डो के लाभार्थियों 
के डिजिटिकरण का कम पूराहो गया है ओर सार्वजनकि वितरण 
प्रणाली का कप्यूररीकरण करने का काम जून 2013 तकं पूरा हीने 
कौ आशा 2 ( 

४ 5 ~ € 
महाराष्ट् से विधेयक 

nes a, 

2214. श्री सुरेश कलमाडीः क्या गृह मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या महाराष्ट्र am निगम, नगर निगम परिषद् तथा 

महाराष्ट क्षेत्रीय ओर नगर आयोजना (संशोधन) विधेयक, 2010 

तथा महाराष्ट धन-शोधन (विनियमन) विधेयक, 2010 केन्द्र सरकार 

के अनुमोदन हेतु लंबित है; ओर 

(ख) यदि हां, तौ तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा विधेयकं के 
क्या उद्देश्य है साथ ही इन विधेयकं को कब तक अनुमोदित 
feu जाने at संभावना है? 

गृह मंत्रालय ये राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ) 

(क) ओर (ख) राज्य विधानसभा द्वारा यथापासिति ओर महाराष्ट 

के राज्यपाल द्वार विचारार्थं आरक्षितं तथा भारत के संविधान के 

अनुच्छेद 254 (2) के साथ पठित अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति 

को सहमति के लिए महाराष्ट नगर निगम, नगर परिषद ओर 

प्रहाराष्ट क्षेत्रीय तथा नगर आयोजना (संशोधनं) विधेयक, 2010 पर् 

अब दिनांक 22.02.2012 को राष्टरपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी 

गई है ओर उसे दिनांक 28.02.2012 को राज्यपाल, महाराष्ट के 

सचिव को भेज दिया गया हे। 
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राज्य विधानसभा, दारा यथापारित ओर महाराष्ट के राज्यपाल 

ara विचारार्थं आरक्षित तथा भारतं के संविधान के अनुच्छेद 254 

(2) के साथ पठित अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति कौ सहमति 
के लिए महाराष्ट धन-उधार (विनियमन) विधेयक, 2010 दिनाक 

11.05.2010 को गृह म॑त्रालय को प्राप्त हुआ था। वित्तीय सेवाएं 

विभाग द्वार उक्त विधेयक पर कतिपय प्रेक्षण किए गए जो राज्य 

सरकार को स्पष्टीकरण हेतु भेजे गए थे! महाराष्ट सरकार से प्राप्त 

स्पष्टीकरणं को दुबारा दिनांक 15.02.2012 को वित्तीय सेवाएं विभाग 

को जाच हेतु भजा गया है। 

राज्य विधानों की तीन दुष्टिकोणों से जांच करती है, अर्थात 
(1) केन्द्रीय कानून से प्रतिकूलता, (2) wea अथवा केन्द्रीय 
नीति से विचलन तथा (3) कानूनी ओर सांविधानिक ave जब 
कभी आवश्यक होता है, राज्य सरकारों को, उपर्युक्त को धन में 
रखते हुए te विधानों के प्रावधानों को आशोधित/संशोधित करने 

की सलाह दी जाती 21 किसी भी निर्णय पर शीघ्रता से पहुंचने 

के उद्देश्य से राज्य सरकारों ओर भारत सरकार के म॑त्रालयो८विभागों 
के साथ-विचार विमर्शं भी किया जाता 2) इसलिए इस titer 
में कोई समय सीमा निश्चित नहीं कौ जा सकती है। 

(ह्ली) 366-89 
faerg जेल में भ्रष्टाचार 

| 0 

2215. श्री अजनकरुमार एम. यादवः 

श्रीमती रमा देवीः 

क्या गृह wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीरी) दिल्ली में तिहाड् 

जेल में व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, कुप्रबंधन आदि के 

उदाहरण सामने आए है; 

(ख) यदि a, तो fied तीन वषो मेँ प्रत्येक वर्ष ओर चालू 
वर्ष दौरान सूचित किए गए एेसे मामलों तथा हिरासत मेँ लिए गए 

दोषी व्यक्तियों कौ संख्या क्या है ओर उनके विरुद्ध क्या कारवाई 
की गई है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा भविष्य मेँ Ue मामलों को रोकने हेतु क्या 
उपचारात्मक उपाय किए गए है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 

(क) ओरे (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित 
किया है कि भ्रष्टाचार ओर अवैध गतिविधियों किए गए मामलों 
में विभागीय स्तर पर कार्रवाई कौ जाती है। विगत तीन वर्षां ओर 
चालू वर्षं के दौरान ta मामलों का व्यौरा निम्नानुसार हैः
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ay मामलों को संख्या 

2009 08 

2010 06 

2011 16 

2012 (आज कौ तारीख तक) 05 

(ग) प्राधिकारियों ने कारागार में इस प्रकार कौ गतिविधियों 

को रोकने के प्रयोजन से कई सुधारात्मक कदम उठाए हैँ, जिनमे, 
अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैः 

0) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों कौ पहचान करने के 

लिए स्यफा के सभी सदस्यों के सर्विस रि्कोडं को स्कैन 
किया गया है। Seat के अधीक्षकों द्वारा अपने अधीनस्थ 
कर्मचारियों की आचरण नियमों के तहत सत्यनिष्ठा ओर 
उचित आचरण aka करने के लिए ओर संदिग्ध 
सत्यनिष्ठा वाले कर्मचारियों की निगरानी करने पर बल 

दिया जाता है। 

Gi) विभिन जेलो मे सभी स्तरों पर स्टाफ को एक जगह 
से दूसरी जगह पर तैनात किया जाता है ताकि वे किसी 
कारागारं में लम्बी अवधि तक कार्यरत रहने के कारण 

अपने निहित स्वार्थं न विकसित कर Teh 

Gi) सभी स्तरो के स्टाफ को दिल्ली कारागार अधिनियम ओर 
दिल्ली कारागार मैनुअल, अधिनियम, Fast के तहत 
उनको ditt गई egfeal, प्रतिबद्धता के स्तर, दयी के 
प्रति समर्पण ओर सत्यनिष्ठ के विधिक प्रावधानों के बारे 
मेँ सुग्राही बनाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण ओर 
पुनश्चर्या पादूयक्रम आयोजित किए जाते हे। 

(Gv) कैदियो ओर स्टाफ के सदस्यों कौ शिकायतों के निपटान 

के लिए बृहद तंत्र है ओर प्रत्येक जेल मेँ शिकायत 
निवारण समिति 21 

(५) प्रत्येक जेल के ag मे महानिदेशक (कारागार) के 
याचिका aaa रखे गए रहँ ओर याचिकांए wa की 

जाती है ओर उनकी जांच कौ जाती है। 

(श) प्रत्येक जेल में एक पदनामित विजिटिग जज होता हे 
जो प्रत्येक दो माह में एक बार जेल का दौरा करता 
है। प्रत्येक जेल के हरं एक ad मे रखे गए याचिका 
aia को विजिरिग जज द्वारा खोला जाता है ओर 
याचिकाओं पर उनके आदेशं के अनुसार कार्रवाई कौ 
जाती है। 

(vii) जनसम्पर्क के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता की शुरूआत कौ 
गई है। एक नागरिक अधिकार-पत्र (सिटिजन चार्दर) 
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प्रकाशित किया गया है ओर कारागार की वेबसाइट पर 

कार्य संबंधी मैनुअल दिए गए है। 

(viii) मुलाकात (रिश्तेदारों ओर मित्रों कौ मुलाकात) के लिए 

प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाया गया है। 

(ix) भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए स्टाफ 

को लोक सेवक के रूप मेँ उनके दायित्वं के बारे में 

सुग्राही बनाया जाता zl 

(x) तिहाड फेसबुस पर उपलब्ध है जिसमें कारागार मेँ शुरू 
किए गए विभिन सुधारात्मकं उपायों ओर सुधारात्मक 
गतिविधियों में उनकी सहभागिता के लिए लोगों से राय 

मांगी जाती दै। जनता भी कारागार के कर्मचारियों द्वारा 

भ्रष्टाचार की घटनाओं के बारे मेँ प्राधिकारियों को सूचित 

कर सकती 2 

297-40 

परमाणु प्रतिष्ठानों की आपदा तैयारी 

{ अनुवाद् 

2216, श्री प्रदीप uri: 
श्री किसनभाईं वी. aca: 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबधन. प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 

परमाणु प्रतिष्ठापन वाले सभी राज्यों से परमाणु संयत्रों के आस-पास 

निर्यात प्रसंस्करण aa (fits) विकसित करने हेतु योजना तैयार 

करने को Hel है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या फुकसिमा के अनुभव के मदेदेनजर, एनडीएमए द्वारा 

देश मेँ परमाणु आयात योजनाओं के लिए परमाणुं सयत्र से हटकर 

"मोक एक्सरसाइज किए गए है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) देश मेँ परमाणु प्रतिष्ठान, एेसे प्रतिष्ठानं के अगल-बगल 

बसे परिवारों के लिए किस हद् तक सुरक्षित रै? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 

(क) जी, el 

(ख) से (घ) परमाणु प्रतिष्ठानं कौ आपदा तैयारी के संबंध 

में विद्यमान विनियामक stent को निम्नलिखित परमाणु ऊजा
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विनियामक बोर्ड (एईआरबी) दस्तावेजों मे प्रकाशित किया जाता 

हैः 

* एईआरबी Ue कोड एरईआरबी/एससी/एस “ परमाणु विद्युत 

aaa सिरिग मे सुरक्षा सबेधी कोड ओंफ प्रैक्टिस "। 

* आणविक ऊर्जा (रेडियेशन सरक्षण) नियमावली, 2004, 

नियम 33, (1)। 

* एईआरनबी/^एसजी८ईपी-2 परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए 

आफसाइट आपात तत्परता कौ तैयारी। 

एईआरबी/एसजी(ईपी-2 आफसाहर आपात कार्रवाई योजनाओं 

के उन सभी पहलुओं को कवर करता हे जिन्हें संचालनकर्तां संगठन 

ओर रज्य सार्वजनिक प्राधिकरण, देश मेँ स्थित परमाणुं प्रतिष्ठानं 

मँ आफसाइट आपात स्थिति में कार्यान्विति करने हेतु तैयार करेगे 
ओर पूर्ण तत्परता के साथ उसका रखरखाव Hi 

विनियामक staat के अनुसार, सभी परमाणु प्रतिष्ठानं में 

आनसाईट ओर आफसाहट आपात तैयारी योजनाएं है। 

TSA आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जून से 

अगस्त, 2011 के दौरान परमाणु संयंत्र संगठनों, जिला प्रशासन, 
परमाणु ऊर्जां विनियामक बोर्ड, ओर परमाणु ऊर्जा विभाग तथा जिन 

राज्यों मेँ परमाणु विद्युत waa स्थापित हैँ, उन सभी राज्यों के संकट 
प्रबंधन समूहो के साथ मिलकर श्रंखलाबद्ध कार्यशालारं ओर नकली 

अभ्यास (मोक डिल) कराए गए थे। तदनुसार, कार्यशालाओं(नकली 

अभ्यासो के दौरान दिए गए प्रक्षणों को ध्यान में रखते हए, संबंधित 

राज्यो के परमाणु विद्युत संयंत्र के आस-पास आपात आयोजना जोन 

(gis) का विकास करने संबंधी एक योजना तैयार करने का 

अनुरोध किया गया था जिससे न केवल परमाणु आपात स्थिति 

से निपटने कौ बेहतर तैयारी करने म सहूलियत होगी बल्कि इससे 
उसके आप-पास बसे लोगों का विश्वास जीतने मे मिलेगी। 

जून-2011 से अगस्त-2011 की अवधि के दौरान उन सभी 6 wat, 
जहां परमाणु विद्युत Waa संचालित टै, अर्थात तारापुर (महाराष्ट) , 

कलपक्कम (तमिलनादु), नरोरा (उत्तर प्रदेश), कोकरापार (गुजरात), 

am (कर्नाटक) ओर रावतभाटा (राजस्थान) में नकली अभ्यास 

के कराए गए थे। नकली अभ्यास के दौरान, परमाणु आपदा कौ 
स्थिति में समुदाय की तैयारी ओर जागरुकता सृजन कौ वर्धित स्तर 

पर सबधी आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया धा। इसके अत्तिरिक्त, 

नक्सली अभ्यास के दौरान पहचान कौ 7g खामियों के मद्देनजर 
मौजुदा आफ साइट आपात योजनाओं को संशोधित करने कौ 

आवश्यकता पर बल दिया गया ओर यह कार्य एनडीएमर् द्वारा अन्य 

स्टेकहोल्डये के साथ मिलकर शुरू किया गया Zi 
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(ङ) परमाणु संयंत्र का स्थलचयन, उनकौ डिजाइन, निर्माण, 

शुरुआत ओर संचालन एर्दआरनी se निर्धारित विनियामक अपक्षताओं 
के अनुसार क्रिया जाता है परमाणु सयत्र सामान्य संचालन के दौरान 

नगण्य मात्रा मे रेडियोक्टिविरी छोड़ते हैँ जिसका वर्ष में अधिकतम 
एक्सपोजर 0.02 एम एस वी होता है जो प्राकृतिक पृष्ठभूमि कौ 
वजह से रेडियेशन से बहुत कम है। daa की डिजाहन मे बनाए 
गए सुरक्षा प्रावधान यह सुनिश्चित करते है किं रेडियोधर्मिता at 
दर्घटनावश रिलीज की सम्भावना दूर-दूर तक न हो। इसके सहायक 
उपाय के रूप मे वर्तमान आपात योजनाएं परमाणु प्रतिष्ठानों मेँ 
ओर उसके आस-पास रह रहे परिवारों कौ सुरक्षा सुनिश्चित करती 

el wale ~ $e 4. 4] 

a(t कक 
2217. श्री उदय सिंहः क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या भारत में पैदा होने वाले करीब 25 प्रतिशत बच्यों 

के जन्म का पंजीकरण नहीं होता 2; 

(ख) यदि a, तो क्या यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल faces 
दमरजेन्सी फंड (यूनिसेफ) ने 2012 की अपनी रिपोर मे यह भी 
उद्घारिते किया है कि शहरी भारत मै केवल उनसठ प्रतिशत ओर 
ग्रामीण क्षेत्रो म केवल पैतीस प्रतिशत जन्म काही पंजीकरण होता 

हे; 

(ग) यदि हां, तो क्या जन्म ओर मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण 
अधिनियम, जन्म पंजीकृत नहीं किए जाने के मामलों को रोकने 

में पूर्णतः विफल है; ओर 

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या अद्यतन 

रणनीति अपनायी जानी है ताकि प्रत्येक नागरिक का जन्म के समय 

ओर मृत्यु के पश्चात समुचित पंजीकरण हो सके? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री जितेन्द्र सिंह ): (क) जी, 
हां; भारत मे करीब 25 प्रतिशत जन्मों का रजिस्टरीकरण नहीं at 
रहा है) भारत में वर्ष 2007 ओर 2008 के दौरान जन्म के 
रजिस्वीकरण का स्तर क्रमशः 74.5 ओर 77.5 प्रतिशत रहा है। 

(ख) जी, हा; यूनीसेफ कौ “द् Re ओंफ द वर्ल्ड 2012’ 
की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के नगरीय aa मं 59 
प्रतिशत ओर ग्रामीण क्षेत्र मं 35 प्रतिशत जन्म का रजिस्द्रीकरण 

होता है। 

(ग) जी नही; भारत मे रजिस्दरीकरण का स्तर ad द्र वर्ष 

बद रहा है ओर जन्म का रजिस्ट्रीकरण स्तर 2000 के 56.2 प्रतिशत 

से बटकर 2008 मे 77.5 प्रतिशत हो गया है।
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(घ) भारत मे रजिस्टरीकरण प्रणाली में सुधार के लिए 

निम्नलिखित उपाय feu जा रहे हैः 

* भारत के महारजिस्टार के कार्यालय ने केन्द्रीय स्तर पर 
इलैक्टानिक ओर प्रिंट मीडिया के मायम से जन्म ओर 
मृत्यु के रजिस्टरीकरण कौ आवश्यकता ओर महत्व संब॑धी 
प्रचार अभियानों को तेज किया 2 

* राज्यों को केन्द्रीय सहायता कौ योजना के अधीन 

राज्यो(संघ रज्य sal को निम्नलिखित कार्यां के लिए 

वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है- 

(1) सूचना शिक्षा संचार (आई ई सी) कार्यकलापों 
के माध्यम से प्रचार ओर विज्ञापन; 

Gi) रजिस्दीकरण कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ओर 

(ii) स्यफ, कम्प्यूटर, आदि के रूप मे अवसंरचनात्मक 
सहयोग उपलब्ध करना। 

* जन्म के रजिस्टरीकरण के लिए रष्टय अभियान चलाया 

a 

* सभी राज्यों(संघ राज्य sat को संस्थागत जन्म एवं मृत्यु 

के शतप्रतिशत रजिस्टीकरण को सुनिश्चित करने के 
संब मे अनुदेश जारी किए गए Zz 

ya “xh 

2218. श्री नारनभाई कछादियाः 
St. विनय कुमार पाण्डेयः 
डां. सुचारू रजन हल्दरः 

एनएसएनआईएस का कार्यकरण 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान 

(एनएसएनआईएस), पटियाली के कार्यकरण कौ समीक्षा करने/उसे 
सुधारने हेतु एक उच्च अधिकार ग्राप्त समिति गठित को थी; 

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा दी गयी सिफारिशों का 

si क्या है ओर उन पर अब तक क्या कारवाई की गई है; 

(ग) सरकार द्वारा उक्त संस्थान के इष्टतम उपयोग हेतु क्या 

कदम BIT गए है; 

(घ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में 

एनएसएनआईएस की नई शाखाएं खोलने का है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो खेल विधा वार तत्संब॑धी ब्योरा क्या है? 
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युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री 

अजय माकन): (क) से (ग) जी, a नेताजी सुभाष राष्ट्रीय 

खेल संस्थानं (एनएसएनआईएस), पियाला कौ कार्यप्रणाली की 

समीक्षा करने के लिए प्र. मूलचंद शर्मा, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग कौ अध्यक्षता मे एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति 

(watt) का गठन किया गया था। इस समिति ने संस्थागत 

इतजामो, मानव संसाधन आवश्यकताओं ओर शैक्षणिक कार्यक्रमों 

पर अपनी सिफारिशों के साथ सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कौ a 

इस मामले पर सरकार हारा आगे विचार विमर्शं किया गया 

ओर यह महसूस किया गया कि एनएसएनआईएस, पटियाला के 
एकेडमिक मिशन को फिर सै लागू किए जाने कौ आवश्यकता 

41 एनएसएनआरईएस, परियाला को कोचिंग शिक्षा उत्कृष्टता युक्त 

संस्थान बनाने के उद्देश्य सै भारतीय खेल प्राधिकरण के शासी 

निकाय मेँ यह निर्णय लिया गया कि एनएसएनआईएस, पियाला 

को as के कार्यक्षेत्र से अलग किया sm 

(घ) देश में एनएसएनआईएस कौ शाखाएं खोलने के कोई 

प्रस्ताव नहीं zl 

(ङ) प्रशन नहीं som o> न्ट 

2~ 4 ~ 
34 A sani का प्रयोग 

2219. श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 

श्री भास्करराव agra पाटील खतगांवकरः 

श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 

श्री संजय भोईः 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली में स्थापित शीर्ष खेल स्टेडियमों को सरकारी 

विश्वविद्यालयों, स्कूलों, निगमित निकायो ओर पंजीकृत सोसायटियाों 
द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु खोला गया है; 

(ख) यदि हां, तो एसे स्टेडियमों के नाम क्या है; ओर 
उपर्युक्त को इन स्टेडियमों को सौपने हेतु निर्धारित मानदड क्या 

है; ओर 

(ग) यदि नही, तो उक्त स्टेडियमों को कब तक खोले जाने 

की संभावना है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री 

अजय माकन): (क) से (ग) जी a भारतीय खेल प्राधिकरण
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( साई) दिल्ली मे निम्नलिखित 5 स्टेडियमों का रखरखाव करं रहा 

a 

(i) जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम परिसर 

Gi) इदिरा गांधी स्टेडियम परिसर 

Gii) ड. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर 

(iv) मेजर ध्यानचंद रष्टय स्टेडियम 

(५) St. कर्णी सिंह शूटिग रंज 

इन स्टेडियमों का उपयोग विभिन विश्वविद्यालयोविद्यालयोनिगमित 

निकायों आदि द्वारा खेल कार्यकलपों के लिए किया जा रहा 21 

इन सभी स्टेडियमों मेँ खिलाडियों को “आओ ओर खेलो ' स्कीम 

के अतर्गत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा ti उक्त स्टेडियमों के प्रयोग 

के लिए विस्तृत शर्तं ओर निबंधन (टैरिफ) भारतीय खेल प्राधिकरण 

कौ वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in W SITY है) 

ae ^^ 
पूर्वोत्तर Wee केन, में उग्रवादियों के साथ वार्ता 
-- ~^ २. 8M 

2220, श्री राजेन गोहैनः क्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र (Wa) के उग्रवादी समूहो के 
साथ शाति वार्ता A सरकार की satel के अनुरूप प्रगति हो रही 

है; 

(ख) यदि हां, तो उक्त वार्ताओं का व्यौरा क्या ओर उनके 

परिणाम क्या है; 

(ग) क्या सरकार इस aa मं शाति स्थापित करने हेतु सभी 

विद्रोही^उग्रवादी समूहो को वार्ताओं में शामिल करने पर विचार कर 
रही हे; ओर 

(a) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर उग्रवादी 

समूहो की क्या प्रतिक्रिया है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 

(क) देश के उत्तर-पमर्व क्षेत्र मेँ विच्छिन्न समूहो (स्स्लिरर गुप) 
सहित लगभग 79 उग्रवादी समूह सक्रिया है। केन्द्र राज्य सरकारों नै 

असम मे नेशनल डेमोक्रेटिक Ge ओंफ बोडोलैण्ड्रे-योक 

(एनडीएफबी/पी); दीमा हलम दाओगाह (डीएचडी )/जोएल ओर 

तथा मेघालय मे अचिक नेशनल ate कारंसिल (एएनबीसी ) 

के साथ कार्रवाई स्थगन (एस ओ ओ) करार पर हस्ताक्षर किए 

है। यूनाइटेड लिबरेशन We ओंफ असम (उल्फा) ने अगस्त, 2011 
मे मांगों संबधी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ओर भारत सरकार के 
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साभ कार्रवाई स्थगन (एसओओ) करार पर हस्ताक्षर करने की 

अपनी इच्छा जाहिर की है। असम सरकार ने भी आदिवासी कोबरा 
मिलिद्री ओंफ असम (एसीएमए), बिरसा कमाण्डो फोर्स (बीसीएफ) , 

तथा al लोगरी नेशनल लिबरेशन we (केएलएनएलएफ) के 

साथ एस ओ करार किया है। नागालैण्ड मे, नेशनल सोशलिस्ट 
काउंसिल aie ams के गुटों के साथ युद्धविराम करार लागू 
@t नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ate नगलैड/इसाक -मुडवाह 
(एनएससीएन/आर्ईएम) गुर के साथ वार्ताएं चल रही रहै। मणिपुर 
मे, कुकौ नेशनल ओंर्गनाइजेशन (HUA) तथा यूनाइटेड पीपुल्स 
फ्रंट (यूपीएफ) जैसे प्रमुख संगठनों के साथ एस ओ ओ करार 
लागू है। 

(ख) विभिन विद्रोह समूह के साथ वार्ता चल रही है ओर 
वार्ता के निष्कर्षं को प्रकर करना जल्दबाजी होगी। 

(ग) ओर (घ) सरकार Yat dal मे सक्रिया विद्रोह एवं 
उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक बहु-आयामी नीति का 

अनुकरण कर रही है जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ, समूहों कौ 
वार्ता कौ इच्छा, बशर्ते कि वे हथियार डाल दं, आत्म समर्पण कर 

द ओर हिसा का रस्ता छोड दें, भारत के संविधान कौ रूपरेखा 
के तहत उनकी मागो का समाधान seq, ओर we की मुख्यधारा 
मेँ आना शामिल है। सरकार द्वारा पूर्वोत्तर मे स्थिति में सुधार लाए 
जाने के लिए अपनायी गई नीति में तेजी के साथ अवसंरचनात्मक 

विकास, रोजगार एवं सुशासन तथा विकेन्द्रीकरण पर जोर देना, 
पडोसी देशों के साथ मित्रतापूर्णं संबंध बनाना, लोगों कौ विधिसम्मत 

शिकायतों के संबंध मे मिलना तथा frag संब॑ध बनाना, लोगों 
कौ विधिम्मत शिकायतों के ater में मिलना तथा बातचीत करना 

ओर इसके साथ-साथ हिसा को aise न करने का संकल्प भी 
शामिल है। 

, २९५ ९4 
{हिन्दी १०९५ Sar ^~ fr\ 

गेह का उत्पादन 

2221. श्री मिधिलेश कुमारः 
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई aren: 
श्री एम. श्रीनिवासुलु test: 

क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान 
देश मेँ te का राज्य-वार उत्पादन कितना हुआ ओर इस संबंध 
मेँ देश का विश्व में क्या स्थान है; 

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों मे गेहूं के उत्पादन में गिरावट 

al wat है;
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(ग) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण हैँ; ओर 

(घ) चालू वर्ष के दौरान उत्तरी क्षेत्र सहित देश मे गेहूं का 
उत्पादन sen हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास Wed): (क) 2010 
के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) कौ अद्यतन रिपोर्ट 

के अनुसार, भारत विश्व मेँ गेहूं उत्पादन मे दूसरे स्थान पर है। 

विगत तीन वर्षो मेँ से प्रत्येक वर्षं तथा मौजूदा वर्ष अर्थात 2008-09 
से 2011-12 के दौरान गेहूं के राज्यवार उत्पादन SMR संलग्न विवरण 
में दिये गये हेै। 

(ख) ओर (ग) देश में गेहूं के समग्र उत्पादन में पिछले 

कुछ वर्षो से वृद्धि हो रही है तथा 2011-12 (दूसरे अग्रिम 
अनुमान) के दौरान यह कुल मिलाकर 88.31 मिलियन टन के 
far स्तर तक पहुंच गया Zt 

(घ) उत्तर क्षेत्र सहित देश में गेहूं के उत्पादन मे वृद्धि हो 
रही है तथा 2011-12 (दूसरे अग्रिम अनुमानं) के दौरान यह कुल 
मिलाकर 88.31 मिलियन रन के रिकाडं स्तर तक पहुंच गया है। 

(ङ) उत्तरी क्षेत्र सहित देश में गेहूं के उत्पादन 4 वृद्धि करने 
के लिए, राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा अनेकों 

फसल विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रह है 
नामतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा fate (एनएफएसम-गेदूं) बृहत 

कृषि प्रबंधन के तहत चावलगेहु(मीरे अनाजीं के लिए एकीकृत 
अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 

(आरकेवीवाई)। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, 2010-11 के दौरान, 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत एक नये कार्यक्रम अर्थात 

पूवीं भारत मे हरित क्रान्ति लाने की शुरूआत कौ गर्ह है। 

गेहूं सहित विभिन weal कौ उच्चतर कृषि उत्पादकता को 

प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) 

फसल सुधार से संबंधित मूल wa नीतिगत अनुसंधान, कृषि 

जेविकीय क्षेत्रो के अनुसार स्थान विशिष्ट किस्मों तथा प्रोद्योगिकियों 

के विकास सहित विभिन परिस्थितियों के अनुकूल लाभप्रद फसल 

पद्धतियों के मद मेँ इन फसलों के उत्पादन एवं रक्षात्मक 

परोद्योगिकियां, गैर-परंपरागत क्षेत्रों एवं मौसम के उपयुक्त संबंधित 
उत्पादन के उपयुक्त किस्मां/हाईब्रीडों तथा संबंधित उत्पादनं एवं 

रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों के विकास का कार्य भी कर रहा है। इन 
पहलों के परिणामस्वरूप, विशिष्ट क्षेत्रों के साथ भिनन-भिन्न कृषि 

जेविकीय कषत्रं कौ बेहतर अनुकूलता के साथ उन्नत किस्मो/हाईब्रीडों 
वाली फसलों को विकसित किया गया है। प्रोद्योगिकियों को बदावा 
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देना तथा उसे अपनाना प्ररलाइन प्रदम (एफए्लडी) के माध्यम 

से सुनिश्चित किए जाते 21 

विवरण 

2008-09 से 2011-12 के दौरान गहूं का राज्यवार उत्पादन 

उत्पादनः (000 टन) 

राज्य/संघ शासित प्रदेश गेहूं 

2008-09 = 2009-10 2010-11 2011-12* 

आभर प्रदेश 16.0 10.0 13.0 7.0 

असम 54.6 63.5 52.8 59.0 

बिहार 4410.0 4570.8 4097.6 4603.5 

छत्तीसगद 92.5 121.9 126. 91.3 

गुजरात 2593.0 2352.0 4019.5 3989.8 

हरियाणा 10808.2 = 10500.0 11600 11610 

हिमाचल प्रदेश 547.3 327.1 $46.5 629.0 

जम्मू ओर ark 483.6 289.9 4463 3876 

्आारखड 153.9 173.2 158.4 273.7 

कर्नरके 247.0 251.0 279.0 183. 

मध्य प्रदेश 6521.9 8410.0 7627.1 80293 

महाराष्ट 1516.0 1740.0 = 23010 = 1240.2 

ओडिशा 7.4 5.8 4.2 5.1 

पंजाब 15733.0  15169.0 16472.0 16495.9 

राजस्थान 7287.0 7500.9 7214.5 8546.5 

उत्तर प्रदेश 28554.0 = 27518.0 30001.0 = 30000.0 

उत्तराखंड 797.0 845.0 878.0 886.0 

पश्चिम बगाल 764.5 846.7 874.4 895.0 

अन्य 92.5 108.8 1319 1319 

अखिल भारत 80679.4 80803.6 86874.0 28314. 

*.2.2012 को जारी दूरे अग्निम अनुमान के अनुसार
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2417 
राष्टीय अभिलेखागारों के रिका 

(अनृकाद्। 

2222. श्री जगदम्बिका पालः क्या संस्कृति मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) wet अभिलेखागारो मं उपलब्ध रिकाडाँं को किस 

प्रकार से श्रेणीकृत किया जाता है; 

(ख) क्या उक्त रिकाडों तक शिक्षाविदों ओर अनुसंधानकत्ताओं 
कौ पहुच सुनिश्चित की जाती है; 

(ग) यदि हा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या उक्त रिकाडां को अनुसंधान प्रयोजनों हेतु प्रकाशित 

करने कौ अनुमति दी जाती है; ओर 

(ड) यदि हां, तो वत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण रै? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपञपन मंत्री तथा संस्कृति 

मत्री ( कुमारी denn): (क) भारतीय रष्टय अभिलेखागार द्वारा 
रिकाडों को श्रेणीकृत नही किया जाता है। इसे केवल भारत सरकार 

के मंत्रालयो/विभागों से अवर्गीकृत रिका प्राप्त होते है। 

(ख) ओर (ग) जी, हां। सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 
1993 की धारा 12 कौ उप-धारा 1 के उपबंधों के अनुसार भारतीय 

wea अभिलेखागार कौ अभिरक्षा मेँ सभी अवर्गीकृत रिका 

सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 11 के उपनियम (1) 
ओर (2) के अधीन निर्धारित wal को पूरा करने परं यथार्थं 
परामर्शं ओर अनुसंधान प्रयोजनों के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 

मे पंजीकृत शिक्षाविदों ओर अनुसंधानकर्ताओं को सुलभ कराए जाते 

él 

(a) ओर (ङ) जी, हां। सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997 

के निएम 11 के उपनियम (5) ओर (6) के उपर्बधो के अनुपालन 
कौ शर्तं के अध्यधीन परामर्शं किए जा रहे रिकार्ड से उद्धरण 

प्रकाशित किए जाने कौ अनुमति .दी जाती है। 2 ५7-4 6 
“heh १ fo 

स्वास्थ्यकारी दुग्ध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण 

2223. श्री सुवेन्दु अधिकारीः क्या कृषि मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल मँ दूध मेँ व्यापकं स्तर 

पर मिलावर किए जाने कौ खबरों के आलोक में पशुपालकों को 
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इस संबध मेँ अवगत कराने ओर शुद्ध दूध का उत्पादन करने हेतु 
उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू कौ 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओरं उक्त योजना 

के अंतर्गत अब तक कितने पशुपालकों को प्रशिक्षित किया गया 

है; ओर 

(ग) इस योजना के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य मत्री (ड. चरण दास प्रहत): (क) ओर 
(ख) पशुपालन, डेयरी ओर मत्स्यपालन विभाग देश मेँ “ गुणवत्ता 

ओर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृदीकरण " 

नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसमें 

दुग्ध उत्पदकों को उत्पादित कच्चे दृध की गुणवत्ता मे सुधार करने 

के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। 

इसके शुरू होने के बाद से (2004-05) इस योजना के तहत 

22.3.2012 तक 228.84 करोड रुपए के कुल परिव्यय से 162 

परियोजनाएं अनुमोदित की गई है। इस योजना के तहतं 31.3.2011 
तक लगभग 6.29 लाख डेयरी किसान सदस्यों को प्रशिक्षित किया 

गया है। 

(ग) इसके शुरू होने के बाद से इस योजना के तहत 

23.3.2012 तक 184.23 करोड रुपए कौ राशि जारी की गई 2 

` १५६ ~ IL राजीव आवास योजना 
"गी 

2224. श्री महेश sisi: 

श्रीमती श्रुति चौधरीः 

क्या atrara ओर शहरी गरीनी उपशमन मत्री यह बताने 

कौ कृपा करगे किः 

(क) राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अतर्गत देश के 

शहरो/कस्बों को शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड 

अपनाए गए हैः; 

(खः) राजीव आवास योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 

आवासो के निर्माण हेतु अब तक चिन्हित किए गए देश के 

Vere की राज्य-वार संख्या कितनी है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा देश में उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन 

हेतु क्या उपाय किए गए है(किए् जाने का प्रस्ताव 2?
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आवास ओर शहरी गरीबी sas मत्री तथा संस्कृति 
मत्री ( कुमारी सैलजा ): (क) दिनांक 02.06.2011 को राजीव 
आवास योजना (र) अनुमोदित कौ गई है। राजीव आवास योजना 

के ferent के अनुसार शहरों का चयन केन्द्र सरकार के परामर्शं 

से किया जाएगा। राज्यों द्वारा शहरों के विकास कौ गति, wart, 

अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता ओर क्षेत्रों जहां संपत्ति का 
अधिकार दिया गया है, पर उपयुक्त विचार करते हुए जेएनएनयूआरएम 

के सभी मिशन शहरों ओर अन्य छोटे शहरों को शामिल करना 
अपेक्षित है। 

(ख) इस स्कीम में 12वीं योजना के अंत (2017) तक देश 

भर मे लगभग 250 शहरों को शामल किए जाने का अनुमान है। 
स्लम मुक्त शहरी आयोजना स्कौम अर्थात राजीव आवास योजना 

के प्रारम्भिक फेज के अंतर्गत प्रारभिक कार्यकलाप करने के लिए 

वर्षं 2009-10 ओर 2010-11 के दौरान 34 फेज के अंतर्गत 
univer कार्यकलाप करने के लिए वर्ष 2009-10 ओर 2010-11 
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के दौरान 34 wala wal क्षेत्रों को 99.98 करोड रुपए की 
राशि जारी कौ गर्ह है। 162 शहरों कौ सूची जिसके लिए इन धन 
राशियों का उपयोग प्रारभिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए किया 
जाना है संलग्न विवरण में दी as Zi 

(ग) आएवाई के फेज- जिसे स्कीम के अनुमोदन कौ तिथि 
सेदो वषो के लिए seq जाएगा के अंतर्गत व्यापक प्रिवार-वार 
स्लम सर्वेक्षण के साथ जीआईएस आधारित स्लम मुक्त शहर 
योजना विकसित करे के लिए राज्यों को सहायता दी जारही रहै 
क्योकि राजीव आवास योजना समग्र शहर, सभी स्लम एतं समग्र 

स्लम कार्यनीति पर जोर देता है। नवीन प्रयोगिक परियोजनाएं तैयार 
करने के लिए राज्यों(संघ राज्य क्षत्रं को भी प्रोत्साहित किया जा 

रहा है, जो स्कीम के फेज में प्रतिरूप ओर दर्जा बढ़ाने के 
लिए आधार तैयार att 6240 रिहायशी इकाईयों एवं 2160 

किराया/अस्थायी आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए 446.2 

करोड रु. कौ परियोजना लागत से 8 प्रायोगिकं परियोजनाएं स्वीकृत 
की गई 2 

विवरण 

162 शहरों कौ सूची 

क्र. राज्य/केन्द्र शासित 

सं प्रदेश का नाम 

की संख्या 

जारी की गई राशि 

(लाख 20 मं) /शहरों 

शहर-एसएफसीपी के लिए जारी निधियां 

1 2 3 4 

1. आंध्र प्रदेश 472.72 (11 शहर) 

969.40 लाख कौ दूसरी किश्त 2. 
मार्च 2011 मे निर्मुक्तं कौ गई। 

1. ग्रेटर-हैद्राबाद नगर निगम 
(जीएचएमसी) 

ग्रेटर विशाखा पटूटनम 
नगर निगम (जीवीएमसी) 

3. विजयवाड़ा 

4, तिरुपति 

5 गुदर 
6. नैल्लोर 

7. eRe 

8. राजामुन्दरी 

9. वारगल 

10. HT 

11. रामागुनडम 



401 Wea कं 7 चैत्र, 1934 (शक) लिखित FR 402 

1 2 3 4 

2. अरूणाचल प्रदेश 111.29 (2 शहर) 12. नाहरलागुन 

13. ईटानगर 

3. असम 76.34 (1 शहर) 14. गुवाहाटी 

4. विहार 191.59 (4 शहर) 15. परना 

16. गया-बोधगया 

17. भागलपुर 

18. मुजफ्फरपुर 

5. छत्तीसगदं 182.88 (4 शहर) 19. भिलाई नगर 

20. रायपुर 

21. बिलासपुर 

22. कोरबा 

6 दिल्ली 981.96 (डीएमसी) 23. दिल्ली क्षेत्र का नगर-निगम 

7. गोवा 11.70 (3 शहर) 24. मारमागोवा 

25. पणजी 

26. अहमदाबाद 

8. गुजरात 431.64 (8 शहर) 27. सुरत 

28. वडोदरा 

29. राजकोर 

30. जामनगर 

31. भावनगर 

32. भदूच 

33. पोरबन्दर 

34. फरीदाबाद 

9. हरियाणा 1513 (3 शहर) 35. पानीपत 

36. यमुना नगर 

37. शिमला 

10. हिमाचल प्रदेश 63.84 (1 शहर) 38. जम्मू 
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1 2 3 4 

11. जम्मू ओर कश्मीर 236.80 (6 शहर) 39. श्रीनगर 

40. अनंतनाग 

41. उधमपुर 

42.  बारामूला 

43.  बारामूला 

44. कदु 

12. Ras 206.11 (4 शहर) 45. जमशेदपुर 

46. धनबाद 

47. रांची 

48. बोकायो स्टील सिरी 

13. कर्नाटक 400.4 (8 शहर) 49. बंगलोर 

50. मैसूर 

51. हुबली-धारवाड् 

52. Aner 

53. बेलगांव 

54. गुलबर्ग 

55.  देवनगरी 

56. ठमससंतल 

14. केरल 263.31 (6 शहर) 57.  बिल्लारी 

58. कोच्ची 

59. तिरूअनंतपुरम 

+ 60. Algal 

61. leet 

62. ध्िसूर 

15. मध्य प्रदेश 282.25 (6 शहर) 63. Fak 

64. भोपाल 

65. जबलपुर 

66. ग्वालियर 

67.  उन्ञैन 

68. सागर 
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1 2 3 4 

16. महाराष्ट 944.67 (18 शहर) 69. ग्रेटर मुम्बई 

70. पूना 

71. नागपुर 

72. नासिक 

73. ओरगाबाद 

74. शोलापुर 

75. Prag} 

76. अमरावती 

77. कोल्हापुर 

78, संगली-मिराज कुपवाड़ा 

79. नादेद-वागला 

80, मालेगांव 

81. अकोला 

82. जलगांव 

83. अहमदनगर 

84, धुले 

85. चंद्रपुर 

86. लातुर 

17. मणिपुर 55.79 (1 शहर) 87. इम्फाल 

18. मेघालय 95.63 (1 शहर) 88. शिलौग 

19. मिजोरम 467.07 (8 शहर) 89. आईजवाल 

90. चमफई 

91. कोलासिब 

92. wards 

93. लुगलई 

94. मामित 

95. साईहा 

96. सरचिप 
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1 2 3 4 

20. ames 108.03 (2 शहर) 97. कोहिमा 

98. दिमापुर 

21. ओडिशा 184.12 (6 शहर) 99. भुवनेश्वर 

100. पुरी 

101. heh 

102. राउरकेला 

103. ब्रह्मपुर 

104.  सम्बलपुर 

22. Yat | 79.01 (2 शहर) 105.  पुदुचेरी 

106.  ओद्युकरी 

23. पंजाब 583.34 (5 शहर) 107. लुधियाना 

108. अमृतसर 

109. जालंधर 

110. पटियाला 

111. भरिडा 

24. राजस्थान 281.15 (8 शहर) 112. जयपुर 

113. जोधपुर 

114. कोरा 

115. बीकानेर 

116. अजमेर 

117. उदयपुर 

118. भरतपुर 

119. अलवर 

25. सिक्किम 62.39 (1 शहर) 120.  गंगरोक 

26. तमिलनाडु 480.14 (9 शहर) 121. चेन्नई नगर निगम 

122.  कोयम्बटूर् 

123. FRR 

124. तिरुचिरापल्ली 
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1 2 3 4 

125. सालेम 

126. तिरुपुर् 

127.  तिरूनावेली 

128. we 

129. वेल्लौर 

27. त्रिपुरा 54.68 (1 शहर) 130. अगरतला 

28. उत्तर प्रदेश 733.17 (19 शहर) 131. कानपुर 

132. लखनऊ 

133. आगरा-नगर-निगम 

134. वारणसी 

135. मेरठ 

136. इलाहाबाद 

137. गाजियाबाद 

138. बरेली 

139, अलीगद् 

140. मुरादाबाद 

141. गोरखपुर 

142. met नगर-निगम 

143. सहारनपुर 

144. फिरोजाबाद 

145. मुजफ्फर नगर 

146. मथुरा 

147. शाहजहानपुर 

148. नोएडा 

29. उत्तराखंड 114.63 (3 शहर) 149. देहरादून 

150. नैनीताल 

151. हरिद्वार 
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1 2 3 4 

30. पश्चिम बंगाल 423.27 (3 शहर) 152. कोलकाता 

153. आसनसोल 

154. सिलीगुडी (भाग) 

31. दमन ओर दीव 58.06 (2 शहर) 155. दमन 

156. Bla 

3ॐ2. We ओर नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) 43.45 (2 शहर) 157. सिलवासा 

158. अमली 

3. अंडमान ओर निकोबार gage 76.18 (1 शहर) 159. पोर्ट न्लेयर 
(संघ राज्य क्षेत्र) 

34. लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र) 15.00 (3 शहर) 160. आमीनी 

161. कवरत्ती 

162. मिनीकोए 

UNO qe ] 2 

फलों ओर सब्जियों का विपणन 

2225. ड. एम. तम्बिदुरईः क्या कृषि मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या फलों ओर afer के उत्पादन, विपणम ओर 
सुपुर्दगी हेतु कोई संस्थागत व्यवस्था कौ गई है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है? 

कृषि मत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास महत): (क) ओर 

(ख) कृषि मंत्रालय पश्व एवं अग्र सम्पर्कं के माध्यम से उत्पादन 
से उपभोग तक बागवानी के सम्पूर्णं आयाम को केवर करते हुए 

मिशन मोड दृष्टिकोण मेँ बागवानी के समग्र विकास के लिए दो 
केन्द्रीय प्रायोजित tort नामतः (1) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों 

हेतु बागवानी मिशन ओर (2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यान्वित 
कर रहा है। राज्य बागवानी विभागों एवं राष्ट्रीय स्तर एजेसियों नामतः 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएभार), राष्ट्रीय बागवानी 
ae (एनमएचएम), लघु किसान कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी), 

Tea बागवानी ae (एनएचएम), लघु किसान कृषि व्यापार संघ 
(एसएफएसी), wey बागवानी अनुसंधान wa विकास संघ 

(एनएचञआरडीएफ), राष्ट्रीय बागवानी प्लास्टीकल्चर अनुप्रयोग समिति 

(एनसीपीएएच), waa बीज निगम (awed), विपणन एवं 

निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी 
विपणन संघ (नेफेड) को सभी प्रकार की सहायता प्रदान कौ जाती 

है ताकि फलों एवं सन्जियों के उत्यादन, विपणन ओर वितरण हेतु 
पर्याप्त समर्थन प्रदान किया जा सके। 

८\ 2 ~= Ly 
कृषि विज्ञान केन्द्रं का कार्यकरणं 
as 

2226. श्री एप.बी. Tai: क्या कृषि मत्री यह बताने कौ 

कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार देश में कृषि विज्ञान केन्द्रं (केवीके) के 

कार्यकरण को सहायता देने हेतु कोई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही 

है; €> " 

(ख) यदि a, तो देश मेँ कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रं कौ 

संख्या कितनी है; 

(ग) वर्षं 2005 से कृषि fas केन्द्र के लिए कितना बजटीय 

आवंटन किया गया ओर इन केन्द्रौ द्वारा कितना व्यय किया गया; 

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) 

कृषि विज्ञान bal के कार्यकरण को सहायता प्रदान कर रही ठै; 
ओर



413 Wea के 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय में राज्य Wat (ड. चरण दास Wed): (क) भारतीय 

कृषि अनुसंधान परिषद् (भा.कृ.अ.प.) देश में कृषि विज्ञान केन्द्र 

(कृ.वि.के.) को जारी रखने, उनके सुदृद्धीकरण तथा स्थापना पर 
एक कार्य योजना को कार्यान्वित कर रही है। 

(ख) देश मेँ 611 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे ZI 

(ग) वर्षं 2005 से afta विज्ञान केन्द्रं का बजरीय आवंटन 

तथा उनके हारा किये गये व्यय को संलगन विवरण मे दिया गया 

rf 

(घ) ओर (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रत्येक कृषि 

विज्ञान केन्द्रे को 16 कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय के भवन 

निर्माण, कार्यालय के वाहनों, उपकरणों तथा कृषि sitet, wise, 

eked, 6 आवासीय अपार्टमेन्द्स तथा दो प्रदर्शन एकको के लिए 

शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है, इसके अलावा 
अतिरिक्त सुविधाएं, जैसे ई कमेक्टिविटी, मृदा तथा जल परीक्षण, 
वर्षा के जल संग्रह ad, मूल पौध स्वास्थ्य नैदानिकौ पोटेबल ard 
हैचरी, अल्पतम प्रसंस्करण तथा चुनिन्दा कृषि विज्ञान dal मेँ 
समेकित कृषि प्रणालियां का भी प्रावधान है। भारतीय कृषि अनुसंधान 

परिषद के आठ क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय प्रोद्योगिकी बैकस्टापिंग 
तथा ज्ञान सशक्तीकरण के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों तथा 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानों द्वारा कृषि 
विज्ञान oat के कार्य को प्रोत्साहन दे रहे SI इसके अलावा, 
किसान होस्टल, मोबाइल नैदानिकौ तथा प्रदर्शनी एकको, कृषि 
विज्ञान केन्द्रं को मानव संसाधन विकास सहायता तथा कृषि विज्ञान 

केन्द्र कौ सम्पूर्णं गतिविधिययों के निरीक्षण के लिए निधियां प्रदान 

करके बहुविषयी कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार निदेशालयों को 
ase किया गया है। 

विवरण 

वर्ष+2005-06 4 2011-12 तक कृषि विक्ञान केन्द्र द्वारा 

वर्फवार ada आक्टन तथा किया गया ad 

वर्षं आवंटन व्यय 

(रुपए लाख 4) (रुपए लाख र्मे) 

1 2 3 

2005-06 24376.35 2374.10 

2006-07 25002.30 24647.80 
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1 2 3 

2007-08 24142.65, 24138.15 

2008-09 27384.85 27322.78 

2009-10 29926.62 29926.60 

2010-11 60225.78 60225.78 

2011-12 49103.98 26800.88 * 

aa | 240162.53 216776.09 

“Hatt 2012 तक व्यय 
\A \ ^+ ~ चै | ति 

आकाशवाणी के कार्यक्रमों A गुणवत्तापरक विषयवस्तु 

2227. श्री पी.के. fay: क्या सूचना ओर प्रसारण मत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(कर) क्या सरकार ने देश में आकाशवाणी (एआईआर) केन्द्र 
दवारा तैयार ओर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों कौ गुणवत्ता 

सुनिश्चित करने हेतु कोई तंते अपनाया 2; 

(ख) यदि हां, तौ आकाशवाडी केन्द्र-वार ओर राज्य-वार 

तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैँ; ओर 

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक 

उपाय किए गए है कि आकाशवाणी dat हारा गुणवत्तापरकं 

विषय-वस्तु का प्रसारण किया जाए? 

सूचना ओर प्रसारण wares में राज्य मत्री (श्री चौधरी 
मोहन जतु): (क) से (घ) आकाशवाणी, प्रसार भारत ने 
सूचित किया है कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में 
सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। आकाशवाणी के पास व्यापक 
नेटवर्क है। देश भर मेँ स्थित श्रोता अनुसंधान इकाइयां समय-समय 
पर श्रोताओं से संबधित सर्वेक्षण कराती हैँ ओर विभिन आकाशवाणी 
केन्द्रो(चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों के बारे मे नियमित रूप से 
wissen मुहैया कराती हे। विभिन क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति/विशेषक्त 
शामिल होते है। कार्यक्रमों कौ गुणवत्ता मे सुधार लाने संब॑धी उनके 
सुञ्चावों पर यथोचित ध्यान दिया जाता है श्रोताओं से प्राप्त होने 
वाले फीडबैक को भी यथाचित महत्व दिया जाता है। आकाशवाणी 
कार्यक्रमों कौ तकनीकौ गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए अपने 

नेटवर्क मेँ भी सुधार ला रहा है। 165 आकाशवाणी aa में 
डिजिटलीकरण का कार्य शुरू हो गया है।



415 प्रश्नों के 

क्षेत्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की प्रत्येक तिमाही बैठके 
आयोजित कौ जाती है जिनमें संबधित राज्य,कषेत्र के सभी आकाशवाणी 

oral से भाग लेने वाले कार्यक्रम अधिकारी अनुभवं. विचारों a 

संकल्पनाओं का आदान-प्रदान करते हैँ तथा कार्यक्रमों को बेहतर 
बनाने हेतु कार्यनीतियां तैयार करते ft आकाशवाणी के पास एक 
संस्थागत da है जिसमे संगीत कलाकारों, नाट्य कलाकारों a 

खेल-कूद टीकाकारो की स्क्रीनिंग व स्वर-परीक्षण किया जाता है 
ओर विधिवत रूप से गठित समितियो/बोडो द्वारा उनका ग्रेडांकन 

भी किया जाता है ताकि इन फ्ियो मेँ स्तरीय विषय-वस्तु का 

प्रसारण सुनिश्चित किया जा सके। 

[fet] ५.५ - (¢ 

खाद्यानों का निर्यात^आयात 
ना मीं ककः Pel 

2228. श्री Weare: 
श्री पश्युपति नाथ सिंहः 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान सीधे किसानों से कितनी मात्रा 
मे Geet कौ खरीद की मयी; 

(ख) उक्त Genet कौ किस दर पर खरीद की गर्ह; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा मे Get का 
आयात ओरं निर्यात किया गया; ओर 

(घ) खाद्यान्नों का देश-वार किन-किन दरों पर आयात अथवा 

निर्यात किया गया? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. ava): (क) ओर (ख) पिले 
तीन वर्षो के दौरा ete गये खाद्यानों ओर उनके खरीद मूल्य अर्थात 
न्यूनम समर्थन मूल्य के ot निम्नानुसार हेः 

गेहूं की खरीद (लाख एन मेँ) 

रत्री विपणन मौसम गेहूं कौ खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य 
(रुपए प्रि विवंरल) ** 

2009-10 253.82 1080 

2010-11 255.14 1100 

2011-12 283.35 1170 

eq बोनस, यदि कोई हो, सहित 
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चावल की खरीद (लाख टन 4) 

खरीफ विपणन चावल न्यूनतम समर्थन मूल्य 

मौसम की खरीदारी (रुपए प्रति विविटल) ** 

साधारण ग्रेड ‘uw 

2008-09 341.04 900 930 

2009-10 320.34 1000 1030 

2010-11 341.98 1000 | {030 

*ष्देय बोनस, यदि ale हो, सहित 

खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के लिए चावल की खरीदारी 
अभी भी चल रही है ओर 20..2012 कौ स्थिति के अनुसार केन्द्रीय 
पूल के लिए 280.41 लाख टन चावल खरीद लिया गया है। खरीफ 
विपणन मौसम 2011-12 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 

ग्रेड-ए चावल के लिए 110 रुपये प्रति विवंटल ओर साधारण चावल 
के लिए 1080 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया हे। 

(ग) आयातित ओर निर्यातितं खाद्चान्नों के व्यौरे निम्नानुसार 
हैः- 

गेहं ओर चावल निर्यात (लाख टन में) 

2009-10 2010-11 2011-12 
(जुलाई 2011 तक) 

चावल 21.56 22.825 11.01 

गेहूं 0.00030 0.00448 0.058 

गेहूं ओर चावल का आयात (लाख टन) 

2009-10 2010-11 2011-12 
(जुलाई 2011 तक) 

चावल शून्य शून्य शून्य 

गेह 1.64383 1.84276 — 

(घ) सूचना एकत्र कौ जा रही हे। . ५.11 

mre rn € 
ग्रामीण eat मे mam 

[ Hare] 

2229. श्री नीरज शेखरः 

श्री य्टवीर सिंहः 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः



417 Wal के 

(के) क्या मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षमता में गोदामां 

ओर शीतागारो के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए 

एक केन्द्र प्रायोजित योजना घोषित/शुरू कौ 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्पबधी ब्योरा क्या है ओर सरकार द्वारा 
कितनी सहायता मुहैया करायी जाएगी तथा प्रस्तावित योजना के 

अतर्गत अर्हता ants an रै; 

(ग) आगामी वर्ष के दौरान कितने गोदाम किराए पर लिए 

जाएगे ओर weet के भंडारण हेतु कितने किराए का भुगतान 
किया जाएगा; ओर 

(घ) खाद्याननों को ast से बचाने के लिए कौन-से अन्य 
कदम उठाए गए है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सावंजनिक वितरण मत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. aia): (क) ओर (ख) भारत 

सरकार, कृषि मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि उत्पाद, प्रसंस्करण 

कृषि उत्पाद, कृषि आदान आदि का भंडारण करने के लिए किसानों 

कौ विभिन जरूरतों को पूरा करने हेतु ओर बंधक ऋण की सुविधा 

जुटाकर मजबूरन विक्री को रोकने के लिए संबद्ध सुविधाओं सहित 

वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए 1.4.2001 से 

ग्रामीण भंडारण योजना" शुरू की हे। संशोधित स्कौम के अधीन 

26.6.2008 से सभी श्रेणियों के किसानों, कृषि स्नातकं, सहकारी 

समितियों ओर केन्द्रीय भंडारण निगम,/राज्य भंडारण निगमों को 25% 

कौ दर् पर राजसहायता दी जा रही है। सभी अन्य श्रेणियों कौ 

व्यक्तिगत कंपनियों ओर निगमों को परियोजना लागत के 15% 

कौ द्र पर राजसहायता दी जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों/पहाडी ast 
ओर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों ओर उनकी 
सहकारी समितियों तथा महिला किसानों के मामले A 33.33% 

राजसहायता होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से इतर के लिए 

3 करोड रुपये कौ राजसहायता कौ अधिकतम सीमा के साथ 30 

हजार टन तक अधिकतम क्षमता बदढाकर तथा पूर्वोत्तर wal के 

लिए 3.333 करोड रुपये कौ राजसहायता कौ अधिकतम सीमा के 

साथ अधिकतम क्षमता को 25 हजार टन तक बदाकर स्कौम को 

अधिक आकर्षक बनाया गया है। 

(ग) केन्द्रीय भंडारण निगम ओर राज्य भंडारण frm से 

भारतीय खाद्य निगम गोदाम किराये पर लेता है जो भंडारण ओर 

रख-रखाव के लिए 4.90 रुपये प्रति क्विंटल प्रति माह कौ दर से 

प्रभार ad et इस दर को वर्षं 2008-09 मे अन्तिम रूप दिया 

गया al बाद के वर्षो कें लिए भी इसी दर से भुगतान fea जा 
रहा हे। 
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Geri के भंडारण के लिए प्राइवेट पार्टियों से fem पर 

लिए गए neat के लिए महाप्रबधकं (क्षेत्र) को 4.16 रुपये प्रति 

क्विंटल प्रति माह तक किराया अदा करने की शक्तियां दी गई 

है। कार्यकारी निदेशक (अंचल) के पास 5.21 रुपये प्रति क्विंटल 
प्रति माह तक कौ शक्तियां हैँ ओर यदि इससे अधिक दर प्राप्त 

होती ¢ तो प्रस्तावों को भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय द्वारा अतिम 
रूप से दिया जाता है। 

(घ) खाद्यान्नों मे क्षति को रोकने & लिए भारतीय ख्य 

निगम दवारा विधिनन पग उखये जाते है। कौर/जन्तु बाधा को नियंत्रित 

करने के लिए नियमित रूप से रोग निरोधी ओर रोगहर उपाय किये 
जाते है। प्रभावी मूषक नियंत्रण उपाय भी किये जते 2) भंडारण 

मे Gert का उचित्र परिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियपित 

गुणवत्ता जांच भी कौ जाती है। कैप मे भंडारित खाद्यान्नों के wie 

के लिए पर्याप्त sta प्रदान किया जाता है। उनेज सामग्री साफ 
की जाती है ओर जन्तुबाधा से मुक्त की जाती है। कैप के स्क 
की वर्षा, धुप आदि से सुरक्षा करने के लिए प्रत्येक aed को 

पोलिथिन कवर से ठका जाता है। पालिथिन कवरो को नोयर्लोन 
की tee से बांधा जाता है। राज्य सरकारो/एजैसियों द्वार कैप में 
भण्डारित te के wie का भारतीय खाद्य निगम ओर संबंधित राज्य 
सरकारो/एजैसियों के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर संयुक्त 
निरीक्षण किया जाता है। आमतौर पर स्टोक "प्रथम आमद्-प्रथम 

निर्गम" के सिद्धांत पर जारी किया जाता 2 

(हिन्दी) WG ~ ८ 

कुषि विस्तार कार्यक्रम 
qe 

2230. श्री गोरखनाथ पाण्डेयः क्या कृषि मत्री यह नताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कृषि विस्तार कार्यक्रम किसानों के बीच कृषि संबधी 

सूचनाएं देने मेँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या ठै; 

(ग) क्या कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न 

राज्यों को सहायता मुहैया करायी जा रही है; 

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संब॑धी ato क्या 2; ओर 

(ङ) पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक af ओर चालु वर्ष के दौरान 
इस योजनां के अंतर्गत राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए है? 

कृषि मत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय W राज्य मत्री (डं. चरण दस प्रहत); (क) जी हां
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(ख) देश में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन कृषि विस्तार 

कार्यक्रम किसानों के बीच कृषि संबंधी सूचना का प्रसार कर रहे 

है। इसमे शामिल हैः 

(i) 

(ii) 

(111) 

(iv) 

विस्तार सुधारों के लिए wa विस्तार कार्यक्रमों को 

समर्थन का उदेश्य कृषि प्रद्योगिकी प्रबधन संस्था (एटीएमए) 

के रूप में प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई सास्थानिय 

व्यवस्था के जरिए विभिन राज्यों एवं संघ राज्य क्षत्र 

में कृषक केन्द्रित विस्तार प्रणाली को सुदुद् करना हे। 

योजना के तहत शुरू किए गए कार्यकलापों में विस्तार 

अधिकारियों एवं किसानों का क्षमता निर्माण, फ्ररलाईन 

प्रदर्शन, एक्सपोजन दौरे, fear मेले, किसानों के 

समूहो का संघटन, फार्म स्कूल एवं कृषक - वैज्ञानिक 

बातचीत शामिल हे। 

कृषि योजना को मास मीडिया समर्थन के तहत 180 

नैरो कार्टिग केन्द्र, 18 खेत्रीय केन्द्र एवं दूरदर्शन Gal 

के एक राष्ट्रीय केन्द्र एवं 96 एफएम स्टेशन रेडियो के 

जरिए सप्ताह में पांच/छह दिनों के लिए 30 मिनट का 

कृषि संबंधी कार्यक्रम ब्राडकास्ट किए जा रहे ह। इसके 

अलावा, कृषि समुदाय से संबद्ध मुदं पर एक संकेन्द्रित 

प्रचार अभियान भी चल रहा है। 

किसान कोल सेन्टर योजना टोल फ़ दूरभाष लाइनों के 

जरिए कृषि समुदाय को कृषि से संबंधित सूचना उपलब्ध 

कराती है। किसान समुदाय के प्रश्नों का उत्तर स्थानीय 

भाषा में दिया जाता है। सप्ताह के सातो दिन प्रातः 6 

से रात्रि 10.00 बजे तक ala aes कौ जाती है। 

“कृषि स्नातको द्वारा कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यापारं 

केन्द्र की स्थापना' संबंधी योजना के तहत कृषि 4 

शैक्षिणक पृष्ठभूमि वाले चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण 

27 मार्च, 2012 

(५) 

(vi) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(ग) 

लिखित उत्तर 420 

प्रदान करके तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य saat at 

स्थापना हेतु आरम्भिक सहायता देकर किसानों को 

विस्तार सुविधाएं दी जाती zi 

कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) कृषि के विकास 

पर कृषक समुदाय को सूचना के प्रसार के लिए विभिन 

स्तरों पर कृषि मेले प्रोत्साहित्/आयोजि कर रहा है। 

बीज उत्पादन एवं बीज प्रोद्योगिकियों संबंधी बीज ग्राम 

कार्यक्रम के जरिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता 21 

कृषि एवं सहकारिता विभाग (Steet) कृषि के विकास 

पर कृषक समुदाय को सूचना के प्रसार के लिए विभिन 

स्तरों पर कृषि मेले प्रोत्साहित/आयोजित कर रहा दै। 

बीज उत्पादन एवं बीज प्रोद्योगिकियों संबधी बीज ग्राम 

कार्यक्रम के जरिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता हे। 

आईसीएआर देश A अपने 611 केवीके के नैरवर्कं के 

जरिए प्रशिक्षण द्वारा किसान ग्रामीण युवाओं एवं विस्तार 

कार्मिकों को सशक्त बना रहा ZI 

जी ati देश में 28 weal एवं 3 संघ राज्य क्षेत्र के 

604 ग्रामीण जिलों को सहायता उपलब्ध कराई कराई जा रही 21 

(घ) free तीन वर्षो एवं वर्तमान of के दौरान निधियों कौ 

निरुक्ति का राज्यवार एवं ave wir विवरण-7 में दिया गया 

Zl 

(Ss) पिले तीन वर्षो एवं वर्तमान at के दौरान केन्द्रीय 

प्रायोजित योजना * विस्तारं सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों 

को समर्थन" के तहत लाभार्थी किसानों की संख्या संबंधी व्यौरा 

विवरण में दिया गया हे। 

विवरण 7 

पिछले तीन वर्षो एवं वर्तमान of के लिए विस्तार सुधारो (एटीएमए) योजना के तहत frat की राज्यवार निरुक्ति 

(लाख रुपयों मे) 

करसं राज्य का नाम निर्मुक्ति 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 5 6 

1 आध्र प्रदेश 1025.87 2023.39 1700.00 

2. बिहार 2255.76 1246.54 2472.90 5320.82 
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1 2 3 4 5 6 

3. छत्तीसगदढ 400.00 50.00 397.83 1600.00 

4. गोवा 0.00 0.00 

5. गुजरात 189.39 556.71 510.44 2200.00 

6. हरियाणा 477.00 737.64 120.00 971.32 

7. हिमाचल प्रदेश 336.88 514.83 402.61 1448.34 

8 जम्मू ओर कश्मीर 0.00 0.00 444.80 200.00 

9 आरखंड 0.00 604.89 781.49 1280.37 

10. कर्नारक 452.00 250.00 634.63 1623.68 

11, केरल 470.00 343.27 510.00 1073.00 

12. महाराष्ट 1425.07 939.17 2234.87 2800.00 

13. मध्य प्रदेश 2198.36 1534.48 990.33 1828.34 

14. ओडिशा 1424.24 1510.57 1838.86 4337.36 

15. पंजाब 637.86 211.42 463.73 800.00 

16. राजस्थान 575.00 1186.90 1058.20 2036.30 

17. तमिलमाङु 1266.28 1113.24 2654.98 2124.95 

18. उत्तर प्रदेश 2586.00 4158.67 4247.81 4838.18 

19. उत्तराचल 180.30 664.21 300.00 300.00 

20. Was aT 1815.27 0.00 

21. असम 200.00 0.00 375.50 300.00 

22. अरुणाचल प्रदेश 39.00 197.75 337.15 592.98 

23. मणिपुर 286.40 0.00 174.71 468.14 

24. मेघालय 0.00 0.00 220.73 288.74 

25. मिजोरम 192.56 121.54 75.58 403.01 

26. नागालैंड 270.36 378.80 419.54 747.13 

27. त्रिपुर 286.00 178.12 50.00 589.93 

28. सिक्किम 168.00 75.00 249.26 

29. दिल्ली 7.47 0.00 

30. पुदुचेरी 0.00 0.00 81.40 
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1 2 3 4 5 6 

31. अंडमान ओर निकोबार 40.00 40.41 27.16 81.37 

द्वीपसमूह 

32. लक्षद्रीप 0.00 0.00 

33. दाद ओर नगर हवेली 0.00 0.00 

34. दमन ओर दीव 0.00 0.00 

35 भैनेज 96.00 255.75 259.65 

36. डीओई 0.12 0.00 0.72 0.41 

कुल 19301.19 17859.21 24028.21 40285.03 

विकरण II 

2008-09 से विस्तार सुधार योजना के तहत लाभार्थी किसानों कौ सख्या 

करसं राज्य का नाम लाभार्थी किसानों की संख्या 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 6 

1. आश्र प्रदेश 316205 98740 148889 134838 

2. विहार 291042 693225 647933 344656 

3. छत्तीसगद् 10333 89514 234543 0 

4. गोवा 8225 0 0 0 

5. गुजरात 18822 68323 521369 243757 

6. हरियाणा 179565 79312 38884 32684 

7. हिमाचल प्रदेश 48764 27647 12250 51254 

8. जम्मू ओर कश्मीर 0 0 0 0 

9. ्ञारखंड 34252 36635 20520 58276 

10. कर्नाटक 450465 70415 55164 48749 

11. केरल 152090 226880 114681 23241 

12. महाराष्ट 81035 135175 73671 1277710 

13. मध्य प्रदेश 60001000 669475 186948 40111 

14. ओडिशा 756238 380176 122092 39732 
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1 2 3 4 5 6 

15. पंजाब 198317 440443 107153 109167 

16. राजस्थान 171491 175061 152394 156852 

17. तमिलनाडु 70219 12039 246794 292323 

18. उत्तर प्रदेश 643928 848748 372997 288281 

19. उत्तराचंल 175017 171597 25333 24716 

20. पश्चिम STs 214457 0 0 NA 

21. असम 0 0 0 NA 

22. अरुणाचल प्रदेश 17620 0 6500 NA 

23. मणिपुर 11940 0 7402 NA 

24, मेघालय 0 0 0 NA 

25. मिजोरम 7542 5809 12742 8792 

26. नागालैंड 107331 97716 34156 3347 

27. त्रिपुरा 26019 22525 0 NA 

28. सिक्किम 9432 2135 3632 NA 

29, दिल्ली 0 162 0 NA 

30. पुदुचेरी 3251 0 2577 NA 

31. अंडमान ओर निकोबार 4852 6834 5734 7458 

Braye 

कुल 4608552 4466941 3172358 2035944 

AS 7 27 
( अतुकवाद। (घ) यदि हा, तो सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या है ओर 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी समिति 
nl 

2231. श्री फ़्रांसिस्को कोज्मी सारदीनाः क्या खाद्य प्रसंस्करण 

उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के 

विकास को ओर मजबूत बनाने हेतु कोई समिति गठित कौ है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्दं सौपदी है; 

उन पर क्या अनुवततीं कारवाई किए जाने का विचार है; ओर 

(ङ) इस क्षेत्र का विकास करने हेतु अन्य कौन-से कदम 
उठाए जाने का विचार 2? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. चरण दास महत): (क) ओर 
(ख) देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कौ वर्तमान स्थिति कौ समीक्षा 

करने ओर 12 वीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास 
को ओर मजबूत करने के लिए उपाय gan के लिए योजना 
आयोग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्यसमूह गठित किया गया था।
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(ग) ओर (घ) कार्यसमूह ने अग्रलिखित मुख्य संस्तुतियों (1) 
राज्य सरकारों के अधिक नवीकरण के साथ-साथ विकेन्द्रीकरण (2) 
परियोजना कार्यान्वयन के स्थान पर नीति निर्माण ओर समन्वय पर 
ध्यान केन्द्रित करना (3) मूल्य safe Fa के सृजन पर ध्यान 
afer करते हुए अवसंरचना विकास के साथ योजन आयोग को 

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की at 

मंत्रालय ने राष्टरीरय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के 

माध्यम से प्रचालित किए जाने वाले बडी संख्या में घटकं के 
कार्यान्वयन ओर मोनिररिग के लिए राज्य सरकारों को शामिल करने 

का प्रस्ताव किया है) 

(ङ) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को 
प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन उपायों के अलावा, खाद्य 
प्रसंबरण यूनिट कौ स्थापना ओर आधुनिकीकरण, अवसंरचना सृजन 
अनुसंधान एवं विकास को सहायता, मानव संसाधन विकास, खाद्य 

परीक्षण प्रयोगशालाओं, ted एनालिसिस क्रिरिकल कटोल प्वाइंट 

(एचएसीसीपी) जैसी गुणवत्ता प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए 
अनेक योजना स्कीमें तैयार की हँ ओर उन्हे कार्यान्वितं कर रही 
2) इसके अलावा, Ga प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बदावा 
देने तथा उन्हे कार्यान्वितं कर रही है। इसके अलावा, खाद्य 
प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढावा देने तथा उन्हें वैश्विक 
बाजार में अधिकं प्रतियोगी बनाने के दृष्टिकोण से, सरकार मे कर 
मे कमी, उत्पाद शुल्क को समाप्त करना/कम करना, विशिष्ट खाद्य 
मदो पर सीमा शुल्क A कमी जैसे अनेक उपाय किए है। 
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2232. श्रीमती मेनका गांधी: क्या कृषि मंत्री यह बताने 

को कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार देश मे किसानों की बाजार सूचना तक 
पहुंच सुनिश्चित करने में उनकी सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी 
तथा एसएमएस का प्रयोग करने हेतु कोई कदमं उठा रही है; ओर 

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय मे राज्य मंत्री (ड. चरण वास महत): (क) ओर 
(ख) कृषि fart के day मे मूल्य ओर मण्डी संबंधी सूचना 
की आनलाइन सुविधाएं मुहैया कराकर विकसितं किए गए “एगमार्कनेट' 
पोर्टल (विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क) के माध्यम से 
किसानों तथा अन्य मण्डी प्रयोक्ताओं को प्रसारित किया जा रहा 

है। निकनेट एसएमएस गेटवे का उपयोग करके इस पोर्टल से सूचना 
के एसएमएस आधारित प्रसार का भी विकास किया गया है ओर 

यह 2010 से कार्यं कर रहा है। 
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वर्तमान में 7 राज्यों अर्थात, असम, areas, हिमाचल प्रदेश, 

महाराष्ट मध्य प्रदेश, कर्नाटक ओर केरल मेँ कार्यान्वित किए जा 
रहे नेशनल ई-गवर्नस प्लान-एगग्रीकल्चर मेँ एसएमएस, आरईवीआरएस, 

आदि सहित पहुंच at विभिन पद्धतियों के माध्यम से कृषक 

aia सूचना के प्रसार का भी प्रावधान है। 

इन्डियन फार्मस एण्ड pecs कोआरेटिव लिमिरेड (इफको) 

ने ग्रामीण ast A लगभग 1000 मल्टीमीडिया सक्षम कियोस्क 

लगाए हैँ जिन्हे एगमार्कनेर से जोड़ा गया है। ये एगमार्कनेर सेवा 
का उपयोग करके राज्य की क्षेत्रीय भाषा में वायस मैसेजेज के रूप 

में मण्डी सूचना मुहैया करा रहे zi मूल्यवर्धित सेवाओं के रूप 
में मैसेजेज को ग्राहकों को निःशुल्क मुहैया कराया जाता है। 

फरवरी, 2012 & दौरान, इफको किसान संचार लि. ने 13.03.136 
ग्राहकों को एसएमएस/वायस मैसेजेज भेजे है। राज्य-वार कवरेज 

संलग्न विवरण में दिवा गया है। 

पायलर आधार पर पंजाब ओर हरियाणा राज्यों के लिए भारत 

संचार निगम लि. मोबाईल Weer w एसमएएस।/वायस मैसेजेज 

के जरिए एगमार्कनेट डाय का प्रसार करने हेतु भारतीय प्रोद्योगिकौ 

संस्थान, कानपुर द्वारा शुरू की गई एक परियोजना “ भारतीय किसान 

के लिए डिजिटल मण्डी" किसान के लिए जीपीआरएस एक्षम सेल 

फोन पर एकं अद्वितीय वेब एवं सेल फोन आधारित मल्री मंडल 

कृषि fra के निर्धारित मूल्य की प्राप्ति प्रणाली प्रस्तुत करती हे। 

विवरण 

फरवरी, 2012 के दौरान एगमार्कनेर सेवा का उपयोग करके 

spat किसान war लि. द्वारा meal को भेजे गए मैसेजेज 
का राज्य-वार न्यौरा 

क्र.सं राज्य ग्राहकों कौ सं. (fret) 

1 2 3 

1. उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड 3 63.930 

2. हरियाणा 32 045 

3. पंजाब 23 639 

4. मध्य प्रदेश/छत्तीसगद् 56 053 

5 तमिलनाडु 83.194 

6. विहाखल्ारखंड 238,651 

7 गुजरात 47 995 

8. ओडिशा 148 689 
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1 2 3 

9. राजस्थान 99 137 

10. पश्चिम बंगाल 42.129 

ll. कर्नाटक 1.26 021 

12. अन्ध प्रदेश 84 269 

13. केरल 5 809 

14. हिमाचल yes 7312 

कुल 1.403.136 

aa: इफको किसान संचार लि. से ई-मेल कै माध्यम से प्राप्तं qa 

हिन्दी) WTI ‹ 4 24 

खाद्यानन भंडारण के लिए एजेंसी —_— 
2233. श्री भूदेव चौधरीः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य 

ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल के at में भारतीय खाद्य निगम को भंडारण 

al विफलता ओर उसके परिणामस्वरूप Genel के क्षतिग्रस्त हाने 
के कारण सरकार का विचार खाद्याननों के भंडारण का कार्य किसी 

अन्य वैकल्पिक एजेसी को देने का है ताकि arene का सुरक्षित 
भंडारण किया जा सके; ओर 

(ख) यदि हां, a तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. थमस): (क) जी zat तथापि, 

Gat कौ खरीदारी बदढने के कारण ओर कवर तथा fea में 
भंडारण मे कमी लाने के लिए सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय 

भंडारण निगम ओर राज्य भंडारण निगमों के जरिए पंडारण गोदामों 

का निर्माण करते की निजी उद्यमी गारंटी सकीम तैयार at 21 इस 

स्कोम के अधीन 19 राज्यों A लगभग 151 लाख टन क्षमता सृजित 
की जानी है। इस स्कौम के अधीन भंडारण क्षमता का निर्माण 

करने के लिए भारतीय खाद्य निगम कौ ओर से केन्द्रीय भंडारण 

निगम/याज्य भंडारण निगमों^राज्य सरकारों कौ एजेंसियों को क्रियान्वयनं 

एजेंसियां नियुक्त किया गया हे। 

(ख) प्रश्न नहीं sea ^ ~ 9° = 
६६ ¢ | 

[ अनुकाद्] 

अवैध निर्माण में संलिप्तता 
eel, 

2234. श्री सुशील कुमार सिंहः 

श्री खगेन वासः 

क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र (एनसीरी) 

में दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ओर दिल्ली पुलिस के 

कार्मिकों के अवैध fot ओर अतिक्रमण मे शामिल होने के 

संबंध में शिकायतें प्राप्त 2 हैः; 

(खः) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राप्त एेसी शिकायतों कौ संख्या 

क्या है ओर गत तीन वर्षो में प्रत्येक at ओर वर्तमान वर्षं में 

पंजीकृत मामलों की अलग-अलग संख्या क्या 2; 

(ग) क्या सरकार ने अवैध निर्माण कौ अनुमति देने में दोषी 

पाए गए दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ओर दिल्ली पुलिस 

के कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कौ है; 

(घ) यदि a, तो उक्त अवधि के दौसन एेसे अधिकारियों 

की संख्या जिन्हें सजा दी गर्ह ओर सेवा से निकाला गया, का ot 

क्या दै; ओर 

(S) दिल्ली में ओर अवैध निर्माणं ओर अतिक्रमण को रोकने 

के लिए सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए हैः? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): 

(क) ओर (ख) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सूचित किया 
है कि विगत तीन वषँ ओर चालू वर्षं (दिनांक 29.02.2012 तक) 
के दौरान अवैध निर्माण के बारे में 11953 शिकायतें प्राप्त हुई है। 

तथापि, लगाए गए आरोपों कौ गंभीरता के आधार पर, सतर्कता 

विभाग द्वारा जांच करने के लिए 403 शिकायतों को चुना गया था। 

इस संबंध मे वर्ष-वार व्यौरा निम्नानुसार हैः 

वर्ष एमसीडी के एमसीडी के एमसीडी के 

सतर्कता सतर्कता सतर्कता 

विभाग को विभाग द्वारा विभाग में 

प्राप्त जांच किए दर्ज नियमित 

शिकायतों गए मामले विभागीय 

की संख्या कार्रवाई 

(आरडीए) 

2009 2753 116 43 

2010 2520 91 65 

2011 5383 124 25 

2012 1297 72 5 

(दिनांक 29.2.012) 

कुल 11953 403 138 
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अवैध निर्माण ओर अतिक्रमण मे लिप्त पुलिसं अधिकारियों 
के aay मेँ दिल्ली पुलिस को प्राप्त शिकायतों का राञ्य-वार ब्यौरा 
निम्नानुसार है 

वर्ष प्राप्त शिकायतों की संख्या 

2009 390 

2010 616 

2011 1476 

2012 (दिनांक 29.2.2012 तक) 126 

कुल 2608 

तथापि, केवल एक मामले A दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विकास 
प्राधिकरण ओर एम सीडी के स्टाफ के विरुद्ध एफ आई आर 
दर्ज की 21 

(ग) ओर (घ) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं (दिनांक 29. 
02.2012 तक) के दौरान, एम सी डी के 391 अधिकारियों के 
विरुद्ध नियमित विभागीय कारवाई (आरडीए) दर्ज कौ गयी थी ओर 
एम सीडी के 28 अधिकारियों पर राष्टरीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मं 

अवैध निर्माण की अनुमति देने के लिए दिल्ली नगर निगम सेवा 

(नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1959 के तहत शस्तियां लगाई गई 

है। इसी अवधि के दौरान, दिल्ली पुलिस नै भी विभिन प्रकार के 
अवैध निर्माण ओर अतिक्रमण करवाने के दोषी पाए गए. 418 
पुलिस कार्मिक के विरुद्ध कारवाई कौ है। तथापि, अवैध निर्माण 
ओर अतिक्रमण करवाने के लिए दिल्ली पुलिस के किसी भी 
कार्मिक को दोषसिद्ध अथवा सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है। 

(ङ) जब कभी भी कोई अप्राधिकृत निर्माण ध्यान मेँ आता 
है, तब दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के 
अनुसार संबंधित जोन के भवन निर्माण विभाग द्वारा अवैध।अप्राधिकृत 
निर्माण के विरुद्ध कारवाई कौ जाती है। एमसीडी ने दिल्ली मे 
अप्राधिकृत।अवैध निर्माण का पता लगाने ओर उसे Rafa करने 
के लिए अपनी कक्ष, जोनल नियंत्रण कक्ष इत्यादि का पुनर्निर्माण 
करना ओर adem करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, 
अप्राधिकृत/अवैध निर्माणं के विरुद्ध कारवाई कौ निगरानी करने के 
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लिए माननीय दिल्ली सरकार ने सरकारी/निजी भूमि पर 
अप्राधिकृत/असुरक्षित निर्माण के विरुद्ध कारवाई करने के लिए एक 
i स ग स्तरीय तिश कूर दल का गठन कियाहै। 7 

2 १५, ५.५५ म \. Pa | ल 

उत्तर भदेश मे संरक्षित स्मारक 13 *- 
ष 

2235, ॐ. विनय कुमार पाण्डेयः क्या संस्कृति मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) उत्तर प्रदेश राज्य A भारतीय पुरात्त्व विभाग (एस.एस. 
आई >) द्वार संरक्षित स्मारकं ओर रखरखाव स्थलों के नाम क्या है; 

(ख) गत तीन वषो के प्रत्येक वर्षं के दौरान उक्त स्मारको(स्थलों 
के रखरखाव के लिए आबंरित ओर उपयोग की गई राशि क्या 

है; 

(ग) क्या Urea. ने गत तीन वषा ओर वर्तमान वर्षं के 
दौरान राज्य मे रखरखाव के लिए ओर स्मारको(स्थलों कौ पहचान 

की है; ओर 

(घ) यदि हां, तो स्मारकों का स्थल-वार व्यौरा क्या है? 

आवास ओर शहरी गरीबी sag मंत्री तथा संस्कृति 
मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित विरासत संरचनाओं ओर स्थलों का 
व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया eI 

(ख) गत तीन ast के दौरान राज्य में ater स्मारकं के 
सरक्षण के लिए आबंटित तथा उपयोग की गई निधियों का व्योरा 
इस प्रकार हैः 

(राशि लाख रुपए में) 

क्र.सं वर्ष आबंटित/उपयोग कौ गईं निधियां 

1. 2008-09 1975.39 

2. 2009-10 2109.00 

3. 2010-11 2464.99 

(ग) ओर (घ) जी हां। जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में 
gra के उत्खनित स्थल कौ पहचान कर ली गई है। 

वितरणं 

उत्तर प्रदेश मे dale aaa स्मारकं कौ सूची 

आगरा मण्डल 

Ra स्मारक/स्थल का नाम स्थान जिला 

1 2 3 4 

1. अकबरी महल सहित आगरा किला आगरा आगरा 

अगूरी बाग 
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दीवाने अम प्रांगण कौ बाउली 

दिल्ली द्वारा प्रवेश के अंदर 1605 ई. का उत्कौर्णित शिलालेख 

चित्तौड द्वार 

दीवाने आम का सार्वजनिक staves हाल 

दीवाने खास a निजी श्रोता८दर्शक हाल 

खास महल के नीचे वीथिवां 

माननीय जनि रसेल कोल्विन का मकबरा 

seed अमर सिंह द्वार 

aed दिल्ली द्वार 

जहागीरी महल 

जहांगीर का SRM 

सवास महल या आरामगाह या निजी हाल जिसमें दोनों तरफ के 

सुनहरे मंडप शामिल है 

नगीना मस्जिद से सरा महिला बाजार 

मच्छी भवन या फिश हाउस 

नगीना मस्जिद से THU हुआ महारथ भवन 

मीना मस्जिद 

मीना मस्जिद या पर्ल मस्जिद् 

शाही स्नानागार 

नगीना मस्जिद 

सलीमगद् 

पचीसी कोर्ट तथा दूर्द-गिर्द के mal सहित समन बुर्ज 

शाहजहां का अपार्टमेट 

शीश महलं 

सोमनाथ द्वार 

अकबरी महल का कुआं (aac) 

are खंभा साथ में समीपवर्ती इलाका जो सर्वेक्षण wre सं. 150 

के भाग मँ शामिल है. जैसा कि स्थल के नक्शे में दर्शाया गया है। 

रामबाग के उत्तर मेँ यमुना तट पर छतरियां 

सम्राट बाबर को अस्थायी दफन स्थल की चौवुर्जी, साथ में चबूतरा 

जिस पर यह खडा 2 

आगरा ताजगंज 

आगरा 

आगरा 

आगरा 

ATT 

आगरा 
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5. चीनी का रोजा जिसमे कुआं, रैक तथा कियोस्क शामिल है जो आगरा आगरा 

यमुना नदी के सामने है 

6. आगरा द्वार के पश्चिम में नगर दीवार आगरा आगरा 

7. मोहल्ला ताजगंज में दक्खिनी दरवाजा आगरा आगरा 

8. फिरोज खान का मकबरा आगरा आगरा 

9. पुल aM मोदी स्थित प्रवेश द्वार आगरा आगरा 

10. ताज गज के भीतरी भाग यं स्थित प्रवेश द्वार आगरा आगरा 

11. asl same आगरा आगरा 

12. इमिमाद-दल-दौला का मकबरा आगरा आगरा 

13. महात्मा गाधी रोड के पश्चिम कौ तरफ आगरा कौ नगर दीवार के एक आगरा आगरा 

SHS पर उत्कर्णित फलक (अकबराबाद) 

14. जामी मस्जिद आगरा आगरा 

15. Ba कटोरा आगरा आगरा 

16. खान द्वार आगरा आगरा 

17. जोहराबाग मे या उसके पास नदी की तरफ के कियोस्क से भिन्न आगरां आगरा 

कियोस्क एवं भवन 

18. ताज के सम्मुख नदी तट पर मेहताब बाग आगरा आगरा 

19. चीनी का रौजा तथा बाग वजीर खान के मध्य काला गुंबज नामक मकबरा आगरा आगरा 

20. शहर का पुराना दिल्ली दरवाजा आगरा आगरा 

21. छावनी, ग्वालियर रोड के निकट पहलवान का मकबरा आगर आगरा 

22. राम बाग के प्रवेश द्वार आगरा आगरा 

23. राम बाग eee कियोस्क, wat एवं कटरा आगरा आगरा 

24. रोजा दीवानजी बेगम तथा मस्जिद आगरा आगरा 

25. अलीगद् रोड पर राम बाग से सरा Wags सात कुआं आगरा आगरा 

26. आगरा-मथुरा रोड पर छोटी छतरी आगरा आगरा 

27. आगरा-सिकदरा रोड पर अकबर हाऊस की प्रतिमा आगरा आगरा 

28. ताज तथा उसके मैदान जिसमे पश्चिम दिशा की मस्जिद, Feri के आगरा आगरा 
पूर्वं एवं पश्चिम के मंडप, बडा दक्षिण प्रवेश द्वार तथा बड़ प्रागण 

शामिल है जो wal से धिरे है 
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ताज प्रांगण के ant ओर दालाने आगरा आगरा 

ताज बाग के पश्चिमी परिवेष्टक दीवार मँ पेयजल फव्वारा 

खान-ए-आलम बाग का प्रवेश द्वार 

फतेहपुर मस्जिद 

काली मस्जिद ओर are कौ दीवार 

खानं आलम बाग साथ A ताज महल के समीप नया कुंड 

पुरानी मुगल कुल्य 

सहेलियों का गुंबज नं. 1 

सहेलियों का गुंबज न॑. 2 

सहेलियों का Yat नं. 3 

सहेलियों का गुंबज न. 4 

ताज के भीतरी प्रवेश द्वार के सम्मुख सिरही दरवाजा 

फतेहपुर मस्जिद के समीप कुड 

ताज बाग का कुआं 

29. छावनी, ग्वालियर रोड के समीप कुड पहलवान आगरा आगरा 

30. राम बाग के पूर्वोत्तर तथा उत्तर पश्चिम कोने मे शुरुआती मुगल आगरा आगरा 

काल के दो प्रवेश द्वार 

31. चार बाग का कुआं एवं सीदियां आगरा आगरा 

32. जोहरा बाग ओर नदी कौ तरफ का कियोस्क आगरा आगरा 

33. कोस मीनार आगरा-फतेहपुर सीकरी आगरा 
रोड, 9 मील, 4 wen 

34. कोस मीनार आगरा-फतेहपुर् सीकरी आगरा 
रोड, 11 मील, 01 फर्लाग 

35. कोस मीनार आगरा-फतेहपुर् सीकरी आगरा 
रोड, 12 मील, 07 फर्लाग 

36. कोस मीनार आगरा-फतेहपुर सीकरी आगरा 
रोड, 15 मील, 02 फर्लाग 

37. कोस मीनार आगरा-फतेहपुर सीकरी आगरा 

रोड, 14 मील, 03 Hain 

38. कोस मीनार आगरा-मथुरारोड, 16 मील, आगरा 

07 फर्लाग 
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39. कोस मीनार आगरा-मथुरारोड, 9 मील, आगरा 
04 Wein 

40. कोस मीनार आगरा-मथुरारोड, 126 मील, आगरा 
01 welt 

41. महताबे खान की पुत्री का मकबरा बाग राजपुर, आगरा 

42. Saat जोधाबाईं का मकबरा-स्थलं दर्शाने वाली छतरी भोगरीपुरा आगरा 

43. हजीरा नामक दो मंजिला मुगल मंडप बुद्धिया का ताल आगरा 

44. बुडिया का ताल नामकं गांव gen का ताल आगरा 

45. फतेहपुर सीकरी आगरा आगरा 

अबुल फजल का मकान 

अबुल फजल का मकान 

आगरा गेर 

अजमेर गेट 

आंख मिचौली ओर नीचे तहखाना 

जोधाबाई महल से हिरण मीनार की ak जाने वाले आच्छादित 

मार्गं के सामने अतशः जल कार्य द्वारा चबूतरे को सहारा देने 

वाला तोरण पथ 

ज्योतिषी का आसन तथा नीचे तहखाना 

बहा-उद्-दीन का मकबरा 

जामी मस्जिद का बुलंद द्रवाजा 

आगरा के उत्तरी तरफ हकीम के स्ननागर के नीचै बाउली 

कुश महल के समीप बरादरी 

aad खाना के समीप बारादरी 

तेहरा दरवाजा के खमीप बारादरी 

बीरबल दार 

सामान्यतया बैजू का मकान नाम से पुकरा जाने वाला भवन 

चंदनपोल te 

चीर दरवाजा 

नगर दीवार 
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दीवान-ए आम प्रांगण की ओर जाने वाले दरवाजे से हम्माम 

के सामने स्थित छत्ते 

दपफ्तरखाना (पुराना डाक बंगला) 

दलान (मरियम के मकान से संबद्ध) 

दरोगा का मकान 

दिल्ली दार 

गोताखेरी कूप 

Bel सहित दीवाने-ए-खास 

गुबदनुमा स्नानागार 

आगरा द्वार पर प्रस्तर पीठ पर गुंबदनुमा प्रवेश द्वार 

हाथी द्वार या हाथी पोल 

कन्या विद्यालय 

जोधावाई महल से संबद्ध रक्षक गृह 

रक्षक गृह (मरियम के मकान से सटा) 

रक्षक गृह 

आगरा द्वार पर पीठ से निचले भाग पर रक्षक गृह 

ग्वालियर द्वार 

हकौम का स्मानागार 

हकौम (डाक्टर) का घर 

बुलंद दरवाजे के दक्षिणपूर्वं मे हम्माम 

बुलदे दरवाजे के सामने हम्माम 

हम्माम (जोधाबाई महल से सटा) 

हम्माम न. 2 

हम्माम न. 3 

अबुल फजल के घर के बाहर हम्माम 

हवा महल (जोधाबाई महल) 

हिरण मीनार 

अस्तबल, ऊटशाला एवं हम्माम 

बीरबल के घर के कोने मे अस्पताल 

अस्पताल एवं शौचालय 

जामा मस्जिद (दरगाह) 

जोधानाई महल 

कारवां सराय के ऊपर कारवां भवन 
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कारवां सराय 

खानकाह 

दरगाह जामा मस्जिद से संबद्ध खानकाह 

खास महल oa 

खटाई खाना 

खुश महल या हाडा महल 

Gam (खास महल) 

जामी मस्जिद का राजा का दरवाजा 

रसोई (मरियम के मकान से संबद्ध) 

लाल दरवाजा 

मरियम का मकान 

रकसाल 

नगीना मस्जिद् 

जामी मस्जिद के जनाना ter के नाम से आमतौर पर जाना 

जाने वाला उत्तरी दरवाजा 

अष्टकोणीय बाउली 

दलानों सहित पचीसी कोर्ट 

पंच महल 

कलूतर खाना 

जामी मस्जिद के दक्षिण-पूर्वं कोने मेँ गरीब खाना 

हम्माम सहित दीवाने आम ओर खजाने के बीच स्थित भवन Far 

गरीब खाना (नगीना मस्जिद से संबद्ध) 

रग महल 

अष्टकोणीय बाउली के yd मँ ध्वस्त स्नानागार 

सलीम चिश्ती का मकबरा 

अबुल फजल के घर के उत्तर में समोसा महल 

संगीन asi 

अबुल फजल के घर के उत्तर मेँ छोरा स्नानागार 

बहाउदीन के मकबरे से Waa छोरी मस्जिद 

दिल्ली ER एवं लाल दरवाजा के बीच छोटी मस्जिद 

पत्थर काटने वाले कौ मस्जिद 

सुख ताल 
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दीवाने खास का मकबरा 

इस्लाम खान का मकबरा 

खजाना ओर नौबते खाना 

तुकीं सुल्तान का मकान ओर हम्माम 

भरतपुर को जाने वाली सडक पर सेतु 

हिरण मीनार के पास का कुआं 

46. सादिक खान का मकबरा गेलाना आगरा 

47. सलाबत खान का मकबरा गेलाना आगरा 

48. धाकटी का महल गोपालपुरा आगरा 

49, जामी मस्जिद इतिमादपुर आगरा 

50. जगनेर किला जिसमे ग्वाल बाबा मदिर साथ मे वहां ले जाने वाली सीदियां जगनेर आगरा 

तथा जगनेर पहाड़ी पर मुख्य द्वार के बाहर तथा नीचे स्थित बाउली 

51. जाजऊ सराय के दो प्रवेश द्वार तथा मस्जिद् जाजऊ आगरा 

52. ear मस्जिद कच्छपुरा आगरा 

53. बारा खम्भा कगरौल आगरा 

54. गुरू करा ताल HHS आगरा 

55. बावन बैल कूप खवासपुर आगरा 

56. कमाल खान कौ दरगाह खवासपुर आगरा 

57. पुराना टीला तथा तासु टीला खवासपुर आगरा 

58, रोम कैथोलिक कब्रिस्तान तथा इसके सभी मकबरे, चहारदीवारी, लश्करपुर ओर सादी आगरा 

प्रवेश द्वार तथा बगीचा का नगला 

59. मलबा एवं कंक्रौर का ढेर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां मऊ आगरा 

लाडली बेगम ओर उनके दौ wea bet तथा अबुल फजल के मकबरे है 

60. इतिबारी खान कौ मस्जिद सिकन्दरबाद के पास आगरा 

61. जसवत सिंह कौ छतरी राजवाड़ा आगरा 

62. शेख इब्राहिम (सलीम चिश्ती का भतीजा) का मकबरा रसूलपुर आगरा 

63. अकबर का मकबरा, प्रवेश द्वार तथा मैदान के चारों तरफ कौ दीवारें सिकन्दरा आगरा 

64. ae दक्षिणी दरवाजे के पूर्वं एवं दक्षिणी भाग में cat तथा इसी दरवाजे सिकन्दर आगरा 

के पश्चिमी तरफ का गुंबदनुमा ढांचा 

65. अकबर के मकबरे के दक्षिण-पूर्वी कोने मँ काच महल सिकनदरा आगरा 

66. aay का मकबरा सिकन्दरा आगरा 

67. चर्च मिशनरी सोसायरी परिसर में स्थित छोरी मस्जिद सिकन्दरा आगरा 

68. कैप्टन Wes केमरन तथा अन्य सैनिकों कौ याद् मँ बने स्मारक अलीगद् अलीगढ 
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69. We बहादुर व्यक्तियों की याद मे बना स्मारक जी विजय क्षण के जंजीरी अलीगढ 

, समय शहीद हो गए 

70. तीन ae गोरई धाना, इगलस अलीगढ 

71. मस्जिद पिलखाना अलीगदं 

72. खेडा टीला बजेराखेडा अलीगदे 

73. छोटा टीला बजेराखेडा अलीगढ 

74. नगरिया खेडा Mes खेदा शाहगढ़ अलीगढ 

75. पुरानी गदी या मड फोट Mets खेदा Mews अलीगढ 

76. साहेगद् खेडा Wes खेडा शाहगढ़ अलीगढ 

77. प्राचीन स्थल जहां एक प्राचीन किले तथा एक विस्तृत खेडा के अवशेष है संकारा अलीगद् 

78. Sal पृथक शंक्वाकार टीला सकारा अलीगढ 

79. टीला, जिसके भाग से एसा लगता है कि यह बौद्ध स्तूप या मदिर का संकारा अलीगढ 
अवशेष है 

80. पुराने किले के समीप का स्मारक तप्पल अलीगढ 

81. भामसन सिम्पसनं का मकलरा तप्पल अलीगदं 

82. wes सं. 194/1/(191/1) कौ कोस मीनार जरहोलिया ata 

83. Wes सं. 215-1 कौ कोस मीनार पैगम्बरपुर ओरिया 

84. फौल्ड सं. 127 कौ कोस मीनार भगवतीपुर ओरिया 

85. प्रवेश द्वार अजीतमल ata 

86. Ries सं, 684 तथा 685 मे कोस मीनार, पनहार राजस्व मौजा के तहत ओरिया 
सलेमपुर उर्फ साले पनहार 

87. कसूरी का प्राचीन रीला बमनौली बागपत 

88. परशुराम का खेडा के नाम से जाना जने वाला टीला आलमगीरपुर बागपत 

89. लाखा मंडप के नाम से जाना जाने वाला टीला आलमगीरपुर बागपत 

90. बेगम al मस्जिद या तीन ऊचे We आंवला बरेली 

91. रोहिला प्रमुख, eH मुल्क Wa खान का मकबरा बरेली बरेली 

92. हरमीत शाह दाना का मकबरा बरेली, THAT बरेली 

93. लाल बलुभा पत्थर क विशाल स्तभ-चिहन फतेहगजं बरेली 

94, अनेक प्राचीन ध्वस्त टीले जहां get सीधियम सिक्के पाए गए Zz पचौमी या वाहिदपुर , बरेली 

95. प्राचीन स्थल रामनगर, आलमपुर कोर बरेली 

96. किला रामनगर बरेली 

97. चिकरिया खेडा नामक टीला रामनगर बरेली 
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98. गंधन सागर ओर आदी सागर के नाम से ज्ञात Hei के दक्षिण a रामनगर अमरेली 

स्थित टीला 

99. करारी खेडा या कोर्टारी खेडा नामक छोरी पहाड़ी रामनगर बरेली 

100. स्तूप टीला रामनगर बरेली 

101.  कोनवारू ताल के समीप दो बौद्ध aa रामनगर बरेली 

102. आंवला रेलवे स्टेशन के समीप का स्थल रेहतोडइया बरेली 

103. ऊचे टले मोरध्वज जिसे मुनावर जार के नाम से भी जाना जाता है चंदनपुर बिजनौर 

104. किला चांदपुर बिजनौर 

105. मस्जिद चांदपुर बिजनौर 

106. प्राचीन त्रिटिश कत्रिस्तान दासनगर बिजनोर 

107. प्राचीन स्थल दोलताबाद् बिजनौर 

108. नवाब शुजात खान का मकबरा जहानाबाद बिजनौर 

109. जामी मस्जिद मंडवार बिजनौर 

110. कुआं मंडवार बिजनौर 

111. पुराना पठान किला नगीना बिजनौर 

112. नवाब नजीबुद्दौला का कब्रिस्तान नजीमाबाद् बिजनौर 

113. Were किला नजीमाबाद बिजनोर 

114. पुराना महल का हिस्सा नजीमाबदा बिजनौर 

115. नवाब नजीबृद्दौला का मकबरा नजीमाबाद बिजनौर 

116. टीला (कुषाण राजा वासुदेव) तिप बिजनोर 

117. इमादुल मुल्क की दरगाह उर्फ fram हरौ का गुद बदायूं बदायूं 

118. जामी मस्जिद बदायूं बदायूं 

119. मकबरा, मोहल्ला, बेहरामपुर, इखलास खान का मकबरा बदायूं बदायूं 

120. अलाउद्दीन आलम कौ मां मखदूमन जहां का मकबरा बदायूं बदायूं 

121. आहार के अंदर ओर आसपास अनेक विशाल wel (ae) आहार बुलन्दशहर 

122. चद्राणी का मदिर के नाम से ज्ञात प्राचीन मंदिर के खंडहर चंडोक बुलन्दशहर 

123. बलाई कोर Hat किलां बुलन्दशहर बुलन्दशहर 

124. मोती बाजार के नाम से ज्ञात विशाल रीला बुलन्दशहर बुलन्दशहर 

125. दो कब्रिस्तान बुलन्दशहर बुलन्दशहर 

126. fat कार्यवाला कुड तथा प्राचीन मदिर wa बुलन्दशहर 

127. अहीरपुरा टीला या छोटा मदिर टीला इंदौर बुलन्दशहर 

128. कुदनपुसं टीला वा बड़ा मंदिर रीला इंदोर बुलन्दशहर 

129. Be Ta के साथ Ha टीला जो इसके पूर्व-उत्तर-पूर्वी इंदोर बुलन्दशहर 
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130. तलपतनगरी या म्याजी खेडा नामक खेडा या टीला शिकारपुर बुलन्दशहर 

131. विशाल रीला अतरजीखेडा एटा 

132. खेडा बसुंदरा aga एटा 

133. विशाल टीला जो गांव को दो भागों में बांटता है fre बिलसार dom बिलसार एटा 

ओर बिलसार पूर्वा के नाम से जाना जाता है 

134. टीला जहां गुप्त काल के प्राचीन अवशेष है बिलसार एटा 

135. कर्नल गाईनर तथा उसको बेगम का मकबरा चावनी एटा 

136. एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मलवान एटा 

137 दो टीले साथ में एक प्रतिमा, प्राचीन मूर्तियां तथा अन्य प्राचीन अवशेष नोह खास ओर खेडा नोह एटा 

138. किला साकित एटा 

139. पुराने किले में ध्वस्त मस्जिद साकित एटा 

140. विशाल खेदा सराय see एटा 

141. सीता रामजी का मदिर सोरोन एटा 

142. एक पुराने किले के अवशेष अस्ईखेड इटावा 

143. पुरानी गदी w स्थल चक्रनागा इटावा 

144. प्रवेश द्वार इकडील इटावा 

145. जामी मस्जिद तथा इसके TIM इटावा इटावा 

146. आत dea मेमोरियल चर्च स्थित बंद कब्रिस्तान फतेहगद 'फरूखाबाद 

147. fea स्थित बंद कत्रिस्तान HENS फरूखाबाद 

148. ब्रिटिश shat लाइन्स में बंद कत्रिस्तान फतेहगद् फरूखाबाद 

149. सर्जन aaa हेमिल्टन का मकबरा फतेहगद फरूखानाद 

150. क्वीन विक्टोरिया स्मारक Waals फरूखावाद् 

151. पृथक cel में सबसे पूर्वं बाला रीला काम्पिल फरूखावाद् 

152. मेजर Vader का मकबरा (अब ओरैया जिला इसलिए लखनऊ मंडल) HEN फरूखाबाद् 

153. मस्जिद एवं सराय खुदागंज फरूखाबाद् 

154 wa मे स्थित पत्थर तथा इसका बाडा जो उस स्थान को चिन्हित करता है खुदागंज फरूखाबाद 

जहां स्वर्गीय फील्ड मार्शल अर्ल wad, पी.सी.के.जी. आदि ने 1857 F 

काली नदी के संग्रामं में विक्टोरिया करसि प्राप्त किया था 
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155. एक प्राचीन बद्ध विहार का स्थल, विशाल रीला पखनाविहार फरूखाबाद 

156. विशाल टीला पिल्खाना फरूखाबाद् 

157. नवाब राशिद खान का मकबरा मुर्शीदाबाद् फरूखावाद 

158. प्राचीन स्थल सनकिस्सा फरूखाबाद 

159. नागकुड जिसे करेवर या कंडायत् ताल कहा जाता है सनकिस्सा फरूखावाद 

160. लै. कर्नल जोनि गुध्री का मड até स्थित मकबरा थरिया RGIS 

161. मोहम्मद खान AT नवाब का मकबरा शेकुपुर गदी, weet, फिरोजाबाद 

शिकोहारबाद् 

162. फरीदुद्दीन उर्फ मियां fees का मकबरा शेकुपुर गद्दी, west, फिरोजाबाद 

शिकोहारबाद 

163. नसीरुद्दीन का मकबरा WER गदी, wet, फिरोजाबाद 

शिकोहारबाद 

164. निजामुद्दीन का मकर रापडी, शिकोहाबद फिरोजाबाद 

165. same रापडी, शिकोहाबद फिरोजाबाद 

166. सर्वेक्षण प्लाट सं. 736, 738/2, 738/3 Wa सर्वेक्षण प्लाट सं. 737, गुलिस्तानपुर गाजियाबाद 

738/1 तथा 738/4 के भागों में शामिल पुरातात्विक स्थल एवं 
अवशेष जेसा कि स्थल आयोजना मै दर्शाया गया है 

167. राजा करण का खेडा परगान पुट, मुस्तफाबाद गाजियाबाद 

168. किलाह रेलवे स्टेशन के पास का स्मारक हाथरस हाथरस 

169. दयाराम किले के अद्र एक पुराने हिंदू मंदिर के अवशेष हाथरस हाथरस 

170. छक्र गोलाकार किला लाखुन हाथरस 

17], यला लाखुन हाथरस 

172. FRR राबर्ट नहम का स्मारक पीपलगांवे हाथरस 

173. सैमुएल एंडरसन निचटरलिन कौ याद में बना स्मारक सासनी हाथरस 

174. Tent खेडा के नाम से ज्ञात रीला सासनी हाथरस 

175. We का कुआं नाम से ज्ञाते कुआं या बाउली अमरोहा ज्योतिबाफुले नगर 

176. तालिब खान का मकबरा आमपुर ज्योतिबाफुले नगर 

177. अब्दुल गफूर शाह का मकबरा आजमपुर ज्योतिबाफुले नगर 

178. अब्दुल गफूर शाह के पोते का मकबरा तथा मस्जिद् आजमपुर ज्योतिबाफुले नगर 
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179. अज्ञात मकबरा चौधरियापुर कन्नौज 

180. मस्केटी जेम्स नोरफोक के साजै अनुदेशक का मकबरा गुरसहायगंज कन्नौज 

181. बाला पीर का मकबरा कन्नौज कन्नौज 

182. बडी मस्जिद् कन्नौज कन्नौज 

183. penta मकबरा कन्नौज कन्नौज 

184. मखदुम जहांनियां कौ मस्जिद ओर मकबरा कन्नौज कन्नौज 

185. पुराना किला के नाम से ज्ञात रीला कन्नौज कन्नौज 

186. बाय प्रवेश द्वार कन्नौज कन्नौज 

187. बाला पीर के पश्चिम में छोटी मस्जिद कन्नौज कन्नौज 

188. छोटा भीतरी प्रवेश द्वार कन्नौज कन्नौज 

189. शेख मोहम्मद् मेहदी का मकबरा कन्नौज कन्नौज 

190. जनाना गुंबद कन्नौज कन्नौज 

191. बंद कत्रिस्तान मैनपुरी मैनपुरी 

192. प्राचीन स्थल बाजना मथुरा 

193. भानकौर कुड स्थित पाश्वमीनार में सवत् 1666 का संस्कृत वालस्तंभ लेख बरसना मथुरा 

194. टीला (बरसे का टीला) वृंदावन मथुरा 

195. गोविंद देव का मंदिर वृंदावन मथुरा 

196. जुगल किशोर का मंदिरं वृंदावन मथुरा 

197. मदन मोहन का मदिर वृंदावने मथुरा 

198. राधा वल्लभ का मंदिर वृंदावन मथुरा 

199. अकबरी सराय छत्ता मथुरा 

200. कोस मीनार, 19 मील 1 फर्लाग त्ता मथुरा 

201. कोस मीनार, 24 मीलं 3 wan oan मथुरा 

202 कोस मीनार, 26 मील 7 फर्लाग Sea मथुरा 

203. कोस मीनार, 29 मील 4 फर्लाग weal मथुरा 

204. दो टीले, दूसरे aa को fam tea के नाम से जाना जाता है गणेशनगर मथुरा 

205. कोस मीनार गोहारी मथुरा 

206. टीला जयसिंहपुरा मथुरा 
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207. चहारदीवारी युक्त सराय तथा इसकौ सभी दीवार एवं प्रवेश द्वार कोसी मथुरा 

208. Was के स्थानीय नाम से मशहूर छोरा टीला कोसी मथुरा 

209. टीला कोटा मथुरा 

210. टीला जो पुराना किला को fated करता है महाबन मथुरा 

211. प्राचीन स्थल जहां प्रतिमाओं के cae हैँ He मथुरा 

212. प्राचीन मूर्तियां, नक्काशी, प्रतिमाए, fra उद्धृत, शिलालेख, पत्थर तथा मथुरा मथुरा 

एसी अन्य वस्तुप् 

213. गायत्री रीला मथुरा मथुरा 

214. गिरधर पुर टीला मथुरा मथुरा 

215. गोपाल खेडा मथुरा मथुरा 

216. कंकाली रीला, जैन ओर चौबारा टीला पथुरा मथुरा 

217. सर्कुलर रोड स्थित कोस मीनार मथुरा मथुरा 

218. पालीखेडा टीला मथुरा मभुरा 

219. कटय रीले के हिस्से जो नाजुक de के कञ्जे मे नहीं हँ जिस पर मथुरा मथुरा 

पहले केशवदेव का मंदिर खडा था जिसे तोड दिया गया तथा स्थलं 

का प्रयोग ओरंगजेब कौ मस्जिद के लिए किया गया 

220. सती gt जिसके बरे मे माना जाता है कि जयपुर के राजा बीहरमल मथुरा मथुरा 

की विधवा के सती होने की याद में उसके पुत्र राजा भगवान दास 

ने 1970 ई. में बनाया था 

221. प्राचीन पोखर का स्थल (पुष्करिणी) मथुरा मथुरा 

222. अहल्यागंज टीला मथुरा- वृंदावन रोड मथुरा 

223. चामुंडा टीला मथुरा- वृंदावन रोड मथुरा 

224. कोस मीनार, चहारदीवारी से 3 मील 5.175 फर्लाग मथुरा-दिल्ली रोड मथुरा 

225. कोस मीनार, 11 मील 5 फर्लाग (चमाह गांव के पश्चिम मे) मथुरा-दिल्ली रोड मथुरा 

226. कोस मीनार, सडक से 13 मील 1 फार्लाग सामने | मथुरा-दिल्ली रोड मथुरा 

227. कोस मीनार, सडक से 116 मील 400 गज पर मथुरा-दिल्ली रोड मथुरा 

228. डीग रोड के शुरुआत में कोस मीनार पथुरा-दीग रोड मथुरा 

229. प्राचीन स्थल मोरा मथुरा 

230. बृहद स्थल जिसमें एक wa den है जो स्पष्टतः एक किला है जिसमें शाहपुर घोखाना मथुरा 

परकोटे तथा किनरे पर gl है 
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231. den aria wat मथुरा 

232. प्राचीन टीला अदिगा मथुरा 

233. किशोरी रमण कालेज के पास प्राचीन रीला (हाथी टीला) केशोपुर मनोहरपुर मथुरा 

234. रानी विक्टोरिया स्मारक मथुरा मथुरा 

235. मेरठ-दिल्ली रोड के जंक्शन पर स्थित कब्रिस्तान मेरठट-दिल्ली रोड के मेरठ 

जक्शन पर 

236. उल्टा खेडा वे तनाम से ज्ञात टीला ओर रघुनाथ जी का टीला हस्तिनापुर मेरठ 

237. wie कोर, ईट की ऊंची गदी जिसे संभवतः माही द्वारा बनाया गया है मेरठ मेरठ 

238. मेरठ taald कौ कब्रिस्तान | मेरठ मेरठ 

239. शाह पीर का मकबरा मेरठ मेरठ 

240. बेगम महल | सरचना ' मेरठ 

241. रोमन कैथोलिक चर्च सरधना मेरठ 

242. मकबरा या सरधाना कब्रिस्तान सरधना मेरठ 

243. दो ae (खेडा) नामतः खोरकाली तथा जलापार सरवाडा मेरठ 

244. अमरपाती खेडा अलीपुर मुरादाबाद 

245. चंदेश्वर खेडा बेमी मुरादाबाद 

246. खेडा या टीला जो किसी महल या राजा वेणा के खंडहर के रूपमे बेरनी मुरादाबाद 

मशहूर हे 

247. विशाल diem, एक प्राचीन मंदिर स्थल भेदा भरतपुर मुरादाबाद 

248. पुराना किला ओर इसके अवशेष फिरोजपुर मुरादाबाद 

249. प्राचीन टीला गुम्थल खेडा मुरादाबाद 

250. विशाल रीला करवार मुरादाबाद 

251. रीला सरथाल खेडा मुरादाबाद 

252. dell सरथाल खेडा मुरादाबाद 

253. कारवां सराय का प्रवेश द्वार सोधन मोहम्मदपुर मुरादाबाद 

254. करवनं सराय कौ मस्जिद सोधन मोहम्मदपुर मुरादाबाद 

255. शाह अब्दुल रजाक ओर उसके चार पुत्रों कौ मस्जिद तथा मकबरा जिनहाना मुजफ्फरनगर 

256. अष्टकोणीय दीवार FEST . मुजफ्फरनगर 
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257. दीवान सय्यद मोहम्मद खान का मकबरा ASI मुजफ्फरनगर 

258. सैस्यद हुसैन का मकबरा जिसे सेय्यद छज्ज खान भी कहा जाता है मदयेडा मुजफ्फरनगर 

259. सय्यद उमर नूर खान का मकबरा West मुजफ्फरनगर 

260. सैय्यद सैफ खान ओर उसकौ मां का मकबरा मेदा मुजफ्फरनगर 

261. जामी मस्जिद पीलीभीत पीलीभीत 

262. बादशाही बाग जिसे स्थानीय तौर पर बादशाही महल के नाम से बादशाही महल सहारनपुर 
जाना जाता है 

263. खेडा कौ वादी, पुराना कत्रिस्तान लोधीपुर सहारनपुर 

264. पुराना ब्रिटिश कब्रिस्तान, खता खेद सहारनपुर सहारनपुर 

265. पुराना ब्रिटिश कब्रिस्तान, सहारनपुर शहर सहारनपुर सहारनपुर 

लखनऊ मण्डल 

266. इलाहाबाद का किला 1. अशोक स्तंभ (अभिलिखित प्रस्तर स्तंभ) इलाहाबाद इलाहाबाद 

2. जनाना महल 

267. कीडगंज के कब्रिस्तान इलाहाबाद इलाहाबाद 

268. खुसरो बाग तथा खुसरो बाग का प्रवेश द्वार, बीबी तमोलन का मकबरा, इलाहाबाद इलाहाबाद 
सुल्तान खुसरो का मकबरा, सुल्तान Bet कौ मां का मकबरा, 
सुल्तान खुसरो की बहन का मकबरा 

269. महारानी विक्टोरिया का sachs पार्क स्थित स्मारक इलाहाबाद् इलाहाबाद 

270. लघु उच्च टीला, एक विशाल हिन्दू मदिर का प्राचीन स्थल बारा इलाहाबाद 

271. गदा ओर गदी नामक दो विशाल टीलों मेँ विभाजित बंजर भूमि or aa भीरा इलाहाबाद 

272. विशाल प्रस्तर निवास गृह जिसके बारे मे कहा जाता है कि यह sat शती चिल्ला इलाहाबाद 
के आल्हा ओर wea नामक दो नायकों का निवास था। 

273. खडी मूर्ति जिसे बुद्ध अश्वघोष का माना जात है तथा पांच सिर वाली देवरा इलाहाबाद 
सर्पं छतरी जिसे gat देवी के नाम से पूजा जाता है। 

274. पहादी के दक्षिण भाग मेँ प्रस्तर कक्ष जिसमें पुरुषों एवं पशुओं के कुछ गिंजापहादी इलाहाबाद 

भग्न आरेखों के साथ लाल रग में इंडो सीधियन काल का तीन dada 
का एक लेख है 

275. समुद्र गुप्त ओर हंस गुप्त के ध्वस्त किले wet इलाहाबाद 

276. सीता कौ रसोई के मनाम मशहूर गुफा जिसमे वीं सदी कौ लिपि में मानवकुवर् इलाहाबाद 
एक शिलालेख है। 

277.  हटगौहा डीह नामक विशाल रीला शिवपुर इलाहाबाद 
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278. Teal किला शिवराजपुर इलाहाबाद 

279. सूर्य भीरा नामक विशाल टीला सिंगरौर इलाहाबाद 

280. पुरानी Aart मस्जिद अकबरपुर अम्बेडकर नगर 

281. सालार सैफुद्दीन उर्फ सुर्खरू सलार का मकबरा बहराइच बहराइच 

282. विशाल खेडा जो स्पष्टतः एक बौद्ध नगर का खंडहर है। चरदा/चर्दा बहराइच 

283. महाभारत के राजा कर्णं के एक प्रधान नगर का खंडहर कहा जाने हथिकुंड बहराइच 
वाला खेडा 

284. GW सजर उर्फ हटीला सालार का मकबरा WR जोत यूसुफ बहराइच 

285. सैयद सलार मसूद कौ पूज्य दरगाह के seed बाड की प्राचीन दीवार सिंहा परासी बहराटच 
सहित seed ae के भीतर स्थित गुंबद ओर भवन 

286. 20 फुट wa टीला जो स्पष्टतः ठोस gel का बना है जहां पृथ्वीनाथ Tae गोण्डा 
लिंग तथा ताम्र पत्र पाए गए है। 

287. सहेठ-महेठ (श्रावस्ती) के प्राचीन अवशेष के समीप बलरामपुर रोड घुघुलपुर बलरामपुर 
पर स्थित रीला जिसे स्थानीय तौर पर ओडज्ञार के नाम से जाना 

जाता है। 

288. सहेठ-महेठ (श्रावस्ती) के प्राचीन अवशेष के समीप बलरामपुर रोड घुघुलपुर बलरामपुर 
पर स्थित टीला जिसे स्थानीय तौर पर ओडाञ्ञार के नाम से जाना 

जाता है। 

289. सहेठ-महेठ (श्रावस्ती) के प्राचीनं अवशेष के समीप बलरामपुर रोड घुधुलपुर बलरामपुर 
पर स्थित टीला जिसे स्थानीय तौर पर use के नाम से 

जाना जाता zl 

290. बैठक आकर बांदा 

291. बंद कब्रिस्तान, कटरा नाका वादा बांदा 

292. जामी मस्जिद बांदा बांदा 

293. जनरल geen कौ फौज कौ स्मृति A स्मारक बादा बांदा 

294. बाउली भवानीपुर वादा 

295. कालिंजर किला का संपर्क मार्ग कालिंजर बांदा 

296. कालिंजर किला, साथ A मुंडेर दीवार, प्रवेश द्वार तथा इसके अंदर के स्मारक कालिंजर वांदा 
अर्थात सीता कुड, सीता सेज, पाताल गंगा, we कुंड, भैरो कौ सिरिया, 
सिद्ध का गुफा, भगवान सेज, पानी का अमन, मृगधारा, कोटि तीर्थ, 

नीलकंठ का लिंग मंदिर आदि 
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297. सात प्रवेश द्वारौ सहित पुराने किले के अवशेष। महादेव का एक मंदिर तथा कालिंजर नांदा 

संस्कृत मे उत्कौर्णित पत्थर तथा इसका संपर्क मार्ग 

298. दो शिलालेख, एक कौ तिथि, 1520, जबकि दूसरा दिनांक रहित जो weg अनसुडया जी चित्रकूट 

नदौ के तर पर बेसाल्ट संक पर स्थित है। 

299. बद कब्रिस्तान बरगद चित्रकूट 

300. मदिर बरगद चित्रकूट 

301. मदिर के अवशेष, 10वीं शती, सामान्यतः भारत देउल के नाम से मशहूर बरहा-कोररा चित्रकूर 

302. गर्भगृह तथा सौरस छत वाला छोटा मंदिर बरहा-कोररा चित्रकूट 

303. रिखियन के नाम से मशहूर दो बडी TH बरहा-कोररा चित्रकूट 

304. एक छोटे चंदेल मंदिर के अवशेष वीरपुर चित्रकूट 

305. एक ही जगती पर साथ खड दो चंदेल मंदिर गोंडा चित्रकूट 

306. एक पुराने चंदेल मंदिर के अवशेष दधवा, रामपुर तथां चित्रकूट 

मानपुर 

307. बलारी नाथ गुलरामपुर चित्रकूर 

308. दों मदिरो के अवशेष गुलरामपुर चित्रकूट 

309. नगर कब्रिस्तान कर्व चित्रकूर 

310. प्रस्तर मदिर गणेश बाग, कर्वी से चित्रकूट 
एक मील दक्षिणपूर्वं 

311. मंदिर Wa के नजदीक कुंड चित्रकूट 
के मध्य में, wal 

312. हैहैति मदिर नामक पुराने जैन मदिर के अवशेष, साथ मेँ पाटी किले कोह, कर्वी चित्रकूट 
कौ प्रतिमाओं के zag 

313. कुछ जैन मंदिरों के अवशेष लोखडी या लौरी चित्रकूट 

314. मानिकपुर छावनी कब्रिस्तान मानिकपुर चित्रकूट 

315. क्िलेबंदी की दीवार सहित किला तथा उसके अंदर तीन ध्वस्त जैन मंदिर मरफा चित्रकूट 
ओर एक ध्वस्त हिन्दू मंदिर 

316. दां ध्वस्त मदिर मऊ चित्रकूट 

317. पीपल वृक्ष के नीचे चंदेल काल कौ अभिलिखित प्रतिमा हतोवर गांव का पुरवा, fare 
मऊ 

318. चंदेल रौली के विशाल लिंग मदिर के खंडहर हतोवर गांव का पुरवा, चित्रकूट 
मज 
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319. पुजारी का मकान रामनगर चित्रकूर 

320. एक विशाल मंदिर के अवशेष रामनगर चित्रकूट 

321. एक विशाल चंदेल मंदिरं के खंडहर रामनगर चित्रकूट 

322. खंडहर समूह जिसको प्रधान वस्तु है एक मंदिर का प्रवेश हार रासीन चित्रकूर 

323. एक पुराने किले के अवशेष तथा देवी चंडी माहेश्वरी का अप्रयुक्त मदिर रासीन चित्रकूट 

324. चंडी माहेश्वरी मंदिर से सा हुआ प्रस्तर कुड रासीन चित्रकूट 

325. अपनी दाहिनी भुजा में बच्चे को पकड़ हुए स्त्री कौ आकृति के साथ कुछ रासीन चित्रकूर 

सती स्तंभ 

326. चंडी माहेश्वरी का मंदिर रासीन चित्रकूट 

327. बिखरी हुईं टूटी मूर्तयो के साथ पहाड़ी के मध्य मे दो विशाल गुफाए रोली चित्रकूट 

328. मणि पर्वत, कुबेर पर्वत तथा aia पर्वत के नाम से मशहूर तीन रील अयोध्या फजाबाद 

329. बेनी खानम का मकबरा फौजाबाद फौजाबाद 

330. गुलाब बाड़ी पौजाबाद फौजावाद 

331. बहू-बेगम का मकबरा PAAR फजाबाद् 

332. हाजी इकबाल का मकबरा, सद्र जहां बंगम का खीजा जिसमे मस्जिद् फोजाबाद फौजानाद 

एवं पूरा परिसर शामिल है। 

333. शुजाउद्दौला का मकबरा फजानाद PaaS 

334. चौकी नाभक रीला अफ फतेहपुर 

335. ए. न्तैकली कौ स्मृति में बना स्मारक आसफपुर फतेहपुर 

336. टूटी gai तथा genet से ठका विशाल टीला असनी | फतेहपुर 

337. विशाल ईट टीला असोथर फतेहपुर 

338. छोटा टीला जिसमे पांच विशाल दिगंबर जैन मूर्तिया दै, जिसे लोग असोथर फतेहपुर 

पांच पांडव कहते ZI 

339. wae ओरंगजेब का पैवेलियन बाग बादशाही फतेहपुर 
(खजुजा) 

340. बाग बादशाही के नाम से मशहूर समूचा परिसर बाग बादशाही फतेहपुर 
(खजुआ) 

341. मदिर बहुआ फतेहपुर 

342. चार विशाल मेसेनरी स्तंभ जिसमे उदू एवं हिन्दी मे उत्कौर्णन सहित प्रस्तर फतेहपुर फतेहपुर 

परियां है जो दस कमाडट तथा सेट जान गस्पेल कौ Ge कविताओं के 

अनुवाद है जो कस्बे के पश्चिमी हिस्से मे लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण 

गृह के ठीक सामने ais टंक रोड पर स्थित 21 
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343. टाउन हाल से AS नगर पालिका गान में वर्गाकार बालू पत्थर का स्तंभ फतेहपुर फतेहपुर 
जिस पर महिपाल देव दिनाक संवत् 974 उत्कौर्णित है 

344. टाउन हाल से जुदे नगर पालिका गार्डन मे महिपाल देव के असनी स्तंभ फतेहपुर फतेहपुर 
के चारों तरफ ayers जिले के विभिन भागों से विविध प्राचीन वस्तुओं 

का संग्रह 

345. जय चंदी मस्जिद का हाथी खाना मस्जिद हाथगांव फतेहपुर 

346. गोलाकार टीला, मंदिर स्थल ae फतेहपुर 

347. गदी नामक व्यापक टीला ae फतेहपुर 

348. कर्नल री.एस. पावेल कौ स्मृति में बना स्मारक कुंवरपुर फतेहपुर 

349. चार मंदिर pat फतेहपुर 

350. जय चन्द्र द्वारा निर्मित किले का खंडहर कुरिला फतेहपुर 

351. पुराना किला नाहर खोर फतेहपुर 

352. पुराना किला पैना कला फतेहपुर 

353. Meet का गद् कहा जाने वाले प्राचीन किलाबद्ध नगर के व्यापक संडहर पैना फतेहपुर 

354. del तथा वहां से संग्रहीत प्रस्तर मूर्तिं के अनेक eae रेन फतेहपुर 

355. ध्वस्त मंदिर सतां फतेहपुर 

356. ईट के दो मंदिर सिरहर अमोली फतेहपुर 

357. दो मंदिर धिथौरा फतेहपुर 

358. विशाल टीला तथा हिन्दू मूर्तियों का समूह रिकसरिया फतेहपुर 

359. मंदिर तिन्दुली फतेहपुर 

360 अशोकं नाथ महादेव मंदिर के खंडहर के साथ gel से ठका रीला हथिली गौडा 

361. ट्टी प्रतिमाओं एवं मूर्तियां से ca कतिपय रील कठवा हमीरपुर 

362. ब्रिटिश कत्रिस्तान कैथा हमीरपुर 

363. ट्टे ई से ठका Ae तथा उनके समीप स्थित तीन खेड अर्थात लखनपुर, सुमेरपुर हमीरपुर 

मिजौपुर ओर gent 

364. मेजर राबर्ट का मकबरा बारामऊ हरदोई 

365. भंकरगदढ नामक ईट का टीला गंडवा हरदोई 

366. 22 ईंटों तथा मूर्तियों से gar ऊचा अनियमित खेडा हरदोई हरदोई 

367.  कल्हौर या किल्लो नामक रीला HER हरदोई 
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368. स्मारक मकरा खसोरा हरदोई 

369. ze ईट तथा मृदभांड से ठका विशाल डीह जहां 10वीं सदी का एक खेरवा एवं wana, हरदोई 

छोरा ध्वस्त मंदिर है। fac 

370. स्मारकौय fears माधोगंज हरदोई 

371. मखदूम शाह कौ दरगाह के पास का कुआं मल्लावां हरदोई 

372. सांडी खेडा नामक विशाल खंडहर स्थल पाली हरदोई 

373. नवाब सदर जहां का मकबरा शाहाबाद हरदोई 

374. प्राचीन रीला पहुचाखेडा (लखमापुर) हरदोई 

375. फूलमती सांडी हरदोई 

376. नघाब दिलैर खान का मकबरा शाहाबाद हरदोई 

377. रूपन गुरू के चौकनंदा पर सम्वत् 1672 का संस्कृत में शिलालेखे अकबरपुर या He जालौन 

378. कन्निस्तान जालौन जालौन 

379. लोधी शाह बादशाह का चौरासी मकबरा कालपी जालौन 

380. कत्रिस्तान कालपी जालौन 

381. पूर्वोत्तर किनारे पर किले कौ दीवार के टुकड़े तथा इसका गोलाकार बुर्ज कालपी जालौन 

382. seq. आरामगृह के ठीक पांस 6 Gal पर आधारित गुंबद युक्त भवन कालपी जालौन 

383. afte कुच जालौन 

384. बारह Ga नामक 12 wt पर आधारित गुंबद जिसे परम्परागत रूप कुच जालौन 

से पृथ्वीराज के कमांडर का कहा जाता FI 

385. मस्जिद उरई जालौन 

386. चंदेल काल के विशाल मंदिरं के खंडहर बंगमा आसी 

387. चंदेल मंदिर बरुआ सागर wet 

388. FA का मठ बरुआ सागर wet 

389. Wis का मठ बरुआ सागर ्ांसी 

390. जराव का Aiea बरुआ सागर wet 

391. ` कुंड बरुआ सागर wet 

392. जामा मस्जिद् एरच wet 

393. घराव का मठ घराव wet 
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394. फूटा दरवाजा मार्ग पर स्थित किले के दक्षिण स्थित स्मारकौीय कत्रिस्तान wet ait 

395. Fad इदुलजी saga एंड क. परिसर के पास कौ vert पर स्थित wet wet 

मेजर एफ.डब्लयू. पिंकने का स्मारक 

396. मिया नामक शिखर-युक्त मदिर जो गोंड बाबा को समर्पित है खोजरा आसी 

397. चंदेल मंदिर के अवशेष किशनीखुद ब्यासी 

398. चंदेल मंदिर गहेराव, Tua wet 

309, विशाल चंदेल मंदिर के खंडहर जिसमे पूर्णतया सुरक्षित विष्णु कौ प्रतिमा है। पाठा सगोली wet 

400.  गुन्नेर बर्किल का मकबरा wma ललितपुर 

401. चेलं मंदिर सकरार यासी 

402. Wana के ऊपरी छोर पर ध्वस्त मंदिर जिसके किनारे पर गोलाकार सिखाबरन wet 

शिला है जिसमे संवत 1604 तथा 1608 के दो शिलालेख है। 

403. रानी लक्ष्मीबाई महल wet wet 

404. FSH साथ राजा WT कौ छतरी दरहियापुर सी 

405. जसी किला met wet 

406. एक पुराने खेदेल मंदिर के अवशेष मदा ्ञासी 

407. मदिर fag कानपुर 

408. टीला कानपुर कानपुर 

409. आथो क्रास गाईडन कानपुर कानपुर 

410. कचहरी कत्रिस्तान कानपुर कानपुर 

411. स्मारक कूप उद्यान कानपुर कानपुर 

412. सवाद कोटी, स्मारक जिसमे समीपर्तीं पठार के साथ सीदियों का कानपुर कानपुर 

सोपान शामिल हेै। 

413. सूबेदर का तालाब कत्रिस्तान कानपुर् कानपुर 

414. व्हीलर्स इदरेचमेर कानपुर कानपुर 

415. कोस मीनार खालसपुर कानपुर 

416. जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे के दोनों तरफ से कक्षं मेँ स्थित लक्ष्मण, बेहर कानपुर देहात 

गणेश ओर विष्णु की तीन प्रतिमाएं तथा एक गुप्तं कालीन स्तभ 

जो मदिर परिसर में पडा है तथा अन्य प्रतिमाए। 

417. प्राचीन इष्टिका मदिर भीतरगाव कानपुर देहात 
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418. विशाल gel तथा edt मूर्तियां से ठका ध्वस्त टीला भीतरगांव कानपुर देहात 

419. कोस मीनार भोगनीपुर कानपुर देहात 

420. कोस मीनार भोगनीपुर कानपुर देहात 

421. संदल शाह के मकबरे के समीप कुड बिलियापुर कानपुर् देहात 

422. फूलमती देवी मदिर के नाम सै मशहूर मंदिर faq कानपुर देहात 

423. कोस मीनार चपरघन्र कानपुर देहात 

424. कोस मीनार देवसर कानपुर देहात 

425. स्तंभ के ame दुमापुर कानपुर देहात 

426. कोस मीनार गौर कानपुर देहात 

427. कोस मीनार गौर कानपुर देहात 

428. कोस मीनार हलिया कानपुर देहात 

429. कोस मीनार जल्लालपुर सिकन्दरा कानपुर देहात 

430. प्राचीन इष्टि का मंदिर कचिपुर कानपुर देहात 

431. दो प्राचीन इष्टि का मंदिर खुदा कानपुर देहात 

432. टीला तथा आधुनिक गुंबदनुमा कक्ष में (स्थापित) लाला भगत कानपुर देहात 
प्राचीन स्तंभ ओर सामने पडा पत्थर का मुर्गा 

433. कोस मीनार पैलवारू कानपुर देहात 

434. महादेव वावा कै नाम से मशहूर मंदिर परौली कानपुर देहात 

435. कोस मीनार पीतमपुर कानपुर देहात 

436. कोस मीनार राय गवां कानपुर देहात 

437. कोस मीनार राजपुर कानपुर देहात 

438. कोस मीनार संखिन बुजुर्ग कानपुर देहात 

439. कोस मीनार सरदारपुर कानपुर देहात 

440. गयादीन सकल के कुएं मे संस्कृत का शिलालेख सुभानपुर कानपुर देहात 

441. निबिया खेडा स्थित इष्टिका मदिर भदवारा कानपुर देहात 

442. जय we को समर्पित किला कडा कौशाम्बी 

443. प्राचीन किला (प्राचीन कौशाम्बी को दशनि वाला) कोसम कौशाम्बी 

444. पभोसा पहाड़ी स्थित कृत्रिम गुफा पभोसा कौशाम्बी 

445. पभोसा पहादी के शिखर पर विशाल ईट भवन के अवशेष पभोसा कौशाम्बी 
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446. fafe स्मारक ओरगाबाद खीरी 

447. दो ote शिलालेखों के साथ लिंग नामकं तीर्थकर कौ विराट मूर्तिं सहित बानपुर ललितपुर 

जीर्ण बुदेल मंदिर 

448. गणेश खेडा, एक प्राचीन स्थल साथ में हाथी के सिर वाले देवता बानपुर ललितपुर 

449. जैन मदिर बानपुर ललितपुर 

450. मलिक रीला बानपुर ललितपुर 

451. पालीखेडा बानपुर ललितपुर 

452. गौंडवानी शैली के तीन मंदिर, दो विष्णु के तथा एक लिंग महादेव को समर्पित भदोना ललितपुर 

453. अधिकांश tage से बना चंदेल काल का मंदिर भरोली ललितपुर 

454. सूर्य देव का मदिर बुधनी ललितपुर 

455. बिलमोरा चांदपुर ललितपुर 

456. 13वीं शताब्दी का शिलालेख yee चांदपुर ललितपुर 

457. संवत् 1325 का शिलालेख yee चांदपुर ललितपुर 

458. जैन मदिर चांदपुर ललितपुर 

459. द्मम्मार चांदपुर ललितपुर 

460. सहस्त्र fan चांदपुर ललितपुर 

461. जंगल में स्थित लघु मदिर चांदपुर ललितपुर 

462. दो verve अभिलिखित स्तंभ चांदपुर ललितपुर 

463. वराह, अभिलिखित स्तंभ तथा ध्वस्त मंदिर चांदपुर ललितपुर 

464. विष्णु एवं लक्ष्मी नारायण चांदपुर ललितपुर 

465. भंडरिया वे नाम मशहूर विष्णु मदिर चांदपुर ललितपुर 

466. महादेव को समर्पित सपार छत वाला मदिर द्सरारन ललितपुर 

467. चंडी मदिर को समर्पित देवालय जो आधा ध्वस्त हो चुका है तथा दौलतपुर ललितपुर 

जिसमे एक मंदिर ओर एक हार मंडप Zl 

468. चंडी मदिर के नीचे घाटी के तल मै पड़ा ean बड़ा yee जिस पर दौलतपुर ललितपुर 

सप्तमातृकार्ये तथा गणेश बने हुए है 

469. Ue देवगढ़ ललितपुर 

470. गुप्तकालीन मंदिर eae ललितपुर 

471. tame किले के जैन मदिर देवगद ललितपुर 
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472. विशाल मंदिर देवग ललितपुर 

473. वराह मदिर देवगद ललितपुर 

474.  कटठोइया मद्धिया के नाम से विख्यात शिखर युक्त मंदिर धोगोल ललितपुर 

475. चतुर्भुजी के नाम से ज्ञात ee शिखर वाला छोटा मदिर धोगोल ललितपुर 

476. भवानी मदिर धोगोल ललितपुर 

477. ऊपर तीन सिर वाले महादेव तथा नीचे लडाई के दुश्य को दशनि धोगरा ललितपुर 

वाला सती पट्ट 

478. संखनाथ या संतनाथ का छोटा मंदिर धोगरा ललितपुर 

479. अखाडा दुधई ललितपुर 

480. बजर दुधई ललितपुर 

481.  बनबाबा दुधई ललितपुर 

482. बनिया की बारात दुधई ललितपुर 

483. छत्र युक्त॒ वराह दुधई ललितपुर 

484. जैन मदिर दुधई ललितपुर 

485. बडी सुरग दुधई ललितपुर 

486. छोटी सुरग दुधई ललितपुर 

487. महादेव का लिंग दुधई ललितपुर 

488. शेलोत्कीर्ण सिंह दुधई ललितपुर 

489. मदिर दुधई ललितपुर 

490. गोंडवानी शैली के दो छोटे मंदिर जिसमे से एक गोंडबाबा तथा दुधई ललितपुर 

दूसरा महादेव का eI 

491. कुड के समीप वराह Sug ललितपुर 

492. दो मदिर तथा अनेक पुरावशेष Ter खेडा ललितपुर 

493. महादेव या लिंग को समर्पित जिसमे एक पूजा कक्ष ओर एक दवार Fel ललितपुर 

मंडप है। सोहावटी पर संवत 1014 का अभिलेख है। 

494. विष्णु को समर्पित मंदिर गुदा ललितपुर 

495. करेया वीर मंदिर eal ललितपुर 

496. फिरोजशाह के समय पर बांसा भवन ललितपुर ललितपुर 

497. चपा मदनपुर ललितपुर 
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498. जैन मंदिर समूह मदनपुर ललितपुर 

499, पंचमदिया के सामने स्थित विशाल मंदिर मदनपुर ललितपुर 

500. मोदी मद् मदनपुर ललितपुर 

501. मुंडी मद् मदनपुर ललितपुर 

502. Wa मिया मदनपुर ललितपुर 

503. महादेव मंदिर मदनपुर ललितपुर 

504. मदिर (बडी ओर छोरी कचहरी) मदनपुर ललितपुर 

505. दो छोटे मंदिर, जिसमे से एक महावीर कौ मां का है। मदनपुर ललितपुर 

506. ध्वस्त मदिर। गर्भगृह मेँ त्रिमूर्ति कौ एक प्रतिमा हे। मरखेडा ललितपुर 

507. IS नामक लंबा सती vez जिस पर संवत 1348 का शिलालेख ZI मरखेडा ललितपुर 

508. मदिर मरखेडा ललितपुर 

509. मदिर स्थल ATES] ललितपुर 

510. Ares का मदिर पाली ललितपुर 

511. जैमिनी घाटी के किनारे प्रलंबित शैल जिस पर कुछ प्रागैतिहासिक मूर्तियां है। पंडुआ ललितपुर 

512. विशाल विष्णु मंदिर के अवशेष सतगतो ललितपुर 

513. जैन मदिर तथा तोरण या प्रवेश द्वार सिरोन खुर्द ललितपुर 

514. सांतिना मंदिर के परिसर मैं स्थित vee जिस पर महेन्द्रपाल देव के शासन fat खुर्द ललितपुर 
काल का 46 erat का कुटिल लिपि में लेख है। 

515. आधुनिक जैन मंदिर के परिसर के बाहर स्थित तोरण या प्रवेश दार सिरोन खुद ललितपुर 

516. मंदिर ang ललितपुर 

517. बाहर के आले में विष्णुं कौ तीन आकृतिर्यो के साथ छोटा मंदिर सूराबाद ललितपुर 

518. किला तालबेहट ललितपुर 

519. महादेव मंदिर वीजापुर ललितपुर 

520. ईट Yoh टीले अर्जुनपुर ललितपुर 

521. कब्रिस्तान बगरवां लखनऊ 

522. कन्रिस्तान wet रोड लखनऊ 

523. अमजद अली शाह का मकबरा हजरत गंज लखनऊ 

524. fafearq हयऊस ade लखनऊ 
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525. fatsa aia पर स्थित ब्रिटिश कत्रिस्तान wy मार्ग लखनऊ 

526. दिलकुशा महल के उत्तर-पश्चिम के भवन ade लखनऊ 

527. आलमबाग का कब्रिस्तान लखनऊ लखनऊ 

528. दिलकुश का कब्रिस्तान लखनऊ लखमऊ 

529. गऊघार का कब्रिस्तान लखनऊ लखनऊ 

530. कैसर पसंद के पास का कब्रिस्तान लखनऊ लखनऊ 

531. Fel भवन किला के पास का कब्रिस्तान लखनऊ लखनऊ 

532. राजा इचा सिंह के अहाते में स्थित कब्रिस्तान लखनऊ लखनऊ 

533. ला-मार्टीनियर रोड परं स्थित कब्रिस्तान लखन लखनऊ 

534. विलायती बाग स्थित कब्रिस्तान लखनऊ लखनऊ 

535. दरगाह हजरत अन्बास लखन लखनऊ 

536. दयानत-उत्दौला का कर्बली लखनऊ लखनऊ 

537. जनरल वाली कोठी लखनऊ लखनऊ 

538. eaten चिश्ती का मकबरा लखनऊ लखन 

539. इमामबाडा अमीनुद्दोला लखनऊ लखनऊ 

540. आसफुद्दौला का इमामबाड़ा लखनऊ लखनऊ 

541. wearer के समीप स्थित जामा मस्जिद लखनऊ लखनऊ 

542. कैसर बाग के दरताजे लखनऊ लखनऊ 

543. wert मोहम्मद् खान के हाते मे स्थित कल्लन कौ लार तथा लखनऊ लखनऊ 

इसके समीप स्थित कात्र 

544. ताल काटेरा का कर्बला लखनऊ लखनऊ 

545. काज मेन भवन लखनऊ लखन 

546.  मलका जहां का कर्बला लखनऊ लखनऊ 

547. आसफुद्दौला से संबंधित मस्जिद लखनऊ लखनऊ 

548. 934 हाईलैडसं के स्मारक लखनऊ लखनऊ 

549. नादान महन लखनऊ लखनऊ 

550. डालीगंज स्थित नासिरुद्दीन हैदर का कर्बला लखनऊ लखनऊ 

551. नील क दरवाजा लखन लखनऊ 
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552. दिलकुशा स्थित पुराना महल लखनऊ लखनऊ 

553. चित्र वीथिका हुसैनाबाद बारादरी लखनऊ लखनऊ 

554. रेजीडंसी विल्डिंग लखनऊ लखनऊ 

555. wat दरवाजा लखनऊ लखनऊ 

556. सप्र का मकबरा लखनऊ लखनऊ 

557. सिकंदर बाग भवन लखनऊ लखनऊ 

558. सिकचा वाली कोठी लखन लखनऊ 

559. deal अली की मस्जिद लखनऊ लखनऊ 

560. गाजीउद्दीन हैदर का मकबरा लखनऊ लखनऊ 

561. जनाब-ए-आलिया का मकबरा लखनऊ लखनऊ 

562. चार खंभा के नाम से मशहूर मकबरा लखनऊ लखनऊ 

563. ler am स्थित मकबरा लखनऊ लखन 

564. मोहम्मद अली शाह का मकबरा लखनऊ लखनऊ 

565. मूसा बाग करा मकबरा लखनऊ लखनऊ 

566. मुशीरं जादी, सादत अली खान कौ बीवी का मकबरा लखनऊ लखनऊ 

567. सादत अली खान का मकबरा लखनऊ लखन 

568. दो कब्रिस्तान लखनऊ लखनऊ 

569. विक्टोरिया स्मारक लखनऊ लखनऊ 

570. तीन मकबरे लंखनरऊू-फैजाबाद रोड लखनऊ 

पर तीसरे ओर पांचवें 

मील पर 

571. दो कब्रिस्तान लखनऊ-फेजाबाद रोड लखनऊ 
पर चौथो मील पर 

572. कब्रिस्तान लखनऊ कानपुर रोड लखनऊ 
पर 13a मील 

573. कत्रिस्तान लखनऊ-रायबरेली रोड लखनऊ 
पर छठे मील पर 

574. कब्रिस्तान मडियांव लखनऊ 

575. पुरानी मडियांव छावनी मेँ स्थित गदर पूर्व रेजीडंसी के स्थल को मोहि बुल्लापुर लखनऊ 

दुशनि वाला स्मारक स्तंभ 
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576. टीला नगराम लखनऊ 

577. ae पहाड्नगर लखनऊ 

578. टीला टिकुरिया लखनऊ 

579. den नदी पर स्थित पुल तथा इससे संबद्ध मदिर रिकैतगंज लखनऊ 

580. चार चंदेल मंदिर तथा चिनाई युक्त कुड अकोना महोबा 

581.  (चकरिया दाई) हाथ में बच्चे के साथ एक महिला की नक्काशी बगवा महोबा 

वाली प्रतिमा 

582. दो tee मंदिरों के खंडहर चरना महोबा 

583. fare के नाम से तिख्यात छोटा टीला जिस पर शिखर विहीन मंदिर हे Pal Tera 

जिसमे एक पुरानी प्रतिमा हे! 

584. ब्रह्म ताल, एक बृहद कुड जिसके किनारे पर चदेल मंदिर तथा बैठक कबेरेया महोबा 

भगनावस्था मे el 

585. पहाड़ी पर स्थित एक महल के खंडहर कुल Ws महोना 

586. मदन सागर के किनारे स्थित मञ्चरी नाम से विख्यात मंदिर कौ नीव महोबा महोवा 

587. tage स्तंभ महोबा महोबा 

588. पांच आदमकद् हाथी कौ मूर्तियां महोवा महोबा 

589. जामा मस्जिद् महोबा महोवा 

590. कौरतं सागर कौ aia महोबा महोबा 

591. मदन सागर कौ dia महोवा महोबा 

592. विजयसागर Fic महोबा महोवा 

593. राजा wale देव या परमल कां महल महोबा महोबा 

594. आल्हा कौ लार नामक लघु प्रस्तर स्तभ महोवा महोबा 

595. मदन सागर के मध्य में खखरा मठ मंदिर महोबा महोबा 

596. संवत् 1206 के लेख सहित 24 तीर्थकर कौ शेलोत्कीर्णं प्रतिमाएं महोबा महोबा 

597. मकरबाई बदिरमकरवाई महोबा 

598, विशाल ग्रेनाइट मंदिर के खंडहर मकरबाई महोबा 

599. wage के दौ ध्वस्तं मदिर मुहरी महोबा 

600. संवत् 755 के एक लेख सहित पुराना कुआं पनवारी महोबा 
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601. विशाल कुड पतकरी कादिम महोबा 

602. रषिलिया मंदिर रहिलिया महोबा 

603. विशाल चंदेल कुंड जिसके किनारे पर चंदेल शली का एक विशाल मुहरी महोबा 
ध्वस्त मंदिर है। 

604. छोटा मदिर जिसका गुबद fix गया हे। रावतपुर महोबा 

605. fant मंदिर सिजरी महोबा 

606. बडा ताल नामके कुंड जिसके मध्य में स्थित द्वीप पर एक विशाल श्रीनगर महोबा 
चंदेल मदिर के खंडहर Zi 

607. हिन्दू मदिर apa महोबा 

608. जैन मदिर सुकुरा महोबा 

609. मंदिर, एक सपाट छत कला भवन उरवारा महोबा 

610. किले का दरवाजा रायबरेली रायबरेली 

611. सईसेतु रायबरेली -प्रतापगदढ रोड राय बरेली 

612. शिव मदिर राजमऊ रायबरेली 

613. शक्यो का स्थल, स्तूप ओर मठ पिपरहवा सिद्धार्थं नगर 

614. प्राचीन स्थल पिपरी सिद्धार्थं नगर 

615. प्राचीन स्थल जंगल बेलहर सिद्धार्थं नगर 

616. प्राचीन स्थल aK vier रोड सिद्धार्थं नगर 
पर टोला गनवरिया 

617. प्राचीन स्थल भारत-नेपाल सीमा के सिद्धार्थं नगर 

पास सिसवा ताल के 

दक्षिण-पश्चिम में 

टोला सालारगदढ 

618. प्राचीन स्थल बड गांव नं 1, टोला सिद्धार्थं नगर 

THR (शाक्य स्तूप 

के पश्चिम में) 

619. बहराइच जिले (अब श्रावस्ती नगर जिला) A 286.026 एक् तथा सहेठ-महेठ श्रावस्ती नगर 

गोंडा जिले (अब बलरामपुर जिला) A 123.93 wes में स्थित 
सहेट-महेर स्थल 

620. fied गांव के पास प्राचीन स्थल भट्टी श्रावस्ती नगर 

621. कटी क्हारी दास के नाम से मशहूर टीला इकौना चक्र भंडार श्रावस्ती नगर 
(साहेट-महेद) 
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622. कुटी शत्रुहन दास के नाम से मशहूर टीला इकौना (चक्र-भंडार श्रावस्ती नगर 
(साहेट-महेट) ) 

623. sot नाथ महादेव के नाम से मशहूर टीला इकौन (चक्र-भंडार श्राक्स्ती नगर 
(साहेठ-महेट) ) 

624. ईट का ध्वस्त रीला ट्डवा श्रावस्ती नगर 

625. छोरा गोलाकार टीला टंडवा श्रावस्ती नगर 

626. 10वीं शताब्दी का ध्वस्त ईट मंदिर समूह जिसे स्थानीय तौर पर तेलीगदी भगुपुर सुल्तानपुर 
के नाम से जाना जाता है। 

627. मस्जिद इसोली सुल्तानपुर 

628. इष्टिका आच्छादित विशाल रीला जो निश्चित रूप से बौद्ध नगर का रायपुर, रिकरी शाहगद सुल्तानपुर 
खंडहर हे 

629. चारों कोनों पर ईट at मीनारों के साथ मञ्जनगांव नामक विशाल डीह सुल्तानपुर सुल्तानपुर 

630. pal मोहम्मद का मकबरा बांगर मऊ उन्नाव 

पटना मण्डल 

631. कैप्टन विल्सन एवं जोन्स ओर 13वीं थल सेना के ग्यारह सैनिकों के स्मारक आजमगढ आजमगढ 

632. विद्रोह स्मारक आजमगढ आजमगढ 

633. प्राचीन fafe Horne आजमगढ आजमगद 

634. गर्वा का कोर या राजभर का लोर नामक प्राचीन स्थल गढवा आजमगद 

635. सात एकड़ में प्राचीन स्थल तथा खसरा नं. 384 मे 800 लिंक गदवा आजमगढ 

636. अभिमान का मकबरा मेहनगर आजमगढ 

637. अत्कौर्णित प्रस्तर स्तंभ पकी आजमगढ 

638. प्राचीन भवन के feel वाला एकं बन्य उपवन अमावे बलिया 

639. लंबा टीला बैरन्त चंदोली 

640. देवी का स्थान के नाम से विख्यात छोटे शंक्वाकार टीले के अवशेष वैरन्त चदोली 

641. ध्वस्त किले वाला प्राचीन स्थल वैरन्त चंदोली 

642. बडा आयताकार टीला बैरन्त चंदौली 

643. ईट के अवशेषं बाला बडा टीला धानापुर चंदौली 

644. पहाड़ी के पश्चिम तथा उत्तर पूर्वं मे एकश्म सहित तीन स्थल है हाथीनिया पहाड़ी चंदोली 

645. स्तूप के आकार का शंक्वाकार टीला अमावनी देवरिया 

646. स्थानीय तौर पर परशुराम कौ लार या गदा के नाम से मशहूर अनगद् भागलपुर देवरिया 
गधेले भूरे बलुआ पत्थर अवशेषं A उत्कौर्णित महापाषाण 
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647. उत्कीर्ण प्रस्तर स्तंभ कहांव देवरिया 

(प्राचीन काकुभा) 

648. दौ ध्वस्त मंदिर काव देवरिया 

649. गोलाकार रीला ओर स्तूल के अवशेष चेतियांव कुशीनगर 

650. विशाल डीह या टीला चेतियांव कुशीनगर 

651. विशाल सपाट शिखर वाला खंडहर टीला जिसे ज्जरमरिया कहा जाता हे। चेतियांव कुशीनगर 

652. असमानपुर डीह नामक ईट के खंडहर वाला टीला चेतियांव कुशीनगर 

653. श्रेय नामकं खंडहर टीला चेतियांव कुशीनगर 

654. क्रम सं. 3 पर Ep स्थल के पश्चिमी विस्तार में स्थित टीला चेतियांव कुशीनगर 

655. Witt नगर का कोट नामक प्राचीन स्थान फाजिल नगर कुशीनगर 

656. प्राचीन स्थल Ges तथा meat देवरिया 

657. लम्बा नीचा खडहर रीला GEST देवरिया 

65६. विशाल टीला सोहमाग देवरिया 

659. डीह या टीला स्पष्टतः बद्ध स्तूप के अवशेष ताराकुलवा देवरिया 

660. प्राचीन स्थल BAR देवरिया 

661. War wa टीला रुद्रपुर देवरिया 

662. Fast डीह के नाम से aa टीला अर्यारिहार गाजीपुर 

663. गंगा नदी का पुल भीमापुर गाजीपुर 

664. ध्वस्त किले मँ खडा स्कद गुप्त के शिलालेख वाला frat गुप्त स्त॑भ भितारी गाजीपुर 

665. कोनो मे प्रक्षेपी मीनार सहित समूचा ध्वस्त किला बाडा तथा रीला भितरी गाजीपुर 

666. गुप्त काल के अवशेष भितरी गाजीपुर 

667. मंदिरों एवं अन्य भवनों के अवशेष वाला खंडहर टीला दिलदार नगर गाजीपुर 

668. सूरी HT राज नामक डीह या खंडहर रीला गाजीपुर गाजीपुर 

669. लाई कार्नवालिस का मकबरा गाजीपुर गाजीपुर 

670. ईर कै खंडहर टीले के पश्चिमी छोर पर खडा प्रस्तार लाट यां स्तंभ लिया गाजीपुर 
तथा नजदीक में जमीन पर पडा शीर्ष स्तंभ 

671. हाई खेडा मसावंदी गाजीपुर 

672. खंडहर zen मसावंदी गाजीपुर 
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673. वराह अथवा शूकर अवतार तथा गोपियों के साथ कृष्ण को दशनि सैदपुर गाजीपुर 

वाली दो प्रतिमाए 

674. विशाल ईट का भर्या शेखनपुर गाजीपुर 

675. एक बहुत बडे प्राचीन नगर के बडी संख्या मे अवशेष बदी गोरखपुर 

676. बड cel कौ Fam aI या भादर खास गोरखपुर 

677. ईट के तीन wa शंक्वाकार dd जो स्पस्टतः स्तूपो के अवशेष हैँ चावरां गोरखपुर 

678. वृहत टीला गोपालपुर गोरखपुर 

679. बड़ा तथा उचा टीला, .पाचीन दोमनगद के अवशेष गोरखपुर गोरखपुर 

680. ईट के अवशेषों के रीलोँं से ठका प्राचीन स्थल तथा जिसमें एक गुनाह गोरखपुर 

प्राचीन चिनाई वाला pai भी है 

681. seen मस्जिद जौनपुर जौनपुर 

682. तेह wel वंश के सात राजां कौ Gare जौनपुर जौनपुर 

683. किला जौनपुर जौनपुर 

684. पुराने किले मेँ हमाम या तुर्की स्नानागर जौनपुर जौनपुर 

685. gett मस्जिद जौनपुर जौनपुर 

686. जूमा मस्जिद जौनपुर जौनपुर 

687. खालिस मुखालिस या चान ऊगली मस्जिद जौनपुर जौनपुर 

688. जौनपुर शर्का कौ राजाओं का खानकाह या मकबरा तथा शाही विलाप जौनपुर जौनपुर 

के लिए daz 

689. लाल मस्जिद (लाल दरवाजा) जौनपुर जौनपुर 

690. कालच खान का मकबरा जौनपुर जौनपुर 

691. शाह फिरोज का रोजा जौनपुर जौनपुर 

692. एक छोटे हाथी पर खडा विशाल शेर का वाला प्रस्तर जौनपुर जौनपुर 

693. नवाब गाजी खान का मकबरा जौनपुर जोनपुर 

694. हजरत चिरागेहियुद महल का प्रवेश ER जाफराबाद जौनपुर 

695. शेख ae कौ मस्जिद् जाफराबाद जौनपुर 

696. Ward पुरानै ककड किले कौ दीवार जाफराबाद जौनपुर 

697. टूटी हुई eal तथा कु Adal से ठका हुआ ged टीला पदरौना कुशीनगर 

698. ईट के अवशेषं का रीला सहिया कुशीनगर 
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699. देवी स्थान या रणभैर भवानी के नाम से विख्यात was ईट कार्य का कसिया कुशीनगर 

एक san रीला, मठ कुवर् का किला के नाम से विख्यात एक 

आयताकार टीला जो टूटी हई gel से ठका gan है तथा जिस पर 
ईट का बहुत ही क्षतिग्रस्त a खडा है, बुद्ध की एक बडी मूर्ति, एक 
तपस्वी, एक आदमकद मूर्तिं जो बुद्ध के निर्वाण का प्रतिनिधित्व करती है। 
एक बडे टीले के उत्तर तथा पूर्वं मे समतल भूमि पर feat हुए 

स्मारकं के निकट टूटी हुई ईरो से ठका हुआ एक कम ऊचाई वाला 

चौकोर रीला 

700 प्राचीन स्थल घोसी मऊ 

701. पहादी के शिखर पर अनेक गुफाए अधेसर मिर्जापुर 

702. ध्वस्त प्रस्तर किला ललितपुर अहरौरा मिर्जापुर 

703. Feet देवी का vers जहां अशोक का शिलालेख है। अहरावरखास frag 

704. तीन लघु लिंग मंदिर लगभग 1000 ई के अवशेष अहूगी मिर्जापुर 

705. शिव मंदिर के खंडहर अहूगी मिर्जापुर 

706. संग्राम साही-की-पहादी के नाम से मशहूर टीला भागदेश्वर मिर्जापुर 

707.  खोह नामक qe जिसे भीतरी तरफ शैल पर प्रारंभिक काल के दौ भल्ली मिरजापुर 

कुटिल शिलालेख ZI 

708. उत्कीर्णित स्तभ बेलखाडत्र मिर्जापुर 

709. ब्रिटिश Hise चूनार मिर्जापुर 

710. दुर्गा ule चूनार मिर्जापुर 

711. उत्कौर्णिति फलक हलिया मिर्जापुर 

712. ब्रिटिश कब्रिस्तान मिर्जापुर मिर्जापुर 

713. HER खान का मकबरा सरयान सिकन्द्रपुर मिर्जापुर 

714. संकटा देवी के नाम से स्थानीय तौर पर मशहूर आदमकद मूर्ति शिवपुर मिर्जापुर 

715. त्रिटिश कब्रिस्तान सुल्तानपुर मिर्जापुर 

716. दो शिलालेखों सहित रामगाय we मे नदी की गोद A एक दीप समूह विन्ध्याचल मिर्जापुर 

पर स्थित मंदिर के अविशेष 

717. मूर्तियां के ewe जिसमें से एक गगा के किनारे पड़ा कृष्ण स्तंभ हे विन्ध्याचल मिर्जापुर 

जो रामगया घाट पर स्थित चनूतरे पर a 

718. कातिल किला विन्ध्याचल मिर्जापुर 

719. «Bea भारस्थी देवी मंदिर के अवशेष विन्ध्याचल मिर्जापुर 
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720. त्रिरिश कब्रिस्तान गोपीगंज संतरविदास नगर 

721. पक्का frre वाला किला विजयगढ सोनभद्र 

722. कब्रिस्तान चैतगंज वाराणसी 

723. सुंदर विशाल ईट निर्मित किले के अवशेष चन्द्रवटी वाराणसी 

724. काहूखंडी स्तूप के नाम से मशहूर प्राचीन बोद्ध स्थल गंज ओर ae वाराणसी 

725. पुराना ध्वस्त कोर (गदी) हातिमपुर वाराणसी 

726. सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल जिसमे ate स्तुप, जगत सिंह का स्तूप, TSR, खाजुहीगंज वाराणसी 

मेजर किटली का मठ तथा 1884-85 में श्री सेरताल द्वारा उत्खनित सभी (वाराणसी) 

स्मारक जिसका क्षेत्रफल 53.04 एकड् है तथा 21.84 WHS कौ सरकारी 

जमीन है 

727. a कब्रिस्तान राजधा वाराणसी 

728. लाल खान का मकबरा राजघाट वाराणसी 

729. पुरातत्व विभाग द्वारा अन्वेषित बोद्ध स्थल के पूर्वं का we as जो सारनाथ वाराणसी 

नरोखर नामक sitet तक फैला 2 

Bo यूरोपीय अधिकारियों की कत्र . शिवाला वाराणसी 

731. प्राचीन सुकलपुरा को दशनि वाला खेडा या टीला सुकलपुरा चन्दलुई 

732. प्राचीन टीला तिलमापुर वाराणसी 

733. धरहरा मस्जिद (ओरंगजेव मस्जिद) वाराणसी वाराणसी 

734. ले. कर्नल पोगसन का मकबरा वाराणसी वाराणसी 

735. विद्रोह स्मारक वाराणसी वाराणसी 

736. मानसिंह की वेधशाला वाराणसी वाराणसी 

737. weap उत्कीर्णित लाट या महापाषाण जो अब क्वीन्स कालेज के वाराणसी वाराणसी 

परिसर में खडा zi | 

738. BOM भवनं पर फलक वारणसी वाराणसी 

739. तेलिया नाला बौद्ध खंडहर वाराणसी वाराणसी 

740. ses आर्टालरी लाइन्स स्थिते दो ae वाराणसी वाराणसी 

741. विक्टोरिया स्मारक वाराणसी वाराणसी 

742. प्राचीन स्थल ओर पुरातत्वीय अवशेष रदरोली महाराज गंज 
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tistas बीजों का उपयोग 

2236. श्री भर्तृहरि महताबः क्या कृषि मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) देश के कृषि क्षेत्र मेँ उपयोग मे a जा रहे aise 

बीजों का व्यौरा क्या 2; 

(ख) क्या एसे बीजों के मूल्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण 

है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) उच्च उत्पादकता बीजों के अनुसंधान ओर विकास के 

लिए केन्द्र सरकार ने क्या उपाय किए हैः? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय में राज्य मंत्री (डो. चरण वास महत): (क) विभिन 

wat मे कुल 370 weiss fad निर्मुक्त की गई ह जिनमे 

47 चावल, 89 मक्का, 82 बाजरा, 32 ARH, 65 कपास 29, 

सूरजमुखी, 4 कुसेम, 17 एरण्ड, 4 तोरिया ओर सरसों ओर 1 

अरहर शामिल हे! 

(ख) ओर (ग) जी et बीज अधिनियम, 1966 बीज नियम, 

1968 ओर बीज (नियत्रण) आदेश 1983 के अन्तर्गत बीजों के 

मूल्य के विनियमन का कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि बीज 
(नियत्रण) आदेश, 1983 के अनुसार बीज एक आवश्यक जिन्स 

है, यह व्यवस्था गुणवत्ता विनियमन के प्रयोजन हेतु है न कि बीजों 
के मूल्यों के विनियमन के प्रयोजन हेतु। 

(घ) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने उच्च उपज देने वाले 

हाइत्रिडों के विकास के लिए कई उपाय किए 2: 

(1) नर जीवाणुहीन वंशावलि्योँ का विभिन आनुवंशिक पृष्ठभूमि 

तथा परिपक्वता समूहो में विविधिकरण। 

(2) जैविक ओर अजैविक carat के प्रति प्रतिरोधशक्ति/ 

सह्यशक्ति तथा परिपक्वता अवेधियों कौ दृष्टि से पुनः 

प्रचलित वंशावलियों का विविधिकरण। 

(3) मूल वंशावलियों ओर साथ ही संकरो के लागत प्रभावी 

बीज उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकियों का परिष्करण, ओर 

(4) विभिन स्रोतों से वांछनीय जीन को शामिल करके 

आनुवंशिक पूल कां पुनर्गठन। 
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फलों ओर सब्जियों के व्यापार में निजी कपनियां 

2237, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः क्या कृषि मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि फलों ओर सब्जियों 

के व्यापार में निजी कंपनियों कौ सल्स्तिता ote किसानों के हितों 

के विरुद्ध है ओर न ही यह फलों ओर सब्जियों के छोटे विक्रेताओं 
के जीवनयापन के लिए खतरा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी aig सहित इस पर सरकार की 

क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या निजी कंपनियों के एकाधिकार के परिणामस्वरूप 

फलो, सब्जियों तथा अन्य कृषि उत्पादो के मूल्यो मे वृद्धिं नहीं 
होगी; ओर 

(घ) यदि a, तो इस संबंध 4 सरकार ने क्या सुधारात्मक 
उपाय किए हैँ? 

कृषि मत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास महत): (क) से (घ) 
कृषि मंत्रालय ने वर्षं 2003 मे माडल कृषि उत्पाद विपणन समिति 
(एपीएमसी) अधिनियम बनाया था एवं सभी राज्यों एवं संघ राज्य 

क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया था ताकि वे अपने विद्यमान 
राज्य एपीएमसी अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर सके। माडल 

अधिनियम में अपेक्षित विपणन अवसंरचना के विकास में निवेश 

को प्रोत्साहिते करने का प्रावधान है। यह किसानों एवं व्यापार के 

हित मेँ प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक विपणन चैनल अर्थात सीधे विपणन, 
सविदा खेती, निजी विपणन आदि को भी agen देता है। किसानों 
से फल एवं सन्जियों के सीधे विपणन, संविदा खेती, निजी विपणन 

आदि को भी aera देता है। किसानों से फल एवं सन्नियों के 
सीधे प्रापण के नये वैकल्पिक चैनल sik फसलोपरान्त विपणन 
अवसंरचना के विकास से कारोबार/विपणन लगात एवं फसलोपरान्त 

हानियों मे कमी आती है। इससे छोटे किसानों को प्रतिस्पधीं विपणन 
अवसर सहित लाभकारी मूल्य प्रदान करके उनके हितों की रक्षा 
करने मे मदद मिलेगी ओर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ताजा 
गुणवत्ताप्रद फल एवं सब्जियां उपलब्ध होंगी। 

फलों ओर सब्जियों का उत्पादन 
(ननः षी 

2238. श्रीमती रमा देवीः 

श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 

क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

5०१ ~ ८ ट
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(क) क्या सरकार ने फल ओर सब्जियों के उत्पादक किसानों 

के उत्पादों किसानों के उत्पादों के निर्यात को बदाने के लिए उनके 

साथ कोई वार्ता कौ है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 

परिणाम रहे; ओर 

(ग) उक्त परिणमों के संबंध मे सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया 

2? 

कृषि मंत्रालय में राज्य wat तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय ये राज्य मत्री (डी. चरण दास Hed): (क) से (ग) 

निर्यात के लिए फलों एवं सन्जियोँ का उत्पादन करने वाले किसानों 

से सरकार से सरकार की कोई वार्तां नहीं as है। हालांकि, सरकार 

फलों एवं सन्जियों समेत बागवानी के समग्र विकास के लिए् विभिन 

योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी 

राज्यो के लिए बागवानी मिशन कार्यान्वित कर रही है। इन फलस 

कौ उत्पदकता बढाने के लिए दी जाने वाली सहायता मे नर्सरी एवं 

टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाओं के जरिए गुणवत्तप्रद बीजों एवं रोपण 

सामग्री का उत्पादन तथा वितरण, उन्नत feel के साथ क्षत्र 

विस्तार, ग्रीन हाऊस तथा were teal में संरक्षित कृषि शुरू 

करना, किसानों तथा vies स्टाफ को नवीनतम प्रौद्योगिकियों संबंधी 

प्रशिक्षण के साथ समेकित नाशीजीव weer (आरईपीएम)/समेकित 

पोषण प्रबंधन (आईएनएप) शामिल है। 

(अनुवाद) Nw CES Se tr 

दिल्ली मे भवनों का गिरना 
भक 

2239. प्रो. रंजन प्रसाद यादवः क्या शहरी विकास मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल ही मेँ दिल्ली में आवासों का सर्वेक्षण किया 

गया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या उक्त सर्वेक्षण के दौरान बडी संख्या मेँ भवनों/आवासों 

को खतरनाक घोषित किया गया है ओर उनकी मरम्मत कौ 

आवश्यकता है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ङ) दिल्ली मे गत तीन वषँ, प्रत्येक वर्ष के दौरान ce भवनों 

की कुल संख्या क्या है; 
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(च) उक्त घटनाओं मे कितने लोग मारे गए/घायल हुए; ओर 

(3) जिन भवनों को खतरनाक घोषित किया गया तथा fe 

मरम्मत की आवश्यकता है उनके मालिको के विरुद्ध क्या कार्यवाही 

की गई? 

शहरी विकास मत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सोगत राय) 

(क) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 

सूचितं किया है कि एनडीएमसी aa मे कोई सर्वेक्षण नहीं कराया 

गया धा। 

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सूचित किया है कि वह 
प्रत्येक वर्ष खतरनाक मकानों का मनसून से पहले सर्वेक्षण करवाता 

है। दिल्ली नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गर सूचना के अनुसार 

वर्ष 2011 के दौरान कुल 1730034 मकानों की मरम्मत कौ गई 

ओर 7 मकान खतरनाक पाए गए। 

(ङ) एमसीडी ने सूचित किया है कि fred तीन वर्षा के 

दौरान भवनों के गिरने के कुल 9 मामलों कौ सूचना प्राप्त gl 

(च) wrist ने यह भी सूचित किया है कि उपरोक्त 

घटनाओं A कुल 93 लोग मारे WI ) 

(छ) एमसीडी ने यह सूचित किया है कि भवन के मालिको 
के खिलाफ दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधान के 

अनुसार आवश्यक कार्रवाई कौ गई थी। 

Tee Leh. o 
ne मिर्च का मूल्य + ˆ %8 

2240. श्री एल. राजगोपालः क्या कृषि dat यह बताने 

की कृपा करगे किः 

(क) गत तीन वषँ के प्रत्येक वर्षं के दौरान घरेलू बाजार 

मे मिर्च का क्या मूल्य रहा; 

(ख) क्या सरकार ने घरेलू बाजार मेँ मिर्च के मूल्यं में 

अभूतपूर्वं गिरावट पर ध्यान दिया है जिसकौ वजह से देश के मिर्च 

उत्पादक प्रभावित हए है; 

(ग) क्या सरकार मिर्च का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर 

विचार कर रही है ताकि मूल्यों के उतार-चदाव से मिर्च उत्पादक 

किसानों को बचाया जा सके; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

Ware मे राज्य मंत्री (डो. चरण वास महत): (क) ओर
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(ख) विगतं तीन वर्षो के दौरान देश के चुनिंदा बाजारों मे मिर्च 
के मासिक मूल्य का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये 
आंकडे हाल के महीनों मे मिचीं के मूल्य मे एक घरती हुई प्रवृत्ति 

दशति ¢ परन्तु गिरावट का स्तर एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर 
भिनन-भिन होता 2 

(ग) ओर (घ) मिर्च के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 
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की घोषणा कर्मे का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकार उन कृषि 
एवं बागवानी fara’ के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) 

क्रियान्वितं कर रही है जिन्हे मूल्य समर्थन योजना के तहत शामिल 
नहीं किया गया है! बाजार हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन राज्य/संघ 

शासित प्रदेश की सरकारों से अनुरोध पर किया जाता है तथा उनके 

मूल्य आर्थिक स्तरो/उत्पादन लागत से कम हो जाते हैँ तब कम 

बिक्री होने से इन जिन्सों के उत्पादकं कौ रक्षा की जा सके। 

विवरणी 

चुतिदा केन्द्र मेँ मिर्च के मासिक शौक मूल्य 

(रुपए प्रति क्विंटल) 

बाजार गन्टूर गन्टूर वारंगल बेगलूर मुंबई दिल्ली 

मासिक/किस्म ae | We 2 जीटी - - Wax 

1 2 3 4 5 6 7 

जनवरी, 2009 एनआर एनआर 5000 7250 7450 5300 

फरवरी एनआर एनआर 4000 7500 8250 5300 

मार्च एनआर एनआर एनआर 6575 8250 5250 

अप्रैल 5300 एनआर एनआर 5800 8250 5300 

मई 5000 एनआर 4800 6400 9000 5400 

जून 5000 3600 3900 5800 9000 5400 

जुलाई एनआर एनआर एनआर 6400 8000 5500 

अगस्त एनआर एनआर एनआर 6450 6400 5500 

सितम्बर 5300 3200 एनआर 6500 5750 5600 

अक्तूबर एनआर एनआर एनआर 6950 6500 5700 

नवम्बर 5700 3500 एनआर 5640 6500 6200 

दिसम्बर 5600 4800 एनआर 7500 7000 7100 

जनवरी, 2010 5500 4800 6400 6900 7500 7700 

फरवरी 5200 4400 5300 7000 7500 5600 

मार्च 5800 4500 WAAR 7000 6500 7300 

अप्रैल 5500 4000 एनआर 6500 7000 एनआर 

मई 5000 3800 एनआर 6500 7000 11000 
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1 2 3 4 5 6 7 

जून 5000 3600 एनआर WAH 5500 12000 

जुलाई 5000 3800 एनआर WAR 6000 8000 

अगस्त 4700 4000 एनआर 6500 6500 5500 

सितम्बर 4900 3800 2000 6400 6000 ` 6200 

अक्तूबर 5050 4250 एनआर 6500 5650 5800 

नवम्बर 5600 5000 WAAR 6400 6000 6000 

दिसम्बर 8000 6500 5500 7000 6750 8400 

जनवरी, 2011 8000 7200 6600 7000 8000 8300 

फरवरी 9500 8500 7500 10800 9666 9600 

ard 8800 7900 6500 11000 10000 9000 

अप्रैल 9300 8000 7000 9200 10000 10000 

मई | 9500 8300 6400 9500 10333 9200 

जून 7000 6400 5400 10600 10000 9600 

जुलाई 7200 6500 5500 10500 10000 9500 

अगस्त 7000 6500 5800 10400 10000 9200 

सितम्बर 7200 6500 एनआर 10500 10000 9700 

अक्तूबर 7000 6200 6100 12000 10000 एनआर 

नवेम्बर 6300 6000 6000 13200 9500 8500 

दिसम्बर 7300 6600 6100 9800 9500 7800 

जनवरी, 2012 6500 6300 5600 9000 ` 10000 7400 

फरवरी 5800 4500 5200 8000 8800 6700 

एनरी=कोई लेनदेन नहीं हुआ 

एनए-उपलब्ध नहीं 

एनआस्सुचित नहीं किया गया 

स्रोतः कृषि उत्पादन विपणन समिति तथा विपणन आसूचना यूनिट 

~ -b9 mae -- 
(हिन्दी S ७ 70 fh ees!) (क) af 2009 से जुलाई 2011 के बीच विभिन आरोपों aon 

KX निलन के आधार पर निलंबित किए गए भारतीय खाद्य निगम के 
भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों का निलंबन अधिकारियों कौ संख्या क्या है; 

2241. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: (ख) क्या उक्त निलंबित अधिकारियों में से आधे से अधिक 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः अधिकारियों को सेवा मेँ पुनः बहाल कर लिया गया हे; 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण (ग) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इन निलंबित 

पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः अधिकारियों को पुनः सेवा में लेने के क्या कारण है; ओर
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(घ) सरकार द्वारा इस Ga में क्या सुधारवादी उपाय किए 

गए? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य पत्री (प्रो. के.वी. थोँपस); (क) वर्षं 2009 से जुलाई 

2011 की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम के दौर सो (200) 
कर्मचारियों को निलम्बित किया गया a 

(ख) ओर (ग) जी, हां। 117 कर्मचारियों का निलम्बन वापस 

ले लिया गया है। निलम्बन एक कार्यकारी कारवाई है जिसके द्वारा 

सरकारी सेवक को अनुशासखनहीनता, लापरवाही, दुराचरण आदि 
pal हेतु अंतिम कार्रवाई लम्बित रहने तक eae से अस्थायी तौर 

पर बाहर रखा जाता ft यह सरकारी सेवक द्वारा प्रारम्भिक जांच 

प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने ओर बाधा डालने तथा मौखिक एवं 

दस्तावेजी वास्तविक साक्ष्य से छेडछाड करने के विरुद्ध एक रक्षोपाय 

है। सक्षम-प्राधिकारी द्वारा निलम्बन आदेश कभी भी वापस लिया 
जा सकता, जब यह अभिनिश्चित कर लिया जाता है कि निलम्बित 

कर्मचारी कार्यवाही को प्रभावित करने अथवा fare में हेरफेर करने 

कौ स्थिति मे नहीं होगा। भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी विनियमन 

1971 के Wart के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बन कौ 

90 दिनों के भीतर समीक्षा की जाती है ओर एेसी समीक्षा के बाद 
निलम्बन वापस लिया जा सकता है। 

(घ) प्रश्न नहीं उठाता। 
la 

~ . a” oe ८ 

(अनुवाद ] Fa) दा ८ 
१ 2 eh ^ \Q 

सोस्कृतिक कार्यक्रम 

2242. श्री ured डिएसः क्या संस्कृति मत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों की संस्कृतिक गतिविधियों 
सांस्कृतिक त्यौहार ओर zeal को समान मंचपर दशनि के लिए 

कोई स्कीम लागू कर रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार विभिन राज्यों के Fel ओर 
संस्कृति देश के विभिन भागों में दशनि के लिए कार्यक्रम आयोजित 

करने पर विचार कर रही है? 

आवास ओर शहरी गरीबी sag यंत्र तथा संस्कृति 
पत्री ( कुमारी Germ): (क) ओर (ख) सरकार ने सात क्षेत्रीय 
सांस्कृतिक ba (जेदसीसी) स्थापित किए है जिनके मुख्यालय 
पियाला, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर, नागपुर ओर 
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तंजावुर में है। जेडसीसी के मुख्य उदृदेश्य विभिन राज्यो/संघ राज्य 
क्षेत्रों की परंपरागत लोक कला ओर संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन 

ओर प्रसार करना है। जडसीसी का प्रयास क्षेत्र कौ विभिन कलाओं 
की समृद्ध विविधता ओर अद्धितीयता का विकास करना ओर लोगों 

को अपनी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम ओर ओंक्टेव ओर 
लोकतरंग (राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव) जेसी अपनी स्कीमो के जरिए 
विभिन राज्यों के नृत्यों ओर अन्य सांस्कृतिक कार्यकलापों का 
प्रदर्शन करने के लिए सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करते है। 

(ग) प्रश्न नहीं उठता। 
Slo I 

कृषि मे निवेश 
_—— 

2243. श्री सी. राजेन्द्रनः 

श्री नवीन जिन्वलः 

क्या कृषि मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्षं कृषि एवं संबद्ध 
aal मे किए गए निजी, सरकारी ओर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 

व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या कृषि क्षेत्र मे निवेश का वर्तमान स्तर खाद्य सुरक्षा 

के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता को पूरा करने के लिए ae 

के उत्पादन को बढाने हेतु पर्याप्त है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; ओर 

(घ) यदि नहीं, तो देश मेँ खाद्यान्न उत्पादन तथा इसका Rip 

बदाने हेतु कृषि मेँ सरकारी एवं निजी/विदेशी निवेश को ae के 
लिए सरकार द्वारा क्या उपाय feu गए है/किए जा रहे 2? 

कृषि मत्रालय यें राज्य पत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

म॑त्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास महत); (क) पिछले 

तीन वषो में प्रत्येक के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रं में निजी 
सार्वजनिक तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का व्यौरा 

संलग्न विवरण में देखा जा सकता Zi 

(ख) से (घ) देश खाद्यान उत्पादन मे काफी आत्मनिर्भर 21 

हालांकि विशेष रूप से कृषि saat एवं संभार तंत्र के 
सुद्दढीकरण के लिए किसी अतिरिक्त निवेश से बढती मांग कौ पूर्ति 

के लिए दीर्घकालिक अधिक उत्पादन होगा। 

सरकार कृषि aa में वृद्धिते योजना परिव्यय के जरिए इस 

aa q सार्वजनिक निवेश को बढाने के लिए प्रयास कर रही Zl 
निजी निवेश आकर्षित करने के लिए सक्षम नीतियों के माध्यम से
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वातावरण बनाया जा रहा है। विशिष्ट कृषि एवं संबद्ध क्षत्रं में 

एफडीआई कौ अनुमति है। 

वितरण 

fist तीन ad मे कृषि एवं संबद्ध क्षत्रं मे सकल पूंजी 
निर्माण (जीसीएफ) के संदर्भ मै आंके गए सार्वजनिक एवं निजी 

निवेश का व्यौरा निम्न हैः 

(रुपए करोड मे) 

ay कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र मे जीसीएफ 

सार्वजनिक निजी कुल 

2008-09 20572 106556 127127 

2009-10 22720 108419 131139 

2010-11 21500 120754 142254 

(2004-05 Feat पर) 

fred तीन वषो मे कृषि एवं gas क्षेत्रो मेँ प्रत्यक्ष निवेश 

(एफडीआई) का व्योरा निम्न हैः 

(रुपए करोड मेँ) 

ag कृषि एक संबद्ध क्षेत्र मे एफडीञआई 

2008-09 24.61 

2009-10 5922.29 

2010-11 202.60 

stadia वनस्यति के मूल्य ( 

2244, श्री athe area: 

श्री अधलराव पाटील शिवाजीः 

श्री आनंदरावं अडसुलः 

क्या कृषि मत्री यह बताने at कृपा करेगे किः 

(क) क्या ओषधीय वनस्पति गुणों वाले पोधे के मूल्य निर्धारित 
करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि te पौधों 
की खेती बदु स्तर पर करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया 
जा सके; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ot क्या है तथा उक्त प्रस्ताव 
की वर्तमान स्थिति क्या हे; 
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(ग) अगर खुले बाजार में मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य से 

नीचे चले जाते हैँ तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से सरकारी 

ओषधीय de oral ओर हर्बल मेडीसिन निगम लिमिटेड के माध्यम 

से ओषधीय वनस्पति कौ खरीद का अनुरोध किया है; 

(घ) यदि हां, तो दसं पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए AT 
ओर इस aaa में राज्य सरकारों को जारी दिशानिर्देश क्या है; ओर 

(ङ) ओषधीय वनस्पति का न्यूनतम समर्थन मूल्य कब तक 
निर्धारित किए जाने कौ संभावना है? 

कृषि मत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दाख महत ): (क) से (ङ) 

ओषधीय वनस्पति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने 

संबंधी प्रस्ताव जनजातीय मंत्रालय के विचाराधीन है। 

(हिन्दी) २५. Tan ० 4 2 -1 2 

सुरक्षा को सुदृढ नाना 

2245. श्री जय प्रकाश अग्रवालः क्या गृह मत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो के दौरान देश मेँ बनाए रखने ओर सुरक्षा 
को मजबूत बनाने के रास्ते मेँ आने वाली मुख्य see का व्यौरा 
क्या है; ओर 

(ख) उक्त seat को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों 

का व्यौरा क्था हे? 

गृह म॑त्रालय मे राज्य पत्री ( श्री जितेन्द्र सिंह ): (क) ओर 
(ख) आतंकवाद /अलगाववाद एक प्रमुख आन्तरिक सुरक्षा चुनौती 

है जिससे निपटने ओर इसे नियंत्रित करने कौ आवश्यकता 21 

सरकार आतंकवाद, अतिवाद ओर अलगाववाद के सभी रूपों 

एवं अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध करने के 
लिए प्रतिबद्ध है क्योकि इसका कोई भी कारण, यथार्थं अथवा 

काल्पनिक, आतंकवाद अथवा हिसा को म्यायोचित नहीं ठहरा 

सकता। उग्रवाद ओर आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए लिए 

सरकार ने विभिन उपाय किए है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ताकत को बढाना; निजी ओद्योगिक 
उपक्रमं के संयुक्त उद्यम में सी आई एस एफ की तैनाती करने 

के लिए सी as एस एफ अधिनियम a संशोधन; a, 

कोलकाता, हैदराबाद ओर मुम्बई मे एन एस ओ eal की स्थापना; 
आपात मे एन एस जी के कार्मिकों के आवागमन के लिए हवाई 

जहाज कौ मांग करने के लिए महानिदेशक, एन एस जी को
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शवितियां प्रदान करना, बहु-एजंसी केन्द्र को सशक्त॒ बनाना Bik 
उसका पुनर्गठन करना, ताकि वह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा 

एजेंसियों के साथ आसूचना को सही समय पर एकत्र करने ओर 
उनका आदान-प्रदान करने के लिए asta we प्रतिदिन (24x7) 
आधार पर कार्य कर सके; आप्रवासन नियत्रण को सख्त बनाना; 
सीमाओं पर चोबीसों घटे निगरानी ओर गर्त लगा करके प्रभावकारी 
सीमा प्रबधनः; प्रेक्षण चौकियों कौ स्थापना; सीमा पर बाड लगाना, 

तेज रोशनी कौ व्यवस्था करना, आधुनिक एवं उच्च प्रोद्योगिकौ वाले 
निगरानी उपकरण लगाना; आसूचना तत्र का उन्नयन ओर तरीय 
सुरक्षा शामिल है। आतंकवाद का दमन aA के लिए निवारक 

उपायों को कठोर बनाने के लिए वर्षं 2008 4 विधि-विरुद्ध 
क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित ओर अधिसूचित 
किया गया हे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत 
राष्ट्रीय जांच wit का गठन fen गया है ताकि अनुसूची में 
उल्लिखित अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधो कौ जांच 
कौ जा सके ओर अथियोजन चलाया जा सके। आतंकवाद के wad 
से निपटने के एक उपाय के रूप मै रष्टय आसूचना fis 
(नैरग्रिड) का सृजन किया गया 2 

धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्षं 2009 में संशोधित 

किया गया है ताकि उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विधिविरुद्ध 
क्रिस्पकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कतिपयं 

अपराधो को स्थापित (प्रडिकेट) अपराध के रूप मेँ शामिल किया 

जा सके। 

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन बहु-पक्षीय एवं द्वि-पक्षीय 

Ha के साथ-साथ बहुस्तरीय, द्विपक्षीय परिसंवादों मै सीमापार 
आतेकवाद के सभी पहलुओं ओर इसके वित्तपोषण के yg को 
Sart रहती है। 

~ 2 a 

an ol ^ “1O- 15 
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मत्स्य प्रसंस्करण aa का विकास 

2246. श्री निशिकांत दुबेः 
श्री एस. अलागिरीः 
ड. संजय सिंहः 

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या गत तीन ost के दौरान देश में समुद्र खाद्य उत्पादन 
मे बहुत कम वृद्धि a है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर हसं पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 
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(ग) गत तीन वषो ओर वर्तमान वर्ष के दौरान माल्स्यिक aa 
के सरक्षण ओर प्रसंस्करण के लिए तरीय क्षेत्रो सहित देश a 
बुनियादी सुविधाओं कै विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम 
उठाए गए है; ओर 

(घ) गत तीन वषो के दौरान राज्य-वार शीतागारों के निर्माण 

ओर मात्स्यिकौ प्रसंस्करण wast ओर मशीनों की खरीद के लिए 

अनुमोदित अनुदान सहायता राशि कितनी है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास महत ): (क) जी नहीं। 

(ख) मछली उत्पादन के बारे में नीचे दिए गए आंकड़े समुद्री 
खाद्य उत्पादन में बढता हुआ ea दशति है 

(टन उत्पादन) 

वर्ष 2008-09 2009-10 2010-11 

उत्पादन 7816090 7913932 8294689 

% परिवर्तन - +1.25% +4.8% 

{स्रोतः एनएफडीबी) 

वर्षं 2010-11 4, पिछले वर्ष (मीडिया वार्षिक रिपोर 2010-11) 
की तुलना मे समुद्री उत्पाद के निर्याति A मात्रा A 18.34% रुपए 

मूल्य में 26.9% ओर अमेरिकी Sie के अर्थं W 32.39% की वृद्धि 
दर्ज की गई। 

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उनयन/आधुनिकौकरण। 
स्थापना स्कोम के अतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मत्रालय फल एवं 

सन्नी प्रसंस्करण यूनिरो सहित खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को संयंत्र 
एवं मशीनरी तथा तकनीकौ सिविल कार्यो की लागत कौ सामान्य 

क्षेत्रों मेँ 25% कौ दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए अथवा 
दर्गम dat da जम्मू ओर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 
सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यो, अंडमान निकोबार द्ीपसमूह, लक्षद्वीप 

ओर आईटीडीपी क्षेत्रों मे 33.33% कौ द्र से परन्तु अधिकतम 75 
लाखं रुपए कौ अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान 

करता zl 

मत्रालय शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना 

स्कीम के अतर्गत Waa एवं मशीनरी तथा तकनीको सिविल कायं 
कौ कुल लागत कौ सामान्य क्षत्रं मे 50% कौ द्र से ओर दुर्गम 

क्षेत्रो मे 75% कौ द्र से परन्तु अधिकतम 10 करोड रुपए की 
अनुदान सहायता के रूप मेँ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पहले 
का लक्ष्य आपूर्ति श्रखला में अन्तर को दूर करना, शीत yam
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अवसंरचना को मजबूत करना, जैविक उत्पाद, समुद्र उत्पाद, डेयरी, 
पोल्टरीय आदि समेत बागवानी के लिए seg, ग्रेडिग, पेकेजिंग तथा 

प्रसस्करण जैसी अवसंरना सुविधाओं के साथ-साथ मूल्यवृद्धि का 
सृजन करना zl 

(घ) गत तीन वर्षो के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी 
उननयन/आधुनिकीकरण।स्थापना स्कीम के Seta मछली प्रसंस्करण 

के विकास हेतु अनुदान सहायता के रूप में जारी कौ गर्ह राशि 

निम्नानुसार है. 

2008-09 - 407 लाख रुपए 

2009-10 - 396.00 लाख रुष् 

2010-11 - 342.00 लाख रुपए 

2011-12 - 575.75 लाख रुपए (23.03.2012 तक ) 

उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय ने tad मिजोफा फिश सीड्स 

फार्म, मिजोरम के पक्ष मेँ वर्ष 2011-12 में 303.1 लाख रुपए 

के अनुदान का अनुमोदन दिया है ओर वर्ष 2011-12 में 75.75.250 
रुपए का अनुदान जी किया गया zl 

Siyetb 
चीनी का निर्याति. — 
— 

2247, श्री मनीष तिवारी; क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य 

ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा निर्यात कौ गई 

चीनी कौ कुल मात्रा कितनी हे; 

(ख) उक्त अवधि के दौरान चीनी का निर्याति मूल्य क्या है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान चीनी की घरेलू खपत का ओसत 
अनुमान क्या है; 

(घ) क्या सरकार चीनी के मूल्यों को fata करने के 

लिए कोई कदम zat रही है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी alo क्या है; ओर 

(च) इस संबंध मे रिपोर्ट कब तक आने कौ संभावना है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थमस): (क) ओर (ख) केन्द्रीय 
सरकार स्वयं चीनी का निर्यात नहीं करती है। चीनी का निर्यात 

चीनी मिलोव्यापारी निर्यातकों gro अपने वाणिज्यिक विवेक के 

अनुसार किया जाता है। वाणिन्यिक आसूचना ओर सांखियिकौ 

महानिदेशालय (डीजीसीआरईएस) कोलकाता के अनुसार वर्तमान 
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चीनी मौसम, 2011-12 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान दिसम्बर, 
2011 तक 1458.21 करोड रुपये मूल्य कौ 429505 मी. टन चीनी 

का निर्यात किया जा चुका है। चूंकि अंतररष्टरीय मूल्य समय-समय 
पर बदलते रहते है ओर निर्यात चीनी मिली८व्यापारी निर्यातो द्वा 

किया जाता है इसलिए वह मूल्य जिस पर चीनी निर्यात की गई 
थी, का ब्योरा नहीं रखा जाता। 

(ग) वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान, चीनी कौ 
घरेलू खपत का अनंतिम रूप से लगभग 220 लाख टन होने का 

अनुमान लगाया गया zl 

(घ) ओर (ङ) ta कोई निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं 

लिया गया है। तथापि, प्रधानमंत्री कौ आर्थिक सलाहकार परिषद, 

के अध्यक्ष डा. सी. रगरजन कौ अध्यक्षता में 20.1.2012 को 

समिति गठित की गई है जो चीनी क्षेत्र के विनिर्त्रण के सभी 

मामले देखेगी। 

(च) समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किसी 

समय-सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। 

with ¢ (८ - 2? 

अपहरण गिरोह 

( हिन्दी] 

2248. श्री गोपीनाथ de: 
श्री राधा मोहन सिंहः 

श्री भूदेव चौधरीः 
श्री सुरेश अगडीः 

श्री एन.वी.एस. चित्तनः 

श्रीमती मेनका गाधीः 

श्री fara सिंह बुन्देलाः 

श्री वीरेन्द्र कुमारः 
श्री रमेश aa: 

श्री रामसिंह राठवाः 

श्री अशोक dar: 

श्री प्रदीप कुमार सिंहः 

श्री हरिश्चन्द्र wean: 

क्या गह मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एसे गिरोह का भण्डाफोड 

किया है जो मासूम बच्चों का अपहरण कर उन्हें महानगरों मे बाल 

श्रम ओर देह व्यापार करने के लिए मजबूर करते थे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी wi क्या है; ओर
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(ग) शहरों मे एेसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार 

द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/प्रस्तावित 2? 

गृह vara में राज्य मंत्री ( श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से 

(ग) देश पे बच्यों के अपहरण ओर उनसे जबरन श्रम करवाए 

जाने कौ कर घटनाएं wat मे आई #1 

राष्टीय अपराध रिका ब्यूरो द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी 

के अनुसार, क्रमशः वर्षं 2008, 2009, ओर 2010 के दौरान बच्चों 
क व्यपहरण ओर अपहरण के अन्तर्गत राज्य८संघ राज्य क्षत्रवार दर्ज 

किए गए मामलों कौ संख्या, उन मामलों कौ संख्या जिनमें 

आरोप-पत्र जारी कर दिया गया, उन मामलों की संख्या जिनमें दोष 

सिद्ध हौ गया, उन मामलों कौ संख्या जिनमें व्यक्तियों को गिरप्तार 

कर लिया गया, उन मामलों कौ संख्या जिनमे व्यक्तियों को 

आरोप-पत्र जारी कर दिया गया ओर उन मामलों कौ संख्या जिनमें 

wafer दोषी fas हो गए, संलग्न विवरण में दी गई है। 
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गृह मंत्रालय ने देशभर मे गुमशुदा व्यक्तियों का आसानी से 
परता लगाया जाना सुकर बनाने के लिए गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध 

मे अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बरे मेँ दिल्ली पुलिस के दिनांक 

24.10.2009 के मानक आदेश सं. 252/09 का हवाला देते हुए सभी 

राज्य सरकारों को दिनांक 4 दिसम्बर, 2009 का पत्र जारी किया 

था। 

गृह मंत्रालय ने बच्चों के खिलाफ अपराध ओर मानव तस्करी 
का मुकाबला करने ओर उससे निपटने के बारे में सभी राज्य 

सरकारो/संघ राज्य aa सरकारों को दिनांक 9 सितम्बर, 2009 ओर 

14 जुलाई, 2010 कौ विस्तृत were जारी कौ हैँ जिनमें we जिलों 
मेँ ' महिलओं के खिलाफ अपराध-एकक ' स्थापित करने कौ सलाह 

दी गई है। अधिकांश wales राज्य क्षेत्रों ने "महिला एकक" 
स्थापित कर लिए है। कुछ राज्यो/संघराज्य क्षेत्रों ने जिले के स्तर 

पर समस्त महिला पुलिस थानो ओर पुलिस धानो मे महिला/बाल 

सहायता Seni को भी स्थापित कर दिया है। 

विवरण 

at 2008-2010 के दौरन कच्च के व्यपहरण ओर अपहरण के तहत Wailea मामले (सीआर), आरोषयत्रित मामले (सीआर), 

आरोपयत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (stat), गिरफ्तार व्यक्ति (dean), आरोप wad व्यक्ति (dive) ओर 
दाषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) 

a एष्य 2008 2009 2010 

समर सए सौव पए पए hed dee सए सवी tee पए et पभ सए सवी te he पवी 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 7  ॥ ॥ FS 6 17 1 9 2 

1 अप परेश 4; ॐ 1 8 oF ॐ 6 4 2 @ 5 5 श 40 3 ॐ & 47 

2 RUT प्श B ॥ 0 ॥ ॥ 0 { BO Bb B 0 5 8 0 6 6 0 

3 अपम 7 3 1 9 6 2 5 6 0 7 6 0 7 2 0 ॥ 4 9 

4 बिहार 4 2 Sb BS € 7 ॐ MH 7 BW WM 7 BO € I 139 10 2 

5 Wa % १५ 6 0 1 0 0 ¢ 2 MW 6 6 # WM 70 20 MH 2 

6६ गेव 2 8 9 2 9 0 2 ॥ 2 2 2 2 ॥ 10 1 0 RB 2 

1 Re 4 ॥ @ 68 1 4 7 8 5 5 ॥ 6 44 १9 € ॐ 1 

8 हष्यिण 104 2 7 9 9 nw 7 S Mm 14 2 2 9 B 1 WwW 3 

9 ferret ven RB ॐ 4 6 9 6 2D 5 ह € 5 S$ B® ॐ 1 2 71 5 

11 जम् ओ कश्मीर 3 4 0 4 4 0 10 1 0 1 1 0 5 2 | 3 3 1 

11, ARES 18 hot ॐ ॐ 1 8 3 3 1 9 3 6 6 0 ft B 0 
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1 2 3 4 5 6 7 £ 9 0 U ४ B ॥ 8 6 7 B 9 > 

12 eR 9 4 1 9 @ 1 € & 0 2 8 0 0 ? 4 6 155 6 

13 केएल 87 mn 2 8 1 2 8 6 4 0 @2@ 4 1 0 4 0 136 5 

14 मध्य प्रद 24 246 8 ॐ ॐ श wo आ ॐ ॥ 44 MH $ श # 10 

15 महार 5 416 1 @ ध्म 7 5 49 7 © 6 9 7 40 7 ५ M UH 

16 मणिपुर 6 0 0 5 0 0 ॐ 0 0 4 0. 0 6 0 0 ॐ 0 0 

17. मेघालय 21 7 0 ¢ Uw 0 9 5 0 4 7 0 6 1 0 0 7 0 

1६ मिजेम 2 2 0 1 ॥ 0 1 1 1 2 2 1 0 9 1 0 ॥ | 

19 AMS 3 1 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 7 5 4 7 5 4 

2 अदिश 8 1 0 2 ॐ 0 ॐ 7 0 ॐ 31 0 DF ॐ 1 ॐ 4 ॥ 

21. पंजाब 1४4 $ Tf 6 ५ 2 ॐ 14 2 4 mM 3 ॐ 1 BW MM BW ॐ 

2 WR 50 26 2 2 WwW ॐ 16 ॐ 4 4 48 भ 0 24 4 ॐ ॐ श 

पिव्किम 3 1 1 1 1 1 6 3 3 4 3 3 5 0 0 8 W 0 

24 WHS 21 1 9 26 2 9 3 9 7 ॐ 25 2 4 26 } ॐ 2 2 

त्रिपुर 2 17 2 8 2 2 2 B 0 1 4 0 2 Hh t अ 2 I 

26 उत्तर परदेश 224 130 5 34 206 185 1046 5 20 9 % 1 8 & % 150 10 

21. SAGE 24 2 9 ॐ भ 1 0 8 6 NH 6 B 9 १ 4 B B 6 

2. पश्चिम काल % [6 ` 2 1 6 5 dD 10 3 6 1 1 ॐ 2 8 शआ ॐ 8 

कुत एय 0 4 15 14 66 26 6 ‰% 76 7 6 286 767 4 9 श8 7260 54 

2 अंडमान ओर निकोबार 12 5 0 9 9 0 0 2 0 § 2 0 9 7 0 B 7 0 

रपू 

2 चदीगट् % 3 7 » 1 8 2 Bb 7 FS £ 9 2 2 5S TF B 5 

3. दादर ओर नगर हवेत ॥ 7 0 7 9 0 8 8 2 1 7 3 © 4 0 HF 0 

32. दमण ओर gla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ¢ 0 0 0 8 

3. दिल्ली संघ शमित क्षत्र 1208 3 4 उ ॐ & 24 ॐ 6 ॐ ॐ $ # ॐ &@ अ ॐ 7 

34 ल्वी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 

3. पच 14 4 0 0 5 0 ॥ ४ 0 ॥ B 0 $ १ 1 8 2B | 

कुल सव श्सित क्षे 128 4 5 46 ॐ 7 20 48 4 ॐ 4 4 3 ॐ & ॐ 4 8 

कुल अखिल भसत 7650 46 86 86 65 102 8 40 ‰ 82 GTS. 333 070 0 0; 98 1 10 

स्रोतः भारतं मँ अपराध 

dz: पुलिस ओर न्यायालयं go निपटान के मामलों मे पूर्व वर्षो के लंबित मामलों कौ सूचना भी सम्मिलित zl
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भाषाओं को शामिल करना 
ने 

2249. श्री रतन सिंहः 

श्री अजय कुमारः 

श्रीमती कमला देवी पटलैः 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को संविधान कौ आठवीं अनुसूची 

q ओर अधिक भाषाओं को शामिल करनं हेतु राज्य सरकारों से 
कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए ठै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर भोजपुरी, ga 
भाषा सहित राज्य-वार उन भाषाओं के नाम क्या है जिन्हे seat 

अनुसूची में शामिल करने पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है; 
ओर 

(ग) ये भाषाएं कब तक उक्त अनुसूची में शामिल कर लिए 
जाने कौ संभावना है ओर इन्हें शामिल करने के लिए क्या मापदंड 

अपनाए गए रै? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) ही 
al 

(ख) प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार व्यौरा freq 2: 

राज्य सरकार भाषा का नाम 

(i) बिहार भोजपुरी 

(1) छत्तीसगद् छत्तीसगद्धी 

(4) सिक्किम भूरिया, aon ओर लिम्बू 

(iv) कर्नाटक कोडावा ओर टूलू 

(४) मिजोरम मिजो 

(vi) राजस्थान राजस्थानी 

(vii) नागालैंड टेन्यीडी 

वर्तमान में, भारत के संविधान कौ आठवी अनुसूची में 38 
ओर भाषाओं को शामिल करने कौ मागें कौ गई 1 ये निम्नलिखित 

हैः (1) अगिका, (2) बंजारा, (3) बंजारा, (3) बालिका, (4) 

भोजपुरी, (5) भोटी, (6) भोरिया, (7) बुन्दलखण्डी, (8) 
छत्तीसगदी, (9) धात्कौ, (10) Sasi, (11) गदवाली (erst), 

(12) गोण्डी, (13) TARA, (14) हो, (15) wars, 
(16) कामतापुरी, (17) कारवी, (18) खासी, (19) कोदवा 

(कुर्ग), (20) कोक बाराक, (21) कुमाउनी (पहाडी), (22) 
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कुरक, (23) कुर्माली, (24) लेपचा, (25) लिम्बू, (26) मिजो 

(ay), (27) मगही, (28) मुन्दरी, (29) नागपुरी, (30) 
निकोबारी, (31) पहाड़ी (हिमाचली), (32) पाली), (33) राजस्थानी, 

(34) सम्बलपुरी/कोसली, (35) शौरसेनी (प्राकृत), (36) सिरकी, 

(37) तेयिदी ओर (38) Fal 

तथापि, भारत के संविधान कौ आटवीं अनुसूची में शामिल 

करने के बारे में इन भाषाओं परर सक्रिय विचार नहीं किया जा 

रहा है। आठवी अनुसूची मेँ व्रज भाषा को शामिल करने के संबध 
मे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 

(ग) stadt अनुसूची मेँ शामिल करने के संबंध 4 संविधान 

मे कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए है। संविधान की आटवीं 

अनुसूची मेँ इनके शामिल करने के बारे मेँ कोई समय सीमा नहीं 
बतायी जा सकती हे। 

(अनुकद] «~ ar: ~€ 
— o~ 

ol Ci eat AA 

Gat धान 

2250. श्री प्रशांत कुमार मजूमदारः 

श्री एम. आनंदनः 

श्री मनोहर facet: 

क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में राजारजन 1000 सहित संकर धानं कौ नई 

feel विकसित करके उन्हें खेती के लिए जारी किया गया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा एेसे धान का 

देश में कितना उत्पादन gan है; 

(ग) क्या सरकार का विचार देश मेँ धान की परंपरागत खेती 
कौ तुलना में प्रति हेक्टेयर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए विश्व 
वैक के सहयोग से धान सघनीकरण कौ एक नई प्रणाली शुरू 

करने का 2; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी a क्या है तथा इस प्रयोजन 

के लिए विश्व बैक द्वारा कितनी राजकोषीय सहायता प्रदान की 

गई? 

कृषि पंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास महत); (क) ओर 

(ख) जी al संकर धान कौ 47 feat देश में कृषि के लिए 

विकसित एवं बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन 

निर्मुक्त/अधिसूचित की गई है। धान की राजारजन 1000 किस्म
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निर्मुक्त^अधिसूचित नहीं कौ गई है! हालांकि धान कृषि के एक 
तरीके चावल की dite पद्धति को तंजौर के बड मदिर के 

1000 वर्षं पुरे होने संब॑धी उत्सव मनाने के लिए राजारजन 1000 
का नाम दिया गया है। अब तक विकसित संकर धान कौ सूची 

सहित उनके उत्पादन के SR संलग्न विवरण में दिए गए है। 

(ग) ओर (घ) चावल के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढाने 
के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल के तहत चावल 

तीत्रीकरण पद्धति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के तहत 
चावल तीव्रीकरण पद्धति के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक 04 है. के 
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लिए 3000 रुपये प्रति प्रदर्शन कौ सहायता देकर इसका संवर्धन 

किया जा रहा है। 16 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश (11), असम 
(13), विहार (18), छत्तीसगद् (10), गुजरात (2) BARES 

(7), कर्नारक (7), केरल (1), मध्य प्रदेश (11), महाराष्ट 

(6), ओडिशा (15), तमिलनाडु (5), उत्तर प्रदेश (27), पश्चिम 

बंगाल (8), जम्मू एवं कश्मीर (3), एवं त्रिपुरा (2) के 144 

जिलों में रष्टय खाद्य सुरक्षा मिशन-चाबल कार्यान्वितं किया जा 

रहा है। इस विभाग ने इस उद्देश्य के लिए विश्व बैक से सहायता 

नहीं ली है। 

तितरण 

भारत मे निर्मुक्त किए me ओर अधिसूचित निजी क्षेत्र के चावल सकरी की सूची 

क्र संकर निर्मुक्त एटेष्टबिलिरी उपज (Aue. निम्न द्वार विकसित 

सं का नाम का ay 

1 2 3 4 5 6 

1. पीएचबी-71 1997 हरियाणा, कर्मटक, तमिलनाडु ओर उत्तर प्रदेश 8.75 पानिय ओवरसीज को. दैदाबाद 

2. पीए-6201 1998 उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, 6.20 वेयर बाइयो-साईंस, हैदराबाद 
आप्र प्रदेश ओर कर्नाटक 

3. पीए-6444 2001 आध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, 6.00-8.00 वेयर बादृयो-साईंस, हैदराबाद् 

त्रिपुरा ओर उत्तराखंड । 

4. पीआरएच-122 2001 उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, afew, 5.70 पारम एक्स ग्रोथ ate लि. बंगलुरु 

आर (गंगा) बिहार ओर नागालैड 

5, आरएच-204 2003 उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, 7.50-8.00 पैरी ade ds लि. बंगलुरु 

बिहार ओर ames 

6. सुरुचि 2004 महाराष्ट, आध्र प्रदेश ओर कर्नाटक 7.80 मायको लि. ओरेगाबाद 

7. जेकेआरएच- 401 2007 बिहार, प्रशचिम कंगाल ओर ओडिशा 6.20 ae wi daa लि. हैदराबाद 

8. पीए-6129 2007 तमिलनाडु, पुदुचेरी ओर पंजाब 6.00-8.00 dat बाइयो-साईंस, हैदराबाद 

9. जीके-5003 2008 आप्र प्रदेश ओर कर्नाटक 6.80 गंगा कावेरी dea wife. हैदराबाद 

10. डीआरएव-775 2009 orien, ards ओर पश्चिम बंगाल 7.00 मेथेलिक्स लाईफ ada wife. हैदराबाद 

11. एचआरआई-157 2009 मध्य प्रदेश, छत्तीसगद, गुजरात, केरल ओर Wat 6.00-8.00 वेयर वायो -साहंस, ठैदराबाद 

12. पीएसी-835 2009 ओडिशा ओर गुजरात 5.62 अदवंता ten लि. हैदराबाद 

13. पौपएसी-837 2009 गुजरात, छत्तीसगद, जम्मू ओर कर्मी, 6.32 aaa इंडिया लि. teva 

आप्र प्रदेश ओर कर्नाटक 
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| 2 3 4 5 6 

14. वृएस-312 2010 बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनादु, 6.10 सीडस aati लि. हैदएबाद 
( आरी -19513) कर्नाटक ओर आध्र प्रदेश 

15. 274 11 2010 कर्नाटक ओर महाराष्ट 6-7 पीएचभ्ई dea wie. हैदराबाद् 
(आईईर -19766) 

16. इदम 200-017 2011 महाराष्ट ओर आप्र प्रदेश 5-6 इडो अमेरिकन tee प्रालि. बगलौर 
(आईटी -2245) 

17. वीएनआर 2245 2012 छत्तीसगद ओर तमिलनाडु 7.32 वीएनआर dea प्रालि., रांची 
(आईटी 20716) 

वीएनर-204) 

18. बीएनभार 2255 प्लस 2012 उत्तर प्रदेश, पश्चिम बगाल, उत्तराखंड, 5.96 (वीएनआर सीड्य wie, रांची) 
(आईटी -20735) महाराष्ट ओर तमिलनाडु 
बीएनआ-202) 

भारत मै तिरमुक्त किए me ओर अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के चावल संकरो की सूची 

क्र, संकर् निर्मुक्त एटुप्टेबिलिरी उपज निम्न द्वारा विकसित 
सं. का नाम का ag (मएरीहै.) 

2 3 4 5 6 

1. 'एपीएचञर-1 1994 आध्र प्रदेश 8.00-8.50 आभर प्रदेश चावल अनुसंधान संस्थान मारुरेरू 

(अगरोव, हैदराबाद) 

2. एपीएचआर-2 1994 आभर प्रदेश 8.00-8.50 TY प्रदेश चावल अनुसंधान संस्थान AEE 
(अरव, हैदराबाद) 

3. एमजीञआर-1 1994 तमिलनाडु 5.90 तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयबटूर 
(सौओरएच-1) 

4. केआरएव-1 1994 कर्नाटक 6.50-7.50 जोनल कृषि अनुसंधान os, वीसी फार्म, 
माण्डया (कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैगल) 

5. सीएनआरएच-3 1994 खत्रीय चावल केन्द्र चिनसूर, पश्चिम बगाल 

6. डीआरआरएच-1 1996 आध्र प्रदेश 6.50-7.50 चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद 

7. केआरएच-2 1996 कर्नाटक, तलिनादु, Yat, उत्तर प्रदेश, 7.50-8.50 जोनल कृषि अनुसंधान ox, बीसी फार्म, 

बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुर ओर ओडिशा माटण्या (कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, sq) 

8. पत संकर धान-] 1997 उत्तर प्रदेश 6.50-7.50 जीबीपीएयूएण्डटी, पतनगर 

9. सीओआरएच-2 1998 तमिलनाडु 6.07 तमिलनादु कृषि विश्वविद्यालय कोयंबरर 

10. एडीरीआरएच-1 1998 तमितनादु 6.40 तमिलनाडु चावल अनुसंधान सस्थान aay 

(रीएनएय्) 
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11. सहयाद्र 1998 प्रहाराषटर 6.00-6.50 क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र करजट 

(बीएसकेकेवौ) 

12. नर संकर धान-2 1998 उत्तर प्रदेश 6.70 नदर देव कृषि एवं प्राद्योगिकौ विश्वविद्यालय, 

फैजाबाद 

13. पूसा आरएच-10 2001 उत्तराखंड 6.00-7.00 गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय कृषि एवं 

्द्योगिकौ 

14. पत सकर धान-3 2004 TMS 6.00-7.00 गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय कृषि एवं 

्ीद्योणिकौ 

15. RE BM संकर 2004 उत्तर प्रदेश 5.50-6.50 az देव कृषि एवं प्रद्योगिकी, विश्वविद्यालय 

धान-3 फजाबाद 

16. दीञरआरएच-2 2005 उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल ओर तमिलनाडु 5.40 चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद 

17. राजलक्ष्मी 2005 ओडिशा 6.50 केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक 

18. अजय 2005 ओटिशा 5.50-6.00 केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटकं 

19. सहया्री-2 2006 महाराष्ट 5.00-6.00 aaa कृषि अनुसंधान केन्र, Hore 

(बीएसकेकेवी) 

20. सहयद्री-3 2006 महार 6.50 aoa कृषि अनुसंधान केन्द्र, करजट 

(बीएसकेकेवौ) 

21. एचकेआरएच-3 2006 तमिलनाडु 1.00-1.50 तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय केन्द्र कोयंबटूर 

22. सीओभारएच-3 2006 मिलना 7.00-750 तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय hy कोय॑बटरू 

23. इंदिश सोना 2006 छत्तीसगद् 5.75 ` ea गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर 

24. जेआरएव-4 2007 मध्य प्रदेश 6.00 जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर 

25. जेआरएच-5 2007 मध्य प्रदेश 6.10 जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर 

26. सहयाद्री-4 2008 पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, 6.00 क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान निदेशलय, हैदराबाद 
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट 

27. जेआरएच-! 2008 मध्य प्रदेश 6.30 मध्य प्रदेश 

28. डीआरआरएच-3 2009 मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, 6.00-6.50 चावल अनुसंधान निदेशालय, दैदरागाद 
गुजरात ओर आध्र प्रदेश 

29. सीआरएचआर-32 2012 बिहार ओर गुजरात 5.00 केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक 

( सीआर-धान-701) 
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खाद्यान उत्पादन 
---- 

2251. श्री नृपेन्द्र नाथं रायः 

श्री एस. पक्कीरप्पाः 

श्री रमेश विश्वनाथ काटुटीः 
श्री नरहरि महतोः 

श्री राधे मोहन सिंहः 

क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारत जनसंख्या कौ दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे 

बड़ा देश होने के कारण 2040 तक चीन को पीछे छोड देगा जिससे 

aed जनसंख्या को भोजन देना कठिन हौ जाएगा; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ota क्या है; 

(ग) क्या विश्व मेँ dela कौ बढती कौमतों के कारण 

खाद्यानोँं कौ कौमतों में बदोत्तरी कौ स्थिति पैदा ag है; ओर 

(घ) चुनौतियो से निपटने ओर देश में खाद्यान का उत्पादन 

बदाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए Wyse जाने के 

प्रस्ताव है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय यें राज्य मत्री (ड. चरण दास महत): (क) ओर 
(ख) भारत इस समय घरेलू उत्पादन के माध्यम से अधिकांशतः 
अपनी खाद्य अपेक्षाओं कौ पूर्तिं कर रहा है। यह खाद्याननों का एक 
निवल निर्यातक हे। 

(ग) जी, हां महोदया। विगत दौ वर्षो के दौरान कच्चे 
पेटोलियम के aed हुए उच्च मूल्यों ने भी खाद्य मूल्यों मेँ मुद्रा 

स्फौति कौ स्थिति so की है, क्योकि कच्चा पेटोलियमं उर्वरक 

उद्योग तथा यातायात क्षेत्र के लिए एक मुख्य आदान है जिस पर 
लागत दबाव कारको के माध्यप से खाद्य मूल्यों पर् उनके प्रभाव 
पडते हे। 

(घ) मौजूदा af के दौरान Geet का रिका उत्पादन 
250.42 मिलियन टन तक रहा है जिसमे 102.75 मिलियन ca 

चावल, 88.31 मिलियन रन गेहूं 42.08 मिलियन टन मोटे अनाज 

तथा 17.28 मिलियन टन दलहन शामिल है। तथापि, सतत् आधार 
पर तिलहनं, फलों एवं सल्जियो जैसे खाद्यानों एवं अन्य फसल 
के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि HA के उद्देश्य से, राज्य 

सरकारों के माध्यम से अनेकों फसल विकास योजनाएं एवं कार्यक्रमों 
का क्रियान्वयन क्रिया जा रहा है यथाः राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 
(आरके वीवाई) , राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) , वृहत 

कृषि प्रधन (एमएमए), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) 
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एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना के ded 

दो नई ved अर्थात "पूर्वी भारत मे हरित क्रांति an’ 
(बीजीआरई आई) तथा वर्षा सिचित etal मे 60000 दलहन एवं 

facet गांवों के एकीकृत विकास करौ शुरुआत कौ गयी है। 

S Ze 
कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 

2252, श्रीमती area मांसी creat: 

श्री अजुनं राम मेघवालः 
श्री दानवे राव साहेब पाटीलः 

डो. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः 

श्री पी. कुमारः 

श्री सुदर्शन भगतः 
श्री नामा नागेष्वर रावः 
श्री एम.के. राघवनः 

श्रीमती जयश्रीबेन wee: 
श्री रमेश aa: 

क्या कृषि मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने मुख्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन 

मूल्य (एमएसपी) की हाल यें घोषणा की 2; 

(ख) यदि हां, तो फसल-वार तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने कुछ wad के न्यूनतम 

समर्थन मूल्य मेँ बदोत्तरी का अनुरोध किया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार 

कौ क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ङ) oe ओर सीमांत किसानों को उनके उत्पादन का 
न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए गए esa जाने का प्रस्ताव है? 

कृषि मत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
Tare में राज्य मत्री (डो. चरण दास महत); (क) ओर 
(ख) 2011-12 मौसम & लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुख्य कृषि 

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) का she संलग्न 
विवरण में दिया गया ZI 

(ग) ओर (घ) विभिन कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन 
मूल्यों कौ सिफारिश करते समय कृषि लगत एवं मूल्य आयोग 

(सीएसीपी) राज्य सरकारों सहित भिनन-भिनन पणधारियों के साथ 

परार्थ करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य 

आयोग को सिफारिशों पर तथा संबधित राज्य सरकारे एवं केन्द्रीय 

- 22
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मंत्रालयो।विभागों से परामर्शं करके विभिन फसलों के न्यूनतम 

समर्थन मूल्यों को निर्धारित करती है। 

(ङ) सरकार न्यूनतम समर्थम मूल्य (एमएसपी) के माध्यम 

से मुख्य कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती 

है। छोरे एवं मध्यम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए समितियों 
स्व-सहायता प्राप्त समूहो एवं सहकारी समितियोँ जिन्हें He के लिए 

2 प्रतिशत की द्र से तथा धान प्रापण के लिए 2.5 प्रतिशत कौ 

दर से कमीशन दिया जाता है, के माध्यम से प्रापण को प्रोत्साहित 

किया जाता है। 

विवरण 

न्यूनतम समर्थन मूल्य 

(रुपए प्रति fede) 

जिन्स किस्म 2011-12 

1 2 3 

खरीफ फसलें 

धान सामान्य 1080 

ग्रेड ए 1110 

Betas 980 

मलदाण्डी 1000 

बाजरा 980 

मक्का 980 

रागी 1050 

अरहर (तूर) 3200 

मुंग 3500 

उडद 3300 

कपास मध्य स्पेशल 2800 

लम्बा स्टेपल 3300 

मृगफली छिलके सहित 2700 

सूरजमुखी बीज | 2800 

सोयाबीन काला 1650 

पीला 1690 
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1 2 3 

तिल 3400 

रामतिल 2900 

रबी फसल 

गेहूं 1285 

जो 980 

चना 2800 

मसूर (लेन्यिलि) 2800 

रेपसीड/सरसां 2500 

कुसुम्भ 2500 

तौरिया 

अन्य फसलें | 

खोपरा मिलिंद 4525 

बाल 4775 

छिलके tea गिरी 1200 

पटसन 1675 

गन्ना 145.00# 

श्पैदावार/दो माह की आगमन अवधि के दौरान, अधिप्राप्य एजेंसियों को बेचे गए 

खरीफ दलहनों के बारे मेँ 500 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस 

देय है। 

4 21^~ > ° #उचित तथा लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) 

_ खाद्य प्रसंस्करण नीति 

2253. श्री गजानन ध. बाबरः 

. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीशः 
श्री आनंदराव अडसुलः 
श्री अधलरावं पाटील शिवाजीः 

श्री धर्मेन्द्र यादवः 

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 

कोई नई नीति शुरू करने का है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
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(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से उक्त उद्योगों को 
कराधान से we देने का अनुरोध किया 2; 

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों कौ क्या प्रतिक्रिया 
है तथा क्या se क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध 
प्राप्त हुआ रहै; ओर 

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण कौ 

क्षमता मे वृद्धि सहित क्या कार्रवाई कौ गर्ह/किए जाने का प्रस्ताव 
है ताकि कच्चे खाद्यत्पाद कौ बर्बादी मे कमी लाई जा सके? 

कृषि मत्रालय पे राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. चरण दास महत): (क) जी नहीं 

महोदया। 

(ख) प्रश्न नहीं soa 

(ग) जी नहीं महोदया। 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 

(ङ) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को 

प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन उपायों के अलावा, खाद्य 
प्रसंस्करण यूनि कौ स्थापना ओर आधुनिकीकरण, अवसरचना 

सृजन, अनुसंधान एवं विकास को सहायता, मानव संसाधन विकास, 

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, है जाई एनालिसिस क्रिरिकल wea 
प्वाइंट (एचएसीसीपी) जैसी गुण्णवत्ता प्रणालियों के कार्यान्वयन के 
लिए अनेक योजना स्कोमे तैयार कौ है ओर उन्हें कार्यान्वितं कर 
रही है। इसके अलावा, खाद्य प्रसस्करण उद्योगों के विकास को 

aga देने तथा उन्हे वैश्विक बाजार मे अधिक प्रतियोगी बनाने 

के दृष्टिकोण से, सरकार ने कर में कमी, उत्पाद शुल्क को समाप्त 
करना/कम करना, विशिष्ट खाद्य vel पर सीमाशुल्क में कमी जैसे 
अनेक उपाय किए Zi 

[हिन्दी] भ 7224 

अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण 

2254. श्री कपिल मुनि करवारियाः 
श्री राम सुन्दर दासः 

क्या गृह मत्री यदह बताने कौ कृषा HM किः 

(क) क्या देश में अग्निशमन क्षमता aaa anal के 

अनुरूप है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके कारण क्या है 
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(ग) frat तीन वर्षो & दौरान प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष 
में उक्त प्रयोजन के लिए निधि प्राप्त करने हेतु बहु प्रयोजनीय 
वित्तीय संस्थाओं के परामर्शं को स्थिति सहित अग्निशमन सेवाओं 
के आधुनिकौकरण के लिए राज्य-वार कुल कितनी निधि 
स्वीकृत/जारी८उपयोग की गई; 

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों मँ अग्निशमन सेवाओं के 
आधुनिकौरण wel राज्य सरकारों से परियोजना रिपोर प्राप्त हुई 
है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी sto क्या है तथा wat में 
अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकौकरण के लिए सरकार द्वारा क्या 
अर्थोपाय किए गए है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 
(क) ओर (ख). भारत में, गृह मंत्रालय द्वारा गदित स्थायी 
अग्निशिमन सलाहकार परिषद (एस एफ ए सी), अग्निशमन सेवा 

संबधी मामलों के बारे में सिफारिशे करती है/उनके मानकों का 
निर्धारण करती है। एस एफ ए सी द्वारा सिफारिश किए गए 

अग्निशमन सेवा संबंधी मानक सलाहात्मक प्रकृति के हैँ ओर wh 
विवरण में दिए गए #1 

अग्निशमन सेवा राज्य का विषय है ओर भारत के संविधान 
के अनुच्छेद 243-ब मे उल्लिखित वी अनुसूची में इसे नगरपालिका 
कार्यो के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार, इस मानकं 

को अगीकार करना ओर अग्निशमन सेवाओं के सुदुद्ीकरण एवं 
सज्जा हेतु पर्यास संसाधनों का sider करना राज्य सरकारों का 

प्राथमिक उत्तरदायित्व है। 

(ग) भारत सरकार ने देश में '' अग्निशिमन एव आपात सेवाओं 
के सुदृदीकरण के लिए दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को 200 करोड 
रुपए के परिव्यय से एक केन्द्र प्रायोजित योजना को अनुमोदन प्रदान 

किया है। इस योजना मे उन्नत फायर टण्डर्स, मिस्ट प्रौद्योगिकी वाले 
Bea Wa, विवके रेस्पांस टीम वाहन, खोजी एवं बचाव कार्य 

हेतु कम्बी cea, एंव विभिन स्टेक atest के क्षमता निर्माण जैसी 
अधुनातन प्रौद्योगिकी का समावेश करके GR ween ओर बचाव 
क्षमताओं में विद्यमान कमियों को पूरा करने का प्रयास किया गया 
a विगत तीन वर्षो के दौरान '* अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के 

सुद्दीकरण कौ योजना'' के तहत राज्य सरकार को जारी निधियां 

के राज्यवार at ade faa में दिए गए है। 

इस चरण में, बहुआयामी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 
योजनाओं के लिए निधियां जुटाने की परिकल्पना नहीं कौ गई हे। 

(घ) ओर (ङ) जी, हां। प्रसीवों कौ जांच के पश्चात तथा 
योजना आयोग द्वारा किए गए 200 करोड के आकबंटन के आधार
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पर, एक अनुपूरक पहल के रूप मे अग्निशमन एवं आपात सेवाओं 

के सुदुदीकरण की एक योजना अनुमोदित कौ गई al 

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार भी, प्रशिक्षित अग्निशिमन 

कर्मिकों की आवश्यकता को पूरा करने संबंधी संस्थागत क्षमता को 

सुदृढ बनाने के लिए 205 करोड़ रुपए कौ लागत से राष्ट्रीय 

अग्निशमन सेवा HAT, नागपुर का उननयन कर रही हे। 

उपर्युक्त के अलावा, 134 वित्त आयोग ने भी स्थानीय निकायो 

को 87519 करोड रुपए का अनुदान प्रदान किया है। इस अनुदान 

का एक भाग शहरी स्थानीय निकायो को (एक मिलियन से अधिक 

आबादी वाले) उनके संबतिध क्षेत्राधिकार के लिए अग्नि जोखिम 

संबंधी कारवाई तथा उपशमनं योजना स्थापित करने कौ शर्तं को 

पूरा करने के अध्यधीन, उपलब्ध है। 

3a वित्त आयोग 4 अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के 

सुदुदीकरण के लिए सात (7) wet को 472 करोड रुपए, नामतः 

आंध्र प्रदेश (17 करोड रुपए), हरियाणा (100 करोड रुपए), 

मिजोरम (20 करोड रुपए), ओडिशा (150 करोड रुपए), त्रिपुरा 

(15 करोड रुपए), उत्तर प्रदेश (वाराणसी) (20 करोड़ रुपए) ओर 

पश्चिम बंगाल (150 करोड रुपए) का आवंटन करने कौ भी 

सिफारिश at zi 

भारत सरकार ने उपर्युक्त 7 राज्यों को पहले ही 124.39 ale 

रुपए के अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी zl 

विवरण II 
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विवरण 7 

अग्तिशमन सधी स्थायी अग्तिशिमन सलाहकार परिषद् 

0) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

द्वारा fant किए गए मानक 

50,000 की आबादी से 3 लाख कौ आबादी तक एक 

कायर टेण्डर प्रति एक लाख आबादी अथवा उसके 

किसी भाग के लिए अतिरिक्त wer der ओर कुल 

वाटर टेण्डरों का 20% आरक्षित ओद्योगिक wed ओर 

अत्यधिकअग्नि जोखिम बाले dat मे, सुरक्षित किए जाने 

वाले क्षेत्र के वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर इनकी 

मात्रा था अन्यं उपकरणों का निर्धारण किया जाना 

चाहिए। 

प्रत्येक वाहन पर छह कर्मियों का क्रू 

शहरी ast मे प्रति 10 वर्गं किमी क्षेत्र तथा ग्रामीण 

शत्रो मे 50 at किमी. aa में एक अग्निशमन स्टेशन। 

शहरी क्षेत्रों मे अग्निशमन सेवा कारवाई का अधिकतम 

समय 5 मिनट ओर ग्रामीण aot में 20 मिनर। 

प्रति 3 से 10 लाख आबादी पर एक बचाव टेण्डर 

विशेष वाहनों यथा टर्न टेबल लैडर, हाइडोलिक प्लेरफार्म, 

इमरजेंसी हल्के वाहन इत्यादि (इनकी संख्या का निर्णय, 

वास्तविकं जोखिम विश्लेषण के आधार परं स्थानीय 

अगिनशमन प्रमुख की सलाह पर लिया जा सकता a 

वित्तीय af 2009-12 के बीच देश मे अग्नि्मन wd आपात सेवाओं के सुदृदीकरण के fee weal को 

अनुदान सहायता का निर्गम एवं उपयोग 

2009-10 2010-11 2011-12 

कुल केन्द्रीय जारी निधियों का जारी निधियों का जारी निधियों का 

आवंटन निधियां उपयोग निधियां उपयोग निधियां उपयोग 

(2009-12) 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1. आंध्र प्रदेश 837 92.928 92.928 217.072 0 527 वर्षं 2011-12 
के लिए 

2. अरुणाचल प्रदेश 372 5236 52.36 119.64 0 200 . 
उपयोगं 

3. असम 437 16.5 16.5 64.5 64.5 356 प्रमाणपत्र 

4. विहार 703 23.1 23.1 79.9 79.9 600 मार्च, 2013 4 
देय हो जाएगे। 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. छत्तीसगद 979 72.644 62.3 162.356 102.59 0 

6. गोवा 38 66 6.6 19.4 15.42 12 

7. गुजरात 1250 101.42 101.42 227.58 227.58 0 

8 हरियाणा 361 16.5 16.5 48.5 0 296 

9. हिमाचल प्रदेश 403 69.344 69.344 146.656 146.656 187 

10. जम्मू ओर कश्मीर 266 13.2 13.2 42.8 42.8 210 

ll. ज्ञारखंड 342 13.2 13.2 42.8 42.8 0 

12. कैर्नारक 513 16.5 16.5 64.5 0 432 

13. केरल 266 13.2 13.2 42.8 0 210 

14. मध्य प्रदेश 2355 101.42 101.42 249.58 0 0 

15. महाराष्ट 665 33 0 107 0 0 वषं 2011 12 

16. मणिपुर 471 77.836 77.836 159.164 153.97 151.6265 के fag 
उपयोगं 

17. मेघालय 483 66.044 66.044 140.956 0 276 प्रमाणपत्र 

मार्च, 2013 
18. मिजोरम 327 66.044 66.044 142.956 142.956 118 मेदेव लहो 

19. artes 552 74.536 74.536 159.464 159.464 318 = eT 

20. ओडिशा 970 91.036 91.036 219.964 219.964 0 

21. पंजाब 323 13.2 13.2 44.8 0 265 

22. राजस्थान 1708 101.42 100.69 237.58 86.49 1369 

23. सिक्किम 151 32.076 32.076 68.924 0 50 

24. ders 1045 102.828 102.828 238.172 185.21 704 

25. त्रियुरा 76 6.6 6.6 19.4 12.6 0 

26. उत्तर प्रदेश 1330 33 33 141 0 1156 

27. उत्तराखंड 247 13.2 11.4 36.8 31.63 197 

28. पश्चिम बंगाल 342 19.8 19.8 55.73 0 266.47 

कुल 17812 1339.536 1293.66 3299.994 1714.53 7901.097 
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2255. श्री अधलराव पाटील शिवाजीः 
श्री आनंदराव अडसुलः 

` श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री धर्मेन्द्र यादवः . 

क्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों 
(सीपीएफ) कौ चयन प्रक्रिया मेँ पारदर्शिता ओर निष्पक्षता सुनिश्चित 
करने के लिए नई भरतीं नीति बनाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध 
किया है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार 

द्वारा इस संब॑ध में क्या कदम उठाए गए है? 

गृह मत्रालय A राज्य मत्री (श्री fra सिंह): (क) 
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ओर असम राइफल्स मे कोन्सरेबल /जी. 
डी. कौ भर्ती कौ योजना में परिवर्तन/आशोधन किए जाने के बारे 
में कर्नारक, हिमाचल प्रदेश ओर परश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों 
से अनुरोध मिले है, जिससे कि इन राज्यों ओर कुक अन्य राज्यों 
के उम्मीदवारों का इस भरतीं मे अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व 
सुनिश्चित किया जा सके। 

(ख) इन सन्दर्भो-अनुरोधों का व्योरा निम्नानुसार हैः 

(1) कर्नाटक कौ सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ओर 
असम राइफल्स मेँ कनस्टिबल (जी.डी.) कौ भर्ती के 

लिए लिखित परीक्षा A क्षत्रीय भाषाओं का प्रयोग करने 

दिए जाने; नियत तिथि से कम से कम एक महीने पहले 

क्षेत्रीय भाषाओं मेँ विज्ञापन के माध्यम से इस भती से 
संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार किए जाने ओर 
दक्षिणी राज्यों (कर्नाटक, आध्र प्रदेश, केरल ओर 
तमिलनाडु) के उम्मीदवारों को अपेक्षित ऊंचाई A 205 
से.मी. कौ दील दिए जाने का अनुरोध किया था। 

(2) पश्चिम बंगाल कौ सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस 
बलों मे गोरखों की भरतीं के लिए, गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन 
के मद्देनजर, विशेष व्यवस्थाशिधिलता का प्रावधान 
करने का अनुरोध किया था। 

(3) हिमाचल प्रदेश कौ सरकार ने राज्य कौ जनसंख्या के 
आधार पर आनुपातिक भर्ती नीति समाप्त कम देने ओर 

tet भर्तियां पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किए 
जाने का अनुरोध किया था। 
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इन राज्यों की चिन्ताओं पर ध्यान देकर उनका समाधान करने 
की दुष्टि से संघ सरकार द्वार नीचे ais जा रहे कदम उठाए 
गए हैः 

(1) वर्षं 2012 से, कोँन्सरेबल जी डी की लिखित परीक्षा, 

हिन्दी ओर atest के अलावा मलयालम (केरल) 
कन्नड (कर्नाटक), तेलुगू (अन्ध्र प्रदेश) ओर तमिल 

(तमिलनादु) सहित कुछ क्षेत्रीय भाषाओं मेँ भी संचालित 
की जाएगी। | 

(2) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रोजगार समाचार ओर क्षेत्रीय 

भाषाओं मे छपने वाले स्थानीय अखबारों ओर प्रेस 
कान्फ्रन्सों तथा श्रव्य-दुश्य माध्यमों मेँ विक्ञापन के जरिए 

केन्द्रीय सशस्त्र बलों मे कान्सरेबल/जी.डी. की भर्ती का 

व्यापक प्रचार किया जाता है। वर्षं 2012 में की जाने 

वाली भर्ती का व्यापक प्रचार करने के लिहाज से उठाए 

गए कदमों का व्यौरा निम्नानुसार हैः- 

(क) रोजगार समाचार में सूचना जारी कौ गई! 

(ख) श्रव्य-दुश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से पुरे 
भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों सहित सभी 

प्रमुख समाचारपत्रं मे सूचना जारी कौ गई। 

(ग) श्रव्य-दृश्य प्रचार के लिए प्रसार भारती कौ सेवाएं 
ली गई जिसमे 18 रेनबो, 4 गोल्ड एफ एम 

चैनल ओर राष्ट्रीय समाचार शामिल है। ग्रामीण 

क्षेत्रों तक पहुंच वाले राष्ट्रीय दूरदर्शन का उपयोग 

किया गया, जिसमे, दिल्ली दूरदर्शन समाचार कौ 
सेवाओं का उपयोग करके 30 दिन तकं हरेक 

दिन चौबीसों घटे हरेक समय राष्ट्रीय समाचार 
ओर अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, 
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड ओर त्रिपुरा 
को शामिल करके 8 राज्यों में क्षेत्रीय समाचारो 
मे हरेक एकन्तर चक्र पर एक wala मैसेज 
प्रसारित किया गया। 

(ङ) प्रेस सूचना ब्यूरो को भरतीं के प्रचार के बारे में प्रेस 
नोट दिया गया। 

(च) कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने गुवाहारी, एेजावाल, 

कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेनई, बेंगलुरु, त्रिवेन्द्रम मे की 
गर्ह Wa wera के माध्यम से इस भर्ती का प्रचार किया। 

(3) गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन के युवकों के लिए शारीरिक 
परीक्षण के मानक में नीचे aie जा रहे व्यौरे के
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अनुसार दील दे दी गर्ह है, जिससे कि केन्द्रीय सशस्त्र 
बलों ओर असम राइफल्स में कान्सटेबल (SSD के 

रूप मे भरतीं के लिए ओर ज्यादा युवक पात्र हो सकेः- 

पैएमीटर लिंग दील दिएजने ढील दिए जाने 

के बाद अनुसूचित के बाद अनुसूचित 

जातियों से भिन॒ जातियों के लिए 

उम्मीदवारों के शारीरिक मानक 

लिए शारीरिक (सेमी. में) 

मानक (सेमी. मे) 

wag पुरुष 162.5 ` 160 
(से.मी. 4) महिला 152.5 147.5 

सीना पुरुष 77 76 

(से.मी. मे) 

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति 

2256. श्री सुचारू रजन हल्दरः 
श्री किरीट प्रेपजीभाईं सोलंकीः 
श्री संजय सिंह 

श्री भोला सिंह 

श्री एस. अलागिरीः 
श्री राप सिंह wer: 
श्री विक्रमभाईं अर्जनभाईं area: 
श्री पशुपति नाथ सिंहः 
श्री जी.एम. faqeyar: 
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेडडीः 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) जमाखोरी . रोकने तथा उचित कीमतों पर आवश्यक 

वस्तुओं कौ निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 
बनाए गए कानूनों का व्योरा क्या है; 

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में उक्ते कानूनों के क्रियान्वयन के 
लिए कोई मूल्यांकन किया गया 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या ठै; 

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अतर्गत राजस्थान 
ओर आंध्र प्रदेश सहित विभिन राज्यों मे fred तीन वर्षा के दौरान 
प्रत्येक वर्ष मे मारे गए ot का व्योरा क्या है तथा कितने लोगों 
के विरुद्ध मामले दर्ज किये गए; ओर 

(ङ) आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति तथा उनकी 
कौमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम sam गए है? 
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उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. थमस): (क) उपभोक्ताओं को 

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने ओर उन्हें 
बेईमानी व्यापारियों के शोषण से सुरक्षा देने के प्रयास मे सरकार 

ने आवश्यक तस्तु प्रदाय अधिनियम, 1955 ओर चौर बाजारी 
निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के साथ खुद 

को तैयार किया है। 

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को सार्वजनिक हित मं 

ee वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति ओर वितरण तथा व्यापार ओर 
वाणिज्य पर नियंत्रण के लिए लागू किया गया था। यह आवश्यक 

वस्तुओं के उत्पादन ओर विनिर्माण के विनियमन मूल्यो के नियंत्रण, 
परिवहन, वितरण, निपरान के विनियमन, उपयोग अथवा उपभोग 

ओर fast को निषिद्ध करता है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत दी 
गई शक्तियों का उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 

„ मत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के अलावा केन्द्रीय सरकार के 
SMA ऽ © विभिन Taal, राज्य wand जिन्हे ओपचारिक रूप से कुछ 

शक्तियां प्रत्यायोजित कौ गई है, द्वारा प्रयोग किया जाता 2 इन 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के विभिन्न मत्राल्यो(विभोगं 
के साथ-साथ राज्य सरकारों नै समय-समय पर अवश्यकं घोषित 
कौ गई वस्तुओं के उत्पादन, वित्तरण ओर अन्य व्यापारिक पहलुओं 

के विनियमन सम्बधी नियंत्रण आदेश जारी किए Zi | 

चोर बाजारी निवारण ओर आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 

1980 जो कि जमाखोरी ओर चोर बाजारी इत्यादि जैसी अनैतिक 
व्यापार प्रक्रियां के निवारण के लिए, राज्य सरकारो(संघ राज्य क्षेत्र 

प्रशासनं द्वारा कार्यन्वित किया जा रहा है, राज्य सरकारों को उन 

व्यक्तियों, जिनकी गतिविधियां समुदाय को आवश्यक वस्तुओं कौ 
आपूर्ति के रख-रखान के प्रति पूर्वाग्रही पाई जाती हैँ, को गिरफ्तार 
करने कौ शक्तियां प्रदान करने सहित सरकारों को सशक्त बनाता 
है। 

(ख) ओर (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ओर चोर 

बाजारी निवारण ओर आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के 

कार्यान्वयन के सम्बंध में सरकार द्वारा कोई विशेष मूल्यांकन के 
सम्बन्ध मेँ सरकार द्वारा कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया गया है। 

उक्त दोनों अधिनियम विशेष रूप से मुद्रास्फीति ओर कमी 

के दौरान विशेषकर कमजोर वग को उचित मूल्यों पर आवश्यक 

aga कौ उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए एक प्रशासनिक उपाय 

के रूप मं अपने उद्देश्यों को पूरा करने कौ भी अनुरोध किया 
गया है। 

(घ) राज्य सरकारो/(संघ राज्य क्षेत्र We द्वारा दी गई सूचना 
के अनुसार वर्ष 2009, 2010 ओर 2011 के दौरान, आवश्यक वस्तु
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अधिनियम, 1955 के तहत नियमों के उल्लंघन के लिए मारे गए बनाए रखने ओर मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कदम 
wal, जन्त किए गए माल के मूल्य ओर पकडे गपु उल्लंघनकार्ताओं उठाए गए हैँ, जिनमे अन्य बातों के साथ-साथ नियमों ओर अन्य 
का व्यौरा संलग्न विवरण से यामे दिया गया है। उपायों का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 

ओ के तहत कारवाई की जाती है, जिसका उल्लेख संलग्न विवरण-५% 
(ङ) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं कौ सुचारू आपूर्ति को मे किया गया है। 

विवरण J 

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत क गई कारवाई वर्ष 2009 के लिए waves राज्य dal से 
प्राप्त सूचना-31.12.2009 तक 

(लाख रुपए में) 

क्र. राज्य/संघ छापी कौ गिरफ्तार अभियोजित दोषसिद्ध जन्त किए गए तक 
सं राज्य क्षेत्र संख्या व्यक्तियों की व्यक्तियों व्यक्तियों की माल का सूचित 

संख्या की संख्या संख्या मूल्य 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आंध्र प्रदेश 7873 43 शून्य 1 233.31 दिसम्बर 

2. असम 2382 5 शून्य शून्य शून्य दिसम्बर $ 

3. अरुणाचल प्रदेश शून्य 3 3 शून्य शून्य नवम्बर 

4, विहार | 17 8 शून्य शून्य 1.69 दिसम्बर 

5. छत्तीसगद् 751 36 90 66 858.27 दिसम्बर 

6. दिल्ली 93 98 76 शून्य शून्य दिसम्बर 

7. गुजरात 28025 30 89 शून्य 528.31 दिसम्बर 

8. गोवा 30 शून्य शून्य शून्य शून्य दिसम्बर 

9. हरियाणा 107 8 1 शून्य 0.82 दिसम्बर 

10. हिमाचल प्रदेश 24642 3 2 शून्य 10.99 दिसम्बर * 

11. जम्मू ओर कश्मीर दिसम्बर 

12. was सूचित नही 

13.  कर्नारक 1659 137 9 3 24.58 सूचित नहीं 

14. केरल 48829 21 2 शून्य 121.47 दिसम्बर 

15. मध्य प्रदेश दिसम्बर *** 

16. महाराष्ट 1688 2565 1562 शून्य 13842.38 सूचित नहीं 

17. मणिपुर शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य दिसम्बर 

18. मेघालय 8 शून्य 4 शून्य शून्य नवम्बर **# 

19. मिजोरम 366 शून्य शून्य शून्य शून्य दिसम्बर 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

20. ames शून्य शून्य छपस शून्य शून्य दिसम्बर 

21. ओडिशा 35494 7 149 9 14.56 दिसम्बर 

22. पंजाब 122 54 34 26 464.52 दिसम्बर 

23. राजस्थान 281 3 62 शून्य 36.89 दिसम्बर 

24. सिक्किम शून्य शून्य शून्य शून्य मार्च 

25. तपिलनाडु 16404 4775 1471 7 623.25 दिसम्बर 

26. त्रिपुरा 66 2 2 शून्य 0.65 दिसम्बर 

27. उत्तराखंड दिसम्बर 

28. उत्तर प्रदेश 39684 1023 1491 शून्य 1929.48 सूचित नहीं 

29. पश्चिम बंगाल 161 117 16 शून्य 90.4 दिसम्बर 

30. अण्डमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 208 शून्य शून्य शून्य शून्य दिसम्बर 

31. चण्डीगद् 8 9 शुन्य शून्य 7.97 दिसम्बर 

32. दादरा ओर नगर हवेली 3 2 शून्य शून्य 0.22 दिसम्बर 

33. दमन ओर दीव दिसम्बर 

34. लक्षट्रीप शुन्य शून्य शुन्य शून्य शून्य सूचिते नहीं 

35. पुदुचेरी 512 63 68 15 15.53 नवम्बर 

कुल 209413 9012 5131 127 18805.29 

+-अगस्त ओर सितम्बर को छोडकर **-अगस्त ओर अक्तूबर को छोडकर 
***-अक्तूबर को छोडकर $-अगस्त की छोडकर 7.4.2010 तक अद्यतन 

विवरण श 

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के तहत कौ गई कार्रवाई 
(tir नियत्रण आदेशो का उल्ल्पन कं अतिरिक्त-अवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराधो के aay मे) 

ways राज्य क्षत्रं से प्राप्त सूचना-(31.12.2070 तक) 

(लाख रुपए मेँ) 

क्र. राज्य्/संघ oti कौ fram अभियोजित दोषसिद्ध जन्त किए गए तकं 

सं राज्य क्षेत्र संख्या व्यक्तियों की व्यक्तियों की व्यक्तियों कौ माल का सूचिते 

संख्या संख्या संख्या मूल्य 

॥ 2 3 4 5 6 7 8 

1. आंध्र प्रदेश 10253 शून्य शून्य शून्य 144.96 दिसम्बर-क 

2. असम 69 शून्य शून्य शून्य शून्य मई 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. अरुणाचल प्रदेश 332 29 20 10 शून्य अगस्त-ख 

4. बिहार | 65 24 शून्य शून्य शून्य अक्तूबर-ग 

5. छत्तीसगढ़ 211 1 18 14 757.58 अगस्त-घ 

6. दिल्ली 66 15 28 4 शून्य दिसम्बर 

7. गुजरात 82 शून्य शून्य शून्य शून्य दिसम्बर-ङः 

8. गोवा 30296 139 88 17 428.99 दिसम्बर 

9. हरियाणा 167 49 5 शून्य 361.62 अक्तूबर 

10. हिमाचल प्रदेश 22353 शून्य शून्य शून्य 11.62 नवम्बर 

11. जम्मू ओर कश्मीर सूचित नदी 

12. ORGS सूचित नही 

13. कर्नाटक 2016 138 शून्य 2 317.78 STATA 

14. केरल 26603 33 22 3 21.931 दिसम्बर 

15. मध्य प्रदेश सूचित नहीं 

16. महाराष्ट 1820 2717 1543 शून्य 1139.46 नवम्बर् 

17. मणिपुर 9 5 5 5 0.47 दिसम्बर 

18. मेघालय 64 7 6 3 0.91 नवम्बर् 

19. मिजोरम 84 शून्य शून्य शून्य 0.11 नवम्बर-च 

20. नागालैंड 2 26 शून्य शून्य 0.39 सितम्बर 

21. ओडिशा 60155 6 258 शून्य 5.29 नवम्बर-छ 

22. पंजाब 213 21 13 9 1.27 दिसम्बर 

23. राजस्थान सूचित नहीं 

24. fan शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य दिसम्बर 

25. तमलिनादु 18894 6995 1257 43 708.69 दिसम्बर 

26. त्रिपुरा 245 7 7 शून्य 7.07 अक्तूबर 

27. उत्तराखंड सूचित नहीं 

28. उत्तर प्रदेश 29723 558 1211 शून्य 6262.85 सितम्बर 

29. पश्चिम बंगाल 222 100 20 शून्य 281.41 दिसम्बर 

30. अण्डमान ओर निकोबार द्वीपसूमह 193 शून्य शून्य शून्य शून्य सितम्बर 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

31. चण्डीगद 10 9 शून्य शून्य 9.16 अक्तूबर-ज 

3ॐ2. दादरा ओर नगर हवैली 1 1 शून्य शून्य 35 दिसम्बर 

3. दमन ओर दीव शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य जुलाई 

34. maga शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य दिसम्बर-ज 

35. पुदुचेरी 635 26 38 51 4.18 अक्तबर 

कुल 204783 10906 4539 161 10500.741 

क-सितम्बर, 2010 करौ छोडकर छ-अक्तूबर, 2010 को छोडकर 

ख फरवरी, अप्रैल, मई, 2010 को छोडकर ज. जुलाई, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 2010 को छोडकर 
ग-मार्च, 2010 को छोडकर 

घ-जन., फर., जून ओर जुलाई, 2010 को छोडकर 
STIR, 2010 को छोडकर 32.2.2011 तक अद्यतन 

च-जुलाई ओर अगस्त, 2010 को छोडकर 

विवरण III 

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के तहत की गई कारवाई 
(ie नियत्रण आदेशो का उल्लधन के अतिरिक्त-आवश्यक वस्तु अधितियम के तहत अपराधौ के way मे) 

(राज्यों सघ राज्य क्ष्रों से वर्षं 2011 के सक्ध में प्राप्त सूचना-31.12.2012 तक) 

(लाख रुपए में) 

क्र. राज्य/संघ छापों की गिरप्तार अभियोजित दोषसिद्ध जन्त किए गए तक 

सं राज्य क्षत्र संख्या व्यक्तियों व्यक्तियों कौ व्यक्तियों माल का सूचित 

कौ सख्या संख्या को संख्या मूल्य 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आन्ध्र प्रदेश 14901 32 21 0 614.51 दिसम्बर 

2. असम सूचित नहीं 

3. अरुणाचल प्रदेश 269 4 131 शून्य 71.25 जून।सूचित नहीं 

4. बिहार 38 16 मई 

5. SUAS सूचित नहीं 

6. दिल्ली 38 14 5 1 0.13 दिसम्बर^अप्रैल 

7. गुजरात शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य दिसम्बर 

8. गोवा 31463 137 81 315.93 दिसम्बर 

9, हरियाणा 120 162 41 26.73 दिसम्बर/सुचित नहीं 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10. हिमाचल प्रदेश 1723 1 0.60 जनवरी/सूचित नहीं 

11. जम्मू ओर कश्मीर सूचित नहीं 

12. Beas सूचित नहीं 

13. कर्नाटक 1506 186 0 0 40.76 दिसम्बर/सूचित नही 

14. केरल 32472 11 6 0 4.931 दिसम्बर 

15. मध्य प्रदेश सूचित नहीं 

16. महाराष्ट 3953 3275 2587 शून्य 4461.84 दिसम्बर/अगस्त 

17. मणिपुर 10 10 4 4 3.64 दिसम्बर 

18. मेघालय 38 शून्य शून्य शून्य शून्य सितम्बर 

19. मिजोरम 306 शून्य शून्य शून्य शून्य सूचित नही/सितम्बर 

20. नागालैंड शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य नवम्बर 

21. ओडिशा 61287 6 287 25.438 अक्तूबर/सूचित नहीं 

22. पंजाब 515 5 4 2 2.05 अक्तूबर/सूचित नहीं | 

23. राजस्थान 34 4 0 0 4.42 दिसम्बय/सूचित नहीं । 

24. सिक्किम शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य मार्च/सूचित नहीं 

25. तमिलनाडु सूचित नहीं 

26. त्रिपुरा 203 3 शून्य शून्य 6.56 अक्तू.८सूचित नहीं 

27. उत्तराखंड सूचित नहीं 

28. उत्तर प्रदेश 30208 488 1264 1124.94 दिसम्बर/सूचित नही 

29. पश्चिम बंगाल 188 102 23 - 421.58 दिसम्बर^सूचितं नहीं 

30. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 256 शून्य शूरय शून्य शून्य जुलाई 

31. चण्डीगढ | 14 12 1 5.122 अक्तूबर 

32. दादरा ओर नगर हवेली 13 9 31.04 सितम्बर/दिसम्बर 

33. दमन ओर दीव सूचित नहीं 

34. लक्षद्वीप सूचित नही/नवम्बर 

35. पुदुचेरी 1230 21 31 23 3.3358 दिसम्बर 

कुल 180785 4498 4486 30 7164.8068 

2.03.2012 तक अद्यतन
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विवरण IV 

आवश्यक Sal के मूल्योँ में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 

सरकार द्वारा उठाए कदम निम्नानुसार है: अल्यपकालिक उपायः 

1. राजकोषीय उपायः 

(1) 

(il) 

(iii) 

(iv) 

aaa, गेहूं ओर प्याज, दालों खाद्य det (कच्चा) के 
लिए आयात शुल्कं को घटकर शून्य किया गया है। 
रिफाइण्ड ओर हाइृदोजनीकृत तेलो तथा वनस्पति dal 

पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5% किया गया। 

एनडीडीबी को शुल्क दर कोटे के तहत शून्य शुल्क पर 

5000 टन स्किम्ड मिल्क पाउडर ओर होल मिल्क 

पाउडर तथा 15000 Her टन बटर ओंयल atk 

एनहाइदस मिल्क फैट के आयात कौ अनुमति दी गई 

a 

चीनी मिलो को खुले सामान्य cede के तहत (ओजीएल) 

तक शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी के आयात कौ 

अनुमति दी गई। बाद मेँ यह सुविधा, कर्यं कौ मात्रा 

& आधार पर निजी व्यापारियों को प्रदान कर दी गई! 

आरंभ में 1 मिलियन टन कौ सीमा निर्धारित करते हुए 

बाद में एसटीसी/एम एमटीसी/पी ई सी ओर athe को 

आयात शुल्कं मुक्त सफेद^रिफाइण्ड चीनी के आयात 

कौ अनुमति प्रदान की गई। केन्द्रीय/राज्य सरकारों कौ 

अन्य एजेसियों ओर निजी व्यापारियों को भी बिना किसी 

सीमा के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति प्रदान कर 

दी Te! 

2. प्रणासनिक उपाय 

(i) 

(11) 

(111) 

(iv) 

सभी प्रकार की आयातित कच्ची चीनी ओर सफेद/रिफाइंड 

चीनी के संबध में लेवी कौ अनिवार्यता को za दिया 

गया। 

खाद्य तेलो (नारियल तेल ओर वन आधारित तेल को 

छोडकर) ओर दालों (argc चना ओर जैविक दलहम 
को छोडकर) जिसकी अधिकतम सीमा 10.000 टन 

प्रतिवर्ष होगी, के नियति पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

अल्पावधि के लिए गैर-बासमती चावल ओर गेहूं के 
निर्यात पर viata लगाया गया है। 

5 कि.ग्रा. के उपभोक्ता tai 10000 टन कौ सीमा तक 

खाद्य तेलो के आयात की अनुमति दी गरई। 

7 चेत्र, 1934 (शक) 

(५) 

(vi) 

(vil) 

(viii) 

(ix) 

(x) 

(xi) 

(xii) 

(34111) 
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मिल्क पाउडर (जिसमे स्किम्ड मिल्क पाउडर, होल 

मिल्क पाउडर, डेयरी agent ओर शिशु दुग्ध आहार 
सम्मिलित है), केसीन ओर केसीन उत्पादों के निर्यात 

पर रोक लगाई है। 

खाद्य तेलो के टैरिफ दये मे कोई परिवर्तन नही। 

चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं, जेसे कि दाल, खाद्य तेलो, 
खाद्य तिलहनों, धान ओर चावल के मामले में समय-समय 

पर Bin सीमा अधिरोपित कौ as! 

जब कभी भी आवश्यक हुआ, प्याज के निर्यात पर 

अल्प अवधि के लिए vite लगाया गया। प्याज के 

निर्याति का अंशांकन प्याज के न्यूनतम निर्याति मूल्य तत्र 

के माध्यम से किया गया। 

चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपए प्रति 

कि.ग्रा. ओर अंत्योदय अन योजना & लिए 3 रुपए प्रति 

कि.ग्रा.ओर अंत्योदय अनन योजना के लिए 3 रुपए प्रति 

कि.ग्रा.) ओर te (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 

4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. ओर अत्योदय अन्न योजना के 
लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य 

को वर्षं 2002 तक कायम रखा गया। 

वायदा बाजार आयोग द्वारा चावल, seq ओर तूर के 
भावी सौदा व्यापार पर लगाया गया निलम्बन जारी रहा। 

वर्षं 2011-12 के चीनी मौसम के लिए लेवी कै रूप 

में अपेक्षित चीनी उत्पादन के अनुपात को 20 से 

घराकर 10% कर दिया गया है। 

ओ एम एस एस wen बिक्री स्कौम के तहत 10 लाख 
टन गेहूं ओर 10 लाख रन चावल कौ मात्रा आबंरित 

कौ गर्ह ओर अक्तूबर, 2011 से सितम्बर, 2012 कौ 
अवधि के लिए 15 लाख टन गेहूं, छोटे व्यापारियों को 

बिक्रो करने सहित थोक बिक्रौ के लिए आबंरित किया 

गया। 

ओ.एम.एस.एस. खुदरा ओर थोक स्कौमों के तहत 
अधिक son कौ प्रोत्साहित करने के लिए, ओ.एम.एस. 

एस. के तहत थोक बिक्रौ ओर खुदरा बिक्रौ, दोनों के 

लिए मूल्यो को कम करने का निर्णय लिया गया। वर्षं 

2011-12 (अक्तूबर 2011 से सितम्बर 2012) से 

राज्यो/संघ राज्य aa सरकारों को ओ.एम.एस.एस. स्कीम 

के तहत खुदरा बिक्रौ के लिए feu जाने वाले गेहूं ओर 
चावल के मूल्यों को गत वर्षं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 

के अनुरूप निर्धारित किया गया ओर कोई ser शुल्क
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(xiv) 

(xv) 

(xvi) 

( हिन्दी) 

प्रश्नों के 

नहीं लगाया गया। इसी प्रकार थोक उपभोक्ताओं को 
निविदा के माध्यम से गेहूं कौ बिक्री के लिए मूल्यों को 
Te उत्पादन राज्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के अनुरूप 
निर्धारित किया गया जबकि अन्य राज्यों में भादा शुल्क 
केवल 50% ही लगाया गया। 

अब तक 123.68 लाख टन चावल ओर te का 

अतिरिक्तं तदर्थं आवंटन किया गया जिसमें निम्नलिखित 

अआबंटन शामिल I 

G@ 50 लाख टन खाद्यान का अतिरिक्त तदर्थ 

आबंटन 16 Fs, 2011 को सभी रान्यों/संघ राज्य 

त्रां को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 
चालू वर्षं के दौरान मार्च, 2012 तक वितरण हेतु 
गरीबी रेखा से नीचे निर्गत के मूल्यों पर किया 
गया el 

(i) दिनांक 30 जून, 2011 से 50 लाख टन खाद्यान 

का तदर्थं आवंटन किया गया जिससे मासिक 

एपीएल आबंटन 15 कि.ग्रा. waste, प्रति परिवार 

को बाकर 35 कि.ग्रा. प्रतिमाह प्रति परिवार कर 

दिया गया। 

(iii) 27 राज्यों मे 174 सबसे गरीब पि जिलों को 

जुलाई, 2011 से फरवरी, 2012 के दौरान 
23.68 लाख टन खाद्यान आबंटित किया गया 

(उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार), 

राज्य सरकारों (संघ राज्य क्षेत्रं के माध्यम से गरीबी रेखा 

से नीचे के परिवारों को 10 fem प्रतिमाह कर दी 
पर 10 रुपए कौ सब्सिडी के साथ सन्सिडीकृत आयातित 
दालों के वितरण के लिए स्कीम को. 31.3.2012 तक 
बदा दिया गया। 

राज्य सरकारो/खंघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राशन कार्ड 

धारकं को 1 लीटर प्रति राशन ae की द्र पर 

प्रतिमाह 15 रु. प्रति fem की सन्सिडी के साथ 

सन्सिडीकृत आयातित खाद्य del के वितरण की स्कीम 
को 30.9.2012 तक बदा दिया गया। 

$ $ $ ८० 
गन्ना उत्पादन 

। गिं 

2257, श्री रेवती रमण सिंहः 

श्री राकेश पाण्डेयः 

श्री सी. राजेन्द्रनः 

क्या कृषि मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

27 We, 2012 लिखित उत्तर 556 

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष ओर चालू ad 
में गने कौ खेती के क्त्र सहित इसका राज्य-वार कितना उत्पादन 

हुआ 2; 

(ख) 7A के विश्व में ओसत उत्पादन की तुलना में देश 

में गने को ओसत उत्पादन कितना 2; 

(ग) क्या सरकार का विचार गने की गणुवत्ता ओर उत्पादन 
बढाने का 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) गने कौ खेती को बदावा देने तथा चीनी कौ कौमतां 

के अनुरूप गने कौ कौमत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या 

उपाय किए गए है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो. चरण ara wea): (क) विगत 

तीन वर्षो में प्रत्येकं वर्षं तथा मोजुदा ad अर्थात 2008-09 से 
2011-12 के दौरान गने के राज्यवार उत्पादन एवं क्षेत्र के व्यौरे 

संलग्न विवरण मे दिये गये zi | 

(ख) 2010 (अद्यतन उपलब्ध), के लिए खाद एवं कृषि 
संगठन कौ fel के अनुसार भारत में गन्ने कौ प्रति हैक्टेयर 
ओसत उत्पादन/उत्पादकता 707.72 क्विंटल प्रति tate विश्व 
stad उत्पादकता कौ तुलना में 661.31 क्विंरलहैक्टेयर रही है। 

(ग) ओर (घ) देश मेँ गने के उत्पादन एवं गुणवत्ता मेँ वुद्धि 
करने के लिए, विभिन्न गन्ना उत्पादक राज्यों में कृषि बृहत प्रबधन 

मोड के तहत फसल veda क्षेत्र आधारित (सुबाक्स) TA के 
सतत् विकास पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन 

किया जा रहा है। फसल पद्धतीय aa आधारित गने के सतत् 

विकास का लक्ष्य है-क्ेत्रीय प्र्दशनों के माध्यम से किसानों को 
उन्नत उतदन प्रौद्योगिकी का अन्तरण, किसानों को प्रशिक्षण, erat 

उपकरणो की आपूर्ति We लगाने संबधी सामग्री के उत्पादन A वृद्धि 
करना, जल का समक्षम उपयोग de लगने संबधी सामग्री का 

प्रचार आदि। बीज नर्सरियों के पालन-पोषण गन्ने कौ उन्नत किस्मों 
के रूप में परिणित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि 

एकीकृत कौट एवं रोग wae, सिंचाई योजनाएं, रातून प्रब॑धयन 
आदि के लिए चीनी कारखानों को ऋण भी उपलब्ध कराया जाता 

ra 

देश मेँ गन्नै के उत्पादन एवं उत्पादकता मे सुधार लाने के 
लिए बायोरिक एवं गैर-बायोरिक दावों सहित उपयुक्त किस्म



557 प्रश्नों के 

पोस्ट्-हार्वेस्ट एवं प्रबधन प्रौद्योगिकीयों को विकसित करने के लिए 

मूल एवं व्यवहारिक अनुसंधान करने में गन्ना प्रजनन संस्थान 

कोयम्टूर तथा भारती गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ अपने क्षेत्रीय 

अनुसंधान केन्द्र सहित पूर्ण रूप से कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, 

गन्ना के उत्पादन एवं उत्पादकता A सुधार लाने के लिए देश के 

विभिन क्षेत्रों मँ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल करके 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सहकारी dat के साथ गने 

पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना wa के विभिन्न 

पहलुओं का सामना कर रही है। 

(ङ) देश मे गने कौ खेती को sen देने के लिए भारत 

सरकार ने 2010-11 गन्ना मौसम के लिए 139.12 रुपये प्रति 

क्विंटल TH के उचित एवं लाधकारी मूल्य की तुलना में 

145.00 रुपये प्रति fees पर 2011-12 गन्ना मौसम के लिए गन्ना 
कारखानों द्वार देय गने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 
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को निर्धारित किया है जिसका समन्वय उच्च स्तर से ऊपर वसूली 

मे प्रति 0.1 प्रतिशत बिन्दु वृद्धि के लिए 1.53 रुपये प्रति क्िवंरल 
कौ किस्त कौ शर्तं पर 9.5 प्रतिशत कौ मूल वसूली दर के साथ 

हे। उचित एवं लाभकारी मूल्य का निर्णय लेते समय, सरकार गने 
से उत्पादित चीनी के मूल्यों के साथ-आदानों कौ लागत जैसे सभी 
संबंधित कारकं का ध्यान रखती है। 

इसके अलावा, केन्द्र सरकार संयंत्र एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण, 

क्रासिंग क्षमता का विस्तार, उपोत्पाद अर्थात ईथेनाल के उत्पादन 

के लिए ऊर्जा एवं शीरा के सहसर्जन के लिए बायगैस कौ 

उपयोगिकता, प्रौद्योगिकी के उन्यन तथा बेतहर सिंचाई सुविधाओं 

सहित गने के विकास उन्नत बीज किस्म, रातुन प्रब॑धन आदि के 

लिए चीनी विकास निधि (एसडीएफ) से चीनी कारखानों को 4 

प्रतिशत प्रति वर्ष कौ व्याज दर पर रियायती ऋण भी प्रदान करती 

Zl 

विवरण 

2008-09 से 2011-12 के दौरान wt का राज्यवार क्षेत्र तथा उत्पादन 

राज्य/संघ शासित प्रदेश aa (‘000 हेक्टेयर) उत्पादन ("000 टन) 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12* 2008-09 2009-10 2010-11 2010-12* 

1 2 3 4 6 7 8 9 

आध्र प्रदेश 196.0 158.0 192.0 204.0 15380.0 11708.0 14964.0 15912.0 

अरुणाचल प्रदेश 1.4 1.5 1.5 # 23.4 27.1 29.0 # 

असम 28.6 27.1 29.7 25.0 1099.7 1059.0 1075.0 984.0 

बिहार 111.9 115.9 248.0 256.1 4959.9 5032.6 12763.6 12924.1 

छत्तीसगद 10.6 12.4 8.3 15.8 25.4 29.2 21.8 40.7 

गुजरात 221.0 154.0 190.0 179.0 15510.0 12400.0 13760.0 12870.0 

गोवा 1.0 0.9 0.9 # 49.3 52.3 49.1 # 

हरियाणा 90.0 74.0 85.0 98.0 5130.0 5335.0 6042.0 6958.0 

हिमाचल प्रदेश 2.3 2.2 1.7 2.1 53.1 45.6 38.3 28.3 

्ारखंड 5.7 6.5 6.6 6.6 348.8 447.0 457.3 457.3 

कर्नारक 281.0 337.0 423.0 430.0 23328.0 30443.0 39657.0 37991.0 

केरल 2.2 3.0 2.8 1.7 275.5 285.0 271.8 156.1 

मध्य प्रदेश 70.5 62.1 65.1 80.8 2975.0 2535.0 2667.0 3098.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

महाराष्ट 768.0 756.0 965.0 1022.0 606480 64159.0 81895.7 81991.0 

मणिपुर 0.6 0.06 5.2 # 21.3 21.3 301.3 # 

मेघालय 0.1 0.1 0.1 # 0.3 0.2 0.2 # 

मिजोरम 1.3 1.4 1.4 # 13.7 12.4 7.9 # 

नागालैँड 4.3 5.1 4.3 # 185.8 152.9 184.9 # 

ओडिशा 10.8 8.0 13.1 12.6 646.2 489.9 902.7 727.1 

पंजाब 81.0 60.0 70.0 81.0 4670.0 3700.0 4170.0 4860.0 

राजस्थान 6.5 6.0 5.5 16.0 388.2 344.5 367.7 997.6 

तमिलनाङु 308.9 293.2 316.0 348.1 32804.4 = 29745.6 = 34251.8 36548.0 

त्रिपुरा 1.0 0.9 0.9 # 51.7 44.9 46.5 # 

उत्तर प्रदेश 2084.0 1977.0 2125.0 2162.0  109048.0 117140.0 120545.0 122652.0 

उत्तराखंड 107.0 96.0 106.7 108.0 5590.0 5842.0 6497.6 65.96.0 

पश्चिम बंगाल 17.6 13.8 15.0 16.1 1638.3 1008 = 1134.1 1175.0 

अंडमान ओर निकोबार 0.2 0.1 0.2 # 3.0 2.0 ` 2.3 # 

gage 

पुदुचेरी 1.9 1.8 1.8 # 162.3 247.3 277.7 # 

अन्य एनए Wag एनए 16.3 एनए एनए TAU 898..9 

अखिल भारत 4415.4 4174.6 4884.8 5081.0  285029.3 + 292301.6 +=: 342381.6 = 347865.0 

* 3.2.2012 को जारी दूसरे afm अनुमन के अनुसार एनएः लागू नहीं #अन्यो A शामिलं 
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(अनुवाद) ose £r (घ) क्या भारत के लोक कलाकार भुखमरी al am पर 

। हैः ओर 
परंपरागत संस्कृतियां ; ओर 

2258. श्री जगदानंद सिंहः (ङ) यदि हां, तो एसे कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 
श्री सी. शिवासामीः क्या उपाय किए जा रहे है? 

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः , आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन dat तथा संस्कृति 

(क) क्या सरकार के उदासीन रवैये के कारण अधिका मत्री ( कुमारी सैलजा ): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने देश 
भारतीय परंपरागत लोक संस्कृतियां विलुप्त हो रही हैः; की लोक ओर परंपरागत कलाओं ओर कलाकार को सहायता देने 

(ख) यदि a, तो क्या सरकार का विचार भारतीय लोक = लिष लिए सत a ee ey स्थापित किए है। ये केन्द्र 

कलाओं के पुनरुद्धार के लिए कोई ठोस नीति बनाने का है; ग्न म कार्यान्वितं करते हेः 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 1. राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
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2. गुरु शिष्य परपरा स्कोम 

3. युवा प्रतिभाशाली कलाकार स्कौम 

4. लुप्तप्राय कलारूपों का प्रलेखन 

5. रगशाला नवीकरण स्कीम 

6. शिल्पम्राम करार्यकलाप 

7. लोकतरग-राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव ओर ओरोरेव- पूर्वोत्तर 
क्रा उत्सव 

ग्रामीण विकास मंत्रालय कौ स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 

(एसजीएसवाई) स्कोम के अधीन पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, 
कोलकाता ने आजीविका उपार्जन के साधन के रूपमे लोक कला 

रूपों के पुनरुत्थान ओर पुनर्गठन के लिए एक विशेष परियोजना 

शुरू कौ 2 इस परियोजना के लिए उड़ीसा ओर पश्चिम बंगाल 
के 10 जिलों के 13 कला रूपों का चयन किया गया था। 

लोक कलाओं सहित भारत कौ विभिन कलाओं की सहायता 

के लिए संस्कृति मंत्रालय at निम्नलिखित स्कौमें भी हैः 

1. विनिर्दिष्ट पंचकला परियोजनाओं मे कार्यरत व्यावसायिक 

समूहो ओर व्यक्तियों को वित्तीय सहायता कौ स्कीम 

2. सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कौम 

3. विभिन सांस्कृतिक कषत्रं मे युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति 
को स्कीम 

4. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति 

पुरस्कार कौ स्कौम 

इसके अलावा, संगीत नारक अकादमी परपरागत, लोक ओर 

आदिवासी मंचकला का प्रशिक्षण ओर परिरक्षण, अकादमी पुरस्कार 

ओर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कौ अपनी स्कीमों के 
जरिए लोक कला रूपों को भी सहायता देती है। संस्कृति मंत्रालय 
के अधीन अन्य स्वायत्त संगठन इदिरा गांधी रष्ट्रीय कला केन्द्र ने 

अनेक समारोह जिसमे प्रदर्शनियों, दृश्य-श्रव्य प्रलेखन, सेमिनार, 

प्रस्तुतियां ओर प्रकाशन शामिल रैं, के जरिए इन कला रूपों के 
बारे मेँ प्रलेखन ओर ज्ञान का प्रसार किया है। राष्ट्रीय नार्य विद्यालय 
भी लोक ओर आदिवासी मंचकला परंपराओं को अपने wet 

रगशाला उत्सव ओर बाल संगम मे भाग लेने के लिए आमंत्रित 

किया जाता है। 

भारतीय मानव faa सर्वेक्षण ने कई वर्षो से वारली der, 

गोड के भित्ति faa विभिन्न आदिवासी ओर अन्य समुदायो आदि 
के संगीत उपकरण अपने कार्य के भागके रूपमे pea लोक 
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कला ओर शिल्प रूपों का संग्रह ओर प्रलेखन किया है। इंदिरा 

गाधी राष्टरीय मानव कला एक महत्वपूर्ण भाग है, के परिरक्षण के 
लिए प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं ओर संगोष्ठियां आयोजित करता है। 

लोक ओर अन्य कलाकार, जो अपनी वृद्धवस्था यें दीनहीन 
हो जाते है, को सहायता देने के लिए संस्कृति मत्रालय एक स्कोम 
संचालित कर रहा है जिसे “ साहित्य, कला ओर जीवन के एसे 
अन्य क्षेत्रों मे ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ओर उनके आश्रितो को जो 

दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हीं, के लिए वित्तीय सहायता कौ 
स्कीम" के नाम से जाना जाता रै। इस स्कीम के अधीन एेसे 

कलाकारों (विशेषज्ञ समिति द्वारा चयनित), जिन्होने कला ओर 

संस्कृति मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो 58 वषं कौ आयु से 
कमकेन हों ओर जिनकी आय 4000/- रु. प्रतिमाह से अधिक 

न हो, को 4000/- र. प्रतिमाह कौ वित्तीय सहायता दी जाती है। 

[ हिन्दी] ८८2 62 

डेयरी विकास 
a 

2259. श्री देवजी एम. पटेलः 

श्रीमती यशोधरा राजे fafa: 

श्री गोपाल सिंह शेखावतः 
श्री हंसराज गं. अहीरः 

क्या कृषि पत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश ओर मध्य प्रदेश 
सहित देश मे दुग्ध उत्पादनं मँ वृद्धि के लिए रष्टय डेयरी योजना 

के क्रियान्वयनं के संबंध मे कोई निर्णय लिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास ale के तहत उक्त 

परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है; 

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के अतिर्गत राज्य सरकारों से 

प्राप्त प्रस्तावों का व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) चालू वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रदान कौ गई वित्तीय 
सहायता का व्यौरा क्या है तथा बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौश्रान 

कितना व्यय होने की संभावना है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री ओर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय में राज्य मंत्री (डो. चरण दास महत); (क) ओर 
(ख) भारत सरकार नै 2011-12 से 2016-17 तक राष्ट्रीय योजना 

चरण-1 (एनडीपी 1) के क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदानं कर
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दिया है। एनडीपी 1 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश ओर मध्य प्रदेश सहित 

14 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों पर जोर दिया जाएगा। तथापि, 
योजना से प्राप्त लाभों को ध्यान मे रखते हुए संपूर्णं देश मे एनडीपी 
1 को शामिल किया जाएगा। एनडीपी 1 का उदेश्य है दुधारू पशुं 
की उत्पादकता को बढाना ओर वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध 
कार्यक्रम के जरिए दुग्ध उत्पादन को बहाना तथा ग्रामीण दुग्ध 
उत्पादकं के लिए संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक बेहतर पहुंच 
को सहयोग प्रदान करना। 

(ग) योजना के अंतिम क्रियान्वयन एजेसियों (ई आई ए) 

जिसमें राज्य पशुधन बो, सहकारिता Sad परिसंघ, जिला सहकारिता 
दुग्ध उत्पादक संधो, उत्पादक कंपनियों, zeel (गैर सरकारी aa, 
धारा 25 कंपनियों) जैसे उद्यमियों के सहकारिता फार्म, सांविधिक 

निकायों की सहायक कंपनियों, आईसीएआर संस्थानों ओर 
पशुचिकित्सा/डेयरी संस्थानों/विश्वविद्यालयां द्वारा एवं राष्ट्रीय संचालन 
समिति द्वारा निर्णय लिए गए किसी अन्य अस्तित्व द्वारा क्रियान्वित 

किया जाएगा। ई आई ए पात्रता मानक पर आधारित विभिन्न घरकों 

के वित्त पोषण के लिए पात्र होगे जिसमे भौगोलिक, तकनीकी, 
वित्तीय ओर शासन पैरामीटर शामिल eh 

(घ) चूंकि योजना को हाल ही मँ अनुमोदित किया गया है, 
एनडीडीबी को ईआरईए से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ 21 

(ङ) एनडीपी 1 A 2011-12 से 2016-17 तक लगभग 

2.242 करोड रुपए के कुल निवेश कौ व्यवस्था है। चालू वित्तीय 
वर्षं के दौरान एनडीपी 1 के अंतर्गत 100 करोड रुपए (12.76 
करोड रुपए का संशोधित अनुमान) का बजट प्रावधान Zz 

( अनुवाद] द् 5 ८2. bY 
दालों ओर तिलहनों की आवश्यकतां 

2260, श्री एस.आर. जेयवुरईः 
डो. भोला सिंहः 
श्री भूदेव चौधरीः 

श्री एन.एस.वी. चित्तनः 

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन ast के दौरान देश में ae ओर तिलहनां 
के उत्पादन ओर अवश्यकता का व्यौरा क्या है; 

(ख) चालू वर्षं मे दालोँ ओर faced के अनुमानित उत्पादन 
ओर आवश्यकता का व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) देश में उक्त वस्तुओं की आवश्यकता को पूरा करने 
के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है? 
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कृषि मत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय मे राज्य wat (डो. चरण दास महंत): (क) ओर (ख) 
विगत तीन ast तथा मौजुदा वर्षं अर्थात 2008-09 से 2011-12 
के दौरान दलहनों एवं तिलहनों कौ माग (जेसाकि 11 वीं पंचवर्षीय 
योजना के लिए योजना आयोग के कार्यकारी दल वार प्रक्षेपित कौ 

गई है) तथा अनुमानित उत्पादन के व्यौरे निम्न प्रकार है! 

(मिलियन रन) 

वर्ष aed तिलहन 

प्रक्षेपित अनुमानित प्रक्षेपित अनुमानित 

माग उत्पादन माग उत्पादन 

2008-09 17.51 14.57 47.43 27.72 

2009-10 18.29 14.66 49.35 24.88 

2010-1] 19.08 18.24 51.34 32.48 

2011-12 19.91 17.28 * 53.39 30.53 * 

+03.02.2012 को जारी दूसरे अग्निम अनुमान 

(ग) देश मेँ दलहनों एवं तिलहनों के उत्पादन एवं उत्पादकता 

मे वृद्धि करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि 
मंत्रालय द्वारा अनेकों फसल विकास योजनाएं एवं कार्यक्रमों का 

क्रियान्वयन किया जा रहा है नामतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 

(एनएफएसएम दलहन) एकीकृत तिलहन, दलहन, Waste एवं 

मक्का योजना (SSAA), वृहत कृषि yee (एमएमए) तथा 

wea कृषि विकास योजना (आरकेवीवारई)। उक्त योजनाओं के 
अतिरिक्त, 2010-11 के दौरान राष्टरीय कृषि क्षत्र मेँ 60.000 दलहन 
एवं तिलहन गांवों के एकीकृत विकास कौ शुरुआत कौ गयी है। 
दलहन उत्पादन के लिए आइसोपाम के दलहन घरक को मिलाकर 

तथा दो नए संभावित राज्यों नामतः असम, एवं ्आारखंड को शामिल 

करके 1.4.2010 से Weta खाद्य सुरक्षा मिशन को gee किया गया 

है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों मे पांच दलहन फसलों के 
प्रति 1000 हैक्टेयर वाले 1000 एककं को शामिल करने के लिए 

ब्लाक प्रदर्शनं के रूप में "त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम 

(एषी), नामक एक नया कार्यक्रम की भी शुरुआत की गयी है) 

(हिन्दी) — < ८ 4 - 
^ 24 <> ८४ 

on सीमाओं पर बाड लगाना 

2261. श्री राजेन्द्र॒ अग्रवालः 

श्री भीष्म शंकर उकं कुशल तिवारीः 

श्रीमती दीपा दासमुशीः
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श्री के. सुगुमारः 
श्री एस.एस. wags: 

क्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) देश में विभिन wel से लगी अतर्सष्टरीय सीमा का 

सीमा-वार ओर राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) उक्त सीमाओं पर बाड लगाने ओर फ्लड-लाइरिग कौ 
स्थिति क्या है तथा उक्त कार्य के कब तक पूरा होने कौ संभावना 

है; ओर 

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान ओर चालू वर्षं में उक्त 
सीमाओं पर बाड लगाने ओर फ्लडलाइरिग पर हुए व्यय का 

सीमा-वार व्यौरा क्या है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली राभचन्द्रन ): 
(क) देश के अलग-अलग wet से लगी अन्तर्रष्टीय सीमा के 

सीमा-वार ओर राज्य-वार ota नीचे दिए गए हैः 

राज्य का नाम ओर 

सीमा लम्बाई 

(कि.मी. मे) 

सीमा की लम्बाई 

(कि.मी. मे) 

देश का नाम 

7 चेत्र, 1934 (शक) 

1 2 3 

बाग्लादेश 4.096.70 असम-263.00 

पश्चिम बगाल-2216.70 

मेघालय-443.00 

त्रिपुरा-856.00 

मिजोरम-318.00 

चीन 3488.00 way ओर कश्मीर-1597.00 

अरुणाचल प्रदेश-1126.00 

उत्तराखंड -345.00 

सिक्किम-220.00 

हिमाचल प्रदेश-200.00 

पाकिस्तान 3323.00 जम्मू ओर कश्मीर-1225.00 

पंजाब-553.00 

राजस्थान- 1037.00 

गुजरात-508.00 
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नेपाल 1.751.00 उत्तराखंड -263.00 

उत्तर प्रदेश-560.00 

विहार-729.00 

पश्चिम बगाल-100.00 

सिक्किम-99.00 

म्यांमार 1,643.00 अरुणाचल प्रदेश-520.00 

नागा्ँड-215.00 

मणिपुर-398.00 

मिजोरम-510.00 

सिक्किम-32.00 

परिचिम बंगाल-183.00 

भूरान 699.00 

असम-267.00 

अरूणाचल प्रदेश-217.00 

अफगानिस्तान 106.00 जम्मू ओर कश्मीर-106.00 

कुल 1510670 

(ख) भारत- बांग्लादेश, भारत-पाकिस्तान ओर भारत- म्यांमार 

सीमाओं पर लगाई जा रही बाड़ तथा तेज रोशनी कौ व्यवस्था करने 
की स्थिति तथा उक्त कार्यो को पूरा कर लेने कौ सम्भावित 

समयावधि निम्नानुसार हैः- 

भारत-ाग्लादेङ सीमा ( आईबीबी ) पर सीमा बाड़ ओर तेज 

रोशनी की व्यवस्था करना 

सरकार ने भारत-बाग्लादेश सीमा पर दो चरणों मे बाड लगाए 
जाने कौ मंजूरी प्रदान की थी। चरण- तथा चरण-ग के अन्तर्गत 
भारत- बांग्लादेश सीमा पर लगायी जाने वाली बाड कौ स्वीकृत कुल 

लम्बाई 3436.59 कि.मी. है जिसमें से अब तक लगभग 2760.12 
कि.मी. की बाड का कार्य पूरा कर लिया गया ti इसके अतिरिक्त, 

भारत सरकार नै चरण- के तहत निर्मित समग्र ae को बदलने 

के लिए एक परियोजना (चरणा) को मंजूरी प्रदान कौ है। अब 
तक, चरणा के तहत 790 (861 कि.मी. में से) कि.मी. ag 

को बदल दिया गया है। 

पश्चिम बंगाल मे प्रायोगिक परियोजना के रूप में 277 कि. 
मी. लम्बे क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया
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गया है। सरकार ने, भारत-बाग्लादेश सीमा पर 2840 कि.मी. लम्बे 

ag मे अतिरिक्त तेज रोशनी कौ व्यवस्था करने का कार्य शुरू 

करने का निर्णय लिया है। 1015 कि.मी. कौ लम्बाई वाले नए सीमा 

aat मे तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया 

है। इसके अतिरिक्त, 612 कि.मी. da मेँ तेज रोशनी कौ व्यवस्था 

का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 612 कि.मी. 

as मेँ तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य विभिन चरणों अर्थात, 

खम्भे ae करना, केबल fart, बिजली साजसज्जा लगाना तथा 

उसमे बिजली चालू करना जैसे चरणों मेँ प्रगति पर हे। 

विद्यमान अनुमोदन के अनुसार, उपर्युक्त कार्य मार्च, 2012 तक 

पूरा करने का लक्ष्य है। तथापि, इसके आगे बद्नै कौ सम्भावना 

है वयोकि शेष कार्य मुख्यतया दुर्गम क्षत्र मे ved है ओर इसमे 

भूमि-अधिग्रहण, लोक बसावट, जंगल/वन्यजीवन स्वीकृति, अन्तरराष्ट्रीय 

सीमा के 150 गज के भीतर बाड लगाने इत्यादि जैसे मुदे सन्निहित 

ral 

भारत-पाकिस्तान सीमा (आई पी at) पर सीमा बाड़ लगाना 

ओर तेज रोशनी की व्यवस्था करनाः 

सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर 2043.63 कि.मी. लम्बाई 

मे बाड लगाने तथा 2009-52 कि.मी. लम्बाई में तेज रोशनी कौ 
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व्यवस्था करने की मंजूरी प्रदान कौ है, जिसमें से 1940.72 कि. 

मी. लम्बी बाड तथा 1878.92 कि.मी. लम्बाई में तेज रोशनी at 

व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया है। 

विद्यमान अनुमोदन के अनुसार (20.07.2009 को स्वीकृत), 

गुजरात क्षत्र मे होने वाला कार्य मार्च, 2012 अथवा तीन कार्य 

मौसम में पूरा किए जाने का लक्षय है] तथापि, इसके आगे बद् 

जाने कौ समीवना है क्योकिशेष कार्य को गुजरात क्षेत्र के "“कच्छ 

कारन" के दुर्गम ast में किया जाना है। 

भारत-प्यामार ax मे सीमा बाड लगाना 

भारत सरकार ने अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए 

भारत-म्यांमार सीमा पर मणिपुर पे मोरेह के निकट लगभग 10 

कि.मी, लम्बे aa में सीमा dat 79 से 81 के बीच के aa 

मे बाड लगाए जाने का कार्य शुरु करने का निर्णय लिया है। 01 

कि.मी. लम्बे क्षेत्र मे बाड लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया 

ai शेष जगहों में यह कार्यं प्रगति पर है। 

(ग) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान भारत- बांग्लादेश 

सीमा, भारत-पाकिस्तान सीमा ओर भारत-म्यामार सीमा में as 

लगाने तथा तेज रोशनी कौ व्यवस्था करने मे हुए व्यय का व्यौरा 

निम्नानुसार @:- 

लाड लगाना सीमां का नाम 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12* 

भारत- बाग्लादेश 393.78 455.17 167.83 280.00 

भारत-पाकिस्तान 91.90 9३.49 136.30 73.21 

भारत-म्यामार शून्य 5.04 8.38 4.00 

तेज रोशनी कौ भारत-पाकिस्तान 4.46 38.13 10.11 12.95 

व्यवस्था करना 

निर्माणकर्ता एजेन्सियों को arated निधियां 

नन्त ke yen” Wea 
कम वृष्टि का रभाव ९. 7 & ~€ 4 

2262. श्री aria कुमार हेगडेः 
st प्रताप सिंह बाजवाः 

श्री अर्जुन रायः 

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मेँ वर्ष 2012-13 के खरीफ मौसम के दौरान 

कम वृष्टि कौ खबरें है; 

(ख) यदि a, तौ क्या सरकार द्वारा इनम संकेतं के आधार 

पर कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने 

के लिये कोई कार्य योजना तैयार की गर्ह है; 

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैँ; ओर 

(घ) देश मेँ कम वृष्टि की स्थिति में कृषि उत्पादन पर पड़ने 

वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये क्या उपाय किये जा 

रहे है?
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कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास महत): (क) भारतीय 
मौसम विभाग (आईएमडी को अनैक अन्तर्ष्टीय waft द्वारा 
जारी मानसून पूर्वानुमान कौ जानकारी है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका 
के राष्ट्रीय पर्यावरण पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीईपी) तथा अन्तरराष्ट्रीय 

अनुसंधान संस्थान (आईआरआई), यूरोपीय मध्यम रेन्न मौसम 
पूर्वानुमान केन्र (ईसीएमडन्लूएफ) यूके. तथा समूद्री- पृथ्वी विज्ञान 
एवं जापानी प्रौद्योगिकी (जेएएमईएसटीरईसी )। 2012 के दोन भारत 
के लिए जेएएमरईएसरीईसी के अलावा कोई भी मंडल कम मानसून 

नहीं दर्शाता है। 

भारतीय मौसम विभाग विभिन एजेन्पियों से 2012 दक्षिण-पश्चिम 
मानसून मौसम के लिए पूर्वानुमान पर लगातार निगरानी कर रहा 
है। आमतौर पर प्रति वर्षं अप्रैल के दूसरे ad मेँ भारतीय मौसम 
विभाग का पहला दीघविधि मानसून पूर्वानुमान जारी किया जाता 

हे। 

(ख) से (घ) सस्कार दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के 
दौरान भिनन-भिनन वर्षा परिद्रश्यों (अधिक/सामान्य/कम) को पूरा 
करने के लिए आपात योजनाएं तैयार करती है तथा वास्तविक वर्षा 
की स्थिति के अनुसार अपेक्षित उपाय करती है! 5 एवं 6 मार्च 
2012 को हाल ही में आयोजित खरीफ सम्मेलन मेँ राज्य सरकारों 
से अनुरोध किया गया था कि यदि 2012 मे मानसून वर्षा 
आवश्यकतानुसार नहीं होती है तो सभी को आपात परिस्थितियों का 
सामना करने क. लिए अपने आप कौ हमेशा तैयार रखना पडेगा। 
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2263. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल Tel: 
श्री गोपाल सिंह शोखावतः 

क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार ने निजी टेलीविजन चैनलों ह्रास प्रसारित 

फिल्मोविज्ञापनोनाटकों ओर अन्य aaa मे धूम्रपान दृश्यों को 
दिखाए जाने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी aio क्या है; 

(ग) विगत वर्ष के दौरान ओर चालू वर्ष मँ सरकार को एसे 

कृत्यो के विरुद्ध फिल्म/चैनल-वार कितनी शिकायतें मिली है; 

(घ) इस संबंध मे दोषी पाए गए व्यक्तियो/ संस्थाओं के विरुद्ध 

क्या कारवाई al गई है; ओर 

(ङ) एेसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या 

ठोस उपाय किए गए हैः? 
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सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय में राज्य मत्री (डा. एस. 

जगतरक्षकन ): (क) ओर (ख) स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 

मंत्रालय ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध 

एवं व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, पूर्तिं व वितरण का विनियमन) 

अधिनियम, 2003, जोकि 14 2003, जोकि 14 नवंबर, 2011 से 
प्रभावी हुआ, कौ धारा 31 के अंतर्गत एक अधिसूचना (सं 

जीएसआर 786(ई), दिनांकित 27.10.2011) जारी की दै। इस 
अधिसूचना के अनुसार, उस सिनेमा होल या थिएटर का मालिक 

या wan जहां पर dap उत्पादों या उनके प्रयोग को प्रदर्शित 

करने वाली कोई पुरानी भारतीय या विदेशी फिल्म दिखायी जा रही 
हो तथा dae उत्पादों या उनके प्रयोग को प्रदर्शितं करने वाले 

किसी भारतीय या विदेशी टेलीविजन कार्यक्रम को प्रसारित करने 

वाला vara निम्नलिखित बातों को अनिवार्यतः प्रदर्शित करेगाः 

(क) फिल्म या टेलीविजन कार्यक्रम के प्रारभ या मध्यमे 

न्यूनतम 30-30 सेकंड कौ अवधि के तंबाकू-रोधी 

स्वास्थ्य स्पोंट्स या संदेशः; 

(ख) रसे प्रदर्शन की अवधि के दौरान स्क्रीन के निचले भाग 
मेँ प्रमुख स्क्रोल के रूप मेँ तंबाकू-रोधी स्वास्थ्य-चेतावनी; 

amd तंबाकू-रोधी स्वास्थ्य-चेतावनी स्क्रोल स्पष्ट व पठनीय 

होगा- 

4) (क) सफेद पृष्ठभूमि पर काले सा फोट के साथः; 

(ख) धूम्रपान के रूप मे तम्बाकू् के प्रयोग के लिए ^“ धूम्रपान 

से कैसर होता 2” अथवा ““ धूम्रपान जानलेवा होता 2" 
जैसी चेतावनियों के साथः; 

(ग) warp को चबाने ओर उसके अन्य धूप्रहीन प्रयोग के 
लिए, ‘aarp से कैसर होता 2" अथवा ‘dap 
जानलेवा होता 2” जैसी चेतावनियों के साथः 

Gi) अथवा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट 

की जाने वाली tet अन्य anata: 

ad यह भी कि तंबाकूं -रोधी स्वास्थ्य- चेतावनी स्क्रोल्स या 

स्वास्थ्य Tales मे उसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जिस भाषा 

का फिल्म या टेलीविजन कार्यक्रम मेँ किया गया हो तथा डब कौ 

गर्ह या उप-शीर्षक वाली फिल्मों या टेलीविजन कार्यक्रमों के मामले 

a, स्करोल्स या ees उविंग या उप-शीर्ष को भाषा मे प्रसारित 

किए जाएगेः 

asd यह भी fe एसे टेलीविजन कार्यक्रमों को एसे समय 

मे टेलीविजन पर प्रसारित करने कौ अनुमति दी जाए जब अटारह
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ad से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा उक्त कार्यक्रमों को देखने वालं 

कौ संख्या न्यूनतम होने कौ संभावना हो। 

फिल्मों में धूम्रपान के gral के चित्रण के dau मेँ कारवाई 

करते समय केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बो (सीबीएफसी) इस 

अधिसूधिसूचना के प्रावधानों के मदेनजर प्रमाणन कौ प्रक्रिया को 

निष्पादित करता है। wede टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित सभी 

कार्यक्रमों के लिए केबल टेलीविजन नैरवर्क (विनियमन) अधिनियम, 

1995 ओर उसके अंतर्गत बनाएं गए नियमों में यथा निर्धारित 

कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक होता 

है। टेलीविज चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों मेँ धूम्रपान के दृश्यों के 
चित्रण के संबध में, इस मत्रालय ने कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं 

किए Zi 

(ग) अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। 

(घ) ओर (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मदेनजर, 

प्रशन नही उठता। 

[Tar] 07 | 

पुलिस सुधारों पर कृतिक बल 

2264. श्री प्रतापराव गणपतराव area: 

श्री एस. अलागिरीः 

क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश मेँ पुलिस सुधारों के aay F 
कृतिक बल का गठन किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ai क्या 2; 

(ग) क्या एसे कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को aid 

दी हे; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इसमे क्या 
सिफारिश कौ गई हैँ तथा अब तक कौन-सी सिफारिश लागू कौ 
गई हे तथा पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के few क्या 
कदम उठाये गए हैः? | 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ); 
(क) जी, नही। 

(ख) से (घ) प्रन नहीं som 
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५ २ 
जाति आधारित जनगणना ओर गरीबी का सर्वेक्षण 

2265. ॐ. संजीव गणेश नाईकः 

श्री सजय दिना पाटीलः 

श्रीमती सुप्रिया सुलेः 

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार के पास राज्यं सरकारों द्वारा की जाने बाली 

जाति आधारित जनगणना को गरीबी के सर्वेक्षण के साथ मिलाने 

का कोई प्रस्ताव है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; तथा इसके क्या 

कारण है? 

गृह मंत्रालय में राज्य wat ( श्री जितेन््र fae): (क) ओर 

(ख) जी, al भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जाति कौ 

जनगणना के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल की जानकारी 

wa करने के लिए सम्पूर्णं देश में चरणबद्ध रूप से 
“सामाजिक- आर्थिक ओर जाति आधारित जनगणना ” नामक संयुक्त 

सर्वेक्षण किया जाएगा। 

इस सर्वेक्षण के लिए फौल्ड कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 

की सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के लिए वित्तीय ओर 

तकनीक सहयोग भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। 

भारत सरकार मेँ ग्रामीण विकास मंत्रालय ओर आवास एवं शहरी 

गरीबी उपशमन मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है। तकनीकी 

सहयोग गृह मंत्रालय (भारत के WENA एवं जनगणना आयुक्त 

का कार्यालय) द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। 

31 राज्यों ओर संघ wees मे फील्ड कार्य पहले ही शुरू 

किया जा चुका है। शेष चार राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, मणिपुर, 

केरल ओर तमिलनाडु में ties कार्य शुरू करने के लिए नोडल 

मत्रालयों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से योजना 

तैयार कौ गई 21 < 
22 ~ 72 

मीठी नदी परियोजना 
" 

2266. श्रीमती सुप्रिया ae: 

श्री संजय दिना पाटीलः 

श्री सुरेश कलमाडीः 
डो. संजीव गणेश aa: 

क्या शहरी विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या महाराष्ट सरकार द्वारा मीठी नदी परियोजना की 

विस्तृत परियोजना रिपोर केन्द्र सरकार के पास भेजी गई हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा ओर वर्तमान स्थिति क्या 

है; ओर 

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने ओर क्रियान्वित किए 
जाने की संभावना है? 

शहरी विकास मत्रालय में राज्य मत्री (प्रो. सौगत राय); 
(क) जी हा। 

(ख) ओर (ग) महाराष्ट सरकार ने जवाहर लाल नेहरू 
राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अतिर्गत मीठी 
नदी विकास परियोजना के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2006 
मे एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मंत्रिमंडल सचिवालय में दिनांक 
14.12.2009 को आयोजित बैठक मेँ यह निर्णय लिया गया था कि 
इस परियोजना पर जेएनएनयूभरएम के आबंरन के बाहर वित्तपोषण 
हेतु विचार किया जाएगा। तदनुसार मुम्बई महानगर aa विकास 
प्राधिकरण (एमएमआरडीए) से दिसम्बर, 2009 में संशोधित विस्तृत 

परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त ee थी तथा इसे मूल्यांकन हेतु 
जनवरी, 2010 मे जल संसाधन मंत्रालय (एमओडन्स्यूआर) को 
भेजा गया था। मूल्यांकन एजेन्सी अद्यतन रिप्पणियां सितम्बर 2011 
मे yas महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ 
भेजी गई कि तकनीकी मूल्यांकन पूरा करने के लिए सीधे मूल्यांकन 

Tse से सम्पर्क Fe ता Te nf 

पैकेट बंद वस्तुओं diet नियम ५ ~¬ ~ OT 

2267. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः 
श्री हंसराज गं. अहीरः 
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 
श्री संजय भोः 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 

मत्री यह बताने को कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार ने Mead आफ dea एड ted (पैकेज्ड 
कमोडिरीज) नियम 1977 में संशोधन किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने उक्त नियमों मेँ पुनः संशोधन किया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर उक्त पुनः 
संशोधन नियम के कब तक लागू होने कौ संभावना है; 
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(ड) क्या सरकार को इस संबध मेँ विभिन वर्गो से अभ्यावेदन 

प्राप्त हए हँ; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

को क्या प्रतिक्रिया है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थमस); (क) से (घ) विधिक माप 

विज्ञान (dees कमोडिटीज) नियम, 2011 को लागू करते हुए, 

मानक बार एवं माप (dees कमोडिटीज) नियम, 1977 को 1 

अप्रैल, 2011 से निरस्त कर दिया गया था। 

तथापि, विधिक माप विज्ञान (tees कमोडिरीज) नियम, 

2011 4 सा.का.नि. 784 (अ) दिनांक 24 अक्तूबर, 2011 ओर 

सा.का.नि. 832 (अ) दिनांक 23.11.2011 द्वारा ओर संशोधन किए 

गए है, जो 1 जुलाई, 2012 से कार्यान्वित किए जाएगे। इनके = 

नीचे दिए गए हैः 

(क) नियम (5) के परन्तुक का लोप किया जाएगा। 

(ख) खंड (घ) में उप-नियम (1) के तृतीयक परन्तुक का 

लोप किया जाएगा। 

(ग) नियम 12 में उप-नियम (6) & स्थान पर, निम्नलिखित 

उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातः- 

(6) इन नियमों के अधीन मात्र कौ घोषणा में किसी भी 

प्रकार का ta कोई शब्द अथवा पद अंतर्विष्ट नहीं होगा 

जिसमे पैकेज में अतर्विष्ट वस्तु की मात्रा के बारे मेँ बढा-चदा 

कर, भ्रामक या अपर्याप् प्रभाव पडे या पड्ने कौ सम्भावना 

हो।" 

(घ) नियम, 19 में, उप-नियम (7) & स्थान पर निम्नलिखित 

उप-नियम रखा जाएगा, अ्थतिः- 

५ (7) पैकेजों पर अनिवार्य घोषणाओं कौ अपेक्षा फैरक्टी स्तर 
पर ओर hat के डिपो के स्तर पर सुनिश्चित कौ जाएगी। " 

(ङ) नियम 19 में, उप-नियम (8) & स्थान पर निम्नलिखित 

उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातः- 

“ (8) इस नियम के उपबधों का अनुपालन न करने पर, इन 

tact के पांच प्रतिनिधिके नमूर्नो को अभिग्रहण कर साक्ष्य 
के रूप में कारवाई कौ जा सकेगी ओर शेष पैकेजों को,
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यथास्थिति, निर्माता अथवा पैकर द्वारा अनुपालन पूरा करने के 

पश्चात ही छोड़ा sen” 

(च) नियम 26 में खंड (क) के परन्तुक का लोप किया 

जाएगा। 

(छ) चतुर्थं अनुसूची मेँ स्तंभ 3 के क्रम संख्याक 15 के 

सामने कौ प्रविष्टि “ard” के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ठि 

रखी जाएगी, seta: 

६६ वजन t 

(ङ) ओर (च) बाट तथा माप मानक (पैकेज मेँ रखी 

वस्तुएं) नियम, 1977 के खिलाफ Go अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैँ 
ओर उनको विधिवत निपटा दिया गया है। 

ण्ण ५ 74 ˆ ४८ 
दहेज के कारण मृत्यु 

2268. श्रीमती सुस्मिता बाउरीः 

श्री Haring मोहनभाईं बाबलियाः 
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः 
श्री भूदेव चौधरीः 

श्रीमती ऊषा वर्पाः 

श्री महेन्द्र कुमार रायः 
श्री पी. करुणाकरणः 

डो. रामचन्द्र डोमः 

श्री हमदुल्लाह Asa: 

श्रीमती सुशीला सरोजः 
श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

श्री महेश्वर हजारीः 

क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करगे किः 

(क) क्या देश के विधिन भागों मेँ दहेज के कारण मृत्यु 
के मामलों मे वृद्धि हुई 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्योरा क्या है; ओर गत तीन वषो 
में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान राज्य-वार एसे कुल कितने 

मामलों कौ रिपोर्ट प्राप्त es, कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए ओर दोषी 
सिद्ध हुए ओर कितने मामलों के विरुद्ध कारवाई की गई; 

(ग) क्या दहेज यांगने संबंधी भारतीय दंड संहिता की धारा 

498-क का दुल्हनों ओर उनके परिवारों द्वारा बडे पैमाने पर 

दुरुपयोग किया जा रहा है; ओर 
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(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर उक्त अधिनियम 

के दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए दै? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री Para सिंह): (क) से 

(घ) राष्ट्रीय अपराध fare ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध 

करायी गई जानकारी के अनुसार, क्रमशः वषं 2008, 2009 ओर 
2010 के दौरान दहेज हत्या के संबध मे दर्ज किए गए ame, 
आरोप पत्रित, मामलों दोषसिद्ध मामलों, गिरपतार व्यक्तियों, आरोपपत्रित 

व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया 

zl 

भारतीय दण्ड संहिता कौ धारा 498 कं के दुरुपयोग के संबंध 

में विभिन गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों से भी गृह 

मंत्रालय मे अभ्यावेदन प्राप्त हुए zl 

संविधान कौ सातवीं अनुसूची के अनुसार ' पुलिस" ओर ' लोक 
व्यवस्था' राज्य के विषय हैँ ओर इसलिए, महिलाओं के प्रति 
अपराध सहित, अपराधों कौ रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, 

जांच-पडताल ओर अभियोजन कौ प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों 

ओर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, संघ सरकार, 

महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम ओर नियंत्रण के मामलों 

को अत्यधिक महत्व देती है। 

गृहे मंत्रालय ने दिनांक 4 सितम्बर, 2009 को सभी राज्य 

सरकारो/संध राज्य क्षेत्रों को विस्तृत परामर्श -पत्र भेजा है जिसमें 

उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के प्रति हिसा के दोषी 

पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एवं प्रभावकारी दण्ड देने हेतु 

समुचित उपाय करने, जांच-पडताल की गुणवत्ता सुधारने, महिलाओं 

के प्रति अपराध की जांच में विलम्ब को न्यूनतम करने, जिलों 

मे महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने, पुलिस 

कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला 

न्यायालयं कौ स्थापना करने ओर काल Ged में रात्रि कौ पारी 

मे काम करने वाली महिलाओं कौ सुरक्षा के बरे मे कदम उठाए 

जाने कौ सलाह दी गर्ह है। अधिकांश wale राज्य क्षेत्रों ने 
"महिला पुलिस स्टेशन" ओर पुलिस स्टेशन स्तर पर 'महिला/बाल 

सहायता डेस्क ' भी स्थापितं किए है। 

गृह मंत्रालय ने “ भारतीय दण्ड संहिता कौ धारा 498 क के 

दुरुपयोग" के संबंध में 20 अक्टूबर, 2009 ओर 16 जनवरी, 2012 

को दो व्यापक weit पत्र भेजे है ओर wala राज्य ast 
को भा.द्. संहिता कौ धारा 498 क का विवेकपूर्णं प्रयोग करने से 

संबंधित सलाह दी है,
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विवरणे 

ay 2008-2010 के दौरान हत्या के तहत पंजीकृत मामले (atm), आगयेपपत्रित मामले (ate), गिरफ्तार व्यक्ति (den), 

anita व्यक्ति (फीसीएस) sik दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) 

2008 2009 2010 

करसं र्य wR सीए पवी पीएम We पीव सौभ सए सीवी ter Mo पीव सभर सए सवी पीएम Ro पीव 

2 3 4 § 6 7 8 9 HW ॥ 2 B 4 15 6 7 Bb 9 2 

| अप्र प्रदेश 5 आ 6 ।& 69 9 54 5 © 120 120 2 $$ 59 $ 222 8 20 

2 अरुणच्त प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 9 9 0 9 9 0 0 9 

3 अपम 0 8 2 % 8B 2M $ 2 mM BB SF 1 ॐ B 28 9 2 

4 व्ह 20 एए 7 छ 26 आ 7 4 2 26 4 ए छ 1 आ 26 ॐ 

5 BAG 1 2 2 264 2 ® 1 1 3 ॐ WM 2 IS 0 अ आ 2 8 

6 गोवा 2 3 0 2 0 3 2 0 3 2 1 | 0 1 5 0 4 

} RR 7 2 1 ॐ 6 1 2 2 0 ॐ ॐ 0 9 6b 1 2 ५ 4 

8 ह्यिण m 8 6 @ 6 6 2 2 6 € 6 4 2 2 8 ॐ WM 2 

१ हिमाचल प्श 3 5 3 8 7 1 2 1 3 ऽ 5 2 2 0 4 4 0 

0 ah कश्मीर 2 6b 0 2 24 0 2 B 1 4 4 1 9 9 0 2 4 0 

ll. ARGS 26 29 $ 5 5 ॐ 2 2 8 ॐ च 6 26 2 1 ॐ R518 

12 कर्वटक 29 24 2 ® 6 6 24 2 1 6 5 ॐ 24 2 ॐ & 77 £ 

13. केरल 3 2 2 ॐ 2 32 2 2 ॐ ॐ 3 2 2 1 ॐ 4 2 

14 मध्य प्रदेश 805 79) 2 20 29 26 & 8 25 244 24 @ ॐ श्रा 20 26 274 & 

15 महरा 290 आ 2 14 48 2 4 ॐ 3 2 12 ४ ॐ 4 2 4 7 6 

16 मणिपुर 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 मेषालय 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 90 9 0 0 9 0 0 9 

18 FSR 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 FARE 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0 0 0 # 0 0 

2 ओदिशा 4 ॐ ॐ ॐ ® 9 3 + 4 BST & $ ॐ 4 ॐ 9 1 

2. पब 28 & 9% 2 24 10 16 भश 60 ॐ 24 + 0 0 $ 2 2 ॐ 

2 रजसथन 49 3 2 # 6 24 4 ॐ 9 ॐ 5 8 4 ॐ 00 66 60 18 
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ए & Sb 6b ॥ £ a नज म्पा फ ए ५ ए 6 प ४ ४. 9 

24 तमिलनु 27 श 4 4 4 14 9 9 ॐ 4 4 1 6 5 4 ॐ ॐ ¢ 

2, fm 6 3 2 3 7 5; ॐ 2 7 6 5 4 2 2 3 @ % 6 

2 उर परेश 25 ITT 8 &4 € 34 282 18 8 0 € 324 आ 18 ` १0 3 3 

2. उत्प mn € 9 6 4 0 9 Bw 4 2 भ F 8 6 ॐ 08 18 0 

2. पश्चिम काल 4 30 4 0 9 ॐ 56 3 ॐ 0 BD wR W 4 2 124 10 $ 

कुल र्य ध 658) 94 383 एष 5 9 64 4 20 9 छ 8 0 200 छा शि 

29, अंडमान ओर निकोबार 2 2 0 3 3 OF 1 0 0 1 ॥ 0 0 0 0 0 0 

an समूह 

3) वची 3 3 1 7 7 1 2 2 2 3 6 6 5 4 2 1 0 5 

3. दादर ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 

3 दमण ओर् दीव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

3. दिल्ली संघ शसित 129 15 Bb 20 mw BM 1५ ॐ wm 2 6 ॥# ॐ 2 2 9 B 

24 BRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 

3 UR 2) 0 0 1 0 0 0 3 1 0 4 4 | 1 0 4 1 0 

कुल संघ शसित 36 0 4 21 आ 7 ५ 9 ॐ 2 26 1 + 14 2 2 20 9 

कुल अखिल भासत 87 600 194६ 22624 20 54 88 68 18 22514 «19489 ॐ 8 22 29 2280 2४ & 

प्रोतः भत मं ATE 

५ 1% -% | 

८ ” wef <~ OU dos Clow 

नक्सल। प्रभावित क्षेत्रों मे केन्द्रीय oredfra 
बल की तैनाती 

2269. श्री रमाशंकरं राजभरः 

कुमारी सरोज पाण्डेयः 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) नक्सलवाद से asd हेतु नक्सल प्रभावित राज्यों में 

राज्य-वार कितने सुरक्षा बल तैनात किए गए है; 

(ख) क्या नक्सलवादियों at staf गतिविधियों कौ सूचना 

एकत्र करने हेतु सरकार द्वार केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों a जवानां 

को कोई विशेष आसूचना प्रशिक्षण दिया जा रहा हे; 

te: पुलिस ओर न्यायालयं ga निपान के मामलों मे पूर्वं वषो के लंवित मामलों क सूचना भौ सम्मिलित है। 

(ग) यदि हा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने विशेष आसूचना विद्यालय स्थापितं किए 

है; ओर 

(ड) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री जितेन््र fae): (क) इस 

समय, नक्सल प्रभावित राज्यो मे नक्सल विरोधी अभियानों में राज्य 

पुलिस बलों कौ मदद करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलौ 

कौ 74 बटालियनों, 1 arms इण्डिय रिजर्व बरालियन ओर 

कमांडो बटालियन फार रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) की टीमों को 

तैनात किया गया है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों कौ राज्य-वार 

तैनाती, राज्य मेँ सुरक्षा के परिदृश्य, राज्य सरकारों के अनुरोध ओर 

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों कौ बरालियनों कौ उपलब्धता के 

अनुसार बदलती रहती ZI
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(ख) ओर (ग) आसूचना (खुफिया) से जुड़ा प्रशिक्षण, 
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सुरक्षा कार्मिकों को प्रदान किए जाने 
वाले नियमित प्रशिक्षण का अनिवार्य भाग है। 

(घ) ओर (ङ) दिल्ली मेँ स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण 

विद्यालय, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलो के कार्मिकों के लिए आसूचना 

प्रशिक्षण के विभिन पाठ्यक्रम नियमित आधार पर चलाता है। उक्त 

प्रशिक्षण विद्यालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 8404 कार्मिको 

को आसूचना से संबंधित मामलों का प्रशिक्षण प्रदान किया है। 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने भी अपनी टुकडियों को आसूचना से 
संबधित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में एक 

विद्यालय स्थापित किया है। 

(~ Gg) ~ ¥ 2 

यातायात नियमों का उल्लंघन 
ne 

2270. श्री ताराचंद भगोराः 

श्री जे.एम. seat wit: 

श्री अवतार सिंह wert: 

श्री रघुवीर सिंह मीणाः 

[ अनुकाद] 

क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या अव्यवस्थित यातायात ओर यातायात के नियमों के 

उल्लंघन के कारण राष्ट्रीय राजधानी aa (एनसीरी) दिल्ली से 

नियमित रूप से बडी संख्या मे सडक दुर्घटना के मामले दर्ज हो 
रहे हे; 

(खे) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर सड़कों पर 
यातायात की समुचित रूप से नियमित करने ओर यातायात नियमो 
को लागू करने मेँ विफलता के a कारण है; 

(ग) एनसीरी दिल्ली मेँ बेहतर यातायात व्यवस्था हेतु क्या 
कदम उठाए गए हैँ ओर क्या रणनीति बनायी गईं है; 

(घ) क्या सरकार का विचार यातायात का उल्लंघन करने वाले 

व्यक्तियों सहित यातायात नियमों के बारे मे शिक्षित करने ओर उनमें 

जागरुकता SoH करने का है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ओर इस aay में 
क्या कदम उठाए गए हैः? 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री युल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 
(क) ओर (ख) शराब पीकर गाडी चलाने वालों के विरुद्ध ओर 

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाणिन्यिक वाहनों के 

7 चैत्र, 1934 (शक) लिखित उक्त 582 

विरुद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा की गई ठोस कारवाई की वजह से रष्टय 

राजधानी क्षेत्र (एनसीरी) दिल्ली मे घातक सडक दुर्घटनाओं मे 
कमी आयी है। वर्ष 2009, 2010, 2011 तथा 2012 (15.03.2012 

तक) के दौरान wea राजधानी aa दिल्ली में हुई दुर्घटनाओं के 
at नीचे दिए गए है; 

वर्ष कुल dem मारे गए व्यक्तियों 

को सख्या 

2009 7516 2325 

2010 7260 2153 

2011 7281 2065 

2012 (15.03.2012 तक) 1369 359 

(ग) दिल्ली पुलिस ने सडक दुर्घटनाओं मे कमी लाने के लिए 

निरन्तर प्रयास किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मे इस स्थिति 
से व्यापक रूप से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक यातायात 

प्रबंधन योजना तैयार कौ है जो सडक सुरक्षा शिक्षा, विनियमन, 

प्रवर्तन तथा इजीनियरिग समाधानं पर आधारित है। इस यातायात 

प्रधन योजना के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी 

क्षेत्र दिल्ली में भीड-भाड को कम करने तथा यातायात कौ सुचारू 
बनने के लिए अनेकं कदम उठाए गए है। 

(घ) ओर (ङ) सभी सडक प्रयोक्ताओं को शिक्षित करने 
के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने जो पद्धति smart है उसमें 
अन्तर- संपर्क व्याख्यान, शिक्षण कौ कक्षा प्रणाली, फिल्म शो, 

सचल प्रदर्शनी वैन का प्रदर्शन, विवजपेटिग/वाद-विवाद प्रतियोगिताए, 
पांच यातायात प्रशिक्षण wel मेँ व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल 21 

इसके अतिरिक्त, दिल्ली यातायात पुलिस वाणिन्यिक वाहन चालकों, 
टी एस आर चालकों, पैदल यात्रियों, बस में चलने वाले यात्रियों, 

साइकिल vant, दुपहिया वाहन चालकों, प्राइवेट चार पहिया वाहनों 

के चालकों, सरकारी संगठन के चालकों इत्यादि जैसे विभिन्न 

श्रेणियों के सडक प्रयोक्ताओं के लिए नियमित सडक सुरक्षा 

जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करती है। इसके साथ-साथ 

मोटर वाहन चालकों को महत्वपूर्ण यातायात नियमों के बारे में 

जानकारी ओर मार्गदर्शन देने हेतु प्रमुख समाचार पत्रों मे विज्ञापन 
भी दिए जाते Zi 

५ & 2 ~ 
(हिन्दी) $ ¢ 42- 

दुग्ध उत्पादन 
नि 

2271. श्री feast we यादवः 

श्री हर्षं वर्धनः
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श्री रमेश विश्वनाथ काट्टीः 

श्री पी. कुमारः 

श्री उदय सिंह 

श्री धर्मेन्द्र यादवः 
श्री गजानन ध. बालरः 

क्या कुषि मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं देश में दुग्ध उत्पादन ओर 
उपभोग में दर्ज वार्षिक वृद्धि द्र का राज्यवार व्यौरा क्या है; 

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान दूध के मूल्यों मे देखी गई 

प्रवृतियों का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में दूध 

की अपेक्षित मात्रा का आकलन किया है ओर यदि हां, तो 
तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या दूध के उत्पादन में वृद्धि हेतु सहकारिता आंदोलन 

के आंदोलन के अंतर्गत नई ओर नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों, नीतिगत 

सहायता शुरू करने तथा ओर अधिक गांवों को इसके अंतर्गत लाने 

के लिए भारत डेयरी संघ सहित विभिन वर्गो से Gara प्राप्त हुए 

है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ओर देश मे दूध 

के उत्पादन को बढाने हेतु ओर क्या कदम उठाए गए है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास महत ): (क) विगत 

तीन वर्षो के दौरान देश में एनएसएसओ के 61 वँ ओर ood चक्र 

में राज्यवार प्रतिव्यक्ति दध के मासिक उत्पादन ओर खपत के 

मामले में ast वार्षिक वृद्धि को दर्शाने वाला व्यौरा क्रमशः विवरण 

ओर 1 मेँ दर्शाया गया है। 

(ख) विगत तीन वर्षो मेँ दुध का वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक 

(say पी आई) (आधार वर्ष 2004-05=100) इस प्रकार हैः- 

वर्षं दूध का Sey Teg 

2008-09 123.24 

2009-10 146.41 

2010-11 175.88 

(स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य ओर उद्योम मंत्रालय) 
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(ग) योजना आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, 

2021-22 तक दूध की घरेलू मांग 172920 मिलियन टन होने का 

अनुमान है। तथापि, usta डेयरी विकास ats ने केन्द्रीय क्षेत्र कौ 

योजना, ‘use डेयरी योजना (चरण-1) '' के परियोजना क्रियान्वयन 

योजना दस्तावेज में दर्शाया है कि बारहवीं पंचवर्षीय याजना के अत 

मे यानि 2016-17 में देश में दूध कौ अनुमातिन मांग 150 मिलियन 

टन रहने कौ संभावना 2 

(घ) ओर (ङ) सहकारिता क्षेत्र समेत देश में दुग्ध उत्पादन 

बढाने के लिए नई ओर नवीनतम प्रोद्योगिकियों, नीति समर्थन कौ 

आस्भ करने तथा ओर अधिक गांवों को जोडने के लिए ‘ota 
डेयरी योजना '' नामक नई योजना के परियोजना क्रियान्वयन योजना 

दस्तावेज प्रस्तुत किया है। 

भारत सरकार के ““ राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण-1) '` जिसे 

2011-12 से 2016-17 तक ॒क्रियान्वित किया जाना हे, को 

निम्नलिखित strat के साथ अनुमोदन प्रदान किया 21 

* दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बद्धान मै मदद करना 

ओर उसके द्वारा gu कौ तेजी से बढती मांग को पूरा 
करना। 

* संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र में ग्रामीण दुग्ध उत्पादकं 

की व्यापक Wa बनाने में मदद करना। 

एनडीपी-1 मे gare पशुओं की उत्पादकता बढाने के लिए 

निम्नलिखित ad शामिल हैः 

* वीर्य उत्पादन के लिए उन्नत आनुवंशिक गुणों वाले 

गोपशु ओर भैस asl का उत्पादन तथा जसीं/एचएफ 
सांदों का आयात। 

* मोजुदा वीर्य dal का सुदुदीकरण ओर नए केन्र खोलना 
ताकि उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त Quel का उत्पादन 

किया जा सके। 

* पशु टैर्निग ओर कार्यनिष्पादन रिकाई सहित पेशेवर सेवा 

प्रदाताओं के माध्यम से व्यवहार्य een एआई डिलीवरी 

सेवाओं के लिए (मानक प्रचालन कार्यवाही) पर आधारित) 

पायलट मोडल कौ स्थापना) 

* दुधारू पशुओं के आनुवांशिक उन्नयन ओर मिथेन 

उत्सर्जन को कम करने के साथ समानुपात में दुग्ध 

उत्पादन के लिए saat पौषगिकता को बेहतर बनाना। 

दुग्ध उत्पादकों को संगठित क्षेत्र को अधिशेष दूध कौ विक्र 

के लिए व्यापक अवसर प्रदान करने के लिए ग्राम qu खरीद
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प्रणाली जो स्पष्ट ओर पारदर्शी लेन-देन को सुकर बनाता हे, को 
23,800 अतिरिक्त गांवों के कवरेज के माध्यम से डेयरी सहकारिताओं 
a विस्तार किया जाएगा ओर उत्पादक कंपनियों को उनके कषत्रं 

मेँ प्रोत्साहित किया जाएगा जहां सहकारिता मौजूद नहीं है या उनका 
कवरेज ओर खरीद कम है। इस पहल से 12 लाख एसे दुग्ध 
उत्पादकं को जुड जाने कौ संभावना है जो ग्राम आधारित दुग्ध 

उत्पादन संस्थानों को दूध देते Zi 

7 चैत्र, 1934 (शकः) लिखित FR 586 

इसके अलावा, भारतीय डेयरी संघ ने इस विभाग को सौपे 

अपने बजट पूर्वं ज्ञापन में कहा है कि दुध उत्पादन को बढाने 
के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षत्रं में सरकार कौ ओर से नीतिगत 
समर्थन कौ अति आवश्यकता हैः- 

८) दुग्ध उत्पादन व दुधारू पशुओं कौ उत्पादकता IMT 

4) स्वच्छ ओर गुणवत्ता दूध उत्पादन, प्रसंस्करण ओर 

पैकेजिग। 

विवरण I 

विगत तीन वर्षणा यानि 2008-09 से 2010-11 के दौरान देश मे दुग्ध उत्पादकता मे दर्ज ada वार्षिक ote 

राज्य हजार टन प्रति वर्षं वार्षिकं विकास 

2008-09 2009-10 2010-11 दर् (%) 

1 2 3 4 5 

आध्र प्रदेश 9,570 10 429 11.203 8.2 

अरुणाचल प्रदेश 24 26 19 -12.3 

असम 753 756 790 2.4 

बिहार 5 934 6,124 6517 4.8 

छत्तीसगद 908 956 1029 6.5 

गोवा 59 59 60 0.7 

गुजयत 8 386 8 844 9 321 5.4 

हरियाणा 5 745 6 006 6 267 4.4 

हिमाचल प्रदेश 1,026 971 1,102 3.6 

wy ओर कश्मीर 1 565 1592 1 609 1.4 

anaes 1 466 1 463 1555 3.0 

कर्नाटक 4.538 4.822 5,114 602 

केरल 2 441 2.509 2 645 4.1 

मध्य प्रदेश 6,855 7.167 7514 4.7 

महाराष्ट 7,455 7679 8 044 3.9 

मणिपुर 78 78 78 -0.3 

मेघालय 77 78 79 1.1 

मिजोरम 17 11 11 - 1.7 
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1 2 3 4 5 

नागालैंड 53 78 76 19.3 

ओडिशा 1598 1.651 1 671 2.3 

पंजाब 9 387 9 389 9423 0.2 

राजस्थान 11931 12.330 13.234 5.3 

सिक्किम 42 44 43 1.4 

तमिलनाडु 6651 6787 6 $31 1.3 

त्रिपुरा 96 100 104 4.5 

उत्तर प्रदेश 19.537 20.203 21031 3.8 

उत्तराखंड 1.230 1377 1 383 6.0 

पश्चिम बगाल 4.176 4300 4471 3.5 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 26 24 25 -0.8 

ase 47 46 45 -1.7 

दादरा ओर नगर हवेली 10 10 11 1.5 

दमन ओर दीव 1 1 1 1.3 

दिल्ली 450 466 480 3.2 

लक्षद्रीप 2 2 2 -7.6 

Wat 46 46 47 1.3 

अखिल भारत 112,183 1,16 425 1 21,838 4.2 

विवरण I] 

एनएसएसओ के 61वेँ ओर 66 वे चक्र मे राज्य-वार घरों मेँ दूध at प्रति व्यक्ति खपत 

घरों में दूध का मासिक प्रति व्यक्त्ति खपत-लीटर^महीना 

राज्य शहरी ग्रामीण 

66वां चक्र 61वां चक्र 66वां चक्र 61वां चक्र 

1 2 3 4 5 

आश्र प्रदेश 4.58 4.38 3.37 3.05 

अरुणाचल प्रदेश 1.35 1.47 0.78 0.63 

असम 1.73 2.00 1.55 1.31 
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1 2 3 4 5 

बिहार 4.00 3.81 2.67 2.98 

छत्तीसगद् 2.89 2.99 0.77 0.67 

दिल्ली 8.86 8.20 7.00 6.54 

गोवा 4.44 3.92 2.79 3.18 

गुजरात 6.75 6.70 6.18 4.98 

हरियाणा 9.55 9.59 13.40 13.13 

हिमाचल प्रदेश 9.37 8.17 9.51 8.72 

wy ओर कश्मीर 8.48 8.31 8.14 8.02 

angs 3.64 3.94 1.71 1.44 

कर्नारक 4.99 4.87 3.79 3.30 

केरल 3.64 3.66 3.06 2.82 

मध्य प्रदेश 4.81 4.33 4.00 3.41 

महाराष्ट 4.98 4.39 3.05 2.73 

मणिपुर 0.40 0.33 0.22 0.17 

मेघालय 0.99 1.1 0.77 0.77 

ओडिशा 1.71 1.82 0.35 0.40 

पजाब 0.46 0.87 0.20 0.29 

राजस्थान 2.41 2.25 1.07 0.78 

सिकिक्मि 10.24 10.57 11.56 11.55 

तमिलनाडु 8.13 7.38 9.86 9.50 

त्रिपुरा 3.12 4.92 5.87 5.57 

उत्तर प्रदेश 5.02 4.82 3.20 2.48 

उत्तराखंड 1.90 2.11 1.22 1.07 

पश्चिम बगाल 5.39 5.10 4.59 4.64 

अंडमान ओर निकोबार graye 6.29 6.40 6.65 6.60 

arte 2.56 2.59 1.39 1.45 

दादरा ओर नगर हवेली 2.15 1.58 1.23 1.45 

दमन ओर दीव 10.02 10.46 7.27 8.18 
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1 2 3 4 5 

ओडिशा 4.12 5.69 2.33 0.87 

पंजाब 4.28 4.83 3.09 3.55 

राजस्थान 0.40 0.27 0.35 0.22 

पुदुचेरी 6.28 4.88 4.04 2.92 

अखिल भारत 5.36 5.11 4.12 3.87 

स्रोतः एनएसएसओ 66वां चक्र (जुलाई 2009-जुन 2010) 
एनएसएसो 61 वां चक्र _ (जुलाई 2004-जून 2005) 

SA ^ some 
विदेशी टी at चैनल 

2272. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः क्या सूचना ओर 
प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

५ । ~ 

(क) गतं तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान 
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) हेतु अनुमति प्राप्त करने वाले 
विदेशी री वी चैनलों के नाम क्या दै; 

(ख) उक्त टी वी चैनलों द्वारा आवेदन देने के समय शेयर 

धारिता tet का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या इन चैनलों ने अपने आवेदन प्रस्तुत करने .के 
पश्चात अपने अंशधारिता ted मेँ परिवर्तन किया 2; 

(a) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार ने देश मे विदेशी टी वी चैनलों के प्रवेश/कार्यकरण 
को विनियमित करने के लिए क्या कदम som है? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री चौधरी 
मोहन जतुआ ): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है ओर 
सभा पटल पर रख दी जाएगी। 

‘ ~) > मी —_— (अनुवाद) Ai) na 6 /~@ (41 

भंडारण क्षमता का सुजन 

2273. श्रीमती girs मैकलोडः 
श्री wet wert: 
श्री अनंत कुमारः 
श्री प्रदीप कुमार सिंहः 
श्रीमती दीपा दासमुशीः 

श्रीमती हरसिमरत कौर area: 

6 (ना 

श्री विक्रपमभाईं अर्जनभाई मादः 
श्री faq शाहनवाज हुसैन 
श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 
श्री एप. श्रीनिवासुलु test: 
श्री सी. राजेन्द्रनः 
श्री जगवानंद सिंहः 

श्री तथागत सत्पथीः 

श्रीमती जयश्रीबेन ac: 
श्री कोडिकुनील सुरेशः 
श्री एस. पक्कीरण्पाः 
श्री ई.जी. सुगावनमः 
St, काकोली घोष वस्तिदारः 
प्रो. रामशंकरः 
श्री मिथिलेश कुमारः 
श्रीमती सुमित्रा महाजनः 
श्री हंसराज गं. अहीरः 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वमनिक वितरण 

मत्री यह बताने की कृपा करगे किः 

(क) वर्ष 2012-13 के दौरान खाद्यानों का राज्य-वार कुल 
भंडार ओर अनुमानित खरीद क्या 2; 

(ख) गत तीन वषो में प्रत्येक ad ओर चालू वर्ष के दौरान 
भंडारण क्षेत्र के सृजन हेतु निर्धारित ओर प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय 
लक्ष्यो का राज्य-वार, एेसी-वार ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षं मे नए गोदामों का 

निर्पाण करने का है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी sto क्या है ओर उक्त लक्ष्यो 
को प्राप्त करने हेतु राज्य-वार ओर एजंसी-वार क्या कदम Faw 
गए/क्या कार्ययोजना बनाई गई; ओर
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(ड) गोदामों कौ स्थिति A सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए 
गए ओर उक्त प्रयोजनार्थं राज्य-वार कितनी धनराशि आवरित की 
गई? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. alma): (क) 1.3.2012 की स्थिति 
के अनुसार केन्द्रीय ya मेँ Greet के स्टाक कौ स्थिति निम्नानुसार 

(आंकड़े लाख रन मेँ) 

जिस भारतीय खाद्य निगम राज्य एजेंसियां जोड 

चावल 189.52 142.26 331.78 

गेह 83.13 129.42 212.55 

जोड 272.65 271.68 544.53 

खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के दौरान चावल की खरीदारी 
का अनुमान 353.15 लाख टन है। राज्यवार aM संलग्न विवरण] 
मे दिए गए है। आगामी रबी विपणन मौसम 2012-13 के दौरान 
318 लाख टन गेहू की खरीददारी होने का अनुमान है, राज्यवार 
ait संलग्न faa मेँ दिए गए है। 

(ख) से (घ) भारतीय खाद्य निगम अपनी आवश्यकतानुसार 
खाद्यान्नों के लिए भंडारण स्थान का सृजन करता है, जो खरीददारी 
पर निर्भर करते हुए समय-समय पर भिन-भिन हो सकता है। 
1.4.2008 से 29.2.2012 मेँ लगभग नैर 92 लाख रन क्षमता किराये 
पर ली गई है। राज्यवार ओर वर्षवार St संलग्न विवरण-ा में 
दिए गए है। इसके अलावा गोदामों का निर्माण करने ओर cat 
हुई भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने 2008 में 
निजी उद्यमियों गारंटी स्कीम शुरू की थी। निजी उद्यमियों, केन्द्रीय 
भण्डारण निगम ओर राज्य भंडारण निगमों के जरिए इस स्कीम 
के अधीन 19 राज्यों मँ लगभग 151 लाख टन क्षमता सृजित की 
जानी है, जिसके ot संलग्न विवरण-५ में दिए गए #| 

29.2.2012 कौ स्थिति के अनुसार निजी उद्यमियों द्वारा लगभग 
89 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए निविदाओं 
को अतिम रूप दिया गया है। इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय 
भण्डारण निगम ओर राज्य भंडारण निगम क्रमशः 5.4 ओर 
14.75 लाख टन क्षमता का निर्माण कर रहे हैँ जिसमें से केन्द्रीय 
भण्डारण निगम/राज्य भंडारण निगमां द्वारा लगभग 5 लाख टन 

क्षमता पहले ही पुरी कर ली गई है। राज्यवार om संलग्न 
विवरण-\ मेँ दिए गए है। स्कोम के दिशा निर्देशों के अनुसार रेलवे 
साइडिग से इतर गोदामों को पूरा करने की समयावधि एक वर्षं 
है ओर रेलवे साइडिग के गोदामों के लिए दो ad है। सरकार ने 
1 2 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 5.4 लाख रन 
भडारण क्षमता का निर्माण करने कौ योजना को भी अंतिम रूप 

दे दिया हे। व्यौरे सलग्न विवरण मेँ दिए गए है। सरकार ने 
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साईलोज का निर्माण करके 2 मिलियन टन भंडारण क्षमता का 

सृजन करने का भी निर्णय लिया है। 

2008-09 से 2011-12 तक भूमि कौ उपलब्धता ओर निधियो 
कौ उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्यवार भारतीय खाद्य निगम 

द्वारा निर्मित भंडारण क्षमता के न्यारै संलग्न विवरण-ा में दिए 
गए है! 

भारतीय खाद्य निगम द्वारा Maral का निर्माण करने के लिए 

इस विभाग द्वारा रिलीज की गई निधियो ओर भारतीय खाद्य निगम 

द्वारा किए गए खर्च के व्यौरे संलग्न विवरण-भगा में दिए गए रै! 

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को अच्छी स्थिति में 

रखने के लिए आवधिक रख-रखाव किया जाता है। पिछले 3 वों 

ओर वर्तमान af के दौरान भारतीय खाद्च निगम द्वारा किए गए 

राज्यवार खर्च के at संलग्न विवरण-* में दिए गए है। 

विवरण ¢ 

खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के दौरान चावल की 
अनुमानित खरीद 

(लाख टन में) 

क्र.सं राज्य का वर्ष 2011-12 के लिए 
नाम अनुमानित खरीद 

1. आध्र प्रदेश 107 

2. बिहार 9.5 

3. छत्तीसगद् 40 

4 गुजरात 0.15 

5. हरियाणा 17.4 

6. कर्नाटक 5.2 

7. केरल 2.92 

६. मध्य प्रदेश 65 

9. महाराष्ट 1.65 

10. ओडिशा 30 

11. पुदुचेरी 0.33 

12. पंजाब 82 

13. तमिलनादु 20 

14. उत्तर प्रदेश 18 

15. उत्तराखंड 0.5 

16. पश्चिम ane 12 

कुल 353.15 

राजस्थान ओर aes ने खरीद शून्य दर्शायी है।
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विवरण IT 1 2 3 

रबी विपणन मौसम 2012-13 के गेहूं चावल की अनुमानित 5. पंजाब 108.00 
खरीद राजस्थान 6. राजस्थान 14.00 

(लाख टन मे) 7. उत्तर प्रदेश 42.00 

Pa राज्य का नाम अनुमान 8. उत्तराखंड 1.00 

1. बिहार 15.00 9. पश्चिम ae 0.20 

> गुजरात 1.50 10. जोड 316.70 

3. हरियाणा 70.00 11. अन्य 1.30 

4. मध्य प्रदेश 65.00 सकल जोड 318.00 

विकरण 77 

अप्रेल, 2008 से करवरी, 2012 तके राज्यवार कुल किराए प्रर ली गर्हकिराए से ead गर क्षमता (eH) 

(aire लाख टन मेँ) 

अचल क्र. षेत्र^संघ 08-09 के दौरान 09-10 के दौरान 10-11 के दौरान 11-12 के दौरान 
a राज्य क्षेत्र निवल किराए पर निवल किराए पर निवल किराए पर निवल किराए पर 

ली गई८किराए ली गई/किराए ली गई/किराए ली गईकिराए 
से Belg गई से Beye गई से Bee गई से हटाई गई 

1 2 3 4 5 6 7 

wa 1. बिहार 0.31 0.13 0.23 0.11 

2. ्ञारखंड 0.02 0.01 0.12 0.05 

3. ओडिशा 0.55 0.49 0.36 0.20 

4. पश्चिम बंगाल 0.32 0.27 0.04 0.01 

5. सिक्किम 0.00 0.00 0.00 0.00 

कुल (पूर्वं जोन) 1.16 0.10 0.03 0.03 

पुर्वोत्तर 6. असम 0.04 0.00 0.05 0.04 

| 7. अरुणाचल प्रदेश 0.00 0.02 0.01 0.01 

8. मेघालय 0.04 0.00 0.00 0.00 

9. मिजोरम 0.00 0.00 0.00 0.00 

10. त्रिपुरा 0.04 0.00 0.03 0.00 
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1 2 3 4 5 6 7 

11. मणिपुर 0.00 0.00 0.01 0.01 

12. नागालैण्ड 0.09 0.02 0.01 0.00 

कुल (पूर्वोत्तर जोन) 0.13 0.04 0.03 0.06 

उत्तर 13. दिल्ली 0.00 0.00 0.00 0.00 

14. हरियाणा 1.52 1.13 1.69 0.87 

15. हिमाचल प्रदेश 0.00 0.00 0.00 0.01 

16. जम्मू ओर कश्मीर 0.01 0.02 0.10 0.00 

17. पजाब 0.27 11.83 5.66 0.51 

18. चण्डीगद 0.09 1.14 0.49 0.19 

19. राजस्थान 1.26 5.81 1.21 4.55 

20. उत्तर प्रदेश 1.09 0.31 10.58 9.98 

21. उत्तराखंड 0.82 0.20 0.06 0.31 

जोड (उत्तर जोन) 4.32 19.83 19.57 15.69 

दक्षिण 22. आध्र प्रदेश 0.33 4.19 6.37 4.08 

23. अंडमान ओर निकोबार 0.00 0.00 0.00 0.00 

द्रीपसमूह 

24. केरल 0.00 0.00 0.00 0.00 

25. कर्नाटक 1.81 1.06 0.01 0.11 

26. तमिलनाडु 1.80 0.77 07.08 0.21 

27. पुदुचेरी 0.02 0.08 0.04 0.10 

(दक्षिण जोन) 3.26 6.10 6.50 4.28 

पश्चिम 28. गुजरात 0.67 0.53 0.23 0.15 

29. महाराष्ट 2.47 2.19 1.02 0.06 

30. गोवा 0.00 0.00 0.00 0.00 

31. मध्य प्रदेश 2.36 1.61 1.50 1.39 

32. छत्तीसगद 0.38 2.00 0.56 0.74 

जोड (पश्चिम अंचल) 5.12 6.33 0.31 0.44 

सकल जोड़ 13.99 32.20 26.44 19.44 

अवधि & दौरान किराए परं ली गई निवल क्षमता : 92.07 लाख टन
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विवरण IV विवरण V 

15.02.2012 की स्थिति के अनुसार dest स्कीम यरी की गरं राज्यवार^एजेसीवार भडारण क्षमता 

के अधीन sated राज्यवार क्षमता आके मे 
(आंकड टन में) 

ates टन में) ¦ एजेसी 
(अकिं क्र.सं. एजेंसी _ पूरा किया गया कार्य 

क्र.सं एजेंसी कुल अनुमोदित केद्रीय राज्य निजी 
क्षमता भंडारण भंडारण निवेशक 

निगम निगम 

1. आध्र प्रदेश 451 (000 | 
1 आध्र प्रदेश 9000 35800 40000 

2. बिहार 300,000 2. बिहार - 10000 - 

3. छत्तीसगढ (डीसीपी) 222,000 3. छत्तीसगद् (डीसीपी) 5000 - - 

4. हरियाणा 5000 83500 - 
4. गुजरातं 80,000 

5. कर्नाटकं 10000 - - 
हरियाणा 5. हरियाणा 3 880 000 6 मध्य प्रदेश (SI) 6400 _ 7 

6. हिमाचल प्रदेश 142.550 7. महाराष्ट 16100 72500 - 

7 जम्मू ओर कश्मीर 361 690 8. ओडिशा (डीसीपी) 32000 25000 - 

| 9. पंजाब 55800 93600 - 
8. आरखंड 175 000 

10. तमिलनाडु 35000 - - 

9. कर्नाटक 416 500 
जोड 174300 320400 40000 

10. मध्य प्रदेश (डीसीपी) 360 000 
विवरण VI 

11. केरल 15,000 „ 
यू्वात्तर राज्यो मौ सुजन की जाने वाली कुल 

12. महाराष्ट 655 500 अतिरिक्त भडारण क्षमता 

13. ओडिशा (डीसीपी) 300 000 करसं रज्य का नाम क्षमता (टन मे) 

14. पंजाब 5 125,000 1. असम 3 45 000 

2. मणिपुर 45 000 
15. राजस्थान 250,000 नागालैंड 

3. नागालैंड 15 000 

16. तमिलनाडु 345 000 4 मेघालय 35 000 

17. उत्तराखंड 25,000 5 सिक्किम 15,000 
6. अरुणाचल प्रदेश 20.280 

18. उत्तर प्रदेश 1 860,000 
7. त्रिपुरा 45 000 

19. पश्चिम बंगाल (डीसीपी) 156 600 पि मिजोरम 20 000 

जोड 15.120 840 सकल जोड 5 40 280 
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विवरण VII 

2008-09 से 2011-12 की अवधि & दौरान भारतीय खाद्य 

तिग्म द्वारा तिमणि क्री ग्ड भाडारण क्षमता 

का राज्यवार BINT 

(आंकड टन में) 

क्र. अचल्/राज्य 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

स. का नाम 

1. कर्नाटक 

2. weet 2500 

पूर्व 

1. ओडिशा 9170 

2. URES 825 

पूर्वोत्तर 

1. मिजोरम 

2. त्रिपुरा 2500 

3. असम 5000 

जोड 2500 9170 5000 3325 

तिवरण VIII 

भारतीय खाद्य निगम के fae गोदाम का तिणि करने हेतु 
विभाग द्वारा रिलीज at गई निधि ओर भारतीय 

खाद्य निगम gro किए गए व्यय का NT 

(करोड रुपए मं) 

ay सरकार द्वाय भारतीय भारतीय खाद्य 

खाद्य निगम को निगम द्वारा किया 

रिलीज को गई निधि गया व्यय 

2008-09 16.45 16.06 

2009-10 24.43 24.49 

2010-11 35.00 20.24 

2011-12 61.94 18.79 
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विवरण 1X 

विगत तीन वषो ओर चालू वर्षे के दौरान गोदाम के 
रख-रखाव के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया व्यय 

(लाख रुपए मे) 

अंचल।रान्य (क्षेत्र) का नामं वर्षं 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-1 

उत्तर अचल 

पंजाब 

हर्यिणा/हिमाचल प्रदेश 

उत्तर प्रदेश 

THIS 

जम्मू ओर करमीर 

दिल्ली 

राजस्थान 

अस्थाई प्लिंथ कौ मरम्मत 

के लिए बजर 

दक्षिण अचल 

आधर प्रदेशं 

तमिलनादु 

कर्नाटक 

केरल 

अस्थाई प्लिथ कौ मरम्मत 

के लिए बजर 

पश्चिम अंचल 

महाराष्ट नागपुर 

गुजरात 

परध्य प्रदेश 

छत्तीसगद 

345.00 250.00 350.00 580.00 

140.00 150.00 205.00 21300 

290.00 210.00 275.00 380.00 

5.00 40.00 30.00 35.00 

15.00 80.00 100.00 166.00 

1102.00 

120.00 100.00 140.00 140.00 

410.00 506.50 611.00 150.00 

190.00 151.00 200.00 290.00 

130.00 130.00 120.00 120.00 

190.00 202.50 184.00 175.00 

~ 75.00 

340.00 415.00 500.00 545.00 

140.00 100.00 150.00 165.00 

100.00 100.00 150.00 105.00 

150.00 190.00 200.00 260.00 
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1 2 3 4 5 विवरण 

पूवं अल राज्य-वार प्रति माह ग्रति व्यक्ति चीनी वितरण मानदण्ड भौर 

लेवी चीनी का कुल आक्टन 
पश्चिम बगाल,सिक्किम 260.00 20000 33000 1042.00 

(मात्रा हजार टन में) 
बिहार 95.00 80.00 100.00 80.00 

दारखड 20.00 20.00 30.00 35.00 ॥ ॥॥ fa व्क afte त 
एन्य a मानदण्ड अवट त्योहार 

ओदिशा 125.00 10000 14000 130.00 (प्रति माह aa 

qatar प्रति व्यक्ति 

प्रम) 
असम 175.00 18296 15700 95.00 

शिलाग | 2 3 4 $ 6 
शिलाग 105.00 75.00 55.00 25.00 

एल एड एमदीमपुर 5000 = 2500 = 38.00 11200 1. अभ्र प्र 00 16280 = 1614 123894 
अरुणाचल प्रदेश 500 2. अरणाचल प्रदेश 700 10008 9५ 10102 

असम 700 220044 2896 222940 
ws 3550.00 3492.96 4165.00 6550.00 

५९ 4. विहार 500 246192 7527 253719 
चीनी का अतिरिक्त कोटा ८८? 
— 5, त्तीसगद 500 54144 2013 56157 

2274, a पनत सिंहः. 6. दिल्ली 1271 31320 2316 33636 
. नारायण रावः 

श्री पशुपति नाथ सिंहः 7. गोवा 500 1440 150 1590 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओरं सार्वजनिक वितरण ४ गुजगत 00 = 10092 481 1490 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 9. हरियाणा 500 29820 = 1924 31144 

(क) राज्यों को चीनी का प्रति व्यक्ति ओर कुल आवंटन का 10. हिमाचल प्रदेश 100 56316 608 56984 

राज्य-वार ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार राज्यों को चीनी का कोटा gen अथवा 
किफायती दर पर अतिरिक्त कोरा आर्बरित करने पर विचार कर 

रही है; ओर 

(ग) यदि हां, तो आधर प्रदेश ओर पंजाब सहित तत्संबधी 

राज्य-वार ब्योरा क्या 2? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण daca 

के राज्य पत्री (प्रो. wat, awa): (क) wean वितरण 
मानदंड (ofa माह प्रति व्यक्ति ग्राम) ओर राज्यों को लेवी चीनी 
का कुल आवंटन का Sha संलग्न विवरण में दिया गया 21 

(ख) ओर (ग) सरकार द्वारा चीनी का कोटा बढ़ाने अथवा 

किफायती दर पर चीनी का अतिरिक्त कोटा आबंटित करने का 

कोई निर्णय नहीं लिया गया हे) 

11. जम्मू ओर कश्मीर 100 83544 868 = 84412 

12. ्ञारखड 500 83376 2551 85927 

13. कर्नारक 500 10362 5350 1086982 

14. केरल 500 49236 3600 52836 

15. मध्य प्रदेश 500 149292 5523 15481; 

16. महाराष्ट 500 201504 9014 210518 

17. मणिपुर 7100 21156 208 21364 

18. मेघालय 700 20448 200 20648 

19. मिजोरम 700 1992 78 8070 

20. ames 700 14148 128 14216 
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21. ओडिशा 500 10444 3730 10214 

22. पंजाब 500 16620 2392 19012 

23. राजस्थान 500 88104 5092 93196 

24. सिक्किम 700 4692 50 4742 

25. तमिलनाडु 500 1249840 6790 16630 

26. त्रिपुरा 700 31764 302 32066 

27. उत्तर प्रदेश 500 396156 15154 411310 

28. उत्तराखड 700 72396 782 73178 

29. पश्चिम गाल 500 169044 7796 1768460 

30. अंडमान ओर निकोबार 1008 4668 74 4142 

graye 

21. ere 611 744 112 856 

32. Fea ओर नगर हवेली 500 576 14 590 

33. दमन ओर दीव 500 132 12 144 

34. लक्षद्रीपं 1625 1380 22 {402 

35. Wat 583 2916 88 3004 

कुल 2593560 १9१50 2693510 

( हिन्दी] ८ € ९ ~ / ५4 

राज्य सलाहकार समिति 
<n 

2275. श्री भुपेन्द्र सिंहः क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) मध्य प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) 
के युवक कार्यक्रमों संबंधी राज्य सलाहकार समिति में नामित 
गै-सरकारी सदस्यों के नाम ओर पदनाम क्या है; 

(ख) मध्य प्रदेश के सागर ओर विदिशा जिलों में एनवाईकेएस 

के युवक कार्यक्रमों संबंधी जिला सलाहकार समितियों मं नामित 

गैर-सरकारी सदस्यों के नाम ओर पदनाम क्या 2; 

(ग) गत तीन वर्षो ओर चालू at के दौरान सागर ओर 
विदिशा जिलों सहित मध्य प्रदेश मेँ उक्त एनवाईकेएस द्वारा 

आयोजित कार्यक्रमों का sir क्या है; ओर 
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(घ) एनवाईकेएस के कार्यक्रमों मे जन-प्रतिनिधियों को आपत्रित 

न करने के क्या कारण है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मत्रालय के राज्य मत्री (श्री 
अजय माकन): (क) इस समय मध्यप्रदेश में ने.युके. संगठन 
(एनवाईकेएस) के युवा कार्यक्रम संबंधी राज्य सलाहकार समिति 
में कोई भी गैर-सरकारी सदस्य नामित नहीं किया गया है। मध्य 
प्रदेश में ने.यु. केन्द्र संगठन कौ राज्य सलाहकार समिति के नामांकन 
के लिए आवेदन प्राप्त हुए है जिनकी छानबीन की जा रही है। 

(ख) मध्य प्रदेश के सागर ओर विदिशा जिलों मेँ age. 
संगठन कौ जिला युवा कार्यक्रम संबधी सलाहकार समिति मेँ 
नामांकित गैर-सरकारी सदस्यों का नाम ओर पदनाम निम्नानुसार 
हैबः 

—
 . श्री बधु पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता 

2. श्री बीनू राणा, अध्यक्ष, कुश्ती संघ 

3. श्री बाबू लाल भोला, अध्यक्ष, श्री कृष्ण लोक कला 
मंडल 

4. श्री बृजेश मिश्रा, अध्यक्ष, ब्लैक टाइगर, जन युवा मंडल 

5. श्रीमती पार्वती बाई, अध्यक्षा, सरस्वती महिला मंडल 

जिला विदिशा 

1. श्री किशन सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, ग्राम विकास मंडल 

शानावाल 

2. सुश्री सिया sin, अध्यक्ष, युवा विकास केन्द्र, विदिशा 

3. श्री वेद प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, युवा विकास केन्द्र विदिशा 

4. श्रीमती प्रतिभा आचार्य, (राज्य पुरस्कार विजेता) शिवशक्ति 

महिला मंडल, विदिशा 

5. श्री कमल wat, अध्यक्ष, रघुकूल समाज, कल्याण 
समिति, कुरवाई 

(ग) विगत तीन ad ओर चालू वर्षं के दौरान सागर ओर 
विदिशा केन्द्र सहित जिला नेहरू युवा केन्द्र द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों 
ओर कार्यकलापो का विवरण संलग्न हे! 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। इस आशय के अनुदेश जारी किए 
गये है कि नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रमों मेँ चुने गए सभी 
प्रतिनिधियों (संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यां(विधान परिषद के 

सदस्यों) को नियमित रूप से आमंत्रित किया जाए; माननीय राज्य 

मंत्री (स्वतंत्र VAR), युवा कार्यक्रम ओर खूल ने नेहरू युवा केन्द्र 
संगठन के कार्यक्रमों में उपस्थित होने तथा tata करने ओर 
उनको मार्गदर्शन करने के लिए संसद् के सभी माननीय सदस्यों को 

अर्द्धशासकीय पत्र लिखा 21
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विवरण 

मध्य प्रदेश मे नेहरू युवा केन्द्र Wed द्वारा आयोजित कार्यक्रम 

करस. कार्यक्रम का नाम इकाई लक्ष्य लक्ष लक्ष लक्षय लक्ष लक्ष्य लक्षय लक्ष 
निर्धारित प्रप्तिः निर्धारित प्रापि निर्धारित प्रपि Pat प्रपि 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

(20 मार्च, 

2012 तक) 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1] 

1. मार्गदशर्क युवा क्लब युवां क्लब लागू लागू लाबू लागू लागू लागू 520 253 
परियोजना कौस, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नही 

2. परामर्शं युवा क्लब युवाओं लागू लागू लागू लागू लागू लागू 1040 402 
सदस्यों का क्षपता कौस, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नही 
निर्माण 

3. युक आदान-प्रदान कार्यक्रमं लागू लागू लागू लागू 24 18 20 20 
कीर्यक्रम कौस नहीं नही नही नही 

4, युक खरीद के लिए युवा क्लब 222 213 40 40 3700 3426 2700 1843 
खेल सामग्री का कौसं 

प्रावधान सीमावतीं 

5. 200 बईर/जनजातीय कार्यक्रमों लागू लागू 33 33 132 111 264 256 
free जिल में कौसं नहीं नही 
महिलाओं के लिए 
Asa, कार्यक्रम 

6. 100 जिते जो युवां लाग् लामू लागू लागू 480 00 720 320 
एसयुटीपौ ओर कीस नही नहीं नहीं नहीं 
वा्ुएस परियोजना के 
अंतर्गत कवर नहीं किए 

गए हैँ को एनसीबीरी 
स्कीम के ante alfa, 
प्र. कार्यक्रम 

1. कार्यं शिविर शिविरों कौ सं 120 107 150 147 178 178 178 172 

१. व्क लोक कार्यक्रमो लागू लागू 178 178 178 175 
सास्कृतिक कार्यक्रम कीस नहीं नहीं 

9. जिला लोक कार्यक्रमं 40 3 40 40 40 40 40 3 
सांस्कृतिक कार्यक्रम कौसं 

10. जिला युवा सप्मेलन कार्यक्रमं 40 40 40 40 40 39 40 ॐ 
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॥ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11. प्रमुख Wey पुरस्कारं 620 620 480 441 400 400 400 400 

atta दिवस। at a. 

सप्ताह का समारोह 

12. रष्टय युवा दिवस दिवस एवे 204 204 320 320 320 318 320 320 

एवं सप्ताह का समारोह सप्ताहं को सं 

13. डीएसीवाईपौ कौ बैठक बैठकों कौ सं 160 68 160 64 160 98 160 ध 

14. युवा संपर्क एवं लागू लागु लागू लागू 23585 23354 लागू लागू 

फौडवैक कार्यक्रम नही नहीं नहीं महीं नही नहीं 

15. युवा क्लब नेतृत्व बैठकों लागू लागू 197 198 178 178 लागू लागू 

कौ बैठक कौ सं नहीं नहीं नहीं नहीं 

16. युवा क्लब का युवा नेतृत्व लागू लागु 4000 3715 4000 3790 लागू लागू 

क्षमता निर्माण कौस महीं नही नहीं नहीं 

17. लोक स्तरीय खेल टूनमिंं 160 155 140 140 178 175 80 74 

टूनमिट कौस 

18. जिला स्तरीय ere 40 38 40 40 40 39 लागू लागू 

alte at a नहीं महीं 

19. जिला युवा पुरस्कार प्राप्त 80 72 80 72 80 72 80 74 

पुरस्कार (व्यक्तिगत) करे वालों कौ सं 

20. जिला युवा क्लब बलवं 40 40 40 34 40 36 लगू लागू 

पुरस्कार कौस नही नही 

21. युवा जागरूकता कार्यक्रमो लागू लागू 140 140 लागू लागू लागू लागू 

अभियानं at a. नहीं नहीं नहीं नही नहीं नहीं 

22. हस्तकेला (युव कृत्ति) कार्यक्रमं 1 | ॥ 1 ॥ 1 

ओर रज्य सांस्कृतिक कौस 

महोत्सव प्र युवाओं 
के लिए प्रदर्शनी 

23. समीक्षा सह कार्यक्रमो 4 4 4 4 4 4 4 4 

योजनागत वैठक कौस, 

24. युवा कार्यक्रम पर कार्यक्रमों 2 0 2 0 2 0 2 0 

राज्य स्तरीय कौस 

सलाहकार समिति की 

बैठक (एसएसीवाईपी) 

25. एनर्ईसी कार्यक्रमं कीस 7 7 15 15 15 15 16 15 
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उपर्युक्त के अतिरिक्त, म॑त्रालयो/विभागों (संगठनों के सहयोग से 

निम्नलिखित कार्यक्रम भी शुरू किए गए है! 

रोजगार कौल प्रशिक्षण ओर प्राणन 

वर्ष 2008-09 के दौरान कौशल प्रशिक्षण ओर प्रमाणन 
कार्यक्रम के sata निर्धारण ओर प्रमाणन के लिए किएगए दो 
जिलों नामतः शिवपुरी ओर मंसौर में सर्वेक्षण के आधार पर मध्य 
प्रदेश के 48 जिलों मेँ आरजीएनआरहवार्ईदडी के सहयोग से एनवाईकेएस 

द्वारा बेस लाइन सर्वक्षणं किया गया। 

युवा नेतृत्व ओर व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम 

वर्षं 2009-10 के दौरान जिला नेहरू युवा केन्द्र, भोपाल, 
सिहोर, weer, मांडला, ग्वालियर, sala ओर नरसिंहपुर में युवा 
नेतृत्व ओर व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 
यह कार्यक्रम एनपीवाईएडी स्कीम & अंतर्गत युवा कार्यक्रम ओर 
खेल मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया 

गया। 

किशोर परियोजना 

वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2010-11 ओर 2011-12 
के दौरान युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय तथा युएनएफपीए के 
वित्तीय सहयोग में मध्य प्रदेश के पांच जिलों (रतलाम, सतेना, 
मांडला, Wasnt ओर मांडला) मे किशोर स्वास्थ्य ओर विकास 
परियोजना कार्यान्वितं कौ गर्ह है। 

मनरेगा 

मरनेगा के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 30 fact मेँ वर्करों के 

सामाजिक सशक्तीकरण के लिए यूथ क्लब क्षमता निर्माण की एक 

परियोजना क्रियान्वित कौ गई है। इस परियोजना के दिशा-निर्दशों 
के अनुसार Wa आधारित युवा scat A कार्यक्रम चलाए गप्। 

पायका 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय खेल विभाग, पायका के 
मिशन निदेशालय, नई दिल्ली के सहयोग से मध्य प्रदेश राज्य के 

50 जिलों मं अतर विद्यालय प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसके 

अतिरिक्त मध्य प्रदेश के चार जिलों नामतः रतलाम, सागर, विदिशा 

ओर उज्जैन मे पायका ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कौ गई। 

यह कार्यक्रम गृह मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत किया गया हे। 

जनजातीय युवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 

भोपाल, मध्य प्रदेश मे तृतीय जनजातीयं युक सांस्कृतिक 
अदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे विभिन्न जिलों 
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के 150 जनजातीय युवाओं ने भाग लिया। यह कार्यक्रम गृह मंत्रालय 
द्वारा संस्वीकृत किया गया हे। 

way ओर कश्मीर युवा आदान प्रदानं कार्यक्रम 

जून 2010 के प्रथम सप्ताह मे माननीय मुख्यमंत्री जम्मू ओर 
कश्मीर द्वारा श्रीनगर से जम्मू ओर कश्मीर युवा आदान प्रदान 
कार्यक्रम को आरंभ fee प्रतिभागी महामहिम राज्यपाल ओर श्री 

प्रदीप जैन माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार से मिले। 

मध्य प्रदेश में उद्योग ओर area, प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों, 
एतिहासिक भवनों आदि की जानकारी के लिए यात्राएं कौ गरई। 

युनीसेफ-एनवाईकेएस सम्मेलन-सामाजिक परिवर्तन के लिए 
युवाओं को आगे लाना 

“ग्लोबल रैडवाशिंगं डे'' के एक भाग के रूप में एनवाईकेएस 
ने aes की भागीदारी से मध्य प्रदेश मेँ राज्य, जिला ओर ग्राम 
स्तर पर बहुयामी कार्यक्रम आयोजित किए है। 

राष्टीय मतदाता दिवस 

भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से एनवाईकेएस ने 25 
जनवरी को मध्य प्रदेश मे अपने स्थापना दिवस ओर राष्ट्रीय मतदाता 
दिवस के रूप मेँ मनाया। 

मेरी धरती, मेरा कर्तव्य अभियान-राष्ट् का सबसे बड़ा 
जलनायु परिवर्तन जागरूकता अभियान 

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के सहयोग से "जी 
न्यूज' नै 5 जून, 2010 को ' मेरी धरती मेरा कर्तव्य' अभियान शुरू 
किया। इस सामाजिकं पहल का उदेश्य सामाज के विभिन सदस्यों 

को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस 

कारवाई करने के कायां कौ जानकारी देना, उनमें लगाना ओर इसके 
लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के अतर्गत मध्य प्रदेश 
के 40 जिलों में 14.9.2011 को 368882 वृक्षों का रोपण किया 
गया ओर 12.9.2012 को 368675 वृक्षों का रोपण किया गया। 

हम भारत के लोग-पेरा कर्तव्य मेरा अधिकार' 

नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने जी न्युज के सहयोग से 29-11-2011 
को क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल में “हप भारत के लोग-मेरा कर्तव्य मेरा 
अधिकार' का आयोजन fea मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त मुख्य 
सचिव, श्री के.एस. शर्मा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि at 

{अनुकद।] 

भांडागारो का पंजीकरण 

2276. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या उपभोक्ता मामले, 
खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः
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(क) क्या सरकार ने ज्यों से भंडागारों का पंजीकरण 

अनिवार्य करने का आग्रह किया 2: 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्याहै ओर इस संबध में 
आध्र प्रदेश सहित राज्यों से राज्य-वार क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. के.वी. थोपिसर): (क) ओर (ख) भाष्डागारण 

(विकास ओर नियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 3८1) के 
ग्राबधानों के अधीन केवल उन भाण्डागासों & लिए पंजीकरण 

अनिवार्य है जो पराक्रम्य भाण्डागार रसीद जारी करना चाहते है। 

इस अधिनियम & अधीन गठित भण्डागार विकास ओर नियामक 

प्राधिकरण ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया धा कि राज्य भंडारण 

Fava तथा अन्य संगठनों द्वार चलाये जा रहे सभी भरंडागारों को 

परामर्श दिया जाये कि यदि वे परक्राम्य भाण्डागार रसीद जारी करना 

चाहते ह तो अपने आप को प्राधिकरण के पास पंजीकृत Hel 

आध्र प्रदेश सहित राज्यों से प्राप्त आवेदनं के at संलग्न 

विवरण में दिए गए Zz 

विवरण 

भाण्डागारं के oem के लिए राज्यवार प्राप्त आवेदन 

राज्य का नाम प्राप्त आवेदन 

1 2 

राजस्थान 73 

तमिलनाडु 60 

आध्र प्रदेश 50 

मध्य प्रदेश 49 

गुजरात 22 

उत्तर प्रदेश 29 

कर्नाटक 19 

महाराष्ट 63 

हरियाणा 17 

पजान 16 

केरल 11 

दिल्ली 06 
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2 

ओडिशा 
03 

असम 
(4 

हिमाचल प्रदेश 
0 

छत्तीसगद 
02 

पुदुचेरी 
01 

उत्तराखंड 
01 

बिहार 
01 

aS & } ५4 -! 2 

पुलिस शिकायत प्राधिकरण संबंधी न्यायालय के fray 
— 

1 

2277. श्री दुष्यत सिंहः क्या गृह पत्री यदह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने जिला ओर राज्य 

स्तरों पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने हेतु राज्य 

सरकार ओर केन्द्र सरकार को निदेश दिया है; 

(ख) यदि हां, तो न्यायालय के निदेश के कार्यान्वयन कौ 

वर्तमान स्थिति क्या है; ओर 

(ग) शिकायत प्रक्रिया को सुदृढ करने ओर पुलिस के 

दुर्व्यवहार तथा जवाबदेही के अभाव कौ समस्या का निवारण करने 

हेतु केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाए a है? 

गृह मत्रालय में राज्य मत्री (श्री मुल्लापल्ली रापचन्द्रन ): 

(क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 कौ 

Re याचिका (सिविल) 310-प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत 

संघ मे दिनांक 22.09.2006 को दिए गए अपने निर्णय के तहत 

राज्यों, संघ राज्य sal तथा केन्द्र सरकार को पुलिस सुधारों के 

संबध मे अनेक निदेश जारी किए गए थे, इनमे से एक निदेश 

पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध at गई सिफारिशों की जांच करने 

के लिप् राज्य ओर जिला दोनों स्तरों पर एक पुलिस शिकायत 

प्राधिकरण की स्थापना करने से संबंधित 2 

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय कौ एक प्रति विचारार्थं 

एवं यथोचित कार्रवाई हतु सभी राज्य सरकारों को भेजी गई थी। 

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 16.05.2008 के 

उत्तरवर्ती आदेश के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालय के
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निदेशो के अनुपालन के संबंध में अलग-अलग राज्यों वारा प्रस्तुत 

किए गए शपथ-पत्रौँ कौ जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय 

के सेवानिवृत्ति न्यायाधीन श्री न्यायमूर्ति के.री. थामस कौ अध्यक्षता 

म एक समिति गठित कौ efi 

समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत 

कर दी है ओर रिपोर्ट की प्रति उच्चतम न्यायालय की रजिस्टरीय 

दारा दिनांक 04.10.2010 को सभी राज्यो/संघ रान्य at को 

परिचालित कर दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय अब, अपने 

निदेशो के कार्यान्वयन की स्थिति कौ जांच कर रहा है। इस रिपोर 

के अनुसार, 09 राज्यों नै कार्यकारी अनुदेशो के माध्यम से पुलिस 

शिकायत प्राधिकरण की स्थापना कर ली है ओर 12 रन्यो ने अपने 

नए पुलिस अधिनियम बनाकर अथवा विद्यमान पुलिस अधिनियम 

मे संशोधन करके इसका अनुपालन किया है। संघ राज्य क्षेत्रों के 
मामले में गुह मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.03.2010 को आवश्यक 

आदेश जारी करके दिए गए ZI 

(ग) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार 

^“ पुलिस " राज्य का विषय होने के कारण, यह मामला राज्यों के 
arias में आता है ओर माननीय न्यायालय इसं मामले से अवगत 
है। 

~ _- ८4 
( हिन्दी ८ ।' 

सरकारी भूमि८हरित क्षेत्रों में विद्यालय 

2278. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः 

श्री अंजनकुमार एम. यादवः 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः 

(क) क्या दिल्ली में अनेक सरकारी ओर निजी विद्यालय संगत 
विधियो/उप-विधियों का उल्लंघन करते हुए सरकारी भूमि पर/हरित 

dal मे चल रहे हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी विद्यालय-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) te विद्यालयों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ 

गई 2? 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय); 

(क) राष्ट्रीय राजधानी aa दिल्ली सरकार (जीएनसीरीडी) ने 
सूचित किया है कि सरकारी भूमि पर सरकारी स्कूल चल रहे हँ! 
तथापि, हरित क्षेत्र मेँ भूमि उपयोग का मामला स्थानीय निकायो 

यानी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी ag दिल्ली नगर पालिका परिषद 

(एनडीएमसी) से संबंधित है। एमसीडी ओर एनडीएमसी ने सूचित 
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किया है कि उनके क्षेत्र मे कानून/उप-नियमों के उल्लंघन का कोई 

भी मामला सामने नहीं आया zl 

(ख) (क) के आलोक में प्रश्न नही soa 

(ग) (क) के आलोक A प्रश्नं नही उठता। 

(अटक RN ca, 1 
सीआईएसएफ की wart 

2279. श्री पी. कुमारः क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार का भारतीय व्यापारिक wd पर केन्द्रीय 

ओद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों की तैनाती करने का कोई प्रस्ताव 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौ क्या है; 

(ग) क्या सीआईएसएफ कार्मिक को प्रशिक्षण देने के बाद 

ही तैनात किया जाएगा; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री जितिन्द्र सिंह ): (क) जी, 
नही। 

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न 

ही नहीं उठता bdr) 

किसानों द्वारा आत्महत्या के बारे में अध्ययन 
। गरौ 

2280. श्री eure wae: क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या fastest द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान किसानों द्वारा 

आत्महत्याओं के day में कोई व्यापक अध्ययन किया गया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी elo क्या है ओर इसके क्या 

परिणाम निकले है; ओर 

(ग) tat स्थिति wi रोकने हेतुः किए गए 

अल्पकालिक,दीर्घकालिक उपायो, यदि कोई हो, का व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

Harta मे राज्य मत्री (डो. चरण दास महत): (क) ओर 

(ख) जी, Aer
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(ग) किसानाँ द्वारा आत्महत्या किए जाने को रोकने, कृषि क्षेत्र 
को पुमः सक्रिया करने तथा किसानों कौ स्थिति में सतत आधार 
पर सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमो में 
निम्नलिखित शामिल हैः 

(1) अन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं महाराष्ट मे 31 जिलों 
को कवर करते हुए पुनर्वास पैकेज कार्यान्वयन जिसके 
तहत 30 जून, 2011 तक 19910.70 करोड रुपये की 
राशि निर्मुक्त कौ गई हे। 

(2) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 का 

कार्यान्वयन जिसके तहत अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 
65318.33 करोड रुपये क ऋण माफौ/राहम से लगभग 

3.69 करोड किसान लाभान्वित हुए। 

(3) मार्च, 2011 तक कृषि क्षेत्र हेतु ऋण प्रवाह 468291. 
28 करोड रुपये तक ASA! 2011-12 के लिए ऋण 
प्रवाह का लक्ष्य 475000 करोड रुपये की उपलब्धि हुरई। 

(4) किसानों को ऋण प्रवाह मँ सरलता लाने एवं वित्तीय 

अन्तर्वेशन कदाने के लिए समयबद्ध तरीके से सभी पात्र 

wa इच्छुक किसानों को किसान क्रेडिट are (केसीसी) 
उपलब्ध कराना, अक्तूबर, 2011 तक 10.78 करोड 
केसीसी जारी fu गए है 

(5) 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण कौ समय पर 

अदायगी के लिए व्याज दर में we उपलबध कराना 

जिससे समय पर फसल ऋण देने वाले किसानों के लिए 

व्याज कौ प्रभावी दर् 4% प्रति वर्षं तक कम होगी। 

(6) फसल पूर्व व्याज द्र पर छूट का यह लाभ अव केसीसी 
धरक Be एवं सीमांत किसानों को भी भाण्डागार F 

उनके उत्पाद रखने के लिए पराक्रम्य भाण्डागार रसीद 

के विरुद्ध फसलोपरांत आगे 6 महीने की अवधि के 

लिए उसी दर पर जैसी वि फसल ऋण के लिए है, 
उपलब्ध ZI 

(7) लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने एवं किसानों की आय 
बढाने के लिए प्रत्येक वर्षं चिन्हित कृषि जिन्सीं के लिए 
न्यनूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कौ घोषणा। मुख्य 
कृषि जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से 
बाया गया है उदाहरणार्थं 2004-05 से 2011-12 के 

दौरन मूगफली के मामले मे एमएसपी som से दलहन 
(मृग) के लिए 148% तक बदा zl 

सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में अन्य बातों के 

साथ-साथ विभिन योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 
THs खाद्य सुरक्षा मशन, weta बागवानी मिशन, राष्ट्रीय सुक्ष्म 
सिंचाई मिशन, पनधारा Wau, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन 

इत्यादि के कार्यान्वयन के जरिए कृषि क्षेत्र मेँ सार्वजनिक निवेश 
को पर्याप्त रूप से बाना शामिल 2 
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me ८16 
दिल्ली विपानपत्तन पर धोखाधड़ी के मामले 

2281. श्री हमदुल्लाह sa: क्या गृह मत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या दलालों द्वार दिल्ली विमानपत्तन पर विदेशी पर्यटकों 
के साथ धोखाधडी के मामलों मे वृद्धि हई 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या "दिल्ली प्रवेशन ate टाउरटिग us मेलप्रैटिसिस 
अगेस् Uae! के कार्यान्यवयन का ईन दलालों पर बहुत कम प्रभाव 
पडता हे; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) विमानपत्तनों को इन असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रखने 
हेतु एेसे दलालों के विरुद्ध क्या कारवाई की गई 2? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ): 
(क) ओर (ख) जी, नही। इंदिरा गांधी इन्टरनैशनल एयरपोर्ट पर 

दिल्ली पुलिस द्वारा वर्षं 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 तथां 

2012 (29.02.2012 तक) & दौरान विदेशी पर्यटक & साथ 
धोखाधदी का मात्र एक मामला आई पी सी कौ धारा 420/384/120-ख 

तथा दिल्ली प्रिवेशन aie राउनिंग एंड मैलप्रैकिटसिस अर्गेस्ट टूरिस्ट 
एक्ट, 2010 कौ धर 4 के अन्तर्गत प्राथमिकौ संख्या 13 दिनांक 

09.01.2012 के तहत दर्ज किया गया है) 

(ग) से (ङ) वर्षं 2010, 2011 तथा 2012 (29.02.2012 

तक) के दौरान इंदिरा गाधी इन्टरनेशनल एयरपोर् पर दिल्ली पुलिस 
द्वारा दलालों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों तथा दिल्ली fraser 

aie टाउनिंग एंड यैलप्रैकिटसिस अगेस्ट टूरिस्ट एक्ट, 2010 के 
अधिनियम के बाद उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के व्यौरे नीचे 

दिए गए हैः 

वर्ष सूचित गिरफ्तार दोषसिद्ध॒ विचारण लम्बित 
किए गए किए मए लम्बित जाव- 
ममले व्यक्ति पताल 

2010 16 17 10 7 - 

2011 30 48 10 23 15 

2012 9 11 - 7 4 
(29.02.12 तक) 

(हिन्दी) 
८/ ६ ~ 20 

मानवाधिकार कार्यकर्ता 

2282. श्री wet. नाना पाटीलः 
श्री प्रहलाद जोशी: 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार देश मे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 

धमकी, उन पर हमले ओर उनकी हत्या की घटनाओं से अवगत 

है; 

(ख) यदि a, तो गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक at ओर चालू 
ag के दर्ज एसी घटनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी 2; ओर 

(ग) देश मे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं कौ रक्षा हेतु सरकार 

द्वारा क्या उपाय किए गए हे? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री जितेन्द्र fae): (क) ओर 
(ख) जी, हां। wee मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) 

ने वर्षं 2009-10 से मानवाधिकार के संरक्षकं पर अत्याचारं के 

aaa में मामलों का पृथक पंजीकरण शुरू कर् दिया है ओर पिछले 
दो वर्षों तथा चालू वर्ष (15.2.2012 तक) के दौरान उनके द्वारा 
पंजीकृत feu गए मामलों के राज्यवार व्यौरे को दर्शाने वाला एक 

विवरण संलग्न 21 

(ग) भारत के संविधान कौ सातवीं अनुसूची के अनुसार 

"पुलिस" ओर “लोक व्यवस्था" राज्य के विषय ei इसलिए कानून 
एवं व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिको के हितों की 

रक्षा करना राज्य सरकार का काम है। मानवाधिकारोँ को सुनिश्चित 

करने के लिए केन्द्र सरकार सलाहकारी पत्र जारी करती है, जबकि 

एन एच आर सी दिशानिर्देश एवं सिफारिशे जारी करता है। इसके 

अतिरिक्त, एन एच आर सीमे एक वरिष्ठ अधिकारी को 

मानवाधिकार के सरक्षकों से संबंधित शिकायतों की निगरानी करने 

के लिए मुख्य केन्द्र (फोकल Gee) के रूप में नामित किया 

गया है। उनके EN अक्टूबर, 2009 के दौरान मानवाधिकार संरक्षकं 

के aay मे एक कार्यशाला भी आयोजित की गयी ett 

विवरण 

पंजीकृत किए गए मामलों की राज्य-वार सख्या 

करस राज्य/८संघ 2009-10 2010-11 2011-12 

राज्य क्षेत्र (15.2.2012 

की स्थिति 

के अनुसार) 

1 2 3 4 5 

1 आध्र प्रदेश 0 0 1 

2. असम 0 0 2 

3. विहार 0 0 1 

27 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 620 

1 2 3 4 5 

4. wien | 0 2 3 

5. गुजरात 0 5 2 

6. हरियाणा 0 2 3 

7. जम्मू ओर कश्मीर 0 2 1 

8. इारखंड 1 3 4 

9. कर्नाटक 0 0 3 

10. मध्य प्रदेश 0 1 0 

11. महाराष्ट 0 1 2 

12. मणिपुर 0 1 0 

13. ओडिशा 0 20 10 

14. राजस्थान 2 0 3 

15. तमिलनादु 0 10 1 

16. त्रिपुस 0 0 1 

17. उत्तर प्रदेश 4 16 13 

18. उत्तराखंड 0 0 1 

19. पश्चिम बगाल 0 3 4 

20. दिल्ली 0 2 2 

कुल 7 68 57 

अनुवाद} ८८ { ~ 2.2 

Wet ओर ग्रामीण जनसंख्या 

2283. श्री एस. Bares: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) वर्षं 1971 से 2011 तक जनगणना संबंधी आंकड़ों के 
अनुसार शहरी ओर ग्रामीण जनसंख्या कौ दशकीय वृद्धि का व्योर 

क्या हे; 

(ख) संबंधित जनगणना रिपोर के अनुसार वर्ष 1991, 2001 

ओर 2011 में राज्यों द्वारा Hel के वर्गीकरण का व्यौरा क्या है; 

ओर 

(ग) संबंधित जनगणना रिपो के अनुसार वर्ष 1971 से 2011 
तक जनसंख्या कौ दशकीय वृद्धि ओर संरचना का आयु-वार ब्योरा 

क्या है?
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गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री जितेन्द्र सिंह ): (क)1971 
से 2011 तक्र कौ जनगणानाओं मेँ ग्रामीण ओर नगरीय sai कौ 

जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि दर संलग्न विवरण मेदी गई 21 

(ख) जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों को छः ast 

श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् श्रेणी-1 (एक लाख ओर 
उससे अधिक), श्रेणी-1 (50,000 से 99,999), प्रणी (20,000 

से 49999), HtH-IV (10,000 से 19.999) , श्रेणी-\ (5,000 

से 9,999) ओरं ्रेणी-७] (5,000 से कम)। जनगणना 1991 में 
विभिन श्रेणियों मे आने वाले नगरों कौ संख्या तथा जनगणना 2011 

के अनंतिम परिणामों के परिणामों के आधार पर श्रेणी-{ में आने 

वाले नगरों कौ राज्य-वार संख्या संलग्न विररण-ा मे दी गयी है। 

जनगणना 2011 के अनतिम परिणामों मे 100000 से कम 

जनसंख्या वाले नगरों का विवरण शामिल नहीं किया गया है। 

(ग) 1971 से 2011 तक की जनगणानाओं मे जनसंख्या की 

दशकीय वृद्धि दर संलग्न विवरण-ा में दी गई हे। 1971 से 2001 
तक कौ जनगणानाओं मे जनसंख्या की आयु-वार संरचना संलग्न 

विवरण-\ मेँ दी गई हे। जनगणना 2011 के अनंतिम परिणामों 
मे जनसंख्या को आयु-वार संरचना का विवरण शामिल नहीं किया 
गया है। 

विवरण 7 

भारत की ग्रामीण ओर नगरीय जनसख्या की area वृद्धि 
1971-2011 

जनगणना ग्रामीण नगरीय 

वर्षं जनसंख्या दशकीय जनसंख्या दशकीय 

वृद्धि वृद्धि का 

प्रतिशत 

2011 83 .30 ,87 662 12.2 

2001 74 26,17 747 18.1 

1991 62 88 55 513 20.0 

198} 52 38 66 550 19.3 

197] 43 90 45 675 - 

37,71 05.760 31.8 

28.61 ,19 679 31.5 

21,75 65 526 36.4 

15 94 62 547 46.1 

10.91.13 977 - 

टिप्पणीः 

1. जनगणना 2011 की जनसंख्या के आंकड़े अनंतिम है। 
2. जनगणना 2001 ओर 2011 की जनगणना के आंकड़ों मे मणिपुर के सेनापति 

जिले के माओं मारम, पाओमाता ओर yet उप-भागों की अनुमानित जनसंख्या 
शामिल है। 

3. 1991 में जम्मू कश्मीर मे जनगणना नहीं कराई गई थी। अतः जम्मू कश्मीर 

के 1991 के जनसंख्या ars ' आन्तर-गणन' (इन्टरपोललेशन) ' दवाय 

आकलित्ते किए m है 
4. अशांत स्थितियों के कारण असम मे 1981 कौ जनगणना नहीं कराई जा 

सकी et अत्तः असम कौ 1981 के जनसंख्या के आंकडं | आन्तर-गणन '! 
(इन्टरपोलेशन') द्वारा आकलित किए गए है। 

स्रोतः भारत की जनगणना 
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विवरण Il 

आकार-श्रणी के आधार पर शहरो^नगरों की सख्या एवं 

वर्गीकरण भारत, राज्य ओर संघ राज्यक्षेत्र 

नगर कौ श्रेणी नगरों कौ संख्या 

2011 2001 1991 

1 2 3 4 

भारत 

सभी श्रेणी 7935 5161 4615 

श्रेणी 497 441 322 

श्रेणी] - 496 421 

श्रेणी - 1387 1161 

श्रेणी 1४ - 1 564 1451 

श्रेणी-५ - 1 042 971 

श्रेणी -\/] - 231 289 

जम्मू ओर कश्मीर 

सभी श्रेणी 122 75 - 

श्रेणी 3 2 - 

श्रेणी-ा - 5 ~ 

भ्रेणी-ाा - 6 - 

श्रेणी-४ - 21 - 

श्रेणी-४ - 20 - 

श्रेणी-\ण - 21 - 

हिमाचल प्रदेश 

सभी श्रेणी 59 57 58 

श्रेणी 1 1 1 1 

श्रेणी -ा - - - 

श्रेणी-ाा - 6 4 

श्रेणी-1\ - 7 7 

श्रेणी-४ - 16 10 

श्रेणी-\] - 27 36 
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1 2 3 4 

पंजाब 

सभी श्रेणी 217 157 120 

श्रेणी 17 14 10 

श्रेणी - 18 18 

श्रेणी - 36 25 

श्रेणी-५ - 54 46 

श्रेणी-४ - 29 14 

श्रेणी-ण - 6 7 

चंडीगद् 

सभी श्रेणी 6 1 5 

श्रेणी 1 1 1 

श्रेणी-ा ~ - ~ 

श्रेणी - - l 

श्रेणी-1४ - - 1 

श्रेणी-४ - ~ 1 

श्रेणी - - 1 

उत्तराखंड 

सभी श्रेणी 116 86 83 

श्रेणी 6 3 3 

श्रेणी ~ 5 3 

श्रेणी - 16 15 

प्रेणी-४ - 16 20 

श्रेणी-४ - 28 14 

श्रेणी- - 18 28 

हरियाणा 

सभी श्रेणी 154 106 94 

HoN-] 20 20 11 

श्रेणी - 7 11 
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1 2 3 4 

श्रेणी - 26 18 

श्रेणी-४ - 36 31 

भ्रेणी-५ - 16 21 

श्रेणी-श - 1 2 

Teta राजधानी क्षेत्र दिल्ली 

सभी श्रेणी 113 62 32 

श्रेणी 15 10 3 

श्रेणी - 10 5 

श्रेणी-ा - 19 6 

श्रेणी-४ - 12 7 

श्रेणी - 8 8 

श्रेणी - 3 3 

राजस्थान 

सभी श्रेणी 297 222 222 

श्रेणी 29 19 14 

भ्रेणी-ा - 27 20 

श्रेणी-ा - 90 74 

श्रेणी-1४ - 61 87 

श्रेणी-भ - 20 25 

श्रेणी-श - 5 2 

उत्तर प्रदेश 

सभी श्रेणी 915 704 670 

श्रेणी-1 64 54 38 

श्रेणी ~ 55 44 

श्रेणी ~ 186 130 

श्रेणी-1\४ - 264 237 

श्रेणी-४ - 133 203 

Hot-VI - 12 18 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

विहार श्रेणी - 4 2 

सभी श्रेणी 199 130 138 श्रेणी-1\ - 3 3 

श्रेणी 26 19 11 श्रेणी-\ - - 2 

श्रणी-ा - 19 21 श्रणी- - - - 

श्रेणी -- 67 60 मणिपुर 

श्रेणी 1५ 7 19 37 सभी श्रेणी 51 33 31 

श्रेणी-४ - 6 7 श्रेणी 1 l 1 

श्रणी- - 7 2 श्रणी-ा - - - 

सिक्किम श्रणी-ा - 4 3 

सभी श्रेणी 9 9 8 श्रणी-1४ - 8 5 

श्रेणी 7 - - श्रेणी-४ - 15 17 

श्रेणी-ा - - - श्रेणी- - 5 5 

श्रणी-ा - - 1 मिजोरम 

श्रेणी 1४ ~ 1 - सभी श्रेणी 23 22 22 

श्रेणी-४ - 1 -- श्रेणी 1 1 1 

श्रेणी - 6 7 श्रणी-ा - - - 

अरुणाचल प्रदेश श्रेणी - 2 2 

सभी श्रेणी 27 17 10 श्रेणी-1\ - 5 3 

प्रणी - - - श्रेणी-\ - 6 5 

श्रेणी-ा ~ - - श्रेणी-\ग] - 8 11 

श्रेणी - 3 - त्रिपुरा 

श्रेणी 1५ ~ 7 5 सभी श्रेणी 42 23 18 

श्रेणी-भ - 6 5 श्रेणी 1 1 1 

श्रणी-५ - 1 - श्रेणी - - - 

नागालैड श्रेणी बा - 6 4 

सभी श्रेणी 26 9 9 श्रेणी-1४ - 9 7 

श्रेणी] 1 ~ - श्रेणी-भ ~ 7 4 

श्रेणी - 2 2 श्रेणी-ण - - 2 



1 2 3 4 

पेधालय 

सभी श्रेणी 22 16 12 

श्रेणी 1 1 1 

श्रेणी-ा - 1 - 

श्रेणी-ा - 5 4 

श्रेणी - 8 4 

भ्रेणी-भ - 1 3 

श्रेणी-् - - - 

असम 

सभी श्रेणी 214 125 93 

श्रेणी 4 6 4 

श्रेणी-ा - 7 4 

श्रेणी-ा - 24 19 

श्रेणी-\ - 34 34 

श्रेणी-भ - 43 20 

sot-VI - 11. 12 

पश्चिम बंगाल ̀ 

सभी श्रेणी 909 375 382 

श्रेणी] 61 58 44 

श्रेणी-ा - 29 35 

श्रेणी-ाा - 57 64 

श्रेणी - 75 96 

श्रेणी-भ ~ 128 121 

श्रेणी-ऽ - 28 22 

्ञारखण्ड 

सभी श्रेणी 228 152 133 

श्रेणी 10 7 5 

श्रेणी - 18 17 

श्रेणी-ा - 37 31 

श्रेणी-1४ - 35 37 

श्रेणी-भ - 45 34 

भ्रेणी- - 10 9 
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1 2 3 4 

ओडिशा 

सभी श्रेणी 223 138 124 

श्रेणी 10 9 8 

श्रेणी-7 - 15 10 

श्रेणी-ा - 36 29 

भ्रेणी-1\ - 48 52 

श्रेणी-भ - 24 22 

श्रेणी-\] - 6 3 

छत्तीसगद् 

सभी श्रेणी 182 97 95 

श्रेणी 9 7 6 

श्रेणी-1 - 7 5 

श्रेणी-ा - 22 17 

श्रेणी-1४ - 38 40 

श्रेणी-४ - 23 24 

श्रेणी- - - 3 

मध्य प्रदेश 

सभी श्रेणी 476 394 370 

श्रेणी 32 25 18 

श्रेणी - 26 21 

भ्रेणी-धा - 94 63 

श्रेणी-1४ - 154 151 

श्रेणी-५ - 85 112 

श्रेणी-] - 10 5 

गुजरात 

सभी श्रेणी 348 242 264 

भ्रेणी-1 30 27 19 

HoT] - 36 33 

श्रेणी-ा - 81 58 

श्रेणी-1\ - 57 92 

श्रेणी-भ - 23 51 

श्रेणी-ऽ - 18 11 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

दमन ओर दीव कर्माटक 

सभी श्रेणी 8 2 2 सभी श्रेणी 347 270 306 

श्रेणी - - - श्रेणी 26 30 18 

श्रेणी-ा - - - श्रेणी-ा - 28 27 

श्रेणी-ा - 2 2 श्रेणी - 105 98 

so-IV - - - श्रेणी-1४ - 62 86 

श्रेणी-४ - ~ - श्रेणी-४ - 38 50 

श्रेणी-ण - - - श्रेणी-\ - 7 27 

दादरा ओर नगर हवेली गोवा 

सभी श्रेणी 6 2 1 सभी श्रेणी 70 44 31 

श्रेणी - - ~ श्रेणी-1 ॥ - - 

श्रेणी-ा ~ 7 - - श्रेणी - 3 3 

श्रेणी - 2 - श्रेणी - 2 1 

श्रेणी-1\४ - - - श्रेणी-४ - 18 9 

श्रेणी-४ - ~ - श्रेणी- - 17 14 

श्रेणी-भ्व् ~: -- - श्रेणी-ण - 4 4 

महाराष्ट् लक्षद्वीप 

सभी श्रेणी 535 378 336 सभी श्रेणी 6 3 4 

श्रेणी 44 40 33 श्रेणी-1 - - - 

श्रेणी-ा - 44 30 श्रेणी - - - 

stort ~ 135 114 श्रेणी-ा - - - 

श्रेणी-1४ - 101 102 श्रेणी 1४ - 1 - 

श्रेणी ~ 50 46 श्रेणी-४ - 2 4 

श्रेणी - 8 11 श्रेणीव - - - 

आंध्र प्रदेश केरल 

सभी श्रेणी 353 210 264 सभी श्रेणी 520 159 197 

श्रेणी-1 42 47 36 श्रेणी] 7 10 7 

श्रेणी - 52 42 श्रेणी ना - 24 20 

श्रेणी-ा - 55 106 श्रेणी-ा - 72 100 

श्रेणी -1\/ - 33 55 श्रेणी - 37 53 

श्रेणी- ४ 7 21 21 श्रेणी-५ - 15 16 

श्रेणी - 2 4 श्रेणी-ण 
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1 2 3 4 विवरण III 

तमिलनाडु जनसंख्या कौ दशशकौीय वृद्धिः 1971-2011 

सभी श्रेणी 1097 832 469 जनगणना व्यक्ति प्रतिशत दशकीय 

ag वुद्धि 
श्रेणी 32 26 26 g 

शरेणी] ~ 56 48 1971 54 81 59,652 ~ 

श्रेणी _ 182 108 1981 68 33 29 097 24.66 

शरेणी-1५ ~ 340 140 1991 84 64 21 039 23.87 

uit 214 ५4 2001 1 02.87 37 436 21.54 

्रेणी-\] ~ 13 53 2011 1 21,01 93 422 17.64 

पुदुचेरी रिप्पणीः 

J. 2011 के जनसंख्या आंकड़े अनंतिम रै 
सभी श्रेणी 10 6 11 2. 2001 ओर 2011 के जनसंख्या sine मे मणिपुर के सेनापति जिले के 

माओमाराम, पाओमाता ओर yea उपभागों कौ अनुमानित जनसंख्या शामिल 
श्रेणी 2 2 2 4 

श्रणी-ा _ 1 1 3. 1991 में जम्मू कश्मीर मेँ जनगणना नहीं करई गह थी। अतः जम्मू कश्मीर 
के 1991 के जनसंख्या aes ' आन्तर-गणन' (इन्टरपालेशन') द्वारा 

श्रेणी - 3 2 आकलित कौ गई है। 
4. aa स्थितियों के कारण असम में 1981 कौ जनगणना नहीं कराई जा 

श्रेणी-1४ - - 3 सकी। अतः असम के लिए 1981 के जनसंख्या आंकड़े | आन्तर-गणन' 
(‘seta’) द्वार आकलित किए गए है। 

श्रेणी-४ ~ - 3 aa: भारत की जनगणना 

श्रेणी ~ ¬ -~ _ 

प्रणी किकवरण IV 

अण्डमान ओर निकोबार द्वीपसमृह | 
॥ Wa वर्षे आयु समूह कौ जनसख्या- व्यक्तिः भारत, 

सभी श्रेणी 5 3 1 1971-2001 

श्रेणी ~ _ ~ 

श्रेणी 1 आयु समूह 191] 198! 1991 2001 

श्रेणीं - 1 1 
1 2 3 4 5 

श्रेणी - - - 
सभी ay 548 159 652 665 287 849 838 567 936 1 028610328 

sot-TV ~ - ~~ 
04 19559516 83509 807 102378 032 110.447 164 

श्रेणी- - 2 - 
5-9 82007 472 93 685 876 111 294732 128 316 790 

श्रेणी] - - - 
10-14 68,767 B34 85 911 367 98 691 £98 124 246 858 

रिप्पणीः 
15-19 47 A68 232 64,138 208 79034 929 100215 890 

1. जम्मू कश्मीर के आंकटे शामिल नहीं है जहां अशांत स्थितियों at वजह 
से 1991 की जनगणना नहीं करई ग्र | 20-24 43 101 354 57 337 258 74 An 104 ‰ I 64 ॥| 32 

2. fe जनगणना 2011 के ates अनंतिम हैँ अतः शहरों एवं नगरों के 5-29 40820450 2012481 0929258 83.422 393 

केवल श्रेणी-1 से asia जनसंख्या के आंकड़े जारी fa गए है। 
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| 2 3 4 5 

0-34 36188417 42370744 = 5404484 = 14214044 

35-39 32898302  38.358,769 «52308870 1041405 

40-44 2828798@ 496 4255649 57891 

45-49 22884783 = 20228729 = 2613279 4140896 

50-54 2059094 2539690 3111352 = 36587559 

55-59 12828389 (6416580 «= 2147250 27654 

60-4 14374032 = 1816756 2274496 = 27516709 

65-69 1001249 9514421 1285849 19095; 

10-74 5 878,564 8196143 10554081 14,708 644 

5-19 2245708 3162407 4145573 6551 225 

8; 3200118 4126764 6374511 838.718 

TERE 116264 333.774 4,695,158 2728472 

रिप्पणीः 1. ए.एन.एस.-आयु नहीं बताई AE 

2. 1981 के आंकडों मे असम राज्य के आंकडे शामिल नही दँ जहां 
अशत स्थितियों कौ वजह सै 1981 की जनगणना नहीं करई जा 

सकी। 

3. 1991 के आंकड़ों मेँ जम्मू कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हँ जहां 

अशांत स्थितियों के कारण 1991 कौ जनगणना नहीं कराई जा AHH 

4. 2001 के आंकड़ों में मणिपुर राज्य के सेनापति जिले के पाओमारा, 

माओ मारन ओर पुरुल उप-भागों की जनसंख्या शामिल नहीं है। 

€ 2 {~ ou बागवानी पिन 
॥ 1 १ भात 

2284. ड. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः क्या कृषि मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या पूर्वोत्तर ओर हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन 

(एचएमएनरईएच) निजी क्षेत्र का निवेश आकर्षित करने में सफल 

रहा है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) पूर्वोत्तर ओर हिमालयी राज्यँ मेँ बागवानी को प्रोत्साहित 
करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए है? 

कृषि मंत्रालय में राज्यं मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य मंत्री (डां. चरण दास महंत): (क) ओर 

(ख) जी a पूर्वोत्तर ओर हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी 
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मिशन (एचएमएनर्हएच) के अंतर्गत नर्सरियों, दिश्य कल्चर इकाईयो, 

शीतागारों एवं प्रसस्करण इकाइयों कौ स्थापना मेँ निजी aa के 

निवेश का व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया Zi 

(ग) उक्त योजना के तहत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यो मं 

बागवानी के समग्र विकास के few प्रोद्योगिको सृजनापरिष्करण,प्रदर्शन, 

परीक्षण एवं प्रदर्शन के लिए रोपण सामग्री के आयात, गुणवत्ताप्रदत 

बीज एवं रोपण सामग्री का उत्पादन तथा आपूर्ति, उन्नत उच्च उपज 

feat के क्षेत्र विस्तार, जीर्णं बागानों का पुनरुद्धार/प्रतिस्थापन, 

संरक्षित कृषि, प्लास्टिक मल्चिंग, ओला रोधी नेट, जल संसाधनों 

का सृजन, जैविक कृषि, अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) का 

प्रमाणीकरण, समेकितं नाशीजीव एवं रोग तथा पोषण प्रबंधन का 

संवर्धन, मधुमक्खी पालन के जरिए परागण समर्थन, यत्रीकरण को 

प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास, मण्डी अवसंरचना को स्थापना 

इत्यादि के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 

वितरण 

पृवोत्तर एव हिमालयी राज्यों के लिए कागवानी विशन के तहत 

मिजी aa निवेश (एचएमएनरईएच) 

(इकाई कौ सं.) 

राज्य नर्सरी रिश्यू शीतागार प्रसंस्करण 
कल्चर इकाई 

इकाई 

क. Yatart 

अरुणाचल प्रदेश 47 - 1 3 

असम 49 ~ 23 9 

मणिपुर 41 - - 10 

मेघालय 86 1 - 4 

मिजोरम 13 - 1 2 

नागालैंड 117 2 1 6 

सिक्किम 118 3 - 1 

तिपुरा 67 2 2 

ख. हिमालयी 

जम्मू ओर कश्मीर 155 - 3 10 

हिमाचल प्रदेश 44 6 4 18 

उत्तराखंड 42 2 2 26 

कुल (क+ख) 779 16 37 89 
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(हिन्दी) ¢ 2९“ ~ “Oo 

शतु संपत्ति 
a 

2285. श्री बद्रीराम जाखदुः क्या गृह wat यह बताने की 
कृपा करे किः 

(क) देश में शत्रु संपत्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी हैः; 

(ख) देश मेँ शत्रु संपत्ति संबधी दिशानिर्देशों का व्यौरा क्या 
हे; 

(ग) देश मे इस समय शत्रु सपत्ति ओर इसके अनुमानित मूल्य 
का व्यौरा क्या है; ओर 

(a) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौश्रान 

सरकार को wy संपत्ति से कितना राजस्व अर्जित हुआ है तथा 
उक्त संपत्तियों के रख-रखाव पर कितनी धनराशिं खर्च a गई 

है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री जितेन््र सिंह): (क) से 
(ग) दिनांक 5 मई, 2011 कौ स्थिति के अनुसार, भारत & लिए 
शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक (सीईपी) के पास 1175 अचल संपत्तियां 
निहित है। इसके अतिरिक्त, शत्रं संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) 
अध्यादेश, 2010 के WI के पशत सी ई पी में 936 अचल 
संपत्तियों को पुनः निहित किया गया है। इस संबध में राज्यवार aR 
संलग्न विवरण- में दिए गए v1 विगत हाल मे अचल शत्रु संपत्ति 
के संबंध में कोई मूल्यांकन नही हुआ हे। भारत & लिए शत्रु संपत्ति 
के अभिरक्षक (सी ई पी) में निहित अचल संपत्तियों के सरक्षण 
ओर प्रबंधन संबधी दिशानिर्देश समय-समय पर जारी किए गए है 
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ओर उने शत्रु संपत्ति के प्रबंधन एवं संरक्षण के संब॑ध में शत्र 
संपत्ति के उप अभिरक्षक, सहायक अभिरक्षक तथा सी ई पी द्वारा 

प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारियों सहित विभिन अधिकारियों के 
कार्यों एवं दायित्वं का निर्धारण किया गया है। फरवरी, 2010 में 
राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षत्र प्रशासनों को, अन्य बातों के साथ-साथ, 
यह सलाह दी गई थी कि wy संपत्ति के रूप मे घोषित संपत्तियों 
के day मे किसी प्रकार की रजिस्टी/^उसका दाखिल-खारिज नहीं 
किया जाएगा, शत्रु संपत्ति के संबंध में किसी भी अन्तरण प्रलेख 
avert स्वामित्व का अन्तरण अथवा किसी व्याज के सृजन 
अथवा उसके प्रभारों को पंजीकरण नहीं किया जाएगा ओर ““ भारत 
के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक'' का नाम शत्रु संपत्ति संबंधी 
सभी राजस्वय।संपत्ति fret में दर्ज किया जाएगा। 

(घ) वर्षं 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 
(फरवरी, 2012 तक) के दौरान भारत के लिए शत्रु संपत्ति के 
अभिरक्षक द्वारं शत्रु संपत्ति से प्राप्त कुल राजस्व, जिसमें शेयरो^स्यक्स 
पर लाभांश ओर सरकारी प्र्तिभूतियों मे किए गए निवेश पर व्याज 
ओर कोषागार बिल शामिल है, क्रमशः 2645.41 लाख रुपए, 
2623.89 लाख रुपए, 3277.80 लाख रुपए ओर 4179.33 लाख 
रुपए रहै। इन वर्षो के दौरन सी ई पी द्वारा उसमें निहित अचल 
संपत्तियों से प्राप्त राजस्व का राज्यवार व्यौरा संलग्न विवरण-ा में 

दिया गया है। जिला प्राधिकारियों को प्रत्येक अचल संपत्ति से मिली 
आय का 1/12वां अंश शत्रु संपत्ति के प्रधन एवं रखरखाव के 

संबंध में हीने वाले व्ययं के प्रयोजनार्थं अपने पास रखने का हक 
है। शतु संपत्ति के प्रबंधन एवं रखरखाव के aay मे जिला 
प्राधिकारियों द्वारा किए गए व्ययो का व्यौरा भारत के लिए शत्र 

संपत्ति के अभिरक्षक के कार्यालय में नहीं रखा जाता है। 

विवरण I 

भारत कं लिए wy सपत्ति के अभिरक्षक मे निहित अचल सपक्तियों के राज्यवार wr 

(5.5.2011 कौ स्थिति के अनुसार) 

संपत्तियों कौ संख्या कुल क्र.सं राज्य का नाम 

चीन के राष्टिक पाकिस्तानी राष्टिकि 

1 2 3 4 5 

1. आश्र प्रदेश 0 8 8 

2. असम । 15 3 18 

3. अंडमान 0 1 1 

4. बिहार 0 7 7 

5. SaaS 0 I 1 

6. दिल्ली 1 37 38 

7. 1 1 दीव 0 
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1 2 3 4 5 

8. गोवा 0 120 120 

9. हरियाणा 0 1 1 

10. कर्मारक 1 5 6 

11. गुजरात 0 21 21 

12. केरलं 0 13 13 

13. मध्य प्रदेश 0 28 28 

14. मेघालय 17 0 17 

15. महाराष्ट 0 22 22 

16. राजस्थान 0 4 4 

17. तमिलनाडु 1 5 6 

18. त्रिपुरा 0 1 1 

19. उत्तर प्रदेश 0 622 622 

20. उत्तराखंड 0 8 8 

21. पश्चिम area 27 205 232 

कुल 62 1113 1175 

22.* शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं 0 936 936 

विधिमान्यकरण) अध्यादेश के 

प्रख्यापन पर दिनांक 2.7.2010 

को पुनः निहित संपत्ति 

कुल 62 2049 2111 

विवरण II 

भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक द्वारा उसमे निहित अचल सपक्तियो से प्राप्त राजस्व के राज्यवार ar 

(धनराशि रुपए मे) 

त्रसं राज्य 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

(फरवरी, 2012 तंक) 

1 2 3 4 5 6 

1. असम 10560 7440 0 51088 

2. अडमान 0 6450 5640 3240 

3. दिल्ली 205411 155443.5 585 289208 

4, दीव 0 47988 0 0 

5. गोवा 8809 5176 4532 0 

6. गुजरात 122954 33096 12131 47978 

7. हरियाणा 0 330 0 0 

९. कर्नारकं 660 0 0 0 

9. मध्य प्रदेश 20532 82710 63000 0 
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1 2 3 4 5 6 

10. महाराष्ट 3610540 1932921 31581955.79 846995 

11. राजस्थान 28550 0 40220 0 

12. तमिलनाडु 1196271 451745 510674 557659 

13. उत्तर प्रदेश 1507618 1239927 3892652.2 3079561.8 

14. उत्तराखंड 7500 18000 13500 12000 

15. पश्चिम बंगाल 1424085 3142420 3218889 6384154 

कुल 8143490 7123646 39343779 11271883 

( अनुवाद ८ 24† ~ “^^ 1 2 3 4 

शीतागारों के लिए सहायता 
~ पशुपालन, Safin ओर 18 1947.84 342.85 

2286. श्री नलिन कुमार कटीलः क्या कृषि मंत्री यह बताने मात्स्यिकी विभाग 

कौ कृपा करेगे किः 

केन संय ओर sien कृषि तथा प्रसंस्कृते खाद्य 4 738.05 0.000 
(क) क्या केन्द्र सरकार को आरईसीई संयत्रं ओर whem seme frefa विकास 

कौ स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए wales के प्राधिकरण (-एषेडा) 

लिए कर्मारक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है; 

कुल 26 2918.36 575.32 
(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी =r क्या है; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबध में वित्तीय सहायता जारी 

की है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

कृषि मंत्रालय में राज्य Wat तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय मे राज्य मंत्री (डं. चरण दाखं Wea): (क) से (घ) 

बर्फ खाना तथा रीतागार की स्थापना क्रे लिए वित्तीय सहायता कौ 

मांग हेतु ales सरकार से प्राप्त प्रस्ताव ओर वर्तमान वित्तीय वर्ष 

के दौरान निर्मुक्त सहायता का ate मिम्नानुसार 2: 

(लाख रुपए मे) 

विभाग।/सगटन संख्या सहायता/लागत 

स्वीकृत निर्मुक्त 

1 2 3 4 

राष्टीय बागवानी मिशन 2 232.47 232.47 

कृषि wa सहकारिता विभाग 

विवरण I 

ब्योरा संलग्न विवरण 1, 1 ओर ए पर दिया गया है। 

वर्तमान वित्तीय af के दौरान कनटिक मे wets बागवानी 
मिशन के तहत अनुमोदित शीत भडार परियौजनाए 

(लाख रुपए मे) 

करसं इकाई का नाम क्षमता सहायता 

ओर स्थान (एमरी) 
अनुमोदिते निर्मुक्त 

1. मैसर्सं महेश शीत 5561 117.30 117.30 

भडार, जिला रायचूर् 

2. Fed गुलबर्ग शीत 4799 115.17 115.17 

भंडार, जिला गुलबर्ग 

कुल 232.47 = 232.47 
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विवरण I 

समुद्री wean, अवखःचना ओर फसलोपरान्त प्रचालनों के विकास पर सीएसएस के तहत वर्तमान वित्तीय 

वर्षं के दौरान अनुमोदित ब्फखानों ओर शीतभडायो का व्यौरा (7 दिसम्बर, 2011 तक) 

(रुपए लाख मँ) 

क्र.सं कार्यान्वयन एजेंसी, परियोजना का व्यौरा कुल निर्मुक्त 
लाभार्थी का नाम अनुमोदित राशि 

लागत 

1 2 3 4 5 

1. मैसर्खं अलसमुद्र मिनुगारिका बोर मलाकरा मालपे फिशिग erat युदुपी जिले में 114.50 50.00 

प्राथमिक सेवा सहकारी संघ लि. are 50 टन क्षमता बर्फबारी We 25 रन 

क्षमता शीत भंडार का निर्माण 

2. Fee यशवी seuss, मालपे करोउर गांव Bet A 60 टन (30 रन 111.88 45.00 

क्षमता की 2 इकाई) क्षमता Thar 

का Troy 

3. Fed wasn aga we कोल्ड स्टोरेज, मालपे फिशिग ert A 60 टन (30 रन 130.00 20.00 

मालपे क्षमता की 2 ईकाई) क्षमता Ahearn 

का निर्माण 

4 मैसर्स wes आईसं एण्ड कोल्ड स्टोरेज, पांडुबेट्, अबालपेडी जिला sett मँ 45 टन 105.48 20.00 

Weare क्षमता whan का निर्माण 

5. मैसर्स क्षरसागर फिसरीज एण्ड कोल्ड स्टोरेज, कोराउर wa जिला sett मे 45 टन क्षमता 108.73 20.00 

मालपे के बर्फखाने ओर 10 टन क्षमता शीत भंडार 

का निर्माण 

6. wed श्री वैष्णवी फिशरीज, मालपे कोराउर गांव मे 30 टन क्षमता बर्फखाना 98.50 15.00 

का निर्माण 

7 Bead व्यास मत्स्य समस्करण संघा, मंगलौर मालपे फिशिंग हार्बर, मालपे 40 टन क्षमता 101.24 20.00 

वर्फसखाना (20 24 क्षमता कौ दो ईकाई) 

का निर्माण 

8 tad श्री वन्रेश्वरी आईस प्लांट, नयाकावेडी नायकवारी गुजड्डी मे 50 टन क्षमता 96.70 20.00 

Test, PSR तालकुा, जिला seat वर्फखाना का निर्माण 

9 aed य के आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, बाइकम्परी ओद्योगिक aa, मंगलौर में 164.19 10.00 

बैकमपडी, मंगलौर 76 रन eta (38 टन क्षमता की दो 
ईकाई) बर्फखाना ओर 100 टन क्षमता 

शीत भंडार का निर्माण 

10. ad श्री महाल्क्मी anda ue एंड कोराउर गांव जिला उद्डपी मेँ 25 टन 75.00 10.00 

कोल्ड स्टोरेज, मालपे क्षमता adam का निर्माण 
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1 2 3 4 5 

11. मैसरसं कोरल मराईन, बदनुदियुर कोराउर गांव जिला उड्डपी मेँ 40 टन 104.00 20.00 

क्षमता बर्फखाना का निर्माण 

12. Hed एमआरएफ मारीन geen, कुजीबेट्टी मालपे फिश प्रसंस्करण केन्द्र, मालपे जिला 130.00 20.00 

उड्डुपी में 60 रन क्षमता THEM का 

निर्माण 

13. Wad wen सुधमा aka प्लांट we कम्पनी,  सिराकल गांव, उत्तर कननड् forte मं 81.75 15.00 

शिराकुली 25 टन क्षमता Ther का निर्माण 

14. Fed शामली मत्स्य सांमस्करण संघ मालपे मालपे फिशिग हार्वर मालपे, जिला seat 152.30 20.00 

मे 50 टन क्षमता ghar का निर्माण 

15. wad सिद्धि ada प्लांट, कुथापेडी विलेज कुथपेडी गांव तालुका जिला seg में 75.70 7.85 

25 टन क्षमता बर्फखाना का निर्माण 

16. Wad गंगा कावेरी आईस ve कोल्ड स्टोरेज, Bag गांव कुन्डापुरा तालुका जिला उडटुपी 118.00 10.00 

Berg, विलेज A 60 टन (30 टन क्षमता कौ 2 इकाईयों 

सहित) क्षमता बर्फ खाना का निर्माण 

17. Feed श्री देवी orga प्लांट, शिराली, शिराली, सिराली तालुकाद्र भरकाल, उत्तर Hes 92.00 10.00 

भतकल तालुका मे 20 टन क्षमता बर्फखाना का निमणि 

18. मैसर्स न्यू सुप्रीम onda, वैकमपेदी, मालपे बाईकमपेडी ओद्योगिक क्षत्र, दक्षिण कन्ड् 87.87 10.00 
जिले मे मंगलौर मे 38 टन क्षमता Than 
सह 50 टन क्षमता शीत भंडार का निर्माण 

कुल 1947.840 342.850 

विवरण IIT 

वर्तमान वित्तीय af के दौरान अपेडा की वित्तीय were के साथ कनटिक सरकार से अनुमोदित शीत Fact gran 

(लाख रुपए मे) 

राज्य स. सहायता 

अनुमोदित निर्मुक्त 

कर्नाटक कोलार A एक शीत श्रुखला सुविधा 212.75 वक गारंटी^सरकारी आश्वासन के 

मे | प्राप्त न होने के कारण कोई Pred 
कर्नाटक मैसूर मे एक शीत gan सुविधा 198.75 नही की गई 

कर्नाटक हावेरी A एक शीत श्रृंखला सुविधा 183.55 

कर्नाटक बेलगाम में एक शीत श्रृंखला सुविधा 143.00 

कुल योग 738.05 
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2287. श्री नवीन जिन्दलः क्या गृह मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

नागरिक आसूचना नेटवर्क. maf आसुचना Aza 

(क) क्या आसूचना संबंधी बल ने आम नागरिकों को 
आसूचना सबधी जानकारी एकत्र करने वाले तत्र का एक भाग 

बनाने के लिए एक नागरिक आसूचना नेटवर्क (सीआईएन) स्थापित 
करने का प्रस्ताव किया था; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या इस प्रस्ताव को सुरक्षा संबधी मत्रिमंडल समिति era 
Ast दी गई थी 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(S) क्या सरकार ने सीआईएन स्थापित करने की प्रक्रिया 
शुरु कर दी गई है; 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑ंधी ate क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण हैँ; ओर 

(छ) सीआईएन कौ स्थापना कब तक किए जाने की संभावना 

2? 

गृह wares में राज्य पत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से 
(छ) सूचना एकत्र कौ जा रही है ओर सदन के पटल पर रख 
दी जाएगी। ~ न 

“A Sere 
मोटे अनाज की बुआई 

2288. श्री आर. भ्रुवनारायणः क्या कृषि मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या पिछले वर्षं मेँ मोरे अनाज कौ gare घटकर 6 
से 5.5 मिलियन हे. रह गई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण है; ओर 

(ग) देश में मोटे अनाज कौ बुआई मेँ वृद्धि करने के लिए 
क्या कदम उठाए जा रहे है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. चरण दास wea): (क) जी नही। 
मोरे अनाज के तहत कुल aa वर्ष 2009-10 मे 27.76 मिलियन 

7 चैत्र, 1934 (शक) 

^ ८ ५५५६ 

लिखिते उत्तर 646 

है. कौ तुलना मे पिछले वर्ष 2010-11 मेँ 28.43 मिलियन है. था 
जो 0.76 मिलियन है. अधिक aa कवरेज को दर्शाता है। (स्रोतः 
अर्थं एवं सांख्यिकौ निदेशालय) 

(ख) ओर (ग) मोरे अनाजों के क्षेत्र, उत्पादन एवं पैदावार 
को aan के लिए भारत सरकार ने “गहन कदन्न संवर्धन के 

माध्यम से पोषणिक सुरक्षा हेतु पहल " (आईएनएसओईएमपी) पर 
एक स्कीम की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य स्पष्ट प्रभाव के 
साथ एक समेकित तरीके से उन्नत उत्पादम wa फसलोपरान्त 

Metra का प्रदर्शन करना है ताकि देश मे मोरे अनाजों 
(कंदन्न) के उत्पादन को sata किया जा सके। 

( हिन्दी] fu ८ धत्य 
मत्स्य aa में रोजगार 

नी 

2289. श्री सैयद शाहनवाज gaa: क्या कृषि मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या विहार में मत्स्य केन्द्र रोजगार के एक प्रमुख स्रोत 

के रूप मै उभरा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) मत्स्य पालन केन्द्रं के माध्यम सै सुजित रोजगार ओर 
अर्जित राजस्व का व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो. चरण दास महत ): (क) से (ग) 
2010-11 4 लगभग 150 करोड रुपए मूल्य करीब 3 लाख टन 
उत्पादन ओर करीब 49.50 लाख लोगों को रोजगार देकर बिहार 
अतर्दशीय ao मात्स्यिकौ ओर जलकृषि के क्षत्र मेँ अग्रणी 
उत्पादक के रूप मे उभर कर सामने आया 21 

( अगुकाद। Hi ~> क 

आतंकी मामलों भे गलत गिरप्तारी 

८ ८५८. 

2290, श्री असादूददीन ओवेसीः क्या गृह मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या मुस्लिम युवाओं सहित बहुत से व्यक्तियों को किसी 
प्रमाण के बिना गिरफ्तार किया गया है^आत्तंकी माना गया है; 

(ख) यदि a, तो गिरफ्तार ओर जेल भेजे गए एेसे युवाओं 
ओर आतंकवादी गतिविधियों मे शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं 
मिलने कौ वजह से न्यायालयं द्वारा अन्ततः रिहा किए गए युवाओं 
का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

{1}
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(ग) क्या किसी प्रमाण के बिना गिरफ्तार ओर जेल भेजे गए 

व्यक्तियों को até मुजआवजा अथवा पुनर्वास पैकेज दिया गया है; 

ओर 

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए 

क्या कारवाई कौ गर्द t याको जा रही है ताकि देश में पुलिस 

art विशेष रूप से मुस्लिम युवाओं को मामूली आधारो पर गिरफ्तार 

न किया जा सके? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री fara fae): (क) जी, 
नही। 

(ख) से (घ) प्रशन नहीं उठता। ¢ ५7 ८१ 
डेयरी क्षेत्र का संवर्धन ~ 

2291. श्री एन. पीताम्बर कुरूपः क्या कृषि मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने किसानों के लिए डेयरी क्षेत्र की आर्थक 

वयवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था कौ है; 

(ख) यदि ai, तो इसके परिणाम क्या है; ओर 

(ग) डेयरी क्षेत्र मेँ लगे किसानों को राजसहायताकृत दरो पर 

पशु चारा ओर अन्य सामग्रियां मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा 

क्या कारवाई की जा रही है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय यें राज्य मत्री (डो. चरण दास प्रहत ): (क) पशुपालन, 

डेयरी मत्स्यपालन विभाग निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाएं 

क्रियान्वितं कर रहा है जिसके तहत डेयरी सहकारिताओं तथा डेयरी 

किसानों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है; 

1. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम 

2. सहकारिताओं को सहायता 

3. गुणवत्ता ओर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी 

सुविधाओं का सुदृदीकरण 

4, डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना 

(ख) उक्त चार योजनाओं के तहत वास्तविक ओर वित्तीय 

उपलब्धियों का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ग) राजसहायता दर पर गोपशु आहार उपलब्ध कराने के 

लिए पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग कौ alg योजना नहीं 
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a1 तथापि, कृषि एवं सहकारिता विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 

के तहत 2011-12 से 12 राज्यों मे त्वरित चरा विकास कार्यक्रम 

क्रियान्विति कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि 

प्रद्योगिकियों के सघन संवर्धन के माध्यम से चारा उत्पादन को गत 

प्रदान की जाए ताकि वर्षभर gaat उपलब्धता सुनिश्चित कौ जा 

सके। त्वरित चार विकास कार्यक्रम के लिए 300 करोड रु. उपलब्ध 

कराए गए है जिससे 25 000 tial के किसान लाभान्वित een इस 

कार्यक्रम के तहत 20.3.2012 तक राज्यों को 292.23 करोड रुपए 

की राशि जारी की गर्ह हे। 

विवरण 

1. सधन डेयरी विकास कार्यक्रम ( केन्द्रीय प्रायोजित योजना ) 

( वित्तीय उपलब्धि ( 16.3.2012 तक ) 

घरक उपलब्धि 

1 2 

स्वीकृत परियोजनाओं कौ संख्या 103 

कवर किए गए जिले 239 

परियोजनाओं का स्वीकृत परिव्यय 611.55 करोड रुपए 

कुल जारी धनराशि 474.85 करोड रुपए 

वास्तविक उपलब्धि ( 31.12.2011 तक ) 

संगठित डीसीएस (संख्या) 29373 

कृषक सदस्य (लाख) 19.41 

दुग्ध खरीद (एलएलपीडी) 21.76 

दुग्ध विपणन (एलएलपीडी) 18.36 

प्रशीतन क्षमता (एलएलपीडी) 22.41 

प्रसंस्करण क्षमता (एलएलपीडी) 27.02 

एलएलपीडी-लाख लीटर प्रति दिन 

2. गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी 

सुविधा का सुदृदीकरण ( केन्द्रीय प्रायोजित योजना ) 

वित्तीय उपलव्धियां ( 16,3.2012 ) 

स्वीकृत परियोजनाओं कौ संख्या 162 

22 राज्य ओर 1 संघ 

शासित क्षेत्र 
कवर किए गए ayes शासित प्रदेश 
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1 2 

परियोजनाओं का कुल स्वीकृत परिव्यय 291.70 करोड रुपए 

परियोजनाओं कौ कुल केन्द्रीय हिस्सेदारी 238.80 करोड रुपए 

कुल जारी धनराशि 183.99 करोड रुपए 

वास्तविक उपलबव्धियां ( 31.12.2011 तक ) 

किसानों का प्रशिक्षण (लाख) 6.24 

स्थापित थोक दुग्ध कूलर (एलएलपीडी) 39.63 

प्रयोगशालाओं का सुदृदीकरण 1324 

एलएलपीडी-लाख लीटर प्रतिदिन 

3. सहकारिताओं को सहायता ( केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं ) 

वास्तविक ओर वित्तीय उपलब्धियां ( 16.3.2012 तक ) 

सहायता किए गए दुग्ध संघों कौ संख्या 42 

परियोजनाओं का सपूर्णं अनुमोदित 310.91 करोड रुपए 

परिव्यय 

प्रयोगशालाओं कौ संपूर्णं केन्द्रीय 155.65 करोड रुपए 
हिस्सेदारी 

कुल जारी धनराशि 116.49 करोड रुपए 

4. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना 

( केन्द्रीय क्षेत्र की योजना) 

वास्तविक ओर वित्तीय उपलब्धियां ( 29.2.2012 तक ) 

बँकएडिड पृजीगत सब्सिडी के रूप 

में जारी कौ गई कुल राशि 

02.80 करोड रुपए 

मंजूरी कौ गई डेयरी इकाइयों कौ संख्या 21448 

उपभोक्ता मंच की समीक्षा / (| G-42 

2292. श्री के. सुगुमारः 
श्री अंजनकुमार एम. यादवः 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) ary प्रदेश सहित देश मे कार्यरत उपभोक्ता val की 

संख्या का राज्य-वार व्यौरा क्या हैः; 
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(ख) गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं के दौरान उक्त Aa द्वार 

fram गए मामलों का ब्योरा क्या है ओर चालू वर्षं के दौरान 
Hal मे राज्य-वार कितने मामले लंबित है; 

(ग) क्या सरकार ने हाल ही मेँ देश में उपभोक्ता Fal 

के कार्यकरण की समीक्षा at 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ah ओर इसके क्या परिणाम 

रहे; ओर 

(ङ) देश मे उपभोक्ता मंचों के कार्यनिष्पादन/कार्यकरण में 

सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

के राज्य मत्री (प्रो. केवी. ama): (क) देश में कार्य कर 

रहे उपभोक्ता मंचों कौ संख्या, दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के 

अनुसार, संलग्न विवरण- मे दी गर्ह हे। 

(ख) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान उपभोक्ता मंचों 

द्वारा दायर किए गए ओर Foam गए मामलों का वर्ष-वार एवं 

राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण-ा में दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) केन्द्र सरकार, राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त 

उपभोक्ता संरक्षण उपायो पर आवधिक (तिमाही/मासिक) रिपोर्यो के 

माध्यम से देश मे उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण कौ नियमित रूप 

से समीक्षा करती है ओर चूककर्ता राज्यों (संघ राज्य क्षत्रं को इसके 
aay मेँ उपचारात्मक कारवाई करने का अनुरोध किया जाता है। 

(ङ) देश मेँ उपभोक्ता मंचों के कायनिष्पादन/कार्यकरण में 

सुधार लाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय 

किए गए हैः 

(i) उपभोक्ता सरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 की लोकसभा 

में दिनांक 16.12.2011 को पुरःस्थापित किया गया है। 
इस विधेयक मे उपभोक्ता मंचों को, मामलों के शीघ्र 

निपान के संबंध मेँ निर्णय तेने, चयन प्रक्रिया को सरल 

बनाने, आवेदनों को ओन लाईन दायर करने ओर 

दण्डिक उपबंधों को कठोर बनाने हेतु सशक्त बनाने के 
प्रावधान किए गए ZI 

(i) राज्य सरकारों को, अध्यक्ष ओर सदस्यों कौ रिक्तियोँ को 

भरने ओर नियुक्तियों मे विलम्ब से बचने के लिए तथा 

भविष्य मे होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए सदस्यों 
का पैनल बनाने के लिए, समय रहते कारवाई करने 

के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है। केन्द्र 
सरकार ने रान्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है
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कि जहां कहीं भी आवश्यक हो आस-पास के उपभोक्ता (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा, उपभोक्ता मचों के आधरभूत aa 

Hal को आपस में जोड़ा जाए ताकि किसी अस्थायी (भवन ओर गैर-भवन परिसम्पतियों ) के सुदुदीकरण के 

उपस्थिति अथवा रिक्ति के कारण उपभोक्ता मचों का लिए wales राज्य क्षत्रं को वित्तीय सहयता प्रदान कौ 

कार्यकरण प्रभावित न Bi जाती 2 देश भर के सभी उपभोक्ता मंचों के 

मामलों कम्प्यूटरीकरण ओर कम्प्यूटर नैटवर्किंग का कार्य भी 
Gii) लंबित मामलों को निपटाने के लिए, राष्ट्रीय आयोग कौ ॥ me ग wk 

पदे राज्य ह कान्फोनेट " स्कीम के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र 
सर्किट पीठे भी प्रायः राज्यो के दौरे करती रहती F अभी के माध्यम से कारयन्तं किया जा रहा 
तक, राष्ट्रीय आयोग ने हैदराबाद, मैगलोर, dag, पुणे, 
कोलकाता, wipe, अहमदाबाद ओर भोपाल में (५) pee राज्य आयोग ओर जिला मंच मामलों के तुरत 

Gere पीठ कौ tod आयोजित कौ ह। कुछ राज्य निपटान के लिए लोक-अदालतते आयोजित करने की 
आयोगो ने पिछले लंबित मामलों का निपटान करने के प्रक्रिया को अपना रहे है। रष्टय आयोग ने भी 

लिए विशेष रूप से अतिरिक्त पीठं का गठन किया है। लोक-अदालत आयोजित करना प्रारंभ कर दिया 21 

विवरण I 

कार्य कर w/a न॒ कर रहे उपभोक्ता al के सक्थ मे सुचना (राज्य आयोग^जिला मच) 

(29.02.2012 तक अद्यतन) 

क्र.सं राज्य राज्य आयोग कार्य जिला at कार्य कर रहे कार्य नहीं की स्थिति के 

att की संख्या कर् रहे अनुसार 
या नहीं 

1 2 3 4 5 6 7 

1 आंध्र प्रदेश हां 29 29 0 31.12.2011 

2. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह हां 1 1 0 31.3.2006 

3. अरुणाचल प्रदेश हां 16 13 3 31.12.2011 

4. असम हां 27 27 0 30.09.2011 

5 बिहार हां 38 38 0 31.03.2011 

6 ast हां 2 2 0 31.12.2011 

7 छत्तीसगद् हां 16 16 0 31.12.2011 

8. दमन ओर दीव हां 2 2 0 31.03.2011 

9. दादरा ओर नगर हवेली हां 1 1 0 31.03.2011 

10. दिल्ली हां 10 10 0 30.09.2011 

11. गोवा हां 2 2 0 31.12.2011 

12. गुजरात हां 30 30 0 31.12.2011 
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1 2 3 4 5 6 7 

13. हरियाणा हां 21 19 2 31.12.2011 

14. हिमाचल प्रदेश हां 12 12 0 31.12.2011 

15. जम्मू ओर कश्मीर हां 2 2 0 31.03.2009 

16. ्ारखेड हा 22 16 6 30.09.2011 

17. कर्नाटक हा 30 30 0 31.12.2011 

18. केरल हां 14 14 0 31.12.2010 

19. waa al 1 1 0 31.12.2011 

20. मध्य प्रदेश हां 48 48 0 31.12.2011 

21. महाराष्ट हां 40 40 0 30.06.2011 

22. मणिपुर हा 9 9 0 31.12.2008 

23. मेघालय हां 7 7 0 30.11.2011 

24. मिजोरम हां 8 8 0 31.12.2010 

25. नागालैंड हां 8 8 0 31.12.2008 

26. ओडिशा al 31 31 0 31.12.2011 

27. पुदुचेरी हां 1 1 0 30.09.2011 

28. पंजाब हां 20 20 0 31.12.2011 

29. राजस्थान हां 34 33 1 30.09.2011 

30. सिक्किम हां 4 4 0 31.12.2011 

31. तमिलनाडु हां 30 14 16 31.12.2011 

32. त्रिपुरा हां 4 4 0 31.12.2011 

33. उत्तर प्रदेश हां 75 75 0 31.12.2011 

34. उत्तराखड हां 13 13 0 31.12.2011 

35. पश्चिम बंगाल हा 21 21 0 31.12.2010 

कुल 629 601 28 
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विवरण I] (क) 

लिखित उत्तर 

राष्ट्रीय आयोग ओर राज्य आयोगो मे ava दायर किए me मामले ओर उनका निपयान 

656 

(31.12.2011 तक ) 

2008 2009 2010 2011 

दायर निपराए गए दायर निपराए गए दायर निपटाएं गए दायर निपराए गए 

राष्ठीय आयोग 5873 5456 5399 7350 5444 4497 5 099 4219 

राज्य 2008 2009 2010 2011 

दायर fryer गए दायर निपराए गए | दायर frye गए दायर तिपयए गए 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

आध्र प्रदेश 2014 1595 1485 552 1518 221 31 229 

अंडमान ओर निकोबार उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध 

grays नहीं नहीं नहीं नहीं 

अरुणाचल प्रदेश 3 4 0 0 

असम 146 20 79 194 73 133 

बिहार 616 755 720 717 700 389 

चंडीगद 2376 1448 783 1127 575 1061 537 737 

wares 962 451 891 1232 843 1109 815 758 

दादरा ब नगर/ 0 0 4 0 

दभन व दीव हवेली 

दिल्ली 1464 1859 1359 1129 

गोवा 90 177 75 121 78 65 54 25 

गुजरात 2428 1739 2248 2516 

हरियाणा 2274 2134 1923 3906 2013 4201 1826 7202 

हिमाचल प्रदेश 1508 1521 1694 1789 1722 1689 1357 1183 

जम्मू ओर कश्मीर 182 236 211 236 259 286 260 280 

ज्ञारखंड 583 515 448 418 368 435 242 363 

कर्नाटक 3149 3105 4610 4500 5569 3056 4405 4238 

केरल 463 1632 834 1684 792 1545 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

लक्षद्वीप 0 0 2 2 10 0 0 

मध्य प्रदेश 3250 3201 2764 1962 2880 2228 1986 1709 

महाराष्ट 4673 3935 3839 3783 3532 3645 1475 169 

मणिपुर उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध 
नहीं नहीं नहीं नहीं 

मेघालय 22 4 11 6 

मिजोरम 21 25 9 9 12 12 

नागालैंड उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध 
नहीं नहीं नहीं नहीं 

ओडिशा 1122 573 1216 1136 840 1725 87] 1192 

पुदुचेरी 48 34 19 25 9 12 14 30 

पंजाब 1742 1926 2020 1791 2339 1681 2056 1627 

राजस्थान 3196 4604 2887 3902 3535 3201 2568 2646 

सिक्किम 0 2 4 0 3 6 2 3 

तमिलनाडु 1039 933 566 309 1056 1180 

त्रिपुरा 68 121 71 63 53 57 109 86 

उत्तर प्रदेश 2832 3569 2733 2161 2760 6998 

उत्तराखंड 290 289 242 391 482 330 281 310 

Ran बंगाल 502 694 769 825 967 743 

कुल 37063 37101 34516 36486 32978 36008 18889 22787 

विवरण I] (ख) 

जिला wat म वर्षवार दायर किए गृ मामले ak उनका fryer 

(31.12.2011 तक) 

2008 2009 2010 2011 

दायर निपराए गए दायर निपटाए गए दायर fae गए दायर निपटाएं गए 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

आध्र प्रदेश 5561 5358 5015 4075 5418 1749 1368 85 

अंडमान ओर निकोबार उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध 

द्रीपसमूह नहीं नहीं नहीं नहीं 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

अरुणाचल प्रदेश 16 13 

असम 743 802 154 60 

बिहार 2873 2326 3952 4046 3044 4002 

चंडीगद 2908 2791 2600 2477 2509 2123 2261 2420 

छत्तीसगद 1976 2105 2064 2271 2123 ` 2018 2664 2047 

दादरा व नगर हवेली 6 0 

दमन एवं दीव 

दिल्ली 11378 10358 11288 9411 

गोवा 214 278 190 169 177 119 139 110 

गुजरात 9418 7895 9970 9636 

हरियाणा 10986 8751 12050 11732 12165 12649 10985 11638 

हिमाचल प्रदेश 2153 2290 2387 2253 2229 1956 2298 1943 

जम्मू ओर कश्मीर उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध 
नहीं नहीं नहीं नहीं 

आरखंड 1748 2308 1488 1802 918 843 772 642 

कर्नाटक 10073 10189 10041 9672 11799 10817 8272 9796 

केरल 5119 5802 5608 6177 5115 5991 

लक्षद्वीप 2 3 5 0 8 4 

मध्य प्रदेश 12267 11006 13889 11644 13125 12166 12394 10482 

महाराष्ट 16956 16375 17933 14578 13708 13614 

मणिपुर उपलब्ध उपलब्ध उपलब्धं उपलब्ध 

नहीं नहीं नहीं महीं 

मेघालय 253 214 869 248 72 462 

नागालैंड उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध 
महीं नहीं नहीं नहीं 

ओडिशा 4099 4108 4420 4250 4271 3376 4393 4129 

पुदुचेरी 104 61 102 12 123 67 56 60 

पंजाब 8684 8917 10559 10247 10745 10961 10063 8962 

WNT 17690 15558 15543 10518 18943 16360 14326 11708 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

पंजाब 19 6 13 12 13 23 17 

सिक्किम 3363 3354 3985 2520 3904 6672 

त्रिपुरा उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध उपलब्धं 

नहीं नहीं नहीं नहीं 

उत्तर प्रदेश 24895 19671 24868 18829 25804 24514 

उत्तराखंड 1073 939 1057 890 1218 1626 1206 1083 

पश्चिम बंगाल 3907 3325 5207 4911 3849 4467 

कुल 158484 144803 165231 142441 = 141279 136569 71220 65122 

८ ८ ^ ~ 
कृषि ओर बागवानी संयते सामग्री हेतु “लोगो ' (क) क्या आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के 

2293. श्री विक्रमभाईं अर्जनभाईं मादमः क्या कृषि मत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के 
“लोगो ' वाले सहायक संस्थानों द्वारा विकसित सभी कृषि कगवानी 

संयंत्र सामग्री का ब्रांड निर्धारित करने का निर्णय लिया 2: 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है; ओर 

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हेतु एक-समान लोगो 

तैयार करने ओर लोगो की ब्राडिग ओर उपयोग संबधी दिशानि्देशों 

का अनुपालन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम saw गए 

2? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. चरण दास महत): (क) से (ग) 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसके सभी wae altel को 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद "लोगो" के उपयोग में एकरूपता 
लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता 21 हालांकि, पहले उपयोग 
मे लाए गए कुछ aS नाम अथवा लोगो प्रसिद्ध॒ ओर मान्यता 
वाले ओर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बैद्धि सम्पदा अधिकार 
(आईपीञर) के femmes, भरतीय कृषि अनुसंधान परिषद लोगो 
के साथ-साथ ta ars नापटरेडमार्क/लोगो का लगातार इस्तेमाल 

करने कौ अनुमति प्रदान करते zl ८८, ~ ८५ 

केन्द्रीय भण्डार के लिए आबंटित स्थान 
[वण eatin 

2294. श्री पूर्णमासी रापः क्या शहरी विकास मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

अनुसरण मँ नवम्बर 2005 मेँ केन्द्रीय भण्डार को आवंटित स्थानों 

को रद्द कर दिया गया है; 

(ख) यदि a, तो अब तक स्थानों को रिक्त कराने ओर उनके 
विरुद्ध सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) 

अधिनियम, 1971 के उपबधों के तहत बेदखली की प्रक्रिया शुरू 

नहीं करने के क्या कारण है; 

(ग) आज की तारीख तक बकाया किराया धनराशि ओर अब 

तक कुल बाजार किराया से कितनी धनराशि वसूल कौ गई 2; 

ओर 

(घ) सीसीए निर्णय का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने संबंधी 
afi को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कारवाई की 
गई है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (प्रो. सौगत राय); 
(क) महोदया, आवास संबधी मत्रिमंडल समिति के निर्णय के 

अनुसरण 10.1.2005 संलग्न विवरण के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय 
भंडार को कहा गया धा कि वे se आबंरित सभी इकाइयों को 

चरणबद्ध तरीके से 3 वर्षं कौ अवधि मे खाली कर दं अर्थात प्रत्येक 

ay एक तिहाई इकाइयों को खाली किया जाए। 

(ख) केन्द्रीय भंडार ने अब तक सामान्य पूल रिहायशी आवास 
(जीपीआरए) की 17 इकाइयों को खाली किया है। शेष 25 इकाइयों 

के बाजार किराया प्रभारित किया जा रहा है। आवास संबधी 

मत्रिमंडल समिति के fred निर्णय कौ समीक्षा के लिए कार्मिक 

एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परिचालित आवास संबधी मत्रिमंडल 

समिति के लिए नोट के प्रारूप ओर मौजूदा जीपीआरए इकाइयों
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से केन्द्रीय भंडार को कार्य करने कौ अनुमति देने के लिए संसदीय 

स्थायी समिति कौ सिफारिश के मद्देनजर केन्द्रीय भंडार को इकाइयां 

को खाली कराने कौ कारवाई शुरू नहीं कौ गई है। कार्मिक एवं 

प्रशिक्षण विभाग द्वारा अंतिम रूप a सीसीए नोट अभी आवास 

संबधी मगत्रिमंडल समिति के समक्ष रखा जाना है। 

(ग) दिनांक 29.02.2012 कौ स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडार 

TR 5.36 61.290/- रुपये कौ रशि बकाया है ओर 2.92.28 921/- 
रुपये की राशि वसूल कर ली गई हे। 

(घ) wed विकास मंत्रालय ने सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण 

विभाग तथा केन्द्रीय भंडार के प्रतिनिधियों के साथ दिनाक 09.12. 

2009 को केन्द्रीय भंडार को आबंटित इकाइयों को खाली करामे 

की स्थिति कौ समीक्षा की। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केन्द्रीय 

भंडार द्वारा सरकारी कोँलोनियों मे 22 स्थानों पर चिहिनत भूमि पर 

केलेनिवि द्वार उनकी दुकानों के निर्माण किए जाने तक दिनांक 

09.12.2009 से बाजार किराए के भुगतान पर मौजूदा इकाइयों से 

केन्द्रीय भंडार को कार्यं करने की अनुमति देने का अनुरोध feat 

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय (शहरी विकास) ने पुनः दिनांक 15.03. 

2012 को इस मामले की समीक्षा की ओर केन्द्रीय भंडार हारा 

इकाइयों को खाली करने के बारे मेँ आवास संबंधी मत्रिमंडलं 

समिति के पिछले निर्णय कौ समीक्षा के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण 

विभाग से पूरक सूचना लेकर आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के 

लिए एक नोट प्रस्तुत करने का yea दिया। 

विवरण 

a, 12035.८/2^94-नीति-2 

भारत सरकार 

शहरी विकास dare 

संपदा निदेशालय 

निर्माण भवन, नई दिल्ली 

दिनांक 10 नवम्बर, 2005 

कार्यालय ज्ञापन 

विषयः केन्द्रीय भंडार को सामान्य पूल रिहायशी आवास का आबंटन। 

अधोहस्ताक्षरी को यह निदेश gan है कि सरकार द्वार केन्द्रीय 
भंडार को सामान्य पूल आवास के आवंटन के मामले पर विचार 
किया गया है! अब यह निर्णय लिया गया है किः- 

(क) भविष्य मे केन्द्रीय भंडार अथवा इसी तरह के किसी 

अन्य संगठन को अथवा किसी फुटकर आउरलेर को 

रिहायशी/कार्यालय आवास की कोई भी नई इकाई 

आबंटित नहीं कौ जाएगी। 

27 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 664 

(ख) विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय भंडार को अब तक आबंरित 

किए गए रिहायशी/कार्यालय आवास को चरणबद्ध तरीके 

से 3 वर्षं की अवधि में खाली कराया जाएगा। 

(ग) केन्द्रीय भंडार को दिल्ली मै तथा अन्य स्थानों पर 

अबरित रिहायज्ञी/कार्यालय आवास के लिए दिनांक 

01.11.2005 से आगे आवास खाली करने की तारीख 

तक केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा नियत 

लाइसेस शुल्क कौ बाजार दर प्रभावित कौ जाएगी। 

2. सभी अनुभागों ओर asta कार्यालयों से अनुरोध है कि 

वे केन्द्रीय भंडार के कन्जे मेँ चल रहे आवास के आवंटन को 

01.11.2005 से मंसूख कर दँ ओर उपर्यक्त निर्णय के अनुसार 
चरणबद्ध तरीके से आवास खाली कराने कौ कार्यवाही शुरू Hi 

यह भी अनुरध है कि केन्द्रीय भडार के Got वाले आवास के 

संबध में संशोधित दरे पर किराया बिल तुरंत जारी कर। 

3. यह कार्यालय ज्ञापन इस निदेशालय के दिनांक 24.10.1985 

के कार्यालय ज्ञापन सं. 12016 (2)/80-नीति-2 (खण्ड-3 (11) 

के अधिक्रमण में जारी किया जा रहा है। 

ह/- 

(महेन्द्र सिंह) 
संपदा उप निदेशकं 

दूरभाषः 23061749 

सेवा में, 

अध्यक्ष, केन्द्रीय भंडार, पुष्पा भवन, ई विग, प्रथम तल, 

मदनगीर रोड दिल्ली-110062. अनुरोध है कि केन्द्रीय भंडार के 
कल्जे वाले रिहायशी/कार्यालय आवास को दिनांक 01.11.2005 से 

3 वर्ष की अवधि मेँ चरणबद्ध तरीके से खाली किया जाए्। 

चचरणबद्ध तरीके से आवास खाली कराने का कार्यक्रम बनाया जाए 

ओर 1 महीने के भीतर संपदा निदेशालय को सूचित किया जाए। 
यदि निर्धारित समय मे कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया जाता ओर इस 

कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीय भंडार के Hot वाले एक तिहाई 
आवास को खाली नहीं किया जाता, तो उसे संपदा निदेशालय द्वारा 
खाली कराया जाएगा। यह भी अनुरोध है कि केन्द्रीय भंडार के 
wea वाले आवास के संबंध मेँ हर महीने कौ 7 तारीख तक 

संशोधित दर पर किराया संपदा निदेशालय मे जमा कराया जाप्। 

प्रति प्रेक्षितः- 

1. श्री के.एल. शर्मा, उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, 

राष्ट्पति भवन, नई दिल्ली। 

2. संपदा निदेशालय के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
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3. संपदा निदेशालय के सभी प्रादेशिक कार्यालय। 

4. संपदा उप निदेशक (किराया)। 

5. सहायक संपदा निदेशक (प्रादेशिक)। 

6. सचिव (श.वि.) के वरिष्ठ प्र.नि.स.। 

7. अपर सचिव (शण.वि.) के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी 

(माकेटिग) के निजी सचिव। 

8. संपदा निदेशक /संपदा निदेशक -2 के निजी सचिव। 

ह/- 

(महेन्द्र सिंह) 

संपदा उप निदेशक 

(ल्द) ८८१ ~ ८८९ 
मरुस्थल _ कषत्रं में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अनुदान 

| गि 

2295. श्री अर्जुन राम मेघवालः क्या खाद्य प्रसंस्करण 
उद्योग मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार देश के मरुस्थलीय क्षेत्रों मे खाद्य 

प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदानं को बहाने 
का है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण रै? 

कृषि पत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मतालय में राज्य मत्री (डं. चरण दास Wea): (क) से (ग) 
जी नहीं महोदया। देश के मरस्थल क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों 

के लिए अनुदान मै वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नदीं है। फिर 
भी, सरकार ने मरुस्थल क्षेत्रों सहित देश यें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों 

के विकास को प्रोत्साहिते करने के लिए अन्य प्रोत्साहन उपायों के 

अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनि कौ स्थापना ओर आधुनिकीकरण, 

बुनियादी अवसंरचना का सृजन, अनुसंधान एवं विकास को सहायता, 

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, dnd एनालिसिस क्रिरिकल कंटोल 
प्वाहृट (एचएसीसीपी), जैसी गुणवत्ता प्रणालियों कै कार्यान्वयन, 
मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायक्त उपलब्ध कराने के 

लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार at है ओर oe कार्यान्वितं कर 
रही है! इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण sari के विकास को 

qe देने तथा sad वैश्विक बाजार में अधिक प्रतियोगी बनाने 
के दृष्टिकोण से, सरकार नै कर में कमी, उत्पाद शुल्कं को समाप्त 
करना/कम करना, विशिष्ट खाद्य मदो पर सीमाशुल्क में कमी जैसे 

अनेक उपाए किए है। 

7 चैत्र, 1934 (शक) लिखित उत्तर 666 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

प्रौद्योगिकी उन्नयन,/स्थापना/आधुनिकरण योजना स्कौम के अंतर्गत 
खाद्य प्रसंस्करण यूनि को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकौ 

सिविल कार्यो की लागत कौ सामान्य क्षेत्रों में 25% कौ दर से परन्तु 

अधिकतम 50 लाख रुपए ओर दुर्गम Gat जैसे जम्मू ओर कश्मीर, 
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यां, अंडमान 
निकोबार graye, लक्षद्रौप ओर आईटीडीपी क्षेत्रों मे 33.33% कौ 
दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए कौ अनुदान सहायता के 

रूप मे वित्तीय सहायता प्रदान करता Zl 

५५ २. > अ) 
(अनुवद्) {> ˆ^ ८ & - ८ 7 

खुले एअर थियेटरों को प्रोत्साहन 

2296. श्री अशोक dat: क्या संस्कृति मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) देश में खुले एअर feat का राज्य-वार ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार नै देश विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो मं खुले 
एअर थिषएटरों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना कार्यान्वित 

की है अथवा कोई पहल की है; 

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं के दौरानं 
उक्त प्रयोजनार्थं आबंटित ओर उपयोग कौ गई धनराशि सहित 

तत्संबधी व्यौरा क्या 2: 

(घ) क्या सरकार ने पिछले तीन वषं के दौरान हरियाणा में 

खुले एअर fared सहित किसी facet का निर्माण किया है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

आवास ओर शहरी गरीनी उपशमन मत्री तथा संस्कृति 
मत्री ( कुमारी सेलजा ): (क) देश में खुले एयर faut के संबध 
q सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती 2 

(ख) जी at 

(ग) सरकार “ स्टूडियो थिएटर सहित भवन अनुदान योजना" 

कार्यान्वित करती है जिसके अधीन ग्रापीण ओर शहरी दोना क्षेत्रो 
q faved, स्टूडियो fauet ओर खुले एयर थिएटरो सहित विभिन 

प्रकार के सांस्कृतिक स्थानों के निर्माण, adem, उन्नयन, 
आधुनिकौकरण आदि के लिए सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय 

सहायता प्रदान कौ जाती 21 सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान 

के लिए पूर्वं की स्कीम के स्थान पर जनवरी, 2011 मेँ यह स्कोम 

शुरू की गई भी।
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पिछले तीन ast मेँ इन स्कीमों के अधीन किया गया आवंटन 

ओर व्यय निम्नानुसार हैः- 

(करोड रुपए में) 

27 मार्च, 2012 

ay आवंटन (संअ. स्तर पर) व्ययं 

2009-10 2.10 1.30 
2010-11 3.90 1.12 

2011-12 3.00 1.10 
(अद्यतन तारीख तक) 

(घ) ओर (ङ) इस स्कौम के अधीन सरकार केबल खुले 
एयर धिएररों सहित धिएटरों के निर्माण के लिए सांस्कृतिक संगठनों 

को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ^^? ~ 8 

स्वर्णं जयंती शहरी रोजगार. योजना के अंतर्गत 
॑ कार्यनिष्पादन 

2297. श्री जयराम पांगी: क्या आवास ओर ved गरीबी 

saat मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या स्वर्णं जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 

कार्यनिष्पादन में लगतार गिरावट आ रही है क्योकि लक्षित समूहों 
का विस्तार नहीं किया जा रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या हे ओर इसके क्या 
कारण ठैः; 

(ग) क्या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में समुदाय 
कनद्रो(सेवा केन्द्रप्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण।स्वःरोजगार हेतु कार्यक्रम 
तथा उधार सोसाइटी आदि भी शामिल रहै; ak 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी oto क्या है ओर गत तीन वर्षो 
मेँ प्रत्येक वर्ष तथा चालू ad के दौरान अन तक ओडिशा सहित 
इससे राज्य-वार क्या उपलब्धियां हासिल हुई है? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति 
मंत्री ( कुमारी सैलजा ): (क) ओर (ख) पिछले तीन वषो की 
अवधि के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) 
के मुख्य घटकों के तहत कार्य निष्पादन निम्नलिखित हैः 

शहरी स्व-रोजगार शहरी गरीबों के बीच 

कार्यक्रम (युएसर्हपी) रोजगार बढाने के लिए 

कौशल प्रशिक्षण ` 

(स्टेप अप) 

वर्ष लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य उपलब्धि i 

2008-09 120000 184736 150000 303418 

2009-10 21250 86066 170000 187644 

2010-11 25000 82668 200000 254229 
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अतः राज्यो/संघ शासित प्रदेशों द्वारा यथा-सूचित कार्य निष्पादन 
A सुधार आया है 

(ग) ओर (घ) स्वर्णं जयंती शहरी रोजगार योजना 

(एसजेएसआरवाई) के संशोधित दिशा- निर्देशों के तहत राज्यों को 

निम्नलिखित vert के लिए निदशी आवंटन से धनराशि जारी की 
जाती हैः 

(1) शहरी रोजगार कार्यक्रम (युएसर्दपी) 

(2) शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम (यूडन्ल्युएसपी) 

(3) शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढाने के लिए कौशल 
प्रशिक्षण (स्टेप अप) 

(4) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडन्लयूर्हपी) 

(5) शहरी समुदाय विकासं नेटवर्क (यूसीडीएन) 

एसजेएसआरवई के विभिन seat के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों 
के अध्ययधीन, राज्यों के लिए wed ओर weal मे मजदूरी रोजगार 
कार्यक्रम शुरू करने हेतु लचीलापन है जिसमें सामाजिक परिसम्पत्तियों 
का निर्माण, स्वरोजगार, fase ओर क्रेडिर gal को सहायता आदि 
शामिल है। इनसे संबंधित आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते 

ह ¬>, 20 tin < -.-^- ५ ) 

फोरेसिक wie ८4८ ~ ८4 

2298. श्री प्रताप सिंह बाजवाः क्या गृह wait यह बताने 
करौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या पुलिस विभाग के जटिल मामलों को aaa के 
लिए फोरसिक स्टाफ कौ कमी 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है; 

(ग) साक्ष्य को समुचित ढंग से fers करने के लिए 
कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे 

हेः 

(घ) क्या विभिन पुलिस बलों को wife at के 
साथ-साथ जांच के लिए गुणवत्तापरक प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव 
है; ओर 

(ङः) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर उक्त प्रशिक्षण 

कब तक प्रदान किए जाने कौ संभावना 2? 

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली Waa): 
(क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ' पुलिस 
राज्य का विषय होने के कारण यह मामला राज्यों के arias मेँ 
आता है। केन्द्रीय स्तर पर एसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते है।
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(ख) प्रश्न नहीं sea 

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के 

अनुसार ' पुलिस ' राज्य का विषय होने के कारण यह मामला राज्यां 

के adda मे आता है। जहां तक संघ सरकार का संबंध है, 
पुलिस अनुसंधान ओर विकास ब्यूरो (बीपीआरणएडडी) के कोलकाता, 

हैदराबाद ओर चंडीगद स्थित ' केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण! नामक तीन 

संस्थान हैँ जो daa जांच के विषयों पर पादूयक्रम चलाते है। 
गृह मंत्रालय ने दिनांक 16.01.2012 से गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) 
ओर जयपुर (राजस्थान) मे दो नए केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण 
विद्यालय (सीडीटी) शुरू किढ है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण 

अपराध एवं विधिविज्ञापन संस्थान (एलएनजेएवएनआईसीएफएस) 

अपराध-विज्ञान ओर विधि विज्ञान के aa में शिक्षा, अनुसंधान ओर 
प्रशिक्षण संब॑धी कार्य में सक्रिया है। इसके अतिरिक्त विध्विन्ञान 

सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) के तहत केन्द्रीय विधिविज्ञान 

प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) भी जांचकर्ता एजेंसियों द्वारा आवश्यकता 

कौ सूचना दिए जाने पर समय-समय पर पुलिस अधिकारियों के 

लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। डीएफषएसएस 
जब कभी भी आवश्यक हो वैज्ञानिक जांचों के संबंध मेँ प्रशिक्षण 
आयोजित करने के लिए सीडीएस को भी सहायता उपलब्ध HUA 

रै नत, Wa Bere 
सांस्कृतिक निकायो में पेशेवर (64 ˆ ? 

2299. sit situa, सिवदेश्वरः क्या संस्कृति मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में सांस्कृतिक संस्थाओं में पेशेवरों कौ कमी 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार इन कमियों को दूर करने का 

है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इस संबध में क्या कदम som गए है? 

आवासं ओर शहरी गरीबी उपशमन पत्री तथा संस्कृति 
मत्री ( कुमारी Wert): (क) से (घ) यह निर्णय लिया गया 

था कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन & संबद्ध/^अधीनस्थ कार्यालयों 
के प्रमुख के पद खोज-सह-चयन तरीके से व्यावसायिक द्वारा भरे 

जाए्। उक्त पद् ओर संगठन निम्नलिखित हैः- 

(1) महामिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 

(2) महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय 
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(3) निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय 

(4) महामिदेशक, राष्टीय अभिलेखागार 

(5) निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 

(6) निदेशक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा सरक्षण अनुसंधनशाला 

(7) निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 

(8) पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय 

इनमे से निम्नलिखित 3 पद खोज-सह-चयन तरीके से 

व्यावसायिकों कौ नियुक्ति द्वारा भरे गए हैः- 

(1) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 

(2) महानिदेशक, राष्टीय अभिलेखागार 

(3) निदेशक राष्टरीय पुस्तकालय। 

सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के संबद्ध/^अधीनस्थ सांस्कृतिक 

संगठनों मे जनशक्ति की कमी को दूर् करने के लिए अनेक पद 

भी सृजित किए है। 
670 - 

बीजों की गुणवत्ता 22 

2300, श्री अरुण यादवः क्या कृषि मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश मेँ बीज उद्योग के समक्ष आ रही 

चुनोतियों का आकलन कराने के लिए कोई अध्ययन कराया है; 

(ख) यदि a, तो तत्पंबधी oto क्या 2; ओर 

(ग) सरकार द्वारा बीज उद्योग को उसके वैज्ञानिक आधार में 

सुधार करने के लिए क्या सहायता दी जा रही है ताकि बीजों कौ 
गुणवत्ता मँ लगातार सुधार लाया जा सके? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय में राज्य पत्री (डो. चरण दास महंत); (क) ओर 

(ख) जी aati देश में बीज उद्योग द्वारा सामना कौ जा रही 

चुनौतियों का आकलन करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग 

ने कोई विशेष अध्ययन नहीं कराया ZI 

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग केन्द्रीय क्षेत्र कौ स्कीम 

गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए अवसंरचना 

सुविधाओं का विकास एवं सुदृदीकरण के तहत बीज उद्योग को 

बीजों पर गुणवत्ता नियंत्रण weet के लिए इसके वैज्ञानिक आधार
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कौ प्रगति सहित करई कार्यकलापों हेतु सहायता मुहैया करा रहा (४) बीजों के संचलन पर परिवहन राजसहायता। 

है। स्कीम के घटकं का व्यौरा इस प्रकार हैः (भ) बीजों पर गुणवत्ता नियत्रण yar 

) बीज ग्राम कार्यक्रम (vil) कृषि में जैव प्रद्योगिकौ का अनुप्रयोग 

Gi) सार्वजनिक a म अवसंरचना सुविधाओं के सृजन/ (viii) संकर चावल बीज उत्पादन के लिए सहायता, 
सुदुदीकरण के लिए सहायता। 

(ix) बीज निर्यात aera के लिए सहायता। 
Gi) निजी aa में बीज उत्पादन sen के लिए ver 

स्कीम के तहत 2005-06 से निर्मुक्त कौ गई घरक-वार 
(iv) बीज बैक की स्थापना ओर रखरखाव। निधियां dara विवरण मे दी गहं है 

विवरण 

स्कीम के तहत 2005-06 से निर्मुक्त की गई घटक-वार तिधिया 

क्र. WR का 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 कुल 

सं नाम 

1. बीज ग्राम 14.77 87.17 357.12 503.18 216.60 160.02 220.02 1559.18 

(पीएम (पीएम (पीएम 
पैकेज पैकेज पैकेज 

शामिल शामिल शामिल 

है. 73.69) है. 310.55) है. 445.81) 

2 सार्वजनिक क्षेत्र में 12.70 6.25 29.39 25.29 127.46 37.87 24.71 263.67 

अवसंरचना सुविधाएं 

3. निजी क्षेत्र में बीज 7.00 0 0 5.00 2.62 9.65 5.00 29.27 

उत्पादन ae हेतु 

सहायता 

4 बीज बैक 8.11 8.00 5.63 4.52 4.45 6.70 3.23 40.64 

5. परिवहन राजसहायता 0.98 1.00 1.33 4.14 ` 3.03 2.65 0 13.13 

6. गुणवत्ता नियत्रण 2.02 15.96 7.07 3.58 6.67 4,84 2.58 42.72 

7. कृषि में जैव 12.31 10.00 4.14 2.62 0.77 0.85 0.84 31.53 

प्रोद्योगिकी का 

प्रयोग 

६. संकर चावल बीजों 2.41 7.80 2.12 0.58 4.40 4.75 2.24 24.30 

को बदावा 

9. बीजं निर्यात बाना 0 0 0 0 0 0 0 0 

कुल 60.30 136.18 - 406.80 548.91 366.00 227.33 258.92 2004.44 
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अध्यक्ष महोदयाः सभा मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत होने (दो) नेशनल इस्टिर्यूट site wie हेल्थ मैनेजमेर, हैदराबाद 
के लिए स्थगित होती है। के वर्षं 2010-11 के वार्षिक लेखाओं कौ एकं प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 
पूर्वाह्न 11.13 बजे ॥ 1. 74 प्रतिवेदन्।,. ay -- -- 

तत्पश्चात् लौक सभा मध्याह्न 12 बजे तक के (तीन) नेशनल इस्टिट्यूट ओंफ प्लांट हेल्थ Whee, हैदराबाद 

लिए स्थगित्त हुड! के वर्षं 2010-11 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित wal को सभा परल पर रखने 
( अनुकाद। मे हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) 
मध्याहन 12.00 बजे 

[ ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या wal. 6304/15/12] 
लोक सभा मध्याह्न 12.00 कजे युनः समवेत Bel 

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हई] निम्नलिखित vat की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 
संस्करण) : 

... (व्यवधान) 

(एक) गुजरात स्टेट dee कापरिशन् लिमिटेड, गांधीनगर 
के वर्षं 2010-2011 (के की सरकार द्वारा 
समीक्षा 

अपराह्न 12.01, बजे 

इस समय st जी; विवेकानन्द ओर pe अन्य माननीय सदस्य 
आगे आकर सभा पटल के निकट we पर खड at गष। Y ̂ गुजरत dey _कापरिशन्_ लिमिटेड, ater का 

वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित 

ad तथा उन पर् नियत्रक-महालेखापरीक्षक at 
रिप्पणियां। 

...( व्यकधान) 

+ 
अपराह्न 12.01, बजे 

4. उपर्युक्त (3) मेँ उल्लिखित पत्रं को सभा परल पर रखने 
इस समय श्री रमेश रवद् आर कुछ अन्य सदस्य आगे मे हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

आकर सभा पटल के we पर खड़े हौ गष - अग्रेजी संस्करण) 

अपराहन 12.01 बजे [प्र॑थालय मे रखे गए। देखिए संख्या wad. 6305/15/12] 

सभा पटल पर रखे गए पत्र 5. कृषि ओर सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के वर्ष 2012-13 
जार के परिणामी बजट कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

अध्यक्ष महोदयाः अब, पत्र सभा पटल पर रखे । संस्करण) 

श्री शरद पवार [ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या west. 6306/15/12] 

... (व्यवधान) गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदया, मै निम्नलिखित 
मत्री . मनी पत्रों कौ एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा परल 

कृषि wat तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पर रखता हूः- । । 
पवार ): महोदया, मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूः 

— 1. गृह मत्रालय के वर्ष 2012-13 कौ अनुदानों कौ विस्तृत मागें 
1. (एक) नेशनल इस्टिर्यूर फ wie हेल्थ , हैदराबाद (खंड-एक) (हिन्दी तथा sit संस्करण)। 

के वर्षं 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 
(हिन्दी तथा sitet संस्करण) [ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6307/15/12]
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2. गृह मंत्रालय के वर्षं 2012-13 कौ अनुदानं कौ विस्तृत मागे 

(बिना विधायिका के संघ राज्यक्षेत्र) (खंड-दो) (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण), 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी । देखिए संख्या एल.टी. 6308/15/12] 

3. गृह मंत्रालय के वर्षं 2012-13 का परिणामी बजट। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या weet. 6309/15/12] 

a (व्यवधान) 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय पे राज्य Tat (श्री 

सुदीप बंदोपाध्याय ): महोदय अपने बरिष्ठ सहयोगी, श्री गुलाम 

नबी आजाद की ओर से मैं निम्नलिखित wal कौ एक-एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता €:- 

1 स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्षं 2012-13 कौ 

अनुदानों कौ विस्तृत मागें (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

[ ग्रंथालय A रखी wih देखिए संख्या एल.टी. 6310/15/12] 

2 स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्षं 2012-13 का 

परिणामी बजर। 

[ ग्रंथालय में रखी wh देखिए संख्या एल.री. 6311/15/12] 

नवीन ओरं नवीकरणीय ऊजां मत्री ( ड. फारूख अब्दुल्ला ): 
महोदया, मै निम्नलिखित पत्रों कौ एक-एक प्रति (हिन्दी तथा 
ast संस्करण) सभा पर रखता हूः 

1. नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की 
अनुदानों कौ विस्तृत मागे। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 6312/15/12] 

2. नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मत्रालय के वर्षं 2012-13 का 

परिणामी बजर। 

[vera A रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 6313/15/12] 

...(व्यवधान) 

कार्मिक लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री 
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय A राज्य मत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): महोदया, अपनी सहयोगी, कुमारी सैलजा कौ ओर 

से 9 निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूः 

1. (एक) Bea यूनिवर्सिटी aie from स्टडीज, वाराणसी 

के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

27 मार्च, 2012 

/ 0,“ 74 
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(दो) dea यूनिवर्सिटी ate तिन्बतन स्टडीज, वारणसी 
के वर्षं 2010-11 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथां अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन।९. ५ 23 [षि 

(तीन) ea यूनिवर्सिटी ate तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी 
के वर्षं 2010-11 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 
समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

[ ग्रंथालय में रखे गए। दैखिए संख्या एल.टी. 6314/15/12] 

2 (एक) विक्टोरिया मेमोरियल da, कोलकाता के वर्ष 

2007-2008 के afin ufaser al एकं प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

MAIC 2 BT 
ao 

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल da, कोलकाता के वर्ष 

2007-2008 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 
की एक प्रति (हिन्दी तथा अगरेजी संस्करण), 

८ ? ८ 

3. उपर्युक्त (2) में उल्लिखित val को सभा परल पर रखने 

मे हए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे गए) देखिए संख्या werd. 6315/15/12] 

4 (एक) विक्टोरिया मेमोरियल होल, कोलकाता के वर्ष 

2608-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा seit संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। ^८,\६९ ५ ° ८ १ ८ 
(दो) विक्टोरिया मेमोरियल होल, कोलकाता के वर्ष 

2008-2009 के कार्यकरण कौ सरकार ERT समीक्ष 
की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

5. उपर्युक्त (4) में उल्लिखित vat को सभा पटलं पर रखने 
में हुए विलम्ब के कारण दशने वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रथालय मे रखे ma देखिए संख्या एल.टी. 6316/15/12] 

6 (एक) ae जोन कल्चरल सेंटर, पियाला के वर्ष 

2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 2, whe ८2 2, cr! 

(दो) ae जोन aera da, पटियाला के वर्ष 

2010-2011 के कार्यक्रण की सरकार द्वारा. समीक्षा 
मप) कम - क 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण),
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7. उपर्युक्त (6) में उल्लिखित val को सभा पटल पर रखने 3. उपर्युक्त (2) मे उल्लिखित wat को सभा परल पर रखने 
मँ हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा मेँ हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
उग्रेजी संस्करण) अग्रेजी संस्करण)। 

[ग्रंथालय मे रखे me देखिए संख्या एल.टी. 6317/15/12] [ ग्रंथालय मं रखे me देखिए संख्या एल.टी. 6323/15/12] 

8. निम्नलिखित val कौ एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी ,.. (व्यवधान) 
संस्करण): 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मत्रालय 

(एक) आवास ओर शहरौ गरीबी क के वर्ष के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थमस); महोदया, मै निम्नलिखित 
2012-13 कौ अनुदानं कौ विस्तृत मामि | 

पत्र पटल पर रखता B:- 
~ ं में रखी wi देखिए सं टी. (7)! प्ररस्य मसा AEN वष पल्य एल 6318/19/12] मिम्नलिखित प्रौ की एक-एक प्रति (fet तथा अरजी 

| (दो) संस्कृति मंत्रालय के ad 2012-13 की अनुदानों कौ संस्करण) :- 
विस्तृत मागे। 

: (एक) उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 
। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6319/15/12) मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों कौ विस्तृत 

मगि। 
| (तीन) संस्कृति मंत्रालय के वर्षं 2012-13 का परिणामी 

| ase | i }& । [ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6324/15/12] 

[ ग्रंथालय 4 रखी मयी। देखिए संख्या एल.टी. 6320/15/12] (दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 

के -13 की परिणामी बजर। ,.. (व्यवधान) मत्रालयं के वर्षं 2012-13 

विधि ओर न्याय wit तक अल्पसंख्यक मामलों के मत्री [vena मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6325/15/12] 

( श्री सलमान खुरशीद ): महोदया, मै विधि ओर न्याय मंत्रालय 
के वर्ष 2012-13 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा 

ast संस्करण) सभा परल पर रखता zl 

(तीन) खाद्य ओर सार्बजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता 

मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मत्रालय के 

वर्षं 2012-13 का परिणामी aa! 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6321/15/12] | न । 
[ ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 6326/15/12] 

युवा कार्य ओर खेल मत्रालय के राज्य मत्री ( श्री अजय 
माकन ): महोदया, मेँ निम्नलिखित पत्रों की सभा पटल पर रखता 2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 कौ धारा 3 कौ उपधारा 
LS (6) के aia निम्नलिखित अधिसूचनाओं कौ एक-एक 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :- 
1. युवा कार्य ओर खेल मंत्रालय के वर्षं 2012-13 की अनुदानं 

की विस्तृत मांगों कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) (एक) सा.का.नि. 886(अ)/एस्स.काम./सुगर जो 16 दिसम्बर , 

| म | 2011 के भारत के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुए थे तथा 
[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या wed. 6322/15/12] जो वर्षं 1996-1997 से वषं 2000-2001 सुगर 

2. (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 सीजन के लिए अधिसूचित लेवी प्राइस को अंतिम 

के वोर्षिकं प्रतिवेदन कौ एकं प्रेतं ` (हिन्दी तथा रूप दिए जाने के बारे में al 

[> ~ अग्रज संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे! 4! ८ 01
 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या wed. 6327/15/12] 

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के at 2009-10 
के aa की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (दो) सा.का.नि. 859(अ)/एस्स.काम./सुगर जो 5 दिसम्बर, 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 2011 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा 

लेखे। जिनके द्वारा वर्ष 2007-2008 सुगर सीजन के feu 
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गन्ना का फैक्टरी-वार उचित ओर लाभकरी मूल्य 
अधिसूचित किया गया है। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6328/15/12] 

...( व्यवधान 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ) 

b Tae मै विदेशियों विषयक आदेश 1948 के खंड 2 के 

उप-खंड (2) के अतिर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचना को 
एक-एक प्रति (हिन्दी तथा as संस्करण) सभा पटल पर् रखता 

ee 

(एक) 

(दो) 

(तीन) 

(चार) 

HLS. 340(31) जो 28 फरवरी, 2012 के भारत 
के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वार 
उक्त आदेश के प्रयोजनार्थं विहार राज्य के पूर्ती 

चम्पारण जिले के अंतर्गत रक्सौल मेँ अवस्थित 
इमीग्रेशन चेक पोस्ट के लिए 29 फरवरी, 2012 से 

वरिष्ट आग्रवास अधिकारी, इमीग्रशन ब्यूरो, रक्सौल 
को 29 फरवरी, 2012 से “सिविल प्राधिकारी'' के 

रूप में नियुक्त किया गया 21 

का.आ. 330(31) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 

saa नियमों ओर विदेशियों विषयक आदेश, 1948 
के अंतर्गत गुजरात राज्य में अहमदाबाद अंतर्यष्टरीय 

विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए '“ रजिस्द्रीकरण 

अधिकारी" के pet के निष्वादन के लिए मुख्य 

आप्रवास अधिकारी, अहमदाबाद को 29 फरवरी, 

2012 से नियुक्त किया गया है। 

HLA. 331(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत 
के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 

उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ गुजरात राज्य के अहमदाबाद 
अतररष्टीय विमानपत्तन at अधिकारिता के लिए 

मुख्य आप्रवास अधिकारी, अहमदाबाद को 29 फरवरी, 
2012 से "*सिविल प्राधिकारी'' के रूप में नियुक्त 

किया गया है। 

का.आ. 146(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वार 
उक्त आदेश के प्रयोजनार्थं केरल राज्य मे agitate 

सिरी पुलिस कमिश्नरेट, कोञ्जीकोड रूरल पुलिस 
डिस्दरीक्ट ओर कालीकट (कोञ्चीकोड) smite 

विमानपत्तन ओर कालीकट (कोञ्लीकोड) बंदरगाह 

27 मार्च, 2012 

(पांच) 

(छह) 

(सात) 

(आट) 
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सहित मलापुरम जिले सहित कोञ्जीकोड कौ अधिकारिता ` 

के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्टरीकरण अधिकारी, 

कालीकर (कोड्चीकोड) को 29 फरबरी, 2012 से 

“सिविल प्राधिकारी'* के रूप में नियुक्त किया गया 

हे। 

का.आ. 147(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 

उक्त नियमों ओर विदेशियों विषयक आदेश, 1948 

के अंतर्गत कोञ्लीकोड सिटी पुलिस कमिश्नरेर, 

कोडञ्चीकोड रूरल पुलिस fete ओर कालीकट 
(कोञ्चीकोड) stricta विमानपत्तन ओर कालीकर 

(कोद्चीकोड) बंदरगाह सहित मलापुरम जिले सहित 

कोञ्चीकोड कौ अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक, 
रजिस्टीकरण अधिकारी, कालीकट (कोड्ीकोड) को 

29 फरवरी, 2012 से "रजिस्टरीकरण अधिकारी! के 

कृत्यो का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया गया 

हे। 

का.आ. 148(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वार 

उक्त अदेश के द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ 

केरल राज्य मे कोचीन (कोच्चि) Sette विमानपतन 

सहित कोच्चि सिरी पुलिस कमिश्नरेट, कोच्चि ओर 

एर्नाकुलम रूरल feftere सहित संपूर्णं एर्नकुलम 
राजस्व जिला की अधिकारिता के लिए विदेशी 

प्रादेशिक रजिस्टीकरण अधिकारी, कोचीन (कोच्चि) 
को 31 जनवरी, 2012 से "सिविल प्राधिकारी'' के 

रूप मे नियुक्त किया गया 21 

ALS. 149 (अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत 
के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 

उक्त नियमों ओर विदेशियों विषयक आदेश, 1948 
के अंतर्गत केरल राज्य मे कोचीन (कोच्चि) अंतररष्टीय 

विमानपतन सहित कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नरेट, 

कोच्चि ओर एर्नकुलर रूरल डिस्ट्िक्ट सहित संपूर्ण 
एर्नाकुलम राजस्व जिला कौ अधिकारिता के लिए 

विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कोचीन 

(कोच्चि) को 31 जनवरी, 2012 से '“रजिस्टरीकरण 

अधिकारी'' के कृत्यो का निष्पादन करने के लिए 

नियुक्त किया गया है। 

का.आ. 150(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा
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उक्त आदेश कै प्रयोजनार्थं केरल तिरुवनंतपुरम 
अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन सहित सिटी ओर रूरल दोनों 
पुलिस डिस्टिक्टि से बने संपूर्णं तिरुवनंतपुरम जिला 
की अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्टरीकरण 

अधिकारी, तिरुवनतपुरम को 31 जनवरी, 2012 से 
"सिविल प्राधिकारी'' के रूप मर नियुक्त किया गया 
ZI 

(नौ) का.आ. 151(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत 
के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ धा तथा जिसके द्वारा 

उक्त नियमों ओरं विदेशियों विषयक आदेश, 1948 
के अतर्गत केरल राज्य मेँ तिरुवनंतपुरम अंतरष्टरीय 
विमानपत्तन सहित सिरी ओर रूरल दोनों पुलिस 
fee से बने संपूर्ण तिरुवनंतपुरम जिला कौ 
अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्टरीकरण 
अधिकारी, तिरुवनंतपुरम को 31 जनवरी, 2012 से 
“*रजिस्वीकरण अधिकारी'' के कृत्यो का निष्पादन 
करने के लिए नियुक्त किया गवा Zi 

[ग्रंथालय में रखी गयी! देखिए संख्या एल.टी. 6329/15/12] 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सौगत राय); 
महोदया, मै कैलेंडर वर्षं 2011 के दौरान 5% विवेकाधीन कोरा के 
अतर्गते किए गए विवेकाधीन आवंटनों के बारे मेँ वार्षिक विवरण 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा-परटल पर रखता 

El 

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6330/15/12) 

... (व्यवधान) 

वित्त मंत्रालय यें राज्य मंत्री ( श्री Wawa, पलानीमनिकम ); 
महोदया, मेँ वर्षं 2012 के लिए पफ्तैगशिप कार्यक्रमों के परिणामी 
बजर कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा-परल पर 

रखता हू। 

[vera में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6331/15/12] 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ): 
महोदया, मै, अपने सहयोगी, डो. एस. जगतरक्षकन कौ ओर से 
वर्ष 2012-13 के लिए सूचना ओर प्रसारण मत्रालय कौ अनुदानं 
कौ विस्तृत मांगों कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा 

पटल पर रखता हू। 

[vena में रखी गयी। देखिए संख्या wad. 6332/15/12] 

.--(व्यतघ्ान) 
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जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मत्री तथा अल्पसंख्यक 
कार्य मरत्रालय में राज्य मत्री (श्री fade एच. पाला) 
महोदया, मै वक्फ अधिनियम, 1995 कौ धारा 12 कौ उपधारा (3) 

के sata केन्द्रीय वक्फ परिषद् (संशोधन) नियम, 2012 जो 22 
मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र मँ अधिसूचनां संख्या सा.का.नि. 
240 (अ) में प्रकाशित हए थे, कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 
संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूः- 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 6333/15/12] 

योजना मंत्रालय में राज्य मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य 
मत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदया, मेँ वर्ष 2012-2013 के 
लिए योजना मंत्रालय कौ अनुदानों कौ विस्तृत मांगों कौ एक प्रति 
(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता ह्। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6334/15/12] 

( हिन्दी) 

कृषि मत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मत्रालय में राज्य मत्री (डां. चरण दास wed): महोदया, मेँ 
निम्नलिखित val कौ एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) 

सभा पटल पर रखता &: 

(एक) वर्षं 2012-2013 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मत्रालय कौ अनुदानों कौ विस्तृत मागे। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 6335/15/12] 

(दो) वर्ष 2012-2013 के लिए कृषि मंत्रालय कौ अनुदानं 
कौ विस्तृत मागें 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6336/15/12] 

(तीन) वर्षं 2012-2013 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय का परिणामी बजर। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 6337/15/12] 

[ अनुकाद। 

गृह मत्रालय में राज्य मत्री ( श्री जितेन्द्र fae): महोदया, 
मेँ, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 199 कौ धारा 18 कौ 
उपधारा (3) के wala केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) 
नियम, 2011 जो 21 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में 
अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 95(अ) A प्रकाशित हुए थे, कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा परल पर रखता हू 

[ ग्रथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल.टी. 6338/15/12] 

.-.( व्यवक्षान)
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८९5 
अपराहन 12.02 बजे ey Dm 2a Ka प्रस्तुत करता ह्- 

लोक लेखा समिति 

विवरण  *> 1 | 

(हिन्दी) 

डो. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, मैँ लोक 
लेखा समिति के निग्नलिखित की-गई-कार्यवाई संबंधी प्रतिवेदनों में 

अतर्विष्ट रिप्पणियो(सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई- कारवाई को 

दशनि वाले विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर 

रखता हूः- 

““ दोषपूर्ण स्लीपिग ai का wor’ के बारे में 20वां 
प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)। 

2. “पारस्परिक रूप से सहमत अपेश्षाकृत कम मूल्य के 
अंगीकरण के कारण अवमूल्य'' के बारे में 79वां 
प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)। 

3. ““ स्वीकृत अनुदानों पर॒ अतिरिक्त व्यय ओर प्रभारित 

विनियोग (2005-06) ' के बारे मेँ 84वां प्रतिवेदन 
(14वीं लोक सभा)। 

4. ““ स्वीकृत अनुदानं अनुदानों पर अतिरिक्त व्यय ओर 
प्रभारित विनियोग (2006-07) '" & बारे में 26वां प्रतिवेदन 

(15वीं लोक सभा)। 

5. “" पनडुल्बियों के अर्जन मेँ det को अनुचित लाभ'' के 
वारे मे 29वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)। 

[
|
 

. 

6. ‘are अभयारण्यों A बाघों का परिरक्षण ओर सरक्षण'' 

के बारे में 34वां प्रतिवेदन (15बीं लोक सभा)। 

¢ ६. 

2८ ~ A 

कृषि संबधी स्थायी समिति 
29वां ओर 30वां प्रतिवेदन ^~ 4 ge 

अपराहन 12.21) बजे 

( हिन्दी) 

श्री बसुदेव आचार्यं (apa): महोदया, मै कृषि संबंधी 
समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 

भ्ये प्रतिवेदन अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 16 फरवरी, 
2012 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय अध्यक्ष (पन्द्रहवीं लोक 

सभा) को प्रस्तुत किए गए थे ओर अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य 

संचालन नियम के नियम 280 के aia प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन ओर 
परिचालन का आदेश दिया। 

1. कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान ओर शिक्षा विभाग) की 

अनुदानं कौ मांगों 2011-2012 के बरे मेँ कृषि संबंधी 
समिति (2010-11) के 23वे प्रतिवेदन में अतर्विष्ट 
रिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई- कारवाई 

संबंधी 29वां प्रतिवेदन। 

2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को अनुदानं कौ AMT 
2011-2012 के बारे मेँ कृषि संबंधी समिति (2010-11) 
के 25वे प्रतिवेदन मे अतर्विष्ट रिप्पणियो/सिफारिशों पर 

सरकार द्वारा कौ-गई-कार्वाई Gat 30वां प्रतिवेदन। 

अपराह्न 12.03 बजे &५4~ 
द dan Ve arth? 

सुचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति 

29वां ओर 30वां प्रतिवेदन ~ ५, + d = 

(अनुवाद 

राव इन्द्रजीत सिंह (गुड्गांव) : महोदया, मै सूचना प्रोद्योगिको 
संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) के निम्नलिखित प्रतिवेदन 
(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हुः 

1. संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकौ मंत्रालय (quran विभाग) 
से संबंधित अनुदानों कौ मांगों (2011-12) के बारे में 

21 वै प्रतिवेदन मेँ अतर्विष्ट समिति कौ सिफारिशो/रिणणियों 
पर सरकार द्वारा कौ-गई- कारवाई संबंधी 29वां प्रतिकेदन। 

2. सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानं की 
मांगों (2011-12) के बारे में 22वें प्रतिवेदन में अतर्विष्ट 

समिति कौ सिफारिशों/रिप्पणियों पर सरकार द्वारा 

की-गई- कारवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन। 

८९५. ---- च 
अपराहन 12.031, बजे २,१९ भ~ (4) 

श्रम संब॑धी स्थायी समिति 

24a से 27वां प्रतिवेदन ^ Ded 

[ are] 

श्री हेमानन्द बिसवाल (सुदरगद्) : महोदया, मै, श्रम संबधी 
स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अग्रेजी
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संस्करण) प्रस्तुत करता हूः- 

(1) 'जूट क्षेत्र का विकास' के बारे ममे वस्त्र मंत्रालय से 

संबंधित श्रम संबंधी स्थायी समिति के 16वां प्रतिवेदन 

मे अतर्विष्ट सिफारिशो/रिप्पणियों पर सरकार द्वारा 

कौ -गर्हु- कारवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन। 

(2) श्रम ओर रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की 

अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संब॑धी स्थायी समिति 

के 194 प्रतिवेदन मे अतर्विष्ट सिफारिशो/रिपणियों पर 

सरकार द्वारा को- गर कारवाई Peet 25वां प्रतिवेदन। 

(3) वस्त्र मत्रालय कौ वर्षं 2011-12 कौ अनुदानों कौ मांगों 

के बारे मेँ श्रम संबंधी स्थायी समिति के 20वे प्रतिवेदन 

मँ ade सिफारिशों/रिप्पणियों पर सरकार द्वारा 

की-गई- कारवाई संबंधी 26 वां प्रतिवेदन। 

(4) श्रम ओर रोजगार मंत्रालय के "नियोजन ओर प्रशिक्षण 

महानिदेशालय एक समीक्षा' के at 4 isd प्रतिवेदन 

(15वीं लोक सभा) मे अतर्विष्ट सिफारिशं^रिप्पणियों पर 

सरकार द्वारा कौ-ग्ई- कार्रवाई संब॑धी 27वां प्रतिवेदन। 
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2.1 ध ine 
जल संसाधन संक्धी स्थायी समिति 

अपराहन 12.04 बजे 

11वां ओर 12वां प्रतिवेदन ~ ४ ५ ८. 

[ अनुवाद्। 

श्री दीप amid (कलियाबोर): महोदया, म जल संसाधन 

संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) के निम्नलिखित प्रतिवेदन 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूः- 

(1) “केन्द्रीय मृदा ओर सामग्री अनुसंधान स्टेशन कौ समीक्षा" 

के बारे मेँ 11वां प्रतिवेदन। 

(2) क्षीण होते भूमिगत जल स्तर के संवर्धन, भूमिगत जल 

का सतत विकास, सरक्षण, प्रबधन, प्रयोग तथा जल 

प्रदूषण का निवारण' के बारे मँ 10a प्रतिवेदन (15वीं 

लोक सभा) में अंतर्विष्ट रिष्पणियो(सिफारिशों पर सरकार 

द्वारा कौ-गई- कारवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन। 

7 चैत्र, 1934 (शक) मत्रियी द्रवाय वक्तव्य 686 

८५ ८ 
अपराह्न 12.041, बजे \~ ws. hh 

उद्योग संबंधी स्थायी समिति 

2274 से 229वां प्रतिवेदन ~^ ८ al 

[ अनुकाद। 

श्री एम. कृष्णास्वामी (ant): महोदया, मै उद्योग संबंधी 
स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अग्रेजी 
संस्करण) सभा परल पर रखता हूः- 

(1) भारी उद्योग ओर लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग 
विभाग) से संबंधित हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड 
के पुनरूज्जीवन ओर इसकी पुनर्रचना के बारे F 2184 
प्रतिवेदन पर कौ-गई-कार्यवाई रिप्पण संबंधी 227वां 

प्रतिवेदन। 

(2) भारी उद्योग ओर लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग 

विभाग) से संबधित de कारपोरेशन aie इंडिया 

लिमिटेड के पुनरूज्जीवन ओर इसकी gate के बारे 
मे 2198 प्रतिवेदन पर की-ग्ई कार्यवाई रिप्पण संबंधी 

228वां प्रतिवेदन। 

(3) सूक्ष्म, लघु ओर पथ्यम उद्यम से संबंधित एमएसएमं 

सेक्टर को ऋण सुविधाओं के बारे में 229वां प्रतिवेदन। 

अपराहन 12.05 बजे 

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 

(एक) कृषि मंत्रालय के कृषि ओर सहकारिता विभाग से 
संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के art 
मे कृषि संब॑धी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में 
states सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति" 

[ अनुकाद। 

कृषि मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद 
पवार ): महोदया, मेँ दिनांक 1 सितम्बर, 2014 के लोक सभा 
बुलेटिन भागा द्वारा जारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 
73-क के अनुसरण में कृषि संब॑धी समिति कौ aad प्रतिवेदन 
(2011-12) मेँ शामिल कौ गई सिफारिशों के क्रियान्वयन कौ 
स्थिति के बरे मे एक वक्तव्य सभा परल पर रखता Fl 

“(aq पटल पर रखा गया ओर ग्रंथालय 4 भी रखा गया, देखिए संख्या 

एल.री. 6339/15/12)
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कृषि संबधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का बाईसवां 

प्रतिवेदन 29.08.2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। यह 

प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 हेतु कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता 

विभाग की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है ओर इसमें 18 

सिफारिश है। ये सिफारिश मुख्यतः भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति, 
निधियों के आबंटन ओर उपयोग, नई स्कीमों, बारहवीं पंचवर्षीय 
योजना कौ आयोजना, कृषि उत्पादन अनुमानं, कृषि उत्पादन का 

अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक प्रणाली, सहकारिता, विस्तार 

gaunt हेतु रज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन, भारत A कौर 

प्रबंधन का edie ओर आधुनिकौकरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 

मिशन, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन ओर बकाया उपयोगिता प्रमाण 

पत्र से संबधित हँ! समिति को प्रतिवेदन मेँ निहित सिफारिशो/रिप्पणों 
पर कौ we कार्रवाई कौ विवरणी दिनांक 26.12.2011 को कृषि 

से संबोधित स्थायी समिति को भेजी गई। 

18 सिफारिशों मे से एक सिफारिश (1.4) समिति को छठे 

प्रतिवेदन के अंतिम उत्तर में है ओर दूसरी (3.43) सामान्य स्वरूप 
al है। शेष 16 सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का 
उल्लेख मेरे वक्तव्य के अनुबध में किया गया है जिसे सभा पटल 

पर रखा गया है। मै इस अनुबध कौ विषय. वस्तु को पटने के 
लिए सदन का बहुमूल्य समय लेना नहीं VM, इसे पठा हुआ 

समज्ञा जाए। 

अपराहन 12.051) बजे 

(at) उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 

मंत्रालय के खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण विभाग 

से संबंधित अनुवानों की मांगों ( 2011-12 ) के बारे 
मे खाद्य, उपभोक्ता मामले ओर सार्वजनिक वितरण 

संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अतर्विष्ट 

सिफारिश्नों के कार्यान्वयन की स्थिति* 

(अनुवाद) 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण dara 

के राज्य मत्री (प्रो के.वी. aime): महोदया, लोक सभा के 

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम (माननीय अध्यक्ष लोक 

सभा द्वारा जारी लोक सथा बुलेटिन, भागा, दिनांक 1 सितम्बर, 

(an पटल पर रखा गया ओर ग्रथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या 

WAZ. 6340/15/12) 

27 मार्च, 2012 सत्रिया BRT वक्तव्य 688 

2004 का ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण मेँ खाद्य 
wa सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित ae उपभोक्ता मामले 

एवे सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बारहवं 

प्रतिवेदन मे उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन कौ स्थिति के बारे 

मे मै यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता Zl 

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता 

मामले एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के उपर्युक्त 

प्रतिवेदन मे उल्लिखित सभी सिफारिशां के aay मं 

की-गई-कार्यवाई,स्थिति दशनि वाला विवरण अलग से संलग्न ZI 

कृपया नोर किया जाए कि aed प्रतिवेदन 4 33 सिफारिश कौ 

गई थी, जिनमें से 31 सिफारिश स्वीकार कर ली गई 1 समिति 

की इन सिफारिश की जांच उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक 

वितरण मंत्रालय हारा सावधानीपूर्वक कौ गईं है। जिन सिफारिशों 

को स्वीकार कर लिया गया 2 आंशिक रूप से स्वीकार किया 
गया है। स्वीकार नहीं किया गया है। जांचाधीन रहै, उनका Sh 

इस प्रकार हेैः' 

बारहवीं रिपोर्ट 

सिफारिश की स्वीकार आशिक रूप से जांचाधीन 

कुल संख्या स्वीकार/कार्यान्वित 

33 31 1 1 

बारहवें प्रतिवेदन पर की-ग्ई- कारवाई से समिति को कार्यालय 

ज्ञापन सख्या जी-20017/10/2011-एसी दिनाक 4 नवम्बर 2011 

Se अतगत कराया गया el 

अपराह्न 12.06 बजे 

“जाली भारतीय ata नोटों का परिचालन'' & बारे में 

दिनांक 29.11.2011 के तारांकित प्रश्न संख्या 102 के 
उत्तर मे शुद्धि करने ओर उत्तर में शुद्धि करने में 

ee विलंब के कारण बताने वाला विवरण * 

(अनृकाद्] 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री जितेन्द्र faz): महोदया, 
मे, जाली भारतीय करेसी नो के परिचालन के संबध मेँ दिनांक 

*"(सभा पटल पर रखा गया ओर ग्रंथालय मे भी रखा गया, देखिए संख्या 

एल.टी. 6341/15/12)
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29.11.2011 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर को निम्नानुसार संशोधित करने का निवेदन करता &:- 

उत्तर दिए गए 

प्रश्न का भाग 

के स्थान पर पदा जाए 

(क) ओर (ख) जी, et वर्तमान वर्षं के दौरान अर्थात्, 01.01.2011 
से 31.10.2011 तक 96,15 60,797,00 र. के अंकित 

मूल्य के कुल 1946712 जाली भारतीय Heat नोय को 
जन्त तथा बरामद किए जाने कौ सूचना प्राप्त हुई है। 

उक्त अवधि के दौरान सूचित te जन्ती तथा बरामदगी 
का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक मेँ दिया गया है। 

जी atl वर्तमान वर्षं के दौरान अर्थात 01.01.2011 से 

31.10.2011 तक 17.01.21.026.00 रुपए के अकित 

मूल्य के कुलं 364986 जाली भारतीय करेसी नोर को 
जन्त तथा बरामद किए जाने कौ सूचना प्राप्त हुई है। 
उक्त अवधि के दौरान सूचित tet जन्ती तथा बरामदगी 
का राज्यवार sa संलग्न में दिया गया हे। 

विवरण 

जाली भारतीय करेंसी नोरों का परिचालन 

दिनाक 01.01.2011 से 31.10.2011 तक के आंकड्) 

करसं राज्य/संघ सूचित feu गए altel कुल मूल्य एफआईआर 

राज्य क्षत्र कौ कुल संख्या (रुपये) 
राज्य (आर+एस) (आर+एस) 

1 2 3 4 5 

1. आंध्र प्रदेश 43497 19311970 95 

2. अरुणाचल प्रदेश 21 11000 2 

3. असम 911 526850 31 

4. बिहार 7051 2533605 27 

5. छतीसगद 409 209970 17 

6. गोवा 965 596390 29 

7. गुजरात 21167 11838940 113 

8. हरिणा 1408 215960 14 

9. हिमाचल प्रदेश 174 111000 3 

10. जम्मू ओर कष्मीर 5689 3123890 34 

11. unas 10 5000 1 

12. केर्नारक 11348 6314180 20 

13, केरल 5119 2165650 23 

14. मध्य प्रदेश 5094 1466190 4 
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1 2 3 4 5 

15. महाराष्ट 54368 29296070 187 

16. मणिपुर 0 0 0 

17. | मेघालय 0 0 0 

18. मिजोरम 0 0 0 

19. नागालैंड 211 121400 6 

20. ओडिशा 3688 1379020 0 

21. पंजाब 3705 1283100 5 

22. राजस्थान 9654 3956665 18 

23. सिक्किम 104 61500 3 

24. तमिलनाडु 20802 11226320 0 

25. त्रिपुरा 120 57200 5 

26. उत्तर प्रदेश 36272 13366695 114 

27. उत्तराखंड 192 93300 9 

28. पश्चिम बंगाल 39419 20367061 72 

कुल 271398 129638926 832 

संघ राज्य क्षेत्र 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0 0 0 

30. चंडीगद 13319 3669450 0 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 

32. दमन ओर दीव 0 0 0 

33. दिल्ली 80264 36809650 30 

34. लक्षद्रीप 0 0 0 

35. पुदु चेरी 5 3000 2 

कुल 93588 40482100 32 

कुल योग 364986 170121026 864 

faut: 

आरः भारतीय रिजर्व वैक (आर बी आई) कौ विभिन शाखाओं द्वारा बरामद 

एसः पुलिस द्वारा जन्त 

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध fare eR! 

आके अनंतिम रै ओर निस्तर अद्यतन बनाए जाने के अध्यधीन है।
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विलंब के कारण 

जाली भारतीय करेसी नोयो के परिचालन के aay में दिनांक 
2911.2011 के लोक सभा तारकित WA संख्या 102 का उत्तर 

तैयार करते समय, आसूचना ब्यूरो (आईबी) सहित विभिन एजेंसियां 
से जानकारी मांगी गई ah आसूचना ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में 
अनुलग्नक के रूप में एनसीआरबी के आंकड़े संलग्न करते हुए 
एफआईसीएन कौ जन्ती के व्यौरे दिए oi आसूचना ब्यूरो नै अपनी 
रिपोर्ट मे एनसीआरबी के आंकड़ों में तुरि पर आपत्ति/रिप्पणी नहीं 
की है। इसके अलावा, एनसीआरवबी ने गृह मंत्रालय कौ जन्ती एवं 
वेरामदगी कौ अद्यतेन जानकारी अलग से दी जिसर्मे जन्ती/बरामदगी 
के आंकडं, आईबी द्वारा अनुलग्नक में दिए गए आंकड़ों से थोडा 
बहुत अधिक थे। गृह मंत्री द्वारा तारकित प्रशन का उत्तर देने के 
दिन ब्रीफिग के दौरान आईबी द्वारा बरामदगी/जन्ती के आकदों को 
संशोधित करने कौ बात नहीं कौ गई थी। एसी मानवीय त्रुटि इसं 
वजह से हुई थी कि एनसीआरबी द्वारा जानकारी प्रस्तुत करते समय 
ये sas असावधानीवशच दर्ज हो गए थे। तदनुसार, तारकित प्रश्न 
का उत्तर उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिया गया था। इसके 

पश्चात् दिनांक 29.11.2011 के ताराकित प्रश्न संख्या 102 के तहत 
पहले दिए गए उत्तर को संशोधित करने की कारवाई आरम्भ कौ 
गई Zl 

असुविधा के लिए खेद है। 

अपराहन 12.07 बजे 

सभा पटल पर रखे गए पत्र-जारी 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री एसएस. पलानीमनिकम ): 

महोदया, मँ अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रणब मुखजीं कौ ओर से 
वर्ष 2012-2013 हेतु संसद, राष्ट्रपति सचिवालय ओर उपराष्टरपति 
सचिवालय कौ विस्तृत अनुदानों कौ मांगों कौ एक-एक प्रति 
(हिन्दी) ओर ait संस्करण) सभा पटल पर रखता ह्! 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या wad. 6303/15/12] 

अपराहन 12.09 बजे {~~ 

नियम 377 के अधीन मामले* 
al 

[ अनुकाद। 

अध्यक्ष म्रहोदयाः माननीय सदस्यो, नियम 377 के अधीन 
मामले सभा पटल पर रखे जाएगे। fae आज नियम 377 के 

श्सभा पटल पर रखे माने गए। 

7 चेत्र, 1934 (शक) नियम 377 के अधीन मामले 694 

अधीन अन्तर्गत मामले उठाने कौ अनुमति दी गर्ह है ओर जो उन्हे 
सभा पटल पर रखने के इच्छुक है इस संबंध मे अपनी पर्ची परल 

पर व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के अंदर सभा परल पर रख 4 

केवल उन्हीं मामलों को सभा परल पर रखा गया माना जाएगा 

जिनके fou नियत समय के अन्द्र सभा परल पर पर्चियां प्राप्त 

ee fi शेष मामलों को व्यपगत Wen जाएगा। 
^ ८ by ~ 4 <^ 

\ de ... (व्यवधान) 
Pal <> + 

(एक ) कैसर के उपचार के लिए पंजाब के गुरदासपुर 

मे एक मल्टी-सुपर स्पेशिएलिरी अस्ताल खोले 
जाने की आवञ्यकता ८. "~ 2999 

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर): स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्रालय के अनुमानों से पता चला है कि किसी भी समय 
भारत में कैसर रोगियों की संख्या 28 लाख के लगभग रहती है। 

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अनुसार यह संख्या प्रत्येक 

वर्ष दर्ज किए जा रहे 9.8 लाख नए मामलों से अलग है) 

विकासशील दुनिया में मृत्यु का तीसरा सबसे बडा कारण होने के 

नाते कैसर कौ बीमारी के कारण होने वाली मौतों कौ संख्या भारत 

में बद रही है। प्रति लाख जनसंख्या पर 30.54 कैसर रोगियों के 
ओसत से इस संबंध में पंजाब की स्थिति काफी निराशाजनक है। 

fide से पता चलता है fe डीडीरी, बीएचसी (बेजीन 
हेक्सा-क्लोराईड) जैसे कौटनाशकों ओर यूरेनियम ओर भारी धातुओं 
की प्रचुर मात्रा मेँ उपस्थिति के कारण भूमिगत जल नै कैसर 
काकरेल कारूपले लिया है। वैकल्पिक स्रोतों कौ कमी के कारण 

एसे निर्दोष लोग जो इस जल का उपयोग कर रहे दहै, वे इस भरी 
आफत का शिकार हो रहे हैँ ओर स्थिति इतनी भयानक हो गई 

है कि राज्य के अंदर एक a क्षेत्र को कैसर पट्टी कानाम दे 
दिया गया है। 

कैसर की पहचान ओर उसके उपचार कौ प्रक्रिया अभी तक 
शिथिल रही है। आईसीएमर ओर ' नेशनल सेंटर फर डिजीज 

इफोक्मैरिक्स एड रिसर्च" ने यह दावा किया है कि राज्य में कैसर 
के मामले साममे नहीं आ रहे है। केसर रोगियों कौ अधिक संख्या 
के कारण राज्य के स्वास्थ्य dd के साथ कोई तालमेल नहीं बैठ 
पाता। कैसर रोगियों को दूसरे राज्यो से चिकित्सा सहायता प्राप्त करने 
के लिए बाध्य किया जा रहा Zl 

राज्य मेँ yest कैसर के अस्पताल है। गरीब के लिए कैसर 
का उपचार अभी तक एक दुःस्वप्न है ओर कट्वी सच्चाई टै। 
उत्तरी क्षेत्रों जैसे मेरे संसदीय निर्वाचन क्षत्र गुरदासपुर सहित राज्य 

& विभिन्न भागों मे विशेष नैदानिक ओर उपचार सुविधाओं से लैस
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मल्टी -सुपर स्पेशालिरी अस्पताल खोलने कौ तत्काल ओर अपरिहार्य 

आवश्यकता है। 

कैसर से yx रहे लोगों की संख्या पता लगाने के लिए 

निर्धारित समय-सीमा के भीतर तत्काल कदम उठाए जाए। कैसर 

को एकं सूचनीय बीमारी बनाने कौ आवश्यकता है ताकि अस्पतालों 
के लिए प्रत्येक कैसर मामले की जानकारी देने ओर उसका उपचार 

करने कौ अनिवार्यता हो। एक सुस्थापित कोष वितरण त॑त्र के 

माध्यम से एेसे रोगियों को निःशुल्क देखभाल उपलब्ध कराने के 

लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मै माननीय मंत्री से मामले कौ जांच 

करने ओर गुरदासपुर को प्रथामिकता देते हुए एक एसा मल्टी-सुपर 

स्पेशिएलिरी अस्पताल खोलकर लोगों को आशा कौ एक किरण 

उपलब्ध कराने Ss ra करता sl Vata 

(at) राउरकेला-इलाहाबाद ( टन सं. 18109/19110 ) 

एक्सप्रेस को संबलपुर तक बढाए जाने तथा 
भुवनेश्वर से नईं दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को 

रास्ता संबलपुर, ओडिशा चलाए जाने की 

आवश्यकता ८ {` ~^ 777 

श्री अमरनाथ प्रधान (संबलपुर): मृतक की अंतिम रोतियों 

को पूरा करने के लिए संबलपुर से इलाहाबाद तकं कोई सीधा टन 

संपर्क न होने के कारण समस्त weet ओडिशा क्षेत्र के लोग 

बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे है। इसलिए मेँ रेल मत्री 
से 18109 राउरकेला-इलाहानाद ओर इलाहाबाद -राउरकेला टेन (18110) 

जम्मू-पूरी एक्सप्रेस को संबलपुर तक AS का अनुरोध करता हू 

जिसका राउरकेला से यात्रा समय बमुश्किल ढाई घंटे है। दूसरे 

भुवनेश्वर राजधानी जो प्रतिदिन भुवनेश्वर से नई दिल्ली तक चलती 

है को समस्त पश्चिमी ओडिशा के रेल यात्रियों कौ काफौ समय 
से लेबित चली आ रही मांग को पूरा करने कै लिए सप्ताह में 

कम से कम 3 दिन बरास्ता संबलपुर चलाया जाए। 
८५१५ ~£ ८ 

( तीन ) उत्तर प्रदेश के बहराईच- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
में स्तीकृत केन्द्रीय विद्यालय को तत्काल आरंभ 

किए जाने की आवश्यकता ( (^, ९ 72) 

( हिन्दी] 

श्री कमल किशोर "कमांडो" ( बहराइच): मै सरकार का 
ध्यान उत्तर प्रदेश के बहराईय संसदीय क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय 

की स्थापना की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता gl इस क्षत्र 
में लगभग आधी आबादी मुस्लिमों कौ है, यहां पर बडी संख्या 
में जनजातीय लोग, गरीब, अनुसूचित, free वर्ग के लोग रहते 

है। यहां का शिक्षा का स्तर अत्यंत गिरा हुआ है। निर्धनता के कारण 
माता पिता अपने बच्चों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा 
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दिलाने मे असमर्थ है। यहां के गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा 

प्रदान करने की नितांत आवश्यकता है। इसको देखते हुए केन्द्र 
सरकार द्वारा एक केन्द्रीय विद्यालय कौ स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान 

कौ गई है। बार-बार अनुरोध करने के ae भी किन्तु अभी तक 

न तो केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारभ gon a et किसी 

fra के भवन में केन्द्रीय विद्यालय को खोला गया। 

सरकार से अनुरोध है कि जनहित में बहराइच संसदीय क्षत्र 
उत्तर प्रदेश में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय का शीघ्र निर्माण कराने 

तथा केन्द्रीय विद्यालय का शिक्षक किराये के भवन में प्रारंभ करने 

कौ अनुमति देने कौ कृपा atl sag ~ ˆ 

(चार) केरल के पश्चिमी तट नहर नेटवर्क के अंतर्गत 
कैनोली नहर के तल से गाद निकालने के लिए 
धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता 

( Cn (कि, 

( अनुवाद । 

श्री एम.के. राधवन (aligns): मानव निर्मित कैनोली नहर 

पश्चिमी तट नहर नेटवर्क का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय परिवहन नीति 

समितियों द्वारा चिहित किया गया है। 1950 तक, इस नहर को 
एक प्रमुख व्यापार बिन्दु के तौर पर उपयोग किया जाता था। 

वर्तमान मे यह अत्यधिक प्रदूषित है। 1948 में निर्मित इस 11.4 
किमी लंबी नहर का अनियत्रित तरीके से अतिक्रमण किया गया 

है ओर इसमे ठोस अपशिष्ट डाला जा रहा है। बहाव कौ बहाली 
के लिए नहर के तल से गाद निकालने तथा कुछ स्थानों पर इसे 
गहरा करमे कौ भी आवश्यकता V1 बेहतर मोटयुक्त परिवहन सुविधा 
के कारण यह सामान SA ओर यात्री यातायात के लिए एक 
वैकाल्पिक रास्ता हो सकता है। इस नहर का पानी खारा है ओर 
अध्ययन यह दर्शाता है कि इसने आस-पास के भूमिगत जल को 
भी प्रभावित किया है। इस एतिहासिक नहर का पुनरुद्रार करने के 

लिए एक मजबूत कार्य योजना की आवश्यकता है जिससे यह एक 
प्रमुख जल-मार्ग बन सकता है। यह एक अच्छा पर्यटन स्थल भी 
बन सकता है। इसलिए, मेर अनुरोध है कि इसके Green हेतु 
तत्काल कम से कम 10 करोड रुपए निर्धारित feu जाएं ओर 

काम शुरू किया जापए्। 
^ ८.7 & ‰८ -९7 

( पांच ) लहसुन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित 

किए जाने at आवश्यकता 
^ ^~ 379) 

( हिन्दी] 

श्री इन्यराज सिंह (कोटा) : मेरे संसदीय क्षेत्र कोय के संभाग 

aes मे लहसुन की पैदावार बहुत अच्छी हूर है, परंतु अधिक 
उत्पादन होने के कारण लहसुन 5 रुपये से 10 रुपये के बीच
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किसानों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा 21 एक बिगहा 
मे लहसुन का उत्पादन करने के लिए ₹. 18000 कौ लागत आ 
रही है, अधिक लहसुन के होने के कारण किसानों को उनकौ 
उत्पादन लागत भी नहीं मिल फ रही है जिसके कारण किसान 
जब मंडी मे लहसुन बेचने के लिए ले जाता है तो व्यापारी लोग 
5 रुपये किलो मे लेने को ही तैयार है ओर किसानों को कहा 
जाता है बेचना हौ तो 5 रुपये प्रति किलो & हिसाब से ही व्यापारी 

देगे नहीं तो लहसुन को अपने घर ले जाओ। खेद के साथ बताना 
पड़ रहा है कि लहसुन का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया 
जाता है। किसानों के हितों को देखते हुए लहसुन का समर्थन मूल्य 
घोषित तत्काल किया जाना अति आवश्यक है। 

मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों कौ हालत मे सुधार 
करने एवं उनकी उत्पादन लागत से अधिक मूल्य मिले इसके लिए 
लहसुन का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाये। 

८ 47 

(oe) बीडी श्रमिकों को कल्याण ओर सामाजिक 
qian योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में 
शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेष्टा के प्रतापगढ 
मे लीडी श्रमिकों की पहचान किए जाने की 

आवश्यकता ८ (` ~~~ 2.22 

राजकुमारी ten सिंह (प्रतापगद) मेरे संसदीय क्षत्र प्रतापगढ 

मे 15 हजार से ज्यादा det श्रमिक होने के बाद् भी अभी तक 

प्रतापगढ को बाड़ी मजदूर बहुत क्षेत्र के रूप मेँ चिन्हित नहीं किया 

है। जिसके कारण इन मजदूर को स्वास्थ्य, श्रमिक कल्याण संबधी 

एवं केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित योजना का लाभ नहीं मिल पा 

रहा 21 मेरे संसदीय क्षेत्र के गोला ब्लाक, कालाकाकेर ब्लाक, पट्टी 
ब्लाक, मानदाता ब्लाक, Hest न्लाक, rane ब्लाक मे यह बीडी 

मजदूर बहत क्षेत्र के रूप मेँ कल्याण संबंधी एवं केन्द्र सरकार द्वारा 

क्रियान्विति योजना का लाभ नहीं पट्टी ब्लाक, मानदाता ब्लाक, 

कुन्डा व्लाक, शिवगढ ब्लाक में यह बीडी मजदूर he हए हैँ ओर 

इनके परिवार दयनीय स्थिति से गुजर रहे है ओर कड परिवार री. 
बी. की बीमारी से ग्रस्त 21 प्रतापगढ जिले मँ 22 इकार्टयों 4 बीडी 

बनाने का कार्य इनको सिखाया जा रहा है जिससे बीडी मजदूर 

की संख्या ag रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ के आसपास के 

जिलों मे बीडी मजदूर को चिन्हित किया हुआ दै तो प्रतापगढ 

को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है! दूसरी ओर दौ हजार बीडी 

बनाने के लिए 35 रुपये दिया जाता 21 एक परिवार जिसमें चार 
सदस्य होते है वे दो दिन मेँ 2000 हजार बीडी बना पाते है जो 

एक दिन का 15 रुपये से कम पडता है। इस तरह से बीडी FAG 
को उनकौ मेहनत का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है। 

मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ को बीडी 

asad कौ बहुलता वाले क्षेत्र के रूप में चिहित किया जाये जिससे 

बीडी मजदूर के कल्याणकारी योजनाओं कौ क्रियान्वित किया जा 

सके) 
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"२.१ (+ ८५ ५, (4 EG 4 

(सात) देश में विशेष रूप से आध प्रदेश के करीम 

नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे वामपंथी उग्रवाव 

प्रभावित जिलों में एकीकृत जिलों मे एकीकृत 

कार्य योजना में शिक्षा को महत्व प्रदान किए 

जाने की आवश्यकता ८ Ce ..- 3 )\ > 

[ अनुकाद। 

श्री पोनम प्रभाकर (करीमनगर): गै बारहवीं योजना अवधि 

मे के पूरे देश, विशेषरूप से आध्र प्रदेश के करीम नगर जिले 

मे समेकित कार्य योजना में एक साथ शिक्षा को लेने ओर इसे 

सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता कौ ओर सरकार का ध्यान 

आकृष्ट करना AEM 

जैसा कि सरकार को जानकारी है कि पुरे देश मेँ वामपंथी 

नक्सल उग्रवाद प्रभावित लगभग 150 जिलों में कार्यावित कौ जा 

रही अद्वितीय समेकित कार्य योजना के वाक्ित परिणाम प्राप्त हुए 

है। qi यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि चयनित 

जनजातीय ओर forse जिलों हेतु विकास योजनाओं को प्रोत्साहन 

देने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत पुरे देश मे चर्यानत 15 जिलों मे 

आंध्र प्रदेश से छह ओर जिलों को शामिल किया गया है। मेरे 

निर्वाचन क्षत्र करीमनगर को इसके अंतर्गते शामिल करने के लिए 

मै सरकार का आभारी ह सरकार को 12वीं योजना अवधि मं 

आईएपी योजना के माध्यम से वाक्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए 

केन्द्रीय विद्यालयों व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानं, राज्य सरकार के 

स्कूलों जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा करीमनगर सहित प्रत्येक राज्य 

मे सभी sical को सुदृढ बनाकर लोगों के बीच शिक्षा के स्तर 

पर ध्यान देकर ओर उसे विकसित करके पूरे देश मेँ शिक्षा को 

महत्व देते et आर्ृएपी योजना का स्कूल बनाने पर ओर अधिक 

ध्यान देना चाहिए, 

अतः मेँ अध्यक्ष पीठ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से 

एसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों, विशेष रूप से आध्र प्रदेश 

मे मेरे निर्वाचन aa करीमनगर के fea ओर दलित वर्ग के लोगों 

कौ बेरोजगारी दूर करने के अतिरिक्त, केन्द्र दवारा प्रायोजित योजनाओं 

योजनाएं तैयार ओर आरंभ करके तथा आश्र प्रदेश सहित सभी राज्य 

सरकारों के सहयोग से चयनित जिलों को बराबर अनुदान/निधियां 

जारी करके इस योजना के उदेश्य की प्राप्ति के लिए आईएपी के 

अंतर्गत पहले से चयनित जिलों मे शिक्षा को महत्व देने का अनुरोध 

करता ह्। Coke 5 

(आठ) कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध से गाद निकाले जाने 

चन कायं आरंभ किए जाने की आवश्यकता 
( (^, , 272 

श्री शिवराम गौडा (कोप्पल); तुंगभद्रा नदी कर्मारक 4 

कोप्यल, रायचूर ओर बेल्लारी fact से हो कर बहती है। इस नदी
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के fant पर बसे लोगों कौ समृद्धि मेँ इसकौ महत्वपूर्णं भूमिका 

हे। तुंगभद्रा जलाशय का निर्माण 1953 मे किया गया। यह बाध 

ales के मलनाड ओर सूखे क्षेत्रों मँ जल का एक प्रमुख स्रोत 
हे, इस जलाशय से 1 लाख 50 हजार ओर 570 हैक्टेयर भूमि 
at सिंचाई at जार्ही है। 

इसके अतिरिक्त, आस-पास के कस्वों ओर गांवों की पेय जल 
कौ आवश्यकतां को पूरा करने के लिए तुंगभद्रा नदी का उपयोग 
किया जा रहा है। आसपास के शहरों को भी इसके जल की आपूर्ति 

कौ जा रही है। इस जलाशय की मूल भंडारण क्षमता 133 रीएमसी 
फुट है। हाल के वषं मे घटिया रख-रखाव के कारण वाध में 
गाद जमा हो गई Zz 

जिससे हाल ही में इसकी जल भंडारण क्षमता कम हो कर 

104 रीएमसी फुट रह गई हे।, एक अनुमान के अनुसार, प्रति वर्ष 
29 दीएमसी जल कौ हानि होती 21 इसके परिणामस्वरूप विनाशकारी 
परिणाम आए है क्योकि प्रतिवर्षं मानसून के दौरान बार-बार आने 
वाली ae ओर गर्मियों से सुखे की स्थिति से कृषि ओर पेय जल 

दोनों कौ भारी कमी हो जायेगी। 

अतः मै केन्द्र सरकार से तुरंत तुंगभद्रा बांध की गाद निकालने 
का कार्य ay करने का सुञ्ञाव देता हूं ताकि नदी कौ जल 
भंडारण क्षमता में वृद्धि कौ जा Ahi मेरा दूसरा Ya यह है 
कि तुंगभद्रा बाध के अतिरिक्त जल को नहरों के माध्यम से आस 
पास स्थित diet ओर तालाबों में प्रवाहित किया or 

अत मे, मेँ केन्द्र सरकार से इन yea पर विचार करने ओर 
se कार्यान्वितं करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध 
करता =I EAT EFG-700 

(नौ ) _इयारखंड_की “*ौतिया'', ““कोल्ह-तेली '' ओर 
“qr” जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों 
की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता 

C Me 7-74 

(हिन्दी) 

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मेँ सरकार का ध्यान as 
राज्य सहित देश कौ उन जातियों कौ ओर दिलाना चाहता हूं, जो 

कि मूल रूप से जनजाति समाज से संबंधित हैँ तथा उनकी वर्तमान 
सामाजिक ओर आर्थिक स्थिति भी दीक नहीं है अतः इन जातियों 
को अनजातियों कौ सूची मे सम्मिलित करने कौ आवश्यकता क्षेत्रीय 

जनता द्वारा वर्षो से महसूस कौ जा रही है। ये जातियां हैः 
1. रोतिया 2. कोल्ह-तेली 3. पुरान जाति। areas राज्य सरकार 
एवं केन्द्र सरकार के पास भी उपरोक्त जातियों के जन-जाति होने 
ated प्रमाण उपलब्ध होगे। पूर्वं मेँ इन जातियों को जन-जाति 
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के रूपम मं स्वीकार करने के day में ्यारखंड सरकार द्वार अनुशंसा 

at at a gat है। परन्तु अभी तक केन्द्र सरकार ने ईसं विषय 

पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। इसके क्या कारण हँ? जबकि 
जाति- निर्धारण सम्बन्धित सभी मापदंड इन जातियों को जन- जाति 

होने का प्रमाण देते है। 

उपरोक्त तीनों जातियों के संदर्भ में मेरा सरकार से अनुरोध 

है, कि कृपया जनहित को ध्यान मेँ रखते et, इन तीनों जातियों 
को शीघ्र-अतिशीघ्र जन-जाति घोषित किया जाये, जिससे कि इनके 

जीवन स्तर मे सुधार हो सके ओर यह समाज मे ससम्मान अपना 

जीवन यापन कर सके तथा इनकी सामाजिक ओर आर्थिक स्थिति 
मेँ भी सुधार हो सके। eo 

(वस ) बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षत्र में 
राष्टीय राजमार्ग संख्या 104 पर एक पुल का 

शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता 
(few 677) 

श्रीमती रमा देवी (शिवहर); मेरे शिवहर लोक सभा क्षेत्र 
के राष्ट्रीय राजमार्ग 104 के 38वां कि.मी. अन्तर्गत फतेहपुर शिवहर 

का आर.सी.सी. पुल का निर्माण विगत तीन वर्षो से अधूरा पड़ा 

हुआ हे। यह शिवहर जिला मुख्यालय को जोड़ने बाला एक मात्र 
सडक पुल हे उायवर्सन के सहारे आवागमन जारी है तथा वर्षा 

के दिनों में जल-जमाव से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है जिससे 
आम लोगों को काफौ कठिनाटृयो का सामना करना पडता है। मैने 

पूर्वं मे कईं बार पत्र के माध्यम से एवं स्वयं मत्री महोदय से 

मिलकर इस विषय पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है 
परन्तु अब तक कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है। दो जिलों को 
परस्पर आपस में जोडने वाले इस महत्वपूर्णं राष्ट्रीय राजमार्ग के 
सडक पुल का अब तक निर्माण नहो पाने से क्षेत्र की जनता 
को काफौ असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 

अतः सरकार से अनुरोध है कि जनहित में राष्टीय राजमार्ग -104 
के 3&वां कि.मी. अन्तर्गत फतेहपुर-शिवहर का आर.सी.सी. पुल के 
निर्माण कौ कार्यवाही कौ जाये जिससे कि उक्त पुल से आवगमन 

सुगम हो सके। ~ 
य (€~ 0 { 

( ग्यारह ) सरकारी (न के a=, ̂ के कार्यकरण की 
समीक्षा किए जाने की आवश्यकता 

CK. 29 2) 
(अनृकाद ] 

श्री राजेन गोहैन (AT): एआर इंडिया का परिचालन व्यय, 

अन्य निजी संचालकों कौ तुलना मे लगभग दोगुना है। प्रति विमान 
कार्य पर लगाई गई श्रमशक्ति भी pe अन्य निजी यातायात 

संचालकीं कौ तुलना A लगभग 80% अधिक है। एर इंडिया के
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पायलयो को कुछ अन्य निजी संचालनों से 60% अधिक वेतन ओर 
अनुपलब्धियों का भुगतान किया जाता है ओर फिर भी usm इंडिया 

के पायलट अपने वेतन ओर परिलब्धियां ser के लिए आंदोलन 

करते है जबकि संगठन का तुलन पत्र वर्ष दर वर्ष करोड़ों रूपये 

का घाटा दिखा रहा है। सरकार को घाटे A चलने वाले सरकारी 

aa के सभी उपक्रमो के कारणों का पता लगाना चाहिए ओर 

करदाताओं के पैसे पर एक वर्गं के लोगों द्वारा उटाये जा रहे आनंद 

को बंद करने हेतु उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। पुनः यह देखा 

गया है कि ag एकक परिचालन वाले ge सरकारी क्षेत्र के 

उपक्रम खराब परिचालन अथवा किसी विशेष इकाई के बंद हो 

जाने के कारण Bel उठा रहे है। एसे मामलों में विनिवेश के बजाय 

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो के समग्र निष्पादन को सुधारने कै लिए 

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ta बंद रुग्ण एकको पर उपयुक्त 

कारवाई करने के लिए कहा जाए। Fe] 

( बारह ) उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन aa 

मे उत्तर-पू्वीं रेलवे. के अंतर्गत मालवीय 

रोड-कसया रोड इटरसेक्छान पर एक रेल उपरि 

पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता 
भि 

(ध ( ^ % 22 \ 

[feat] 

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): उत्तर पूर्वी रेलवे 

अंतर्गत देवरिया कसया रेलवे प्रखंड में स्थित मालवीय रोड एवं 

कसया रोड क्रोसिंग पर एक उपरी पुल बनाया जा रहा है जिसकौ 

रेलवे लाइन छपरा तक जा रही है। जिस सडक A पर उपरी 

पुल बनाया जा रहा है ae अत्यंत व्यस्त मार्गं है ओर उपरी पुल 

बनाने का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है जिसके कारण 

एक ओर तो यातायात बाधित हो रहा है ओर दूसरी ओर लोगों 

को मिलने वाली सुविधा दिलवाने के कार्य मेँ नाहक देरी हौ रही 

है। इस उपरोक्त पुल पर saa टैक एवं रेलवे लाइन विद्युतीकरण 

का कार्य भी होना है जो उपरोक्त उपरी पुल पर धीमी गति a 

कार्य होने से उनके कार्य को आस्म करने पर प्रभाव पडेगा एवं 

इन कार्यों को करने a at a wt 2 

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त उपरी पुल के निर्माण 

कार्य मे तेजी लाई जाये। Fo). ०2 

( तेरह ) मगही भाषा को संविधान at आठवी अनुसूची 
मे शामिल किए जाने की आवश्यकता 

८ Me, १.72} 

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मगही विहार के जन-जन 

की भाषा है ओर बिहार के नालन्दा, नवादा, पटना, गया, ओरंगाबाद्, 
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बाद, शेखपुरा बख्तियारपुर, फतुहा, रोरी, हसुआ, राजगीर इत्यादि 

स्थानों पर बोली जाती 3) इसको बोलने वाले लगभग 5 करोड 

लोग हैँ लेकिन इसको अभी तक संविधान कौ आखठवीं अनुसूची 

मे नहीं लिया गया है। बिहार के लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे 

है आंदोलनरत है लेकिन सफलता नही मिल पा रही है। मगही, 
मगध क्षेत्र की भाषा है। मगही, मगध का ही अपभ्रंश हे। मगध 

साम्राज्य कौ आज इतिहास भूल नहीं सकता। 

इसलिये मै सरकार से मांग करता हू कि वो मगही भाषा को 

संविधान की areal अनुसूची मं ले a ¬~ 

( चौदह ) तमिलनाडु के तिरूवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन 

aa पे जोलारपेट रेलवे waar पर स्थित उपरि 

पुल पर पैदल यात्रियों के आवागमन की अनुमति 

faq जाने की आवश्यकता ( (¬^. 2१22 

( अनुकाद। 

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूवन्नामलाई) : तिरूवननामलाई लोक 

सभा निर्वाचन aa मे जालारपेट रेलवे जंक्शन एक्सप्रेस पैसेन्जर ओर 

मालगाडी सेवाओं के एक विशाल रेल यातायात कौ संभालता है। 

3a कि कस्बा का विकास हो रहा है ओर आकार मे aca जा 

रहा है, रेलवे जंक्छन अब जोलारपेर कस्बे के मध्यमे आता जा 

रहा 2) आम लोग, जिन्हें सरकारी अस्पताल, रेलवे एवं पशु 

चिकित्सालयों, स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों, विभिन शैक्षिक संस्थाओं, 

विभिन dat, पुलिस थाने ओर बिजली até कार्यालयों के अलावा 

विभिन व्यापारिक एवं ओद्योगिक प्रतिष्ठानं को जाना पडता हे, 

निरपवाद रूप से एवं अनिवार्यतं रेलवे उपरि पुल, जो कि जोलारपेर 

कस्बे के ui ओर पश्चिमी भाग को जोडता हे, पर निर्भर हे। 

प्रतिदिन कम से कम पचास हजार लोग उस रेलवे उपरि पुल का 

उपयोग करते 21 दुर्भाग्यवश, उस रेलवे उपरि पुल का उपयोग करने 

से रेलवे पदाधिकारियों द्वारा जनता को रोका जाता है, जिसे बंद 

करने की जरूरत है। चूकि, इससे सभी संबधित व्यक्तियों को भारी 

असुविधा हो सकती है, अतः इसके पास मेँ एक ओर उतना ही 

मजबूत रेलवे पुल के निर्माण किए जाने पर विचार करनां ज्यादा 

ठीक है। इस बात पर अथवा ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली मे मेदो 

रेल, जहां wel भी जरूरत हो, विस्तृत सडक पुल या सुरंग पथ 

का निर्माण करके जनता विशेषट पादचारियों को फायदा देने में 

सहायता करता 2) इसलिए, मे रेल मंत्रालय से निवेदन करता हू 

कि जनता को बिना कोई असुविधा पहुचाये एक ओर मजबूत पुल 

का निर्माण करके जनता के साथ अपने संबंध को मजबूत Hi 

मै माननीय रेल मंत्री से इस संबंध में सकारात्मक हस्तक्षेप करने 

के लिए निवेदन करता =! 
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2० ˆ 
( पन्द्रह ) महाराष्ट के बुलढाणा जिले में एफएम रेडियो, 

स्थापित किए जाने की आवश्यकता 

(हिन्दी) Cc {4 ~ 3799 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा): नियम 377 
के माध्यम से मै क्ताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा 

जिले मे एफएम रेडियो सेवा को अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया 

गया है। जबकि कई जिलों मे एफ एम रेडियो सेवा उपलब्ध करवा 
दी गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र मे किसानो के पास मनोरंजन के साधन 

नहीं है वह टी वी खरीद नहीं सकते हे ओर कृषि कार्य मे व्यस्त 
होने के कारण टी वी के कार्यक्रम भी नहीं देख सकते है। एफ 
एम के माध्यम से वह ज्ञान विज्ञान की जानकारी एवं संगीत एवं 

गाने के रूप में उन्हें ज्ञानं एवं मनोरंजन का अच्छा साधन उपलब्ध 

कराया जा सकता है! अगर इसं सेवा को मेरे बुलढाणा जिले में 
एफ एम रेडियो & माध्यम से प्रचारित किया जाये तो विज्ञापन 

से आय की काफी संभावना 2 विश्व मँ आधुनिक तकनीकी 
विकसित्त हो चुकी है परन्तु भारत मे एफ एफ रेडियो सेवा को 
ae जिलों मे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सरकार द्वारा 

सभी जिलों में एक साथ एवं एक जैसी सुविधाएं एफ एम रेडियो 

कौ सुविधा प्रदान कौ जाये। किसानों को, आदिवासियों एवं गरीब 
वर्गं जो fred जिलों मे रहता है उनको अभी तक एफ एम रेडियो 
at सुविधा नही दिलाये जाने से यहां के लोग ज्ञान एवं मनोरंजन 
के साधन से वंचित gi एक तरफ कर शहरों मे रेडियो fie, 
विविध भारती, ज्ञान भारती इत्यादि सेवाएं दौ जा रही है जबकि 
दूसरी ओर छोटे जिलों को एफ एम कौ सेवा से वंचित किया हुमा 

हे। 

सर्कार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय aa बुलदढाणा जिले 
मे एफ एम रेडियो की सुविधा दी जाये ओर यह कारण भी बताये 

जाये fe बुलढाणा जिले को अभी तक यह सुविधा क्यों नहीं दी 
जा \ जा at zl Aya Ah WA "7 ८7-2 ५ 

( सोलह ) arava द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अंशकालिक 

रिपोर्टरो८कैमराभेनों को वेतन ओर परिलब्धियां 

उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता 

( (~~ 377) 
( अनुकाद] 

श्री संजय दिना पाटील (मुंबई उत्तर पर्व); मै सपर्ण भारत 
में कार्यरत दूरदर्शन न्यूज क स्टिजरों के संतुलित रूप से समाचारं 
को कवेर करने एवं एकत्रित करने के मुद्दे को उठाना चाहूगा। 

fread, देश के विभिन हिस्सों में घटनाओं को केवर करने 

के लिए दूरदर्शन द्वार नियुक्त अशकालिक रिपोर्टर,कैमरामेन Zi 
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तरीय समाचार इकाइयां (आर.एन.यू.) Wa दिल्ली, मुंबई, चेनई, 
कोलकाता अपने समाचारो के लिए इन्हीं feet पर लगभग शत 

प्रतिशत निर्भर है। चकि दूरदर्शन न्यूज मे अपनी सेवा हेतु विरले 
ही कोई स्थाई संवाददाता है, न्यूज अनुभाग को इन्हीं fest कौ 
सेवाओं पर निर्भर रहना पडता है) सम्पूर्ण देश में feed को 3 
RAS. कैमरो, वाहनों, Goel, फैक्स मशीनों, मोबाइलों इत्यादि 
जैसे उपस्क के साथ नियुक्त किया जाता है, वे दूरदर्शन के स्थाई 
कर्मचारियों के स्थानापनन के समान हैँ ओर इस प्रकार oe छठे 
वेतन आयोग कौ सिफारिश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 

दिये गये वेतन के अनुसार वेतन नहीं देने के कारण दूरदर्शन को 

फायदा होता है) Sst. न्यूज दूरदर्शन द्वारा संचालित एक 24 घंटे 
वाला चैनल है ओर इन्हीं स्टिजरों कौ सहायता से वह अन्य सभी 

निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा करता ठै। 

माननीय मत्री जी, मै आपके ध्यान मे लाना ae कि 

दूरदर्शन में कार्यरत feet कौ दयनीय स्थिति पर विचार करें 

wife ये न्यूज अनुभाग की te है। तत्कालीन राजग सरकार ने 
अचानक ही अंशकालिक संवाददात्ताओं को वर्ष 2013 तक कवरेज 

दी जा रही राशि को 50% तक घटा दिया। दूरदर्शन नियुक्त 

अंशकालिक संवाददाता कौ प्रति स्थानीय कवरेज के लिए 1650/- 

रुपए देता है ओर यदि वह नियुक्ति वाले शहर से बाहर् जाता 
है तो उन्हें प्रति कवरेज 2400/- रुपए + परिवहन प्रभार मिलता 
है। तत्कालीनं राजग सरकार ने wa को क्रमशः 800/- ओर 

1000/- रुपए तक कम कर fea विभिन अंश्कालिक संवाददाता 

संघों कौ लगातार aged! कार्रवाई के बाद मंत्रालय नै इस धमराशि 

को क्रमशः 1200/- SIT ओर 1500/- रुपए तक बदा दिया, जोकि 

2003 मे मूल रूप से दी गर्ह धनराशि के भी बराबर नहीं हे। 

एक तरफ मुद्रास्फीति कौ द्र दिन प्रतिदिन बद् रही है, पेरोल 
ओर डीजल की ated ऊपर की तरफ बद् रही है, सरकार अपने 
कर्मचारियों को 6s वेतन आयोग के अनुसार वेतन दे रही है ओर 
अंशकालिक संवाददाता जो खबरों के लिए सूरज ओर बारिश मे 

इधर-उधर भागते है उन्हे कम पैसा दिया जा रहा है। वे भुगतान 
aa में aed के लिए लगातार मांग कर रहे हैँ ओर वार्षिक 

भुगतान सीमा को 2 लाख रुपए प्रति अंशकालिक संवाददाता सै 

5 लाख रुपए प्रति अंशकालिक संवाददाता किया al यहां तक 

कि इस संबंध मे मैने दो बार लिखा है ओर अंशकालिक संवाददाता 
के शिष्टमंडल के साथ माननीय मंत्री से मिलने कां भी प्रयत किया 

किन्तु कुछ भी लाभ नहीं gem इस अवसर पर मै मत्री जीसे 

व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखने ओर दूरदर्शन समाचार के 
अंशकालिक संवाददाताओं के साथ न्याय करने का अनुरोध करता 

ql
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( सब्रह ) आंध्र wes के नरसारावपेट संसदीय निर्वाचन 

क्षेत्र मे एक केन्द्रीय . विद्यालय स्थापित far 
जाने की आवश्यकता ८ FAN. 222; 

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावपेट): मै सरकार का 

ध्यान आध्र प्रदेश मे मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नरसारावपेर मेँ 
केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने कौ आवश्यकता की तरफ आकृष्ट 
करना चाहता हू। 

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नरसारावपेर मे रह रदे लोगोंमें से 

ज्यादातर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक ओर 

पिछड़ी जातियों से संबधित है ओर वे अपनी नाममात्र कौ आय 
के साथ अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे है। ज्यादातर 
छात्र नितांत गरीबी ओर जानकारी के अभाव के कारण निजी 
संस्थानों मे was का खर्चा वहन करने में अक्षम है। यदि सरकार 

मेरे निर्वाचन क्षेत्र नरसारावपेर में पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय विद्यालय 

स्थापित करती है तो छात्रों को विशेषकर जो जनजातीय ओर 

अल्पसंख्यक क्षेत्रो से आते है, बहुत लाथ होगा ओर निश्चित तौर 

पर इससे एकसमान प्रक्रिया के साथ हमारे देश के सभी fra 

में ज्ञान के स्तरों मे वृद्धि होगी। 

मँ इसलिए, माननीय मानव संसाधन विकास मत्री से मामले 

मे हस्तक्षेप करने तथा मैरे निर्वाचन क्षेत्र के नरसारावपेट अथवा 

पिदुगुरल्ला या पलनादु aa मे अतिशीघ्र केन्द्रीय विद्यालय की 

स्थापना सुनिश्चित करने का अनुरोध करता zl . 

(sere) सभी अनिवार्यं ओौषधियों के मूल्यों को नियंत्रित 
किए जाने तथा अनिवार्यं ओषधियों की meta 
सूची का विस्तार किए जाने की आवश्यकता 

(Qa 37) 
श्री जोस के. मणि (कोर्टयम); भारत का ओषधि उद्योग 

फल-फूल रह्म है ओर इसने पूर विश्व मे जैनरिक ओषधियों का 
मूल्य कम करने में योगदान दिया है। परन्तु, दुर्भाग्यवशच भारत मेँ 

ओषधियों को अधिक ओर अवहनीय मूल्य पर बेचा जाता है ओर 
यह मानव अधिकारों का मौन रूप से घोर उल्लंघन है जिससे लाखों 

मरीजों कौ नीद उड जाती है ओर अततः वे वेदना ओर निर्धनता 
के शिकार बन जाते है। ओषधि उद्योग मे बडे पैमाने पर लाभ 

होता है जो कि 100-400 प्रतिशत तक है। प्रतिस्पर्धियों कौ बढती 
संख्या के बावजूद ओषधियों के मूल्यों मेँ कमी नहीं आई है ओर 
दस कारण स्वास्थ्य सेवाओं कौ लागत मे वृद्धि a है। अभी भी 
बडी संख्या मेँ लोग ओषधियोँं का खर्च वहन नहीं कर पाते ओर 
उन्हे ओषधियां खरीदने के लिए अपने वेतन के एक बडे भाग या 
उधार ली गई धनराशि खर्च करनी पडती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य 
कौ बद पैमाने पर उपेक्षा कौ जा रही है ओरं स्वास्थ्य देखभाल 

म 50 से 80 प्रतिशत धनराशि ओषधियों पर खर्च होती है ओर 

7 चैत्र, 1934 (शक) 706 

स्वास्थ्य बीमा योजना कौ स्थिति दयनीय है तथा स्वास्थ्य सुरक्षा एक 
ofa बनी हुई है। ओषधियों के मूल्य मेँ अधिक वृद्धि होने के 
बावजूद मरीजों के पास कोई विकल्प नहीं बचता क्योकि वे इस 

बात का निर्णय नहीं कर सकते कि वे किस मूल्य पर क्या खरीदे। 

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि अधिक मूल्यों पर 
ओषधियों कौ बिक्री पर रोक लगाने ओर सभी अनिवार्य ओषधयो 
को मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए ठोस कदम 

उठाए जाए। अनिवार्य ओषधियो कौ राष्टरीय सुची मेँ सभी अनिवार्य 
ओषधियों का मूल्य नियंत्रण किन्दीं विशेष ओषधियो कौ बजाय 
चिकित्सकौय श्रेणी पर आधारित होना चाहिष्। 

( अनुवाद 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, क्या आप अपने स्थान 
पर जाकर कुछ बोलना चाहते है। 

... (व्यवधान) 

(हिन्दी 

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, आज 
पूरे देश में जो स्वर्णकार है, वे आंदोलन पर है... (व्यवधान) उनकी 
मांग हे... (व्यवधान) सराफे का जो मामला है इससे एक लाख से 

ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएगे।...(व्यकधान) जो गरीब लोग अपने 

घर मेँ काम कर लेते हँ उनके सामने समस्या खडी हो जाएगी। 

... (व्यवधान) इसलिए सबसे बेहतर है कि सरकार ने जो कानून, 
रैक्स बढाया है उसे वापस लिया जाए।... (व्यवधान) सभी दलो के 

नेताओं से बात कर ली।...(व्यकधान) आप से भी बात कर ली। 

,.. (व्यवधान) त्योहार का मामला है।... (व्यवधान) मैं आपको आज 

क्ता सकता हू कि इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे 

... (व्यवधान) स्वर्णकारों का आंदोलन जायज है। वास्तव र्मे वे जो 

कह रहे दै वे एसे ही नहीं कह रहे है।... (व्यवधान) लेकिन यह 
सरकार सुन नहीं रही है। ...(व्यवधान) मेरी आपसे अपील है कि 
पूरे देश में जो अव्यवस्था फैल रही है... (व्यवधान) सारे दुकानदार 

परेशान हो रहे है।... (व्यवधान) शादी-विवाह हो रहे हे।... (व्यवधान) 
शादी-विवाह मेँ लोगों को कुछ म कुछ जेवर लेने पडते है। 
... (व्यवधान) नेता wae है, Gas हुए gi इसलिए मेरी तरफ 
से मत्री जी तक अपील पहुचा दी जाए कि उनका आंदोलन जायज 

हो रहा है। ...(व्यवधान) इससे परे देश मे इंस्पेक्टर राज हो जाएगा 
ओर बहुत रश्ितखोरी हो जाएगी। ...८व्यवधान) इसलिए इसे वापिस 

लिया जाए। ...(व्यवधान) सर्वदलीय बैठक करके at रास्ता 

निकाला जाए्। (व्यवधान)
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डो. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): मैडम, मेँ एक 
अहम मसले के बारे मे बोलना चाहता हू]... (व्यवधान) पंजाब में 

सब अखबारों में बलवंत राजोआना की फांसी के बारे मं आया 

है।... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः अजनाला जी, आपकौ आवाज नहीं आ रही 

च 

...( व्यवधान) 

( अनुकाद्। 

अध्यक्ष महोदयाः सभा अपराहन 2 बजे पुनः समेवत होने 
के faq स्थगित होती 21 

अपराहन 12.11 बजे 

तत्पश्चात, लोक सभा Awe 2.00 बजे तक 
के लिए स्थगित हुई 

14.00 बजे 

लोक सभा अपराहून 2.00 बजे YA: समवेत हुई। 

[अध्यश्च महोदया पीठासीन हद 

(एक ) सामान्य बजट (2012-13) सामान्य चर्चा 

(वो) लेखानुदानों की मागें ( सामान्य ) 2012-13 
( तीन ) अनुदानों की अनुपूरक मिं ( सामान्य ) 

2011-12 ओर 

Can) अतिरिक्त अनुदानों की art ( सामान्य ) 
2009-10 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः हम समान्य बजट पर चर्चा Het 

श्री Vee कुमार अपना भाषण जारी रखेगे। 

( हिन्दी] 

श्री vier कुमार (कौशाम्बी); अध्यक्ष महोदया, मँ आपका 
आभारी हुं कि आपने FA सामान्य बजट 2012-13 पर बोलने का 
अवसर दिया। बजट में पक्ष, प्रतिपक्ष के तमाम सम्मानित सदस्यों 

के ya बडे विस्तार से आए zi अगर देखा जाए, भारतीय 
अर्थव्यवस्था में ऋण संकट गहराने कौ तमाम बाते सामने आई 

है। हमारी आर्थिक व्यवस्था मे जो फ्लकचुएशन हुआ, मध्य पूर्व 
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की उठा-परक उसका मेन कारण रही। समय-समय पर कच्चे तेलों 

कौ कीमतों मे जो बद्ोतरी हुई है, उसमे भी इसका असर् काफौ 

पदा है। दूसरी तरफ जापान ओर अन्य जगह पर जौ भूकंप आया, 

उससे भी अर्थव्यवस्था पर थोडा असर पडा रहै। उर्वरकोँ पर सब्सिडी 

की आवा-जाही पर बराबर नजर रखने हेतु बजट मेँ जो प्रावधान 

किया गया है, श्री नंदन नीलकेणी कौ अध्यक्षता मे काफी 

... (व्यवधान) 

श्री नामा नागेश्वर राव (Gans): अध्यक्ष महोदया, हमने 

नोटिस दिया है।... (व्यवधान) 

[ अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः इसके अतिरिक्त कार्यवाही वृतान्त मेँ कुछ 
भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

... (व्यवधान) * 

[fet] 

अध्यक्ष महोदयाः आप सब बैठ जाइए। 

...( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः अब हो गया। आपने सारा दिन अपनी बात 

कह ली, अब बैट जाइए 

wos (SITUA) 

श्री शैलेन्द्र कुमारः उर्वरक प्रबधन प्रणाली को लागू किया 
गया है यह बहुत अच्छी बात है।...८व्यवधान) 

..- (व्यवधान) 

(अनुकाद् 

अध्यक्ष महोदयाः इनके भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त 

मेँ कु भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा 

,.. (व्यकधान) * 

( हिन्दी] 

श्री शैलेन्द्र कुमारः मै दूसरी बात कहना चाहूगा कि आपने 
कर सुधारों पर व्यापक पैमाने पर कार्य किया है।...(व्यवधान) जहां 
तक कर सुधारों at बात कही गई है, अभी हमारे सम्मानित नेता 

कार्यवाही -वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
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माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देश में aise सोने के आभूषणं 

पर बदाए गए टैक्स के बारे मेँ कहा। आयात, एक्साइज Set के 

बारे में आज पूरे देश के स्वर्णकार स्ट्राइक पर है। हमारे माननीय 

नेताजी ने इस बरे मेँ अपनी आवाज उठाई है ओर माननीय वित्त 

मत्री जी से निवेदन किया है। हम चाहेगे कि वे उस पर जरूर 

गौर att) आपने विद्युत ओर कोयले कौ सप्लाई के बरे मे भी 

व्यवस्था कौ 21 हम ae कि आने वाले समय में विद्युत उत्पादन 

बदे। हमे इस पर भी गौर करना होगा कि हमारे पास कोयले का 

कितना रिजर्व wie हे। 

कुछ दिन पहले टेलीविजन पर सीएजी कौ रिपोः में बताया 

गया कि कोयले के आवंटन मेँ बडे पैमाने पर घोराले की खबरे 
ag है। 4 mem कि इस बारे मेँ निगरानी समिति बनाई जाए, 
ताकि उत्पादन में जो कोयला खर्च होता है, वह समिति उस पर 

निगरानी रखे ओर हमारा उत्पादन Fei 

मँ सडक परिवहन के बारे मे कहना चाहूगा कि वित्त मंत्री 
जी द्वार देश के कोने-कोने पर् सीआरएफ योजना (dea रोड 

फंड) प्रचालित की गर्ह है। एनएचएआई कौ तमाम सडक है। उत्तर 
प्रदेश मेँ लखनऊ से रायबरेली होते हुए इलाहाबाद कौ जो फोर 

लेन कौ स्के प्रस्तावित हुई हँ, माननीय मंत्री जी नै उसके बारे 
मेँ इसी सदन से घोषणा कौ, लेकिन उस पर अभी तक कार्य शुरू 

नहीं हुआ 21 में oem कि सीआरएफ योजना के अतर्गत सदन 
के सभी सम्मानित सदस्यों के क्षेत्र मेँ सीआरएफ योजना के तहत 
मुख्य ase, जो जनपद को जोडती हैँ, बनाई wl आवास नीति 
पर आपने ईसीबी, अनुमानित क्रेडिट गारन्टी फण्ड स्कीम आपने 

लागू कौ है वह अच्छी बात है। जहां तक कपडे के aa में आपने 
हथकरघा Gad के लिए ऋण माफौ कौ जो बात कही रै, वह 
अभी तक बडे पैमाने पर लागू नहीं हुई हे, जिससे आज भी तमाम 
बुनकर कर्ज के बोड्ममें दबे हें। मै चाहुंगा कि उन्हं बिजली ओर 
रों मैटेरियल समय पर मिल जाए, ताकि वे भारत में अग्रणी बनकर 

आगे आ Gal आपने आध्र प्रदेश ओर areas, नागालैँड, पिजोरम 

एवं was को मेगा हथकरघा ओर गरीब हथकरघा Grad के 

लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तीन बुनकर सेवा केन्द्र 
स्थापित किए हैं, हम aed कि हमारे उत्तर प्रदेश मै भदोही, 
परियावां है प्रतापगढ मे, मऊआईमा-दलाहाबाद, नैनी, वाराणसी ओर 
कानपुर मे बडे पैमाने पर जो कपड़ा उद्योग से जुड लोग हैँ, उनके 

लिए भी तकनीकौ सहायता बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित हां। सूक्ष्म, 

लघु एवं मध्यम वर्गीय के लिए आपने 5000 करोड रुपये कौ 

सन्सिडी कौ व्यवस्था की है।, उसमे एसएमई के द्वारा आपने, 
wads के द्वारा अपनी वार्षिक खरीद में चार प्रतिशत जो 

शिङ्यूल्ड कास्ट-शिडयूल्ड agen उद्यमियों & लिए आपने जो fre 
रित किया है, हम उसका स्वागत करते है कि आपने बडी अच्छी 
व्यवस्था कौ है। कृषि aa मेँ जहां तक देखा जाए, सहकारिता 
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ओर डेयरी उद्योग को बदावा देने कौ बात होनी चाहिए्। आज भी 
ag पैमाने पर चाहे किसानों के लिए खाद कौ बात हो या 

सहकारिता उद्योग से संबंधित चीजों की ओर विशेष ध्यान देने कौ 
जरूरत Zl... (व्यवधान) 

अध्यक्च महोदयाः अब आपका समय समाप्त हो गया, समाप्त 

कीजिए। 

श्री शैलेन्द्र कुमारः मे एक मुख्य बात कह कर अपनी बात 
समाप्त करना ASM 

जो स्वामिनाथन की रिपोर्ट आई हे, उसमें व्यवस्था होनी चाहिए 
ओर ज्यादातर ger देने कौ बात है। अगर कृषि उत्पादन क्षत्र 
हमारा बदा, तो हमारे देश कौ आमदनी बद्धेगी, राजस्व भी बदेगा। 
यहां विजय बहादुर जी ad है, अभी वह a एक आंकड़ा दिखा 
रहे थे कि विभिन देशों में देखा गया हे, कृषि क्षेत्र में हमारा 
उत्पादन विश्व के तमाम देशों कौ तुलना मेँ नंबर दौ या तीन पर 
रहा है। अगर कृषि aa को, जैसा कि स्वामिनाथन रिपोर्ट मँ 
सिफारिश की गयी है, बढावा दिया गया, तो इसमे कोई दो राय 
नहीं है कि हमारा देश एक विकसित देश के रूप में आगे बदेगा। 
किसान fee कार्ड मे आपने स्मार्ट are बनाकर जो एरीएम कौ 
सुविधा किसानों को दी है, हम चाहेगे कि यह तभी पूरी तरह 
फलीभूत हो पाएगा, wa एटीएम कौ सुविधा Heal एवं ae-ag 
mat में दी जाएगी। तभी किसान इससे लाभ ले सकते है। राष्टीय 

खाद्य प्रसंस्करण में आपने व्यवस्था कौ है, उसमें हम aed कि 
ta स्टोरेज ब्लाक एवं टाउनस्तर पर दिए जाए। खासकर ग्रामीण 

क्षेत्रों में जहां फल एवं सन्नियों का उत्पादन होता है, यदि यह 
सुविधा किसानों कौ दी गयी, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। 
चूंकि खाद्य सुरक्षा का मामला चूकि स्थायी समिति के सामने लंबित 

है, इस पर मै कुछ नहीं कहना we किसानों एवं मजदूर कौ 
आजीविका के बारे में इसमे विस्तार से कहा गया 21... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः अब आप समाप्त कौजिर्। 

अपराह्न 2.09 बजे 

इस समय श्री नामा नागेश्वर राव ओर श्री रमेश्च राठौड आगे 

आकर सभा पटल के निकट ot पर खट हो गए 

( हिन्दी] 

श्री शैलेन्द्र कुमारः ग्रामीण विकास ओर पंचायती राज मं 
आपने व्यवस्था की है कि पेयजल ओर स्वच्छता के लिए, हम 
aed कि समय-समय पर हमरे तमाम सम्मानित सदस्यं ने यह 

आवाज उठाई है कि आजं ग्रामीण स्तर पर पेयजल कौ व्यवस्था 
बहुत ही गंभीर है, इसे देखते हुए इंडिया मार्क हैण्डपम्प, बडे-बड़ 
areal मे पेयजल cot, डीप afin करके लगाने कौ व्यवस्था कौ
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जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। शिक्षा के क्षेत्र मेँ आपने 

सर्व शिक्षा अभियान, मांडल स्कूल खोलने कौ बात at है 
(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवही वृत्तान्त मेँ कुछ भी सम्मिलित नहीं 

किया जाएगा। 

...(व्यकधान,) * 

श्री शैलेन्द्र कुमारः हम चाहंगे fe जो सुदूर के जो free 
जिले है, उनमें 6000 स्कूल खोलने कौ व्यवस्था कौ है, उनके 
चयन मे अगर सम्मानित सदस्यों से राय ली जाएगी, बहुत उचित 
होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र मे उत्तर प्रदेश मे एनएचआरएम मे बडे 

पैमाने प्र घोटाले हुए di उनकी जांच कराई जाए्। 

अध्यक्ष महोदयाः शैलेन्द्र कुमार जी, अब समाप्त कीलजिर्। 

... (व्यवधान) 

श्री शैलेन्द्र कुमारः प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना मेँ जो 
संसद सदस्य गभीर बीमारी मे अपनी सिफारिश करते है, उसका 

कोटा TSN जाए1... (व्यवधान) । 

( अनुकाद। 

अध्यक्च महोदयाः कार्यवाही वृतान्त मे कुछ भी सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा 

,..( व्यवधान) * 

(हिन्दी) 

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठ जाइए, आपको ae में 

समय देगे। 

,..( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग as जाइए, आपको ae में 

समय देगे। 

...(व्यवसानः) 

अध्यक्ष महोदयाः इतना मत aie, जाकर afeu, आपको 

बाद में समय दे ah 

...{ व्यवधान) 

"कार्यवाही - वृत्तांतं मे सम्मिलित नहीं किया गया। 
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(अनुवाद 

1 अपराहन 2.091/) बजे 

इस समय श्री नामा नागेश्वर राव ओर श्री रमेश राठौड 

अपने-अपने स्थानो पर वापस चले We! 

( हिन्दी 

श्री शैलेन्द्र कुमारः गरीब को इलाज नहीं मिल पाता है, 
उनको सही इलाज मिल सके। इन्हीं बातों के साथ सामाजिक सुरक्षा 

कमजोर् वर्गो को जरूरतों के बारे मे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा 

पशन स्कीम ओर बीपीएल परिवार, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले 

लोगों को भी बदावा देने के लिए, afar उसकी जनगणना हो रही 
है, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। et बातों के साथ 
मँ इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त 
करता El 

(अनुकद। 

*श्री एस.एस. रामासुल्बू (तिरुनेलवेली) : वर्ष 2012-13 के 

लिए अनुदानों कौ मांग पर मुञ्चे अपने विचार व्यक्त करने हेतु 
यह अवसर देने के लिए मै आपको धन्यवाद् देना चाहगा ओर मेँ 
इस माग का समर्थन करता हू] 

प्रतिकूल विकास दर के बावजुद्, हमारे माननीय वित्त मत्री नं 

एक संतुलित ओर तिकासोन्मुखी बजट पेश किया है। तथापि, किसी 
अन्य देश के मुकाबले हम आर्थिक विकास मै आगे Zi दो वर्ष 
पहले, आर्थिक मंदी, जो कि पूरे विश्व मेँ खतरे के रूप में मंडराया 

था, का हमने कुशलता से सामना किया! इस बात के संकेत है 
कि हमारी अर्थव्यवस्था वापस आ रही है क्योकि मुख्य eal ओर 
विनिर्माण में सुधार के अच्छे चिन्ह दिख रहे है। सरकार हमारे 
ओद्योगिक उत्पादन को प्रोन्नत करने के लिए सभी संभव प्रयास 
कर रही है जिससे हमारी सकल घरेलू उत्पाद ओर adit ओर 
वर्षं 2012-13 मै इसके लगभग 76% तक पहुंचने की उम्मीद ZI 

कृषि कौ बात at तो हमने कृषि उत्पादन मे आत्मनिर्भरता 
प्राप्त कर ली है। जनसंख्या विस्फोट को ध्यान में रखते हुए, हमें 
कृषि वस्तुओं के उत्पादन मे सुधार करने ओर सभी के लिए भोजन 
at उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं कुपोषण तथा भूख से da को 
शून्य करने के लिए ओर प्रयास करना होगा। हम दुग्ध उत्पादन 
मे भी द्वितीय स्थान परै फिर भी, दुग्ध व दुग्ध उत्पाद ओर 
खाद्य-सामग्रियों के मूल्य कुक सालों में अत्यधिक बद् गए zi 
सरकार को खाद्य सामग्रियों के yet पर नियंत्रण करने हेतु 

"भाषण सभा परल पर रखा गया।
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सम्मिलित प्रयास करना चाहिए ओर मुद्रास्फीति, यद्यपि वर्तमान में 

यह नियंत्रण मे है, पर रोक लगानी चाहिपए्। जमाखोरी, कालाबाजारी 

ओर frome को रोकने हेतु भी कदम उठाए जाने afew नई 

qe, बीज प्रजातियां पर अनुसंधान हेतु 200 करोड रुपये के 

प्रस्तातित आबंरन से कृषि aa को ओर बढावा मिलेगा। 

किसानों के हितों कौ रक्षा को अधिक प्राथमिकता दी जानी 

चाहिए क्योकि वे हमारे अन्नदाता है। किसानों को सस्ते ऋण दिये 

जाने चाहिए। ऋणग्रस्त किसानीं को आत्महत्या किए जाने से वचाना 

चाहिए ओर उनकी सुदखोरों से रक्षा कौ जानी चाहिए। सरकार धान, 

गन्ना, te हेतु लाभकारी कौमत दे रही है। तथापि, सन्जी उत्पादकं 
को अपेक्षित हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। अपर्याप्त परिवहन सुविधा, 
शीतागार सुविधाओं के अभाव, वित्तीय ओर अन्य बाधाओं के कारण 

किसान अपने उत्पादित फलों एवं सब्जियों के भंडारण में बहुत सी 

समस्याओं का सामना कर रहे gl प्रायः se अपने उत्पाद को 

लागत मूल्य से काफी कम मूल्य पर् बेचने के लिए् बाध्य होना 

पडता है ओर उन्हें लगातार बिचौलियों द्वारा ठगा जाता है, जो 

अत्यधिक लाभ कमाते ह। सामान्यतः, फलों एवं सन्नियों के मूल्य 
किसानों द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हँ, बल्कि बिचौलिए एवं 

दलाल ही मूल्य निर्धारित करते gi मेँ, इसलिए माननीय मंत्री जी 
से अन्य फसर्लो के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ सन्जियं 
एवं फलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कौ भी घोषणा करने एवं उनके 

उत्पादन में लगे हुए गरीब किसानों को बचाने के लिए निवेदन 

करता हू। 

तमिलनाडु में मेरे तिरूनेलवेली जिले के कलाकाडु, वल्लीयुर, 

अम्बासमुद्रम, अलंगगुलाम ओर नागुनेरी क्षेत्र पूरी तरह कृषि-उन्मुख 

Zl बहुत बडी संख्या मे लोग कृषि कार्य मे लगे हुए हैँ ओर उनके 
मुख्य पेदावार धान, गन्ना, केला रोपण, सन्जियां इत्यादि है। तथापि, 

उन्हे अपने उत्पाद के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती है। कई 

अवसरो पर, उनके फसल, जो पर्याप्त रूप से बडी हो चुकौ होती 

है ओर पकने/फसल कराई के चरण में होती है, अचानक 
शक्तिशाली ‘dead’ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके 
कारण Se रातो-रात भारी हानि उठानी पडती है ओर यहां तक 

कि वे अपनी gag कौ कौमत भी नहीं वसूल पाते है ओर 
ऋणग्रस्त हौ जाते Zl यद्यपि, सरकार द्वारा बाद, सूखा, सुनामी के 

कारण फसलों की हानि होने पर मुभआवजा प्रदान किया जाता है, 
पस्तु चक्रवात के कारण se वित्तीय सहायता हेतु विचार नहीं किया 
जाता। यह भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा हे इसका अनुमान 
लगा पाना कठिन है, अप्रत्याशित है ओर इस प्रकार कौ afta 
हेतु किसान मुआवजा के पात्र है) 

इस परिस्थिति में. मै माननीय मत्री जी से ‘aman’ को एक 
प्राकृतिक आपदा मानने एवं प्रभावित किसानों, fore aad के 
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कारण सम्पूर्ण देश मे भारी हानि उठाई है, को पर्याप्त मुआवजा 

प्रदान करने के लिए निवेदन करता दू 

विगत वर्षो से, विभिन वस्तुओं पर सरकार के राज सहायता 

बिल लगातार बद Zl राज सहायता के मुद्दे पर सरकार को 

दबाव मेँ नहीं आना चाहिए। हमें राज सहायता बिल को न्यूनतम 
करने के लिए सभी प्रयास करने afew 2012-13 मेँ केन्द्रीय 

राजसहायताओं को सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत रखने ओर 
अगले तीन सालों में इसे 1.75% तक नीचे लाने के सरकार के 

प्रयास से निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। 

कृषि के संबंध में, विगत वर्षो में, रासायनिक उर्बरकों का उपयोग 

ae गुणा ag जाता है जिससे सरकार पर राजसहायता aa बढा 

है ओर किसानों को यूरिया, पोटाश आदि उर्वरकों पर अधिक खर्च 
करना पडता है ओर वे उन्हें आसानी से उपलब्ध भी नहीं हे। 
इसलिए, मै केन्द्र सरकार से किसानों को जैविक उर्वरकों जैसे 

पौधों८पशु सह-उत्पादों, कृषि अवशिष्ट, सूखी पत्तियों, रसोईघर 
अपशिष्ट आदि के उपयोग पर शिक्षित करने ओर जागरूकता पैदा 
करने के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध करता हू। साथ 

ही इससे रासायनिक उर्वरकों पर किसानों कौ निर्भरता में कमी होगी, 

सरकार के राजसहायता da में ओर आयात बिल में कमी होगी, 
फसलों का नुकसान कम होगा ओर उचित समय आने पर उत्पादन 

मे वद्धि का मार्गं प्रशस्त होगा। 

वर्षं 2013 के लिए, सरकार ने विनिवेश के जरिए 30,000 
करोड रुपए जुटाने का प्रस्ताव किया 21 fled कुक वर्षा मे, कुछ 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का विनिवेश किया गया था ओर 
सरकार ने ज्यादा राजस्व प्राप्त किया। हालांकि, pe मामलों F 

श्रमिक वर्ग द्वारा पुरजोर तरीके से विनिवेश का fate किया गया 

था। विनिवेश के मामलों A सरकार को कामगारों के हितों कौ रक्षा 
के लिए प्रयास करने चाहिए ओर इसमे कोई छटनी नहीं होनी 

चाहिए तथा घाटे वाले सार्वजनिक aa के उपक्रम, यदि कोई हों, 
तो उनका पुनरुद्धार किया जाए्। इसके अतिरिक्त, अधिकतर 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लंबे समय से अध्यक्षविहीन है जिसके 
कारण निर्णय लेने मे अनावश्यक विलंब gan है। उसके अलावा 
कुक घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो में, कर्मचारियों का 

वेतन समयबद्ध तरीके से नहीं दिया जा रहा है ओर कर्मचारी 
मुसीबत मे है। इसलिए, गै केन्द्र सरकार से कर्मचारियों कौ 
वास्तविक परेशानियों पर विचार करने ओर सार्वजनिक aa के 
उपक्रमो में सभी खाली पदों को भरने का भी अनुरोध करता ZI 

वैकिंग क्षेत्र के dau में, भारतीय वैक बहुत साख वाले ओर 

लाभकारी है। मंदी के समय पर, विभिन देशो में काफौ कैक बंद 
हए थे पस्तु हम सफलतापूर्वक संकट से उबर गए थे। परंतु हमारे 
राष्टरीयकृत dat में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैँ ओर उनके काफौ समय 
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से लंबित वेतन अनुबध कौ सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं निपटाए गए 
हे। आजकल, बैक की नौकरियां आकर्षक नहीं है। सरकार को 

aft क्षेत्र कौ वास्तविक परेशानियों का समाधान करने का प्रयास 

करना चाहिप। 

बहुत से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करना एक 

दुष्कर कार्य है। वे अपना शिक्षा ऋण प्राप्त करने मेँ बहुत सारी 
परेशानियों का सामना कर रहे tl अक्सर शिक्षा ऋण पर बहुत 

सी शिकायतें मिलती हैँ, यद्यपि सरकार छात्रों कौ शिक्षा पर अधिक 

ध्यान दे रही है। अपना शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए वे मारे-मारे 
फिर रहे है। अक्सर, बैक अधिकारियों कौ बदनीयती के कारण कोई 

ना कोर विसंगति बताकर उनके मामलों को अस्वीकृत किया जाता 

a यद्यपि छात्रो को संस्थानों मेँ प्रवेश पर विचार उनके द्वारा प्राप्त 
मेरिट/अंकों के आधार पर किया जाता है, लेकिन dal द्वारा उने 
शिक्षा ऋण इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है कि उनके द्वारा 
प्राप्त अंक विचारण हेतु कम tl यह संस्थानों द्वारा अभ्यार्थियों के 

चयन हेतु निर्धारित मानकं कौ नितान्त उपेक्षा है ओर aot का 

दृष्टिकोण उन गरीब छात्रों के नैतिक बल ओर विश्वास को कम 

करेगा जो उच्च शिक्षा के अभिलाषी है। इसलिए, मै केन्द्र सरकार 

से वैक अधिकारियों को शिक्षा ऋण के वितरण में उच्च प्राथमिकता 

देने का आदेश देने का अनुरोध करता zl 

जहां तक स्वास्थ्य का dau है, इस क्षेत्र को सरकार का 

आवंटन अपर्याप्त है। देश में सभी गरीब लोगों को बहनीय मुप्त 
चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। हमने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 

मेँ उल्लेखनीय प्रगति की है। हालाकि, इसमें कुछ बाधाएं है। ग्रामीण 
aol मे, चिकित्सकों कौ पर्याप्त संख्या नहीं है। चिकित्सको/एमबीबीएस 

प्रशिक्षुओं कौ ग्रामीण तैनाती के हमारी सरकार के पहले के प्रस्ताव 

से इस aa को sea प्रोत्साहन मिलेगा! इसके अलावा, राष्ट्रीय 

शहरी स्वास्थ्य मिशन कौ शुरूआत करने का सरकार का प्रस्ताव 
शहरी गरीबों कौ स्वास्थ्य जरूरतों को aaa देगा। छह ओर 

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के उनयन संबधी प्रधानमंत्री 

स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी समय कौ मांग 

है। मै सरकार से देश के विभिन हिस्सो मे we जैसी संस्था कौ 

तीव ग्रति से स्थापना के प्रस्ताव को गति देने का भी निवेदन करता 

al 

इस संबंध में, मै बताना orem कि पलयमकोरूटई Tate 

सिद्ध मेडिकल sich, जो मेरे तिरुनेलवेली लोक सभा निर्वाचन 

dated में 1964 से कार्यरत है, देश मेँ काफी अधिक संख्या 
मे oat को सस्ती एवं गुणात्मक सिद्ध पद्धति कौ शिक्षा प्रदान 

करने के लिए प्राचीनतम एवं प्रसिद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों मे से 

एक हे। 
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शैक्षिक af 2011-12 हेतु कक्षाओं के प्रारंभ होने के संबंध 
मे इस महाविद्यालय ने देर सारी समस्याओं का सामना किया है 

ओर आयुष विभाग ने स्वीकृति को रद्द कर दिया है ओर इस 
महीने के प्रथम सप्ताह तक Hand प्रारंभ नहीं हो पाई थीं। इसके 

परिणामस्वरूप, हजारों स्नातक ओर परास्नातक छात्रों का भविष्य 

दाव पर लग गया। विद्यार्थी मानसिक दबाव ओर घोर व्यथा से ग्रसित 

हो गये ओर धरना/अनिशचित भूख हडताल पर बैठ गए। न्यायालय 
के हस्तक्षेप के बाद, यह महाविद्यालय पुनः खुला हे। इस परिस्थिति 
मे, मे केन्द्र सरकार से महाविद्यालय को सभी आवश्यक सहायता 

देने के लिए निवेदन करता हूं जिससे उन छात्रं को, जो हमारी 
प्राचीन सिद्धा चिकित्सा कौ ued कर रहे है, सुविधा मिल सके। 

भारतीय लघु उद्योग विकास बैक (सिडबी) को 5.000 करोड 
रुपये आवंरित करने के सरकार के प्रस्ताव से छोटी कंपनियों को 

सहायता मिलेगी। sa aa के तीव्रतर विस्तार ओर पूंजी अन्तर््रवाह 
के लिए ओर बल देने की आवश्यकता है क्योकि वे निधियों के 

लिए अधिकतर बैक ऋणो पर् निर्भर रहते है जो सामान्यतः oe 
सख्त शर्त के साथ wa होती gi इस प्रस्ताव से ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था को aera मिलेगा ओर लघु उद्योग क्षेत्र मे अधिक 

रोजगार के अवसर पैदा होगे। 

ऊर्जा के क्षेत्र मे, हम बिजली कौ भारी कमी से ga रहे 

है। देश में कई राज्य, विशेषतः तमिलनाडु, बिजली की भारी कमी 
से लड्खडा रहा है। परिणामस्वरूप, राज्यों कौ अर्थव्यवस्था जवाब 

दे रही है, उद्योगों पर बंद होने का खतरा है ओर सभी आवश्यक 
सेवाएं रुक सी गई हँ। विभिन क्षेत्रं से ज्यादा बाधाओं का सामना 
करने के बाद, सरकार के सतत प्रयासों से तमिलनाडु कौ 

कुडनकुलम विद्युत परियोजना, जो विद्युत की कमी से yer हुए 

राज्य की एकमात्र उम्मीद है, को प्रारभ करने का रास्ता साफ हो 
TH! इसके अतिरिक्त, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा ay जेसे-पवन 

ऊर्जा, सौर ऊर्जा, act tte इत्यादि से ओर अधिक विद्युत उत्पन 
करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जिससे देश में विद्युत की 

कमी को दूर किया जा सके ओर ga aa को उदार ऋण दिया 

जाना afer 

अगर परिवहन aa कौ बातं wt तो सरकार जवाहर लाल 
नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एस.यू.आर.एम.) के अंतर्गत 

शहरी sa सेवाएं चलाने के लिए राज्यों को भारी मात्रा a निधि 
प्रदान कर रही है ओर परिणामस्वरूप अधिकांश शहरों मे बस 
सेवाओं में सुधार gem तथापि, tet सूचना है कि कुक राज्यों ने 

इस निधि को अन्य कार्यो के लिए खर्च किया है या दुरुपयोग किया 
है। इस स्कीम के तहतं अतिरिक्त अनुदान देने के पहले सरकार 
को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों द्वारा निधि का समुचित 

उपयोग किया गया है। मेटो रेल सेवाओं के dae में, दिल्ली मेदो
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रेल सेवा से विश्व में काफी लोकप्रिय हो चुका है। कई राज्यों 
नै मेटो-मोनो रेल परियोजनाए प्रारंभ कर दी है। मै केन्द्र सरकार 
से राज्यों को विशेषकर तमिलनाडु को उपयोक्त परियोजनाओं को 

प्रारभ करने के लिए उदार ऋण प्रदान करने के लिए निवेदन करता 

हू जिससे उनको ऋण आवश्यकताओं को पूर्णं करने में मदद 

मिलेगी ओर शहरों मे भीड-भाड एवं निजी वाहनों पर निर्भरता में 
कमी आयेगी। 

जहाजरानी क्षेत्र के संबध में, हमारे योग्य जहाजरानी मत्री ने 

बंद्रगाहों के आधुनिकीकरण ओर आंतरिक नौसंचालन को बढावा 

देने के लिए ढेर सारे उपाय किए है। उन्होने तूतीकोरिन बंद्रगाह 
में सुविधाओं के उन्नयन ओर विभिन हिस्सो मे लाइट हाउस 

म्यूजियम, जो orl के लिए काफी fren होगा, प्रारभ करने 

के लिए कदम उठाए di उन्होने तूतीकोरिन-कोलम्बो के बीच 
नोवाहन सेवाएं प्रारंभ कौ है ओर रमेश्वरम्-थलार्ईमननार से भी 
नोवाहन सेवाएं प्रास्भ करने के प्रस्ताव है। 

किसानों कौ ही तरह इस देश के बुनकर भी ae Fz 
इनमें से अनेकों को रोजगार से निकाला गया ओर sh 
आत्महत्याएं कौं। ऋण माफौ योजनाएं बुनकरों तक सही ढंग से 

vert चाहिए ओर इन्दं उदार ऋण दिए जाने चाहिए्। कपास 
किसान सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए ह। सरकार को इनके उत्पादित 

सामान कौ खरीद ओर निर्यात हेतु कदम zor चाहिए। 

मे भी इस अवसर पर देश के मुख्य wed ओर नगरों में 

निम्न आय समूहं हेतु आवासो कौ कमी के समाधान करने वाले 

सरकार के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं ओर सरकार द्वारा प्रस्तावित 
कदम निःसंदेह समस्या का समाधान करेगे। 

इस संबंध में मँ बताना चाहता हूं कि विगत कुछ वर्षो में 

देश के विभिन भागों विशेषकर तमिलनाडु से नदी से अवैध रूप 
से रेत निकालने कौ घरनाओं में वृद्धि हो रही है। रेत में खनिजों 

कौ उपस्थिति के कारण रेत खनन काफी लाभकारी है ओर यह 
निर्माण प्रयोजनों हेतु कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्रोत है। 

तथापि रेत खनन माफिया समूह के नियंत्रण मेंरहादहै। वे 

इस व्यापार को कर रहे हैँ ओर कई बार अधिकारियों के साथ 
सांठ-गांठ मेँ नदी del से अवैध wa A ta से भरे cai को भेजकर 

पैसा छप रहे gi इसी कारण देश में नदियां उथली हो गई है 
ओर पानी खरा हो गया है ओर इस कारण पेयजल प्रयोजनों हेतु 
अत्यधिक कमी हो रही है। इनके wie रेत को 4000 रु. प्रति 
इकाई पर बेचते है, जबकि राज्य सरकारों द्वारा तय दर सहित इसकौ 

अनुमानतः लागत 600 रु. प्रति इकाई है। इसके अतिरिक्त अनेक 

देशों जैसे मलेशिया, सिंगापुर ओर मालदीव को भी ta निर्यात किया 
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जाता है जिस कारण सरकारी प्रयोजनों ओर मकानों के निर्माण 

हेतु इनकी कमी हो जाती 21 इसके परिणामतः देश में गरीब/मध्यम 
at लोग अपने ज्ञोपदो८घरो के निर्माण मँ काफी परेशानियों का 

सामना कर रहे हें। अवैध रेत खनन के कारण, रेत खनन को 

रोकने वाले अधिकारियों ओर आम जनता पर हमले ओर हत्याओंं 
कौ घटनाएं हो रही हे। 

इसलिए, F केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि रेत को 
बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं ओर देश में रेत खनन 

में संलिप्त माफिया समूहों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे! 

माननीय मंत्री जी नै आयकर we सीमा मेँ वृद्धिके रूपमे 

करदाताओं को कुछ राहत दी दै ओर कर eta मे भी कुछ 
परिवर्तन किए हैँ जो प्रतिवर्ष 22600 रु. तक का लाभ देगा। 
तथापि, मै यह जानकर निराश हूं कि उत्पाद शुल्क ओर सेवा कर 

की दरों में वृद्धि के कारण अधिकतर aa प्रभावित होगे ओर अंततः 

आम आदमी को इसका भार वहन करना vem इसलिए मेँ 

माननीय मत्री जी से आग्रह करतां हूं कि सेवा कर ओर उत्पाद 
शुल्कं मे वृद्धि पर पुनर्विचार at ओर आयकर कौ we सीमा 
को भी बद्धाकर न्यूनतम 3 लाख रु. करं, जिससे वेतनभोगी वर्म 

के लोगों को काफौ लाभ होगा। 

श्री प्रेम दास राय (सिविकम); कर का सकल घरेलू उत्पाद 
के साथ अनुपात 2007-08 मेँ 17.4% से गिरकर 2010-11 (बजट 

अनुमान) A 14.7% रह गया है। सकल कर संग्रहण भी 2011-12 
(संशोधित अनुमान) मे सकल घरेलू उत्पाद के 10% से बढ़कर 
2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद का 10.6% प्रतिशतं होने का 
अनुमान लगाना गया है। इस स्थिति में हम अपने तेजी से बढते 

हुए सेवा क्षेत्र के लिए धन कौ व्यवस्था कैसे at यह तस्वीर 
ओर भी धूमिल 21 केंद्रीय बजट से सामाजिक क्षेत्र में होने वाला 
व्यय वर्षं 2008-09 से अब तक सकल घरेलू उत्पाद के 1.8% 

से 2.0% के बीच बदलता रहा ZI 

कद्र सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सी योजनाएं चलाई जा 

रही है। अब यह प्रश्न अनुत्तरित रहता है कि ये कितनी सक्षम 

है ओर ये कितने अच्छे तरीके से चल रही है? इस प्रश्न का 
उत्तर देने के लिए हमे प्रशासनिक लागत मे वृद्धि करने ओर 

fife को भरने कौ जरूरत है। शायद यह सही उत्तर न हो 
कम श्रमशक्ति कौ पुनः तैनाती ओर एक अपर्याप्त नौकरशाही को 

बनाना ही संभवतः एक रास्ता है। अर्थात, हम केंद्रीय प्रायोजित 
योजनाओं को जिस प्रकार लागू करते है उस पर पुनर्विचार किए 

जाने की आवश्यकता हेै। 

*+भाषण सभा परल पर रखा गया,
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समवेशी विकास के aa में, वंचित वर्गो के लिए आय में 

वृद्धि करने के साधन के रूप मँ प्रत्यक्ष आय पुनर्वितरण के बजाय 

उत्पादक रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 

शिक्षा 

° शिक्षा का अधिकार-सर्वं शिक्षा अभियान हेतु 25.555 

करोड रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया है। यह 

2011-12 से 21.7% की वृद्धि है। 

* आई सी.टी. शिक्षा के मुद्दे का समाधानं करने हेतु कोई 

नया आवंटन अथवा विशिष्ट आवंरन नहीं किया गया 

a! राष्ट्रीय मिशन हेतु 943 करोड रुपये आवरित किए 

गए थे परन्तु इस बार इस पर विचार नहीं किया गया 

हे। 

* शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% खर्च की अभी 

कोई संभावना नहीं है। जनसंख्या संबंधी लाभांश का 

भारत को उपयोग करना है ओर उसके लिए खर्च में 

वृद्धि करना afar कदम Zi 

* समावेशन & कार्य मेँ रुकावट आई है क्योकि निःशक्तों 

ओर बालिकाओं कौ शिक्षा के लिए प्रावधान हेतु अनुदान 

A कटौती कर दी गर्ह है। यह समानता के मूलभूत 
सिद्धांत, जो हमारे सविधानं A बताया गया है, के 
खिलाफ है। 

* सरकार कौ योजनाओं कौ हमेशा बहती हुई संख्या ओर 
उसके लिए अनुपयुक्त आवंटन का एक मुद्दा है। 100 

लोगों को एक-एक रुपया देने के बजाय 10 लोगों को 

दस-दस रुपये देना बेहतर है, 

* ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय ओर तकनीकी 

शिक्षा पर वास्तविक व्यय के बीच भारी अंतर है। यह 

व्यय क्रमशः 41.14%, 22.04% ओर 71.73% रहा zl 
UH अंतर स्कूलों से कम गुणवत्ता वाली शिक्षा लेकर 

आने वाले छत्रं कौ समस्या को बढा सकता है, 

समानता के मुद्दे को बदा सकता है ओर तकनीकी 
शिक्षा कौ अवसंरचना कौ कमी मेँ वृद्धि कर सकता 

zl 

° शिक्षा उप-कर, शिक्षा के वित्त पोषण के पूरक के तौर 
पर शुरू किया गया था जो अब इसका विकल्प बन 

गया है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर ध्यान 

दिए जाने की जरूरत है। 

आलोचना 
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° अपर्याप्त परिव्यय 

° शिक्षा मेँ अस्पष्ट प्राथमिकीकरण 

* आवंरित निधि्यों का कम उपयोग 

शिक्षा का अधिकार 

स्वास्थ्य 

° शिक्षा का अधिकार मानदंडो मे कार्यात्मक शौचालय का 

प्रावधान है। एक स्वस्थ मन ओर शरीर के लिए 
स्वच्छता एक अत्यंत महत्वपूर्णं कारक है ओर इस पर 
ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अभियान में 4500 

करोड् रुपये कौ वृद्धि, छात्र-अध्यापक अनुपात को कम् 
करने ओर स्कूलों में स्वच्छता के मुद्दे का भी समाधान 
करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 

सितम्बर 2009 के अनुसार, भारत में 36% स्कूलों में 

कार्यात्मक शौचालय नहीं है ओर 25% A बालिकाओं 
के लिए पृथक शौचालय नहीं 21 

वर्तमान अध्यापक अनुपात संतोषजनक नहीं है ओर 
आवश्यक छात्र-अध्यापक अनुपात 30% है। इसके लिए 
अध्यापकों को प्रोत्साहन दिया जाना एक महत्वपूर्ण 
कदम होगा। 

गत तीन बजरों के विपरीत बीपीएल परिवारों के स्वास्थ्य 

बीमा संबंधी प्रातधान के संबंध में कोई विशेष प्रतिबद्धता 

नहीं दर्शाई गई। गत वर्ष का आवंटन 26,760 करोड 
रुपये था। fied बजट के दौरान, व्यौरा तैयार करने ओर 
सरकार को जोखिमपूर्ण खनन कार्यो मँ लगे असंगठित 
कामागारो ओर wie ओर we dea, seme, 

अभ्रक ओर wasele आदि जैसे संबद्ध उद्योगों के 

SIR का आरएसबीवाई का विस्तार करने हेतु अपनाई 
जाने वाली प्रकिया ओर कार्यविधि की सिफारिश करने 
कै लिए एक कार्य बल का गठन किया गया। इस 

परिदृश्य में कोई नया या संशोधित आक्ंटन कोई बाधा 
नहीं है। 

पर्वतीय क्षेत्रों मेँ स्वास्थ्य अवसंरचना सुविधाओं मे वृद्धि 
की जानी चाहिए। मेरे राज्य में लोगों को fren 

fected जाने के लिए 10-12 किमी. चलना पडता है। 
मेरे राज्य कौ पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण 

लोगों को उपचार कराने के लिए vel कौ चदाई 

करनी पडती है। अतः मैं tat नीतियां तैयार करते समय
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ओर निधियां आवंटित करते समय पर्वतीय राज्यँ के लिए 
पृथक मानदंड अपनाने का Yara देता zl 

* पंचवर्षीय योजना मै परिव्यय कौ तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र 
को संसाधनों के कम आवंटन मेँ एक वृहद् मुद्दा 

सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, 11 वीं पंचवर्षीय योजना 

के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 89478 
करोड रुपये स्वीकृत किए गए था परन्तु 2011-12 तक 
लगभग 76% आक्टन किया गया Ml अतः इस पर् ध्यान 
दिए जाने की आवश्यकता है। 

ग्रापीण विकास 

* प्रस्तावित बजर 825 करोड रुपये तक केम हुआ था 
जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। इस तथ्य के दृष्टिगत 
कि देश कौ आधे से अधिक जनसंख्या अभी ग्रामीण 

ant में रहती है, यह एक उचित कदम नहीं 21 11वीं 
पंचवर्षीय योजना मै निर्धारित किए गए वास्तविक ओर 
fad लक्ष्यौ का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि इन्दिरा 
आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 

ओर मनरेगा मे काफौ अंतर है। चकि यह 12वीं 
पंचवर्षीय योजना का पहला बजट है इसलिए ग्रामीण 
जनसंख्या के लिए ओर अधिक आकंटन किया जाना 

चाहिए था। 

(कार्य समूह की सिफारिश) 

° सरकार की अग्रणी योजना के लिए आवंटन में कमी 

आहं है। व्यापक परिदृश्य यह है कि अब सरकार को 
योजना के कार्यान्वयन संबंधी व्यय पर ध्यान केन्द्रित 

करना चाहिए्। योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित 

करने के लिए प्रशासनिक ओर पर्यविक्षणीय व्यय मेँ वृद्धि 
होनी चाहिपए्। 

मनरेगा के अंतर्गत काम कौ वास्तविक उपलब्धि का 

त्वरित अवलोकनं करने से हमं पता चलता है कि 

लक्षित कार्य का ओसत 50% प्रतिशत से अधिक नहीं 

हे। यह क्रियान्वयन ओर निरीक्षण की कमी को दर्शाता 
ral 

आलोचना 

° अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं करना ओर विलम्बित 

कार्यवाही जिससे मजदूरी & भुगतान में विलंब gam 

° शिकायत समाधान प्रणाली के साथ मुद्दे। 
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राष्टीय ग्रामीण आजीविका मिशन 

प्रधानमत्री 

कृषि 

2011-12 में 2681.3 करोड से 2012-13 (बजरीय 

अनुमान) में 3915 करोड़ कौ परिव्यय वृद्धि। 

चिन्ता का विषय यह है कि आवंटन में परिव्ययित 

आवंटन ओर जो पिले 5 वर्षो मे हुए हें, आपस में 
मिलान नहीं करते हैँ ओर उनमें अन्तर Zt iat 

पंचवर्षीय योजना में प्रस्तातित परिव्यय का केवलं 

67.8% तक दही आवंटन किया गया Al 

स्वर्णजयंत्ती ग्रामीण स्वरोजगार यौजना कै विश्लेषण से 

पता चलता है कि वित्तीय उपलब्धि ओर ऋण वितरण 

gel 2 

ग्रामीण स्वरोजगार योजना 

2011-12 मे 14450 करोड (संशोधित प्राक्कलन) से 

2012-13 (बजर प्राक्कलन) मेँ 181772.8 करोड का 

बदा हुआ आकंटन। 2010-11 मेँ आवंटन 17412.5 

करोड धा। 

कृषि ओर संबद्ध गतिविधियों पर खर्च में 2010-11 

(वास्तविक) मे 11.21% से 2012-13 (बजटीय प्राक्कलन) 

मेँ 9.3 की कमी। यह एक अच्छा संकेत महीं है क्योकि 

अधिकतर जनसंख्या अपनी आजीविका खेती aet से 

कमाती हेै। 

* फसल बीमा के लिए आवंटन मे 2010-11 (वास्तविक 

प्राक्कलन) A 3135 करोड से 2012-13 (बजटीय 

प्राक्कलन) A 1136 करोड कौ भारी कमी। असमान 

वर्षा, बदलती जलवायु के परिदृश्य मे यह कमी काफी 

किसानों को मुसीबत में डाल सकती है। सिक्किम मेँ, 
बडी इलायची कीटो का शिकार हुई है ओर यदि एेसी 

कार्यवाही होती रही तौ किसानों कै पास ज्यादा विकल्प 

नही होगे। 

जलवायु परिवर्तन 

बहुत से सीधे कार्यक्रम संबंधी uel, जैसे ‘fie 
इंटरएेकिटिव Us डिस्दरीन्युटिड रिन्युबल पवर एंड रिन्युबल 

एनर्जी फोर रूरल एप्लीकेशन ', जिसमे नवीकरणीय ऊर्जा 

को लाभार्थियों के बीच वितरित ओर प्रोत्साहित किया 

जाता है, को कम आवंटन प्राप्त हुआ हे।
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हरित भारत मिशन का उद्देश्य पारिस्थितिको da सेवाओं 
जैसे कार्बन पृथक्करण ओर भंडारण, जल संबधी सेवाओं 

ओर जैव विविधता मे बदोतरी करना दै ओर सहायक 
सेवाओं जैसे ईधन, चारा ओर गैर काष्टीय वन उत्पाद 

को भी बढाना है। इसका लक्षित परिणाम अगले 10 

सालों मे 46000 करोड के अनुमानित व्यय के साथ 10 
मिलियन हेक्टयर अतिरिक्त वन भूमि, बंजर भूमि ओर 

सामुदायिक भूमि का वनीकरण करना है। हालांकि 
क्रियान्वयन के 2 वर्षो के बाद भी मिशन को 2012-13 
(बजरीय प्राक्कलन) में केवल 200 करोड ओर 2010-11 
(संशोधित प्राक्कलन) में 50 करोड़ FIT प्राप्त हुए eI 
इसके निधीयने का कुक हिस्सा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा 

निधि से भी आता है जिसकी संकल्पना नवोन्मेषी 
परियोजनाओं हेतु अनुसंधान एवं विकास संबधी क्रियाकलापं 

को वित्त प्रदान करने के लिए एक समर्पित कायिक 

निधि के रूपमे at my 

जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जल संसाधनों 

का संरक्षण नीति हस्तक्षेप का एक संवेदनशील क्षेत्र है। 
जल संसाधनों पर जलवायु परिषर्तन के व्यापक fara 
परिणाम हिमालय क्षेत्रों मे हिमनदों एवं हिमक्षेत्रों के तीव्र 
हास के संदर्भ मे महत्वपूर्णं 2) राष्ट्रीय जल मिशन 
दस्तावेज 2012 के अनुसार 12 वीं योजनावधि के दौरान 
अनुमानित लागत 89,101 करोड़ रुपये है। मिशन के 

विपरीत, जल संसाधन मंत्रालय का बजर कुल बजरीय 
staat का सिर्फ 0.13% ही है। 

° राष्टरीय सौर ऊर्जा मिशन ने सन् 2020 तक देश में 

20 000 मेगावाट की सौर विद्युत क्षमता कौ अवस्थापना 
करने का निर्धारित किया है। प्रथम चरण (2010-12) 
में 4337 करोड कौ अनुमानित लागत पर 1000 मेगावाट 

क्षमता स्थापित करने की योजना है। नवीन ओर नवीकरणीय 
ऊर्जा मत्रालय के 2011-12 (बजर अनुमान) में लक्ष्य 

स्तर व्यय का विश्लेषण सूचित करता है कि इसने 
लगभग 500 करोड रुपये प्राप्त किया है जो राष्ट्रीय सौर 
ऊर्जा मिशन के लागू करने के प्रथम चरण कौ 
अनुमानित लागत से काफी कम है। 

केन्द्र राज्य संबंध 

° भारत के परिसंघीय प्रणाली मेँ यह एक संशयी प्रवृत्ति 

है जहां लचीले कराधार केन्द्र के हाथ में है हालांकि 
मुख्य जिम्मेदारियां (विकास पर व्यय के लगभग 80% 

कृषि, सड़क, स्वास्थ्य इत्यादि जैसे क्षेत्रों पर) राज्यों के 
ऊपर है। 
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केन्द्र से राज्यों को सकल हस्तांतरण (जी.डी.टी.सी.एस.)। सन् 
1997 से केन्द्र दारा संसाधनीं की कमी को ध्यान में रखते हुए 

(जो कुल उदार नीतियों का परिणाम थी) केन्द्र से राज्यों को दी 
जाने वाली वित्तीय संसाधनों की मात्रा को भी कम कर दिया गया 

है। केन्द्र से राज्यों को सकल अंतरण (जी.डी.टी.सी.एस.) 1991 के 

जी.डी.पी. के 7% के स्तर से 2012-13 (बजट अनुमान) में लगभग 

5% तक गिर गया है। सभी राज्यों के बजट के कुल व्यय के 
अनुपात में जी.डी.री.सी.एस. 1991 के 45% से 1998-99 A 39% 

तक गिर गर्ह है; इसके बाद यह 1999-2000 मेँ 31.1% से 
2003-04 में 28% तक नीचे गिर गया है। बाद के वर्षो में, क्रमिक 
वृद्धि हुई है ओर 2010-11 A लगभग 33% पर स्थिर हौ गया 
हे। 

(हिन्दी) 

श्री देवीधन aad (राजमहल): मैं 2012-13 के आम 
बजट पर अपने विचार रखता हू। आम तौर पर बजट गरीब विरोधी 
खास करके ards विरोधी है। इस बजट से गरीबी समाप्त नहीं 
होगी बल्कि गरीब लोग अवश्य समाप्त हो जा्येगे। भारत देश at 
70 प्रतिशत आबादी गांवों मे निवास करती है ओर पूर्णरूपेण खेती 
पर निर्भर है। इस तरह के बजट से teed को वस्तुओं एवं 
खाद्यान की कोमतों मे भारी वृद्धि होगी। 

भ ERGs प्रदेश के राजमहल लोक सभा क्षेत्र से आता = 
ज्ञारखंड एक नया प्रदेश है, यह आदिवासी बहुल प्रदेश शिक्षा, 
स्वास्थ्य एवं बिजली की सुविधा अभी तक गांवों मे उपलब्ध नहीं 
हे। 

Utes के 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है सिंचाई की 
व्यवस्था नहीं रहने के कारण भगवान भरोसे खेती करते हैँ जिससे 

सुखाद् कौ स्थिति से सामना करना पडता है। इसके संबंध में 
anes के लिए बजट मे उचित प्रावधान नहीं किया गया है। 

शिक्षा का घोर अभाव है, आबादी के हिसाब से इंजीनियरिंग 

एवं मेडिकल कोँलेज का अभाव है। स्वास्थ्य कौ सुविधा गांवों में 
उपलब्ध नहीं है। areas मे जानलेवा बीमारी कौ चिकित्सा के लिए 
उचित व्यवस्था नहीं है। इसका ध्यान बजेट में नहीं रखा गया। 

बिजली का जहां तक सवाल है, ्ारखंड के कोयले से पंजाब, 

बिहार एवं बंगाल के ताप ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। लेकिन 
eas के लोगों को उचित बिजली भी नहीं दौ जाती है। वहां 
की जनता अंधकार में अपना जीवन-निर्बाह करती है। विशेषकर 

संथाल परगना में बिजली का घोर अभाव हे। एन.टी.पी.सी. फरक्का, 
प. बंगाल, एं एन.री.पी.सी. कहल Ma बिहार् के पूर्णरूपेण ans 

*+भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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के कोयला से बिजली का निर्माण होता है। बिजली तो ्ञारखंड 

को उचित मात्रा में नहीं दी जाती है। 

यहां तक कि कोयला का छाय भी ज्ञारखंड की जनता को 

नहीं दिया जाता हे। ्यारखंड के कोयला से भारत सरकार को अरो 

रुपयों कौ राजस्व प्राप्त होता हे लेकिन दुख कौ बात है कि इसका 
उचित हिस्सा eras को नहीं दिया जाता है। ज्ञारखंड प्रदेश से 

युरेनियम, ताबा, सोना, कोयला इत्यादि से अरबोँ रुपये के राजस्व 
की प्राप्ति होती है। हमारे संसदीय aa के अन्तर्गत wes जिला 
से 2600 करोड रु. सालाना रेलवे को मालभाडा के रूप A राजस्व 
कौ प्राप्ति होती 2 

इन सारे विषयों को ध्यान मे रखते eu मेँ सरकार से ज्ारखंड 
के लिए fasta पैकेज का मांग करता हू 

[ अनुवाद] 

भश्री डी. वेणुगोपाल (तिरूवन्नामलाई): हमें उम्मीद थी कि 
युपीए सरकार के मुख्य घरक द्वारा चुनाव में हार से सरकार सबक 
लेगी ओर पेश किये गये बजट पे qe सरकार कौ पहले से चली 
आ रही नीति पंगुता को दर्शाता है। जैसा कि हमारी प्रिय नेता 
डो. पुराची तलावी अम्मा ने इस बजट पर रिप्यणी कौ है, यह 
बजट एक निरर्थक प्रयास है, एक पएेसी हवा है जो एसे बहती 

है कि किसी का भी भला नहीं कर सकती, ओर इससे भी asa 
यह जनविरोधी 21 यह केन्द्र सरकार कौ पहले से चली आ रही 
नीति पंगुता को दर्शाता है। बजट बिगड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था जो 
कि अप्रत्याशित समस्याओं से ग्रस्त है ओर ठोस उपायों कौ 
आवश्यकता है जोकि इस बजर मेँ नहीं है तथा यह बजट कोई 
उपयोगी समाधान प्रदान नहीं Hea यह ‘tert के काम" जैसा 

हो गया है जिसमे इधर-उधर कुछ जोड दिया गया है। 7.6 प्रतिशत 
के प्रक्षेपित विकास द्र को प्राप्त करना कठिन होगा क्योकि निजी 
निवेश को बदावा देने के अलावा कोई वास्तविक प्रोत्साहन नहीं 
दिया गया है। 

यद्यपि, fred तीन साल से विदेशों मँ जमा काले धन को 
वापस लाने के लिए काफौ बात हो gat है, परंतु इस वारे मे 
कुछ भी ठोस नहीं किया गया है। इस बजर मेँ राजकोषीय समेकन 
के नियंत्रण ओर व्यापक सुधार के खाका का अभाव 21 व्यक्तिगत 
रूप से न्यूनतम कर लाभ थोडा बहुत दिया जा रहा है परन्तु 
सेवाकर/उत्पाद शुल्क८सीमा शुल्क इत्यादि मेँ वृद्धि से आम आदमी 
पर अतिरिक्त भार पडने जा रहा है, यह तो पुनः वही बात हे 
कि थोडा सा दो ओर ज्यादा वापस लो। 

साल द्र साल यह अत्यधिक स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रतिभूति 
बाजारों के लिए बजट सिर्फ एक दिन की घटना है ओर इससे 

अधिक pe aati काला धन वापस लाने के लिए विना किसी 

*W सभा पटल पर् रखा TAM! 
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समय सीमा के श्वेत पत्र लाने का एक आकस्मिक जिक्र हुआ 

धा, परन्तु उससे अधिक कुछ नहीं Bal इसके प्रति एक अधिक 

गंभीर दुष्टिकोण से सरकार की बडी राजस्वे समस्या हल हो सकती 

ral 

rot me उत्पाद शुल्क में वृद्धि से अन्ततोगत्वा अधिक 

सहायता नहीं मिलेगी ओर इससे अनैतिक क्रियाकलापों में बदावा 

होगा ओर मांग को कम करना नहीं रोक wet इससे सिर्फ स्वर्णं 

के मूल्य मेँ वृद्धि को seen मिलेगा ओर इससे आभूषण निर्माण 

मे लगे श्रमिकों पर प्रभाव sem 

प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक हेतु पूर्णं राज सहायता देने के 

प्रस्ताव पर, कई राज्य सरकारें पूरी शक्ति से विधेयक का पहले 

ही विरोध कर चुकी हैँ क्योकि यह राज्यों के सार्वभौमिक सार्वजनिक 

वितरण प्रणाली कौ विकृत कर देगा। 

Bau खरीदारों को TAHT पर राजसहायता का प्रत्यक्ष हस्तातिरण 

किसानों को लाथ होने कौ अपेक्षा सिर्फ अत्यधिक नुकसान ही 

होगा। उर्वरकों की पहले से ही भारी कमी है ओर इससे fear 

को काफी समस्याओं का सामना करना पटु रहा है। अतः, सरकार 

को किसानों को उर्वरक प्रदान करने पर् अधिक बल दिया जाना 

चाहिए। 

यह मानते हुए कि अवसंरचना परियोजनओं को लागू करनं 

के लिए सीधे संसाधन जुटाने के लिए राज्यों को अधिकार देने के 

लिए कोई घोषणा नहीं ei केन्द्रीय परियोजनाओं के वित्त पोषणं 

हेतु अवसरचना ऋण निधि कौ तर्ज पर एेसी परियोजनाओं को 

समर्थन प्रदान करनै के लिए ऋण निधि जुटाने हेतु केन्द्रीय सरकार 

को एक करार करना चाहिये था। स्वच्छता, स्वास्थ्य इत्यादि जैसे 

aa जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था कौ उपेक्षा at 

गई। भारत स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 2% से भी कम 

खर्च करता है, जबकि जेब से स्वास्थ्य पर 73% खर्च होता FI 

जबकि आकार ओर अर्थव्यवस्था मेँ भारत से छोटे देश भी सकल 

घरेलू उत्पाद के रूप में भारत से अधिकं खर्च करते हैँ भारत 

मे प्रतिवर्ष 5 साल कौ आयु से नीचे के 20 लाख बच्चों की मृत्यु 

हो जाती हे, तीन कुपोषित्त बच्चो मेँ लगभग एक भारत मेँ रहता 

है ओर 3 वर्षं से कम आयु के 45.9% बच्चे सामान्य से कम 
वजन के रै। स्वास्थ्यं क्षेत्र पर सरकार को ध्यानं देने कौ अधिक 

आवश्यकता है क्योकि अधिक नए-नए तरीके के रोग देश में फैल 

रहे है। अस्पतालों मे अच्छे उपकरण नहीं 21 लोगों ओर कटर 

के अनुपात का घनत्व अन्य राष्ट्रो कौ तुलना में बहुत अधिक zi 
ग्रामीण क्षेत्रो A भी आपको कई किलोमीटर तक डोक्टिर नहीं 

मिलेगा। इसलिए यह तभी हासिल किया जा सकता है जन सरकार 
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स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2.5% खर्च करने 

के लिए प्रभावी कदम ser यही सब क्षेत्र हैँ जिस पर सरकार 

को ओर ध्यान देना चाहिए। हम इन क्षेत्रो कौ कब तक अनदेखी 

कर सकते है? देश में शहरो ओर वहां रहने वाले लोगो का ही 
विकास हो रहा है जबकि ग्रामीण क्षत्रं मे लोगों कौ हालत देश 
के शहरों ओर weal से बिल्कुल विपरीत है। भारत इसके गांवों 

मे बसता है ओर जहां पिछले 20 वर्षं A शहरो का भारी विकास 

हुआ है वहीं ग्रामीण क्षेत्रो में उस तरह का विकास नही हुञा। 

भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था 

का विकास करने कौ आवश्यकता 2) ग्रामीण क्षेत्र अभी भी 

कुपोषण, निरक्षरता, बेरोजगारी ओर स्कूलों, कलेजो, अस्पताल, 
स्वच्छता इत्यादि जैसे बुनियादी ढांचे की कमी कौ समस्या से ग्रस्त 

है। इसके कारण युवा रोजगार के लिए गांवों से शहरों कौ ओर 
जा रहे है। इसकी भारत से अमरीकी कौ ओर प्रतिभा पलायन से 
तुलना की जा सकती है। समावेशी विकास करने के लिए हमारे 

गांवों का शहरों के बराबर विकास करमे कौ आवश्यकता है ओर 

वह जीवन स्तर मे सुधार लाना vem यदि ग्रामीण भारत गरीब 

है तो भारत गरीब है। जहां हमारे wed मेँ पूर्णतया वातानुकूलित 
अंतरराष्ट्रीय स्कूल हैँ वहीं गांवों के स्कूलों में कम्प्यूटर तो अभी तक 
aa ओर कुर्सियां भी नहीं है। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों मे अध्यापकों 
की भारी कमी है ओर स्कूल बीच में छोडने वालों कौ दर बहुत 
अधिक 21 शहरो मेँ हमरे पास det सके, फ्लाईओवर तथा 

अंडरपास है जबकि बहुत से mal में अभी तक सही सडक भी 
नहीं है। शहरी-ग्रामीण सडक सम्पर्क ग्रामीण विकास में महत्वपूर्णं 

भूमिका निभा सकता है। गांवों में रोजगार के अवसर नहीं हैँ जिससे 
युवा शहर जाने के लिए मजबूर होते है ओर पारिस्थितकौय प्रणाली 

मे असंतुलन पैदा होता है ओर गांव वंचित रह जाते I जहां शहरो 

मे हमारे पास अनेकं अस्पताल, नर्सिंग होम ओर चिकित्सा सुविधाएं 

है वहीं mat मेन तो स्वास्थ्य संबधी जागरूकता है ओर नही 
स्वास्थ्य सुविधाएं ह। यह जानने के लिए कि कितने ग्रामीण लोग 
बेसिक उपचार के लिए भी शहरों मे भागते है अ.भा.अ.सं. (एम्स) 
जैसे प्रमुख अस्पतालों कौ दशा देखिए। महिलाएं कई किलोमीरर 

दूर से पानी लेकर आती fi बैंकिंग सेवाओं को लोकप्रिय बनाये 
जाने की जरूरत है ओर कृषि जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए ऋण 
उपलब्ध होना चाहिप्। 

अतः जैसा कि हमारी प्रिय नैता ड. पुराची तालवी अम्मा ने 

कहा है fe इस बजर में राज्य में ग्रामीण क्षत्रं के विकास हेतु 
धन जुटाने के लिए राज्य के हेतु कु भी नहीं है। राष्ट तभी प्रगति 
कर सकता है जब इसके ग्रामीण क्षत्र का पूर्णं विकास et संक्षेप 

में, प्रस्तुत बजट अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर ले जाने कौ 

Sz सर्कार की प्रतिबद्धता की एक खराब तस्वीर ZI 
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[fest] 

*st नरेन्द्र सिंह तोमर (stn): माननीय वित्त मत्री ने आम 

बजट 2012-13 के लिए जिन प्रस्तावों को पेश किया है उससे 
उन्होने खुद को युपीए दौ सरकार को सबसे असफल सरकार साबित 

किया है। ta लगता है जैसे पिले दो-तीन सालों से युपीए सरकार 
की आर्थिक नीतियों को लकवा मार गया है। इस बजट के बाद 

qa लगता है कि यह सरकार कोमा की स्थिति A चली गई है। 
समय की कमी के कारण बहुत सारे मुद्दों पर मै नहीं बोलना 
चाहता जिस पर मेरे अन्य साथियों ने अपनी राय इस बजट के 

खिलाफ व्यक्त की है। मै अपने साथियों कौ इस बात से भी सहमत 
हूं कि यह बजट महगाई बढाने बाला बजट है। पहले से ही महंगाई 
की मार दलेल रही देश की जनता का जीना oR हो गया है ओर 

इस बजर ने आग मेँ घी डालने का काम किया है। इसी महंगाई 

ओर भ्रष्टाचार कौ लप का असर केन्द्र सरकार ने हाल ही में 

पांच राज्यों के चुनाव परिणामों म भी महसूस किया है। जिस आम 

आदमी के नाम पर काग्रेस नै सरकार बनाई थी वह आम आदमी 
अब समद गया है कि यह सरकार आम आदमी कौ नहीं पूंजीपतियों 
की सरकार है। एक तरफ व्यक्ति महगाई कौ मार से कराह रहा 
है वहीं दूसरी ओर आपकी नीतियों के कारण सोना व्यवसायी दस 
दिन हडताल कर अपना विरोध व्यक्त कर रहे है। आपने कस्टम 

ड्यूटी 2 प्रतिशत से बदाकर 4 प्रतिशत ओर एक्साइज eget 1 

प्रतिशत लगा दी जो उचित नहीं है। यह शुल्क वृद्धि व्यापारियों 
को तो परेशान करेगी ही तथा भ्रष्टाचार को भी बढावा देगी! इस 

पर पुनर्विचार करना चाहिए। इससे आम गरीब आदमी पर भी भार 

पड़ेगा क्योकि हम जानते हैँ fe गरीब कौ बेटी का विवाह सोने 
कमी cin के बिना सम्पनन नहीं होता है। इस बजर मेँ आम आदमी 

के लिए कुक भी नहीं है। 

ares बताते हं कि देश कौ 36 फीसदी आबादी आज भी 
गरीब है। देश के गरीबों की 70 फीसदी जनता हमारे गांवों मे रहती 

है जिसका बहुत बडा हिस्सा आज भी मूलभूत सुविधाओं से भी 
वंचित है! सरकार यह भूल गई है कि अनुसूचित जाति, जनजाति 
ओर foe वर्गं की हालत इस दोर मे ओर भी खस्ता हो गई 

है। इस पुरे बजट मे मेरे गरीब भाई-बहन के लिए कुछ भी नहीं 
किया गया है जो उनको कहीं आशा की किरणे दिखा we इसका 

सबसे बडा उदाहरण ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट है जो पिछले 
साल 2011-12 के 74143.72 करोड रुपये से घटा कर् इस साल 

2012-13 के बजर मेँ 73221.82 करोड रुपये कर दिया है। गरीबों 
की मूलभूत आवश्यकता रोरी, कपडा ओर मकान कौ इस बजट 

मे जमकर उपेक्षा कौ गई है मै अपनी ad इन्हीं मुद्दों पर केन्द्रित 
करूगा। 

*+भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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1. मनरेगा-सरकार ने मनरेगा का बजट मेँ 15 फीसदी की 
कमी कर दी gi 2011-12 मे यह 40 हजार करोड रुपया था 
अब घटा कर 33 हजार करोड कर दिया गया है। सीएजी कौ रिपोर 
के अनुसार पहले से ही मेरे गरीब भाई-बहनों को 100 दिनों का 
रोजगार भी यह सरकार मुहैया नहीं करा पा रही थी अब इस बजट 

मे भी कटौती करने के बाद गरीब के लिए ओर मुश्किल हो जाएगी। 
महंगाई का दानव भी गरीबों को ओर Sa सरकार को मनरेगा 
का बजट बाकर ST करना चाहिए था लेकिन कर दिया ओर 

कम। इससे ओर गरीबी aon, गरीबों का जीना दुश्वार होगा। ग्रामीण 

aa कौ गरीबी कम करने मे मनरेगा का योगदान हो सकता है 
लेकिन सरकार कौ नीतियों से एेसा लगता है कि सरकार की मंशा 

मनरेगा को मरेगा बनाने कौ है। 

2. आजीविका- वित्तमंत्री ने as जोर से आजीविका का प्रचार 

किया है। इसकौ असलियत क्या है मँ बताता हू। पिछले साल के 
आंकड़ों मे वित्तमत्री ने 34 फौसदी कौ वृद्धि कौ है लेकिन इसी 
को समज्ञा जाए तो सरकार कौ यह वृद्धि बहुत ही मामूली सी 
है। असलियत मै सरकार 400 करोड रुपए किताबी खातों के लिए 
रख रही 2) महिलाओं के विकास के लिए एसएचजी कोरपस फंड 
कौ मूलनिधि सरकार ने 100 करोड से बदा कर 300 करोड कर 

दी है। दूसरी ओर नया संस्थान भारत लाडवलीहुड फाउंडेशन आफ 
इंडिया खदा कर दिया है जिसको इसी फंड मे से 200 करोड दे 
रहे है। वास्तव मे यह राशि सरकार कौ वृद्धि को ही पूरा कर 
पाएगी। इसमे गरीब को कोई राहत नहीं मिल सकेगी। 

3. इंदिरा आवास योजना-यह ग्रामीण गरीबों के लिए 

एकमात्र आवास योजना है हाल ही मे हुई जनगणना के आंकदों 
के अनुसार देश क ग्रामीण क्षत्रं कौ 34 फौसदी आबादी एक कमरे 
में पाच से ज्यादा व्यक्ति के रहने को मजबूर है यह भयावह स्थिति 
है। सरकार से यह उम्मीद की जाती दहै कि वह इंदिरा आवासं 
योजना के बजट में वृद्धि करेगी लेकिन इस साल deg आवास 
योजना के बजट में भी कमी कौ ag 21 वर्ष 2010-11 में 10337. 
46 करोड रुपए आवंरित किया गया था जो इस साल घटा कर 

9966 करोड रुपए कर दिया गया है। मकानों की निर्माण लागत 
आसमान दू रही हे, सीमेट की कीमतों में चार गुना वृद्धि दर्ज 
कौ us हे फिर भी सरकार नै इस महती योजना का बजट बदाने 
कौ बजाए कम कर दिया। सरकार ने गरीब जनता कौ आवास कौ 

मूलभूत आवश्यकता को ही नकार दिया ti केन्द्र सरकार इस 
योजना मेँ म.प्र. के गरीब ओर आदिवासियों के साथ आवंटन देने 
मे पक्षपात कर रही है। मै माननीय वित्त मत्री जी से goa चाहता 
ह् कि आजादी के 65 वर्षं व्यतीत होने के बाद् क्या कभी वह 
दिन आयेगा कि जब देश मेँ कोई भी आवासहीनं नहीं रहेगा? 

4. शहरी विकास-शहरी विकास के दावे किये जा रहे है! 

जेएनयृूआरएम ओर यूआईडीएसएसएमरी जेसी योजनाएं भी सात वर्षो 
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मे मूर्तं रूप नहीं ले सकौ gi अभी तक प्रथम फेस पूरा नहीं 
हुमा तो दूसरे फेस की कल्पना कैसे कौ जा सकती 2 
यू पी.ए. सरकार कौ संतुलित एवं समयबद्ध विकास की परिकल्पना 

ही नहीं है। शहरी aa कौ दोनों योजनाओं को स्थानीय संस्थाओं 
के माध्यम स क्रियान्विति किया जा रहा है। स्थानीय संस्थाएं जैसे 
तैसे पैसा जुटाकर परियोजना तैयार कर केन्द्र को भेजती है। यहां 
से स्वीकृत होने में एक वर्षं सै अधिक समय लगता दै। स्वीकृत 
दिनांक योजना कौ लागत दोगुनी हो जात्ती है ओर केन्द्र सरकार 
कहती है बदी ee का इन्तजाम आप करो यह कैसे हो सकता 
है इस कारण देश मेँ काम अधूरे पड है नागरिक परेशान Zl 

5. राजीव आवास योजना- ग्रामीण ही नहीं शहरी गरीबों के 

लिए भी सरकार at उपेक्षा का यहीं रूख इस बजट में देखने को 

मिल रहा है। राजीवं आवासं योजना भी सरकार की मार से बच 
नहीं सकी है उसके बजर मे भी सरकार ने कमी कर दी है पिछले 

` साल के 39.97 करोड से घटा कर इस साल & लिए 39 करोड 

रुपये किया गया है। शहरी गरीषी उन्मूलन & लिए fred बजट 
में 972.81 HUS रुपए का प्रावधान रखा गया था जो इस बजर 
में घटा कर 932.15 करोड रुपए किया गया है। जिस 25 लाख 
रुपये तक के फ्लैट के लिए वित्तमत्री ने we दी है वह गरीबों 
के लिए नहीं है। सरकार उसी को गरीब मानती रहै जो 25 लाख 

रुपए तक का फ्लैट खरीद सकता है। वह यह बात भूल गई हे 
किजोदो वक्ते की रोरी भी नहीं जुटा पा रहा है वह 25 लाख 
का ve wel से adem मै माननीय मत्री जी सै कहना चाहुगा 

कि देश मे आम गरीब आदमी को भी आवास का अधिकार होना 
aie) 

6. खाद्य सुरक्षा-ओद्योगिक aa को विस्तारित करने के लिए 
आपने दिल्ली-मुंबई इण्डस्दरीयल ask जापानी सरकार कौ 

सहायता से बनाने की बात की है। बजट प्रावधान भी किया है 
लेकिन मेँ यह कहना चाहता a दिल्ली से मुंबई तक बनने वाले 
ater में आगरा, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, wre छोड 

दिया है। जबकि म.प्र. सरकार इस क्षेत्र को सम्मिलित करने के 
लिए पर्याप्त भूमि, पानी, बिजली उपलब्ध कराने के लिए अपनी 

सहमति दे चुकी की है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के नाम पर सरकार 
ae दिनों से प्रमित करने में लगी है कि वह गरीब को दो वक्त 
की रोरी देना चाहती है लेकिन ना तो सरकार अभी अक यह बता 
सकी है कि खाद्य अनुदान के असली हकदार गरीब कौ क्या 

पहचान है? ओर ना यह बता सकौ है कि उस गरीब तक यह 
सुविधाएँ कैसे पहुचाई जाएगी? हालांकि सरकार ने खाद्य अनुदान 

को 72823 करोड रुपये से तीन फीसदी बदा कर 75 हजार करोड 
रुपए किया है। तीन फौसदी की मामूली वृद्धि तो महगाई से निपटने .. 
मे ही कम पडगी। सरकार के आकां को यदि देखें तो saat 
मंशा साफ नजर आती है कि हाथी के दात खाने & ओर दिखाने
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के ओर रहै। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार कितनी चिंतित है ओर 
इसका फायदा क्या नीचे अंतिम व्यक्ति तक wea पाएगा? उस 

अंतिम व्यक्ति तक रोटी पहुचाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानि 

पीडीएस का काम है। यदि खाद्य सुरक्षा को सफल बनाना है तो 

पीडीए को सुधारना होगा उसकी क्षमता बदानी होगी। यहां तक fH 

सरकार ने अनाज भंडारण के लिए भी मात्र 39.56 करोड रुपए 

का प्रावधान रखा है जो ऊट के मुंह में जीरे के समान है। इसमे 
भी 38.15 करोड रुपए् योजना खर्च है ओर गैर योजना मद के 
लिए 1.41 करोड रुपए है। क्या सरकार सच में गरीबों को खाद्य 

सुरक्षा देने के बारे में सोच रही है? Wa इस बारे मे संदेह है। 
जिस तरह सरकार ने fied तीन सालों मेँ गरीब का मजाक बनाया 

है उसी तरह से बह खाद्य सुरक्षा का भी मजाक बना रही है। 
ta कई उदाहरण इस बजट मेँ है जो सरकार के सारे दावों को 
खोखला साबित करते 21 जैसे पंचायती राज को मजबूत करना, 
ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी, स्वच्छता, शौचालयं की अभी भी 
भारी कमी है। आज भी हमारी माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्रो मे खुले 

मेँ शोचालय जाने को विवश है, पेयजल के लिए दूर-दूर तक जाना 
पडता है। महिलाओं के लिए इस परे बजर में oe भी नहीं है 
उनकी जमकर उपेक्षा कौ गई है। लगता है जैसे युपीए सरकार 
नै गरीबों का मजाक उडाने की कसम खा रखी 21 बजर के अगले 

दिनि ही सरकार के योजना आयोग ने फिर से गरीब के मुंह पर 
तमाचा मारते हुए कहा कि शहर मेँ 29 रुपए रोज ओर गांव में 

23 रुपए रोज कमाने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। 

इन आंकडों को योजना आयोग के अलावा ओर até नहीं मानेगा। 
यह बजट मेरे गरीब भाई-बहनों के साथ एक क्रूर मजाक है। 

7. कृषि-पिछले डद दशक में दो लाख से ज्यादा किसानों 
कौ खुदकुशी भी यही बताती है कि कृषि क्षेत्र एक त्रासद स्थिति 
में पहुंच गया है। सरकार किसानों के लिए आंसू बहाने मे कभी 
पीछे नहीं रहती लेकिन खेती को संकट से sae कौ या तो उनके 

पास कोई ठोस योजना नहीं है या उन्होने इस बारे में गंभीरता से 
नहीं सोचा है। fed कुछ सालों मे जो दो खास कदम उठाए 
गए हे उनसे किसानों का alg भला नहीं हो सका है। कृषि के 
लिए बजर का आवंटन 2012-13 A 20530.22 करोड रुपए किया 

मया है। कुल बजट मे कृषि का हिस्सा मात्र 1.8 फीसदी है। जिस 
देश मे हरित ofa की बात हो रही है ओर जिस देश की 70 
प्रतिशत आबादी खेती किसानी में लगी है उस देश मेँ दो प्रतिशत 
से भी कम हिस्सा surat हे। देश भर मेँ तथा विशेषकर चम्बल 

अंचल में भिंड, मुरैना, श्योपुर पानी के कटाव से कृषि योग्य ead 
was भूमि des मे तब्दील हो रही है ओर ग्रामवासी गांव खाली 
करने के लिर् विवश है। इसे रोकने के लिए सरकार को त्वरित 
कार्यवाही करनी चाहिए। कई बार किसान संगठनों ने इस कृषि 

आवंटन को बा कर 20 फौसदी तक करने कौ मांग की है लेकिन 
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सरकार सिर्फ खोखले दावे ही करती है। अगर सरकार की नीयत 
साफ है तो उसको कृषि का हिस्सा बढाना चाहिए इससे ग्रामीण 
भारत की गरीबी भी कम होगी ओर साथ ही गांव कौ अर्थव्यवस्था 

भी मजबूत होगी। इस साल सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक कौ 

घोषणा कौ है उसके बदले सरकार ने अपना रूख न्यूनतम समर्थन 

मूल्य (एमएसपी) के लिए साफ नहीं किया है। एक ओर आसमान 

छती महगाई ने किसानों को आत्महत्या पर विवश कर रखा है 
दूसरी ओर उसको अपनी फसल कौ सही कीमतें भी नहीं मिल 
पारही है। अब यह कहा जा रहा है कि एक सप्ताह बाद डीजल 

कौ कौमतों मेँ ओर वृद्धि होगी। मेरा सुञ्ाव है कि सरकार बेकार 
कौ चीजों पर पैसे व्यय ना करते हुए देश के अन्नदाता को राहत 

देने के लिए इस वर्ष एमएसपी कौ at बदा कर् उनके साथ न्याय 

करं तथा किसानों को 1 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया 
जावे। 

8. रक्षा-वर्षं 2012-13 के लिए प्रस्तावित रक्षा क्षेत्र के लिए 

कुल 193407 करोड रुपए आवंटित किए गए हँ जो fied साल 
कौ तुलना में 17 फौसदी ज्यादा है। देश कौ सुरक्षा सबसे बडी 
चुनौती है इसी तरह से हम उसके बजट मे मामूली बदोतरी करते 
रहे तो हमारे सामने ad संकर we हो सकते है। पड़ोसी देश 
चीन ओर पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कितने बेहतर है यह सब जानते 

है। चीन हमारी सीमा का उल्लंघन कई बार कर चुका है हमारी 
सीमाओं पर वह लगातार निर्माण कार्य किए जा रहा है यह सब 

कुछ सरकार के संज्ञान में है। पाकिस्तान अपन घरेलू उत्पाद का 
पांच से छः फौसदी हिस्सा रक्षा क्षत्र पर खर्च करता हे। चीन का 

रक्षा बजर 106.41 बिलियन Siok होगा। इतना अधिक बजट हमारे 

जैसे पड़ोसी देश के लिए खतरे कौ घंटी है। उसके मुकाबले 

वित्तमंत्री ने जो रक्षा बजर दिया है व्ह ऊट के मुंह में जीरे के 
समान है। रक्षा क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन नीति कौ जरूरत है इस 
मद मेँ जीडीपी का तीन erect हिस्सा दस साल के लिए तय 

किया जाना चाहिए था। आज सैन्य wed काफी ag गई है सैन्य 
सामानों का आधुनिकौकरण, ` अत्याधुनिक हथियारों कौ खरीद, 
प्रशिक्षण, टायल से लेकर शस्त्रागारों का निर्माण तक काफी खर्च 

होता है। माननीय वित्तमंत्री ने जो बजर मे वृद्धि की है उससे तो 
मात्र वेतन भक्तों का ही खर्च निकल सकता रै। पिछले कुल सालों 
में सैन्य सामग्री के खर्च कौ तुलना में वेतन-भत्तो का खर्च बढता 

जा रहा है जबकि आदर्श स्थिति वह है जब दोनों को आधा-आधा 
हिस्सा मिले। हथियारों कौ खरीद मे भी काफी असंतुलन है देश 
के पास नवीनतम राईफलों तक नहीं ह। हमारे सैनिकों से ज्यादा 

आधुनिक wad आतंकवादी ओर माओवादी उपयोग कर रहे है। 
तोपखाना पुराना हो चुका है बोफोर्स बदरी हो gat है लेकिन 
सरकार ने अपनी ard मंद रखी है। डीआरदीओ ओर रक्षा उत्पादक 
इकाईयां होने के बावजूद भी हम आज भी दुनिया के सबसे ae
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हथियारों के खरीददार है यह देश के लिए शर्म की बात है। हमारी 
रक्षा नीतियों ओर रक्षा बजट को देख कर इस्लामाबाद ओर बीजिंग 

मे बैठे लोग अवश्य खुश हो रहे होगे। 

वैसे भी यूपीए दो सरकार कौ उलटी गिनती अब शुरू हो gat 
है ओर अब गिनती के चंद दिन बचे tl इस बजट कै बाद् अव 
सरकार कौ उप्र ओर भी कम हो गर्ह है। अत मेँ वित्तमंत्री को 
मे यह कहना चाहता हूं कि “am तुम गरीबों को भुला दोगे तो 
गरीबों को आहं राख कर जाएगी तेरी सपनों को दुनिया, ना फिर 
तू जी सकेगा ओर ना gaat मौत ही आएगी!" 

( अनुकाद्। 

भश्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण): जैसा कि हमारी नेता 
ओर तमिलनाडु की माननीय मुख्यमत्री ने कहा है, केन्द्र कै बजर 

मे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष आ रही समस्याओं यथा जी.डी. 

पी. विकास दर में कमी होना, निवेश में कमी, उच्च मुद्रास्फोति 
द्र, भारी राजकोषीय घाटा ओर sie के मुकाबले रुपये का 
कमजोर होना आदि के asa मे किसी ठोस समाधान का प्रावधान 

नहीं किया गया है। शिशु मृत्यु दर पर ओर मातृ मृत्यु दर मेँ वृद्धि 
हो रही है; बच्चे कुपोषण के शिकार है; बच्चों को स्कूलों में 
अच्छी शिक्षा नहीं मिलती; बेरोजगारी दर मेँ वृद्धि हो रही है ओर 
लोगों में पूर्ण रूप से असंतोष 21 यह देखकर खेद होता है कि 
भारत सरकार ने इन समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए कोई 

ठोस प्रयास नहीं किया है। 

वित्त मत्री द्वारा भारी राजकोषीय घाटे कौ घोषणा at गर्ह है 
ओर यह प्रति वर्षं बढता जा रहा है। सरकार ने 8.5% विकास दर 
का लक्ष्य निर्धारित किया था परन्तु यह घरकर 6.9% रह गई। चूकि 
सरकार राजकोषीय घाटे को एफञआररईनीएम अधिनियम के अंतर्गत 

निर्धारिते सीमा तक नियंत्रित नहीं कर aah अतः, वित्त मत्री ने 

यह कहा कि अधिनियम मेँ संशोधन कराएगे ताकि सरकार इस 

सीमा को बढा सके। मेरा यह मानना है कि सरकार को नियमा 
म परिवर्तन करने कौ बजाय राजकोषीय घाटे को कम करने के 

उपाय तलाशने afew इस waa में तमिलनाडु कौ मुख्यमत्री 

डो. अम्मा ने जो कहा है वह उल्लेखनीय 2) हमारी नेता ने यह 
कहा है कि जब कि केन्द्र सरकार एफआरबीएम अधिनियम में 

संशोधन करने का प्रयास कर रही है वहीं राज्यों को कोड छट 
नहीं दी गई है जिससे राज्यों को अनावश्यक कठिनाहयों ओर वित्तीय 
संकर का सामना करना पडता है। इसलिए केन्द्र को राज्यों को 

किसी प्रकार कौ we देने पर विचार करना चाहिर्। 

कुछ माह तक स्थिर रहने के पश्चात मुद्रास्फौति कौ दर फिर 

से aati लगी है। यह एक चिता का विषय है ओर इस संबंध 

में तुरंत पर्याप्त कदम उठाने कौ आवश्यकता ZI 

*भाषण सभा पटल पर रखा गया। 
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काले धन के विषय में वित्त मत्री ने केवल यह कहा है कि 

वह काले धन पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत कररेगे। यह काम पर्याप्त 

नहीं 21 एेसी रिपोर्ट है जो यह दर्शाती है कि 500 बिलियन cick 

के बराबर धनराशि विदेशी dat मे जमा है। सरकार को कर छूट 

वाले देशों मे जमा काले धन को वापस लाने के लिए तत्काल 

कार्यवाही करनी चाहिए। केवल संधियों पर हस्ताक्षर करने ओर अन्य 

देशो के साथ वार्ता करने से काले धन कौ समस्या कां समाधान 

नहीं होगा। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ओर निर्धनो का राजसहायता प्रदान 

करने वाली अन्य योजनाओं के मामले मे बजट में कहा गया है 
कि सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अतिर्गत किए गए प्रावधानां 

के अतिरिक्त दी जाने वाले राजसहायता मेँ कमी करेगी। पहले ही 

जनता मुदरास्फीति ओर महंगाई कौ मार Ae रही है। यदि राजसहायता 

मे भी कमी की जाती है तो जनता को अनेक परेशानियों का सामना 

करना vem अलग-अलग समितियों के पास बीपीएल परिवारो के 

आंकड़ों में भिनता 21 सक्सेना समिति ओर तेंदुलकर समिति ने 
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के संबंध में 

भिन-भिन ote दिए है। दूसरे, योजना आयोग द्वारा हाल ही 

मे जारी किए गए आंकड़ों में यह कहा गया है कि शहरी क्षत्रं 

मे प्रतिदिन 28 रुपये से अधिक ओर ग्रामीण क्षेत्रों मे 22 रुपये 

प्रतिदिन की आय वाले व्यविति को निर्धन नहीं माना जाएगा; ओर 

यह कि भारत & समग्र निर्धनता दर में कमी आई है। यह एक 

हास्यास्पद बात है ओर इन क्षेत्रों कौ पुनः समीक्षा किए जाने कौ 
आवश्यकता है ताकि वास्तविक रूप से निर्धन व्यक्तियों कौ पहचान 

की जा सके ओर उन्हें पर्याप्त रूप से राजसहायता प्रदान कौ जा 

सके। 

संघीय व्यवस्था मे, राज्यों ओर केन्द्र को समान स्तर पर माना 

जाता है। परन्तु, SR राज्यों को बराबरी का दर्जा नहींदेरहाहै 
ओर विशेष रूप से विपक्षी पार्टियों की सत्ता वाले राज्यों को काफी 

परेशानियों का सामना करना पडता है। राज्यों को कल्याण योजनाओं 

को लागू करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्र 

के समक्ष याचना करने के लिए विवश किया जाता है। इस स्थिति 

को बदला जाना चाहिए्। 

किसी भी देश के विकास के लिए ऊर्जा अत्यावश्यक 21 विद्युत 

aa मेँ पर्याप्त निवेश किए जाने कौ आवश्यकता है। हम देखते 

है कि बहुत से राज्य घोर बिजली संकट का सामना कर रहे है 
ओर बिजली उत्पादन के लिए अधिक परियोजनाएं लगाने के लिए 

राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु समुचित प्रयास किए जाने कौ 

आवश्यकता है।
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Te पेंशन योजना के anit 100 रुपये की मामूली सी 
बढोतरी कौ गर्ह है। जो लोग पशन पर निर्भर है इससे oe 

सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होने जा रही है। यहां यह उल्लेख करना 

aed उपयुक्त होगा कि तमिलनाडु सरकार प्रति माह 1000 रुपए 

Wr दे रही है। केन्द्र सरकार को पेंशन राशि में वृद्धि करने हेतु 
Ba योजना मं संशोधन करना चाहिए। 

सेवा कर A 10% से 12% कौ बदोतरी से मुद्रास्फौति के रूख 

मे भारी वृद्धि होगी। मे वित्त मंत्री जी से इसे 10% पर ही सीमित 
रखने का अनुरोध करता zl 

शिक्षा क्षेत्र की बात करे, हालांकि पिछले चार वर्षो के दौरान 
प्रारम्भिक शिक्षा के आवंटन में दो गुना वृद्धि देखी गई है, एक 
सर्वेक्षण कहता है कि कोष का केवल 6% ही उनकी शिक्षा पर 

खर्च होता है ओर बाकी दीवारों की सगाई से लेकर अन्य विद्यालय 
आयोजनों पर खर्च होता di इस परिणाम के साथ, यह बताता 

है कि कक्षा 2 के छात्रं की किताबों को कक्षा-5 के छत्र मुश्किल 
से ही ue पाते ti यह भारतीय शिक्षा के मामले कौ दुख स्थिति 
2 

मनरेगा का प्रयोजन गरीबों को एक न्यूनतम धनराशि के लिए 
एक साल मेँ कुछ दिनों के लिए सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराकर 
उन्हें धन उपलब्ध कराना tg यह योजना बडे पैमाने प॒र 
भ्रष्टाचार ओर अनियमितताओं से ग्रस्त है। fied छह सालों में 
सरकार ने इस पर 1 लाख करोड रुपए से अधिक खर्च किया 

है। हर साल प्रति व्यविति काम के दिनों की संख्या लगातार गिरती 
जारी है। मेँ सरकार से संपूर्ण योजना को ase करने का अनुरोध 
करता SI 

निष्कर्षं रूप मे, at यह कहना है कि केन्द्र सरकार कौ 
नीतिगत अक्षमता के कारण यह बजट निष्फल है। जितनी जल्दी 
यह इससे उबरेगा ओर इससे बाहर निकलेगा, यह देश ओर इसके 
गरीबों के लिए अच्छा होगा। 

(हिन्दी) 

“st अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): भै 2012-13 के 
जनरल बजट के संबंध मँ वित्त मंत्री का ध्यानं आकर्षित करना 
चाहता हू तथा देश एवं प्रदेश से संबंधित प्रस्तावं को जनरल बजट 

मे सम्मिलित करने कौ मांग करता हूः- 

1. बजट के पैरा 137 के तहत आयकर मेँ स्लेव वाईल 
Be देने का प्रस्ताव किया गया है इस प्रस्ताव के माध्यम 
से कर्मचारियों को कोई लाभ प्राभ नहीं gan है। क्योकि 

“TOU सभा परल पर रखा गया। 
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इतनी तो महगाई बद् गई है, इससे इस बजर के प्रस्तावों 

से आम कर्मचारी की परेशानी ब्दी है तथा खास 

कर्मचारी जिसको प्रायः अधिकारी वर्गं से जाना जाता 

हे को ही फायदा पहुचाने का प्रयास किया है। अतः 
मेरी यह मांग है कि 3 लाख रुपये सालाना जिन 

कर्मचारियों की आय दहै उनके लिए भी वित्त म॑त्रीजी 

बजर में राहत देने की घोषणा at) F यह vist 

चाहता हं कि वित्त dara कौ eda कमेरी ने भी 

3 लाख रुपये तक आयकर में we देने कौ सिफारिश 
कौ थी ओर उस weda कमेरी में सभी दलो के 

प्रतिनिधि, होते है ओर यह एक मिनी संसद होती 21 

. वित्त मंत्री जीने क्जर भाषण के पैरा9 से 15 तक 

मे देश को आर्थिक स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध मं 
जिक्र किया है। निर्याति को बढाने के सम्बन्ध में भी 
उल्लेख किया गया है लेकिन मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र 

के वूलन सेक्टर का जिक्र नहीं है जो गत दो-तीन सालों 
से मन्दी पकी मार Ba रहे है। वूलन इन्डस्दरीज 
एसोसिएशन द्वारा वूल सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए 125 
करोड के पैजेज कौ मांग at गर थी, जिसका बजट 
मेँ उल्लेख नहीं होना, बीकानेर के वूलन सेक्टर के लिए 

चिन्ता का विषय हे, क्योकि बीकानेर वूलन मंडी एशिया 

कौ सबसे बडी ऊन मंडी है। इस सेक्टर को मन्दी से 
sar के लिए वित्त मत्री जी से 125 करोड रुपये के 

पैकेज की मांग करता zl 

. बजर के पैरा 67 से 70 में रैक्सटर्ईल क्षेत्र का जिक्र 

किया गया है, लेकिन राजस्थान के मेरे संसदीय aa 
बीकानेर, SATE तथा श्रीगंगानगर जिले मेँ सिचित 

aa होने के कारण कपास पैदावार ज्यादा होती है। वहां 
के लोगो की यह मांग भी दहै कि इस क्षेत्र में एक 
टैक्सटाईल पार्क की स्थापना की जावे, लेकिन बजट में 
रैक्सराईल पार्क नहीं मिला जिससे कपास उत्पादको मेँ 

एवं कपास कौ प्रोसेसिंग करने वाले लोगों में भयंकर 
निराशा दै। पैरा 68 में दौ मेगा दैण्डलुम कलस्टर 
स्थापित करने कौ भी बात कहीं गर्ह है। राजस्थान में 

भी दैण्डलुम कलस्टर स्थापित करने की भी बात कही 
गई है। राजस्थान में भी दैण्डलूम का बहुत बड़ा काम 
है, पश्चिमी राजस्थान के लोग अकाल के समय भी 

हेण्डलूम पर काम करके गुजारा करते है। अतः राजस्थान 
के लिए भी हैण्डलूम weet कौ मांग जायज है 
जिसकी भी घोषणा बजट 4 होनी चाहिए। to 70 में 
Wars मेगा कल्स्टर कौ घोषणा कौ ag) राजस्थान 
मे किशनगढ़ (अजमेर) ओर भीलवाडा में बहुत ज्यादा
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पोर लूम स्थापित है यदि इन दोनों में से किसी एक 
स्थान पर मेगा पोवर लूम कल्स्टर की स्थापना होती तौ 

राजस्थान के Wat लूम उद्योग को भी विकसित होन 

का अवसर मिलता जो इस बजट ने नहीं दिया है जो 
aa के लोगों को निराश करता है। अतः इस पर 
पुनर्विचार किया जाना चाहिए्। 

. पिछले 2-3 बजय मे मेगा फूड पार्क स्थापित करने 

की घोषणा वित्त मत्री जी करते आये हँ, लेकिन इस 

बार के बजट में इस बिन्दु को गायब कर् दिया गया 

हे। मेरी माग है कि बीकानेर में मेगा फूड पार्क स्थापित 
करनै का प्रस्ताव भारत सरकार के संबंधित मत्रालय पं 

लम्बित है। अतः उसकी शीघ्रता से घोषणा की जानी 
चाहिर्। 

. बजट भाषण के पैरा 108 मे महात्मा गाधी राष्ट्रीय 

ग्रामीण रोजगार गारंटी का जिक्र किया गया हे। लेकिन 

बजट के दूसरे दस्तावेज है उसमें महानरेगा 4 पिछले 
साल से बजट कम कर दिया गया है ओर मात्र 33 

हजार करोड का ही बजट उपलब्ध करवाया गया दै 
इससे स्पष्ट है कि aio sal मे नरेगा at मांग कम 
हुई है। मेँ वित्त मत्री जी को आपके माध्यम से यह 
Gala देना चाहता हूं कि नरेगा के ded राजस्थान राज्य 

कौ विशेष परिस्थितियों को ध्यान मेँ रखते हुए प्रत्येक 
किसान के लिए एक लाख लीटर क्षमता वाला वाटर 

टक बनाने कौ अनुमति किसान के स्वयं के खेत में 

दी जावे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पानी कौ उपलब्धता 

के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा विकसित हो सके एवं 
किसान अपने स्वयं के खेत मे खेती के साथ-साथ 
बागवानी के लिए भी अग्रसर हो सके एवं आय के 

अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हो सके। प्रथमतः राजस्थान 

के सभी 11 मरुस्थली जिलों मं सभी लाख लघु एवं 

सीमान्त कृषकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया 
wd इसके लिए तकनीक दृष्टि से 15 He व्यास एवं 

20 फुट गहरा रांका बनाना आवश्यक है, जिसके चारों 
ओर प्रत्येक जिले कौ ओसत वर्षा के आधार पर कम 

से कम 60 सै 80 फुट व्यास का जलग्रहण क्षत्र 

(आगौर) बनाया we इस योजना के क्रियान्वयन में 
हमारा यह भी gga है कि जलग्रहेण क्षेत्र स्थानीय ws 
या अन्य सामग्री से कुराई कर पक्का बनाया जाए 

जिससे एक ही अच्छी वर्षा से cnt परा भर जाए। इस 
माप के टके आगौर के निर्माण पर तकनीकी आकलन 

के आधार पर लगभग 86 000/- का खर्चा आएगा) 

जिसमे लगभग 50 प्रतिशत श्रम पेटे एवं 50 प्रतिशत 
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राशि सामग्री पेटे आवश्यक होगी। areal का निर्माण सभी 

कौ सहभागिता से pont द्वारा स्वयं ही अपने-अपने 
खेत मे किया जाएगा। जिससे उसके सदस्य एवं गांव 

में उपलब्ध भूमिहीन श्रमिक एवं अन्य बेराजगार श्रमिकां 
को भारी संख्या मेँ श्रम रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। 

. बजट भाषण के पैरा 74 से 86 तक में कृषि विकास 
के बरे मे उल्लेख किया गया है कि कृषि विकास क! 
सीधा सम्बन्ध फसल बीमा योजना से है। अतः फसल 

बीमा योजना के बारे में भी बजट में उल्लेख किया जाना 

चाहिए्। फसल बीमा योजना के बारे मे मे माननीय मंत्री 
जी को Yara देना चाहता हू कि वर्तमान में waa 
बीमा योजना A सम्पूर्णं तहसील को ईकाई माना गया 
हे, जिसे किसानों को बहुत कम लाभ इस योजना का 
मिल रहा है। यदि तहसील की जगह गांव को ईकाई 
मान लिया जावे, तो इस योजना को लाभ अधिक a 

अधिक किसान उठा सकेगे एवं कृषि विकास मे अपना 

सहयोग दे wat कृषि विकास में किसान क्रेडिट कार्ड 
की भी अपनी महत्वपूर्णं भूमिका है। किसान क्रेडिट 
काड जारी करने कौ प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाना 

चाहिए एवं नवीनीकरण के समय वर्तमान मे det द्वारा 
जो दस्तावेज मागे जा रहे है, उनकौ आवश्यकता नहीं 

है। एक बार किसान ise we जारी होने के बाद 
नवीनीकरण कौ प्रक्रिया सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से 
किये जाने से किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध हो 

सकेगा एवं किसान कृषि के विकास में अपना अपेक्षिते 
योगदान दे wat पैरा 82 में किसान क्रेडिट are कौ 

एटीएम कौ सुविधा उपलब्ध करवाने का उल्लेख किया 
है लेकिन किसान dee कार्ड जारी करने के जो 
वर्तमान में मापदण्ड @ उसमे सुधार नहीं होगा तो इसकौ 
कोई विशेष उपयोगिता नहीं होगी। 

. बजट भाषण मे आधारभूत ढांचे के विकास कौ बात 
पी.पी.पी. (निजी सहभागिता) मोड पर करने का उल्लेख 

किया गया हे, लेकिन देश कौ प्रमुख नदियों को जोड्ने 
जैसी महत्वपूर्णं योजना का उल्लेख बजट में नहीं किया 
गया है। 4 मत्री जी का ध्यान आकर्षितं करना चाहता 
हुं कि देश कौ नदियां set के प्रस्तावं को बजर में 
स्थान fad एवं इस हेतु उचित बजट प्रावधान करके 
देश की प्रमुख नदियों को ish का प्रोजेक्ट हाथ में 
लिया जाना चाहिए। जिससे राजस्थान जैसे रेगिस्थान 
प्रदेश को एवं देश के अन्य प्रदेशों जहां बाद कौ 
परिस्थितियां बनी रहती हे, नदियों के gst से देश मे 
सूखे तथा बाद दोनों परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपरा 
जा सकता है।
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बजट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बरे मेँ भी 

उल्लेख किया गया है लेकिन गरीबी कौ रेखा से नीचे 

जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों कौ सही संख्या का ही 

पता नहीं लगेगा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सही 

an से लागू कैसे किया जा सकता है। अतः इस संबध 
में मेरा यह सुञ्चाव 2 कि ग्रामीण क्षेत्रों मे जिसका भी 
मकान कच्चा A वो बी.पी.एल. कौ श्रेणी में आना 

चाहिए ओर जो बी.पी.एल. पक्का मकान रखता हो 
उसको बी.पी-एल. की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए 

ओर राज्य aan से इस संब॑ध में सर्वेक्षण करवा कर 

सही संख्या ज्ञात कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 

बेहतर दग से लागू किये जाने का प्रयास किया जाना 

afew) 

बजट के पैरासं. 71 से 73 मेँ लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम 
उद्योगों को राहत देने की बात कही गई है। मे इस Way 
मे वित्त मंत्री जी को Gera देना चाहता हू कि जिस 
तरह से कृषि ऋण माफ किये गये है उसी तरह छोटे 
छोटे कारीगरो, gad एवं हस्तशिल्पीयो ने खादी ग्रामोद्योग 

बोड एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग से 1000 रुपये से 3000 
रुपये तक के ऋण आज से 20-25 वर्ष पूर्वं मं लिये 
Qi वर्तमान में इन छोटे कामगार एवं gad हस्तशिल्पियों 
कौ ऋण राशि चुकाने की क्षमता भी नहीं है ओर वे 
आत्महत्या भी कर रहे हैँ अतः वित्त मत्री जीसे मांग 
है कि इनकी ऋण राशि को माफ करने की घोषणा 
बजर प्रस्ताव मे करे जिससे सूक्ष्म, लघु कारीगरो, 

बुनकसँ एवं हस्तशिल्पियों को वास्तविक रूप से राहत 

मिल Fal 

महगाई को कम करने के लिए बजट में कोई ठोस कार्य 

योजना नहीं पेश किया गया है। आश्चर्य कौ बात तो 

तब है जब भारत सरकार ने महंगाई को सकने के 

aaa देने के लिए मुख्यमत्रियों के एक दल के गठन 
कौ घोषणा की थी ओर गुजरात के मुख्यमंत्री उस दल 
के अध्यक्ष थे ओर सभी दलों के मुख्यमत्री उसमें सदस्य 
थे पूर्ण जांच पडताल के पश्चात वायदा कारोबार को 
बन्द करने की उस कार्य दल द्वारा सिफारिश कौ गई 

है अतः वित्त मंत्री को अविलम्ब प्रभाव से खाद्य पदार्थे 
के लिए aaa कारोबार को बन्द करना चाहिप्। 

आयकर we मेँ महिलाओं के लिए पृथक से आयकर 

स्लैब हुआ करता था जो इस बजट मे नदारद है। 
महिलाएं अन्तररष्टीय महिला दिवस का शताब्दी वर्षं मना 

रही हैँ ओर भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा महिलाओं 

के आयकर wa को खत्म करना महिलाओं के साथ 

27 मार्च, 2012 
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क्रूरतापूर्णं मजाक V1 अतः महिलाओं के लिए आयकर 
Be में seat कौ जाए एवं wa को पूर्वं कौ भाति 
यथावत रखा जाये। 

बेरोजगारी से भारत संकट की स्थिति से गुजर रहा है 
फिर भी बजर में युवाओं कौ बेरोजगारी दूर् करने के 

लिए इस बजट में ठोस उपायों का अभाव टै! इससे 
बेरोजगार युवा परेशान हँ ओर दिग्भग्रित है। अतः सरकार 
को बेरोजगारी दूर करने के लिए किसी खास कार्ययोजना 

की घोषणा बजट मँ करनी चाहिए्। 

देश में अन्य पिडा af कौ संख्या 40 प्रतिशत के 

आसपास है, लेकिन पूरे बजट मेँ अन्य पिडा वर्ग का 
जिक्र तक नहीं करना पूरे पिद वर्ग के साथ अन्याय 

है अतः frost वर्गं के लिए भी किसी योजना कौ 
घोषणा कौ जानी चाहिप्। 

माननीय रेलमंत्री जी ने रेल बजट Ade बैक बनाने 

की बात का उल्लेख किया 21 मैं माननीय वित्तमंत्री जी 

को यह Yaa देना चाहता हू कि रेलवे पटरी के 

साथ-साथ खाली पडी रेलवे पडत भूमि का उपयोग रतन 

जोत (जटरोफा) की खेती के लिए किया जा सकता हे, 
इससे रेलवे की पडत भूमि का उपयोग होने से भूमि 

अतिक्रमण से मुक्त हो सकती है तथा देश को हरा-भरा 
करने मे भी इसका योगदान हो सकता है एवं रतन जोत 

के माध्यम से बायो डीजल मिलने से देश कौ डीजल 

wernt के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता zl 

बजर भाषण में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के बारे मं 

उल्लेख किया है एवं एक्सारईज मे we के सम्बन्ध में 
भी जिक्र किया गया है। मै आपके माध्यम से माननीय 
वित्त मत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू कि 

जैसे पहाड़ी क्षेत्र में विनियोजित करने वाली ईकाईयों को 

Ts की द्यूरी में छूट का प्रावधान है, वैसा ही 
प्रावधान राजस्थान के रेगिस्थानी ईलाकों मेँ भी विनियोजन 

करने वाली ओद्योगिक ईकाईयों के लिए भी होना 
चाहिए, ताकि राजस्थान के रेगिस्थानी इलाकों का 

विकास हो सके एवं संविधान की भावना के अनुरूप 

क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर किया जा सके। 

hi 213 में नोन-त्रांडेड ज्वेलरी aged (सोने के 

आइटम) पर एक प्रतिशत एक्साइज उूटी लगाई है 

जिससे पूरे देश विशेषकर राजस्थान मे आंदोलन हो रहा 

है अतः यह ड्यूटी वापिस ली जाए क्योकि इससे आम 
आदमी पर मार पडेगी व॒ महगाई बदेगी।
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*श्री मनसुखभाईं डी. वसावा (sea): माननीय वित्त मत्री 

जी 4 जो बजट 2012-13 प्रस्तुत किया है यदि इसे भटका हुआ 

बजट कहा जाये तो गलत नहीं होगा क्योकि इसमें सारी चिन्ताओ 

को हल करने के प्रयास 4 कुछ भी नहीं किया जा सका है कुल 

इधर से उधर एवं कुक उधर उधर से इधर किया हुआ है! परन्तु 

न जाने क्यो ate को महगाई से बहुत प्रेम हो गया है इसलिए 

जो भी काम करती है उससे महगाई ही होती है एवं माननीय मत्री 
जी कहते रहते हैँ कि अगले पन्द्रह दिन में महंगाई कम हो जाएंगी। 
इस तरह सं यह एक महगाई बढाने वाला बजट हो गया है ओर 

इससे एक ओर जहां विकास कार्य पीके जाएगा, वहीं दूसरी ओर 

आम आदमी ओर कोरिपोरेट जगत दोनों के लिए अहितकारी हो 
गया है। सेवा कर व उत्पाद कर में बदोत्तरी होने के कारण महगाई 

कौ द्र् बढ़कर 7-8 प्रतिशत तक होने कौ उम्मीद है जिसका सब 
से बुरा असर आम आदमी पर पटने वाला है तथा महगाई के 

कारण ओद्योमिक विकास ओर नये रोजगारों के सृजन का मार्ग रूक 

जाएगा। साथ ही बचत कु भी नहीं हो पाएगी जिसके परिणाम 

से निवेश प्रभावित होगा, मांग घटेगी, ओद्योगिक विकास कम होगा 

साथ ही अर्थव्यवस्था धीमी विकास के दुष्वक्र मेँ फस जाएगी। 

अर्थशास्त्र के सिद्धांत के मुतायिक गरीबी के दुष्वक्र को दूर करने 

के लिए बचत का होना अति आवश्यक है जो बजट मे नही दहै 
जिससे यह बजट गरीब को ओर गरीब atm 

इस बजट मे कृषि पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया Zz! 
Rife देश कौ काफौ खेती योग्य भूमि असिंचित है ओर इनदर देवता 
के सहारे चल रही है। मेरा संसदीय sa भरुच एवं इसके अतर्गत 

अत्यंत पिदा बाहुल्य आदिवासी नर्मदा जिला भी इससे अद्धृता नहीं 

है जहां पर कि आदिवासि्यों की काफी संख्या है ओर वहां पर 
सिंचाई कौ व्यवस्था न होने के कारण वहां के किसान 4 महीने 

खेती का काम करते हैँ उसके बाद रोजगार के अभाव मे वे शहरों 

की ओर पलायन कर लेते हैँ। यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाये 
ओर बारहो मास पानी मिलने लगे तो उनका पलायन रूक जाएगा 
ओर खेती बाड़ी के कार्य एवं पशुपालन के विकास कार्यो एवं डेयरी 
उद्योग आदि का कार्य तेजी से पनप सकता 2 

आज देश को आजाद् हुए 65 साल होने को है किन्तु देश 
मे गरीब आदिवासी लोग जो जंगलो A खेती at करके अपने 

परिवार का लालन पालन कर रहे हैँ उनके खेत को सिंचाई कौ 
सुविधा से अभी तक वंचित किया हुआ है। खेती बाड़ी के लिए 
पानी का होना अति आवश्यक 2 आदिवासी लोग अपने Gat को 
पानी देने के लिए पूरी तरह से बरसात पर निर्भर है। आज भी 
आदिवासी बाहुल्य aa के 15 प्रतिशत से कम सिचित क्षेत्र हैँ केन्द्र 
सरकार ने आज तक उनको सिंचाई सुविधा दिये जाने हेतु कोई 

7 चैत्र, 1934 (शक) 

*+"भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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विधान नहीं बनाया है देश मे कितने आदिवासी लोग हैँ ओर कितनी 

भूमि stat सिंचित है a कोई आकडं सरकार के पास नहीं दै! 
दन सब उपेक्षाओं के कारण उनका जीवन स्तर अन्य वर्गो कौ 

अपेक्षा कमजोर है सरकार कहती है कि 99 बडी fea एवं 148 

मध्यम सिंचाई योजना जनजातियों के क्षेत्रों मे बनाई हैँ इस तरह 
से सरकार गुमराह कर रही है। आदिवासी लोग मेहनती हें, उनकौ 
जमीन भी sag खाबड टै परन्तु ses 21 परन्तु सिंचाई के 

अभाव मेँ वह अपने dal मे अच्छी फसल खडी करने मेँ असमर्थ 

Z| सरकार कहती है कि उन्होने त्वरित सिंचाई लाभार्थी योजना चला 
रखी है, परन्तु इस योजना से आदिवासी क्षत्र को विशेष फायदा 
नहीं हो रहा है। जनजाति विकास के लिए अलग से म॑त्रालय है, 

परन्तु इस dara ने सिंचाई के लिए अपना कोई योगदान नहीं 

दिया दै। मेरे संसदीय aa भरुच के डडियापडा मे दैम बनाने के 

लिए आदिवासियों को विस्थापित किया है जर tat जगह विस्थापित 
किया जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। देश का वन एवं 

पर्यावरण विभाग सिंचाई के ae स्थापित करने एवं अन्य बुनियादी 

सुविधाएं उपलब्ध कराने मेँ कई बाधा खडी करता हे। 

हमारे देश के छोटे एवं मध्यम किस्म के उद्योग प्रत्यक्ष एवं 
अप्रत्यक्ष रूप से काफी रोजगार देते है इस बजट मँ छोटे व बडु 

उद्योगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। गांवों में पुरानी 

कहावत है कि मांगने गयी बेटा ओर पति भी गवां act मांग में 
कमी ओर महगे कर्ज से छोटे एवं मध्यम उद्योग जगत fags 
जाएगा जिसका सीधा असर रोजगार पर uM छोटे-छोटे उद्योग 

इस बजट से न जाने कितनी उम्मीद लगाये वैदे थे। उनकी उम्मीदों 
पर सरकार ने पानी फेर दिया ओर उन्हे दिया सेवा करो एवं उत्पाद 

शुल्क का अतिरिक्त भार। परिणामस्वरूपं आर्थिक विकास दर कौ 

कोई मदद नहीं मिलेगी। इस बजट कै कारण घरती विक्र से परेशान 

कार कंपनियों को भी बड़ा Beat लगा है। किसी उद्योग को पनपने 
& लिए उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं कौ मांग का होना अति 
आवश्यक है अगर मांग नहीं होगी तो किस तरह से अपना माल 

बेचेगी ओर वे क्यों वस्तुओं का उत्पादनं करेगी। इस मांग को पैदा 
करने लिए लोगों की जेव मे पैसा होना आवश्यक है यह पैसा 
आय से प्राप्त होगा परन्तु इस प्रस्तुत बजट से लोगों कौ आय aed 

के आसार कम होंगे ओर बढती महंगाई इस मांग को कम कर 

देगी। महंगाई कौ वृद्धि कौ आशंका से व्याज दरों में कमी ओर 
दूर की Het सिद्ध होगी। अब अधिकतर Sarat पर 12 प्रतिशत 
कौ द्र से कर लगेगा देश के सकल घरेलू उत्पाद A 59 प्रतिशत 

की हिस्सेदारी रखने वाले सर्विस उद्योग सेवा शुल्क कौ दर 10 a 

12 प्रतिशत होने से प्रभावित em ब्रांडेड कपट बनाने वाली 

कंपनियों पर काफौ ata बदा दिया गया है। यही नहीं व्यापारियों 
a aed पर काफी aa पडेगा ओर इसका बोञ्ञ जाकर जनता 
पर ही पटंगा। इस बजट मँ छोर व्यापारियों के व्यापार को मजबूत



743 सामान्य बजर (2012-13) सामान्य wat 

ओर आधुनिक करने के लिए सरकार ने कोई नीति घोषित नहीं 
की है जिसके कारण उत्पादन लागत मे कमी होने के आसार कम 

हे एवं नई तकनीक के अभाव मेँ बाजार में उनका नामोनिशान 

समाप्त हो सकता रै, परिणामस्वरूप वे भी काफौ परेशान ZI 

इस बजट के आने से गृहणियां भी काफी निराश है उनका 

कहना है कि इस veh से धर का बजर ही चरमरा जायेगा। 

इस बजर को देखने से तो tar लगता है कि सरकार गरीबी 
हटाने के बदले गरीबों के हटाने मे लग गई है। गरीबों को राहत 
पहुंचाने को कौन कहे सरकार उनके पीछे ही पड़ ही गई है अपर 
मिडिल क्लास तो किसी तरह से अपना जीवनयापन कर सकता 

है। लेकिन रोज कमाने खाने वाले गरीबों का जीना ओर मुश्किल 
हो जाएगा। गरीबों ओर असंगठित मजदूर के बारे मेँ इस बजट 
मे कोई जिक्र तक नहीं है। इस बजर से साफ हो गया है कि 
यह सरकार मजदूर विरोधी है परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए 
कि मजदूर के बिना कोई माई का लाल उत्पादन नही कर सकता 

है ओर यह सरकार मजदूर को भूल गई, मेरे दिमाग A यह बात 
समञ्च में नहीं आ रही है कि माननीय वित्त जी यानि दादा पश्चिम 

ama के है ओर पश्चिम बंगाल का कल्चर मजदूरों के हितों को 
सोचने कादै तो भी मजदूर कौ बात, उनकी चिंता एवं उनकी 
समस्या इस बजट से गायब ZI 

बजट की भाषा से लगता है कि सरकार जंगलो मे रहने वाले 
आदिवासि्यों के दर्द से वाकिफ नहीं है आदिवासियों के विकास के 
लिए वन अधिकार कानून पास किये गये हैँ परन्तु इन कानूनों पर 

इच्छी नीयत से अमल नहीं किया जा रहा है। जनजाति मामले 

के संबंध में एक मंत्रालय कार्यरत है जिसको यही मालुम नहीं कि 
देश मे कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग 
जंगलो मे रहते है एवं विकास संबधी कार्यो के अन्तर्गत हए प्रगति 
कार्यो का व्यौरा भी इस मंत्रालय के पास नहीं है एवं विकास 

सम्बंधी जो योजनाएं एन जी ओ के माध्यम से चल रही हैँ एवं 
at tar wa of ओ को मिल रहा है उस पैसे से कहां पर् विकास 

हो रहा है संसदीय प्रश्नं के माध्यम से कई बार जाने का प्रयास 

किया है परन्तु हर बार गोल मोल जवाब दिया जाता है इस आवंटित 
पैसे की बदरबार हो रही है। जंगलो मे सिंचाई, सड़कों, विद्यालय 
निर्माण के कार्यो को वन कानूनों कौ धारा लगाकर रोका जाता 

है खेद है कि यह बजट आदिवासी क्षेत्र में रहने वालों के विरुद्ध 
él 

इस बजट मँ सरकारी खर्च को कम करने के बारे मेँ कुछ 

भी नहीं कहा गया है सरकारी कार्यालयों में अनाप-शनाप खर्च हो 
रहा है ओर विकास कार्यो पर कम खर्च हो रहा है ओर दूसरी 
ओर सब्सिडी मे कटौती कौ जा रही है। अगर सरकार अपने खर्च 
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कोकम A a तो विकास कार्यो मे धन को लगाया जा सकता 

cf 

बजट में घाटा ब्दा है उसे पूरा करने के लिए जो ऋण लिया 

जाएगा उस पर व्याज देना Gem परिणामस्वरूप देश का काफी 

पैसा व्याज के रूप मे चला जाता है उस पर अंकुश लगने के 

लिए कुछ भी नहीं कहा गया हे। वर्तमान समय मेँ व्याज के रूप 

मे असनं रुपया जा रहा है दूसरी ओर जो ऋण लिया गया उसका 
सदुपयोग नहीं Eat 

विल्डरों की मिलीभगत से व्याज ad A कमी को जा रही 

है उसमे we दी जा रही है इससे बचत प्रवृति को कम किया 

जा सकता है जिससे देश में घरों की कौमत aed कौ आंशका 

है जिसके कारण लोगों का अपने घरों का सपना, सपना ही रह 

जायगा। 

आम बजट के बाद शायद पहली बार होगा जब खाद इतनी 

महगी हो जाएगी कि वह खेती को ही खाने लगेगी यानी खेत में 

खाद डालने से लागत बद जाएगी ओर न डालने पर पैदावार धट 

जायेगी। आम बजट के दीक पहले उर्वरकों पर दी जाने वाली 

सन्सिडी में भारी कटौती कौ गई है इससे लगभग सभी प्रकार कौ 

खाद का दाम ओर वदना तय है। सरकार कौ नीति भी समय पर 
खाद उपलब्ध नहीं करवा पाती, सदन में कई बार खाद् कौ कम 

आपूर्ति एवं महंगी खाद एवं खाद कौ काला बाजारी कौ बात सुनने 

को मिली है। अभी तक मेरे संसदीय aa भरुच जिले का जो खाद 
का कोटा है उसी कोटे में नर्मदा जिले को खाद दी जाती है अभी 

तक नर्मदा के लिए खाद कोटा जारी नहीं किया 21 

इस प्रकार यदि पुरे बजट का गहराई से अध्ययन किया जाय 

तो ta प्रतीत होता है कि इस बजट से देश का कोई भी वर्ग 
खुश नहीं है सभी इस बजट के आने से परेशान से दिखाई पड़ 

रहे हँ इसलिए मै देशहित एवं जनहित में सरकार से मांग करता 
हू कि बद हुए सेवाकर व उत्पाद कर को समाप्त किया जाए जिससे 

गरीब तथा अन्य लोगों को राहत मिल सके। 

श्री नाथुभाईं गोमनभाईं पटेल (दादरा ओर नगर हवेली): 
मे यह बताना चाहता हूं कि यूपीए-2 के माननीय वित्त मत्री द्वारा 
प्रस्तुत यह आम बजट एक जनविरोधी बजट है। इसमे आम जनता 
का कोई ध्यान नहीं रखा गया zl 

इनकम टैक्स का स्तैव पहले 1.80 लाख का था जो अब 

2.0 लाख किया गया है। उसमे केवल 20000 कौ sea कौ गयी 
है जो कि बहुत ही कम है। जबकि एक आदमी के राशन कौ 

कप्राषणं सभां पटल पर रखा गया।
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कौमतों म 20000 से भी ज्यादा कौ वृद्धि ee ei इनकम टैक्स 

के ea को कम से कम 3.0 लाख किया जाना चाहिए। 

वित्त मंत्री ने जौ बजट प्रस्तुत किया है उसमे आम आदमी 

के रोजमर्य कौ चीज को vem कर दिया गया है। जो सीधा आम 

आदमी के उपर असर HOT! इस समय ae मेँ महगाई अपने चरम 

सीमा पर है भारत सरकार ने सर्विस टैक्स was Sa में 2 

Wee Fa आग मे घी डालने का काम किया है। इसमे सभी 

वस्तुओं कौ कौमतों में उछाल आ जायेगा। अगर सरकार को आय 

का स्रोत ही बढाना है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए्। टैक्स लीकेज 
बदती जा रही है। टैक्स कलैक्शन रेसीओ, टैक्स आमदनी ओर जी. 

Sh. का अनुपात घर रहा 21 दुनिया के विकसित ओर विकासशील 
देशों में यह अनुपात घट रहा है। दुनिया के विकसित ओर 
विकासशील देशों मे यह अनुपात 30% से अधिक है। यदि हम 
सिर्फ 5% इसं अनुपात को Aq तो सरकार को 3.0 लाख करोड 
की अतिरिक्त आमदनी मिल सकती है। पर इसके लिए टैक्स रेट 

बढाने कौ जरूरत नहीं है। बल्कि टैक्स कलेक्शन इन्फोर्समेन्ट को 

दुरूस्त करना चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए। 

दादरा नगर हवेली मेँ शुगर फैक्टरी में पुरानी मशीनरी लगाकर 
बडा घोटाला किया है। यह मशीनरी 40 साल पुरानी है। सरकार 

को 16 करोड, देना वैक का 6 करोड 50 लाख लोन, 2 करोड 

75 लाख शेयर होल्डर का, 25 करोड का कौभाड 85 एकड़ 

सरकारी जमीन का घोटाला किया है। जिसमे बहुत बडा घोराला 
किया गया है। जिसकी जांच होनी चाहि्। 

मे दादरा नगर हवेली संघ प्रदेश से सांसद हू। हमारे संघ प्रदेश 

का काम-काज गृह मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा प्रदेश 1954 
मे पूर्तगाली शासन सं आजाद हुआ तथा यहां कौ जनसंख्या करीब 

3.50 लाख है। इस जनसंख्या का करीब 65 प्रतिशत आदिवासी है। 
हमारा संघ प्रदेश प्रति वर्गं किलोमीटर राजस्व के हिसाब से सबसे 

आगे है। 

दानह मे कुल 4800 से अधिक उद्योग है जिससे केन्द्र सरकार 
को एक्सादज एवं वैर के रूप मेँ tay मिलती है जो इस प्रकार 

हे। 

बजट मिला 

2009-10 A 5918.14 करोड 288 mils 

2010-11 4 6533.75 करोड 349.90 Hts 

2011-12 मेँ 7156.37 करोड 431.44 करोड 

2012-13 में 8000.00 करोड से 716.00 करोड 

से अधिक 
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यह बजट जो माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है 

इसमे आम जनता के हितों को ध्यान मे नहीं रखा गया हे। 

दादरा नगर हवेली के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज 

की आवश्यकता 21 जिससे दानह के निम्नलिखित क्षेत्रं में विकास 
के कार्य किये जा सकते FI 

दादरा नगर हवेली मे जिला पंचायत एवं नगरपालिकः में पीने 

के पानी के स्कीम की आवश्यकता है जिसमे dade प्लांट का 

आयोजने कर घर घर मे पीने का पानी waa जा सके ओर 
मधुबन डैम से पानी सभी अगह पहुचाकर किसानों को पानी कौ 

सुविधा प्राप्त हो इसके लिए केम a कम 500 करोड की 

आवश्यकता है। अभी तक दादरा नगर हवेली मे भूमिगत जल का 

दोहन हो रहा है जो की पर्यावरण कौ दृष्टि से ठीक नहीं है। 

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के साठ सालों के 

बाद भी दानह में कोर सरकारी कोलेज नहीं धा, मेरे सांसद बनने 

के बाद 2011 में सरकारी स्नातक कोलेज चालू हुआ है। दानह 
में कोँलेज के साथ उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल एवं इंजीनियरिग 

कलिजों कौ भी आवश्यकता 21 यहां पर जितने भी स्कूल है उनके 
भवनों एवं शिक्षा का स्तर उठाने के लिए कम से कम 600 करोड 

कौ आवश्यकता है। यहां पर जितने भी स्कूल हें उनके भवनों एवं 

शिक्षा का स्तर उठाने के लिए कम से कम 600 करोड की 

आवश्यकता FI 

दादरा एवं नगर हवेली मेँ बिजली, सडक, पुल एवं चेकडमो 
कौ आक्श्यकता है, deen बनाए जाने से भूमिगत जमीन का 
जलस्तर ऊपर आयेगा। जिसके लिए कम से कम 550 करोड रु. 

की आवश्यकता है। 

दादरा एवं नगर हवेली मेँ एक आधुनिक अस्पताल बनाने कौ 
आवश्यकता है। जिससे मरीजों को मुम्बई एवं सूरत नहीं जाना Vel 

इसके लिए कम से कम 200 करोड की आवश्यकता है। 

दाद्रा एवं नगर हवेली में सरकारी कर्मचारियों की कमी है 
इसलिए सभी विभागों एवं खासकर शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्तियां कौ 
जरूरत Zi 

दादरा नगर हवेली मे पर्यटनं कौ अपार संभावनाएं है जिसको 
विकसित करने की जरूरत है। मधुबन डैम में पानी का भराव 

लगभग 30 कि.मी. तक लम्बा है ताकि वहां बोरिंग, मछली उद्योग 
किया जा सकता है इसके लिए भी दानह को विशेष आर्थिक पैकेज 

की आवश्यकता है। 250 करोड रुपए कौ आवश्यकता 21 

लोगों के सर्वागीण विकास के लिए लोग हमें चुन कर् 

पार्लियामेर Yaad हँ तो हमारा ws बनता है कि प्रदेश की
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जनता का विकास Bt दादरा नगर हवेली में 20 करोड से बडी 

स्कौम विविध carat मे जाती है। उसमे देरी होने कौ वजह से 

प्रदेश में प्रशासक बदल जाते 21 एस्टीमेर पुराने हो जाते हँ ओर 
इसमे यही कहानी चलती रहती है। जिससे दादरा एवं नगर हवेली 

की wed विविध मत्रालयों में घूमती रहती है। मेरा वित्त मत्री एवं 
गृहमत्री से अनुरोध है कि सभी ad. एडमीनीस्टरेशन कौ प्रशासनिक 
फायनेन्शियल पवर Tels जाए, जो विविध स्कौमों के लिए 20 

करोड से 50 करोड की जाए। 

* जंगल की जमीन वन अधिकार अधिनियम 2005 हमारे 

यहां जल्द से जल्द लागू करने कौ जरूरत है। हमारे 
वनवासियों मे कम से कम 4 हजार परिवार है, उनको 

कृषि का फायदा जल्द से जल्द मिलना चाहिए] 

* किसानों के लिए मछली उत्पादन कौ योजना लागू करने 

की जरूरत है। 

* खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) धान के उत्पादन 

के लिए लागू करने की आवश्यकता हे। 

* दलहन उत्पादन के लिए विशेष योजना लागू करने कौ 

आवश्यकता है। 

मँ दादरा ओर नगरे हवेली के विकास के लिए प्रयत्शील & 

लेकिन यह मेरे विरोधियों को मंजूर नहीं है, वो किसी भी प्रकार 
से मुञ्चे परेशान करना चाहते है। सी.बी.आई.के द्वारा मेरे विशेषाधिकार 

का हनन किया गया। diated. & द्वारा दिनांक 22.2.2012 को 

एक Wed एफ.आई.आर. दर्ज किया गया ओर 24.2.2012 को 

सी.बी.आरई. मेरे तथा मेरे रिश्तेदायों के घर सुबह सुबह ही आ गई, 

जिसमें उन्ह आय से अधिक सम्पति का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। 

सन 2001 से 2009 तक 2 करोड 18 लाख रुपया इन्कम दिखाया 

धा। लेकिन मेरे द्वारा कमाए गये वर्षो के मान सम्मान को ठेस 

पहुचायी गयी। सी.बी.आई. सत्ता पक्ष के हाथ का खिलौना बन गयी 
हे। 

मैने एक्स एम.पी. के विरुद्ध मे सी.बी.आरई. को ade किया 

था जिन्होने सरकारी जमीन पर Hen कर Hust रुपयों खर्चा 

करके बांध का काम किया है। उसके बावजुद भी सी.बी.आई. द्वारा 

कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जब दादरा एवं नगर हवेली मेँ 

सरकारी कँलेज चालू किया गया उस समय इस एक्स wath. द्वारा 

देश के गृह Waa को काला asl दिखाने का VAR रचा गया 

था। 

इसी के साथ मै वित्त मंत्री से विशेष अर्थिक पैकेज की मांग 

करता हू। । 
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#श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): 16 मार्च, शुक्रवार 

2012 को पूरे भारत कौ जनता की निगाहें लोक सभा ओर 
बांग्लादेश मे चल रही एशिया क्रिकेट कप पर sett थी। लोक 

सभा में वित्त मंत्री प्रणव दाने करौं कौ बरार करके भारत कौ 
जनता का दम निकाला-रुलाया वौ तो अच्छा हुआ कौ उसी वक्त 
क्रिकेट के जादुगर सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी कौ सेंचुरी लगाकर 

पूरे भारत की जनता को बजट के सदम से बाहर निकाला ओर 
हसी-खुशी heart 

इस बार संसद मे जो बजट पेश किया गया वह नौवां बजर 

था ओर अगर वित्त मत्री जीके रूपमे पेश करिए गए मनमोहन 

सिंह जी के भी पांच बजट इस सूची में ale लिए जाएं तो यह 
14वां बजट था ओर देश्च का gigi बजट om मै जानना चाहती 

हू कि, देश की अर्थव्यवस्था को fear, दोहरे अंकों मेँ ले जानं 

के लिए कितना समय ओरं कितनै बजर चाहिए? 

रेल बजर के निराशा भरे ओर नकारात्मक माहौल के बावजुद 
लोगों को हल्की सी उम्मीद थी कि शायद राजनीतिक हितों के 

बजाय देश के आर्थिक feat को थोडी तरजीह (value) दी जाएगी। 

इस बजट को देखें तो लगता है fe हमारे देश मेदो भारत हैँ 
एक गरीब भारत, एक अमीर भारत। बजट आम लोगों कि 

सुख सुविधाओं पर केन्द्रित होना चाहिए लेकिन इसमें आम वर्ग, 

खास वर्ग, महिलाएं, वरिष्ठ, युवक किसी भी वर्ग पर केन्द्रित नहीं 

rl 

इस बजट को देख कर लगता है कि सरकार की येन-केन-प्रकरेण 

खुद को सत्ता में रखने कौ एकमात्र आशा है। संसद मेँ कामचलाऊं 
बजट पेश कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई है। 

वित्त Waist ने कुछ लोक-लुभावन घोषणाएं जरूर कौ हें 
लेकिन उनका कोई लाभ आम आदमी को शायद ही मिले क्योकि 
उन्होने एक हाथ से दिया कम रहै ओर दूसरे हाथ से ज्यादा लेने 
के प्रबंध अधिक feu है। बजर में आयक्रर दाताओं को 20 हजार 

कौ Be दी गई परंतु कर भोपकर 41 हजार करोड रुपए जनता 
की जेब से निकालने का इंतजाम पहले ही कर लिया गया। इस 

बजट से पहले से ही भडकौ महंगाई को ओर हवा मिलने लगी 

हे। 

आंकड़ों कौ बाजीगरी के बावजूद चालू वित्त वर्षं में राजकोषीय 
घाटा जीडीपी के 5.9 फौसदी पर आ गया है। सरकार को जहां 

योजनाओं को सीमित रख, योजनाओं की संख्या कम करने कौ 

अनुशंसा थी वहीं शिक्षा, ग्रामीण ash, पीनै का पानी ओर 

साफ-सफाई कृषि, आवास, ऊर्जा आदि महत्वपूर्णं क्षेत्रं तक इन 

*+भाषण सभा पटल परं रखा गया।
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योजनाओं को सीमित रखना चाहिए था, मगर te कुछ भी 

देखने-सुनने मे नहीं आया। मगर सरकार ने जीवनरक्षक दवाओं को 
उत्पाद शुल्क से छूट दी है saa मै सराहना करती gi कम से 
कम सरकार को लोगों के स्वास्थ्य कातो ख्याल हे। 

इस बजर मेँ लोगों के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया 

हे। बजर मेँ सिर्फ 2.7 हजार करोड रुपए ही दिए गए रहै। शहरी 

गरीबों कौ खस्ता हालत के बावजूद उनके लिए कोई योजना नहीं 

el सरकारी अस्पतालों मे मुफ्त दवा का कोई प्रावधान नहीं है। 

जेएनएनयूुआरएम के तहत सरकार ने चुप्पी साध ली, राजीव 

आवास योजना के लिए बेहद ही कम आवंटन, शहरी विकास तथा 

शहरी आवास व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को मिलाकर महज 10 

हजार करोड रुपयों का ही प्रावधान किया गया है साथ ही शहरी 
सडक परिवहन की उपेक्षा कौ गई ZI 

इस बजट मे हर तरफ सिर्फ टैक्स कौ बो्ठार दिखाई देती 
है। टैक्स ढांचे का जाल ओर सघन हो गया है। 2012-13 के बजट 
मं प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में 4500 करोड रुपये के राजस्व कौ हानि 

का अनुमान हँ We अप्रत्यक्ष करो से 45.940 करोड के राजस्व 
लाभ का अनुमान भी है। उत्पाद शुल्क में वृद्धि तथा सेवाकर कौ 
दर बदाकर् वित्ते म॑त्रीजी ने आने वाले समय मेँ महंगाई बढाने का 
रास्ता साफ कर दिया है। 

यह बजट जनविरोधी बजट, महगाई ओर मुद्रास्फीति sar 

वाला बजट दै। वित्त मंत्री जी ने कोई भी राहत देने के बजाय 
बजट भाषण में सिर्फ उपदेश ही दिए है। 

मनरेगा, एनआरएचएम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 

ओर इस प्रकार की अन्य अनेक योजनाओं में भ्रष्टाचार जगजाहिर 

है। एक साल में ओसत परिवार को केवल 32 दिन ही काम मिला 
है इस पर मै सरकार से जानना चाहूंगी कि क्या 32 दिन कमाकर 
als परिवार जिंदा रह सकता है? यह बजर गरीबी को कम करने 

की सोच रखता है लेकिन गरीबी हटाने का आदर्शं कहीं भी दिखाई 
नहीं देता। 

आज देश आर्थिक संकर का सामना कर रहा है फिर भी 

वित्त मंत्री जी इस gem से परी तरह बेपरवाह नजर आते है। 

एक सख्त अर्थव्यवस्था ओर नियंत्रित खर्च के विचार का बजर में 

उल्लेख तक नहीं किया गया है। 

आने वाले वाले वित्त ay मे 7.6 फौसदी विकास द्र केवल 

एक स्वप्न बन कर रह जाएगी। बजर के तहत वित्त मत्रीजी ने 

वह कर दिखाया है जिसकौ उम्मीद (कल्पना) तक भी नहीं कि 
जा सकती थी उन्होने प्रत्यक्ष at में वृद्धि कर आम आदमी पर 
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45940 करोड रुपये का ata डाल दिया है। यह वृद्धि तब at 
गई है जब रेलवे नै माल भादे ओर यात्री किराए में वृद्धि के रूप 

मे आम आदमी पर पहले से 20 हजार करोड रुपए का AH डाल 

दिया 21 

aye वर्ष में सरकार का कुल खर्च 1.257.729 करोड र. 
था। जो अगले वर्षं के लिए बजर खर्च 1490925 करोड रुपए 

रहने कौ संभावना है। बजट में भारी वृद्धि के बावजूद मत्री जी 
ने रक्षा बजट कौ तरफ कोई ध्यान नहीं fea रक्षा बजट मेँ यह 

वृद्धि बस मुद्रास्फौति कौ दर को ध्यान मेँ रखकर ही कौ गई है। 

2010-11 मेँ हमारी विकास दरं प्रवाहमय ओर व्यापक आधार 
वाली रही tar वित्त मंत्री जी ने अपने पिले भाषण में कहा था 

लेकिन उनका यह दावा कितना खोखला था यह 12 महीने के भीतर 

ही स्पष्ट हो गयां है। 

महिलाओं के लिए यह बजट किसी लटके से कम नहीं चाहे 

वह नौकरीपेशा हो या गृहिणी, उनके लिए टैक्स acid से घर 

के किचन कौ व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। सरकार ने अपने 
बजट में दाल, चावल, चीनी सहित घरेलू चीजों पर कोई ध्यान 

नहीं दिया है। हर साल बढती महगाई में यह आग मेघीका काम 

कर रहा है। इस तरह खाद्य उत्पादों पर बढती vem से लोगों 

के रहन-सहन का स्तर ओर गिर॒ जाएगा। W faa मत्री 

डा. मनमोहन सिंह जी के बजट में महिलाओं के लिए आयकर 

मे 30 हजार रुपयों कौ खास रियायत, वर्तमान वित्त मंत्री प्रणब 

दाने 11-12 में ओर 12-13 के बजट में एक wed मेँ बजट 
से बाहर करके महिलाओं के साथ अन्याय किया है। 

समाज के fee तबकों एवं महिलाओं पर पड़ने वाले ate 

से यह बजट इन तबकों के लिए निराशाजनक रा हैँ क्योकि इनके 
लिए बजट में कुछ खास प्रावधान नहीं किए गए Zl इस बजट 

नै गृहणियों के सपनों पर पानी फेर दिया है इतना ही नहीं सरकार 
ने गैर ब्रांडेड जेवरात पर भी उत्पाद शुल्कं लगा दिया है। सोने 
का कारोबार करने वाला छोटा सुनार ज्यादातर गांव मेँ बसता है 
ओर वहां मध्यम वर्गीय परिवारों कौ छोटी-मोटी सेवा करके अपना 

गुजारा करता है ae भी आयकर विभाग के चक्कर में फस गया 

है। इससे सोने के उपर तस्करी को भी aera मिलेगा 

हाल ही में asa जो सांस्कृतिक त्यौहार है उसी दिन लोग 
सगुन के लिए 5-10 ग्राम तक सोने कौ खरीदारी करते हँ लेकिन 

इसी साल लोग हडताल कौ वजह से निराश हुए। छोरे से छोरा 

तथा मध्यम वर्गाय परिवार भी सामाजिक व्यवहार मेँ सोने का 

उपयोग करते हैँ, जो उनके लिए एक चिंता का विषय बन गया 

rd
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वित्त मत्री जी ने उत्पादों पर कोई राहत नहीं दी, हर तरफ 

Teme का हल्ला है। आखिर कितनी seri? 

बजट पर नजर डालने से लगता है कि यह आम बजट 

2011-12 अमीर का, अमीरों & लिए तैयार किया गया है। विकास 

का जो मोडल fad मत्रीजी A बजट मे पेश किया है उसे आम 

आदमी कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस बजट मे गरीबों कौ सरासर 

अनदेखी की गर्ह हे। महगार्ह पर काबू पाने का कोई ठोस रस्ता 

नजर नहीं आता। बजट मे सरकार ने इस बात का कोई खुलासा 

नहीं किया है कि वह आम आदमी को इस महगाई से कैसे 
छुटकारा दिलाएगी। कर ata से आम आदमी ओर मध्यम वर्गं की 

कमर We गई है ओर उस पर पेट्रोल ओर डीजल के दाम बदा 

कर सरकार नै गिरते पर लात मारने की कोशिश, युपीए-2 कौ 
आम आदमी का भला करने की बात नहीं दिखाई देती। 

2012-13 के बजर Y एनसीरीसी के लिए अलग से धन 

आबंटनं का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। क्या आतंकवाद से 

निपटने के faa धन at कोई आवश्यकता नहीं होगी? बजट में 

प्रावधानों से मानो एनसीरीसी का भविष्य तो अधर मेँ लटका नजर 

आता है। क्या सरकार नहीं चाहती की देश की जनता को 

आतंकवाद से Bear मिले? 

हमारे पड़ोसी साम्यवादी चीन ने अपने सुरक्षा बजर में 11 
प्रतिशत कौ aatad कौ है, पाकिस्तान भी अपने जीडीपी का 5-6 
प्रतिशत सुरक्षा बजट में लगाता है इसके तहत हमे भी सुरक्षा बजट 
में बदोतरी करनी चाहिए क्योकि देश aan तो सब कुछ बचेगा। 

आम आदमी & लिए 2,50.723 करोड रुपयों की सब्सिडी 

तो उद्योग जगत को 5.39.522 करोड रुपयों की सन्सिडी वित्तीय 
ag 11-12 मेदी oh देश के जीवन पद्धति कृषि है जो देश 
70 प्रतिशत जनता को रोजगार मुहैया करवाती है। 

इसके तहत फररिलाहजर ओर खाद्य की सन्िडी कम करने 

की सोच खतरे की घंटी के समान ZI 

यह बेहद शर्म की बात है कि जब भी देश में बजट आता 

है ओर जिस तरह से विभिन क्षेत्रों पर अनाप-शनाप कर ओर 
शुल्क लगाए जाते हैँ उनसे साफ नजर आता है कि हमारे राजनेता 
अभी भी सामंती मानसिकता से sat नहीं है। करो के प्रावधान 

देखकर उन राजाओं की याद आ जाती है जो किसी भी बात के 
लिए जनता पर कर थोप देते थे। बजर में तमाम चीजों पर लगाए 

टेक्स/करों का भुगतान आखिर किसे करना होगा? 

2012-13 के बजट में आय के घटते साधनं ओर बढती 
महगाई के चलते आम आदमी प्रर 41 हजार रुपये का बोद्ध, 
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आखिर सरकार जनता के गरीब लोगों से चाहती क्या है? क्या लोग 
अपनी रोजमर्य के जरूरतों को पूरा करना छोड दे? अगर इसी 

तरह महगाई बदृती रही तो देश कौ अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलना 

मुश्किल हो जाएगा। 

इस बजट का कुल मिलाकर राजनीतिक संदेश सिर्फ यही है 
कि सरकार मे देश के सामने उभर रही समस्याओं का सामना करने 

का साहस्र नहीं है। यह बजर आम आदमी कौ कमर तोडने वाला 

बजर है। यह बजर Wed से लगता है कि हमारी अर्थनीति का 
राजनीतिकरण हो रहा है। चुनाव की saree मेँ बना हुआ बजर 

दिखाई देता ti क्योकि सरकार ने 45 करोड कौ रियायत दी है 
ओर 45.000 करोड रु. आम आदमी कौ जेब से ले लिए zi 

प्रणब दा द्वारा प्रेरित यह केन्द्रीय वित्त बजट ऊपर से आम 

के रस की तरह दिखाई देता है लेकिन उसका स्वाद पपीते के 
जैसा हे। 

सरकार को समग्रता के लिए Hey उठाने चाहिए ताकि व्यापार 

मे अच्छे परिणाम प्राप्त ai 

राजकोषीय ओर आय के घाटे को घाते हुए बजट को संतुलित 
करना चाहिर्। 

काम को अंजाम देकर योजनाओं के खर्च में कटौती तथा 

सरकार के गैर-जरूरी wa मेँ कमी लानी चाहिए। 

आम आदमी को 3 लाख रुपए, महिलाओं को 3.5 लाख तथा 

वरिष्ठ को 5 लाखे तक कौ कर में we दी जानी चाहिष्। 

eae कानूनों मेँ बदलाव लाना चाहिए्। सर्विस टैक्स 12 प्रतिशत 
से घटाकर 10 प्रतिशत कर देना चाहिए। 

शहरी क्षेत्र मे पेयजल को उपलब्ध कराने हेतु तथा इस समस्या 
से निपरने के लिए भी कुछ इंतजाम करना चाहिए। 

फार्मासिस्ट के जरिए भम जनता को अस्पतालों मे मुफ्त दवा 
उपलब्ध कसनी चाहिए 

जीएसटी जो असमंजस में है उसको स्पष्ट करना चाहिए। 

कृषि में गुजरात का अच्छा काम हो रहा है ओर कृषि द्र 
गुजरात का 10 प्रतिशत से भी ज्यादा है तो गुजरात की कृषि 

युनिवर्सिटी को कपास के रिसर्च मे 25 करोड देना चाहिरए। 

प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के तहत गुजरात को वित्तीय 
wet करना चाहिर्।
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वर्षं 2010-11 के केन्द्रिय सेल टैक्स का मुआवजा जो लंबित 

पडा है उसको जल्द से जल्द गुजरात को दे देना चाहिए। 

सहकारिता विभाग के तहत वेदनाथन कमेटी की सिफारिश मान 

लेनी चाहिए ओर आयकर नाबूत कर देना चाहिए। 

गांधीनगर जो अब महानगर निगम मे तबदील हो गया है 

उसको तथा सरदार परेल कौ कर्म भूमि करमसद को जेएनएनयुआरएम 

के तहत वित्तीय सहायता रिलीज करनी चाहिषए। 

सरदार सरोवर प्रोजेक्ट-नर्मदा योजना को राष्ट्रीय योजना जाहिर 

करके वित्तीय सहायता अन्य नदियों के विकास योजना के तहत 

रिलीज कर देना चाहिरए। 

अहमदाबाद - बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे को मुंबई तक बनाने की 

जो लंबित दरखास्त है उसको मंजूर किया जाना afer साबरमती 
हैरीटेज मार्गं के फेस-2 के लिए वित्तिय सहायता मुहैया कराए! 

2000 से ज्यादा बस्ती वाले गांव के लिए राष्टरीकृत बैक की 

शाखाएं खोलने मे तेजी लानी चाहिए। काला धन वापिस लाने के 

लिए स्वेत पत्र कौ aa इसी सत्र में कार्यान्वितं होनी चाहिए 

एक्सादज/कस्टम डयूरी 1⁄2 से 2 लाख कौ सोने कौ खरीदारी 

पर पैन aan के प्रावधान से पूरा उद्योग चरमरा गया है। 

मेरा सुञ्ञाव है कि इसे हटा दिया जाए क्योकि मध्यम वर्गं मे सभी 
के पास चैन are नहीं होता 2 अतः इससे काला बाजारी को 
भी gern मिलता है। 

*श्रीमती दर्शना water (सूरत): लोगों को बहुत आशा ओर 
अपेक्षा थी कौ 100 दिनों मे महगार्द से निजात दिलाने का वचन 

देने वालों को सत्ता का सिंहासन सपने के बाद महगाई, बेरोजगारी, 

जेसी जनता को रोजाना परेशान करने वाली समस्याओं से निजात 

मिलेगा लेकिन आज जनता अपने निर्णय पर पता रही है उसे 

विश्वासघात का अनुभव हो रहा है। वर्तमान बजट को देखकर 

जनता मन ही मन में सोचती है fe atte हमे एसे ही दिनि 

दिखलायेगी, हर साल हममे इसी तरह vert, हो रेल या आम 

बजर काग्रेस इसी तरह हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करेगी हमने 

इन पर भरोसा क्यों किया, ये तो जनता के आंसुओं में कलम 

डुबोकर बजट बनाती। 

इस बार तो सरकार ने जनता को सच में खून के आंसू vera 

है। ta बजर में 8 से 18 प्रतिशत कौ बदढोतरी के धाव भरे नही 
थे ओर सामान्य बजट ने se भरने की बजाय मरहम लगाने की 
बजाय उन्हें कुरेदा है। 

*भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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शायद ही कोई सामान्य व्यक्ति tar होगा जिसने बजट को 
सराहा होगा पूरा देश इन बज पर खुश नहीं है। बजट के एक 
दिन पहले आये ईकोनोमिक सर्व में जो चिंता जताई गई टै उन 

facet को भी बजट में कोई तवन्जो नहीं दी गई है। आज सरकार 
का बेलेन्स aie पेमेन्ट गडबडाया है ओर wae इसलिए इस बजर 

के कारण आम आदमी कौ बेलेन्स ओंफ लाईफ गड़बडा गया ZI 

पावर सेक्टर A ज्यादा ध्यान देने कौ जरूरत थी। ad बता रहा 

है कि frst एक साल में वर्तमान सरकार न्युक्लीयर पावर के 
सेक्टर मे कुछ ज्यादा कर नहीं पाई है। हम जिस तेजी से बदन 
कौ बात करते है, पावर सेक्टर अगर पीछे रहेगा तो कोई देश 

आगे नहीं ae सकता। 

यएनओ के ह्यूमन डेवपलमेन्टरिपोर् के मुतालिक हम मध्यम 

तके ग्रुप मे आते है। वर्किंग एज ग्रुप में जिसमे 15 से 59 साल 
के लोगों को गिना जाता है, इस साल इस ग्रुप में देश में करीब 
63.5 लाख युवा Bet लेकिन इस WI को अगर शिक्षित, स्वस्थ 

ओर स्कौल्ड नहीं बनाया गया तो देश को इस शक्ति के माध्यम 

से विकास कौ पटरी पर दौड़ाने at बजाय अव्यवस्था की ad में 
धकेलने कौ स्थिति आ सकती है। इस शक्ति को चैनलाईइज करने 

कौ कोई योजना इस बजट मे दिखाई नहीं दे रही है। 

सरकार ने बजट के दो दिन पहले रेल बजट A 8 से 18 

प्रतिशत कौ sated करके आम आदमी को दुखी fea दूसरे दिन 

प्रोविडन्ट फंड में 1.25 प्रतिशत की करती की ओर जनता के 

` अखं मेँ आसू ला दिये क्योकि आम आदमी को अपने dar या 

बेटी कौ शादी करते वक्त प्रोविडन्ट फंड का आधार होता tal 
भी छीनने at कोशिश की ओर ane जिस तरह दिया जनता रो 

रही है। 

सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ाकर जनता के हर एक कदम को 

टैक्स के दायरे में ला दिया है। जिससे देश की आम जनता पर 
करोडों रुपये का बोञ्च पड्ने वाला है। ईन्कम टैक्स में राहत के 

नाम पर जो राहत दी गई है वह भी खुश करने का a कारण 
नहीं दे रही है। विशेष कर महिला वर्गं को जौ ater थीं वो 

अपेक्षाएं पूरी करने मे एक महिला द्वार Arica सरकार फेल 

हो गर्ह है। देश कौ 50 प्रतिशत आबादी सोचती थी कौ सोनिया 
जी के नेतृत्व के कारण se मुस्कुराने का मौका मिलेगा लेकिन 

पूर बजट मेँ उसे मुस्कुराने को कुछ नहीं हे! आवश्यकता थी कौ 
नौवीं योजना मं किये गये सजेशन्स को मानकर हर योजना में 
30 प्रतिशत महिलाओं के लिये आवंटित किया जाय जो कौ पिछले 

साल में तो सिर्फ 6 प्रतिशत ही em भाजपा की महिला मोर्चा 

कौ राष्ट्रीय nest होने के नाते मेरी वित्त म॑त्रीजी से मांग है 
कि महिलाओं को गृहनिर्माण हेतु सहायता हेतु ठोस कदम लिये 

जाय, महंगाई जिस तरह से सरकार के Aga मेँ आगे ae रही 
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है स्वास्थ्य का क्षेत्र भी महंगाई के कारण दिन दौगुना बद् रहा 
है। मेरी माग रहै की 15 हजार तक का स्वास्थ्य पर किया गया 

खर्च किसी भी प्रकार के रैक्सके दायरे मेन at मै fare a 
का प्रतिनिधित्व कर रही हूं उस शहर मेँ पूरे दक्षिण एवं मध्य 
गुजरात के कुछ क्षेत्र से गरीब आदिवासी लोग अपने हदय, किडनी 

वगैरह का ईलाज करवाने आते है पर वहां से मा. वडाप्रधान 
सहायता कोष मे एक भी मान्यता प्राप्त अस्पताल नहीं है मेरी मांग 

है कि प्रधानमंत्री सहायता कोष में मान्यताप्राप्त अस्पतालों की सुची 
को बाकर आम आदमी को सबसे महगे खर्च मे राहत मिले एसे 

कदम उटाये जाय। त्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को राहत हेतु शून्य 

ana ware कौ व्यवस्था कौ जानी चाहिये। 

` सुरक्षा कौ अगर बात करे तो उस क्षत्र मे जितना करना चाहिये 
था वह किया नहीं गया है। मोटे तौर पर देखने at बजाय छोर 

स्तर पर अगर देखे तो देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई 

हैं उन wad जो आदमी या सुरक्षाकर्मीं स्थल पर उपस्थित होता 
है वह रै fea हवालदार या areal उनकौ क्षमता को 
विकसित किया जाय तो इन घटनाओं पर नियत्रण ला सकते हैँ 

क्योकि वह आतंकी को या किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम 

देने वाले व्यक्ति को पहचान सकता है। वैसी कोई योजना इस बजर 

मे लाने की जरुरत भी लेकिन सरकार ने वो मोका गवां दिया 21 

मे रेक्सटाईल एवं हीरे की नगरी का प्रतिनिधित्व करती हू सभी 
को tet अपेक्षा थी की सरकार कोई तो एेसा निर्णय करेगी ताकि 

इन व्यावसायियों को चमकने का मौका मिलेगा लेकिन सरकार ने 
किसी भी उद्योग को कुछ खास मुस्कुराने का मौका दिया नहीं हे। 
हीरा उद्योग ओर जवेलरी उद्योग दोनों एक दूसरे के साथ ys हुए 
है। ये दोनों उद्योग बडी मात्रा मेँ विदेशी व्यापार कौ महत्वपूर्णं यूनिट 
है खासकर सूरत में हीरा उद्योग में कच्चे मालं को लेकर जो 
समस्याएं हँ उनको अगर हल किया जाये तो हीरा उद्योग को 
जीवन-दान मिल सकता है। केन्द्र सरकार को खुद कच्चे माल कौ 
अतर्रष्टीय बाजारों मे से खरीदी करके देश में उन्हे तैयार करवाना 
चाहिये जिससे ब्लड डायमंड, कच्चे माल कौ aes दुर होने के 

साथ कारीगरों का ज्यादा पैसा मिलेगा ओर उद्योग को ज्यादा मुनाफा 

मिलेगा, लेकिन दुख की बात ये है कि सालाना करोडों रुपये की 
आमदनी सरकार को देने वाले उद्योग के प्रति भी वर्तमान सरकार 

की तैयारी नहीं है। जवेलरी उद्योग में पिले सालों मेँ घोषित किये 
गये ज्वेलरी पार्क जैसे बहु आयामी प्रकल्पों पर ध्यान देने कौ 
आवश्यकता थी। बजट में डाले गये टैक्स के कारण ज्वेलर स्टार्क CS 

पर है, उनसे सहानुभूति रखते हुये मेरी मांग है कौ उनके साथ 
बातचीत करके उनकी समस्या का निराकरण किया जाये। एसी ही 

समस्याएं रेक्सरारईल उद्योग के समक्ष लेकिन लाखों लोगों को 

रोजगारी देने वाले करोड़ों रुपये कौ आय सरकार को देने वाले दोनों 
उद्योग केन्द्र सरकार के बजर मे कहीं भी दिखाई नही देते। 
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आम आदमी कौ बात करने वाली सरकार हर बजर मे आम 

आदमी को ही भूल जाती है। आज आम आदमी परेशान है महिला 
परेशान है तो बच्चों की शिक्षा पर भी कुक करने कौ सरकार 
को जरुरत महसूस नहीं esl शिक्षा क्षेत्र A आवंटन का दायरा 

बाना चाहिये था। पूरे देश A सिर्फ 6000 स्कूल बनाने का लक्ष्य 

है जो कि देश कौ आवश्यकता को देखते हुए oe नहीं है। रोड 
बनाने का जो लक्ष्यांक दिया है उसके मुतालिक अगर देखे तो देश 
भर मे रोजाना 10 कि.मी. ही सडक बनाना सरकार चाहती Zz 
ara भी करई गांव शिक्षा एवं कनेक्टीवीरी से वंचित है। उनकी 
सोचने कौ सरकार को जरूरत महसूस नहीं हो रही है। आम आदमी 
महंगाई से त्रस्त है। उसकी समस्याओं से निजात दिलाने हेतु सरकार 
चुनती है अगर सरकार चुने जाने के बाद आम आदमी का नहीं 

सोचती तो उसका गुस्सा उफान पर आता Zi 

जनता का गुस्सा उफान पर आता है तो भूचाल आता है, 
जनता मचलती है तो तूफान मचल जाता zl 

जनता को सत्ता के मद् में सताने की कोशिश मत करो 

वह करवट बदलती है तो इतिहास बदल देती है। 

इसलिये मेरी मांग है कि बजट मेँ सुधार करके जनता को 

Hem, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्याओं से निजात मिले, 

किसान को उसके उत्पादन का पूरा मूल्य मिले ओर गरीब ओर 
भूखे को रोरी, युवा को रोजी वृद्ध को स्वास्थ्य सेवा मिले एसे 

कदम sad जाये। जो इस बजट में नहीं है यह दुख की बात 
है इसलिये मे इस बजर कौ निंदा करती हु, 

(अनुवाद) 

श्री ए. गणे मूर्तिं (इरोड) : सभापति महोदय, वर्ष 2012-13 
के बजट पर इस सम्मानीय सभा में इस समय चर्चा हो रही Zi 
अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए 
मै धन्यवाद देता Si इस बजट का कई कारणों से अनेक लोगों 
द्वारा इस ay उत्सुकता से इंतजार किया गया! दुर्भाग्य से, न तो 

वेतनभोगी वर्ग, न तो छोटे व्यापारी, न तो कृषक ओर न ही क्स्त् 
उद्योग क्षेत्र को शामिल करते हुए आम जनता दही इस आम जनता 

ही इस बजट से खुश दै। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है 
ओर इस बजट से उमे सभी को निराशा हई Zi 

मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य कौ ओर आकर्षित करना TET 
कि उत्पाद शुल्क ओर सेवा कर मेँ वृद्धि से मध्यम वर्गं सबसे 
अधिक प्रभावित होगा क्योकि इस बजट ने साइकिल सहित दोपहिया 
वाहनों, घरेलू सामान, होटल के भोजन बिल ओर मोबाइल फोनों 
को नहीं छोडा 2 

मूलतः तमिल मेँ सभा पटल पर सखे गए भाषण के अग्रज अनुवाद् का हिन्दी SA
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विद्युत sed एवं पंप Gel पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि से कृषक 
एवं पंप सेर विनिर्माता दोनों ही प्रभावित होगे। 

वस्त्रोद्योग क्षेत्र को लाभ पहुचाने के लिए किसी भी नई 
व्यावहारिक स्कौम या योजना के बारे में नहीं बताया गया है। छोर 
व्यापारी कुछ राहत कौ उम्मीद कर रहे थे परन्तु उनके आशाओं 
पर आघात पडा है। 

देश मे कई कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय अनुदान प्राप्त हो 
रहा Bl परन्तु उसी समय, तमिलनादु कृषि विश्वविद्यालय को किसी 
प्रकार का वित्तीय सहायता wea नहीं हो रहा है जबकि यह 

अनुसंधान सुविधाओं के साथ बहुत ही पुरानी कृषि संस्था के रूप 
मे एक पथप्रदर्शक संस्था है जो अपनी अनेक aad एवं 

आविष्कार पर गर्वं कर सकता है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय 
को केन्द्रीय निधि से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता न देकर 
उपेक्षित करना निन्दनीय 21 मेँ माननीय वित्त मंत्री से इस साल 
के बजट पर wal Fay से कम उनके उत्तर मेँ एक घोषणा 

करने का निवेदन करना चाहूगा। 

यह कहा गया है कि सम्पूर्णं भारत में अतरष्टरीय स्तर के 
14 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों कौ स्थापना कौ जायेगी ओर विभिन 
समितियों ने उन स्थानों, जहां पर ये विश्वविद्यालय ग्यारहवीं 
पंचवर्षीय योजना में स्थापित होगे, कौ सिफारिश की है। सन 2008 
के शुरूआत में ही मानव संसाधन मंत्रालय के एक प्रेस विज्ञप्ति 
मे कहा गया कि उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों मे से एक कोयम्बटूर 
में स्थापित होगा। इसकी लोक सभा ओर राज्य सभा दोनों मे प्रश्नो 
के उत्तर मं मानव संसाधन मत्री जी द्वारा पुष्टि की गई। केन्द्र द्वारा 
वित्तपोषित विश्वविद्यालय से कोयम्बटूर के अलावा अन्य स्थानों पर 
स्थापित हुई जहां इस संबंध में कार्य प्रारभ होने की एक aa 
अभी तक नहीं देखी we 21 इसलिए मे केन्द्र सरकार से निवेदन 
करता हूं कि वह देखे कि घोषणा महज घोषणा ही न रह जाए 
ओर मेँ केन्द्र से वहां पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने 
के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन चाहता Zi 

सरकार द्वारा खुदरा क्षेत्र मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कौ अनुमति 
दिए जाने से हमारे छोटे खुदरा व्यापारी वर्गं ओर छोटे निर्माताओं 
के साथ-साथ उपभोक्ताओं एवं se व्यापारियों के हित ही प्रभावित 

होगे। 

बहुराष्टीय कंपनियों के दबाव में, मुञ्चे डर है कि सरकार ने 
पैनिक बटन को दबा दिया है ओर स्वदेशी उत्पादन में सहायता 

अनुदान को 2% कम कर दिया Zz 

सरकारी व्यय मेँ कमी करने के नाम पर, सरकार उर्वरकों ओर 
पेटोलियम उत्पादों पर दी गई राजसहायता को कम करने के बारे 

मेँ विचार कर रही है। सरल ओर कारगर करने के नाम पर कुछ 
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उपायों का आश्रय लिया गया है जिससे sce ae गई है एवं 

अव्यवस्था मेँ वृद्धि हो गई tt मै इस बात का संकेत करना चाहुगा 
कि इससे हमारे किसानों पर काफौ प्रभाव पडेगा 

खाद्य उत्पादन को बढ़ाये जाने कौ आवश्यकता है ओर सरकार 

ने te उपाय नहीं बताए है जिसमें इसे see जाने पर विचार 

किया गया Bll सरकार ने पेटोलियम उत्पादों पर मूल्य नियत्रण का 

अधिकार छोड दिया है। उर्वरक मूल्यों को निश्चित करने के दौरान 
भी इसका आश्रय लिया गया 2 

अब उर्वरक इकाइयों को ही अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण 

हेतु अधिकृत कर दिया गया है। ओर इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों 

के मूल्यों मे वृद्धि होती गई है जो प्रतिवर्ष दोगुना होता है। 

उर्वरक के मुल्यं पर नियंत्रण हेतु कोई उपाय नहीं है, कृषि 
आगतों कौ लागत तीन गुनी से चार गुनी तक ae गर्ह है! कृषि 

कौ तरफ पर्याप्त श्रमशक्ति नहीं आ पा रही है ओर इसके कारण 
कृषि मजदूरी मे वृद्धि हो गई ti कृषि संबंधी क्रियाकलापों को 
समय पर सम्मन नहीं fea a a रहा है। बिजली कौ कमी 
के कारण भी कृषि उत्पादन कौ मात्रा मेँ कमी | है। इसलिए, 

कृषि उत्पादन लागत में वृद्धि ed है जबकि उसी समय किसानों 
को उनके कृषि उत्पाद का कम मूल्य प्राप्त हो रहा है। किसानों 
को मुश्किल सै ही लाभकारी मूल्य मिल पाता है। किसानों द्वारा 
इस प्रकार कौ हानि उठाए जाने से उल्टी प्रवृत्ति ओर एक प्रकार 

कौ मदन उत्पन हर्द Zl 

पिछले वर्ष हल्दी 17.000 रुपये प्रति कविरल की कमते पर 

बेची Tel इस वर्षं मुश्किल से 3500 रुपए प्रति क्विटल मिला है। 

नारियल के मूल्य भी नीचे गिरे gi कसावा का मूल्य 8000 रुपए 
ओर 9000 रुपए प्रति कुंतल से 1500 रुपए प्रति Haat तक नीचे 

आ गया है। किसानों से कृषि उत्पाद कौ अधिप्राप्ति हेतु एक प्रत्यक्ष 
अधिप्राप्ति यत्र होना चाहिए ओर सरकार को आगे आकर मूल्यों 

को सुनिश्चित करना चाहिए्। हल्दी का अधिकतम बिक्रौ मूल्य 

10.000 रुपए प्रति कुतल होना चाहिए ओर नारियल का अधिकतम 

fast मूल्य 70 रुपये प्रति किलोग्राम होना चाहिए। सरकार द्वारा 

अवश्य ही saat घोषणा कौ जानी चाहिए ओर किसानों से इसे 

सीधे खरीदने कौ व्यवस्था कौ जानी चाहिए। 

आम नागरिको को इस बजट में कोई लाभ या सुरक्षा कवर 

प्राप्त नहीं हो रहा 81 सरकार ने 30.000 करोड रुपया fates 

करने के लिए अपने निर्णय को बता दिया है। यह एक गलत कदम 

है जैसे कि दीवार dant एक भीति चित्र को खरीदना या घर 

बेचकर किराना के मूल्य चुकाना है।
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उत्पाद शुल्क मे पन्द्रह प्रतिशत कौ वृद्धि से हमारे ओद्योगिक 
विकास में केवल व्यवधान ही आएगा। लघु उद्योगों को महज 5 000 
करोड रुपए की राशि आवंटित होती है। यह बिल्कुल अपर्याप्त Zl 

कंपनियों पर करे मे कमी कौ उम्मीद थी we वह व्यर्थ ही सिद्ध 

Bl 

मनरेगा के अन्तर्गत योजनाओं को सुचारू नहीं बनाया गया 

है ओर अवसंरचना अथवा राष्ट्रीय परिसम्पत्ति के तौर पर शामिल 

नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप जनशक्ति का कम उपयोग 

हुआ है ओर केवल मध्यस्थो को लाभ मिला है। इसलिए, मेँ सरकार 
से वास्तविक विकास को सुनिश्चित करने & लिए हमारे कृषि ओर 
वस्त्र aa को उत्पादक तरीके से मजबूत करने हेतु इस सवेतन 
श्रम का उपयोग करने के तौर-तरीके et का अनुरोध करता FI 

यह बजर राजस्व ओर खर्च को दर्शाने वाला vital ओर 

भुगतानों का एक वक्तव्य मात्र है। इसमें सृजनात्मक आर्थिक सुधारो 
का उल्लेख नहीं किया गया है। यह बजर वृद्धि ओर विकास का 

वादा करने में असफल रहा है। इस बजट मे हमारी अवसंरचना 

को मजवूती प्रदान कणे की रूपरेखा शामिल नहीं हे। 

मै देनिक "दिनमणि" के संपादकीय से सहमत हु जिसके 
अनुसार इस बजट मे कुक भी नया ओर बडा नहीं है। ‘aay 
पेरियार' जैसी feet करने के लिए, मै केवल यही sem कि 
माननीय वित्त मंत्री का बजट किसी प्याज की तरह है जिसे जव 
परत द्र परत se जाता है तो कुछ भी हासिल नहीं होता ओर 
खाली मिलता है तथा आखिर मे केवल आंसू ही बचते हँ! 

[fet] 

*श्री गजानन ध. Wat (मावल): बजट का अभिप्राय यह 

कभी नहीं हता किं आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया sui 

एक अच्छा बजट वही होता है, जो वर्तमान को संभालता है ओर 
भविष्य को संवारने के लिए रणनीति तैयार करता है। मै सरकार 

से सामान्य बजर के लिए कुछ बातें कहना चाहुगा। 

आम बजट 2012-13 में वित्त मत्री ने जीवन बीमा पोलिसियों 

के संबंध मे धारा 80 सी के तहत कटौती एवं धारा 10(10डी) 
के तहत मैच्योरिटी पर टैक्स ae की पात्रता weal मे बदलाव करते 

हुए जीवन बीमा प्रीमियम कौ राशि का न्यूनतम 10 गुना “* वास्तविक 

बीमा पंजी afin’ अनिवार्य कर दी है। यह प्रावधान जीवन बीमा 

के पेंशन प्लान को छोडकर अन्य सभी प्लानों पर लागू होगा। साथ 
ही '' वास्तविक बीमा पंजी राशि" को परिभाषित किया गया है। 
“* वास्तविक बीमा पंजी राशि'' से आशय किसी भी समय बीमाकृत 

घटना के घटित होने पर पलिसी के अधीन न्यूनतम बीमा राशि 

#*+भाषण सभा पटल पर रखा गया। 
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से है। ““ वास्तविक बीमा पूजी राशि" कौ गणना में निम्र को शामिल 

नहीं किया जाएगा। 

1. किसी करार के तहत जीवन बीमा पँलिसी कौ प्रीमियम 

वापसी राशि (fed ओंफ प्रीमियम) 

2. बोनस के रूपम प्राप्त होने वाली राशि। 

वर्तमान में कई जीवन बीमा उत्पाद में आरंभिक वर्षो da 
न्यूनतम बीमा राशि का पालन कर लिया जाता हे, परतु बाद् के 

वर्षो में बीमा राशि कम कर दी जाती है, जिससे बीमाधारक को 
संपूर्णं पंलिसी अवधि में न्यूनतम बीमा राशि का लाभ नहीं मिल 
पाता है। अतः अबे वास्तविक बीमा पूंजी राशि का प्रावधान FE 

जाने से बीमाधारक को न्यूनतम बीमा राशि का लाभ At पलिसी 
अवधि में मिल सकेगा। यह प्रावधान जीवन बीमा पौलिसी के संबध 
मे धारा 80 सी के सहत कटौती एवं धारा 10 (10डी) के तहत 
मैच्योरिटी पर टैक्स we दोनों पर या उसके बाद जारी सभी जीवन 
बीमा पोलिसियों (पेंशन प्लान को छोडकर) पर लागू होना प्रस्तावित 

हे। 

आयकर अधिनियम कौ धारा 80 सी के तहत व्यक्तिगत एवं 
एचयूएफ करदाता कुल आय कौ गणना करने मेँ एक लाख कौ 
कटौती के लिए जीवन बीमा प्रीमियम, fare vifade फंड, 
aan फीस, एनएससी, इकिवरी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सेविग टाइम 
डि्पोजिर एवं हाउसिंग लोन रिपेमेर आदि में निवेश/अंशदान कर 
सकते है एवं आयकर अधिनियम कौ धारा 10 (1081) के तहत 
जीवन बीमा पालिसी (पेंशन प्लान को छोडकर) भेच्योरिटी कौ राशि 
पर टैक्स Ge प्राप्त कर सकते है। वर्तमान मे धारा 80सी एवं 10 

(10डी) के तहत जीवन बीमा पालिसी मे प्रीमियम राशि का 5 
गुना या अधिक बीमा राशि होने पर कटौती/देक्स we प्राप्त की 
जा सकती है, जिसे अब बाकर न्यूनतम 10 गुना होने पर ही 
Hevea BE का प्रावधान किया गया है। फाइनेंशियल प्लानिंग 
मे बीमा एक महत्वपूर्णं एवं आवश्यक घटक है। हमारे देश मेँ 
अधिकांश लोगों ने बीमा पलिसी तो ले रखी है, परंतु उनकौ बीमा 
राशि पर्याप्त नहीं है। वित्त मत्री का यह कदम स्वागत योग्य है 
एवं इससे व्यक्ति अधिक बीमा राशि लेने के लिए प्रोत्साहित होगा। 

बजर पेश करते समय प्रत्येक भारतीय को लगा था कि 
माननीय वित्त मंत्री जी आम लोगों के हित मेँ अपना यह बजट 
पेश att) परन्तु जब बजट पेश किया ओर लोगों ने सुना तो उनके 
हाथ निराशा ही लगी। जनता सोच रही थी कि शायद पिछले कटु 
अनुभवों एवं जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए वित्त मंत्री 
जी कुछ एेसी घोषणाएं करेगे जिससे जनता का दुःख दूर हो परन्तु 
माननीय वित्त मत्री जी के बजट मे te कुछ भी सुनने को नहीं 
मिला, भारी मुद्रास्फिति, महगाई, घोटालों को रोकने जैसी कोई भी 

बात इस बजट में नजर नहीं आई।
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पिछले दो साल से आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार 

बदोतरी हो रही है। आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण, दवाईयां, 

कृषक उपकरण मालभादा, तेल, रसोई गैस सब वस्तुओं के दामां 

मे कई गुना बदोतरी हर्द है परन्तु माननीय मंत्री जी ने इन बहते 
दामों पर रोक लगाने हेतु कोई भी सख्त कदम उठाने की बात 

इस बजट में नहीं कौ। 

अकसर देखा गया है कि जब बजट का प्रारूप बनता है तो 

बडे-बडे इंडस्टरियलिस्यो, उद्योगपतियों ओर अमीरों से राय ली जाती 

है। किसान, मजदूर, बुनकर ये एेसे लोग हँ जिनसे हिन्दुस्तान कौ 
sari, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, te लोगों को बहुत 

कम पृष्ठा जाता है ओर इन्हें बिटाकर् बजट तैयार नहीं किया जाता 

है। अगर यह कहा जाये कि यह अमीरों का बजट है तो यहे बात 
सत्य है। 

मे माननीय वित्त मंत्री जी से बजट 2012-13 के लिए कुछ 

gaa देना ae जो कि निम्नलिखित & 

1. मौजूदा महंगाई wa जनता कि परेशानी को दूर करने 
के लिए वेतनभोगियों कि आयकर मेँ we कम से कम 

3 लाख तक की जाने कि आवश्यकता है महिलाओं 
को जो टैक्स में छूट मिलती है, उसका तो बिल्कुल 
भी जिक्र नहीं किया गया है। महिलाओं को आय कर 
में 3.50 लाख तक कौ Be देने कौ आवश्यकता Zz! 

2. कृषि उपकरण ats wel एवं किसानों को दी जाने 

वाली ge मे भी कम से कम 5 प्रतिशत ओर अधिक 

करने कि आवश्यकता zi 

3. Gaia, डीजल ओर रसोई गैस पर ओर अधिक सन्सिडी 
करने की आवश्यकता Zi 

4. मेँ माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हू वे कोई 
tet नीति तैयार at, जिससे विदेशों मँ जमा कालाधन 

हमारे देश में लाया जा सके ओर उस धन को देश 
के विकास मे लगाया जा सके। कृषि प्रधान देश होने 
कौ वजह से उस पैसे को कृषि के विकास के लिए 

देना चाहिए। 

5. प्रधानमंत्री राहत कोष से मेडिकल फेसिलिटी मिलती है। 
इस कोष को बदाने कौ जरूरत है। इसमे कोई लिमिट 

न रखी जाय। इसमें संसद् सदस्य जितनी भी संस्तुति करे, 
उसकी कौ गई संस्तुति के आधार पर इलाज at 

व्यवस्था FUT 

6. आज भी 20 किलोमीटर के दायरे में de नहीं है। 20 
गांवों के लिए एक वैक की व्यवस्था की 21 छः लाख 
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Tat में सिर्फ po ही dat कौ शाखाएं gi आज वहां 
dal को खोलने आवश्यकता है। अगर ये नैक खुल 
जाएगे तो मेरे ख्याल से किसान ऋण भी ले लेगा ओर 

ear के पास नहीं जाएगा। उसका यह विकास के 

काम के लिए ठोस कदम उठाने का प्रयासं होगा। वह 

उत्पादन भी करेगा ओर देश का विकास भी atm 

7. मै यह भी अग्रह vem कि सरकार को कोयला, 
कच्चा तेल, स्टील पर आयात शुल्क SH करने कौ 

आवश्यकता #1 ये सब GU आवश्यक एवं आम जन 
के लिए उपयोगी है। अगर इस पर आयात शुल्क कम 

किया जाएगा तो गरीब जनता की इसका लाभ अवश्य 

पहुचेगा। 

8. किसानों at कर्जा माफी को लेकर सरकार अपनी पीट 

थपथपाती रही है कि हमने किसानों के ऋण माफ किए 

है। मै वित्त मंत्री जी से पूना चाहता हू कि देश में 
रहने वाले जो सीमान्त ओर छोटे किसान हैँ उनमें से 

fect के ऋण माफ किए गए है? मै आशा करता 

हूं कौ वित्त मंत्री जी एसी नीति जरूर बनारयेगे जिससे 

कि पैदावार, जलप्रबन्ध, कृषि उत्पादन को उचिते बल 
मिलेगा एवं देश के कृषकों को हो रही परेशानी समाप्त 

होगी तथा बहुत सी विकास योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा 
राज्यों मे चलाई जाती है परन्तु इन योजनाओं में स्थानीय 
सासंद कि भागदारी नहीं होने के कारण स्थानीय अधिकारी 

एवं राज्य के मंत्री निर्णय लेते है कि इसके लिए क्या 
क्या काम किया जा सकता है। आपस में ही निर्णय 

लिया जाता है। मेरा मानना है कि इसमें स्थानीय सासंद 
कि घोर ster अतः माननीय वित्त मत्री जी से अनुरोध 

mem कि वे उन सब्र मंत्रालयों को निर्देश दे कि यह 

सब विकास कार्य स्थानीय सांसद को भी विश्वास में 

लेकर किये जाए्। 

प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजना एक tat योजना है जो दूरस्थ 
Tat को आपस में जोडने का कार्यं करती हे। यह योजना काफौ 
राज्यों मे चल रही टै परन्तु मेरे चुनाव क्षेत्र मे जनता को इसका 
फायदा अभी तक नहीं मिला है मेने कई बार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 
भी सम्बन्धित मत्रालय को सौपी हे। परन्तु अभी तक इस पर कोई 
भी कार्य योजना नहीं बनी है। मै आशा करता हूं कि माननीय 

वित्त मंत्री इन बातों को संज्ञान मे लेकर मेरे चुनाव aa मे 

प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना का लाभ पहुचाने हेतु धनराशि कौ 

स्वीकृति प्रदान BCT 

अब मै माननीय वित्त मंत्री का ध्यान देश में बने रष्टीय 

राजमार्ग पर age जा रहे टोल टैक्स कि ओर लाना चाहूगा वाहन
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मालिक जब वाहन खरीदते हैँ तो उस समय ही वाहन मालिक से 
रोड टैक्स लिया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा tea डीजल पर भी 

उपकर (सैश) लगाया जाता है ओर ae में इन सभी से aa 
टैक्स भी वसूला जाता है इस प्रकार एक आम आदमी से कई 
बार टैक्स वसूला जाता है। मेरा मानना है कि जब कोई विभाग 
पहले ही रोड टैक्स वसूल रहा है एवं केन्द्र सरकार उपकर (सैश) 
लगाती है तो इन सब सडको का निर्माण कार्य भी सम्बन्धित विभाग 
कि जिम्मेदारी है एवं एक बार रोड टैक्स देने एवं उपकर (सश) 
देने के बाद वाहनों से रोल टैक्स लेने की नीति पर फिर से विचार 
किये जाने कि आवश्यकता है। देश में कईं जगहों पर अभी तक 
राष्ट्रीय राजमार्गं का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है परन्तु केन्द्र सरकार 
एवं राज्य सरकार ने ठेकेदार को टोल वसूलने का अधिकार दे दिया 
है उसको भी समुचित जांच करने की आवश्यकता है तथा प्रतिदिन 
एक ठेकदार द्वारा कितना टोल tea जमा किया जा रहा है। इसकी 

भी जांच कि जाने कि आवश्यकता है तथा रोल टैक्स हर साल 

उसे 5% बाया जाता है जो कि गरीब जनता के साथ खिलवाड 
है मेरा मानना है कि 5% टैक्स बढाने का प्रावधान समाप्त होना 
चाहिपए्। 

[ अनुकाद् 

श्री रुद्रमाधव राय (Hera): संप्रग दो सरकार के 
शासनकाल मेँ प्रस्तुत किए गए सभी बजर आर्थिकं वृद्धि, संस्थागत 
परिवर्तनं के विकास, जिनसे कल्याण कार्यक्रम उद्भूत होते है, वे 
लक्ष्यो को हासिल करने में असफल रहे Zl यह एक जन विरोधी, 
दिशाहीन ओर पूर्णतया निराशाजनक बजट है। भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति 
ओर बेरोजगारी जेसे ज्वलत मुदं के प्रति बजट मेँ गंभीरता नहीं 

दिखाई mE है। वर्षं 2012-13 के बजट मे सरकार की सकल कर 
प्राप्तयां 10.77.612 करोड रुपए stent गर्ह हैः जबकि बीच के घाटे 
को उधारी के माध्यम से पूरा किया जाएगा, परंतु माननीय मंत्री 
ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह उधारियां कहां से आएगी। 

वैश्विक संकट ने देश के विकास को प्रभावित किया है। पिछले 
दो वर्षो में 8 से अधिक कौ द्र से वृद्धि होने के बाद सकल 
घरेलू उत्पाद 2011-12 मेँ 6.9 प्रतिशत तक नीचे आ गया है। 
aan संकर ने देश के विकास को प्रभावित किया em महोदया, 
मानमीय वित्त मत्री ने केन्द्रीय राजसहायता पर खर्च को 2012-13 

मे सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत से नीचे रखने कौ रूपरेखा 
बनाई है ओर अगले तीन सालों में इसे 1.75 प्रतिशत तक घटाना 
चाहते है। इसये यह स्पष्ट है कि सरकार आने वाले वर्षो में 
राजसहायता को घटाना चाहती 21 

इस संबंध में, मै यहां यह कहना चाहता हू कि आजकल 

राजसहायतां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योकि ज्यादातर 

*भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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सरकारी कार्यक्रम, यहां तक कि राज्य सरकारों के कार्यक्रम भी 

बिना राजसहायता के गरीब लोगों तक नहीं पहुच THA राज्य इतनी 

सारी कल्याण योजनाएं सामने ला रहे है। हम उर्वरक, गेस पर भी 

राजसहायता दे रहे हैँ जिसके बिना हम सरकार नहीं चला सकते 

अपने नागरिको का ख्याल रखना सरकार का कर्तव्य है। जब हम 

खाद्य सुरक्षा कौ बात करते है तो हम राजसहायता कम करने के 

बरे में नहीं सोच सकते। 

सरकार ने अप्रत्यक्ष at को aa दिया है जिसका देश में 

आम आदमी पर प्रभावे WM 40 000 करोड रुपए का अतिरिक्त 

a देश भर मे आम जनता को बुरी तरह प्रभावित करेगा। उत्पाद 

शुल्क ओर सेवा कर पर दो प्रतिशत कौ बदोतरी देश मे श्रम-प्रधान 

रोजगार के अवसर जैसे पर्यटन आदि को प्रभावित करेगी। 

कृषि विकास, सिंचाई ओर ग्रामीण विकास हेतु 20.000 करोड 
रुपये से अधिक के बजटीय प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण श्रमिक 

मांग में तेजी आ सकती है। जहां तक शहरी मध्य-वर्गीय मांग का 

संबंध है, तो स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। मुद्रास्फीति कौ उच्च दर 
के साथ-साथ बेरोजगारी मेँ वृद्धि से शहरी लोगों की क्रय शक्ति 

बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी। इसके साथ ही ईपौएफ की व्याज 

at को कम करके 8.5 प्रतिशत कर दिया गया है। तीन खामियों 

कौ वजह से जैसे fe कौशल के अभाव, कच्चे माल की कमी 

ओर विशेष रूप से तर ओर विद्युत, विमानन, राज्य मार्गों ओर 
पत्तनं जेसी अवसंरचना के अभाव पर ध्यान दिया गया था ओर 

निधि आवंटन ओर नवीन vec की afte से इन क्षेत्रों में काफी 

कार्य किया गया है। परन्तु इन सबके बावजुद 7.4 प्रतिशत कौ वद्धि 

दर बहुत बडी प्रतीत होती है क्योकि उच्च राजकोषीय घाटे ओर 
aedt मुद्रास्फीति के दृष्टिगत भारतीय रिजर्व dar व्याज at मे कमी 

लाने मै विफल रहेगा। व्याज at मे कमी किए विनां उपभोग ओर 

निवेश में पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं कौ जा सकती। 

कृषि के day में मँ यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि 
यह हमारे देश कौ te है। यदि हम कृषि का विकास करना चाहते 

है तो हमें कृषि को ओर अधिक प्रोत्साहन देना होगा। इसके बिना 

हमारा अस्तित्व नहीं 21 यद्यपि, हम ओद्योगिकीकरण ओर कृषि क्षत्र 
के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने का प्रयास 

कर रहे है परन्तु हमारे कार्यकलाप कृषि आधारित है जो कि इस 
समय अनिश्चितता कौ स्थिति में है। विभाग के कुल योजना परिव्यय 

में 18 प्रतिशत कौ वृद्धि कौ गर्ह है। हमारे पास विश्व मेँ सबसे 

अधिक पशुधन है, सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है परन्तु बडी 
चिता का विषय यह है कि प्रति ums या प्रति हेक्टेयर उत्पादन 

कौ दृष्टि से ओर प्रति गाय ओर प्रति भेड की दुष्टि से उत्पादन 

अभी काफी कम है।
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देश में फसल कटाई के पश्चात कुल हानि लगभग 40% ZI 

18% तक वृद्धि करके क्या हम कृषि aa की एसी चुनौतियों का 
सामना कर सकते हे। किसानो को दिया जाने वाला न्यूनतम समर्थन 
मूल्य पर्याप्त नहीं हे, अधिकांश किसान कृषि कार्यो को छोड् रहे 
ह। हमारे राज्य मे हम धान का उत्पादन कर रहे है परन्तु किसान 
उचित मूल्यो पर अपने उत्पादों कौ बिक्रौ नहीं कर पा रहे है। हमारे 
राज्य मे समुचित ओर अच्छे स्तर के भंडार गृह नहीं Zi ओडिशा 
मे वैज्ञानिक दृष्टि से गोदामों कौ स्थापना किए जाने कौ आवश्यकता 
है। इससे न केवल राज्य के किसानों को बल्कि qe का 

भंडारण करने मे राज्य को भी सहायता मिलेगी। कृषि अनुसंधान 
के लिए हम अपने सकल कृषि घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत भी 
आवंटित नहीं कर रहे हैँ। कृषि अनुसंधान के लिए पर्याप्त आवंटन 
के अभाव मेँ हम उदेश्यों कौ प्राप्ति नहीं कर Wad ओडिशा राज्य 
के कटक में केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि एशिया का 
सबसे बडा संस्थान हे, का विगत मेँ काफौ योगदान रहा tl परन्तु 
इस अनुसंधान संस्थान के लिए aig विशेष बजट आवंटन नहीं है। 

इसलिए, यह अनुरोध है कि वर्तमान योजना मे इस संस्थान के 
लिए विशेष पैकेज स्वीकृत किया जाए ताकि सीआरआरआई, कटक 

we के विकास में अपना प्रभावी योगदान दे सके। माननीय मत्री 

जीने निजी क्षेत्र के लिए fas को बढ़ाकर 18 प्रतिशत या उससे 

अधिक करने की बात कही है जो कि पर्याप्त नहीं 21 कृषि क्षत्र 
मेँ विभिन कार्यकलापों में निजी eat को प्रोत्साहने दिया जाना 
चाहिए। 

जब तक सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवस्यक अवसरचना 

श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं कर सकेगी ओर उसका विकास नहीं करेगी 
तब तक स्वास्थ्य क्षेत्र के few आवंटन में वृद्धि से लक्ष्य हासिल 

नहीं किया जा सकेगा। हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन योजनाओं विशेष 

रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मे चलाए जा रहे कार्यक्रमों 

का विश्लेषण करने के लिए निगरानी तंत्र विकसित करना ye 

देश 4 चिकित्सा उपचार हेतु गरीबी रेखा से नीचे कौ सुविधाओं 
के लिए विशेष पैकेज की wea है। ओडिशा जैसे fret राज्य 
में अधिक मेडिकल aida खोले जाए ताकि ग्रामीण स्वास्थ्य cal 
मे ठोक्टरों कौ कमी पूरी कौ जा सके। 

. देश कै भविष्य के निर्माण हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र कौ तरह शिक्षा 
aa भी बहुत महत्वपूर्ण है। ad शिक्षा अभियान ओर माध्यमिक 
शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 
मानदंडो को पूरा नहीं कर रहे है। राज्य सरकार, कद्र सरकार कौ 
सहायता मेँ निरंतर गिरावट के कारण vata शिक्षण कर्मचारी 
उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अवसंरचना विकास का अनुपात 
बदाये जाने कौ आवश्यकता 21 यद्यपि, भारत सरकार ने देश मं 
काफी संख्या में आंगनवाड़ी hy स्वीकृत किए है परन्तु ये भवन 
ओर अवसंरचना के बगैर ही कार्य कर रहे zt) राज्यों को मिलने 
वाली केन्द्र सरकार की सहायता में वृद्धिं करना आवश्यक है ताकि 

देश मेँ आगनवाडी केन्द्र चलाने के लिए आवश्यक अवसंरचना ओर 
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भवन निर्माण कराया जा सके। ओडिशा मे इन कार्यक्रमों कौ 

सफलता हेतु अधिक आवंटन किए जाने कौ तत्काल आवश्यकता 

हे। 

मै यहां अपनी अर्थव्यवस्था मे काले धन के चलन & बारे 

में भी उल्लेख करना चाहता sl भारतीय अर्थव्यवस्था मे बहुत 

अधिक काला धन चलन में नहीं है। यह केवल एक ही भाग है; 

एक ओर चीज है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है 
ओर वह है जाली Asn जाली मुद्रा के चलन के बडी संख्या मं 
मामले प्रकाश में आए थे ओर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 

ये प्रिंट मीडिया मेँ प्रकाशित होते हैँ ओर ये विभिन मार्गो से हमारे 

पड़ोसी देशों से भारत में आ रहे i जमीन जायदाद कौ कौमत 
बेतहाशा ag रही है ओर यह केवल जाली मुद्रा ओर काले धन 
के चलन में होने के कारण ही है। इसलिए, सरकार को इस 
महत्वपूर्णं समस्या को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक कदम 

उठाने Wil 

इन्दं wel के साथ, मँ अपनी बात समाप्त करता हूं ओर 
माननीय वित्ते dat से अनुरोध करता हू कि ओडिशा के लोगों के 

प्रति सहानुभूति दिखाये। 

( हिन्दी] 

“sf, किरोडी लाल मीणा (दौसा): आखिरकार देश का एक 
ओर आम बजर पेश कर दिया गया। माना जा रहा था कि आर्थिक 

सुधारों को गति देने के लिए प्रणब मुखर्जी कई HE कदम Bat 
सकते है, लेकिन sar बिल्कुल उल्टा। कई अहम आर्थिक नीतियां 
पर पडा असमंजस का Wel आज भी वैसे का वैसे है। इस आम 
बजर से देश के हर तबके को कुर न HS उम्मीद थी। दयावान! 

वित्तमंत्री की तंगदिली ने सबकौ आशाओं पर पानी फेर दिया। अगर 

कुक दिया एक हाथ से तो दोनों हाथों से अधिक वसूली का रास्ता 
खोल दिया है। प्रत्यक्ष करो के रूप मेँ आम जनता के अगर साल 

भर के 4500 करोड रुपये बचाए है तो इसका करीब दस गुना 
41440 करोड अप्रत्यक्ष att के रूप में जनता को चपत लगाई 

al इस बजर के नतीजों ने अपरिहार्य हो चुके आर्थिक सुधारो कौ 
बाधा को ओर कठिन कर दिया है। अगला आम बजर लोकसभा 

चुनावों के साए में होगा जिसमे रेवडियां बांटना तय है! यानि इस 
बार कौ चूक अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन गंभीर असर डाल सकती 
है। लिहाजा आम बजर 2012-13 का हर क्षेत्र पर पड़ने वाला 
कडवा असर बड़ा मुद्दा है। विनिवेश प्राप्ियों में से संकटग्रस्त 

सार्वजनिक कंपनियों की बहाली के लिए बजट में कदम नहीं उठाया 

जाना निराशाजनक है! हमे उम्मीद थी कि सरकार विनिवेश प्राप्तियां 

में से 25 प्रतिशत संकटग्रस्त कंपनियों में जान Gat के लिए व 

*+भाषण सभा परल पर रखा Tall



767 सामान्य बजर (2012-13) सामान्य चर्चा 

लाभ में चल रही कंपनियों को पंजी उपलब्ध कराने के लिए करेगी, 

लेकिन इस वार भी निराशा हाथ लगी है। सरकार ने अगले वित्त 
ag के लिए न केवल तिनिवेश का लक्ष्य घटाकर 30 हजार करोड 

रुपए कर दिया है बल्कि विनिवेश से प्राप्तियों से सामाजिक क्षेत्र 
के कार्यक्रमों के लिए आवंटन भी बढा दिया है। इसके अलावा, 

तेल व गैस क्षेत्र की कमनियां उत्खनन a उत्पाद पर कर रियायतां 

कौ उम्मीद लगाएं बैठी थी, लेकिन पहले के बनं की तरह इस 

बजट मँ भी इसं पर ध्यान नहीं दिया गया। देश में तेल उत्पादन 

स्थिर रहने कौ एक वजह तेल व गैस उत्खनन मेँ निवेश & लिए 

प्रोत्साहन मेँ कमी 21 प्रोपर्टी की खरीद ओर विक्री पर Aging 

ओर सेवाकर में दो फौसदी वृद्धि से संपत्ति कौ कुल कीमत में 
इजाफा होगा। इससे आने वाले दिनों में घर् ओर महगे हो सकते 

है। इसलिए मेरा मानना है कि इस बजट को लेकर रीयल एस्टेट 

aa के लिए खुशियां कम गम ज्यादा है। बजट का विश्लेषण करे 

तो सामने आता है कि उद्योगों पर इस बजट का कोई प्रभाव नहीं 

पडेगा। Was eget ओर सर्विस रैक्स की दरो मेँ वृद्धि का भार 
कम्पनियां सीधे उपभोक्ताओं पर डाल देगी। वहीं कुक कम्पनियों 

को सीमा शुल्क में we देकर संरक्षण देने कौ कोशिश कौ गई 

है। कोपिरिर टैक्स कौ ad में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यानि 
कम्पनियों के लाभ पर कोर Beant नहीं eit आम निवेशक 

को वर्तमान बजट मे एसटीटी 0.01 प्रतिश्ते रखकर एवं डिलीवरी 

एसटीरी में 20 प्रतिशत की छूट देकर कुछ फायदा देने कौ कोशिश 
की गई है। लेकिन इसका लाभ ज्यादा नहीं मिल पाएगा। क्योकि 

सर्विस टैक्स बदा दिया गया है। बजट मेँ खुदरा निवेशकों के लिए 
राजीव गांधी इक्विरी स्कीम घोषित की गई है जिसमें 50 हजार 

रुपये के निवेश पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। लेकिन 
इसका लोक-इन पीरियड तीन वर्षं कर दिया गया है। ta ate 

निवेशक कम होते है जो शेयर बाजार मै तीन वर्ष के लिए चैसा 

wad Sl इसलिए इसका बहुत ज्यादा प्रभाव शेयर बाजार पर नहीं 
पडेगा। जीएसटी के मामले मेँ भी जब तक राज्य सरकारें तैयार 

नहीं होगी, संशय बना रहेगा। इसके लिए सरकार को सख कदम 

उठाने होगे। धीमी पडती अर्थव्यवस्था चिंता का विषय है ओर इसका 
सीधा असर शेयर बाजार पर पडता है। इसके अलावा, महगाई की 

दर को कम रखना भी सरकार के लिए चुनौती भरा काम होगा 
क्योकि एक्साइज डयूटी ओर सर्विस टैक्स कौ दरों में वृद्धि महंगाई 
को Farah) एसे A शेयर बाजार के लिए यह बजट बहुत अच्छी 

खबर नहीं लाया Zl 

कृषि को सरकार प्राथमिकता aa मान रही है लेकिन सिर्फ 
तीन हजार करोड कौ वृद्धि को अपर्याप्तं अनन भंडारण कौ क्षमता 
मे प्रत्याशित इजाफा नहीं किया गया। सिंचाई सुविधा बढाने के लिए 
नदी जोड़ने वाली परियोजना महत्वपूर्ण है लेकिन बजट में इसके 
लिए प्रावधान नहीं किया गया नदी जोड़ो परियीजना के लिए 

nT 
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प्रावधान किए होते तो इससे असिंचित क्षेत्र को लाभ पिलता। जैविक 
कृषि को बढावा देने के लिए ठोस नीति या योजना का जिक्र तक 

नहीं किया गया। कृषि क्षेत्र से पलायन रोकने & लिए ठोस नीति 

या योजना का जिक्र नहीं है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे पलायन 
रोकने कौ ठोस योजना होती तो शहरों पर दबाव कम ओर आबादी 
संतुलन बना रहता। रक्षा बजर A अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिला। 

बजट मेँ रक्षा मद में मात्र 17 प्रतिशत कौ वृद्धि का प्रावधान। इससे 

तो उन रक्षा det को भी पूरा कर पाना असंभव जिन पर हम 
पहले से काम कर रहँ है। उम्मीद के मुतानिक भारत A wa aa 

में निजी सेक्टर को आगे लने, विदेशी कपनियों से हथियार खरीदने 

की प्रक्रिया को तेज करने, भारत A स्वदेशी तकनीकी से Shami 

के जरिए विकसित होने वाले हथियारों कौ निर्माण प्रक्रिया को आगे 

aan के लिए कोई विशेष योजना कौ घोषणा भी नहीं की गई 

है। इसलिए सेना की जरूरत पूरी नहीं होने से क्षमता पर प्रतिकूल 
असर vem! सर्विस टैक्स aed से सभी तरह के कारोबार पर बुरा 
असर TST! सोने के आभूषण ओर महगे हो oN सोना व अन्य 

महगी धातुओं के आयात पर सीमा शुल्क बढाने के कारण सोना 
महंगा हो जायेगा। सीमेन्ट उत्पाद शुल्क का फार्मूला बदलकर GT 
बिक्री मूल्य पर शुल्क लगाने से महंगा हो जायेगा। मेडीकल कलेजो 

की घोषणा को छोडकर उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थानों पर कों 
घोषणा नहीं कौ गई एवं बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए 

वित्त मत्री ने बजट में को नई घोषणा नहीं कौ तथा ग्रामीण क्षेत्रों 
के बच्चों के लिए रेजिडंशियल स्कूल या tee कौ कोई घोषणा 
नहीं कौ we) व्यावसायिक शिक्षा को agen देने के लिए बजट 

मे किसी नई योजना कौ घोषणा नही। सरकार ने कई कृषि विवि 

को बजट में स्थान दिया है। किन्तु राजस्थान 4 दो कृषि विवि है, 
लेकिन दोनों के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। केन्द्र कौ राज्य 
4 aed क्लास युनिवर्सिटी खोलने कौ घोषणा पुरानी है लेकिन बजट 
मे इसके लिए कोई जिक्र ही नहीं किया गया। इस प्रकार वित्त 

मंत्री ने राजस्थान के साथ अन्याय किया है। बजट मे गरीब ori 

को उच्च शिक्षा मुहैया करवाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं 
किए गये हैँ। उच्च शिक्षा के लिए बजट में अलग से किसी भी 
आवंटन कां प्रावधान नहीं किया गया Vi हालांकि एजुकेशन गारंटी 
कौ घोषणा तो हुई है लेकिन इसका फायदा समाज का वही तवका 
उठा सकता है जो एजुकेशन लोन को वापस करने मेँ समर्थ हो। 
एसे में वित्तमंत्री को गरीब छात्रं का ध्यान रखते हुए उनके लिए 

भी कुक घोषणा करनी चाहिए थी, क्योकि हमारे यहां समाज का 
एक बडां तबका है जो आर्थिक मजबृूरियों के चलते अपने बच्चों 
को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाता है। 

बजट मेँ वित्त मंत्री ने ब्लोक स्तर पर 6000 स्कूल खोलने 

की घोषणा तो कर दी है। लेकिन शिक्षकों को लेकर कोई घोषणा 

नहीं की है। एसे में सरकार ग्रामीण इलाकों ओर weet में प्राथमिक
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शिक्षा उपलब्ध कराने कौ अपनी योजना को इस घोषणा के जरिए 

कितना अमलीजामा पहना पाएगी यह देखने वाली बात ert 

गौरतलब है कि शिक्षा क्षेत्र पहले से ही शिक्षकों कौ कमी से yA 

रहा है। कई स्कूलों Ad एक यादो ही शिक्षक पुरी जिम्मेदारी 
उठा रहे है। 1 2वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनने वाले इन स्कूलों 
मे से 2500 पन्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए जाने ZI 

बजट में वित्तम॑त्री ने विदेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कोई 

विशेष घोषणा नहीं की है। विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने 

वालों मे अकसर उच्चवर्गीय समाज के बच्चे ही होते zi एसे में 

कई बार योग्य छात्र धनाभाव के चलते विदेश में शिक्षा से वंचित 

रह जाते ह। साथ विदेश में पिले कु समय में कई भारतीय 
छात्रों की हत्या व दुर्व्यवहार के मामले सामने अये हैँ। उनकी सुरक्षा 

को लेकर भी वित्तमंत्री ने at विशेष प्रावधान नहीं किए है 

बजट पेश करने के बाद वित्त मत्री प्रणब yas ने फिर 

गठबन्धन राजनीति ओर ममता बनजीं द्वारा रेल बजट को feta 

करने के फैसले कौ ओर ena करते हुए यह स्वीकार किया कि 

वे बजट में कुछ खास नया नहीं कर पाए। बाजार उनसे आर्थिक 

सुधारों के दूसरे चरण कौ शुरूआत को उम्मीद लगाए हुए् धा। 

इस दिशा के करई फैसले अरके पडे हैँ ओर करई मामलों में देर 
होने का रोना रोया जा रहा है। पर सोनिया गाधी कौ अगुवाई मँ 

चलने वाली युपीए सरकार कौ प्राधमिकताओं में मनरेगा, शिक्षा का 

अधिकार, भोजन का अधिकार ओर सामाजिक aa के लिए चलने 

वाली सात बी योजनाएं रही Bi फिर भी बजट देखकर नहीं लगता 

कि सरकार में अब इनको लेकर कोई उत्साह बचा हुआ है। वित्त 
dat ने इन पामलोँ A कोई पहल नहीं कौ, बल्कि समावेशी विकास 

जेंडर बजटिग ओर परिव्यय आधारित बजर जैसे जो खूबसूरत शब्द 
पी, चिदंबरम ने sere थे, उनकौ अब गज भी नहीं सुनाई दे रही 

है। असल मे विश्व बैक ओर अतररष्टरीय मुद्रा कोष जैसी जिन 
संस्थाओं कौ cata में भूमंडलीकरण का अभियान चल रहा था, 

वहां भी इन नीतियों से होने वाले नुकसानों कौ चिंता हुई मगर 

नीतियां बदलने कौ जगह नुकसान को खूबसूरत लप्जोँ से cH देने 

का काम किया गया। हर विकास परियोजना से होने वाले विस्थापन 

को देखते हुए परियोजना मे ही पुनर्वास का कार्यक्रम भी site दिया 

गया। लेकिन विकास कार्यक्रम पूरा करने कौ मुस्तैदी तो रखी गई, 
लेकिम पुनर्वसि को भुला दिया गया। संभवतः अपने यहां के बजर 

मे भी समावेशी विकास का खूबसूरत पद उसी प्रेरणा से आया। 

इस बजर का सबसे dan वाला फैसला महात्मा गांधी ग्रामीण 
रोजगार योजना के धन A कटौती का ही था। इस योजना के पैसों 
मे चोरी ओर daha at शिकायतें भी ang है, पर उसका मतलब 

जौँ के साथ सुन को भी पीस देना नहीं है। इस योजना ने ग्रामीण 

जीवन ओर मजदूरी के मामले मे क्रातिकारी काम किया है। वित्त 
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मत्री ने इस मद में आवंटन पिछले साल के चालीस हजार करोड 

रुपये से कम करके ada हजार करोड रुपये कर दिया। ग्रामीण 

विकास के कुल बजर में मात्र पांच फीसदी से कम की वृद्धि 21 
इसका व्यावहारिक मतलब gar कि मनरेगा का बजट तो गिर ही, 

ग्रामीण विकास के धन में भी कमी आ गु है। 

राजकोषीय घाटा के एक लाख करोड रुपये से ऊपर WA 

जाने के बाद यह कटौती ज्यादा होने की आशंका थी। बारह फीसदी 

की कटौती gs है जो कम नहीं है, पर यह प्रसंग कई तरह के 
tq से भरा है। वित्त मंत्रीने दो वर्षो मे सन्सिडी को जीडीपी के 

दो फीसदी स्तर पर लाने का वादा किया है, पर उन्होने खाद्य सुरक्षा 
बिल से aa बाले ae का हिसाब नहीं रखा है। इससे दो बातें 

हो सकती है। या तो गरीबों को राहत देने वाला खाद्य सुरक्षा कानून 
इस साल नहीं आएगा या फिर उसे लागू करने के बाद् अभी दी 

जा रही कई तरह कौ सन्सिडी भे कमी कर दी जाएगी, अर्थात 

डीजल से लेकर रसोई गैस तक महगे हो जायेगे। प्रधानमंत्री सड़क 

योजना का आवंटन बीस हजार करोड से agar चौबीस हजार 

करोड हो गया है। मनरेगा जैसी योजनाओं मेँ लूट होती दै, पर 
ae गांव ओर देहात मे बडे पैमाने पर बंटता है, जबकि सड़क, 

पुल, बांध, नहर जैसी कथित विकास योजनाओं का धन नेता, 
नोकरशाह ओर ठेकेदार मिलकर बांट लेते है। यह लनी सदा बडी 
विकास योजनाओं के पक्ष A रहती। सामाजिक सेवाओं का कुल 

बजट वैसे तो इक्कीस फीसदी बदा है, पर ग्रामीण विकास के बजट 

मे मात्र पांच फीसदी कौ ही वृद्धि हुई है, जो मुद्रास्फीति कौ दर 

से भी कम है। महिलाओं को तौ खैर ama मेँ ही नहीं आ रहा 
है कि क्या खाए, क्या te ओर क्या लेकर परदेश जाए। स्कूल 

से निकले बच्चों को dite मसलों पर सचेत ओर संवेदनशील 
बनाने के लिए सरकार ने इस बजर में ' सक्षम' नाम से एक योजना 

शुरू करने कौ घोषणा की है। सौ जिलो मे गिरते स्त्रीपुरुष अनुपात 
के प्रति जागरूकता tar के लिए भी चिंता प्रकट कौ गई। परिवार 

नियोजन की भी चिंता जताई गई, लेकिन बजट रखा गया है बीस 
करोड रुपये का। इससे भी बुरा हाल अल्पसंख्यक विकास नामक 

कर्मकांड का है। माना जाता है कि इसका रिश्ता उत्तर प्रदेश चुनाव 
में काग्रेस को मुसलमान वोर नहीं मिलने से है। इस मद के फंड 

मेँ मात्र दस फीसदी कौ वृद्धि हुई है। मुख्य निराशा खाद्य सन्सिडी 
के बारे मे साफ घोषणा न होने ओर मनरेगा का बजट कम करने 

से ही esi वित्त मत्री नै भोजन के अधिकार कानून का जिक्र किया, 

पर् इतनी भारी-भरकम योजना के लिए बजर में कोई खास प्रस्ताव 

न करने से जरूर काफी लोगों को निराशा हुई। Ua में अब यह 

कहना थोडा मुश्किल हो गया है कि सरकार को समावेशी बजर 
जैसा जुमला याद भी टै या ae
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*श्री कमले पासवान (बांसगांव) : इस वर्ष का आम बजट 

निराशाजनक ओर महंगाई aaa वाला है। सर्विस टैक्स ओर 
एक्साईज द्यूरी at at में बदोतरी से करीब सभी वस्तुओं कौ 

कीमतें आसमान को wut सर्विस रैक्स को 10 से बटढाकर 12 
फीसदी करने से आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। एक्साइज 

ओर सर्विस टैक्स में दो-दो फौसदी वृद्धि से महगाई Ss गुना बद् 
जाएगी। de ओर स्टील कौ कौमतों मे बद्ोतरी के कारण कच्चे 

मकानों मेँ रहने वाले गरीब लोगों का जो पक्का घर नाने का 

सपना था। वह पुरा नहीं हो पाएगा। पहले से आर्थिक Wee 

aa रहे मजदूर वर्गं पर wal का अतिरिक्त ata पड जाएगा। 

यह बजट बहुत ही नकारात्मक है क्योकि इसमे टैक्स बाया 
गया है जो वित्तीय घाटे को रोकने के लिए एक उपाय था वित्तीय 

घाटे को काबू में करने का दूसरा उपाय था सरकार के अनुत्पादक 
ai जैसे नौकरशाही या सरकारी कर्मचारियों पर खर्चे हैँ या 

भ्रष्टाचार W कटौती की जाए लेकिन इस तरफ कोह कदम नहीं 
उठाया गया है। इसको पोषितं करते हुए केवल टैक्स कौ उगाही 
ज्यादा की जाए केवल इस तरफ ध्यान है। इससे सरकार अपने 

वित्तीय घाटे को कुछ नियंत्रित कर पाएगी। लेकिन इसका आर्थिक 
विकास ओर महगाई पर बहुत नकारात्मकं प्रभाव vem सर्विस 
टैक्स यानी सेवा कर को Fa जाने से सब पर A FSM! इसका 

सभी चीजों पर जैसे मिठाई के feat से लेकर बिजली ओर 
टेलीफोन के बिल पर फर्क पडेगा इस टैक्स का प्रभाव सर्वव्यापी 

21 इसका भार जनता पर पडेगा। क्योकि सर्विस टैक्स ओर एक्साइज 
ड्यूटी के बेसिक रेट को ही बदा दिया गया है। इसमें कर्मचारी 
भविष्य निधि खाते मेँ जमा राशि पर व्याज दर में कौ गई 1.25 

फीसदी st कटौती ने कर्मचारियों को gear दिया है। इससे 
कर्मचारियों को नुकसान हुआ zi विदेशी फर्म पर 25 लाख पर 

एक प्रतिशत छूट देने कौ घोषणा गलत है। ईपीएफ व्याज द्र में 

कटोती के फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए। 

आयकर अदा करने वालों के लिए करमुक्त आय कौ न्यूनतम 

सीमा जो पिछले साल एक लाख 80 हजार थी उसे बाकर दो 
लाख कर दिया गया है। जोकि बहुत ही कम है। आयकर Be 
की सीमा तीन लाख रुपए कौ जानी चाहिए थी। आम बजट में 

महगाई ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने का कोई 

प्रावधान नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद 8.9 प्रतियत से कम होकर 

7.6 प्रतिशत तक सिमर जाना अर्थव्यवस्था के संकर को दर्शाता 

हे। 

वित्त मंत्री ने भीषण wend भ्रष्टाचार के समय में कोई भी 

राहत देने के स्थान पर बजट भाषण में केवल उपदेश दिए है जिससे 
आम जनता मे घोर निराशा है। बजट से महगाई ओर adh देश 

*+भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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के सामने इस समय तीन बडी आर्थिक चुनोतियां है ओर यह बजट 
इन तीनों ही चुनौतियों का ठीक से मुकाबला करता नहीं दिख रहा 
है। पहली चुनौती विकास दर में आई गिरावट को लेकर हे। जीडीपी 

की विकास दर 6.9 फीसदी तक पहुंच WE हे। यह सबसे चिंताजनक 
पहलू है। उसे अगले वित्त वर्ष में बढाकर 7.6 फौसदी तकं ले 
जाने का प्रयास किया गया है ओर उसके अगले वर्षं में इसे 8. 
6 फीसदी तक ले जाने का इरादा है। लेकिन विकास द्र को किस 
तरह बदाया जाएगा। बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर 

हम देखें तो इस समय निवेशकों के हौसले we है। अगर निवेश 
aem तो जीडीपी भी adm लेकिन बजर A एसी नीतियों का 
उल्लेख नहीं है। जो विकास दर बढाने कौ उम्मीद बंधाती हों 
निवेशकों को यह भरोसा देती हौं कि उनका निवेश फलदायी होगा। 

दूसरी बडी चुनौती वित्तीय घाटे को लेकर है। दरअसल इसके 
साथ ही चालू खाते का घाटा भी हमारे लिए ast चिंता का विषय 
है। इन दोनों को मिलाकर जुडवां घाटा कहा जाता है। यह YA 
घाटा तेजी से बद् रहा है। वित्तीय घाटा 5.9 फौसदी तक चले जाने 
की बात कही जा रही है। लेकिन अंत मेँ यह वित्तीय wel छह 
फीसदी तक wed ही जाएगा। अब अगर इसमें राज्यों का भी वित्तीय 
धाटा जोड लिया wu तो यह नौ फीसदी तक हो जाएगा। जो 

काफी खतरनाक है। वित्तीय घाटा तब aca है जब सरकार कौ 
आमदनी कम हो ओर खर्च ae wu आर्थिक मंदी के कारण 
जीडीपी घरी है तो सरकार का राजस्व भी घटना ही am फिर 

सरकार ने विनिवेश का जो लक्ष्य तय किया था वह भी पूरा नहीं 
हो सका। समस्या यह है कि आगे के लिए भी कोई बडी उम्मीद 
नहीं बंधती। 

वित्त मंत्री ने यह जरूर कहा है कि वह वित्तीय घाटे को एक 
फीसदी तक wer लेकिन कैसे? यह तब तक संभव नहीं Zz 
जब तक आप सब्सिडी को नहीं घटाते। ओंयल सब्सिडी के बारे 

मे कहा गया है कि डीजल ओर केरोसिन कौ सन्सिडी अब सीधे 
उपभोक्ताओं को नकदी के रूप मे सौंपी जाएगी। लेकिन यह 
ङयरेक्ट कैश टांसफर होगा कैसे? जिन उपभोक्ताओं को इसका 
फायदा देना है। क्या उनकी पहचान कर ली गई है। इससे भी बडा 

सवाल यह है कि fae इस योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा। 

उन्हे क्या बाजार दर पर डीजल ओर केरोसिन fee अगर एेसा 

है तो यह बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव erm लेकिन इसके बारे 
में कुक बताया नहीं गया। कैश Gat कौ बात ही यूरिया पर 

सन्सिडी के मामले मे की गई है ओर वहां भी सवाल यही है। 
बजट मे यह तो कहा गया है सब्सिडी को जीडीपी कौ दो फौसदी 
से ज्यादा seq नहीं दिया जाएगा लेकिन यह एक वायदा लक्ष्य भर 

हे। 

तीसरी चुनौती कुछ खास क्षेत्रो मे संरचनात्मक बदलावों को 
लेकर भी। बजट मेँ इसके लिए भी बहुत कु नहीं कियी गया।
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हम विकास में मेन्युफैक्वरिग क्षेत्र की बात बहुत कर् रहे हैँ। लेकिन 
इस क्षेत्र के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हौ यह महत्वपूर्ण क्षेत्र 
हैँ क्योकि सवसे ज्यादा लोगों को रोजगार इसी क्षेत्र म मिल सकते 
#1 इसी तरह विद्युत नागरिक उड्ढडयन ओर गैर परंपरागत ऊर्जा 
के क्षेत्र में बडे बदलावों की जरूरत ot लेकिन वैसा दिखा नही। 
विद्युत व नागरिक उडूढडयन aa के लिए जो किया भी गया वह 
बहुत कम zl 

इन तीन चुनौतियों के अलावा क्षेत्रीय विषमता व आमदनी कौ 
असमानता को कम करने के लिए कदम उठाने कौ जरूरत धी) 

दोनों तरह की विषमताएं हमारे देश मेँ तेजी से ae रही BH इसके 
लिए पर्याप्त कदम नहीं उटाए गए्। बजट के शुरुआत मे वित्त मंत्री 
ने दुनिया कौ आर्थिक मंदी, भारत मे निवेश में आई कमी, भारत 
के विकास दर मेँ कमी का जिक्र किया लेकिन इन समस्याओं 

से लडने के लिए बजट में कोई उपाय नहीं है। 

यूपीए सरकार भले ही fee पीटती रहे कि उसने कृषि को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है, लेकिन बजट 2012-13 के दस्तावेज 
से साफ से साफ है कि वह केन्द्रीय आयोजना व्यय का महज 
2.71 फौसदी हिस्सा कृषि व ata गतिविधियों पर खर्च करती 
है। नए वित्त वर्ष 2012-13 में कुल केन्द्रीय आयोजना व्यय 
651,509 करोड रुपए का है। इसमें से 17,692.37 करोड रुपए 
ही कृषि a संबद्ध क्रियाकलापों के लिए रखे गए है। इन 
क्रियाकलापों मेँ weal से लेकर पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, 
प्लाटेशन, खाद्य भंडारण, सहकारिता व अन्य कार्यक्रम शामिल है। 

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को लोक सथा में 

Wend के भाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा, "हमारे जैसे 
विशाल कव जटिल देश में, जिसकौ 65 फौसदी श्रमशक्ति किसान 

हो, वहां भारत की कृषि कौ दशा देखकर संसद व सरकार को 
चिंतित हो जाना अपरिहार्य 21” आगे उन्होने बताया कि उनकी 
सरकार ने कृषि मे सरकारी निवेश को बहाने ओर कृषि के विकास 
को उच्च प्राथमिकता दे रखी है। 

लेकिन बजट दस्तावेज से साफ हो जाता है कि मनमोहन 
सिंह जैसा * ईमानदार ' शख्स भी कितना बड़ा ge कितनी सफाई 
से बोल जाता है। कोई कह सकता है कि कृषि के आयोजना व्यय 
के साथ ग्रामीण विकास ओर सिंचाई a बाद नियंत्रण के लिए 
निर्धारित खर्च को भी शामिल किया जाना चाहिए्। नए साल में 

ग्रामीण विकास का परिव्ययं 40,763.45 करोड रुपए ओर सिंचाई 
व ae faa का खर्च 1275 करोड रुपए तय किया गया 2 
कृषि व इन दोनों मदों को मिलाकर कुल केन्द्रीय आयोजना खर्च 
59730.82 करोड रुपए निकलता ei ग्रामीण इलाकों से जुडा ये 
सारा खर्च केन्द्र खरकार के कुल आयोजना व्ययं का केवल 

9.17 wheat निकलता है। 
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जिस देश की 65 फीसदी श्रमशक्ति गांवों मे लगी हो, 70 

फीसदी से ज्यादा आबादी कौ आजीविका जहां से चलती हो, उस 

विशाल aa को केन्द्रीय आयोजना व्यय का महज 9.17 फीसदी 

देना सरकार की नीयत को साफ कर देता है। इस खर्च मेँ मनरेगा 

जेसी रोजगार योजनाओं के लिए रखे गए 33.000 करोड रुपए भी 

शामिल है। 

कोई कह सकता है कि इस बार कृषि ऋण का लक्ष्य सरकार 

ने 4.75 लाख करोड रुपए से बद्वाकर 5.75 लाख करोड रुपए 

कर दिया है ओर इस पर किसानों को व्याज मे सन्सिडी भी दी 
जाएगी। लेकिन यह तो dat का धंधा है। इससे सरकार का क्या 

लेना-देना। यह भी सच है कि वित्त मंत्री ने कृषि मंत्रालय का 
आवंटन 18 फीसदी बदाकर् 20.208 करोड रुपए कर दिया है। 

लेकिन यह तो मंत्रालय कौ नौकरशाही के लिए है, किसानों के 

लिए नही। इस बार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर निर्धारित व्यय 

42 फीसदी erat 1780 करोड रुपए कर दिया गया। लेकिन मात्र 

530 करोड रुपए कौ वृद्धि we को क्या खाद्य सुरक्षा दे सकती 

2? 

असल में समस्या कौ जडं मँ यह रै कि सरकार किसानों 
को किसी तरह जिंदा भर रखना चाहती 2 वो जिस तरह उद्योग 

व सेवा aa कौ लाधप्रदता के लिए चिंतित है, वैसा कोई सरोकार 
उसका किसानों व खेती के प्रति नहीं है। यही नहीं, वह आकस्मिकता 

आने पर भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। यह इस तथ्य 
से ्ञलकता है कि नए साल में फसल बीमा योजनाओं पर निर्धारित 

खर्च 1.2 फीसदी घरा दिया गया दै। उर्वरक सबसिडी का हल्ला 
राजकोषीय घाटे ओर कंपनियों कौ लाभप्रदता को ध्यान में रखते 
हुए उटाया जाता है। लेकिन सरकार को परवाह नहीं कि इसके 

हर जाने से किसानों की लाभप्रदता कितनी घट जाती हे। नए साल 
के बजट में उर्वरक सन्पिडी 6000 करोड रुपए घटा दी गई tI 
सबसे पहले अपने भीतर जरा-सा घ्चांककर देख लीजिए कि इतनी 

अमानवीय क्रूरता आपके अदर कहां खे आई है। सरकारी प्रचार 

ओर अपनी अज्ञानता में इतने अधे तो मत बनिए कि अपनी मारी 
ओर अन्नदाता को भी भूल we इसी के साथ मेँ अपनी बात 
समाप्त करता हू। 

( अनुकाद 

डो. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): में माननीय वित्त मत्री 
को धन्यवाद देता हूं कि उन्होने इस विश्वव्यापी आर्थिक समस्या 

के दौर में भी माननीय प्रधानमत्री डो. मनमोहन fae ओर संप्रग 
कौ अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के कुशल मार्गदर्शन मे अच्छ 

बजट प्रस्तुत किया zi 

*+"भाषण सभा परल पर रखा गया।
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आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 जिसमें पिछले 12 माह मे अर्थव्यवस्था 
का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, मेँ 2011-12 के दौरान भारत 

के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का वास्तविक अनुमान 6.9 प्रतिशत 
लगाया गया है। अनुमान है कि कृषि में 2.5 प्रतिशत, उद्योग में 
3.9 प्रतिशत एवं सेवा aan में 9.4 प्रतिशत वृद्धि होगी। पिछले 
दो वर्षो की तुलना में, मुख्यतः ओद्योगिक विकास कौ धीमी गति 
ओर विशेषकर निजी निवेश में आई कमी के कारण अर्थव्यवस्था 
मे अब ओर मंदी आई है। ऋण कौ aed लागत एवं कमजोर 
घरेलू व्यापारिक मानसिकता के कारण मंदी ओर ae गई ZI 

वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप 
मे चालू खाता घाटा लगभग 3.6 प्रतिशत रहने कौ संभावना aI 
इसके साथ ही साथ दूसरी a तीसरी तिमाही मं कम निवल पूजी 
आवक से विनिमय द्र पर दबाव ब्दा ZI 

अवसरंचना परियोजनाओं को ऋण सुलभता बढाने के लिए 
भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि. ने ऋण-वृद्धि एवं धन क्षय के 

लिए एक रूपरेखा बनाई है। सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं 
(पीपीपी) के लिए निविदाएं प्रस्तुत करने के पूर्वं ही विकासकर्ताओं 
को सीधे ऋण तथा सिद्धान्तः अनुदान मंजूरी के लिए परस्पर-सहयोग 
व्यवस्था का सृजन भी किया गया है। 

विद्युत ओर कोयला 

विद्युत उत्पादन में ईधन आपूर्ति संबंधी बाधाएं उत्पादन संभावनाओं 
को प्रभावित कर रही Sl इस समस्या के समाधान के लिए कोल 
इंडिया लि. को उन विद्युत संयंत्र के साथ ईधन आपूर्ति anid 
पर दस्तख्त करने कौ सलाह दी गई है जिन्होने विद्युत वितरण 
कंपनियों के साथ दीर्घावधि विद्युत-खरीद aed किए है ओर जो 
31 मार्च, 2015 को या इससे पूर्व चालू हो जाएंगे। आवंटित कोयला 
खदानों कौ आवधिक समीक्षा करने तथा अनावंटन संबंधी सिफारिश 

करने के लिए एक अंतरमंत्रालयीय समूह का गठन किया जा रहा 

हे। 

सड़क परिवहन ओर नागर विमानन 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय वर्षं 2011-12 के दौरान 
एनएचडीपी के अंतर्गत 7300 किमी. लंबाई वाली परियोजनाओं का 

काम देने के लक्ष्य को हासिल करेगा। वर्षं 2011-12 के दौरान 
ait गई 44 परियोजनाओं मे से 24 परियोजनाओं ने लाभार्जन 
किया 21 wa: इस aa पर विशेष ध्यान देने कौ जरूरत रहती 

a 

दिल्ली qag ओद्योगिक गलियारा 

पश्चिमी aa हेतु समर्पित रेल माल दलाई पथ के दोनों तरफ 

दिल्ली मुंबई ओद्योगिक गलियारे का विकास किया जा रहाहे। मेँ 
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मंत्री जी से अनुरोध करता हुं कि वह शीघ्र ही निधि प्रदानं करें 

ताकि कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जा सके। 

सुक्ष्म, लघु ओर मध्यमं उद्यम 

सृक््म, लघु ओर मध्यम उद्यम क्षेत्र को इविवटी कौ उपलब्धता 

am के लिए माननीय मंत्री जी ने भारतीय लघु उद्योग विकास 

वैक के साथ 5000 करोड रुपये कौ ' भारत-अवसर उद्यम निधि 

की स्थापना कौ eI 

qa ओर लघु उद्योगों के लिए सरकारी खरीद नीति 

सुक्ष्म ओर लघु उद्यमो कौ बाजार पहुंच बढाने के उद्देश्य 

से, सरकार ने एेसी एक नीति को मंजूरी दी हे जिसमें सूक्ष्म ओर 
लघु उद्यमं से ओर अधिक वार्षिक खरीद का प्रावधान होगा। 

कुषि अनुसंधान 

हमारे प्रिय नेता शरद पवार जी देश मे किसानों के लिए बहुत 

परिश्रम कर रहे है। अधिक उत्पादन वाली एवं जलवायु परिवर्तन 

प्रतिरोधी पादप एवं बीज की feet विकसित करने हेतु उत्तरदायी 

संस्थानों ओर उनके अनुसंधान-दल, दोनों के लिए अनुसंधानगत 
पुरस्कार हेतु सहायता राशि के रूप A 200 करोड रुपये दिए WW 

ral 

राष्टीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन 

पिल्ले 5 वर्षो से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 8 प्रतिशत से अधिक 

की ओसत द्र से विकास कर रहा है। सरकार ने राज्य सरकारों 
के सहयोग से रष्टय खाद्य प्रसंस्करण मिशन नामक एक नई 

केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारंभ करने का निर्णय किया हे। 

शिक्षा 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम को सर्वं शिक्षा अभियान के 

माध्यम से 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। सरकार ने इस 
योजना के तहत ओर अधिक निधियां उपलब्ध कराने का निर्णय 

किया रै। इससे राष्ट-निर्माण मे सहायता मिलेगी। 

स्वास्थ्य 

Tey शहरी स्वास्थ्य मिशन शहरी क्षेत्र मेँ लोगों कौ प्राथमिक 

स्वास्थ्य संबधी जरूरतों को पुरा करने कौ दिशा में कार्य कर रहा 

है। मै सरकार से अनुरोध करता हू कि राज्यों मे ' एम्स' जैसे संस्थान 
शीघ्र स्थापितं करने के लिए निधि उपलब्ध Hae



777 सामान्य बजट (2012-13) सामान्य चर्चा 

कला धन 

पिते ay सरकार ने काले धन के एकत्रीकरण ओर परिचालन 

तथा भारत के बाहर इसके अवैध रूप से अंतरण के मुदे से निपरने 

के लिए पांच gata नीति कौ रूपरेखा बनाई। इस संबंध मे सरकार 

ने विभिन प्रकार & कदम उठाने शुरू किए ti 

प्रत्यक्ष कर 

प्रस्तावित व्यक्तिगत आयकर के wal को इषं प्रकार किया 

a: 

3 लाख रुपये तक कौ आय पर आयकर शून्य 

3 लाख से ज्यादा ओर 8 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत 

कौ आय पर आयकर 

8 लाख रुपये से ज्यादा ओर 12 लाख रुपये 20 प्रतिशत 

तक कौ आय W आयकर 

12 लाख से ज्यादा आय पर आयकर 30 प्रतिशत 

जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत कद्र 
सरकार के Ae के अनुसार राज्यस्तरीय संचालन समिति ने 

135 करोड विस्तृत परियोजनाओं को मंजूर तथा संस्तुत किया था 

ओर भारत सरकार को इनके अनुमोदन ओर अंतिम सहायता हेतु 
भेजा था। इन 135 विस्तृत परियोजना-रिपोर्यो मे से सरकार ने 93 

परियोजनाओं को संस्वीकृत किया ओर 42 परियोजनाएं लंकित है। 
महाराष्ट के लिए उपलब्ध आवंटित धनराशि लगभग समाप्त हौ गई 

हे। 

कुछ अन्य राज्यों के संबंध में यूआई.जी. उप-मिशन के 

अंतर्गत arate धनरारशि अप्रयुक्त रही है। इस आवंटन को 

महाराष्ट को आवंटित किया जा सकता है, जिसने अपनी आवंटित 

धनराशि का पूरा उपयोग किया हे ओर जिसके पास एस.एल.एस.सी. 

द्वारा यथा अनुमोदित अनेक विस्तृत परियोजना fate अभी भी किए 

जाने हेतु तैयार है। वर्ष 2011-12 जवाहर लाल नेहरू शहरी 

नवीकरण मिशन हेतु अतिम वर्षं है। इसलिए मै सरकार से जवाहर 
लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं 

को पूरा करने के लिए कम-से-कम दो वर्ष का समय ओर दिए 

जाने का आग्रह करता हू्। मै सरकार से प्रभावी शहरी अवसंरचना 

सुविधाओं के लिए पुराने मिशन कौ तर्ज पर एक नया पिशन शुरू 

करने का अनुरोध करता Zl 

भ सरकार से केन्द्रीय बजट के प्रभावी कार्यान्वयन का अनुरोध 

करता हू, ताकि देश का आम आदमी लाभान्वित हो सके। 
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(हिन्दी) 

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर); बजट का प्रावधान इसलिए 

होता है कि देश कौ अर्थव्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर् करके 
देश के संसाधनों का क्षमतानुसार दोहन कर देश को विकास कौ 
पटरी पर लाया जा सके, जिससे देश के लोगों को सुविधा पर्याप्त 

मात्रा मे उचित कौमत पर मिल सके! परन्तु इस बजट में सब 
उल्टा कर दिया है देश को स्थिरता से बचाने के लिए सरकार को 
स्थिर किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है। जिन चीजों को आम 
आदमी प्रयोग कर रहा है उस पर ae कर लगा दिये 2 सेवा 
कर को 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करके 18,650 करोड लिया 

जारहाहै। सेवा क्षेत्र में कर लगाने का दायरा 117 सेवा क्षेत्र 

से 219 कर दिया है। अब केवल 17 tH सेवा क्षेत्र हैँ जहां पर 
करमुक्त किया हुआ है। अगले साल उन पर लगा दिया जाएगा। 
उत्पाद शुल्क मेँ बदोतरी कर 16.910 करोड रुपया बटोरा जाएगा। 

यह टैक्स आखिरकार लोगों को देने at जिससे जनता पर 

अतिरिक्त भार बद जाएगा एवं इस बढती महंगाई से उद्योग बन्द 

हो रहे है ओर जनता पहले से परेशान है। आयकर सीमा में 
20,000 रुपये कौ बदोतरी की है जिससे आयकर दाताओं को 

2 हजार के करीब का फायदा हुआ है परन्तु जो कर लगाये जाने 
का प्रस्ताव है उससे 41 हजार के करीब ओर टैक्स देना पडेगा। 

एक हाथ से एक रुपये दिया दूसरे हाथ से 20 रुपये के करीब 

लिया। 

सतारुढ दल के सदस्य इस बजट को कृषि विकास एवं ग्रामीण 

विकास वाला बता रहे हैँ। मनरेगा A 7000 करोड की करौती की 

है जो ग्रामीणों की आय को कम करेगा! सरकार कौ प्रबंध व्यवस्था 
से जो विकास 9 प्रतिशत होना था वह केवल हुआ 6.9 प्रतिशत, 
कृषि का विकास का लक्ष्य था 4 प्रतिशत पर Ea केवल 

2.5 प्रतिशत। प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना में 24000 करोड 

रुपये का प्रावधान है जबकि अभी तक करई गांवों की सडको के 
सम्पर्क मार्ग नहीं बने है मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर मे जो प्रधान 
मंत्री ग्रामीण सडक योजना बनाई दो साल पहले बनाई थी वह टूट 

गई है ओर देकेदार कहता है कि wa टस पर वाहन adil ओर 

बैलगाड़ी फसल लेकर चलेगी तो यह adit ही। जब इन सड़कों 

का उपयोग नहीं होगा तो इन सडको का क्या फायदा। केन्द्र सरकार 

ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना अतिर्गत ग्रामीण इलाके में बनने 

वाली सडकों कौ राशि को अरका कर रखा हुआ रहै ओर अभी 
तक जारी नहीं कौ है जिस कारण बिहार मे 9 हजार किलोमीटर 
सडक का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। इन प्रस्तावित प्रधान 
मत्री सङ्क योजना seta 950 पूल भी हैँ जिनका निर्माण किये 
जाने का भी प्रस्ताव विहार सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजा 2) 

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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इसके लिए बिहार सरकार ने बार बार रिमाईडर भेजे है पर ae 

सरकार sere कर रही है जिसके कारण बिहार में ग्रामीण 

विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। केन्द्र सरकार बिहार 
सरकार के साथ भेदभाव कर रही है जबकि विकास कार्यो में 

राजनीति नहीं की जानी चाहिए जो केन्द्र सरकार आज बिहार 

सरकार के साथ कर रही है। आने वाले समय A पानी कौ विकट 

समस्या पैदा हो जाएगी। पेयजल के आवंटन मेँ 27 प्रतिशत कौ 

वृद्धि की है। पेयजल कौ जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैँ वह 
मेरे संसदीय aa शिवहर में देखने को नहीं मिलती है एवं बिहार 

मे जो हर साल बिहार से आने वाले पानी से उत्तरी बिहार को 

जो नुकसान हो रहा है उसके लिए ईस बजर मे कोई व्यवस्था 

नहीं की है जिसका अत्यंत खेद Zi 

आज भी नक्सलवाद से देश के विकास पर असर है ओर 

लोग असुरक्षित महसूस कर रहे gl नक्सलवाद कत्र मे 500 करोड 
रुपये से सडक बनाने का प्रस्ताव है, कितना इस दिशा मे काम 

होगा यह तो समय ही बताएगा भारत सरकार नक्सलवाद को 
समाप्त करने हेतु जो तरीका अपना रही है उससे नक्सलवाद समाप्त 

होने वाला नहीं है क्योकि हमें नक्सलवाद क्यों पैदा हुआ इसको 
जड मे जाना होगा। जहां पर नक्सलवाद है वहां पर भीषण रूप 

से बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण आदिवासी नवयुवक नक्सलवाद 
शक्तियों के दबाव में आ रहा है। नक्सलंवाद वहां पर है जहां 
पर विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है विकास कार्य न होने से 
लोग असंतोष कौ भूमिका मेँ हौ जाते ei इसके लिए आपको 
सामाजिक en एवं आर्थिक ढंग से रोकना होगा। 

पर्यटन क्षेत्र से हम काफौ मात्रा A राजस्व कमा सकते है, 
परन्तु वहां तक आने जाने के साधन नहीं है इसके लिए बुनियादी 
ढांचा तैयार करना होगा। उसका इस बजट A कोई प्रावधान नहीं 
है। उत्तर बिहार में हमारे पूर्वजों की अपार धरोहर दबी पडी 2 
जिस पर अब तक 30 प्रतिशत उत्खनन कार्य ही किया गया है। 
केसरिया जो पूर्वी चम्पारण मेँ स्थित है, यहां स्थित बुद्ध स्तूप का 
संरक्षण कार्य असंतोषजनक है। विहार कौ भूमि अहिंसा का संदेश 
देती है अगर केसरिया का उत्खनन को योजनाबद्ध ठग से किया 
जाये तो इतिहास बिहार के अहिंसा प्रेम एवं अर्हिसा कौ कर्म ah 
के ओर प्रमाण fact fava विख्यात गया कौ तरह केसरिया को 
विदेशी पर्यटक का आकर्षण केन्द्र बनाया जा सकता है। केसरिया 
मेँ कार्य बंद होने से एवं अपूर्णं कार्य से किये गये संरक्षण कार्यं 

दिन प्रति दिन नष्ट हो रहे है। उक्त क्षेत्र के पास एक जलाशय 
होना प्रतीत होता है जिसे आम जन गेगया कै am से पुकारते 

है। इस भू भाग का अधिग्रहण भी नितांत आवश्यक है एवं इसे 
जलाशय बनाया जाये जिसके मध्य मे कमल पुष्प किये जाये जिससे 

इस बुद्ध wy की सुन्दरता को ser जा सके। इस क्षेत्र मे आने 
जाने के सुलभ साधन भी होने चादहिए। इसी स्थान पर रानीवास 
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अर्थात बौद्ध बिहार एवं इसके निकट thet स्थान के परीक्षण स्तरीय 

उत्खनन किया जाये जिससे उस समय में समाए मिट्टी मे बंद पड 

इतिहास को उजागार किया जा सके। 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बजट का 4.97 दिवा है 
एवं जी.डी.पी. का 9.73 प्रतिशत खर्च हो हो रहा है परन्तु शिक्षा 

की संख्या को बाया जा रहा है ओर शिक्षा कौ गुणवत्ता नीचे 
होती जा रही है। उच्च शिक्षा में गरीबों एवं free क्षेत्र के लोगों 
को वंचित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार का मानव संसाधन 

विकास मंत्रालय बिहार के मोतिहारी जिले मे केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

स्थापित करने मे कई बाधा खडी कर रहा है जिससे यह साबित 
होता है कि केन्द्र सरकार विपक्षी राजनैतिक दलों कौ राज्य सरकारों 
के साथ घोर भेदभाव एवं पक्षपात कर रही है। मानव संसाधन 

विकास मंत्री जी कहते है केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए अच्छी 

फैक्ल्री हो, यातायात हो एवं हवाई सेवा हो जबकि देश के अन्य 

राज्यों मे केन्द्रीय विश्वविद्यालय अलग-अलग राज्यों के लिए अलग 

मापदंड है। इसके लिए माननीय मानव संसाधन विकास मनी जी 

लालीपोप दे रहे है कभी कहते है कि गया में केन्द्रीय विश्वविद्यालय 
के माननीय मत्री जी रक्षा Wat जी से कहकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

के लिए जमीन उपलब्ध करवा tt ओर मोतिहारी में स्टेट 

विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए आर्थिक सहयोग कौ बात करते zt 

परन्तु क्या कारण है जनभावना के आधार पर बिहार सरकार द्वारा 

प्रस्तावित प्रस्ताव किं Hera विश्वविद्यालय कौ स्थापना असाक्षरता 

बहुल्य क्षेत्र मे खोला जाये! सरकार किस तरह से महात्मा गाधी 

के कर्मभूमि पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने से मना ar tz 
यह समञ्च मे नहीं आता है! विहार को विकासान्मुख बनाने काले 

विहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नै जो प्रस्ताव दिया है वह 

जनहितं एवं जनभावना पर आधारित है इससे यह भी साबित होता 

है कि केन्द्र सरकार जहां पर शिक्षा पहले से है वहां पर शिक्षा 
मुहैया करवाती है ओर दूसरी ओर faen राज्य सरकार दै जो जहां 
पर शिक्षा नहीं है वहां पर शिक्षा का विस्तार कर रही है। वर्तमान 

मानव संसाधन विकास मंत्री जी आज दो विभाग को संभाल रहे 

है ओर दोनों को मटियामेर कर रहे है जिसमे शिक्षा काफी 
सवेदीनशील है एवं दूरसंचार राजस्व कौ दृष्टि से महत्वपूर्ण है इन 
दोनों मंत्रालय का जिम्मा गलत हाथों मेँ है। एवं माननीय मत्री जी 

का दिमाग कहता है कि 2 जी मे देश को नुकसान नहीं है। 

केन्द्र सरकार ने usta राजमार्ग प्राधिकरण को इस बजट मं 

11472 करोड आबंटित करने का प्रावधान रखा है, जहां पर राष्ट्रीय 

राजमार्ग बनने चाहिए वहां नहीं बना रही है उत्तरी बिहार के ज्ञपहां 

से रक्सौल के बीच सडक को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना 
जनहित में है। यह मार्ग ज्ञपहां-मीनापुर-तरियानी-शिवहर-टंग-
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बैरगनिया-फुलवारिया-गुडहेनवा- चैनपुर-घोडासहन बकटवा-छौडादानो- 
कटकेनवा से आदापुर होते नेपाल कौ सीमा रक्सोल तक जोड़कर 
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तक मिल जाएगा। इससे परना से रक्सौल के बीच यातायात को 

सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सकता हे। wel से रक्सौल के 
बीच राष्ट्रीय राजमार्गं घोषित करने के बाद रक्सौल से पटना कौ 

दूरी को कम किया जा सकता है। दूसरी बात है कि ave से 
रक्सौल के बीच का aa अत्यंत पिडा है। इस प्रस्ताव से इन 
fase क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी यह नक्सल प्रभावित क्षत्र 

है एवं नेपाल की सीमा के साथ लगा Zi 

भारत में गरीबी हटाओ के काफी नारे लगाये गये। se गरीबी 

हटाओ के नारे से लालच मेँ लाया गया परन्तु गरीबी दूर नहीं Bel 

परन्तु सरकारी आकदडौं ने गरीबों को समाप्त करने का दुस्साहस 

किया। भारत सरकार ने आकडों के आधार पर गरीबी दूर कौ ओर 

सरकारी आकडे बताते है कि देश के नौकरशाह देश में अपने 

TAHA ठंग से सरकारी गरीबी का आकडा तैयार किया ओर कहा 

जा रहा है कि गरीबी अब 25 प्रतिशत से कम आ गई परन्तु 
विश्व वैक कह रहा है कि भारत मेँ गरीव लोगों कौ संख्या 41 

प्रतिशत से ज्यादा हे। गरीबों के साथ अन्यायं यह भी कि केवल 

उपभोग करने के आधार पर गरीबी को नापा गया। उनकी गरीबी 

का शिक्षा से, चिकित्सा से, वस्त्र, से आवास से कोई मतलब नहीं 

था। केवल कैलोरी से उनकौ गरीबी मापी जाती थी। केन्द्र सरकार 

ने राज्यों की व्याप्त गरीबी को नहीं माना क्योकि se लगता है 

कि राज्य गरीबी के आधार पर ज्यादा खाद्यान कौ मांग Heth! 

सरकारी नौकरशाहों ने गरीबी के आकड को संकलित करने F 

इतना घुमा दिया जिससे भारत कौ गरीबी के आंकड भारत मेँ रहने 

वाले गरीबों से काफौ दूर हो गये। मेर बिहार मेँ 1 करोड 35 लख 

गरीब है, जबकि भारत सरकार मात्र 65 लाख गरीब मानती Zi 

एक गांव में कौन लोम गरीब है यह आसानी से पता लगाया जा 

सकता है, कोई गरीब महिला, विकलांग, गृहविहीन, खेतवहिन के 

माध्यमं से हम गरीबों कौ पहचान आसानी से कर सकते रैँ। परन्तु 

देश के नौकरशाही ने इस गरीबी को इतना sos दिया है कि 

इसकी गरीब की बीमारी का पताही नहीं लगपारहाहै तो हम 

कैसे इन गरीबों का इलाज कर पाएे। एक गरीब व्यक्ति के घर 

पर एक बल्ब जल रहा हो तो उसे गरीब से अमीर मान लिया 

जाता दै। उसके बंजर एवं बिना उपजाऊ वाली जमीन है तो भी 

उसे अमीर माना जाता है। 1992, 1997 एवं 2002 में भारत कौ 

गरीबी का सर्वे किया गया परन्तु, उसमें एसे प्रश्न थे जो सरकार 

को इसमे सुधार करना चाहिए्। गरीबी का पता लगाने एवं गरीबी 

के आंकडं का प्रस्तुतीकरण करने पे सरकार अपनी मनमानी करती 

हे। संसद मे इस पर ध्यान दिलाया जाता है परन्तु, Shere उस 
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पर कोई गौर नहीं किया। वर्तमान सरकार में अब संसद मंत्रीपरिषद 

को नहीं चला रही अपितु मत्रीपरिषद संसद को चला रहा है। बह 
भारत की गरीबी के aes के आसपास है एवं इन आकडों मे 

शिक्षा, वस्त्र, आवास एवं चिकित्सा के व्यय को जोड्ने का प्रयास 

किया है ओर इन आकदों से देश के गावे की गरीबी एवं शहरों 

की गरीबी की संख्या ज्यादा हो गई है। गरीबी का आकलन में 

महगाई, जीवन के बुनियादी खर्च को शामिल करना चाहिए ओर 

गरीबी का पता लगाना हो तो निर्धन जन से बात भी करनी चाहिए 

जो गरीबी के कारण को अच्छी तरह से जानता zi 

देश मे खाद्य वस्तुओं कौ महंगाई विश्व में एक flare बन 

चुकी है ओर हमारे देश के मत्री तो हर महीने अगले महीने महगाई 

कम होने का आश्वासन देते हँ ओर हमारे देश के प्रधान मत्री 

जी कहते है कि उनके पास जाद् की ost नहीं है जिससे महगाई 
कम कर सके। यह बयान गैर जिम्मेदारान है। महगाई पर नियत्रण 

करने की जिम्मेदारी सरकार कौ है एवं अर्थशास्त्र में महगाई को 

कम करने के कई उपाय हँ ओर देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के 

अध्यापक रहे ह। उसके बावजूद देश के लोगों को खाद्य महंगाई 
से निजात नहीं मिल रही है। पटोल पर एक ही बार में प्रति लिटर 

पांच रुपये बदा दिये ओर कीमतों के बढ़ने के जो कारण हैँ उन 
कारणों को सरकार ने पैदा किया zi यदि सरकार 5 प्रतिशत 

एथनोल मिश्रित deter बाजार में देती है तो अरबों रुपये मुद्रा बचायी 

जाती दै तथा पटोल का कीमत भी कम at जा सकती है। अब 

जन महगाई रूक नहीं रही तो बैंकों के कर्जा पर व्याज दरं को 

बढाया जा रहा दै अब घटाने कौ सोच रही है। हरे देश का 

एक गरीब परिवार अपनी wae पर 33 प्रतिशत से ज्यादा खर्च कर 

रहा है ओर इस महंगाई ने उसका खर्च ओर बदा दिया है जिसका 

असर यह होगा कि अब मध्यम परिवार & लोग अपने geal at 

शिक्षा एवं चिकित्सा पर कम खर्च कर पाएे। दूसरी ओर एशियन 

डेवलेपमेर वैक के अनुसार देश में महगाई से 2.3 करोट् गांव भारत 

की सरकारी गरीबी मेँ शामिल हो गये ओर शहरी गरीबी मे 66. 

8 लाख गरीब हो गये है। सरकार का प्रयास कृषि विकास होना 
चाहिए परन्तु सरकार कृषि विकास परं केवल कागजी कार्यवाही कर् 

रही है 1950-51 से लेकर 2010-11 के बीच जी डी पी 300 

प्रतिशत कदा परन्तु कृषि क्षेत्र में विकास केवल 75 प्रतिशत हुआ 

है। सरकार को बडे घरानों के उद्योग एवं मल्टीनेशनल कम्पनियों 

द्वारा खाद्यान्नों कौ खुदरा खरीद पर ध्यान देना होगा जो एक महंगाई 

का कारण भी st 

देश मेँ बढती महगाई बदती व्याज दर, एवं भ्रष्टाचार के चलते 

कई विदेशी निवेशक भारत में पूंजी निवेश का इरादा छोड zi 
भारत के संथागत विदेशी निवेश में 14 प्रतिशत कौ गिरावट मई
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के महीने तक हो चुकौ है। po वर्ष पूर्व विदेशों के निवेशक भारत 
के बाजार मँ एवं उद्योगों मे निवेश करने के लिए बेचैन रहते थे 
परन्तु अब उल्टा हो गया। मई महीने से पहले 14 हजार करोड 

के शेयर वापिस ले चुके ti इस काम के लिए हमारे वित्त मंत्री 
जी अमेरिका भी हो आये हे परन्तु देश कौ हालत के कारण किसी 
भी विदेशी निवेशक ने पंजी निवेश कौ इच्छा जाहिर नहीं कौ है) 
वर्तमान स्थिति हमारे वित्त मत्री जी की असफलता का परिणाम 

ai देश कौ विकास द्र को ठेस पहुंच रही है ओर महगाई अपनी 
सारी हदे पार कर gat है। मँ इस बजर का विरोध करती हूं 

( अतुवाद] 

‘st नलिन कुमार कटील (दक्षिण कन्नड): मैँ यह इंगित 
करना चाहता हूं कि जहां तक ग्रामीण विकास का संबंध है, बजट 

प्रावधान में कमी आई है। पहले, 74.001 करोड़ रुपये का प्रावधान 
था ओर अब यह घरटकर 73.150 करोड रुपये रह गया el हम 
जानते रै कि हमारी 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षत्र 

मे रहती दै, हमारी जनता भी बदृती मांग को पुरा करने के लिए 
कोई स्वास्थ्य देखभाल ओर विद्यालय संबंधी अवसंरचना नहीं Zz 
किसी देश का भविष्य उसके बच्चे होते है. जो किसी भी राष्ट 
की सम्पत्ति होती है। हमारे देश में लगभग 42 प्रतिशत जनसंख्या 
18 वर्ष से कम उप्र की है। लेकिन इस क्षेत्र हेतु आवंटन मात्र 
4.8 प्रतिशत 21 मेरा मानना है कि आवंटन बहुत ही अपर्याप्त है। 
इसलिए, बजट में ग्रामीण क्षेत्र हेतु धनराशि कौ व्यवस्था कौ जानी 

चाहिए। 

स्वास्थ्य के संबंध में, 2010-11 में केन्द्र ओर राज्यों दोनों को 

मिलाकर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग एक 
प्रतिशत है। अब इसे बदढाकर जीडीपी का 2.3 प्रतिशत कर दिया 

गया है। हमारा लक्ष्य इसे 4 प्रतिशत करने का है। हम इस लक्ष्य 

को प्राप्त नहीं कर पाए Sl लगभग 69.5 प्रतिशत बच्चे अल्परक्तता 

से पीडित है, 42.5 प्रतिशत बच्चे अपने उग्र से कम वजन के 

है; 22 प्रतिशत बच्चे न्यून जन्म द्र का शिकार है। यद्यपि हमारे 

देश में बाल श्रम पर प्रतिबंध है, लेकिन आज भी लाखों बच्चे 

eal या बस SS या अन्य जगहों पर कार्यरत है। लेकिन इस 

पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसलिए, सरकार को स्वास्थ्य देखभाल, 

शिक्षा आदि के क्षेत्र में हमारे बच्चों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित 

करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। 

जहां तक खाद्य सुरक्षा का संबंध है मै कहना चाहता हूं कि 
यह बहुत ही महत्वपूर्णं मुद्दा है। सरकार को खाद्य सुरक्षा हेतु परम 

अग्रता देनी afew) लेकिन ter प्रतीत होता है कि सरकार खाद्य 

सुरक्षा के बारे में ddd दावे करती है, लेकिन राजसहायता में 

27 मार्च, 2012 
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कमी करती 2 लेकिन मेरा यह gaa है fe सरकार को 
राजसहायता के माध्यम से गरीब लोगों को राहत देनी चाहिए। जब 
हमने ईधन पर 25000 करोड रुपये ओर उर्वरकोँ पर 6000 करोड 
रुपये कौ राजसहायता कम दी है तो खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त 
करना कैसे संभव है? इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए 
कदम उठाए कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ गरीब जनता को ` 

मिले। 

मे यह stra करना चाहता हू कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
म अनेक खामियां है। गरीब ओर असली जरूरतमंद लोगों को 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सामग्री का उनका 

उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है इसलिए, समय कौ यह मांग दै 
fe देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण 
करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ओर अधिक कारगर 
बनाया जाए। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विनियमित करने 
हेतु प्रभावी शिकायत निवारण da होना चाहिए। सरकार को उचित 

मूल्य कौ दुकानों के कार्यकलाप मेँ पारदर्शिता लाने हेतु व्यापक 
उपाय करने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली की वस्तुएं पात्र लाभार्थियों को जारी हों ओर 

तत्संबंधी लेन-देन का व्यौरा जनता के लिए प्रदर्शित हो। लषित 
सार्वजनिक वितरण योजना का कम्प्यूटरीकरण, राज्यों को खाद्यान्नों 
के विपणन ओर फी राशन ae कौ समस्या के समाधान करने 

मे भी समर्थं बनाएगा। 

जहां तक पी.डी.एस. का संबंध है देश मँ इस योजना मँ 
Gert कौ आपूर्ति, अयोग्य व्यक्तियों को राशन are जारी करने, 
खाद्यान सामग्रियों (खाद्य वस्तुओं) के वितरण आदि से संबंधित 
अनियमितताएं है। इसके परिणामस्वरूप पीडीएस वास्तविक अनेक 

निर्धन परिवारो तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मे gaa देना 
चाहता हूं कि सरकार को प्रत्येक पीडीएस प्रक्रिया, जैसे उचित दर 
दुकान का स्व्चलन, आपूर्ति ya का कंप्यूटरीकरण, लाभार्थियों 
के sera का डिजटलीकरण आदि का शीघ्रातिशीध्र कंप्यूटरीकरण 
करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि पीडीएस के उद्यो 
को पुरा किया जा सके ओर पीडीएस के अतिर्गत खाद्य वस्तुओं 
का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को मिल सके। 

मे लोक सभा में दक्षिण कन्नड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का 
प्रतिनिधित्व कर रहा gl इस तरीय जिले में मत्स्यकौ प्रमुख पेशा 
al इसलिए मै सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना wen कि 
कर्नाटक तर पर पुराना मंगलौर पतन मत्स्यकौ का मुख्य केन्द्र ZI 
चूकि यह पत्तन काफौ व्यस्त हो गया है इसलिए इस पत्तन का 
विस्तार किए जाने कौ आवश्यकता है क्योकि इस पत्तन से 1500 
से अधिक पोत चलते है। मत्स्यकी विभाग ने केन्द्रीय मत्स्यको तटीय 
अभियांत्रिकी संस्थान (सीआईसीसर्ईएफ) बैगलोर के माध्यम से केन्द्र 
सरकार को प्रस्ताव भेजा है। anak में मौजूदा दक्षिण घाट का
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502 मीटर तक विस्तार करने के साथ-साथ एक 579 मी. लंबे 

नए घाट का निर्माण किया जाना aie 

इस पत्तन का विस्तार किया जाना चाहिए क्योकि प्रभावी रूप 

से मलत्स्यकौ कार्यकलापों को प्रभावी रूप ढग से करने के लिए 

मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त नहीं हें। गाद निकालना, भूमि समतल 

करना, मौजूदा wel कौ मरम्मत, यातायात क्षेत्र का विकास, मछली 

नीलाम केन्द्र कौ स्थापना करना, Heal के लिए गेयर शेड, जाल 

सुधार शेड, विश्राम गृह, बोट मरम्मत केन्द्र, रेस्तरां, रेडियो संचार 

TR कौ स्थापना करना, सुरक्षा कार्मिकों को आश्रय स्थल, बिजली 

ओर पानी कौ आपूर्ति व्यवस्था, आरसीसी aaa ya ओर वर्षा 
जलं संचयन व्यवस्था को अविलंब इस परियोजना मेँ शामिल करना 
चहिप्। 

इस वर्षं कर्नाटक मै भयंकर सूखा पडा। कर्नाटक ने 176 
ताल्लुकों मे से 110 ताल्लुकों (राजस्व उप खंड) को सूखाग्रस्त 
ताल्लुक घोषित किया गया था। 

इस बार सूखा प्रभावित dal मे ओसत से कम वर्षा हुई है 
ओर यहां लगातार चार सप्ताह तकं वर्षा नहीं agi सितम्बर का 

तो माह पिछले चार दशकं मे सबसे बुरा रहा। इस कारण दक्षिण 

कर्नाटक मेँ 67 प्रतिशत ओर उत्तर कर्नाटक मे 62 प्रतिशत कम 

वर्षा gel 

इसलिए, मे केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि a सूखा 
प्रभावित क्षेत्रों के किसानों at सहायता के लिए आगे आए ओर 

सूखा राहत उपायों जैसे- पेयजल प्रदान करने, पशुओं ओर अन्य 
Were के लिए चारे ओर खाद्यान कौ आपूर्ति के लिए पर्याप्त 
निधियां जारी करे। 

मंगलौर विमानपत्तन कर्माटक का एक महत्वपूर्णं विमानपत्तन 

है ओर 21 सितम्बर, 2011 को यह 60 वर्ष परे करने जा रहा 
a1 यहां पर अतररष्टरीय विमानपत्तन जैसे आत्रजन सीमा शुल्क ओर 
धावन पट्टी जैसी सभी सुविधाएं है। हाल के वर्षो मे मंगलौर 
विमानपत्तन से विमान यात्रियों कौ संख्या में वृद्धि हुई है। लोगों 
की काफी लम्बे समयसे मांग है कि मंगलौर में एक aac 

विमानपत्तन हो। परन्तु इसे अभी तक मंगलौर sate विमानपत्तन 

का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए, पै केन्द्र सरकार से अनुरोध 
करता हूं कि मंगलौर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का 

दर्जा देने के लिए तत्काल कदम उटाए। 

जहां तक काजू कौ फसल का संबंध है यह कर्नारक के ततीम 
क्षेत्र मे उगाई जाती है। काजू कषत्रे सभी लोगों को सतत् रोजगार 
प्रदान कर रहा है। उसके निर्याति से देश को काफौ आय हो रही 
है। परन्तु घरेलू उत्पादन को बदाने कौ आवश्यकता है। वैज्ञानिक 
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ओर व्यवस्थित पद्धतियो के माध्यम से फसल क्षेत्र को बढाया जा 

सकता है। काजू उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए काजू की 
उच्च पैदावार वाली feet उपलब्ध कराया जानी चाहिए। 

दूसरा महत्वपूर्ण मुदा जो मै उठाना चाहता हूं वेह कर्नाटक 
ओर साथ ही केरल राज्य के तरीय भाग मे एडोसल्फान मुदे के 

नारे मेँ 2) यहां एडोसल्फान के पीडितो कौ काफी संख्या है। जेनेवा 
सम्मेलन मे एंडोसल्फान के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। a 
सरकार से मांग करता हूं इसके मानवीय पक्ष पर विचार करते हुए 

पीटितों को pe सहायता प्रदान कौ जाए। 

प्रधानमंत्री राहत कोष वास्तव A एक मोडल है। तथापि 
कठिनाई यह है कि कुक मामलों मेँ लोगों को 1 लाख से 2 we 
रु. तक कौ सहायता मिलती है ओर कुछ मामलों मेँ किसी को 
कुछ नहीं fram इस निधि के संबध मे कोई तंत्र होना चाहिए। 

भश्री खगेन ara (त्रिपुरा पश्चिम): सर्वप्रथम गै यह कहना 
चाहता हू कि केन्द्रीय बजट 2012-13 जन विरोधी ओर विकास 

विरोधी है। यह आम लोगों कौ समस्या का समाधान करने में 
एकदम विफल रहा है। 

यह बजर, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निराशाजनक है। 

विशेष श्रेणी दर्जा 

यह महत्वपूर्ण मुदं का समाधान करने मे विफल रहा है। देश 

आज बेतहाशा महगाई, आर्थिक मंदी, हर aa में भ्रष्टाचार, विदेशी 

dal में जमा काला धन ओर देश के युवाओं के समक्ष गंभीर 
बेरोजगारी कौ समस्या से Bt रहा है। 

केन्द्रीय बजट 2012-13 अनियत्रित उदारीकरण के मार्गं पर 

चल रहा है जो भारतीय पूजीपतियों ओर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां 
का सरक्षण ओर लाभ प्रदान करेगा। 

सरकार की अर्थव्यवस्था ओर नीतिगत निर्णयनं लेने के कारण 

वित्त मत्री ने आर्थिक विकास को लगातार कम किया है, 

सरकार ने यह नहीं बताया कि वह विकास दर, विशेषकर 

विनिर्माण क्षेत्र मे किस प्रकार सुधार करेगी जो अधिक विकास द्र 

प्राप्त करने के लिए आवश्यक Zi 

मै सरकार को चेतावनी देना चाहता हुं कि यदि विकासं दर 

मे ओर कमी आती रै तो पूरे देश A सामाजिक असंतोष उत्पन्न 
हो जाएगा। 

+भाषण सभा पटल पर रखा गयाः
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हाल ही मेँ age विश्व के विभिन्न भागों मेँ विशेषकर उभरती 
हई अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक मंदी के साथ-साथ अधिक महगाई 

का भी सामना करना पडा है जिससे निर्धनतम काफी प्रभावित हुए 

है। भारत को भी अत्यधिक महगाई के साथ-साथ आर्थिक विकास 

मे गिरावर का सामना करना पड रहा I 

एक ओर कापरिर जगत विभिन आर्थिक पैकेजों ओर प्रोत्साहनं 

के कारण काफी अधिक लाभ अर्जित कर रहा है वहीं दूसरी ओर 
गरीब लोग विशेषकर खाद्य उत्पादों कौ अत्यधिक महंगाई दर से 

परेशान Zl 

समाज के वंचित ओर कमजोर वर्गो कौ रक्षा के लिए उच्च 
खाद्य महंगाई के प्रभावों को कम करने हेतु आपका हस्तक्षेप 

दष्टिगोचर होने चाहिए। 

वर्ष 2012-13 का केन्द्रीय बजट एक प्रतिगामी बजर हे, 

जिसके परिणामस्वरूप मूल्य मेँ वृद्धि होगी ओर कामकाजी लोगों 
पर अधिक ate Tem 

कारपोरिट ओर अमीर लोगों के प्रति पक्षपात इस बजट की 

इस बात से दिखाई देता है कि अमीर लोगों पर अध्यारोपित प्रत्यक्ष 
कर से 4500 करोड रुपए का नुकसान होगा जबकि उन पर 

अप्रत्यक्ष कर भारित है। यह उस समय से समग्र वृद्धि ओर उत्पाद 
प्रशुल्कों के माध्यम से है, जिससे 45 900 करोड रुपए के लाभ 
की प्रत्याशा 31 राजसहायता अथवा ईधन राशि मेँ कटौती 25,000 
करोड रुपए है! इससे ईधन की कीमतों मेँ ओर अधिक वृद्धि होगी। 
उर्वरकों पर राजसहायता मे 6000 करोड रुपए की कटौती से 

उर्वरकों at कौमत मे ओर भी वृद्धि होगी, जबकि इससे पहले 

ही किसानों पर ate असहनीय है। 

जहां अमीर वर्ग को राजस्व रियायतों का लाभ मिलता है, वहीं 
इस मूल्य वृद्धि का गरीब वर्णो को नुकसान हो रहा है। 

केन्द्र सरकार एक विचित्र वित्तीय नीति का अनुसरण कर रही 

है। एक ओर तो यह स्वयं ही विवेकपूर्णं वित्तीय प्रबधन के सभी 
सिद्धातो का उल्लंघन करती है वहीं दूसरी ओर wel कौ वित्तीय 
व्यवस्थाओं पर अधिक aa डालने का प्रयास कर रही ZI 

केन्द्र सरकार नै स्वतः ही 134 वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 

राजस्व घाटे कौ अधिकतम सीमा का ध्यान नहीं रखा है बल्कि 

जब कोई राज्य 3% के राजस्व घाटे के एफआरबीएम लक्ष्य कौ 

प्राप्ति में विफल रहता है, तो वह एफआरबीएम लक्ष्यो की पालन 

न करने के लिए उन राज्यों को दंडित कर रही है। जबकि 134 

वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राज्य विशेष अनुदानं को जारी नहीं किया 

जाता है ओर लघु Tad के बदले ऋण उच्च व्याज दर पर प्रदान 
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किया जाता है-एेसा वित्तीय दृष्टिकोण सभी नैतिकताओं से रहित 
a 

यह बजट ग्रामीण ओर शहरी दोनों क्षेत्रों मँ बेरोजगारी at 

समस्या का समाधान नहीं करता है। 

* मनरेगा जैसे अग्रणी कार्यक्रमों के लिए प्रावधानों में 

9000 करोड रुपए की भारी कमी देखी गर्ह है; 

° कम आवंटन के साथ राज्य सरकारों के लिए प्रत्येक 

कार्डधारक को 100 दिन के लिए रोजगार कौ गारटी 

असंभव होगी। 

* अ.जा.८अ.ज.जा. उप योजनाओं हेतु आवंटन में बदोतरी 
के दावे मेँ इस बात को oon गया है कि ये योजनाएं 
योजना व्यय के 16.5% के वास्तविक आवंटन को पूरा 

नहीं करती है। 

* केन्द्रीय राशि क्रमशः केवलं 7% ओर 4% FI 

परिवर्तनीय कृषि को frafia करने के लिए वर्ष 2011-12 

के दौरान 50/- रुपए at तुलना में वर्ष 2012-13 के लिए कोई 
धनराशि नहीं रखी गई है। इस लघु राशि को भी वापस ले लिया 
गया है, जिससे पूर्वोत्तर के जनजातीय लोगों को da wai 

पूर्वोत्तर मे शहरी अवसंरचना विकास संबंधी के लिए प्रावधान 

को वर्षं 2011-12 के संशोधित अनुमान में 115.00 करोड रुपए 

से घटाकर वर्षं 2012-13 में 90.00 रुपए कर दिया गया ZI 

पिडा क्षेत्र अनुदान निधि (राज्य संघरक) के लिए प्रावधान 

को बढाया गया था किंतु ब्दी ee राशि को कुछ चुनिंदा राज्यों 
को दे दिया गया है। केन्द्र सरकार का te दुष्टिकोण पूर्णतः 
अनपेक्षित हे) 

“° विशेष योजना सहायता" हेतु प्रावधान मे बदोतरी कौ गई 

है। किंतु इस ब्दी हुई राशि को केवल कुछ ही राज्यों को लाभ 
मिला है। केन्द्र सरकार fet उदश्यपूर्ण मानदंडों का पालन किए 
बगैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों मेँ इस निधि अंतरण कौ भेदभावपूर्ण 
ओर अपारदर्शी प्रणाली को अपना रही ZI | 

मे यह eh करते हुए अपनी बात समाप्त करता हू कि वित्त 
मंत्री ने बजर भाषण A घोषणा की है कि वर्षं 2012 मे उनका 
प्रयास केन्द्रीय राजसहायता संबंधी व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 

2% तक सीमित रखने का होगा। 

अगले तीन वर्षो में इसे ओर धरा कर जीडीपी के 1.75 

प्रतिशत तक लाया जाएगा।



789 सामान्य Fae (2012-13) सापान्य wat 

चूकि प्रमुख राजसंहायता खाद्य, उर्वरकों ओर defer पर दै 
इसलिए आशंका यह है कि राजकोषीय समेकन के नाम परं पीडी 
जैसे राजसहायता को समाप्त अथवा कम कर दिया जाएगा। 

aerate जगत के लिए प्रशुल्कं माफौ ओर कर we हेतु कोई 

सीमा निर्धारित नहीं कौ गई है परन्तु वित्त मत्री नै उन राजसहायताओं 
पर सीमा लगा दी है जिससे समाज के गरीब saat का सीधा 

संबंध है। 

अपने बजर भाषण मेँ वित्त मत्री का दृष्टिकोण मात्र भारत 

के ‘ard भारत ओर व्यथित भारत'' के बीच अन्तर् को ओर 

बढाना है। 

( हिन्दी] 

श्रो. रामशंकर (आगरा): हमारे वित्त मत्री जी ने आम बजर 
मे आम आदमी से लेकर उपभोक्ता तक को घोर निराशा देने वाला 

बजट प्रस्तुत कर पुरे देश को हैरानी के अलावा कुछ भी नहीं fea 
माननीय वित्त oat sit a जिस ढंग से बजट को प्रस्तुत किया उसमें 

न तो किसानों का भला होने वाला है, न गरीबों का, न Ast 
al ait a ही व्यापारियों को किसी भी प्रकार की राहत को दिशा 

मे कोई भी कदम अगे बढाने कौ बजाए उस तरफ ध्यान तक 

नहीं दिया गया है। सरकार से देश की अपेक्षा थी कि लगातार 

बढते भ्रष्टाचार एवं जनविरोधी नीतियों के कारण महगाई चरम सीमा 

पर aga गर्ह टै जिससे आम आदमी ही नहीं मध्यम वगीय परिवारो 

को घर चलाना मुश्किल हो गया है। 

इस बजट में जब किसानों की तरफ नजर डालते हैँ तो ध्यान 
मे आता है किं बजट ये किसानों के हाथ में wag तो दिया 
गया है किन्तु उसमे आवाज ही नहीं है। 

किसानों को सस्ते बीज, खाद, पानी, बिजली, कौटनाशक दवाएं 

सस्ते कीमत के साथ सही समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में 

कोई प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है। किसानों के उत्फादनों का उचित 

कीमत एवं समय से भुगतान के अभाव मे आत्महत्याएं जैसी 
घटनाय निरन्तर ag रही दहै। इस दिशा में कोई राहत नहीं दिखाई 

दे रही है। मेरे लोक सभा क्षेत्र आगरा एवं आगरा मंडल मेँ देश 

का सर्वाधिक अच्छ आलू पैदा होता है किन्तु वह सरकार कौ 
किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान आलू सस्ते दामों पर बेचने 

को मजबूर हे। 

मेरे क्षत्र म आलू से सम्बन्धित किसी भी उद्योग की आवश्यकता 

है जिससे किसान आलू कौ पैदावार कर सके ओर उसका सही 

मूल्य प्राप्त कर सके 

7 चेत्र, 1934 (शक) 

*भाषण सभा परल पर Val गया। 
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इस सरकार से किसानों को आशा थी कि भूमि अधिग्रहण 
सम्बन्धी विषय में वित्त मंत्री जी जरूर चिंता करेगे, किन्तु बडु 
उद्योगपतियों के दबाव में वित्त मंत्री चुप्पी साध गये जो fear 

के लिए एक बदा मजाक है। 

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र मे विकास के लिए भी पूरी तरह से 

कंजूसी दिखाई है। ग्रामीण क्षेत्र मेँ स्वच्छ पानी, सडक, स्कूल, 
अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए चुप्पी नहीं तोडी। 

प्रधान मंत्री ass योजना को थोडा बढाया है लेकिन वह बहुत 
कम tt काग्रेस पुरे समय मनरेगा का गीत गाती रही किन्तु बजट 
मे उस गीत गाने वाले गले को ही दबा दिया ओर उसमे कटौती 

करे मनरेगा के पेट पर लात मारने का काम fea 

शहरी a3 A सफाई, शिक्षा एवं शुद्ध पानी को दिशा वित्त 

मत्री जीने मौन धारण कर लिया di एेसा लगता है मानो शहरी 

aa में इसी प्रकार को न ही a समस्या है, न ही उसके लिए 
कोई ठोस योजना कौ आवश्यकता है। हमारे aa आगरा मेँ खारा 

पानी है। यमुना सूखी पडी है। नीचे के पानी मे टी.डी.एस. 2000 
से 5000 तक की मात्रा है। कोई पानी पी नहीं सकता। 70 प्रतिशत 

आबादी उसी को पीने को मजबूर है जिससे बीमारियां हो रही हैँ 
ओर गरीब आदमी पानी खरीद कर नहीं पी सकता। वह 50 साल 

तक की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो रहा Zi 

मेरी मांग है कि पानी कौ उपलब्धता कौ दिशा में सरकार 

को उपयुक्त राशि देने कौ आवश्यकता 21 

शिक्षाकेष्षेत्र मे किसी प्रकार कौ बदोतरी नहीं कौ गईं जिससे 
eat स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक गरीब छत्र पद् सके। 

अनुसूचित जाति एवं आदिवासियों सहित गरीब बच्चों के लिए कोई 
न शिक्षा at दिशा मे न उनके कल्याण की दिशामें sha a 
उनके स्वास्थ्य की दिशा में कोई व्यवस्था कौ गई है। 

आज पुरे देश के सर्राफा व्यवसायी अपने व्यवसाय को बन्द 
कर अनशन ओर we पर बैठे है! हमारे आगरा के व्यवसायी 
सरकार के नीतियों के खिलाफ ws पर बैठते है। हमारी मांग है 
कि वित्त मत्री कस्टम डयूटी कम atl 2 प्रतिशत एक्साइज डयूरी 
के साथ ब्राडिड आभूषणं पर बढाया हुआ कर समाप्त Fel 

व्राडिड आभूषणं कौ जगह निर्मित आभूषणों पर पूर्वं मे ae 

थी जिस पर एक प्रतिशत बदा दी, उसको वापस ci कस्टम Sat 

1 प्रतिशत से बद्धाकर 4 प्रतिशत कर दी है उसे भी वापस Ti 
इस नीति से इंस्पेक्टर राज कायम होगा, आम व्यापारी का उत्पीड्न 

होगा। हमारे आगरा में ताजमहल के कारण माननीय सर्वोच्च 

न्यायालय के आदेशो के अनुसार उद्योग ad बन्द हो गये है। सोना
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चांदी के काम मे लगे लाखों wed को बेघर होने से बचाया 

जाए। 

सरकार नै पर्यटन को बदावा देने कौ दिशा में कोई पहल नहीं 
की है इससे जुडे लोग बहुत निराश ठै। हमारे आगरा में आज 
देशी-विदेशी पर्यटक अति हैँ किन्तु उसके अनुसार पर्यटकों को कोई 
सुविधा नहीं मिलती है। सरकार के एसे पर्यटक स्थलों को fated 
कर उसके विकास की पहल करने के नरे मे कहीं उल्लेख नहीं 
a 

आगरा मे नेशनल हाइवे-2 शहर के मध्य से गुजरता है। परा 
शहर हर समय जाम में फसा रहता है। देशी विदेशी पर्यटक एवं 

वी.आरईपी. भी जाम मेँ फंसे रहते हँ। वहां पर एेलीवेरिड रोड बनाये 
जाने की आवश्यकता Zz 

सरकार ने नेशनल हाईवे के रखरखाव के लिए जो बजट 

घोषित होना चाहिए थां ae नहीं किया। 

पूरे बजट को देखकर यही लग रहा है कि सरकार बढती हुई 
महगाईं एवं दयनीय अर्थव्यवस्था से at रहे देश के नागरिको के 
सामने हताश निराश सरकार अपनी मजबूरी को छ्िपाने की हिम्मत 
भी नहीं जुटापारहीदहै। 

वित्त मंत्री ने देश कौ जनता को बडी चालाकी से गुमराह 
करने कौ कोशिश तो कौ है किन्तु आज जो देश के सामने 
चुनोतियां है उसे जनता भली भांति aaa रही है कि माननीय वित्त 
मत्री जी बडी चतुराई से अपने deel आने वाले के लिए छोड 
रखी है जब लोक सभा के चुनाव at इसलिए यह बजट पूरी 
तरह से जनता ओर देश के हित में नहीं है बस एक राजनैतिक 
बजट देश की जनता को गुमराह करने का जोखम भरा कदम हे 
ak आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। 

म माननीय वित्त मत्री जीसे मांग करता हूं कि महंगाई को 
कम किया जाए। aie व्यवसायियों कौ मांगों को माना जाए] 
किसानों को we मिले, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। 

अतः गै इस बजट में संशोधन की मांग करता हूं ओर आशा 
करता हूं कि संशोधन कौ दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ठोस 
कदम उटायेगे। 

( अनुकाद। 

*श्री शिवकुमार उदासी (erat): मेरे हिसाब से बजर मं 

1 2वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) कौ दिशा ओर दृष्टि कौ 
रूपरेखा स्पष्ट कौ जानी चाहिए थी। gfe यह 12 वीं पंचवर्षीय 

योजना के लिए प्रथम बजट है, इसलिए सप्रंग-ा द्वारा एक सशक्त 

27 मार्च, 2012 

*+भाषण सभा परल पर रखा Wa 
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ओर गतिशील दृष्टिकोण अपनाया जाना aie था, क्योकि इस 
बजर में एेसे दृष्टिकोण का अभाव है, जिसका खाका योजना आयोग 

हारा ata गया था। मेरे हिसाब से सप्रग-ा दूसरी tet के सुधार 
करने से बचता रहा दहै, क्योकि इसे चुनाव में हार होने का भय 
है। चूंकि उन सभी सरकारों को अगले आम चुनाव में हार का 
सामना करना पडा है, fre सुधार feu इसलिए, मै ayn 
सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह दलगत हित कौ बजाए राष्ट्रीय 

हितों के प्रति निष्टावान रहे। कितु दुर्भाग्यवश इसमें दिशाहीनता हे 
ओर मेँ व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि इस बजर 
मे सप्र की असमंजसता दिखती है। अपने सहयोगी दलँ ओर 2012 
अथवा चुनावों में हारने के डर से इस बजट मेँ 12वीं पंचवर्षीय 
योजना कौ रूपरेखा, दिशा-निर्देश का भी उल्लेख नहीं किया गया 

है wife व्यापक रूप से te माना जाता है कि जिन सरकारों 
ने सुधार किए है, sé अगले चुनावों मे हाया का सामना करना 

पडा हे। 

यह बजट wel के हिसाब से अच्छा किंतु संख्या के हिसाब 

से गलत दहै। मै कुछ उदाहरण sm मंत्री जी का कहना दै कि 
इस बजट का मुख्य उदेश्य वसूली हेतु घरेलू मांग आधारित वृद्धि 
पर ध्यान केन्द्रित करना है। यदि se घरेलू मांग को प्रोत्साहित 
करना है तो उन्हें कर में कटौती करनी होगी ओर लोगों के पास 
खर्च दान के लिए अधिक धन set होगा। लेकिन उन्होने ठीक 
उल्टा किया है। प्रत्यक्ष करों A 4500 करोड रुपए कौ कमी कौ 

गई है जबकि अप्रत्यक्ष ad मे 45940 करोड कौ वृद्धि हुई है) 
प्रत्यक्ष कर से अमीर लोग लाभान्वित होते है जबकि अप्रत्यक्ष कर 

से कामकाजी लोगों पर आर्थिक da बढता है तथा te होने से 
आम आदमी पर दोहरी मार पडती है क्योकि अप्रत्यक्ष ad में 
बदोतरी से मु्रास्फीति में समग्र बदोतरी होती है। इसके परिणामतः 
लोगों की क्रय शक्ति भी कम हो जाती है। अततः घरेलू मांग 
मे कमी आने से विकास अवरुद्ध होता है। अतः यह बजट बहुत 
ही विरोधाभाषी है। इसके अलावा ईधन पर राजसहायता में 25000 
करोड रुपए तथा उर्वरकों पर 6000 करोड़ रुपए कौ भारी कमी 

की गई है। यह सब राजकोषीय समेकन के नाम पर किया गया 
है। Wig राजकोषीय समेकन के नाम पर कुल 30.000 करोड रुपए 

का भारी विनिवेश किया गया। किंतु कुल राजकोषीय ae अब 

521980 करोड रुपए का है जो जीडीपी का 5.9 प्रतिशत है एवं 

इस ad में कुल (अर्थात सरकार द्वारा स्वेच्छा से एकत्र नहीं किया 
गया) 529432 करोड रु. का राजस्व छोड दिया गया है तथा 
यह राजकोषीय ae से 8000 करोड रु. अधिक है। इसके अलावा 

धनी लोगों ओर कारपरिर को ज्यादा flared दी ag 21 अतः इस 

बजट का सिद्धांत परी तरह स्पष्ट है, धनी लोगों को विकास के 
नाम पर रियायते दी गई है एवं गरीबों को दी जाने वाली सच्छिडी 
को भार समञ्च कर उसमें कमी कौ गई है। बजर कौ भाषा से
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यह भी पता चलता टे कि भारत मे धनी लोगों को दी जाने वाली 

रियायतों को प्रोत्साहन कहा जाता है एवं गरीबों को दी जाने वाली 

सहायता को सब्सिडी कहा जाता है एवं मध्य वर्ग को दी जाने 

वाली सहायता को छूट कहा जाता है। अतः Ha का प्रस्ताव करते 
समय माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य ‘a दयालु होने के 

लिए निर्दयी होना पड़ता है'' से हम इस निष्कर्ष पर पटहुच सकते 

है कि माननीय मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैँ कि वह आम 
आदमी, छोटे, सीमांत किसानों एवं कामगार लोगों के प्रति safe 

निर्दयी हैँ कि धनी लोगों के प्रति दयावान है। 

अर्थशास्त्र हमें बताता दै कि कराधान को प्रगामी अर्थात अमीरों 

पर कर. गरीबो को सन्सिडी at तरह होना चाहिए्। लेकिन आपने 

इस बजर में इसे नहीं अपनाया है जो प्रकृति मेँ बहुत अद्योगामी 
है। यदि कारणसम्यत करो का संग्रह किया जाता है तथा ad कौ 

बसूली, जो लंबे समय से देय है एवं यदि गरीब एवं अमीर लोगों 
में प्रोत्साहन aed की बजाय कर कौ चोटी कौ गुंजाइश को पूरी 

तरह समाप्त कर दिया गया रहता, तो कर संग्रह ओर अधिक होता। 

अब मेँ कृषि, ऊर्जा एवं परिवहन के मुदे पर आतादहू। 

माननीय मंत्री ने 2012-13 के faa कृषि ऋण के लक्षय को 

बदाकर् 575000 करोड रु. कर दिया गया जो पिछले वर्ष कौ 

तुलना में एक लाख करोड रु. अधिक ti लेकिन मेरा मुद्रा यह 

है कि इसमे लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि कौ गई है। किसानों 
की आदान लागत मेँ 60 प्रतिशत से अधिक कौ वृद्धि eg 21 4 
एक उदाहरण दे सकता gi fred तीन वर्षो मेँ मनरेगा के कृषि 
श्रम लागत दोगुनी हो चुकी है एवं उर्वरकों कौ लागत भी दोगुनी 

हो गई है। यूरिया ओर Set कौ लागत दोगुनी हौ गई 2 

अतः मै माननीय मत्री से अनुरोध करता हूं किं वह आदान 
लागत एवं महगाई संबंधी अर्थमानकों को देखते हुए किसानों के 
लिए कृषि ऋण की राशि को aad मै आग्रह करता हूं कि सभी 
किसानों को कृषि ऋण शून्य प्रतिशत व्याज पर दिया जाना चाहिए। 

Wa हाल के वर्षो में कृषि ऋण के बारे मँ घालमेल के करई मामले 
की जानकारी है। चंडीगद ओर दिल्ली नगर में ऋण लेने वालों 

ने 2009-2010 में 32000 करोड रु. का ऋण लिया है जबकि 

उ.प्र, बिहार, areas ओर पश्चिम बंगाल को 31.000 करोड रु. 

का ऋण दिया गया है जो अविश्वसनीय है। यह ऋण मुख्यतः 

नगरीय ओर महानगरीय dat की शाखाओं से दिया गया है। रिपोर 

मिली है कि बैक की नगरीय weet से कुल कृषि ऋण मेँ 35 
प्रतिशत से अधिक कौ वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 4 वित्तरित कृषि 

ऋण का 52 प्रतिशत छह राज्यों या संघ रज्य क्षत्रं आंध्र प्रदेश, 

महाराष्ट, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु एवं चंडीगढ़ को दिया गया 

है। इससे भी अधिक der वाला तथ्य यह है कि 24 प्रतिशत 
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ऋण का वितरण फरवरी-मार्च के महीने मे किया गया है जो खेती 

का समय ही नहीं होता है। लेकिन सरकार द्वारा निर्धारितं वार्षिक 

लक्ष्य कौ प्राप्ति के लिए अतः बेहतर समय होता। वैक की नगरीय 

ओर महानगरीय शाखाओं को लेकर य्ह प्रश्न उठता हे कि यह 

किस aa को दिया जारहाहै। 

यह क्षेत्रीय ग्रामीण dat के पुनर्गठन के बारे मे सुञ्ञाव हे। 

भारत में कृषि ऋण परिदान प्रणाली हेतु बहु-अभिकरणीय 
उपागम मोजूद 2) प्रणाली कौ दो शाखाओं मे प्रणालीगत खामियां 

है। वाणिन्यिक de कृषि ऋण के लिए अनिच्छुक भागीदार है तथा 

सहकारिता निर्णय लेने मेँ गैर पेशेवर रवैया अपनाती हैँ जो उसके 

अस्तित्व को समाप्त कर रहा है। आंतरिक शक्ति का दोहन करके 

asia ग्रामीण वैक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हँ! कृषि हेतु 

ऋण परिदान प्रणाली का भविष्य क्षेत्रीय ग्रामीण dat के अनुसार 

होना चाहिए, se अपने मौजूदा नेटवर्क ओर श्रम शक्ति को 

बाकर महत्वपूर्णं भूमिका निभानी होगी तथा इसे कृषि ऋण हेतु 

प्रमुख ऋण तंत्र के रूप मेँ आगे आना होगा। ta करने से 

सहकारी ओर बाणिन्यिकं बैंकिंग प्रणाली कौ खामियां भारत में संपूर्ण 

ऋण परिदानं प्रणाली को बाधितं नहीं करेगी। 

2009-12 के बीच प्रारभिक शिक्षा के लिए भारत का बजट 

दोगुना कर दिया है फिर भी अधिगमन क्षमताओं मे कोई सुधार 

नहीं हुआ 21 एक सर्वेक्षण से पता चला है कि निधियों म वृद्धि 

के बावजूद 78 प्रतिशत राशि शिक्षकों के वेतन ओर प्रबंधन 4 

wd हो जाती है ओर छात्रों को 6 प्रतिशत मिलता है तथा कुल 

निवेश में मुख्यतः दीवारों कौ whet एवं पूरे भारत मे विद्यालयी 

कार्यकलापों पर 2004 मेँ प्रति छात्र आवंटन को बाकर 4269 रु 

कर दिया गया है एवं 2009-10 से 11-12 के सर्वेक्षण मेँ शिक्षको 
पर व्यय एवं बच्चों के अधिगम स्तर के बीच कोई परस्पर aay 

नहीं पाया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण तथा बच्चों पर किए जाने 

वाले निवेश एवं विद्यालय अवसंरचना एवं शिक्षकों पर आने वाली 

लागत कौ तुलना में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। 

सभी विद्यालयों मेँ दीवार कौ सफेदी बहुत लोकप्रिय थी क्योकि 

यह कार्य आसानी से ओर जल्दी हो जाता तथा उपयोग प्रमाण पत्र 

शीघ्र दिया जा सकता है ताकि आप के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत 
करने के बाद ओर अधिक निधि जारी कौ जा सके। 

कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बदवाकर 4000 रुपए किया 

जाना चाहिए। धान ओर मक्के के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढाया 

जाना चाहिए क्योकि इनकी उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई ठे। 

रेशम के आयात शुल्क में भारी वृद्धि कौ जाती है क्योकि 

चीन से भारी मात्रा में माल भेजा जा रहा है जो हमारे किसान 

के लिए बाधा है।
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स्वर्ण ओर स्वर्णाभूषणों पर उत्पाद शुल्क को कम किया जाना 

चादिए क्योकि हमारे समाज में स्वर्ण ओर स्वर्णाभूषणों के माध्यम 

से निवेश किया जाता है अतः सामान्य जनता के लिए ओर अधिक 
बचत हेतु इस कदम को उठाना चाहिए। 

भे स्वागत करता हूः 

"आशा ' गतिविधियों को आयोडीन कौ कमी से होने बाले रोगों 

से Fara, 100% प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने ओर बच्चो मेँ बेहतर 
अन्तर सुनिश्चित करने के लिए बढावा दिया जा रहा है। 

एन.एस.बी.सी. के साञ्ञेदारों ने 24 राज्यों के 220 जिर्लो मे 496 

स्थाई ओर 2429 मोबाइल केन्द्र खोले ठै। इसे सभी जिला स्तरों 
पर लागू किया जाना Zz 

मेँ माननीय मत्री से एन.एस-डी.एफ, के लिए ओर अधिक 
निधियां आवंटित करने का अनुरोध करता ei मै संसद् के वर्तमान 
सत्र में काले धन कौ रोकथाम ओर सभा पटल पर काले धन 
पर श्वेत पत्र लाने के उपायों का भी स्वागत करता हू 

कर्नटिक र्मे भीषण सूखा पडा है। 175 तालुकं में से 110 
तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया 2) इसलिए मेँ माननीय 

Tat से कर्नाटक के किसानों के लिए ज्यादा निधियां आवंटित करने 

तथा उनके लिए एकं पैकेज घोषित करने का अनुरोध करता हू। 
बजर मँ feu गए उपाय समुद्र मे एक बृंद के समान है जैसा 

कि 12वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र ओर जलवायु परिवर्तन संबंधी 
प्रधानमंत्री wets कार्य योजना में उल्लिखित है। 2020 तक कुल 

विद्युत उत्पादन में 15% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य के अनुसार नहीं 
a 

आर्थिक वृद्धि को ae ओर ऊर्जां आपूर्ति at उभरती हुई 
चुनौतियों का सामना करने के feu नवीकरणीय ऊर्जा एक 

महत्वपूर्ण उपकरण के रूप मेँ कारगर हो सकती है। इसके साथ 

ही यह लाखों ग्रामीण गरीबों को गरीबी उन्मूलन में सहायता प्रदान 
करेगी ओर स्वच्छ ओर स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण को बढ़ावा देगी। 
इसलिए गै माननीय मंत्री से नवीकरणीय ऊर्जा हेतु ज्यादा निधि 
आवंटित करने का अनुरोध करता हूं ताकि देश के ऊर्जा संकट 

पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जा सके। 

*श्री राजेन गोहैन (Ain): वित्त मत्री हारा संसद में प्रस्तुत 
किया गया वर्षं 2012-13 का बजट असंतुलित बजट है जिसमे बहुत 

सारे वायदे Ua है जिनके लिए कोई अर्थोपाय नहीं है। aan सरकार 
कौ अस्थाई ओर रुग्ण स्थिति बजट मे पूर्णतः स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित होती है। वित्त मत्री ने गठबंधन साञ्चेदारों कौ स्वार्थी मागो 

*भाषण सभा पटल पर रखा गया। 
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को पूरा करने के लिए उन्होने अपनी स्वयं कौ इच्छाओं के विरूद्ध 
एक असंतुलित बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री अपने Ga अनुभव 

से हमें आर्थिक, संतुलित, देश के समग्र विकास को अच्छी गति 

प्रदान करने वाला बजट दे सकते MI 

सूर्योदय कौ भूमि से आने वाले जनप्रतिनिधि के रूप मं 

अपना परिचय देते हुए मै गर्वं का अनुभव कर wT ZI साथ ही 

सूर्योदय कौ भूमि के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को देखकर पीडा 
का अनुभव कर रहा Bl स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से वाजपेयी जी 

की सरकार को छोडकर सभी सरकारों ने उत्तर-पूर्व के प्रति सोतेला 

रवैया दिखाया है। उत्तर-पूर्व कौ प्रत्येक मुदे पर अनदेखी कौ गई 

है चाहे वह बजट हो या अपरदन, आप्रवासन हो या अंतर्राष्ट्रीय 
सीमा, उग्रवादी समस्या हो या अतर्रज्यीय सीमा; विकास से दूर रखा 

गया है। विकास परियोजना के लिए जैसे कि बोगाईगांब रिफाइनरी, 
नुमालीगढ रिफाइनरी, ब्रह्मपुत्र नदी पर नरनारायण ओर बोगीवील पुल 
आदि सभी के लिए उत्तर-पूर्व के लोगों को हर समय आन्दोलन 
करना पड़ता है। यहां तक कि विदेशियों कौ पहचान करना जो 

कि सप्रभु सरकार का मूल कर्तव्य है उनका निर्वासन करना जैसे 

मुदो पर भी उत्तरपूर्वं के लोगों को छह वर्षं के लंबे समय तक 
आदोलन करना पड़ा था ओर अभी तक यह मामला पूरी तरह 
qe नहीं 21 इस बार भी उत्तर-पूर्व के किसी विशेष विकास 
के लिए बजट मे कोई प्रावधान नहीं किया गया 2 

मै यह देखकर वंचित महसूस करता हुं, जब ब्रह्मपुत्र नदी के 
तल को सूखते जाने को अनेदखी करते हुए गगा कौ सफाई हेतु 
हजारों करोड रुपये कौ राशि आवंटित की जाती है। ब्रह्मपुत्र ओर 
बराक बेसिन में रह रहे लोगों दारा बाद की विभीषिक de कौ 
अनदेखी करते हुए पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के उपखंड 

के निवासियों हेतु विशेष निधि (439 करोड) बनाई जाती रै। इसी 

तरह माओवादियों से प्रभावित जिलों हेतु विशेष विकास निधि घोषित 
करना किंतु उत्तर-पूर्व क्षेत्र के उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों पर कोई 

ध्यान नहीं दिया जाना भी अत्यधिक दुख का कारण है। 

मै इस तरह के अनेक उदाहरण घंटो उद्धूत कर सकता हु! 

असम में बाढ ओर अपरदन से पहले ही लाखों लोग बेघर 
ओर भूमिहीन हो गए है। सरकार द्वार समाधान किए जाने वाले 
मुदं मे से यह एक मुख्य मुद्या है ओर इसे देश की रष्टय समस्या 
के रूप में घोषित किया जाना चाहिए! बाद के पीछे कई प्राकृतिक 

ओर मानव-निर्मित कारण है। ae at समस्या के पूर्णं समाधान 
कौ हम उम्मीद नहीं कर सकते लेकिन अपरदन एक tet घटना 

है जिसका आधुनिक तकनीक के उपयोग से आसानी से समाधान 
किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर वांस कै तीन टुकडों को एक 
साथ बांधकर नीचे भार को बांधकर बांसों का बाडा बनाकर
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सीधे-साधे ग्रामीण लोग अपरदन से सुरक्षा प्राप्त करने मेँ सफल 
eu है। इसलिए यह स्पष्ट है कि आधुनिक तकनीकी का उपयोग 
करके अपरदन को रोका जा सकता है जिसके लिए सरकार कौ 
सदिच्छा की आवश्यकता है। मँ सरकार से अनुरोध करता हू कि 
ब्रह्मपुत्र घारी में अपरदन को रोके जाने के लिए उपयुक्त उपाय 
करे ताकि ओर अधिक लोग बेघर ओर भूमिहीन नहीं at 

विश्व के दुसरे देशों मे एक भी गैर-प्राधिकृत विदेशी व्यक्ति 

को प्राधिकृत अवधि के बाद एक सप्ताह तक भी रहन की अनुमति 

नहीं है लेकिन, भारत एक एसा देश है जहां आम जनता को देश 
मे गैर कानूनी रूप से रहने वाले विदेशी नागरिको को देश से वापस 

भेजे जाने हेतु आन्दोलन करना पडता 21 गर कानूनी प्रवासियों कौ 
पहचान वाले ओर उन्हें देश से बाहर भेजने के मुद पर असम 
के लोगों का छह वर्ष तक लंबा आंदोलन चला फिर भी सरकार 
ने यह भी महसूस नहीं किया कि यह उसका अपना कार्य है। असम 
आदोलन के पूर्वं के समय कौ तुलना में गैर-कानूनी बांग्लादेशी 
प्रवासियों के लगातार आने की गति में बहुत वृद्धि हुई है। अभी 

हाल ही मे 12/3/2012 को जब देश के माननीय weds संसद 

के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहं थे तब असम के कोलियानोर 

के "रेलवे यात्री मंच'' ने 60 गैर-कानूनी बांग्लादेशी प्रवासियों को, 
जो घातक हथियारों ओर बांग्लादेशी मोबाइल सिम से लैस थे, असम 
के जखलबंधा रेलवे स्टेशन पर पकडा। एक बड we विरोधी गिरोह 

के कार्य करने कौ सूचना मिली है जो बाग्लादेशियों को देश मेँ 
लाने का एक बड़ा नैरवर्क चला रहा है ओर उत्तर पूर्वं के आरक्षित 
न क्षत्र मे उनको बसा रहादे। पुरे देश को अवैध बांग्लादेशी 
प्रवासियों ने कैसर कौ तरह ws लिया है। परेतु सरकार मूक 
दर्शक कौ भूमिका निभा रही है। आम जनता के आश्चर्य का 
ठिकाना नहीं रहा, जब सरकार को संदिग्ध राष्ट्रीयता वाले लोगों 

कौ मांग के आधार पर असम में एनआरसी को तैयार करने संब॑धी 

प्रायोगिक परियोजना को रोकना ven मेरा सर्कार से अनुरोध है 
कि वह “अवैध रूप से रह रहे विदेशियों'" के मुदे को बेहद 
गंभीरता से ले; साथ ही एनआरसी तैयार करे, सभी भारतीय 

नागरिको को पहचान-पत्रा जारी करे; सुनियोजित तरीके से सभी 
विदेशियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करे ओर इस पूरे कार्य 

को सर्वोच्च प्राथमिकता वाली राष्ट्रीय परियीजना कौ तरह माना 

जाए्। 

अरुणाचल में भारत-चीन सीमा पर अचानक हो रही हलचल 

के कारण उत्तर-पूर्व के लोग डर की मानसिकता के साथ जी रहे 

है। चीन ने अतर्यष्टीय सीमा पर विभिन्न प्रकार का अवसंरचनात्मक 

ढांचा विकसित करते हुए ब्रह्मपुत्र कौ स्रोत श्यांग नदी पर बाध का 

निर्माण कर लिया है। इतना ही नहीं, उसने खुले तौर पर भारत 
के प्रधानमत्री ओर रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश दौरे की आलोचना 
तक at फिर भी, हमारी सरकार राष्ट्रीय प्राथमिकता के इतने 
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संवेदनशील मुदे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही 21 चूकि यह 
मुदा भारत के उत्तर-पूर्व aa के साथ जुदा हुआ है इसलिए यह 
ओर भी आवश्यक है। चीन के आक्रमण को लेकर उत्तर-पूर्व के 
लोगों के अतीत में med अनुभव रहे ह। चकि, यह विषय देश 
की बाहरी सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन 

है कि इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखकर उचित कारवाई 
करे। 

देश के अन्य भागों कौ तुलना में उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास में 
काफी पिदा हुआ है। उग्रवादी गतिविधियों के कारण होने वाली 
अशांति भी वहां पिछडेपन का एक कारण हे। सरकार कौ साख 

की कमी के कारण मामले को qe के लिए बातचीत कौ 

प्रक्रिया मे भी अच्छी प्रगति नहीं हुई है। क्षत्र में स्थायी रूप से 
शाति-बहाली के लिए यह आवश्यक है कि एक साथ सभी विद्रोही 
समूहं से शाति-वार्ता मे तेजी लाई जाए। सरकार ने एक विशेष 

कार्यक्रम के रूप में नक्सलवाद-प्रभावित क्षेत्रों को सडक से जोडने 
के लिए 1500 करोड रुपए् काः प्रावधान किया था। उत्तर-पूर्व के 

समस्याग्रस्तं aot के लिए भी इस प्रकार के पैकेज का प्रावधान 

किया जाना चाहिए्। 

आम जनता भी अपनी सम्पत्ति कौ सीमा को चिन्हित करती 

है। लेकिन, हमारी सरकार जिसके हाथ में सारी मशीनरी है, इस 

राज्य aa की आंतरिक सीमा का पूरी तरह सीमा-निर्धारण भी नहीं 
कर पाई दहै। परिणामस्वरूप, aaa सीमा विवाद के कारण 

इसका खामियाजा सीमाव्रतीं इस राज्य या उस राज्य मेँ रह रहे मासूम 

लोग भुगत wt) वर्तमान वर्षं के दौरान जान ओर माल के 
नुकसान की बहुत सी घटनाएं हुई ei सरकार कौ गलती के कारण 
हमारे अपने देश के लोगों के बीच अब ओर अधिक लडाई -ज्ञगडा 

न हो, इसके लिए मेरी माग है कि उत्तर-पूर्व राज्यों कौ सभी 
anima सीमाओं के निधरिण का काम छह महीने के अंदर पूरा 

होना चाहिप्। 

देश में खाद्य पदार्थो के बंपर उत्पादन मेँ सरकार कौ सफलता 
की भैं सराहना करता gl सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए करई 
योजनाएं शुरू की है। wa, निगरानी के अभाव मेँ ये योजनाएं 
किसानों को कोई राहत नहीं दे रही है। 50 फीसदी से ज्यादा 
कृषि-भूमि आज भी सरकार की सिंचाई सुविधा के तहत शामिल 

नहीं 2) सिंचाई के प्रयोजनार्थं आवश्यक बिजली भी पर्याप्त मात्रा 
मेँ नहीं 21 कृषि-कषेत्र का सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि उचित 
विपणन ओर भंडारण की सुविधा के अभाव में किसानों को अपनी 

मेहनत से उपजाए कृषि-उत्पादों कौ वास्तविक कीमत नहीं मिल 
पा रही है तथा बिचौलिए् व्यापारी ओर जमाखोर सारा मुनाफा लूट 
रहे है। परिणामस्वरूप, कृषि घाटे का व्यवसाय बन गया रहै ओर 
वे किसान, जो कृषि से इतर वर्ग के लोगों के लिए अतिशय
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खाद्यान पैदा करते हैँ, वे कृषि को छोडकर दूसरे व्यवसाय में जा 
रहे di यदि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए उचित 
कदम नहीं उठाए गए, तो देश को अगले कुछ वर्षो मेँ एक वार 
फिर से अकाल का सामना करना VSM 

सरकार ने कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों को वित्तीय अनुदान कौ 
घोषणा करके उच्च शिक्षा के लिए कई पैकेजों पर विचार किया 
है। असम के लोग उत्तरपूर्वं के महान संत श्री श्रीमंत शंकरदेव 
के नाम पर् बनने वाले विश्वविद्यालयों हेतु वित्तीय पैकेज पर विचार 
के लिए सरकार से माग कर रहे ह उत्तरपूर्वं के लोग इस हेतु 
बजट में tha की उम्मीद को लेकर उत्सुकता से इंतजार कर 
रहे थे। लेकिन, इस बार भी ““शंकरदेव विश्वविद्यालय'* के लिए 
कोई विचार नहीं किया गया। मै सरकार से अनुरोध करता हू कि 
वह इस मामले पर विचार करे ओर इसके लिए वर्तमान बजट में 

वित्तीय पैकेज का प्रावधान किया जाए। 

सरकार ने सहकारी क्षेत्र के dal, नाबाई, आईआरईएफसीएल 
ओर asta ग्रामीण dat की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 15688 
करोड रुपए का प्रावधान किया धा, जिसे से 14.588 करोड रुपए 
की uf aa के det के लिए है। परंतु, सार्वजनिक सरकारी क्षत्र 
के बको कौ वित्तीय स्थिति के गहन विश्लेषण की आवश्यकता ZI 

सरकारी क्षेत्र के dal के फंड का एक बडा हिस्सा देश के कुछ 
चुनिंदा करोड़पति व्यवसायियोँ द्वारा उपयोग किया जा रहा है ओर 

सरकारी aa के dal की विक्तीय मदद लेने से आम जनता वंचित 
हो रही है। कई वर्षो से इस तरह के ऋणो की tage के 
बहुत सारे उदाहरण हैँ। जैसा कि बताया गया है, वरिष्ठ वैकं 
अधिकारी भी अपने निजी गलत फायदों के लिए ta करोड्पतियों 
को छण देने पर fax करने में ज्यादा रूचि दिखाते Zi इसलिए, 
एसी गतिविधियों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जरूरत 

है। सरकारी क्षेत्र के dat (पीएसबी) कौ वित्तीय स्थिति को मजबूत 
बनाने पर मुञ्चे कोई आपत्ति नहीं है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से विकास 
के साथ-साथ देश के जीडीपी में वृद्धिसे भी जुड़ा है। vg, मेँ 
इस पर आश्चर्यचकित ¢ कि कुक अन्य वित्तीय संस्थान जैसे 
एसएफसी, आईडीएफसी, जो बुनियादी स्तर पर सूक्ष्म ओर मध्यम 
aa के उद्यमों की वृद्धि, ग्रामीण लोगों के स्वरोजगार, हथकरघा 
ओर हस्तशिल्प कौ वृद्धि, पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार इत्यादि 
गतिविधियों के लिए काम कर रहे हैं, बे आज की तारीख मे, 
बहुत सीमित उच्च लागत वाले पूंजी निवेश के साथ कदी प्रतिस्पर्धा 
का सामना कर Be ग्रामीण क्षेत्रं मेँ सृक्ष्म ओर लघु उद्यमों 
के प्राथमिकता वाले aa के लिए उनकौ सेवा को पहचानकर, 
सरकार को उनकौ वित्तीय स्थिति को मजवूत बनाने के fea we 
समान अवसर देने पर विचार करना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध 

है कि वह इस बजर मे इन संस्थानों को एेसी प्राथमिकता के आधार 
पर प्रदत्त-पंजी में वृद्धि के द्वारा वित्तीय रूप से मजबूत बनाने पर 

विचार करे। 
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देश कौ आबादी के मांसाहारी लोगों का प्रतिशत शाकाहारी 

लोगों से दोगुना है। पौष्टिक मांसाहारी खाद्य पदार्थ जैसे कुक्कुटपालन 
के विकास, मत्स्यपालन इत्यादि को वृद्धि के लिए इस बजट में 

कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। सरकार को देश मेँ कुक्कुटपालन 
तथा tet ही अन्य गतिविधियों तथा मत्स्यपालन के विकास के लिए 

प्रावधान करने चाहिप्। 

सरकार ने 6 नए राष्ट्रीय भेषजं शिक्षा संस्थान एवं अनुसंधान 

कद्र का प्रावधान बिल्कुल सही किया हे। देश में फेल रही नई 
बीमारियों को ध्यान में रखते हुए भैषजिव शिक्षा के बजाय भैषजिक 
अनुसंधान पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही देश 

मे दवाओं की अनुचित अत्यधिक कीमतों पर नि्यत्रण करने एवं 

गरीबों को राहत देने के लिए यह भी आवश्यक है कि देश में 
कुछ जीवन-रक्षक ओषधि-विनिर्माण इकाइयों कौ स्थापना कौ जाए। 
मै सरकार से अनुरोध करूगा कि sage क्षेत्र मेँ एक भैषजिक 
अनुसंधान-सह-विनिर्माण इकाई की स्थापना की ATI 

भश्री पी.के. बिजू (अलथूर): यह बजट सरकार कौ उन 

नव-उदारवादी आर्थिक सुधारों के प्रति see प्रतिबद्धता कौ पुष्टि 

करता है जिन्हें इस देश मेँ लगभग दो दशकों से लगातार बदावा 

दिया गया है। यह कापेरिर जगत के घोषणा-पत्र की तरह है ओर 

लज्जाहीन तरीके से व्यापार का हिमायती 21 

उदारीकरण,/निजीकरण इस बजट कां मूल सिद्धांत है] 

एक सरसरी तौर पर भी कोई समञ्च सकता रै कि इस बजर 
में केद्धिकता की कमी है, यह विकास-कँद्ित नहीं है, आम आदमी 
के लिए इसमे बस नाममात्र ही है ओर यह भारतीय अर्थव्यवस्था 

को दिशा देने मँ असफल है। किसी भी बजट का आकलन करते 

समय चार स्थूल लक्ष्यं ध्यान में रखे जाने चाहिएः विकास, समानता, 

रोजगार ओ मूल्य-स्थिरीकरण। उक्त चारो लक्ष्यो पर, यह केवल 

एक ‘seq भर का बजट' है ओर इसमे किसी नीति-निदेशन की 

स्पष्ट कमी ह। जबकि पुरा देश अभूतपूर्वं मूल्य वृद्धि कौ मार् aa 
रहा है, इस वर्ष के बजट ने सेवा-कर ओर उत्पादन शुल्क-दर 
फिर बढा दी है ओर आम आदमी को अधाधुंध लूटा जा रहा है। 
सेवा-कर एवं उत्पादन-शुल्क मेँ वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं 

कौ कीमतों पर व्यापक प्रभाव vem de ओर इस्पात की 

कौमतों मेँ वृद्धि ने गरीबों का खुद का एक घर बनाने का सपना 

चकनाचूर केर दिया है। आयकर we सीमा को 1.80 लाख a 2 

लाख रु. कर दिया गया है जो कि लोगों के लिए मामूली सी राहत 
है। वरिष्ठ नागरिको को कोई राहत नहीं दी गर्ह है। ई पी.एफ. व्याज 

*भाषण सभा परल पर रखा गया!
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द्र मे करती के कारण निजी उद्यमों में कार्यरत मजदूर वर्गं कौ 
हानि होगी। 

पिछले 20 वर्षो से किसानों की दुर्दशा हो रही है ओर 
संरचनात्मके समायोजन एवं आर्थिक नीतियों की शुरूआत के बाद 
से वे अत्यंत निराशा में है! नव-उदारवाद के अधिवक्ताओं के दावों 
के विपरीत, सांखियिकीय साक्ष्य बताते है कि 2.5 लाख से अधिक 

किसानों ने आत्महत्या की है जो एक dia वाली खबर है। यह 
एक एसे देश के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है जहां अधिकांश 
जनसंख्या wal मे रहती है ओर कृषि पर गुजारा करती है। किसान 

पहले से ही भारी wal के aa के तले दबे हैँ ओर अब कृषि 

ऋण पर व्याज मे ओर aad से उन पर ओर दबाव eM 

कृषि-ओजारों wa ट्युब-वेल, द्ैक्टर आदि पर व्याज दर कम न 
होने के परिणामस्वरूप किसानों को tat ओर अन्य कृषि उपकरण 

खरीदने पर 13 प्रतिशत कौ उच्च दर पर व्याज देना WM 

उत्पाद्-शुल्क एवं सेवा-कर मेँ वृद्धि का वर्षं 2012 के बजट पर 

उलटा प्रभाव पडेगा जबकि यह बजर बुनियादी aa ओर ऊर्जा क्षत्र 
को मजबूत बनाने ओर कृषि-क्ेत्र को ser देने कौ बात करता 
हे। 2011-12 के लिए जी.डी.पी. में वस्तुतः 6.10% कौ वृद्धि हुई 
हे ओर 2010-11 मे जीडीपी कौ 8.5% की वास्तविक वृद्धि दर 
al तुलना में यह बहुत निराशाजनक रूप से a ZI 

शिक्षा वह महत्वपूर्णं क्षेत्र है जिसे इसमे सबसे बडा टका 
लगा है। उच्च शिक्षा के प्रति सरकार का रवैया इस नात से साफ 

हो गया है कि सरकार ने इस aa पर उतना पैसा भी खर्च नहीं 
किया जितना उसने food वर्षं के बजट मेँ वादा किया था। जबकि 

1011-12 मे उसका बजट आवंटन 21912 करोड् र. था, इस वर्षं 

के संशोधित अनुमानों में यह केवल 19844 करोड रु. दर्शाया गया 

है, जिसका अर्थं है कि पिछले af 2068 करोड रु. खर्च नहीं 
किए गए जो कि उच्च शिक्षा के feu आवंटित किए गए थे] 

सरकार लगातार अल्पसंख्यक के अधिकारो ओर उत्थान की बात 

करती रही रहै! लेकिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अतिर्गत 

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को दिए जाने वाले अनुदान में से 
100 करोड रु. कौ कटौती को किस प्रकार न्यायोचित ठहराया जा 

सकता है? 2 करोड र. कौ राशि 100 अल्पसंख्यक - बहुल wedi 
मेँ शिक्षा के प्रसार के लिए दी गर्ह है जिसका अर्थं कि मात्र 

2 लाख रु. प्रति शहर के लिए। आर.जी.एन.एफ. मेँ भी कोई वृद्धि 

नहीं कौ गई है जिसे 2010-11 में 144 करोड रु. से कम कर 

2011-12 मे 123 करोड ₹. कर दिया गया है। बजर a 

विद्यार्थी-ऋण हेतु आवंटन 4 पर्याप्त वृद्धि की गई है लेकिन, यह 
स्पष्ट है कि इस पहल का उदेश्य शिक्षा पर राजसहयता को कम 

करना ओर फिर फौस-वृद्धि ओर विद्यार्थी-ऋणों at बात करना 

है। 
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विगत वर्षं अधिकांश मंत्रालयों के वास्तविक खर्च में शर्मनाक 

गिरावर ang है। एमजीएन आरर्दजीए जैसे अहम कार्यक्रमों में विगत 
ay 9000 करोड रु. से अधिक की कमी देखने को मिली है जो 
कि अनुमानित बजर ओर संशोधित अनुमान के बीच का धन-अंतराल 

है। इसी प्रकार, महिलाओं के लिए बजर में वास्तविक खचं में 

1200 करोड रु. कौ कमी कौ ai यह भी घाटा नियंत्रित करने 
की एक अघोषित विधि है। qarenifa को देखते हुए, अधिकांश 
कार्यक्रमों के लिए आवंटन सर्वथा अपर्याप्त है। उदाहरण के लिए, 
रिकाड वताते है कि अब तक अनुसूचित जाति उपघटक योजना 
ओर अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए हालांकि आवंटन में 
वृद्धि हुई है लेकिन यह अब भी योजना-व्यय के 16.5 प्रतिशत 
ओर 8.2 प्रतिशत के अपिक्षित धनांश से कम है ओर वस्तुतः यह 
पिछले af से भीकम di यह क्रमशः मात्र 7 ओर 4 प्रतिशत 

ही हे) 

मै “हमारे देश मे गरीबों कौ संख्या को कम करने" के योजना 
आयोग के भारी-भरकम कार्य के लिए sani प्रशंसा किए बगैर 
नहीं रह सकता। वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी रेखां शहरी जनसंख्या 

के लिए 29 रु. प्रति व्यक्ति व्यय ओर ग्रामीण क्षेत्रं मे 22 रु. 

प्रति व्यक्ति आंका गया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोटेक सिंह 
आहलुवालिया देश मे निम्न गरीबी-सीमा के लिए एमएनएसएसओ 
द्वारा प्रदत्त गलत आंकड़ों को दोषी ठहरा रहे है। अधिकांश देशं 
में विश्व बैक द्वारा गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए मानव विकास 
सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार, 
भारत कौ 80 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती रै। अब 
उपाध्यक्ष जी कह रहे है कि उससे गरीबों के eal पर कोई असर 
नहीं पडेगा। लेकिन इस बात की भी काफी चर्चा है कि राजसहायता 
को युआईडी आधारित ‘ane’ योजनां से जोडा जाएगा। इस तरह 

के बदलाव से लाखों लोग राजसहायता की परिधि से बाहर होकर 

ओर अधिक दिक्कत sett तथापि, अब प्रश्न यही है कि ओर 
जिसका अब तक कोई स्पष्ट जवाब हीं है, कि अब कौन गरीबी 
रेखा से नीचे है? क्या यह वह व्यक्ति है जो शहरी भारत में रहता 
है ओर 28 रु. से कम व्यय करता है (2009-10); या फिर वह 
जिसका प्रति व्यक्ति व्यय 32 रु. (जून 2011) से कम है। भारत 
में गरीबी कम हुई है लेकिन गरीब ओर गरीब हो गए di यह 
कहकर कि शहरों मे 28.35 रु. का (ओर ग्रामीण क्षेत्रों में 
22.42 रु.) का दैनिक व्यय करने वाला व्यक्ति ऊपर है- योजना 
आयोग ने हमारे we कौ सामूहिक बुद्धिमत्ता का उपहास किया 

a 

Ws संक्षेप में यह भी कहना है कि यह बजट are ओर 
अमीरों का पक्षदार है जो कि बजर मेँ स्पष्ट है। इसका राजकोषीय 
घाटा, कापेरिट ओर अमीरों को दी गई रियायत कौ तुलना मेँ कम 

है। अमीरों पर लगाये जा रहे प्रत्यक्ष कर से urate में 4580 
करोड जा रहे है, जबकि इन पर अप्रत्यक्ष कर जिसको मार सबसे 
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ज्यादा गरीबों ओर मध्यम at पर पडती है से यह रशि 45 940 
करोड की होगी। राजस्वार्जन के लिए अप्रत्यक्ष ad पर निर्भरता 

के कारण सर्वत्र कीमतें adit ईधन ओर उर्वरक राजसहायता को 

सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से कम रखने के बारे मेँ वित्त 

मत्री at चिंता, व्यपगत राजस्व & at में यथादर्शित, वर्ष 

2011-12 के दौरान वसूल न किए गए 5.3 लाख करोड से अधिक 
कौ कर राशि पृष्ठभूमि में शेखी ही लगती है। इसमे से 50 हजार 
करोड से अधिकं राशि तौ कापरिट जगत के लाभ पर कर-रियायत 

के रूपमे गई है। धनी af को दी जाने वाली एेसी राहसहायता 

अब सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत स अधिक हो गर्ह है। वित्त 
मंत्री ने राजसहायता मेँ कटोती अर्थाति ईधन पर 25 हजार करोड 
रु. ओर उर्वरकों पर 6000 करोड रुपये की कटौती की घोषणा 

कौ हे। इससे मूल्य-वृद्धि अधिक होगी। उर्वरक wea विक्रेताओं, 
एलपीजी ओर किरोसिन ओर सार्बजनिक fear प्रणाली (पीडीएस) 
के उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष नकदी अंतरण के day में बजट 

मे घोषित प्रायोगिक परियोजनाएं आगामी मूल्य-वृद्धि का माहौल 
तैयार करती मरीचिकाएं है जिससे महंगाई आगे ओर बदेगी। फिर, 
राजसहायता मँ कटौतियां अतार्किक है। राजकोषीय ae को नियंत्रित 
करने के नाम पर राजसहायता में यह कटौती की जा रही 2 
मुख्यतया, कापोरेट जगते से कम राजस्व-संग्रह के कारण बजट 

अनुमान कौ तुलना में खकल कर् राजस्व मे 30.000 करोड रुपए 

कौ कमी आई है। इसके विपरीत राजकोषीय घाटां 5.29 लाख करोड 

र. है। ta राजसहायता के कारण नहीं बल्कि arte जगत को 
दी गई रियायत के कारण है। बड़े कापर घरानों एवं धनी वर्गों 

पर् प्रत्यक्ष कर लगाकर संसाधन जुटाने के बजाय बजट 2012 में 

दो प्रतिशत तक सेवा-कर ओर सामान्य उत्पाद शुल्क दर बां 
गई है जिसका ata अपरिहार्य रूप से आम लोगों पर ही पदेगा। 

जबकि सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप मे AG 

करों के कम होने का अनुमान लगाया गया है, अप्रत्यक्ष कर ओर 

सकल घरेलू उत्पाद अनुपात ASM! प्रत्यक्ष कर का कुल ad से 

अनुपातांश वर्षं 2010-11 में 38 प्रतिशत के मुकाबले कम होकर 
2012-13 में 35 प्रतिशत हयो गया हे! इससे सरकार कौ कराधान-प्रणाली 

शासन के fiesta का पता चलता है। शेयर बाजार में निवेश हेतु 
प्रोत्साहन ta समय मेँ दिए जा रहे है जब कर्मचारी भविष्य निधि 
पर व्याज दर 9.5 प्रतिशत से गिरकर 8.25 प्रतिशत हो गई 2 
te बिदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले धन की निवेश में 
ste जोखिमों कौ अनदेखी करते हुए विदेशी संस्थागत निवेशक 

ओर विदेशी निवेशकों को भी भारतीय शेयर बाजार व बांड बाजार 
मे सट्टेबाजी की अनुमति दी जारहीहै। 

यह बजर धनी एवं ओर ake का बजट होने के अलावा 

इसमें निधि आकव्टन का तरीका भी क्षेत्रीय भेदभाव से प्रेरित है। 

उदाहरण के लिए, केन्द्र नै कोच्चि मेटो रेल परियोजना (जिसमें 
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5000 करोड रुपये से अधिक लागत आने का अनुमान है) को 
केवल 60 करोड रुपये आवंटित करके इसका उपहास किया zi 

ae बजट 2011-12 में निर्धारित नए Hoel से तो केरल पर्यटन 

कौ te ही टूट जाएगी। यदि वातानुकूलित deel, अस्पतालों ओर 
नैदानिक प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं को लेकर बताए गए 

विशिष्ट कर प्रस्तावे बहुत बुरे थे तो हवाई यात्रा पर सेवा-कर 

लगाना तो एक ओर कररी चोर थी जिससे “ईश्वर का स्वदेश 

माने जाने वाले इस राज्य कौ यात्रा बहुत अधिक खर्चीली बन गई 

हे। इस राज्य कौ अन्य जरूरतों के अंतर्गत इसके कुछ free क्षेत्रो 
कौ ओर विशेष ध्यान देकर हस्तक्षेप करने कौ जरूरत है! यद्यपि 
यह लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र एक ta कत्र है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, 
रोजगार आदि में अपने freee के लिए जाना जाता है, तथापि 
इस निवचिन क्षेत्र के अतिर्गत पलक्कड जिले में पड़ने वाला aa 

यहां अच्छे स्कूल, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा महातिद्यालयय 

आदिन होने के लिए werd है। केरल कौ अपनी विगत यात्रा 

मे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केरल के लिए एक आर्ईआईटी का 

वादा किया था पर उस सपने को अमली जामा पहनाने कौ दिशा 

में कुक भी नहीं किया गया। केरल मे सबसे पिडा जिला होने 

के कारण पलक्कड में ग्रामीण प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए 

एक संस्थान (सामुदायिक महाविद्यालय) की भी जरूरत है एक ओर 
सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र कृषि है। जबसे रान्य में काग्रेस का 

शासन शुरू हुआ है, 8 माह कौ अवधि के भीतर ही किसानों 
हारा आत्महत्या के 40 से अधिक मामलों कौ खबर केरल से आई 

Sl फसल कौ बर्बादी ओर उसका मूल्य न मिलना उनकी आत्महत्या 

का तात्कालिक कारण रहा है। उर्वरक मूल्य मेँ वृद्धि एवं सजसहायता 
मेँ कटौती सहित केन्द्र कौ अन्य नीतियों का प्रतिकूल प्रभाव पडा 

है जिससे किसान ओर अधिक दुःख में आ गए है। नारियल, सुपारी, 
काली मिर्च आदि जैसी नकदी फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित 
किए जानै के लिए तत्काल उपाय किए जानै चाहिए। सामाजिक 

सशक्तीकरण भी एक चिंता का विषय है। सामाजिक ओर आर्थिक 
रूप से महिलाएं समाज के अतिम ग्राही है ओर उनके सशक्तीकरण 
के लिए इस क्षेत्र मेँ प्रभावी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अभी तक 

नहीं किया गया 21 इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र मे जनजातीय लोगों 
कौ जनसंख्या हेतु विशेष हस्तक्षेप कौ आवश्यकता थी ओर इस 
हेतु कद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता कौ अपेक्षा थी} समग्र 
रूप से वित्त मत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजर 

मे केरल at विशेष आवश्यकता ओरं मांगों को स्पष्ट रूप से 

नजरअंदाज किया गया ze 

नकारात्मक विकास cart के बावजूद यह समञ्लनां मुश्किल 

हो रहा है कि भारत नव-उदारवाद के अपने एजेंडे पर अभी तक 
क्यों रिका हुआ है। विश्व भर मे जनता स्वयं ही नव-उदारवाद 

के दुर्गं को ae रही है। यह एक स्वयंसिद्ध तथ्य है कि
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नव-उदारवाद के मार्गं को अपनाना अनर्थकारी, अपमानजनक ओर 

गरीबों को हाशिएु पर ठकेलना 1 यू.एस.. ब्रिटेन, wie आदि जैसे 
विकसित देशो मे बेरोजगारी बेतहाशा बद गई है। इन देशों में 
सरकारों को युवाओं मे बेरोजगारी at अनायास बदोतरी को समाप्त 

करने मे काफौ मशक्कत करनी पड रही हे। इसके बावजूद भी 

भारतं नव-उदारवाद को आगे Feat अपना रहा है ओर 2012 का 

बजर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह स्पष्ट है कि बजर 2012 गरीबों 

को समस्याओं को दूर करने मेँ सक्षम नहीं होगा ओर उनकी 
समस्याओं को संभवतः ओर बदाएगा। इस बजर के माध्यम से 

सरकार ने एक बार फिर उदारवाद ओर निजीकरण के प्रति अपने 

संकल्प को दोहराया है। इसलिए मँ इस बजट प्रस्ताव का विरोध 
करता हू। 

*श्री एस. Ames (सलेम) : इस वर्ष के बजट से कोई राहत 
नही मिली है। इस बजट से आम आदमी परेशान हुआ है। महगाई 

को रोकने तथा बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रावधान 

नहीं हे। इस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट में विकास ओर मुद्रास्फीति 
पर चर्चा नहीं कौ गई दै। 2011 में निर्धारित राजकोषीय घाटा 

4.6% रखने के लक्ष्य कौ हमने प्राप्त नहीं किया है। इस वर्ष के 
बजट में प्रस्तावित राजकोषीय घाटा 5.1% तक रखने के लिए कोई 

स्पष्ट नीति नहीं है। तथ्य यही है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 
हमारी प्रति व्यक्ति आय fra (2011 में वर्तमान यूएस. डालर 
के स्तर पर 1529) बनी रहेगी। यह क्या इगित करता है? विकास 

के aay में हमारे लंबे-चौदे दावों का कोई अर्थ नहीं है। माननीय 
वित्त मत्री निश्चित रूप से जानते हे कि प्रत्यक्ष कर पर कम निर्भर 

रहना ओर अप्रत्यक्ष कर से ज्यादा पैसा उगाहने कौ रणनीति को 
वित्त विशेषज्ञ भी नकार a वास्तव में उत्पाद कर 4 वृद्धि ओर 
सेवा कर को 10.1% से बदाकर 12% करने से मुद्रास्फीति बदेगी। 

एक साथ दोनों करो में वृद्धि करने से संभवतः घरेलू खर्च प्रभावित 

होगा ओर इस प्रकार, विकास द्र मेँ कमी आएगी। बचत देश के 
आर्थिक प्रदर्शन का मुख्य संकेतक 21 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय 
द्वारा जारी त्रैमासिक प्राक्कलन के अनुसार वर्तमान बाजार प्रक्रिया 

पर सकल घरेलू उत्पाद की द्र के रूप में सकल घरेलू बचत 

2009-10 मे 33.87% से गिरकर 2010-11 A 32.3% हुई है। 
आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 दशति है कि इस गिरावर का कारण 

निजी aad, मुख्यतः वित्तीय परिसम्पत्तियां मे घरेलू बचतों में कमी 
zl 

यह इगित करता है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि भ्रामक 
है ओर यह वास्तव मेँ गरीबों को लाभ प्रदान नहीं करती है। इसके 
अतिरिक्त, हम पाते है कि सरकारी उधार बहुत ज्यादा है। निश्चित 
रूप से इससे व्याज दरों पर दबाव पडता है। सप्रंग सरकार आम 

7 चेत्र, 1934 (शक) 

"'भमाषण सभा परल पर रखा गया। 
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आदमी कौ प्रशंसा मे गीत गाती है लेकिन इसके विपरीत काम 

करती 21 राजसहायता मेँ कटौती एक गलत संकेत है ओर यह 
आम आदमी को प्रभावित करेगी। किसान हमारे देश के आधार 

स्तंभ हें। राजसहायता में कमी किसानों पर भी गहरा आघात है। 

भारत में कृषि एकमात्र ta सबसे बडा क्षेत्र है जिसमें लोग अब 
भी निवेश से उत्पादकता सुधारने के लिए निवेश प्रोत्साहनों पर निर्भर 

है। जब ठस क्षेत्र कौ स्थिति यह है तो फिर किसके कहने पर 
एेसा कदम उठाया जा रहा है-माननीय वित्त मंत्री यह स्पष्ट ae 

माननीय वित्त मत्री का राजसहायता को सीमित करने ओर 

राजकोषीय घाटे को कम करने का इरादा है। परन्तु Wa यहे संशय 
हे कि इन दो geval को एक साथ किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। 

तथापि मँ pe क्षेत्र ओर शिक्षा का अधिकार अर्थात सर्व 

शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवंरन मेँ वृद्धि का स्वागत करता zl 
सत्तापक्ष के सदस्य भी इस हेतु माननीय वित्त मत्री की पहल की 

प्रशंसा करेगे। अभी कल ही माननीय सदस्य श्री के. एस. राव ने 

क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा था कि कृषि क्षेत्र से आखिर क्या 
लाभ मिल रहा है, किसान को केवल 1 प्रतिशत दर से मुनाफा 
हो रहा है जबकि arate अथवा कारोबारी घरानों को 200 प्रतिशत 
लाभ हो रहा हे। यद्यपि शिक्षा पर काफौ पैसा खर्च किया गया 
हे, परन्तु इसका केवल 6 प्रतिशत लाभ ही प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों 
को मिल पारहा है। ओर फिर, बुनियादी शिक्षा के स्तर में गिरावर 

आ रही हे। यद्यपि, शिक्षा क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन किया गया 
है परन्तु उत्पादन, उत्पादकता ओर गुणवत्ता की दुष्टि से इसका 

परिणाम संतोषजनक नहीं है। इसका कारण नीतियों का दोषपूर्ण 
कार्यान्वयन है। मेँ इस बात पर बल देना चाहता हूं कि केवल 
आवंटन कर देना ही पर्याप्त नहीं है. राशि का उचित उपयोग भी 
आवश्यक है। इससे गुणवत्ता बदन मे सहायता मिलती 2) इसलिए 
माननीय वित्त मत्री को चाहिए कि वे सभी मंत्रालयों को सचेते at 

स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटन एक स्वागत-योग्य कदम है। हथकरघा 
बुनकरों के लिए वित्तीय पैकेज भी एक बडी राहत है। मेँ 

बहुप्रतीक्षित राष्टीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को शीघ्र आरम्भ किए 

जाने कौ घोषणा का स्वागत करता हू। मै माननीय वित्त मत्री ओर 

माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दोनों से निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु 
के सलेम नगर निगम को उन शहरों कौ सूची मे शामिल किया 

जाए जहां उक्त योजना का कार्यान्वयन किया जाना हे। Sed सोने 
पर सीमा-शुल्क 2 प्रतिशत से aerate 4 प्रतिशत करने का कदम 

मध्यमवर्गीय want के लिए एक बडा आधात है। 

विनिवेश सरकार कौ वह प्रक्रिया है जिसमें वह अर्थव्यवस्था 

पर से अपना नि्यत्रण कम करके निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता दे रही 

है। यह ta है जैसे कि किराने के सामान का बिल अदा करने 
के लिए कोई अपना मकाम बेचने लगे। वित्तीय सुदुद्धीकरण का यह
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विवेकपूर्णं उपाय नहीं है। साइकिलों पर बुनियादी सीमा-शुल्क को 
10% से बदाकर 30% करने से निम्न मध्यम वर्गं प्रभावित होगा 

क्या इसका हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनावों 

से कोई संबंध है जहां “साइकिल! चुनाव चिहन वाली समाजवादी 
पार्टी को विजय प्राप्त हुई है? कुल मिलाकर बजर मेँ कुछ 
सकारातमक बातें तो है लेकिन नकारात्मक ad ज्यादा zi तो, वर्ष 
2012-12 का यह बजट विकास कौ ओर प्रेरित नहीं करता बल्कि 
आम आदमी पर अधिक aie डालता है। जैसा कि हमारी आदरणीय 

नेता, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुराची तलैवी ने कहा है 
“^ वर्ष 2012-13 का यह बजट एक faye कौ कवायद है ओर 

दसकौ नई बातों से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला!" 

*श्री पी. कुमार (तिरूचिरापल्ली) : हमारे माननीय मंत्री जी 
द्वारा यह आम बजट te समय प्रस्तुत किया गया है जन देश में 

भारी महगारई है ओर प्रतिदिन आवश्यक वस्तुं की कीमतें 
आसमान हू रही ei यदि हम समग्रत इस बजट को देखें तो यह 
अत्यंत निराशाजनक है जिसमें आम आदमी कौ कोड भलाई नहीं 
है ओर इससे महगाई ओर ener aarti 

यह बजर बदृती मुद्रास्फीति ओर देश की अर्थव्यवस्था कौ 

समस्या का ठोस समाधान HA में असफल रहा है। माननीय मंत्री 

ने मध्यम वर्गं का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे आयकर में 

कुक मामूली राहत देने कौ घोषणा कौ 2 

आयकर कौ सीमा A 20000 रु. की मामूली वृद्धि कौ गई 

है ओर इसे AI 1,80.000 र. से बदाकर 200.000 रु. कर 
दिया गया Zi 20,000 रु. पर 10% कौ कर Be, अर्थात मात्र 200 
रु. कौ Be देकर माननीय मंत्री महोदय ने मध्यम वर्ग, विशेषकर 
वेतनभोगी लोगों का अपमान किया है। सरकार को यह समदना 
पडेगा कि मध्यम वर्गं के लोग आयकर मे महत्वपूर्णं योगदान करते 

हैँ ओरयेवे लोग g जो कर देने से कभी नहीं बचते। इसलिए, 
मै सरकार से निवेदन करता हुं कि वेतनभोगी लोगो के लिए 
आयकर-सीमा मे बदोतरी कौ जाए। यहां तक कि 200 र. की 

यह मामूली रियायत मध्यम at wl वस्तुतः मदद नहीं करेगी 

जिसकौ क्रय शक्ति काफी घट गई है। यह विश्व भर मे स्वीकार 
कियाजा चुका है कि अमीर लोगों पर अधिक कर लगाए जाने 
कौ आवश्यकता है, क्योकि उनकी भुगतान करने की क्षमता है। 
परन्तु विडम्बना है कि केन्द्रीय सरकार राजस्व सृजन हेतु केवल 

आम आदमिययों को निशाना बनाती है ओर अमीरों को काला धन 
एकत्रित करने देती है। 

मै काले धन के मुदे पर काफौ चिंतित हूं ओर इस धनं को 
निकालकर विदेशों मे जमा किया गया 21 यह सूचित किया जाता 

27 मार्च, 2012 
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है कि स्विस dat में काले धन धारकों कौ सूची मे हमारा देश 
शीर्ष पर है। प्रत्येक वर्षं यह राशि तीव्र गति से बद् रही है परन्तु 
सरकार ने काफी समय से इस मुदे पर कोई ठोस कदम नहीं उदाया 

Zl 

काले धन कौ कुल मात्रा हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद 

का 40% है। यह दुर्भाग्यपूर्णं है कि एक एेसा we जहां 450 
मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैँ वह विदेशी dat में 

खाताधारकों कौ सूची मेँ शीर्ष पर है। इस संबंध मेँ माननीय मंत्री 

जी ने केवल यही कहा है कि काले धन पर एक श्वेत पत्र संसद् 
में रखा जाएगा। माननीय मत्री जी ने यह भी घोषणा at 2 कि 

विदेशों में परिसंपत्तियो at अनिवार्य घोषणा ओर कुछ विदेशी 
सरकारों के साथ det कराधान परिहार aed जैसे उपाय किष 

गए है। परन्तु दुर्भाग्यवश उचित कार्य योजना के अभाव में मात्र 
घोषणाएं हमारे देश में काले धन को वापस लाने में यह मदद् 
नहीं करेगी ओर एसी अप्रभावी घोषणाएं केवल sera मात्र Zz! 

माननीय मत्री ने घोषणा कौ है कि कृषि ओर सहकारिता 
विभाग हेतु कुल योजना परिव्यय 2011-12 मेँ 17.123 करोड रु. 

से 18 प्रतिशत बदाकर 2012 में 20.208 करोड रु. कर दिया गया 

है। परन्तु इस योजना परिव्यय के साथ 4 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष 
को ग्राप्त करना कठिन होगा! कृषि ओर अनुसंधान विज्ञान के लिए 
अधिक आवंरन किया जाए। 

इस uae में मुञ्चे निराशा है कि कृषि अनुसंधान ओर विकास 
हेतु माननीय मत्री नै 200 करोड रु. के आवंटन कौ घोषणा कौ 

है, जो कि संस्थानों ओर th aaa खोजों हेतु उत्तरदायी 
अनुसंधान दल को प्रोत्साहिते करने हेतु पर्याप्त नहीं है। खाद्य सुरक्षा 
के लिए कृषि उत्पादकता को इस समय बढाना महत्वपूर्णं है। अतः 

मै सरकार से अनुरोध करता हूं कि पर्याप्त निधियो का आवंटन 
कर कृषि अनुसंधान sree को अधिक atten दी ae 

इसके अतिरिक्त सेवा कर को 10 से बाकर 12 प्रतिशत करने 

से आम आदमी पर अतिरिक्त भार पड़ा है। महंगाई से त्रस्त लोगों 
को अन अधिक बिल देने og रहे है। यह सभी प्रकार की वस्तुओं 
ओर सेवाओं के मूल्यों मेँ अत्यधिक वृद्धि करने का एक अन्य 
तरीका है। सेवा कर में यह वृद्धि प्रगतिशील राज्य सरकार को भी 
प्रभावित करेगी। 

बच्चों मे कुपोषण देश में सबसे बडी समस्याओं मेँ से एक 

है। यह कहा जाता है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना एक 
मुख्य asta कार्यक्रम है जो छह वर्षं से कम आयु के बच्चों 
कौ स्वास्थ्य ओर पोषण आवश्यकताओं कौ off करता है। माननीय 
मत्री ने आईसीडीएस योजना हेतु 15.850 करोड रु. भी आवंटित
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किए है। यह आवंटन पिछले वर्षं कौ तुलना में 58% अधिक है। 

परन्तु निधियों के आवंटन मात्र से लक्षित परिणाम नहीं आएंगे जब 

तक कि इसे प्रभावी ढंग से लागू न किया जाए। 

अभी भी लगभग 42 प्रतिशत बच्चों का वजन कम है ओर 

वे कुपोषण से ग्रस्त है। बच्चों में कुपोषण व्याप्तता ग्रामीण ast 
में अधिक है। अतएव कुपोषण की बढती समस्या को रोकने के 

लिए ग्रामीण ओर जनजातीय क्षेत्रों मे आरईसीडीएस कार्यक्रम को 

प्रभावी रूप से कार्यान्वितं करने के लिए पहल कौ जानी चाहिए। 

राष्ट्रीय सामाजिके सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत 

आवंटन को 2011-12 मे 6158 करोड रु. से AH 8447 करोड 

रु. कर दिया गया 21 बीपीएल लाभार्थियों हेतु चलाई जा रही इंदिरा 

गांधी राष्ट्रीय विधवा पशन योजना ओर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता 

पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति मासिक पेंशन राशि को 200 

सु. से बदाकर 300 रु. किया गया ZI 

इस मौके पर मै बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु कौ माननीय 
मुख्यमंत्री पुरथची थलाईवी अम्मा वृद्ध लोगों को 1000 रुपए 

प्रतिमाह पेंशन दे रही है। इसे एक उदाहरण के रूप में ध्यान मे 
रखते हुए सरकार को पेंशन कौ न्यून 300 रुपए कौ राशि में 

gent करनी चाहिए क्योकि इस राशि से इसके लाभार्थियों को 
सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी। 

TT का जहां तक संबंध है, अवसंरचना के विकास 

को आवश्यक महत्व नहीं प्रदान किया गया है। योजना आयोग ने 

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक ट्लियन अमेरिकी ster की 

आवश्यकता का अनुमान लगाया है। विकास के लिए अत्यावश्यक 

विद्युत क्षेत्र मेँ भारी निवेश कौ आवश्यकता है। 

इसी प्रकार, सडक, Got, सिंचाई इत्यादि यें भी भारी निवेश 

की आवश्यकता है। चूकि सरकार स्वयं ही इन अवसंरचनात्मक 

परियोजनाओं A निवेश नहीं कर सकती इसलिए व्यापक रूप से 

निजी निवेश ओर पीपीपी वाली परियोजनाओं कौ आवश्यकता है। 

मे सरकार से आग्रह करता हू कि वे तदनुसार ही आवश्यक उपाय 
करे। 

अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व, मे उन लोगों कै प्रति 
केन्द्र सरकार कौ निष्ठुरता के बारे में बताना चाहता हूं जो लोग 

हाल के थाणे चक्रवात, जिसने तमिलनाडु के He जिलों A तबाही 
फैलाई थी, द्वारा बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। माननीय अम्मा के 

कुशल नेतृत्व मेँ तमिलनाडु सरकार लगातार पुनर्वास उपाय करती 
रही है। कितु HR सरकार द्वारा शुरूआती 500 करोड रुपए कौ 
राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राहत पैकेज कौ घोषणा नहीं कौ 
गई हे। 
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इस चक्रवात मे हजारों पेड गिर गए ओर कई किसान बुरी 

तरह से प्रभावित हुए ti इसलिए मै सरकार से अग्रह करता हु 
कि वे तमिलनाडु राज्य में प्रभावित किसानों कौ स्थिति पर विचार 

at ओर ऋण माफी योजना, सन्पिडी में वृद्धि एवं कृषि हेतु ऋण 

सुविधा इत्यादि जैसी कतिपय पुनर्वास योजनाओं सहित आवश्यक 

राहत पैकेज कौ घोषणा करे। 

( हिन्दी] 

“oft दत्ता मेषे (वर्धा); सबसे पहले मै माननीय वित्त मत्री 

महोदय को इस बात के बधाई देना चाहता हू कौ उन्होने भारत 

कौ अर्थव्यवस्था के जमीनी हकौकत का ध्यान रखा है। यह बात 

वित्त मत्री जी ने अपने पोस्ट बजर रिप्पणी मे भी दोहराई है। एक 
तरफ उन्होने जहां देश के किसानों के लिए खजाना खोल दिया 

है वहां मध्य वर्गं को ढाई लाख तक आयकर मेँ we दी है। कुछ 

चीजें सस्ती हुई है तो कुछ महगी। हम wa यह जानते है कि 
बजट मेँ सभी वर्गों को खुश रखना संभव नहीं है। वैश्विक हालात 

को देखे तो यह बजट काफी सकारात्मक है। अतररष्टीय बाजार में 

thet वस्तुओं के ऊचे दाम, विकसित देशों मेँ अनिश्चितता, तेल 

के दामों मे अस्थिरता जैसी समस्या हमारी अर्थव्यवस्था पर लगातार 

दवाव बना रही रै। यह हमारी खुशनसिबी दै कौ हमारे घरेलू बाजार 
पर वैश्विक हालात का परिणाम नहीं हुआ जितना अन्य देशो पर 

हुआ है। वित्त मत्री जीने जो भी कदम उटाये हैँ वह सब स्वागत 
योग्य है। सबसे महत्वपूर्णं बात यह है कि वित्त मत्री जी ने इस 
बजट के माध्यम से भविष्य के भारत का ध्यान रखा है ओर ग्रामीण 

व कृषि aa को sara का समुचित प्रचन्ध किया 21 

म सरकार का ध्यान मुख्यतः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य ओर 
ग्रामीण भारत निर्माण योजनाओं कौ तरफ दिलाना चाहता ह्। यह 

अच्छी बात है कि इस वर्ष ग्रामीण भारत निर्माण योजनाओं के 

अच्छी राशि आवंटित कौ गयी है। पीनै के पानी के लिये पिछले 

वर्षं कौ तुलना में 27 प्रतिशत बाकर 14 हजार करोड कौ गई 

हे, गृह निर्माण के लिये 4 हजार करोड ओर प्रधान मंत्री ग्राम 
सडक योजना के लिये 24 हजार करोड आवंटित किये गये है। 

इसके पहले भी सरकार ने कृषि ओर ग्रामीण भारत कौ दशा सुधारने 

की कोशिश की है लेकिन आवंटित राशि का सही उपयोग में लाना 
सरकार के लिय हमेशा टेदी खीर रही है जिस कारण केन्द्र सरकार 
दास योजना के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किये होते हँ वह बेनेफिशरी 
तक पहुचते-पहुचते सिकुडकर एक ded से भी कम रह जाते 
है। ae भी राज्य सरकार लक्ष्य प्राप्त करना तो दूर, इसके 
आस-पास तक पहुंचने मे भी सफल नहीं eld) एेसी योजनाओं 

का मकसद सिर्फ शोषित-वंचित लोगों का उत्थान करना नहीं है 

"भाषण सभा परल पर रख गया।
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बल्कि मौजूदा asta व सामाजिक असंतुलन को खत्म कर के इन 
में एकरूपता भी लाना दै। आज आवश्यकता है कि सरकार ग्रामीण 

विकास को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दे, जिस कारण गांवों में 

हो रहे पलायन को हम रोक wa 

यह खुशी कौ बात है कि बजट मेँ शिक्षा के क्षेत्र पर गंभीरता 
से सोचा रै ओर सर्व शिक्षा अभियान को 25, 555 करोड धन की 

व्यवस्था कौ है जो पिछले af की तुलना मे 21 प्रतिशत अधिक 
हे। वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण मे कहा है कि 
माध्यमिक शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिये, उच्च शिक्षा 

aa मेँ हमारे विद्वानों का प्रतिशत seq चाहिये ओर तत्र प्रशिक्षण 
कौ व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे देश मेँ स्कूलों कौ कमी को देखते 

हुए, बारहवीं योजना में 6000 नये मोडल स्कूलों का बजर F 

प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आसानी 

से ऋण प्राप्त हो इसलिये ऋण गारंटी कोष कौ स्थापना को घोषणा 

कौ है। सरकार के इस घोषणा से निश्चित ही गरीब ओर 
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को फायदा erm 

वित्त मत्री महोदय ने स्वास्थ्य के लिए 2012-13 के बजट में 

महत्वपूर्ण घोषणाएं कौ हे, (1) हमारा देश पोलिओ से मुक्त हो 
गया है एक महत्वपूर्ण घोषणा थी! (2) कैन्सर, एड्स, बी.पी. जैसी 
बीमारियों मेँ उपयोग मेँ आने वाली दवारईयां ओर उपकरण सस्ते 

किये gi (3) मोजुदा रीका यूनिरों का आधुनिकौकरण ओर चेन्नई 
मँ नया रीका युनिर स्थापित किया जायेगा। (4) आशा कार्यकर्ताओं 

का ओर विस्तार किया जायेगा ओर उनकौ wee भी aad 

जायेगी। 

एनआरएचएम के लिए 18.115 करोड रुपए से बदाकर 
20,822 करोड रुपए किया गया है। स्वास्थ्य मिशन योजना शहरी 

कषत्रं A भी लागू होगी। रष्टय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया 
जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 20.822 करोड 

रुपए का प्रावधान किया गया है। एम्स कौ तर्ज पर देश भरम 

7 नए मेडिकल कोँलेज खोले जाएगे। शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना 

शुरू कौ जाएगी। 

इन सब योजनाओं को देखकर लगता है कि वित्त मत्री जी 
नै देश की स्वास्थ्य से जुदी समस्या पर उचिते ध्यान दिया हे। मेँ 

सरकार का ध्यान ग्रामीण कौ तरफ दिलाना चाहता हु। ग्रामीण क्षत्र 
मेँ इलाज कौ समुचित व्यवस्था न होने के कारण मरीजों का समय 

पर इलाज नहीं होता ओर अनेक बार मरीज की मृत्यु हो जाती 

al 

शहरों कौ तुलना में गांवां मे डाक्टरो का प्रतिशत बहुत कम 
है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि, जो डाक्टर गांवों में 
ओर ae के क्षेत्रं मे काम करते हैँ उनको प्रोत्साहन देने के 
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लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए ओर उनको विशेष पदोन्नति 

भी दी जानी चाहिप। 

अत में सरकार का ध्यान महाराष्ट कौ तरफ दिलाना चाहता 

Gi यह सही है कि महाराष्ट अन्य राज्यों के तुलना में विकसित 
हे। लेकिन यह विकास उस शरीर की तरह है जिसका एक हाथ 
स्वस्थ है ओर दूसरा अस्वस्थ है मेरा कहने का मतलब यह है 
कि जिस तरह पश्चिम महाराष्ट का विकास हुआ है, उसकी तुलना 

मेँ हमारे विदर्भं का विकास नहीं के बराबर है। मै अपने सरे 
संसदीय कार्यकाल मं लगातार विदर्भं पिछदेपन कौ बात ord आया 

हू लेकिन दुर्भाग्य से ws यह कहना पड़ रहा है की विदर्भं की 

एक भी समस्या आज तक हल नही हुई है। मँ उन समस्याओं 

को फिर उजागर करना AEM! 

नागपुर शहर में मिहान (मल्रीमोडल हब एअरपोर्ट) प्रकल्प 

कौ घोषणा feu तीन वर्ष हो चुके है, देश तथा विदर्भं की तकदीर 
बदलने वाला यह प्रकल्प आज ठंडे वस्ते पे पडा हुआ है WA 
दुर्भाग्य से यह कहना पड रहा है कि जिस रप्तार से मिहान का 
काम होना चाहिए बह कहीं भी दिखाई नहीं देता। भारतीय वायुसेना 

कौ 278 हेक्टेयर जमीन ओर उसके बदले वायुसेना को 400 हेक्टेयर 

जमीन देने के करार पर मिहान कंपनी ओर वायुसेना मे सहमति 
बन चुकी है पर इस wad पर कारवाई अभी तक होनी बाकी 

हे, जिस कारण मिहान प्रकल्प पूरा होने में बाधा उत्पन हो रही 
है। 

हमारी दूसरी मांग कृषि सिंचाई को लेकर है! मेँ वित्त मत्री 
जी को धन्यवाद देना aT कौ उन्होने किसानों कौ अनदेखी नहीं 
at इस वर्ष के बजट में खेती के लिये खर्च की सीमा 5.75 

करोड कर दी गई है जो fied वर्षं के तुलना में एक लाख करोड 
ज्यादा है। आपको यह मालूम होगा कौ विदर्भं अवर्षण ग्रस्त क्षत्र 
है। यहां कौ सारी खेती मानसून पर आश्रित है। अगर मानसून 

मेहरबान रहा तो कपास, सोयाबीन है दलहन की फसल होती है 
नहीं तो हमारे नसीब मे अकाल तय है। पिछले साट वर्षो में इसमें 

कोई परिवर्तन नहीं आया जिस कारण किसानों में लगातार असंतोष 

ae रहा है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे ZI विदर्भ 
की नन्वे फौसदी जनता खेती पर निर्भर हे। विदर्भं का किसान 

मेहनती हे। मे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पर्याप्त मात्रा 
में सिंचाई व्यवस्था कौ गई तो दूसरी हरित क्रांति मेँ द्री नहीं होगी। 
मेरा सरकार से निवेदन है कि वित्त मत्री जी ने अपने बजट में 

सिचाई व्यवस्था के लिये काफौ राशि उपलब्ध कराने कौ बात कही 
है। अगर सरकार इस राशि में से कुछ राशि विदर्भं के सिंचाई 

व्यवस्था को देती है तो, हमारे पीने के पानी कौ समस्या, खेती 
के पानी की समस्या ओर अकाल से हमेशा के लिये मुक्ति मिलेगी 
ओर लगातार हो रही किसान आत्महत्याओं पर सेक लगेगी।
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इसके अतिरिक्त माननीय fad मत्री जी का ध्यान सोने पर 

जो एक्साईज ङ्यूटी लगाई जा रही है उसको तरफ दिलाना ET 
मेरे देखने मे आया है कि aie स्वर्णकार सभी लोग इससे चितित 

tl उन्हें उर है कि कहीं फिर से एक्साईज इंस्पेक्टर का राज शुरू 

ना हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि was ड्यूटी तुरत हटाने 

कौ कृपा करे। 

( अनुकाद)] 

*श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्यकुमारी) : म, 16 मार्च, 
2012 को माननीय वित्त Wat जी द्वारा प्रस्तुत वर्षं 2012-13 के 

आम बजट पर विचार Ta करने का अवसर प्रदान करने के लिए 

धन्यवाद देती हू मँ वर्षं 2012-13 के लिए एसे प्रभावी ak 
विकासोन्मुख बजर को प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री 

को बधाई देती हू। 

हमारे देश के समक्ष करई चुनौतियां है। हमारे पास बहुत 
संसाधन हैँ ओर इनके इस्तेमाल से हमने अब तक विभिन क्षेत्रो 

मे बेहतरीन उपलब्धि हासिल कौ है। मै मानती हूं कि जो चुनौतियां 
हमारे we के समक्ष हैं, इनसे निपटने के लिए् यह बजर पूर्णतः 
उपयुक्त ओर विकासोन्मुखी है। वर्तमान मे हमारी आर्थिक विकास 

द्र 7.6 प्रतिशत है ओर आशा है कि यह ओर बेहतर होगी। वैश्विक 
मंदी के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत कौ विकास द्र 
को बनाए रखा है। किंतु मै यह बताना चाहती = कि कृषि क्षत्र 

मेँ विकास दर में कमी आई है जो 2.5 प्रतिशत के आसपास 21 

आज हमारे किसानों के समक्ष सबसे बडी चुनौती उनके उत्पादों 
का विपणन है। उन्हे अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य नहीं मिल रहा 

et माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती दुं कि सरकारे को हमारे 
किसानों के लिए इस संदर्भ मे अधिक ध्यान रखना चाहिए ताकि 
उनको कदी मेहनत फलदायी हो सके। 

सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों के लिए लगभग एक लाख 

fos हजार करोड व्यय करने का प्रस्ताव है तथा यह राशि 

पिछले af at तुलना मे 18 प्रतिशत अधिक है। 

"मनरेगा ' योजना के लिए चालीस हजार करोड रूपये आवंटित 

किए गए थे जिसमे से 31 हजार करोड रुपये व्यय किए गए एवं 

9 हजार करोड रुपये का उपयोग नहीं किया गया। सर्व शिक्षा 

अभियान (एसएसए) पर 25,555 करोड रु. व्यय करने का प्रस्तावे 

है जो पिछले वर्षं की तुलना 4 21 प्रतिशत अधिक है। 

बजट मे, प्रधानमंत्री ग्राम सट्क योजना (पीएमएसवाई) के 

लिए 24 हजार करोड रुपये का प्रस्ताव किया गया जो विगत वर्ष 

कौ तुलना में 20 प्रतिशत अधिक 21 राष्टरीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 

*+भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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(एनआरएचएम) के लिए आवंटन मं 19 प्रतिशत वृद्धि कर 18,515 
करोड रुपये कर दिया गया है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय 

शहरीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के आवंटन को 68 प्रतिशत 

बाकर 12522 करोड रु. कर दिया गया है। इंदिरा आवास योजना, 

मध्याहन भोजन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राजीव 

गाधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा समेकित बाल विकास योजना 

आदि के आवंटन में वृद्धि कौ गई हे। 

भँ माननीय वित्त मत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हू कि 
उन्होने आयकर Be कौ सीमा को एक लाख अस्सी हजार से 

बदाकर दो लाख करनै कौ घोषणा कौ है। आयकर दाताओं के 

लाभ के लिए बेयक्तिकं आयकर के eta मे बदलाव किया गया 

हे। मेरा वित्त मत्री से विनम्र अनुरोध है कि वह ग्रामीण ओर शहरी 
दोनों ast मेँ विशेष रूप से समाज के गरीब तबकों के कौशल 
मे वृद्धि पर ज्यादा ध्यान द। हमें व्याज दरों को कम केरने कौ 

आवश्यकता हे। yeaa को कम करने के लिए् व्याज दरें aa 
रहना कोई समाधान नहीं है। मै अनुरोध करती हूं कि शिक्षा ऋण 
पर व्याज दर में ओर कमी कौ we 

पूरे देश विशेषकर मेरे राज्य तमिलनाडु में समाज के गरीब 

तबके के छात्र अपना अध्ययन बडी कदिनाई से करते 21 वे अपने 

amt के अध्ययन के लिए dat से ऋण लेते है। मँ माननीय वित्त 

मत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि वह छात्रों ओर उनके 
अभिभावकों पर से ae कम करने के लिए व्याज द्र कम करें 

तथा यदि संभव हो, तो हमारे समाज के गरीब ओर अध्ययनशील 

छात्रों के लिए व्याज माफ करद् 

मध्यतर्गीय परिवारों को लाभ देने के लिए आवास ऋण पर 

व्याज दर् का उचित निर्धारण किया ae 

qo माननीय वित्त मत्री से अनुरोध करती हूं कि वह मेरे 
अनुरोधों पर विचार at 

मे पुनः faa मंत्री को बजट मेँ विभिन्न क्षेत्रं में बहुत से 
लाभप्रद प्रावधान की घोषणा करने एवं इसे अधिक विकासोन्मुख 

तथा फलदायी बनाने के लिए बधाई देती Zl 

(हिन्दी) 

*श्री हरिभाऊ जावले (Wa): 2012-13 के जनरल बजट 

पर मेरे विचार मै सदन में रखना चाहता हू। यह 2012-13 का 
बजर 12 वीं पंचवर्षीय योजना का पहला बजर है। वैश्विक स्तर पर 
आर्थिक हालात देखते हुए इस साल का बजट सरकार कौ तरफ 
से बेहद अहम माना जा रहा है। इस बजट का कुल अनुमान 

*+भाषण सभा परल पर रखा गया।
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14.909.25 अरब रुपये है। इसमे 5135.90 अरब रुपये का राजकोषीय 

घाटा छोडा गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत है। 
कुल प्रस्तावित खर्च में सिर्फ 5210.25 अरब रुपये कौ राशि का 

प्रावधान योजनागत मद से किया गया है ओर बाकि भरकम 9699. 

00 अरब रुपये की राशि गैर योजनागत मदो मेँ खर्च होगी। 

योजनागत प्रावधान में गत वर्षं के कृषि आवंटन में 18 प्रतिशत 

बदाकर 20.208 करोड कर दिया है। कृषि कर्ज 575 000 करोड 

किया है इससे थोडी बहुत राहत किसानों को मिल सकती है लेकिन 
सरकार जो खाद्य सुरक्षा बिल ला रही है उसे अच्छी तरह से लागू 
करने के लिए जो कृषि विकास दर 4 प्रतिशत चाहिये उसके लिए 
काफी नहीं हे। 

65 प्रतिशत जनता को सरकार उस बिल के माध्यम से सस्ता 

अनाज देना चाहती है। जनता & लिए यह बिल लुभावना होगा 
लेकिन उसका पूरा ata किसानों पर ved वाला है। इसके लिए 
किसानों को ज्यादा उत्पादन निकालना पडगा। 

मं माननीय प्रणब दा के सामने किसानों के लिए ओर सरकार 
का मिशन पूरा करने के लिए कुल मागें रखना चाहता हू। 

1. खाद्य सुरक्षा विल आने के बाद काम करने वाले हाथ 
कम होने कौ आशंका है। खेती में काम करने के लिए 

आज ही मजदूर मिलते नहीं, इस बिल के बाद उसमे 
कटौती हो जाएगी इसके लिए खेती में काम करने वाले 

मजद्रों को उसके जमीन के मुतालिक मनरेगा से मजदूर 

मिलना चाहिए। 

2. ज्यादा उत्पादन निकालने के लिए किसानों को सिंचाई, 

ऊर्जां ओर कुछ इन्फरास्टक्वर की व्यवस्था जिसमे खेती 

अन्तर्गत कराई के रास्ते ओर भंडारण गृह कौ व्यवस्था 

मिलनी चाहिए 

पिछले आर्थिक सर्वेक्षण मे var कहा गया था कि एक साल 

मे पूरे देश में काम से कम 50.000 करोड का नुकसान Geri 

के खेत से मुख्य रास्ते पर लाने की व्यवस्था न होने से ओर 
भंडारण की समस्या को लेकर होता ZI 

मे माग करता ¢ कि किसानों कौ कटाई के रास्ते बनाने के 
लिए 10.000 करोड रुपये ओर भंडारण के लिए 10000 करोड 

रुपये का प्रावधान इसमे करना चाहिए। मेरे जलगांव aa से पुरे 
देश में केला (बनाना) जाता है। पूरा केला हमे बारिश मेँ निकालना 

पडता है। खाद्यान कभी-कभी बारिश मे निकालना पडता है। इसके 
लिए 109 करोड रुपये का एक प्रायोगिक परियोजना (जलगांव जिले 

के कटाई के रास्ते बनाने का) राज्य सरकार के माध्यम से हमने 

27 मार्च, 2012 सामान्य बजट (2012-13) सामान्य चर्चा 816 

केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास भेजना है, ये 
कराई के रस्ते का प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी देने के बारे 

में मैने योजना आयोग के अध्यक्ष, माननीय अर्थं मंत्री प्रणबदा को 
पत्र देकर मांग भी की है, कृपया देश के किसानों के इस पथदशीं 
प्रस्ताव को आप मंजूर कौजिए। प॑त प्रधान ग्रामीण सडक योजना 

लागू करने के बाद माननीय sea ot a am ea A at नहीं 
पूरी दुनिया में लिया जाता है। माननीय प्रणब दा आपये खेती 

अंतर्गत कराई के रास्ते कौ योजना शुरू करो, आपका भी नाम 

देश के किसानों at जुबानों पर होगा। 

सिचन के लिए देश कौ पूरी 13 लाख वारर बाडीज आर. 

aan (श्री आर) योजना के माध्यम से तैयार करनी चाहिए 

ए.आई.बी.पी. योजना के माध्यम से अधूरी सिंचन योजनाएं त्वरित 

पूरी करने के लिए गति दिया जाना जरूरी 21 कृत्रिम पुनर्भरण के 
लिए महाराष्ट्र के जलगांव जिले मेँ तापी नदी पर मेगा रिचार्ज स्कीम 

का प्रस्ताव सी.जी.डन्ल्यू.बी. कौ ओरसे देने के बाद भी मंजूर नहीं 

हे, उसे मंजूरी मिलना चाहिए्। ऊर्जा का पूरा प्रावधान किसानों के 
लिए होना चाहिए। उर्वरक समय पर ओर सस्ती कीमत पर मिलना 
जरूरी 2 

मेरी माननीय प्रधानमत्री, माननीय अर्थ मंत्री जी से मांग रहेगी 

कि खाद्य सुरक्षा बिल को पूरा करने के लिए कृषि मंत्रालय को 

स्वतंत्र बजर मिलना चाहिए। देश के 6.5 लाख गांवों मेँ खेती है, 
किसान है. 60 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है। देश का विकास 

कृषि विकास पर निर्भर है तो उसके लिए wade बजर होना ही 
चाहिए। 

सर्वसामान्य कर दाताओं कौ मांग धी कि आयकर A 3.00 

लाख रुपये तक की आय तक कौ आयकर में we मिलनी चाहिए, 
यह मांग पूरी करनी afer 

सोने के गहने बनाने के लिए उत्पादन पर 0.3 प्रतिशत 

एक्साइज उयूटी लगाई है, उसे रद्द करना चाहिए क्योकि उस पर 
50 लाख कारीगरों का भविष्य निर्भर हे 

{अनुवाद 

*श्री एन. पीताम्बर कुरूप (कोल्लम) : आम बजट 2011-12 
यह दर्शाता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद मेँ पिछले दो वर्षो 
में प्रत्येक वर्षं 8.4 प्रतिशत कौ दर से वृद्धि के पश्चात 2011-12 

में वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। तुलनात्मक रूप 
से भारत अभी भी आर्थिक वृद्धि के मामले में अग्रणी देशों में 
से एक है। हमारा कृषि क्षेत्र अच्छी तरक्की कर रहा है। भारत 
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की आर्थिक मंदी के लिए कम ओद्योगिक वृद्धि लगभग पुरी तरह 
जिम्मेदार है। 

आगामी वित्त वर्षं के दौरान पांच लक्ष्य चिन्हित किए गए हैः 

1. घरेलू मांग आधारित वृद्धि दर पुनः प्राप्त करने पर ध्यान 
aid करना; 

2. निजी निवेश A उच्च वृद्धि द्र शीघ्र प्राप्त करने हेतु 

वातावरण तैयार करना; 

3. विशेष रूप से कोयला, बिजली, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे 

ओर नागर विमानन सहितं कृषि, ऊर्जा wa परिवहन 

ast मे आपूर्ति के गतिरोध को दूर करना; 

4. विशेष रूप से अत्यधिक प्रभावित 200 जिलों मे कुपोषण 

की समस्या का खमाधान करने के लिए निर्णायक 

हस्तक्षेप करना; ओर 

5. परिदान प्रणाली, शासन ओर पारदर्शिता मे सुधार लाने 
के लिए तथा काला धन ओर सार्वजनिक जीवन में 

भ्रष्यचार की समस्या के समाधान हेतु लिए गए निर्णयो 

का शीघ्र एवं समन्वित कार्यान्वयन। 

हमारे देश में fred एक वर्ष में पोलियौो का कोई मामला 
जानकारी में नहीं आया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का 
उदेश्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जैसी संस्थाओं कौ स्थापना करना 

तथा 7 ओर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के wee को 
शामिल करने के लिए मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का 
प्रोनयन अवश्यंभावी हो गया है। इससे वहनीय तृतीयक चिकित्सा 
विद्याओं की उपलब्धता बदेगी। 

महात्मा गांधी रष्टय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण 

कामगारो के लिए एक प्रभावी न्यूनतम मजदूरी दर है। इससे आर्थिक 

at के कारण होने वाले प्रयास में कमी आई है। सामुदायिक 

परिसंपत्तियां सृजित की गई हैँ ओर बंजर ओर परती जमीन at 

उत्पादकता मेँ वृद्धि हुई हे। 

बीपीएल लाभार्थियों के लिए इदिरा गांधी राष्टरीय विधवा पेंशन 

योजना ओर इदिरा गांधी राष्ट्रीय अशक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत 
प्रति व्यक्ति मासिक पेशन् राशि को 200/- रुपये से बदाकर 300/- 

रुपये कर दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एक परिवार 
के 18 से 64 at की आयु at के कमाने वाले मुख्य व्यक्ति 

कौ मृत्यु पर उस समय दी जा रही एकमुश्त राशि 10.000 रु. 

को दोगुना करके 20.000/- रुपये कर दिया गया है ओर इतनी 

ही राशि का अंशदान रज्य aan से अपेक्षित है। इस बजर में 
विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक गैस ओर 
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तरलीकृत प्राकृतिक गैस को मुल शुल्क से मुक्त कर दिया गया 

ral 

अगले पांच वर्षो मे भारतीय रेल यात्री सुरक्षा ओर बेहतर सेवा 
प्रदान करने के लिए दो बडी परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। 
ये परियोजनाएं तीव्र गति वाली रेलगादी के लिए रेलगाड़ी सुरक्षा 

जर चेतावनी प्रणाली अधिष्टापित करना ओर रेल पटरी अवसरंचना 
का उन्नयन करना है। इनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक 
उपकरणों पर से मूल उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से कम करके 

7.5 प्रतिशत कर दिया गया ZI 

इस बजट की महत्वपूर्णं बात यह है कि छह विशिष्ट 
जीवन-रक्षक ओषधिया८रीके उत्पाद शुल्क सी.वी.डी. से पूर्णतः मुक्त 
कर दिए गए है। इन्हें एच.आई.वी./एद्स, गुदे के कैसर आदि जैसी 
बीमारियों के उपचार या रोकथाम हेतु उपयोग करिया जाता है। 

महिलाओं ओर बच्चों मेँ प्रोटीन at कमी ओर कुपोषण को 

रोकनै के लिए सोया प्रोरीन कंसेण्ेर ओर आदसोलेटेड सोया प्रोरीन 

पर क्रमशः 30 प्रतिशत ओर 15 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क 

घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। आयोडीन युक्त नमक के 

सेवन से आयोडीन की कमी ओर इससे संबंधित बीमारियां नहीं होती 

है मे उत्पाद शुल्क में 6 प्रतिशत कौ कमी के साथ ही बुनियादी 
सीमा शुल्क मे 2.5 प्रतिशत की कमी दी गई हे। जीवाणु संक्रमण 

इलाज के लिए प्रोवायोटिक्स एक किफायती साधन है। अतः इन 
पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क को 10 से 15 प्रतिशत तकं 
घटा दिया गया है। 

म माननीय वित्त मंत्री द्वार प्रस्तुत किए गए संतुलित ओर वृद्धि 

आधारित आम बजट का समर्थन करते हुए सरकार से, केरल राज्य 
कौ अनिवार्यं आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध कशता ZI 

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अतिर्गत केरल के कोल्लम 
मे एक अखिलं भारतीय aidan संस्थान स्तर को एक संस्था 

कौ स्थापना की जाए 

महात्मा गाधी के महान आदर्शो का अनुपालनं करने वाले 

खादी कर्मियों के feat की रक्षा की जाए। उनको एक विशेष विरीय 

पैकेज दिया जाए। उनके वेतन ओर पेंशन को बढाया जाये। 

कायर, हथकरघा, काजू ओर Asam समुदाय बहुत परेशानी 
मे है। इनको आवास सुविधा ओर fasts वित्तीय पैकेज दिया जाए। 

आये, टैक्सी ओर अन्य निजी चालक बहुत परेशान Zi उनको 
a उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं ओर पेंशन सुविधा प्रदान 
की जाप्।
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घरेलू नौकरानियों ओर रसोइयों के समुदाय की हमारे देश मं 
अत्यधिक अनदेखी कौ गई ZI 

इनको वित्तीय सहायता, पेंशन ओर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान 

करने के लिए उपयुक्त कानून का क्रियान्वयनं किया जाना चाहिप्। 

निर्धन परिवारों ओर उन गरीब परिवारों, जो अपनी बेटी के 

विवाह के दौरान सोना खरीदते हैँ, कौ मदद करने के लिए सोने 
ओर चांदी की खरीद पर लगाए जाने वाले दो प्रतिशत कर के 

प्रस्ताव को वापस लिया जाना चाहिए्। 

.पेटेट-धारकों के अलावा कंपनियों को जीवन-रक्षक दवाएं 

बनाने की अनुमति देने संब॑धी सरकार के ae फैसले से देश मे 
दवाओं की कीमतें कम करने मे मदद मिली 21 मेरा सरकार से 
निवेदन है कि इस निर्णय को सभी दवा उत्पादक कंपनियों तक 

विस्तारित at ताकि देश में दवाओं की कीमतें सस्ती हो ach 

देश में केरल रबर का प्रमुख उत्पादक राज्य है। रबर के 
उत्पादन ओर उपयोग को बढावा देने के लिए पुनालुर, कोल्लम 

मे एक रबर पार्क विकसित किया जाना ate 

केरल में काजू श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता के पैकेज 

को घोषणा कौ जानी चाहिप्। 

समुद्र में हत्याओं, हमलों ओर कटिनाइयों को der वाले 

Tg के जीवन कौ रक्षा के लिए एके व्यापक कानून 

अधिनियमित किया जाना चाहिए। 

केरल में pects के विकास के लिए पूर्व में घोषित किए 

गए वित्तीय पैकेज को तत्काल कार्यान्वितं किया जाना afer 

छात्रों को आसानी से ऋण लेने मे मदद करने के लिए dat 

के कठोर ऋण नियमों को सरल बनाया जाना चाहिप्। छात्रों को 

दिए गए शैक्षिक ऋण का व्याज माफ किया जा सकता है। 

केरलं को अधिक चावल, चीनी ओर te आवंटित किया जाना 
चाहिए क्योकि वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली काफी मजबूत ओर 
पारद्शीं है। 

केरल H एक आईआईटी कौ स्थापना कौ जानी चाहिर्। 

aay सरकार के सेवारत ओर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के फायदे 
के लिए कोल्लम मे एक सीजीएचएस कद्र खोला जाना चाहिए। 

कोल्लम, केरल मे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के उप-केद्र at 

स्थापना कौ जानी चाहिए, 
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कोल्लम मेँ पेयजल कौ कमी को दूर करने के लिए वहां एक 

समुद्र॒ जल-शोधन केंद्र खोला जाना चाहिप्। 

केरल के लिए एक विशेष अकाल सहायता पैकेज की घोषणा 

की जानी चाहिप्। 

इन्हीं शब्दों के साथ, मै अपनी बात समाप्त करता Zl 

भश्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी); हमारे प्रिय नेता 

Si कलैनार ने माननीय वित्त मत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर 

प्रतिक्रिया दी है कि यह बजर स्वागत ओर परिहार्य विशेषताओं का 

मिश्रण है ओर लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने ओर अर्थव्यवस्था 
को|आगे ले जाने मँ इसकी क्षमता को अभी देखना erm 

बजट के कुछ सकारात्मक पहलू हे विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण 
ओर कृषि अनुसंधान के संबंध मे, wg यह युवाओं को कृषि कौ 

ओर आकर्षित करने के विषय में बिल्कुल मौन है। हाल ही के 

एक आर्थिक सर्वेक्षण ने उल्लेख किया है कि कृषि ओर संबंधित 

क्षेत्रों का योगदान पिछले ad के 14.5 प्रतिशत के मुकाबले 
2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद के 13.9 प्रतिशत तक नीचे आया 

है ओर ग्रामीण भारत में कृषि अब भी रोजगार प्रदान करने वाला 

प्रमुख aa बना हुआ रै। एनएसएसओ कौ रिपोर्ट के मुताबिक, 

ग्रामीण ओर शहरी दोनों क्षेत्रों में नियोजित प्रति एक हजार लोगों 
मे से 750 से ज्यादा लोग कृषि क्षेत्र a नियोजित हैँ। इस प्रकार, 
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का घटता हुआ 

योगदान रोजगार के लिए एक बढती हुईं जिम्मेदारी बन रहा 2 

हमारी आबादी अधिकांशतः युवा है ओर 2020 तक भारत नौजवान 
का राष्ट होगा। दुर्भाग्य से कृषि कौ ओर युवाओं को आकर्षित करने 

ओर इस क्षेत्र मे उन्हें बनाए रखने के लिए बजट मेँ कोई प्रावधान 
नहीं है, जो आज भारतीय कृषि के लिए aad बडी चुनौती 21 
एक एेसा खाद्य सुरक्षा विधेयक, जो निर्धारित मात्रा म खाद्यान पाने 

का कानूनी अधिकार देता है, लागू होने के साथ ही उत्पादकता, 

लाभप्रदता ओर सुलभता सुनिश्चित करना ओर भी जरूरी हो गया 

है। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रो मे शिक्षित युवा पुरुष-महिलाओं को कृषि 
को पेशो के तौर पर अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कदम 
उठाए जाने होगे। 

साहकिल आम आदमी का वाहन है ओर उस पर सीमा-शुल्क 
30 प्रतिशत तक बढाने से परहेज किया जाना चाहिए em विनिवेश 

प्रस्ताव कोई अच्छा प्रस्ताव नहीं है ओर यह अस्वीकार्य है। हालांकि, 
कृषि aa ओर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के few 
आवंटन मेँ 18 प्रतिशत वृद्धि, कृषि ऋण के लिए 5.75 खरवब रु. 

*+भाषण सभा पटलं पर रखा गया।



821 सामान्य FIZ (2012-13) सामान्य चर्चा 

का आवंटन; 3804 करोड र. कै बुनकर ऋण को बट्टे खाते में 

डालना; राजीव गांधी के नाम पर इक्विरी निवेश योजना; टीकाकरण 

इकाई कौ स्थापना, फिल्म उद्योग को सेवा-कर से we ओर पिछले 

ay एक भी पोलियो का मामला दर्ज न होना; स्वागत योग्य है। 

उर्वरकों, एलपीजी ओर केरोसिन पर लाभार्थी को प्रत्यक्ष राजसहायता 

प्रदान करने की घोषणा एक सराहनीय कदम है। हालांकि, गरीबों 
के लिए राजसहायता में कमी का परिहार किया जाना चाहिए 

इसलिए, जैसा कि हमारे प्रिय नेता ड. कलैनार ने कहा है यह 
बजट एक मिश्रित बजट है। 

मद्ये यह कहते हुए भी खेद है कि बढ़ती कौमतों पर रोक 
लगाने, घटाने या इनका नियत्रण करने के लिए कोई प्रयास नहीं 

किए गए है! 

एक अन्य बात, जो मै कहना चाहूगा, वह स्वास्थ्य से संबधित 

है। वस्तुतः स्वास्थ्य ही धन है ओर देश के लोगो का स्वास्थ्य राष्ट 
की संपदा है। स्वास्थ्य-देखभाल पर, वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण 

स्वास्थ्य योजना के लिए मात्र 2700 करोड रु. की आवंटन वृद्धि 
घोषित कौ है। माननीय वित्त मत्री ने कुक सरकारी मेडिकल कलेजो 
में बेहतर तृतीयक स्वास्थ्यचर्या के लिए एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य 
योजना ओर सुधार शुरू करने की घोषणा कौ zi यह सराहनीय 

है, लेकिन इनमें से कोई भी उन सुधार. प्रस्तावों के स्तर का नहीं 
है जो अभी खोलना उपयोग के बराबर है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना 
के अतर्गत भी स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण बहुत नहीं बदला है। 
यूएचसी के अंतर्गत निःशुल्क उपचार प्रदान करने वाले राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य पैकेज को आगे बदाने के लिए अधिक सरकारी सहायता 
कौ आवश्यकता होगी। 

इन सभी लक्ष्यां कौ प्राप्ति के लिए, सरकार को स्वास्थ्य पर 

खर्च को कम से कम राष्ट्रीय जीडीपी का 2.5 प्रतिशत करना 

चाहिए जो वर्तमान में 1.2 है। राजकोषीय घारा पिछले at के 

अनुमानित बजट को पार कर गया जबकि प्रास्भ से ही जोर घारा 

कम करने पर था। राजकोषीय घाटा कम करने के लिए कोई ठोस 

सिद्धात आपके पास नहीं है जबकि भारत में सार्वजनिक ऋण ओर 

जीडीपी का अनुपात 2010-11 के 51.2% से घटकर् 2011-12 

H 45.71% पर आ गया है। तथापि, राजकोषीय घाटा कम करने 

की धुन मेँ वित्त मत्री द्वारा कुछ विचित्र नीतियों कौ घोषणाएं कौ 
गर्ह ZI 

सबसे पहले तो यह कि राजकोषीय घाटा कैसे कम किया 

जाए? यह दो विकल्पों से किया जा सकतादहैः यातो कर-संग्रहण 

मेँ वृद्धि करके या फिर व्यय कम करके। कर-संग्रहण के संदर्भ 

में कहू तो, प्रत्यक्ष-कर-संग्रहण में काफौ कमी आई हे, ओर इस 
विषय A तार्किक कदम होगा- प्रत्यक्ष कर-संग्रहण को FMM 
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लेकिन वित्त मंत्री ने यह निर्णय लिया है कि वेतन-भोगी लोगों को 

कर मे राहत दी जाए ओर arte जगत से कर संग्रहण के लिए 
उन्होने pe नहीं fea set के शब्दों में कहा जाए तो वेतन 

भोगियों को दी गईं कर-राहत के कारण 4500 करोड रु. कौ 

राजस्व-हानि होगी। कर-संग्रहण बढाने हेतु, वित्त मत्री जी को 
भरोसा है कि अप्रत्यक्ष करो मेँ वृद्धि करके 45940 करोड र. का 
अतिरिक्त राजस्व wa em सामान्य अर्थशास्त्र कहता है कि 

प्रत्यक्ष कर FN अप्रत्यक्ष कर से राजस्व जुटाना प्रतिगामी 

कदम होता है। दूसरी तरफ, अप्रत्यक्ष करो में वृद्धि के कारण, 
अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फौति का दबाव बढता है। भारतीय रिजर्व बैक 

ने पहले से ही चेतावनी दी है कि ओर अप्रत्यक्ष करौ पर मुद्रास्फीति 
aed के खतरे कौ। एेसी निर्भरता सरकार कौ महंगाई कम करने 

कौ प्रतिबद्धता पर संदेह उत्पनन करती है। तथापि यह भी ध्यान 
रखा जाना चाहिए कि बहुत सी वस्तुएं, जिन पर उत्पादे शुल्क 

बढाया गया हे, विलासिता कौ वस्तुए हैँ, अतः इसका स्वागते है। 
परन्तु प्रतिभूति संव्ययवहार कर म कटौती दर्शाती टै कि सरकार 
आम आदमी के बजाय वित्तीय राजधानी के हितों के संरक्षण में 

अधिक रुचि ले रही है। अगले वित्तीय वर्ष मेँ सार्वजनिक क्षेत्र की 
इकाइयों के विनिवेश से निधि संग्रहण का लक्ष्य 30000 wes 

रु. घोषित किया गया ZI 

अन्य शब्दों में, इसलिए इस बजर मे प्रस्तावित राजस्व ओर 

व्यय निश्चय ही धनिक समर्थक ओर गरीब-विरोधी 21 

मेरा वित्त मंत्री से प्रश्न है कि हालाकि राजकोषीय घाटे मेँ 
कटौती महत्व कौ है, पर हमें मुदरास्फीति पर संतुलित नियंत्रण भी 
रखना em मेरे विचार में सेवा कर में वृद्धि मध्यम-आय वर्ग 
परिवारों का Fa बदाएगी ओर मुद्रास्फीति ओर अधिक वुद्धि का 

मार्गं प्रशस्त HET मुद्रास्फोति का सामना करने के लिए क्या कदम 
उठाए गए है? 

सरकार के व्यय का मुदा यहीं समाप्त नहीं होता। अर्थव्यवस्था 
A मदी at प्रवृत्ति रही है। यदि इस मंदी को बदलना है, तो देश 
में निवेश मेँ वृद्धि करनी होगी, जौ पिछले af भी कम रहा Zi 

मुदा इसलिए उठ रहा है कि कैसे निवेश में वृद्धि को सुनिश्चित 
किया जाए। इसके दो तरीके हैँ, जिनसे निवेश को बढाया जा सकता 

है। पहला सार्वजनिक निवेश मेँ वृद्धि के द्वारा ओर दूसरा निजी 
निवेश के द्वारा 

पिछले वर्ष इन दोनों ही निवेशो मे कमी आई ti अतः सरकार 
इस बारे में क्या कर रही है? वित्त मत्री अपने भाषण मे उन Heal 

की एक लंबी सूची देते हे, जो वह अर्थव्यवस्था मेँ निवेश बहाने 
के लिए उठाना चाहते हैँ। ये सभी कदम निश्चित रूप से निजी 

ate aa को संकेत देते है कि सरकार द्वारा उनके हितों की
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रक्षा कौ जाएगी। यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है क्योकि भारतीय 
अर्थव्यवस्था मे वर्तमान सवृद्धि प्रक्रिया अनिवार्यतः कापरिर क्षेत्र द्वारा 
चलाई जाती है। इस at के ase में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों 
के विनिवेश का 30000 करोड रु. का लक्ष्य निर्धारित किया गया 

है। 

सार्वजनिक क्षेत्रे के उपक्रमो मे विनिवेश परिवार चलाने के 

लिए सोना बेचने जैसा है। इसलिए, सरकार को इस संबंध मेँ बहुत 

सतर्क रहना चाहिए, क्योकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो कौ सम्पत्ति 

सरकार की निधि 21 

बजर कु लोकलुभावन घोषणाओं के अतिरिक्त करदाताओं 

के सम्पूर्णं समूहं की अपक्षाओं को पूरा करने में असफल है। उच्च 
मुद्रास्फीति ओर रुपए कौ क्रयशक्ति में कमी कौ ध्यान में रखते 

हुए स्थायी समिति द्वारा यथा सिफारिश की गई आयकर we सीमा 
2.00.000 रु. के स्थान पर 3 00.000 रु. तक बदाया जाना चाहिए्। 

कर कानून मेँ भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन का परिणाम विदेशी 
निवेशकां के मध्य भारतीय वित्तीय नीतियों के प्रति विश्वास कौ कमी 
ओर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीओआई) कौ नकारात्मक वृद्धि के 

रूप में होगा। 

स्रोत पर कर कटौती (रीडीएस) प्रावधान केवल 2 लाख रु. 

मूल्य से अधिक के सोना-चांदौ ओर जवाहरातों कौ fast पर लागू 

है। यह जौहरियों को कम मूल्य के बीजक बनाने या पृथक् लेन-देन 
को प्रोत्साहित करेगा। 

इससे स्वर्ण आभूषणं के मूल्य मेँ वृद्धि भी होगी ओर साथ 
ही साथ स्वर्णं उद्योग ओर इसमे लगे aden को भी प्रभावित 

करेगा। 

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान 25 लाख रु. 

से अधिक कौ कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल सम्पत्ति के अन्तरण 
के सभी लेन देनो पर लग होते है। कर कटौती के प्रमाण ओर 
उसे राजस्व खाते मे जमा किए बिना कोई पंजीकरण संभव नहीं 

ral 

अंतरणकर्ता के पास पैन (पीएएन) न होने के मामले में 

उद्योगों के लिए इसका परिणाम अनुपालन भार ओर भू-अधिग्रहण 

प्रक्रिया A et के रूपमे होगा। 

मै वित्तमंत्री जीका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता 

हू कि वे शीघ्रही मुदं को देखेंगे ओर बताएंगे कि क्या उपाय 
किए जाएगे? व्यय के dae में, राजसहायता 4 भारी कटौती हुई 

है। राजसहायता मेँ कटौती का यह लक्ष्य मुख्यतः पेटौलियम उत्पादों 
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पर् 25000 करोड रु. की राजसहायता कौ कटौती से प्राप्त किया 

जाना है। यह अनिवार्य तौर पर अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों 

के गैर-विनियमन कौ पूर्वं सूचना देता है। अन्यथा वैश्विक बाजार 
में कच्चे तेल के मूल्य मेँ वृद्धि ओर भारत मेँ तेल कौ बढती 
हुई मांग को देखते हुए राजसहायता में किसी भी प्रकारर से कटौती 

नहीं कौ जा सकती है। दूसरे शब्दों मे, निकट भविष्य मे हम डीजल 
या रसोई गैस के मूल्यों को fata करने कौ दिशा में आगे 

बद् रहे है। इसके मूल्यों मे फिर से वृद्धि होगी ओर देश में 
मुद्रास्फीति स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इसके साथ-साथ 

सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि लक्षित 
राजसहायता प्रदान करने के लिए बह आधार परियोजना द्वार 

उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर भरोसा करके नकदी अंतरण 

योजनाओं पर अधिक से अधिक निर्भर रहेगी। राजसहायता के इस 

प्रकार लक्ष्यत किए जाने से as स्तर पर गरीब इससे बाहर हो 

जाएंगे ओर वो इसके लाभ से वंचित हो जाएगे। 

यह बजट da ओर गैस क्षेत्र के लिए नकारात्मक 21 इस 
बजट मे वित्तीय ay 2013 के लिए पेटोलियम पदार्थो पर मिलने 

वाली राजसहायता में सरकार का हिस्सा केवल 43.737 करोड़ रुपये 

रखा गया है जोकि se HS के वर्तमान स्तर (115 अमरीकी 
डालर“बीबीएल से अधिक) पर बने रहने या डीजल ओर रसोई गेस 
सिलिंडर मूल्यों में वृद्धि नहीं किए जाने पर्, अपर्याप्तं erm वित्तीय 

ay 2012 के लिए सब्सिडी मे सरकार का हिस्सा 68.533 करोड 

रुपये रहने का अनुमान है ओर यह 23,696 करोड रुपये के सरकार 

के लक्ष्य से बहुत अधिक है। क्या माननीय वित्त मत्री सभा को 

बताएगे कि यदि क्रूड तेल मूल्यों मँ ओर अधिक वृद्धि हुई तो 
उसका बह कैसे सामना करेगे? वे सभा को यह भी बताएं कि 

इसं वित्तीय वर्षं 2012-13 & लिए राजसहायता की गणना करने 

के लिए कौन-कौन से पैरामीटर अपनाए गए है? 

इसी के साथ, मेँ. अपनी बात समाप्त करता हू ओर आशा 
करता हू माननीय वित्त मंत्री मेरे द्वारा दिए गए yea पर ध्यान 

am 

(हिन्दी) 

श्री अर्जुन राय (सीतामदी) : अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री 
ने 2012-2013 के लिए देश के सामने यहां बजट पेश किया था। 

इस देश की अर्थव्यवस्था को वर्तमान में सम्भालने ओर अर्थव्यवस्था 
के उज्ज्वल भविष्य के लिए उपयुक्त बजट नहीं है। मत्री जी ने 
आय-व्यय का लेखाजोखा पेश किया किया है। वर्षं 2011-2012 

मे जब इस सरकार ने इसी सदन मे बजर पेश करने का काम 

किया, तो देश के सामने वित्त मत्री जी ने पांच वादे किए a 

इन पांच वादों का जिक्र उन्होने उस समय अपने बजट भाषण A
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किया on लेकिन वर्तमान बजट जो पेश किया गया है, उससे लगता 

है कि उन्हे fred साल उन वादों को पूरा करनै मे सफलता नही 
मिली। 

वित्त मंत्री जीने कहा था कि टैक्स वसूली का लक्ष्य 
2011-2012 में 6,64.457 करोड रुपए etm! लेकिन जब इस वित्त 
ad की समाप्ति हो रही है तो 550280 करोड रुपए ही au 
इसी तरह आपने कहा था कि सन्पिडी 1,43.570 HIS रुपए तक 
जाएगी। ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया आपस में बात न wt ओर शांत 
रहे । 

श्री अर्जुनं रायः लेकिन वह 243,570 करोड रुपए तक चली 
Te! इसी तरह से आपने कहा था शेयर आफ fete 40.000 करोड़ 

रुपए का सोचा था, लेकिन वर्षं कौ समाप्ति पर 14,000 करोड 
रुपए तक Ta ग्रोथ एक्सपेडिचर का आपने लक्ष्य रखा 3.4 

प्रतिशत का, जो जब 13.4 प्रतिशत हो गया है। विकास दर् का 

लक्ष्य गत वर्ष आपने कहा कि साल के अत तक नौ प्रतिशत होगी, 

लेकिन आपकी वह जीडीपी 6.9 प्रतिशत के करीव ही रही है। 

इस तरह से जो आपने fred बजट मेँ पांच वादे किए 4, 

उन पर आप ओर आपकी सरकार खरी नहीं उतरी। पिछले बजर 

में घाटे का जो आकलन किया था वह 4,12.800 करोड रुपए 
था, लेकिन वह साल के अत तक 522000 करोड रुपए तक 

पहुच गया। सबसे Ve कौ बात तो यह है कि जो ue मेँ वृद्धि 
हुई वह योजना उद्व्यय मे वृद्धि नहीं ei गैर योजना मद में 
2011-2012 मेँ आपने तय किया था, 8,16.200 करोड रुपए, वह 

साल के अंत तक 892,100 करोड रुपए हो गए। कहने का 

मतलब यह है कि गैर योजना मद मेँ एक साल मे आपकी लगभग 

75000 से 76000 करोड रुपए at वृद्धि हुई हे। 

जिससे देश का विकास होता है, जिससे इफ़ास्टृक्वर डबलप 

होता है, इंडस्ट्री aa में भी विकास होता है, जिससे देश का सम्पूर्णं 
विकास होना है, वह योजना मद से, प्लान एक्सपेंडिचर से होता 
है। बडे दुख के साथ कहना ver है कि आपने 2011-2012 मेँ 

प्लान एक्सपंडिचर के लिए 441.000 करोड रुपए तक किए थे, 

लेकिन वर्षं की समाप्ति होने पर 426,000 करोड रुपए तक पहुंच 
जाता है। अर्थात् जो प्लान एक्सपेंडिचर मेँ आपका खर्च होना 
चहिए था, जो आपने तय किया था, उसमें 15.000 करोड रुपए 
कम खर्च feu ओर गैर योजना मद, जिससे देश का कोई भी 
विकास नहीं होता है. वेतन में पेंशन A ओर अन्य व्यवस्थाओं में 
जो खर्च हुआ, उसमें आपने बजटीय अनुमान से 75.000 करोड 
रुपए ज्यादा खर्च करके इस देश के वर्तमान को, देश कौ जनता, 

मजदूर किसान सबके लिए जो योजना बनाई, उसमें खरे नहीं उतरे। 
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अध्यक्ष जी, अब मे वर्तमान बजट पर आता <i वर्तमान बजट 

जो वित्त पत्री जीने सदन के सामने रखा, उस पर विस्तार से 
एक दिन चर्चा भी हूरई। वह बजट 14.90.925 करोड रुपए का 

21 लेकिन उसमे योजना व्यय 521225 करोड रुपए का है, वहीं 

लगभग दोगुने से थोडा कम गैर योजना मद् में आपने ५.5५ 900 
करोड रुपए् का प्रावधान किया है। कहने का मतलब यह है कि 

लास्ट ईअर में जो योजना-मद ओर गैर-योजना-मद मेँ तुलनात्मक 
वृद्धि हर्द, उसमे गैर-योजना-मद मे 1,43000 करोड़ रुपये की वृद्धि 
कौ ओर याजना-मद् जिससे देश का विकास होना है, यहां के 
नौजवानों के लिए रोजगार का सुजन करना है, देश कौ तरक्की 

करनी है, अर्थ-व्यवस्था को gee करना है, उस aa में आपने 
केवल 79.000 करोड रुपये कौ वृद्धि कौ हे! लेकिन जो बजटीय 

घाटे का अनुमान आपने वर्षं 2011-2012 में 4.6 प्रतिशत रखा था 
वह अनुमान वर्षं 2012-2013 मं aH 5.1 प्रतिशत हो गया, 

कहने का मतलब है कि आप इस देश को किस दिशामें ले 

जाना चाहते है? आप देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करना 
चाहते है या सरकार चाहती है कि देश में गरीबों के कमाए हुए 
पैसे को गैर-योजना-मद में खर्च करके देश को ओर बदहाली की 

ओर Fe जाए। 

माननीय मंजरी जी, एक समाचार पत्रमे मैने पदा कि देश 

का बजरीय घाटा जो ae रहादहै तो माननीय मंत्री जी की नींद 
उड् गयी। लेकिन माननीय मंत्री जी का बयान आया किं यह बजरीय 

घाटा जो देश में बढ रहा है इसका कारण सन्सिडी मेँ हो रही 
वृद्धि है। लेकिन माननीय मंत्री जी आपने वर्षं 2011-2012 मे 
सब्सिडी के लिए 2 लाख 16 हजार करोड रुपये तय किये ओर 
वर्षं 2012-2013 मेँ आप जो बजर लाए उसमे आपने कमी कर 
दी। सन्पिडी के लिए आपने 1 लाख 90 हजार करोड रुपये 

निर्धारित किए दहै। 

दूसरी ओर मै आपको बताना चाहता हू कि इस देश कौ 
अर्थव्यवस्था के लिए अगर सबसे बडा कोई कलंक का ved है, 
सबसे बडी परेशानी का कोई कारण है वह देश में तेजी से बढ 

रहा व्याज दर है। 

अध्यक्ष महोदयाः अब समाप्त कौजिप्। 

श्री अर्जुन रायः हमारी पार्टी से हम अकेले हें, हमे बोलने 
दीजिप्। | 

अध्यक्ष महोदयाः आप संक्षेप में बोलिये ओर आप भी संक्षेप 

मे बोलियेगा। आप दो मिनट मँ समाप्त कौजिप्। 

श्री अर्जुन रायः माननीय मंत्री जी, मै आपको बताना चाहता 
हू कि अब आप सरकार A वर्षं 2004-2005 मेँ आये तो आपने
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1 लाख 25 हजार करोड रुपये कर्ज लिया लेकिन वर्ष 2011-2012 

मे जपने 5 लाख करोड से अधिक के कर्ज मेँ देश को डुबाने 

का काम किया। आप जो ae लोगों को सन्सिडी देते हैँ, जो उद्योग 

& aad ge देते है, पूर जीडीपी का 6.66 प्रतिशत we देते 
है। हम आपको बताना चाहते हैँ कि एक तरफ आप कहते हें 
कि देश मेँ सन्छिडी ag रही है, करीब 2 लाख 16 हजार करोड 

रुपये सब्सिडी है लेकिन बडे लोगो को टैक्स पर जो ae देते हैँ 
वह 5 लाख करोड रुपये से भी अधिक है। अगर आपका ध्यान 

व्याज को कम करने को कम करने की दिशा में जाता है, बड़े 
लोगो को कूट कम करने कौ दिशा मे जाता है तो निश्चित रूप 
से यह देश तरक्की करेगा ओर देश का बहू-आयामी विकास हो 

सकेगा। मंत्री जी, जितना आप करके रूपमे देश से टैक्स इकट्ठा 

करते है उसका 35-36 प्रतिशत व्याज देते है। कहने का मतलब 
यह है कि आपने दिन-दुगुना रात-चौगुना ऋण लेने की प्रवृत्ति पैदा 
कर ct ""यावज्जीवेत सुख जीवेत, ऋण कृत्वा घृतं पिवेत।'' इस 

देश की आम जनता ऋण लेती है लेकिन आपकी सरकार में बैठे 
हुए लोग, चाहे 2 जी के मामले A हो या कोँमनवेल्थ के मामले 
मेहो या कोल घोटाले कौ बात आ रही है, घृत पीने का काम 
करते Sl आपके बजट भाषण से लोग देश ओर दुनिया में सीखते 

है लेकिन आपने जो बजटीय प्रबंधन किया है, इसमे निश्चित रूप 

से देश के लोगो को निराशा हाथ wit है। 

` एप्रीकल्परल सेक्टर मेँ आप कहते है कि 18 प्रतिशत वृद्धि 
हई रै, प्लान एक्सपेडिचर मे आपने 18 प्रतिशत वृद्धि की है लेकिन 
इम आपको बताना चाहते दै कि एग्रीकल्वर सेक्टर में आपकी 

सरकार कौ जो उदासीनता रही है, उसकी वजह से आज wither 
जिसमें 65 प्रतिशत लोग लगे हुए हैँ, उसमे आपने कोई विकास 
नही किया है। पांच साले पहले Wien कौ भूमिका 20 प्रतिशत 
थी वह अब 13 प्रतिशत हौ गयी Ou... (व्यवधान) 

अध्यक्ष प्रहीवयाः अन आप बैठ जाइये। बहुत से सदस्यों को 
बुलाना है, दूसरों का भी ख्याल रखिये। 

... (व्यवधाने) 

अध्यक्ष महोदयाः इसके अलावा अन्य कुक भी कार्यवाही 

वृत्तांतं में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

we ( व्यवधान.) * 

अध्यक्ष महोदयाः अब आप बोलिये। 

...( व्यकधान)) 

*कार्यवाही - वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया। 
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श्री अर्जुन रायः मै अपनी वात समाप्त करता ZI 

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उप्र.) : अध्यक्ष महोदया, 

मैं वर्ष 2012-13 के बजट परं चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ 
ह्। म बजट का समर्थन करते हुए वित्त मंत्री द्वार बजट भाषण 
को शुरू करते खमय जौ शेक्सपीयर कौ लाइन कोट कौ थी कुठ 

अच्छा करने के लिए कुछ कदम उठाने होगे 222 पैराग्राफ का 
बजट कम से कम 10 बार बा है। इसकी पुरी व्याख्या करने के 

लिए समय बहुत कम है। मे बुदेलखड से आता हूं ओर यह पूरी 

तरह से कृषि पर निर्भर है। में aoe नहीं पाया कि हमारे वित्त 
मंत्री किसानों के लिए wes है या Here मै जहां तक इस बजट 
को समञ्चा हु, इनकी काडंडनैस बिलकुल नहीं है ओर मोस्टली यह 
क्रूअलिरी की तरफ है। 

मै एक बात बहुत गंभीरता से बताना चाहता <i मेँ प्रोफेशनली 
तो लोयर हूं. लेकिन बेसिकली F एग्रीकल्चरिस्ट <i 65 साल से 
भारत मे जो ग्रोथ हुई, वह रूरल इंडिया में कम हुई ओर अर्वन 

इंडिया मेँ ज्यादा edi एप्रीकल्वर से संबधित tome 74 से 75 
में इसकी चर्चा है। माननीय वित्त मत्री जीने wa है कि 6.9 
कौ ग्रोथ लाने कौ उम्मीद है ओर खेती के faa इन्होँने कहा कि 
हमारी ग्रोथ 2.5 है। मै कहना चाहता हूं कि इसका क्या कारण 
है? आज आंकडों मेँ आ गया है कि 42 प्रतिशत लोग wine 
को छोड रहे है। Une प्रोफेशन में कोई जाना नहीं चाहता 
है। इसका क्या कारण है, इसके लिए मै आपको पहला उदाहरण 
देना चाहता el इनक जो प्राइज फिक्येशन हे, जिसे एमएसपौ 
कहते हैँ, उसके अतिर्गत We की प्राइज 1080 रुपए प्रति aed 
फिक्स हुई है। मे उत्तर प्रदेश कौ तीन whee यचूनीवर्सिंटीज 
wl tia i मैने वहां के हैड आफ दि डिपार्टमेट से बात कौ 
ओर मै बहुत चैलेंज के साथ हाउस मेँ कहता हूं कि इस समय 
नार्दन इंडिया मेँ गेहूं एक हजार रुपए प्रति किवटल में पैदा हो ही 
नहीं सकता है। अगर उसकी लागत है, तो लागत 1400 से 1500 
रुपए प्रति प्रति किविटल पफ्लकचुएट करती रहती है।...(व्यवधान) मेँ 
मिनिमम रेट कोर कर रहा हु, नहीं तो दादा नाराज हो जाएगे। 
म कहना चाहता हू कि अगर किसान te पैदा करता है, तो 
नुकसान में जाता है ओर घाटे का सौदा है। इसका नतीजा यह 
है कि उत्तरी भारत में गेहूं की पैदावार निरंतर ved जा रही है)। 

अब मेँ दाल कौ बात सदन के सामने रखना चाहता Zi मैडम 
सुषमा जी ने पिछले साल अपने भाषण मेँ कहा था कि 90 रुपए 

किलो पीली दाल बिक रही है। भारत का किसान जब अपनी दाल 
बेचने जाता हे, तो उसे ओसत 25 या 30 रुपपए् दाम मिलता ठै! 
वही दाल 90 रुपए किलो बाजार में बिकती है। बात यह है कि 
बीच के 60 रुपए कदां जाते है? इसी प्रकार आलू ओर प्याज 
की हालत है। जब भी ज्यादा आलू पैदा होता है, तो उसका रेट
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भी किसान को नहीं मिलता है। अभी पीके किसानों ने अपने आलु 
सड़कों पर ha थे। मैं पिछले दिनों एक qed के सिलसिले 
में जापान गया था। मैने वहां कृषि प्रणाली देखी उन्होने गांवों में 

छोटे-छोटे गोदाम बनाए ओर उन गोदामों का दस-दस साल के 

fart कौ जिम्मेदारी ले at ...(व्यवधान) 

अपराहन 2.24 बजे 

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हट] 

चज ath गड हुआ है। मै यूपौ कौ बात बता रहा दू 

योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष है, उनको लोग बाग विना 

समञ्ञे बहुत भारी इटेलीजेट समद्चते हे, पता नही उनकी इटेलीजेस 
क्या है? आजकल भारत में अगर gia deem से बोले, 

ओंक्सफोडं कौ बात करे तो लगता है कि आप बडे विद्वान Zi 
मै उदाहरण देना चाहुंगा, अभी उत्तर प्रदेश मेँ यह आया कि प्रति 
गांव में सचिवालय at जिसमे प्रधान जी बेठेगे ओर 10 लाख 
तथा 15 लाख रुपये मँ भवन बनने शुरू हो गये। मेँ कहता हू 
कि इसकौ क्या जरूरत 2? अगर प्रधान है तो उसके पास अपना 

वरांडा है, अपना कमरा है। वहां काम चल रहा धा ओर काम 
चल रहा है अगर यही 15-15 लाखे के छोटे-छोटे गोदाम बन जाते 

तो एफसीञई मे एक-एक अरब रुपया होता, तो इसमे क्या 

दिक्कत थी? 

आजकल कम्प्यूटर का युग है जितने गोदाम थे, उन गोदामों 
का आप wade ले लेते ओर कम्प्यूटराइन्ड डील करने लगते। 
मैं फूड कोरपोरेशन ate इंडिया का वकील om अगर दो बार 
गेहूं द्रंसफर होता है तो 35 प्रतिशत लस दिखाया जाता है। फूड 
SRA ate इंडिया wer हौ रहा है लेकिन किसान दुक्ला 

हो रहा है) 

अब 121 कसेड् कौ आबादी हो रही 2) जमीन उतनी ही 
है बल्कि जमीन में ज्यादातर ओद्योगीकरण हो रहा है। मै आपको 
aes बताऊंगा, मेरे मित्र शैलेन्द्र कुमार जी ने जिन्हें बताया था। 
मैने एनसाइक्लोपीडिया से fed बताये थे कि इंडिया कौ क्या 

फिगर 21 मै वह किताब लाया gl एग्रीकल्वर सैक्टर मेँ जब तक 

किसान को खेती के अलावा कोई ओंल्टरनेरिव विकल्प आप नहीं 

at तो किसान कौ तरक्कौ नहीं हो सकती, जैसे जापान मेँ 350 
ओर 400 रुपये मे प्रति te भिंडी बिकती है। मै पार्लियामेर का 
qe बनने से पहले एक कंसलरेशन मे ओसाटा गया था। वहां 
पर 12-12 भंडी इसी तरह से लगी हुई थी। मेरे इंडिया के ae 

थे जिन्होंने दौ दर्जन भिंडी ली ओर जब उन्होने उसके दाम बताये 
तो मै चौक गया। वहां मने देखा कि उसमें लिखा son था कि 
फिलीपाइन्स से इस तारीख को इन्द तोडा गया ओर इनकी ये 
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एक्सपायरी डेट है ओर वहां पर क्ह भंडी दनादन विक रही धीं। 
उसी तरह अगर fast के पैकेजिंग के गावं मे छोटे-छोटे कारखाने 

हो जाएं तो वो किसान जिसकी भिंडी दौ रुपये ओर पांच रुपये 
मे चिक रही है, वह 200 रुपये ओर 400 रुपये किलो बाहर् बिक 
जाएगी तो इसमे क्या दिक्कत है? 

सभी लोग बाहर जाते हें। लंदन की बात देखिए, वहां पर 
पिछले 4 साल से दशहरी आम नहीं पिल रहा है। दूसरे देशों के 
आम वहां भरे हुए है। मैने साउथोल कौ तरफ एक सरदार जी 
से पूछा तो उन्होने कहा कि साहब पता नहीं, एयर इंडिया लाहन 
का pe गडबड हिसाब है ओर वहां पाकिस्तान का आम भरा 
पडा था। यह क्या तमाशा हो रहा है? इसमे कौन सी इलैक्टोनिक 
कलाविधि है? इसको हवाईजहाज से पैकेजिंग करके आम भेजने 
मे कोन सी दिक्कत है? इसमें कौन सा हाई कोटं ओर सुप्रीम कोरर 
al wade है कि आप नहीं कर रहे हैँ? यह बात आप बता 
दे। मै ले करूगा। मै यह कहना चाहता हूं कि अब आप वैकल्पिक 
व्यवस्था बनाइए। एक्सपोर्टं जोन भी आप बनादए। आप अपनी पौवर 

समद्चिए। इंडिया की जलवायु ओर जमीन विश्व में aad बिया 
है। इंडिया ही एक te देश है जहां पर एक खेती तीन बार हो 
सकती है। बाकी देशों मे तो छह महीने बर्फ जमी रहती है। आप 
कार बनाने मँ जोर लगा रहै रै! क्या आप जापान को हरा सकते 

है? क्या आप होंडा को हरां सकते है? क्या आप जनरल मोटर्स 
को हस सकते है? क्या आप मर्सिडीज को हरा सकते है? आप 
tar नहीं कर सकते। लेकिन आप te ओर चावल पैदावार मे 
विश्व मे नम्बर एक स्थान पर हो सकते रै। अब saline 
isn जो aed कौ है, उसका हू इञ हू मेँ निकला हुआ है। 
शैलेन्द्र कुमार जी ने उसका जिक्र किया om मै आपको बताना 
चाहता हू. कि...(व्यवधान) मँ कोई भी बात इररेलेवट नहीं कर रहा 
[= 

उपाध्यक्ष महोदय, युरो कंटरीज A जो व्हीट 119 है ओर नम्बर 
टू 109 चाइना का है ओर भारत का 75 है। अगर इंडिया दुनिया 
मे गेहूं पैदा करने मेँ नम्बर तीन है तो हम नम्बर एक या नम्बर 
दो क्यों नहीं बन सकते? यह इसलिए नहीं हो रहा है क्योकि आप 
जब किसान को उसका दाम एक हजार रुपये देगे तो किसान गेहूं 
क्यों पैदा करेगा। हम ज्यादा इसमे जाना नहीं चाहते है, लेकिन 
श्री प्रदीप जैन यहां ad हें, यह हमारे veld रैं, हमारे गांव से 
सत्तर किलोमीटर दूर रहते है। वहां फूड कारपोरेशन इंडिया ने गहू 
खरीदा ही नहीं है, किसान आठ सौ रुपये के भाव से मंडी में 
Te छोड गया है। उन्होने कहा कि बोरे नहीं आये, यह नही आया, 
वह नहीं आया ओर मजबूरी मँ किसान अपना गेहूं सात सौ, आठ 
सौ रुपये में छोडकर चला गया। 

महोदय, भने एक चीज यहां बहुत अच्छी अनुभव कौ, 
पार्लियाभैन्ट मे एक बडी अच्छी चीज निकली। यह मेरा He र्म
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है ओर हो सकता है कि यह लास्ट र्म हो। लेकिन मै बता रहा 
हू, यहां यह होता है कि किसी भी चीज मेँ गडबदी है तो वह 
स्टेट की जिम्मेदारी है। यह आपत्ति क्यो की गई है? कहते हैँ कि 
स्टेट की जिम्मेदारी है। आप सिर्फ पैसा धकेलते है ओर कुछ नही। 
चावल उत्पादन मे चाइना 130 मिलिरन्स पर ख है ओर इंडिया 

96 मिलियन पर टन है! यदि हमारा उत्पादन 96.00 है तो हम 
चावल उत्पादन में 103 क्यों नहीं हो सकते, इसमें क्या दिक्कत 

है। इसमे कौन सी इलैक्टोनिक ओर एटोमिक चीजें इनवोल्व हैँ कि 
जो हमारे यहां उतना चाकल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहां 

मोरिवेशन नहीं है। दिल्ली मे चार प्लाई stad मे जो पैसा लगता 

है, उससे परे बुंदेलखंड के हर खेत मेँ पानी आ सकता है। लेकिन 
यहां प्लाई ओवर जरूर बनेगा। लेकिन हमारे यहां हमीरपुर, महोका, 
छतरपुर मे पानी नहीं आयेगा। 

महोदय, अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हू। चाय 
उत्पादन मे भारत नम्बर दो पर है। अभी आपने क्या किया माननीय 

वित्त मंत्री जी ने कहा कि सात प्रतिशत किसान को लोन दिया 

जायेगा। यह सात प्रतिशत पर कैसे देगे ओर यह भी कहा कि यदि 
वह छः महीने या साल भर मे वापस दे देगा तो तीन परसैन्ट पर 

दिया जायेगा। मै समलता हूं कि यह हो ही नहीं सकता। एक दैक्टर 

के मिनिम दाम कितने है। यदि सात परसैन्ट नहीं तो 11 wae 

पर वैक लोन देते है! अगर सात Wee भी मान लिया जाप तो 

35 हजार रुपये उसका इंटस्ट बनता है। वह 35 हजार रुपये के 

हिसाब से Ae काया एप्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर नहीं सकता। 
यदि हमरे aa में दस deed लोन में उटते है तो दसों नीलाम 

होते है, दसो किसानों की जमीन बिकती है ओर बे किसान सङ्क 
पर आ जते Zl अभी हमे हमारे मित्रों ने बताया कि आप नकल 

करिये, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि अगर बीजेपी गलत रै 
तो आप भी गलत है यह एक We पर किसानों को लोन 

देरहेथेतो दादा क्यो नहीं दे सकते आपका लोन देने का जो 
रेट है ओर इंडस्टरिलस्ट्स के बराबर आप किसानों कौ बात करेगे 
तो ae गलत है। 

q अंत मेँ एक बात ओर कहना चाहता हूं कि आप भारत 

में green कौ बात करते है। दो साल से प्रधान मंत्री सडक 
योजना में एक पैसा नहीं मिला। इसी तरह सै राजीव गांधी विद्युत 
योजना मेँ पसा नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश A एक स्थान चित्रकूट 

हे. जो इलाहाबाद से सौ किलोमीटर दूर है, महोदय, आपको 
चित्रकूट का मतलब मालूम होगा, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम 12 सालं 

ei यदि यह इलाहाबाद से लगभग सौ किलोमीटर है तो यहां 
नेशनल Bea नम्बर 76 जाता है। लेकिन तीन घंटे में आप वहां 

नहीं wea wad) दैक्टर का चलना भी मुश्किल होता हे। हम 

युपीए् को बताना चाहते हैँ कि अगर आपने चित्रकूट कौ इसी तरह 
से उपेक्षा कौ ओर आपको यदि भगवान राम श्राप देंगे तो आप 
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इधर चल wat) यह पक्की बात है। ... (व्यवधान) दूसरी बात मँ 

मनरेगा के संबंध में कहना चाहता sl ...(व्यकधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः आप se बोलने दीजिए। 

... (व्यवधान) 

श्री विजय बहादुर सिंहः में मनरेगा के बारे में यह कहना 
चाहता हू कि इसमे asad की We नेशनलाइनज्ड dat के जरिए 
होती हे। 

उपाध्यक्च महोदयः आप अपनी बात जल्दी समाप्त कौजिपए। 

श्री विजय बहादुर सिंहः मै आपके माध्यम से वित्त मत्री 
जी को यह बताना चाहता हू कि मजदूर को मनरेगा कौ We 
तीन-चार महीने से पहले नहीं मिलती है। अगर मजदूर कौ Te 
मे तीन-चार महीने ot तो मजदूर क्या atm वे मजदूर 
तीन-चार महीने तक dal के चक्कर लगाते रहते है ओर बदले 
मे बहुत बेदज्जत होते di उनके साथ इनह्युमन ट्रीटमेंट होता 21 
इस बरे मेँ ae शिकायतें मिली तब मने डीएम ओर कलेक्टर से 
कहा तो वे कहते हैँ कि ये पन्लिक सेक्टर वक हमारी सुनते ही 
नहीं है। पल्लिक सेक्टर वैक कलेक्टर ओर डीएम कौ बात भी नही 
मानते रै। sm कहा कि फिर वहीं फिर एजिकल मामला शुरू 
हो जाएगा। 

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अब आप अपनी बात समाप्त Hel 

st विजय बहादुर सिंहः आप मनरेगा कौ पेमेट दस दिन 

के अदर क्यों नहीं कराते है? दूसरा, एक चीज इसे खत्म कर 

दीजिप्। 

उपाध्यक्ष प्रहोदयः आपने पहले बोला किं एक चीज खत्म 
कर दीजिए फिर अपी बोला कि एकं चीज खत्म कर दीजिषए। 

कितनी एक चीजं निकलती जाएंगी? 

श्री विजय बहादुर सिंहः आप हमारी बात तो सुनिए, हम 
कोई इरेलिवेट बात नहीं कर रहे eI 

उपाध्यक्ष महोदयः ओर भी बहुत सारे माननीय सदस्यों को 

भी बोलना हेै। 

श्री विजय बहादुर सिंहः मिड-ड मील नमि कौ एक योजना 
आई। प्रणब दादा नै पता नहीं क्रूएलिरी दिखाई कि क्या दिखाई, 

Ser 11937 करोड रुपये आबंरित किए 2 मिड-ड मील में 11 
हजार करोड रुपये दे रहे a गांवों के गरीब से गरीब किसान, 
मजदूर यह चाहते हैँ ओर कहते हँ कि हम अपने ass को खाने
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के लिए नहीं tad है उसे पढाई कराएगे। fas-2 मील में इतना 

खराब भोजन मिलता है कि बच्चे उसे खा नहीं सकते 1 वह 
खाना परी तरह से बर्बाद होता है। आप मिड-डे मील को खत्म 
कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए्। ...(व्यकधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः अब आप अपनी बात समाप्त करे 
माननीय कैलाश जोशी जी आप बोलिए। 

[ अनुवाद् 

*stt आधि शंकर (कल्लाकुरिची): इस संयुक्त प्रगतिशील 
सरकार ने डो. मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गाधी ओर डँ 
SOAR जैसे नेताओं कौ अगुवाई में 8 वर्ष पूर्वं सही शुरूआत 
की थी ओर अभौ भी यह मजबूती से चल रही है। इस बात में 
कोई सदेह नहीं है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार इस शेष 
कार्य अवधि मेँ बेहतर कार्य करेगी ओर रिकार्ड तीसरी बार सत्ता 

मे वापस आएगी। 

इससे पहले कि मै माननीय वित्त मत्री, श्री प्रणव मुखजीं द्वारा 
पेश किए गए इस वर्ष के बजट से संबंधित विशिष्ट मुदं को उठाऊ, 
में यह बताना wen कि हमारे नेता ड. कलाइग्नार ने सरकार 
से बेरोजगार युवाओं को दिए गए ऋण माफ किए जाने का अनुरोध 
किया हे। 

इससे बेरोजगार युवाओं को जीवन मे आगे बने मे मदद 
मिलेगी अन्यथा व्याज सहित ऋण वापस करने में sé कठिनाई 

होगी। अतः यह हमारे नेता, डो. कलाइग्नार का अनुरोध के साथ 
मांग भी दहै कि ऋण माफ किया जाए। 

हमारे नेता ओर हमारी पार्टी कौ एक अन्य महत्वपूर्णं मांग 
है कि oat को दिया गया शिक्षा ऋण भी माफ किया जाए्। इससे 

se अपने uae पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी ओर 
उन्हें ऋण के भुगतान के बारे 4 अनावश्यक रूप से परेशान नहीं 
होना TSM 

महगाई हमारे सामने है ओर सरकार वर्ष के अंत तक इसे 
कम करने के लिए संयत उपायों के बरे मे सोच रही है सरकार 
की यह सोच कार्रवाई में नहीं बदल पाई है क्योकि इस वर्षं कर 
प्रस्ताव कुक Hen रहे है 

यह जानने के लिए कि किसी भी नये कर प्रस्ताव ओर 
पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्यों मँ प्रस्तावित वृद्धि का मूल्यों पर व्यापक 
प्रभाव पडेगा ओर अर्थव्यवस्था पर भार मे वृद्धि ही होगी जिससे 
महगाई ओर बदेगी, किसी अर्थशास्त्री की आवश्यकता नहीं है ओर 
आम आदमी भी इसे आसानी से समञ्च सकता है। 

*“प्राषण सभा परल पर रखा गया। 
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हमने एक जिम्मेदार गठबंधन के रूप में व्यवहार किया 21 
हमारी यूपीए-2 सरकार ने प्रत्येक रचनात्मक क्षेत्र मे काफौ प्रगति 
की है। हमारी साञ्ञेदारी मजबूरी कौ साञ्ञेदारी नहीं थी, यह एक 
सहमति कौ साज्ञेदारी है जो कि प्रशंसनीय रूप से अपनी अवधि 

को पूरा करेगी। 

मेरा सरकार से अनुरोध है कि आम आदमी के सामने आ 
रही समस्याओं के समाधान के लिए हमें युद्ध स्तर पर ओर उचित 

तरीके से प्रयास करने चाहिए। उदाहरण के लिए आवश्यक वस्तुओं 

के मूल्यों को नियंत्रित ओर स्थिर बनाया जाए। 

q अपने नैता, डो. कलाइग्नार ओर अपनी पार्टी, डी.एम.के. 

की ओर से अनुरोध करूगा कि कद्र सरकार पेटरलियम के मूल्यों 

मं बार-बार वृद्धि को रोकने के लिए कोई फार्मूला लाए। 

हमारी विकास द्र, जो कुछ वर्षं पहले 8.6 प्रतिशत Ws गई 
थी एवं det अंक तक पहुंचने का जिसका अनुमान लगाया गया 

था, में अब गिरावट कौ प्रवृत्ति आई है तथा अब हम इसका लक्षय 

वर्तमान 6.3 प्रतिशत कौ दरं से ager 9 प्रतिशत निश्चित करना 

चाहते 21 मुञ्चे तमिल कौ एक कहावत याद आ रही है जिसका 
अर्थ है कि हम आधा फुट ऊपर चट् रहे है जबकि एक He 
नीचे गिर रहे है। 

हमारे जनानुकूल उपाय न्यूनतम wen कार्यक्रम की देन हे 
क्योकि बहुत प्रशंसिते मनरेगा एवं ऋण माफी योजना से हमारे लोगों 

को WIN सरकार में भरोसा बहाल Ha में मदद मिली है एवं 

हमारी अर्थव्यवस्था को बढाने मे मदद मिली है। इसी कारण हम 
तब टिके रह सके जब अमेरिका जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाए 
भारी मंदी कौ चपेट मेँ आ गई et हमं जमीनी हकीकत को 

नजरअदाज नहीं कर सकते ओर गलत बात नहीं मान सकते कि 

हमारी वर्तमान समस्या उस मंदी का ही परिणाम है) हमें आत्मान्वेषण 

करने कौ जरूरत Zl 

बजट मे घोषित आय कर राहत बहुत मामूली है एवं वेतन 
भोगी वर्ग की आकांक्षाओं से बहुत कम है। उत्पाद शुल्क लगाने 
से आम आदमी कौ साइकिल सहित वाहनों की मूल्य वृद्धि हुई 
है। मै गरीबी स्तर निर्धारितं करने तथा गरीबी रेखा के नीचे के 

लोगों की पहचान करने संब॑धी विवाद में नहीं पड्ना चाहता। लेकिन 
हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि गरीब ओर अमीर के बीच 

कौ खाई गहरी होती जा रही है। इस प्रकार हमें यह सुनिश्चित 
करने की जरूरत है fe बजटीय उपायों के दुष्प्रभावों से गरीबों कौ 
रक्षा करने के लिए पर्याप्त निवारक उपायों को जारी रखा जाए। 

इस बजट मेँ हमारी अर्थव्यवस्था को बनाने एवं हमारी 
अवसंरचना मजबूत करने के लिए महत्वपूर्णं विद्युत क्षेत्र जैसे कुछेक
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क्षेत्रों कौ तात्कालिक एवं महत्वपूर्ण जरूरतों पर जरूर ध्यान दिया 

जाना चाहिए था। उन सभी के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज समय 

al जरूरत है जो विद्युत इकाइयों मे निवेश करने एवं इन्हे संचालित 
करने के लिए आगे आएगे। 

में चाहूंगा कि वित्त मत्री कम से कम इस बहस के उत्तर 
में इस पर ध्यान दं। तमिलनादु मे जब हमारे नेता डो. कलायगार 

करूणानिधि मुख्यमंत्री थे तब हमारे राज्य में विद्युत आपूर्ति ae 

के लिए नई विद्युत परियोजनाओं at शुरूआत कौ गई थी। 

qe यह बताने दं कि यदि उस समय कद्र ने सकारात्मक रूप 

से एवं उदारतापूर्वक हस्तक्षेप किया होता तौ स्थिति अभी अधिक 
बेहतर हुई हती। लेकिन अभी भी मै इस बात का अनुरोध chs 
से करता & कि मंद आर्थिक वृद्धि से बचने के लिए तमिलनाडु 

जैसे विद्युत कौ कमी से ye रहे राज्यों के लिए विशेष पैकेज कौ 
घोषणा की जाए। 

हमारे आर्थिक सर्वक्षण एवं इस ay के बजट दोनों हमारी 
आर्थिक वृद्धि कौ गति बद्धान पर जोर दे रहे 21 इस प्रकार विद्युत 
जैसे महत्वपूर्णं क्षेत्रो कौ जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक Zi 

इस सम्मानीय सभा मे, मेँ तमिलनाडु मे किसानों एवं अन्य 
व्यवसायों कौ दयनीय दशा के बारे A बताना चाहता Sl तमिलनाडु 

मेँ नई सरकार के सत्तासीन होने से विद्युत समस्या नहीं geen 

कौ हद् तक ae गई है। यद्यपि तमिलनाडु में अनाद्रमुक सरकार 
ने आधिकारिक बयान दिया है कि यहां 8 घंटे बिजली watt होगी 
पर वास्तव मँ उससे अधिक बिजली कटौती हो रही है। ae प्रतिदिन 
12 घंटे या इससे अधिकं 2 

इससे समाज का प्रत्येक वर्गं प्रभावित हुआ है। आप कह 

सकते हँ कि हर कोई चाहे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी 
हों या हमारे देश के अन्नदाता किसान हों या छोटे पैमाने एवं मध्यम 

पैमाने के उद्योग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान होँ-प्रभावित हुआ है 
तथा आम आदमी तो बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। यह तमिलनाडु 

के हालात कौ दयनीय दशा है। कद्र सरकार को ।अनाद्रमुक ' द्वारा 

सत्ता संभालने से शुरू हए क्षरण को ठीक करने के aay F 

हस्तक्षेप करना चाहिए। 

सिंचाई परियोजनाओं पर ओर अधिक ध्यान जरूर दिवा जना 

चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण ओर कृषि अनुसंधान पर कु ध्यान दिया 

जा रहा है। इससे प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयके को ठोस रूप 
प्रदान करने मे हमे मदद मिल खकती है। खाद्य उत्पादन aed से 
खाद्य उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में रोजगार के अवसर 
aed हे! 
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मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता ¢ कि युवाओं 
को कृषि मेँ बनाए् रखने ओर उन्हें इसकी ओर आकर्षित करने 
के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है? 

सरकार द्वारा स्वास्थ्य को अति महत्व दिया जाना चाहिए। हम 

लोग कुपोषण, बाल दुर्व्यवहार कौ रिपोर्ट देखते रहते है। आजादी 
के 65 वर्षो के बाद अभी भी हम लोग इस aed सच्चाई का 

सामना करते है कि हम लोग अपनी एक dens जनसंख्या को 

भी प्राथमिक ओर मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सके 
zi 

इसके अलावा, राजसहायता A कमी नहीं कौ जानी चाहिप्। 

उर्वरकों पर राजसहायता मिलती रहनी चाहिए्। क्योकि बाजार में 

उर्वरकों की कमी ओर इसके मूल्यों मे भिन्नता है जिससे किसान 
ओर कृषि प्रभावित होती है। मै सरकार से सार्वजनिक aa के 
उपक्रमो कै विनिवेश को जारी रखने में सावधानी बरतने का निवेदन 
भी करता gi कम-से-कम उर्वरक क्षेत्र मे सार्वजनिक क्षेत्र के 

उपक्रमो को He द्वारा बडी सहायता दिया जाना afew इन शब्दों 
के साथ, मै अपनी बात समाप्त करता ZI 

“श्री ए.के.एस. विजयन (नागापरिटिनम) : मँ माननीय faa 

Hat जी द्वारा 16 मार्च, 2012 को प्रस्तुत आम बजर 2012-13 
का समर्थन करता zl 

मैं कुछ gaa देना चाहता हू। यह जनत्ता विशेषकर जो हाशिए 

प्र हैँ उमके लिए ओर उपेक्षितं क्षेत्रों के लिए लाभकारी होगा। 

जब कतिपय संवैधानिक पदों पर आसीन लोग नीतिगत बारीकियों 
को समञ्च बगैर राजस्व को हुए काल्पनिक ओर घाटा ओर ue 
संबधी steel का अनुमान लगा रहे थे तब सरकार मूक दर्शक 

बनी ge ot अव सरकार को बडी कवायद करनी है ओर हमारे 
प्रयास उस कहावत के समान हैँ जसे "अब Gea होत क्या जब 
चिदिया चुग गर्ह खेत ` 

हमने जब ध्यान दिया विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कौ निकासी हो 
रही है ओर विदेशी निवेशक आशंका कर रहे है तब हमने कारवाई 

शुरू कौ टै। संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 
नीतिगत निर्णय हेतु राष्टृपति के विचार जानने & लिए सरकार द्वार 

भेजे गए प्रस्ताव से यह परिलक्षित होता हे। 

हमारी अर्थव्यवस्था का ध्येय लोगो मं विश्वास को qa करना 

होना चाहिए। इससे विदेशी निवेशक को आकर्षित करने मे सहायता 
मिलेगी। ag भय है कि उन कतिपय बदाए- चदाए आरोपों, जिसमें 
मीडिया परीक्षणं में कुछ व्यक्तियों को पहले ही दंडित कर दिया 

*भाषणं सभा Wes पर् रखा गया। 
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गया है, सही दग से नहीं निपया गया है। teh स्थिति में जब 
गठबधन की सरकार हो तब गैर जिम्मेदारना आरोपों के आगे 

सरकार का FHA अच्छा संकेत नहीं है जबकि सरकार से अपेक्षा 
होती है कि वह अपनी qa का परिचय दे। 

कृषि हेतु राशि आवंटन मे 18 प्रतिशत कौ वृद्धि हई है। जब 
खाद्य पदार्थो के मूल्यों में कमी आ wi Zt, तो इस आवंटन से 
हमें ग्रामीण बैक साख प्रणाली से मांगों को पूरा करने में सहायता 
मिलेगी। ‘arars’ को 10.000 करोड रुपये आवंटित किया गया है। 

सिंचाई परियोजनाओों पर ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे 
हमें प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा नियंत्रण को मूर्तं रूप देने में सहायता 
प्राप्त होगी। 

“मनरेगा ae योजना है जिससे ग्रामीण जनता को रोजगार प्राप्त 

होता है। इस योजना जिससे ग्रामीण जनता बहुत ही लाभान्वित हुई 
है ओर इसका विस्तार कृषि संबंधित कार्यो मेँ किया जाना aie 

कृषि मजदूरों को लाभकारी रोजगार के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। 

इसके अतिरिक्त इस योजना में बडा निवेश होने से कृषि विकास 

को बढावा मिलेगा। मुच्ये आशा है कि कृषि/कृषि संब॑धी कार्यो 4 
“मनरेगा' का विस्तार करने के प्रस्ताव को देश में कृषि में समेकित 
किकास के लिए विचार किया जाएगा 

फिलहाल, नगर पंचायत क्षेत्रों में “मनरेगा का कार्यान्वयन नहीं 

किया जा रहा है। अनेकं राज्यों मे नगर vad के आसपास 

अधिकांशतः गांव होते है। इस प्रकार योजना के दायरे से नगर 

पंचायतों को बाहर रखकर मनरेगा" के माध्यम से रोजगार प्राप्त 

करने से नगर पंचायतों के आस-पास रहने वाले भूमिहीन श्रमिक 
वंचित है। ग्रामीण ast मेँ योजना में भी कार्यान्वित किया जा सकता 

हे। इससे भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार प्रदान होगा। अतः मै निवेदन 
करता हू कि मनरेगा" को नगर पंचायतों मेँ शीघ्रातिशौघ्र लागू किया 
जाना afew 

में यह बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित 
जनजातियों के लिए आवंटन में इस वर्षं बदोतरी नहीं की गई है। 
समाज के वंचित वर्गो को शामिल कर समावेशी विकास को जारी 

रखने की आवश्यकता का आग्रह करते हुए मै इस बात को दोहरा 

चाहता हू कि सरकार को वंचित a कौ आवश्यकताओं को पूरा 
करना चाहिए। 

भँ सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हुः कि अमं 
आदमी द्वारा सामना कौ जा रही समस्याओं के समाधान हेतु उचित 
प्रकार से युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए्। उदाहरण के लिए 
आवश्यक वस्तुओं को कीमतों को बढ़ने से रोका जाना चाहिए ओर 
उन्हें स्थिर बनाया जाना चाहिरए्। 
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मेँ अपने नेता डो. कलाईग्नार ओर अपने दल द्रमुक की ओर 
से यह आग्रह करना चाहूगा किं कद्र सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों 
कौ निरंतर बदती ala कौ रोकथाम के लिए ae सूत्र तैयार 
करना चाहिए। 

सरकार द्वारा स्वास्थ्य aa को सर्वाधिक महत्व दिया जाना 

चाहिए। हमे कुपोषण, बाल दुर्व्यवहार कौ wat सुनने को मिलती 

है। स्वतंत्रता के 65 वर्षो के बाद भी अभी भी यह कडवी सच्चाई 
है कि हम अपनी एक चोथाई जनसंख्या को प्राथमिक ओर बुनियादी 
स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सके 21 म यह नहीं कह रहा 
हू कि सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही हे। 

agi हुई जनसंख्या के कारण सरकार देश के जरूरतमंद 
व्यक्तियों तक सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ है। मै सरकार से 
आग्रह करता हूं कि ग्रामीण ओर शहरी दोनों क्षेत्रो मे गरीब ओर 
वंचित लोगों कौ बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित 
करे। 

शिक्षा एक क्षत्र है जिसमे ain सरकार, द्रमुक जिसका प्रमुख 
घरक दल है, काफी बल दे रही है। जिसका उदाहरण हे शिक्षा 
का अधिकार विधेयक। 

इन्हीं रिप्पणि्यो के साथ, मेँ ad 2012-13 के बजट का 
स्वागत करता Fl 

श्श्री ई. जी. सुगावनम (कृष्णागिरि): हमारे माननीय वित्त 
मत्री जी ने अत्यंत ही योग्यतापूर्वक विकासोन्मुखी बजर प्रस्तुत किया 

है ओर समाज के सभी वर्गों को ws करने का प्रयास किया 
ti तथापि यह निराशाजनक है कि वृद्धि दर इस वर्ष के दौरान 
जीडीपी के नए न्यूनतम स्तर तक जाने की संभावनां है। सरकार 

को व्यापार संतुलन में सुधार करने के प्रयास करने चाहिए जिससे 
जीडीपी वृद्धि दरं में सुधार erm 

सरकार को देश म कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए 
ओर कदम उठाने चाहिए। अत्याधुनिक तकनीक, उचित दरों पर 
किसानो को scat की उपलब्धता ओर जैविक खेती से कृषि 

उत्पादन में वृद्धि होगी। भंडारण संबंधी खामियों को दूर करना, ओर 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कृषि वस्तुओं के वितरण 
को ase किया जाना चाहिप्। 

इस संबंध में मै यह कहना चाहता हू कि मेरे तमिलनादु 4 
मेरे कृष्णागिरी जिले मेँ आम कौ खेती का महत्वपूर्णं स्थान है। 
लगभग 400000 हेक्टेयर aa में विभिन्न किस्मों के आम कौ खेती 

होती है ओर वार्षिक उत्पादन लगभग 4 लाख टन है। ये पूरे देश 
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में भेजे जाते हैँ ओर विदेशों को इसका निर्यात होता है। इससे 
स्थानीय लोगो को रोजगार के अवसर प्राप्त हीने के अतिरिक्त 
सरकार को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इस aa 
कौ उच्च क्षमता पर विचार करते हुए, wala बागवानी मिशन ने 
आम कौ खेती को बदटावा देने के लिए कृष्णागिरी जिले कौ पहचान 

कौ है। चकि यहां का आम उत्पादन काफी अधिक होता है अतः 
आम का गदा भी यहां अधिक उत्पादित होता हे। कृष्णागिरी जिले 
का आम-गूदा उद्योग देश A आम के गृदे का दूसरा सबसे बड़ा 

निर्यातक उद्योग हे। इसी प्रकार, यहां टमाटर, इमली ओर शिमला 
fed ar at बडी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, परंतु पर्याप्त 
परिवहन ओर शीत-भंडारण सुविधाओं के बिना किसान विशेषकर 
रमारर कौ खेती करने वाले किसान, अत्यधिक नुकसान उठा रहे 

हैँ ओर कईं बार पर्याप्त समर्थन मूल्य न मिलने से उन्हें टमाटर 
को Gd मे ही नष्ट करना पडता Zz 

इसलिए मेरे कृष्णागिरी जिले मेँ कृषि-उत्पादों कौ बदती खेती 

को सहाया देने ओर इन उत्पादों की शीघ्र खराब होने कौ प्रकृति 

को देखते हुए मैं कद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु 
के कृष्णागिरी जिले में पर्याप्त संख्या मेँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, 

शीत-भंडारण सुविधाएं ओर एक कृषि निर्यात जोन भी यथाशीघ्र 
स्थापित किया STC 

इसके अतिरिक्त मेरे कृष्णागिरी जिले मे गुलाब कौ बडी मात्रा 

मे खेती होती दै तथा उन्हे देश के विभिन भागों ओर विदेशों को 
निर्यात किया जाता है, जिससे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित होती 

है। गुलाब को खेती को ओर विकसित करने के लिए इस परियोजना 
मे कार्यरत किसानों को अधिक वित्तीय ओर अन्य प्रकार की 
सहायता प्रदान कौ जानी चाहिए ओर तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले 

मे निर्वाचन क्षेत्र मे गुलाब निर्याति जोन स्थापित करने हेतु कदम 
उठाए जाने चाहिए्। 

सरकार ने सरकारी aa के उपक्रमो मे अंशधारिता के विनिवेश 

के माध्यम से वर्षं 2012-2013 मेँ 30.000 करोड रु. अर्जित करने 
का प्रस्ताव किया है) यद्यपि इससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त 

होगा तो भी इन सरकारी क्षेत्र के उपक्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों, 

कर्मियों के हितों को संरक्षित किया जाना चाहिए। इनकौ छटनी नहीं 

होनी चाहिए ओर इनका वेतन समय पर जारी किया जाना चाहिए] 
इसके अतिरिक्त, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र कौ एक रुग्ण इकारं, 

विशेषकर हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस, wel, तमिलनाडु के जीणाद्धार 

हेतु गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिपए्। 

अन्य देशों कौ तुलना में, हमारे देश मेँ डँक्टर-रोगी अनुपात 
काफौ कम है! इन कमियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र 
हेतु ओर अधिक आवंटन काफौ महत्वपूर्ण है। ग्रामीण लोगों को 
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अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कौ जानी चाहिए ओर mat मे 

पर्याप्त संख्या मे डोक्टर उपलब्ध कराए जाने afer 

व्यक्तिगत आयकर सीमा A 20.000 रु. कौ वृद्धि काफौ कम 

है। इस कर-सीमा को बदाकर 3 लाख रु. करने कौ मांग काफो 
समयसे al a रही है। मँ आपसे अनुरोध करता = कि काफो 
समय से लंबित इस मांग प्र विचार wt ताकि वेतनभोगी वर्गं कों 

सुविधा प्रदान की जा ahi सेवा कर में 2% कौ वृद्धि करने से 

सभी वर्ग के लोग ओर सोने, चांदी व हीरे ओर अन्य वस्तुओं के 
आयात -शुल्क में वृद्धि होने से रोजगार के अवसरों पर असर पडेगा 

ओर इससे राजस्व vem मेँ मत्री जी से आग्रह करता हूं कि उक्त 
प्रस्तावों पर पुनर्विचार at ओर वित्त विधेयक में इस हेतु आवश्यक 
परिवर्तन ae 

इन्हीं wet के साथ, मँ अपनी बात समाप्त करता ZI 

(हिन्दी) 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): वैश्विक मंदी की सब तरफ 
चर्चा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका 
उल्लेख किया, माननीय वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण मेँ इसकी 

चर्चा et दुनिया भर के विद्वान इस मंदी पर बहस कर रहे है, 
इसे दूर करने के उपाय बता रहे हैँ, हालांकि सच यह टै कि 
अर्थशास्त्र के इन विद्वानों की सम्पूर्णं योग्यता के बावजूद अथवा 
उनके द्वारा बनाई गई नीतियों के कारण ही यह मंदी आई हे। a 

अर्थशास्त्र का जानकार तो नहीं हू परन्तु एक सरल बात मुञ्चे समञ्च 

आती है मंदी तब आती है जब बाजार मे माल तो होता है परन्तु 
खरीददार नहीं होते। क्रयशक्ति घटती है तो मंदी आती है तथा 
क्रयशक्ति आती है रोजगार से। इसी संदर्भ मे मेँ आपके माध्यम 

से वित्त मत्री जी से कुक निवेदन करना चाहता Fl 

सनसे पहले अपने मेरठट-हापुड संसदीय क्षेत्र कौ बात ही 

करूगा। यह सम्पूर्णं क्षेत्र wets राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता 

है। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना ald 
का गठन संसद द्वारा पारित wea राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड 

अधिनियम 1985 के द्वारा किया गया था। इस क्षेत्र में बुनियादी cia 

के विकास की बात थी, tus टद्राजिंट सिस्टम के अन्तर्गत राजमार्गो 
के निर्माण at बात थी, Yas रेलवे aise सिस्टम (आरआरटीएस) 
की बात थी, परन्तु क्या हुआ? राष्ट्रीय राजधानी aa योजना बोड 
के गठन को 27 वर्षं हो रहे है परन्तु अभी eats टेन कौ बातें 
प्रारम्भिक अवस्था मे di दिल्ली-मेरठ uate हाइवे अभी तक 
अस्तित्व मे नहीं आया। सडक परिवहन मंत्री कभी बताते हैँ कि 
यह एक्सप्रेस हाइवे दिसम्बर 2014 तक पूरा होगा, फिर बताते हैँ 
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कि इसको पूरा करने की समय-सीमा दिसम्बर 2015 है। दिल्ली 
मेँ नित्य आवागमन करने वालों का 40 प्रतिशत केवल पश्चिम उत्तर 

प्रदेश से है परन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे आने वाले इस क्षत्र 
मे बुनियादी at का बुरा हाल हे। भने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 
अधिकारियों से बात at तो वे बताते @ कि aa के लिए बनाई 
गई योजनाओं को राज्य सरकार का समर्थन व प्रोत्साहन नहीं है। 

बुनियादी aa के अभाव के कारण मेैरठ-हपुड् की ओद्योगिक 

प्रगति oy है। दो तिहाई इकाइयां बंद हो gat है, बेरोजगारी बढ 

रही है। मेरा सरकार से अनुसेध है कि मेरठ-हापुड के बुनियादी 

aa के विकास कौ जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ले तथा इसके लिए 

विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करे। 

मेरठ मध्यम व लघु उद्योगों का केन्द्र है परन्तु जैसा मैने कहा 

कि स्थिति खराब 21 वित्त मत्री जीने भी माना है कि ‘ag ओर 
मध्यम उद्यमं हमारी अर्थव्यवस्था का आधार 27 इस बिल्डिग 

व्लोक्स कौ अधिक चिन्ता किये जाने कौ जरूरत है। इस सम्बन्ध 

मे मै छोरी-छोरी तीन ad कहना चाहता ZI 

- a को लागू करते समय कहा गया था कि सीएसरी 
को 4 प्रतिशत से क्रमशः कम करके शून्य किया 

जायेगा। FAA 1 प्रतिशत कौ कमी तो तत्काल हो गई. 

2008 में 1 प्रतिशत कौ कमी ओर हुई परन्तु अब यह 

2 प्रतिशत ही 21 कृपया अपना वादा निभाईये। 

- Tes उयुरी पर एक्जेम्पशन लिमिर 1.50 करोड के 
स्थान पर न्यूनतम 2 करोड होनी चाहिए ताकि एसएमई 
को राहत Wi तीसरी बात बहुत महत्वपूर्णं है। एसएसओई 
यूनिरटस के रिहैबलिरेशन के लिए रिजर्व वैक ने 2002 
मे dal को एक परिपत्र जारी किया था जिसे 12 
सितम्बर 2011 को जारी सर्कुलर द्वार निष्प्रभावी कर 

दिया गया है। इस नए परिपत्र मे dat को बीमार 
एसएसओआई यूनिटस के रिहैबलिेशन के मामले मेँ स्वयं 
कौ नीति बनाने कौ ae दे दी गई है। इसका क्या 
परिणाम होगा? मध्यम व लघु ओद्योगिक इकादयों को 
मदद करने के मामलों में पहले से fas वाले वैक 
अब इन इकाइयों कौ मदद् से पूरी तरह हाथ खींच लेगे। 

मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि सरकार रिजर्व 
नैक को अपना 12 सितम्बर 2011 कौ जारी किया गया 
यह सर्कुलर वापिस करने का निर्देश 21 

मेरठ खेल सामानों का प्रमुख उत्पादन केन्द्र है, परन्तु इसकी 

दो प्रमुख कठिनाइयों की ओर गै सरकार का ध्यान आकृष्ट करना 
चाहता & कश्मीर facet पर 2003 से देश के अन्य प्रदेशों में 
जाने पर प्रतिब॑ध है, इसको आंशिक रूप से ही सही परन्तु हटाया 
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जाना चाहिए। देश की एकता अखण्डता के नाते भी एसा किया 

जाना आवश्यक है। साथ ही क्रिकेट के बल्ले को क्रिकेट सामानं 

की रिजवड कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए, अभी इस 

कैटेगरी में 7 उत्पाद शामिल zi 

मेरठ तथा उसके आसपास दैन्डलूम कपडे का उत्पादन होता 

है। मेरठ, सरथना, मुरादनगर, खेकडा, पिलखुवा आदि वस्त्र उत्पादन 

के प्रमुख केन्द्र है। grad कौ मदद के लिए इस क्षत्र मेँ टैक्सटाइल 
क्लस्टर का निर्माण किया जाना आवश्यक 21 

सरकार ने मेगा फूड Tal कौ योजना बनाई है। अभी 15 
फूड पार्क प्रस्तावित ei जैसा कि बताया गया है कि इन HS पार्को 
के निर्माण का मुख्य उदेश्य खाद्य प्रस्सकरण के लिए बुनियादी 

सुविधाएं निर्माण करना tt सरकार नै खाद्य प्रसंस्करण के वर्तमान 

6 प्रतिशत के स्तर को 2015 तक 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य 

निर्धारित किया dt ergs तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रो मेँ बडी मात्रा 
मे आलू का उत्पादन होता है, मेरट-वागपत-जे.पी.नगर-वबुलंदशहर 
जनपदों में ays के ani ओर wal कौ बेल्ट है। यह मेरे क्षेत्र 
का सौभाग्य है कि किसानों कौ जीवन भर लडाई लडने वाले भारत 

के पूर्वं प्रधानमंत्री चौ. चरण सिंह का जन्म स्थान मेरे चुनाव क्षत्र 
मेँ हापुड के निकर aR nea नामक गांव में है। मेरा सरकार 
से निवेदन है कि चौधरी साहब कौ स्मृति में उनके जन्मस्थान पर 

एक मगा फुड पार्क का निर्माण किया जाये ताकि आलु तथा 

विभिन फलों के प्रसंस्करण में किसानों को मदद मिल सके। 

किसानों को लाभ हो तथा नये tom का भी निर्माण at 

पूरे देश का सर्राफा व्यापारी व स्वर्णकार आज आंदोलित 

है-देश भर में बाजार बंदी हो रही है। वित्त मत्री जीने सोने पर 
आयात शुल्क 2 प्रतिशत से बाकर 4 प्रतिशत कर दिया ZI 
अन्त्रान्डेड ज्वैलरी पर उत्पाद शुल्क कौ योजना है तथा दो लाख 

से ऊपर कौ ay खरीद पर कर कटौती का प्रस्ताव है। इन 
प्रस्तावों से इस काम में लगे व्यापारियों व कारीगरों को धक्का 

लगेगा। इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप सोने की स्मगलिंग होगी, 

अपराध sey तथा गोल्ड कंट्रोल के समय की तरह लोगों का भारी 
sees होगा। मेरा वित्त मत्री जी से निवेदन है कि इन प्रस्तावों 

को वे वापिस लेने कौ घोषणा करं तथा इस कारोबार A लगे लाखों 

लोगों को आश्वस्त करें तथा इस aa में रोजगार के अवसर कम 

न होने दे। 

भें अब हाउसिंग सैक्टर कौ बात करना चाहुगा। वित्त मत्री जी 
ने कुछ प्रावधान किये है बाह्य वाणिज्यिक ऋण की इजाजत दी 

है, क्रेडिर गारी ce फंड की स्थापना की बात की है, ग्रामीण 
आवासीय निधि को 3000 करोड से 4000 करोड किया है इत्यादि। 
में इन want का स्वाभाविक ही स्वागत करता हू परन्तु इस संबध
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मेँ मेरा कु निवेदन है। नेशनल हाउसिंग बैक के अनुसार शहरी 

aa मे लगभग 2 करोड मकानों कौ कमी 21 वर्तमान में शहरी 
आबादी के आमदनी कौ दृष्टि से सर्वोच्च केवल 15 प्रतिशत की 

आवश्यकता का ध्यान रखा जा रहा Vl शहरी तथा अर्द्ध-शहरी 

आबादी के 40 प्रतिशत में एेसे. लोग हैँ जिनकी आमदनी 8 से 
20 हजार रुपये मासिक है तथा जिन्हे 4 से 10 लाख के बीच 
के मकानों की जरूरत है। शेष 45 प्रतिशत तो 4 लाख से 10 

लाख के बीच कौ ga श्रेणी के लिए भी सक्षम नहीं है। सरकार 
सुलभ आवास कौ बात करती है परन्तु यह बडी व्यापक व अस्यष्ट 

टर्म हे। मेरा qe है कि 10 लाख से नीचे कौ एक अलग 
उपश्रेणी बनाई जाये, हाउस ara कौ फाइलनेसिंग मे इस श्रेणी 

के आकार को ध्यान में रखते हुए 40 प्रतिशत का कोटा आरक्षित 

हो। साथ दही इस श्रेणी के होम लोन में समपार्शिविक प्रतिभूति की 

बदिश न हो। अध्यक्ष ही, इस निम्न आय समूह के लोग 
aan प्रतिभूति कौ व्यवस्था कहां से करेगे? इस प्रकार की 

बदिश कमजोर वर्ग के लौगोंको होम लोन न देने का बहाना बन 
जाता है। आंकडे बताते है कि होम लोन सबसे सुरक्षित लोन है। 
अपनी छत को कोई Narn नहीं चाहता तथा पूरी कोशिश करके 

लोन को gan कौ व्यवस्था करता है। समपाश्वक प्रतिभूति कौ 

वास्तव मेँ कोई जरूरत नहीं है। 

आईटी कौ स्थायी समिति का भँ सदस्य <i इस मंत्रालय से 
सम्बन्धित अनेक ad मुञ्चे चितित करती है। देश को aa देने 
वाले 1.76 लाख करोड का घोटाला यहां हो चुका है, हालांकि 
कोयला मंत्रालय ने घोटाले कौ दृष्टि से संभवतः सर्वकालिक नया 

fier बना दिया है, म उसकी चर्चा नहीं करमा चाहता। वित्त मंत्री 

जी अपने बजरीय घाटे को लेकर चिन्तित रहते 21 उसे कम करने 
के अनेकं प्रयास करते है परन्तु मेरा इस सरकार पर आसयेप है 
कि घोटालों के कारण खजाने में न आ पाने वाले रुपयों के प्रति 

यह सरकार गंभीर नहीं है। 

संचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय से सम्बन्धित अनियमितताओं 

की विभिन आशंकाओं को लेकर मैने प्रधानमंत्री जी को 5 पत्र 
लिखे हैँ, संक्षेप में मै उनका विवरण दे रहा हू। दिनांक 28.6.2011 
को मैने यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड (युएसओएफ) के 
दुरूपयोग के बारे में लिखा जिसमें रूरल टेलीफोनी के नाम पर 
लगभग 1650 करोड का घोटाला हुआ, दिनांक 4.7.2011 को लिखे 
पत्र मे मैने रिलायन्स गुप पर किए गए 650 करोड के जुर्माने को 
विभाग के मंत्री जी द्वारा मात्र 5.49 करोड किए जाने का मुदा 

उठाया, दिनांक 8 दिसम्बर 2011 को लिखे अपने तीसरे पत्र में 

मैने detain कन्सल्टैट ओंफं इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के 
शेयर लगभग 2000 HIS कम दाम में भारती हैस्काम को दिये 
जाने कौ चर्चा की, 7 दिसम्बर 2011 तथा 4 जनवरी 2012 को 

लिखे vat मे मैने घोरालों के बाद भी गलत ढंग से आवंटित 
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asa कौ fasa बहाने का मुद उठाया परन्तु इन पांच पत्रों में 
से किसी का भी समाधानकारके उत्तर मुञ्चे नहीं fem प्रधानमंत्री 
कार्यालय से केवल यही उत्तर आया आपका पत्र प्राप्त हुआ, मामलों 
की जांच की जा रही है! सरकार का यह रवैया भ्रष्टाचार पर अंकुश 
लगाएगा या उसे Ace? इन सब विषयों पर सरकार कौ नजर 
रहे तो निश्चित ही वित्त मत्री जी के पास देश कौ अर्थव्यवस्था 
चलाने के लिए अधिक पैसा होगा। 

आई टी सैक्टर से सम्बन्धित एक ओर बात 21 महामहिम 
राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार द्वार आईटी 

के क्षेत्र मेँ ada के स्वदेशी उत्पादन कौ स्थिति अत्यन्त खराब 
हे, अत्यन्त चिन्ताजनक है तथा इसके कारण देश कौ सुरक्षा के 
लिए भी खतरा हो सकता है। स्वदेशी उत्पादन के नाम पर हम 
केवल टावर we कर रहे है, केविल का इस्तेमाल करते है या 
छोरा मोरा लोहा ais का उपयोग करते हैँ जबकि एसा करते 

समय सभी महत्वपूर्णं उपकरणों का हम आयात करते है। जिन 

मोबाइल फोनों का हम इस्तेमाल करते हैँ उनके सारे पुरे विदेश 
से अते है। इन उपकरणों मेँ चीन में निर्मित उपकरणों का लगभग 
एकाधिकार बनता जा रहा है जिसके कारण हमारी सुरक्षा कभी 
भी खतरे में पड़ सकती है। पटल के बाद आईटी ada के 
आयात पर हमं सबसे अधिक खर्च कर रहे है जिसके भविष्य में 

ओर भी aed कौ संभावना है। इस क्षेत्र में विस्तृत कार्ययोजना बनाये 
जाने की आवश्यकता है। इस समय हाल यह है कि ग्यारहवीं 

पंचवर्षीय योजना में आईटी हाईवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहन देने 
के लिए कुल 1100 करोड रुपये आवंटित किए गए, विभाग कौ 
लापरवाही के चलते उसमें A केक्ल 61.67 करोड रुपये खर्च किए 
जा GH! इस योजना के वर्षं 2010-11 A इस मद में केवल 
2.50 करोड रुपये आवंटित किए गए जो उस ay के लिए प्रस्तावित 

250 करोड रूपये कौ रकम का केवल 1 प्रतिशत था, यह बानगी 
tag री क्षत्र में स्वदेशी हाईवियर के उत्पादन के प्रति सरकारी 
प्रतिबद्धता की। क्या हम इस तरीके से चीन सहित अपने वैशिक 
प्रतियोगियों से मुकाबला कर abt जैसा मैने कहा, आईटी के 
aa में सम्पूर्ण एवं विस्तृत कार्ययोजना कौ तुरन्त आवश्यकता है, 
चीन इत्यादि देश अपने यहां स्वदेशी उत्पादन के लिए उत्पादकं 
की मदद करते है, हमारी सरकार को भी वैसा करना afeu वित्त 

मत्री जी को इस दृष्टि से विशेष आर्थिक प्रावधान करने चाहिए। 

मै wana हू कि समय कौ सीमा है, मँ केवल एक ओर 
विषय सम्मानित सदन के ध्यान में लाना चाहता हु। यह विषय है 
हमारी सरकारी हवाई सेवा एयर इन्डिया का। सब जानते हैँ कि 

एयर इंडिया की हालत खराब है-क्यों है? इस पर श्वेत पत्र आना 

चाहिए, नवनियुक्त माननीय नागर विमानन मंत्री जी 4 श्वेत पत्र 

लाने का वादा भी किया है, वे जरूर लाये तथा जल्दी लाये ताकि 

पता चले कि बीमारी क्या है! तथा सरकार इस बीमारी का क्या 

इलाज करने जा रही ZI 7
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एयर इंडिया के afar क्रू के कर्मचारी बहुत दुखी है। तीन 
महीने से उनके वेतन नहीं मिल रहे, अक्टूबर 2011 से उनके भतत 
उन्हे प्राप्त नहीं हो रहे। एयर इंडिया मेँ ओवर स्टाफ की समस्या 

पहले से है परन्तु संविदा के आधार पर नए् एरलाईन अरैडैट भरती 

किए गए है। इन अरैडेटस का तो भुगतान हो रहा है परन्तु नियमित 
कर्मचारियों की चिन्ता एयर इंडिया को नहीं है। मेरा अनुरोध है 
कि सरकार इसमे हस्तक्षेप करे तथा इन कर्मचारियों कौ समस्या 

हल करे। 

( अनुवाद] 

"श्रीमती ara इांसी लक्ष्मी (ferme): मैं अपने 

माननीय वित्त मत्री श्री प्रणब मुखर्जी को इस कठिन आर्थिक सपय 

मे एक संतुलित बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देना चाहती 

ह्। जैसा कि वित्त मत्री ने अपने बजट भाषण मेँ स्वीकार किया 
हे, यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री 
मनमोहन सिंह जी को भी हमारे देश कौ आर्थिक व्यवस्था कौ 

aed के लिए सभी प्रकार कै प्रयास करने हेतु बधाई दी जानी 

चाहिए। इस बजट में ग्रामीण भारत में वास्तविक बदलाव लाने तथा 

गरीबों तक लाभ पहुचाने कौ कोशिश कौ गर्ह है। 

वैश्विक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष करट चुनौतियां है। 
किंतु यह भी एक तथ्य है कि वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं 

की तुलना मे भारत अभी भी आर्थिक वृद्धि मे अग्रणी देशों में 
से एक है। मै माननीय चित्त मत्री के we के आगे नतमस्तक 

ह्। हमारे समक्ष इन बडी चुनौतियों के बावजूद हम निराश नहीं 

हुए zl 

ad 2011-12 में इस अवधि से जुडे कई संकेतक यह बताते 

है कि अर्थव्यवस्था में अब बदलाव आं रहा है! कोयला, उर्वरक, 
az ओर विद्युत क्षेत्रं में सुधार के संकेत है। ये कुछ एसे 
महत्वपूर्णं aa हैँ जिनका समग्र अर्थव्यवस्था पर असर पडता ZI 
भारतीय विनिर्माण क्षेत्र मे भी पुनरुद्धार के लक्षण Zz 

हमारे लिए उच्च मुद्रास्फोति एक बडी चुनौती है क्योकि यह 
सभी वर्गो के लोगों को प्रभावित कर रही है। संरचनात्मक सुधारो 
के साथ सरकार द्वारा किए गए उपायों से उच्च मुद्रास्फीति एकल 

अंक मे बनी ee है। मैं मुद्रास्फौति को नियंत्रित रखने के लिए 
सरकार के अथक प्रयासों के लिए उन्हं धन्यवाद देती zl 

मैं राजसहायता में हो रही चोरी को रोकने के लिए वित्त मंत्री 

के विचार का स्वागत करती हूं क्योकि यह राजसहायता लक्षित 
लाभार्थियों को मिलनी चाहिए। मै खाद्य सुरक्षा विधेयक को दी जाने 

7 चैत्र, 1934 (शाक) 

*भाषण सभा परल पर् रखा गया। 
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वाले पूर्णं बजरीय सहायता का स्वागत करती हू। इस वित्तीय वर्ष 

मे मोबाइल आधारित उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (एमएफरमएस) के 

कार्यान्वयन से लक्षित किसानों को राजसहायता का लाभ देने मं 

निश्चित ही सहायता मिलेगी। इस कदम से 12 करोड किसान 

परिवारों को लाभ मिलेगा ओर उर्वरकोँ के दुरुपयोग में कटौती से 

राजसहायता पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। 

वित्तीय लिखतो में बचतों के प्रवाह को प्रोत्साहित करने ओर 

घरेलू पूंजी बाजार में सुधार लाने के लिए राजीव गाधी इक्विटी 

बचत योजना नामक इस प्रस्तावित योजना से उन नए Yau 

निवेशकों को 50 प्रतिशत तक आयकर कमी का लाभ मिलेगा जो 

इक्विरी मेँ प्रत्यक्षतः 50.000 रुपए् का निवेश करते है ओर जिनकी 
वार्षिक आय 10 लाख रुपए से कम रहै। मेँ वित्त मत्री से यह देखने 

का अनुरोध करती हूं कि इससे डाक बचत योजनाओं इत्यादि जैसी 
छोटी बचत योजनाएं प्रभावित न atl 

सरकार सरकारी क्षेत्र के dai ओर वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय 

स्थिति की रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्ध है। वर्षं 2012-13 के लिए 

सरकारी aa के dal, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ओर नाबाड सहित अन्य 

वित्तीय संस्थाओं के पंजीकरण हेतु 15.888 करोड रुपए का प्रावधान 
एक स्वागतयोग्य कदम है। हमारे विकास मे पर्याप्त अवसरंचना की 

कमी एक बडी बाधा है। अब्र तक हमने जिस नीति का अनुसरण 

किया है वह नीति है सार्वजनिक निवेशं ओर सार्वजनिक निजी 

भागीदारी (पीपीपी) के सामंजस्य के माध्यम से अवसंरचना में 

निवेश को बद्धाना है। बारहवी योजना अवधि के दौरान अवसंरचना 
निवेश 50 लाख ats रुपये तकं हो जाएगा। 

मै माननीय वित्त मत्री जी a अनुरोध करती हूं कि वे 

शरापुलोवा होते हुए श्रीकाकुला तक राष्टरीय राजमार्ग संख्या 5 को 
4 लेन से विस्तार कर 6 लेन वाला Bl अवसंरचना मेँ पीपीपी 
के समर्थन के लिए इस स्कोम के तहत व्यवहार्यता अंतर निधियन 

(वीजीएफ) इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने में एक 
महत्वपूर्ण लिखत 21 इस at यह निर्णय लिया गया है कि इस 
स्कीम के तहत वीजीएफ हेतु सिंचाई (बांध, नहर ओर तटबध 
सहित), टर्मिनल मार्केट, कृषि बाजार में सामान्य अवसंरचना, मृदा 

परीक्षण प्रयोगशालाएं ओर उर्वरक aa मेँ पूजी निवेश को ग्राहय 

बनाया जाए। तेल ओर गैस/एलएनजी भंडारण सुविधाएं एवं तेल तथा 

गैस पाइप लाइन, दूरसंचार के लिए नियत नेटवर्क एवं दूरसंचार 
aad को भी व्यवहार्यता अतर निधियन (वीजीएफ) के लिए पात्र 

बनाया जाएगा। 

मै बडे शहरों ओर wet में निम्न आय वर्गं के लिए आवास 
कौ कमी को ध्यान में रखते हुए तथा बुनकरों ओर उनकौ सहकारी 
समितियों के ऋणो कौ माफी के लिए सरकार के 3,884 करोड
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रुपए के वित्तीय पैकेज का स्वागत कर्ती Zi gan ओर लघु उद्यमं 
(एमएसई) कौ बाजार A पहुंच को बढावा देने के sera से सरकार 

ने एक नीति बनाई है जिसे मत्री ओर केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी 
उपक्रमो (सीपीएसई) को अपनी वार्षिक खरीद को कम से कम 

20 प्रतिशत सूक्ष्म ओर लघु उद्यमो से खरीदने को अनिवार्य बनाया 

गया है। इसमे से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 

के उद्यमियों के स्वामित्व वाले gan ओर लघु उद्यमों से खरीद 
किए जाने के लिए नियत किया जाएगा। इससे gen ओर लघु 

उद्यमों को सुदृढ करने A निश्चित रूप से मदद मिलेगी 

किसानों को वहनीय व्याज दरों पर ऋण कौ आवश्यकता होती 

है। मै कृषि ऋण के लक्ष्य को 2012-13 A बद्ाकर 5.75 .000 

करोड रूपए करने का प्रस्ताव करती al यह चालू वर्ष के लक्ष्य 

में 100000 करोड रुपए कौ हानि को दर्शाता 2 

मैं व्याज ge योजना का स्वागत करती हूं क्योकि किसानों 
को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत कौ दर से अल्पकालिक ऋणो को 2012-13 

में जारी रखा जाएगा। समय पर ऋण GAM वाले किसानों को 

तीन प्रतिशत अतिरिक्त व्याज कौ छूट प्रदान करने से ज्यादा अच्छा 

है। इसके अलावा पराक्रम्य भण्डागार रसीद पर फसल कटाई के 

छह महीने बाद तक Ue ही व्याज मेँ we उपलब्ध रहेगी। इससे 

भण्डागारों A किसानों को अपनी उपज रखने हेतु बढावा मिलेगा। 

इन सभी उपायों से भारतीय किसानों को aga राहत मिलेगी। मेँ 

माननीय वित्त मत्री से अनुरोध करती हु, जैसा कि आध्र प्रदेश में 
क्रियान्वितं किया गया है, कि वह जिना व्याज के ऋण दे। इस 
पडाव पर भै माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध कसती हूं वह परांथी 
तथा चेवेल्ला सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं 

का दर्जा देने मेँ मदद Hel 

म समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीसी) योजना को 
पुनर्गठित कर इसे सुदृढ HE का स्वागते करती हू। वर्ष 2011-12 

A 10.000 करोड रुपए के आवंटन कौ तुलना में 2012-13 में 

15.850 करोड का आअरवंटन किया गया है। इससे इसमे 58 प्रतिशत 

की वृद्धि हुई है। मै इस उपाय का स्वागत करती हू जो बच्चो, 
गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सशक्त 

बनाने मे मदद SOM जल कौ गुणवत्ता के साथ खराब स्वच्छता 

उन कारको मसे एक है जो कुपोषण को बदावा देता है! ग्रामीण 
पेयजल ओर स्वच्छता मेँ वर्ष 2011-12 मे 11.080 करोड को 
बदाकर 2012-13 मेँ 14.000 करोड करने को प्रस्ताव एक स्वागत 

योग्य कदम है। 

ग्रामीण सडक समग्र रूप से संपर्क स्थापित करने A बहुत 

महत्वपूर्णं भूमिका निभाती ¢: प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना 
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(पीएमजीएसवाई) के अतर्गत 24,000 करोड़ रुपए का आवंटन एक 

स्वागत योग्य कदम हे। 

बारहवीं योजना में उत्कृष्ट 6000 आदर्श विद्यालय के रूप में 

ल्लोक स्तर पर खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिए पर्याप्त अतिरिक्त 

राशि के आवंटन से शैक्षिक अवसंरचना में सुधार मेँ बहुत मदद 
मिलेगी। | 

हमारे बहुत से युवाओं को fet ओर प्रमाण पत्र मिल रहे 
@ किंतु वे नौकरी या स्व-नियोजन के लिए संघर्षं कर रहे है) 
राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) के लिए 1000 करोड 

रुपए के प्रस्तावित आवंटन से युवाओं को बहुत लाभ होगा। यह 
जानकर खुशी हई कि प्रशिक्षित लोगो मे से 80 प्रतिशत को रोजगार 

मिल रहा है। कौशल विकास करने हेतु सुधारों के लिए पृथक ऋण 
गारंटी निधि से संस्थागत ऋण के प्रवाह मे सुधारों को बाजारोन्मुखी 

कोशल अर्जन मे लाना होगा। मैँ इस कदम का स्वागत करती =! 
मै ative लाभार्थियों को इंदिरा गाधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 

एवं इंदिरा गांधी usta निशक्तता पेंशन योजना के stata प्रति 
व्यक्ति मासिक पेंशन को 200 रुपए से बद्वाकर 300 रुपए किए 

जाने का स्वागत करती हू 

ative परिवार के मुख्य उपार्जक व्यक्ति के 18 से 64 वर्षं 
कौ आयु के बीच मृत्यु होने पर परिवारं लाभ योजना के अंतर्गत 

WHA अनुदान को दोगुना कर 20.000 रुपए करने से पीडित 

परिवार को मदद मिलेगी। मेँ वित्त मत्री जी को अनुसंधान को बद़ावा 

देने के लिए कृषि संस्थाओं को निधियां प्रदान करने के लिए 

धन्यवाद देती हूं जिसमें हैदराबाद स्थित आचार्य एन.जी. रंगा कृषि 

विश्वविद्यालय को प्रदान किए गए 100 करोड रुपए शामिल है। 

मे वित्त मत्री से संस्थाओं के सभी वांछित स्कंधौ को अनुदान समान 
रूप से facta करने के लिए निदेश देने हेतु अनुरोध करती हू! 

7 ओर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के उननयन को शामिल 
करने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का विस्तार किया 

जा रहा है। मेँ सरकार से तटवतीं आध्र प्रदेश के free जिलों 

A प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योयजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) के 
अंतर्गत अखिल भारतीय ofa संस्थान जैसे चिकित्सा संस्थान 
कौ स्थापना करने का अनुरोध करती sl 

सप्रग कौ हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी ओर माननीय 
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने विभिन मंचों पर बार-बार जोर 

दिया है कि सप्रग काले धन का पता लगाने ओर भ्रष्टाचार मिटाने 
कौ इच्छुक 21 मै वित्त मत्री के संसद के वर्तमान aa a सभा 
पटलं पर काले धन संबंधी श्वेत पत्र को रखे जाने के प्रस्ताव का 

स्वागत करती दहू।
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में वित्त मत्री को गुटूर तथा दूसरा aes मे गोड्डा एवं 
पडोसी जिलों में दो ओर हथकरघा मेगा क्लस्टर्स पहला आंध्र प्रदेश 

में प्रकाशम ओर लगाने कौ घोषणा तथा हथकरधा, विद्युतकरघा 

एवं चमडा उद्योग क्षत्रं से संबंधित पांच मेगा कलस्टरों मे महिला 

कामगारों के लिए डोरमिररियों कौ स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव के 
लिए धन्यवाद ज्ञापित करती | 

आवास हर किसी के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता है। वित्त 
मंत्री जी ने न्यूनतम वहनीय लागत वाली आवासीय परियोजनाओं 

के लिए sea वाणिन्यिक ऋणो ओर आवास संबधी ऋणो के लिए 
संस्थागत ऋणो कौ ओर अधिक आवक सुनिश्चित करने के लिए 
ऋण गारटी न्यास निधि फंड कौ स्थापना कौ अनुमति का प्रस्ताव 
रखा हे। न्यूनतम वहनीय लागत वाली आवासीय परियोजनाओं के 

लिए बाह्य वाणिज्यिक mut निम्नलिखित बजट संबंधी उपाय 

स्वागत योग्य et 

(क) आवासीय ऋणो के लिए सास्थानिक ऋणो की ओर 

आर्थिक आवक सुनिश्चित करने के लिए ऋण गारंटी 
न्यासं निधि कौ स्थापना; 

(ख) ग्रामीण आवासीय निधि के अंतर्गत प्रावधानों को 3000 

करोड रुपए से बाकर 4000 करोड रुपये करना। 

में माननीय वित्त मत्री से सेवा कर को 10 से बढ़ाकर 12 
प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करती 

ह्। मेँ उनसे सेवा कर में ऋणात्मक सूची को बढाने का भी अनुरोध 
करती El 

अत 4, मै कहना चाहती हूं कि यदि हम स्वयं को बदलते 
हुए वैश्विक परिदृश्य में ढाल लें, तो हम आर्थिक विकास हासिल 

करने वाले अग्रणियों में अवश्य ही अपना स्थान बनाए रख सकते 

है, जिसका परिणाम समाज के सभी वर्गो तक aga हम बिना 

निर्दयी हुए भी अच्छे हो सकते है। 

मैं केन्द्रीय बजट 2012-13 का समर्थन करती = 

*श्री जोस के. मणि (कोट्टयम): यै माननीय वित्त मत्री द्वार 

दिनांक 16 मार्च, 2012 को प्रस्तुत किए गए वर्षं 2012-13 के 

बजर पर अपनी wel के विचार रख रहा हू 

सर्वप्रथम, मे सरकार को बजट प्रस्तुत करने के लिए शुभकामनाएं 

देता हूं जिसमे we की राजकोषीय स्थिति को ठीक करने ओर 
सभी को कुछ न कुछ दने के लिए गंभीरतापूर्वकं प्रयास किए गए 
हे। 
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राजसहायताओं से आर्थ करते हुए मै अवश्य कहना चाहूगा 

fe देश के लोगों कौ दिनचर्यां भोजन, रसोई गैस, tee ओर 

डीजल से शुरू होती है। आम आदमी पर stat कीमतों में थोडी 
वृद्धि का भी व्यापक प्रभाव पडता है। अभी तक sates बाजार 

मे होने वाली हलचलों से बजट में राजसहायताओं कौ अनिवार्यता 

को स्वीकार करते हुए कहा गया कि परिवारों को राजसहायता 
बचाती रही है। फिर भी केन्द्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद का 
राजसहायता पर होने कले व्यय को 2% तक सीमित करना चाहती 

@ जिसे आने वाले वर्षो में कम करके 1.75% से कम की द्र 
पर लाया जाएगा। 

भारत मेँ, हमें अपने सभी नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान 

करनी है ओर सरकार द्वार अपनी जिम्मेदारियों at सीमा निर्धारित 

करना न्यायोचित नहीं है ओर इसलिए इनका क्रियान्वयन नहीं किया 
जा सकता हे। 

कृषि के संदर्भ में सभी को यह स्वीकार करना चाहिए कि 

भारत मेँ खेती करना yen खेलने के समान है जिसमें कि 
अनिश्चित जलवायु की स्थिति ओर इसके अतिरिक्त जलवायु 
परिवर्तन, बाजार मे उतार-चदाव ओर बढते हुए लागत मूल्य शामिल 

है। इस प्रकार सरकार को कम से कम किसानों को निम्न at 
पर ऋण समय पर सुनिश्चित करना ही चाहिए ताकि किसानों को 

गरिमा के साथ कृषि कार्य करने में मदद मिल सके। इस Way 

मे सरकार ने ऋण-लक्ष्य के तौर पर 5,75.000 करोड रुपए दीक 

ही रखे हैँ ओर 7 प्रतिशत कौ दर पर अल्पकालिक ऋण प्रदान 
करने के लिए व्याज छूट योजना जारी रखी है। लेकिन जमीनी 
हकौकत कुछ ओर है। we ओर सीमांत किसान, जिनका प्रतिशत 
कुल किसान परिवारों का 80 फीसदी से ज्यादा है, ओपचारिक 
वित्तीय माध्यमों से एक प्रकार से बहिष्कृत ही ti राष्ट्रीय ऋण 
परिषद कौ बैठक में इस बात पर जोर दिया गया था कि वाणिन्यिक 

dat कौ पहचान किए गए क्षेत्रों को अपने बैकिंग-ऋणों का 40 
फौसदी प्राथमिकता वाले कषेत्रं के रूपमे देने में तथा प्राथमिकता 

aa के भीतर कृषि को 18% वैक गारंटी देकर प्राथमिकता वाले 
aa के वित्तपोषण मे अपनी भागीदारी sent चाहिए, 

तथापि, 26 में से 18 सरकारी वैक ओर 10 निजी बैक वर्ष 

2011-12 मेँ अपने उक्त 18 प्रतिशत कृषि-ऋण के लक्ष्य को पाने 
में नाकाम रहे है। इसके अलावा, dal हारा खेती के लिए ऋण 

के साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के ऋणो के रूपमेँ कृषिसे दूर 
तक संबंध न रखने वाली गतिवधियों के लिए भी अपने ऋण को 

वगीकृत करने के भी करई उदाहरण Zz हाल ही मेँ समाचार पत्रों 
मे खबर आई थी कि एक सरकारी बैक ने एक धनी फार्महाउस 

मालिक को रोयोरा कार के लिए आंशिक वित्तपोषण करके ओर 
इसे प्राथमिक क्षेत्र के ऋण के रूप में वगीकृत किया om हाल
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तक जब तक आरबीआई ने इसे नहीं रोका, वैक किसानों द्वारा 

सोने के आभूषण गिरवी रखकर प्राप्त किए जाने वाले कृषक ऋण 

के लिए एनबीएफसी को दी जाने वाली अग्रिम राशि को अपने 

कृषि-ऋण का हिस्सा मान रहे थ। 

समावेशी किंग के आदर्शं सिद्धांत से धोखाधड़ी करने के 

अलावा, इस प्रक्रिया से एनबीएफसी ने भारी मुनाफा भी कमाया, 

क्योकि उन्होने dal से? से 8 प्रतिशत कौ द्र से ऋण लेकर 
ओर इसी ऋण के लिए किसानों से 15 से 16 प्रतिशत के बीच 
व्याज द्र वसूली। अतः, वाणिज्यिक seat द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र 

के वर्गीकरण ओरं कृषि-ऋण अग्निम के मुदे को एकं बार फिर 
से तुरंत देखे जाने कौ जरूरत है ओर वह फोरम, जो आरबीआई 

तथा एमओएफं के स्तर पर इस मामले की जांच करता है, उसे 

इस सिलसिले मे सांसदोँ, कृषक संगठनों आदि से भी उनके विचार 

जानने चाहिए ताकि कृषि की परिभाषा में गतिविधियोकषेत्रौ कौ 
पहचान की जा सके। इस संबध मे उचिते कदम उठाए जाने 

afew! 

शिक्षा के वित्तपोषण की aa at तो वर्षं 2009 सै dat द्वारा 
शिक्षा-ऋण की योजना कार्यान्वितं कौ जा रही है। यह शिक्षा के 
सार्वभौमिकरण के लिए काफी फायदेमंद रहा है, परतु इसकौ कुछ 
सीमाएं भी है, जिससे इस सक्षम योजना कौ पहुंच सीमित हो गई 
है। वर्तमान मे बिना संपाशिर्वक सुरक्षा के ऋण प्राप्त कर पाना 
बेहद मुश्किल है तथा व्यावसायिक ओर कौशल-विकास पाट्यक्रमों 
के लिए ऋण उपलब्ध ही नहीं है। मेरा gaa है कि शिक्षा ऋण 
कौ प्रक्रिया को अभ्यर्थी के शैक्षिक प्रदर्शन के सपक्ष करते हुए 
इसके लिए उसके प्रदर्शन ओर उसके संस्थान कौ समुचिते प्राधिकारी 
से मान्यता को ऋण की मंजूरी के लिए एकमात्र मापदंड बनाया 

जाए्। इसके अलावा इसका कौशल-विकास ओर व्यावसायिक 
पाट्यक्रमों के लिए भी विस्तार होना चाहिए। चकि बजर मेँ इस 

बात का उल्लेख है कि सरकार का इरादा योग्य अभ्यर्थियों हेतु 
ऋण के बेहतर प्रवाह के लिए ऋण-गारटी निधि कौ स्थापना करने 

का है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है, क्योकि इससे बैक ऋण 
के संवितरण में सक्षम हो पाएगे ओर उसके जोखिम वाले महत्वपूर्ण 
भाग पर एक गारटी-फंड की हामीदारी उपलब्ध होगी। इन्हीं शब्दों 
के साथ, मै सरकार कौ अनुदानों कौ मांगों का समर्थन करताह्। 

भश्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): मै 2012-13 के बजर 

प्रस्तावों का दुढतापूर्वक ओर स्पष्ट रूप से समर्थन करताहूं जो 

एक चतुर ओर सक्रिय वित्त मंत्री के अधीनवर्तीं वित्त मंत्रालय के 
अत्यधिक श्रम ओर ईमानदार से किए गए प्रयासों का परिणाम 

a 
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इस बजट दस्तावेज में जिस बात ने मुञ्चे सबसे ज्यादा प्रभावित 

किया वह यह है कि उन्होने इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की बाधाओं 
ओर उपलब्धियों को खुलकर स्वीकार किया है। यह बजट मंदी भरे 
आर्थिक वातावरण में रखा जा रहा है। हमने अरब देशों कौ क्रति, 
saat देशों में राजनीतिक उथलपुथल, मध्य-पूर्वं देशों मं 

संकट, वल Se धेरो जन प्रदर्शन को देखा है। इन सभी बातों 

ने हमें मुश्किल में डाला ओर यह सब जारी रहा। उक्त यह स्थिति 

यूरोप के aay देशों में ऋण-संकट कौ वजह से ओर घनीभूत 

Gl 

इन सभी विपत्तियों के बावजूद भारत का सकल Re उत्पाद 

6.9% के स्तर को छु रहा है जबकि हमारी अर्थव्यवस्था 2 द्लियन 
लर से अधिक के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्था है। 

सभी मान रहे दै कि यदि हमारे देश में हमारे पास अपने 

वित्तीय विशेष्च राजनीतिक नेता ओर विनियामक न होते तो हम 

इस sea वित्तीय संकर के भवर मे बुरी तरह फंस गए होते। 

संयुक्त US का अनुमान यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को 
aan सकल उत्पाद कौ 2012 के आधारभूत आउटलुक के लिए 

यथावत वृद्धि से ही काम चलाना पडेगा जो किं 2012 के निम्नतम 

परिदृश्य मे 2.6% को चू रहा है ओर वर्षं 2010 के 4% से गिरकर 

2013 में 3.2% होगा। 

संयुक्त राष्ट अर्थशास्तरियों ने आगे पूर्वानुमान किया है कि वर्ष 

2012 मंद आर्थिक सुधारों के साथयातो निर्माण या फिर विनाश 

का सिद्ध वर्ष होगा जो मंदी की ओर भी नले जा सकता हे। 

तथापि, भारत को दुनिया भर का विश्वास अभी भी हासिल 

21 एचडीएफसी के परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के vate निदेशक, 
श्री मिलिन्द ad ने कहा, ‘ges वर्षो पहले, बहुराष्टरीय कंपनियां 

यह सोचती थीं कि भारत में क्षमता तो है लेकिन जोखिम भीहै। 
एक बहुत बडा परिवर्तन यह आया है कि अब सब ये मान रहे 
है कि भारत में निवेश न करना जोखिम की बात है। भारत में 
वर्तमान में, स्थिरता की एक लाभदायक स्थिति है जहां प्रत्येक 

राजनीतिक दल सुधारों कौ आवश्यकता को पहचान रहा टै, भले 

ही सुधारों की गति को लेकर मतभेद हो।'' 

वित्त मंत्री ने बजट मेँ कुल व्यय 14.90.925 करोड रु. बताया 

है जिससे सकल कर प्राप्ति 10.77.612 करोड रु. है जो कि वर्ष 

2011-12 के संशोधित अनुमानं से 19% अधिक है ओर डीरीसी 
ओर जीएसरी के प्रारंभ को लेकर वह सभी हितधारकों के बीच 

सम्मति बनाने के लिए अपने चातुर्य का इस्तेमाल कर रहे ZI
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" कोरिल्य' के शब्दो में, जिस प्रकार उद्यान से कोई फल vad 
पर ही तोडा जाता है, उसी प्रकार राजा को चाहिए कि राजस्व 
कौ वसूली उसके देय होने पर ही Ht 

जिस प्रकार कोई कच्चे फल नहीं asa, उसी प्रकार राजा 
को देयतापूर्वं कोई संपदा हासिल नहीं करनी चाहिए क्योकि फिर 
प्रजा नाराज होकर राजस्व का वह स्रोत ही नष्ट कर सकती zi 

कर प्रस्तावों के संदर्भ मं, मै माननीय वित्त मंत्री का ध्यान 
उस अभ्यावेदन कौ ओर आकर्षित करना चाहुगा जो कि Wa रत 
ओर आभूषण विनिर्माताओं से पुनिर्विंचारार्थ प्राप्त हआ क्योकि 
काफौ बी संख्या मे कारीगर ओर कुशल सुनार इस व्यापार से 

we है ओर fae बर्बाद होने से बचाने के लिए आपके हस्तक्षेप 
की जरूरत है। 

want ओर आभूषणं पर कर प्रस्तावों से संबंधित 

© सोने का आयात लगभग 960 टन है। (संदर्भः उन्त्युजीसी) 
जिसमें से ईटीएफ माग-आधारित आयात, तथा विभिन्न 

dat ओर वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेशार्थं अलाभकारी 
तथा बेचे गए सोने के सिक्के ओर सोने कौ da का 
हिस्सा कुल आयात का लगभग 20% है। (स्रोतः 
उन्ल्यूजीसी/रयटर्सं) 

° कुल आयात मे से, निर्यात लगभग 25% है जो निर्यात 
का लगभग 70,000 करोड रु. aon है ओर जिसकी 
आभूषणों की घरेलू मांग के आकलन के लिए कटौती 
की जानी चाहिए। चूकि निर्यात क्षेत्र में काफी रोजगार 
मिलता है। (स्रोतः एआईजीर्पीसी) 

° यह भी बताया गया है कि सोने at ऊची कीमतों के 
कारण, कुल आभूषणं कौ घरेलू खपत A कमी आई 
है, हालांकि निवेश कौ उच्च प्रवृत्ति के कारण समग्र 
आंकड़ों से आयात में वृद्धि का पता चलता है। 
[ गैर-लाभकारी ] 

* स्पष्ट है कि ta 4 सोने की खपत में वृद्धि वास्तव 
में कच्चे सोने ओर सोने कौ ga मे निवेश के कारण 
है न कि आभूषणं कौ खरीद के कारण। 

° यह भी बताया गया दै कि ईटीएफ आधार परं aA की 
खपत दोगुनी हो गर्ह है। [स्रोतः उन्ल्यूजीसी ] 

° 2 लाख रुपये से अधिक के आभूषणों कौ खरीद पर 
लगाए जाने वाला कर आम जनता के हित में हानिकर् 

है क्योकि इस राशि से केवल लगभग 600 ग्राम सोना 
ही खरीदा जा सकता है ओर आयकर विभाग के 
उत्पीड्न से बचने के लिए अनधिकृत स्रोतों से स्वर्ण 
खरीदने कौ प्रवृत्ति बदेगी। 
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° यह आश्चर्य की बात है कि 99.5%, 99.9% ओर 
अधिक कौ शुद्धता वाले सोने ओर चांदी के सिक्कों पर 
उत्पाद शुल्क मेँ पूरी तरह से ae दी गई हे। यह शुद्धता 
स्थानीय स्तर पर प्राप्त नहीं कौ जा सकती ओर आयात 

के लिए प्रौत्साहन देकर इन feat को आयातित ही 

किया जाना चाहिप्। 

* सरकार का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह सिक्के या 

ईट के रूपमेँ सोने कौ जमाखोरी ओर शुद्ध सोने में 
व्यापार को प्रतिबंधित करे। 

° भारतीय समाज मं सोने के आभूषर्णो को 'स्त्री धन' कहा 

जाता है ओर आने वाले वर्षो मे सरकार के few इस 
परंपरा को बदलना असंभव होगा ओर एेसा करना गुप्त 

व्यापार को बदढावा देगा। 

° इस बात कौ पूरी संभावना है कि घरिया गुणवत्ता के 
स्वर्णं आभूषण विना किसी दस्तावेज के ate जाएंगे 

ओर बडी संख्या में लोग प्रभावित होगे, जैसा कि 1963 

q स्वर्ण नि्यत्रण के अधिरोपण के बाद हुआ था। 

° म केवल इस उद्योग के कामगार, जो कि एक करोड 
से अधिक है, बुरी तरह प्रभावित होगे, बल्कि आम 
जनता भी गुप्त व्यापार के जरिए सोना खरीदने पर 
मजबूर होगी जिससे चारों ओर भ्रष्टाचार ber 

मैं कर प्रस्ताव के संबंध में दूसरी बात यह कहना चाहता हू 

कि सरकार संसाधनों का सृजन करने ओर ae ast से कर का 

अर्जन करने के लिए सेवा कर का अधिरोपण करती रही है। इस 
संदर्भ मे, में वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 
यद्यपि लघु व मध्यम सेवा प्रदाता नियमित रूप से सेवा कर जमा 
करते है, आईसीआर्हसीआई de समेत बडे सेवा प्रदाता aie 

विक्रेताओं को सेवा कर देना नहीं चाहते है। 

सरकार को इन लघु व मध्यम सेवा कर प्रदाताओं के हितां 
की रक्षा करनी चाहिए। 

दूसरी बात यह है कि बहुत से होटल ओर tent अपने ग्राहकों 
अतिधियों से वेट (वीषएटी) ओर सेवा कर दोनों aged हैँ, क्या 
वे पारदर्शिता रखते टै ओर सरकार द्वारा निर्धारित मानकों ओर 
प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हैँ? 

क्या मेँ वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के बारे में कुछ बता सकता 

Zl 

हाल के महीनों मे समग्र मुद्रास्फीति में खाद्य ओर tae 
प्राथमिक वस्तुओं से संबंधित भागीदारी मेँ कमी आई है। ईधन समूह
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समग्र मुद्रास्फोति कौ वृद्धि मेँ भारी योगदान करना जारी रखे हए 
है, जबकि विनिर्मित गैर-खाद्य वस्तुओं के योगदान में थोडी वृद्धि 

हुई दै। 

खनन ओर विनिर्माण के धीमे yea ओर निर्माण गतिविधियों 

में मंदी आने से ओद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडा हे। 
यह सेवा aa के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। आठ 

मूल उद्योगों मे भी मंदी आई है। 2011-12 के दौरान प्रति व्यक्ति 
आय (0-4.5 मूल्य) 38005 रु. है जो पिछले ad से He कम 
a 

प्रमुख विकासशील देशों मे चीन ओर भारतं की वृद्धि दर 
मजबूत बने रहने कौ संभावना et फिर भी, चीन में सकल घरेलू 
उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 2010 मेँ 10.3% से घटकर 2011 मेँ 9. 

3% रह गई है ओर 2012-13 मेँ 9% तक गिरने की संभावना है। 

निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफदीआई) पिले वर्ष at 

संगत अवधि में 11 बिलियन अमेरिकी Slo से बदकर 2011 के 

दौरान 25.8 अरब अमेरिकी लर हो गया है। 

संस्थागत विदेशी निवेश (एफञआईईआई) के मामले मे, गत 

10 माह के दौरान, भारत को गत ad प्राप्त 39.47 बिलियन 

अमेरिकी ठोलर की तुलना में केवल 4.68 अरब अमेरिकौ cet 

ही प्राप्त हुए, जो अमेरिका कौ बिगड़ती आर्थिक स्थिति at गिरावर 

ओर यूरो aa में गहराते ऋण संकट की ओर इशारा करता है। 
रुपए का मूल्यहास भी एक बडी चिंता का fava है ओर कच्चे 

तेल का मूल्य इसे ओर भी प्रभावित कर सकता है। 

फिर भी, चुनौतीपूर्ण कार्य केवल घरेलू मुदं से नहीं बल्कि 
satay घटनाक्रमों से भी ye हए हैँ क्योकि हमारा लक्ष्य 
समावेशन ओर Prat के साथ-साथ वृद्धि दर सुनिश्चित करना 
a 

अभी भी भ्रष्टाचार हमारे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 

1.5% खा जाता है। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) A भारत 
का 134वां स्थान है। विश्व के एक तिहाई गरीब भारत में रहते 

Zl लगभग 50% बच्चे कुपोषित है। हमें अपने सभी मौजूदा संसाधनों 
के साथ आगे get ही होगा। 

यदि भारत समावेशी विकास चाहता रहै, इस प्रकार का 

कायाकल्प तो विनिर्माण aa ही कर सकता है क्योकि इस क्षेत्र 

मे अपेक्षाकृत अकुशल लोगों के लिए बडी संख्या में अधिक वेतन 
वाली नौकरियां सृजित की जा सकती है! 

विनिर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था कौ कमजोर afeal में से 
एक रहा है। इसकी कमजोरी का प्रमुख कारण इसका अपेक्षाकृत 
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छोटा आकार है। विनिर्माण aa के लिए कच्चै माल कौ सुरक्षा 

महत्वपूर्णं है। विनिर्माण क्षत्र के मध्य से दीर्घं अवधि में 12.0-14. 

0 प्रतिशत के लक्षित वृद्धि स्तर से कच्चे माल की आवश्यकता 
पर अत्यधिक दबाव wel कुक कच्चा माल जैसे कि कोकिंग 

कोयला स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है अथवा पर्याप्त मात्रा में 

उपलब्ध नही हे। इसलिए, इन कच्चे मालो के विदेशों में स्रोतों 
के अधिग्रहण के द्वारा एसे कच्चे माल कौ निश्चित आपूर्ति हेतु 
व्यवस्था कौ जानी चाहिए। मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को 

प्रोत्साहित करते समय सैद्धातिक रूप से, विशेषकर उन कच्चा माल 

परिसंपत्तियँ के निर्यात को निरूत्साहित किया जाना चाहिए जो प्रचुर 

मात्रा मे उपलब्ध नहीं हैँ ओर खनन क्षेत्र देश के लिए कच्चे माल 
कौ सुरक्षा उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्णं भूमिका निभा सकता 

है। न केवल स्टील ओर अल्यूमिनियम बल्कि ऊर्जा कौ दृष्टि से 
महत्वपूर्ण धातुएं तथा ज्मनियम, गैलियम, ओस्मियम, इंडियम, 
एेलेनियम, sae, नियोबियम, बेरीलियम, deem, crew, विस्मथ 
इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकी धातुएं ओर tae अर्थं धातुएं, जिनका 
इलेक्टानिक्स उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग होता हे, महत्वपूर्ण 
अन्वेषण, खनन ओर उत्खनन तथा पुन्चक्रण को बढाने के 

साथ-साथ देश की दीर्घावधिक रणनीतिक आवश्यकता को संपुष्ट 
करने के लिए वैश्विक कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के 

लिए उपयुक्त रणनीति ओर निधियों के बारे मँ बारहवीं योजना मं 

विशेष ध्यान दिए जाने कौ आवश्यकता है। 

प्रतिस्पर्धात्मक विनिर्माण seat के लिए कुशल मानव संसाधन 

आवश्यक है। भारत में रोजगार दिए जाने काले लोगों की बडी संख्या 

है ओर प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के साथ उद्योगों की जरूरतों को visa 
वाली गतिशील कौशल विकास प्रक्रिया भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को 

काफी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकती हे। कुशल कामगार 

अच्छे विनिर्माण सुपरवाइजर ओर प्रबधक- ये सभी मानव संसाधन 

पूल का हिस्सा है। ये विनिर्माण उद्यमो कौ प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए 
अनिवार्य है। वास्तव में, उत्पादकता के लिए आवश्यक समन्वय 

ओर निरंतर सुधारो कौ ये pelt हे। भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियसिग 
स्नातक अब फैक्ट्ियों मे कार्य नहीं करते है। वे सूचना प्रौद्योगिकौ 
सेवा उद्योगों मे काम करते है ओर उनमें से अनेक, प्रबंधन 

विद्यालयों से निकलकर, वित्तीय परामर्श तथा अन्य सेवा उद्योगों में 

कार्य करने लग जाते है। विनिर्माण क्षेत्र को अवश्य एक बार फिर 
से भारत कौ प्रतिभा के लिए एक आकर्षकं करियर बनाया जाना 

चाहिए। 

भारत में विनिर्माताओं के समक्ष आने वाली दो अन्य चुनौतियां 
विनिर्माण क्षेत्र में ओर अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए 

आवश्यक संसाधनों की प्रकृति को दर्शाती है। प्ररूपों ओर निरीक्षणों 

की अत्यधिक संख्या, जिनका पालन विनिर्माताओं को करना पडता 

है, के कारण अन्य देशों के मुकाबले भारत मेँ व्यापार करने कौ
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लागत बहुत अधिक है ओर इनमें से कुक तो एेसे कानूनों मँ करनी 

होती है जिनकी समीक्षा दीर्घं काल से लंबित है जैसे कि फैक्टरी 
अधिनियम। इन्दं शीघ्र कारगर बनाने के लिए राज्यों ओर कद्र में 

सरकारी एजेंसियों द्वारा कारवाई किए जाने की आवश्यकता 21 इस 

day में कारवाई शुरू हो चुकी है ओर इसके कारण कुछ राज्य 
निवेश के लिए अधिक आकर्षक बन रहे है। 

लोकतात्रिक भारत मे समग्र विनिर्माण रणनीति को विकसित 

ओर कार्यान्वितं करने मेँ a चुनौतियां Zi 

उद्योग के विभिन vat से निपटने के लिए मंत्रालयों कौ 
बहुलता है जैसे कि वाणिज्य, श्रम, पर्यावरण, विज्ञान, वित्त आदि। 

अवसंरचना के प्रावधान, विभिन स्थानीय विनियमो के veer 
ओर श्रम संबंधी कानून के प्रब॑धन के परिप्रेक्ष्य मं विनिर्माण में 

वृद्धि लाने में राज्यों की प्रमुख भूमिका होती है। 

सदस्यों के (बहुधा विरोधाभासी) हितों कौ पैरवी करने वाले 

उद्योग संघ महत्वपूर्णं हितधारक zl 

संघ, भूस्वामी आदि बे अन्य हितधारक समूह दँ जिन्हें ओर 
अधिक व्यवस्थित तथा सकारात्मक विचार-विमर्श में अवश्य शामिल 

किया जाना afer 

निरीक्षण निकाय समितियां बहुत अधिक संख्या मेँ gi उनकौ 
भूमिका को प्रखर बनाये जाने ओर उनके बीच बेहतर समन्वय 
स्थापित किए जामे कौ आवश्यकता हे। 

जनसांखि्यिकी रूपरेखा के लाभ को देखते हुए, वर्ष 2020 मं 
चीन ओर अमेरिका के 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप के 45 वर्ष तथा 
जापान के 48 वर्ष के मुकाबले ओसत भारतीय कौ आयु मात्र 29 
वर्ष होगी! 

इसका लाभ उठाने के लिए शिक्षा ओर कौशल विकास मे 
निवेश को प्रोत्साहित करमै कौ दृष्टि से रणनीतिक हस्तक्षेप ओर 

दूरदर्शिता की जरूरत 7 

शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय मेँ तीव्र गति से वृद्धि करन 

at आवश्यकता है जो कि ग्रामीण परिवारों के लिए 63% ओर 

शहरी परिवारों के लिए 73% 21 

सकल घरेलू उत्पाद कै प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सरकार 
द्वारा किए जाने वाले व्यय के मामले मेँ भारत विकसित ओर 

विकासशील देशो से पीछे है। 

वर्षं 2010 मेँ उच्च शिक्षा के लिए सकल नामाकन 12% धा 

जबकि वर्षं 2020 तक चीन में 23%, ब्राजील में 34%, यूके. मं 
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57%, आस्ट्रेलिया मे 77%, अमेरिका A 93%, जर्मनी मँ 30% 

नामांकन होगा। यह सरकार के लिए एक बडी चुनौती zi 

हमें शिक्षा प्रणाली मे सुधारों को कार्यान्वित करने ओर उत्पादन 

के नये yeni अर्थात ज्ञान कौशल ओर प्रौद्योगिकौ जिनमे अर्थव्यवस्था 

की उत्पादक सीमाओं को आगे बढाने की क्षमता हे, का सृजन 

करने की आवश्यकता है। समावेश विकासं को बदावा देने के लिए 

भारत को सान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास करना 

चाहिप्। 

कृषि एसे प्रमुख dat मे से एक है जिस पर सरकार ज्यादा 
ध्यान दे रही है। छोटे ओर सीमांत किसानों को कृषि ऋण दिष् 

जाने की आवश्यकता है। सहकारी क्षेत्र द्वारा ऋण दिए जाने कौ 

प्रक्रिया मेँ सुधार की आवश्यकता है ओर Tae को अन्य जरूरत 

के साथ ऋण सेवाओं को कवर करने में एक प्रमुख भूमिका 

निभानी चाहिए। 

सहकारिता क्षेत्र का सुदुदीकरण केवल ऋण देने कौ दृष्टि a 

ही नहीं बल्कि कौशल बुद्धि ओर ज्ञान कौ दृष्टिसे ot fea जाना 

चाहिए। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी को समेकित ओर कलस्टर दृष्टिकोण 

के द्वारा लाए जाने की आवश्यकता हे। ग्रामीण संवितरण के लिप् 

कृषि सहकारिता सर्वश्रेष्ठ माध्यम हे जहां सहकारिता प्रणाली 

कमजोर हो, वहां सहकारिता को वाणिज्यिक sal के साथ जोडना 

एक विकल्प हो सकता है। 

सरकार मानव संसाधन विकास पर बल दे रही है। लेकिन, 

मेरा मानना है कि किसी सात्वना से पूर्वे अभी हमें sre कार्य 

करना 21 

यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत a रेलिफोनं कौ संख्या 

मे 31 मार्च 2007 को 206.8 मिलियन से बढ़कर 31 दिसंबर 2011 

को 926.5 मिलियन हो गई। दूरसंचार घनत्व (टेली डेनसिरी) देश 

मे दूरसंचार पहुंच का एक महत्वपूर्ण संकेतक हे। यह मार्च 2007 

मे 18.2% से agar दिसंबर 2011 मेँ 76.8% हो गई। तथापि, शहरी 

aa में यह 167.4% हो गई जबकि दिसंबर के अतं तक ग्रामीण 

दूरसंचार घनत्व केवल 37.5% था। 

मोबाइल घनत्व का लाभ उठाकर हम अपनी स्वास्थ्य सेवा का 

प्रसार कर सकते है! इस वर्षं एनञआरएचएम के लिए 20.822 करोड 

रुपये आवंटित किए गए Zi यदि मोबाइल फोनों मेँ टेलीमेडिसिन 

संबंधी मोबाइल एप्लीकेशंस को डाला जाए ओर तदनुसार लोगों को 

इसका उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाए, तो ग्रामीण भारत, 

जहां अवसरंचना खराब ओर अपर्याप्त है, मेँ विभिन बीमारियों ओर 

व्याधियों को रोकने में बहुत मदद मिलेगी) रेलीमेडिसिन इस अंतर 

को दूर कर सकती है ओर संचालक के लिए मूल्यवर्धित सेवाओं 

के रूप में राजस्व भी सृजित कर सकती हे।
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इस वर्ष के बजट प्रस्ताव में वित्त मत्री ने कृपापूर्वक मुर्शिदाबाद 
जिले के कांदी संब डिविजन मे ate प्रधन परियोजना के लिए 

439 करोड रुपये स्वीकृत किए Si कांदी मास्टर प्लान मुर्शिदाबाद, 
बीरभूम ओर adam जिलों के लोगों का बहुप्रतीक्षित स्वप्न था जहां 
बाद एक चिरस्थायी समस्या है जिससे भूमि, फसल, घरों ओर 

संपत्तियों की हानि होती है। तथापि, यह एक उपजाऊ aa है जिसे 
चावल के welt के रूपमे जाना जाता 21 वित्त मंत्री की उदारता 

के कारण आने वाले वर्षो मे ये लोग जलप्लावन ओर अकथनीय 
कष्टों से बच सकंगे। 

इस जिले के पिडेपन को देखते हुए मेँ प्रस्ताव करूगा कि 
मुर्शिदाबाद में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अधीन एक केद्र 
कौ स्थापना की जाए्। 

गंगा, पदमा ओर भागीरथी नदियों के तटं पर भूमि के कराव 
कौ तीव्रता को देखते हुए मै ब्रह्मपुत्र नदी बोई के समान 

गंगा-पदमा-भागीस्थी नदी aS कौ स्थापना किए जाने का भी 
प्रस्ताव करता हू। 

मैं प्रस्तार करूगा कि राष्ट्रीय ye प्रौद्योगिकी मिशन को 12वीं 
योजनावधि A शामिल किया जाए ओर पूर्वी भारत के ae उत्पादकों 
को लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए जहां दूसरी हरित 
क्राति प्रस्तावित है। 

में मुर्शिदाबाद को बहु्षेत्रक पोषण संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत 
शामिल किए जाने का प्रस्ताव करता gl 

मेँ पश्चिम नंगल से हूं जहां 34 वर्ष के वामपंथी शासन के 
बाद सरकार बदल गई है लेकिन किसानों कौ दशा पूर्ववत ही है। 
पश्चिम बंगाल को एक विकेद्रीकृत खरीद राज्य के रूप मे सूचीबद्ध 

किए जाने के कारण कद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे 

न्यूनतम समर्थन मूल्य के बावजूद किसान आत्महत्या कर रहे हैँ 

जिससे हमें अत्यधिक ठेस लगी है ओर निराशा हई 2 इस गिरोह 
मे किचौलिया, चावल मिल मालिक तथा खाद्य आपूर्ति विभाग के 
ag शामिल हँ जो किसी न किसी बहाने से किसानों को वंचित 
रखकर धन लुट रहे ti किसान अपने उत्पाद को गैर-लाभकारी 
मूल्यो पर बेचने के लिए मजबूर है जिससे उन्हे अत्यधिकं वित्तीय 
हानि होती है। हमारे देश के संघीय as को बनाए रखते हुए Se 
सरकार को इस मामले A हस्तक्षेप करना चाहिए 

दूसरा sents वित्तीय कद्र वित्त मत्री द्वारा 13-14 अक्तूबर 
2010 को पहले से ही आरभ किया जा चुका है जिसके द्वारा " लुक 
ईस्ट पोलिसी ' से तालमेल faa हुए इस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया 
मे एक प्रमुख sake भूमिका निभाने का वायदा किया गया am 

कोलकाता A दूसरा अतररष्टरीय कद्र आर्थिक विकास के लिए एक 
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महत्वपूर्ण कदम है, इसे 12 मार्च 2012 को वित्त मत्री कौ 

अनुपस्थिति में फिर से आस्म किया गया जो कि वास्तव मे भ्रामक 

है। कोलकाता मेँ प्रस्तावित वित्तीय de कौ वर्तमान स्थिति क्या 2? 

मै dea आवास योजना की धनराशि प्रति परिवार 45.000 
रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये किए जाने की सिफारिश ओर प्रस्ताव 

करता Fl 

अत मे यह बजट अनि वाले दिनों मँ सभी परेशानियों को 
दूर करेगा ओर भारत विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इन्हीं शब्दां 
के साथ, मै अपनी बात समाप्त करता हू। 

[हिन्दी] 

*श्री चंदूलाल साहू (महासमंद) : केन्द्रीय वित्त मत्री द्वारां पेश 
किया गया 2012-13 का सामान्य बजर देश के लोगों के लिए 
अत्यत निराधाजनक एव महंगाई बहाने वाला रहा है। इस बजट 

at चहु ओर आलोचना हो रही है तथा जनविरोधी साजित हुआ 
है। इस बजट से 70 प्रतिशत जनता अपने को om सा महसूस 
कर रही है। इस बजट मेँ आयकर कौ सीमा एक लाख 80 हजार 
से बदाकर 2 लाख कौ गई। जबकि सभी सोच रहे थे कि यह 
सीमा 3 लाख तक होगी किन्तु आयकर की सीमा मै मामूली सी 

वृद्धि कर लालीर्पोप थमा दिया गया। सेवा कर् एवं उत्पाद कर में 
2-2 प्रतिशत बदोतरी कर देश को जनता पर 40 हजार करोड 

रुपये का अतिरिक्त ate डाला गया है। देश में जहां किसान 

आत्महत्या कर रहे ZI चारो ओर Hens बद् रही है। वहां सरकार 

प्रतिकूल टिप्पणी से बचने के लिए साकारात्मक कदम उठाने कौ 
बजाय खामोश 21 बजरीय इतिहास मे सबसे अधिक ad का aa 
लाद दिया गया। इस उच्च कराधान का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव 
पड़गा। इसी प्रकार से स्वर्ण आभूषण में उत्पाद कर लगाने से 

इंस्पेक्टर राज की वापसी के साथ-साथ असंगदित क्षेत्र के व्यापारियों 

पर विपरीत प्रभाव Te) तस्करी को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्व का 

नुकसान होगा। कारपोरेट जगत इसका फायदा उटठायेगा। इस उत्पाद 
कर से प्रति 10 ग्राम सोना 1300 1400 रुपये महंगा हो जायेगा। 

इस उत्पाद कर के कुप्रभाव से देश के सर्राफा व्यवसायी विगत 

10-11 दिनों से अआोलित एवं आक्रोशित है, 

भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड कृषि है। किन्तु धान पैदा 
करने वाले किसानों कौ समस्याओं का समाधान इस बजट मेँ नहीं 
किया गया। किसानों को उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं 

हो रहा है। उत्पादन लागत ओर समर्थन मूल्य लगभग बराबर है। 

जबकि इस बजट मेँ बेहतर मूल्य देने के व्यवस्था होनी चाहिए 
थी। 

*+भाषण सभा परल पर रखा गया।
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खाद्य सुरक्षा योजना के लिए भी बजटीय व्यवस्था ai mg हे 
जबकि यह विल अभी स्थायी समिति मेँ लबित 2) ओर यह तय 

नहीं हो पाया कि गरीबी रेखा क्रा मापदंड क्या होगा। यह यक्ष 
प्रश्न बना हुआ है। कि क्या योजना आयोग द्वारा निर्धारित ग्रामीण 

क्षेत्र के लिए 26 रुपया एवं शहरी क्षेत्र के लिए 32 रुपया तथा 
संशोधित राशि 22 रुपया एवं 28 रुपया तक खर्च करने वाला प्रति 

व्यक्ति गरीब नहीं होगा। यदि इसे लागू किया जाता है तो गरीबी 

दूर करने के बजाय गरीब की ही दूर करना होगा तथा गरीबी के 

साथ क्रूर मजाक होगा। जो एक हास्यास्पद् होगा। 

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना पर दम भरने वाली यह 

युपीए सरकार वर्तमान बजट मेँ कटौती कर क्या संदेश देना चाहती 
21 मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की बलि चद ae 21 गरीबों को 
निर्धारित 100 दिन मँ से सिर्फ 30 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार 

मिले पा रहा है। इस योजना से ae स्थायी परिसम्पत्ति नहीं बन 
पायी ओर न ही गांव, गरीब का विकास हो पाया। 

सबको शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 से प्रारम्भ हुआ है। 
किन्तु कितने लोगों तक यह विधेयक पहुंच पाया। कितने बच्चे 

इसका लाभ ले पाये, क्या स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे शिक्षित 

हो पाये। क्या कचरे के दर मे अपनी जिंदगी चुनने बाले बच्चों 
तक शिक्षा का अधिकार पहुंच पाया। यदि नहीं तो आपने इसके 

लिए क्या उपाय किये 21 यदि आप को कारगर उपाय नहीं कर 

पाये तो आपका यह पूरा बजट ही बेकार साबित होगा। 

हमारा देश अध्यात्म, धर्म, कला संस्कृति, दर्शन एवं ज्ञान-विज्ञान 

के क्षेत्र में शुरू से अग्रणी रहा है ओर गुरु होने का गौरव प्राप्त 
था किन्तु दुर्भाग्य है कि आजादी के 64 वर्षं बाद भी उस गौरव 

को हम प्राप्त नहीं कर सके ओर भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अग्रणी 

हो गये dt आज देश में भ्रष्टाचार ओर अत्याचार चर्म सीमा पर 

है। प्रतिदित नये-नये घोयाले उजागर हो रहे है। जिसको रोकने के 

लिए आपके द्वारा इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है 

ओर न ही केन्द्र सरकार की इच्छा शक्ति है। 

देश का करोडों-अरबं रुपया काले धन के रूप मेँ स्विट्जरलैड, 
जर्मनी एवं अन्य देश मेँ जमा हे। किन्तु दुर्भाग्य है कि अभी तक 

हम उस काले धन को अपने देश मेँ नहीं ला Wa जबकि 
अमेरिका ओर पांस जैसे देश इसमें सफल रहे हँ ओर हम सिर्फ 
परीक्षण कराते हुए स्ट गये। इस बात का आपको धन्यवाद देता 

हू कि कालेधन के संबंध में आपने श्वेत पत्र जारी करने का वायदा 
किया है किन्तु यह aaa केवल वायदा हीन रहे इस बात का 

विशेष ध्यान देनै का निवेदन करता zl 

अब मे अपने क्षेत्र कौ कुछ मांगों कौ ओर वित्त मत्री जी 
का ध्यान आकर्षित करना चाहता gi मेरा संसदीय क्षेत्र महासमुंद 
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बागबहारा ब्लाक मे धर्मपुरा जलाशय एवं पीपरक्षेणी बांध (दुरा 

Sis) के प्रोजेक्ट वन मंत्रालय में स्वीकृति हेतु लंबित vs हुए 

है जिसकौ स्वीकृति के बिना जलाशय एवं बांध नहीं बन पा रहे 
हैः इन्हे अविलंब स्वीकृति प्रदान की जाये। 

प्रस्तुत बजट देश के विकास के dau Fa तो कोई योजना 

दर्शाता @ ओर न ही इसके जीडीपी & ग्रोथ रेट में किसी प्रकार 
की aaa होने कौ संभावना है ओर न ही इससे महंगाई रूकने 
वाली है। अतः मेँ इस बजट मे कटौती का प्रस्ताव रखते हुए इसका 
विरोध करता Fl 

(अनुवाद | 

भ्श्री सी. आर. पाटिल (नवसारी): दो लाख रुपये के स्वर्ण 

आभूषण कौ खरीद के लिए पैन कार्ड कौ अनिवार्यता के लागू 
होने के साथ निम्न आय समूह के लोगों के हुए उत्पीडन को नकारा 
नहीं जा सकता। यदि कोई गरीब किसान विवाह के लिए 2 चूडियां 

ओर एक मंगलसूत्र खरीदने के लिए जाता है तो वह अपने आप 
नहीं खरीद सकता। उसे कोई अवैध माध्यम अपनाना पडेगा ओर 
तब ही वह उसे खरीद पाएगा, उस पर एक अन्य अतिरिक्त भार 

यह है कि उसे या तो पैन काईड तत्काल बनवाना होगा। हम सभी 

wae है कि इन गरीब किसानों/कामगारों के लिए तत्काल का 

अर्थ है शातिर एनेरो की मदद लेना जो हमारी सरकारी मश्चीनरी 
के सभी अरिल नियमों को उन्हें दिखाकर उनको मेहनत कौ कमाई 

को लूटने कौ फिराक मेँ रहते है। 

इस संबंध में मेरा ag निवेदन है कि हमें उनके जीवन को 

2 स्वर्ण कंगनों ओर एक मंगलसूत्र खरीदने के लिए, जो कि हमारे 
समाज में बेटी के विवाह के लिए मूल आवश्यकता है, पैन कार्ड 
की अनिवार्यता जैसे नियमों से ओर अधिक कष्टदायी न बनाकर 
उनके जीवनं को सुचारू बनाने के लिए प्रावधान करने चाहिप्। 

गुजरात, विशेषकर सूरत के हीरा ओर स्वर्णं आभूषण उद्योग 
गंभीर मंदी से गुजर रहे हैँ ओर कर के अतिरिक्त भार ने इसकी 
afar ओर बढा दी है। 

में निम्नलिखित को वापस लेने का विनम्र निवेदन करता हुः 

(एक) निर्धन किसानो/श्रमिकों के लिए 2 लाख से अधिक के 

स्वर्ण आभूषण खरीदने के लिए पैन कार्ड कौ अनिवार्यता 

का खंड; 

(दो) स्वर्ण ओर हीरा उद्योग पर अतिरिक्त ad ओर शुल्को 
को समाप्त किया जाए क्योकि इससे काफौ संख्या मेँ ` 

रोजगार ओर कारोबार जुड़ा हुआ हे। 
*भाषण सभां Wa पर रखा गया। 
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“श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : मै 
आम आदमी विशेषकर समाज के निर्धन ओर मध्य वर्ग की 
आकाक्षाओं को पूरा करने के उदेश्य से वर्षं 2012-13 के लिए 
लोक सभा मे वित्त मत्री द्वारा प्रस्तुत बजट की मुख्य विशेषताओं 

ओर इसमें आवश्यक सुधारों को सभा wa पर रखता हू! 

कैद्रीय बजट 2012-13 मे, वित्त मत्री प्रणब मुखर्जी ने 
बहुप्रतीक्षित आयकर दरों के Sta मेँ मामूली लाभ प्रदान किया है। 
सर्वाधिक लाभ उन व्यक्तियों को होगा जिनकौ आमदनी 800001 
रु. से 99,999 रु. वार्षिक है। वे 30% के eta से 20% के स्लैव 
H आ गए ZI 

व्यक्तिगत आयकर wa 

न्यूनतम आयकर eta को मौजूदा 1.8 लाख से बदाकर 
2 लाख रु. करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे 180 001 रु. 
से 199 999 रु. तक की आमदनी काले सभी करदाताओं को 2000 
रु. की बचत होगी। वित्त मत्री जी नै अपने बजट भाषण में 

महिलाओं ओर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर Wal की घोषणा 
नहीं कौ है लेकिन इनकी प्रतीक्षा है) 

वेतनभोगी ओर नौकरीपेशा वर्गों के नए कर wa मे मामूली 
gent कौ गई है। गत 1.8 लाख रु. की तुलना में 2 लाख रु 
तक कोई आयकर नहीं होगा। इस वर्षं के बजट में न्यूनतम आयकर 
सीमा में बदढोतरी मध्य वर्ग की आशासे काफी कम है। 

यह वास्तचिकता है कि अधिकांश निम्न मध्य of आरंभिक 
कर छूट सीमा से प्रभावित होता है। 2 लाख की सीमा मे कमी 
होने की आशा Ha 212 से 5 लाख के लिए 10% ओर 5 लाख 
रु. से 10 लाख रु. के लिए 20% ओर 10 लाख रु. से अधिक 
पर 30% तक का कर निर्धारित किया गया है। 

sa तथ्य को देखते हुए कि आमदनी के साथ-साथ देश में 
जीवनयापन कौ लागत मेँ वृद्धि हुई है जिससे बडी संख्या मे देश 
के लोग अधिक आय अर्जित करने वाले समूह में आ गए है वे 
कराधान कौ इस योजना से प्रभावित att 

निरतर मुद्रास्फौति को देखते हुए इस कर योजना में आम 
आदमी के लिए बहुत कम राहत है। अधिक कर राहत की आशा 
धूमिल हुई है ओर यह प्रत्यक्ष रूप से मध्य वर्गं कौ जीवनशैली 
ओर खपत पैटर्न को प्रभावित करेगा। 

ake कर दरो मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इससे 

वेतन भोगी वर्गं मेँ व्याप्त असंतोष में ओर वृद्धि होगी। इस तथ्य 

कधाषण सभा परल पर रखा गया। 
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को देखते हुए कि संसदीय स्थायी समिति ने आरंभिक कर ge सीमा 

को 3 लाख रु. तक बढाए जाने ओर पात्र लिखतो पर छूट कौ 
सीमा 3.2 लाख करने कौ सिफारिश कौ थी इस प्रस्ताव के विरुद्ध 

राजनैतिक विरोध की संभावना है। 

तथापि इसमें केवल एक अच्छी बात यह है कि मुख्य विपक्षी 
दल भाजपा के वित्त विशेषज्ञ, श्री aad सिन्हा, जो प्रत्यक्ष कर 

संहिता पैनल के अध्यक्ष भी है, ने विभिन आय वर्गो हेतु क्रमशः 
10%, 20% ओर 30% के etal को जारी रखने पर सहमति जताई 

हे! तथापि, श्री सिन्हा ने प्रारंभिक छूट सीमा को बढाने हेतु कड 
बार सार्वजनिक रूप से मांग कौ है। 

इस स्कीम के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया निराशाजनक रही है, 
क्योकि अधिकतर करदाता wet मेँ पर्याप्त वृद्धि किए जाने को 
लेकर काफी आश्वस्त sl 

वस्तुतः अधिकतर बजट पूर्वं सर्वेक्षण यह दशति है कि आम 
लोगों को निजी आय पर 3 लाख रुपये तक राहत मिलने का 

विश्वास था, जिससे उन्हे अधिक बचत ओर अपने परिवार हेतु 
अच्छे जीवनयापन का अवसर मिलेगा। 

सभा पैनल कौ सिफारिशो को वित्त मंत्री द्वारा सरसरी तौर पर 
अस्वीकार कर दिया गया है। उनकी चिता काफी पुष्ट होगी, जिनका 
बजर चर्चा के दौरान संसद मै उद्घाटन किया जाएगा। 

तथापि, अधिकतर वेतनभोगी मध्यम वर्ग, जो करोंके रूपमेँ 
अपनी गदी कमाई का एक बड़ा हिस्सा देता है, को अधर में 
लटका दिया गया है। रत्न ओर आभूषण क्षेत्र संबधी मुदा माननीय 
वित्त मत्री ने संपूर्णं देश पर कँद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव 
fea 2 

wre: ats उत्पाद शुल्क एक विस्तृत कानून है ओर 
इसके लिए विस्तृत हिसाब-किताब बुक कीपिंग रखने की आवश्यकता 

है। लागतो ओर अन्य ait को रखना श्रमसाध्य कार्य है। सामान्य 
Sint को काफौ परेशानियों का सामना करना पडेगा, क्योकि यह 
पारिवारिक स्वामित्व वाला लघु व्यवसाय है। केंद्रीय उत्पाद विभाग 

के अधिकारियों द्वारा उत्पीड्न से सुनार को मानसिक पीड़ा होगा। 
इससे सुनार अपने व्यवसाय को बंद करेगे अथवा डर के मारे खातों 
मेँ अपने कारोबार को घोषित नहीं att यह अतीत में जाने जैसा 
होगा, जब WAR को इस्येक्टर राज द्वारा परेशान किया जाता at 

समाधानः आभूषणो पर उत्पाद शुल्क को परी तरह समाप्त 
कर <1 सीमा शुल्क को भी पहले ही 1% से बदाकर 4% कर 

चार गुना किया जा चुका है। इससे सरकार को काफी राजस्व प्राप्त 
होगा।
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2 लाख रुपये ओर उससे अधिक के सभी नकदी लेन-देनों 

पर कर संग्रहण संबंधी मुदाः माननीय वित्त मंत्री ने बडी आभूषण 

खरीद पर fast स्थल पर ही कर लगाने का प्रावधान लागू किया 

Sl 2 लाख रुपये से अधिक के सभी लेनदेनों पर अब Wau दुकानों 
में आय कर (स्रोत पर कर संग्रहण) के रूप मेँ 1% अधिक देना 

होगा ओर सुनारों को इसे सरकार को जमा करना होगा। 

समस्याः यह संग्रहण अव्यवहारिक है क्योकि ग्राहक wari 
को कम राशि का बिल देने के लिए करेगे अथवा उस सुनार के 
पास set जो बिना बिल के बेचने का जोखिम उठाने को wil 

हो। इससे चोरी St का व्यवसाय पनपेगा ओर समांतर अर्थव्यवस्था 
को agen मिलेगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों को ae की भी हानि 

होगी, इसलिए सभी उद्योगों को एक समान aA आभूषण उद्योग 
के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना afew आज 2 लाख 

रुपये मेँ वर्तमान द्र पर 60 ग्राम स्वर्ण आभूषण भी नहीं खरीदे 
जा सकते। 

समाधान: इस उपबंध को पूरी तरह समाप्त कर दे या वापस 

ले ai 

स्वर्णं आयात पर सीमा शुल्क यें वृद्धि 

मुदाः माननीय वित्त मत्री ने आयात शुल्क 1% से बढ़ाकर 4% 
कर दिया है। 

समस्याः 1% का az ओर wed से भारत में स्वर्णं पड़ोसी 
देशो कौ तुलना A 5% महगा हौ जाता है। यह काफी बड़ा अंतर 
है. जो water व्यापारियों को तस्करी के लिए प्रोत्साहित करेगा। 
जहां एक ओर सरकार अवैध लेनदेन, धन अशोधन ओर काले धन 
को समाप्त करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर दस वृद्धि से अवेध 
व्यापार बदेगा। इससे सरकार धनराशि के निर्गम की समस्या को 
तो हल कर लेगी परंतु फिर से काले धन को agra मिलेमा। 

समाधानः हमारां मानना है कि वर्तमान स्वर्णं द्र में 2% की 
उगाही लेनी तर्कसंगत है। 

अंत में अति महत्वपूर्णं ae: 

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए सरकार का इरादा क्या है? यह 
उद्योग स्वर्णकारों ओर कारीगरों सहित 2 करोड से अधिक लोगों 
को रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग से ae लोग सामाजिक 

आर्थिक रूप से पिडे कुशल कारीगरी करने वाले पुरुष ओर 
महिलाएं है। जिन उत्पादों का निर्माण वे करते हैँ वे भारतीय संस्कृति 
का आधार Vl क्या सरकार का इरादा भारत की संस्कृति ओर शिल्प 

को नष्ट करने का है? 
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शहरी सहकारी dat के संब॑ध में कद्र सरकार के स्तर पर 
विचारार्थं महत्वपूर्णं मुदे 

wa कि आप जानते है कि सहकारी बैंकिंग प्रणाली एक 
कठिन दौर से गुजर रही है ओर सदस्यो/जमाकर्ताओं के विश्वास 
को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता 

हे। इसलिए, अनुरेध है कि बैक की लाभप्रदता को प्रभावित करने 
वाले किसी भी निर्णय को अलग से नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि 

निम्नाकित सभी संगत कारकों को ध्यान मेँ रखकर लिया जाना 
चाहिप्। 

लाभ पर आयकर का अधिरोपण 

शहरी सहकारी dal ने अपने ऊपर से आयकर के अधिरोपण 
ओर धारा sod कौ नई उपधारा 4 को समाप्त करने का अनुरोध 
किया है ताकि सामान्य कटौती को बहाल किया जा सके जो 
सहकारी dal को उपलब्ध ait 

आयकर अधिनियम, 1961 कौ धारा sod A शामिल करने 

से इस aa को वंचित रखना एक te उपाय है जिससे संभावित 
रूप से इस क्षेत्र को बडी क्षति होगी जिसकी इस देशश के जन 
अदोलन के रूप मेँ प्रशंसा कौ जाती हे। 

करके रूप मं पूर्व प्रावधान वाले लाभ के करीब एक तिहाई 
को निकाल लेनै से जमाकर्ताओं को नुकसान होता है। शेयसथारक 
कम से कम न्यूनतम लाभांश कौ आशा करते है। इस कर बोद्ध 
से इस मामले मँ बकर अशक्त हो जाएगा ओर इससे प्रदत्त पंजी 
का प्रवाह क्षीण हो जाएगा। 

मैं महसूस करता हूं कि सहकारी dai पर कर लगाने से पुंजी 
सृजन कौ प्रक्रिया बाधित होती है। इस उपाय से केंद्रीय खजाने 
को बहुत अधिक लाभ कौ संभावना नहीं है बल्कि इससे इस क्षेत्र, 
जिसे इस देश के जन आंदोलन के रूपमे जाना जाता है, को 
बडी हानि होने कौ संभावना है। इस वेक के लाभ के आधार पर 
मितव्ययी asst का अनुपालन करना सहकारी dat के लिए बडा 
कठिन हे। 

संक्षेप में हम निम्न रूप से अनुरोध करेगेः 

(1) कृपया धारा soca) को समाप्त किया जाए जिसे 

सहकारी dat हेतु वित्त अधिनियम 2006 द्वारा लागू 
किया गया थाः; 

(2) अधिशेष को बनाए रखने -के लिए se अनुमति देकर 
विकास हेतु सहकारी dal कौ सहायता करना; 

(3) सहकारी dal के पास पंजी जुटाने के सीमित साधन 
होते हे अतः कर अधिरोपण द्वारा अधिशेष पूंजी हिस्सेदारी 
कोन नले
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(4) सहकारी बैक वित्तीय समावेशन के माध्यम से समावेश 
विकास का सबसे अच्छा उत्परैरक है। कृपया Fs मजबूत 
बनाया जाए। 

(5) Be को बहाल करना ओर सहकारी dat कौ सहायता 
करना ताकि वे हमरे लोगों के कमजोर ant कौ बेहतर 

सेवा कर सके। 

सभी dail (टीयर- एवं Fa) के आकार के निरपेक्ष ऋण 

के लिए 90 दिनों के बदले 180 दिनों का एनपीए मानदड। 

आप जानते है कि वैश्विक मंदी के कारण पिछले 2-3 वर्षो 
मे कद्र ओर राज्य सरकारों द्वारा शुरू कौ गई कृषि ऋण माफौ 
ओर ऋण राहत योजना एवं सूखे व॒बाद् के कारण व्याज कौ 

आय मेँ गिरावट आई है ओर इस वजह से शहरी सहकारी dat 

की लाभप्रदता प्रभावित हुई हे। 

समाज के निम्न तबेकों ओर छोटे व सूक्ष्म कारोबारी set 
या व्यक्तियों के वित्त-पोषण मे शहरी सहकारी वैक महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैँ तथा निर्धारित समय-सीमा मेँ किस्त के भुगतान 
मे तैकों के उधारकर्ताओं को बडी कठिनाई होती है क्योकि वे 
भुगतान के लिए यातो बडे कापोरेट या सरकारी संगठनों के भुगतान 

पर निर्भर होते है। अतः शहरी सहकारी dat के लिए 90 दिन 
के गैर निष्पादनकारी अस्तियों (एनपीए) संबंधी मानक बहुत HS 
है, क्योकि इनके अधिकांश क्रेडिर पोर्टफोलियो मे लघु ओर मध्यम 
आयकर के वे उद्यमी तथा व्यक्ति शामिल हैँ जो बडे कापरिट एवं 

सरकारी संगठनों पर आश्रित थे। 

अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि सभी dat (रियर ओर 
रियर) के आकार पर विचार किए बिना गैर निष्पादनकारी 

अस्तियों संबंधी मानक फिर से 90 दिन कौ बजाए 180 किए wT) 

शहरी सहकारी वैक-निधियों का संवर्धन 

सहकारी dfn aa में यह सुविदित है कि शहरी सहकारी 
dat के पास बहुत अधिक अनुप्रयुक्त निधि है, जो इनकौ लाभ 
प्रदता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही 21 साख की मांग के 

अभाव के सामान्य कारण के अतिरिक्त एक ओर कारक है, जिस 
पर भारतीय रिजर्व बैक द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। शहरी 

सहकारी Sal द्वारा रक्षित " सीआर्आर' ओर “एसएसआर' भारतीय 

रिजर्व dat द्वारा निर्धारित सीमा से बहुत अधिक है। गैर-एसएलआर 
निवेश तथा अन्तर नैक जमा राशियां भी भारतीय रिजर्व बैक द्वारा 

निर्धारित इष्टतम स्तर तक tl इसके अलावा भारी मात्रा A अधिशेष 
निधि अनुप्रयुक्त पड़ी है। इन निवेशो पर व्याज-द्र एवं शहरी 
सहकारी dal द्वारा जमाराशियों पर लगाई जाने वाली लागत को 
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ध्यान में रखते हुए वैको का लाभ बहुत कम हो गया है, जिससे 

चालू वर्ष 2009-10 मेँ dat की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव 
पडने की संभावना 2 tet स्थिति मे शहरी सहकारी वैको द्वारा 
निधियों के निवेश के कुक ओर रास्ते खोजे जाने की तत्काल 

आवश्यकता है। यह सुञ्ाव दिया जाता है कि यही उचित समय 

है जब कि भारतीय रिजर्व बैक शहरी सहकारी dat को अपनी 
जमाराशियों मे से कुक धनराशि अर्थात 5% तक धनराशि वाणिन्यिक 

वैकों की तरह Cia मार्किट में शेयरों कौ खरीद-फरोख्त के माध्यम 
से इक्विटी बाजार मे लगाने कौ अनुमति दे। इसे लाभ अर्जित करने 

वाले नवरत्न के नाम से जाने जाने वाले कद्र सरकार के उपक्रमो 

में लगाने तक ही सीमित किया जा सकता हे। इस सूची कौ समीक्षा 
हर वर्षं कौ जा सकती है। 

शहरी सहकारी dat को अनुसूचित करना 

भारतीय रिजर्व बैक ने शहरी सहकारी dal के अनुसूचीकरण 
के लिए पूर्व-अपेक्षा मानक निर्धारित किए gi तदनुसार, अनुसूचित 

aal का दर्जा प्राप्त करने वाले dat के पास 250 करोड कौ 
जमाराशि होनी चाहिए। यह देखा गया है कि बहुत से dat ने 

अनुसूचित दर्जा प्राप्त करने के पूर्व-अपेक्षा मानकं को पूरा किया 

है, किंतु भारतीय रिजर्व बैक उन dat को अनुसूचित dat का 
दर्जा प्रदान किए जाने पर विचार नहीं कर रहा है। हम मानते हँ 
कि यह उन शहरी सहकारी dat के लिए यह उचित नहीं होगा 
जो अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्राप्त करना चाहते हँ तथा जो बिना 
अपनी किसी गलत के 25. करोड रु. से अधिक कौ जमाराशियों 

के wage अनिश्चित काल तक यह दर्जा प्राप्त करने कौ प्रतीक्षा 

कर रहे है। हमे लगता है कि कम से कम उन कुछ dal जिन्होंने 
बहुत पहले अनुसूचित dat का दर्जा पाने के लिए आवेदन किया 

था ओर जो लगातार सशक्त रूप से आगे प्रगति कर रहेको 

अनुसूचित dat का दर्जा दिया जाए। 

वैको के पुनर्वास संबधी उन्नयन में facia: 

वे शहरी सहकारी da, जिन्होने तत्कालीन एसएलआरसीसी 

कैठकों (अब टीएएफसीयूबी) में स्वयं के उन्नयन का दावा किया 
है, भारतीय रिजर्व बैक के पास पर्याप्त संख्या मेँ कर्मचारी न होने 
के कारण वे एक सेदो वर्ष तक की लंबी अवधि तक उसी ग्रेड 

में लरके रहने को मजबूर किया गया। इससे अनावश्यक रूप से 

जनता का विश्वास कम होता है। अतः हमारा सुञ्ञाव है कि भारतीय 
रिजर्व बैक को सांविधिक लेखा Westenra carer, जो 
अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार हैँ के प्रमाणन पर भरोसा करना चाहिए। 

वस्तुतः भारतीय रिजर्व वैक dat कौ प्रकटन सीमा के संबंध मं 
एेसे प्रमाणपत्र पर आश्रित होता है। अतः ग्रेड के संबध मं 
साविधिक लेखाकारो/आतरिक लेखाकारों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र
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पर भरोसा करने से ae हानि नहीं होगी। यदि भारतीय रिजर्व बैक 

इस विकल्प पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे एसे 
गरेडीकरण मानकं के लघु निरीक्षण कौ व्यवस्था करनी चाहिए तथा 

यदि एेसे निरीक्षण से पता चलता है कि इन dal द्वारा किए गए 

दावे वास्तविक नहीं हैँ, तो भारतीय रिजर्व वैक उचित कार्रवाई कर 

सकता 21 किंतु उन्नयन feu गए dal को लंबे समय तक निचले 
ग्रेड मेँ रखना अन्याय है तथा यह कुछ हदं तक वैक की छवि 
को खराब करता हे। 

प्रस्तावित एमसीएस अधिनियम में शहरी सहकारी dat के 
लिए विशेष अध्याय 

महाराष्ट सरकार ने राज्य सहकारी अधिनियमों में संशोधन, 

इनके निरसन का निर्णय किया है। इनमें संशोधन/इनके निरसन की 

प्रक्रिया मे एेसे अतिरेक उपबधों जिनके लिए मानक मानदंड, 

सरलीकरण वसूली विधियो, नियमों ओर प्रक्रिया एवं त्वरित न्यायलयों 
कौ स्थापना के संबंध मेँ प्रत्येक अधिकारी से अनुमति लेना 

आवश्यक है, को समाप्त कर शहरी सहकारी बैंकों एवं वित्तीय 

संस्थाओं हेतु पृथक अध्याय का प्रावधान करना आवश्यक है। 

शहरी सहकारी dat द्वारा चीनी fret का faa पोषण 

राज्य सरकार द्वारा जारी गारंटी के आधार पर चीनी fret को, 

जो वित्तीय संकट Wye रही हे, अपनी स्थिति सुधारने हेतु शहरी 
सहकारी बैक ऋण प्रदानं कर रहे है, लेकिन इस संबंध में गारंटी 
के मानकं का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा 

हे। चीनी मिलो से अतिदेय राशि at वसूली मे शहरी सहकारी वैकं 
को कठिनाइयां आ रही है। अतः केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को 

उनके हारा जारी गारंटी कौ शर्तों का पालन करने के लिए अनुदेशित 
केरे। 

शहरी सहकारी dat द्वारा आय की पहचान, परिसंपत्ति 

वर्गीकरण, प्रावधान ओर अन्य संबंधित मामले 

कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिजर्व बैक के दिनांक 1 
जुलाई, 2011 के परिपत्र संख्या-यू.बी.डी. बी.पी.डी. (पी.सी.बी.) 

एम.सी. 3/09.14.000/2011-12 का संदर्भ a इस परिपत्र के पैरा 
स. 2.2.2 मे ऋण लेने वाले के साथ व्यवहार का उल्लेख किया 
गया है ओर इसमे इस परिपत्र के fe 2.2.2 मे किसी एेसे ऋणग्राही 

के day a, जिसे उस बैक मे एकाधिकं सुविधाएं प्राप्त है, 
गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के व्यवहार के संबंध में सुविधा-वार 
उल्लेख नहीं हे, कि क्या इस सिलसिले मेँ वैक द्वारा प्रदत्त समस्त 
सुविधाओं को ही गैर-निष्पादनकारी आस्तियां Gas जाएगा अथवा 

किसी एसी सुविधाविशेष या उसके किसी हिस्से को जिसमें अनियमितता 
देखी गर्ह है। 
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इस संबध मे, मँ आपकौ जानकारी मेँ लाना चाहता हूं कि 
प्राथमिक शहरी सहकारी dat को उनके निदेशक-मंडल के 

अनुमोदन से ओर बैक पूजी के बरे मेँ अधिकतम निवेश सीमा 
निर्धारित करनी होती है। 

एक या उससे अधिक संयुक्त aster! सहित अलग-अलग 

wa, चाहे वे एक ही परिवार की हों, विभिन क्षेत्रों से अपनी 

गतिविधियों के जरिए व्यापार करती है ओर फिर वे सक्रिय रूप 

से काम करके उस व्यापार या उद्योग को आगे ser है ओर 
ओद्योगिक विकास को aera देती Zi 

लेकिन प्राकृतिक आपदा, वित्तीय करठिनाइयों या उद्योगों मेँ आई 
परेशानी के कारण dat से उधार ली गईं राशि के भुगतान करने 

में कठिनाई आती है ओर फिर भारतीय रिजर्व बैक की उपर्युक्त 
वर्तमान नीतियों के अनुसार, tat इकाइयो/उद्योगों के सभी साद्चेदारों 

को चूककर्ता मान लिया जाता 21 मै aaa हूं कि, यह उस 
इकाई/उद्योग के प्रति पूर्णतः अन्याय है ओर फिर उस इका के 
विरुद्ध कानूनी कार्रवाई लगभग तय हो जाती tt इसलिए, इस बारे 

मे एकमुश्त भुगतान योजना या पुनर्वास योजना स्वीकार कौ जानी 

चाहिए। ईस सिलसिले A आप देखिए कि भले ही वह उद्योग 

चूककर्ता रै लेकिन उसकी ऋणग्राही कौ अन्य परियोजनाएं भली- भाति 
काम कर रही है या el यदि एक उद्योग ने चूक की तो उसके 
परिणाम नकारात्मक etd हें, ओर फिर शेष लोग भी प्रगति नहीं 

कर पाते है। ऋणमग्राही का उसके बेंकर के साथ गहरा संबध होता 

el इसलिए यह gaa है कि यदि कोई इकार चूक कर गई तो 
उसे तो एन.पी.ए. मान लिया जाए Wy उसके संयुक्त परिवार कौ 

अन्य ओद्योगिक इकाइयों को इस कोरि मेँ न रखा जाए। केवल 
चूककर्ता इकाई को ही ta माना जाए। उसी परिवार की अन्य 
कार्यरत इकाद्यों को एन.पी.ए. न माना जाए। अतः अन्य भली-भाति 

कार्यरत sara के विकास at afte से नीति मँ इस तरह का 

परिवर्तन किए जाने को जरूरत है। दूसरे शब्दों में उसी ऋणग्राही 
की अन्य इकाइयों को एन.पी.ए. न माना जाए ओर यह अन्याय 

समाप्त किया जाए। कृपया इस मामले को सावधानीपूर्वक देखें ओर 
उक्त नीति पर पुनर्विचार करके संबंधित प्राधिकारी को उपयुक्त 
अनुदेश जारी करे। 

निदेशकों के संबधियो८^सरोकारों हेतु ऋणो पर रोक 

उक्त प्रकार कौ रोक लगाना मध्यम ओर आर्थिक रूप से 

कमजोर वर्गं कौ सेवा के लिए निदेशकों के साथ अन्याय है, चूकि 
ये सभी निदेशक अवैतनिक है मौर अपना कीमती समय इन कार्यो 

एवं उद्देश्यों के लिए दे रहे है। शहरी सहकारी वैक उक्त निर्धारित 
प्रतिशत का ees से पालन कर रहे है इसलिए इसे दोबारा शुरू 
न करे। इस कोटि में सभी अच्छं ऋणग्राही है। यह भी नोट किया 
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जाये कि इस कोरि में अतिदेय राशि का प्रतिशत बहुत ही कम 

है। इसलिए निदेशकों, उनके संबंधियों(सरोकारों हेतु ऋण ओर अग्रिम 
देय पर से रोक eee जानी चादहिए। 

नए शहरी सहकारी dat को अनुज्ञपप्ति संबधी विशेषज्ञ 
समिति की रिपोटं पर qera ओर टिप्पणी 

कमजोर ओर रुग्ण शहरी सहकारी dal को सभी तरह कौ 
सहायता, मार्गदर्शन ओर मदद देने की दृष्टि से Se धन प्रदान कर 

विशेष cal दिया जाना afer) तभी एकत्र प्रमुख संगठन का 

विचार कार्यान्विति हो पाएगा। 

शहरी सहकारी बैक के सभी शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित शहरी 

सहकारी वैक के निदेशक-मंडल के सदस्यों कौ मौजूदा शक्तियां, 
कार्य ओर अधिकार पूर्वं कौ तरह ही अस्तित्व में रहेगे। प्रबंधक 
मंडल कौ स्थापना का विचार te निर्वाचित निदेशक-मंडल कौ 

प्रतिष्ठा, शक्तियों तथा अधिकारों का कंचन नहीं करेगा। 

आर्थिक रूप से समृद्ध, सक्षम व योग्य सहकारी संस्थाओं को 

अब शहरी सहकारी वैको का दर्जा दिया जाएगा, क्योकि wit 

सहकारी संस्थाओं के सदस्य अब बेहद कम बचे ZI 

अतएव, हम आपके बहुत आभार है। मुञ्चे उम्मीद है कि आप 
मालेगांब विशेषन्न समिति की सिफारिश को कार्यान्विते करते समय 

उक्त संदर्भो व Geral पर विचार करेगे। 

( हिन्दी] 

#श्री अवतार fas wert (फरीदाबाद): मै वित्त मत्री 

माननीय श्री प्रणब दादा को बधाई देता हूं कि इस कठिन परिस्थिति 

ओर आर्थिक मंदी के बावजूद उन्होने हमारी अर्थव्यवस्था कौ विकास 
द्र को 7 प्रतिशत tal 21 fe aa A हम 4 प्रतिशत कौ विकास 
द्र का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हे, यह 2.5 प्रतिशत ही है 

हम खाद्य सुरक्षा विधेयक at बात करते हैं तो हमें कृषि क्षत्र पर 
बल देना चाहिए आज किसानों की सबसे बडी समस्या यह है कि 

उसे अपने उत्पाद का उचित दाम नहीं मिलता है। उद्योगपतियों के 

हितों के लिए जिस प्रकार सरकार सोचती है उसी प्रकार किसानों 
के लिये भी विशेष प्रावधान fea जाये। मेरा वित्तमंत्री जी से 

अनुरोध है कि इसमे हस्तक्षेप ati देश मेँ भंडारण स्टोरेज कौ भारी 
कमी के कारण भी किसानों की उपज gale हो रही है। जहां तक 

सिंचाई का संबध है मेरे हरियाणा राज्य में पानी की कमी है जिस 

कारण समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से किसानों कौ 

फसल बर्बाद हो जाती है। किसानों को प्रोत्साहित करने के few 
आपने तीन परसेर का स्पेशल इंसेटिव का प्रावधान किया है, अगर 

*+भाषण सभा परल पर रखा TAM 
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किसान समय पर अपना ऋण सदा करता है, यह स्कीम किसानों 

के लिए अच्छी 3) मध्यम ओर सीमान्त किसानों के लिए सरकार 
नै 10000 करोड रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था इस बजट में कौ 

है ओर किसानों को क्रेडिट ad दिया गया है, उसे एटीएम कार्ड 

के रूप में उपयोग करने का काम सरकार द्वारा किया गया है, 

इससे किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा ओर बिचौलियों से 

किसानों को मुक्ति पिलेगी। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्यों 

में वृद्धि किया जाना बहुत जरूरी हे। 

हमने कुपोषण को दूर करने के लिये समेकित बल विकास 

योजना कार्यक्रमों पर बल देकर विशेष कार्यक्रम चलाए दँ ओर 
इसके लिये 15850 करोड रुपये का आवंटन किया है, ओर राजीव 

गांधी किशोर बालिया सशक्तिकरण योजना शुरू करने का प्रावधान 

किया दहै, मेँ वित्त मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देता हू। देश 
में सुधार ओर विकास हो रहा है। एसा सरकार कौ अच्छी नीतियों 
के कारण है। मनरेगा के ga गांव & निर्धन वर्गो का आत्म 
विश्वास निश्चित रूप से बदा है। सरकार को विशेषकर ग्रामीण 

तथा शहरी क्षेत्रो के निर्धन वर्गो के अनुभव का लाभ उठाकर उसमे 
सुधार करना चाहिए्। हमें आम जनता को राहत देने के लिये व्याज 
दों में कटौती करनी चाहिए, व्याज al में वृद्धि होने से महगाई 

कम होने वाली नहीं है। युवाओं को आत्म निर्भर करने हेतु उन्हें 
sed कक्षा से व्यावसायिक पाद्यक्रम शुरू कर देना चाहिए ताकि 

उसका भविष्य सुरक्षित करे। 

ay 2011-2012 में पांच लाख करोड़ रुपये के राजस्व कौ 

वसूली नहीं कौ गयी है ओर इसे धनी लोगों को दिया गया हे। 
उस समय राज सहायता के लिए दी गई कुल राशि दो लाख करोड 

रुपये थी, यदि सरकार राजस्व को इस तरह से वसूल करना बंद 

न करे तो फिर इसे विभिन्न कार्यक्रमों पर राज सहायता देने के 

लिए खर्च किया जा सकता है, जिसका वास्तव में गरीब लोगों पर 
प्रभाव पडेगा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मेवात एक बहुत ही Wa 
एवं पिडा वर्गे क्षेत्र है, जहां पर 90 प्रतिशत गरीब पिद 
अल्पसंख्यक रहते हैँ। इस क्षेत्र के गरीब एवं पिडा वर्ग क्षेत्र 21, 

जहां पर 90 प्रतिशत गरीब free अल्पसंख्यक रहते हँ! इस क्षत्र 
के गरीब एवं fred वर्ग के लोगों के उत्थान ओर विकास के लिये, 

केवल उसी क्षत्र के लिये, एक विशेष पैकेज दिया जाये ताकि उनका 

जीवन स्तर सुधर सके। 

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : Sata सरकार द्वारा वित्त 

मत्री, श्री प्रणव मुखीं के माध्यम से वर्षं 2012-13 का वार्षिक 
बजट 16 मार्च को पेश किया गया है। देश के लोगों को बजट 

से काफी उम्मीद रहती हँ ओर एेसे वक्त जब हर of मह॑गाई 

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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से जञ रहा हो तब तो सभी राहत चाहते है। इस बजट से देश 
का कोई भी at शायद ही खुश होगा! इस वर्षं मुद्रास्फौति कौ 

द्र दहाई का आंकड़ा पार कर गई है। आम आदमी जिसके लिए 

यह युपीए कौ सरकार नाम लेते थकती न्हीं-कौ हालत बद से 

बदतर कर रही है। 

इस बजर में वित्त मत्री ने कृषि के क्षेत्र में कुछ धन के 

आवंटन मेँ aad कौ है। wg कुछ मदों मे क्रम किया गया 

है। इसमें जैसे ' हारटिंकल्वर मिशन फर नोर्थ-ईस्ट एंड हिमालय 

ven’ Ha बात a तो पता चलेगा कि इसमे 20 करोड रुपये 

का बजट कम कर दिया गया है। वर्षं 2011-12 मेँ जहां 160. 

00 करोड रुपये को आवंटन कर उसे घटाकर 2012-13 A 140. 
00 करोड रुपये कर दिया 2 निश्चित ही इन पहाडी राज्यों में 

इसका असर TSM इसी तरह Baa एंड वारर कंजर्वेशन के 

अंतर्गत 2011-12 मेँ 68.19 करोड रुपये का आवंटन था जोकि 

2012-13 में 19.11 करोड रुपये का रह TI यानि लगभग 

50 करोड रुपये की कमी कौ गई हे। कुक अन्य मदो मँ बदोतरी 

कौ गर्ह है परंतु उसमें ओर धन कौ उपलब्धता करनी चाहिए ताकि 
उनमें ओर बेहतर तरीके से कार्य हो सके। मेँ वित्त मंत्री जी का 

ध्यान आकर्षित करना aan कि उन्होने क्राप waka के अंतर्गत 

जो मामूली 24 करोड रुपये कौ वृद्धि की है वह नाकाफी है फसल 
बीमा योजना को ओर अधिक सुदृढ करना चाहिए इसी तरह कृषि 

aa मेँ रिसर्च एंड एजुकेशन में अधिक कार्य हो उसमे भी धन 
अधिक उपलब्ध करवाना उचित होगा। 

वित्त मत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों के मकान 

अधिकाधिक बने, के अंतर्गत भी धन का आवंटन कम किया हेै। 

जेसे इंदिरा आवास योजना के अतिर्गतं कुल मात्र 970 करोड ZI 

Ta वर्षं से यानि 8996 करोड से अधिक दिया है। जबकि इसमें 

अधिक at का निर्माण हो, tet योजना बनानी चाहिए्। गै यहां 
यह भी मांग करना चाहूंगा कि गत वर्ष इस योजना मेँ प्रति यूनिट 

धन अधिक तो किया गया था परतु इस वर्षं वह केवल 48500 
रुपये ही रखा गया है। इसे बढकार एक लाख करना चाहिए तथा 

पहाड़ी व दुर्गम क्षत्रं मे इसे 25 प्रतिशत अधिक करके 1.25 लाख 

कर देना ही गरीब लोगों के हक मेँ etm 

शिक्षा के aa मे भी बजट को अधिक नहीं बाया गया Zl 
सरकार को जीडीपी का 6 प्रतिशत बगैर शिक्षा पर दिए जाने के 

लिए प्रयास करने afew अधिक अध्यापकों को dfn मिले ओर 

प्रशिक्षित अध्यापक ही बच्चों को शिक्षादे तो इका लाभ उन बच्चों 

के भविष्य पर पडगा। इस ओर भी बजर मेँ प्रावधान ठीक से नहीं 

किया गया है। ot को दसवीं के बाद ves जारी रखने के लिए 

जो वजीफे दिए जाते है वह भी कम किया गया है। गत वर्ष 
2011-12 में जहां यह राशि 2404.20 करोड रुपये थी इस वर्ष 
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इसे घटाकर 1470 करोड रुपये कर दिया 2 इसी तरह दसवीं से 

पहले पद रहे उन बच्चों कौ छात्नवृक्ति जोकि अस्वच्छ (अनक्लीन) 

काममेलगेहुएहै, को भी कम कर दिया है। गत वर्षं 2011-12 

मे यह धनराशि 68.60 करोड रुपये थी जिसे घटाकर अब 2012-13 

में मात्र में मात्र 10 करोड ही कर दिया गया है। सरकार आज 

dal के माध्यम से उन बच्चों का शिक्षा ऋण दे रही है जोकि 
गरीबी के कारण अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे; व्याज 

पर दे रही है परंतु आज शिक्षा पूर्णं करने पर भी नौकरियां तो 

मिल नहीं पा रही ओर व्याज दर इतनी अधिक है कि उसे लोटा 

पाना उनके बस में नहीं है। सर्कार को इस प्रकार के बच्चों को 

व्याज मुक्त ऋण देने कौ योजना बनानी चाहिए 

2012-13 के बजर में वित्त मंत्री ने पर्यटन में मात्र 1210 

करोड रुपये का ही आवंटन किया है जोकि नाममात्र ही Zi जब 

हम एक तरफ पर्यटन को बढाना चाहते हैँ तो इसके लिए वित्त 
मत्री बजर को बद़ाए्। पर्यटन मंत्रालय ने 12वीं पंचवषीय योजना 

के लिए 22800 कसेड रुपये कौ मांग रखी है जिसे वित्त मंत्रालय 

को पूर्णं करना चाहिए ताकि पर्यटन के माध्यम से बेरोजगार लोगों 

लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। क्योकि पर्यटन के माध्यम से हम 

अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैँ सरकार को पर्यटन 

aq में विभिन प्रकार के टैक्स लगा दिए हैँ जोकि 20% से 25% 
तक के है ओर जब प्रदेश में जाते ह तो उस पर प्रदेश के टैक्स 
ओर लग रहे है। 35% तक के टैक्स पर्यटकों से लेना बेहंसाफौ 

है। इसका युक्तिकरण करके कम करना उचित होगा अन्यथा पर्यटन 

aa मेँ बहुत कमी आ जाएगी। नीति यह होनी चाहिए कि अधिक 
से अधिक पर्यटक का आवागमन हो तथा oe स्वच्छ व कम दामों 

पर हर चीज उपलब्ध हो। सर्विस टैक्स जोकि 10% से 12% करने 

कौ योजना है उसे वापिस लिया जाना चाहिषए्। 

करदाताओं को सीधे tea मे we 4 बराबर है। यदि हम 
मुद्रास्फौति कौ द्र को देखें ओर जिस प्रकार से महगाई बी है 
उसके अनुसार तो वो we गत वर्ष 1.80 लाख रुपये थी वह तो 

अपने आप A A 2.00 लाख हो गर्ह है। इस प्रकार करदाताओं 
को खासकर के कर्मचारी वर्ग के छोटे-छोटे व्यवसायियों को इसका 

कोई लाभ नहीं हुआ है। इसे 3.00 लाख करना उचित है जैसे 
कि वित्त कमेटी नै पारित किया zi 

{अनुवाद 

"+ड. WaT कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): वर्षं 2012-13 
का केद्रीय बजर एक प्रतिगामी बजर है, जिससे कीमत adit ओर 

कामकाजी लोगों पर भारी बोद्ध पडेगा। बजट A arate ओर अमीर 
लोगों के प्रति gate इस तथ्य से पता चलता है कि अमीर लोगों 

*+"भाषण सभा परल पर रखा गया।



875 सामान्य FE (2012-13) सामान्य चर्चा 

पर लगे प्रत्यक्ष करो कौ वसूली मेँ 4500 करोड रुपए का नुकसान 

हो रहा है ओर सभी सेवाओं तथा उत्पाद शुल्क मे वृद्धि के माध्यम 

से अप्रत्यक्ष करौं के अंतर्गत 45940 करोड रुपए का लाभ होने 
कौ आशा है। 

हम विलासिता कौ वस्तुं पर लगाए जाने वाले कर का 

स्वागत करते हैँ, चूकि यह कदम राजस्व जुटाने के लिए अप्रत्यक्ष 

करों पर निर्भरता का दृढता से विरोध करता है, क्योकि इससे ओर 

सर्वत्र कीमतें बढती है। हम रियायती ईधन मे 25.000 करोड रूपप् 
की कटौती का भी विरोध करते है। इससे ईधन की कीमतें 

अपरिहार्य रूप से ओर बदेगी। उर्वरकों के लिए राजसहायता में 

6000 करोड रुपए तक कौ कटौती से भी उर्वरकों कौ कौमते ओर 
aem, जिसका किसानों पर पहले से ही असहनीय ate पड रहा 

हे। 

राजकोषीय घाटे को नियंत्रण A करने के नाम पर राजसहायता 
मे कटौती करने के बारे मेँ सरकार की चिंता बस एक an ही 

है! वर्ष 2011-2012 में पहले से ही 5.3 लाख करोड रु. के राजस्व 
की भारी रकम उदित्त पडी है, जिसमें से पचास हजार करोड रुपप् 

से ज्यादा कौ राशि वह रैक्स-छूट की है जो कापोरिट जगत को 
दी गई /बजट अनुमानों कौ तुलना में सकल कर राजस्व में 30.000 
करोड रुपए की कमी रही है, मुख्य रूप से arte जगत से 
सुस्त राजस्व संग्रह के कारण। फिर, यह बजट शेयर बाजार में 
निवेश करने के लिए भारी fared भी दे रहा हे। ta समय में 
जब विश्व भर के देशों की सरकारें सट्टेबाजी पर कराधानं द्वार 

शेयर बाजार मे अस्थिरता को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही 

है, इस बजर में एसरीरी (सुरक्षा लेन-देन कर) मे 25 फीसदी 
तक कटौती कौ गई है ओर खुदरा शेयर बाजार निवेशकों को 
प्रोत्साहित करने के लिए कर में एक नई we की घोषणा कौ गई 

है ओर यह एेसे समय में किया गया है जबकि ईपीएफ कौ व्याज 
द्रं घटाकर 9.5 प्रतिशत से 8.25 प्रतिशत कर दी गई है। सर््रेबाजी 
को रोकने के लिए आवश्यक पंजीगत अभिलाभ-कर कौ भी सरकार 

द्वारा एक बार फिर से अनदेखी कौ गई। जहां तक जनता का सवाल 

है, तो वास्तविक व्यय के खराब रिकार्ड के कारण उनके लिए ओर 
अधिक आवंटन करने के दावे दिखावटी ह। बजट अनुमानों के रूप 
मे सरकार कुछ भी aes दे सकती है, We वह उस अनुमानित 
राशि का वास्तविक रूप से कितना खर्च कर पाती है, यह देखना 

होगा। पिछले वर्ष, ज्यादातर मंत्रालयों मे वास्तविक व्यय मे शर्मनाक 

कमी wh मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों मेँ पिछले वर्ष 9000 
करोड से ज्यादा कौ भारी कमी देखी गई, यह बजट अनुमानों ओर 

संशोधित अनुमानं के बीच कौ राशि का अंतर em इसी प्रकार, 
महिलाओं हेतु बजट के अंतर्गत वास्तविक व्यय मेँ 1200 करोड 
की कमी देखी गई। यह भी घाटे को नियंत्रित करने का एक 

अघोषित तरीका 2 
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मुद्रास्फौति पर ध्यान दँ तो अधिकांश कार्यक्रमों के लिए 

आवंटन पुरी तरह अपर्याप्त है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति 

उप-घटक योजना ओर अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए 

आवंटन यद्यपि ae हैँ पर यह अभी भी योजना व्यय के 16.5 

प्रतिशत ओर 8.2 प्रतिशत कौ अपेक्षित राशि से काफी कम है 
ओर वस्तुतः पिछले at से भी कम है। यह क्रमशः 7 प्रतिशत 

ओर 4 प्रतिशत 21 यह बजर वृद्धि में गिरावट को रोकने के लिए 

सरकारी व्यय को पर्याप्त रूप से बढाने में असफल रहा है। ईधन 

व उर्वरक राजसहायता मेँ भारी करैतियों ओर अप्रत्यक्ष कर दरों 
में समग्र रूप से बदोतरी मुद्रास्फीति को ओर बदाएगी। 

*श्री ured डिएस (नामनिर्दंशित): माननीय वित्त मंत्री द्वार 

प्रस्तुत किया गया 2012-13 का बजट, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद 

में 7.6% कौ वृद्धि कौ अपेक्षा की गई है, सही दिशा मे है। एेसा 
प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री ने हमारे देश कौ जमीनी सच्चाइयों 
को Was वाला दुष्टिकोण अपनाया है ओर लोगों की अधिकांश 

Aral को संतुष्ट करने के लिए प्रावधान किए है ओर साथ ही 

वित्त क्षेत्र कौ समग्र वृद्धिका भी ध्यान रखा हे। 

वितरण प्रणालियों, शासन ओर पारदर्शिता में सुधार ओर 

सार्वजनिक जीवन मे काला धन ओर भ्रष्टाचार की समस्या का 

सामना करने के लिए किए गए निर्णयं के कार्यान्वयन पर जोर 

दिया जाना निश्चित रूप से अच्छं परिणाम देगा। 

2012-13 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 

(एनएचडीपी) के अंतर्गत 8.800 किमी. का लक्ष्य तय किए जाने 
का प्रस्ताव स्वागतयोग्य है। केरल में राजमार्गं ओर बाइपासों के 

विकास के लिए ओर निधियां आवंटित की जानी चाहिए्। एरनाकुलम 
मे राष्ट्रीय राजमार्ग-47 बाईइपास के कुडान्नूर, Seen, पलारीवोर्टम 

ओर इडाप्पिल्ली जंक्शनों पर फ्लादुमओवर बनाए जाने के लिए त्वरित 

कदम उठाए जाने चाहिप्। 

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआरईसी) के अंतर्गत खादी 

क्षेत्र को संवर्धित करने के उपाय स्वागतयोग्य है। परन्तु खादी उत्पादों 
की fast को प्रोत्साहित करने के लिए देश में खादी भवनों के 

नवीनीकरण के लिए त्वरितं उपाय किए जाने चाहिए ओर खादी 

भवनं मे कार्यरत fast कार्मिकों को नियमित किया जाना afer 

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ 

सदस्य कौ मृत्यु पर किए जाने वाले एकमुश्त भुगतान कौ राशि 

20.000 रु. तक eR के लिए वित्त मत्री को बधाई दी जानी 

चाहिए। | 

*"भाषण सभा परल पर रखा गया!
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आयकर के भुगतान के लिए आय सीमा को बदाने का प्रस्ताव 

स्वागत योग्य है, पर निम्न आय वर्गं को राहत देने के लिए इस 

सीमा को ओर बढाया जाना चाहिए था। 

कच्चे तेल के मूल्य मेँ वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था को निश्चित 

रूप से बुरी तरह प्रभावित करती है। परन्तु vert देशो में लागू 

ta मूल्य को ध्यान मेँ रखते हुए पटल, डीजल ओर अन्य 
पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य नियत्रित किए जाने चाहिए ओर उनमें 
वृद्धि का भार आम आदमी पर नहीं डाला जाना चाहिए 

SR के माध्यम से बचत को बढावा देने के लिए, व्याज 

at को संशोधित किया जाना चाहिए ओर इस aa मेँ काम कर 
रहे अभिकर्ताओं को पर्याप्त कमीशन ओर अन्य लाभ दिए जाने 

afew 

नारियल विकास até के लिए बजर प्रावधान ae जाने 

afew क्योकि पौधों कौ मांग बद् गई है ओर नारियल की अधिक 
पैदावार वाली ओर रोग प्रतिरोधक feat के विकास हेतु अनुसंधान 

स्टेशनों की स्थापना के लिए निधियों कौ आवश्यकता 21 

वैक संबधी ओपचारिकताओं को कम करके ओर व्याज-द्र 

को Gel कर शिक्षा ऋणो को उदार बनाया जाए्। वर्तमान व्याज 

दर अनुचित है ओर शिक्षा ऋण हेतु यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया 
जाना चाहिए ताकि समाज के कमजोर वर्गो द्वारा ऋण का उपयोग 

किया जा सके। 

खाद्य सुरक्षा विधेयक के माध्यम से राजसहायता का प्रावधान 

करके Stel लोगों को राहत देना एक क्रातिकारी कदम 21 

विद्यालय जाने वाले पात्र बच्चों ओर गर्भवती महिलाओं को 

पोषण ओर खाद्य उपलब्ध कराने के लिए ओर ज्यादा धनराशि 

आवंटित कौ जानी चादिए्। क्योकि हमारे देश कौ आने वाली diet 

के समग्र विकास का ध्यान रखना है। 

#श्री कोडिकुनील सुरेश (मावेलीकारा) : आज भी अर्थव्यवस्था 
कोई अल्ूती अर्थव्यवस्था नहीं रै। अर्थव्यवस्था दूसरे देशों कौ 
अर्थव्यवस्थाओं से प्रभावित eu विना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर 

सकती है। न तो इस सिद्धांत के हम अपवाद है ओर न ही विश्व 
at अन्य अर्थव्यवस्थाए। आर्थिक मंदी के दौरान जिसे संपूर्णं विश्व 
ने देखा हे, हमारी अर्थव्यवस्था ने मंदी का सामना किया क्योकि 

हमारे वित्तीय संस्थान मजबूत है। जब विश्व भर में बैंकिंग ओर 
वित्तीय संस्थाएं डूब रहे थे, तब हमारे बैक मजबूती के साथ बने 
हुए थे ओर sei हमारी अर्थव्यवस्था कौ सहायता at 

*+भाष्रण सभा परल पर रखा गया। 
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यह सब यूपीए् कौ अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, 

प्रधानमत्री डो. मनमोहन सिंह जी ओर हमारे वित्त मंत्री श्री प्रणब 

मुखर्जी जी के कुशल नेतृत्व के कारण हमारा सकल घरेलु उत्पाद 

2011-12 मेँ 6.9 प्रतिशत कौ दर से बदा जबकि विश्व कौ अन्य 

प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं 2008 कौ आर्थिक मंदी के प्रभाव से अभी 

भी जूह् रही है। यूपीए सरकार के सबल नीतियों के कारण हमने 
उस प्रकार की उथल-पुथल नहीं देखी जैसी कि अन्य देश आज 

देख रहे dl यह सभा अच्छी तरह से अवगत है कि संयुक्त राज्य 

अमेरिका ने किस प्रकार “'सीज द् वाल Wie” आंदोलन का सामना 

किया ओर उसे हजारों आदोलनकारियों को गिरफ्तार करना Fel 

यह गर्व का विषय है कि इस वर्षं देश में खाद्यान का रिकार्ड 

पैदावार होने वाली है। खाद्यान का उत्पादन प्राक्कलित लक्ष्य से 
ज्यादा लगभग 250 मिलियन टन होने का अनुमान है। मै सरकार 
ओर अपने किसानों को खाद्यान के रिकाईड उत्पादन के लिए बधाई 

देता हू। हम लोग अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने 

की स्थिति में di यह संतोष का विषय है कि सरकार ने किसानों 

के लिए अल्पकालीन फसल ऋण हेतु 7 प्रतिशत व्याज दर पर 

ऋण परिदान योजना जारी रखी है ओर साथ ही वैसे किसान जो 

अपने फसल ऋण को बिना विलंब के चुका रहे है, उनके लिए 
अतिरिक्त प्रतिशत ऋण afte योजना को जारी रखा है। लेकिन 
मै सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बैक 
वैसे किसान को ओर फसल ऋण देने से बच रहे हैँ जिन पर 
अन्य ऋणो की राशि बकाया है। यह केरल के किसानों का अनुभव 

214 सरकार से एेसे किसानों को फसल ऋण देने से नहीं बचने 

के लिए dat को निदेश देने का अनुरोध करता gl 

यह बजर 2012-13 आई. आई.एम. ओर आई आईटी के लिए 

राहत लाया है। इस बजट में शिक्षा हेतु आवंटन 17 प्रतिशत बदा 

दिया गया है। नए आईरईएम ओर आईटी कौ स्थापना के लिए 

150 करोड रुपए आवंटित किए गए है। यह प्रशंसा कौ बात है 

कि विद्यालयी शिक्षा को सेवा कर से मुक्त रखा गया 21 पिछले 
वर्षं कौ तुलना में इस ay सर्वशिक्षा अभियान हेतु 21.7 प्रतिशत 

कौ वृद्धि हुई है। इसी प्रकार इस वर्षं के बजर में राष्टीय माध्यमिक 

शिक्षा अभियान के लिए 29 प्रतिशत कौ बदोतरी कौ गई है। सप्रग 

सरकार ने कौशल-विकास को गंभीरता से लिया है ओर इस वर्ष 

के बजट मे राष्ट्रीय कौशल विकास निधि हेतु 1000 करोड रु. 

आवंटित किए है। मै माननीय वित्त मंत्री जी से शिक्षा dae को 

अवसंसचना का दर्जा देने ओर देश के fase क्षेत्रों मेँ स्थित 

कौशल-विकास dal मेँ कार्यं कर् रही कंपनियों को कर-लाभ देने 

कौ भी माग करता =!
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मेरे राज्य केरल ओर विशेषकर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 
कुछ हिस्सों 4 सूखे जैसे हालात उत्पनन हो रहे है। मेरे संसदीय 
निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल ओर स्वच्छता सुविधाओं कौ भारी कमी 

है। में सरकार से निवेदन करता हू कि इस स्थिति का सामना करने 
के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत कौ जार्। 

यह प्रसन्नता कौ बात है कि सरकार ने अनुसूचित जाति 
उप-योजना ओर जनजाति उपयोजना के आवंटन A क्रमशः 18% 
ओर 17.6% की बढ़ोतरी कौ है। यह कदम अनुसूचित जातियों ओर 
अनुसूचित जनजातियीं की खुशहाली सुनिश्चित करेगा। 

भे सरकार को स्मरण कराना चाहूगा कि उसने कुछ वर्षं पूर्व 

gees पैकेज कौ घोषणा कौ थी। कुटूटनाड पैकेज का काफौ 
धीमी गति से कार्यान्वयन हो रहा है। मै सरकार से इस पैकेज 
को समयबद्ध सीमा मे कार्यान्विति करने का निवेदन करता Fl 

सरकार द्वारा आयकर Ge कौ सीमा 180,000 रु. से बाकर 

200,000 र. कर दी गई है। यद्यपि यह एक स्वागतयोग्य कदम 
है तथापि आयकर we कौ सीमा को बाकर 2,50.000 रु. तक 
किया जाना चाहिए। 

अब मै अपने राज्य केरल पर आता =! 

हजारो भारतीय नागरिक जिनमे से अधिकांश केरलवासी है, 
मध्य पूर्वं ओर अन्य दूरदराज के देशों मे अशांति कौ स्थिति के 
कारण स्वदेश वापस आ गए है। वे वहां अपना धन ओर कारोबार 
खो चुके है ओर खाली हाथ वापस लौटे है। इन भारतीय नागरिका 
ने करोड़ों ₹. वहां से स्वदेश भेजकर हमारी अर्थव्यवस्था के विकास 
q योगदान दिया 21 परंतु मुञ्चे यह देखकर दुख होता है कि 
2012-13 के आम बजट में इनके पुनर्वास के लिए किसी निधि 
का आवंटन नहीं किया गया है। ये लोग दयनीय स्थिति में जीवन 
व्यतीत कर रहे है। मेँ माननीय वित्त मत्री से इनके पुनर्वास के 
लिए पर्याप्त निधि के आवंटन कौ माग करता =! 

केरल मे आईआईटी स्थापित करने के लिए जोरदार मांग कौ 

जा रही है। केरल शत-प्रतिशत साक्षरता वाला राज्य ओर शिक्षा 

का he है। केरल सरकार वहां आरईआईटी की स्थापना के लिए 

पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है परंतु बजट मे इस 
संबंध मेँ कुछ भी नहीं कहा गया है। केरल के विद्यार्थी अन्य राज्यों 
के आईआईरी में प्रवेश लेने के लिए बाध्य हैँ जिससे उन्हे अत्यधिक 
वित्तीय संकट का सामना करना पडता है। A माननीय वित्त मत्री 
से केरल में आईआर्हरी की स्थापना के लिए पर्याप्त निधि प्रदान 
करने का निवेदन करता हू। 

अग्रणी समुदायो के भी करोडों लोग आर्थिक, सामाजिक ओर 

शैक्षिक रूप से fase हए है। वे आरक्षण आदि के लाभ से वंचित 
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है ओर इसलिए कदिनाइयों का सामना कर रहे है। सरकार को 
उनकी दशा पर विचार करना चाहिए ओर उनके कल्याण के लिए 

अगडं समुदाय के आर्थिक रूप से free वर्गो के लिए एक निगम 

की स्थापना करना चाहिए। 

कोल्लम जिले मे लाखों कामगार है जो काजू उद्योग से ae 
है। वे अत्यंत दयनीय स्थिति मेँ जीवन व्यतीत कर रहे हैँ क्योकि 
कों भी उनके कल्याण की बात नहीं कर रहा है। काजू बो 
स्थापित करने का प्रस्ताव वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय के समक्ष 
काफो समय से लंबित है। में मांग करता हू कि कोल्लम जिले 
में बिना किसी ओर विलंब के काजू बो कौ स्थापना कौ जाप्। 

कोच्चि मैटो के लिए इस बजट में 60 करोड रु. प्रदान किए 

गए है। यह राशि इतनी कम है कि इसे Aa की आवश्यकता को 
पुरा करने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। चूकि Fa कार्य 
में बड़ी पूजी कौ आवश्यकता है। अतः मै यह मांग करता हूं कि 
इस रशि को बदाकर 200 करोड रु. किया जाए। 

अजा.८अ.जा.जा. के लिए आरक्षित हजारों पद काफी समय से 

रिक्त पड़े हुए है जबकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है किं इन 

रिक्तियों को समय पर भरा जाए। हाल ही में माननीय प्रधानमत्री 

ने विना किसी ओर विलंब के इन vel को भरने का निदेश दिया 

है। म सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन रिकितियों को भरने 
के लिए विशेष भरतीं अभियान प्रारभ करने के लिए सभी सरकारी 

विभागों ओर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमो को निदेशित करे! मै सरकार 

से अनुरोध करता हूं कि वह इन रिक्तियों को भरने के लिए विशेष 

ad अभियान प्रारंभ करने के लिए सभी सरकारी विभागों ओर 

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमं को निदेशित wt 

मलिन बस्तियों ओर कालोनियों मं कई ate अनुसूचित जाति 

ओर अनुसूचित जनजाति लोग रह रहे हं। वे पर्याप्त पेयजल, उचित 

स्वच्छता, प्राथमिक स्कूलों ओर उचित सडक संपर्क के बिना रह 
रहे है। इनके मकान जीर्ण-शीर्णं अवस्था में है। एसे कोई भी 
सामुदायिक कद्र प्रदान नहीं किए गए है, जहां ये लोग एकत्रित 
होकर सामाजिक आयोजन कर Gh यह बेहतर होगा यदि सरकार 
इन मलिन बस्तियों ओर कालोनियों मे पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने 

हेतु उचित ध्यान दे ओर इस बाबत पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध 

कराए। 

te लाखों श्रमिक है जो पारंपरिक उद्योगों जैसे नारियल जया 
उद्योग हथकरघा, काजू ओर मत्स्यन मेँ काम कर रहे है। इन 
पारंपरिक उद्योगों का अस्तित्व संकट मेँ है। चूंकि सरकार नै इनके 
उत्थान ओौर बेहतरी हेतु उचित बयान नहीं दिया है। इन पारंपरिक 
उद्योगों को तत्काल पर्याप्त राहत प्रदान किए जाने कौ आवश्यकता 

है।
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eens विश्व के सबसे उर्वर क्ष्रों मे से एक है जो अलपुज्ञा 
कोटूटायम ओर पाथनमधथिटूटा तीन जिलों में फैला हुआ है। इसे 
केरल का चावल का कटोरा कहा जाता है। वर्षं 2008 मे कद्र 
सरकार ने Hees नम भूमि परितंत्र के विकास हेतु विभिन 
कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 1840.75 करोड र. कौ वित्तीय 
सहायता प्रदान करने को सिद्धांततः स्वीकृति प्रदान की थी। परंतु 
इस परियोजना का कार्यान्वयन काफौ धीमा है ओर इसमे गति लाने 
कौ आवश्यकता 21 मेरे संसदीय निर्वाचन aa मे मुडरोथुट् द्वीप 
है. जहां पेयजल, स्वच्छता ओर बेहतर सडक संपर्कं जैसी मूलभूत 
सुविधाओं कौ कमी है। मै सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल 
इन पहलुओं पर गौर करे ओर यह सुनिश्चित करे कि Hees 
tera को चिना विलंब के लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त केरल 
सरकार को मुंडरोथुटु द्वीप मे उचित पेयजल, स्वच्छता ओर बेहतर 
सडक संपर्कं सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायतां प्रदान की 
जाए। सरकार को धान के भंडारण हेतु अधिक भारतीय खाद्य निगम 
(एफसीआई) के गोदाम निर्मित करने चाहिए। उचित भंडारण 

सुविधाओं के अभाव में किसानों को वर्षा के दौरान अपना धान 
खुले में रखना पडता है, जिससे फसल बर्बाद हौ जाती है। 

पिले कुक समय से dare 4 एलपीजी बोरलिंग सयत्र 
स्थापित करने कौ आवश्यकता महसूस कौ जाती रही है। जब भी 
बुलेट eat मालिक हडताल पर जाते हैँ, केरल मे एलपीजी कौ 
कमी हो जाती हे। ग्राहकों को समय पर एलपीजी रिफिल नही 
मिलता है ओर we बार प्रतीक्षा अवधि दो माह से अधिक होती 
ti अतः 4 सरकार से अनुरोध करता & कि बिना विलंब के चेंगानूर 
मं एलपीजी बांटलिंग संयंत्र स्थापित किया जाए्। 

पाटनपुरम ताल्लुक कोल्लम जिला, केरल रबर उत्पादन में एक 
महत्वपूर्ण daa है। इस aa मे सीमांत ओर बडे किसान रबर का 
उत्पादन कर रहे Sl प्रत्येक वर्षं पाटनपुरम ताल्लुक में बडे पैमाने 
पर रबर उत्पादित किया जाता है! केरल के अर्णाकुलम जिले मे 
इरापुरम ताल्लुक में एक रबर पार्क कार्यरत है, जो काफी अच्छा 
कार्य कर रहा है। इस रबर पार्क मे अनेक रबर उत्पाद उत्पादित 
किए जा रहे है। इस रबर पार्क के माध्यम से हजारों श्रमिकों को 
रोजगार मिल रहा है। वर्तमान मे, पाटनपुरम ताल्लुक में कोई भी 
रबर आधारित उद्योग नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों द्वारा काफी समय 
सेमांगकौ जा रही है कि वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय के stata 
पाटनपुरम ताल्लुक मे रबर पार्क कौ स्थापना की जाए। केवल तभी 
पारनपुरम मेँ रबर उत्पादकं को उनके उत्पाद के लिए अधिक लाभ 
मिल सकेगा। इसलिए गै वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय से आग्रह 
करता हूं कि पाटनपुरम ताल्लुक कोल्लम जिला, केरल में एक 
रबर पार्क की स्थापना कौ TT 

अंततः जैसा कि आप जानते है, ata विद्यालय वहनीय शुल्क 
पर देश मं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रहे el इस हेतु अत्यधिक 
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मागर कि केरल में ओर deta विद्यालय स्थापित किए जाए। 
जो वहां रहे रहे विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा की सुविधा प्रदान 
करेगे। मँ सरकार से आग्रह करता हू कि राज्य मे ओर केंद्रीय 
विद्यालयं स्थापित किर जाए 

*श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : मेरा निर्वाचन क्षेत्र अधिकांशतः 
faa रेखा ओर अतर्यष्टरीय सीमा पर स्थित है। यहां लोगों को 
कई प्रकार कौ समस्याओं का सामना करना पड रहा है। मेरा विनम्र 

निवेदन है कि आम उन पर गौर at ओर उनका परम अग्रता 
के आधार परं समाधान करे। 

वास्तविक faa रेखा सीमा पर बाड के आसपास रह रहे 
लोगों के जीवन, सम्पत्ति, wea ओर फसलों हेतु aa का 
Waar: भारी गोलाबारी के समय नियंत्रण रेखा पर रह रहे लोगों 
को सीमा पार से गोलीबारी को देखते हुए अपने धरौ, पशुधन को 
Bet ओर पीछे हटने & few बाध्य होना पडता है। हाल ही 
मेँ युद्ध विराम के उल्लंघन कौ कई घरनाएं तथा पाकिस्तानी सेनाओं 
द्वारा भारतीय सीमा मे घुसने आतंक वादियों को कवर देनै कौ सूचना 
मिली 81 घुसपैठ रोकने के लिए नियंत्रण रेखा पर 103 किमी. तक 
बाड लगाई गई है, जिससे एक ओर तो इसके पीठे रह रहे लोगों 
को राहत मिली है ओर दूसरी ओर बाड के निकर रह रहे लोगों 
के जीवन को अधर में cen दिया है तथा उनका जीवन को 
सदा खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त, जो बच्चे पहले कुछ 
ही समय में अपने विद्यालय चले जाते थे, उन्हे अब बाड के बीच 
मे लगे द्वार से होकर जाना पडता है, जिसमें उनका अधिक समय 

ओर ऊर्जा लगती है। इसके अतिरिक्त बाड़ के पास लोगों के घर 
ओर खेत है, किंतु युवाजन प्रायः बाड के पीछे ही रहते हैँ ओर 
उन्हे ह्वार के खुलने व बंद होने के समय का पालन करना पडता 
है, जिसकी वजह से उनके Gal मे समय पर बुआई नहीं होती 
él गर्मियों मेँ कृषि कार्य का समय सुबह या देर शाम तक होता 
है ओर इस दौरान प्रायः द्वार बंद रहता है। मेरा माननीय गृह मत्री 
ओर रक्षा मंत्री से चिनग्र निवेदन है कि वे fram रेखा पर रह 
रहे लोगो के जीवन, सम्पत्ति, फसलों ओर पशुधन को बीमा कवर 
प्रदानं करे। ये लोग न केवल असमानता का सामना कर रहे रै 

बल्कि उन्हे सीमा विकास का वह लाभ भी नहीं मिलता जो वास्तव 

मेँ इन लोगों के लिए है, किंतु स्थानीय ओर राजनीतिक खेल के 
कारण इसका सही-सही व्यय नहीं किया जाता है। 

मेरे हाल ही के दौरे के दौरान मेरी कई ta लोगों से मुलाकात 
हुई जो अपंग हो गए है ओर उन्हें दिया गया मुआवजा अपर्याप्त 
है ओर वह समय प्र भी नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, 
राजोरी के पुखरनी गांव में 14 वर्ष के बच्चे, यासर अराफात ने 

अपना एक हाथ खो दिया है, किंतु अधिकारियों ने यह बहाना बनाते 

*भाषण सभा परल पर् रखा गया।
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हुए उसे मुआवजा नहीं दि कि बारूदी QM वाली जगह पर यह 

धमाका नहीं हुआ है। चूंकि वारूदी सुरंग धरातल के नीचे होती 

हे, इसलिए यह अनुरोध है कि एक प्रावधान किया जाए, जिसमें 
उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाए जो बारूदी सुरंग बाले क्षेत्र 

से बाहर के क्षत्र मे हए धमाके के शिकार हुए ह। यह भी अनुरोध 

है कि Ted सुरंग वाले क्षेत्र को सही ढंग से fated किया जाए 

ओर सदभावना के तहत सेना यह जागरूकता फैलाए कि बारूदी 

Ge को फटने से कैसे रोका जाए। 

लोगों के लिए उचित पुनर्वास tha: जिन लोगो को गत वर्षं 

अग्र-नियत्रण रेखा से बाड के पीछे के गांवों मेँ स्थानांतरित किया 

गया है, उन्हे आईएवाई गृह के प्रावधान कै साथ उनके मूल स्थान 

पर स्थानांतरित किया गया। उनके अनुसार, चूंकि उनके घरों ओर 

अन्य सम्पत्तियं को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया ह ओर उनके 

पशुधन ओर weal को भी नुकसान पहुंचा है, इसलिए उनके ओर 

उनके बच्चों के स्वास्थ्य ओर शिक्षा संबंधी देखभाल के प्रावधान 

के साथ एक उचित पुनर्वास तंत्र कौ स्थापना कौ जाए ताकि वे 

शांतिपूर्ण जीवन जी सक! बारूदी सुरंग कौ घटना में घायल हुए 

लोगों कौ मुआवजा राशि मे बदोतरी कौ su 

अग्रणी mal मेँ सुरक्षा तत्रः चूकि favor रेखा परं सीमा पर 

बाड काफी पीछे लगाई गई थी, क्योकि पाकिस्तानी सेना भारी गोला 

बारी कर रही धी ओर बाड लगाने के कार्य मे बाधा डाल रही 

थी, इसलिए यह आवश्यक है कि अग्रणी mal मे तार अथवा बाड 

के रूप में किसी प्रकार का ‘erred’ लगाया जाए, जहां बाड 

से आगे लोग रहते है ओर जिनके साथ सदा अनिश्चिता कौ स्थिति 

बनी रहती है। 

शरणार्थी संबंधी we: यह मानवाधिकार से संबधित मुदा दै कि 

राज्य के जम्मू प्रांत मेँ कई वर्षा सै रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों 

को वहां के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, इस प्रकार उन्हे 
मताधिकार, राशन wre के अधिकार ओर सरकारी नौकरी पाने के 

अधिकार से वंचित रखा गया है। यह अनुरोध दहै कि पश्चिमी 

पाकिस्तान के शरणार्थियों के मुदे का शीघ्र हल निकाला जाए 

क्योकि इस समुदाय ने पहले ही काफौ परेशानी डोली है। 

इसके अतिरिक्त, वर्षं 1947, 1965 ओर 1971 में आए 
शरणार्थियों के पुनर्वास संबंधित करई मुदे लंबित हैँ ओर इनका 
प्राथमिकता के आधार पर समाधान किए जाने कौ आवश्यकता हे] 

मै, पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के सभी मुदं का एक 

नार मेँ ही समाधान करने हेतु विशेष पुनर्वास ओर क्षतिपूर्ति पैकेज 
कौ माग करता Sl 

भूतपूर्वं सैनिकों का मुदाः जम्मू-कश्मीर मे पूर्व-सेनिकों को वे 
विशेषाधिकार नहीं मिल रहे हैँ जो उनके समकक्ष को अन्य राज्यों 
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में मिल रहे है! इसके अलावा जम्मू-कश्मीर सरकार के पास पूर्व 

सैनिकों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। 

इन दिनों Seam की वस्तुओं पर, विशेष रूप से शराब पर, 

मूल्य वर्धित कर (az) लगाने के कारण पूर्व-सैनिकों को बहुत 

कटिनाई हो रही है। मेरा अनुरोध है कि पूर्व सैनिकों के लिए कैरीन 

कौ वस्तुओं ओर शराब पर से मूल्य-वर्धित कर (az) को 

प्राथमिकता कै आधार पर हटाया जाए ओर उनके ओर उनके बच्चों 

के लिए स्वास्थ्य बीमा जैसी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाए। 

st wet wert (पथनमथीर्टा) : सर्वप्रथम मँ प्रगतिशील, 

सकारात्मक ओर दरदृष्टि वाला यह बजट प्रस्तुत करने के लिषए 

माननीय वित्त मत्री को बधाई देता हू। बधाई के पश्चात यह HEM 

कि सरकारर को समष्टिगत आर्थिक geval ओर इन seval को 

प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उपायों पर ध्यान कैद्रितं करना afer 

यह देखकर अच्छा लगा कि माननीय वित्त मत्री ने अपने बेज 

भाषण की शुरूआत अर्थव्यवस्स्था मेँ व्याप्त वर्तमान मुश्किल के 

जारे मे एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा प्रस्तुत करके की है ओर इसे 

आगे ले जाने के लिए आवश्यक तात्कालिक veal को भी 

समञ्ञाया। 

इस बार बजट का गणित भी अधिक वास्तविक प्रतीत होता 

है; सकल घरेलू उत्पाद मेँ 7.6 प्रतिशत कौ वृद्धि, मुद्रास्फोति 6 
से 6.5 प्रतिशत तक रहने कौ धारणा ओर कर की उच्च दर ओर 

विनिवेश, सभी कारण उचित प्रतीत होते है! 

माननीय वित्त मत्री को कठोर निर्णय लेने का श्रेय भी जाता 

है। लहमैन कैक के कारण वर्ष 2008-09 मे उद्योग जगत को दिए 

गए प्रोत्साहनों को वापिस लेकर उन्होने उत्पाद-शुल्क सेवा कर के 

दायरे को भी बदा दिया है ओर इसके बाद उसकौ द्र पर भी उत्पाद 
शुल्क के बराबर 12 प्रतिशत कर दी। इस प्रकार उन्होने माल ओर 

सेवा कर की ओर act का मार्गं बना दिया 21 

अप्रत्यक्ष कर द्र नियत किए जाने कौ संभावना है क्योकि 
प्रत्यक्ष करों के संबंध में tor पहले ही किया जा चुका है। फिर, 
इसके आगे के वजयो मे a बडा कर-परिवर्तन होने कौ संभावना 

नहीं ZI 

इस बजट का उदेश्य द्रुतगति से ओर समग्र विकास करना है। 

घरेलू मांग के आधार पर वृद्धि दर बढाने पर ध्यान Aika करने 

के साथ ही माननीय मत्री जी ने विभिन अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में 

आपूर्विगत बाधाओं का समाधान करते हुए निजी निवेश के शीघ्र 
पुनरुद्धार हेतु स्थिति बनाने कौ कोशिश कौ हे। साथ ही साथ 

*"पभाषण सभा परल पर् रखा गया। 
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परिदान प्रणाली, शासन ओर पारदर्शिता मेँ सुधार संबंधी निर्णयो के 
कायन्वियन कौ द्रुतगति प्रदान करने कौ कोशिश करते हुए उन्होने 
भूख ओर कुपोषण कौ समस्या के समाधान की बात की है। बजर 
के यह पांच तत्व परस्पर सहायक ai यह बजर नीतिगत 
saat ओर सुपरिभाषित लक्ष्यो के साथ-साथ उन लक्ष्यां को 
प्राप्त करने के लिए एक विश्वस्तरीय मानचित्र के बारे में भी बताता 
él 

aed से अर्थो A इस बजर-भाषण की सबसे उत्साहजनक 

विशेषता यह है कि सरकार कौ राजसहायता संबंधी विस्तृत 

दिशा- निर्देश ओर इस हेतु सभी सुधारोपाय बेहतर लक्ष्य-चयन सहित 
राजसहायता मेँ संध या इसके अपव्यय को कम करके माननीय 

वित्त मत्री ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को प्रोत्साहित 

करते हए उर्वरक, रसोई गैस ओर किरोसिन तेल पर ज्यादा से ज्यादा 

प्रत्यक्ष नकदी को राजसहायता को आधार कार्ड का उपयोग करके 

इस सिलसिले मे कुशलता बढाने ओर नकद अंतरण के लिए प्रणाली 
अपनाने हेतु विभिन कार्यविधियां तैयार करने ओर संस्थागत aa 

के सुजन पर ध्यान दिया है। लोग इसके तेजी से आरंभ होने की 
उम्मीद कौ होगी, परतु नकद अंतरण योजना लागू करने तथा 

प्रायोगिक योजना से आगे बने कौ प्रतिबद्धता की सराहना की जानी 
चाहिए्। 

महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) , 

एक रोजगार गारंटी योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वतः स्थिरता 

लाने वाला घटक बन चुका है जो परस्पर विपरीतभासी खर्च ओर 
ग्रामीण उत्पादन से परिलक्षितं होता है। मनरेगा के खर्च में आई 

गिरावट स्वयं इस बात कौ सूचक है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे 
तेजी से वृद्धि a wt Zi 

गठबंधन सरकार मेँ खर्च पर लगाम कसना ओर इसकी संरचना 

मे बदलाव अपक्षाकृत सफल रहे ह। उदाहरण के लिए, 2010-11 

मे पशन ओर रक्षा व्यय में कमी की गई है तथा 2012-13 के 

बजट मेँ राजसहायता में भारी कमी की गई जिसके परिणाम 

गैर-योजनागत व्यय के लिए समग्र रूप से सहायक सिद्ध au वहीं 
दूसरी तरफ, योजनागत ओसतन कोई कमी नहीं कौ गई ओर 
2012-13 मेँ इसके अंतर्गत बजट मेँ काफौ वृद्धि कौ गर्ह th 

इस बजट में सरकार ने सामाजिक aa कौ योजनाओं, जैसे 

पेयजल ओर स्वच्छता से लेकर शिक्षा ओर स्वास्थ्य तक के परिव्यय 

मँ वृद्धि कौ है। यह स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण Zi 

इस बजट में दूसरी बी बात कृषि के बारे में हे। स्पष्टतया, 
जीवन ओर आजीविका के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए हमे शीघ्र 
जवाब get कौ आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षणों से पता चलता 
है कि आजीविका के मामले मेँ कृषि aa का योगदान wear 
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सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 13.9 प्रतिशत रह गया है, पस्तु 

यह क्षेत्र अभी भी 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को आजीविका प्रदान 
करता Vl वर्षं 2012 के बजट में माननीय वित्त मत्री ने पूर्वी भारत 
मं हरित क्रति के लिए सहायता मेँ वृद्धि ae की घोषणा की 

है, जिससे धान के उत्पादन मेँ वृद्धि होगी। परंतु इससे इस समस्या 
का समाधान नहीं होता है। हम जानते है कि किसान दोहरी मार 
ज्यूल रहे tl एक तरफ, saat, बीजों से लेकर पानी ओर श्रम 
तक कौ आदान लागतोँ में वृद्धि हो रही है। उदाहरणार्थ, अधिकांश 

राज्यों मँ श्रम कौ लागत मे पिछले दो वर्षो मे 20 से 35 प्रतिशत 

तक कौ वृद्धि हुई है। जबकि, इससे लोगों को प्रत्यक्ष लाभ होता 
है, लेकिन इससे खाद्य वस्तुओं कौ कमते भी बद् जाती है। न्यूनतम 
समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी बद़ हे, लेकिन इससे खेती की लागत 
में हुई बदोतरी पूरी नहीं होती है। जब फसल अच्छी होती है ओर 
कीमतें गिर जाती हैँ तथा इस संवर्धित उपज कौ सार्वजनिक खरीद् 
नहीं हौ सकौ। प्रिणामस्वरूप धान सडको पर सडता रहा। किसान 

मुश्किल से ad रहे। यहां तक कि आत्महत्या कौ खबरे भी आई। 

बद हुए बजर परिव्यय 4 यह सुनिश्चित होना चाहिए कि इस 

असंतुलन को ठीक किया जाए। वरना, ओर अधिक पैसा भी कोई 
मद्द् नहीं कर पाएगा) 

जबकि राजकोषीय समेकन में एक गंभीर प्रयास करते हुए 

गलती नहीं कौ जा सकती ओर आप वितरण पर पूरी तरह अप्रत्यक्ष 

कर कौ ओर से एक व्यापक विवेकाधीन कराधान प्रयास का प्रभाव 
गंभीर हो सकता है। 

वजर मेँ 2012-13 के लिए 41.000 करोड रुपए के विवेकाधीन 

कर उपायों का प्रावधान किया गया है, जिससे वर्ष 2012-13 में 

कर् राजस्व कौ सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत के बराबर 
अतिरिक्त उगाही हो सकेगी। चित्ता की बात यह है कि यह सब 
ओर इससे भी ज्यादा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर 

जैसे अप्रत्यक्ष करो से आता है। चूकि, प्रत्यक्ष आम करो से 4.500 
करोड रुपए का वास्तविक विवेकाधीन नुकसान हुआ है। यह कोई 
अच्छी बात नहीं है कि सरकार सिर्फ fare हुए आय वितरण के 
माध्यमसे ही समेकन बना पाने A समर्थं eft 

वजर मं निजी वाहनों में राजसहायता प्राप्त डीजल के aed 

उपयोग को रोकने के लिए कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। 
सरकार को यह पता है कि ईधन कौ ated बढी है sik इसके 
मूल्य कौ अस्थिरता को देखते हुए इस बात कौ पूरी संभावना है 
कि आने वाले महीनों मे उसकी कीमतें ओर ad) तेल के आयात 

पर हम ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैँ, जबकि तेल के रूप 
मं ईधन कौ आपूर्ति करने वाली da कंपनियां घाटे को पूरा नहीं 
कर पा रही हेँं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा 

है। हमें यह सब पता है। निजी वाहनों मे डीजल का उपयोग बढा 
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है ओर पेटरूल की कीमत मे ओर adit इस अतर को ओर 
agen जिससे डीजल का इस्तेमाल ओर adm तथा इससे तेल 

कंपनियों का घाटा ओर हवा में विषैलापन बदेगा। फिर, सरकार 

यह सब जानती है ओर इस aa को HS हद तक कम करने 
& लिए डीजल ae वाहनों पर कर लगाए जाने को लेकर एक 

गंभीर चर्चा भी हुई ot लेकिन, यह एक छोटा सा कदम जो न 

तो आम आदमी को प्रभावित करता ओर न ही मुद्रास्फीति को 
बाता है-भी नहीं उटाया गया हे। एेसा करने के बजाय, 1500 
सीसी कौ श्रेणी A बडी कारों पर कर 22 प्रतिशत से बदाकर 24 

प्रतिशत कर दिया गया ओर इससे ae वाहनों पर 27 प्रतिशत कर 

दिया गया है। यह अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसके 
कारण वाहनों का डीजलीकरण नहीं रुकेगा। 

म आदरणीय ait महोदय कौ वित्त वर्षं 2012-13 के लिए 
एक वास्तविक ओर दूरदशीं बजर पेश करने के लिए बधाई देता 
al 

"डो. थोकचोम fan (आंतरिक मणिपुर): सबसे पहले मेँ 
यह कहना चाहता हू कि यह बजर कुल मिलाकर एक अच्छा 

बजर है। विभिन कदटिनाष्यों के बावजूद, वित्त मंत्री इस वर्षं के 

बजट को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सके el वित्त मत्री, wT कौ 
अध्यक्षा ओर माननीय प्रधानमंत्री को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, 

जिनके मार्गदर्शन मे ta अच्छी कार्य हो रहा है। जनसंख्या ओर 
आकार दोनों कौ दुष्टि से एेसे विशाल देश के लिए बडे प्रयास 

करने आवश्यक है। मेँ तो यह Hem कि वर्तमान सप्रग-ा सरकार 

काफौ अच्छा कार्यं कर रही हे। 

हमारे वित्त मंत्री ने इस वर्ष का बजर सहजता ओर froma 
प्रस्तुत किया, जिसके लिए उनका अभिवादन किया जाना चाहिप्] 
मैने te इसलिए कहा, क्योकि वह निरंतरता कौ अत्यंत स्पष्ट 

अवधारणा को कायम रखते हुए बजर निर्माण का प्रयास करते ZI 
एक लोकतंत्र में, निरंतरता बहुत ही महत्वपूर्ण होती हे। 

हम 12 वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले 

हे, जिसके संबध में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण 
में कहा है, ‘sg val पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र, सतत् 
ओर अधिक wares विकास प्राप्त करना 21” जैसा कि हम 

सनको पता है कि यह योजना 2012-13 के axe प्रस्ताव के साथ 

शुरू कौ जाएगी। 

इन प्राथमिकताओं को ध्यान मेँ रखते हुए वित्त मंत्री ने पांच 
उदेश्य चिन्हित किए हँ जिन्हे आगामी वित्तीय वर्ष मेँ प्रभावी ढंग 

से प्राप्त करना होगा। इस प्रकार, उनके बजट में पाच उदेश्य 

*"भाषणे सभा परल पर रखा गया। 
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चिन्हित feu गए हैँ जो विकास, निवेश, आपूर्ति संबंधी बाधाओं, 
कुपोषण दूर कर्मे ओर शासन से संब॑धित vi 

इन पांच उद्देश्यों कौ प्राप्ति हेतु इस ae के वित्त विधेयक 
के एक भाग के रूप मेँ बजट मेँ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट 

प्रबंधन अधिनियम, 2003 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। 

इस बजट में, कैद्रीय राजसहायता सकल घरेलू उत्पाद के 2% 

से नीचे रखी गई हे, जिसे आगामी तीन वर्षो मे घटा कर सकल 
घरेलू उत्पाद के 1.75% पर लाया जाएगा। निवेश के माध्यम से 

30,000 करोड रुपए जुटाने का प्रस्ताव किया है। 

बहु ब्रांड खुदरा बिक्री प्रणाली मेँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौ 

अनुमति लिए जाने के निर्णय के संबंध मेँ राज्य सरकार के परामर्श 

से व्यापक आम सहमति बनाने को कोशिश कौ जा रही है। 

12वीं योजना में बुनियादी ara पर निवेश 50.00.000 करोड 

रुपए तक वद्धा दिया गया ei इसका आधा निजी क्षेत्रे से आना 

अपेक्षित है। 

कृषि ऋण के लक्षय को बाकर 5.75.080 करोड रु. कर 

दिया गया हेै। 

राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सफलता को देखते हुए 

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया जा रहा हे। 

युआईडी-आधार को 40 करोड लोगों के नामांकन के लिए 

पर्याप्त निधियां दी गई et 

अलेखाकित धन के प्रयोग ओर सृजन को रोकने के लिए बहुत 

से उपाय प्रस्तावित है। 

संसद के चालू सत्र में काले धन पर श्वेत पत्र प्रस्तुत किया 

जाएगा 

कर प्रस्ताव प्रत्यक्ष कर संहिता (डीरीसी) ओर वस्तु एवं सेवा 
कर (जीएसटी) की ओर seq कौ दिशा में प्रगति को दशति है। 

आयकर Be सीमा 1,80.000 र. से बाकर 200.000 र. कर 

दी गई है, 20 प्रतिशत कर स्लैव कौ ऊपरी सीमा 8 लाख रु. 

से बढाकर 10 लाख रु. कर दी गर्ह th 

कर अपवंचन का सामना He के लिए सामान्य परिहार रोधी 

नियम (जीएएआर) प्रारंभ किया गया Zi 

उत्पाद शुल्क कौ मानक दर 10 प्रतिशत से बदाकर 12 

प्रतिशत की गई है; सेवा कर दरें 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत
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की गई है; गैर कृषि वस्तुओं पर अधिरोपित 10 प्रतिशत के 
अधिकतम सीमा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हे। 

वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमानं मेँ 5.9 प्रतिशत कौ तुलना 

मे राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.1 

प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

wed वित्त आयोग के 50.5 प्रतिशत के लक्ष्य कौ तुलना में 

कद्र सरकार पर ऋण सकल घरेलू sane (जीडीपी) का 45.5 

प्रतिशत 21 

वस्तुतः वित्त मत्री प्रणब मुखीं द्वारा लोक सभा में शुक्रवार 

को प्रस्तुत hata बजट 2012-13 A आगामी वित्तीय वर्षं मे पाच 

लक्ष्यो को प्रभावी तरीके से प्राप्त किए जाने के लिए चिन्हित किया 

गया हे, जिनमें घरेलू मांग आधारित वृद्धि दर प्राप्त करने पर् ध्यान 

कैद्रित करना, निजी निवेश में उच्च वृद्धि दर में शीघ्र पुनः प्राप्ते 

करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना; कृषि मेँ ऊर्जा ओर 
विद्युत विशेषकर कोयला, wet राजमार्ग, रेलवे ओर नागरिक 

विमानन eat मे आपूर्ति संब॑धी बाधाओं को दूर् करना, कुपोषण 

at समस्या से निपटने के लिए विशेष रूप से अत्यधिक प्रभावित 

200 जिलों में निर्णायक रूप से हस्तक्षेप करना तथा परिदानं 

प्रणालियों, शासन ओर पारदर्शिता मँ सुधारं लाने के लिए लिए जा 

रहे निर्णयो के समन्वित कार्यान्वयन मेँ तेजी लाना ओर सार्वजनिक 

जीवन मे काले धन ओर भ्रष्टाचार कौ समस्या से निपटना शामिल 

हे। 

माननीय वित्त मंत्री ने राजकोषीय समेकन ओर व्यष्टि अर्थव्यवस्था 

के बुनियादी घटकं सुदृदीकरण के बीच संतुलन बनाए रखने पर 

बल fem set वित्त विधेयक, 2012 के भाग के रूप A 

राजकोषीय उत्तरदायित्व व॒ बजर प्रब॑धन अधिनियम 2003 4 

संशोधनं की घोषणा कौ। उन्होने कहा कि "` प्रभावी राजस्व घाटा'' 

की परिकल्पना ओर ““ मध्य आवधिक व्यय eran” विवरण के लिए 

व्यय संबंधी सुधारों एफआरबीएम अधिनियम में किए जाने वाले 

संशोधन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं है! यह विवरण व्यय सूचकांकों 
के लिए तीन वर्षीय प्रवाही लक्ष्य निर्धारित करेगा। 

वित्त मत्री ने राजस्व व्यय, विशेषकर राजसहायता को वृद्धि 

पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता पर बल fem उन्होने 

कहा कि सरकार 2012-13 4 कैद्रीय राजसहायताओं पर किए जाने 

वाले व्यय को घटाकर जीडीपी के 2 प्रतिशत से भी कम करनं 

का प्रयास करेगी ओर अगले तीन वर्षो मँ इसे घटाकर जीडीपी 

के 1.75 प्रतिशत तक ले आया जाएगा। श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा 

कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाले कार्यदल कौ सिफारिशों के 

आधार पर, उर्वरकों a राजसहायताओं & संचालन के day में 
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पूरी सूचना प्रदान करने के लिए एक मोबाइल आधारित २उर्वरक 

प्रधन प्रणाली तैयार की mg है, जिसे देश भर मै 2012 के दौरान 

लागू किया जाएगा। उन्दने कहा कि फुटकर विक्रेताओं ओर बाद 

मे किसानों को weed के अंतरण का कार्यान्वयन आगामी 

चरणों मे किया जाएगा, जिससे 12 करोड किसान परिवार लाभान्वित 

होगे। 

वर्षं 2011-12 में 1.8 लाख रु. तक कौ आय करमुक्ते थी, 

अब 2 लाख रु. तक की वैयक्तिक आय आयकर से मुक्त होगी। 

5 लाख रु. से 10 लाख रु. तक कौ आय पर अब 20 प्रत्तिशत 

की द्र से कर् लगेगा जबकि 2011-12 45 लाख रु. से 8 लाख 

रु. पर 20% कर Wa था। बचत बैक खातों से अर्जित 10,000 

रु. तक के व्याज पर कोई कर नहीं लगेगा। स्वास्थ्य बीमा के लिए 

अनुमति प्राप्त कटौती कौ वर्तमान सीमा के भीतर निवारक स्वास्थ्य 

जांच के लिए 5000 र. तक की कटौती कौ अनुमति दी जारही 

है। व्यवसाय से आय अर्जित नहीं करने वाले वरिष्ठ नागरिको को 

अब अग्निम कर भुगतान करने कौ जरूरत नहीं है। 

यद्यपि बजर में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 4500 करोड रुपये की 

निवल राजस्व हानि होगी, अप्रत्यक्ष ad से 45.940 करोड् रूपये 

कौ निवल राजस्व प्राप्ति होगी। अतः कर प्रस्तावों से 41.440 करोड 

रुपये की निवल प्राप्ति होगी। 

मेरे राज्य मणिपुर मे इस राज्य कौ एकमात्र जीवन रेखा दो 

राष्टीय राजमार्गो पर चली लगभग चार माह लंबी आर्थिक नाकेबदी 

के कारण पिछले af बहुत गभीर समस्या set हो गई थी। 

अवश्य ही वहां अभी भी कानून- व्यवस्था कौ स्थिति तथा उग्रवाद 

की भारी समस्या dt इन सभी कारणों से राज्य मे fare स्बधी 

क्रियाकलापं की गति धीमी हो जाती है fre दूर करना इस राज्य 

के लिए नितांत आवश्यक है। 

राज्य में पर्यटन उद्योग की असीम संभावना @ यहां 

इफाल-मांडले-यागून-वैकांक मार्गं पर बस द्वारा लोगों के यात्रा करने 

कौ संभावनाएं है। हाल ही मे मणिपुर के उत्साही युवकों नै इफाल 

से यांगून तक कार रैली का आयोजन किया! यदि इन मागं पर 

ta यात्राएं नियमितं बना दी जाती है, तो उसके आर्थिक एवं अन्य 

बहुत से लाभ ait एसी खबर है कि म्यामांर ने भारत के साथ 

सीमा पार व्यापार के लिए नाम्फलांग में 700 दुकानें खोली है, 

परंतु भारत में tet कोई सुविधा उपलब्ध नहीं ei मणिपुर के 

सीमावर्ती शहर के माध्यम से किए जाने वाले व्यापार को 1995 

मेही वैध बनाया जा चुका है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गो कौ बार-बार 

नकेवंदी एवं सुरक्षा संबंधी कारणों से यह व्यापार अभी तक गति 

नहीं पकड पाया ZI
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मणिपुर प्रशासन जिरिवाम-तुपुल इंफाल मार्ग पर रेलवे लाइन 

को अति शीघ्र पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। मेरे 
राज्य मँ कई परियोजना को शुरू किए जाने कौ बात सुनने मं 
आती रहती है पर उनके पूरा होने की बात बहुत ही कम सुनने 
में आती 2 

मेँ अत्यंत sepia कद्र सरकार से गुजारिश करता हू कि 
वह हस्तक्षेप करे एवं मणिपुर wa के समग्र विकास के लिए 

मणिपुर सरकार कौ हर संभव सहायता Ht मेरे राज्य मणिपुर से 

WE कुछ महत्वपूर्ण मामले लवित रहै। ये है 

(क) मणिपुर कौ प्रादेशिक अखंडता को साविधानिक सुरक्षा 
We करमा। 

(ख) राज्य में see की जटिल समस्या का राजनीतिक 

समाधान निकालना। 

(ग) सशस्त्र बल (विशेष) शक्तियां अधिनियम 1958 का 

निरक्षण। 

(घ) आर्थिक नकेबेदी आदि से पार पाने के लिए मणिपुर 
में राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल 
कौ स्थापना। 

(ङ) राज्य के समग्र विकास हेतु पर्यटन उद्योग को प्रमुख aa 
बनाना। 

we पूरा करने के लिए कद्र सरकार को इस राज्य के 
योजनागत आकार को AeA एवं राज्य के वर्तमान गैर योजनागतं 

परिव्यय को सशक्त करने के लिए भी आगे आना चाहिए। राज्य 

छठे वेतन आयोग कौ सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद से 
भारी वित्तीय घाटे से ae रहा है। 

इन्दी शब्दं के साथ, FY केंद्रीय बजट 2012-13 का पुनः 
समर्थन करता हू तथा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं 
कि वे इसे सर्व॑सम्मति से पारित कर 

{ हिन्दी] 

*st हर्षं वर्धन (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश): वित्त मत्री जी 
द्वारा रखे गये बजट के समर्थन मे होते हुये भी में मामनीय वित्त 

मत्री से आदर सहित कुछ fagal पर उनका ध्यान आकर्षित करते 
हए उनसै अपेक्षा करता हू कि सम्यक विचारोपरांत वह इस संब॑ध 

मेँ आवेश्क कार्यवाही निश्चित ही wth देश को cada हुए 65 
वर्ष हो रहे हैँ इस लंबी अवधि के पश्चात भी सशस्त्र सेना के 
अधिकारियों के साथ जारी एक विसंगति भयंकर चिंता का कारण 

*भाषण AM परल पर रखा गया। 
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él भारतीय सशस्त्र सेनाओं मे अधिकारी पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों 
को प्रशिक्षण के दौरान मात्र eis दिया जा रहा है। सशस्त्र 

सेनाओं-थल, जल एवं नभ के यह अधिकारी आज भी ब्रिटिश राज्य 

& tm बनाये भये नियमों के चलते देश मे अन्य सेवाओं के 

सामने दोयम दर्जे के अधिकारौ बने हुये हे मेँ यह बताना चाहता 

हू कि सशस्त्र सेनाओं हेतु चयनित अधिकारी एवं सिविल सेवाओं 
आई ए.एस., विदेश सेवा, फारेस्ट सेवा एवं अन्य समकक्ष अधिकारियों 

का चयन एक ही संस्था-लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता हे 
एवं दोनों ही सशस्त्र सेनाओं एवं सिविल सेवाओं के अधिकारियों 

कौ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी समकक्ष-स्नातक का दही है। 
सिविल सेवाओं एवं उससे संबद्ध सेवाओं के अधिकारियों at उनकी 

अकादमी में प्रशिक्षण के प्रथम दिवेख से ही वेतन मान्य हो जाता 

है जबकि देहरादून कोञ्ीकोड, हैदराबाद, चेन्नई में प्रशिक्षण एवं 
सशस्त्र सेना अधिकारियों को प्रशिक्षण की समाप्ति के asa 

वेतनमान अनुमान्य होता हे। यह स्थिति अत्यत गंभीर है। देश कौ 
रक्षा के लिय सदैव तत्पर सशस्त्र सेना के इन अधिकारियों को 

प्रशिक्षण दौरान वेतन नहीं देना उनके साथ अन्याय ही नहीं वरन् 
उनकी देश के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की भावना का दोहन है। 

माननीया अध्यक्ष जी, इस विसंगति का एक ओर भयंकर पक्ष भी 

है। एक ही समय सशस्त्र एवं सिविल सेवा अकादमियों के प्रशिक्षण 
पा रहे अधिकारियों में से सशस्त्र सेना के प्रशिक्ु अधिकारी जब 
वेतनमान कौ स्थिति मे आते हैँ तो वह अपने wane समकालीन 

प्रशिक्षु सिविल सेवा अधिकारियों कौ तुलना में 1 वर्षं से Se वर्षं 

तक कनिष्ठ हो जाते है क्योकि जहां सिविल सेवा अधिकारी 

प्रशिक्षण के पश्चात सेवारत होते है। इस विसंगति के चलते प्रतिवर्ष 

सशस्त्र सेना अकादमियों मेँ कठिन प्रशिक्षण के चलते प्रति वर्ष ad 

आउर होने के कारण लगभग 15 प्रशिक्षण सशस्त्र सेना अधिकारी 

अपने शेष जीवन के भरण-पोषण हेतु पूरी सेवाओं या अवसरों को 

तलाशने हेतु बाध्य होते है क्योकि प्रशिक्षण के दौरान सिविल सेवा 
के अधिकारियीं के समान सेवारत नहीं होने के कारण se सेवारत 

अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाएं अनुमान्य नहीं होती है। आज 
सशस्त्र सेनाओं में लगभग 15 हजार सैन्य अधिकारियों कौ कमी 

का एक कारण यह विसंगति भी है। उपेक्षा एवं बेपरवाही के चलते 

120 Hus कौ आबादी के इस देश में पदे लिखे युवा आज सशस्त्र 

सेनाओं में भर्ती होना चाहिए यह स्थिति देश कौ सुरक्षा हेतु भयावह 
at सशस्त्र सेनाओं के vig अधिकारियों को प्रशिक्षण के दोरान 
पूर्णं वेतन-मान दिये जाने से देश के सैन्य बजट पर पड्ने वाला 
प्रभाव नगण्य है परतु इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव सशस्त्र सेनाओं 

मे अधिकारियों के मनोबल को बद्धान का महती काम करेगा। मेरी 

माननीय वित्त मत्री जीसे मांग है कि सशस्त्र-सेनाओं के प्रशिक्षु 
अधिकारियों को प्रशिक्षण & दौरान सिविल एवं संबद्ध सेवाओं के 
अधिकारियों की तरह प्रशिक्षण के प्रथम दिन से वैतनमान दिया 

TT
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माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण मे प्रधानमंत्री 

रेल विकास योजना कौ घोषणा की है। मेरा आग्रह दै कि इस 

योजना में fast एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेशों से 

प्राथमिकता के आधार पर नई रेल लाइन का निर्माण sal पिद 

राज्यों से रेल लाइन निर्माण हेतु निर्माण में होने वाले व्यय का 

कुक भाग उपलब्ध कराये जाने कौ योजना आयोगी कौ मंशा पर 

अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। पिटं राज्यों मेँ नई रेल लाइन 

निर्माण हेतु योजना आयोग द्वारा सिद्धाततः स्वीकृत परियोजनाओं के 

fase एवं सामरिक महत्व के प्रदेशों से अपेक्षित धन को प्रधानमंत्री 

रेल सेवा योजना से उपलब्ध कराया जाये। अतः मँ एक दूसरे गंभीर 

विषय कौ तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए 

मै अपनी बात समाप्त HSM! सोना एवं स्वर्ण आभूषणों के Tay 

मे कौ गयी घोषणाओं का सीधा प्रभाव इस व्यवसाय से YS छोटे 

स्वर्णकारों एवं कारीगरों पर पडता है। स्वर्णं आयात पर बदाये गये 

आयात शुल्क के चलते तस्करी के रास्ते स्वर्णं खानों मे बदोतरी 

होगी जिसका सीधा प्रभाव आयातित सोने की मात्रा पर पडेगा ओर 

कुल आयात युक्त मे अपेक्षित बदौतरी नहीं होगौ। स्वर्णं आभूषणं 

पर उत्पाद कर एक्साइज टैक्स लगाये जाने a देश A इंस्पेक्टर 

राज की वापसी ert जिसका दुष्प्रभाव छोर स्वर्णकारों पर Yea 

अनिवार्य है। माननीय मंत्री जी स्वर्णं कौ आभा के पीछे उसे अपने 

कठिन परिश्रम एवं कारीगरी से वैभव प्रदान करने वाला कारीगर 

आज भी अपने भरण पोषण के लिए कदी मेहनत ओर कम 

मेहनताना पाने कला व्यक्ति है। स्वर्ण पर एक्साइज टैक्स लागू किये 

जाने से se स्वर्णकारौं एवं कारीगये की जीविका पर दुष्प्रभाव 

पडना लाजिमी है। देशभर पै मैने इस बहुत बडु वर्गं को राहत 

प्रदान करने तथा देश में स्वर्णं कौ कालाबाजारी को प्रभावी रूप 

से समाप्त करने हेतु मेरी आपसे अपेक्षा है कि कि आप बदे हये 

आयात शुल्क को वापस होने के साथ ही एक्साइज टैक्स को लागू 

नहीं करेगे ताकि स्त्रियों का मंगल-सूत्र अनावश्यक रूप से महगा 

न हो जाये। 

{अनुकाद। 

भश्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): वेश्विक संकट के 

बाद्, भारत कौ वैश्विक स्तर पर asa बढाने ओर घरेलू सुधारों 

की dia गति कौ महत्वपूर्णं जिम्मेदारी है। इन सुधारों का आशय 

बडे निवेश सुनिश्चित करने के साथ-साथ समग्र विकास भी करना 

है। समाजवादी योजनाओं पर से ध्यान हटाए् बिना उन deed का 

विकास ओर भागीदारी को भी सुनिश्चित करना है जो विकास 4 

सहायक रहा है। इस पृष्ठभूमि में. मै समञ्चता हु कि बजट 

2012-13 एक संतुलित बजट हे! 

‘oy, सभा पटल पर् Cal गया। 
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इस बजट का उदेश्य मुद्रास्फौति कौ समस्या को दूर करना 

ओर वैश्विक आर्थिक went पर ध्यान देने वाली एक स्थिर 

अर्थव्यवस्था बनाना दै। इसमे कृषि, शिक्षा, उद्योग ओर सामाजिक 

सुरक्षा जसे कषतर पर जोर देने का प्रयास किया गयां है। वर्तमान 

बजर के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि भारत पुनः उच्च 

विकास दर को प्राप्त करेगा। 

माननीय वित्त मंत्री ने प्रत्येक सेक्टर, विशेषकर उन Fact पर, 

जो कि धीमी वृद्धि से प्रभावित हुए दै बराबर ध्यान दिया हे, ओर 

fae आगे ae की जरूरत है। वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखीं द्वारा 

प्रस्तुत किया गया बजट वर्ष 2012-13 मेँ 7.6% ओर 2013-14 

मे 8.6% की आर्थिक वृद्धि अवश्य सुनिश्चित करेगा। 

माननीय वित्त मत्री श्री प्रणब मुखजीं ने समावेशी विकास के 

महत्व को पहचाना 21 देश के free क्षेत्रों के विकास पर ध्यान 

Sf करने के लिए मँ उनका अत्यंत आभार प्रकट करता दू] 

am अतिवाद से प्रभावित ast को यथोचित वरीयता दी गई हे। 

उन्होने 22% की वृद्धि सहित 12040 करोड रुपये के बद हुए 

आवंटन के साथ पिडा क्षेत्र अनुदान निधि योजना को 12 वीं योजना 

मेले जाने का निर्णय किया है। यह कहते हए aS खेद है कि 

इस योजना पर जिला प्रशासन, संसद सदस्यों की राय नहीं लै रहा 

3) इन aot के लिए परियोजना शुरू करते समय संसद सदस्यों 

के मतो को भी शामिल किए जाने के अनुर्दश दिए जाने चादिए। 

Cad बार हम सोचते हैँ कि गरीबी का अर्थं केवलं भूखा, 

am ओर बेघर होना है। अवांछित, प्रेम रहित ओर देखभाल रहित 

होना ही सबसे बड़ी गरीबी है, इस प्रकार कौ गरीबी को दूर् करने 

की शुरूआत हमें अपने घरों से करनी पडेगी।' "महात्मा मांधी। 

मै इस बजट से ओर इस बात से wR हूं कि उन्होंने 

सामाजिक सुरक्षा तथा कमजोर वर्गं कौ जरूरतों पर अत्यधिक ध्यान 

दिया है। उन्होने राष्टीय सामाजिक सहायतां कार्यक्रम (एनएसषएपी) 

कै अतिरिक्त आवंयन में 6158 करोड रुपये से 8 447 करोड रुपये 

की 37% वृद्धि कौ el 

बीपीएल लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 

विधवा पेंशन योजना ओर इदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन 

योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति मासिक पेंशन राशि 200 रुपये से 

aT 300 रुपये कर दी गई है] 

18 से 64 ad कौ आयु वाले मुख्य कमाई करने वाले कौ 

मृत्यु पर एकमुश्त अनुदान कौ राशि कौ 10,000 रुपये से बढ़ाकर 

20000 रूपये कर दौ गई ZI 

सूक्ष्म saat को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री ने ऋण 

से जुडे सब्सिडी कार्यक्रम अर्थात प्रधान मंत्री रोजमार सृजन कार्यक्रम
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(पीएमर्हूजीपी) के अतर्गत दी जाने वाली राजसहायता की राशि को 

1037 करोड रुपये से बदाकर् 1276 करोड रुपये किया है जो 
23% वृद्धि को दर्शाता है। 

वित्त मत्री ने समय पर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों 

करो 3% का अतिरिक्त व्याज परिदान सहित उन्हें पुरस्कृत करने कौ 
भी घोषणा कौ है। तीन लाख रुपये तक के ऋणो के लिए महिला 

स्व सहायता समूहीं को भी 7% व्याज परिदान ओर समय पर भुगतान 

के लिए 3% कौ अतिरिक्त we दी जाती है। इसके लिए वित्त मंत्री 
नै 300 करोड रु. आवंटित किए है। 

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्षं 13 में शिक्षा का अधिकार के लिए 

25,555 करोड रुपये feu है! 

वर्षं 2012-13 मे समेकित बाल विकास योजना के लिए 
15850 करोडं रुपये आवंटित किए जाने है। 

TARA आवंटन को बद्धाकर 20,820 करोड रुपये किया 
गया हे। 

वित्तीय वर्षं 2013 मेँ ग्रामीण पेयजलं ओर स्वच्छता के लिए 
14.000 करोड रुपये का आवंटन किया गया है) 

वित्त मत्री ने एलपीजी, केरोसीन के लिए सीधे नकद सन्सिडी 

के मामले का निपटान किया है। 

कुपोषण संबंधी खबरे बार-बार सामने आती रही है एवं सरकार 
के लिए चिंता का सबब बनती रही है। इसी वजह से माननीय 
वित्त मंत्री ने इस बजट मेँ कुपोषण पर स्पष्टतः ध्यान दिया है। 

शिक्षा के बारे मे चर्चा करते हुए 12 वीं पंचवर्षीय योजना में 
6000 स्कूलों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य प्रस्तावित ZI 

वित्त मंत्री जी ने 15 लाख रुपये तक के गृह ऋण पर दी 
गई 1 प्रतिशत ऋण wager पर बल दिया 2 

साद्य सुरक्षा के लिए ae आ.वि.प्र. (पीडीएस) को अपनाया 

जाना ZI 

कृषि उदेश्य हेतु सिंचाई हेतु अधिक सुविधा उपलब्ध कराने 
के लिए यह कहा गया है कि राज्य संचालित सिंचाई सुविधा स्थापित 
की जाएगी) 

बजर मेँ खाद्य राजसहायता पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएगी, 

सरकारी सेवाएं, शिक्षा, मनोरंजन, सार्वजनिक परिवहन, स्कूली 
शिक्षा को सेवा करसे ve दी me 2 
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सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के लिए नए कानून बनाए गए zi 

7 चिकित्सा महाविद्यालयों को अखिल भारतीय संस्थानों के स्तर 

तक उननयित किया गया जाना है। शिक्षा ऋणो के लिए साख गारंटी 

निधि की स्थापना की जानी है। 

खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय आयोग पर बल दिया गया 

है। 

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए सरकार क्षेत्रीय 

ग्रामीण dat को पुनर्वित्तयन हेतु ' नावाईड' को 10.000 करोड रुपये 
उपलब्ध कराएगी। कृषि ऋण लक्ष्य को Aste 100.000 करोड 

रुपये से 5.75 000 करोड रुपये किया जाएगा। मै aoe हूं कि 
कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना सही अग्रगामी कदम है। 

माननीय वित्त मत्री ने St उत्पादन में सुधार के लिए विश्व 
an की सहायता से 292 करोड रुपये की परियोजना का प्रस्ताव 

किया 21 

खुदरा विक्रेताओं, किसानों को प्रत्यक्ष राजसहायता दी जाएगी। 

सिंचाई बाधो के लिए विशेष रूप से निधि आवंटित की 

जाएगी। 

माननीय वित्त मत्री ने आश्वस्त किया है किं अगले 5 वर्षो 

में देश यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा, 

sate संयत्रों हेतु उपकरण पर 5 प्रतिशत के सीमा शुल्क 

कौ छूट का भी प्रस्ताव किया गया 21 विदेशी एयरलाइनों को भारत 
में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की अनुमति देने के 

प्रस्ताव पर बजट में सक्रिय रूप से विचार किया गया है। अगले 
ay के लिए विमानन क्षेत्र हेतु 45 प्रतिशत तक की बाहय 
वाणिज्यिक उधार लेने at अनुमति दी जाने वाली है। 

वर्षं 2012-13 में अर्थव्यवस्था में 7.6 प्रतिशत की दर से 

विकास होने की संभावना Zz! 

बजर मेँ ag-ais प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वचनबद्धता जताई 
मयी हे। 

कर-मुक्त AGH बांड कौ 60.000 रुपये तक कौ अनुमति 
दी जाएगी। 

विनिवेश के माध्यम से 30.000 करोड़ रुपये की उगाही की 
जानी है। 

प्रत्यक्ष ऋण के लिए pale कौ अनुमति दी गई है।
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प्रत्यक्ष कर संहिता को अतिशीघ्र लागू किए जाने का प्रस्ताव 
किया गया 3 

व्यक्तिगत करदाता छूट सीमा को 1 80 000 रुपये से बद्धाकर 
2,00.000 रुपये किया गया है। 20 प्रतिशत safe के लिए ऊपरी 
सीमा को 8 लाख से बाकर 10 लाख रुपये किया गया है। 

नया कर स्तैव हैः 2 लाख रुपये तक-शुन्य; 2 लाख रुपये 
से 5 लाख रुपये तक-10 प्रतिशत; 5 लाख रुपये से 10 लाख 

रुपये तक-20 प्रतिशत; 10 लाख रुपये से अधिक -30 प्रतिशत। 

वरिष्ठ नागरिको को अग्निम कर भुगतान से छूट दी जाती है। 

वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच हेतु स्वास्थ्य बीमा के लिए 
5000 रुपये तक कौ we दी गर्ह हे। 

वित्त वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि के लिए 1000 
करोड रुपये दिए गए है। 

माननीय वित्त मत्री ने इस सत्र मे सृक्ष्मवित्त संस्थान विनियमन 
विधेयक; uta आवास बैक विनियमन विधेयक; पंजीकृत वैक 
विनियमन विधेयक तथा सार्वजनिक ऋण प्रबंधन विधेयक को परल 

पर रखने के way मे आश्वस्त किया है। यह बहुत ही साहसिक 
ओर प्रशंसनीय प्रयास है। 

पीएसयू dat के लिए युन पंजीकरण हेतु 15.890 करोड रुपये 
आवंटित किए गए है। 

10 लाख रुपये से कम के व्यक्तिगत शेयर निवेशं पर कर 
Be दी गई el 

वित्त मंत्री ने नए निवेशकों के लिए कर प्रोत्साहन का वादा 
किया #1 

अवसरचना ऋण निधि प्रारभ की जाएगी। 

काले धन के मुदे पर चिंता व्यक्त करते हुए, वित्त मत्री ने 
कहा कि विदेशों A जमा काले धन संबंधी सूचना प्राप्त हो रही 
है ओर कु मामलों में अभियोजन किया जाना है। वित्त मत्री ने 
काले धन पर संसद मेँ श्वेत पत्र लाने का प्रस्ताव किया है। 

विदेशों में स्थित परिसंपत्तियों पर सूचना देने की अनिवार्यता 
शुरू करने का प्रस्ताव 2 

वित्तीय वर्षं 2013 में गैर-योजना व्यय 9.74 लाख करोड रु. 
रखा गया है। 

गैर-कर राजस्व प्राप्ति रु. अनुमान 1.64 लाख करोड रुपये 
ZI 

7 चेत्र, 1934 (शक) सामान्य FIZ (2012-13) सामान्य चर्चां 898 

वित्त मत्री ने नई इक्विरी बचत योजना की घोषणा की है। 

खनिज के सर्वेक्षण ओर पूर्वक्षण हेतु जरूरी मशीनों तथा 
उपकरणों के लिए तथा रेलगाडियों कौ सुरक्षा व चेतावनी प्रणाली 

कौ प्रतिष्ठापना हेतु अपेक्षित उपकरणों एवं उच्च गति की रेलगाडियों 

हेतु रेल veal का स्तरोननयन के लिए मूलभूत सीमा शुल्क में 
कमी लाने का प्रस्ताव है। 

सडक निर्माण, सुरंग बनाने वाली मशीनों व उसकौ असंबली 
के Tal हेतु कतिपय श्रेणी के विशेष उपकरणों पर आयात शुल्क 
पर पूर्णं wei 

माननीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्षं 2013 मे 8.800 किमी. 

राजमार्गं बनाने का प्रस्ताव किया है ओर इसके लिए परिव्यय भी 

बदाया गया हे। 

माननीयं वित्त मत्री ने वित्तीय ay 2012 में राजकोषीय घारा 

5.9% ओर वित्तीय वर्ष 2013 मे राजकोषीय घाटा 5.1% रहने कौ 

ओर इगित fea 1 

“* नीति एक अस्थायी सिद्धात है जो बदलता रहता है, लेकिन 

जब इससे भला हो तब उत्साह के साथ इसे कार्यान्वितं करना 

होगा।''- महात्मा गांधी। 

हरमे महात्मा गांधी के दर्शन को नहीं भूलना चाहिए, fire 
भारत के गांवों के बरे मै स्वप्न देखा aml हमने एक के बाद एक 

कुल 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की हैँ ओर 1 2वीं पंचवर्षीय योजना 
शुरू होने वाली 21 इस बजट में हमारा वार्षिक व्यय 14 लाख 

करोड रुपये से ज्यादा हो गया है। लेकिन अभी भी हमारे पांस 

गवं के लिए आदर्शं योजना नहीं है। देश में एक लाख से ज्यादा 
गांव नदियों के किनारे स्थित हैँ जो हमेशा बाद, जल-जमाव ओर 

रेत भराव कौ समस्या से yd रहते gal क्षत्र पर हमारा 
व्यय ग्रामीणों को स्थायी राहत देने मे असमर्थं 21 धर्म ओर जाति 

संघर्ष को मानवीय समस्या ने गावं को खंड-खंड कर दिया है ओर 
एकता, शाति ओर प्रगति युक्त wag गांव बनाने के लिए इन 

समस्याओं का स्थायी समाधान किए जाने की जरूरत है। इसलिए 
एक ग्राम आदर्शं योजना बनाए जाने कौ जरूरत है जो सभी मुदं 

का समाधान करे ओर सभी ग्रामीणों कौ भागीदारी से एक सबल 
विकसित ग्राम सुनिश्चित करे। पंचायती राज कौ कमियोँ को भी 

इस आदर्शं योजना मे निपटाया जाना चाहिए। 

मै सरकार का ध्यान ओडिशा के पश्चिमी जिलों से संबंधित 
मुद कौ तरफ आकर्षित करना चाहता a केबीके शैक्षिक रूप से 
सार्वजनिक पिडा क्षत्र हे ओर केबीके क्षेत्र के मध्य में स्थित 

कालाहांडी कौ जनता एक ग्रामीण विश्वविद्यालय, एक कृषि
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विश्वविद्यालय ओर एक चिकित्सा कोलेज कौ माग करती आ रही 

Zl 

कुल मिलाकर मेँ वित्त मत्री श्री प्रणब मुखर्जी srr प्रस्तुत 
केंद्रीय बजट 2012-13 से खुश = ओर मै इसका समर्थन करता 
Zl 

[feet] 

*श्री fara सिंह बुन्देला (खजुराहो): वित्त मंत्री हारा पेश 

किया गया बजट एक ओसत बजर 2) UY समय जब थोडी स्थिति 
खराब दै तो वित्त मंत्री जीसे उम्मीद की जा रही थी कि वे बजट 

से राहत पहुचाएं, अर्थात सुधार होने कौ उम्मीद कौ जा रही थी 

परन्तु वह बजर में कही नहीं नहीं दिख रही है। विशेष रूप से 
आम आदमी के लिए यह बजट निराश करने वाला है। सरकार 

ने केवल शहरो मे रहने वाले आठ से दसं लाख आय वाले वर्ग 
को फायदा पहुंचाया 1 जिनकी संख्या बहुत कम zi गरीबों पर 

Saat की ज्यादा मार पड़ने वाली है। सेवा कर को 10 से 12 
प्रतिशत करने से महगाई ओर बदेगी। लोग मुद्रास्फीति हे, उनको 
राहत देने कौ बजाय उन पर AG डालने बाला बजट बनाया गया 

है। fed कुछ वर्षो से सरकार विकास दर कौ उच्च दरों का 
बहाना कर विकास का परिदश्य खडा कर रही थी लेकिन 2011-12 

मे विकास द्र का 6.9 होनै से सरकार का भ्रामक प्रचार देश के 

सामने आया है। 

कृषि क्षेत्र मे 4 प्रतिशत विकास द्र कौ जगह 2.5 प्रतिशत 
से pe कम, सेवा dar aa कौ 9.3 प्रतिशत विकास द्र छोड 

दे तो उद्योग aa की 3.9 प्रतिशत घटती विकास दर से यह स्पष्ट 

हो जाता है कि यह सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विफल रही है। 

सेवा कर एक प्रतिगामी कर होता है। गरीबों, कम आय वाले 

पर इसका भार ज्यादा पडता है। धनिको पर कम, वित्त मंत्री के 

इस निर्मम उपाय से 18 हजार करोड अतिरिक्तं सरकार को मिलेगे। 

लेकिन बच्चो को कोचिंग दिलाने से लेकर अन्य जरूरी काम महंगे 

हो जायेगे। इसी प्रकार उत्पाद शुल्क कौ द्र को 10 से 12 प्रतिशत 
कर दिया 31 इससे भी दैनिक जीचन की सभी अनिवार्य आवश्यकताएं 

तथा वस्तुए महगी हो SA जब सरकार का योजना आयोग गरीबी 
रेखा के नीचे. जीवन यापन करने वालों के लिए शहरी क्षेत्र में 

28.65 पैसे ओर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 22.42 रुपये काफौ मानता 

है। दूसरी ओर सरकार उसके सिर पर महगाई का Sa लादती है। 
इस सरकार के कथनी ओर करनी मेँ भारी अतर दिखायी दे रहा 

है। सरकार ने आयमुक्त कर सीमा 1 लाख 80 हजार से बढाकर 
2 लाख की है, इसको कम सै कम 3 लाख तक करना चाहिए्। 

*+"भषषण सभा पटल पर रखा गया। 
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सरकार के od वेतन आयोग से कर्मचारियों कौ आय बदी 

है। मध्यम वर्गं को सरकार ने को राहत नहीं दी है। तीन, चार, 
पांच लाख कमाने वाले को मात्र 2060 रुपये कौ बचत ओर 10 

लाख से अधिक कमाने वाले को 22 हजार की Bl बजट के 

कुल असर का आकलन at तो धनी लोगों के मुकाबले गरीब 

ओर कम आय वाले लोगों पर 10 गुना ज्यादा बोञ्चा डाला गया 

है। नये कर प्रस्तावों से सरकार को करीब 40 हजार करोड रुपये 
ओर सरकारी उपक्रमो के निवेश के लक्ष्य के अनुसार 30 हजार 

करोड रुपये उपलब्ध होगे लेकिन राजकोषीय घाटा अब खतरे की 

घंटी यानी सकल घरेलू उत्पाद 5.9 प्रतिशत पर पर्हुच चुका है। 
दुनिया भर में तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा आर्थिक स्वास्थ्य कौ 

निशानी माना जाता है। सरकार ने अगरं सारा वैध कर ओर राजस्व 

वसूल किया होता है इस धनराशि को बुनियादी विकासं के लिए 
उपयोग किया जाए तो इससे अतिरिक्त रोजगार पैदा हो सकते है! 

सरकार ने बजर पूर्वं आर्थिक सर्वेक्षण A बेरोजगारी दर 8.6 

प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत होने का दावा किया है। लेकिन देश में 

व्याप्त ahi को देखते हुए यह दावे खोखले साबित हो रहे 

है। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन का दावा भी इसी तरह 

Gram साबित हो रहा है। जब कादं पंजीयन की adel कौ 
संख्या ओर वास्तविक रोजगार उपलब्ध करानै कौ संख्या में भारी 

अंतर इसका प्रमाण है। 

सरकार ने दिल्ली तथा मुंबई के ओद्योगिक गलियारों के विकास 

के लिए 18 हजार 500 करोड रुपये का प्रावधान किया है। किन्तु 
खजुराहो जो एक विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र है इसके लिए किसी 
प्रकार का प्रावधान नहीं किया है। इससे लगता है कि सरकार 

गैर-काग्रेसी सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। खजुराहो 

एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र हे। यहां के ओद्योगिक विकास के 
लिए भी सरकार कम से कम 10 हजार करोड रुपये कौ धनराशि 

आवंटन करने कौ मै पुरजोर मांग करता El 

जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान अभियान के तहत 

खजुराहो के बुनियादी aa के विकास के लिए aed करने कौ 

आवश्यकता है। इस मद मेँ सरकार भारी धनराशि विशेषरूप से 

खजुराहौ तथा मध्य प्रदेश के अन्य महानगर के लिए निर्मुक्त करे 

tet मै माग करता = 

सरकार द्वारा स्वर्ण आभूषण का निर्माण करने वाले Asa 

पर एक प्रतिशत का जो उत्पाद शुल्क लगाया है उसको तत्काल 

वापिस लिया जाये। आम आदमी कौ बात करने वाली यह सरकार ¦ 

गरीबों के साथ इस प्रकार से क्यों अन्याय कर रही है। अतः यह 

लगाया गया शुल्क तुरंत वापिस लिया जाये।
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सरकार ने बजट पूर्व जो अपेक्षाएं बायी थीं उसके अनुसार 

बजटीय प्रावधान अनुकूल नहीं Wt बजट से मुद्रास्फोति बदने के 

कारण आम लोगों का जीना कठिन होगा। यह बजट आर्थिक स्थिति 

के अनुसार भी विकास से मेल नही खाता है। इसलिए इस 
निराशाजनक बजट का मै विरोध करता हू। 

"श्री किसनभाई वी. पटेल (वलसाड): fied वर्षं भारत 
नै चुनौतियों के चलते wots कौ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 

from af चुनोतियों से भरा रहा है। कई वैश्विक ओर घरेलू 
कारकों नै इसके विकास पर हमला बोला लेकिन देश ने चुनौतियों 

के चलते इन वर्षो में प्रगति की है ओर आगे भी ter ही करेगा 

क्योकि हमारे सम्मानित वित्त मंत्री aga बडे विद्वान Zi 16 मार्च 

को बजट सदन में प्रस्तुत हुआ। माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी 
बातें बताई। इन पर इसी सदन मँ बड fae से चर्चा Ei हाल 

ही a विदेशों मे भी विभिन घटनाएं घटी ह। चाहे वह यूरो जोन 
मे सांवरन ऋण संकट का ओर गहराना, मध्यपूर्वं॑ में राजनैतिक 
उठा पठक ने व्यापक अनिश्चिता पैदा कौ, कच्चे तेल कौ कीमतें 

बदी, जापान मे भूकंप का आना आदि चुनौतियों के चलते भी देश 

ने प्रगति कौ हे, जिसके फलस्वरूप कौ 6.9 प्रतिशत कौ वृद्धि 
संभव 2) सन 2008 मे मदी का दौर शुरू हुआ ओर 
सी.ए.जी.आर. के आधार पर हिन्दुस्तान का ग्रोथ रेट 6-7 प्रतिशत 
रहा। वही अन्य देश जैसे कौ ब्राजील ओर रूस आदि कौ ग्रोथ 
हमसे कम रही। 

आज भी हमारे सामने बडी समस्यायें ह, जिन पर विशेष ध्यान 
देने कौ जरूरत है ओर माननीय मंत्री जी ने इन पर पुरा ध्यान 
दिया है। शिक्षा का अधिकार, ad शिक्षा अभियान ओर राष्ट्रीय 
माध्यमिक शिक्षा अभियान कौ सफलता के लिए 28679 करोड 

रुपए का प्रस्ताव इस वर्षं में करने से हम इन योजनाओं के लक्ष्यो 
को पुरा कर पायेगे। मद्ये इसमे थोडा सा भ्रम रै क्योकि देश में 
अभी भी हमारे पास स्कूलों में पूरी तरह से वे सारी सुविधायें 
उपलब्ध नहीं है, जो कि होनी चाहिए। स्कूलों मे शिक्षकों कौ कमी 
एक बहुत बडी समस्या है। देश का भविष्य इन्दं स्कूल सै होकर 
देश कौ प्रगति के लिए आता है। हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना 
चाहिए्। मै मत्री जी @ आशा करता ¢ कि वे इन समस्याओं को 

देखते हुए वर्षं 2012-13 में उचित धन उपलब्ध करायेगे ओर इनसे 

निपटने के लिए उचित व्यवस्था करेगे 

जिस प्रकार शिक्षा का महत्व है, उस प्रकार स्वास्थ्य भी एक 
महत्वपूर्णं विषय है। पिछले af देश में एक भी पोलियों का नया 
मामला वहीं आना, सरकार के लिए एक बहुत बडी उपलब्धि है। 

एन.आर.एच.एम. के लिए fred वर्षं की तुलना A 270 करोड 

रुपए कौ Tet कां प्रस्ताव क्या इसके उद्देश्यों को प्राप्त कर 

प्राषणं सभा पटल पर रखा गया। 
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पायेगा। मै aaa हू कि जब तक हम इस प्रोग्राम मं आबंटन 
के खर्च कौ उचित निगरानी कौ व्यवस्था कों ठीक नहीं HOt तब 

तक धनराशि बढाने से HE फायदा नहीं होने वाला। आज देश 

में स्वास्थ्य के क्षेत्र मे कुशल set ओर नर्सिंग स्टाफ कौ कमी 

खास करके ग्रामीण क्षेत्रों मे बहुत बडी समस्या है। हमारे पास 

मेडिकल कोलिजों कौ कमी है। जब तक हम अच्छे डाँक्टर ओर 
नर्सिंग स्टाफ को ग्रामीण क्षेत्रं में नही aS तब तक हम एन, 

आर.एच.एम (Ses) को सफल नहीं बना Wad! इसके लिए इस 

दिशा में ज्यादा काम करने कौ जरूरत है। 

कृषि के aa मे भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां है! 
देश में किसान ही अन्नदाता है केवल हम देश मेँ चर्चा करके 
उनकी समस्याओं को समञ्ने का प्रयास करते हैँ परन्तु उनकी 
समस्याओं का निवारण करने में हम अभी तक सफल नहीं हुए 

है। यही वजह है कि किसान को अपनी उपज ओर मेहनत का 
उचित दाम नहीं मिलता। जब उत्पादन अच्छा होता है aa उचित 
दाम नहीं मिलता। जब दाम उचित मिलने की संभावना होती है 
तब उत्पादन कम होता है। इस असंतुलन कौ हम Se करने मे 

असफल zl उपज अच्छी होने के बाद भी स्टोरेज कौ कमी 
के कारण नुकसान होता रै! एक अनुमान के मुताबिक 30 से 40 
प्रतिशत पोस्ट हारवेस्ट फसल का नुकसान देश को होता है। हमें 

स्टोरेज कौ कमी पर उचित ध्यान देने कौ आवश्यकता है। हम 
दिप इरिगेशन ओर neat इरिगेशन से देश मे अच्छा उत्पादन कर 

रहे है! अभी भी देश में एसे बहुत खारे aa हँ जहां पानी कौ 

कमी 2 ओर किसान इस तकनीक से aad है इस दिशामें भी 
ओर अधिक ध्यान देने कौ जरूरत है। 

मनरेगा स्कीम से आज गांव मँ मजदूर के घर में खुशहाली 

आई है। आज गांव मे मजदूर के पास मोबाइल फोन, मोटरसाईकिल 

ओर साईकिल है, किन्तु मनरेगा के आने के बाद देश मेँ किसान 
मजदूर कौ एक बहुत बडी समस्या खडी हो गई है। इस पर भी 
ध्यान देने कौ विशेष आवश्यकता है। यदि हम इस दिशा मँ ध्यान 
नद तो आगे चलकर ये हमारी कृषि उत्पादन पर बहुत FS असर 

डाल सकता है। 

आवास की व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्णं विषय है। यह एक 

सराहनीय बात है कि मुख्य शहरों मेँ कम आय वर्ग का ध्यान 

रखकर सरकार नै कम लागत को आवास परियोजनार्ओं & लिए 

Saat. कौ अनुमति तथा aise met ake फंड कौ स्थापना आदि 
का प्रस्ताव fem मेरी राय में इसी प्रकार कौ व्यवस्था क्या हम 

ग्रामीण क्षेत्र कौ आवास की समस्याओं के लिए कर सकते ZI 
इस विषय पर भी कोई पहल होनी चाहिए क्योकि देश मे ग्रामीण 

dal मे उचितं आवासं कौ व्यवस्था भी एक अति महत्वपूर्ण विषय 

él :
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सरकार के फलैगशिप प्रोग्राम कौ सफलता से देश को प्रदेशों 

को ओर लोगों को बहुत लाथ हुए ei इनसे देश मेँ खुशहाली आई 

है। कुशल वित्त मंत्री जी के मार्गदर्शन मे इन प्रोग्राम्स को केसे 
ओर ठीक किया जाये। इस पर ध्यान देने की जरूरत Zi आम 

बजट भविष्यन्मुखी बजर है, इसके लिए वित्त मत्री जी धन्यवाद 
के पात्र Zi 

#श्री जगदम्बिका पाल (दुमरियागंज) : मै माननीय वित्त मंत्री 

BM 2012-13 के लिए प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर अपने विचार व्यक्त 
करने की अनुमति देने हेतु आप का आभारी a केन्द्रीय बजट 

सरकार के परे वर्ष का लेखा-जोखा होता है तथा सरकार द्वारा 
उस वर्षं के लिए विभिन योजनाओं मेँ कितना वार्षिक परिव्यय होगा 
उसका उल्लेख होता है। किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए 

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भारत निर्माण के लिए आवंटित परिव्यय 

उस सरकार कौ प्राथमिकताओं को रेखाकित करती है। इस बार 
पूरे विश्व में आर्थिक मंदी से जो प्रभाव भारत मेँ पड़ा है उसके 
फलस्वरूप भारत की विकास द्र 2011-12 में जीडीपी 6.9% हे 
लेकिन qu कौ सरकार ने इसे वर्षं 2012-13 मेँ विकास द्र 
जीडीपी 7.6% करने का लक्ष्य रखा zt) इसके लिए फिसकल 

डेफिसिट को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। इसीलिए केन्द्र 
सरकार ने इस बार के बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को 

दिया है। पिछले वर्ष के कृषि बजट मेँ 17000 करोड के मुकाबले 

इस बार 20208 का परिव्ययं निर्धारित किया गया है। इसी तरह 
wea कृषि विकास परियोजना के अतिर्गत 7680 करोड रुपये से 

9217 करोड रूपये निर्धारित किया गया 21 पिछले वर्ष सरकार द्वारा 

पूवीं भारत के लिए 400 करोड रुपये से Yast योजना के अंतर्गत 

7 मिलियन टन अधिक पैदावार इस वर्षं हुआ टै। फलस्वरूप सरकार 
ने 400 करोड से 1000 करोड रुपये बजर में वृद्धि की टै। केन्द्र 
सरकार ने नाबाईड को 10000 करोड किसानों को वितरण करने के 

लिए आवंटित किया है। किसानों के लिए वर्षा जल संचयन योजना 

परिव्यय दिया गया है। इस बार केन्द्र सरकार द्वारा देश के विकास 
खंडों में 6000 विद्यालय खोले जाएंगे। जो माडल स्कूल के रूप 

में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा oa माध्यमिक शिक्षा के लिषए 

सरकार ने 25,555 करोड निर्धारित किया है। गरीब छात्रों को शिक्षा 

प्राप्त करने के लिए एजुकेशन लोन्स देने का निर्णय हुआ है। उसके 
लिए क्रेडिट गारंटी फंड का गठन किया गया ZI 

इस बार केन्द्रीय बजट मेँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परिव्यय at 

वृद्धि कौ गई है। ose स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के अंतर्गत 
2011-12 के 18.115 करोड बजट के मुकाबले इस वर्षं 2012-13 

में 20.822 करोड रुपये की धनराशि कौ व्यवस्था कौ है। उक्त 

धनराशि से देश के ग्रामीण क्षेत्रों मेँ टीकाकरण एवं आशा के 

*भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं कौ व्यवस्था सुनिश्चित करने का 
निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 
(पीएमएसएसवाई) के अतर्गत 7 राजकौय मेडिकल sich को 

wa के तर्ज पर अपग्रेड करने का निर्णय सरकार ने लिया है। 

देश में बहुत बडी आबादी बुनकरों कौ हे। fret दिनों सूत के 

दामों में बेतहाशा वुद्धि के कारण बुनकर भुखमरी के कगार पर 

पहुंच गया। उनको कर्ज से उवारने के लिए कर्ज ast करने का 

निर्णय लिया है। gral के कर्ज माफौ के लिए केन्द्र सरकार ने 

3884 करोड रुपयों की व्यवस्था कौ है। केन्द्र सरकार ने इस बार 

5 मेगा क्लस्टर एवं पावरलुम के लिए भी परिव्यय को व्यवस्था 

की हे। अभी सरकार के ऊपर सब्सिडी का ale काफौ ag गया 

है। आज भी खाद्य सुरक्षा पर 75,000 SUS, खाद् पर 61,000 
करोड तथा Wifes पर 40.000 करोड केन्द्र सरकार सच्छिडी का 

aa बर्दश्ति कर रही है। अभी भी कुल 1,79.554 करोड कौ 
सन्पिडी जारी है जो जीडीपी का 2.5% है जबकि सरकार ने इस 
वर्षं 2% तक लोन का लक्षय निर्धारित किया oi अगले तीन वषो 

मे 1.75% जीडीपी के सब्सिडी का लक्ष्य करने का प्रयास हीगा। 

इसमे कृषि क्षत्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस वार हमने 

कृषि के aa मे frre उत्पादन 250 मिलियन oa कौ पैदावार 

हुई है! कृषि क्षेत्र मे किसानों के कजे मँ एक लाख करोड कौ 

वृद्धि की गई हे। परिवार के कमाऊ व्यक्ति कौ मृत्यु पर 20,000 
रुपये की आर्थिक सहायता उसके आश्रितं कौ दी जाएगी। 

फरवरी माह मेँ देश का निर्यात 4.3% बदा है जबकि आयात 

20.6% बद् गया है। इसके चलते व्यापार घाटा तय अनुमान से 

कहीं अधिक 15.2% अरब डालर पर पहुंच गया Vl सरकार इस 

नार प्रयास करके चालू वित्त वर्ष में निर्याति का लक्ष्य 300 अरब 

डालर का निर्धारित किया है। सरकार का सबसे बडा कार्य व्याज 

के भुगतान की मद् मेँ 2011-12 में 2.68 लाख करोड रुपये का 

है। यदि सरकार की उधारी बढती रही तो व्याज भुगतान भी बदेगा 

ओर इसकी off के लिए करो में बढ़ोत्तरी हो सकती है। आज 

का उधार कल का जनता के ऊपर कर (टैक्स) BI राष्ट्रीय आय 

मे इसकी हिस्सेदारी लगभग 3% से कुछ अधिक मानी जाती 21 

वैश्विक स्तर पर मंदी के बीच देश के निर्यात का लक्ष्य फरवरी 

महीने में सिर्फ 4.3% था जो 24.6% अरब डालर ta यदि निवेश 

मे कमी होगी तो भारत की जीडीपी प्रभावित हो सकती हे। इधर 

जनवरी, 12 में ओद्योगिक उत्पादन 6.8% हो गया है। इस वर्षं राष्ट्रीय 

कौशल विकास को बदावा देने के लिए 15.000 आईटी आई 

तकनीकी शिक्षा संस्थान खोले जाएगे। फिस्कल टारगेट को ईस वर्षं 

5.1% पर लाने का लक्षय निर्धारित किया है। 2012-13 में 85 लाख 

लोगों को ओर 12वीं योजना में कुल 800 लाख लोगो को कौशलः 

प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्षय निर्धारित किया हे। 1500 आईटी आई 

पर पीपीपी के अंतर्गत 13 हजार करोड रुपये केन्द्र सरकार इस
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बार देश के समक्ष 5 प्रमुख चुनौतियां आजीविका सुरक्षा, आर्थिक 
सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा एवं आंतरिक- बाहरी सुरक्षा पर 

काम करने का निर्णय लिया 2 मनरेगा के अतिर्गत अब तक 1100 

करोड श्रमदिवसों को रोजगार सृजन हुआ है। इस योजना के अंतर्गत 

अब तक 25 करोड लोगों को फायदा मिला 21 

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश कर् दिया 

है। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान 

उपलब्ध होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत 

करने की दिशा में राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रही 

है। सरकार समावेशी विकास करना चाहती है। केन्द्र सरकार नं 

डायरेक्ट टैक्स मे एक लाख 80 हजार से दो लाख रुपये तक we 
देने का निर्णय लिया है। जिससे आम आदमी को काफौ राहत 

मिलेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस मे सोने के ऊपर 1% से 4% तथा 

सिल्वर पर 3% से 6% की वृद्धि कौ गई है जिसके कारण काफी 

Hiss उत्पन हो जाएगी। इसको लेकर के 1963 के गोल्ड Hale 

एक्ट जिसे राजीव गांधी के प्रधानर्मत्री & कार्यकाल में सोने के 

sae कौ पूर्णतया gosta दी थी, न्यूनतम कस्टम ड्यूटी पर। 

लेकिन पुनः जो इस बजट मेँ करो में वृद्धि eg ठै उससे 6% सोना 

भारत के अंतर्गत महगा हो जाएगा। जिससे 1 किलोग्राम सोना पर 

अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भारत में 168000/- प्रति किलोग्राम महगा 

हो जाएगा। जिससे पुनः भारत में अवैध सोने-चांदी के व्यापार की 

संभावना बन जाएगी उससे सरकारी राजस्व कौ हानि भी होगी तथा 

जो नए viata लगाए गए दै उससे भी काफी कठिनाई होगी 

क्योकि भारत कृषि प्रधान देश है। 85% आबादी कृषि पर निर्भर 
है जिससे राजस्व को नुकसान होगा। इससे छोरे-खोरे लाखों कारीगर 

बेकार होगे क्योकि वो रजिस्टर बनाने A सक्षम नहीं होगे। अतः 

वित्त मंत्री जी आप इस पर पुनर्विचार का कष्ट करं जिससे पुनः 

देश में सोने-चांदी का कारोबार सामान्य हो सके। केवल उत्तर प्रदेश 

H इसे लागू रहने से 3200 करोड राजस्व का नुकसान होगा। इसी 

के साथ मै वित्त मत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता Zl 

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): आम बजर इस बार जिन 

परिस्थितियों के बीच आया है, उसमें आर्थिक के साथ राजनितिक 

दबाव ओर पेचीदगियां सरकार के आगे efi महगाई ओर विकास 

दर के मोच पर पहले से पछाड खा रहे देश के अर्थ प्रधन के 
समाधनाकारी रास्ते पर ले जाने की चुनौती इन बार वित्तम॑त्री के 

आगे थी, पर यह बजर न तो आर्थिक योजनाकारों कौ उम्मीदों 

पर ओरन ही आम आदमी की उम्मीदौं पर खरा उतरा है। मध्यम 

वर्गं ओर आम आदमी के सरोकार कौ ब्रात तो सरकार 4 नए 

कर aa में उसके सिर पर आर्थिकं ata ओर बढा दिया है। 

*भाषण सभा परल पर रखा गया, 
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सरकार ने इस बार पेटोलियम सन्सिडी में भी कटौती कर दी 

हे। इसका सीधा असर आगे चलकर डीजल की कीमतों पर पड़ने 

वाला है। खाद के लिए दी जाने बाली सच्सिडी मेँ भी कयैती कौ 

है। किसानों के सिंचाई के लिए डीजल का खर्च ओर खाद पर 
किया जाने वाले खर्च ने किसानों को dace मार दी है। सरकार 

ने अप्रत्यक्ष दरों मे agit कौ है! जिससे हर चीज कौ कीमतों 

मे aged होने वाली है। इससे मुद्रास्फौति बढ़ने वाली है। सरकार 
ने केवल शहरो मेँ रहने वाले आठ से दस लाख वाले आय at 

को फायदा yearn है। गरीबों पर सेवा कर कौ सबसे ज्यादा मार 

पटने वाली है। सेवाकर मे 10 से 12 फिसदी इजाफा करने ओर 

नई सेवाओं को कर दायरे मेँ लाने के कारण महगाई मे ओर 

बढ़ोतरी पक्की ZI 

खाद सन्सिडी को लाभार्थीयों तक पहुचाने कौ बात बेजट मे 

कही गई है। इसके लिए 50 जिलों को चयन भी किया गया 21 

लेकिन सरकार तो नकद राशि dat के माध्यम से उपलब्ध करा 

देगी लेकिन बैकिग सुविधाएं गांव के स्तर पर कितनी है, यह हम 

सभी जानते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौ तरह इसके भी 

भ्रष्टाचार कौ भेट asi की संभावना ZI 

वित्त मत्री ने कृषि aa मे एक्साईज ओर कस्टम et में 

छूट देने को घोषणा कर निजी निवेश को बदावा देने की कोशिश 

कौ, अनाज भंडारण के क्षेत्र में 20 लाख रन अनाज भंडारण कौ 

सुविधा ओर इसे बढ़ाकर 50 लाख रन करने का प्रस्ताव है, भारत 

सरकार के पास 2.34 करोड टन Te ओर 3.18 करोड टन चावल 
के भंडार को देखते भंडार के लिए ओर भी a देने की 

आवश्यकता है! सरकार अनाज भंडार सुविधा के लिए युद्धस्तर पर 

काम कर| 

देश के कृषि क्षेत्र मेँ 62 फौसदी लोगों कौ आजिविका का 

साधन है, इसका सकल घरेलू उत्पाद मे (जीडीपी) मेँ 15 से कम 

ओर निर्यात मे करीब is फौसदी योगदान है। उद्योग ओर सेवा क्षत्र 

की मांग का 46 फीसदी ग्रामीण क्षत्र से आती है। खाद्य ओर पोषण 

सुरक्षा जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि aa का विकास 

बेहद जरूरी है। 

— इस वर्षं गत वर्ष की अपेक्षा कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन 

18 फीसदी ASH 20.208 करोड रुपये किया गया हेै। 

— त्वरित सिंचाई व्यवस्था के लिए 14.000 करोड रुपये 

का प्रावधान किया है। 

- इस साल भी कृषि का विकास 4 फीसदी लक्ष्य के 

मुकाबले 2.5 रहा है।
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देश मेँ आज भी 60 फौसदी कृषि वर्षाजल पर निर्भर 

हे, केवल 40 फीसदी कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा 
उपलब्ध ॒है। महाराष्ट्र जैसे राज्य मेँ तो वह केवल 

19 फीसदी है। 

देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली 82 फौसदी आबादी 
वर्षाजल निर्भर off aa मेँ रहती है। वैज्ञानिकों का 
कहना है की ग्रामीणों को रोजगार, आय ak 

क्रमशक्ति ar के लिए सिंचाई सुविधा जरूरी 2 

इसलिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के भरोसे नहीं रहे 

सिंचाई के लिए विशेष योजना चलाये। 

वर्षाजल पर निर्भर कृषि क्षेत्र मेँ प्रति हेक्टर उत्पादन 

1.1 टन Gere दै, जबकि सिचित क्षेत्रों में प्रति 

हेक्टेयर उत्पादन चार टन Zl इसका मतलब यह है कि 
वर्षाजल निर्भर क्षेत्रं मे सिंचाई की सुविधा at गई 
तो देश में भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी ओर vend 
जैसी समस्याएं नष्ट हो सकती zi 

एक अनुमान के अनुसार सरकार को देश के सभी eat 
मे सिंचाई साधन उपलब्ध करने के लिए 4 से 5 लाख 

करोड रुपये कौ आवश्यकता है ओर अगर समय पर 

सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया तो लाभ अवश्य 
होगा इसलिए केन्द्र सरकार सभी सिंचाई परियोजनाओं 
को पूर करने के लिए विशेष निगरानी समिति का गठन 

wil 

दुनिया भर मेँ तीन फीसदी राजकोषीय घाटा, आर्थिक 

स्वास्थ्य कौ निशानी मानी जाती है, लेकिन हमारा 
राजकोषीय घाटा AH 5.9 यानि खतरे के स्तर पर 

पहुंचा है। (521,980 करोड रुपये) 

सरकार ने पेटोलियम सच्सिडी में 25 हजार करोड, खाद् 

के मद में 6000 करोड रुपये के अलावा सार्वजनिक 

उपक्रमो (पीयूसी) के विनिवेश के द्वारा 30 हजार करोड 

रुपये जुटाने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने प्रस्तावित 
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आर्थिक भार किसान ओर 
ग्रीब लोगों के सिर पर ही दिया 2 

एशियाई विकास नैक की रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि 

कौ स्थिति खराब होने मेँ चीन, भारत, पाकिस्तान 

अव्वल है। इन देशों मे सिंचाई के अनियोजित तरीक 
के कारण तेरह करोड हेक्टयर भूमि जलभराव ओर 

क्षारीकरण के चपेट Ft वनों के विनाश के कारण 

दक्षिण एशिया मेँ 7.4 करोड हेक्टयर भूमि मरुभूमि या 

बंजर भूमि मे परिवर्तित हो गई हे। इसमें अनुमानित 
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किया गया है कि एशिया में प्रतिवर्षं 1 प्रतिशत aaa 

गायब हो जाते है। देश के कुल ada का हिसाब 
लगाया गया तो आज जो satel में दज वनक्षेत्र भी 
उपलब्ध नहीं SPT हमे प्राकृतिक संसाधनों का weed 

में दोहन करना है, न कि शोषण, इस पर ह्मे ध्यान 

देना होगा। 

देश 4 खेती योग्य जमीन घट रही है, इस संबध में 
ग्रामीण विकास मंत्रालय कौ समिति कौ रिपोर्ट आई है, 
उसमें कहा गया है कि कृषि योग्य भूमि के लिए हजारों 
करोड रुपये खर्च करने के लिए बाद भी आज 55.27 

मिलियन हेक्टयर खराब भूमि है। ग्यारहवी पंचवर्षीय 

योजना में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए 

विभिन परियोजनाओं के लिए 17 हजार 205 करोड 
रुपये दिये गये लेकिन इसके मध्या बीच तक केवल 30 
फीसदी खर्च करने का समिति मे उल्लेख किया दै। 
परियोजनाओं के लिए उपलब्ध खर्च नहीं करने का किसे 

दोषी माना जाये। 

कृषि मंत्री शरद पवार जी ने संसद में पेश किये गये 

आंकड़ों के अनुसार वषं 1988-89 में 18 करोड 

15.42 लाख eae कृषि भूमि थी जो घटकर 2008-09 
H 18 करोड 23.85 लाख हेक्टेयरं रह Wel इसी तरह 

कृषि योग्य भूमि & रकबे में 27.6 लाख हेक्टेयर की 
कमी आई है। 

wey कृषि विज्ञान अकादमी कौ रिपोर्ट के अनुसार 

भारत मे लगभग 305 मिलियन हेक्टेयर भूमि HW 55 
फौसदी कृषि योग्य है, ओर 23 फौसदी भूमि पर वन 
है। आजादी के समय 119 मिलिटयन हेक्टेयर भूमि पर 
खेती कौ जाती है। हम हरित क्रांति का बखान करते 
नहीं Usd लेकिन पिछले 60-65 साल मेँ यह क्षेत्र 
agar केवल 140 मिलियन हेक्टेयर हो पाया है। जबकि 

आबादी तीन गुना बढी है ओर गैरकृषि कार्यो के faa 
उपयो भूमि का क्षेत्र 9 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 25 
मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचा 21 बरती आबादी के 
अनुपात में कृषि उत्पाद get के लिए हमें कृषि योग्य 

भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगानी होगी) 

राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 40 

फौसदी किसान कृषि कार्य seq चाहते है। इसलिए 
कृषि ओर उससे ae व्यवसायों को इस तरह बढावा 
दिया जाए कि यह परंपरागत कृषि उद्यम का रूप लेकर 
पुनः जीडीपी A अपना महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर् 
सके। सरकार को इस बार में विशेष ध्यान देना होगा
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 - सरकार ने योजना आयोग के माध्यम से गरीबी रेखा को 

सीमा रेखा शहरी aa के लिए 32 ओर ग्रामीण क्षेत्र 

के लिए 26 रु. रखी थी इसे कम करके शहरों F 28. 

65 ओर ग्रामीण क्षेत्र में 22.42 रुपये से अधिक कमाई 
वाला अमीर होने कौ व्याख्या कौ है। सरकार ने हाल 

ही में जारी कुपोषण संबंधी रिपोर्ट के बाद 42 फौसदी 
बच्चे कुपोशित हीने कौ जानकारी पर स्वयं प्रधानमत्री 
इसे राष्ट्रीय शर्म कहकर aa गये, क्या 32 ओर 28 
रुपये मै कोई दो जून कौ रोटी खा सकता है, पोषक 
आहार तो दूर कौ बात है इससे इस सरकार का 
नजरिया पता चलता है। सरकार ge गठित अर्जुन 
सेनगुप्ता आयोग ने देश मेँ 208. प्रतिदिन पाने वाले 
लोगों की संख्या 20 होने की बात कही है। देश का 
बडा तबका गरीब ओर कुपोषित रहने के बावजूद हम 
महासत्ता बनने की बात कैसे कह सकते 2 

देश की प्रमुख समस्याओं में बेरोजगारी भी एक दै जिससे देश 
की 20 कसेड से ज्यादा युवा हाथ काम मांग रहे है। सरकार रोजगार 
के अवसर अधिकाधिक निर्माण ati सरकारी उपक्रमं म रोजगार 

कटौती की नीति देश के लिए धातक ti सी.आई.एल., एस.ए.आई, 
एल, एन.एम.डी.सी., आर.आई.एन.एल., नाल्को, एचसीएल जैसी 
सरकारी कंपनियों मेँ हर दिन मैन पावर कम किया जा रहा हे 
इस पर गंभीर विचार हो। रोजगार नियुक्तियां बढाने कौ नीति बनाए। 
किसानों कौ भूमि अधिग्रहण की जाती है। भूमि अधिग्रहण कानून 
1894-एलए एक्ट जो त्रिरश कालीन चला आ रहा है। इस कानून 
मे किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों के लिए उचित मूल्य 
मिले। भूमि का (कृषि) अधिग्रहण विस्थापित किसानों कौ मांगानुसार 

चर्चा के माध्यम से रोजगार के साथ मूल्य तय होना चाहिए। इस 
ओर आवश्यक नया कानून बनाने हेतु विधेयक लाने कौ मांग करता 
él हाल ही में कोयला ब्लोक आवंटन घोराला सामने आया। हम 
पिछले 6 वर्षो से पाननीय प्रधानमंत्री व॒ अन्य मंत्रालयों प्लानिंग 
कमीशन व अन्य सरकारी जांच एजेंसियों सीएजी, सीवीसी के पांस 
शिकायतों की कोयला खनिज अन्य प्रमुख खनिज लोहा, arte 
बोक्साइट, सोना, तांबा जैसी अन्य प्रमुखे खनिजों को बिना मूल्य 
फ्री ओंफ कास्ट निजी कंपनियों व व्यवसायिययोँ को आवंटन रोका 
जाए इस सभी खनिज संपदाओं कौ नीलामी करने को मांग कर्ता 
रहा हू इन सभी सामग्री का बोली द्वारा ही निजी कंपनियों को 
आवंटन होना चाहिरए्। बारे eu सभी कोल ल्लोक खनिज सिज (एम 
एल) कैसिल करे। सरकार अपने अधिकार में ले। खरबों रुपये कौ 
यह संपदा जौ 120 करोड जनता कौ है यह sat को लाभ मिले। 
एेसी नीति बनाएं जिसमे aterm को रोजगार मिले। wat नीति 
व दोहन होना चादिप्। 

निर्यात संबधी नीति मेँ निश्चित होना चाहिए कौ कृषि उपज 
पर कभी भी निर्याति पर पाबंदी ना लगे। भारतं विश्व बाजार संगठन 

7 चैत्र, 1934 (शक) सायान्य ase (2012-13) सामान्य चर्चां 910 

(sepia) का सदस्य है। हम कृषि उपज कपास चावल गेहूं 
व अन्य कृषि उपज पर पाबंदी नहीं लगाएं एसी घोषणा तथा नीति 

स्पष्ट होनी चाहिए। 

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिदीह): इस बजर मं देश 

में बद रही wend, बेरोजगारी ओर गरीबी से निपटने के बारे में 

कोई उल्लेख नहीं 21 साथ ही बदती ee आबादी जो सभी 
समस्याओं की जड दै इसे निपरने के लिए a उपाय नहीं Gare 
गए है। आज भ्रष्टाचार पुरे देश में व्याप्त है। सरकार की सारी 
योजनाओं में भ्रष्टचार की बलि चद रही है। वित्त मत्री जी ने प्रत्यक्ष 
करो के रूप मँ आम जनता को 4500 करोड रु. देने कौ बात 

कही है व्ही बडी सफाई से अप्रत्यक्ष करो के माध्यम से 41 440 
करोड निकालनै का काम किया है। सोने के छोटे व्यापारी पूरे देश 

मे धरना, प्रदर्शन कर रहे है। सरकार ने ares Gata पर भी 

say लगा लिया है इससे गरीब लोगो को शादी. विवाह के लिए 

जेवरात बनाने में ओर अधिक to खर्च करना vem सरकार एक 

तरफ कहती है कि उसे उर्वरक, खाद्यान, पेटोलियम पदार्थो आदि 

पर Beret के लिर् 2250725 करोड रु. सालाना खर्च करने 

पडते है। लेकिन वह यह नहीं देखती है fe कारपोरेट जगत को 

वह सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि के रूप A 539532 करोड 
रु. की सालाना सच्सिडी देती है यह बजट देश का गरीब जनता 

के लिए अच्छा नहीं है। सरकार EMI 10,15 एवं 20 साल पहले 

जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे वे लाखों ate रु. खर्च करने के बाद 

भी आज आधे अधूरे पडे दै। 

आज खेती घाटे का सौदा हो गयी है। खेती के अनुदानं ओर 
श्रम at लागत ae गयी है। किसान खेती से अपने बच्चों को 
अच्छा जीवन स्तर नहीं दे सकता है। किसानो कौ स्थिति अच्छी 

नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राजीव गधी ग्रामीण 

विद्युतीकरण योजना, Gea रोड फंड योजना आदि बहुत अच्छी 
योजना है परन्तु उनमें wean का बोलबाला zi राजीव गांधी 

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का ठेका बड़ी-बड़ी कंपनी ने लिया है 
ओर ag काम पूरा नहीं हुआ है इसमें बड़ी-बड़ी कंपनी पर 
प्रतिबध लगाया जाए। मनरेगा अच्छी योजना है परन्तु यह भी 
भ्रष्टाचार की भेट ae चुकौ है। मनरेगा कौ निगरानी कौ पक्की 

व्यवस्था होनी चाहिए। 

दो वर्षं पूर्वं सरकार नै दावा किया था कि आर्थिक वृद्धि दर 
9.6 प्रतिशत है किन्तु अब ये लगभग 6.9 प्रतिशत टै। कृषि के 
लिए लक्ष्य 4 प्रतिशत से अधिक का था किन्तु आज ये 3 प्रतिशत 
से भी कम है। आवश्यक वस्तुओं के दाम ag रहे Zi यह सरकार 
के गलत नीतियों का परिणाम है। सरकार ने कृषि क्षेत्र few बैक 

ऋण मेँ | लाख करोड कौ वृद्धि की है किन्तु इस पर ब्याज 

*"प्राषण सभा परल पर् रखा गया। 
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द्र 7 प्रतिशत है। स्वास्थ्य के aa मेँ वर्ष 2010-2011 में राज्य 
ओर केन्द्र का संयुक्त व्यय हमारे घरेलू उत्पाद का लगभग 
1 प्रतिशत था जबकि लक्ष्य 4 प्रतिशत em योजना आयोग ने 

सार्वभोमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक उच्च 
स्तरीय समिति का गठन किया परन्तु अब तक इस समिति कौ एक 

भी सिफारिश को क्रियान्वित नहीं कौ गया हे। अनुसूचित जातियों 
तथा अनुसूचित जनजातियों को अधिक सहायता कौ आवश्यकता 

है। वे आर्थिक ओर सामाजिक दोहरे भेदभाव का सामना कर रहे 
él बजर मेँ अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया 
él 

Ho ange राज्य के गिरिडीह da का प्रतिनिधित्व करता =I 
ज्ञारखंड नया राज्य है ओरं पूर्वं से ही सरकारी उपेक्षा के कारण 
आर्थिक ओर सामाजिक रूप सै पिडा gan है। राज्य का विभाजन 

11 वर्षं पूर्वं हुआ परन्तु दुर्भाग्य है कि अभी तक राज्य का 
सचिवालय, विधानसभा यहां तक कौ विधानसभा सदस्यों का आवास 

तक अपना नहीं है। आरखंड राज्य को अलग राज्य करने का 
उद्देश्य था कि यहां कौ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं 

भोगोलिक विषमताओं को समाप्त करना। अलग राज्य गठन होने 

के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण arama विकास कौ अत्यंत 

आवश्यकता है एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वार इसकौ मांग 
भी कौ जाती रही 21 देश के कुल खनिज का लगभग 40 प्रतिशत 
उत्पादन ्ारखंड राज्य करता है लेकिन इसके एवज में केन्द्र सरकार 
से मिलने वाले रोयलिरी शेष अनुपातिक नहीं होने के कारण राज्य 

को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बजर मेँ 

ज्ञारखंड राज्य के लिए किसी भी विशेष पैकेज कौ घोषणा नहीं 
की गयी है। यह बजट देश के गरीब किसानों एवं जनता के हित 
मेँ नहीं है। अतः इसमे अपेक्षित संशोधन आवश्यक है। 

{ अनुकाद) 

*श्री बदरूद्दीन अजमल (धुबरी) : सर्वप्रथम मै आपको राष्ट 
के लिए एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हू। 

6.9 प्रतिशत कौ जीडीपी विकास दर अवसरंचना विकास, 

किसानों को प्रत्यक्ष राजसहायता ‘de’ के स्थान पर जीएसरी आरंभ 

करने, राजीव गाधी इक्विटी बचत योजना, ' स्वाभिमान' योजना के 

अतर्गते 1000 नई sf सुविधाओं कौ घोषणा, fer dan व 
सामाजिक क्षेत्र के विकास पर आप के द्वारा बल दिया सराहनीय 

है। 

आप जानते हैँ कि हमारी पार्टी एआईयूडीएफ win सरकार 
का इस मु पर इसलिए समर्थन कर रही है कि उससे असम के 

*“भाषण सभा पटल पर रखा गया। 
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कुक महत्वपूर्णं मुदं जैसे ae ओर भू-कटाव, जो निर्धारित 

समयावधि से fies रही है ओर लागत अधिक आ रही है चालू 
Tela परियोजनाएं को शीघ्र पूरा करने, अल्पसंख्यक विकास 

योजनाओं आदि के समाधान मे सहायता मिलेगी। मेँ यहां असम 

के कु प्रमुख मुदो को उजागर कर रहा हूं ओर इन्दं असम के 

लिए विशिष्ट तौर पर बनाए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों मेँ शामिल 

करने का निवेदन करता हू। 

तथापि, वर्षं 1012-13 के आम बजर कौ विस्तृत समीक्षा के 

पश्चात्, मे इसमें असम के ada मुदं ओर विकासगत खामियों 

के समाधान हेतु कोई विशेष प्रावधान तलाश नहीं कर पाया। बल्कि, 

मेने पाया कि इसमें असम ओर अन्य पूर्वोत्तर राज्यों विशेष जरूरतों 
की काफी हद् तक अनदेखी कौ गई है। 

1. We ओर मृदा अपरदन को राष्ट्रीय समस्या के रूपमे 
घोषित करना, नई परियोजनाएं शुरू करना अथवा बाद 

संरक्षण ओर नदी तट अपरदन प्रबंधन संबंधी मुदो के 
अध्ययन हेतु पृथक निधि कौ स्थापना करना। प्रत्येक वर्ष 

ब्रह्मपुत्र नदी मे बालू बनने के कारण इसके जलस्तर में 

वृद्धि होती हे। 

1. अपरदन के कारण पीडित लोगों का पुनर्वास। 

2. ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी-फुलबाडी सेतु का निर्माण। 

3. असम के मुस्लिम-बहुल जिलों में मेडिकल कोलिज, 

इंजीनियणि asics, कृषि विज्ञान कालेज ओर मात्स्यिकौ 

कलेज कौ स्थापना 

4. धुबरी मँ अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विशेष 

परिसर कौ स्थापना। 

5. कपसी विमानपत्त को पुनः खोलना। 

6. gat sete नदी-पत्तन को पुनः खोलना। 

7. असम कौ सभी चार ओर मुस्लिम बहुत पंचायतों मेँ 
ग्रामीण बैक परियोजना कौ स्थापना। 

8. सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी संस्थानों व निजी क्षेत्र में 

मुस्लिमों को आरक्षण ओर मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात 
के आधार पर se आईआईरी, मेडिकल aici, 

इंजीनियसिग कलेजो, कृषि विज्ञान कलेजो, पोलीटेविनिकों 

ओर असम स्थित आईआईटी A प्रवेश A आरक्षण। 

9. ‘ar’ भूमि हेतु पट्टा प्रदान करना। 

10. असम हेतु स्वीकृत एमएसडीपी योजनाओं कौ समीक्षा 
ओर पुनर्विचारण।



913 सामान्य वजट (2012-13) सामान्य चर्चा 

असम ओर पूर्वोत्तर राज्यों के वंचन संबंधी qe: असम 
ओर पूर्वोत्तर राज्यों की पूर्णतः अनदेखी की गई है ओर उन्हे वंचित 
रखा गया है। बजट में केवल पूर्वोत्तर के भौगोलिक क्षेत्र से जुडे 
पारंपरिक वस्त्रों के संवर्धन ओर अनुप्रयोग हेतु फ्रयोगिक योजना के 

लिए 500 करोड रु. दिए जने का उल्लेख किया गया है। 

वंचन ओर भेदभाव के प्रमुख दृष्टातः 

1. अ.जा.८अ.ज.जा. के लिए निधियों में 18% कौ बदोतरी 

की गई हे। यह अच्छी बात है, परंतु अल्पसंख्यक लोगों 
के लिए एक पाई भी नहीं दी गर्ह है। 

2. किसानों को अब सीधे राजसहायता प्रदान कौ जाएगी 

परतु असम मं ब्रह्मपुत्र के तरीय aa (चार) में रहने 
वाले लगभग 20 लाख किसानों को केसीसी-ऋण भी 

नहीं मिलता है। 

3. सेवा-कर ओर साथ ही उत्पाद शुल्क में 2% की बढ़ोतरी 
से आम जनता पर अतिरिक्त भार पदेगा ओर आवश्यक 

वस्तुओं की ata मे वृद्धि होगी। 

4. यह बजट ओर बजट-पश्चात माननीय प्रधानमंत्री का 

भाषण ईधन की कौमत में आगे ओर बदढोतरी का एक 

स्पष्ट संकेत है जिससे आम लोगों के कष्ट मेँ ओरं वृद्धि 
होगी। 

5. इस बजट मेँ 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम कमाने वाले 

के लिए ar 4 we दी गई है जो पिछले स्लैव से 
मात्र 25000 रुपए अधिक है, जबकि यह सीमा 3 लाख 
रुपए प्रतिवर्ष होनी चाहिए। इससे सामान्य जनता को 

थोडी सहायता मिलेगी। 

6. सभी दलों द्वारा कई वर्षो सेकौजारही मांग के बावजुद 
बाद ओर भू-कराव को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया 
गया है। 

7. असम कौ निर्धारित समय ओर लागत से fies रही 
तीन रष्टीय परियोजनाओ; यथा-बोगीविल मे 

रेल-सह-सडक पुल, पूर्व -पश्चिम राजमार्ग परियोजना 

ओर सिलचर-लामडिग ta आमान परिवर्तन परे होने का 
कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। 

8. असम के पटसन किसानों ओर चाय की खेती करने 

वाले छोटे किसानों, जो दयनीय दशा Ae, को कोई 

राहत नहीं दी गई है। 

qa विश्वास @ कि माननीय मंत्री जी यह मानेंगे कि उपर्युक्त 
सभी प्रस्तावों का संपूर्णं असम, जहां अधिकांश जनसंख्या अल्पसंख्यक 
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समुदाय कौ है, कौ विकास संबंधी समस्याओं को दूर करने में 
उल्लेखनीय प्रभाव TSM 

( हिन्दी 

*श्री ata सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर): वर्तमान में देश 
के किसानों कौ आर्थिक स्थिति अत्यधिकं दयनीय बनी हुई 21 ओर 
Se अपनी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल a ow हे, 
feat वजह से आर्थिक ait से मजबूर किसानों द्वारा आत्म हत्या 
किए जाने के प्रकरण सामने आते रहते है। राष्टरीयकृत dal द्वारा 

कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र से ae Huai को जहां सीधे ऋण प्रदान 
किया जाना चाहिए, वहां उनके द्वार पूर्णतः tar नहीं किया जा 

रहा हे। राष्टरीयकृत बैंकों द्वार कृषि जैसे प्राथमिक da से जुडे 
कृषकं को जहां सीधे ऋण प्रदान किया जाना चाहिए, वहां उनके 

द्वारा पूर्णतः tar नहीं किया जा रहा है। राष्टरीयकृत बैक किसानों 
को बहुत कम मात्रा A सीधे ऋण प्रदान करते हँ तथा उनके द्वारा 
Tas को अधिक धन का आवंटन किया जाता है तथा aad 

जब किसानों को ऋण प्रदान करता है तो वह न केवल राष्टरीयकृत 
dat से अधिक व्याज किसानों से वसूल करता है, बल्कि राष्टरीयकृत 

dat से प्राप्त धन को कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र से जडे किसानों 
को देने मे शिथिलता भी बरतता हे) 

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देश के किसानों को 
राष्टरीयकृत वैको के माध्यम से ही सस्ती द्र पर सीधे ऋण कौ 
सेवा प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाप्। 

वर्तमान मेँ किसानों को उर्वरकों पर जी सन्सिडी दी जा रही 

है, व्ह बहुत ही कम है। किसानों को महंगी कृषि लागत होने 
के कारण अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पारहाहै। 

यह विदित ही है कि कृषकोँ की जीविका का एकमात्र सहारा उनकी 

कृषि उपज ही है। लेकिन, जब उनको अपनी उपज का लाभकारी 
मूल्य नहीं मिल सकेगा तो उनकौ दयनीय स्थिति होना स्वाभाविक 
ही @ 

उत्तर प्रदेश राज्य मेँ विशेषकर गौतमबुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के 

गोतमनबुद्धनगर एवं बुलन्दशहर जनपदों मे Heat की स्थिति बहुत 

ही दयनीय है। उन्हें पर्याप्त मात्रा मे कृषि उपज हेतु उर्वरक न 
मिलने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। 

अतः मेरा अनुरोध है कि वह उ.प्र. राज्य के विशेषकर 
गौतमबुद्धनगर संसदीय क्षेत्र के गौतमबुद्धनगर एवं बुलन्दशहर जनपदों 
के peal को मांग के अनुरूप रियायती द्र पर उर्वरक उपलब्ध 

कराया जाना सुनिश्चित wt 

+"भाषण सभा परल पर रखा गया।
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इस वित्तीय बजट में eed गोल्ड बार ओर प्लेटिनम बार पर 
सीमा शुल्क कौ बेसिक द्र दो प्रतिशत से बदाकर चार प्रतिशत, 
कट ओर पोलिश किए ee रंगीन रत्नो पर दो प्रतिशत बेसिक सीमा 
शुल्क की दर निर्धारित कौ गयी है ओर गांव देहात या शहरो मे 
धंधा कर रहे BAM के बनाए आभूषण भी अब एक प्रतिशत उत्पाद 
शुल्क के दायरे मे लाने का प्रावधान किया गया 2 

इस प्रकार से सोने पर eget aed के विरोध में सोने-चांदी 
के कारोबारियों द्वारा अनिश्चित काल के लिए दुकानें बंद रखने का 
tam किया गया है, जिसकी वजह से अभी गुडी wea का त्योहार 

बिलकुल फीका रहा। 16 मार्च को इस त्यौहार के दिन देशभर के 
सोने व्यापारियों को हजारों करोड़ र. का नुकसान हआ है। हडताल 
की वजह से न केवल दुकानदार, बल्कि दुकानें aq रहने से नव 
वर्षं के दिन सोना खरीदने निकले ग्राहकों को भी परेशानी el इस 
प्रकार से सोने पर डयूटी लगाए जाने से कारोबारी कारीगर ओर 
ग्राहकों को दिक्कतें हो रही है ओर ज्वलेसं का कहना है कि सोने 
पर द्यूरी वापिस लिए जाने तक यह हडताल जारी रहेगी। 

जूलसं का यह कहना उचित है कि बाजार A वैसे भी डिमांड 
मे कमी का दौर चल रहा था। pen अवसरों को छोड दे तो 
सोने ओर उसकी जूलरी कौ खरीदारी मेँ पहले जैसी बात नहीं रह 
गयी है। ta मे उदूटी ger से डिमांड ओर घट जाएगी जिससे 
कारोवार घटने का पूरा St et फिलहाल डिमांड सामान्य से बीस 
प्रतिशत कम 21 इस प्रकार से बजट मे ड्यूटी बढाने के प्रस्तावों 
से मार्किट का dete प्रभावित होना निश्चित है। इसका Aiea 
असर सोना मार्किट पर भी पडंगा। 

अतः एसी स्थिति मे मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह 
सोने से डयूटी वापिस लिए जाने हेतु तत्काल कदम उठाए, जिससे 
सोने व्यापारियों की हड़ताल समाप्त होकर कारोबारी, कारीगर ओर 

ग्राहकों को राहत मिल सके। 

देश के किसानों को बदहाली से बचाने के लिए se दीर्घं 
काल के लिए सस्ती दर पर॒ ऋण मुहैया कराए जाने कौ 
आवश्यकता है। सरकार ने कोरिपोरेट सेक्टर के लिए विगत आम 
बजट में काफौ सहूलियते दिए जाने का प्रावधान किया था, वहीं 
देश के किसानों के लिए केवल 4.75 लाख करोड का कृषि ऋण 
सुलभ कराने कौ घोषणी के साथ उन्हें 4 प्रतिशत कौ द्र परं ऋण 
प्राप्त करने कौ सुविधा प्रदत्त कौ थी, जो किसानों के साथ अन्याय 
था। अच्छा होता यदि. सरकार किसानों को दीर्घं काल कौ अवधि 
पर ओर अधिक सस्ती दर् पर ऋण मुहैया कराने का प्रावधान 
करती। 

केन्द्र सरकार ने वर्षं 2011-12 A निम्न उत्पादों पर सन्सिडी 

प्रदान की थीः- 

1. Wie पर 67199 करोड रुपए को afougi 
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2. खाद्य पर 72823 करोड रुपए को सन्सिडी 

3. पेटोलियम पर 68481 करोड रुपए कौ सब्सिडी 

4. आईटी. पर 42320 HAS रुपए कौ सन्सिडी 

(कुल 250823 करोड रुपए की सच्पिडी प्रदान कौ 

गयी) 

वहीं कोपरेट को विगत बजर वर्ष में निम्नानुसार सन्सिंडी प्रदान 

कौ गयीः- 

1. सीमा शुल्क पर 276093 करोड रुपए कौ सन्सिडी 

2. उत्पाद शुल्क पर 212176 करोड रुपए कौ सन्िडी 

प्रदान कौ गयी 

3. उद्योग पर 512176 करोड रुपए की सब्सिडी 

(कुल मिलाकर 539561 करोड रुपए को सच्िडी प्रदान 

कौ गयी) 

दस प्रकार से यदि हम विगतं वर्षं के बजर मेँ दी गयी सब्सिडी 

से करे तो उर्वरक के लिए लगभग 2 लाख करोड रु. कौ सब्सिडी 

दी गयी ओर वहीं कोरिपोरेट को लगभग 5 लाख करोड कौ afoul 
प्रदान की गयी? इन आंकडों से बिल्कुल स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार 
की नीति कृषकों व आम लोगों के कल्याण कौ न होकर बडे 

घरानों के लिए है! अच्छा होता यदि केन्द्र सरकार किसानों एवं 
आम गरीब लोगों के उपयोग मे आने वाले उत्पादों में अधिक 

सब्सिडी देकर इसका फायदा आम लोगों तक पहुचाती ओर कोपिरिट 
के लिए जो सन्सिडी प्रदान की गयी, उससे अधिक सल्सिडी sata 

इत्यादि पर देती। लेकिन, ter नहीं किया गया था ओर आज भी 

यही स्थिति देखने को मिल रही है। 

यह बजर देश के किसानों सहित सभी वर्गा विशेषकर गरीब, 
मध्यम लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक है। इस बजट ने युवाओं 

को हताश किया है तथा इसमे बेरोजगारी व महंगाई दूर किए जाने 

हेतु कुक भी नहीं है। इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 
कोई ठोस ओर निर्णायक कदम के संकेत नहीं मिलते है। इस बजर 
से देश के आम आदमी पर महगाई का ate ओर अधिक बदेगा। 
यह बजट विकास की द्र में अधिक वृद्धि न करते हुए उसे ओर 
पीछे ले जाता है ओर महंगाई में अधिक बदोत्तरी कौ ओर निर्देशित 

करता zl 

sree में यदि कुछ क्षेत्रों कों छोड दिया जाये तो कहीं 
पर भी विकास दर को ae के कार्य नहीं fea गए हैँ तथा न 

ही हवाई अड्डों, बंदरगाह एवं तापीय संस्थानों मेँ नए निवेश करने 
हेतु कोई घोषणा कौ गयी है। जितनी व्याख्या सामाजिक उद्देश्यों
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जैसे कि स्वास्थ्य ओर कृषि के लिए कौ गयी है वह पूर्व निर्धारित 
सकल घरेलू उत्पाद कौ विकास द्र से काफौ नीचे है। देश की 
खाद्य सुरक्षा भी काफी चितनीय है। इस सबके अलावा किसी अन्य 

त्यों कौ उद्घोषणा नहीं कौ गयी है। वर्तमान में कोई विदेशी पूंजी 
निवेश हेतु नीति निर्धारित नहीं कौ गयी है। इस प्रकार मौजूदा 
सरकार नै अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए स्वर्णिम अवसर को 
खो दिया है। 

मौजूदा बजट मेँ जिनती भी व्यवस्थाएं बतायी गयी है, वे सभी 

कारण देश मे मुद्रास्फीति को बद़ाने वाले कारक है। बजट मे 17 
oa के अलावा सभी प्रकार कौ सेवाओं पर सेवा कर का दायरा 

बढाया गया है। इसके साथ सेवा कर कौ द्र जो 10 से 12 प्रतिशत 

थी उसको बद्वाकर 20 प्रतिशत तक बदा दिया गया है, जो उचित 

नहीं है) इसी प्रकार 90 प्रतिशत उत्पादो पर निर्यात शुल्क 10 से 
12 प्रतिशत तक बदा दिया गया fi aed गए इन सभी ad से 

मुद्रास्फीति कौ दर में भी सीधे तौर पर वृद्धि होगी। 

a बजट का यदि ध्यान से आकलन करते है तो पाते है 
खाद्य पदार्थ, ईधन एवं sata पर se का लाभ वापस लिया जा 

रहा है। इससे प्रतीत होता है कि माननीय वित्त मंत्री जी की मंशा 
डीजल, एलपीजी गैस पर अधिक दाम बढाने कौ है जो कि एक 
आदमी की महंगाई से कमर तोड्कर् रख em इसलिए सरकार 

से अनुरोध @ कि वे उन उपायों कौ ओर ध्यान दें जिससे एक 
आदमी क) महगाई के ae से कुछ राहत मिल सके। 

वर्तमान में देश मेँ मात्र 36 प्रतिशत कृषि क्षेत्र सीचित 21 
प्रायः इस संचित क्षेत्र में परम्परागत कृषि यंत्रं एवं तकनीकों का 

ही उपयोग हो रहा है। पर्याप्त संसाधनों का अत्यन्त अभाव है। इन 
सिंचाई संसाधनों को ओर अधिक gem जाने की आवश्यकता है। 

इस संबध में यह बताना भी उचित होगा कि वर्षं 1970 के 

बाद से रासायनिक कृषि का मोडल देश मे अपनाया जा रहा ZI 

जिससे भूमि में अत्यधिक उपयोग किए जाने से उर्वरक wie 
कमजोर होने के साथ-साथ भूमि कौ प्राकृतिक एवं उपजाऊ भूमि 

के पोषक तत्वों कौ भी निरंतर कमी होती जा रही है। इसलिए 
भूमि में अत्यधिक रसायन के प्रयोग को वंद कर प्राकृतिक एवं 
परम्परागत साधनों को आधुनिक उपायों के साथ अपनाकर देश को 

हरित क्रान्ति कौ ओर ले जाए जाने की आवश्यकता है। 

आज देश के अंदर लाखों टन अन्न बिना भंडारण के खराब 

होने कौ स्थिति मे पडा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय नै भी अतिरिक्त 
अन को भूखे नागरिक तक पहुचाए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए 
है। लेकिन बडे खेद का विषय है कि केन्द्र सरकार ने इस बारे 

में आज तक कोई एेसी कारगर नीति नहीं तैयार कौ है जिससे 
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भंडारण के बाहर पडे हुए अन को सड्ने से पहले गरीब भूखे 

लोगों तक पहुंचा दिया जाए। यह देश कौ बडी भारी विडम्बना है 
fe किसान gr पेदा किया गया अनाज न तो किसी एक गरीब 

आम आदमी के काम आता है ओर न ही उसे कोई पशु आदि 
खा सकता है। खाद्य सुरक्षा मेँ किसकौ सुरक्षा निहित दै? यह अपने 
आप में एक यक्ष प्रश्न है। हरिति क्रति कौ बात कीजारही है) 
जो जैविक बीजों से तैयार होगा, उससे किसका भला होगा, यह 
विचारणीय विषय है। 

हमसे ज्यादा विकसित देश जो हमारे पशुपालन मे हमसे कहीं 
अधिक dd हें, वे भी अपने पशुपालकों एवं डेयरी उद्योग मेँ कई 

अधिक धनराशि सबसिडी के रूप मेँ प्रदानं कर रहे है। ges, 
कैनेडा, अमेरिका में तो वहां की सरकार पशुपालन के लिए पचास 

हजार से एक लाख sik तके पशुओं के शोड बनाने के लिए 

दे रही है। विश्व के विकसित देश दुग्ध उत्पादकं को एक लर 
मे 35 से 37 सेर दे रहे हैँ ओर भारत में अमूल जैसे दूध उत्पादक 
को एक रु. मे मात्र 60 पैसे किसानों कोदे रहे हैँ ओर aie 

तो 36 से 7 पैसे तक दे ee 

देश के किसानों का हर जगह शोषण हो रहा है। वालमार्ट 
का 30 बिलियन डोँलर का दुनिया भर मँ अपने उत्पाद बेच रहा 

है जिसमे से ae 10 बिलियन डालर किसानों कोदे रहा दै ओर 
आज वह लगभग 60 बिनियन डालर का व्यापार कर wi Zé a 

मात्र 6 बिलियन डालर ही किसानों को दै रहा है{ कलमा अपना 
सारा माल चाइना को बेच रहा है -ओर मुनाफा अमेरिका ले जा 
रहा है। केन्द्र सरकार का यह कहना कि. एक करोड aim 
को रोजगार उपलब्ध करा्येगे। अकेले अमेरिका में ही बालमार्टं जो 

कि 422 मिलियन डालर का व्यापार कररहादै, मे मात्र 21 लाख 

कर्मचारी ही कार्यरत gtd में केन्द्र सरकार देश मे एक करोड 
aterm को कहां से रोजगार उपलब्ध करवाएगी? 

केन्द्र सरकार ने गरीबी की परिभाषा 22 & से 26 र. में मिलने 

वाले भोजन से कौ ti क्या गरीबों को मिलने बाली रोटी का 

मूल्यांकन केवल 22 रु. से 26 रु. है? क्या आज कौ महगाई में 
इतनी कम राशि में किसी गरीब को एक वक्त का भोजन पिल 

सकता है? एक गरीब आदमी जो कि रेलवे स्टेशन पर चाय पी 

लेता है, समोसा खा लेता है क्या वह 25 रु. में चाय ओर das 

रु. मेँ बर्गर खाने के मल्टीनशनल के कैफेटेरिया मे जाने को पैसे 
कहां सं लाएगा? 

व्यवस्था को सुधारने के लिए विदेश नीतियां अपनाने कौ 

आवश्यकता है। क्या विदेशी नीतियों को अपनाकर उससे व्यवस्था 

मे सुधार आएगा व्यवस्था सही कृषि नीति ओरं नीयत से सुधरेगी। 

ताकि किसानों को उनको वाजिब हक, मूल्य एवं बेरोजगार को 
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उचित रोजगार के अवसर प्रदान कर हम कृषि प्रधान देश होने 

का वास्तविक गौरव हासिल कर सकेगे। 

मे यह भी उल्लेख करना sem कि केन्द्र सरकार राज्यों से 

जमा होने वाले केन्द्रीय करो को निर्धारित फार्मूले कै आधार पर 

राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान मेँ केन्द्रीय ad 

के सग्रह मे सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश का मिल रहा है, 

लेकिन केन सरकार से उ.प्र. को उसका जायज हिस्सा नहीं मिल 

पा रहा है तथा केन्द्र सरकार द्वारा एेसी कोई भी सहायता उपलब्ध 

कराना तो दूर् जो राज्य के विकास में अतिरिक्त के रूपमहो, 
उसके हारा म्रायोजित केन्द्रीय योजनाओं कौ धनराशि का एक बडा 

fea भी विगत 3 वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश को उपलब्ध नहीं 

कराया गया हे 

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश राज्य 
को केन्द्र से उसका वाजिब हिस्सा व प्रायोजित योजनाओं का 
आवंटन समय पर तुरन्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित wel 

(भनुवाद्। 

“st संजय धोत्रे (अकोला): कृषि हमारे देश कौ de है। 
हमारे देश के कृषक हमारे जीवन कौ तीन मूलभूत आवश्यकताओं 
मसे एक की पूर्तिं करने में हमारी मदद् करते 21 मे यह उल्लेख 
करते हुए दुख महसूस करता हूं कि स्व्तत्रता प्राप्ति के कई वर्षो 
बाद भी हम कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए है। प्रत्येक 

वर्ष इस देश के किसान बजट मै कुछ राहत कौ आशा करते Zl 
तथापि, प्रत्येक वर्षं की तरह वे इस वर्ष भी निराश हुए है! माननीय 

वित्त मंत्री ने यद्यपि इस देश के किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त 

कौ है किंतु उन्होने उनकी समस्याओं को इस बजट कौ कुछ ही 
पक्तियों मे समेट दिया है। सरकार की नीतियों से यह एकदम स्पष्ट 
है कि देश मेँ कृषि ओर कृषकों का भविष्य एकदम निराशाजनक 
Zi हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या पूर्णतः कृषि पर निर्भर है किंतु 
सरकार कौ इच्छाशक्ति की कमी के कारण इस देश के किसानों 

ओर sented aa के कामगार भुखमरी के कगार पर है! 

जैसा कि आपको अवगत होगा किसानों की आत्महत्या के 

अधिकांश मामले विदर्भं क्षेत्र से है ओर आत्महत्या करने वाले 

अधिकांश किसान महाराष्ट के विदर्भ क्षेत्र के कपास उत्पादक थे। 

विदर्भ aa के ta छह जिले गंभीर रूप से समस्याग्रस्त है ओर 

इन्हे देश मेँ कृषकों की आत्यहत्या हेतु प्रवण जिलों के रूप में 
घोषित किया गया 21 पूर्वं में प्रधानमंत्री ओर महाराष्ट के मुख्यमंत्री 
द्वारां यहां के लिए पैकेज at घोषणा की me थी। तथापि, इन 

पैकेजों का लाभ इस प्रयोजनार्थं उचित दिशानि्देशों के न होने ओर 

*"भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जरूरतमंद किसानों तक नहीं पहुंच 

पाया। इस प्रयोजनार्थ एक जांच समिति का भी गठन किया गया 

जिसने स्पष्टतः बताया है कि सरकार भी इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार से 

अवगत टै! इसके अतिरिक्त, जहां तक कपास के निर्यात ओर 

आयात का संब॑ध दै, दस संदर्भ मे सरकार की कोई स्पष्टत नीति 

नहीं है। कभी सरकार कपास के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगा 

देती है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी हानि होती है ओर 

कभी-कभी सरकार कपास पर आयात शुल्क को कम कर देती 

है जिखसे अन्य देशों के कपास उत्पादकं को लाभ होता है ओर 
इस देश के कपास-उत्पादक किसान भुखमरी कौ हालत मेँ हो जाते 

है। इस संबंध में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। 

म उल्लेख करना चाहता ह् कि हमारे देशं में कपास कौ घरेलू 

AM ओर आवश्यकता इसके 200-220 लाख Teal कौ है ओर 
गत पांच वर्षो से इसका उत्पादन लगभग 350-380 लाख Teor 
हुआ 21 इस प्रकार 150-180 लाख Tes अतिरिक्त पैदावार है। 
तथापि, सरकार प्रतिवर्षं मात्र 25-50 लाख Test कपास के ही 

निर्याति की अनुमति दे रही है ओर उस पर भी कभी-कभी अचानक 
पाबंदी लगा दी जाती है। निर्यातिकों को बदावा देने के बजाए सरकार 

वस्त्र ओर परिधान क्षेत्र से ae समूहो के दबाव में इन निर्यातकों 
का उत्पीड्न कर रही है। परिधान उद्योग में उनकी वृद्धिं लगभग 

400 प्रतिशत है जबकि कुक लोगों को लाभ देने के लिए कपास 

उगाने वाले किसान ओर कपास के नि्यतिकों, जिनकौ संख्या अधिक 
है, को परेशान कियाजा रहा है। मे पुरजोर मांग करता हूं कि 
सरकार प्रतिवर्षं 150 से 200 लाख गांड कपास के निर्यातं at 

अनुमति दे। 

कपास उगाने वाले किसानों के अलावा, प्याज, तिलहन एवं 

दलहन उगाने वाले किसानों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार 

कियाजारहादै। जब भी वे अपनी उपज से लाभ पाने की स्थिति 

मे होते है, तब सरकार निर्यात aa के बिचौलियों के इशारे पर 

इन वस्तुओं के निर्यात पर एकाएक प्रतिबंध लगा देती है एवं इन 
वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर देती है या हटा देती है जिससे 
किसानों को आगे चलकर भारी हानि होती है। हमारे देश में यह 

एक बहुत बडा धंधा बन गया है जिसे सरकार कौ मदद से सुदृढ 

किया जा रहा है। सरकार की स्पष्ट नीति कै अभाव में आयातकों 

की इन वस्तुओं कौ प्रत्येक ad नियमित आपूर्ति कौ गारंटी नहीं 

at है। इसके कारण इन वस्तुओं के मूल्यों मे भारी अंतर भी 
होता है। 

q पुरजोर मांग करता हूं कि सरकार द्वारा इसं संब॑ध मे एक 

श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाए कि किन परिस्थितियों में सरकार 

किसानों & विषय में एसे निर्णय लेने के लिए बाध्य Bl
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यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सरकार द्वारा विगत समय 

H 72080 रुपए का किसानों का ऋण माफ किया गया धा। 

तथापि, योजना मेँ वास्तविक लाभार्थी किसान नहीं बल्कि बैक ah 

इसका अर्थं यह है कि किसानों को कोई राहत देने के बजाय 

किसानों कै नाम पर dai को राहत दी गर्ह तथा केवल उन किसानों 

का जिनके पास 5 ups भूमि थी, हालांकि इनको संख्या बहुत 

कम थी, योजना का लाभ मिल पाया। 

माननीय वित्त मत्री किसानों कौ ऋण से जुडी एकमात्र समस्या 

को देख wel अतः किसानों के प्रति सरकार कौ सहानुभूति किसानों 
को प्रदान किए जा रहे ऋण तक ही सीमित है। 

किसानों को 7 प्रतिशत वार्षिक व्याज कौ दर से अल्पावाधिक 

फसल ऋण प्रदान करने के संबध में व्याज Wael राजसहायता का 

उल्लेख किया गया है जिसे 2012-13 में जारी रखा जाएगा। यह 

उल्लेख किया गया है कि त्वरित भुगतान करने वाले किसानों को 
3 प्रतिशत की अतिरिक्त यजसहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, 

परक्राम्य भाण्डागार रसीद प्रस्तुत करने पर फसल कटाई के बाद 
छह महीने तक इतनी ही व्याज संबधी राजसहायता प्रदान को 

जाएगी। यह किसानों को अपनी उपज को भाण्डागार मेँ रखने को 

बढावा देगा। तथापि, सरकार dai ओर वित्तीय संस्थाओं द्वारा पैदा 

की जा रही वास्तविक समस्याओं की पहचान नहीं कर पाई हे। 
यद्यपि किसान बकाए का भुगतान शीघ्र करना चाहते हैँ तथापि वेक 
इस आधार पर 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज कौ जगह 7 प्रतिशत 

वार्षिक व्याज ले रहे टै कि इस dau में उनके पास सरकार से 
कोड स्पष्ट अनुदेश प्राप्त नहीं हुए a इसके अतिरिक्त कभी-कभी 
सेवा प्रभार के नाम पर कैक मनमाने ढंग से किसानों से एकमुश्त 
राशि aged है। सरकार का dat पर कोई नियंत्रण नहीं है ओर 
जब वैकं ओर वित्तीय संस्थाओं हारा इन किसानों का उत्पीडन किया 
जा रहा होता है तो सरकार आंख ye लेना बेहतर समञ्चती है। 
मँ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह किसानों को चार प्रतिशत 
की व्याज द्र पर न केवल मियादी ऋण प्रदान केरे बल्कि सभी 
कृषि उपकरणों जैसे da कौ खरीद एवं लघु सिंचाई सुविधाएं 

सृजित करने के लिए अवसंरचना हेतु लिए गये ऋण भी प्रदान 

करे। 

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण मे खाद्य सुरक्षा का 
उल्लेख किया है। उक्त उल्लेख का आशय यह है कि राष्ट्रीय खाद्य 

सुरक्षा विधेयक के उदश्यो को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए 

आधार HS का उपयोग करते BU सार्वजनिक वितरण प्रणाली 

नेरवर्क का सृजन किया जा रहा है। मँ माननीय वित्त मंत्री का 

ध्यान मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौ विभिन खामियों कौ 

ओर दिलाना चाहता हू। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम सै 

वितरण के लिए विनिर्दिष्टं खाद्यानों कौ तस्करी कौ जारही हे 
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तथा इसे पडोसी देशो जैसे नेपाल मे खुले आम aa जा रहा है। 

जरूरतमंद लोग आज भी सार्बजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम 

से दिए जाने वाले गुणवत्ता वाले Gert से वंचित ह। इन कृषि 

उत्पादों के भंडारण के लिए भांडागारों ओर गोदामों कौ कमी जैसी 

ae समस्याएं हँ जिन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिप्। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विद्यमान खामियों को दूर् किए बिना 

तथा यह सुनिश्चित किए बिना कि खाद्यान गलत हाथों म जाने 

के बजाय उचित गंतव्य तक पहुंचता हे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 

को अधिकाधिक निधियां प्रदान करना निरर्थक ही होगा! 

इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया गया है कि विद्यलयं 4 

राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम से नामांकन, प्रतिधारण, उपस्थिति 

में वृद्धि हई है ओर बच्चों के पोषण स्तर मे वृद्धि ee A भी 

पदद मिली है ओर चालू बजट में इस योजना हेतु 11.937 करोड 

रुपये कौ राशि आवंरित कौ गर्ह 21 फिर भी मेँ सरकार का ध्यान 

विद्यालयों मे छात्रों को परोसे जा रहे घटिया भोजन कौ ओर आकृष्ट 

करना चाहता gi हाल ही मे हमें सरकार कौ मध्याह्न भोजन 

योजना में व्याप्त बेतहाशा भ्रष्टाचार के बरे में प्रिंट ओर इलेक्टानिक 

मीडिया के माध्यम से tet कई घटनाओं के बारे में जानकारी मिली 

है। इसके अलावा कुछ राज्यों के विद्यालयों मेँ नामांकन मेँ एसे 

रहस्यात्मक तरीके से वृद्धि हई है जिससे सदेह उत्पन्न होता है 
fe क्या एक ही समयमे एक छात्र का एक से अधिक fae 

में नामांकन कियाजारहादहे। 

इन सभी पहलुओं कौ गंभीरता से जांच किए जने कौ 

आवश्यकता 21 इस योजना के महत्वपूर्णं पहलु निगरानो व्यवस्था 

को Gee बनाए जाने कौ आवश्यकता zi राजीव गांधी किशोरी 

सशक्तीकरण योजना, सबला, जो किशोरियों के आत्मविकास हेतु 

पोषण, शैक्षिक ओर कौशल संवर्धन संब॑धी जरूरतों को पूरा करने 

के लिए शुरू की गई थी, की भी एसी ही स्थिति हे। 

इस योजना के few 750 करोड रुपये कौ राशि का प्रस्ताव 

रखा गया रहै फिर भी यह देखने के लिए कोई निगरानी तत्र नहीं 

है कि किशोरियों की निधियों का दुरुपयोग कियाजारहाहै या 

पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सदुपयोग किया जा 

रहा Zl 

मानक सोने कौ el; 99.5 प्रतिशत से अधिक शुद्धता वाली 

सोने के सिक्कों पर मूल सीमा शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव 

किया गया है। प्लेटिनम पर मूल सीमा शुल्क को बदाकर 2 से 

4 प्रतिशतं ओर गैर-मानक सोने पर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने 

का प्रस्ताव किया गया है। 

इसी क्रम में शोधन हेतु स्वर्णं अयस्क, साद्रिक ओर wel पर 

मूल सीमा शुल्क 1 प्रतिशत से बदाकर 2 प्रतिशत किया जा रहा
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है। उत्पाद शुल्क पर शोधित स्वर्णं पर इसी अनुपात मे उत्पाद शुल्क 
भी 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया जा रहा FI 

सोने का व्यापार करने वाले लोगो मे सीमा शुल्क ओर उत्पाद 
शुल्क में हुई इस वृद्धि को लेकर असंतोष है। इस वृद्धि को वापस 
लेने के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे है! इस सीमा-शुल्क 
ओर उत्पाद शुल्क कर को लागू करने के फलस्वरूप सोने ओर 
इससे संबंधित वस्तुओं कौ पड़ोसी देशों से काला amt ओर 
तस्करी शुरू हो जाएगी। जैसा आपको मालूम ही है कि पड़ोसी 
देशों से गैर-कानूनी तरीके से आयात की जा रही नकली /जाली 
मुद्रा के प्रचलन कै कारण हम पहले से ही गंभीर समस्याओं का 
सामना कर रहे हैँ ओर बहुत ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद 
भी हम जाली मुद्रा के आयात को रोक पाने की स्थिति में नहीं 
है। सोने ओर इससे संबंधित वस्तुओं पर सीमा-शुल्क ओर उत्पाद 
कर बाकर हम स्वयं के लिए एक ओर समस्या पैदा कर रहे 
है, क्योकि इससे पड़ोसी देशों से इन वस्तुओं कौ तश्करी बदेगी। 
इसके अतिरिक्त, कई प्रक्रिया संबंधी ओपचारिकताओं की शुरूआत 
कौ गई है। जैसे कि 2.00 लाख रुपये मूल्य के आभूषण खरीदने 
वाले ग्राहक का Rare रखना होगा ओर उन पर स्रोत पर संग्रहित 
कर (टीसीएस) का अधिरोपण एक छोटे आभूषण विक्रेता के लिए 
पूर्णतः असंभव है ओर इन सभी प्रक्रिया संबंधी ओपचारिकताओं 
कौ समीक्षा किए जाने ओर वापिस लिए जाने की जरूरत है। इसके 
अतिरिक्त, ta कदम से छोटे आभूषण विक्रेता ओर उनसे संबंधित 
कामगार कुछ ही वर्षो के अंदर परी तरह से समाप्त हो जाएगे 
ओर इस व्यवसाय मे बड़े-बड़े कापरिट घराने बहुराष्टीय कंपनियां 
ही टिक met मै यह नहीं सम्ञ्ञपारहादहूं कि सरकार इन 
लघु आभूषण-विक्रेताओं ओर इस कार्य में लगे कामगारों को क्यों 
भूखा मारना चाहती है। इस प्रकार तो arte घरानों बहुराष्टरीय 
कंपनियों के इशारे पर इन लोगों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। 
4 पुरजोर माग करता हू कि सोने ओर अन्य संबंधित मदो पर 
सीमा तथा उत्पाद शुल्क में कौ गईं बदोतरी को शीघ्र वापस लिया 
जाए। 

एक ओर महत्वपूर्णं तथ्य की ओर मै सरकार का ध्यान 
आकर्षित करना चाहता Fl नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए एक 
बड़ा खतरा बना हुआ है। इसका एक अहम कारण देश के 
जरूरतमंद इलाकों मेँ विभिन कल्याणकारी कार्यक्रमों ओर `योजनाओं 
को ठीक से कार्यान्वितं न किया जाना हो सकता है। सरकार इस 
समस्या से निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठा रही है, जिसके 
लिए निरंतर प्रयास किए जाने ओर मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति 

कौ जरूरत है। इससे भी बदृकर, हमें इस समस्या से निपट रही 
विभिन एजैसियों के बीच समुचित समन्वय ओर यह सुनिश्चित 
करने को आवश्यकता है कि इस प्रक्रिया में विना किसी हस्तक्षेप 

के विकास संबंधी क्रियाकलाप किए जाए। इस बजट में मुख्य क्षेत्रों 
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जैसे-जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल तथा स्वच्छता मेँ सुधार, 

शिक्षा के स्तर मे विशेषकर बालिका शिक्षा के aa मे, रोजगार 
सृजन कार्यक्रम तथा समुचित मूल्यांकन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
के Ysera, बेहतर संचार व्यवस्था इत्यादि की ओर ध्यान दिया 

जाना चाहिए्। अगर हम देश मेँ व्याप्त नक्सली समस्या को हल 
करना चाहते हैँ, तो ये कुछ एसे as ह, जिन पर ध्यान दिए 
जाने ओर बजटीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। 

शिक्षा के क्षेत्र पर बात करते हुए मेँ बताना चाहता हूं कि 
यूनेस्को के भारत विशिष्ट सर्वेक्षण के निष्कर्षं के अनुसार, जहां 
weal ओर शहरों के 76 प्रतिशत स्कूलों मे बिजली है, वहीं गांव 
के स्कूलों में यह महज 27 प्रतिशत है। गांवों के आधे से भी 
कम स्कूलों मे लड़कियों के लिए शौचालय है। शहरी-ग्रामीण 
विभाजन कौ बाध्यताएं अहम हैँ, विशेष रूप से यह देखते हुए 
कि भारत एशिया के उन तीन देशों में से एक है, जहां आधे से 
ज्यादा कौ आबादी वाले शहरों मै 17 प्रतिशत से भी कम नामांकन 
होते है। मै सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गंभीरता 
से ध्यान द् ओर अतिरिक्त अवसंरचनात्मक ढांचा सृजित करने के 

अलावा इस क्षेत्र के वर्तमान अवसंरचनात्मक sed मै सुधार करे 
वरना शिक्षा के अधिकार विधेयक का प्रमुख उदेश्य ही विफल हो 
जाएग। गों के स्कूलों में न सिर्फ गुणवत्तापरक शिक्षा की 
आवश्यकता है, बल्कि अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे-शौचालय, 
स्वच्छता, पेयजल ब्लैक ate इत्यादि कौ भी जरूरत है तथा उन 
पर समुचित ध्यान भी दिया जाना चाहिप्। 

जहां तक प्रत्यक्ष करो का day है, वित्त watt संसदीय 
समिति ने प्रत्यक्ष कर संहिता कौ विस्तृत जांच की है ओर यह 
सिफारिश कौ कि कर-दूट कौ सीमा को 1.80 लाख रुपए से 
बदाकर 3.00 लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। तथापि, संसदीय 

समिति को सिफारिश को दरकिनार करते हुए बजट मेँ आय-कर 
Be कौ सीमा सिर्फ 2.00 लाख रुपए तक किए जाने का प्रस्ताव 
el मेँ सरकार से आग्रह करता हू कि वह इस गंभीर पहलू कौ 
ओर ध्यान दे तथा आयकर Be कौ सीमा 3.00 लाख रुपए तक 
घोषित करे। 

( हिन्दी) 

+श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): इस बजट से इस 

देश किसानों को मजदूर को ओर गरीब लोगों को न्याय मिलेगा 
ओर विकास के लिए यह बजट अच्छा रहेगा एेसी हमारी अपेक्षा 
थी। 

लेकिन जो बजर प्रस्तुत हुआ यह बजट देखकर इस देश की 
जनता इस इस सरकार पर नाखुश है बजट में जो प्रावधान है उस 

*भाषण सभा परल W रखा गया।
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मे गरीबों है उस में गरीबों के लिए कोई प्रावधान नहीं है ओर 

विकास के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है, कोई सेवाकर बढाया 
नहीं, लेकिन सेकाकर के माध्यम से इस सरकार ने अपत्यक्ष कर 

वसूल करने का काम किया है यह एक अन्याय है गत अनेक 
सालों से हम हमारे क्षेत्रो मे कुक विकास कौ मांगें कर रहे हैं 
लेकिन सरकार का ध्यान इन बातों पर बातों पर नहीं है। मेरा लोक 
सभा क्षेत्र जालना-ओस्गाबाद मिलाकर है यहा अजता एलोरा जैसी 

महत्वपूर्णं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल Zi यहां विदेश से अनेक पर्यटक 
आते ह लेकिन हर साल मांग करने के बाद भी अजता एलोरा 

जैसी वर्ल्ड हेरीरेज जैसे स्थानों के लिए बजट मेँ कोई प्रावधान 

नहीं है। मेँ यह मांग करता हूं कि wa aa के लिए सुविधा देने 
कै लिए 1000/- र. का प्रधान va बजर मं किया जाये। 

जालना जैसे शहर मेँ स्टील ओर बीजं का उत्पादन बडे पैमाने 

पर होता @ यहां से महाराष्ट के हर जिले तक स्टील जाता है 
बीज देश के हर राज्य मे ताजा है लेकिन, यहां जो सडक मार्ग 

है वह मार्गम जालना से हैदराबाद, जालना से qa, जालना से 
नागपुर, जालना से इंदौर यह सडक मार्ग को सिक्स लेन करने 
के लिए sa बजट में प्रावधान किया जाये ताकि इस शहर का 

जो स्टील ओर बीज का कारोबार है वौ बद् सके। 

ओरगाबाद एक एतिहासिक शहर है इस जिले मेँ पैठन, weet, 
सिल्लोड te महत्वपूर्ण ताल्लुक आते है, इस ताल्लुक यें सिक्स 
लेन सडक मार्गं करना बहुत जरुरी है इस लिए में मांग करता 

हू कि इस बजर मे कोई प्रावधान किया जाए। 

महाराष्ट मे बडे पैमाने मे चीनी fad है ओर इस देश का 
चीनी उत्पादनं सबसे ज्यादा महाराष्ट में होता है। इस उद्योग की 

हालत खराब होती जा रही है इस उद्योग के लिए एक याहत dea 
इस बजट मै दिया जाए एसी मांग करता हू। 

मेरे लोक सभा क्षेत्र मे जालना से खामगावब ओर सोलापुर से 
जलगांव (जालना होते Et) नई रेल मार्गं बनवाने का प्रावधान 

करने कौ विनती हमने मा. रेल मंत्री जीसे की धी लेकिन इस 

रेल बजर मेँ एसा कोई प्रावधान नहीं किया गया वित्त मत्रीजी विनती 

करता € कि मैने जो बात रखी है उसका बजर मे प्रावधान किया 
जाये। 

( अनुवाद] 

*श्री निलेश नारायण राणे (रत्नागिरी-सिंधुदुरग) : अपने तीक्ष्ण 
ज्ञान ओर गहरी qaqa के साथ वित्त मत्री प्रणब मुखर्जी हमारी 
अर्थव्यवस्था को मुश्किल समय में भी संभालते रहे है। यह बजट 

*+भाषण सभा पटल पर रखा गया। 
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एक मजबूत ओर लचकदार अर्थव्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता 

को दशति हे। 

बजर वर्तमान अर्थव्यवस्था का एक व्यापक दस्तावेज है, जो 

ae क्षेत्रों में विगत कार्य निष्पादन से संकेत ग्रहण कर भावी प्रक्षेपण 

करता है। अनैक व्यक्तियों A बजट 2012-13 को यथास्थिति बनाए 

रखने वाला बताया है। मै इससे असहमत नहीं gi मेरे लिए 
"यथास्थिति" निंदात्मक शब्दावली नहीं है, यह अर्थव्यवस्था के 
स्थायित्व ओर उसकी नम्यता का द्योतक 21 मेरे विचार से गठबधन 

सरकार के अलग-अलग विचारों के मध्य साम॑जस्य स्थापित करने 

के लिए सरकार को सराहना कौ जानी चाहिए्। साथ ही अर्थव्यवस्था 

के दीर्घावधिकं विकास के बारे मे भी चिंतन किया गया है। लगभग 

सभी विवादास्पद dal जैसे-खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, 
डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करना, भूमि अधिग्रहण ओर 
विशेष आर्थिक aa, प्रत्यक्ष कर संहिता, सामान्य सेवा कर आदि 

के day मे सरकार की प्रतिबद्धता बिल्कुल सुस्पष्ट है। यह बजर 
राजसहायता के भार को अगले तीन वर्षो मं विद्यमान 2.4 प्रतिशत 

से घटाकर 2 प्रतिशत पर लाने का संकेत देता है। तेल पर 

राजखहायता संधी बजरीय आंकढां मे लगभग 36.4 प्रतिशत तक 

की कमी करने का संकेत मिलता है। उन्होने पेट्रोलियम उत्पादों 
के मूल्य निर्धारण हेतु एक गतिशील व्यवस्था शुरू करने का भी 

संकेत दिया है। लेकिन यह सब कुछ एक ही पल मेँ नहीं किया 
जा सकता। नीति-निर्माण में अपने सहज विचारविमर्शं के दृष्टिकोण 

के साथ वित्त मंत्री को पूरा भरोसा है कि सरकार एक deep 
माहौल बनाने मे सभी गठबंधन सहयोगियोँ ओर अन्यों को भी अपने 

साधं लाएगी। 

बजट को भारतीय अर्थव्यवस्था के संपूर्ण परिप्क्ष्य में देखे जाने 

की आवश्यकता है, जो गत तीन दशको मेँ ओसत तीन से चार 
प्रतिशते वार्षिक युद्धि से, पिछले दशक के अधिकांश भाग मेँ आढ 

प्रतिशते से अधिक तक की वृद्धि के साथ साफ तौर पर उर्ध्वगामी 
विकास कौ ओरं अग्रसर है। यद्यपि इस वर्ष विकास कौ द्र सात 

प्रतिशत से थोडी कम है, लेकिन यह दुनिया भर में समग्र आर्थिक 
परिदृश्य को देखते हुए अभी भी प्रभावशाली है! वित्त मत्री जीने 
हम सभी को विश्वास दिलाया है कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था में थोडा 
बेहतर विकास होगा। मेरा मानना है कि हमारा विकास रिकोड 

वैश्विक आर्थिक रुख पर ज्यादा निर्भर करता है, जो मध्य पूर्वं ओर 

उत्तरी अफ्रीका के अनेक हिस्सों में अस्थिर राजनीतिक माहौल से 
बुरी तरह प्रभावित है, जिसके कारण अतर्रष्टरीय कच्चे तेल कौ 
कीमतों पर भी प्रभाव पडा di राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संवर्धित हो 
रहे विकास को संजोए रखते EU हमें राज्यों का विकास स्कोर SIS 
नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। भारतीय afemt संगठन के 

अद्यतन आंकड़े यह दशति है कि सकल राज्य Re उत्पाद मेँ वृद्धि, 
देशभर में बिल्कुल असंतुलित है। महाराष्ट सहित सात राज्यों मे
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यह det अंकों में ब्द रही है, जबकि पांच राज्यों में यह सात 

प्रतिशत से कम ae रही है) सभी राज्यों 4 यथोचित संतुलित 
विकास की आवश्यकता को कम नहीं आंका जा सकता। 

वित्त मंत्री ने ta बजर पेश किया है, frat हमारी 
अर्थव्यवस्था को उच्च विकास के रास्ते पर ले जाने की क्षमता 

है। इसके लिए, उन्होने कृषि मेँ अनुसंधान ओर विकास के लिए 
अधिक धनराशि का आवंटन करके कृषि उत्पादकता मेँ वृद्धि लक्ष्य 

ठीक ही रखा है। अनेक राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों मे कृषि 

अनुसंधान ओर विकास के लिए वित्तीय अनुदानों कौ घोषणा वास्तव 
मे ही स्वागत योग्य 21 घोषित अनुदानं मेँ केरल कृषि विश्वविद्यालय 
(केएयू) ओर आचार्य एनजी रा कृषि विश्वविद्यालय (एएनजीआरएयु) , 
हैदराबाद को सौ-सो करोड रुपये; कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, 
धारवाड; चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार 

ओर ओडिशा कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर को 
पचास-पचास तथा कृषि व्यापार विद्यालय, ग्रामीण प्रबंधन सस्थान 

को 25 करोड रुपये का अनुदान, (आईआरएमए) आनन्दं शामिल 

है। वित्त मत्री नै महाराष्ट राज्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया 

ai इस संबंध में, मैः आपका ध्यान were के ककण क्षेत्र में 
कृषि उत्पादकता बढाए जाने की आवश्यकता कौ ओर दिलाना 

चाहता हूं, जहां कटिबंधों के अनुकूल कृषि जलवायु है; भौगोलिक 

fe से पहाड़ी क्षेत्र सहित लंबे तरीय समुद्री छोर है जो धान की 
व्यापक खेती वाला क्षेत्र है ओर जहां बागवानी ओर तटीय 
जल-कृषि कौ अच्छी संभावना है। महाराष्ट के रत्नागिरी जिले के 

दपोली A ड. बालासाहेब सावंत alan कृषि विद्यापीठ में alan 
के कृषि बागवानी किसानों के फायदे के लिए काफी अनुसंधान ओर 

विकास कार्य किया जा रहा है। मे वित्त मत्री से आग्रह करता हूं 
कि वे कोंकण कृषि विद्यापीठ को उसके अनुसंधान ओर विकास 
कार्यो हेतु उदार अनुदान दिए जाने पर विचार wel 

पर्याप्त आधारभूत ढांचे कौ कमी एक ay aa है, जो हमारे 
विकास में एक प्रमुख बाधा है। इसलिए, इस बजट में आधारभूत 
ae पर् जोर दिया गया है। वित्त मंत्री जी ने वित्तीय संस्थानों को 

aan बांडों से लगभग 60.000 करोड रुपये उगाहने तथा ओर 
अधिक निजी भागीदारी की परिकल्पना सहित अनेक प्रस्ताव घोषित 

किए है। उन्होने यह भी संकेत दिए हैँ कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 

2012-17 के दौरान इस aa में निवेश बदृकर 50 लाख करोड 
रुपये तक हो जाएगा जिसमें से लगभग आधा निजी aa से प्राप्त 

होना अपेक्षित है) 

विकास के अलावा, राजकोषीय समेकन एक अन्य क्षेत्र हे, 
जिस पर बजट मेँ पर्याप्त जोर दिया गया है! राजकोषीय घाटे को 

सकल धरेलू उत्पाद को घटाकर 5.1 प्रतिशत तक करने at 

प्रतिबद्धता सुविचारित ओर सुनियोजित है। गेर-कर राजस्व को बढाने 
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के बारे मेँ सरकार द्वा कौ गई प्रतिबद्धता का लक्ष्य निश्चित रूप 

से प्राप्त किया जा सकता हे। वित्त मत्री के पास राजकोषीय ae 

को कम करने के लिए सुस्पष्ट योजना हे। मुञ्चे विश्वास है कि 
जब सरकार ओर देश कौ fen’ इस बात पर निर्भरदहै किं हम 

कैसे लक्षय प्राप्ति करने जा रहे हें. कुछ गंभीर प्रयास किए जाने 
चाहिषए। | 

इससे पहले कि मेँ अपनी बात समाप्त करू, मै एक एसे 
महत्वपूर्ण aa, जिसकी इस बजर ने उपेक्षा कौ mg है, पर अपना 
असंतोष व्यक्त करना चाहता हू! यह पर्यटन क्षेत्र ti vis पै 
महाराष्ट के कोँकण aa का प्रतिनिधित्व करता हू, जो कि पर्यटनं 

महत्व का एक महत्वपूर्ण aa है। WS यह जानकर दुख होता है 
fe यात्रा व पर्यटन क्षेत्र, जी इस देश मे सबसे बडा रोजगार Gas 

है, को एक बार फिर बह महत्व नहीं दिया गया, जो इये पिलना 
चाहिए था। इसे उद्योग का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, जिसके 

लिए पिछले कई वर्षो से माग की जा रही है। इसके अतिरिक्त 
आतिथ्य aa ओर अन्य पर्यटन संबंधी सेवा प्रदाताओं को जो विदेशी 
विनिमय oad हैँ, यद्यपि हाल ही में सेवा निर्यात वाणिज्य मंत्रालय ̀ 

द्वारा स्थापित निर्यात संवर्धन परिषद् (एसईपीसी) मेँ isd क्षेत्र के. 

रूप मेँ शामिल है; विदेशी विनिमय अर्जित करने वाले अन्य सेवा 
निर्यातकों की भांति ate लाभ प्राप्त नहीं हुए di सेवा कर कौ 

ad को 10 प्रतिशत से बद्धाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी 

इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। फिर भीमे निराश set = 
सरकार कार्यकारी निर्णयं के माध्यम से हमेशा कार्यप्रणाली संबंधी 
सुधार कर सकती है। केवल बजट द्वारा सब HS कहा ओर किया 
नहीं जा सकता। 

बजट मेँ बहुत से बेहतर fag है, जिन पर मैरे विद्वान साथियों 

ने age पहले चर्चा कौ है... मै कहना चाहता हू कि 2012-13 
का बजट महत्वपूर्ण है क्योकि देश इस साल से शुरू होने वाली 

12वीं पंचवर्षीय योजना की दहलीज पर di एेसे बहुत से मुदे है, 
जिन्हे पांच वर्ष के आधार पर foe जाने कौ आवश्यकता हे। 
इस बजर में एक दीर्घकालिक vides निहित हे। हमे समाज के 

गरीब ओर वंचित वर्गो के व्यापक हित में सरकार का इसके 

दीर्घकालिक आर्थिका सुधारों को लागू करने के संकल्प को मजबूत 
करने की आवश्यकता 21 

श्री पी.सी. गदीगौदर (बागलकोट) : आयकर we सीमा को 
2 लाख र. से 3 लाख रु. तक aan जा सकता है, जिससे बहुत 
से लोग खुश होते। 

बजट में “काले धन'' पर श्वेत पत्र का वादा ओर छिपाई 

गई आय के उपायों को सख्त करने के कुछ उपाय भी शामिल 

+भषण सभा पटल पर रखा गय
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थे। इसमे शामिल प्रावधान, जैसे विदेश में स्थित सभी संपत्तियों की 
घोषणा करने को अनिवार्य बनाना ओर सोना- चांदी, आभूषण आदि 
जैसे अधिक मूल्य वाली वस्तुओं की नकदी खरीद पर स्नोत पर 
कर संग्रह (रीडदीएस) प्रशंसनीय है। काले धन पर aaa की 
समयसीमा ओर माध्यम का उल्लेख नहीं किया गया है-यह धन 
भारत के 40 लाख करोड के ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त 
है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षो तक कर उगाही ओर बजर की 
जरूरत नहीं पडेगी। 

सबसे बडे कर सुधारों मे से एक, प्रत्यक्ष कर संहिता (डीरीसी) 
को संसदीय स्थायी समिति द्वारा डीरीसी विधेयक पर अपनी 
सिफारिशों को प्रस्तुत किए जाने के बावजूद प्रास्थगित स्थिति में 
रखा गया ei साथ ही इसमे कापरिर क्षेत्र के लिए ta कुछ खास 
नहीं था, जिससे वह उत्साहित महसूस करे। बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं 
सेवा कर के बारे में भी केवल यह कहा गया है कि आदर्शं विधान 
का प्रारूपण चल रहा है। 

Ua मालुम होता है कि मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए 
कोई ठोस उपाय नहीं है ओर खाद्य मूल्यों मेँ dia वृद्धि लाने वाली 
आपूर्ति सुकावयों को दूर करने के लिए कोई योजना नहीं है। 

गभीर आर्थिक सुधारों को लागू करते हुए् यह बजट उद्योग 
के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए लागत बढा सकता है। अप्रत्यक्ष 
करो द्वारा अतिरिक्त 45.940 करोड रुपये जुटाने वाले कार्यक्रमो। 
प्रयासों से मूल्यों में ओर वृद्धि हो सकती है। 

सामान्य सेवा कर लागू किए जाने कौ कोई समय सीमा नही 
दी गई है क्योकि इसकौ एक बार स्थापना,संकलन feu जाने के 
बाद समष्टि स्तर पर राजस्व मे वृद्धि होगी ओर समस्याओं को 
Qasr जा सकेगा। 

टैक रिकाड कौ विश्वसनीयता पर अपव्यय को कम करने के 
लिए कोई प्रयास नहीं किया गया 2) हालाकि कृषि aa के लिए 
अत्यधिक समर्थन दिया गया है लेकिन पर्याप्त बिजली की जरूरत 
वाली सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि 
aa मे नाम मात्र 2.5% वृद्धि द्र को वृद्धि दर नही माना जा सकता 
है। ऋणो पर 3% प्रोत्साहन Be देने कौ अपेक्षा वित्त मत्री को 
कृषि ऋण पर व्याज दरों को कम करना चाहिए। 

वित्ते मंत्रीने स्पष्टरूपमसे कहा है कि "आधार ae” के 
माध्यम से लाभार्थियों को सीधे सन्सिडी दी जाएगी लेकिन “‘ आधार 
ae” कार्य वांछित स्तर पर पूर्ण नहीं ह्ये सका है ओर इसमे 
कई समस्याएं आ रही हे। 

अतरराज्जीय नदियों को जोड़ने की प्रसिद्ध परियोजना, जो कि 
we हित मे बेहद महत्वपूर्णं मामला है, को सही ढंग से नहीं 
निपटाया गया है। 
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नरेगा के अंतर्गत, निधियों का सृजन हुआ है लेकिन इसके 
उपयोग के बारे मे कोई पैमाना नहीं है। 

एयरलाईनों को एक वर्षं के लिए एक बिलियन रुपये तक 

बाहरी उद्यार से पूंजी जुटाने ओर योजना 2012-13 मेँ 7293 करोड 

रुपये कौ मांग के मुकाबले 4000 करोड रुपये का आवंटन ओर 

विमान कलपुर्जो ओर उपकरणों पर सीमा शुल्क मे पूरी ae देने 
का प्रस्ताव ओर एटीएफ (एविशन cares wae) के सीधे आयात 

कौ अनुमति देना इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी सहायता है। मेँ 
इसकौ प्रशंसा करता zl 

किसान कौ तरह, बुनाई aa को भी सहायता की जरूरत 

el लंबे समय से यह da समस्याओं से धिरा हुआ है-कुकछ ओर 
सहायता कौ शुरूआत किए जाने की आवश्यकता है ओर यह समय 
कौ मांग 21 

*sit सुरेश अंगड़ी (बेलगाम): मेँ कहना चाहूंगा कि यदि 
इस बजर मेँ किसी चीज को वापस लिया जाना चाहिए तो वह 

है सन्सिडी के प्रति संपूर्णं दृष्टिकोण सन्सिडी उन लोगों के लिए 
है जो जीडीपी 4 वृद्धि के लिए कार्य करते है। इस बजट में 
सन्सिडी को वर्ष 2012-13 मेँ जीडीपी के 2% तक सीमित करने 

ओर अगले तीन वर्षो में इसे 1.75% तक कम करने का प्रस्ताव 

हे। यह जीडीपी उन लोगों का योगदान है जो कि मजदूर के रूप 
में कार्य करते है। यदि वे अधिक उत्पादन करेगे तो जीडीपी में 

वृद्धि होगी। इसलिए, उनके भोजन, ईधन ओर उर्वरक पर सन्सिडी 
अवश्य दी जानी चाहिए। इसे कम नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, 

इन सन्सिडियों मे वृद्धि कौ जानी चाहिए ओर यह सुनिश्चित किया 
जाए कि वे cial तक शत- प्रतिशत पहुचे। 

सप्रंग-2 कौ नीति नागरिक-विरोधी है। सरकार का दूद् विश्वास 
है कि जहां भी संभव हो वहां लोगो पर कर लगाया जाना चाहिए 
इस सरकार ने प्रत्येकं चीज पर कर लगाया अर्थात कमाई, 

विनिर्माण, व्यापार, खर्च ओर यहां तक कि शिक्षा पर भी कर 
लगाया। आयकर् के अलावा शिक्षा उपकर भी लगाया गया है। 

लगभग 55% आम आदमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ad पर 

खर्च करते है! 

उत्पाद शुल्क मँ 2% कौ वृद्धि से विनिर्माण क्षत्र पर प्रतिकूल 
प्रभाव TSM इसमे मंदी आ जाएगी। इस बजर मे, ओद्योगिक वृद्धि 
के लिए कोई गुजांइश नहीं है। उदाहरण के लिए, स्वर्ण-व्यापार 
पर लगाए गए शुल्क व at से स्वर्णं ओर आभूषण निर्माण 
व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड्ने वाला है। इससे देश से उसका 
निर्यात बाधित होगा। 

*“भाषण सभा परल पर रखा गया।
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सेवा कर को 10 से बाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया हे। 

सेवाओं कौ गिनती act se सेवा कर नेर के Hata लाया 

गया है। कोई यह नहीं कह सकता कि कर नहीं लगाए जाने 

चाहिए। कर देश-निर्माण ओर विकास के लिए लगाए जाते ZI 

लेकिन उक्त कर इस sera कौ पूर्तिं नहीं करते। इसके बजाय, 

वे कर-वंचन ओर काले धन को प्रोत्साहित करने के लिए रास्ता 

तैयार करते FI 

अवसंरचना को नजरंदाज किया गया है एवं यह क्षेत्र सबसे 

अधिक प्रभावित हुआ है। राजमार्ग निर्माण का 20 किमी. प्रतिदिन 

का लक्षय वास्तव में जमीन पर महज 5 किमी. प्रतिदिन है। विद्युत 

aa कोयला-आपूर्तिं कौ समस्या ओर पर्यावरर्णिक qe से Ye रहा 

है। देश के अधिकांश भागो. खासकर ग्रामीण क्षेत्रो, में विद्युत 

परिदश्य बहुत धूमिल 21 देश के विद्युत aa कौ बेहतरी कौ ओर 
कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया हे। 

सरकार विभिन्न मंत्रालयों के अधीन कँद्रीय-प्रायोजित योजनाओं 

का वित्तपोषण करती है। वर्षं 2011-12 के बजट कौ तुलना में 

जेएनएनयूआरएम A सबसे अधिक 68 प्रतिशत कौ बदोतरी कौ गई 

है। राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना को लगभग 40 प्रतिशत 

अधिक राशि आवंरित कौ गर्ह है। यद्यपि ten आवंटन अच्छी बात 

है पर वास्तविकता यह है कि te बद आवंटन लक्षित वर्गं तक 

नहीं पहुंच पाते हँ। जेएनएनयूआरएम मेँ अधिकतम लाभ अभी भी 

बिचोलियों को जाता है। सरकार ने लक्षित वास्तविक लाभार्थियोँं को 

लाभ देने के लिए इन निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने 

के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। 

देश का वेतनभोगी वर्गं आय का एक महत्वपूर्ण करदाता ZI 
इस आय अर्जन पर् कर प्रायः स्रोत पर ही काट लिया जाता है। 

तथापि, मुद्रास्फीति दर के Sed रहने के बावजूद सप्रंण-ा सरकार 

ने कर we कोरि मेँ आने वाली राशि 1,80.000 रुपये मै महज 

20 000 रुपये की ओर बदधोतरी करते हुए इसे दो लाख रुपये किया 

है। जबकि कर मुक्त राशि कौ सीमा को बदाकर तीन लाख रुपये 

किया जाना चाहिए। लेकिन संप्रग- सरकार ने उच्च आर्य वर्ग का 

यक्ष लिया है अर्थात 5 लाख रु. से 10 लाख रुपये तक का 

आयार्जन करने वाले at का ओर se 20 प्रतिशत के दायरे में 

ले लिया है। 

कृषि देश का मूलाधार है-यह तो कोई बच्चा भी जानता हे। 

तथापि यह दुखद 2? कि संप्रग-ा सरकार ने इस क्षेत्र को 
जान-बूडमकर नजरअंदाज किया ti इस क्षेत्र के विकास के लिए 

बजट में कोई योजना या स्कीम नहीं है। संप्रा सरकार द्वारा ऋण 

माफी योजना की घोषणा के बावजूद देश के किसान अभी भी 

आत्महत्या कर रहे ठै, क्योकि इस योजना का लाभ किसानों तक 

नहीं पहुचा। 
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कृषि ओर ओद्योमिक विकास दोनों मजबूत अर्थव्यवस्था के 

स्तंभ है। सप्रग-ा सरकार कौ दृष्टि, नीति ओर उसके कार्यान्वयन 

मँ कमी के कारण इन क्षेत्रं को नजरअंदाज किया गया है। 

म यहां उल्लेख करना sem किं भारत के माननीय पूर्व 

प्रधानमंत्री श्री अटल विहारी वाजपेयी जी ने गंगा-कावेरी नदी योजना 

जैसी नदीजल संयोजन के योजना प्रारंभ करने का साहस किया था। 

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी पूरे देश के हितार्थ नदियों को 

आपस में तत्काल जोडने के लिए विशेष पैनल गठित करने के 

लिए सप्रा-ा सरकार को निदेश दिया है। यद्यपि 2012-13 के बजट 

मेन तो नदियों को जोड़ने ओर न ही इसके लिए निधि आवरन 

के बरे में कोई उल्लेख किया गया है। 

समग्रतः यह बजट देश के गरीब व आम आदमी कौ समस्या 

बढाने वाला एवं असंतोषप्रद बजट है। इसलिए, मेँ सप्रग-1ा सरकार 

से पुरजोर आग्रह करता हू कि वह इस सभा के माननीय सदस्यों 

द्वारा दिए गए सुञ्चावों पर पुनर्विचार करे तथा देशहित मे निर्णय 

ले। 

( हिन्दी] 

कश्री रतन सिंह (भरतपुर): माननीय यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती 

सोनिया गांधी जी, माननीय युवा नेता श्री राहुल गाधी जी एवं 

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के निर्देशों मेँ माननीय वित्तमत्री, 

भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 का जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत 

किया है, उसका मेँ स्वागत करता हू विश्व के अनेकों देशों 4 

वैश्विक संकट हुआ, उसका परिणाम उनके सामने आया। भारत वर्ष 

भी इससे थोडा बहुत प्रभावित हुआ परन्तु इसके बावजूद भी देश 

भी वित्तीय स्थिति maga रही। यह बहुत अभिनन्दनीय है। वर्ष 

2012-13 के बजर में रुपये 1490925 लाख करोड कौ आमद् व 

व्यय प्रस्तुत किया है, जो देश के लिये अत्यधिक प्रगति सूचक 

एवं सभी समाजों व आम आदमी के विकास से जुदा हु हे। 

विश्व मे व्याप्त मंदी के दौर में देश कौ विकास दर् 6.9 प्रतिशत 

से बदढाकर लगभग 9 प्रतिशत किया जाना इस बजट मै प्रस्तावित 

किया गया है एवं कृषि विकास द्र 2.5 प्रतिशत प्रस्तावित हे। 

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट से समाज के किसी भी 

at को निराश नहीं fea 2, सभी को कुछ न कुछ दिया है। 

अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने एवं उसमे गति प्रदान करने के 

लिए कोयला, उर्वरक, dhe एवं बिजली सेक्टर को जो प्राथमिकता 

दी है, उसके लिए मै माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त 

करता S| हम 11 वीं पंचवर्षीय योजना के सफल क्रियान्वयन वे बाद 

 12वीं पंचवर्षीय योजना मेँ प्रवेश कर रहे हे ओर इस पंचवर्षीय 

*भाषण सभा पटल पर रखा Wil
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योजना का ध्येय तीव्रतर, सतत् ओर अधिक समावेशी विकास करना 
है। इस बजट मेँ गरीब, दलित एवं आम आदमी के विकास के 

लिए जो योजनाएं चाहे व मनरेगा हो, वृद्धावस्था पेंशन या खाद्यान 

वितरण कौ योजनाएं हों, उनके सफल बनाने के लिए आधार are 

बनाने के कार्य पर जोर दिया है ओर इससे सार्वजनिक जीवन में 
भ्रष्टाचार को दूर करनै एवं कार्यक्रमों मँ पारदर्शिता लाने के कार्य 
में सुधार होगा। 

मुद्रास्फीति को aed से रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति प्रणाली 

को मजबूत करने हेतुं वितरण, स्टोरेज एवं विपणन व्यवसाय कौ 
कमियों को दूर करने के लिए इस बजट मेँ प्रावधान है। किसी 
देश को विकास करने के लिए निवेश अति आवश्यक 21 देश मेँ 
विदेशी निवेश wa आन्तरिक waa से निवेश किये जाने के जौ 

vay इस बजट में किये गये है, उससे देश में नये उद्योग धधे 
स्थापित होगे ओर अतिरिक्त रोजगार का सुजन होगा। पंजी बाजार 

के दोषों को दूर करने हेतु इख बजट मेँ संतोषजनक प्रावधान है। 

कई सालों से हटकर इस बजट में कृषि को जो प्राथमिकता 

दी है, प्रस्तुत बजट मे कृषि क्षेत्र के लिए 18 प्रतिशत कौ वृद्धि 
कौ गई है। इससे हरित क्रान्ति को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ 

ग्रामीण विकास पर विषे ध्यान दिया गया है। प्रधानमत्री ग्रामीण 

सडक योजना पर 20 प्रतिशत कौ aa इस बजट में की दहे 

ओर इस वर्षं इसमें 24000 करोड रुपये का प्रावधान किया है। 

राजीवं गांधी पंचायत शक्तिकरण अभियान के माध्यम से देश भर 

q yard को मजवृत बनाने का एक प्रस्ताव है। मिड-डे-मिल 
पर् 11.937 करोड रुपये आवंटित किये है एवं बच्चों के विकास 

के लिए एकोकृत बाल विकास सेवा मँ 58 प्रतिश कौ वृद्धि की 

है। सरकार नै वित्तीय तौर पर कमजोर 40 क्षैत्रीय ग्रामीण बैक के 
पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कौ है। इससे ग्रामीण वित्त व्यवस्था मे सुधार 

होगा। किसानों को जो क्रेडिट का द्वारा ए.टी.एम. से आवश्यक 

समय में धन प्राप्त करने कौ सुविधा दी 21 देश में 82 ग्रामीण 
da है, जिसमे 81 ग्रामीण dat का निष्पादन कार्य संतोषजनक 

रहा Zl 

प्रस्तुत बजट में विद्युत उत्पादन को acer दिये जानै के संकेत 

दिये है। इसमे आने वाली बाधाओं को दूर् करने का प्रयास किया 
जाना उत्साहजनक हे। मेरे संसदीय aa भरतपुर में बिजली कौ 
विशेष कमी दहै, जिसके कारण करु उद्योग बिजली के अभाव में 
az पदे हैं, जिससे यहां के लोगों के रोजगार पर विपरीत असर 
पड रहा है। एवं मेरे संसदीय क्षेत्र मेँ 85 प्रतिशत लोग कृषि 

व्यवसाय मे कार्यरत्त 2) बिजली के भरपूर उत्पादन हेतु भरतपुर जिले 
अंतर्गत रूपवास में एक गैस आधारित पांवर प्लाट की स्थापना 

किया जाना आवश्यक है। धौलपुर से भैस पारईप cea मेरे संसदीय 

क्षेत्र जिला भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से होकर अलवर एवं आगे 
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हरियाणा जा रही है। रूपवास क्षेत्र मे इस प्लांट के लिए आवश्यक 

पानी चम्बल नदी से लिया जा सकता है। रूपवास 4 गैस आधारित 
पोर प्लांट लगने से राजस्थान के Yat भाग मेँ ओद्योगिक विकास 
तेजी के साथ किया जा सकता है एवं इस प्लांट की स्थापना से 

बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने मेँ सहायता मिलेगी। 

मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में दलित एवं मुस्लिम आबादी अधिक 

है ओर इन वर्गो मेँ साक्षरता द्र काफौ कम ti इसके लिप् नदबई, 
रूपवास, नगर एवं कामां में राजकौय महाविद्यालय की स्थापना कौ 

जानी चाहिए्। इसके लिए मै माननीय वित्त मत्री जी एवं मानव 

संसाधन विकास मत्री जी से अनुरोध करना चाहूगा fe ]2वीं 

पंचवर्षीय योजना मेँ तहसील नगर, मदबई, रूपवास एवं कामां एवं 

भरतपुर जिले की प्रत्येक तहसील मे एक-एक राजकौय महाविद्यालय 

खोले जाये, जिससे इस जिले के सामाजिक रूप से foes दलित 

एवं मुस्लिम वर्ग के लोगं को राष्ट्रीय मुख्य धारा मेँ लाया जा सके। 

साथ ही दलितो एवं अल्पसंख्यक मे शिक्षा साक्षरता स्तर को देखते 
हुए एवं शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए भरतपुर जिले में 

जवासीय केन्द्रीय विद्यालयों कौ संख्या को बढाना अतिआवश्क है। 

मेरा सरकार से निवेदन है कि भरतपुर कौ प्रत्येक तहसील में 
प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय को संख्या में 20-20 

कौ gett कौ जानी afew) साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालय 
से माध्यमिक विद्यालयं में भी 20-20 अतिरिक्त विद्यालय खोले जाये 

एवं माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में 20-20 

विद्यालय खोले जाने करां प्रबंध होना चाहिए 

राजस्थान का मेरा संसदीय aa प्राकृतिक दृष्टि से, धार्मिक 
दुष्ट से पक्षी अभ्यारण्य कौ दृष्टि से एवं कई एतिहासिक महत्वपूर्णं 

स्थल ओर एतिहासिक wet के स्थित होने के कारण अति 
महत्वपूर्ण माना जाता है, जो पर्यटन का मुख्य आधार है। भगवान 
श्रीकृष्ण के क्रीडा स्थलों एवं ब्रज चौरासी कोस कौ परिक्रमा एवं 
धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं एवं धार्मिक आस्था रखने वाले काफौ 

संख्या मेँ आते 2 एवं यूनेस्को नै 2 वर्ष पूर्व नेटवर्क ste सिरीज 
के अतिर्गत भरतपुर का चयन किया है जो पर्यटन कौ दृष्टि से 
बहुत महत्वपूर्णं है। बयाना मै द्वापर युग के तत्कालीन सम्राट 

बाणासुर का जो विशाल किला है, आज बहुत बट aa मे फैला 

हुआ है। वहां उनकौ पुत्री के नाम से ऊषा मदिर भी भव्य स्थिति 
मेँ निर्मित है, जहां हजाये की संख्या मेँ श्रद्धालु दर्शनों एवं सैर 
के लिए जाते है! उक्त किला राजस्थान मेँ स्थित सभी किलो से 
बडा एवं प्राचीन है। अतः इसको संरक्षण व पर्यटन की दृष्टि से 

विकसित किया जाये। इसी प्रकार Sh के विष्व प्रसिद्ध जल महल, 
at फुलवारी, सफेद महल को पर्यटन के लिए पूर्णं रूप से विकसित 
किया जाये। साथ ही भरतपुर जिले को पर्यटनं जिला घोषित कर 
पर्यटन जिससे पर्यटन के माध्यम से सरकार को राजस्व की प्राप्ति 

हो ah भरतपुर पर्यटन जिला घोषित होने से यहां के स्थानीय
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लोगों को रोजगार मिल सके एवं एतिहासिक धरोहरी एवं स्थलों 

को संरक्षण भी प्राप्त हो सकेगा, 

मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर के मुख्यालय में सुजानगंगा व डीग 

तथा वैर मे feel कौ aa है। पूर्व मेँ जल उपयोग में इन ज्ीलों 
का महत्व था परन्तु बढती जनसंख्या एवं रहन-सहन कौ वजह 
से इन oat मेँ शहर कौ गंदगी आ रही है, जिससे एक ओर 
तो गन्दगी फैल रही है तथा दूसरी ओर इन ज्जीलों का पानी दूषित 

होने से मच्छर पैदा हो रहे टै ओर आसपास के लोगों मेँ कई 
बीमारियां उत्पन हो रही रै। मै सरकार से अनुरोध करना WET 
fe सुजानगंगा एवं डीग व वैर कौ eel को राष्ट्रीय जलील संरक्षण 

कार्यक्रम में शामिल करने का आदेश प्रदान करे। ईनकों संरक्षित 

व विकसित किया जाये। 

मेरे संसदीय aa भरतपुर में राष्ट्रीय केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य 
एक विश्व धरोहर है जहां पर सर्दियों में विश्व के विभिन्न भागों 
से हजारों प्रकार के पक्षी आते है। राष्ट्रीय केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य 

मे निरन्तर ये पक्षी आते रहं, इसके लिए में मांग करता हू कि 
राष्टरीय केबलादेव पक्षी अभ्यारण्य स्थल को पांचना बांध करौली से 

भी 500 एम.सी-एफ.री. पानी ated का कार्य सुनिश्चित करवाये। 

भरतपुर सम्भागीय मुख्यालय से हजारों कौ संख्या में विद्याथीं 

प्रतिवर्षं मेडिकल कोलेजों A अध्ययन के लिए बाहर जाते है, जिससे 
उनके ग्रामीण aa के होने के बावजूद उन पर भी बहुत वित्तीय 

भार पडता है एवं उन्हे काफौ कठिनाईं महसूस हाती है। बृज अंचल 
aa से धौलपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर एवं करौली जिला जुड़ा हुआ 

31 यहां एक 300 बैड का मेडिकल aide स्वीकृत करना अति 
आवश्यक है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण कौ कार्यवाही भी चल 
रही है। कृपया मेडिकल कोँलेज प्रारम्भ कराये साथ ही सम्भागीय 

मुख्यालय को पूर्ण विकसित करने के लिए इस aa मे जे.एन.एन, 
यू.आर.एम., यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी. के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि 

आवंटित कराई जाये, जिससे क्षेत्र का पूर्णं विकास हौ सके। 

किसी भी क्षेत्र के विकासं के लिए सड़कों का होना अति 
आवश्यक है एवं इस वित्तीय वर्षं के बजट मेँ 8800 किलोमीरर 
सड़क को कवर किये जाने का निर्णय लिया है ओर इस कार्य 
के लिए 25360 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले 
वर्षं से 14 प्रतिशत अधिक है। बराब एवं क्षतिग्रस्त weal को दुरस्त 
करने के कार्यो को प्राथमिकता दी जाना चाहिए मेरे संसदीय क्षेत्र 

भरतपुर में राष्ट्रीय राजमार्गं संख्या 11 भरतपुर के खेडली मोड से 

नगर-पहाडी-कामां-गुडगांव होते हुए हरियाणा के फिरोजपुर मार्ग 
को SISA का काम करता है। यह सडक अति जीर्ण -क्षीर्णं अवस्था 
मे है, जिसके कारण सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही मं 
afar हो रही है। इस मार्ग को सुगम मार्ग बनाने हेतु इसे चार 
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लेन का मार्ग बनाना समय at मांग है। चार लाईन मार्ग बनाने 

से मध्य प्रदेश श्योपुर, सजस्थान के दौसा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, 
श्री गोवर्धन जी, पथुरा, वृंदावन, Foran एवं दिल्ली व हरियाणा 

के बीच सुगम यातायात एवं मार्ग उपलब्ध किया जा सकता हे, 

जो देश की आर्थिक विकास की गति को तेज करेगा। इसी के 
साथ मेरा वित्त मत्री एवं सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से 

अनुरोध है कि मथुरा से बारां वाया भरतपुर, बयाना, भाडोती, 
सवार्ईमाधोपुर, पालीघार, इटावा, मांगरोल के बीच 332 किलोमीटर 
मार्ग को wea राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाये! भरतपुर 
से सालाहसर वाया अलवर, बानसुर, कोरपूतली, नीम का थाना, 
सीकर को भी राष्ट्रीय राजमार्गं घोषित करने से इन क्षेत्रों के बीच 
स्थित free क्षेत्रों को विकास के अवसर दिलाये जा सकते है! 
यह मार्गं 301 किलोमीटर का रै। कोसी से धौलपुर वाय कामां, 
om, भरतपुर, रूपवास को राजमार्गं में विकसितं करने कौ माग 
करता हूं, यह मार्गं 162 किलोमीटर di इन सडको के निर्माण से 
पूरे राजस्थान में त्वरित आवागमन उपलब्ध होगा ओर प्रभावित क्षत्र 
का ओद्योगिक, व्यापारिक तथा बाणिन्यिक विकास तीव्र गति से होगा 
एवं इन क्षेत्रों को यातायात परे देश से सुगम हो सकेगा। भरतपुर 
से नगर, नगर से सीकरी, कामा, जुरेहरा एवं कोसी तक wea 
राजमार्गं घोषितं किया जाये एवं इसका निर्माण शीघ्र कराया जाना 
क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। इससे ब्रज एवं मेवात क्षेत्र 
अत्यधिक लाभान्वित होगा। 

मे सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भरतपुर 
को राष्टीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में शामिल करने से दिल्ली 

एवं भरतपुर के बीच के क्षेत्रों को विकास कौ गति मिलेगी ओर 

दिल्ली पर शहरी समस्याओं के निजात मे सहूलियत मिलेगी। भरतपुर 

कई shea से महत्वपूर्ण है एवं दिल्ली से इसकी दूरी 180 
किलोमीरर है] 

माननीय वित्त मंत्री जी नै बजट मे विदेशी मुद्रा कमाने एवं 
देश की बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास इस बजट से किया 

है। भरतपुर मे अनेक खाने हैँ एवं अनेक खानों के आधार पर 
यहां पर उपलब्ध खनिज पदार्थो पर आधारित उद्योगों कौ स्थापना 

कौ जा सकती है एवं भरतपुर जिले के सैन्ड स्टोन लाल एवं सफेद 
पत्थर से went भवन एवं संसद भवन भी बना हुआ है। इस 

तरह के पत्थरों के उद्योग स्थापित कर यहां के लोगों को रोजगार 

दिया जा सकता है एवं देश के भवनों को इस पत्थर से बनाने 
के लिए प्रोत्साहित कर देश के भवनों को आकर्षक बनाया जा 

सकता है। वर्तमान समय में इस पत्थर कौ काफी मांग होने के 
कारण विदेशों मे इस पत्थर को निर्याति किया जा रहा है। अगर 
यहां सैन्ड स्टोन लाल पत्थर के आधार पर उद्योग स्थापित हो जाये 

तो इस प्रत्र से कई आकर्षक आकार कौ मूर्तियां एवं अन्य 

वस्तुओं को विदेशो मेँ निर्यात कर काफौ मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा 

सकते zl
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कृषि क्षेत्र सरकार का प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहेगा, यह वायदा 

इस बजर मे किया गया है एवं कृषि एवं सहकारिता विभाग को 

इस बजट से 20208 का आवंटन किया है, जो fred वर्ष से 
18 प्रतिशत कौ बढ़ोतरी 21 मेरा संसदीय क्षेत्र भरतपुर भी एक कृषि 

प्रधान जिला रै, जहां पर 85 प्रतिशत लोग कृषि कार्यो में लगे 

हुए है एवं खरीफ व रबी फसल का उत्पादन सर्वाधिक है एवं 
यहां पर जिस प्रकार कै शहर का उत्पादन होता है, उसकी मांग 

पूरे देश में है। शहद के ae रोगो के निदान एवं स्वास्थ्य को कायम 

करने के कारण विश्व में काफौ मांग है ओर यह मांग बडी तीव्रता 

के साथ बढ रही है। इसके लिए शहर आधारित उद्योगों कौ स्थापना 

कर भरतपुर में कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण उद्योगों को बद्ावा 

दिया जा सकता है, जो अन्ततः किसानों के जीवन स्तर को सुधारने 
का काम करेगा। किसानों को अल्पकालीन ऋणों की भाति 

दीर्घकालीन ऋणो में 3 प्रतिशत we देकर कुल व्याज कौ राशि 

4 प्रतिशत वसूल कौ जानी चाहिर्। 

कई दशकं से मांगकौजारही है कि ब्रजभाषा को आठवी 
अनुसूची में शामिल किया जाये। यह भाषा अत्यन्त Atel एवं रसीली 

है ओर अनेक धार्मिक ग्रन्थ इसी भाषा मे है। इस सम्बन्ध में 
सरकार से अनुरोध करना Ben कि ब्रज भाषा को आटवी अनुसूची 

में जल्द शामिल किया जाये। 

माननीय वित्त मत्री जीने माना है कि आने वाले समय में 

जल कौ कमी एवं जल समस्या कृषि उत्पादन के लिए एक खतरा 

बनेगी। यह बात अभी राजस्थान राज्य में दृष्टिगोचर हो रही है। 

राजस्थान मेँ पानी की बहुत किल्लत है। पानी कौ किल्लत को 

दूर करने हेतु केन्द्र सरकार नै विभिन्न राज्यों के बीच aaa करा 
कर ay प्रयास fea है परन्तु उन समद्मौतों पर निर्धारित कार्यक्रमो 

के अनुसार समुचित एवं समय पर पालनं नहीं हो रहा है। Bae 

& हिसाब से पानी नहीं मिल पारहाहै। मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर 
को 1281 क्यूसेक पानी दिलाने का समञ्लोता हुआ है परन्तु अभी 

भी 800 क्यूसेक पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी के अभाव में 
राजस्थान में सिंचाई, पशुओं को चारा एवं पानी उपलब्ध नहीं हो 

पा रहा है जबकि सूखे एवं पानी के अभाव मेँ लोग कृषि पर 

ज्यादा जोर् न देकर पशु पालन एवं डेयरी उद्योग मे लगे हुए है! 

गुड्गांवा नहर से पानी लेकर सिंचाई योजना के द्वारा सीकरी बाध 

में डाला जाना चाहिए, जिससे भरतपुर जिले के att dat को 

लाभ हो सकेगा ओर जमुना का ae का पानी इस बाध में डाला 

जाये। राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर लोगों कौ पर्याप्त मात्रा 

मे पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार 

को fasta प्रयास करने चाहिएं। राजस्थान सरकार ने 83 पेयजल 

सम्बन्धी परियोजनाएं चला रखी रै, जिसका खर्चा 50000 करोड 

रुपये के लगभग है एवं राजस्थान सरकार के पास कोई विशेष 
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राजस्व Wea नहीं होने से इन परियोजनाओं पर काम धीरे-धीरे हो 

रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि राजस्थान 

को पेयजल कौ उपरोक्त योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए 

केन्द्र स्तर पर 50.000 करोड रुपये का एक पैकेज दिलाने का 

Wad करने की कृपा He 

मेरे संसदीय क्षेत्र ब्रजमंडल भरतपुर में राष्ट्रीय स्तर के खेलों 

के लिए अच्छे खिलाडियों का सुजन किया जा सकता हे। इस जिले 

से कईं खेल प्रतिभाएं रष्टरीय एवं अन्तरष्टीय स्तर् पर निकल कर 

आई 21 इन प्रतिभाओं एवं खिलादियों के समग्र विकास हेतु मेँ 
सरकार से अनुरोध करता हू कि भरतपुर जिले कौ प्रत्येक तहसील 

के 10-10 गांवीं में एक-एक स्टेडियम को स्थापनां होना आवश्यक 

Zl 

प्रस्तुत बजट आम आदमी, दलित, मजदूर, किसान व्यापारी एवं 

विधार्थी सभी वर्गो कै समग्र विकास, उत्थान एवं जनकल्याणकारी 

होने का समाधानं ै। प्रस्तुत बजट का मेँ स्वागत एवं समर्थन करता 
al 

"डो. किरीट wasiterd सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम); 
वित्त मंत्री जी ने अपने बजर भाषण के शुरूमेदही स्वीकार किया 

है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह वर्ष पुनरूथान में व्यवधान 
का वर्षं रहा। मगर ये सबके लिये माननीय वित्त मंत्री जीने यूरो 

जोन मेँ सोवरन ऋण संकर, मध्यपूर्वं में राजनीतिक उठा-पटक, 
कच्चे तेल कौ कीमतें मे aed, जापान में भूकम्प वगैरह बाते 

रखकर अपनी सरकार कौ निष्फलता का ठीकरा किसी ओर पर 

फोडने का व्यर्थं प्रयास किया है। दो पूर्ववर्तीं वर्षो म 8.4 प्रतिशत 

विकास दर, सन् 2012-13 मँ 6.9 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान 

21 पिछले करई सालो से राजकोषीय शेष कौ स्थिति खराब होती 
जा रही है। 

हमारे देश का संघीय ढांचा है जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य 
सरकारे संविधान की धाराओं के तहत क्रियान्विति होती है। अगर 

हम केन्द्र की सरकार ओर राज्य सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन 

at तो केन्द्र कौ तुलना मे राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण 

रूप से अच्छी ओर विकासशील रही Zi 

एक ओर केन्द्र सरकार का राजकोषीय शेष चिंताजनक रूप 
से बढ रहा है तब राज्य सरकारों काः अर्थव्यवस्था ओर राजकोषीय 
रेष उत्साहजनक 21 केन्द्र सरकार में वित्तीय व्यवस्थापन के लिये 

प्रधानमंत्री जी से लेकर कई विशेषन्ञ काम कर रहे हैँ मगर् OWA 
ताज्जुब होता है कि इतने वारे अर्थशास्त्रीय होते हुए भी हमारी 

अर्थव्यवस्था में व्यवधान हो रहा ZI 

*भाषण सभा परल पर रखा गया।
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राजस्व घाटे के संबंध में बजर में लीपापोती करके घाटा कम 

नातने कौ विफल कोशिश कौ ag है। 35042 करोड़ रुपये बताया 

गया जबकि एक ओर हेड प्रभावी राजस्व घाटा 1,85.752 करोड 

रुपये दिखा के राजस्व घाटा कम दिखाने का प्रयास किया गयां 

हे। राज्यों को दी गई इन्फ़ास्टक्वर राशि के तहत बना इन्फरास्टक्चर् 
को दिखा कर आभासी उपलब्धि दिखाने की कोशिश कौ गई ZI 

सेक्टोरल ग्रथ में देखा जाये तो कृषि, सर्विस एवं इन्डस्द्रीयल 
सेक्टर मेँ लगातार बेहत प्रदर्शन नहीं, जो ao भी है ae कई 

राज्यों, खासकर गुजरात का 13.2 फौसदी कृषि दर की बजट से 

है। उद्योग क्षेत्र जिसमे माईनिंग, मेन्युफेक्चरिग एवं उना शामिल है 
वो सन् 2008 में 9 फीसदी से घट कर इस साल में 3 फीसदी 
तक कम हुआ है। मै समञ्लता हुं कि यह बडी चिंता का विषय 
है। wad संप्रग सरकार सत्ता मे आयी है तब से बड़े गवर्नन्स एवं 
कई घारालों की वजह से महगाई कानृ नहीं आती नहीं है। गरीब 
आदमी के लिये दो वक्त कौ रोटी मुनासिब नहीं है। तब योजना 
आयोग गरीबी के मानकदंड की अलग अलग घोषणा करके गरीबों 
का उपहास कर रही है। गरीबी मिट रही है ओर गरीबों की संख्या 
कम हो रही है एसा हास्यास्पद बयान देकर गरीबों का क्रूर मजाक 
उडाया जा रहा ZI 

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए हर बजर में आवंटन 

एक weet से भी कम किया जाता है। अनुसूचित जातियों को 
आरक्षण 15 फौसदी दिया जाता है जब कि उनकौ बस्ती करीबन 
22 फीसदी से भी ज्यादा है। tet ही हालत अनुसूचित जनजातियों 
at भी हे। 

मेरी मांग है कि अ.जाति एवं अ.जनजातियों के लिए आम 

बजट में उनकौ बस्ती के हिसाब से आरक्षण किया जना चादिए। 

स्वास्थ्य aa मेँ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) 

को सन् 2011-12 में किए गए 18,115 करोड रु. के आबंरन को 
बदाकर 2012-13 F 20.822 करोड रु. का प्रस्ताव रखा है। मगर 
बजर सत्र के शुरू मे महामहिम राष्टरपति जी के अभिभाषण में 

राष्ट्रीय विकास द्र (जीडीपी) के फीसदी करने कौ बात रखी थी 

उसे पूरा किया जाये ओर राशि बढ़ाई जाये। 

शहरी कषेत्रं के लिये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की घोषणा 

काँ स्वागत करता हू। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 
एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना कौ जानी है। मेरी am है कि 
अहमदाबाद मे एक्स जैसी स्वास्थ्य संस्था स्थापित की जाये। 

मे प्रत्यक्ष कर की बात Hem वैयक्तिक करदाताओं को 

18000 रु. से बदाकर 2.00.000 रु. कौ मामूली बदोतरौ कौ गई 

हे। मे aaa कि आयकर भरने कौ वाबत् मे सरकारी एवं अन्य 
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कर्मचारी गण सौ फौसदी आयकर का भुगतान है। मै आपका ध्यान 
आकर्षित करना चाहता gl छठे पगार पंच के बाद वर्गं डी के 

कर्मचारी सहित सभी कर्मचारियों पर आयकर लागू होता है। मेरी 
मांग @ कि निजी आयकर की लिमिर बढ़ाकर तीन लाख की जाये। 

मेरीये भी माग है कि महिलाएं एवं वरिष्ठ नागरिकों की 
लिमिर भी बदढानी चाहिए 

पर्यावरण को बचाने के व्यवसाय खासकर सभी प्रकार के वेस्ट 

Wade करने वाली संस्थाओं को आयकर में राहत देनी चाहिरए्। 

इस बजट में विना ब्रांडेड कौमती धातुओं के आभूषणों को 
उत्पाद शुल्क के दायरे A लाने का प्रस्ताव किया है ओर इसके 
पंजीकरण एवं भुगतान कौ जिम्मेदारी sig वर्क पर आभूषणं के 
विनिर्माणं करवाने वाले छोटे व्यक्ति पर डाली जाएगी। 

मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि पिछले ag सालों से सोने 
कौ कीमतों मे हुई वृद्धि से समाज के सभी वर्गो पर इसका दुष्प्रभाव 
Wm भारत में सभी वर्गो के लोगों को सोने के आभूषणों कौ 

खरीद्दारी करनी पडती है, इसमें गरीब से लेकर मध्यम एवं अमीर 
वर्ग भी आ जाता है। गरीब af को सोना एवं अन्य धातु के 
आभूषणं कौ खरीद्दारी अपना सामाजिक उत्तरदायित्व विभाने के 
लिए करनी पडती 31 अपने परिवार मे शादी ok अन्य प्रसंगो 

पर उसे सामाजिक जवाबदेही निभाने के लिए कीमती धातुओं के 
आभूषणों को खरीदना पडता है। 

इस से इन्स्येक्टर राज ओर भ्रष्टाचार होने की भी आशंका हे। 
इसके मद्देनजर उत्पाद शुल्क वापस लेने कौ माग है। 

अत मे यह बजट आम आदमी का विरोधी ओर महगाई बढाने 

वाला zl 

हि) 

*श्री Wet. नाना पाटील (जलगांव): सरकार ने जो बजर 

पेश किया हे, इससे उद्योग जगत को आम आदमी से दोगुना फायदा 

दिया है। आम जनता को दी जा रही सन्सिडी को एक बड़ा aa 
बताने वाले वित्त मत्री ने करपोरेट सेक्टर को दी जाने वाली कर 

सन्सिडी में कोई कटौती नहीं की है। ta समय जब सरकार का 
राजस्व संग्रह कम हो रहा है तब भी कंपनियों को दी जाने वाली 
कर we मे 20 फीसदी बदोत्तरी कौ गई है। चालू वित्त वर्ष 
2011-12 के दौरान कंपनियों को 539,552 करोड रुपये की कर 
रियायत दी गई, जो आम जनता को दी जाने वाली सब्सिडी से 

लगभग दोगुना है। अभी भी सरकार सोच रही है कि आम जनता 
ओर किसानो को दी जा रही उर्वरक, खाद्य व tee सन्सिडी 
में कटौती करनी दै। सरकार ने अर्थव्यवस्था के गंभीर हालात के 

*+भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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बावजूद वित्त मत्री नै are कर के मामले में 51.292 करोड 

रुपये कौ Be देकर उद्योग जगत को राहत देने का काम किया 

है जबकि आम जनता को आयकर के मामले में थोडा we देकर 
दूसरी ओर सेवा कर ओर अन्य अप्रत्यक्ष करो का दायरा बदाकर 
आम आदमी कौ जेब पूरी तरह ढीली कर दी है। अभी सभी वस्तु 
महंगी होने वाली है। इस तरह से सरकार ने आम आदमी के साथ 

धोखा किया है। 

सरकार ने पूर्वोत्तर भारत हेतु हरित क्राति लाने कौ पहल करने 
को कारगर मानते हए इस योजना हेतु आवंटन मेँ 2011-2012 में 

400 करोड से बदोत्तरी कर 2012-13 मे 1000 करोड कर दिया 

@l इस तरह की योजना महाराष्ट किसानों के लिए क्यो नहीं चालू 
की Tél देश मे सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे है। सरकार 

` कब जागेगी। सरकार बीमार ust के बाद क्यों जाग जाती है? जैसे 

महाराष्ट विदर्भ किसानों द्वारा आत्महत्या करने से Se कर्ज मुक्त 

करने के लिए पैकेज कौ घोषणा की, इसका किसको फायदा हुआ 

हे, यह सभी जानते है। लेकिन किसानों को तौ कतई नहीं हुआ 

है। विशेषकर महाराष्ट मे तो। अभी इस कर्ज माफी आवंटन में 
सैकड़ों अधिकारियों को दोषी पाया गया है ओर सरकार उन पर 

कानूनी कार्यवाही करने कौ बात कररहीदहै। तो मेरा सरकार से 

यह कहना है कि आप किसानों कौ खेती को लाभकारी बनाने के 

लिए क्यों नहीं सोच रहे हैँ। आज करई सरकारी कमेरियों कौ रिपोर 

मे कहा गया है कि देश A 40 प्रतिशत किसान, यदि उसे 

आजीविका चलाने के लिए दूसरा कोई विकल्प मिला तो, खेती 
Bist को तैयार हैँ। सरकार किसानों को मजबूर कर रही है। अभी 
तो किसान एेसे कदम उठाने के बारे में सोच रहे 21 यदि सच 
मे किसान खेती oem तो देश मे क्या होगा? इसका कोई अंदाजा 

सरकार लगा रही है। 

दुनिया में भुखमरी का शिकार हर पांचवां इंसान भारतीय ZI 

अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान कौ acs em रिपोर्ट 2011 

के मुताबिक भूख से लड रहे देशों कौ सूची मे नेपाल, पाकिस्तान 

ओर सुडान जैसे देश भारत की तुलना में कहीं बेहतर ठै! इसके 

क्या कारण है? इसके सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है? 

इस देश मे सभी aa में उत्पादकं को अपने उत्पादन के दाम 

तय करने ओर मुनाफा कमाने का अधिकार प्राप्त है मगर किसानों 
का देश की आबादी मे सबसे बड़ा हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर 

हे। किसानों को उसके उत्पाद का दाम तय करने का अधिकार 

नहीं फिर देश मे बद् रही महगाई के उस प्र पड़ रहे प्रभाव से 

वह खेती से निराश हो रहा है! किसानों पर क्राप हालिडे कौ नौबत 
आ रही है। इसलिए मेँ सरकार से मांग करना चाहता हू कि 
किसानों कौ हर फसल के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 

की घोषणा की जाये ओर केवल घोषणा ही नहीं उसकी उचित 
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समय पर खरीद करने का प्रावधान भी करना पडेगा क्योकि यह 

कटु अनुभव भी सामने आये रै कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य 
खरीद में देरी करने से किसानों को उसका खामियाजा भुगतान पडता 

हे। इसलिए उसे समय पर खरीदने का प्रावधान भी करना अनिवार्य 

है ओर यदि इसमें कोई अधिकारी की लापरवाही होती है तो उसके 
उपर दंडनीय कार्यवाही करने का प्रावधान भी करना GSM 

माननीय वित्त मत्री जी से एक विशेष आग्रह करना चाहता 

ह् कि महाराष्ट मेँ राज्य को कु भागों मे बांटकर उस पर चौमुखी 

विकास के लिए महामंडलों की स्थापना at गर्ह हे। जैसेकि 
पश्चिम महाराष्ट विकास महामंडल, उत्तर महाराष्ट विकास महामडल, 

विदर्भं महाराष्ट विकास महामंडल कौ राज्य सरकार ने स्थापना कर 

उसे महाराष्ट सरकार से पारित कर केन्द्र सरकार से भी महामंडलों 

कौ स्थापना कौ मंजूरी ली है ओर इससे राज्य के उन भागों में 
इसका असर भी देखने को मिलता 21 इस महामंडल के aaa 
हर साल केन्द्र सरकार से अलग से बजर आवंटन होता है उससे 
राज्य के उन भागों के चौमुखी विकास के कार्यो में खर्च किया 

जाता है। जैसे सिंचाई प्रकल्प हो या खेती रस्ते हो या fear 

कौ उर्वरक, खाद्य की समस्या हो एसे सभी कार्यो में लगाया जाता 

है जिससे वहां के किसानों को उसका लाभ मिलता है। मै माननीय 
Hat जी से विनम्र आग्रह करना चाहता हू कि महाराष्ट सरकार 

ने जैसे तीन चार महामंडल बनाए है उसी तरह खानदेश वेधानिक 

विकास महामंडल कौ स्थापना महाराष्ट सरकार द्वारा 2006 में पारित 

कर केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है ओर आज 
कौ तिथि के अनुसार लगभग 6 से 7 साल हो गये अभी तक 
उसका HS नहीं किया गया ti यह खंदेश विभाग की आम जनता 

व किसानों के साथ बहुत बडा धोखा हो रहा है। इस विषय को 

मैने संसद मे पहले भी कई बार उठाया है फिर भी pe नहीं 
हुआ हे। 4 माननीय वित्त मंत्री जी से पुनः आग्रह करता हूं कि 
खादेश वैधानिक विकास मंडल को मंजूरी देकर वहां & किसानों 

को लाभावित करे वरना महाराष्ट्र का चौमुखी विकास संभव नहीं 

होगा। 

मै एक महत्वपूर्ण विषय, जो किसानों से yer gen हे, साथ 
ही साथ देश के विकास से भी जडा है, जो माननीय वित्त मत्री 
जीने भी मानादहै कि देश मे किसानो के लिए गांव से खेत जाने 

के लिए खेत रास्ते नहीं होने से समय पर अनाज घर् नहीं ला 

पाने के कारण देश में हर साल लगभग 40 से 50 हजार करोड 
रुपये का नुकसान हो रहा tt यह केवल Gal से समय पर अनाज 
घर नहीं लाने के कारण होता है। समय पर अनाज नहीं लाने कौ 

केवल एक ही समस्या है, वह है mat से Gal को जोड़ने का 
रास्ता नदीं होना। पिछले कई सालों से खेती रास्ता जोडने के लिए 

एक स्पेशल प्रोजेक्ट बना कर राज्य सरकार से Aya करके केन्द्र 
सरकार के पास भेजा है ओर इस विषय पर मै माननीय ग्रामीण 
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विकास मत्री जी ओर विभागीय सचिवों से ओर माननीय वित्त मत्री 
जी से कर बार मिल चुका हूं ओर इस समस्या के नारे मेँ ओर 
इस स्पेशन प्रोजेक्ट के बारे मे चर्चा कौ थी ओर मैने इस विषय 

को लोक सभा में ad बार उठाया है लेकिन आज तक इस पर 

कोई विचार नहीं हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को विशेष तौर पर 
अनुमति प्रदान कर जलगांव के किसानों को जो केवल उत्मादन 

में देश मेँ सबसे ज्यादा उत्पादन जलगांव से होता है ओर मैने 

योजना आयोग के सदस्य श्री नदर जाधव जी ओर अन्य अधिकारियों 

को मिलकर इस प्रोजेक्ट का विवरण दिया है। मै माननीय मत्री 

जी कैसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप atm के नियमों मेँ 

कुछ परिवर्तन कर खेती wel को जोडने का काम भी मनरेगा 

से कराया जाये जिससे पूरे देश मं किसानों को हो रही समस्या 
ओर बर्बाद हो रहे अनाज को रोका जा सकता है ओर देश के 

जी.डी.पी. मेँ योगदान हो जायेगा। 

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नदी जोडो अभियान को पुनः 

शुरू करने का निर्देश दिया। नदी जोड योजना यह एक एेसी योजना 

है, इसका सीधा सीधा फायदा देश के किसानों से जुड़ा हुआ है 
ओर सरकार कौ नीति जैसे हरित wife लाने का सपना देखती 

है, एसे विषय पर हमने महाराष्ट से chat तापी प्रकल्प उसी के 
अंद्र नदी wel अवसर जैसे प्रोजेक्ट लोवर तापा का प्रोजेक्ट 
महाराष्ट जल आयोग से मंजूर कर केन्द्र सरकार के पास भेजा 

हे। लेकिन आज तक इस विषय पर केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही 
नहीं की है। इस प्रोजेक्ट के विषय में हम हल संसाधन मंत्रालय 

के अधिकारियों को कितनी बार मिले ओर wal ah फंड नहीं 

tat यह कहकर छोड दिया जा रहा है। में माननीय वित्त मंत्री 
जी से अग्रह करना चाहता हूं कि इस लोवर तार्पा प्रकल्प को 

तुरंत मंजूर कर उसे धनराशि आबंटन करने की आवश्यकता है 

इसलिए सरकार इस प्रोजेक्ट को मंजूर Hel 

*“श्री अशोक अर्गल (fis): केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश 

किया या 2012-13 का सामान्य बजर देश के लोगों के लिए अत्यंत 

निराशाजनक एवं महंगाई बढाने वाला रहा है! इस बजट कौ चहु 
ओर आलोचना ह्य रही है तथा जनविरोधी साबित हुआ है। इस 

बजट से 70 प्रतिशत जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही 
है। इस बजट में आयकर कौ सीमा एक लाख 80 प्रतिशत जनता 
अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। इस बजट में आयकर की 
सीमा एक लाख 80 हजार से बद्धाकर 2 लाख की गई! जबकि 

सभी सोच रहे थे किं यह सीमा 3 लाख तक होगी किन्तु आयकर 
की सीमा में मामूली सी वृद्धि कर लालीर्पँप भमा दिया गया। 

सेवाकर एवं उत्पाद कर में 2-2 प्रतिश क्ढोतरी कर देश कौ जनता 
पर 40 हजार करोड रुपये का अतिरिक्त ste डाला गया है। देश 

*भाषणे संभा पटत पर् रखा गया। 
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मे जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैँ। चारों ओर महगाई बद रही 

है। वहां सरकार प्रतिकूल रिप्पणी से बचने के लिए सकारात्मक 
कदम उठाने कौ बजाया खामोश है। बजटीय इतिहास A सबसे 
अधिके at का stn लाद दिया गया। इस उच्च कराधान का 

अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव VST इसी प्रकार से स्वर्णं आभूषण 

मे उत्पाद कर लगाने से इंस्पेक्टर राज कौ वापसी के साथ-साथ 

असंगठित aa के व्यापारियों पर विपरीत प्रभाव पडंगा। तस्करी को 

प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्व का नुकसान होगा। कारपोरेर जगत इसका 

फायदा उठायेगा। टस उत्पादन कर से प्रतिं 10 ग्राम सोना 1300 

से 1400 रुपये महंगा हो जायेगा। इस उत्पाद कर के कुप्रभाव से 

देश के सर्राफा व्यवसायी विगत 10-11 दिनों से आंदोलित एवं 

आक्रोशित है। 

भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरूदंड कृषि है। किन्तु धान पैदा 
करने वाले किसानों कौ समस्याओं का समाधान इस बजर मेँ नहीं 

किया गया। किसानों को उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं 

हो रहा है। उत्पादन लागत ओर समर्थन मूल्य लगभग बराबर दै। | 
जबकि इस बजट में बेहतर मूल्य देने की व्यवस्था होनी चाहिए 

ait 

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए भी satya व्यवस्था कौ गई है 
जबकि यह बिल अभी स्थायी समिति में लंबित है। ओर यह तय 
नहीं हो पाया कि गरीबी रेखा का मापदंड क्या होगा। यह प्रश्न 

बना हुआ है कि क्या योजना आयोग द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षत्र 
के लिए 26 रुपया एवं शहरी aa के लिए 32 रुपया तथा संशोधित 

राशि 22 रुपया एवं 28 रुपया तक खर्च करने वाला प्रतिव्यक्ति 

गरीब नहीं होगा। यदि इसे लागू किया जाता है तो गरीबी दूर करने 
के बजाय गरीब को ही दूर करना होगा तथा गरीबी के साथ क्रूर 

मजाक होमा। जो एक हास्यास्पद होगा। 

महात्मा गांधी रोजगार AT योजना पर दम भरने वाली यह 

युपीए सरकार वर्तमान बजट मे कटौती कर् क्या सदेश देना चाहिए 
है। मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की बलि चद गईं है। गरीबों को 
निर्धारित 100 दिन में से सिर्फ 30 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार 

मिल पा रहा है। इस योजना से को स्थायी परिसम्पत्ति नहीं बन 

पायी ओर न ही गांव, गरीब का विकास हो पाया। 

सबको शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 से प्रारम्भ हुआ है। 
किन्तु कितने लोगों तक यह विधेयक पहुंच पाया। कितने वच्चे 
इसका लाभ ले पाये। क्या स्लम एरिया मे रहने वाले बच्चे शिक्षित 

हो Wal क्या कचरे के देर में अपनी जिंदगी चुनने वाले geal 
तक शिक्षा का अधिकार पहुचे पाया। यदि नहीं तो आपने इसके 

लिए क्या उपाय किये 21 यदि आप कोई कारगर उपाय नहीं कर 

पाये तो आपका यह पुरा बजर ही बेकार साबित होगा।
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हमारा देश अध्यात्मक, धर्म, कला सस्कृति, दर्शन एवं ज्ञान-विज्ञान 

के aa में शुरू से अग्रणी रहा है ओर विश्व शुरू होने का गौरव 
प्राप्त था किन्तु दुर्भाग्य है कि आजादी के 64 वर्षं बाद भी उस 

गौरव को हम प्राप्त नहीं कर सके ओर भ्रष्टाचार के क्षेत्र मे अग्रणी 

हो गये है। आज देश में भ्रष्टाचार ओर अत्याचार चरम सीमा पर 

है। प्रतिदिन नये-नये घोराले उजागर हो रहे 21 जिसको रोकने के 
लिए आपके द्वारा इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है 
ओर न ही केन्द्र सरकार कौ इच्छा शक्ति Zl 

aa का करोडों-अरबों रुपया काले धन के रूप मे स्वीटरजरलैट, 
जर्मनी एवं अन्य देशों मेँ जमा है। किन्तु दुर्भाग्य है कि अभी तक 
हम उस काले धनं को अपने देश में नहीं ला पाये। जबकि 
अमेरिका ओर wie जैसे देश इसमे सफल रहे हैँ ओर हम सिर्फ 
परीक्षण कराते हुए रह Ta इस बात का आपको धन्यवाद देता 

ह् किं कालेधन के संबंध में आपने श्वेत पत्र जारी करने का वायदा 
किया है किन्तु यह वायदा daa वायदा ही नं रहे इस बात का 
विशेष ध्यान देने का निवेदन करता Zl! 

अब मेँ अपने aa की कुछ मांगों की ओर वित्त मत्री जी 

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू...मेरा संसदीय क्षेत्र भिंड, दतिया 
जहां बेरोजगारों की संख्या A निरंतर वृद्धि हो wi है। यह क्षत्र 

daa अचल मेँ आता है जो दस्यु प्रभावित aa रहा है। यहां 
रोजगार कौ दृष्टि से जो उद्योग लगे थे उसका लाभ भिंड को नहीं 

मिला। क्योकि वे उद्योग ग्वालियर के निकट लगे है। यहां का युका 

सेना मे अर्धसैनिक बलों at भर्ती में यहां के लोगों को प्राथमिकता 

दी जाये। 

जो नदिया बह रही हैँ उन नदियों मेँ पानी रोकने के लिए 
स्टाप डैम बनाया जाये। daa के जो diese है उनका समतलीकरण 

करके बरोजगारों को दिये जाये। जो कृषि भूमि बीहड में बदल रही 
है उसके लिए विशेष योजना लाई जाये। 

प्रस्तुत बजट देश के विकास के संबंधे न तो कोई योजना 

दर्शाता है ओर न ही इससे जीडीपी के ग्रोथ रेट मे किसी प्रकार 
कौ aad होने की संभावना है ओर न ही मुद्रा स्फीति नियंत्रण 
मे आने कौ संभावना ओर न ही इससे महगाई wad वाली 21 
अतः गे इस बजट मे कटौती का प्रस्ताव रखते हुए भै इसका विरोध 
करता i 

( अनुकाद। 

+ड. frat पहबूब बेग (अनंतनाग); वित्त मत्री जी द्वारा 
प्रस्तुत आम बजट पर उत्तेजक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। किसी 

*भ्राषणं सभा परल पर रखा गया। 
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भी व्यक्ति ने किसी प्रकार कौ वाहवाही अथवा शोरगुल अथवा 

तापस लेने at मांग नहीं कौ है। कुल मिलाकर बजर पर कोई 

प्रतिक्रिया नहीं हुई है। आलोचक भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने 
में संयम बरत रहे है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की 
समय पूर्वं चुनाव कराने कौ मंशा नहीं है, क्योकि जैसाकि एक 

रिवाज बन गया है। यह लोकलुभावन बजर नहीं है। ईधन, seat 
अथवा खाद्य पदार्थो पर भी आवंटन मे कमी करना एक दीर्घावधिक 

योजना है। डीजल राजसखहायता पर नियंत्रण करना एक प्रोत्साहित 

करने वाला विचार है, क्योकि जो tia पर खर्च कर सकते हैँ 
वे डीजल का उपयोग कर रहे हैँ ओर डीजल कौ कीमतों पर 

राजसहायता प्राप्त कर रहे tt सरकार ने रेल बजट को एक 

अग्रगामी कदम बताया है, लेकिन जहां तक सभा में व्यवस्था का 

प्रश्न है, एेसान हो कि सरकार को इस संबंध में भी आलोचना 

का सामना करना Ys 

विपक्ष के श्री जसवंत सिंह जी ने बहुत अच्छा बोला, सरकार 

कौ विश्वसनीयता पर प्रश्न चिहन लगाया ओर कहा कि वह चाहते 

है कि सरकार सफल हो क्योकि इसकी सफलता TS की सफलता 
से जुडी है। संपूर्णं राजनीतिक प्रणाली कौ विश्वसनीयता को धक्का 
लगा है ओर विपक्ष एवं सरकार दोनों को ऊपर उठकर इसे पुनः 
प्राप्त कर करना होगा! क्या आपने निष्ठापूर्वक यह कामना को थी 
कि सरकार सफल हो? सरकार ओर we कौ सफलता के लिए 

विपक्ष को बहुत कुक करना है। निरंतर अनिश्चिता बनाए रखने 
के लिए कुक भी करने से we का भला नहीं होगा) रोजाना समय 

yd चुनाव कराए जाने की बात करने से यह स्थिति पैदा हुई हे। 

माननीय वित्त मंत्री जी, हमारे राज्य जम्मू एवं कश्मीर मं 
पर्यटन कौ अपार संभावनाएं है; कश्मीर मे अनेकं स्थानों कौ 

पर्यटनकौ दुष्टि से खोज नहीं कौ गर्ह है। यदि we स्तर पर 

प्राथमिकता से ध्यान दिया जाए, ती कश्मीर के कालीन उद्योग, 

केसर, हस्तशिल्प, बागवानी, पुष्प कृषि से भारी राजस्व प्राप्त हो 
सकता है। 

1989 की राजनीतिक उथल-पुधल के कारण जम्मू, उधमपुर 
ओर अन्य स्थानों पर बडी संख्या में प्रवासी (कश्मीरी) आए है। 

हम संसद सदस्य स्थानीय aa विकास निधि से इनके विकास में 

मदद नहीं कर सकते। कृपया हमें उन क्षत्रं मे संसद सदस्य स्थानीय 

aa विकास सिधि ओर ज्यादा उपयोग करने कौ अनुमति प्रदान करं 

पाननीय वित्त मंत्री जी, इस सरकार को जनसंख्या विस्फोट ओर 

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लिए साहस जुटाना होगा) जबं तक इनं 

दोनों मोर्चा पर तत्काल, प्रभावी, ठोस समयबद्ध कदम नहीं उठाए 

जाए, तब तक बजरं से ज्यादा कुछ होने कौ उम्मीद् नहीं कौ 

जा सकती 2
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(हिन्दी) 

भश्रीमती ज्योति qa (age): आदरणीय मंत्री जी नै इस 

वर्ष के बजट को पेश किया जहां पूरा देश एक आशा भरी निगाहों 
से देख रहा mi वहीं वित्त मत्री जी निराशाजनक बजट को देश 

की 100 अरब की आबारी में, निराशा कौ राह की नजर आई 

अतः वित्त मत्री जी की एक लाइन मे उन्होने यह कह भी दिया 
कि ““दयावान बनने के लिए qt क्रूर बनाना etn” अपितु ज्वलत 
मुदे को देखे केवल महंगाई ही है जिसे कम कपना बहुत जरूरी 
है महगाई की मार करीब एवं आम जनता पर WS रही है। 

यूपीए सरकार कौ वित्तीय वषं 12-13 के आम बजट मं 
सरकार कै चार सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, आयोग 

के उपाध्यक्ष dite सिंह अहलुवालिया आर्थिक सलाहकार सी. 
रगराजन की प्राथमिकता मेँ विदेशी संस्थागत निवेश कौ सीमा 5000 
करोड डालर से बढाने ओर ag ब्रांड खुदरा मे विदेशी निवेश कौ 
अनुमति का खाका इस बजट A तय कर राजकोषीय घारा कम 
करने एवं राजस्व को जुटाने का प्रबध तय किया है। 

लेकिन इसी संसद के पटल पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जब 
2011-12 के बजट मं राजकोषीय धारा जीडीपी का 
4.6 फीसदी का अनुमान लगाया पर वास्तविक आकडा अनुमानित 
5.5 फीसदी के ईद-गिर्द था उससे अधिक ही होगा ओर माननीय 
मत्री जी ने कहा 2013-14 तक घाटे को कम करके 3.5 फीसदी 
के स्तर तकं लाया जायेगा। क्या यह लक्ष्य हासिल् किया जा सकता 

है जबकि कोई इस वर्ष 3जी 2जी की नीलामी जैस कोई कार्यक्रम 
भी नहीं है जिसके बदौलत सरकार ने 2011-12 मेँ काफी धन 
जुटाया था। अब माननीय वित्त मत्री जी के नये फार्मूला जैसे 
सामाजिक द्जां मे होने वाले खर्च ओर राज्य सरकार कौ भागीदारी 
मे आपके माध्यम से सरकार से यह You चाहती हू कि आपकौ 
दृष्टि से सामाजिक क्षत्र मेँ कौन कौन सी प्राथमिकता होती है (सदन 
को aad)! हमारी दृष्टि से सामाजिक क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा, 

स्वास्थ्य, कुपोषण, आवासीय, आवासीय, समग्र स्वच्छता आदि 
महत्वपूर्णं जिसका सीधा गरीबी अतिगरीब, जिसकी सुरक्षा का संपूर्ण 
कार्य सरकार कौ पूर्णं सचेतक होकर इनकौ सुरक्षा एवं उनके देख 
भाल का प्रहरी सरकार होती है। परतु मत्री जी कौ एक छोरी सी 
भूल से इन गरीबों पर सीधा प्रहार, शायद उनके साथ अन्याय ही 
am यदि राजस्व को देखा जाए तो भी राज्य सरकार के द्वारा 
अच्छे राजस्व आने की पूरी संभावना होती है। अन्य देश से तो 
राजस्व नहीं आता है, अतः आपके द्वारा राज्य पर सामाजिक क्षत्र 
डालने वाले दबाव क्या उचित 21 

सकल घरेलू उत्पाद की द्र 6.9 है इसका मतलब अर्थव्यवस्था 
ठीक नहीं है। लागत में बढ़ोतरी एवं उंची व्याज दर् केन्द्र के द्वारा 

भभ्राषण सभा परल पर Tal ail 
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लिया गया निर्णय, आज ओद्योगिक क्षेत्रों को पूरी तरह बंद करने 
मे व्याज की दर उची कर उद्योगों को लगाने में सहयोग के बजाय 

उसे खत्म करने का काम किया। परिणाम उत्पादन घटा ओर इसी 

वित्तीय घाटे को दूर करने का मंत्री जी के सामने कोई विकल्प 
नहीं है। आय इस वर्षं पिछले 7% कौ अपेक्षा 2.5% कौ गति ब्दी 

है, ओर उद्योग धधे की गति 3.9 प्रतिशत ही रही है। जो चिता 
का विषय है। वहीं चीन को देखें जिसको विकास दर 8.9% ZI 
ta होना नीतिगत विसंगतियां ही है। एक बार फिर हमारे पास 

संसाधन कम है ओर खच ज्यादा हे। वित्त मत्री जी कौ नीद sea 
का यही स्पष्ट कारण है। आखिर एक व्यक्ति ओर एक बजट भारी 

भरकम लोक लुभवने खर्च ओर निस्तर बढते राजकोषीय खर्च से 
कैसे निपटा जाए। यह प्रश्न हमें हमेशा याद? इस प्रश्न का केवल 

यही रास्ता है कि हमे ओद्योगिक विकास को बढावा देना एवं कृषि 

aa के उत्पादन को होने वाले खर्च मे कम करने के रास्ते बनाने 

होगे जिससे हम देश को एक सही दिशा देने मे सक्षम att 

कृषि क्षत्र को अहम प्राथमिकता दी चाहिए। संभव हो तो 
कृषि का अलग बजट ही होना चाहिए। wach फसली ऋण 
का अतर समाप्त किया जाना चाहिए। ऋण व्याज रहित होना नहीं 

भी हुआ परंतु इसे मात्र हमेशा 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज साधारण 

ही रहना चाहिए। किसानों के उपर चक्रवृद्धि व्याज नहीं लगाना 
चाहिए। यदि किसान पुरुष ऋण आवेदन at तो पत्नी की सहमति 

आवश्यक होनी चाहिए्। महिला को परिवार का प्रमुख माना जाना 

चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौ जगह लाभकारी मूल्य लागू होना 
चाहिए्। जो किसान की लागत से अधिक होना afew खाद, बीज, 

बिजली, डीजल मूल्यों पर नियंत्रण होना चाहिए या सरकार कौ 

तरफ से छूट मिलनी चाहिए। शहर गांव मेँ क्रमशः 32 ओर 26 
रुपये प्रतिदिन के खर्च गरीब को सरकारी विकास ओर कल्याण 
योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं को सूची में शामिल 

कराने कौ we होनी afew शहरी हदवंदी कानून दोबारा बनाना 
-चाहिए। सारी संपत्ति जिनका आकलन सही कौमते से काफी कमी 

किया गया है। सरकार द्वारा अधिगृहित कर लिया जाना चाहिष्। 

ताकि काले धन कौ संपत्ति ओर भूमि मेँ निवेश न हो सके। आवास 
के लिए प्रस्तावित सीमा प्रति परिवार 300 से 500 वर्गमीटर का 

THz या 3500 से 4000 at का फ्लैट काले धन पर अंकुश लगाने 

के लिए 500-1000 रुपये के as नोर अर्थव्यवस्था से वापस लिए 

जाने चाहिप्। 

अव्यावहारिक तर्क, सरकार के इस had से लाखों सेवानिवृत्त 

कर्मचारियों के भविष्य पर ग्रहण लग सकता है। कोष का विदेशी 
निवेशक द्वारा सट्टबाजी के लिए प्रयोग किए जाने की संभावना 

से इंकार नहीं किया जा सकता। सरकार बार-बार यह तर्क देती 

है कि adam वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए देश के आर्थिक 
aa मे विदेशी पुंजी को प्रवाहित करना आवश्यक 21 हमने बार-बार
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दोहराया है कि अमीरों ओर कारपोरेट रनौ को दी जा रही 
सुविधाओं ओर we को यदि खत्म कर दिया जाए तो वित्तीय घारे 

को पूरा किया जा सकता है। कारपोरेट we के हारा एक ओर 

जहां करोड़पति की संख्या ag रही है, वहीं इन करोड्पतियों को 

देश की कुल संपत्ति के एक तिहाई हिस्से पर एकाधिकार हो गया 

है। स्पष्ट है कि सरकार कौ आर्थिक नीतियां विदेशी पंजी ओर देश 
के कारपोरेट wrt की संपत्ति को बद्धाने वाली साबित हो रही 21 

इन नीतियों से आम आदमी को कोई फायदा नहीं बल्कि उसका 

जीवन frat find जा रहा 2) ओर इसी का स्वरूप वित्तीय घाटे 

को कम करने के लिए आगामी बजट में सामाजिक कल्याण के 

कार्यो के लिए खर्च की जाने वाली राशि मे कटौती कौ प्रबल 

संभावना है। 

आज हमे सरकार की नीतियों पर प्रश्न faa लगा हुआ है 

परंतु यदि सरकार चाहे तो विभिन मुदे पर विचार अतिशीघ्र He 

खर्च को नियंत्रित करने का स्थायी समाधान सरकार तुरंत करे। सेवा 

कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर पर विचार wt) भारत कौ अर्थव्यवस्था 

की ae की हड्डी केवल बचत दर पर ही टिका होता है। सरकार 
कौ गतली नीति से यह प्रभावित हआ है, इसे बचाना होगा। राज्य 

को स्वतंत्र एवं संघीय Bla पर प्रहार न करते हुए उनके विकास 

एवं गति मे सहयोग atl बजर का प्रमुखता तभी होती है जब 

ay के लिए बनाया जाए, परंतु रोजमर्या प्रयोग कौ चीजों कौ दाम 

मे बदोतरी एवं उसमे लगाम कौ आवश्यकता है। सर्विस टैक्स, 

इनकम टैक्स एवं एक्साईज डयूरी द्वारा निर्धारित करो के अतिरिक्त 

भार का निर्धाण किया गया है जो कि व्यवहारिक एवं न्याय संगत 

नहीं di इस कर निर्धारण का सीधा असर आम जनता मध्यम वर्गीय 

पर सीधा असर VST अतः जहां सुरक्षात्मक व्यवहारिकता पर 

सीधा प्रहार होगा, जिसका अने वाले समय में सरकार को 

खामियाजा भुगतना पडेगा। 

अतः निवेदन करते हुए अध्यक्षा जी सरकार को अपनी गलत 

नीतियों को वापस एवं भाम जनता को राहत भरी सभी आवश्यक 

कदम Sod हुए इस बजट में अपने सभी सुञ्चावे को तर्क रूप 

को रखा अथवा अपेक्षा करते है कि देश डद अरब कौ आबादी 

वाले देश की जनता के हित में सरकार उनके पक्ष में निर्णय करेगी 

जिसका सीधा संदेश आम जनता ओर देश कौ आबादी पर असर 

पडेगा ओर यह देश Ga संकट एवं इरन संकट जैसी वैश्विक 
मंदी के कारणों को ध्यान पे रखते हुए आने काले समय को सुरक्षित 

दशे को शाति एवं सुरक्षा एवं विकास तथा सर्वे हितों को ध्यान 

मे रखेगी। “ade सुखाय: सर्वजन हितायः'' यही देश के हित 

का सही मापदड होगा। 
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(अनुकाद् 

भभ्री Gua, आरूनं रशीद (थेनी) ; हमारे संयुक्त प्रगतिशील 
गठबंधन कौ अध्यक्षा श्रीमती सीनिया गांधी जी द्वारा सम्यक कार्य 

हेतु सम्यक व्यक्ति के रूपमे चुने गए डो. मनमोहन सिंह जी 
करे aga में हमारे संयुक्त प्रगतिशील गठबधन का यह लगातार 

सातवां बजट है। मै हमारे वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखीं जी को 

भी उनके साहसिके प्रयासों के लिए बधाई देता ह्, जिन्होने आर्थिक 

चुनौतियों के समय में भी एक संतुलित बजट प्रस्तुत किया हे। 

आयकरदाताओं, विशेषकर सरकारी कर्मचारियों, जिनमें से 

अधिकतर समूह "ग' के कर्मचारी है, कौ ओर से भै माननीय वित्त 
मत्री जी को आयकर we की सीमा को बदाकर दौ लाख रुपये 
करके आयकर कम करने के लिए धन्यवाद देता हू] 20% के स्लैब 

मे उच्चतर सीमा को बदाकर दस लाख रुपये करने से बडी संख्या 

q वेतनभोगी कर्मचारी लाभांवित et इससे कम-से-कम 4000 
करोड रुपये कै प्रत्यक्ष कर राजस्व at हानि होगी। 

faa मत्री ने यह site किया है कि उर्वरकों पर राजसहायता 
को सुचारू बनाने कौ प्रक्रिया जारी है। में वित्त मत्री जी से यह 
सुनिश्चित कराने का आग्रह करता हू कि अव्यवस्था चिना किसी 

गुजाइश के राजसहायता संबधी त॑त्र के she है। जब हमने कृषि 
हेतु आवंटन को बदाकर 18% किया है तब हमे यह अवश्य 
सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका लाभ किसानो की मिले, ताकि 

हमारे खाद्यान उत्पादन के लक्ष्यो को प्राप्त किया जा सके। मै इस 
बजट के आलोचक से इस बात पर सहमत हू कि खाद्य-राजसहायता 

का आवंटन जमीनी स्तर कौ आवश्यकता से काफौ कम 21 मुह 

आशा है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक इस कमी को पूरा करेगा। 

वित्त मत्री ने 9% आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया 

है ओर मे भी उनके समान ही आशावादी होना चाहता ei विकसित 
देशो की अर्थव्यवस्था मे व्याप्त तीन वर्षो कौ मंदी का प्रभाव 
भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी महसूस किया गया है। रुपये का 

अवमूल्यन, खाद्य मुद्रास्फीति सहित आवश्यक वस्तुओं कौ मूल्यवुद्धि, 
समग्रत: मूल्य-वृद्धि कौ स्थिति ओर तेल-कौमतों a निरंतर वृद्धि 
का हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। इसलिए मैं यह बताना 

चाहता हूं कि बढाए गए आवंटन से आवश्यकताओं कौ पूर्ति नही 

होगी क्योकि रुपये कौ गिरती कीमत अथवा मुद्रास्फीति इसे पूरा 
नहीं पड़ने देगी। इसलिए, हमें अपने उत्पादन, विशेषकर कृषि-उत्पादन 
मे बदोतरी करने की आवश्यकता है जो हमारा मुख्य आधार है। 

कृषि विकास को बढावा देने के लिए हमे कृषि अनुसंधान एवं 
प्रशिक्षण ओर आधुनिक तकनीकों पर बल देना चाहिए। उस 

*भाषण सभा परल पर रखा गया।
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महत्वपूर्णं समय पर जब किसानों को इसकौ आवश्यकता हो, कृषि 

ऋण अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए] मै यह इंगित करना 

चाहता हूं कि हमारे बैक किसानों को सकारात्मक तरीके से 
प्रोत्साहित करने में काफी पीछे है। चूकि, बैक छोटे ओर मञ्ञोले 
किसान को उनसे संपर्क करने के लिए निरुत्साहित करते हैँ इस 
कारण हमारे किसान wean के जाल में ted जाते है ओर 

इससे उन पर कर्ज का aa बढता जाता है। हमारी बहुचर्चित 

ऋण-माफौ योजना से किसानों को काफी लाभ हुआ है ओर उसे 
व्यर्थ नहीं होने दिया जाना चाहिए। इसलिए, मे वित्त मत्री जी से 

माग करता हू कि कृषि ऋण-सुविधा को सशक्त किया aT 

खाद्य-उत्पादन मेँ वृद्धि करने ओर प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधान का 
सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किए जाने कौ आवश्यकता है। 

पर्वतीय dat मे कृषि-कार्यकलापों के लिए एक विशेष पैकेज 

देना होगा। उदाहरण के लिए, मेरे निर्वाचन aa जैसे क्षेत्रो में मसाले 
ओर अन्य नकदी wae उगाई जाती हैँ, उनके लिए भंडारण ओर 

विपणन सुविधाओं कौ आवश्यकता है। यदि उत्पादक ओर उपज-मालिक 
को अपने उत्पादन का काफी कम दाम मिले तो स्वाभाविक ही 

है कि वे कृषि श्रमिक ओर बागान ब प्रसंस्करण-इकाडयों के 
कामगार कृषि कार्य जारी रखने के प्रति आकर्षित न होगे। एक 
विश्वसनीय विपणन प्रणाली के अभाव 4 बिचौलिए बिक्री के दौरान 
भारी मुनाफा कमाते हैँ ओर फिर श्रमिकों ओर कामगार को अदा 
करने के लिए पर्याप्त धन नहीं बचता 2 

ta समय जब कौमते बद् रही हों कृषि-श्रमिकों के पारिश्रमिक 
में भी वृद्धि होनी चाहिए। प्रसंस्करण इकाइयां व शीतागार सुविधाएं 

स्थापित करके ओर मसालों के लिए बेहतर विपणन ओर सुविधाएं 
सुनिश्चित तथां उनके निर्याति को प्रोत्साहित करके हम पश्चिमी घाट 

aa कौ तराई में कृषि-आर्थिक कार्यकलापोँ का सरक्षण कर wart 
मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पेरियाकुलम कम्बम के ओर बोदिनेईकन्नूर में 
मसालों से संबंधित परंपरागत खेती होती है। इसलिए, मे सरकार 
से देश में उन विभिन क्षेत्रों को चिन्हित करने ओर चयनित करने 
कौ मांग करता हूं जहां चाय, काफौ ओर मसालों के साथ-साथ 
अन्य नकदी wae कौ खेती होती है। फिर, सरकार को उनका 
उत्पादन बहाने के लिए धन प्रदान करना चाहिए जिससे हमें 

व्यवहार्य प्रसंस्करण saga ओर उत्तम विपणन अवसर प्राप्त करने 
H सहायता हो। 

कृषि क्षेत्र में विशेषकर खाद्य उत्पादन ओर खाद्य-प्रसंस्करण 
क्षेत्र मे, रोजगार के अवसरों में वृद्धि कौ जानी uals श्रमिक, 
विशेषकर कृषि क्षत्र के कामगार वर्गं मे, युवकों को निरंतर जोडे 

रखने की आवश्यकता है। हमे अपने परंपरागत कार्य, कृषि, में 
अधिक से अधिक युवकों कौ आकर्षित करने कौ भी आवश्यकता 

है। हमारी अधिकांश जनसंख्या युवा है ओर हमें यह सुनिश्चित 
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करना होगा कि उनके लिए रोजगार के अवसरों का सुजन किया 

जाए। हमारे कृषि क्षेत्र का दायरा व्यापक है। खाद्य-उत्पादन मेँ वृद्धि 
के साथ-साथ रोजगार के अवसो में वृद्धि के लिए एक रूपरेखा 
बनाने कौ अविलम्बनीय आवश्यकता है ओर इन्हें एक-दूसरे का 
पूरक होना चाहिए। 

इस वर्ष हमारा सकल कर राजस्व 10.77 करोड रसु. eM 

विगत वर्षं कौ तुलना में इस वर्षं सकल राजस्व मेँ 1.75 करोड़ 
रु. कौ वृद्धि होगी। यह उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, Hate कर 
ओर आयकर के जरिए केंद्रीय खाते मे अता है। राज्यों को दिया 
गया हिस्सा काफी कम पाया गया है। इस वर्षं तमिलनाडु को केवल 

15.000 करोड रु. मिले हँ! कुछ रज्य सेवा करें भी हिस्से का 

दावा कर् रहे है। सभी weal कौ संतुलित वुद्धि तभी सुनिश्चित 
की जा सकती है जब इसे राज्य सरकास के साथ Ta पर 
पुनर्विचार किया जाए। कद्र दारा लगाया जाने वाला सेवा कर प्रणाली 
के जरिए जुटाया गया राजस्व प्रायः सेवा क्षेत्र कौ सभी गतिविधियों 
मे लगाया जाए। 

यह बजर इस बात पर बल देता है कि हम अपनी अवसंरचना 
को बढावा दें। इसका स्वागत करते हुए मँ वित्त मंत्री द्वारा स्वास्थ्य 
aa मेँ सुविधाओं को सुदृढ करने के प्रयासों की बात भी करना 
चाहूगा। मेने पाया कि एनआरएचएम ओर आईसीडीएसं हेतु अधिक 
आवंटन किया गया है। इसको देखते हुए, भँ कद्र से आग्रह करना 
चाहुगा कि पहाड़ों ओर वन्य क्षत्र स्थित सुदूर गांवों, जैसे मेरे 
निर्वाचन da धोनी जैसे स्थलों मेँ रहने वाले ग्रामीण लोगों को भी 
यह सुविधाएं प्रदान करे। इसके साथ मै, वित्त मत्री के उस कदम 
का भी स्वागत करना चाहुगा कि जिसके atta उन्होने कतिपय 
जीवन रक्षक ओषधियों पर॒ कर-चूट प्रदान की है। 

इस वर्ष के बजट में, यह पाया गया है कि अनुसूचित जातियों 
ओर अनुसूचित जनजातियों हेतु आवंटन को नहीं बाया गया है। 
विशेष संघरटक योजना ओर जनजातीय उप-योजना की अनदेखी नहीं 
को जानी चाहिए्। जब हम वंचित वर्गों ओर दमित वर्गो को साथ 
लेकर समग्र विकास का उदेश्य रखते है तो हमे उनके शैक्षिक 
उत्थान के अलावा उनके आर्थिक उत्थान हेतु भी पर्याप्त निधि 

आवंटित करनी चाहिए। se सामाजिक दृष्टि से ऊपर लाने में मदद 
करने हेतु यह सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक ZI 

सरकार को हमारी सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के विनिवेश का 
कदम sod समय सजग रहने की सलाह देने के साथ-साथ यें 
वित्त मंत्री से यहे भी आग्रह करता हूं कि वे सावेधानीपूर्वक कदम 
Zor हुए इस बात का ध्यान wa कि एलआईसी को जबरन 
खरीदार बनाने जैसी प्रक्रिया कौ पुनरावृत्ति न हो। हमें सार्वजनिक 

aa sara को आधुनिक ग्रौद्योगिकौ अपनाने हेतु बदलते समय 
के अनुरूप तैयार होने मे मदद करनी चाहिए।
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मे सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिन उर्वरकों की कमी 
है ओर जो ऊंची कीमत पर बेचे ना रहे है उन्हें उपलब्ध कराने 
के लिए ओर हेमारौ कृषि ओर किसानों को बचाने के लिए प्रभाव 
आवश्यक कदम उठाए जाए। मै, इस संबंध W सरकार के प्रयासों 

कौ सराहना करना चाहता हू। 

श्री जी.एम. सिवदेश्वर (<r): वर्षं 2012-13 का 
aga बजट निरशाजनक दै ओर इसमे आर्थिक सुधारों को 
प्राथमिकता नहीं दी गर्ह है। देश कौ अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति 4 
है परंतु माननीय वित्त मत्री ने इसके पुनरुद्धार हेतु कोई सुधारात्मक 
कदम नहीं उठाए है। देश की आर्थिक वृद्धि A गिरावर आ रही 

है परतु बजर मेँ इसकी वृद्धि को गति देने हेतु कुक भी प्रयास 
नहीं किया गया 21 

fod दो asi से लोग मुद्रास्फौति-जोकि दो अंकों से नीचे 
नहीं गई है, से बुरी तरह स्त है। खाद्य-संबंधी महंगाई बदंकर 

22% हो गई है। आर्थिक सुधारों को लेकर देश के लोगो कौ उम्मीदों 
को अधर में छोड दिया गया ZI 

केंद्रीय उत्पाद शुल्क ओर सेवा-कर दोनों को 2% बदाया गया 
है! इससे न केवल सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य ओर 
सेवा-प्रभार मेँ वृद्धि होगी बल्कि इससे महंगाई भी बदेगी। इसका 
गरीब ओर मध्यम वर्णं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडगा। 

ta प्रतीत होता है कि यह बजट सेवा-क्षेत्र पर काफी आश्रित 

है, जो देश के सकल घरेलू उत्पादन मे 59% का योगदान देता 

है। इस क्षेत्र पर ओर अधिक निर्भरता देश के आर्थिक विकास पर 
असर डालेगी। यदि हम प्राथमिक ओर द्वितीयक sat कौ अनदेखी 
करते हैँ ओर केबल सेवा क्ेत्रक को aera देते है तो इससे परेशानी 
बदेगी। पश्चिमी देशों A आर्थिक मंदी aml सामान्य बात है, 
क्योकि a dae पर बहुत अधिक आश्रित हँ ओर इस कारण वहां 
आर्थिक संकट उत्पन Sal 

देशं के लोगों को आशा थी कि माननीय वित्त मंत्री डीजल 

ओर पेटोलियम की कीमतों को कम करने हेतु कदम उठाएगे। परंतु 
इस बजट में एेसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। पेटौलियम 

उत्पादों कौ कीमतों मे निरंतर वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं 
के मूल्य में वृद्धि हुई है, परतु माननीय वित्त मत्री जी ने इसे रोकने 
के लिए कोई कदम नहीं उठाए zl 

ब्रांडेड ओर गैर-त्राडेड स्वर्णं आभूषणों पर उत्पाद-शुल्क मं 
एक प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी ng है। इससे न सिर्फ ग्राहकों 
पर aa बदेगा, बल्कि स्वर्ण आभूषणों कौ कीमतों मे भी3 से 

भ्मूलतः HAS में सभा परल पर रखे गए भाषण के athe अनुवाद का fet 

रूपांतर। 
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4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अतः मै सरकार से अनुरोध करूगा 

कि ae इस ye कौ जांच wt 

जहां तक ओद्योगिक विकास का संबंध है, यह बजट निराशाजनक 

है, क्योकि पहले ही बिजली संकट का सामना कर रहे ओद्योगिक 
विकास के लिए sad कोई प्रोत्साहन नहीं है। कर्नारक सहित संपूर्ण 
देश बिजली संकट से जूञ्ञ रहा zi इसलिए माननीय वित्त मत्री को 

राज्यों को ओर अधिक बिजली उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित 

करना चाहिए। विकास के लिए बिजली बहुत आवश्यक है, किंतु 

दुर्भाग्यवश इसे नजरअदाज किया जाता et यह घोषणा कौ गई थी 

कि विद्युत परियोजनाओं को कोयला ब्लोकों का आवंटन किया 

जाएगा, किंतु विद्युत परियोजनाओं को कोयले कौ आपूर्ति के लिए 

कोई स्पष्ट नीति नहीं हे। 

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि ओर इससे सम्बद्ध क्षेत्रो पर निर्भर 

है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए 

अन्यथा देश के समक्ष कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। हमारी 70 

प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि ऋण के लिए 1.98 

लाख करोड रुपये कौ धनराशि आवंटित कर सरकार ने कृषि क्षेत्र 

& लिए थोडा प्रोत्साहक कदम उठाया है। 

कृषि मे मुख्य समस्या फसलोत्तर Wali कौ कमी कौ हे 

किंतु शीतागारों ओर अन्य सुविधाओं कौ स्थापना के लिए कोई 
निवारक कदम नहीं उठाया गया है। कृषि विकास में छोरी जोत 

एक अन्य बडी बाधा है। इस मुदे सै निपटने के लिए देके कौ 

कृषि, जैसा कि पंजाब राज्य में प्रचलित है, को बढावा दिए जाने 

की आवश्यकता #1 बड़ी कंपनियां उर्वरक, गुणवत्तापूर्णं बीज जैसे 

सभी कृषि उपदानों की किसानों को आपूर्ति कर रही दँ ओर उन्दी 
कंपनियों द्वारा किसानों से कृषि उत्पादों कौ खरीद कौ जाती है। 

इसी प्रकार की प्रणाली को सपूर्ण देश में लागू किया जाना afew 

इस बजट में अवसरंचना संबंधी आवश्यकताओं पर पर्याप्त 

ध्यान नहीं दिया गया है। दस बजर में बंगलुरू शहर हेतु अवसरंचना 

विकास का कोई उल्लेख नहीं है। कितु यह संतोषजनक है कि 
ange कौ नम्मा Fel परियोजना के लिए मात्र 900 करोड रुपये 

का आवंटन किया गया। 

कर्नाटक में 120 तालुका एेसे हैँ, जिन्हें "सूखा प्रभावित, ' 

तालुका के रूप में घोषित किया गया है। कर्नाटक सरकार नै कई 

अभ्यावेदन दिए रँ, जिनमें उसने पेयजल कौ आपूर्ति मुहैया कराने 

सहित सूखा राहत कार्य शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता कौ 

मांग को 2 किंतु माननीय वित्त मंत्री जीने इस संबंध में कोई 

कदम नहीं उठाया है। राजकोषीय घाटे कौ समस्या से निपटने के 

लिए सरकार ने सन्पिडी मे कटौती कौ 2, किंतु किसानों ओर गरीब 

लोगों पर इसका नकारात्मक असर पडेगा।
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यद्यपि संपूर्णं बजट निराशाजनक है, फिर भी किसानों को 
रासायनिक उर्वरक राजयहायता का सीधा अंतरण लक्षित सार्वजनिक 

वितरण प्रणाली संबंधी का इसके उपभोक्ताओं को सीधा अंतरण, 

एटीएम किसान क्रेडिट are के इस्तेमाल कौ अनुमति प्रदान करना, 

6,000 मोडल विद्यालयों की स्थापना, विधवा ओर निशक्त व्यक्तियों 

की पेंशन में 100 रुपए कौ वृद्धि जैसी अच्छी स्कीम है। 

*श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड्) : 16 तारीख को माननीय वित्त 

मत्री श्री प्रणब मुखी द्वारा प्रस्तुत वर्षं 2012-13 का बजर दोनों 
ओर से war बजट है ओर इसमें न तो गरीब ओर न ही अमीर 
के लिए कोई महत्वपूर्णं बात है। वास्तव में देश ने वर्ष 2013-14 

के चुनावी बजर के पूर्व संप्रग-ा के अंतिम बजर को ध्यान में 

रखते हुए इस बजट से काफी उम्मीद की थी ओर इस प्रकार वित्त 
मत्री के पास मंदी की ओर जा रही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने 

के लिए कु अरूरी कड़े उपाय करने का पूरा अवसर धा, किंतु 
दुर्भाग्यवश वे चूक गए। किंतु, मुञ्चे कहना चाहिए कि गठबंधन के 
कुछ साञ्ीदारो से संभावित प्रतिक्रिया के डर से जाननूञ्चकर चूक 

al गई ZI 

कृषि, जो हमारे देश कौ रीढ है, के लिए काफी उम्मीद at 
गई थी। सरल आर्थिक भाषा मेँ यह था कि इस क्षेत्र हेतु आवंटन 

मे वृद्धि करने के लिए सब किया जाना चाहिए था, क्योकि यह 
aq 60 प्रतिशत भारतीयों को रोजगार प्रदान करता है ओर इस 
क्षेत्र मे अर्थव्यवस्था को किसी भी तरफ मोडने की क्षमता है जबकि 
वर्ष 2011-12 मे इस aa के बारे में दिखाई गई गुलाबी तस्वीर 
के बावजुद कृषि विकास दर सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% से कम 

a1 बजट मे इख क्षेत्र के लिए आवंटन मे 18 प्रतिशत की aed 

की बात कही गई है, कितु. इसमे कृषि को नई हरित क्राति कौ 
ओर ले जाने के लिए कोई निश्चित रूपरेखा नहीं हे, जबकि खाद्य 
सुरक्षा अधिनियम को देखते हुए इसकी जरूरत है। इस क्षेत्र के 
आकार को ध्यान A रखते हुए 20000 HIS का आवंटन ऊट 

के मुंह 4 जीरा है। 

आज कृषि ओर कृषक के लिए यह किए जाने की जरूरत 

है कि ऋण माफौ या धान के भार को बटूटा खाता मे डालने 
जैसे लोकप्रिय उपायों से किसानों की प्रत्यक्ष मदद नहीं करनी चाहिए 
क्योकि यह भारतीय कृषकों को कहीं का नहीं छोडता है। कृषि 
ऋण प्रवाह को वर्ष दर ay बाया जा रहा है ओर इस समय 
यह ASH 5.75 लाख करोड रुपये हो गया है तथा इसमें लगभग 

18 प्रतिशत की वृद्धि हौ गई। लेकिन इन उपायों से देश के सभी 

क्षेत्रों मे किसानों कौ आत्महत्या कभी नहीं रुकौ। कृषि उत्पादों में 

वृद्धि के लिए वेज्ञानिक ओर प्रोद्योगिकीय उपायों पर बहुत बात होती 
है किंतु 200 करोड रुपये लक्ष्य कौ प्राप्ति के लिए बहुत कम 

*भ्राषण सभा परल पर रखा गया। 
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हे। यह वास्तव में निराशाजनक है कि सरकार प्रत्येक वर्ष लक्षय 
प्राप्त करने कै लिए उता्वेली होती है किंतु wager लक्षय प्राप्त 

नहीं करती ओर यह वर्षं भी इसका कोई अपवाद नहीं है एवं कृषि 

को बढावा देने मे सभी अपेक्षित उपाय छोड feu जाते 2) कृषि 

को बदावा देने के लिए भारी निवेश कौ आवश्यकता है जिसकी 

व्यवस्था करने मे यह बजट पूरी तरह असफल रहा) 

कृषि उपज कौ निर्यात-आयात नीति को सुचारू बनाने में 

असमर्थता इस बजट कौ दूसरी विशेषता है। फसल के मौसम में 
प्याज के निर्यात नीति में हमेशा समस्या wet रै। मैने कई अवसरों 
पर मामले के इस पहलू को सरकार की जानकारी में लाया एवं 

इस आवश्यकता पर बल दिया कि इस मुदै को राजनीतिक रग 

देने तथा इसे विशेष रूप से कर्नाटक में प्याज उगाने वाले किसानों 

पर भारी मार पडने से बचाने के लिए प्याज के आयात ओर निर्याति 

नीति को निर्धारित ओर मानकीकृत किया जाए तथा यह बजट इस 

महत्वपूर्ण मुदे पर ध्यान देने ओर किसानों कौ मद्द् करने में 

असफल रहा Zl 

सरकार ने एक बार फिर से काले धन जो हमारी अर्थव्यवस्था 

के लिए कैसर बन गया है जैसी ज्वलंत समस्या पर See रवैया 
अपनाया है। वस्तुतः बजट देश का वह वास्तविक Weert होता 
है जो देश को समस्या से निपटने के लिए उपाय सुञ्ञाता है। केवल 

श्वेत पत्र लाने से इस क्षेत्र के चोय को नहीं पकड़ सकते हे। 
वित्त मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सरकार इसके बारे 
A गभीर नहीं है। 

वित्त मंत्री द्वारा महंगाई ओर मुद्रास्फीति जैसी ज्वलत समस्या 
से निपटने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया गया है। खाद्याननों 
की बढती कीमतें हमारी अर्थव्यवस्था का नकारात्मक पक्ष है ओर 
अर्थव्यवस्था के इस पक्ष से जीडीपी में वृद्धि हमेशा प्रभावितं होती 

है। एक ओर खाद्य पर सच्सिडी बिल हमेशा seq रहता है किंतु 
दूसरी ओर अभी भी कीमतें बहुत तेजी से ag रही हैँ जोकि सरकार 

के इस मुदे से निपटने में सपूर्णं विफलता को दर्शाता हेै। 

बजर में ta कु नहीं हे कि arte ओद्योगिक वृद्धि को 
लेकर खुश हो। वित्त मत्री ने मल्टी ब्रांड में एफडीआई जैसे सुधारों 

को रखने का वादा किया है। लेकिन संसद मेँ विधेयक पुरःस्थापित 
कर वित्तीय aa के कई अगो में उदारीकरण करने पर अभी भी 

सहमति नहीं बन पाई है तथा इसमे ज्यादा प्रतिवद्धता नहीं है। 

अततः सरकार ओर विशेष रूप से वित्त मत्री ने युएएस 
Mas के रूप मेँ उत्कृष्टता कद्र को अनुदान स्वीकृत करने कौ 

मेरी सतत मांग को स्वीकार किया। मेँ सरकार ओर वित्त मत्री को 

धन्यवाद देता हूं कि उन्होने बीज विकास आदि a aa में नए
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अनुसंधान ओर अध्ययन करने के लिए मेरे संसदीय निर्वाचन aa 
unas के कृषि विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड रुपये का 
अनुदान देने कौ घोषणा कौ है। 

माननीय वित्त मंत्री ने सबसे ae कर सुधारों मेँ से एक अर्थात 

प्रत्यक्ष कर संहिता (डीरीसी) को डीरटीसी बिल के aaa मे संसद 

कौ स्थायी समिति द्वारा अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के बावजूद 
भी इसे प्रास्थगितं wan उन्होने इसके fear के लिए ay 

विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं कौ जो इस तथ्य को स्पष्ट रूप 

से दर्शाता है कि सरकार का आर्थिक उधार, जो भारतीय अर्थव्यवस्था 

को एक आकार देने मे मदद करता है, करने का कोई इरादा नहीं 

है। इसके विपरीत सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में कुछ 
मामलों में दिए गए निर्णयं को निष्क्रिय करने के लिए आयकर 

अधिनियम में पश्चगामी संशोधन करने जा रही है। 

मनरेणा जेसी आग्रणी महत्वपूर्ण योजना को सुचारू बनाने के 
लिए बहुत कुक किया जाना अपेक्षित धा। यद्यपि योजना के आवंटन 

को बढाया गया है तथापि सरकार को योजना को कृषि हितैषी बनाने 
के लिए इसे ओर युक्तिसंगत बनाने हेतु बहुत कुक करना हे। सभी 

राज्यों के किसान वर्ग के एक तबके ने इसके विशेषरूप से मानसून 
ओर अन्य फसल मौसम के दौरान विरोधाभास मुक्त क्रियान्वेयन 
हेतु कहा है क्योकि इसके कारण कृषि कामगारों कौ उपलब्धता 
कौ समस्या हो गई है। मे इस सरकार से इस समस्या के समाधान 
का अनुरोध करता हू ओर इस मामले के संबंध मे बजट मे उपयुक्त 
बदलाव करने का भी अनुरोध करता gl 

सेवा कर ओर उत्पादउ शुल्क मेँ क्रमशः 12% ओर 10% वृद्धि 
के कारण आगे तेजी से मूल्य वृद्धि ओर मुद्रास्फोति हो सकती 21 

इस कारवाई से सुक्ष्म सेवा aa पर प्रभाव पड़ेगा ओर इसकौ 
समीक्षा किए जाने की अवश्यकता है। 

लेकिन आयकर कौ 2 लाख तक कौ Be सीमा एक 
स्वागतयोग्य कदम है ओर वित्त मत्री इसके लिए aad के पात्र 

है| 

(हिन्दी 

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): युपीए सरकार द्वारा पेश 
बजर 2012-13 स्वागतयोग्य है। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है 

ओर आज सारे विश्व कौ नजर भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर 
fed है। वैश्विक मंदी के दौर में जब सारे विश्व कौ अर्थव्यवस्थाए 
स्लो-डाउन के दौर से गुजर रही हैँ एसे में भारत सरकार की 
दूरदर्शी , स्पष्ट, कुशल ओर सुविचारित नीतियों के कारण भारतीय 

*"भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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अर्थव्यवस्था स्लो-डाउन के दौर में भी विकासं कर रही हे। आज 
अन्य देशों की अपेक्षा भारत आर्थिक विकास के मोर्चे पर अग्रणी 

देशों में बना हुआ हे, इसके लिए मेँ युपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया 
गांधी प्रधानमंत्री डो. मनमोहन सिंह एवं वित्त मत्री श्री प्रणव मुखर्जी 

जी की धन्यवाद देता gl 

हम 12 वीं पंचवर्षीय योजना A प्रवेश करने जा रहे है। हमारी 

12वीं पंचवर्षीय योजना इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे देश का 

सर्वागीण विकास सुनिश्चित हो सके। 

मेरे कुछ अन्य प्रस्ताव यदि उन पर गौर किया जाये तो देश 

कौ अर्थव्यवस्था ओर उन्नत हो सकती हैः 

पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड राज्य विकास द्र में frag 

है, यहां विकास दर तीव्र करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम 

सुनिश्चित करने चाहिए। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एके अलग 

केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिषए्। 

जम्मू- काश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट जहां जम्मू एवं 

श्रीनगर, शिमला एवं धर्मशाला मुम्बई एवं नागपुर मे क्रमशः जिस 

प्रकार दो स्थानों पर विधान सभा के सत्र आहूत होते है, उसी प्रकार 
उत्तराखंड राज्य में भी देहरादून के अतिरक्त गैरसैण मे विधान सभा 
का ग्रीष्म कालीन सत्रे आहूत होना चाहिरए। 

पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड राज्य मे मूलभूत aa का 
आभाव है, पेयजल, स्वास्थ्य कौ गंभीर समस्या है। उत्तराखंड राज्य 

मे सडको का आभाव हे, अधिकांश सडक क्षतिग्रस्त ci साथ ही 
वहां वैकल्पिक मार्गो के निर्माण के लिए सरकार को आवश्यक 

कार्यवाही करनी afer 

पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखंड मे सिचाई व्यवस्था का आभाव 

a1 वहां के पानी के प्रोत सूखे रहे है, इस ओर सरकार को ध्यान 
देना चाहिए) उत्तराखंड राज्य मेँ 68 प्रतिशत वन है, पर्यावरण की 

दृष्टि से वनों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक 

सहायता देनी चाहिए। 

पर्वतीय राज्यों मे कृषि, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, 

पेयजल, दूरसंचार, सडक के लिए मैदानी राज्यों कौ अपेक्षा अलग 

से योजना तैयार कर क्रियान्वित कौ जानी चाहिए। पर्वतीय राज्यों 

मे शिक्षा का भी एक गंभीर विषय 21 प्राथमिक, माध्यमिक, 

उच्चतर, तकनीकी रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए 

सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिप्। 

पर्वतीय राज्यों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैँ इनके विकास 

के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड राज्य
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के विभिन जिलों में पर्यटन को agra देने के लिए चमोली जिले 

के देवाल परे स्थित लाटू देवता, टिहरी जिले के देवप्रयाग के 

लोस्तूपट्टी मे घंटाकरण देवता, मां चन्द्रबदनी, पौड़ी जिले मै डांडा 
नागराजा ओर ज्वालपा, रुद्रप्रयाग जिले A काली मठ एवं कार्तिकेय 

स्वामी आदि ta तीर्थं स्थल हैँ जिन्हे धामो कौ तरह विकसित करने 
पर् तीर्थं पर्यटन को बाया जा सकता है। 

महात्मा गांधी रष्टय ग्रामीण रोजगार गार्टी एक्ट के तहत 

जिस प्रकार dere में 174 रुपये, हिमाचल प्रदेश मे अनुसूचित 

aa में 150 रुपये तथा अंडमान ओर निकोबार में 170 एवं 181 

रुपये कौ दर से पारिश्रमिक का दैनिक भुगतान किया जाता है उसी 
प्रकार विषय भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में भी 

महात्मा गांधी मरेणा के तहत भुगतान कौ दर बद्वाकर 181 रुपये 

दैनिक कौ जानी चाहिप्। 

सर्वं शिक्षा अभियानं के अन्तर्गत शासकीय विद्यालयों के 

साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए्। 

केन्द्र सरकार द्वारा यह अभियान सारे देश में व्यापक रूप से चलाया 

जारहाहै। 

गदवाल एवं कुमाऊनी भाषाओं को संविधान कौ &वीं अनुसूची 

मे सम्मिलित कर राष्ट्र भाषां का दर्जा प्रदान करना चाहिए। 

we सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश बाईर रोडस का 

निर्माण शीघ्र करवाना चाहिए्। पर्यविरण एवं वनं मंत्रालय के 

अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गत होने मेँ काफी समय लगता 2, एेसे 

मे बोर ten के निर्माण के प्राथमिकता देकर शीघ्र करवाना 

चाहिरए। 

मतदान में पोर्टल बैलेट व्यवस्था मे सुधार किया जाना चा्हिए। 

पर्वतीय राज्यो मँ हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक 

योजना बनाकर कार्यान्वितं की जानी चाहिए। 

सूरत के हीर उद्योग मे अपार संभावनाएं है जिसे विकसित 

करने के लिए केन्र सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे 

भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ होगी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदतं मदद 

से इन उद्योगों का उच्चीकरण सुनिश्चित हौ सकेगा। जिस प्रकार 

कपड़ा उद्योग को केन्द्र सरकार से हर वर्षं आर्थिक सहायता मिलती 

है, इसी तरह हीरा उद्योगों को भी वित्तीय सहायता दी जामी चाहिप्। 

भारत विश्व के 7 ae देशों मँ आता है ओर दुनिया में सबसे 
अधिक आबादी वाला दूसरा देश है तथा विश्व कौ 4 सबसे बडी 
अर्थव्यवस्थाओं में से एक हे। 
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ज्वैलरी का व्यवसाय भारत A अन्तर्सष्टीय स्तर पर होता है। 

इस व्यवसाय मे करीब ढाई करोड व्यक्ति कार्यरत 1 2 लाख रुपये 

कौ ज्वैलरी खरीदने पर पेन ae कौ करपी रखना, अनुचित zi 
आजं 2 लाख रुपये में 60 ग्राम ज्वेलरी भी नहीं आती) इस नियम 

को समाप्त किया जाना afew ज्वैलरी व्यवसाय में इंस्पेक्टर राज 

नहीं होना चाहिषए। ज्वैलरी व्यवसाय पर॒ एक्साईज feadde नहीं 

थोपा जाना afew पूर्वं की भाति कस्टम विभाग के अधीन ही 
इसे रहने देना चाहिए। सरकार कर लगाना ही चाहती है तो उसे 

Hed माल पर कर लगाना चाहिए तैयार आभूषणों पर नही, इससे 

ओर अधिक राजस्व कौ प्राप्ति सरकार को होगी हमारे यहां 950 
टन सोना प्रतिवर्ष आयात किया जाता है सरकार 0.3 प्रतिशत की 

जगह 0.6 प्रतिशत कर उख पर लगादे, ta करने से सरकार 

के पास काफी ज्यादा राजस्व एकत्रित हो जायेगा ओर छोटे व्यापारी, 

arm के tam भी चलते wit 

अभी 24 मार्च, 2012 की रात बदवाल के श्रीनगर क्षेत्र के 
चौरास में निर्माणाधीन. मोटर पुल के wed से कई व्यक्तियों कौ 
मृत्यु हो गई ओर अनेक घायल 218 मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि 
ओर घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता el इसी प्रकार 

सतपुली के चमोलीसैण में निर्माणाधीन अस्पताल कौ दीवार at 

डायनामार्हैट से उड़ा दिया गया है। चूकि उत्तराखंड सीमान्त राज्य 
है जिसकी सीमाएं चीन ओर नेपाल के साथ लगती हैँ ओर एेसे 
मे यह कोई आतंकवादी घटना न हो, इसकी गहनता से जांच 

करवानी चाहिए तथा भविष्य मे एेसी घटनाओं कौ पुनरावृत्ति न हो, 

इसके लिए विशेष योजना बना कर राज्यों के साथ मिलकर लागू 

करनी चार्हिए्। 

मेँ यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, मा. प्रधानमंत्री ST. 

मनमोहन सिंह तथा वित्त मत्री श्री प्रणव मुखर्जी जी को धन्यवाद 
देना चाहता हू जिन्होने इतना अच्छा आम बजट 2012-13 तैयार 
किया ओर मेँ बजट का समर्थन करता =I 

श्री कैलाश जोशी (भोपाल): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मत्री 

जी ने पिछले वर्ष सन् 2011-12 का बजर प्रस्तुत करते हुए यह 
घोषणा कौ थी कि इस बजट के पारित होने के बाद जीडीपी बढ 

जाएगी, घाटा कम हो जाएगा ओर महंगाई पर अंकुश लगेगा। 

लेकिन इस वर्ष का जो बजर प्रस्तुत किया है उसमे खुद उन्होने 
स्वीकार किया है कि मुद्रास्फीति कम हो ag हे, घाटा ag रहा 
है ओर उस प्रकार से महंगाई पर भी अंकुश नहीं लग पाया है। 
अभी बजट प्रस्तुत करने के बाद उन्होने एक वित्तीय संस्था के 

कार्यक्रम मे भाषण देते हुए यह कहा कि तैयार हो जाइए. आने 
वाले समय में महगाई aaa वाली है। आखिर ये ad, जो दोनों 
बजट में प्रस्तुत हुई है, उनसे लगता है कि सरकार किस नीति 
पर चल रही है? क्या केवल आंकड़ों के द्वारा यह fas करने
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का प्रयत किया जा रहा है। कि आम जनता को राहत मिल रही 
हे। पस्तु वास्तविकता यह है fe समस्याएं लगातार बढती जा रही 
él इस वर्षं अपने बजट भाषण में पृष्ठ दो पर वित्त मत्री जीने 

कहा है कि मैं जानता हूं कि केवल शब्दों से कुछ नहीं होने वाला 
है ओर इसलिए अब गै कुछ ठोस रूप से नीति निर्धारित करना 
चाहता Sl परन्तु इस पूरे बजट भाषण को पटने के बाद ओर बजट 

को देखने के बाद यह कही नहीं लगता है कि कहीं बहुत ठोस 
रूप से नीतियों पे कुक परिवर्तन किया जा रहा है। आज भी वही 
नीतियां चल रही है, जो देश के विकास में सहायक न होकर 
विनाशक सिद्ध हो री है। 

महोदय, आज गवि का जीवन केसा हो गया है, यह हम लोगों 

aut जो गांव में रहते हैया उन at को पता है जो 

Tat में जाते 2 हम लोग तो wel मेँ रहते है, इसलिए हमें 

मालुम है कि गांव की हालत क्या है? इसके लिए कौन जिम्मेदार 
है? स्वतंत्रता के 50 वर्ष के बाद भी गांवों का सड़कों से जुडना 
शुरू नहीं हुआ। संयोग से वर्षं 2000 में एेसी सरकार आयी थी, 

जिसने गांव-गांव को सडको से जोड़ना आरम्भ किया था ओर अब 
वहां सडक पहुंच रही ह। आज भी गांव के लोगों का रहन-सहन 
कैसा है ओर इधर शहर की स्थिति क्या है? अरबों रुपया शहरो 
के विकास के लिए खर्च किया जा रहा है, लेकिन शहरो मेँ फिर 

भी लोग नरकीय जीवन जी रहे Zi अपने बजट भाषण में वित्त 

मत्री जी ने कहा कि हम देश को grit मुक्त बनायेगे। क्या 

इसी मार्ग ॒पर चलते हुए देश yet मुक्त बनेगा? गांव मेँ आज 
कोई काम नही बचा है, पदने-लिखने के बाद आज गांव में कोई 
आदमी रह नहीं सकता है। इसी कारणं से शहरों कौ तरफ लोगों 

का पयालय हो रहा el इस पलायन को रोकने का उपाय केवल 

यह नहीं है कि हम जेएनयूआरएम का पैसा जायें ओर ae कि 
विकास करो। यह विकास तब होगा, जब हम मौलिक रूप से 

नीतियों में परिवर्तन करेगे ओर va बजट मेँ कहीं भी यह परिवर्तन 

हमें दिखाई नहीं देता है। जिससे यह माना जाये कि आने वाले 
समय में परिवर्तन होने वाला Zi 

महोदय, इसी प्रकार से बजट मे यह कहा गया है कि सरकार 

आधारभूतं संरचना के क्षत्र को प्रोत्साहित Ht यह कौन सी 
आधारभूत संरचना है, अचारभूत संरचना तो वह मानी जायेगी कि 

जिसमें देश के जन-जीवन मे व्यापक परिवर्तन आये, चाहे ae 

ग्रामीण aa मेँ हो, चाहे नगरीय क्षेत्र में a किन्तु यहां तौ केवल 

sine दिये जा रहे ti मौलिक रूप से कहीं भी यह देखने को 

नहीं मिलता कि ste परिवर्तन की कल्पना इस बजर भाषण में 

वित्त मत्री जीने at 3 

महोदय, ग्रामीण विकास के बारे मेँ बापू जीने जो बात कही 
थी, आज उनकौ एक बात भी पूरी नहीं हो पायी है। उन्होने कहा 
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था कि जब गांव आत्मनिर्भर at, तब मँ समङ्गा कि देश आजाद् 

हो गया, लेकिन आज गांव आत्मनिर्भर नहीं है। गांव के सारे 
उद्योग-धधे शहरो मे आ गये fi गांव मेँ बेरोजगार आदमी ही रहेगा 

ओर जो रोजगार करना चाहे, उसे गांव मेँ रहने का कोई अधिकार 

नहीं हे, उसे शहर में ही जाना पडेगा। इसी प्रकार से उन्होने दूसरी 
बात कही थी कि भारत का शासन भारत कौ भाषा में चलेगा। 

क्या आज भारत की भाषा में शासन चल रहा है? 

महोदय, YA कहते हुए बडा दुःख हो रहा है कि यहां हमें 

जो साहित्य दिया जा रहा है, जब हम उसमे मध्य प्रदेश के गावं 

& नाम ved है तो हमें पता चलता है कि सारे mal के नाम 
ही गलत लिखे हुए di क्योकि वे अग्रेजी में लिखे जाते है ओर 
फिर उनका हिन्दीकरण किया जाता है। आखिर यह कैसी व्यवस्था 
है? तीसरी बात गांधी जी ने कही धी कि न्याय सस्ता ओर सुलभ 
होगा। क्या आज 60 वर्ष के बाद भी यह स्थिति आ गयी है कि 
न्याय सुलभ हो गया है ओर न्याय सस्ता हो गया है? इसलिए इस 

बजट भाषण को देखने के बाद मेँ इस निर्णय पर पहुंचा हू कि 

इस बजट के द्वारा, आने वाला जो वर्षं है, वह कोट युगान्तरकारी 

परिवर्तन लाने वाला सिद्ध होने वाला नहीं है। इस दिशा 4 वित्त 
मत्री जी पुनर्विचार at, ter मैस उनसे अनुरोध है। मेँ शासन से 
भी अपेक्षा करता हू कि वह इस विचार करेगा। 

महोदय, इसके बाद मै मनरेगा पर आता Sl मनरेगा की योजना 
चल रही है, अपने इस बजट भाषण मँ भी वित्त मत्री जी ने उसकी 

राशि को बढाया है ओर यह कहा है कि हम मजदूर का वेतन 
भी qari) मनरेगा कौ स्थिति आज देश में am at गयी है, हमारे 
प्रदेश में भी हम देख रहे हैँ कि मनरेगा के नाम पर जो काम 

हो रहे दँ, उनसे मजदूर का कोई हित नहीं हो रहा है ओर न 
ही दीक प्रकार के निर्माण कार्य वहां पर हो रहे है। अभी उत्तर 
प्रदेश में तो बडा भारी मामला सामने आयां है। अन्य प्रदेशों में 
भी मनरेगा की काफौ गंभीर शिकायतें आयी 21 इसलिए सरकार 

को चाहिए कि इन पर पुनर्विचार करे ओर मनरेगा योजना को इस 

ठग से तेयार किया जाए जिससे वास्तव में विकास हो सके ओौर 

मजदूर कौ समस्याएं भी हल हो ओर भ्रष्टाचार कौ कोई शिकायत 

वहां न हो। 

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से flea वर्ष के बजट भाषणं 

मे वित्त मंत्री जीने कहा था कि हम एफडीओई के मामले में 

ओर जीएसटी के मामले में गंभीरता से विचार कर रहे है। उन्होने 
यह भी संकेत दिया था कि राज्य सरकारों के वित्त dal से 

भी समन्वित चर्चा हुई है किन्तु इतना समय बीत जाने के बाद 
आज भी यह निर्णय नहीं हो पाया है कि एफडीआरई कौ क्या स्थिति 

है ओर जीएसटी की क्या स्थिति है। एफडीञई के माले मे, अर 
उसको जैसे का तैसा लागू किया जाता है तो छोटे ओर खुदरा
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व्यापारी बडे संकट में पदु जाएगे। गांव-गांव A उद्योग-धंधों पर 

एक प्रकार से अंकुश लग जाएगे। इस कारण हम यह मांग करते 

है कि इन मामलों मे सरकार शीघ्र निर्णय ले ओर व्यावहारिक afte 
से निर्णय ले जिससे आम जनता को उसका लाभ प्राप्त हो सके। 

उसी प्रकार से काले धन के बारे मे भी अपने बजट बजर 

भाषण में वित्त मंत्री जी बोले है। fed वर्ष के बजट भाषण में 
भी उन्होने इस पर काफौ कुछ कहा था। पिछले वर्षं के बजट 

भाषण में उन्होने जो wer था, उस दिशा में कोई प्रगति हुई है, 
एेसा as तो कहीं दिखाई नहीं देता। उन्होने उस समय जो घोषणा 

कौ थी, उसका परिणाम तो यह आने वाला था कि अब तक स्थिति 

स्पष्ट हो जाती fe काले धन के बरे में क्या चल रहा है, लेकिन 

अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, सिवाय इसके वित्त मत्री जीने 

अपने इस बजट भाषण में यह कहा है कि काले धन के मामले 

मे हम एक श्वेतपत्र लाने वाले है। जो स्थिति आज बन रही है, 
दुनिया के दूसरे देशों को जानकारियां प्राप्त हो रही हैँ, लेकिन हमारा 
इतना विशाल देश होने के बाद भी हमारे पास आज तकं जानकारी 

नहीं है कि हमारा काला धन किन-किन देशों मेँ ओर कहां-कटहां 
पर जमा है। इसलिए इस दिशा में भी सरकार तुरंत कदम उटाए, 

tet अपेक्षा हम करते ZI 

उपाध्यक्ष महोदय, यहां कृषि के बरे मेँ बहुत HS कहा गया। 

लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो कृषि कौ स्थिति आज देश में 
बड़ी विपनन हो gat है। आज भी किसान जगह जगह आत्महत्या 
करने पर उतारू है। उनके समाधान की दृष्टि से वित्त मंत्री ने भाषण 
a कोई नया सुञ्ाव नहीं दिया, कोई नई व्यवस्था नहीं दी है। इससे 
लगता है कि यह बजर कृषि के क्षेत्र में बिल्कुल निराशा देने वाला 
बजट सिद्ध हुआ है। इस दिशा में सरकार को गंभीरता से विचार 
करने की आवश्यकता हे। 

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले में यहां 

पर कहा गया है कि नया विधेयक लाया जाएगा लेकिन भ्रष्टाचार 

रोकने के लिए जिस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, वैसे कदय 

आज तक केन्द्र सरकार द्वारा नहीं उठाए गए gi उपाध्यक्ष महोदय, 

मुञ्चे जानकारी है कि दो प्रदेशों ने इस दिशा मे अच्छे कदम उठाए 

Z| एक तो विहार कौ सरकार ने उठाया ओर दूसरा मध्य प्रदेश 
कौ सरकार A उठाया है। उन्होने एक लोक सेवा Tet कानून 

अपने-अपने प्रदेश मे बनाया ओर उसमे यह व्यवस्था दी है कि 
यह यह काम इतने दिन में कर्मचारियों तथा अधिकारियों को करने 

होगे। जो कर्मचारी ओर अधिकारी नहीं करेगा, उस पर जुर्माना 
किया जाएगा। उसके कारण लोगों को समय पर जानकारियां मिलने 

लगी 21 परतु इसी प्रकार का एक कडा कानून यदि केन्द्र मँ आएगा 

तो उसका परिणम अच्छा निकल सकता हे। सुनने में जरूर आता 

है। कि केन्द्र सरकार कोई कदम उठाने वाली है, लेकिन अभी तक 
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इस दिशा मे कोई परिणामकारी व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। 

इसलिए इस दिशा 4 भी सरकार at विचार करना चाहिए। 

उसी प्रकार से जो करारोपण किया गया है, उसके बरे मँ 
भी मै कुछ कहना चाहता हू। पहली बात तो यह है कि आयकर 
में केवल 20000 रुपये कौ जो we दी है, वह अत्यंत अपर्याप्त 
Zl इस Be को ओर बढ़ाना चाहिए। विशेषकर वरिष्ठ नागरिक ओर 
महिलाओं के मामले में सरकार को we पर उदारता से विचार 

करना चाहिए ओर इसको बढाना चाहिए। ... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष मरहोदयः किसी ओर माननीय सदस्य की बात fare 

पर नहीं जाएगी। 

... (व्यवधान, 

महोदय, जैसा मैने अभी एफडीआई के बारे में कहा था, उसी 

प्रकार से स्वर्णकारों पर ओर नोन ब्रांडेड सोने-चांदी का काम 
करने वाले स्वर्णकारों पर जो एक प्रतिशत उत्पाद कर लगाया गया 

2... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः आप लोग se बोलने दीजिए। 

श्री कैलाश wight: यह अत्यंत अनुचित है ओर देश भर में 
इसके लिए आंदोलन हो रहे है, हडताल चल रही हैँ ओर लोग 

परेशान हो रहे Sl इसलिए इसको तुरन्त वापस लिया जाना चाहिए। 
इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे भ्रष्टाचार में भी वृद्धि होगी। 
इसलिए इस कर को तुरन्त सरकार को वापस ले लेना चाहिए। 

महोदय, जो अन्य कर लगाए गए हँ, उन पर भी सरकार को 

पुनर्विचार करने कौ आवश्यकता है। कु कर एसे लगाए जा रहे 

है, जो अनावश्यक है ओर वे भ्रष्टाचार को बढावा देने वाले है। 
इसलिए उन करो पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए! यह मँ 

सरकार से मांग करता हु। साथ ही A यह भी कहना चाहता हूं 
कि वित्त tat जी आजकल बजट भाषण कैसे बना रह हैं, वह 
हम को तो ana में नहीं आता Zi 

इसलिए waa मे आता है कि बह केवल आंकों कौ बात 

करते है, लेकिन उसका लाभ सामान्य लोगों को कितना मिलेगा, 

इसका कहीं पता नहीं लगता है। इसलिए इस दिशा मे सरकार को 

विचार करना चाहिए। केक्ल aise देने से काम नहीं eT जैसा 
उन्होने स्वयं स्वीकार किया है, वह भले इसमे कड़ा रुख अपनाए, 
उन्होने एक जगह कहा भी है कि कड़ा रुख अपनाना पडेगा। 

अपनाएं कड़ा रुख, लेकिन वह we हित ओर जनता के हित 4 

होना चाहिए। ta कदम न उठाए, जिनसे सामान्य लोगो को परेशानी 
हो ओर विभिन वर्गं के लोगों के सामने नई कदिनाइयां पैदा at
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इसलिए सरकार को इस दिशा में विचार करना चाहिए। इतना ही 

मुदे अपने विचार रखते हुए कहना है। 

( अनृकाद] 

*श्रीपती पूनम वेलजीभाईं जाट (कच्छ): इस बजट का 
कोई आयाम नहीं है ओर यह विवेकपूर्णं बजट नहीं है। नए करों 
के कारण मध्यवर्गीय लोग परेशान है। सेवा कर मे वृद्धि से 
मुद्रास्फीति बदेगी। कर कौ उच्च दरों से कर aaa में वृद्धि होगी। 

संपत्ति के हस्तातरण पर भी कर वांछित नहीं है। यह सभी 
वस्तुओं को महगा करने वाला ओर आम आदमी के ऊपर als 

डालने बाला बजर है। खरकार उनके निवेश विदेशों मे राशि जमा 

करने बाले लोगों के नाम ओर घोषणा करे। 10.000/- रुपये से 

अधिक राशि का दान चैक द्वारा करना अन्यथा saat अनुमति नहीं 

देना, गलत निर्णय 21 

सोने कौ खरीद पर कर ठीक नहीं है। सोना भारतीय महिलाओं 
के लिए बचत का माध्यम है, इसकी सीमा बाकर 10 लाख तक 
कौ जानी चाहिए। 

कर at में परिवर्तन के कारण 5 लाख रुपये तक आय कमाने 

वालों को कर लाभ दिया गया है वह मात्र 2060/- रुपये है जबकि 

10 लाख रुपये तक आय कमाने वालों को 22600/- रुपये कर 

लाभ दिया गया है। इसलिए अधिक लाभ आम आदमी की बजाय 

अधिक आय कमाने वाले व्यक्तियों को दिया गयां है। आश्चर्यजनक 

यह है कि स्त्रियों कौ तुलना में पुरुषों को अधिक लाभ दिया गया 
है। जबकि वरिष्ठ नागरिकों को कर eta बाकर कोई भी 
अतिरिक्त कर लाभ नहीं दिया गया emi 

सेवा कर स्वयं मेँ पूर्णं ओर पृथक नहीं है। यह विभिन 
घोषणाओं, विधानां ओर बजटों के आधार पर भारत में अभी चल 
रहा है। सेवा कर के विभिन प्रावधानों मे बहुत सारी जटिलताणए 
el सेवा कर Weel समस्याओं का समाधान करने ओर उसके 
प्रावधानों को सरल करने के बजाय सेवा कर कौ द्र को 10% 

से बाकर 12% कर दिया गया है। सबसे ज्यादा दुख इस तथ्य 

से aan fe न केवल सेवा कर कौ दर को ae गया है, अपितु 

अनेक सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया गया है, क्योकि 
अब से सेवा कर नकारात्मक सूची पर लागू हैँ, उदाहरण के लिए 
नकारात्मक सूची मेँ उल्लिखित सेवाओं को छोडकर के अन्य सभी 
सेवाएं कर देय eth इस प्रकार न केवल कर दरों में वृद्धि कौ 

गईं हे, इसके साथ ही कर देय सेवाओं मे वृद्धि से भविष्य में 
पूरे भारत वर्षं A महगाई ओर geri 

*भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि भारत om विभिन 
देशों के साथ feu गए दोहरे कराधान का लाभ प्राप्त करने के 

लिए एसी भारतीय या विदेशी पार्टियों को विकास संबंधी प्रमाणपत्र 

प्रस्तुत करने कौ जरूरत होगी। इससे विशेष रूप से पोत परिवहन 
कम्पनियों कौ कठिनाइयां होंगी। यदि विदेशी पार्टियों को इस प्रावधान 
का जानकारी नहीं होती है, ओर समय पर निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत 
नहीं कर पाती है, तो किसी भी भारतीय पत्तन को छोडने से पहले 
एेसी कम्पनियों को कम से कम 20% कर देना होगा। कभी कर 
दाताओं तक वैकाल्पिक न्यूनतम कर (एएमरी) का विस्तार कुछ 

वास्तविक करदाताओं के लिए निश्चिते रूप से मुश्चिक भरा सावित 
हीगा। इससे पहले इस तरह का वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) 
wae) के नाम पर सिर्फ कंपनियों पर लागू था! 

सभी ta अनिवासी भारतीयों, जिनका भारत से बाहर कोई 

संपत्ति, व्यवसाय होगा, के लिए आय कर विवरणी भरना जरूरी 
होगा जिनकी यहां तो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली, 

हमारे देश के लिए अनिवासी भारतीय विदेशी मुडा का बहुत अच्छा 
स्नोत है। अतः इस प्रावधान के होने से एेसे अनिवासी भारतीयों में 
निश्चित रूप से निराशा उत्पन होगी। दूसरी, इस बात की जांच 
कौन भारत के बाहर कोर संपत्ति है अयवा नहीं? कृपया ध्यान wa 
कि आय कर अधिकारी को इस संबंध में भारत से बाहर जांच 

करने कौ कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ओर इस प्रयोजनार्थ, अनिवासी 
भारतीयों को भी आश्वस्त करना होगा कि se आय कर विभाग 

की तरफ से किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा अन्यथा 

विदेशी मुद्राके रूप में भारत को सबसे कम राशी प्राप्त होगी। 

अचल संपत्ति कौ facet पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) 
किसी भीतर से आवश्यक नहीं था। स्यांप शुल्क मूल्यांकन प्राधिकरण 
amt निर्धारित कीमत से कम कौमत पर सम्पत्ति बेचनै वाले लोगं 
के बारे में जानकारी yer ओर उनके विरुद्ध कारवाई करने मे 
विभाग विफल रहा है। इसलिए, पहले से ही अन्तः स्थापित धारा 
का समुचित अनुपालन किए बिना एक ओर प्रावधान जोड देना 

कानून को ओर अधिक पेचीदा बनाने के प्रयास के अलावा कुछ 
नहीं है। कितनी QA की aa है कि साइकिल, जो गरीबों का 
वाहन है, वह महगी हो जाएगा, जबकि एलसीडी जेसी विलासिता 
को वस्तुएं सस्ती ef जाएगी! 

*श्री अधलराव पाटील शिवाजी (शिरूर): आम भावना 
यह है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट बहुत ही 
निराशजनक है; इससे मुद्रास्फोति ओर adit, साथ ही सब तरफ 
वित्तीय ata भी बदेगा यह बजट अतर्विरोधों ओर विसंगतियों से भरा 
हुआ 21 मै यहां कुछ बातों का उल्लेख करना wen जिनके way 

मे माननीय वित्त मत्री द्वारा समीक्षा किए जाने कौ आवश्यकता 21 

*भाषणं सभा पटल पर रखा गया।



967 सामान्य बजट (2012-13) सामान्य चर्चा 

जैसा कि आप जानते है कि आभूषण के व्यवसाय से जु 
कार्य कर रहे लोग Ble) मध्यम स्तर के कारीगर, सुनार तथा अन्य 

व्यवायी है। a लोग सोने की बहुत अधिक कमते होने के कारण 
पहले से ही अत्याधिक मंदी कौ मार dae है। सोने ओर अन्य 
कौमत धातुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क बढाने तथा परिष्कृत 

सोने पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि करने से भी उन पर मार TST 

माननीय मंत्री ने गैर-त्रांडेड आभूषणं को भी उत्पाद शुल्क 
के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया हे। 

आभूषण व्यवसाय में निर्यात कौ क्षमता है ओर हमें इस क्षत्र 
मे निर्यात को acer देने के लिए कदम उठाने कौ आवश्यकता 

21 मेर माननीय वित्त मत्री से अनुरोध है कि वह सोने जैसी कौमती 

धातुओं के आयात पर लगाए गए अतिरिक्त सीमा-शुल्क ओर 

aes आभूषणों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क कौ समीक्षा करे। 

वैयक्तिक कर में दी गई राहत बहुत Ha el कर Be कौ 
सीमा मे 20000 रुपए की बढोतरी महज आंखों का धोखा 21 

aq खर्च कौ तर्ज पर इसकौ समीक्षा तथा saat छूट सीमा 

अधिक किए जाने कौ आवश्यकता हेै। 

करदो मे संशोधन को ae मरोड कर पेश गया है; 5 लाख 

रुपए तकं की आय पर 10 प्रतिशत आयकर कौ दर मेँ कोई 

परिवर्तन नहीं किया गया है; जबकि ““5 लाख रुपए से 8 लाख 
रुपए तक की ama’ पर 20% कौ द्र से आय कर लगता है 

उस सीमा को act “5 लाख रुपए से ऊपर ओर 10 लाख 

रुपए an" कर लिखा गया है। इस का मतलब यह है कि 8 
लाख रुपए से अधिक की आय वालों को कर परं बदी राहत दी 

गई है। वास्तव में, कर राहत का फायदा निचले स्तर के करदाताओं 

को दिया जाना चाहिए्। कर की at निग्नवत रूप से परिवर्तित कौ 

जानी चाहिएः 

2 लाख रुपए से ऊपर ओर 7 लाख रुपए तक 10% 

7 लाख रुपए से ऊपर ओर 9 लाख रुपए तक 20% 

9 लाख रुपए से ऊपर 30% 

महिलाओं (वस्तुतः अब महिलाओं के लिए अलग a Be at 
कोई सीमा नहीं है) ओर वरिष्ठ नागरिकों के लिए we कौ सीमा 
नहीं sek गई है यह पूर्वं परंपरा के साथ भेद रखने वाला एक 
प्रतिगामी कदम eI 

महिलाओं के लिए ge की सीमा 2.5 लाख रुपए ओर वरिष्ठ 

नागरिकों के लिए 3 लाख रुपए निर्धारित कौ जानी चाहिप। 
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सेवा कर हमारे लिए एक नयी समस्या पैरा कर रहा 2 

नकारात्मक सूची में आने वाली सेवाओं को छोडकर सभी सेवाएं 

अब सेवा कर के दायरे मे आती हें! सेवाएं ठीक से परिभाषित 

नहीं है ओर इसके कारण जनता का उत्पीडन हो सकता है। सेवा 

कर 10% से 12% कर दी गर्ह zi 

सेवाओं को परिभाषित,निरूपित किया जाना चाहिप्। 

अतिरिक्त 2% सेवा कर या तो मयोदिन किया जाना चाहिए 

या वापस लिया जाना चाहिए। 

अनेक मदो पर उत्पाद शुल्क बदा दिया गया V1 Fa कारण 

पूरा राजकोषीय da प्रभावित होगा ओर जीवन यापन लागत बहेगी। 

इससे मुद्रास्फीती बदेगी ओर लोगों पर भार बदेगा। 

यह बजर शहरी अव संरचना के सुधार के लिए कोई उपाय 

नहीं करता है। बडे शहरों कौ मुख्य समस्या ग्रामीण क्षत्रं से लोगों 
का पलायन है। सरकार ने इस मुदे पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया 
a 

यद्यपि वित्त मंत्री ने विदेश में रखे काले धन कौ वापस लाने 

के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम कौ घोषणां करमे का वायदा किया 

है तथापि बिना प्रभावी अधिनियम ओर परिचालन कार्य के यह नहीं 
किया जा सकता। इसके संबध मेँ सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी 

नहीं किया गया है 

( हिन्दी] 

*%श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): आम बजट पेश किया 

गया जिस पर देश की निगाहें लगी हुई थीं कि यह बजर गरीबों 
के हित का बजट होगा, आम लोगों के हित का बजट होगा, लेकिन 

जिस तरह देश भर के लोग इस बजट का विरोध कर रहे हे 

जन विरोधी बजट इसे करार दिया गया है। 

सरकार दावा कर रही है कि आर्थिक सुधार के आधार पर 

देश के विकास के लिए बजट नाया गयां है। एक तरफ विकास 
द्र को aden कौ चिन्ता कर रही है लेकिन दूसरी ओर महंगाई 
पर कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। 

अगर सच में विकास हो रहे है तब महंगाई के अनुकुल गरीबी 
रेखा को सरकार क्यो नहीं परिभाषित कर रही है। एक तरफ 

वैयक्तिक कर दाताओं के आय सीमा 18,000 से 20.000 कर रही 
है यानि महंगाई के वजह से कर सीमा at बढाना आवश्यक मान 
रही है। लेकिन दूसरी ओर गरीबी रेखा के मापदंड को उच्च आय 
तक बढाने मे आनाकानी कर रही हे। 

*+भाषण सभा परल पर रखा गया।
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सभी राज्यों के आय के संतुलन को देखा जाय तब आपको 

स्पष्ट होगा कि हर् एक राज्य के sited प्रति व्यक्ति आय मेँ काफौ 

असमानता है, यहां तक कि प्रत्येक राज्य के मनरेगा के श्रम कौ 

कौमत भी अलग अलग है लेकिन कर निर्धारण परे देश के लिए 
एक समान है। fret राज्यों के प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष आय को ae 
के लिए इस बजर में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 

लघु उद्योगों के माध्यम से इस देश के अधिकांश लोगों को 

रोजगार मिलता है। लघु ओर मध्यम उद्योग काफी संख्या मे बन्द 
पडे है उसके पुनरुद्धार के लिए सरकार ने बजट मे कोई ठोस 

कदम नहीं उठाया है। 

कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विभाग के अनुसार देश कौ 200 
परियोजनाएं जो कि 150 करोड से ऊपर at हैँ, ae लम्बित पदी 
हुई है जिसको पूर्णं करने के लिए आर्थिक व्यवस्था तथा कब तक 
पूरा होगे इसका संकल्प इस बजट मेँ नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि 

पांच-पांच वर्ष विलम्बित यह परियोजना अर्थाभाव तथा सरकार के 

इच्छाशक्ति के अभाव के कारण पूरी नहीं कौ जा रही है। 

ईधन के लिए देश के लोगों को कोयला प्राप्त ae a पा 

रहा दहै न ही गैस उपलब्ध हो पा रही है। जिसके लिए सरकार 
को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए क्योकि कोयला ओर गैस 
चूल्हा के अभाव में लोग लकड़ी काट काट कर ईधन का उपयोग 
कर रहे है जो पर्यावरण को असंतुलित कर रहा हेै। 

आज देश मेँ बेरोजगारी बदृती जा रही है ओर गरीबों की संख्या 
भी बढती जा रही 21 प्रतिवर्षं संख्या ae रही है। यू.पी.ए. सरकार 
के दावे Gad साबित हो रहे हैँ कि हम आम आदमी तथा गरीबों 
के लिए काम कर रहे है। खास कर युवा वर्गं we कौ मुख्यधारा 
से विमुख होते जा रहे zt 

आज पूरे देश में बजट के बाद आभूषण व्यापारी आन्दोलित 

है उनकौ चिन्ता निर्िचित रूप से सेवा कर के माध्यम से इन्सपेक्टगों 
के हार्थो का खिलौना बनने का है। लेकिन आम लोग भी चिन्तित 

है कि अपनी बेयियों के हाथ पीला करने के बाद हाथों में पीला 
Wa सोने का कंगना दे पायेगें कि नहीं 

सेवा कर के वजह से देश मै सभी सामानों का दाम aed 
प्रारम्भ हो गया है। एक तो पहले से ही लोग महंगाई के मार 
से परेशान थे दूसरा इख बजट ने am A ot का काम किया है। 

म सरकार का ध्यान अपने राज्य ARGS कौ ओर दिलाना 

चाहता हूं जहां कोख में अमीरी है लेकिन लोग गरीब हैँ। खान 
खनिज सम्पदा से भरा was के लोगों का प्रति व्यक्ति प्रतिवर्षं 

आय देश मे सबसे कम है। मानव संसाधन के उपयोग के लिए 
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क्षमता नहीं रहने के कारण यहां के लोग रोजी रोरी के लिए दूसरे 
राज्यो मे प्रतिदिन पलायन करते है। यहां समुचित मात्रा में बिजली 
है, न पानी है, न समुचित मात्रा मे ase है, न रेल लाईन ZI 
राज्य सरकार राज्य के लिए योजनाएं बनाकर केन्द्र सरकार को देती 

है लेकिन यू पी.प्. पसन्द सरकार anes मे नहीं है इसलिए केन्द्र 
सरकार आवश्यक सहयोग नहीं कर रही है ताकि aes के लोग 

भी गरीबी से मुक्ति पा सके तथा राज्य का संतुलित विकास हो 

सके। 

मे सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार RES सरकार 
को आवश्यक सहयोग करें ताकि यहां के लोग, समाज एवं Te 

के मुख्य धारा से went आदमी कौ जिन्दगी जी acd 

मै अपने संसदीय क्षेत्र धनबाद तथा बकारो कौ ओर सरकार 

का ध्यान आकृष्ट करना चाहता =i 

बोकारो स्टील wie के विस्तारीकरण हेतु 13 हजार करोड 

रुपये की परियोजना बनायी गयी था ओर इसी आधार पर 2008 
मे मा. प्रधानमत्री मनमोहन सिंह जी बोकारो जाकर लोक सभा आम 

चुनाव के पूर्वं इस विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था 

लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई आगे नहीं बद् पाई। चुनाव 

समाप्त हुई केन्द्र मेँ सरकार यू.पी.ए. कौ बनी ओर इस whe 
को छः हजार दो सौ करोड कर दिया गया। 

alent स्टील tee ओर डी.वी.सी. ने मिलकर 500 मेगावार 

का पावर wie बोकारो मे लगाने का निर्णय लिया है लेकिन पांच 
वर्षं yd जमीन अधिग्रहण के बाद नये प्रोजेक्ट लगाने कौ दिशा 

मे एक कदम भी कार्य नहीं aa Zz 

fast खाद कारखाना वर्षो से बन्द पड़ा हुआ है HTH अच्छा 
आधारभूत संरचना है ओर खुशी है कि सरकार ने निर्णय लिया 
है कि वहां स्टील aie, खाद कारखाना तथा पावर प्लांट बैठाया 
जाएगा लेकिन जिस रफ्तार से काम बना चाहिए वह आगे नहीं 

बद रहा है। 

डीवीसी का सारा कार्य जलं से लेकर उत्पादन तक ARGS 

मे है लेकिन यहां के विस्थापितों को न्याय नहीं मिल पारहारहै 
वे बराबर आन्दोलित रहै। इसी तरह बोकारो स्टील प्लांट के 
विस्थापित, कौल इण्डिया के बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल., ई.सी-सी. 

एल, के विस्थापितों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। अतः केन्द्र 

सरकार विस्थापितों को नौकरी देने हेतु इन्साफ करे। 

बीसीसीएल के भूली श्रमिक नगरी में वर्षो से रह रहे aad 

को नियमित करने हेतु सरकार से आग्रह करता दहं या तौ se 
लीज पर दँ या re लाइसेन्स पर आवंटित Ht
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सरकार से आग्रह करना adem कि wae को देश का 

कोयला राजधानी गिना जाता है, जहां देश के अधिकांश कोकिग 

कोल प्राप्त होता है तथा अधिकांश कोयला खादान anges में है। 

अतः कोल इण्डिया का मुख्यालय घनबाद लाया जाए। 

डीवीसी का भी पूरा कार्यं उत्पादन aes मे होता 21 अतः 
डी.वी.सी. का मुख्यालय areas मे लाया जाए। 

अंत में सरकार से निवेदन करूगा कि इण्डियन स्कूल site 

माइन्स धनबाद को आई.आई री. बनाया जाए। 

“Sant सरोज पाण्डेय (दुर्ग): जब मत्री जी लोक सथा 

मे बजर पेश कररहेथेतो सारे देश की जनता कौ नजर माननीय 

वित्त मंत्रीजी कौ भाषणं पर feat हुई ot जनता यह आशा भरी 

नजर से देख रही थी कि इस बजर में क्या सरकार गरीब व मध्यम 
वर्गं के लोगों को राहत देगी, क्या सरकार देश को महगाई व 

बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगी। जी नहीं फिर वही हुआ जो पिछले 
कुछ सालों से होता आ रहा है ओर देश कौ जनता को निराशा 
हाथ लगी। 

इस आम बजट से देश के हर तबके को कुछ न HS उम्मीद 
atl परतु दयावान वित्त मंत्री कौ तंगदिली ने सबकौ आशाओं पर 

पानी फेर दिया! अगर कुछ दिया एक हाथ सेतो दोनों हाथ से 
अधिक वसूली का रास्ता खोल दिया है। प्रत्यक्ष करो के रूपम 
आम जनता के अगर साल भर में 4500 करोड रुपये बचाए हैँ 

तो इसका करीब दस गुना 41.440 करोड अप्रत्यक्ष at के रूप 

मे जनता को चपत लगाई है। 

पूरे बजट में महगाई कम करने बारे में कोई बात ही नहीं 
की गई हे। मत्री जी द्वार पूरे भाषण मे बेरोजगारों को रोजगार 

को रोजगार दिलाने एवं बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई 

आश्वासन भी नहीं दिया गया है। देश कौ आम जनता का धन 

जो काला धन के रूपमे विदेश मे जमा है, उसे वापस लाने 

के बारे मेँ भी कोई खास जिक्र 2 

किसी भी घर का बजट महिलाओं को रखना पडता है। इस 
बजट में गृहिणी व महिलाओं को भी कोई राहत नही दी गई हे। 
ad के मामले म मामूली रियायत से जो थोडी बहुत अतिरिक्त 

खर्च योग्य आय होगी वह बुनियादी उत्पाद शुल्क ओर सेवा कर 
मे बदोतरी कौ भैर ae जाएगी। जिस प्रकार इस बजट में बुनियादी 
उत्पाद शुल्क ओर सेवा कर में 200 आधार अंकों से लेकर 12 

फौसदी तक बढ़ोतरी कौ दै उसको देखते हुए इसमे कोई गुंजादश 
भी नहीं रह जाएगी कि अब कच्चे माल कौ उच्च लागत का 

गंभीर दबाव He वाली तकरीबन सभी कंपनियों कौ मजबूरी हो 

*भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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जाएगी कि वे कर बदोतरी का यह aa उपभोक्ताओं पर डार्ले। 

जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की गति सुस्त पड़ रही है, हमारे वित्त 
मंत्री भी चाहते हैँ कि लोग महगी चीजों पर खर्च कम at उन्होने 
उन गृहीणियों के सपनों पर पानी फेर दिया है, जो जेवरात ओर 
महगी कारे खरीदना चाहती ef सरकार ने गेर ब्रांडेड जेवरात पर 

भी उत्पाद शुल्क लगा दिया है। जेवरात बाजार में इस तरह के 

wat कौ हिस्सेदारी 90 फौसदी 21 Sed व गैर Sed सोने पर 
सीमा शुल्कं दोगुना करके 4 फीसदी ओर 10 फौसदी कर दिया 
गया है। दूसरी ओर बडी कारों पर उत्पाद शुल्क 22 फीसदी से 

बदाकर 24 फौसदी करं दिया गया ZI 

इस बजट में वित्त मत्री जीने वैसे भी सिर्फ आंकड़ों कौ 

बाजीगरी दिखाई है ओर देश के मौजूदा गंभीर चुनौतियों जैसे कि 
महगाई, बेरोजगारी, आदि को कम या खत्म करने के लिए कोई 

भी ठोस कदम या प्रावधान नहीं किया गया है इसके उलट, उद्योग 

जगत को दी जा रही सन्पिडी में 20% कौ बदोतरी की गयी है, 
एक तरफ तो वित्त मंत्री जी जनता के इस्तेमाल कौ रोजा कौ 

चीजों, जैसे कि पेट्रोलियम ओर अनाज पर तो सब्सिडी घराने की 
बात करते हँ दूसरी तरफ उद्योगों को दी जा रही सख्सिडी को बढाने 
फैसला लेते है। 

वित्त मत्री जी, इस देश के किसी कोने में रहने वाले किसी 

छोटे से गांव कै एक व्यक्ति को शायद आपकी यह आंकड़ों कौ 

बाजीगरी समञ्च मे नहीं आएगी उसे तो सिर्फ इस बात से मतलब 

है किसका जीवन आ के ae कितना कठिन या कितना सरल 

हो पायेगा। उसे तो इस बात से मतलब है कि उसकी दो जून 
रोरी की कीमत क्या vst, रातं को रौशनी के लिए इस्तेमाल होने 
वाले केरोसिन कितनां महंगा होगा, अपने बच्चे को स्कूल भेजने 
के लिए उसे ओर कितनी मेहनत करनी yeti 

कुछ उनके लिए सोचिये क्योकि हमारा देश इन्हीं लोगों से 

बना है। इन्दी लोगों का 21 आज आपकी जिम्मेदारी है कि इनके 
जरूरतों को, इनके दर्द को समञ्च ओर आपके पास मोका है कि 
se राहत दे साथ मै अपनी बात समाप्त करती &....... 

ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत Ge तो कर गाफिल, 
दस्तूर है कि खाली हाथ किसी के धर नहीं जाते, 
न रखना किसी का मार के हक अपने wart मे, 

यह कर्ज वह है जो दोजखों मे भी gem नहीं जाते। 

*श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (qe): माननीय 

वित्त मंत्री जी A 2011-12 का जो लेखा जोखा बजट के रूप 

मे पेश किया है के आर्थिक विकास से दूर है एवं अर्थव्यवस्था 

*भराषण सभा परल पर् रखा गया।
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कौ समस्या का निदान करने एवं देश को पटरी पर लाने A सरकार 
अपने दायित्व से भीदूर eh का संकेत दे रहा है। सरकार ने 
आर्थिक एवं वित्तीय सुधारो का कोई रोड मेप नहीं बनाया रै। लोगो 
को इस बजट से कई उम्मीदें थीं परन्तु खेद के साथ सदन को 

सूचित करना चाहता हू कि इस बजट से Se काफौ निराशा हुई 

हे। वित्त मत्री जी का परम कर्तव्य था कि महंगाई से लोगों को 
निजात दिलाते परन्तु यह उलटा हुआ है ओर लोगों पर, कारपोरेट 
पर, उद्योगं पर करो का भारी बोद्ध डाल दिया, पहले सेवा कर 

117 सेवा क्षेत्र पर लगता था जो बाकर 219 ओर सेवा क्षेत्र कर 

दिये ओर सेवा कर में 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी 
भी कर atl उत्पाद शुल्क में बदोतरी कौ, सन्सीडी को कम कर 

feo हरित क्रान्ति के नाम पर उत्तर पूर्वी राज्यों को धनं दिया 

है एवं अन्य राज्यों की अवेहलना की है। आयोजन -व्यय में 18 
प्रतिशत की बदढोतरी कौ है एवं कृषि ऋणो के लक्ष्यौ को बदाया 
गया है आज देश के किसानों कौ खेती व्यवसाय एक wet का 

सौदा बन गया है। सरकार कौ नीतियों एवं नीयत के कारण किसानों 
को आत्महत्या करनी पड़ रही है देश को खाना देने वाला आज 
जीना नहीं चाहता हे ओर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो 

रहा है। 

भारत के कृषि प्रधान देश मै किसानों की आत्महत्या एक 
कलंक है भारत में आज भी 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेतीबाडी 

कर अपने परिवार को लालन पालन कर रहे है। भारत के किसानों 

कौ दयनीय हालत आजादी के बाद भीषण रूप से गम्भीर हो गई 

ai आज के किसानों पर कर्जा इसलिए बद रहा है क्योकि उनको 
कृषि करने के लिए बीज, खाद एवं सिंचाई के साधन महगे मिल 

रहे है ओर किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल 
रहा है अगर किसानों को हर साल सूखे का बाढ का, एवं जंगली 
जानवरों से उनकी फसल का बडी मात्रा में नुकसान हो रहा है। 
अपनी दयनीय हालत ओर गरीबी के कारण देश मेँ हर आधे घे 
मे किसान आत्महत्या कर रहा है रोजाना 47 किसान आत्महत्या 

कर रहे है। केवल 2009 मेँ 17368 किसानों ने आत्म हत्या ah 

मेरी जानकारी मे है कि 2010 4 16000 किसानों नै आत्महत्या 
al भारत को विश्व का पावरफुल देश बताने वाले किसानों की 

बात नहीं करते ओर किसानों कौ आत्महत्या पर ak चिंता करते 

है। किसानों की समस्याओं का समाधान करने मे महीनों लग जाते 

है ओर उद्योग veal कौ समस्याओं को कुछ क्षणो मँ दूर कर 
दिया जाता है। सरकार द्वारा 55000 करोड से 60000 करोड के 
कर्ज अमीरों के लिए माफ किए जाते है ओर जब किसानों के 
लिए 10 हजार रुपये माफ करने की बात आती है तो हाये तौबा 

मच जाती दै। 

देश का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है उस पर सरकार का 
कोई ध्यान नहीं है कई बेकार कौ वस्तुएं देश मे कुछ लोगों कौ 

7 चैत्र, 1934 (शक) सामान्य बजट (2012-13) सामान्य चर्चा 974 

सुविधा के लिए आयात कौ जा रही है ओर जिन चीजों का हम 

अच्छा निर्यात कर सकते है उनको कई कानूनों से नहीं होने देते 

है। कपास निर्याति के बारे मेँ जो नारक वाणिज्य मंत्रालय मेँ हुआ 
इसकी सबको जानकारी है कपास ज्यादा होता है तो उसकी निर्याति 

नीति में देर कौ जाती है जिससे दलालों को फायदा हौ ओर किसानों 

को घारा हो। मै महाराष्ट के बुलदढ़ाणा जिले से आता हूं जो विदर्भं 
का एक हिस्सा है जहां के किसान परिवार पूरी तरह से कपास 

कौ खेती पर निर्भर करते है परन्तु केन्द्र सरकार कौ कपास के 

सम्बध में नीतियां है उनसे किसानों को बहुत नुकसान होता 21 
किसानों कौ कपास जब आती है तो सरकार उस समय कपास 

की नीति नहीं बनाती है जिसके कारण जरूरत से ज्यादा कपास 

को निर्यात करने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के कार्य 

में नाहक देरी होती है ओर इस बीच के समय में किसानों का 
व्यापारी लोग शोषण करते 21 जब कपास नीति कौ जरूरत नदीं 

होती है तब सरकार कपास नीति लेकर आती है उस समय fart 
का कपास व्यापारी के हाथ में चला जाता है। यह सब व्यापारियों 

को फायदा ओर किसानों का शोषण ae के लिए केन्द्र सरकार 

द्वारा किया जाता है। हमारे देश के उद्योग एवं व्यापार विभाग 

किसानों को शोषण करने के लिए काम कर रहे है जिन्हे मत्रीगणों 
का समर्थन मिला हुआ 21 विदर्भं कौ सिचाई योजना के लिए केन्द्र 
सरकार ने जो 300 करोड दिया है उसका आभार व्यक्त करता 
हू इस सम्बध में सरकार के संज्ञान मे यह बातं लाना चाहता हू 

कि महाराष्ट का विदर्भं इलाका जहां से गै आता हूं किसानों के 
आंसू सरकार ने अभी तक पो नहीं है। किसान भारतीय अर्थव्यस्था 

कौ एक te है विदर्भं कौ भूमि पर किसानों कौ उनकी फसल 
कौ लागत नहीं मिल पाने के कारण एवं ऋणमग्रस्तरता के कारण 
किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड रहा है। प्रधानमंत्री 

जी ने 15 अगस्त 2008 को लाल किले से अपने सदेश में कहा 
कि विदर्भं के किसानों कौ हालत देखी नहीं जाती। केन्द्र सरकार 

ने 1 जुलाई 2006 को विदर्भं के किसानों कौ खुशहाली के fe 
विशेष पैकज देने कौ घोषणा की थी जिसमे सिंचाई के लिए 2177 

करोड विदर्भं के अमरावती, वर्धा, यवतमल, अकोला वाशिम एवं 

quer छह जिलों के 50 हजार हेक्टेयर भूमि को शामिल करने 
के लिए प्रावधान किया गया, 112 करोड रुपये ऋण माफौ के 

लिए 1275 करोड अतिरिक्त कर्ज के लिए, मवेशी एवं पशुपालनं 

के लिए 135 करोड रुपये, संतरां के विकास के लिए 225 करोड 

रुपये एवं 189 करोड नये ब्रीज एवं वर्षा संग्रहण के लिए दिये 

गये। खेद के साथ सदन का सूचित करना पड रहा है कि पैकेज 
के seta जारी धनराशि का दुरुप्रयोग नौकरशाहों ने जमकर किया। 
जिन प्रोजेक्य पर काम किया जाना था वह भी नहीं किया गया 

अपर वर्धा मेँ जो काम किये उनमें काफौ अनियमिताएं बरती गई 

है। जो पानी किसानों के खेत को मिलना चाहिए था वे पानी उद्योगों 
को दिया जा रहा है। सिंचाई wal पर जिन कंपनियों ने काम 
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किया है उन्होने जबरदस्त लूट खसोट की 2) महाराष्ट राज्य में 
भ्रष्टाचार कईं लेवलों पर आसानी से देखा जा सकता है जो विदर्भ 

कौ समस्या के निराकरण की बजाय बदा रहा है इसलिए इस 

आवंटित 300 करोड रुपये को सदुपयोग किये जाने हेतु पक्षपातरहित 
मशीनरी का होना आवश्यक है) 

इसी तरह से देश में चीनी मिलो से चीनी का उत्पादन ज्यादा 

हो सकता है अगर चीनी को निर्यात करके हम अच्छी विदेशी मुद्रा 
केमा सकते हैँ एक ओर तो उदारवादी नीतियां लागू कर रखी है 
दूसरी ओर चीनी उत्पादन पर नि्यत्रण कर रखा है। चीनी के 
उत्पादन को बढावा देना चाहिए जिससे हम इससे विदेशी मुद्रा कमा 

सके ओर गन्ना किसानों को अच्छा भुगतान कर सके ओर खेती 
खाड़ी को लाभकारी बनाया जा सके। देश में गन्ना का काफौ 

उत्पादन हो रहा है, देश में चीनी मिलो के माध्यम से लोगों को 
अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष तौर पर रोजमार मिला हुआ है एवं चीनी मिलों 
के माध्यम से चीनी के अलावा जो पदार्थं निकल रहे है उनसे 
पैटोलियम पदार्थं एवं उर्जा सम्बधी तत्वों एवं अन्य वस्तुओं का 
उत्पादन भी किया जा सकता है। जैसा कि सरकार चीनी के उत्पादन 

को बढ़ाने के लिए चीनी के निर्यात नीति की घोषणा करती है 
उसमे काफी कमियां होती है जिनके कारण चीनी उद्योम एवं गन्ना 
उत्पादित किसानों के विकास कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा 

a1 चीनी निर्यात का जो लक्ष्य रखा जाता है इसके लिए जो स्वीकृति 
दी जाती है उसमे मानीटरिग का कोई कार्य नहीं होता है। इस साल 
कितनी परमिशन मिली है ओर कितना निर्यात किया गया है इसका 
कोई अता पता नहीं है। खेद के साथ सदन को सूचित करना पड 

रहा है कि सरकार ने किसानों & जीवन स्तर को सुधारने एवं 

उनकौ फसल को उचित कौमत दिलाने कौ दिशा में कोई घोषणा 

नहीं कौ है। किसानों से जिस कौमत पर व्यापारी एवं दलाल सब्जी, 
फल एवं खाद्यान लेते है उससे कई गुणा पर बाजार में aad 
है। इससे किसानों को उनकी फसल का प्रतिफल नहीं मिलता हे 
ओर दूसरी ओर ग्राहकों को काफी कौमत देनी पडती है। 

आज देश में कई वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैँ परन्तु 
उसे भेदभाव किया जाता है जिसके कारण हमारा विश्व व्यापार 

मे केवल 1.55 प्रतिशत हिस्सा है जबकि विश्व मे भारत का भूमि 
हिस्सा 7 प्रतिशत एवं जनसंख्या हिस्सा 15 प्रतिशत है। इसी तरह 
से हम फलों, सब्जी, दूध से बने पदार्थं का, खाध प्रसंस्कृत वस्तुओं 

के निर्यात का हिस्सा भी बहुत ही कम है केवल नाममात्र का! 
इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय के कार्यो कौ समीक्षा करना अति 

आवश्यक हे। देश का आयात देश के निर्यात से दुगुना है। यह 
शर्म की बात है। 

देश का यह बजट देश की स्थिरता के लिए नहीं बल्कि सरकार 

की स्थिरता के लिए है tar लगता है, इसमे कुछ उसको, कुछ 
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इसको, कुछ इसको, थोडा थोड़ा दिया है परन्तु दूसरे हाथ से जितना 

दिया है उससे छह गुणा वापिस भी ले लिया है यानि इधर का 
उधर एवं उधर का इधर। इन भावना से देश का आर्थिक विकास 

नहीं होगा बल्कि महंगाई बदेगी। न जाने क्यों Adee दल को 

महगाई से इतना प्यार क्यों है। सरकार इस महगाई के प्रति प्रेम 
मे गरीबों एवं आम आदमी की जीवन cen et खत्म न करद्। 

सरकार की महगाई पर नियंत्रण करने at सारी योजनाएं 

विफल हो रही हैँ क्योकि उसके पीछे सरकार कौ कोई इच्छा शक्ति 

नहीं हे। महंगाई का असर हमारे देश के विकास एवं विभिन्न 
योजनाओं पर प्रतिकूल रूप से us रहा है। देश कौ विकास द्र 

महगाई के आगे ज्ुलस ग्द है एवं यह विकास दर जो दो साल 
पहिले 9 प्रतिशत से ag रही थी उसमें गिरावट हो कर यह 
6.9 प्रतिशत कौ दर कौ रही ओर अर्थव्यवस्था मेँ जो आर्थिक 
गतिवधिवां चल रही हैँ उससे विकास दर A आगे भी गिराबर होगी 

1 महंगाई से पंजी निवेश घटा है ओर उद्योगों नै अपने विस्तार 
योजनाओं को टाल दिया है ओर इस महंगाई ने छोटे उद्योगों एवं 

मध्यम उद्योगों की कमर को ate दी है। लागत में adit ओर 
उत्पादन पे कमी सये महगाई कम होने कौ बजाय ae क्योकि 

लागत एवं wens मे एक कुचक्र हो गया है लागत बढने से 
महंगाई sedi है ओर महगाई aed से लागत बद रही है सरकार 
इस दुष्चक्र को तोडने कौ बजाय फौरी उपाय करने मे लगी है 

ओर महगाई aed के अनेकों आधारहीन कारण बताये जा रहे। देश 
के आर्थिक मैनेजर लोगों को get दिलासा देते रहे कि देश के 
विकास के लिए महार्ह का बदढना आवश्यक हैँ हमारे देश के 
जिम्मेदार लोगों ने कहा कि मार्च 2012 तक कीमतें नियंत्रण में 

आ जाएंगी ओर प्रधान मत्री जी ने 5.5 प्रतिशत महगाई कम होने 
कौ बात डंका ठोककर कही बाद मेँ कहने लगे कि उनके पास 

महंगाई को रोकने के लिए कोई जाद् कौ छदी नहीं है। जितना 
वेतन नहीं ag रहा उससे ज्यादा महगार् ae रही है। हमारी सरकार 

विकास के लिए महंगाई को आवश्यक मानती है अगर देश में 
6.9 प्रतिशत विकास होता है ओर मुद्रास्फौती कौ द्र 11 से 20 
प्रतिशत हो एसा वित्त प्रबंधन किस काम का। 

जहां जहां पर जो कच्चा माल ज्यादा होता है वहां उन वस्तुओं 
के आधारित उद्योग लगाये जाने चाहिए। जहां कपास ज्यादा होता 

है बहा कपडे कौ मिल स्थापित कौ जा सकती है। एक जमाने 
मेँ कपडे का उत्पादन एवं उसकौ क्वालिरी विश्व A काफी प्रसिद्ध 

थी जिसकी वजह से भारत के गांवों में खेती बाड़ी के साथ नुनकर् 
अतिरिक्त आय कमाते थे परन्तु आज हम उनके केवल ऋण माफौ 
कर रहे हैँ उनको सुविधा एवं उनके बने कपड़ों को बाजार उपलब्ध 
नहीं करवा पा रहे ti कपट के क्षेत्र में कुछ पू्वात्तर राज्यों को 
500 करोड रुपये कौ विशेष मदद कौ है एवं बुनकरों के ऋण 
माफ के लिए 3384 करोड रुपये दिये है। देश में बन्द कपड़ा 
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मिलो को चलाने के लिए एवं उनको आधुनिकं बनाने की दिशा 

में यह बजट शून्य है। महाराष्ट में 70 करोड रुपये का प्रावधान 
बजट मेँ ईचाल करणजी में विद्युत pen मेगा कलस्टर की स्थापना 

के लिए दिया है इसके लिए महाराष्ट के लोग इसके प्रति आभार 
व्यक्त करते है। 

निवेश विकास का एक पहला कदम है परन्तु आज भारत 
को असुरक्षित कर दिया है जिससे विदेशों से निवेश नहीं हो रहा 
है सरकार कौ लापरवाही से मुम्बई कई बार बम onal की शिकार 
हुई हे एवं yarns ढंग से बम ब्लास्ट eu मुम्बई हर साल 
70 हजार करोड रुपये का cag देती है केन्द्र सरकार ओर राज्य 
सरकार ने Wag कौ दुर्दशा बडी भंयकर कर दी है। खेद के साथ 
सदन को सूचित करना we रहा है कि खोजबीन के बजाय हमारे 
देश के गृह मंत्री हाथ बांधे इस हादसे पर लीपापोती करते रहे। 
हमारे देश के युवा नेता राहुल गाधी जी इस बम्ब बलास्ट कांड 

कौ तुलना ईराक ओर अफगानिस्तान से करते हैँ ओर कहते है 
कि tat घटनाएं तो होती रहती हैँ क्या यह wad & लोगों पर 

जले पर नमक छिड्कने जैसा नहीं tt पहले के ब्लास्ट में पूर्व 
गृह मत्री जी का इस्तीफा हुआ था। दुख कौ बात है कि adel 
रुपया गुप्तचर एजेन्सियों पर खर्च हो रहा है परन्तु उनको इस बम्ब 
बलास्ट कौ भनक तक नहीं लग पाई. क्या फायदा एेसी गुप्तचर 

एजेन्सियां का जो हर दिन एवं हर घटे जानकारी एकत्र करती है। 
क्या नेताओं के सुरक्षा के लिए इनको रखा जाता है आम आदमी 

को सुरक्षा को भगवान के सहारे छोड दिया है। भारत दुनिया का 

सबसे बड अशांत पडोस में रह रहा है। 12 मार्च 1993 के बम 
विस्फोट के मुजरिमों मे सै 12 को सजा ए मौत ओर 30 को 

आजीवन कारावास परन्तु इसमें अभी तक किसी को फांसी पर नहीं 

लटकाया गया। संसद् हमले का आरोपी अफजल गुरु dad चिकन 
खा रहा है sant फांसी कौ फाईल अफसरों के रेबिल पर धूम 

रही है 26 नवम्बर के आरोपी कसाब को फांसी सुना दी गर्ह परन्तु 
अभी तक फांसी नहीं we ओर उस पर 50 करोड से ज्यादा खर्च 

हो चुका है। जब तक देश A कौम राजनीति होती रहेगी तब तक 
किसी आंतकवादी को सजा नहीं मिलेगी ak तब तक देश मेँ बम्ब 

विस्फोट होते रहंगे। 

विश्व मे सिंगापुर जैसे कई देश एसे है जो अपने पर्यटन उद्योग 

से ही राजस्व कमा रहे है ओर अपना खर्चा बचत के साथ चला 
रहे है परन्तु इस बजर मे सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र मे क्या कहा 

है ओर कोन सी योजना बनाई है उसका इस बजट में अता पता 
नहीं है देश में कटं विश्व विख्यात स्थल ह जहां पर आने जाने 

को सुविधा नहीं है ओर न ही बुनियादी सुविधा है। इस तरह से 
पर्यटन का विकास कैसे हो सकता है ओर हम इसी वजह से इन 
पर्यटन क्षत्र से अधिक राजस्व कमाने मेँ असमर्थ है मेरे संसदीय 

aa बुलदाणा में एक लोनार क्रेयरटर स्थान है जहां पर एक तारा 
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cer गिरा था एवं जिस स्थान पर तारा गिरा वहां पर एक तालाब 

बन गया है ओर इस तालाब कौ वजह से लूनार केयरटर को ए 
US का पर्यटन स्थल घोषित किया गया है परन्तु सदन को बताते 

et खेद हो रहम है कि प्रकृति कौ देन वाले तालाब के 500 मीटर 
के दायरे मेँ अपार गन्दगी है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने 

इस पर्यटन स्थल पर पहुंचने के लिए कोई आने जाने के पर्याप्त 

साधन उपलब्ध नहीं कराये है जिसके कारण लोग चाहते हुए इस 

स्थान पर नहीं पहुंच पाते है ओर जाने के feu कई दिक्कतों का 
सामना करना पड़ता है। इस पर्यटन स्थल को विकसित करने में 

भी केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग ने कोई रुचि नहीं ली है ओर 
नीले रही है। सरकार से अनुरोध है कि लोनार केयरटर स्थान 
को पर्यटन सुविधा से सुसज्जित किया जाये। 

आने वाले समय मेँ पानी की विकट समस्या का संकेत है, 
पानी जीवन का आधार है चाहे वह मानवे हो, चाहे पशु हो, चाहे 
वह वन सम्पदा है, चाहे खेतीबाडी हो। सिंचाई परियोजना मे निवेश 

कौ बात कदी गई है एवं सिचाई परियोजनाओं के अतर्गत जारी 

धन कौ प्रक्रिया में arama परिवर्तन कौ बात इस बजट में कही 
गई है। wa किसी चीज को खराब करना हो तो sed परिवर्तन 
किया जाता है सरकार कौ यह परिवर्तन नीति सिंचाई व्यवस्था पर 
विपरीत असर डालेगी। आज देश में सिंचाई कौ अत्यंत आवश्यकता 

है जिसको प्राथमिकता नहीं दी गई 2) मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाना 
जो एक कृषि प्रधान जिला है ओर इस जिले के 80 से ज्यादा 

लोग खेती बाड़ी में लगे ह ओर पशुपालन के माध्यम से अपने 

परिवारो का लालन पालन कर रहे है। परन्तु पानी के अभाव में 
यहां के किसानों को अपनी खेती की सिंचाई करने में, एवं अपने 

पशुओं को चारा एवं समुचित पानी उपलब्ध करवाने में करई 
कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। स्वयं लोगों को अपने 

लिए पेयजल नहीं मिल पा रहा है दूषित जल के उपयोग से 
बुलढाणा जिले में कई बीमारियां हो रही हँ। geen जिले में वर्षा 

कम होती है एवं सिंचाई के साधन भी बहुत ही कम 21 इन कारणों 
से बुलढाणा जिले का भू जलस्तर नीचे जा रहा है जिसके कारण 

वन सम्पदा भी खतरे मेँ है। 

भारत अभी गांवों का देश है महात्मा गांधी जी का कहना 
a fo गांव का विकास देश का विकास। सरकार ने ग्रामीण पेयजल 

ओर स्वच्छता हेतु 14.000 करोड रुपये का प्रावधान किया है जौ 
27 प्रतिशत कौ वृद्धि है, प्रधान मत्री सडक ग्रामीण योजना में 20 

प्रतिशत कौ बढ़ोतरी कर 24.000 करोड का प्रावधान किया हे, 

ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य योजना के सिए 20822 करोड रुपये का 

प्रावधान किया है। माननीय वित्त मत्री जीने जो यह बदोतरी at 

है, जितनी बद्ोतरी इन उपरोक्त योजनाओं मे की है लेकिन sedi 

महगाई से इन ब्दी हूरई का राशि का कोई लाभ नहीं मिलेगा। 

इसलिए इस बजर से ग्रामीण विकास पर असर पडगा।
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इस बजट में सर्वं शिक्षा अभियान हेतु 2012-13 मेँ 25,555 
करोड रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष से 217 

प्रतिशत ज्यादा है परन्तु सर्व शिक्षा में शिक्षा गुणवत्ता कौ तरफ 
ध्यान नहीं दिया जाता केवल संख्या बढाने के चक्कर में सरकारी 
अधिकारी लगे हुए है ओर इस बजट में fred दरवाजँ से कई 
गैर सरकारी संगठनों को किसी न किसी बहाने करोड़ों रुपया 
आवंटित किया जा रहा है ओर मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा में एक 
ta गैर सरकारी संगठन को जन शिक्षा संस्थान का काम सौपा 
हुआ है जिसके कायां का अता पता नहीं है इस सम्बध मे धन 
का दुरुप्रयोग एवं इस गैर सरकारी संगठन एवं मानव संसाधन 

विकास मंत्रालय के भ्रष्ट अधिकारियों के सम्बधमें एक पत्र भी 
माननीय मानवे संसाधन विकास मंत्री जी को लिखा था जिस पर 
आज तक कोई कार्यवाही नहीं हई है इस तरह से शिक्षा के aa 
जांच एवं निगरानी तो दूर कौ बात है बल्कि भ्रष्टाचार को बढावा 

मिल रहा है। 

यह बजट देश के हित मे नहीं है गरीबों एवं किसानों पर 
एक मार वाला बजर है एवं जन भावना को ध्यान मेँ रखते हए 
इसका घोर विरोध करता हू। 

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): उपाध्यक्ष महोदय, मेँ 
आपका बहुत आभारी हूं कि आपने AW वर्षं 2012-13 के बजट 
पर अपने विचार देने का अवसर प्रदान किया। 

महोदय यूपीए-1 का बजट वर्षं 2004-05 A प्रस्तुत हुआ था 
ओर वह लगभग पांच लाख करोड रुपए का था। जब पन्द्रहवीं 
लोक सभा का पहला बजट 2009-10 A प्रस्तुत हुआ, तो वह 
दस लाख करोड रुपए के खर्च का बजट om माननीय वित्त मत्री 
जीने बडे गर्वं के साथ इसी हाउस मेँ कहा था कि हिन्दुस्तान 
के आजाद होने के पहली बार केन्द्रीय बजर दस लाख करोड रुपए 

से ज्यादा कौ धनराशि का प्रस्तुत किया गया है। वर्षं 2012-13 
का बजट लगभग 15 लाख करोड रुपए के खर्च का बजट ZI 
माननीय वित्त मत्री जी को इस एतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने 
के लिए बधाई देता si बधाई केवलं इसलिए नहीं कि 15 लाख 
करोड रुपए से अधिक का बजट है। यह इसलिए भी नहीं कि 
उन्होने इनकम टैक्स में व्यक्तिगत आय में कुछ बढ़ोतरी की है 
ओर इसलिए भी बधाई नहीं कि उन्होने शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर 
ज्यादा धनराशि का आवंटन किया है, बल्कि मै उनको इसलिए 

बधाई देना चाहता हूं कि उन्होने अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत 
करने का जो प्रयास Be कौ सरकार कौ तरफ से होता रहा 

या काग्रेस wel की तरफ से होता रहा, उसको आगे sen का 
काम किया हे। 

महोदय, श्रीमती इंदिरा गोधी जी ने dat का राष्टरीयकरण 

fea वह आर्थिक सुधारों की पहली शुरूआत at उसके बाद 
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आर्थिक सुधारों को मजबूत करते हुए ओर मजबूत नीव रखने का 

काम डो. मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में fea माननीय 

वित्त मत्री प्रणब मुखीं जी के द्वारा अत्यंतं कुशलतापूर्वक इसको 

आगे बदाने का काम किया गया है। यह सभी लोग जानते है कि 
अवस्थापना सुविधाओं के बिना विकास संभव नहीं 21 ये stad 
यहां बताए गए है कि अगर हम अपने जी.डी.पी. की नौ प्रतिशत 

कौ विकास चाहते है तो अवस्थापना सुविधाओं मेँ कम से कम 

बारह फीसदी विकास हमें हासिल करना होगा। हम ग्रामीण ai 
की बात करते है। ग्रामीण ast में कोई उद्योग लगाना नदीं चाहता, 
कोई स्कूल-कालेज खोलना नहीं चाहता क्योकि वहां पर् अवस्थापना 

सुविधाएं नहीं है! 

मँ माननीय वित्त मत्री जी को बधाई देना orem कि बारहवीं 
पंचवर्षीं योजना की शुरूआत जो पहली अप्रैल, 2012 से इस बजर 

से प्रारंभ होगी, इसमे उन्होंने अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष जोर 
देते हुए कहा है कि इसके लिए पचास लाख करोड रुपए खर्च 

होगा। इस पचास लाख करोड रुपए कौ पचास प्रतिशत राशि उन्होने 

निजी क्षेत्रों के माध्यम से प्रस्ताविक किया है। पिछले बजट में 
उन्होने पल्लिक सेक्टर sein के लिए जो 30 हजार करो 

रुपए के cal इफ़रास्टृक्चर ोण्ड्स जारी किए थे, उसे इस 
वर्षं उन्होने 60 हजार करोड रुपए का प्रस्तावित किया है। ये बांण्ड्स 

राजमार्ग, बन्दरगाह, रेलवे, विद्युत आवास, उद्योग आदि के लिए 

आवंटित किए गए हैँ। वर्ष 2012-13 अगली पंचवर्षीय योजना का 
पहला ay है। इसके माध्यम से अवस्थापना सुविधाओं में भारी 
निवेश करने कौ जो योजनाएं हे, वे वास्तव मेँ पूरे हिन्दुस्तान मे 
आर्थिक विकास को तेजी से ले जाने मेँ मदद Sih हमारी युपीए 
सरकार के अनेक कार्यक्रम है, अनेक प्लैगशिप कार्यक्रम ZI 
प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना में 24000 करोड़ रुपए का प्रावधान 
किया गया है। इसमे पहले से 20 प्रतिशत से ज्यादा प्रावधान 21 
इसके अंतर्गत दो लाख किलोमीटर कौ नयी ase बनी। एक करोड 
तैंतीस लाख किलोमीटर कौ जो पुरानी सडक थीं, उनको भी ठीक 

किया गया ओर नई ash ait इन्दिरा आवास हो, राजीव गांधी 

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो, इसमें भी एक करोड सत्तर लाख 

नए कनेक्शन दिए गए ओर पिछले साल के मुकाबले 38 प्रतिशत 

अधिक प्रावधान किया गया। 

महोदय, मुञ्चे यह बताते BU प्रसनता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय 
योजना में विद्युत उत्पादन का 52 हजार मेगावाट अतिरिक्त क्षमता 

सृजित कौ गयी ओर वर्षं 2012-13, जो कि बारहवीं पंचवर्षीय का 
पहला वर्ष होगा, उसमें 15000 मेगावार कौ क्षमता इसं एक साल 
मे सृजित की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान हो या wee ग्रामीण 

स्वास्थ्य योजना हो, या अन्य योजना हो, अभी मिड-डे मील के 

माध्यम से हमारे साथी ने saat कटु आलोचना की, लेकिन पूरी 

दुनिया मे इससे बडा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें 12 करोड बच्चे
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प्रतिदिन भोजन लेते है! सामान्य बच्चों को वह खाना अच्छा नहीं 
लगेगा, लेकिन जो गरीब घर का बच्चा है, जिनके घर में खाने 

को नहीं है, वह चाहता है कि इस बहाने मैं पदने भी जाऊंगा 
ओर se खाने को भी मिलेगा! ये योजनाएं पूरी अर्थव्यवस्था को 
ठीक करने के लिए है। इसमे अवस्थापना सुविधाएं अगे adi Zi 

महोदय, मेँ विशोष रूप से बताना चाहूगा ओर ga पर विशेष 
रूप से जोर देना चाहुगा कि वर्षं 2011-12 मे जैसा कि आदरणीय 
वित्त मत्री जीने कहा कि हमारी जी.डी.पी, ग्रोथ कौ गति में कुल 
कमी आयी है। उसके कारण 21 यूरो जोन कौ समस्या से हमारे 
उत्पादन मेँ, मैन्युफैक्वरिग सैक्रर मै कमी आई हें, लेकिन एप्रीकल्चर 
म हमने पूरी 2.5 wee ग्रथ ली, जो सर्विस सैक्टर मे पूरी ग्रोथ 
हुई, लेकिन फिर भी यह कमी होने के बावजूद यूरो जोन कौ 
समस्या होने के बावजुद हमारा जो रैव्स कलैक्शन है, जो 50 हजार 
करोड रुपये के करीब कम हुआ है, उसके बावजूद हर तरीके से 
हमने प्रयास किया है, इसका ज्यादा कारण नहीं दिया गया, लेकिन 

6.9 ude ग्रोथ हुई! अगले वर्षं हम उम्मीद करते हैँ कि 7.6 Wa 
यह ग्रोथ होगी, जो कि कम नहीं है। 

अपराहन 3.00 बजे 

मैं यह बताना चाहूगा कि wat देशों में अमेरिका में केवल 

1.8 wee ग्रोथ है, चाइना मे 8.2 wee ग्रोथ है, जापान में 

1.7 Tae ग्रोथ है, पाकिस्तान मे 3.8 wee ग्रोथ है ओर इंडिया 
H इस बार जो हमारी फरेहाल हालत थी, हमारी हर तरह कौ 

प्रतिकूल परिस्थितियां थीं तौ भी 6.9 ade हमारी ग्रोथ है! 
... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष म्रहोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करे। 

श्री पना लाल पुनियाः अभी तो मै शुरू ही कररहाहू 

थोडा सा समय दे दीजिए। 

उपाध्यक्ष महोदयः समय तो बहुत हो गया। 

श्री पना लाल पुनियाः आपसे विशेष गुजारिश है। अगले 
साल हमारी 7.6 wee होगी, आर्थिक समीक्षा मे इसका पूरा 
उल्लेख है, इसलिए मे ज्यादा विस्तार मे नहीं जाना चाहूगा, लेकिन 
यह में अवश्यक बताना aem कि पिछले वर्षं हमने सन्सिडीज 

का 143570 करोड रुपये का अनुमान लगाया था, लेकिन विषम 

परिस्थितियों के कारण सब्सिडीज का बिल 2,16.296 करोड़ रुपये 

हुआ, उसके बावजूद हम 6.9 Wee ग्रोथ ले सके। 

सब चीजों को छोडकर मै विशेष रुप से बात बताना चाहूगा 

कि भारतवर्षं मे वित्तीय प्रबन्धन को खास बात यह रही है कि 
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देश कौ अर्थव्यवस्था को ठीक करने के साथ-साथ प्रदेश सरकारों 
कौ वित्तीय स्थितियों मेँ भी हमने सुधार किया है। एक सपय धा, 
बहुत लम्बा समय नहीं हुआ, जब राज्य सरकारों के चैक asa 

होते थे, जब उनको वित्तीय हालत जर्जर थी, उनका दिवाला निकला 
हुआ था, लेकिन आज गवर्नमैट ate इंडिया के टैक्स कलैक्शन 
का शेयर या deca असिस्टैस का भी कुल मिलाकर 431919 
करोड रुपया राज्यों को दरांसफर होता है। उसके मुकाबले मे doce 

fares, कौ अगर ब्रजटरी सपोर्ट देखी जाये, तो वह 3.91.027 

करोड रुपये 21 इसा मतलब हो हमारा अपने केन्द्रीय मंत्रालयों का 
आवंटन हे ... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष म्रहोदयः कृपया अपनी बात समाप्त wil 

श्री पन्ना लाल पुनियाः उससे कहीं ज्यादा हमने राज्य 

सरकारों के लिए आबंटन किया है ओर इसलिए इसके लिए मेँ 
माननीय वित्त मत्री जी को देना चाहुगा। मै बहुत छोरी-छोरी ad 
बताना चाहूगा। 

हमेशा भारत सरकार ने इन्क्लूसिव ग्रोथ कौ बात कौ है ओर 
उसमे विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लिए ओर विशेष ध्यान 
देने पर जोर दिया जाता रहा 21 1989 मे इन्दिरा जी ने यह स्पेशन 

कम्पोनैर प्लान प्रारम्भ किया था ओर उसका प्रावधान भी किया 
जाता है कि आबादी के हिसाब से उतना बजट खर्च करना करना 

em, लेकिन आज क्या हौ रहा है, आवंटन दिखाया जाता है, 
लेकिन खर्च जनरल स्कौम्स में किया जाता है। इसीलिए मै mem, 
पिछले बजर मे अलग से हैड खोलने का आपने आदेश दिया, 

लेकिन जो गाइडलाइंस योजना की जारी की हँ, वे vata नहीं 
हे, इसलिए मँ चाहुंगा कि मेंडेटरी हो कि दलित समाज की 
आवश्यकताओं के हिसाब से योजना बने, उसके हिसाब से खर्च 

हो, तभी जाकर इसमें उत्थान हौ सकता है, वरना इन्क्लूसिव ग्रोथ 
करने कौ बात Sart eri 

दूसरे, मै कहना sem कि राजकौय सेवाओं में आरक्षण कौ 
व्यवस्था है, लेकिन आरक्षण कहीं पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकारों 
ने भी पूरा नहीं किया, केन्द्र सरकार ने भी अभी तक पूरा नहीं 

किया है, हमारे विशेष रूप से जो feared हैँ, सैटल aaa है, 
नेशनलाइन्ड daa है, हमारी बीमा कम्पनियां है, वे तो इसकी तरफ 
ध्यान ही नहीं देती। जो केन्द्रीय सरकार के नियम हैँ, उसके खिलाफ 
सुप्रीम कोर्ट मे ये एस.सल.पी. में जाते हैँ तो मेँ ae कि उन 
पर आदेश wal से लागू हो ओर आरक्षण पूरा a 

महोदय, एक-दो बाते कहकर गै अपनी बात समाप्त HEM! 

मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों मँ मल्टी सेक्टोरल डवलपमेंट प्लान प्रारंभ 
हुआ। बाराबंकी उन जनपदों मे से एक है। लगभग 52 करोड रुपए 
... (व्यवधान)
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उपाध्यक्ष महोदयः समाप्तं कीजिए। अभी बहुत से सदस्यों के 
सवाल है। 

...( व्यवधान) 

श्री पना लाल पुनियाः मान्यवर, केवल आधा मिनट ओर 
am, आपकौ विशेष कृपा होगी। 

उपाध्यक्ष महोदयः विशेष कृपा कौ बात नही है, समय का 
सवाल दहै, अभी ओर सदस्य भी है। 

... (व्यवधान, 

श्री पना लाल यपुनियाः ..-(व्यवधान) हजार करोडं रुपए 
बाराबंकौ को आवंटित हुए, लेकिन अब आगे जितना होना चाहिए, 
मे aem कि उसमें जरूर दिया जाए। प्रधानमंत्री सडक योजना 

पे जो कोर नेटवर्क वर्ष 2002 में बना था, उसमे संशोधन करने 
कौ आवश्यकता Ui आज दस वर्षं में परिस्थितियां बहुत बदल चुकौ 

है।... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। 

अब आप बोलिए 

श्री पना लाल पुनियाः उसके हिसाब से नयी ash 
प्रधानमंत्री सडक योजना के माध्यम से बनें, इसलिए आपसे विशेष 

गुजारिश है। देवा रोड A ओवर fost बनना चाहिए, केन्द्र सरकार 
उसके लिए मदद करे। घाघरा नदी पर बंधा बनने का प्रावधान 21 
... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः इनको बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। 

... (व्यवधान) * 

उपाध्यक्ष महोदयः आप as जाइपए। 

... (व्यवधान) * 

[ अनुवाद] 

डो. जी. विवेकानन्द (पेड्डापल्ली) : में वित्त मंत्री राजकोषीय 
सम्मेलन, कृषि ओर विनिर्माण पर ध्यान देने के साथ-साथ ही 
आधारिक संरचना, सामाजिक क्षत्र ओर हमारे कर ara मे सुधार 
को ध्यान रखने के faa बधाई देता है। 

हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित रुकावयों के 

बावजुद, भी 6.8% कौ दर से बदाः 

1. यूरोपीय संकट 

*=कार्यवाही-वृत्तात मे सम्मिलित नहीं किया गया। 
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2. यूएस कौ धीमी विकास दर 

3. गत वर्ष के 100 बिलियन डालर कौ तुलना मे 140 
बिलियन उच्च ईधन तेल बिल 

फिर भी, हम 250 बिलियन डालर (23% विकास) के माल 

का निर्यात करने, 6.8% जीडीवी विकास प्रात्र करने ओर गरीबी स्तर 

को 32% से 29% तक घराने मेँ सफल Wi हमने इस वर्ष के 

दौरान 250 मिलियन रन अनाज का उत्पादन किया जिसमे 100 
मिलियन टन धान ओर लगभग 90 मिलियन टन गेहूं था। 

वित्त मंत्री ने 5 आवश्यक क्षेत्र बताए हैः 

(1) एक अच्छा घरेलू बाजार ताकि वैश्विक मंदी का असर 
हमारे देश पर ना Vel 

(2) निजी निवेश af बहुतायत A रोजगार sat all 

(3) कृषि का उच्च विकास ताकि गत वर्षं कौ भाति मुदा 

स्फीति का असर रोका जा सके। । 

(4) 200 जिलों मेँ कुपोषण को कम करना जिससे भारत 

को एक स्वरूप पीदी के निर्माण में ace मिलेगी। 

(5) सरकारी कार्यक्रमों का वितरण सुधारा जाए ताकि गरीबों 
को अधिक से अधिक राजसहायता प्राप्ते हो। 

यद्यपि राजसहायता मे 2% ओर बाद मे 1.75% की गिरावट 
नियोजित थी, वित्त मंत्री ने बेहतर विवरण सुनिश्चित करके उच्च 
संसाधनों की योजना बनाई है उदाहरणार्थ, कर्नारक में आधार कार्ड 
कार्यक्रम ओर अप्रभावी तरीके से कार्य करने ओर गरीबों तक कम 
रुपया पहुचान के बजाय उनके खातो में प्रत्यक्ष Aes राज सहायता 
पहुचाने मे सरकार को मद्द मिलेगी। मेँ वित्त मंत्री से आग्रह करूगा 
कि जब पैसा उनके खातों में प्रत्यक्ष रूप से जा रहा है तो बच्चों 
को शिक्षा दिलाना अनिवार्य किया जाए। 

यहां फिर से मेँ वित्त मत्री को चालू वर्षं के लिए राजकोषीय 
घाटा 5.9% रखने ओर आगामी af के लिए 5.1% लक्षित करने 
के लिए बधाई देता gi मेरी राय में, परिस्थितियों कौ परवाह किए 
बगैर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के लिए एक आदर्श संख्या नहीं 
हो सकती। यह उस वातावरण पर निर्भर करता है जिससे अर्थव्यवस्था 
गुजर रही है। लेकिन बढती तेल कौ कौमतों उच्च मुद्रा स्फीति 
जिसके कारण व्याज दर में वृद्धि होती है, उच्च सामग्री, ओर उद्योग 
की अन्य इन्युट लागत ओर आर्थिक मंदी जिसके कारण निर्यात 
में कमी आती है, के लिए हमें राजकोषीय cel के संबंध में 
लक्ष्य निर्धारित करने eth यह दुर्भाग्यपूर्णं है कि हम 2008 के 
वैश्विक वित्तीय संकट कौ शुरुआत के साथ अन्य देशों में उत्पन्न 
परिस्थितियों के परिणामस्वरूप निरन्तर परेशानियों से धिरे रहे है।
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हमारी अर्थव्यवस्था ओर हमारे लोगों के लिए विशेषकर पिछले 
कु वर्षो से कृषि ओर कृषि वित्त सर्वाधिक महत्वपूर्णं क्षेत्र zi 
पिछले pes वर्षो मेँ कौ गई veel ने 2.5% की कृषि वृद्धि के 

रूप में उल्लेखनीय परिणाम anit है। यद्यपि यह वृद्धि 2010-11 
के दौरान दज 5.4% वृद्धि से कम है तथापि वर्तमान परिस्थितियों 
को ध्यान मेँ रखते हुए यह एक अच्छी वृद्धि है। कम वर्षा के 
बाबजुद 100 मिलियन टन चाक्ल, 90 तिलियन टन गेहूं ओर 340 
लाख कपास at wel का उत्पादन केवलं महान भारतीय किसानों 

द्वारां ही संभव धा। 

अनियमित वर्षा के बावजृद हमरे किसानों नै 250 मिलियन 
टन Ge का उत्पादन किया है ओर इसके लिए भारतीय किसानों 
कौ प्रशंसा कौ जानी चाहिए। माननीय वित्त मत्री gr किए गए 

श्रेष्ठ उपायों के परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फौति में गिरावर आई 

है ओर इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र है। खाद्य मुद्रास्फौति जो 
फरवरी 2010 में 20.2% थी, तेजी से frat मार्च 2011 में 

9.4% हो गई ओर अन्ततः Brad 2012 मे नकरात्मक हो ABI 
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को aa ओर मुद्रास्फोति को 

नियत्रित करने कौ दृष्टि से कृषि क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते 

हुए इसके परिव्यय में 18% कौ वृद्धि कौ गई जो 17.123 करोड 
से 20.208 करोड हो गया। माननीय वित्त मंत्री ने पूर्ती भारत में 

हरित क्रान्ति के लिए ओर वर्षा आधारित क्षेत्रों में 60.000 रन दालों 
के संवर्धन के लिए इसके बजट को 400 करोड रुपए से बदाकर 

1000 करोड रुपए इनके परिणामस्वरूप गत 2 वर्षो के दौरान 

उत्पादन मे 9 मिलियन रन कौ dia बदोतरी 2 zi कृषि ऋण 

को गत वर्षं लगभग 25% asta के साथ 100000 करोड से 

5.75 000 करोड़ SIT कर दिया गया। इसके साथ ही, डिप सिचाई 

के लिए जल आवंटन से शीघ्रातिशीघ्र 300 मिलियन रन तक 

उत्पादन कर पाने मे सहायता पिलेगी। आवास सुविधाओं के सृजन 

के लिए 5000 करोड रुपए आवंटित किए गए हैँ, जिससे fear 

को माल का भंडारण करने ओर बेहतर मूल्य मिलने A मदूद् 
मिलेगी। मै वित्त मत्री के व्यवहार्यता अन्तराल के वित्तपोषण के 

लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद देता हू. जिससे Ge 
उत्पादकता FST 

wea खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 जो संसदीय स्थायी समिति 
के समक्ष है, खाद्य सुरक्षा को विधिकं हक के रूप में सुनिश्चित 
करने के लिए महत्वपूर्णं विद्यान है। राजसहायता के प्रभावी 
कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैः 

1. दिसम्बर 2012 तक कम्प्यूटरीकृत आधार wens 

2. बाल विकास सेवाएं योजना के लिए आवंटन को 58% 

बाकर 10.000 करोड से 15,850 करोड रुपए किया 

जा रहा हे। 
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3. विद्यालयों में पंजीयन, अवधारण ओर उपस्थिति में सुधार 
से उत्साहित होकर राष्ट्रीय मध्याहन भोजन योजना के 

लिए आवंटन 10380 करोड से बढ़कर 11.937 करोड 

कर दिया गया है। 

. अनुसूचित जाति व जनजाति उप-योजनाएः ये अर्थव्यवस्था 

के कमजोर at का प्रतिनिधित्व करते है ओर पर्याप्त 

समर्थन के योग्य ह। भँ अनुसूचित जाति उप-योजना 
(एससीएसपी) ओर जनजातीय उप-योजना (रीएसपी) 
के आवंटन के लिए पृथक सूक्ष्म मदो के अंतर्गत योजना 

बनाने के लिए माननीय वित्त मंत्री कौ सराहना करता 

El एससीएसपी के आवंटन को भी 18% कौ खासी वृद्धि 
के साथ 37.113 करोड रुपए ओर रीएसपी के आवंटन 
H 17.6% की वृद्धि के साथ 21.710 करोड रुपए किया 

गया है। चूकि उपर्युक्त सुक्ष्म मद् के अंतर्गत व्यय को 
प्रदर्शित नहीं किया गया है; आवश्यकता है कि (क) 
इन उपयोजनाओं के लिए पृथक प्रमुख मद दिए जाएः 

(ख) ये निधियां अत्यपगतनीय ओर अविभाज्य होनी 
चाहिए; ओर (ग) इन निधियोँ के प्रयोग के लिए एक 

asa एजेसी की घोषणा at जानी चाहिए। 

अनुसूचित जातियों अननुसूचित जनजातियों से 4% माल 

खरीदना निवार्य बनाने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम 

की घोषणा कौ है। प्रस्तावित भारतीय लघु उद्योग विकास 
वैक (सिडबी) उद्यम पूजी निधि की पंच हजार करोड 
रुपए कौ राशि में से 500 करोड रुपए कौ राशि से 

कमजोर वर्गों को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन 

मिलेगा। ag विश्वास है कि इससे हारे कमजोर aT 

को भी बाकी लोगों के बराबर आने पे सहायता मिलेगी 

ओर व्यापक विकास भी em 

. पेयजल ओर सडक तथा fase क्षेत्रों का विकासः 

पेयजल ओर स्वच्छता के लिए आवंटन में 27% कौ 

वृद्धि कर इसे 11 000 करोड रुपए से बदाकर 14,000 

रुपए किया गया है। प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के 
stata आवंटन 20% बदाकर 24,000 करोड रुपए किया 

गया 2) पिडा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत 
fase क्षेत्रों के विकास के लिए आक्टन 22% बदामकर् 

12.040 करोड रुपए कर दिया गया है। ग्रामीण अवसंसचना 

विकास निधि के अतिर्गत आवंटन को 20.000 करोड 

रुपए् तक बढा दिया गया है। 

. शिक्षा ओर स्वास्थ्य: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 

अंतर्गत सर्वं शिक्षा अभियान के लिए आवंटन 21.7% 

बदाकर 25.555 करोड रुपए किया गया Vl win स्तर
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पर आदर्श विद्यालयों कौ स्थाना पर जोर दिया जा रहा 

है। छह हजार विद्यालयों के कुलं लक्ष्य मे से 2500 
विद्यालय सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत ehh 
गुणवतापरक माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक 

fren अभियान के लिए आवंटन 29% बाकर 3,124 

ate रुपए किया गया हे। wie ग्रामीण स्वास्थ्य 

मिशन- के लिए आवंटन 18,115 करोड रुपए से बाकर 

20 .822- करोड रुपए किया गया है। इन पहलों से हमारे 
असंख्य युवाओं को उचित शिक्षा मिलेगी ओर वे रोजगार 
Wa करने लायक at ओर आने वाले वर्षो मेँ देश 
की विकास प्रक्रिया में भाग at 

रोजगार, कौशल विकास, (10,000 करोड रुपए) विधवा 

पेंशन, (200 रुपए से बद्ाकर 300 रुपए) निःशक्ता 

पशन के लिए अनेक अन्य उपाय किए जा रहे है जिनसे 
यह सुनिश्चितं किया जा सकेगा कि सरकार द्वारा सभी 

वर्गो के लोगं का ध्यान रखा जा रहा है। 

. आयकर we: मुद्रास्फीति ओर उत्पाद, सीमा शुल्क ओर 
सेवा कर कौ इस ad बदी we दरों के कारण बहती 

महगाई के कारण वर्ष प्रति वर्षं वास्तविक आय कम 

होती जा रही है। लेकिन, माननीय वित्त मंत्री जी से 
मेरा विनम्र अनुरोध है कि we सीमा यदि 5 लाख रुपए 
नहीं कौ जा सके तो उसे कम से कम 3 लाख रुपए 

तक ager विशालं मध्य वर्गं कौ इससे आंशिक रक्षा 
की wm) यह मेरा सुविचारित मत है कि राजकोष को 
होने वाली हानि कौ पूर्तिं हमारे लोगों की बचत संभावना 
ओर क्रम शक्ति से बडी असानी से हो जाएगी जिससे 

विकास पर भी एकरात्मक प्रभाव पडेगा। 

सामाजिक कल्याण का एक महत्वपूर्णं हिस्सा है नागरिको 
को उनकौ कार्यशील आयु के पश्चात सहायता उपलब्ध 

कराना। सरकारी कमचारियों को पेंशन दी जाती है जो 
जीवनयापन सूचकांक के आधार पर उत्तरोत्तरं aed 

रहती है। इसके अलावा, इस संबध मेँ उनकी कार्यशील 
आयु के दौरान प्रति af दिए जाने वाले किसी भी मत 
पर कोई कर नहीं है। निजी aa के कर्मचारियों कौ 
विशाल ओर हमेशा ag रही अनसंख्या को यह लाभ 
प्रगत नहीं है। इसलिए, वे अधिवार्षिता निधि का सृजन 
करते है जिसमे वे .अधिवार्षिता निधि का सृजन करते 
है जिसमें उनके नियोजक इनके कार्यशील जीवन के 
दौरान अंशदान देते है जो कि उनकी कार्यशील आयु 
के पश्चात वार्षिक वृत्तिके रूप में पेंशन देने के लिए 
उपलब्ध रहेगी। कुछ वर्षो ae यदि व्याज a कम हो 

जाएं तो ये वार्षिक वृत्ति भी उत्तरोत्तर कम हो जाएगी 
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जबकि बढती महगाई उनकी वार्षिक वृत्ति के वास्तविक 

मूल्य को समाप्त कर देगी। वर्तमान मेँ, एक लाख रुपए 

प्रति वर्ष से अधिक अधिवार्षिता पर करं लगाया जाता 

है। यदि इस परं छूट दे दी जाए तो इससे इन नागरिको 
को उनकी वृद्धावस्था के दौरान उन्हें उपलब्ध पेंशन को 
बदटाकर बेहतर सामाजिकं कल्याण सुनिश्चित किया जा 

सकेगा ओर उन्हें किसी aq पर निर्भर नहीं रहना 
पडेगा। इससे निजी aa में जाने के लिए लोगो को 

प्रेरणा मिलेगी ओर विकास दर बहाने A मद्द् मिलेगी। 

हम सभी जानते हैँ कि आज विश्व में, विशेषकर भारत 
के लिए कोयला कितना महत्वपूर्णं ओर अपर्याप्त हे। 
मै एक एसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधत्व करता दू 
जिसमे Se कोयला खाने हे एेसे निर्वाचन क्षेत्र मेँ 
लगभग 30% खान मजदूर है। 

यदि आयकर अधिनियम के नियम रख के साथ धारा 

10(14) के अधीन भूमिगत क्षेत्र कौ ee को कोयला 
खनको के faz 800 रुपए (प्रति वर्षं 9,600 रुपए) 

से बद्धाकेर 1750 रुपए प्रति माह (प्रतिवर्ष 21,000 
रुपए) किया जाता है तो इससे कोयला खनिकोँ कौ 

कठिनाइयों को दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। यह 
अधिक लोगों को खानों में काम करने के लिए प्रेसि 
भी करेगा एवं इससे कोयले का उत्पादन बदेगा जो 
उत्पादन को 500 मिलीयन टन तक बद्धाने के लिए बहुत 

आवश्यक है जिससे वर्तमान में व्याप्त विद्युत कौ कमी 
को दूर करने A मद्द मिलेगी। 

वर्ष 2025 तक हमारी विश्व में अद्वितीय स्थिति होगी 
जिसमे हमारी जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग 

कार्यशील आयु at मेँ erm यदि हम as a a 
समुचित योजनाबद्ध तरीके से काम करे तो इससे हमें 
उस समय तक विकसित देश बन पाने का अवसर भी 

मिलेगा। हमें इस युवा पीदी के हितों का ध्यान रखने 
कौ समुचित योजना बनानी है ताकि वे हमारे देश के 
लिए एक बहुमूल्य परिसपत्ति बन सके! हमें न केवल 
उनके पालन पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए बल्कि उनके 

रोजगार के अवसरों के लिए भी पहल करनी है एवं 
उन्हे सही शिक्षा तथा कौशल विकास कै माध्यम से 

रोजगार योजना बनाने के लिए भी पहल करनी होगी। 

, अवसंरचना ओर उद्योगः बारहवीं योजना के दौरान इस 

aa के लिए निजी क्षत्र से 50 प्रतिशत सहित 50 लाख 
करोड का लक्ष्य इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर दिए जा रहे 

समुचित ध्यान को दर्शाता है। इन निवेशो से वृद्धि दर
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gent एवं अधिक रोजगार के अवसर सृजित होगे। वित्त 

मंत्री ने मध्यम लघु उद्योग को बदावा देने के लिए 
भारतीय लघु उद्योग विकास बक उद्यम पूंजी निधि के 
रूप मेँ 5000 करोड रुपए कौ घोषणा की हे। एसएसडी 

से सरकारी खरीद का 20 प्रतिशत होना है। 

विद्युत क्षेत्र के लिए ईधन अपूर्तिं बाधाओं का समाधान 

एसे विद्युत संयत्रों से के साथ ईधन आपूर्ति समञ्ञोते पर 

हस्ताक्षर करने की सलाह को इंडिया लि. को देकर 

करने की कोशिश की गयी है जिन्होंने एसे दीर्घावधि 
विद्युत खरीद aust किए है जो मार्च 2015 के पूर्व 
चाल हो जाएगे। इसे दिया गया महत्व इस तथ्य से स्पष्ट 

है कि इस पहल की प्रगति कौ समीक्षा के लिए 

अन्तर्मत्रालीय समूह गदित किया जा रहाहै। ई सी बरी 

को वर्तमान विद्युतं परियोजनाओं के रुपये मेँ ऋण के 

आंशिक वित्त पोषण करने कौ भी अनुमति दी जा रही 

है ओर इस प्रकार ओर अधिक संसाधन उपलब्ध होँगे। 

सडक एवं नागर विमानन; वर्ष 2011-12 के दौरान 

7300 किमी लंबी सडक परियोजनाएं संविदाएं प्रदान कौ 

गई। है जो पिछले वर्षं से 44 प्रतिशत अधिक 21 अगले 

ag के लिए 8000 किमी का लक्ष्य निर्धारित किया गवा 

है जो बदे हुए आधार से 10 प्रतिशत अधिक हे। इससे 

परिवहन Wael बाधाएं बहुत हद तक कम होने at 

आशा है। आवंटन Aart 25360 करोड रुपये किया 

गया है जो 14 प्रतिशत अधिक है। 

उर्वरकः यूरिया के लिए मूल्यन एवं निवेश नीति को 

अतिम रूप दिया गया है ताकि आयात पर हमारी 
निर्भरता कम हो सके एवं हम अगले 5 वर्ष मे यूरिया 

निर्माण में आत्म निर्भर हो web आर्थिक मामलों कौ 

मत्रिमडलीय उप समिति ने गैस का आबंटन करके 

भारतीय उर्वरक निगम (जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र मे है) 
को पुनः संचालित करने कौ अनुमति दी है एवं इस 

परियोजना को तेजी से लागू करने से यूरिया के आयात 

को कम करने मेँ मदद मिलेगी। 

काला धनः पूर्वं कौ पारंपरिक काफी योजनाओं जो लोगों 

को काला धन जमा करने के लिए साहस ही प्रदान 

करती टै, करने के लिए साहस ही प्रदान करती है, 

के विपरीत हमारे माननीय वित्त मत्री इसका जड से नाश 

करने के लिए व्यवस्थित समाधान करने कौ कोशिश कर 

रहे है जो विगत से महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रस्थान है। 

इस समस्या से frat के लिए fred ad घोषित 

उनकी 5 स्तरीय रणनीति प्रशंसनीय है जो उनकौ दृष्टि 
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एवं दीर्घावधि व्यवस्थित योजना को दर्शाता है। इस 

कुरीति को हतोत्साहित करने के लिए किसी समुचित 

साइट पर व्यक्तियों के नाम एवं उनसे वसूल किए गए 

काले धन को प्रकाशित करना समुचित हौ सकता eI 

इससे संबंधित प्रगति 82 det कराधान परिहार wast, 

17 कर सूचना आदान प्रदान समञ्ोतों के रूप में 

प्रशसनीय 3) इस तथ्य से परिणाम देखे जा सकते दै 

कि विदेश में भारतीयों के बैक खातों एवं परिसंपत्तियां 

के बारे मे सूचना आनी प्रारंभ हो गयी है तथा 

अभियोजन किसी भी समय शीघ्र प्रारंभ हो सकता है। 

12. तेलंगाना के free क्षेत्रो मे कृष्णा ओर गोदावरी नदियों 

के प्रवाह कौ लम्बाई का 70% हिस्सा आता है। इन 

नदियों पर॒ परियोजनाओं कौ असमुचित नियोजन के 

कारण तेलंगाना A जल उपयोक्ता मात्र 22 प्रतिशत है। 

इस सम्मानित सभा के 7 बार सदस्य रहे। मेरे पिता श्री जी 

वकटस्वामी द्वारा परिकल्पित प्रनहिता चेवल्ला परियोजना से यह 

तेलंगाना कौ सुनिश्चित होगा कि 17 लाख एकड़ बंजर भूमि की 

सिंचाई हो सकेगी। मै इस परियोजना को wee परियोजना घोषित 

करने का अनुरोध करता Zl पिछले अनेक वर्षो के दौरान तेलंगाना 

मे विकास भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तेलंगाना के लोग सरकार 

मे शामिल नहीं है। तेलंगाना क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक पृथक राज्य 

बनने लायक है। श्री कृष्ण आयोग ने भी इस बात की पुष्टि कौ 

a) जनता भी पृथक राज्य के पक्ष में बहुत ही प्रबल इच्छा है। 

इसलिए, तेलंगाना की जनता पृथक राज्य के गठन कौ प्रतीक्षा कर 

रही 21 ओर उसे आशा है कि इस मांग कौ स्वीकार कर लिया 

जाएगा। 

श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधान मंत्री मनमोहन जी, हमारे युवा 

नेता श्री राहुल जी माननीय वित्त मंत्री जो, श्री प्रणब मुखर्जी जी 

के प्रगतिशील नेतृत्व ओर कृत संकल्पितं तथा देश भक्त मत्रियों, 

पेशवसों तथा ऊर्जा feral के समर्थन से पिछले कु वर्षो मे काफौ 

प्रगति कौ है ओर हल ओर जमा गौरव प्राप्त करने के बहुत करीब 

है तथा जल्दी ही विकसित राष्ट बन जाएगे। एक बार फिर माननीय 

वित्त मत्री को ta अनोखा बजर प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता 

हू, जिसे राजकोषीय संमकन के उदेश्य से केवल सुधारोनमी बजर, 

दिवासोम्मुखी बजट संवर्धनोन्मुखी बजट कहा जा सकता है, बल्कि 

आम आदमी ओर युवा भारतीयों का बजट भी कहा जा सकता 

Zl 

[fet] 

“st नवीन जिन्दल (peda): मँ माननीय वित्त मंत्री 

श्री प्रणब Was द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता El आज 

*+भाषण सभा पटल पर् रखा Tl
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विश्वे कौ आर्थिक व्यवस्था को मंदी की सुनामी ने धेर रखा है, 
इन विषम परिस्थितियों मँ भी माननीय वित्त मत्री जी ने एक अच्छा 

ओर संतुलित बजट पेश किया है, जिसके लिए मै उन्हें मुबारकबाद 
देता dl माननीय श्री मुखर्जी एक सुयोग्य प्रशासक तथा परिपक्व 
राजनीतिज्ञ हैं, जिसका प्रमाण है यह संतुलित बञट। यह बजट 

माननीय प्रधानमंत्री St मनमोहन सिंह जी, जो स्वयं एक विश्विख्यात 
अर्थशास्त्री हे तथा माननीय वित्त मंत्री जी के प्रयासों से सदन के 
समुख विचाराधीन 2 

आम बजट से देश के प्रत्येक व्यक्ति की आशाएं ओर 

आकाक्षाएं जुडी रहती है! यह भी देखा गया है कि मीडिया भी 
बजर पेश होने से पहले उसके विभिन पहलु्ओं पर हर प्रकार 

का विवेचन करती है। यह भी एक सच्चाई है कि बजट का काम 

केवल संसद मे पेश या पास होने पर ही समाप्त नहीं हो जाता, 

परंतु सारा साल वितीय प्रधन चलता रहता है! वित्त मत्री जीने 

अपने भाषण के प्रारंभ में शेक्सपियर को कोट किया था कि ““मुच 
सदय होने के लिए निर्दय होना ही होगा!" अच्छे परिणाम के लिए 

कठोर कदम भी उठाने पडते FZ यहां पर मेँ मेरे वरिष्ठ साथी श्री 
संजय निरूपम जी at बात से सहमत हू, जिन्होंने इस चर्चा में 

भाग लेते हुए कहा थां कि देश की तथा विश्व की आर्थिक स्थिति 

को देखते हए वित्ते मत्री जी ने एसी कठोरता का कोई काम नहीं 
कियादहै, जो वे कर् सकते थे। 

इकोनोमिकः स्वे के द्वारा माननीय वित्त मत्री जीने सदन को 

यह जानकारी दे दी थी कि देश कौ सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 

कौ विकास दर् जो 2010-11 मेँ 8.4% धी वह वर्षं 2011-12 में 
घटकर 6.9% हो WE है। विकास दर् में हुई यह कमी विश्व में 
फैली हुई आर्थिक मंदी के कारण di परंतु इसके बावजूद भी हमारे 
देश की आर्थिक व्यवस्था विश्व क तेजी से बढती हई अर्थव्यवस्थाओं 
मे से एक है। वित्त मत्री जीने यह भी आशा दिलाई है कि ad 

2012-13 मेँ विकास = 7.6% रहेगी जो चीन कौ अनुमानित 
7.5% से अधिक है। 

4 यह भी बताना चाहता हूं कि atte के 8 वर्षो के 
कार्यकालं के दौरान ओसत जीडीपी विकास दर 8% से अधिक रही, 
जबकि एन.डी.ए. के कार्यकाल में यही ओसत केवल 5.8% eft 
यह सतत विकास माननीय ड. मनमोहन सिंह जी के मार्ग निर्देशन 
तथा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के कुशल नेतृत्व के कारण 

ही संभव हो सका है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में 

विकास दर 10% से अधिक भी हो सकती है, अगर हम सब 
एकजुट होकर कामं करें 

वर्षं 2011-12 में आशा की गई थी कि वितीय घाटा जीडीपी 

का 4.6% रहेगा, RI यह 4.12 लाख करोड से बढकर 5.22 लाख 
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करोड यानी 5.9% हो गया है। इस बदोतरी के मुख्य कारण खाद्य, 
उर्वरक व पैटोलियम पदार्थो मे दी जाने वाली सब्सिडी मेँ 44 हजार 

करोड् से भी अधिक कौ aint हुई है, जो बद हुए वितीय घाटे 
का लगभग 40% V1 यह आशा कौ गई थी कि कच्चे तेल कौ 
ओसत कौमत लगभग 90 Sick प्रति बैरल रहेगी, पतु यह कीमत 

बदकर 115 डोलर प्रति बैरल रही। आर्थिक मंदी के कारण कर 

वसूली कौ द्र भी काफी मात्रा मेँ कम रही, जिससे वितीय घाय 

ओर all 

हमारा देश विशाल है ओर् इसकी बहुत बडी जनसंख्या है, 
जिसमें समाज के विभिन वर्गो को feat a किसी रूपमे आर्धक 

सहायता कौ आवश्यकता पडती है। 

* किसान को sate खरीदने के लिए सन्सिडी आवश्यक 

है। 

* आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को खाद्य पदार्थं खरीदने 

के लिए सब्सिडी की आवश्यकता 21 

* ईधन at कीमतें भी एक सामाम्य स्तर पर रखने के 

लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता 21 

इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि विभिन 

वस्तुओं पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता देश कौ वितीय व्यवस्था 

के संतुलन को खराब न at ओर हमारे देश में भी पाश्चात्य देशों 

wer आर्थिक संकट न Aer vei माननीय वित्त मंत्री जी ने इस 

विषय पर कहा है कि आने वाले तीन वर्षो मे दी जाने वाली 
सन्सिडी जीडीपी कौ 24% से घटाकर 1.75% कर दी जाएमी उन्होने 

इस दिशा म किए जाने वाले प्रयासों का विवरण भी दिया है। 

वित्तीय सहायता बांटने के लिए रैक्नोरलोजी का सहारा लिया 

जाना अति आवश्यक है, जिससे दी जाने वाली सन्सिडी सीधे 

लाभार्थी के हाथ मे पहुचे ताकि उसका उचित इस्तेमाल हो सके। 

इस ad के बजट में मोबाईल das Wear बनाए जाने की 

घोषणा कौ है, जिससे 12 करोड किसानों को sate के लिए दी 

जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे उनके हाथ में पहुच सकेगी। देश 

के विभिन wed मे लाभार्थियों को सीधी सन्सिडी पहुचाने के लिए 

पायलेट प्रोजेक्ट चल रहे di इन wade प्रोजेक्टों को ओर भी 

wed मे चलाना चाहिष्। 

मैने अपने संसदीय क्षत्र कुरुक्षेत्र मे एक सर्वे कराया था, जिससे 

यह स्पष्ट हुआ कि लोग भी चाहते है कि सच्सिडी सीधे उरे ही 
fae ‘sree’ तथा अन्य 'स्मार्टकार्ड' दिए जाने से यह आर्थिक 

सहायता जरूरतमंद लोगों को सीधे दी जा सकेगी।
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खाद्य सुरक्षा 

पिछली लोक सभा में मैने ome खाद्य ओर पोषण सुरक्षा 

योजना विषय पर एक गैर सरकारी प्रस्ताव रखा था, जिसमे सरकार 

से यह निवेदन किया गया था कि एसे प्रयास feu जाएं, जिससे 

देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। भूखपरी ओर कुपोषण एक 
अभिशाप है। 

बच्चों मँ कुपोषण के दूरगामी दुष्प्रभाव होते zi इसलिए 
आवश्यक है कि हम बच्चों को पौष्टिक आहार दे। 

श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित जी द्वारा यूनाइटेड नेशन के सामने 

fax गए भाषण में कहा था कि वैसे लोगों के लिए लोकतंत्र का 
कोई अर्थ नहीं है, जिनके पास खाने के लिए pe भी नहीं 21 
यह समय कौ मांग है कि हर भारतीय नागरिक को भरपूर तथा 
पौष्टिक भोजन मिले। इन्हीं उद्देश्यों तथा आम आदमी को दिए 
गए अपने वचन को परा करने के लिए ate सरकार ने पिछले 

सत्र मेँ संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था। यह बिल संसद् कौ स्थायी 
समिति के समक्ष विचाराधीन है। मे माननीय मत्री जी को बधाई 
देना चाहता ¢, fe इस बिल के प्रावधानों को ध्यान में रखते 
हए जरूरी धन आवंटन करने का विश्वास दिया है। 

इससे हमारी सरकार कौ, हमरे माननीय प्रधानमंत्री डो 

मनमोहन सिंह जी की तथा ame अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाधी 

जी को गरीबों के प्रति चिंता तथा देश से spend मिराने के संकल्प 

का पता चलता है। मे सदन के माननीय सदस्यों से इस मानवीय 
उद्देश्य कौ पूर्ति में सहयोग देने के लिए आह्वान करता sl 

कृषि 

कृषि के क्षेत्र मेँ किए गए प्रयासों के नतीजे अब सामने अनि 

लगे #1 इस वर्षं अनाज का रिकार्ड उत्पादन gar है, जौ 2 करोड 
50 लाख टन से भी अधिक है। जिसके लिए हमारे देश के किसान 
बधाई के पात्र हे। 

इस बजर में कृषि क्षेत्र को कम व्याज दर पर दिए जाने वाले 

कर्ज कौ रकम को 1 लाख करोड रुपए बाकर वर्ष 2012-13 

के लिए 5.75 लाख करोड कर दिया गया है। इससे निश्चय ही 

अच्छे परिणाम देखने को frat आज किसान भाई केवल कर्जा 

नहीं चाहता बल्कि वह चाहता है कि उसे सपय पर खाद मिले, 
बीज मिल, उचित भंडारण की व्यवस्था मिले तथा उसके द्वारा पैदा 
किए हुए खाद्य पदार्थो का उचित मूल्य मिले। 

माननीय वित्त मंत्री जी ने समय पर लौटा दिए जाने वाले ऋण 
पर 3% की छूट का प्रावधान किया है। किसानों को fear क्रेडिट 
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a स्कीम के seta अब Sree भी दिए जाएंगे, जिनका 

उपयोग तुस्त ए.टी.एम. से पैसे निकलवाने के लिए किया जा सकेगा। 

कृषि की एलोकेशन 18% बदाई गई हे। ..... 

qa पूर्णं विश्वास रै कि इन प्रयासों के द्वारा भारत मेँ कृषि 
की विकास द्र आने वाली 12 वीं पंचवर्षीय योजना में 4% का 

आकडा प्राप्त कर लेगी। 

शिक्षा 

स्वशिक्षा अभियान अथवा शिक्षा का अधिकार ओर राष्ट्रीय 

माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने बाले बजट में 

क्रमशः 21.7% तथा 29% कौ asad कौ गई है। पिछले 7 वर्षो 

मे सर्वशिक्षा अभियान & अतर्गत बजट में दी जाने वाली राशि तीन 

गुणा हो गर्ह है ओर प्रत्येक बच्चे पर किए जाने वाले खर्च कौ 

राशि frsd दो वर्षो मे दोगुनी हो गई है। फलस्वरूप स्कूलों मं 
बच्चों का दाखिला बदा है ओर जल्द ही देश मँ रहने वाला हर 
बच्चा शिक्षा पा सकेगा। 

अब हमारा सारा ध्यान दी जाने वाली शिक्षा कौ गुणवता पर 

asta होना चाहिए्। जिसमें अध्यापकों की अहम भूमिका है। 
महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद को दिए अपने अभिभाषण मं 

अध्यापकों को समय-समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर अधिक 

ध्यान देने के लिए जोर डाला था। मेरा विश्वास है कि अध्यापकों 

की कार्यकुशलकता पर इससे काफी अच्छा असर WM, परतु 

अध्यापकों को उतरदायी बनाने के लिए निश्चित कदम saw जाने 

की आवश्यकता है। मुञ्चे परा विश्वास है कि इन सब प्रयासों के 
द्वारा शिक्षा का स्तर ओर उचा उठ सकेगा। 

पानी एवं Wats व्यवस्था 

हमारे देश के 70% ग्रामीण घरों में शौचालयों कौ व्यवस्था 

नहीं है ओर अभी भी 67% लोग खुले स्थानो पर शौच के लिए 
जाते 21 यह एक चिंता का विषय है। इसी प्रकार स्वच्छ पीने के 

पानी की भी समस्या है। केवल 18% ग्रामीण घरों मेँ स्वच्छ पानी 

मिलता है ओर बहुत से गांवों मेँ रहने वाली जनता दूषित पानी 
पीती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, पीने के पानी at 

व्यवस्थां करने के लिए तथा सफाई के लिए बजट में 27% कौ 

aga की गर्ह है, जिसके लिए मै वित्त मंत्री जी का आभारी 

ह्] 

मेरे संसदीय aa के कुरुक्षेत्र जिले में 31 मार्च 2012 तक 

खुले में शौच जाने कौ मजबूरी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
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हरियाणा मे इस उपलब्धि को हासिल करने वाला यह पहला जिल 

होगा। 

नेशनल सोशल एसिस्टेस प्रोग्राम 

महात्मा गाधी जी ने कहा था कि देश की महानत का ज्ञान 

इस बात से होता है कि वह अपने कमजोर dah के लोगों का 

किस तरह रख रखाव करता tl 

नेशनल सोशल एसिस्टैस प्रोग्राम के अतर्गत बजट में दी गई 

राशि 37% बढा दी गर्ह है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन स्कौम के 

अंतर्गत तथा इंदिरा गांधी विकलांगता पशन स्कौम के अतिर्गत राशि 

बढ़ाकर 200 रु. से 300 रु. कर दी गर्ह है। किसी परिवार के एक 

ही कमाने ae व्यक्ति कौ दुखद मृप्यु के बाद बी.पी.-एल. परिवार 
को दी जाने वाली राशि भी 10000 रुपए से बद्ाकर 20000 रुपए 

कर दी गई Zi 

इस विषय में मेरे दो सुञ्ञाव हे। इन दोनों स्कोमों के अतर्गत 
दी जाने वाली पेंशन राज्य सरकारों कै सहयोग से कम से कम 

1000 र. प्रति माह कर दी जानी चाहिए। मानसिक ओर शारीरिक 

aaa से प्रभावित बच्चों के रख-रखाव के लिए उनके मां बाप 

के लिए भी पेंशन का प्रावधान करने की आवश्यकता Zz! 

खेल-कूद 

मे एक glen तथा पोलो का खिलाडी हू तथा विभिन राष्ट्रीय 
व अंतर्ष्टरीय आयोजनों मे भाग ले चुका हू। मुदे यह देखकर हैरानी 
हुईं कि इस वर्ष यूथ अफेयर ओर स्पोटं मंत्रालय के लिए बजर 
प्रावधान केवल 30 करोड रुपए ही बदाया गया है। मँ हरियाणा 

से हुं ओर मद्ये इस बात का वर्गं है कि हरियाणा प्रदेश से 
ओलम्पिक तथा wet खेलों में हरियाणा ने खेल कौ विभिन्न 

विधाओं मे उच्च कोरि के खिलाडी feu हैं जिन्होने देश का मान 

बढाया है। मेरा ana है कि इसी वर्ष होने वाले ओलंपिक को 
ध्यान में रखते हुए खेल तथा खिलाडियों को बेहतर साधन व 
सुविधाएं दी जाए्। 

अने वाले दिनों मे भी खेल-खिलादियों को उचित प्रोत्साहन ` 

मिले ताकि वे समय-समय पर होने वाले राष्ट्रीय व॒ अंतरराष्ट्रीय 

खेल समागमो मे भारत का नाम रोशन कर Ae 

सरकार के साथ-साथ उद्योग जगत द्वारा भी इस विषय में 

आर्थिक सहायता खिलादियों को दी जाने कौ व्यवस्था कौ जाए 

तथा कंपनियों द्वारा ओलंपिक खेलों मे लगाए हुए धन पर 200% 

कर की we दी ou जैसे कि बजट प्रस्तावों म रिसर्च ओर 
डिवेलपमेर पर किए जाने वाले खर्च 4 afes डिडक्शन 200% 
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है। मै कापरिट सैक्टर द्वारा खेलों कौ तरक्की पर किए जाने वाले 

खर्च पर दी जाने वाली इसी प्रकार को we की माग करता &, 

ताकि 2016 व 2020 ओलंपिक मे हम अपने खिलाडियों से अधिक 

उम्मीदें रख सक 

feta 

महामहिम waa जी ने अपने अभिभाषण में कहा धा, 

‘Sa के तीनों अगं को आधुनिक ओर विकसित बनाने के लिए 
सक्रिय उपाय किए जा रहे है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय 

में हमारी सेना, दुनिया कौ तकनीकी रूप से सबसे उन्नत सेनाओं 

मे से एक a" 

हमारे देश कौ सेना को जरूरत को ध्यान में रखते हुए रक्षा 
पर किए जाने वाले व्यय में उचित बदोतरी कौ गई है। लगभग 
80 हजार करोड़ रुपए केपिटल एक्पेडिचर के लिए आवंटित किए 

गए #1 में यहां पर यह कहना आवश्यक समञ्चता हू कि रक्षा के 

aa मे हमारी सबसे पहली प्राथमिकता आधुनिकरण की होनी 

चाहिए। 

यह बडी खुशी का विषय है कि देश कौ सुरक्षा पर किसी 
प्रकार का समञ्मोता किए बगैर रक्षा क्षेत्र में जितनी राशि कौ भी 

आवश्यकता होगी वह आवंटित कौ जाएगी। इस दिशा मे आवश्यक 

कदम जल्द ही उठाए जाने चाहिए ओर रक्षा कौ किसी भी प्रकार 

कौ मांग को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। 

महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा 

2005 में शुरू किए जाने के बाद इस योजना के अतर्गत 

ग्रामीण क्षेत्र के करोडों लोगों को चाहे थोडे समय के लिए ही 
रोजगार मिला है। यह विश्व कौ अपनी किस्म कौ एक अनूठी 
योजना है। वर्षं 2011-12 में 16 फरवरी 2012 तक 4 करोड a 

अधिक परिवारो ने इस योजना के अंतर्गत फायदा उठाया है। अभी 
इस योजना में pe परिवर्तन किए गए हँ, जिसके द्वारा अधिक 
समय तक रहने वाले पस्सेट्स बनाए जा सकगे। सरकार ने एम. 

has. तथा मनरेगा दोनों को आपस 4 जोड दिया हैँ जिसके द्वारा 
Tatas. की राशि मनरेगा के उन कार्यो में खर्च की जा सके, 

जिसको जिला पंचायत ओर जिला कोडिनेटर ने मजरी दे दी है। 
मेरा विश्वास है कि इस योजना के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव 
के आधार पर ओर अधिक लोगों को रोजगार तथा सुविधाएं मिलैगी। 

फिर भी यह बहुत जरूरी है कि यह योजना सही तरीके से संचालित 
की जाए तथा इसका फायदा उचित लोगों को ही मिल सके। 

अतं मे मै यह कहना चाहता हूं कि यह एक Geet ओर 
संतुलित बजट है। विश्व तथा देश कौ आर्थिक स्थिति को ध्यान
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मे रखते हुए तथा देश मे सस्टेनेवल तथा इन्क्लूसिव उवलपमेट हो 

सके, इसका यह एक अनूठा प्रयास है। हमारा उद्देश्य समृद्धि के 
केवल छोरे-छोरे टापू बनाना नहीं बल्कि समृद्धि के विशाल समुद्र 

बनाना हे, जिससे हमारे देश का ae भी वर्गं ae न रहे। मेरी 
धारणा है कि इस बजट से ZULU सरकार के समान तथा संतुलित 

विकास के उद्देश्य की प्राप्ति होगी। 

अपनी बात समाप्त करने से पहले मेँ दो अन्य महत्वपूर्ण 

विषयों का उल्लेख करना चाहुगा। मै आपका ध्यान एक एसे विषय 

कौ ओर दिलाना चाहता हू, जिसको मै लगभग पिछले 5 साल 
से Sal WI Bl We अभी तक उसका संतोषजनक समाधान नही 

हो पाया है। अभी भी आर्ईटीटीसी द्वार प्रचालित दयूटी wet दुकानों 

पर भारतीय अतिरराष्टरीय हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों से भारतीय 

मुद्रा स्वीकार नहीं कौ जाती है। 

कुछ समय पहले भारतीय मुद्रा आरईटीडीसी कौ Syl wl दुकान 

पर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कौ जाती थी। मेने लगभग 4 वर्षो 

तक Sa मामले के संबंध में पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्लय तथा 

भारतीय रिजर्व बैक से पत्राचार fea इसके फलस्वरूप सितंबर 

2005 मे भारत सरकार द्वारा 5000 STE कौ भारतीय मुद्रा मेँ 

भारतीयों द्वारा इन दुकानों पर सामान खरीदने कौ we मिल गई। 

परतु खेद का विषय है कि अभी भी आर्ईटीडीसी की द्यूरी 
wt दुकानों में विदेशियों से anda मुद्रा अभी भी स्वीकार नहीं 

को जाती 81 मैने देखा है कि विदेशों मेँ tat ही दुकानों पर वहां 

कौ स्थानीय मुद्रा wet खुशी से ली जाती है, बल्कि वस्तुओं के 

भाव भी स्थानीय मुद्रा में ही दिखाए जाते है। 

प्रायः देखा जाता है कि भारत छोड़ते समय विदेशी पर्यटकों 
के पास थोडी-बहुत भारतीय मुद्रा बच जाती है, जिससे वह अपने 
परिचित व प्रिय व्यक्तियों के लिए कुछ यादगार चीजें व उपहार 

खरीदना चाहते दै। परंतु उन्हें यह देखकर det होती है कि उनसे 
भारतीय मुद्रा स्वीकार नहीं कौ जाती, हालांकि अब भारतीयों से यह 

मुद्रा स्वीकार कौ जाने लगी है। 

यह मेरा तर्कसंगत Gera है कि सदभावना के प्रतीक के रूप 

मे विदेशी पर्यटकों से ड्यूटी फ्री दुकानों पर भारतीय मुद्रा स्वीकार 

की जाए। इससे विदेशियों के लिए सही निर्देश जाएंगे ओर उनका 
हमारे देश कौ मुद्रा को मजबूती ओर हमारे देश कौ आर्थिक स्थिति 

कौ मजबूती के बारे मेँ विश्वासं बद्धेगा। 

मेरा पुनः वित्त wat जी से आग्रह है कि इस विषय पर जल्द 
से जल्द सकारात्मक कारवाई करके उचित निर्देश देने कौ कृपा 
mt 
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कुरुक्षेत्र के लिए fasta आर्थिक पैकेज की मांग 

qa कुरुक्षेत्र से दूसरी बार सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 

है। यह क्षेत्र न केवल भारत मेँ बल्कि विश्व में अच्छी प्रकार a 
जाना जाता है। दस क्षेत्र का अपना एक धार्मिक a एतिहासिक 

महत्व el इसी स्थान पर योगीराज श्रीकृष्ण नै अपने समय के सबसे 

बडे अर्जुन को गीता का अनूठा व उद्धितीय ज्ञान दिया था। यहां 

सूर्यग्रहण के अवसर पर लाखों कौ संख्या मे लोग आते हँ ओर 
ब्रह्मसरोबर में पवित्र स्नान करते है। देश के कौन-कौन से पिहोवा 
जो कुरुक्षेत्र जिले मेँ हे. आकर अपने पूर्वजो कौ आत्मा कौ शाति 

के लिए पिंडदान आदि करते ti इस क्षेत्र मै मां आदिशक्ति का 

शक्तिपीठ, छठी पातशाही SER तथा महाभारत कालीन wy एसे 
एतिहासिक व पौराणिक स्थल है जिन्हें पर्यटन कौ दृष्टि से ओर 

अधिक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता Z| कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर, 
सन्नेहित सरोवर, ज्योतिसर तीर्थ, श्री कृषिण म्यूजियम, पैनोरमा, 
कल्पना चावला तारामंडल तथा कई अन्य प्राचीन एवं धार्मिक 

मान्यता रखने वाले तीर्थं स्थान एवं मदिर है, जिन्हें पयर्टन कौ दृष्टि 
से अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुचारू रूप से इनके रख-रखाव 

कौ अत्याधिक आवश्यकता है। 

इसलिए मेरा माननीय वित्त मत्री जी से अनुरोध है कि जिस 
तरह अन्य तीर्थं ओर पर्यटन कौ दुष्टि से महत्वपूर्ण dal के विकास 

ओर रख-रखाव के लिए स्पेशल पैकेज fea जाते 21 उसी तरह 
कुरुक्षेत्र जो कि एक धर्मक्षेत्र है, के एतिहासिक, पौराणिक ओर 

धार्मिक महत्वं को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र के लिए भी 100 
करोड रुपए का विशेष पैकेज दिया wT 

अति मेँ एक बार फिर F माननीय वित्त मंत्री जी को एक 

अच्छा बजर प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता sl 

(अनुवाद) 

श्री लक्ष्मण ce (मयूरभंज): मे ओडिशा के उस मयूरभंज 
जिले कौ जनता का प्रतिनिधित्व करता हू, जो भारत के अत्यंत 

गरीब ओर fred जनजातीय जिलों मेँ से एक है। आजादी के बाद 

मेरे जिले & गरीब ओर free जनजातीय लोगों के सामाजिक 

आर्थिक विकास तथा इसके सर्वागीण विकास के लिए कुछ भी 
उल्लेखनीय नहीं किया गया है। उसे खेद के साथ कहना पड रहा 

है कि इस बार के केन्द्रीय बजट 2012-13 मे भी मेरे जिले के 

सर्वामीण विकास ओर इसके गरीब ओर free जनजातीय लोगों के 

सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कुछ भी उल्लेखनीय नहीं किया 

गया है। जब केन्द्र सरकार अपने अनेक भाषणों मे देश में 

जनजातीय ओर पिचछडे क्षेत्रों के विकास पर जोर देती रही दहै, तो 

मुञ्चे खेद के साथ कहना पड रहा है कि केन्द्र सरकार एसे विकास 



999 सामान्य बजट (2012-13) सामान्य चर्चा 

के लिए मेरे जिले पर बिल्कुल विचार नहीं कर रही है। अतः मेँ 
अपने जिले को चहुमुखी विकास हेतु इसकौ कुछ प्रमुख मांगो, 
प्रस्तावों ओर आवश्यकताओं कौ ओर माननीय वित्त मत्री जी का 
ध्यान आकृष्ट करना चाहता Zl 

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के 60 से 
ज्यादा वर्षं बीत के बावजूद भी मेरा जिला अभी भी ओद्योगिक 
विकास में बहुत ही fies है। यह देखकर बहुत ही दुःख होता 
है कि मेरे जिले में लौह अयस्क ओर अन्य खनिजों के भारी भंडार 
होने के बावजूद भी, कोई भी निजी निवेशक यहां कोई बज 
ओद्योगिक एकक लगने का इच्छुक नहीं है। इससे मेरे जिले, मेँ 
विविध प्रकार की बेरोजगारी है। अतएवं मेँ माननीय वित्त मत्री जी 
से मेरे जिले पे एक उपयुक्त स्थान पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण 
लिमिटेड (सेल) कौ एक बडी लौह ओर इस्पात विनिर्माण इकाई 
कौ स्थापना करने हेतुं आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता 
ह, क्योकि कोई भी निजी निवेशक यहां बडी इकाई स्थापित करने 
इच्छुक नहीं है ओर मै इस आश्य हेतु केन्द्रीय बजट 2012-13 
मे कम-से-कम 50 करोड रुपये था प्रारंभिक बजट आवंटन करने 
का भी अनुरोध करता हू। मेरे जिले मेँ ga इकाई कौ स्थापना 
होने से यहां के गरीब ओर fred जनजातीय लोगों को रोजगार 
भी मिलेगा तथा इससे जनजातीय लोगो के सामाजिक आर्थिक 
उत्थान में भी मदद मिलेगी। 

इसी प्रकार आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरे जिले 
q हर वर्षं गुणवत्तापरक आमो ओर अन्य फलों का बडी मात्रा 
मे उत्पादन होता है। लेकिन मेरे जिले में कोई खाद्य प्रसंस्करण 
इकाई न होने ओर फलों कौ शीघ्र नाशवान हीने कौ प्रकृति होने 
के कारण इन फलों को मेरे जिले में ओर इसके बाहर विभिन 
पार्टियों को बहुत ही सस्ते दाम पर बेच दिया जाता हे। इसलिए, 
मेँ माननीय वित्त मत्री जी से मेरे जिले मेँ एक उपयुक्त स्थान पर 
केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने 

के लिए 20 करोड़ रुपये का आरभिक बजटीय आवंटन करने का 

अनुरोध करता El इससे मेरे जिले में रोजगार सृजन ओर जनजातियों 
सामाजिक आर्थिक विकास मे भी मदद मिलेगी। 

मेरे जिले मे केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित भांडागारों की स्थापना 
किए जाने ओर अथवा अधिक संख्या मे शीतागार geen स्थापित 

करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। अतः मे माननीय 
वित्त मत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया aa बजट 
2012-13 मेँ 5 करोड रुपये की आरम्भिक राशि का आक्टन wel 

किन्हीं भी ओद्योगिक एकको at स्थापना ओर सुचारू कार्यकरण 
मुख्यतः sac पर निर्भर 21 इसलिए विभिन अवसंसचनाओं 

जैसे सडक, रेल, विमानपत्तन, भांडागार शीतागर श्रृंखला आदि का 

विकास काफो आवश्यक हेै। 
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इस अलोक में मेरे जिले से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 

(एनएच) 18 ओर 49 का उन्नयन किए जाने कौ आवश्यकता 
है ओर wet, विजयवादा नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य मं 
तेजी लाई जाए। जहां बनाओं चलाओं हस्तांतरण करो (बीओरी) 
माडल के अतर्गत 4 लेन का उन्नयन करके राष्ट्रीय राजमार्गं 18 

वाला बनाए जाने का प्रस्ताव हे। वहीं मेरे जिले मेँ राष्ट्रीय राजमार्ग 
49 के oe हिस्सों का उन्नयन करके 4 लेन बनाए जाने का कोई 
प्रस्ताव नहीं 21 इसके अतिरिक्त, ya यह कहते हुए अत्यंत खेद 
है कि मेरे जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के कुछ हिस्से कौ स्थिति 
अत्यंत खराब है। राष्ट्रीय राजमार्गं में अनेक गड्ढे हँ ओर पुल भी 
अत्यंत कमजोर है। इससे सडक प्रयोक्ताओं कौ सुरक्षा को खतरा 
21 इसलिए मै माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 
वे मेरे जिले में राष्टरीय राजमार्ग 49 की मरम्मत, रखरखाव ओर 
उम्नयन को प्राथमिकता प्रदान करे। इसी प्रकार रष्टय राजमार्ग का 

उन्नयन कर प्राथमिकता के आधार पर 4 लेन वाला बनाया जाए। 

जहां तक रेल संपर्क का way है मे माननीय वित्त मंत्री जी 
से निवेदन करता हू कि वे मेरे जिले में बंगरीपोसी गोरूमहीषनी 

नई ब्रांड गेज परियोजना को “राष्ट्रीय महत्व कौ परियोजना'' के 
तौर पर आरम्भ करने पर विचार करे, क्योकि इससे नई रेल लाइन 

-मेरे गरीब ओर free जनजातीय के लिए ag प्रतिक्षित विकास 

होगा। 

जहां तक विमानपत्तन का संबंध है, मुद्ध आपको यह सूचित 
करने मेँ vata है कि मेरे जिले का रसगोविन्दपुर विमान से क्षत्र 
(एयर फौल्ड) क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया के सबसे बडा विमान 
aa है। परन्तु दुर्भाग्यवश यह विमान aa परित्यक्त पड़ा है ओर 
नियमित विमानपतन के तौर पर इसका विकास नहीं किया गया 
है। इसलिए मै माननीय वित्त मत्री जी से निवेदन करता हूं कि 
कृपया विमान aa को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड 
के माध्यम से नियमित विमानपतन के रूप में विकसित at इस 

प्रयोजन केन्द्रीय बजट 2012-13 मेँ 10 करोड रुपये कौ आरम्भिक 
राशि आबंटित कौ जाए 

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे जनजातीय जिले 

मे नार्थं ओडिशा विश्वविद्यालय स्थित 21 इस विश्वविद्यालय को 
शीघ्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने कौ आवश्यकता है। 
इसलिए मै माननीय वित्त मत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 
कृपया इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालयं का दर्जा प्रदान 
किए जाने पर विचार atl इसके अतिरिक्त मै इस विश्वविद्यालय 
के अवसंस्चना संबंधी विकास ओर इसकौ उन्नति के लिए केन्द्रीय 
बजट 2012-13 में 5 करोड रुपये के बजटीय आवंटन कौ माग 

करता zl 

मेरे जिले के गरीब ओर fase आदिवासियों को उन्नयन 

चिकित्सा उपचार सुविधा नहीं मिल रही है, क्योकि मेरे जिले मं
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कोई मेडिकल कालेजे ओर अस्पताल नहीं है। इसके अतिरिक्त 

आदिवासियों at खराब वित्तीय स्थिति se मेरे जिले से बाहर स्थित 

उन्नत चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में बाधक है। इसलिए मै 

माननीय वित्त मत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले 
के जिला मुख्यालय बडीपदा मेँ राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय ओर 
अस्पताल की स्थापना के लिए केन्द्रीय बजर 2012-13 मेँ 5 करोड 

रुपये आरम्भिक बजटीय आवंटन करने अथवा केन्द्र सरकार कौ 

वित्तीय सहायता से बडीपदा जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल का 

दर्जा बदाकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय ओर अस्पताल करने 
का निवेदन करता हू! इससे मेरे जिले के विशोषकर गरीब ओर पिद 

आदिवासी लोगों तथा मेरे जिले ओर ओडिशा ads ओर पश्चिम 

बंगाल के पडोसी जिलों & अन्य लोगों को बहनीय दरों पर उन्नत 

चिकित्सा ओर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने मे काफी मदद मिलेगी, 

जैसा कि आप जानते ही होगे मयूरभंज का इर नृत्य विश्व 

प्रसिद्ध है ओर WA इस बात का काफौ गर्व है। दर नृत्य के 

प्रशिक्षण ओर विकास हेतु इस समय जिला मुख्यालय नारीपदा में 
दऊ नृत्य प्रतिष्ठान ओर अनुस्थान केन्द्र कार्यरत है। इसलिए, मेँ 

माननीय वित्त मत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया बडीपदा 

मे प्रस्तावित राष्ट्रीय दऊ नृत्य अकादमी कौ स्थापना करे, क्यों 
मयूरभंज Gh नृत्य अकादमी कौ स्थापना करें क्योकि मयूरभंज EH 

नृत्य fava प्रसिद्ध है ओर इसने विश्व मेँ अपने लिए स्थाम बनाया 

है। माननीय वित्त मंत्री बदीपदा स्थित ee नृत्य प्रतिष्ठान ओर शीघ्र 
केन्द्र का दर्जा बाकर इसे राष्ट्रीय दर नृत्य अकादमी का दर्जा 

देने पर भी विचार at ओर केन्द्रीय बजट 2012-13 में इस हेतु 
5 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजटीय आवंटन wii इसी प्रकार मेँ 
मांग करतादहूं कि दरू नृत्य को agra देने के लिए प्रत्येक वर्ष 
बदीपदा मँ राष्ट्रीय स्तर का एक दरू नृत्य महोत्सव आयोजित किया 

जाए्। इतना ही नहीं दरू नृत्य के छात्रों को प्रतिवर्षं केन्द्र सरकार 

द्वारा राष्ट्रीय स्तर का छात्रवृत्ति भी दिया जाना चाहिए 

मुञ्चे यह बताते हुए भी गर्व हो रहा है कि मेरा जिला प्रसिद्ध 
am लोक नृत्य का भी केन्द्र 21 यह लोक नृत्य बिहार पश्चिम 
बंगाल, ज्ञारखंड ओर yat weal मेँ काफौ लोकप्रिय है। इस संदर्भ 

a, मै लोकप्रिय got नृत्य गीत कौ कुछ पक्तियां सुनना चाहुगा। 
“nea af eal है देश दुनिया नचिदेबो अमर मयूरभंज रे GR 
गाएं गाएं हे देश दुनिया नचिदेबो '" इसलिए मै केन्द्र सरकार से 
अनुरोध करना BAM कि GA लोक नृत्य को aera देने के लिप् 
मेरे जिले मे रायरगपुर FE लोक नृत्य शोध केन्द्र कौ स्थापना 

कौ जाए। 

Wel यह बताते eu काफौ गर्व हो रहा है कि मेरे जिले में 

विश्वप्रसिद्ध यूनेस्को बायोस्फौयर रिजर्व '' सम्लीपाल राष्टीय उद्यान" 
at सिम्लीपाल के अतिरिक्त मेरे जिले मेँ अनेक पर्यटन स्थल ओर 
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ae है जैसे खिचिंग, हरीपुर गद्, tags, लुलुंग, भीमकुंड, बदीपदा 
इत्यादि। यह सूची काफी लम्बी है। ये सभी पर्यटन स्थल ओर केन्द्र 
प्रत्येक ad लाखों देशी ओर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते 
है। इसलिए, मै माननीय वित्त मत्री से अनुरोध wen = कि मेरे 
जिले के इन पर्यटक स्थलों ओर dal के रखरखाव ओर विकास 

हेतु केन्द्रीय बजट 2012-13 मेँ न्यूनतम 50 करोड रुपपए् कौ विशेष 
पैकेज की घोषणा at इसी प्रकार मै सिम्लीपाल राष्टीय उद्यान 

के रखरखाव ओर विकास हेतु केन्द्र सरकार से 10 करोड् रुपए 

की प्रारभिक कायिक निधि के साथ सिम्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान 

विकास निधि के निर्माण कौ मांग भी करता हूं क्योकि यह हमारे 

राष्ट का गौरव हे। 

अब, मै केन्द्रीय बजर 2012-13 में अतर्विष्ट वर्तमान प्रत्यक्ष 
ओर अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर अपने विचार व्यक्त करता हू 

यद्यपि वरिष्ठ ओर अति वरिष्ठ नागरिको के अतिरिक्त अन्य 
के लिए मूल आयकर ce सीमा को 2 लाख रुपए् तक बढाना 
एक स्वागतयोग्य कदम है यह दुर्भाग्यपूर्णं है कि महिला करदाताओंं 

जोकि वरिष्ठ ओर अति वरिष्ठ नागरिक नहीं हैँ, हेतु मूल कर सीमा 
मे कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह केन्द्र सरकार जोकि हमेशा 

महिला सशक्तिकरण की बात करती है कौ छवि के अनुरूप नहीं 

है। केन्द्र सरकार को अपने कार्यो a भी महिला सशक्तिकरण 

दर्शना चाहिए। इसलिए मेँ मांग करता हू कि महिला करदाताओं 

जो वरिष्ठ ओर अतिवरिष्ठ नागरिक नहीं है, हेतु मूल आयकर छूट 
सीमा को बदधाकर 2.10.000 रुपए कर दिया जीना चाहिए्। 

इसी प्रकार, Ha यह बताते eu दुख है कि वरिष्ठ ओर अति 
वरिष्ठ नागरिको हेतु मूल आयकर ge सीमा मैं कोई वृद्धि नही 
की गई है। वरिष्ठ नागरिक की उम्र में स्वास्थ्य देखभाल ओर 
चिकित्सा न्याय काफी अधिक होता है। इसलिए, मे माननीय वित्त 
मत्री से अनुरोध करना चाहता हू कि वरिष्ठ नागरिको ओर अति 
वरिष्ठ नागरिको हेतु मूल आय कर Be सीमाओं को बदाकर क्रमशः 

2.70.000 रुपए ओर 530,000 रुपए किया जाए। 

हमारे जैसे प्रगतिशील ओर कल्पाणकारी देश मे सर्व समावेशी 
विकास के लिए अधिक आय वाले व्यक्ति को अधिक कर ओर 

कम आय वाले व्यक्ति को कम कर देना चादिए। किन्तु ya यह 
कहते हुए दुख है कि वर्ष 2012-13 के संघीय बजर मे अतविष्ट 

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में गरीब ओर अमीर dal लोगों को समान 

रूप से कर का Ta उठाना vem! इससे देश के गरीब ओर 
जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है इन लोगों पर अनुचित भार पडगा। 
जहां तक कर आरोपण का संबंध है, अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में गरीब 

ओर अमीर को समान माना गया है। इस पृष्ठभूमि मेँ मै इसकी 
पुरजोर वकालत ओर मांग करूगा कि गरीबों पर कम कर का
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भार हो ओर अमीरों पर अधिक कर का ata हो। इसलिए, मै 

माननीय वित्त मत्री से अनुरोध करना wen कि वे उन सभी मदां 
से जुटे अप्रत्यक्ष ad मेँ वृद्धि को वापस लें जिनके लिए गरीबों 

को अधिक कर देना होगा। इसी बीच मैं माननीय वित्त मंत्री जी 

को प्रस्ताव देना ae कि वे 60 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक 

कुल कर योग्य आय के लिए वैयक्तिक आय कर स्तै में एक 
ओर स्लैब बनाए। इससे 10 लाख रुपए से अधिक ओर 60 लाख 

रुपए तक कौ कुलं कर योग्य आय पर 30 प्रतिशत की दर से 

कर लगेगा! उसी प्रकार, 60 लाख रुपए से अधिक कुल करयोग्य 

आय पर 32 प्रतिशत कौ धोडी अधिक द्र से कर लगाया जाए 

ओर ta करने से अमीर को थोडा अधिक कर देना पडेगा। इतना 

ही नहीं मेरा प्रस्ताव है कि घरेलू ओर विदेशी कंपनियों हेतु विद्यमान 
ae कर में एक प्रतिशत कौ वृद्धि कौ जाए। इससे राजकोष 
में अधिक राजस्व जमा होने में सहायता मिलेगी। 

चूकि मै ओडिशा के मयूरभंज जिले के गरीब ओर पिचडे 
जनजातीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए मेँ इस बजट का 
पुरजोर विरोध करता हू 

( हिन्दी] 

*श्री यवत लागुरी (PNAC): 2012-13 का यह बजट देश 

कौ असली तस्वीर पेश नहीं करता केवल जनता को far ओर 

भरमाने के Bees यह बजट लाया गया है एक तरफ कुक रियायत 

दी तो दूसरी तरफ गई गुणा का भार डाल दिया गया। इस बजट 

से नई मुसीबत आएंगी। मजदूर के सी पी एफ कौ ब्याज दर को 

9.5 से 8.25 प्रतिशत कर fea आयकर कौ सीमा मेँ केवल 

20,000 रुपए का इजाफा देकर मामूली राहत दी ओर दूसरे अन्य 

wi के माध्यम से इसका छः गुणा वसूल किया जाने का प्रावधान 
2012-13 के बजर मेँ दै। आने वाले समय एल मी जी एवं 
पेटोलियम पदार्थो की कीमतों के बदने के संकेत दिये जा रहे रै 
इसी माह मं रेलवे माल भाद् में 20 प्रतिशत कौ बढ़ोतरी की गर 

21 इस बजट में सेवा कर मेँ 10 प्रशित से 12 प्रतिशत ही नहीं 
aan बलिक सेवा करों का दायरा 117 सेवाओं से बढ़ाकर 219 
नये सेवा क्षेत्रों पर कर दिया है इससे नये सेवा क्षेत्र पर कर लगेगा, 

जिससे महगाई ओर बदेगी ओर अर्थव्यवस्था में मांग को सीमित 

होने से आर्थिक विकास कौ गतिं धीमी eri 

देश में मौजूदा आर्थिक समस्याओं एवं बढती महंगाई के लिए 
वित्त मंत्री जी नै अतर्रष्टीय कारणों कौ जिम्मेदार ठहराया है एवं 

सबसे कम 6.9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि पर संतोष जताया है। 
इस आर्थिक वृद्धि मेँ कृषि का अंश 2.5 प्रतिशत, सेवा aa का 

अंश 9.4 प्रतिशत एवं ओद्योगिक विकास 3.9 प्रतिशत है। भारतीयों 

*भाषण सभा परल पर रखा WaT! 
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का जीवन स्तर इन्हीं तीन क्षेत्रों से पडता है ओर इनकी आर्थिक 
वृद्धि दशती है कि देश की हालत ठीक नहीं है। इसके लिए पूरी 
तरह से सरकार कौ नीति एवं नीयत जिम्मेदार है। एवं इसका मुख्य 
कारण भारत सरकार का कुप्रवंधन है। इसी कुप्रबधन की वजह 

से राजकोषीय घाटा 4.13 लाख करोड रुपये रहने का अनुमान था 

परन्तु हुआ 5.22 लाख करोड़ रुपया! ओर तो ओर उद्योग पहले 
से मुद्रास्फौति कौ मार देल रहे हैँ ओर उन पर नये करो का भारी 

aa लाद दिया है ओर यह da अन्त में जाकर लोगों पर ही 
पडेगा। 

माननीय वित्त मंत्री जी बदती महंगाई पर कहते थे कि आने 

वाले समय में महगाई vert, पर महंगाई कहां घरी, इसी तरह 

से माननीय वित्त मंत्री जी बेहतर भविष्य का भरोसा दिला रहे है 
पर अभी भी देश की आर्थिक वृद्धि छह प्रतिशत रह गर्ह है एवं 
इसे मुद्रास्फीति से जोड तो यह आर्थिक वृद्धि न होकर आर्थिक 

कमी है जिससे हर साल देश में दो करोडं बेरोजगार हो जाते हैँ 
ओर आने वाले समय मे aedi महंगाई की मार से बेरोजगार की 
संख्या बदेगी। 

देश में 6.9 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद में aed का 
अनुमान है जिसमे कृषि कौ विकास दर 2.5 है। खेद कौ बात है 
6.9 सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अब तक के भारत इतिहास में सबसे 
कम है जिसका उत्तरदायित्व वित्त मत्री जी को जाता है। 2.5 कृषि 
विकास द्र बहुत ही कम है क्योकि देश में एक तिहाई लोग अभी 
तक कृषि मेँ लगे हैँ ओर कृषि व्यवसाय ही भारत का मूल आधार 

al कृषि aa मँ ऋण बहाने कौ बात कही गई है परन्तु ऋण 
राशि बढाने से किसान की समस्या हल नहीं होती। खेती व्यवसाय 

को जब तक लाभकारी नहीं बनाया जाएगा तब aH किसानों at 

आर्थिक दशा सुधारने का आश्वासन एक बहाना एवं धोखा है। खेती 

को लाभकारी बनाने के लिए खाद, बीज एवं सिंचाई साधनों का 

होना अति आवश्यक है एवं सिंचाई खर्चा भी देश में ज्यादा 2: 

देश A क्रों को बढ़ाकर घाटा पुरा करने का प्रयास किया 
है। देश में आज करई करोड मोबाईल है। एक मोबाईल पर 500 
रुपये का रिचार्ज करने पर 440 रुपये का टाल्क an मिलता 

है एवं 60 रुपये सेवा कर मेँ जाते है। इस तरह से सरकार कितना 

कमा रही है, राजस्व सरकार कमाएं परन्तु राजस्व कमाने का यह 
मतलब नहीं है कि फिजूलखर्ची कौ जाये। सरकार ने खर्चा कम 
करने के जो उपाय किये हैँ वह सब्सिडी मे कमी करके पूरा करना 
चाहती है। इस बजट में प्रावधान है कि जीडीपी का 2 प्रतिशत 
सच्सिडी को लाना है। परन्तु अन्य फिजूल Gal को कम नहीं किया 
गया है। देश में कई केन्द्रीय प्रयोजित कार्यक्रम चल रहे है जिन 
wal के लिए कार्यक्रम चल रहे है वह उदेश्य पूरे नहीं हो रहे 
है ओर इन प्रयोजित कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार के चलते आवंटित 
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धनराशि का केवल 15 प्रतिशत पहुच रहा है। इस पर सरकार ने 
ध्यान नहीं दिया है। 

सरकार नै कुल मिलाकर 35 लाख करोड रुपये का Hat a 

रखा ti उस पर हर साल एक लाख करोड से भी अधिक व्याज 

जा रहा है जिस पर सर्कार ने चिंता व्यक्त नहीं कौ ह, कहने 
का मतलब है कि जो ऋण हमारी सरकार ने विकास कार्या के 
लिए किया है उसका समुचित उपयोग हो रहा या नहीं। आर्थिक 
विकास निवेश से होता है निवेश से नये उद्योग खोलते है ओर 
नये रोजगार पैदा होते है परन्तु इस बजट मे निवेश का महौल 

बहुत ही खराब हो जाएगा जिससे भारत में निवेश कौ संभावना 

कम हो जाएगी जिससे सीधा सीधा असर देश कौ अर्थव्यवस्था के 

विकास पर पदेगा। देश में बिजली एवं बुनियादी सुविधाओं कौ 

अत्यंत आवश्यकता है एवं सरकार ने इसके लिए कई ad कही 
है परन्तु इन योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा इस पर बजट 

मे नहीं बताया गया है। 

at u ait की एक लीक रपट में 2004 से 2009 तक विना 

नीलामी के हुए कोयला ब्लाक से 10.6 लाख करोड का नुकसान 

हुआ है जो 2 जी घोटले से छह गुणा है, परन्तु सरकार येन केन 
प्रकरेण इस पर कार्यवाही करने कौ बजाय लीपा पाती करने पर 

तुली हुईं है इसी तरह से आयरन ओयर में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वं 

की नीति अपना कर देश के राजस्व को नुकसान पहुचाना जा रहा 

है, लोगों का विचार है कि इसमे सरकार कौ मिलीभगत थी। मेरे 

संसदीय क्षेत्र Bie में आयरन एवं अभ्रक के विशाल भंडार होने 

पर एवं सेल को कच्चे माल कौ आपूर्ति 70% Ht संसदीय क्षेत्र 

Rit से होती दै। हमने सदन मे करई बार सवाल उठाया था कि 

क्यो्यर मे एक स्टील प्लांट स्थापित किया जाये इससे सरकार को 

उत्पादन लागत मे कमी आएगी ओर यहां के रहने वाले आदिवासी 

लोगों को रोजगार के अवसर fact ओर इससे foes क्षेत्र के 

विकास के अवसर मिलेगा। परन्तु खेद के साथ सदन को सूचित 

करना पड रहा है इस पर आज तके अमल नहीं किया गया 21 

उक्त प्लांट को लगाने के लिए यहां पर प्लांट लगाने कौ सारी 

बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैँ सडक है, रेल मार्ग, पानी कौ व्यवस्था 

al 

सरकार ने खनिज संबधी नियमावली एवं भारतीय खान ब्यूरो 

के कार्य एसे है जो अवैध खनन कार्य को रोक नहीं सकते है। 

हालांकि खान कौ मंजूरी एवं उनको रियायत के अधिकार केन्द्र 

सरकार के पास ही है। 2007 एवं 2008 मेँ खनिज संरक्षण एवं 

विकास नियमावली 1988 के अंतर्गत 764 खानों का निरीक्षण किया 

गया है जिसमे 1505 उल्लंघन पाए गये है ओर केवल 22 Gad 
चलाये गये है ओर इसमे से 12 मामलों म खनन मालिकों के 
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साथ Wasi कर लिया गया। कार्यवाही के स्थान पर aaa किये 

गये इससे अवैध खनन कार्य क्या रोक पाएगे। 

देश मेँ ६800 किलोमीटर सडक fas का उदेश्य इस बजट 

मे है एवं 11472 करोड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गं मेँ निवेश दिये 

जाने का प्रावधान है एवं 1500 करोड रुपया नक्सलवाद प्रभाविते 

aa की सडको के विकास के लिए प्रावधान किया है ओडिशा 

के अधिकांश ute राजमार्ग खराब है एवं खनिज पदार्थो के माल 

की आवाजाही मे इन मार्गो का उपयोग होने से यह खराब हो 
गये है। मेरे संसदीय क्त्र wie के जोडा ब्लाक के अतर्गत 

कालीमाटी से tare जिले के अंतर्गत कंकडाहाड तक वाया 

वासपल dea होते हुए मार्गं को राष्ट्रीय राजमार्गं घोषित किये 
जाने की अत्यंत आवश्यकता है क्योकि कोयला, लोहा एवं बाक्साईर 

जैसे खनिज सम्पदा से यह भरपुर इलाका है, इस इलाके मं 

आदिवासी लोगों कौ संख्या ज्यादा है जिनको सामाजिक एवं आर्थिक 

स्थिति अन्य क्षेत्रो से अपेक्षाकृत बहुत fost हुई है। ओद्योगिक 
विकास एवं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यहां पर माओवादी 
प्रभाव बढता जा रहा है। एवं रोजगार के अभाव में यहां के नवयुवक 

माओवादी के चंगुल मे आ रहे है। सरकार से अनुरोध है कि उक्त 
प्रस्ताव को इसी बजट मै शामिल किया जाये। 

आदिवासी क्षेत्र में विकास के नाम पर इस बजट में कुछ भी 

नहीं है जो नक्सलवाद एवं माओवाद के बने का कारण Zz 

वर्तमान सरकार आदिवासी लोगों को एक वस्तु के ey A wa GT 
2) विभिन परियोजनाएं तथा कल-कारखानों कौ स्थापना के कारण 

विस्थापित आदिवासी समाज को असीम पीड़ा der ve रही 21 
सदियों से शोषित, sea, अत्याचार एवं अन्याय से पीडित 

आदिवासी समाज अपने अस्तित्व तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए 

आन्दोलित है। भारत के सबसे गरीब सभी जिले प्रायः आदिवासी 

aa मेँ पडते है। भीषण गरीबी तथा बेरोजगारी असहनीय शोषण 
ak अत्याचार से उपजे असंतोष के कारण आदिवासी युवक 
नक्सलवाद् कौ गिरफूत में आ जाते है। लो एंड आर्डर का मामला 
समञ्ञकर सरकार नक्सलवाद को समाप्त नहीं कर सकती हे। 
नक्सलवाद से प्रभावित होने के मूल कारणों तक जाना होगा। इसके 

लिए आदिवासी कल्याण के कार्य करने होगे एवं आदिवासियों को 

weg धारा में लाना होगा। खेद कौ बात है किं जनजाति मामले 

मंत्रालय कौ जो जनजाति कल्याण को स्कीमों का फायदा अनुसूचित 

जनजाति के लोगों को नहीं पहुचे रहा। 

अंडमान एवं निकोबार के ज्वार द्वीप की तरह से आदिवासी 

महिलाओं को विदेशी cadet के सामने नगा नचाया गया Zi इस 

मामले को रफा दफा कर दिया, क्या यह आदिवासी विकास Zz 
भारत सरकार नै जनजाति विशेषकर जंगलो में रहने वाली आदिवासी 

के कल्याण एवं उनको सुविधाएं दिलाये जाने के लिए केन्द्र सरकार
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ने कई केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चला रखी है परन्तु उन तक इन 
योजनाओं का 15 प्रतिशत का भाग भी नहीं पहुंच wr है इस 
तरह से अनुसूचित जनजाति कौ योजनाओं में आवंटित धन का 

दुरुपयोग हो रहा है एवं केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये कानून एवं 

दी जा रही धनराशि का उपयोग अधिकारीगण मनमाने en से कर 
रहे है। इसमे जनजाति मंत्रालय के कार्यो की समीक्षा कौ जाये तो 
तथ्य उजागर हो पाएंगे] 

इस बजर मेँ सरकार ने 11472 Hts रुपये करोड रुपये 

राष्ट्रीय राजमार्गं प्राधिकरण में निवेश करने का प्रावधान किया है 

एवं 1500 करोड रुपये नक्सलवाद क्षत्र प्रभावित में सडकों एवं 

ate मार्ग बनाने के लिए दिया है ओर 7881 करोड रुपये केपिटेल 
आउरलेट के लिए आवंटित किया है परन्तु ओडिशा की सडकां 
को हालत बहुत ही दयनीय है। ओडिशा सरकार ने आदिवासियों 

क कषत्रं के विकास करने के लिए Seria, जोडा वाया Haters, 

तेलकुई, बासपाल, बामेबारी को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के 
लिए निवेदन किया है परन्तु केन्द्र सरकार ने अभी तक इस पर 
निर्णय नहीं लिया है। इसे लम्बित विषय बनाये जाने के कारण 
ओडिशा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का विकास रुका हुआ है। इस 
प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई मूल्यवान खनिजों के अपार भंडार 

है परन्तु राजमार्गं नहीं होने के कारण यहां पर कोई उद्योग लगने 
कौ बजाय यहां के खनिज पदार्थो को ढौ कर ले जाया जाता है। 
इस प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गं को घोषित होने के कारण इन सडको 

का विकास हो सकेगा उससे हस aa के ओद्योगिककरण करने में 

सहायता मिलेगी जो देश के संतुलित विकास को दिशा प्रदान करेगा। 
मेरे संसदीय क्षेत्र wie से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्गं 215 के 

सेक्शन पानीकुईली-रमोली का निर्माण कार्य 10 साल पूर्व स्वीकृत 

हो चुका है परन्तु इस पर अभी तक कार्य आरंभ नहीं a पाया 
है। सदन के माध्यम से जानना चाहता हुं कि इसका कार्य शुरु 
क्यों नहीं हुआ है उसके क्या कारण है ओर वर्तमान में इसकौ 
क्या स्थिति इससे इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि को कोई जानकारी 
नहीं दी जाती है! यह कार्य आदिवासी aa में है ओर इस क्षेत्र 
के ओधोगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उक्त सेक्शन 
पर कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाये ओर नीति 
के परिवर्तन करने कौ आवश्यकता है तो सदन के माध्यम से 
सरकार से अनुरोध है नीति मे परिवर्तन किया जाये। राष्ट्रीय राजमार्ग 

6 कोलकता से मुम्बई बाया जामसेला-संभलपुर-क्योज्ञर होकर जाता 

है। मेरे संसदीय da wien शहर के बीच में होकर निकलता है 
इस मार्ग पर बडे वाहन के यातायात रात-दिन चलते है ओर आये 

दिन dere होती रहती है ओर दिन के समय यातायात जाम हो 
जाता है जिससे लम्बे रुट के वाहनों एवं स्थानीय लोगो को परेशानी 
होती है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर aise शहर मे एक उपरिपुल 
या बायपास कौ व्यवस्था हो जाये तो इन सब परेशानियों से निजात 
पाई जा सकती 21 
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फोरेस्ट रिजर्व लेन्ड एवं सेन्यूचूरी लेन्ड पर आदिवासी लोगों 

को बुनियादी सेवा उपलब्ध करवाने मेँ जो विकास कार्य होने चाहिए 

वे फोरेस्ट रिजर्व एवं सेन्यूचूरी लेन्ड संबंधी oral के चलते उक्त 

विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैँ जिसके कारण जंगलों मे रहने 

वाले आदिवासी लोगों को 63 साल के बाद अभी तक बुनियादी 

सेवाएं नहीं मिल पाई है जिनके कारण उन्हे नारकीय जीवन व्यतीत 

करने के लिए मजबूर होना पड रहा है। सदन के माध्यम से सरकार 
से अनुरोध है कि जनजाति के विकास मेँ एवं उनके कल्याण के 
कार्या में जो लापरवाही एवं भ्रष्टाचार हो रहा है उनके खिलाफ 
कार्यवाही कौ जानी चाहिए्। 

खान संब॑धी मालिकाना हक कै स्थानांतरण एवं इन खानों से 

राजस्व प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार रायल्टी के माध्यम से धन 

पराप्त करती है। राज्य सरकार को रोयल्टी दिये जाने हेतु Ket गुप 
ह्वार जो रोयल्टी कौ दर् निर्धारित होनी चाहिए वे तीन साल में 

एक बार होनी चाहिए जिनका पालन केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया 

जा रहा Vl राज्य सरकार को नागरिक सुविधा के लिए कई विकास 
कार्य इन खान स्थलों के पास करने होते है। aed महगाई से 
इन विकास कार्यो कौ लागत बद् रही है परन्तु रायल्टी की द्रो 
aq कई सालों से कोई agit नहीं हुई है! मेरा गृह राज्य ओडिशा, 
जिसमें ag खाने है उनसे जो रायल्टी प्राप्त हो रही 2 वह काफी 
साल पूर्वं निर्धारिते मापदडों के आधार दरों से प्राप्त हो रही है 
जो बहुत ही कम है जिनसे विकास कार्य नहीं हो पाते है। स्टडी 
गुप द्वारा जो सलाह दी जाती है उनको नहीं माना जा रहा है उसमे 
कई कमियां बताई जा रही हैँ। अगर उपरोक्त रायल्टी कौ दरे नहीं 
बाई गई तो कई राज्यों मे इन खानों मँ खनन कार्यो मेँ दिक्कत 

हो सकती है। एवं माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि 
खानों के एवज में जो रायल्टी मिलती @ इस रायल्टी में वर्तमान 

महगाई के परिवेश में इस रायल्टी की दर को बद्ाना aie 

मेरे as मे काफौ खाने है जिसमे हजारो मजदूर काम करते 
हैँ परन्तु श्रम संबंधी सुविधाओं उन्हे प्राप्त नहीं हो रही है। सरकार 

ने जो योजनाएं उनके लिए बनाई है वह भी उनको नहीं मिल रही 
al am wa टी नी कौ बीमारी मैरे संसदीय क्षेत्र aie के खान 
Tagg में आम बात हो गई है। सदन के माध्यम से सरकार से 

अनुरोध है कि मेरे संसदीय aa wien में ईम्लाईज प्रोविडेन्य फंड 
आग्रेसाईजशन के आफिस का कम्प्यूटरीकरण का कार्यं अभी तक 

नहीं हो पाया हे। 

यह बजट महंगाई को बदावा देगा एवं लोगों के जीवन में 

कई मुसीबते wel करेगा इसलिए मै इस बजट का विरोध विरोध 
करता हु। :
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श्री नारायण fag अमलाबे (tee): माननीय वित्त मंत्री 

जी ने अपने वर्षं 2012-13 के बजर भाषण के दौरान कहा है 
कि यह वर्षं भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्थान में बाधा का वर्षं है, 

इसमें दुनिया के कठिन आर्थिकं हालात की सच्चाई दिखती 21 
लेकिन भारत के विकासशील व ताकतवर अर्थव्यवस्था कौ सेहत 

पर दुनिया की उम्मीदें टिकौ हँ जिससे पता चलता है कि विश्व 
मंच पर हमारा भारतवर्षं आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण देश है। 

तमाम परिस्थितियों व परेशानियों मेँ अनुशासित निर्णय लेते हुए 

हमारे अनुभवी, परिश्रमशील व गंभीर माननीय वित्त मंत्री प्रणब दा 

नै वर्षं 2012-13 का बजट प्रस्तुत करते हुए देश कौ अर्थव्यवस्था 

की te किसान भाई पर जो मेहरबानी बनाये रखी है उसके लिये 
म aa से किसान पुत्र होने कौ साधारण हैसियत से पुनः 

आद्रणीय प्रणव दा को बहुत-बहुत धन्यवाद देता Zl 

- यूरिया के क्षेत्र में भारत कौ विदेशों पर निर्भरता कम करने 

के लिये इस बजट में उठाये गये कदम वाकई सराहनीय है, ओर 

गंभीरता से कृषि क्षेत्रों कौ दिक्कतो को दूर करने कौ भी एक 

ईमानदार कोशिश दहै। इस बजट में उर्वरक नीति के बताये रास्ते 

पर अनुशासन से यदि चला जायें तो हम आगामी 5 सालों में 

उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर होकर देश के किसानों को निश्चित 

ही एक बडी उपलब्धि ओर करई सौगते दे सकते है! 

गांवों मे बसे भारत की आत्मा, कृषि aa है। बजट में इसे 
प्राथमिकता का क्षेत्र बनाये रखने के लिये मै सरकार को कोरि-कोरि 

धन्यवाद देता हूं! इस वर्षं परियोजना का खर्च 17 हजार 123 करोड 

से बदाकर 20 हजार 208 करोड रुपये किये जाने कौ प्रशंसा कौ 

जाना चाहिये। यह कदम युपीए-2 सरकार कौ चेयरमैन आदरणीय 

सोनिया जी, प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी व उदारमना 

वित्त मंत्री प्रणब्र दा कौ किसानों कौ प्रति गहरी संवेदना को दर्शाता 

हे। 

7 चैत्र, 1934 (शकः) 

राष्ट्रीय कृषि विकास परिव्यय 7 हजार 860 करोड से बाकर 

9 हजार 217 करोड रुपये किया जाना सराहनीय है। साथ ही पूवीं 

भारत क्षत्र को तरक्कौ के लिये भी अतिरिक्त धान उत्पादन के 

लिये 400 करोड रुपये से बाकर 1,000 करोड रुपये का प्रावधान 

करना बिलकुल af है ओर स्वागत योग्य 21 

कृषि कार्यं में उत्पादकता sem के लिये उपयुक्त प्रोद्योगिकौ 

परे जोर देने व किसानों की दक्षता के प्रावेधानों को अमल में लाने 

के लिये मंत्रालय से लेकर खेत तक निरन्तर जोर दिये जाने से 

निश्चित ही बेहतर परिणाम आएगे। 

*"भाषण सभा परल पर् रखा गया। 
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इस बजर मेँ कृषि ऋण का लक्ष्य बदाकर 5 लाख 75 हजार 

करोड रुपये किया जाना किसानों कौ जरूरत & मुताबिक है। मे, 
माननीय वित्त मत्रीजी से भविष्य में इस पर ओर ज्यादा रहमदिली 
कौ मांग करना Aen किसान क्रेडिट are योजना में संशोधन 
कर se एरीएम ae में बदले जाने से किसानों का तालमेल 

आधुनिकता से adm ओर सुविधाओं मे भी ओर अधिक इजाफा 
होगा। 

अन्त मै, मैं, वही बात दोहराना oem जो कि fara 3 वर्षो 
से निरन्तर इस सदन में आम बजट के पश्चात अपने भाषण के 
दोरान कहता आ रहा <i इस बजट यें भी 7 प्रतिशत की द्र पर 
अल्प अवधि कौ दर् पर अल्प अवधि कृषि ऋण जारी रखने व 

समय पर अदायगी होने पर 3 प्रतिशत कौ राहत बनाये रखने के 
लिये पुनः आभार व्यक्त करता Fl सरकार ने आने वाले समय 
मे इस मद में ओर अधिक उदारता के आवाहन के साथ, कठोर 
अनुशासन कौ अर्थव्यवस्था कौ जरूरत के समय A भी, कृषि क्षेत्र 
के लिये उक्त सुविधाओं को बनाये रखने ओर राहत देने के लिये 
में माननीय वित्त मत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हू। 

*श्री भाउसाहेव राजाराम वाकचौरे (शिरडी); माननीय वित्त 

मत्री जी ने सदन मेँ प्रस्तुत किये बजट में कई एेसे मुदे हैं, जिन 
से मै सहमत नहीं Gi वित्त मंत्री महोदय ने जहां एक ओर आयकर 
में we देकर राहत दी है, वहीं दूसरी ओर उन्होने 46 हजार करोड 
रुपये के अप्रत्यक्ष कर लगाकर आम जनता पर बो डाला है। 
इस से मुद्रा स्फीति कौ दर में बदढोतरी होगी परिणामी महंगाई में 
ae होगी ओर पहले ही महंगाई कौ मार डेल रही देश कौ 
आम जनता की हालत ओर बदतर होगी। 

कृषि हमारे देश के करोडों लोगों का मुख्य व्यवसाय है। कृषि 
मे लागते अधिक होने व आमदनी कम होने से कई से कई किसान 
कजा के ae से आत्महत्या कर चुके है। सरकार ने खाद् उर्वरक 
व ta उत्पाद al पर सब्सिडी कम करने का इशारा किया Zi 
इससे उर्वरकों कौ कीमतों में बदोतरी eh डीजल महगा होगा 

व इन सभी का परिणाम कृषि लागत पर होगा। कृषि में लागतं 

खर्चा भी बदेगा। 

सरकार को frag, उर्वरक, अच्छे बीज, कीटनाशक fart 

को उपलब्ध कराने चाहिए। दूसरी हरित क्रांति को लाना आवश्यक 
21 कृषि विज्ञान deat को अपना काम मुस्तैदी से करना चाहिए्। 
oe किसानों को अच्छी जानकारी देना आवश्यक है। 

सरकार को पावर, तेल, कोयला इत्यादि आधारभूत संरचना का 
उत्पादन TST होगा। आज हम अपनी आवश्यकतां का 80 प्रतिशत 

तेल, 30 प्रतिशत कोयला व लगभग 40 प्रतिशत उर्वरक विदेश से 

*+"भाषण सभा परल पर रखा गया।
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आयातं कर रहे 21 यह खेद का विषय है। क्या हमारे पास संसाधनों 

की कमी है? क्या हमारे पास कामगा कौ कमी है? यह आयात 

क्यों किया जाता है? श्रम व आभूषण के क्षेत्र मे हमारे कई 
कामगार कार्य कर रहे है, इस क्षेत्र से हमे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो 
रही है। इस क्षेत्र पर कर लगाकर सरकार ने ओर अधिक ate 

बढाया है। सरकार इस क्षेत्र पर एक्साईज SE खत्म कर 4 

कस्टम Sel set से सरकार की आय बढी है 2 लाख के ऊपर 

वाले व्यवहार पर 1 प्रतिशत इनकम टैक्स लगाने का जो प्रस्ताव 

है उसे वापस लिया जाए। सोने के आयात पर जो Sah प्रतिशत 
से 4 प्रतिशत बाई है वह अधिक है। उसे 1 ही प्रतिशत रखा 
-जाय। महोदय इन उद्योगों में 2 करोड से अधिक लोग काम कर 

रहे हैं, जौ गरीब तबके मेँ आते है उन कारीगरों को ध्यान रखना 

चाहिए। 

मेरे चुनाव क्षेत्र महाराष्ट के शिरडी के पास एके wad 

विकास का प्रस्ताव है, मै wen उसे जल्द पूरा किया जाय, जिससे 
शिरडी जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। महाराष्ट 
मे फलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, परन्तु उचित 

संसाधनों के अभाव में फल उत्पादक इसका लाभ नहीं उठा पाते 

है। मै माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हुं कि खाद्य 
प्रसस्करण मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार के सहयोग @ अधिक 

मात्रा मे खाद्य प्रसंस्करण saa लगाए। fras क्षेत्रों के लिए बजर 

मे बेकवई रीजन We फंड को बारहवीं पंचवर्षीय योजना तक बदन 
तक का प्रस्ताव है। महाराष्ट के मराठवाडा, विदर्भं व कोंकण क्षत्र 

के विकास के लिए इस फंड से सहायता प्रदान कौ जाय। काले 
धन परे सरकार एक श्वेत पत्र लाने जा रही ZI 

इस पत्र मे हवाला मार्ग से जो राशि विदेश जाती है ओर 

वहां से पीएन नोर के सहारे एफएलएल के gre फिर देश में आती 

है। इस का विस्तृत उल्लेख किया जाए। सरकार पीएन पर प्रतिबन्ध 

क्यों नहीं लगा पायी? इन कारणों का भी समावेश श्वेत पत्र में 

किया जाय। 

*श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): मेँ अपनी बात का 
प्रास्म इस देश के महान नेता स्व. चौधरी चरण सिंह जी के इस 
वाक्य a कतरा हूं कि ‘ak ae को सबल बनाना है तो सभी 
को पुरुषार्थं करना होगा" मै आदरणीय वित्त मत्री जी को इस 

बजट मे किये गये विभिन प्रावधानों के लिए धन्यवाद प्रेषित करना 

चाहता हू, जब विश्व की अर्थव्यवस्था भारी संकटों के दौर से गुजर 
रही है, एेसे में भारत की आर्थिक स्थिति को दुष्टिगत रखते हुए 
बजट बनाना एक मुश्किल कार्य है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था 

कि सुदृढ मे आज भी मुख्य भूमिका भारत के किसानों ओर मजदृरो 
द्वार किया जा रहा कठिन श्रम एक महत्वपूर्ण वजह 21 मै माननीय 

"भाषण सभा परल पर् रखा गया। 
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वित्त मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हू कि भारत के किसान 

at को सबल बनाने से ही इस देश कौ उन्नति संभव है। इससे 
पूर्वं भी गै अनेकों बार सरकार को यह बात कह चुका हूं कि 

कृषि कोई एक बहुत व्यवस्थित उद्योग नहीं है ओर किसान उसके 
विकास के लिए दिए गये ऋण को कृषि संबंधी व्यापार में खर्च 

करने के स्थान पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने मं 

खर्च कर देता है। वह इसी प्रकार ऋण के जाल में फसता चला 

जाता है। देश में विभिन स्थानों पर किसानों द्वारा कौ जा रही 
आत्महत्याएं इस तथ्य को उजागर करती है। मेरा gana है कि 
यदि किसान कि आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो उसे उसकी फसलों 
का उचित दाम देना व सूदखोरों के चुगल से निकालना होगा। 
उदारहण के तौर पर मैं देश के सबसे संपन्न कृषि क्षेत्र पंजाब 

व हरियाणा के किसानों कि वास्तविक स्थिति को इस सदन के 

सम्मुख लाना चाहता gi वहां के किसान पूरी तरह आढतियों के 

ऋण जाल मे फंसे हुए Zi 

बजट पर होनी वाली इस चर्चा के द्वारा मै इस सदन का 
ध्यान भारत के भीतर पनप रहे विभिन दो वग को ओर दिलाना 
चाहता हूं जिसके एक हिस्से में वो पुराना गरीब आदमी हैँ जिसकी 
स्थिति अब से 100 वर्षं पहले भी एेसी थी जिसके पैरों मेन जुते 
थे न दो वक्त का भोजन, वह आज भी उसी स्थिति मेँ है। विकास 
से कोसो दूर उस व्यक्ति के पास आज भी अपने बच्चों को 
आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना असंभव है उसके पास न पीने 

का पानी दहै, न बीमारी के ईलाज at सुविधा 2, न बिजली, न 
शिक्षा है, जो बाद व सूखे का अव भी उसी प्रकार सामना कर 
रहा है। व दूसरी ओर एक नव ores हिन्दुस्तान है जो आवश्यक 
आवश्यकताओं कौ पूर्ति हो जाने के बाद निरंतर विलासिता कौ ओर 

अग्रसर हे। 

यह हमारे समाज का विरोधाभास है कि किसान पिछले वर्ष 

दो लाख पचास हजार रन खाद्यान का उत्पादन कर भी आत्महत्या 
के मुहाने पर है। व दूसरी ओर सरकारी आंकड बताते हँ कि 70 
करोड मोबाइल धारक भारत मेँ मौजूद है। यह एक Gee विडम्बना 

है कि इस राष्ट की सभी योजनाएं उस सबसे गरीब तबके को 
दुष्टिगत रखते हुए बनती है लेकिन उसका लाभ नव उपभोक्तावादी 
वर्गं उठा रहा है, अपने तर्क के पक्ष में, भँ यहां किसानों एवं 
गरीब आदमी को दी जाने वाली डीजल, मिट्टी के तेल कौ सन्सिडी 

का उल्लेख करना आवश्यक BARA Fl एक आंकडुनुसार भारत 

वर्ष की आबादी का 12% ही उस किसान af से आता दहै जो 
कृषि उपज के लिए डीजल व घर मेँ उपयोग करने कै लिए 

कैरोसिन का प्रयोग करता है। जबकि बकाया 88% डीजल, कैरोसीन 

उद्योग veal मे, महगी कारों मे, यातायात सुविधाओं सब्सिडी गरीबों 

के लिए कहकर न्यायसंगत साबित करने की कोशिश की जा रही 

है। सब्सिडी किसान, गरीब के लिए है। इस पर मेरा gaa है कि 
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हम वास्तविक गरीबों को बी.पी.एल ae द्वारा व किसानों को 

किसान sige ars द्वारा चिहित कर उनकी आवश्यकता अनुमान 

अनुसार नकद उनके खातों मे जमा करवा दे व उच्च धनद्य वर्ग 

को मिलने वाली सब्डिसी को समाप्त कर दे। मेरा स्पष्ट मत है 
fe te करके हम इंडिया ओर भारते के फर्क को समाप्त कर 

wat ओर जो ema प्रथम कर्तव्य, पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ 

पहुंचने का होना चाहिए उसे पूरा कर Fa 

मेरा यह भी मत है कि अब समय आ गया है कि हम 
Teta को राजनीति से एवं सत्ता में बने रहने के उपकरण से 

ऊपर उठकर We व लोकलुभावन नीतियों को त्यागकर वास्तविकता 

के कठोर धरातल पर चलने का प्रयास कर, समाज में फैले विभिन 

रोगों की दवा weal तो जरूर साबित होगी लेकिन लम्बे परिपरकष्य 
म हम कल्याणकारी राज्य कौ स्थापना कौ ओर अग्रसर St हमें 

अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी ओर देश का आधारभूत ढांचा 

जिसमें कुपोषण से मुक्ति, अच्छी शिक्षा, समान चिकित्सा सुविधा, 
अच्छी Veh, देश के अंतिम स्थानों तक wa वाली रेल 

व्यवस्था, SR मानकों के आधार पर विमानन सुविधा व हर् 

हाथ को काम देने कौ योजना बनानी होगी। हमें यह भी सोचना 
होगा कि इस समय विश्व कौ सबसे बडी आवश्यकता ऊर्जा के 
उत्पादन को हम देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। 

[ अनुकाद | 

श्री राजय्या सिरिसिल्ला Canna): माननीय वित्त मत्री जी 

ने अपने ठोस अनुभव के आधार पर एक चालाकी भरा बजर तैयार 

किया 21 4 इसे fiat बजट vem क्योकि इसमे अर्थव्यवस्था 
को वर्ष 2011-12 के दौरान 6.9 प्रतिशत के स्तर से वर्ष 2012-13 
के दौरान जीडीपी में 7.6 प्रतिशत तक ले जाने का प्रस्ताव है। 

यह बडे संतोष कौ बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ओर 

इसकी वित्तीय हालत वैश्विक मंदी के बाद भी संभली हुई हे। 
भारतीय अर्थव्यवस्था के समष्टि संकेतक वैश्विक संकट ओर उसके 

बाद की हालत के Heh Ba सकते ZI 

देश दोहरे अंको वाली मुदास्फीति को सफलतापूर्वक नियत्रित 
कर सकता है। मुद्रास्फौति को नियंत्रित करने कै लिए अपनायी गई 

मौद्रिक ओर राजस्व नीतियों का saat अर्थव्यवस्था के अन्य 

संघटकों पर असर पडा। देश अपने लक्षित विकास दर को प्राप्त 

नहीं कर सका। विशेषकर प्रत्यक्ष करों ओर विनिवेश के माध्यम 
से संसाधनों को जुटाने के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया जा 
सका। जबकि दूसरी ओर उर्वरकों, खाद्य पदार्थं एवं gual पर उच्चे 

सन्िडी के परिणामस्वरूप व्यय मेँ वुद्धि eel इसी कारण राजस्व 
ओर व्यय के बीच का अंतर बदा एवं इसलिए राजकोषीय घाटा 
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5.9 प्रतिशत तक पहुंच गया। इस प्रकार एक ओर Wea कारण 

व कम प्राप्ति तथा दूसरी ओर अधिक खचं ने अर्थव्यवस्था कै 

वित्तीय wae को पटरी से नीचे उतार दिया। वर्तमान बजर में इसे 

फिरसे पटरी पर लाने की कोशिश की गई है। 

इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 के दौरान 7.6 प्रतिशत वृद्धि 

दर को प्राप्त करने के लक्ष्य में राजकोषीय घाटा को वर्षं 2011-12 

के 5.9 प्रतिशत से घटा कर AY 2012-13 में 5.1 प्रतिशत करने 

का प्रस्ताव है। हालाकि अगले वर्ष अर्थात् 2012-13 12 वीं पंचवर्षीय 

योजना का पहला वर्षं भी है। जिसके तहत संपूर्ण पांच वर्ष अर्थात् 

2012-2017 कौ अधिक के दौरान 10 प्रतिशत वृद्धि द्र को हासिल 

करने का लक्ष्य रखा गया ti इतनी बडी वृद्धि कर को हासिल 
करने के किए वित्त मंत्री ने इस बजट मेँ कतिपय कठोर निर्णय 

लिए है। 

इस बजट मे पांच उदेश्य कौ पहचान कौ गई है यथा घरेलू 

मांग प्रेरित विकास, निजी निवेश में उच्च वृद्धि का तीव्र पुनरुद्धार, 

कृषि ओर मुख्य अवसंरचना क्षेत्र कौ बाधाओं को दूर करना, 

कुषोषण कौ समस्या को दूर करना ओर करना, ओर कालाधन एवं 
भ्रष्टाचार कौ समस्या को दूर करते हुए सेवा प्रदान करने कौ प्रणाली 

में सुधार करना। इस बजट में इन पांच उद्ेश्यों के लिए रोडमैप 

बनाया गया है। | 

इस बजट मेँ राजकोषीय समेकन के बारे में चर्चा की गई 

है जिसे राजस्व व्यय के बेहतर प्रबंधन से प्राप्त किये जाने का 
प्रस्ताव है ताकि आस्ति सृजन संबंधी व्यय जैसे पूजी व्यय के लिए 
संसाधन जुराया जा सके 

इन सब्सिडियों को बेहतर तरीके से लक्षित करते हुए वर्ष 

2012-13 मे se जीडीपी को जीडीपी के 2% तक ye जाने 

का प्रस्ताव भी zl 

वित्त मत्री ने कर संबधी नियमों में सुधार लाने के लिए 

^" प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक '' ओर वस्तु ओर सेवा कर विधेयक" ' 

को अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया है। 

वर्षं 2012-13 के दौरान विनिवेश के माध्यम से 30000 करोड 

रुपए जुटाने का प्रस्ताव है। सरकार वर्षं 2011-12 के दौरान 

विनिवेश से 40.000 करोड रुपए के लक्ष्य कौ तुलना मे केवलं 

14.000 करोड रुपए ही जुरा सकौ। 

वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर कौ वसूली मे कमी एवं विनिवेश 

के माध्यम से कम पूजी जुटाने के कारणों के बारे में कुछ नहीं 

बताया है। इसे 2012-13 में दोहराया नहीं जाना चाहिए।
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एफडी आई को प्रोत्साहन देकर निवेश के परिवेश को बेहतर 

बनाने एंव विदेशी निवेशकों में कर अनिश्चितता को दूर करने के 

लिए अग्रिम मूल्यन wala करने का विचार है। बजट में पूजी 

बाजर मेँ सुधार लाना भी शामिल है। वित्तीय क्षेत्र मेँ सुधार के 

लिए नए कारण बनाने का प्रस्ताव है जिसमें सूक्ष्म वित्तीय wee, 

राष्ट्रीय आवास बैक लघु ओद्योगिक dat एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैक 
आदि शामिल zi 

अर्थव्यवस्था मे सुधार करने एवं तेजी लाने के लिए मजबूत 

अवसंरचना कौ आवश्यकता है जिसमें विद्युत कोयला, tetera 

ओर प्राकृतिक गैस, रेलवे, नागर विमानन ओर दूरसंचार शामिल 
है। मुख्यतः जल विद्युत ओर परमाणु स्रोतों से विद्युत उत्पादन बहाने, 

मुख्यतः भूमिगत खनन के माध्यम से कोयले के उत्पादन को बढाने 

कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन को बदावा देने परिवहन क्षेत्र मुख्यतः 

रेलवे कौ क्षमता का समर्पित माल भादा गलियारे का निर्माण कर 

विस्तार तुरंत करने कौ आवश्यकता है। इन सबके लिए बहुत 
अधिक धन कौ आवश्यकता है। जिसका प्रस्ताव इस बजर में 

सार्वजनिक निवेश एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी करके किए जाने 

की आवश्यकता है। | 

वित्त मत्री ने ge सीमा मं वृद्धि कर आयकर के भार को 

कम कर दिया है तथा इससे संग्रह मे 4500 करोड रुपए कौ कमी 
आई है। नकारात्मक सूची मे शामिल सेवाओं के अथवा सभी 

सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया गया है तथा इसे 10 
प्रतिशत से बदा कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। यह थोडा 

अधिक है ओर मँ चाहता हूं कि वित्त मंत्री इसे केवल 10 प्रतिशत 
रखे। 

पान मसाला, TE, Va वाले तंबाकू, अप्रसंस्कृत sarge, 
wel, सुगंधित तंबाकू wea पर भारी उत्पाद शुल्कं लगाया जाए। 

fad मंत्री ने इन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क का उल्लेख नहीं किया 

है जिससे स्वास्थ संबधी समस्याएं हो रही है तथा यह युवाओं मेँ 
अधिक हो रही हे। 

वित्त मत्री का 2012-13 के दौरान सेवा कर के माध्यम सै 
18660 करोड रुपए जुटाने का प्रस्ताव है। सीमा शुल्क ओर उत्पाद 
शुल्क संबंधी इनके प्रस्तावों से राजकोष को 27.280 करोड रुपए 

fret संपूर्ण रूप से देखा जाए तो एक ओर वित्त मत्री नै 4500 
करोड रुपए कौ राहत दी है जबकि दूसरी ओर उन्होने आम जनता 
पर प्रत्यक्ष करो का 45940 करोड रुपए का ate लाद दिया है। 

इस प्रकार निवल भार 41440 करोड रुपए है। सरकार को हमेशा 

प्रत्यक्ष करों के माध्यम से संसाधन qe चाहिए जिससे आम 
आदमी पर कम से कम भार GEM! इससे मुद्रास्फीति में बदोतरी 

नहीं होनी चाहिए। 
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कुल मिलाकर यह अच्छा बजट है ओर् मै बजट प्रस्तावों का 
समर्थन करता हू। 

( हिन्वी) 

उपाध्यक्च महोदयः श्रीमती हरसिमरत कौर बादल आप बोलिप्। 

( अनुवाद 1 

श्रीमती हरसिपरत कौर बादल (भरिडा): धन्यवाद, महोदय, 

विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में 

नरमी आई है, हमारे लोग इस परिवेश मेँ आश्रय के लिए लाए 

ओर आम बजट की बार जोह रहे है तथा वे we के समक्ष 
सुनौतियों का सामना करने के लिए अर्थव्यवस्था को सुपरिभाषित 

ओर विकासोन्मुखी मार्ग पर ले जाने के लिए सरकार के निर्णायक 

निर्णय कौ प्रतीक्षा भी कर रहे ai 

यद्यपि qa अपने विकासोन्मुखी वित्त मत्री के कौशल ओर ज्ञान 
के बारे मे कोई संशय नहीं है तथापि मै 2012-13 के प्रस्तुत किए © 
गए बजट मेँ योजना के अभाव एवं नीति निर्माण मेँ उत्साह कौ 
कमी को अस्वीकार नहीं कर सकती। देश को आर्थिक वृद्धि के 

वित्तीय संकट में ते जाने, सार्वजनिक ओर निजी निवेश में प्रतिकूल 

मंदी, उच्च मुद्रा walla ओर अधिक बेरोजगारी से देश को बचाने 
के लिए एवं एसे सभी मुदो का समाधान करने के लिए जो आज 

आम आदमी को प्रभावित कर रहे है जैसे कि कीमतों मेँ वृद्धि 
मुद्रास्फौति , बेरोजगारी भ्रष्टाचार आदि के लिए वृद्धि संबंधी रणनीति 
सहित एक सुधारवादी बजट लाया जाना चाहिए Ml AM यह Hed 

हुए खेद है कि बजर में इनके समाधान के लिए कुछ भी नहीं 
है बल्कि माननीय वित्त मत्री द्वारा, प्रस्तुत किया गया लेखाओं का 
विवरण मात्र है। 

अपराहन 3.07 बजे 

[श्री पीसी. चाको पीठासीन हए] 

महोदय, यदि मै आज आम आदमी कौ भावनाओं को व्यक्त 
करूं तो मेरे यह कथन गलत नहीं होगा। कि आज आम आदमी 

के प्रत्येक कार्य कलाप पर कर लगाया गया है। यदि वह कमाता 

है तो उस पर कर पर लगाया जाता है। यदि बह बेचता है तो 
उस पर कर लगाया जाता है यदि वह खरीदता है तो उस पर कर 

लगाया जाता है, यदि वह सडक का उपयोग करता है तो उसे 

चुगी कर का भुगतान करना होता है। यदि वह पानी का उपयोग 
करता है तो व्ह कर का भुगतान करता है। यदि वह बिजली का 
उपयोग करता है तो वह कर का भुगतान करता है, यदि वह बचत 

करता है तो वह कर का भुगतान करता है तथा यदि वह मनोरंजन
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भी करने जाता है तो उसे FANS कर देना पडता है। यह सरकार 

खाने ओर सोने के अलावा आम आदमी के हर चीज पर कर 

लगाती 2 

अतः यदि हम इन उत्पाद शुल्क करों शिक्षा उपकर, चुगी, 

वैर एवं अन्य विभिन प्रकार के od कौ गणना करर तो मेरा यह 

कहना गलत नहीं होगा fe आम आदमी अपनी कमाई के आधे 

का कर भुगतान करके रूपमे करता हे। कमाई के as हिस्से 
का भुगतान कर के रूप मै करने के पश्चात कम से कम इस 

बजर से वह अम्मीद करता है कि इससे बडी जरूरतों का समाधाम 

होगा जिससे मूल्य वृद्धि मे कमी आएगी। हमारे युवकों ओर उनके 
बच्चों को अच्छा ओर बहनीय स्वास्थ्य ओर शिक्षा, कौशलं विकास 

सुविधाएं, नौकरियों के अवसर देकर कृषि संबंधी संकट, किसान के 
मामलों का समाधान होगा, अर्थव्यवस्था ओर उद्योग सक्रिय होगे 
ओर देश समृद्धि ओर प्रगति कौ ओर आगे adm यह वही है 
जिसके लिए आम आदमी बजट का तरफ tad है। 

लेकिन, महोदय, मेँ दुर्भाग्यवश महसूस कर रहा हूं कि सरकार 

इन सभी मुद्दों के समाधान में असफल रही है। उनकी कथनी 

ओर करनी मे अंतर 214 कहते हैँ कि वह पुनः कार्य कर रहे 
है, वह वादा करते है कि वह मूल्य कम करने का काम कर् 

रहे है। लेकिन वह क्या करते है? बह सेवा कर को 10 से 12 
प्रतिशत aa है, जिससे मूल्य वृद्धि होती 21 वह कहते हैँ कि 
गरीबी कम करने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य कर रहे Zi वह 
सभी गरीबी रेखा को 321 रुपये प्रति व्यक्ति आय से कम करके 

261 रुपये कर रहे है जिसे अब ग्रामीण ओर शहरी क्षेत्रं मे कम 
करके प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 271 रुपये 221 रुपये कर दिया 

गया है। अब यह गरीबी रेखा et इसलिए इस सभी से ta प्रतीत 

होता हे कि यह सरकार केवल गरीबी रेखा को नीचे लाने मेही 
रूचि रखती है, लेकिन गरीबी कम करने मेँ नहीं। उनके लिए गरीब 
आदमी मतदाता मात्र है। उनके कष्टो से उनको कोई लेना-देना 

नहीं है। 

महोदय, इसलिए मेँ इस सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं 
चूकि वे आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य शिक्षा जल ओर स्वच्छता 
पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2 प्रतिशत खर्च कर रहे है। 
इसे भी उन्होने कम किया है सामाजिक क्षेत्र कौ कौमतों पर वर्षं 

2011-12 के बजट का सकल घरेलू उत्पाद का व्यय 14.8 प्रतिशत 

से कम करके इस बजट मे 14.7 प्रतिशत कर दिया 21 जबकि 
स्वास्थ्य, शिक्षा, जल ओर स्वच्छता कौ बटती मांगों को पूरा करने 
के लिए राशि वास्तव में दो गुनी होनी चाहिए जिसकी बहुत लोगों 
द्वारा मांग की गई है ओर यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल 
विकास द्र नहीं बद बल्कि कर् अदा करने वाले व्यक्तियों का रूपया 

आम आदमी, गरीब ओर किसान तक पहुचे। 
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महोदय, मै तीन मुख्य मुद्दे उठाना चाहती ai यदि हमारी 
जनसंख्या के 60 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हँ ओर 70 प्रतिशत 

भारत गांवों में निवास करता है, तब ग्रामीण समृद्धि समग्र विकास 

का मुख्य मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? आज जब कृषि हमारी 

अर्थव्यवस्था की रीद् का हद्डी है ओर देश भयंकर कृषि संकट 
का सामना केर रहा है, क्योकि सरकार कृषि पर पर्याप्त धनराशि 
खर्च नहीं कर रही है, इस पर पूरा खर्च किए जाने कौ आवश्यकता 

है, क्योकि इस सरकार ने आर्थिक सुधारों के नाम पर राजसहायताओं 
को इस सीमा तक कम किया है कि किसानों को उर्वरक ओर 

पेटोलियम उत्पादों के aed मूल्यों से परेशानी हो रही है। उर्वरक 

राजसहायता को 90,000 करोड रुपये A घराकर 60.000 करोड 

रुपये कर दिया है। पेटोलियम सजसहायता को 68 000 करोड रुपये 
से घटाकर 43,000 करोड रुपये कर दिया हे। लेकिन वस्तुओं कौ 
कीमतें नामतः बीजों, खाद्, मशीनरी ad गुना बढ गईं हें, ओर 

इसके अतिरिक्त मंत्री ने बताया पेटलियम पर से राजसहायता ओर 

कम कौ जाएगी जिससे भविष्य मेँ कीमतों मे ओर भी वृद्धि हो 

रही ZI 

सभापति महोदयः आप समाप्तं alfa 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः हाल ही के नौ महीनों में 
उर्वरक की कीमतें 80 प्रतिशत तक ag गई ti पिछले कुछ वर्षो 

में डीजल कौ sted 50 प्रतिशत ae गईं ह। लेकिन हर वर्ष 

न्यूनतम समर्थन मूल्य मुश्किल से केवल 5 प्रतिशत We का ओर 

मुश्किल से 8 या 9 प्रतिशत चावल का बता है। इसलिए सरकार 
नीतियां बना रही है जो कृषि को अव्यवहार्य बनाने के लिए मजबूर 

कर रही है। आज लाखों किसान आत्महत्या कर रहे है क्योकि 
सरकार इस बात का समाधान नहीं कर रही है कि किसान कर्ज 
मे क्यों डूब रहे है, लेकिन सरकार इस मामले को पूर्णतः अनदेखा 
कर रही है। 

इसलिए मै, अपने राज्य पंजाब का एक उदाहरण देना चाहती 

हू हमारे पास भारत की जमीन का 2 प्रतिशत है ... (व्यवधान) 

सभापति म्रहोदयः आपका समय समाप्त हौ गया, कृपया 

समाप्त कीजिए। 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः महोदय यह एक बहुत 

महत्वपूर्ण मुद्दा ZI 

सभापत्ति महोदयः आप एक मिनट ओर ले लीजिए ओर 

समाप्त कीलिए। 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः महोदय, मुके कम कम पांच 

मिनट समय चाहिए। मै अपनी पार्टी से बोलने वाली अकेली व्यक्ति 

ह्। कुक सदस्यो ने 15 मिनट बेला है। मै आपसे अनुरोध करती 

हु आप we बोलने के लिए पांच मिनट का समय.द।
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सभापति महोदयः कृपया बहस न करे, दौ मिनट ओर ले 
लीजिए ओर समाप्त at, आपका समय समाप्त हो चुका है। 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण 

मुद्दा है। इसलिए मै आपसे सुनने का अनुरोध करती हू। मेरे राज्य 
के पास भारत की जमीन कौ 2 प्रतिशत है। हम we का 50 

प्रतिशत खाद्यान उत्पादन करते हे। आज, यदि पंजान को खाद्यान 

उत्पादन से रोकने के लिए मजबूर किया जाता है जो fava की 
दूसरी सबसे बडी आबादी को भोजन देता है, तो महोदय, आप 
मुञ्चे बताइए, तो हमारे देश में खाद्यानों का संकट नहीं होगा? 

तत्पश्चात, यदि पंजाब खाद्यान उत्पादन नहीं Hen है, तो सरकार 

को अनन आयात करने के लिए मजबूर होना पडेगा! आज विश्व 
में हर एक सातवां व्यक्ति भारतीय है। इसलिए, यदि wert का 
आयाते किया गया तो, इससे न केवल देश मे अन का संकट 

पैदा होगा, बल्कि इससे विश्व व्यापी अन संकट पैदा हो जाएगा। 

इसलिए जब एक इतना छोरा राज्य जो राष्ट कौ खाद्य सुरक्षा 

सुनिश्चित करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, 
यह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक के विषय मेँ बात करती है लेकिन 
उस राज्य करौ परिसंपति कौ बात नहीं करती जो खाद्य सुरक्षा 
सुनिश्चित कर रहा है। 

मै इस सदन में कर्कश आवाज में बेशुमार चिल्लाई हू कि 
मेरे राज्य का जलस्तर इस सीमा तक कम हो गया है कि नासा 
ने कहा है कि अगले 15 वर्षो में पंजाब रेगिस्तान में तब्दील हो 
जाएगा क्योकि हमारे पास 150 वर्षं पुरानी सिंचाई प्रणाली है ओर 

इस प्रणाली से रिसाव के कारण 30 प्रतिशत पानी की हानि हो 
जाती है। हम इस प्रणाली के yen के लिए केवल 5000 रुपये 

मांग रहे हँ लेकिन यह सरकार विभिन्न योजनाओं पर मुक्तहस्त 

से व्यय कर सकती है, लेकिन इसके पुनरुद्धार हेतु 5000 रुपये 
नहीं दे सकती है जिससे we की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए। बैठ जाइए। 

श्रीमती हरसिपरत कौर ब्रादलः महोदय, 2008-09 में इस 
सरकार ने किसानों को 70.000 ets रुपए का ऋण दिया MI 
एक किसान, जो देश को करीब 50 प्रतिशत खाद्य सुरक्षा देता है, 
लेकिन बदले में उसे महज एक प्रतिशत खाद्य सुरक्षा ही मिलती 
है. (व्यवधान) 

सभापति महोदयः बैठ जाइए। आपका समय समाप्त हो चुका 
हे। 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः महोदय, यह मेरा अंतिम 
ओर न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरे राष्ट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 
fag हे। यदि आपको ग्रामीण खुशहाली की फिक्र है, तो महोदय, 
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आपको स्वामीनाथन आयोग कौ सिफारिशे लागू करनी होंगी, जिसके 

मुताबिक किसान को उसके उत्पादन कौ लागत ओर उस पर 50 

प्रतिशत मुनाफा मिलेगा। यदि किसान के पास पैसा है, तो उसे 
फिर खाद्य सुरक्षा कौ आवश्यकता नहीं है। वह अपना खाना खरीद 
सकता है ओर अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल दूसरी जरूरी चीजों को 
खरीदने में कर सकता है, जिससे अन्य उद्योगों तथा उपभोक्ता 

वस्तुओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस सूत्र को अपनाकर आप अन्य 
राजसहायता के अपने ate को क्यों नहीं घटाते तथा किसानों को 

आत्मनिर्भर बनाकर सशक्त क्यो नहीं करते? इस मामले में, आप 
अपने पैसे का इस्तेमाल बुनियादी स्वास्थ्य ओर शिक्षा संबंधित 
सुविधाओं के लिए क्यों नहीं करते, जिसकी हमारे देश को जरूरत 
है ...(व्यवधान) 

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीलिए। यह कोई तरीका 
नहीं है। आपके लिए qa कितनी बार समय बढाना पडेगा? 

..-(व्यकधान 

श्रीमती हरसिमरत कोर बादलः महोदय, मुञ्चे अपने रान्य 
के अहम fag उठाने के लिए सिर्फ दो मिनर चाहिए ...(व्यवधान) 

सभापति deter: सिर्फ एक मिनर में समाप्त कीजिए, 

अन्यथा मै दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित 
mam 

... (ATE) 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः अगर हम अपने देश के 

स्वास्थ्य कौ दशा aa; अगर हम बुनियादी चीजों जैसे मातृत्व मृत्यु 
द्र कौ ओर देखें, तो पाएंगे कि यहां यह दुनिया में सबसे ज्यादा 

हे। शिशु मृत्यु दर भी काफी अधिक है। पिछले कुछ वर्षो मे, हमें 
सिर्फ एक wa अस्पताल मिला टै। देश कौ जनसंख्या तीन गुनी 
हो चुकौ है, We हमारे पास ‘wa’ जैसै सुविधाएं नहीं है। 
...( व्यवधान) 

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, आप जो भी बोल रही 
है, उसे gata मेँ शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए्। 

wee (व्यवधान) * 

**श्री एम.के. राघवन (कोसिकोड) : मे इस बजट को अपना 
समर्थन देना mem, क्योकि इसमे सभी वर्गो कौ समस्याओं की 

बात कौ गई है। इतना ही नहीं, इसमे we रूप से समावेशी 

*"कार्यवाही -वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया। 
**+भाषण सभा पटल पर रखा गया)
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विकास कौ बात भी की गर्ह हे। कृषि ओर सेवा क्षेत्र में हमारा 

देश अच्छा काम कर रहा है। साथ ही, कोयला, मत्स्य पालन, 

सीमेट ओर विद्युत के क्षेत्र में भी हमने अच्छी सफलता हासिल 
की है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के विकास को दिखाता हे। मै सदन 
का ध्यानं इस ओर आकर्षित करना चाहता हू कि सरकार को 
विभिन स्तयो पर विशेषकर खाद्य वस्तुओं ओर दवाओं के क्षेत्र मे, 

मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए we कदम उठाने चाहिए्। वेरा, 
अगर हम इसे रोकने में विफल रहे, तो इसका खामियाजा निश्चित 
रूप से आम आदमी को भुगतना vem इसलिए, माननीय रेल 
मंत्री ओर माननीय वित्त मंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमे 
गरीब हितैषी जीवन स्तर पर ओर अधिक ध्यान केन्द्रित करना 
चाहिए। मै माननीय वित्त मंत्री को भी बधाई देना orem, fre 
एक संतुलित बजट पेश किया हे। 

अपना भाषण समाप्त करते et, मै कहना चाहुंगा कि हमें 
अपने देश पर गर्व है, क्योकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम एक 
महाशक्ति के रूप मे उभर रहे Zl 

( हिन्दी] 

"डां. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मै प्रणब दा 
का आभारी हूं कि उन्होने सिर्फ दो ae का बजटीय भाषण किया 
Rife दो घंटे बोलने के एवज मं न्ने एक्साइज ड्यूटी एवं 
सर्विस टैक्स में दो प्रतिशत at acted कर आम आदमी कौ जेब 
म पीछे से हाथ डालकर 45000 करोड रुपये कमा fel अगर 

कहीं ये पांच-छः घंटे भाषण करते तो गरीबों के साथ मध्यम वर्ग 

भीदो जून कौ रोटी के लिए तरस जतेा। मंत्री जी ने अपने भाषण 

में कहा था, 

[अनुवाद ] 

कि यूरोप में गभीर ऋण-संकट, मध्य पूर्व मे राजनीतिक उथल 
पुथल, कच्चे तेल कौ कीमतों में वृद्धि ओर जापान A आए भूकंप 
के कारण इस वर्षं वसूली बाधित रही। 

(हिन्दी 

अर्थात हम सभी भारतीयों को मंदिर-मस्जिद में जाकर यह 

प्रार्थना करनी चाहिए कि इस वर्षं यूरोप मेँ कोई दिक्कत न हो, 
मिडिल ईस्ट मेँ शांति रहे, जापान A भूकम्प न ad) अगर यह 

सव कुछ इस वर्ष नहीं होता है, तो प्रणब दा हमारे देश कौ तरक्की 
कराकर दिखा देगे। जितनी चित्त माननीय मंत्री जीने विदेशों कौ 

आर्थिक स्थिति के बारे मे कौ हे, उसके बदले इन्होंने अपने देश 

के मैन्यूफैक्चरिग सेक्टर पर ध्यान दिया होता, तो देश भी तरक्कौ 
करता ओर उन्हे भी वाहवाही मिलती। आपने खुद जीडीपी 4 

प्राषण सभा परल पर रखा गया। 
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मैन्यूफैक्चरिग सेक्टर का शेयर 25 प्रतिशत करने कौ बात कही 

है, पर आज आपकी पालिसी से मैन्यूफैकचरेग सेक्टर में ग्रोथ तीन 

प्रतिशत हो गया है ओर पिछले महीनों म यह नेगेटिव मेँ भी जा 

चुका zl 

सत्री जी ने अपने भाषण मेँ इस वर्षं Gea सब्सिडी को 20 

प्रतिशत के भीतर रखने की बात कौ है पर इसके लिए इन्होने 
जो उपाय gam है, वे कमाल के Zz) इन्होने कहा हैः 

(अनुकाद] 

1. 2012 के लिए देश भर मेँ मोबाइल आधारित उर्वरक 

परबधन प्रणाली। 

2. एलपीजी मेँ पारदर्शिता हेतु पोर्टल। 

3. छह महीने के अद्र कम से कम 50 जिलों मँ विभिन 

सरकारी योजनाओं & लिए ‘sre’ समर्थित भुगतान। 

4 खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबधी राज सहायता पूर्ण रूप 

से प्रदान कौ जाएगी 

( हिन्दी 

इन सभी चीजों से टांसपेरंसी आएगी, इसकी तो उम्मीद कौ 

जा सकती है, पर गैस सिलिंडर अथवा फूड सन्सिडी टंसपेरेट हो 
जाने से सरकार का सन्सिडी sea कैसे कम हो जाएगा, यह बात 

समञ्च से परेहै। मै मत्री जी से यह जरूर जानना चाहूगा कि 

ये चीजे सब्सिडी के बाद विदेशों में स्मगल हो जाती है, जिससे 

fe सरकार पर सब्सिडी का da बट् जाता है। इसी प्रकार पूर्व 

बजट के अनुमान के अनुसार वर्षं 2011-12 का वित्तीय घाटा 

जीडीपी का 4.6 प्रतिशत अनुमानित था, परन्तु यह अब 5.9 प्रतिशत 

होने की संभावना है। फिर इस साल के लिए वित्तीय घाटा का 

लक्ष्य 5.1 प्रतिशत निर्धारित कर इसे फिस्कल कंसोलिडेशन का रूप 

देना फिस्कल कंसोलीडेशन शब्द का मजाक ZI 

इसी प्रकार टैक्स रिफारम्प के रूप में जीएसटी teach के लिए 

नेशनल इन्फोरमेशन yet अगस्त, 2012 F आपरेशनल होने कौ 

बात कर रहे है, परन्तु जीएसरी कमेटी कौ जो अनुशंसा थी कि 

स्टेट जिन चीजों से रेवेन्यु Ste करती है, उस आप नेगेटिव लिस्ट 

में रखेगे। उसका पालन करने के बजाए सर्विस टैक्स बदा कर उनके 

लिए a जेनेरेशम का स्कोप बंद कर दिया। यह लागू होने से 

राज्य सरकार की अपनी आमदनी बने कौ सम्भावना खत्म हो 

जाएगी ओर केन्द्र सरकार पर wat निर्भरता बदेगी। भारतीय 

सविधान मे निर्धारित संघीय aa को तोडने ated at केन्द्र 

सरकार कौ कोशिश का एक ओर उदाहरण है।



1023 सामान्य gee (2012-13) wae चर्चा 

इस बजट मे percent A तेजी से gen के लिए काफी 
बाते कही गई है, जैसे कि प्राइवेट पल्लिक sce प्रोजेक््स 
मे इरिगेशन ओर डैम प्रोजेक्ट, wie इनवेस्टमेर के लिए 
चायबिलिरी गैप फंडिग की बात तो समञ्च मे आती है, परन्तु इसके 
साथ टरेलीकोम गिर एंड aad, आयल एंड गैस पाइप लाइन एंड 

स्टोरेज जिनका बिजनेस दिदुस्तान के अरबपति करते हैँ, se टैक्स 
पेयर के चैसे से वायविलिरी ty फंडिग क्यों की जाएगी, यह बात 
wa ow ti 

जिस SRST पर sat पीठ थपथपाई जा रही है, उस 

पर भी ठोस went से परहेज करके sd इंटर भिनिस्दियल गुप 

कौ मर्जी पर छोड दिया गया है। पिछले आठ सालों मे केन्द्रं सरकार 
वास गदित असंख्य इंटर मिनिस्टियल ग्रुप का कामकाज देखते हुए 

एेसा नहीं लगता कि सरकार इस बजर मेँ Yara गए उपायों को 
वास्तविक रूप मे अमल में लाने के लिए थोडी भी गंभीर है। 

इस बात कौ पुष्टि के लिए मै बस एक उदाहरण देता zi 
सरकार ने af 2010 F कोयला पर 50 रुपए प्रति टन का क्लीन 

एनजीं यैस लगाया ओर कहा कि इससे रिन्युएबल एनजीं मे काफी 

बढ़ोतरी लाई जाएगी, परन्तु हस सैस के anal रुपए से क्या काम 

eal, इसको इस बजट मं कों चर्चा नहीं कौ Te) अगर यह 

सरकार वाकर्ई इस देश कौ तरक्की चाहती है, तो मैनुफैक्वरिग 
Gat में अच्छी पोलिसी बनानी होगी, जिससे हम इसे वाकई 

जीडीपी का 35 प्रतिशत wea सके ओर इसके कारण ही जो देश 

कौ सबसे बडी समस्या बेरोजगारी का समाधान हो पाएगा, क्योकि 

आज भारत सरकार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मे ही 86 लाख 

आवेदन प्रोसेस किए जाते है! आज देश का 83 प्रतिशत इंजीनियर 

बेरोजगार है, परन्तु युपीए-2 सरकार see मेँ तरक्कौ के 

` नाम पर 2जी टेलीककोम स्फकैम, आदर्श हाउसिंग स्कैम, सीडन्ल्यूजी 
स्कैम, कोल ओर न जोन किस-किस स्कैम कौ चर्चा आ रही 

है ओर आम आदमी कहां पिस रहा है, इसे देखने कौ सरकार 
को wea नहीं 2 

*श्री रमाश्णंकर राजभर (सलेमपुर): भारत wal कादेश हे 
वहां ते ओर बडी समस्या है जहां आबादी घनत्वं बहुत ज्यादा है। 

इसी सत्र मे मेरे एक प्रश्न के उत्तर में श्रम ओर रोजगार मंत्रालय 
ने यह उत्तर दिया कि पिछली पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण ag 

2009-2010 में एन.एस.ए.ओ. द्वारा आयोजित हुए तीन सर्वेक्षणों के 
अनुसार ग्रामीण क्षेत्रं मँ अनुमानित रोजगार जो 1999-2000 में 

305.33 मिलियन था वह 2004-05 मेँ बदुकर 349.35 मिलियन 

हुआ लेकिन 2009-10 मेँ गिरकर 340.61 मिलियन हो गया जिसका 
मुख्य कारण सरकार ने कृषि कार्यो मेँ रोजगार की गिरावर के 

argu] सभा परल परं रखा गया। 

27 मार्च, 2012 सामान्य बजट (2012-13) सामान्य चर्चां 1024 

कारण हुई गिरावट को मानती है। इसी तरह से 15-29 आयु वर्ग 
मँ अनुमानित रोजगार दर 2004-2005 A 41 प्रतिशत शी वह 

गिरकर 2009-10 में 28.8 प्रतिशत हो गर्ह, तथा शहरी क्षेत्रों में 

2004-05 4 18.4 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 14.4 प्रतिशत 

हो गरई। आम बजर का फोकस अवसर प्राप्ति के तरफ ज्यादा 

अवसर वंचित कौ तरफ कम है। यही हालत रही तो देश के कु 

लोग आसमान पर होगे कुछ लोगं रसातल में चले जार्येगे। 

गरीबी मिटाने के लिए सरकार ने महात्मा गधी राष्ट्रीय ग्रामीण 

रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, अन्तोदय अन योजना, 

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय 

शहरी नवीकरणीय मिशन, स्वर्ण शहरी रोजगार योजमा। यह गरीबी 

कम करने की योजनाएं मात्र कागजों मे सफल है धरातल पर 

सफल नहीं है। योजनाओं को संचालित करने वालो की गरीबी हर 

रही है गरीब की नही। देश में सभी वर्गो में बेरोजगार नौजवानों 
al फौज बढी है वह निराश a हताश हैँ एक तरफ कार्यो हेतु 

कर्मचारी नहीं है दूसरे तरफ नौजवानों की बेरोजगार फौज है। देश 
की आय 10.77.612 SUS व्यय 14.10.625 बजट मे बताया जाता 

है। इस बजट मँ समाज के सभी वर्गो को समस्याओं को ध्यान 

मे नहीं रखा हे। गरीबी भगाने मे सहायक स्वरोजगार सुअर पालन, 

कुक्कुट बकरी पालन, हेतु बजट नहीं रखा गया है। यह भविष्य 
के गर्भं मँ छोड दिया गया वित्त मंत्री जी द्वारा यह कहा गया 

उपयुक्त व्यवस्था होगी। इसमे मधुमक्खी पालन का जिक्र तक नहीं 

किया गया जबकि यह सफल कुटीर कार्य है। इसी तरह महोदय, 

सम्पूर्ण बजट मं 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त अन्य पिडा वर्गं का 

कहीं उल्लेख नहीं किया गया तो उनके कल्याण को भी भविष्य 

के गर्भ में ote दिया गया, आगनवादी कार्य कर्मियों का मानदेय 

पिछले बजट में 3000 रुपया किया गया परन्तु आज तक उनको 

मानदेय नहीं मिला उनके अंदर घोर निराशा है! स्वास्थ्य ग्रामीण व 

गरीब को ज्योति, आशा कार्यकर्ता बनकर उभरी है। परन्तु उनको 

भगवान भरोसे Bet गया है। उनके मानदेय देने हेतु बजर मं 
प्रावधान नहीं किया गया है। सर्वाधिक आबादी घनत्व के जिले 

जनपद-देवरिया व बलिया है। आज तक उसे fies: जनपद मे नहीं 

घोषित किया गया। कारपौरेट जगत के उद्योगों को लाभान्वित करने 

का बजर बना परन्तु गोरखपुर खाद कारखाना चलाने का प्रयास 

नहीं हुआ, गोरखपुर मेडिकल कालेज वे बी.एच.यू. वाराणसी को 

WH स्तर पर लाकर we की आधी te कम कौ जा सकती 

है। बजट इस पर मौन है। 

“st सुदर्शन भगत (लोहरदगा): जैसा कि आप जानते है 
कि ज्ञारखंड राज्य जनजातीय बहुल प्रदेश हैँ व इस प्रदेश मेँ खनिज 

*+भाषण सभा परल पर् रखा गया।
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संपदा के अकूत भंडार ei पर्यावरण कौ दृष्टि से भी यह राज्य 
संपन्न हे तथा एतिहासिक ated व धार्मिक स्थलों कौ दृष्टि से 
भी इस प्रदेश का देश मे एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां के लोग 
बहुत ही परिश्रमी व साहस्री है, यहां कृषि, वन उत्पादों व कुटीर 
उद्योगों कौ प्रधानता है। इस प्रदेश की कला, संस्कृति ओर 
हस्तशिल्प की दृष्टि से भी देशभर मे एक अलग पहचान है। 

इन सभी क्षत्रं मेँ खनिज पदार्थं तो बहुत है, पर॒ खनिज 
आधारित उद्योग नहीं, गत दिनों में इन क्षत्र मे कृषि क्षेत्र के विकास 
ओर संवर्धन के लिए भी कर्द को ठोस कदम नहीं उटाये जा रहे। 
हर वर्षं सूखा ओर अकाल aa रहे इन aa म सिचाई, पेयजल 
ओर खाद्य भंडारण के लिए कोई नीति राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनाई 

गयी। हन क्षेत्रं के लोगों में पशुपालन का विशेष प्रचलन है अतः 
Sad विकास कौ असीम संभावनाएं भी यहां पर है। इस क्षेत्र में 
at व॒ वनस्पति कौ अधिकता होने के बावजूद भी यहां वन 
आधारित उद्योगों का अभाव है यहां पर दुर्लभ जडी -बूटियां पायी 
जाती है जिनका उपयोग ओषधि निर्माण मेँ किया जाता है। यहां 
से उत्मनन खनिज पदार्थो से वस्तु निर्माण सम्बन्धी कल-कारखाने 
अन्य प्रान्तों मे लगाये जा रहे है। जिसके कारण बेरोजगारी बढ 
रही है तथा सम्बन्धित कल-कारखानें अन्य प्रान्तों में लगाये जा 

रहे हैँ। जिसके कारण बेरोजगारी बद रही है तथा सम्बन्धित प्रदेशों 
को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। जनजातीय aa शिक्षा के 
अभाव मेँ विशेषकर तकनीकी व रोजगार परक शिक्षा न होने के 

कारण बडी संख्या में युवक दिशाहीन हो रहे हें। इन क्षेत्रो a 
प्राकृतिक संसाधनों सहित कोयले कौ कोई कमी नहीं है परन्तु फिर 
भी बिजली की भारी कमीसेयेक्षेत्र ae रहे है, जिसका सीधा 
असर इन क्षेत्रों की कृषि व उद्योग-धंधों पर पडता है। 

इसी कारण आज Beas राज्य सहित देश के लगभग सभी 

जनजाति बहुल क्षत्रं से लोग देश के महानगरों की ओर पलायन 
कर रहे El देश के लगभग सभी प्रातं मे न कषत्रं के लोग मजदूर 
करने के लिए जाते है इसमे महिलाएं व पुरुष दोनों सम्मिलित है 
विशेषकर garni तथा जिनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार ओर अत्याचार 
कौ घटनाएं भी आज आम हो ug 1 एसी विषम परिस्थितियों, 
संसाधनों के अभाव के कारण ही यहां के लोग विशेषकर युवा आज 

असमाजिक गतिविधियों व उग्रवाद की ओर बद् रहे zl इसलिए 
मेरे द्वारा Bae गई उपरोक्त सभी समस्याओं व परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए कृपया जनहित मेँ जनजातीय क्षत्रं के लिए 
निम्नलिखित मुद्दां को आम-बजट मेँ सम्मिलित कर् उनके समाधान 
की योजना बनाई जाप्। 

शिक्षा- नर्सिंग कोलेज, चिकित्सकीय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, 

ओद्योगिक प्रशिक्षण आदि सभी प्रकार कौ रोजगार परक शिक्षा को 

aera देने के लिए विशेष योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता 

ca 
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कृषि-कृषि aa में विशेषकर सिंचाई पर अधिक ध्यान देते 

हुए आवश्यकता है जेसे-लघु सिंचाई प्रोजेक्ट तैयार करना, तालाबों 
का निर्माण करवाना, जल भंडारण हेतु व्यवस्था करवाना, खाद कौ 
उपलब्धता सुनिश्चित करना। अनाज मंडी के रूप में सरकारी 

क्रय-विक्रय केन्द्रं का निर्माण करवाने सहित दन क्षत्रँ में कृषि 
सम्बन्धी समस्याओं के निवारण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वृहत कार्य 

योजना बनायी जानी चाहिए। 

उद्योग-जनजातीय क्षेत्रों मे उद्योग-धंधों के विकास कै लिए 

भारत सरकार को पहल करनी चाहिए, विशेषकर वन ओर खनिज 

उत्पादों से सम्बन्धित उद्योगों के निर्माण fear जाना। 

विजली-इन क्षेत्रों में बिजली कौ उपलब्धता अधिक हो सके 

इसके लिए कार्य योजना बनाना जिससे कि यहां के उद्योगो, शिक्षण 

संस्थानों व यहां कौ कृषि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके। 

स्वास्थ्य जनजातीय क्षेत्रों मँ स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान 

देने कौ आवश्यकता है। यहां के लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी 
समस्याओं के लिए देश के महानगरों पर निर्भर रहना पडता है। 

जो किं यहां के ami के लिए बहुत ही खर्चीला व पहुच से बहुत 

ae at zi 

*श्रीमती कमला देवी पटले (जाजगीर- चम्पा): महगाई की 
मार देल रही जनता को इस बजट से काफी उम्मीद थी, जनता 

को उम्मीदें धी कि इस बार के बजट मं आवश्यकं वस्तुओं कौ 

कौमतों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जायेगा, लेकिन यह 

बजर निराशाजनक प्रगति विरोधी विकास विरोधी भीषण महगाई 

बढाने वाला हे, यह आम आदमी का बजर नहीं है। सरकार देश 
से गरीबी हटाना चाहती है या गरीबों को? इस बजरमेंन तो 
योजनाओं का दायित्व है, नही कार्यक्रम, महिलाओं, वरिष्ठ 

नागरिको किसानों ओर न ही मध्यम ata परिवारों को राहत देने 
की कोशिश कौ गई है। 

सर्विस टैक्स ओर एक्साइज eat के साथ ही खाने-पीने, 
घूमने फिरने कौ चीजों पर टैक्स at बदोत्तरी से आम आदमी को 
राहत के बजाय उनकौ मुश्किलें ओर बढा दी है, जिन मामलों मेँ 
सरकार को टैक्स बाना चाहिए, उन्हें छोडकर भारत के एक अरब 

जनता कौ दैनिक उपयोग कौ चीजों, आवश्यकताओं, जरूरतों में 

वित्त मत्री जी ने डाका डाला है। aie व्यवसाय में एक्साइज 

ड्यूटी लगने से oe aie एवं निम्न आय वर्गं के कारीगरों के 
समक्ष जीवकोपार्जन का संकर SIS हो जाएगा। 

बजर ने कर्मचारियों को हताश किया है, इनकी भविष्य निधि 

की व्याज द्र मे welt कर इन्हे निराश किया ti sed वेतनमान 

+भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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के बाद कर्मचारियों की सैलरी काफी ज्यादा हो चुकी हे एसी स्थिति 
मे आयकर कौ सीमा मामूली बदधाते हुए दो लाख कौ गई हे, जिसे 
पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री माननीय यशवन्त सिन्हा जी कौ अध्यक्षता 

वाली संसद कौ स्थायी समिति के सिफारिश अनुसार 3 लाख कौ 

जानी चाहिए। 

विद्यार्थियों कौ vas लोन व्याज मुक्त होना चाहिए, स्कूल 

शिक्षा के लिए ओर अधिक राशि का प्रावधान बजर मे होना 

चाहिए्। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी एवं प्राइवेट सेक्टर जाब 

मे कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया 2 

सीमेन्ट ओर स्टील कौ कौमतों में बदोत्तरी से बांध बनाने का 

aa gale होगा, गरीबों ओर मध्यम वर्गं का घर का सपना लुर 
जाएगा, बेरोजगारी adit, केवल बडे arate हाउस ओर बिल्डर 

को ही aera मिलेगा। 

देश में 70 प्रतिशत जनता खेती से जुडी है। बजट में कृषि 
ऋणो पर व्याज दर 7 प्रतिशत रखी गई है तथा समय पर अदायगी 

करने वालों की 3 प्रतिशत रियायत अर्थात we दी जायेगी, उसे 

4 प्रतिशत पर ऋण मिलेगा। हमारी मांग है कि इस कम करके 
1 प्रतिशत किया जाय क्योकि आज किसान व्याज कौ ऊंची दर 
के साथ ही मूल रशि भी समय पर अदा करने मेँ असमर्थ है। 
मै इस विषय में edhe के माननीय मुख्यमत्री जी को धन्यवाद 

देना चाहूगी जिन्होंने अपने राज्य मेँ किसानों को स्वयं के संसाधनों 
से 3 प्रतिशत वार्षिक व्याज पर खेती के लिए ऋण सुविधा दे रखी 

है। मेरे विचार से कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए एेसा 
करने से कृषि aa में निवेश बदेगा। हमें किसानों को उनकौ फसल 

का वाजिब दाम दिलाने का प्रयत्न करना चा्हिए। छत्तीसगद राज्य 

कौ तरह कृषि से संबंधित अलग से बजट प्रस्तुत करना चाहिए। 

इस बजट में odes राज्य को कुछ भी नहीं दिया गया है। 
वर्तमान में राज्य नक्सलवाद से ग्रसित है, इस पर नियत्रण करते 
हए सरकार को पर्याप्त पात्रा मेँ स्येशल आर्थिक पैकेज देकर विशेष 
राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। यहां पर्याप्त मात्रा मेँ प्राकृतिक 

संसाधन dye रै, फिर भी प्रदेश मे गरीबी एवं निरक्षरता है। यहां 
के एक मात्र स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे को अतरष्टरय हवाई 
अड्डे का दर्जा दिया जाना चाहिए, इसके लिए नया टर्मिनल बनकर 

तैयार भी हो गया Zz 

मेरे निर्वाचन aa के जिला जांजगीर चांपा पावर हब बनने 

जा रही है लेकिन आज तक एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, 
प्रधान डाकघर नहीं है जबकि शासन के न्यूनतम 20 उप-डाकघर 

& विरुद्ध यहां 36 उप्डाकघर संचालित है। नी आर जी एफ योजना 

लागू नहीं 21 मै सरकार से यहां मेडिकल कालेज एवं इंजिनियरिग 
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कालेज कौ मांग करती हू. शहर कै बीच से निकलने वाली नेशनल 

हाईवे 49 शहर जांजगीर नैला, बाराद्वारा एवं सक्ती के लिए बायपास 
मार्ग रायपुर से ओडिशा aed बलोदाबाजार, सरसीवा राजमार्ग को 

राष्ट्रीय राजमार्ग मेँ परिवर्तन करने अनुरोध करती हू। प्रदेश कौ एक 

मात्र क्रोकोडायल पार्क कोटमीसोनार को राष्ट्रीय पार्क के रूपमे 

विकसित करने हेतु बजट म शामिल करने कौ मांग करती z 

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, आपने मुञ्च 

महत्वपूर्णं चर्चा मे भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मै आपको 

धन्यवाद देता Sl इस साल इस देश का जो बजर प्रस्तुत हुआ 

है, उसमें राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत पर जाएगा। चालू वर्षं मेँ 
यह राजकोषीय घाटा, इस सदन को आश्वासन थां कि 4.6 प्रतिशत 

रहेगा, लेकिन वह बहकर 5.9 प्रतिशत रहा। FA बताया जा रहा 

है कि वर्षं 2012-13 मेँ 5.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटा रहेगा। चालू 
वर्षं की जो स्थिति है इस वर्षं राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत से ऊपर 
जाएगा! इस साल योजना व्यय में 80 हजार करोड रुपये कौ 
बदोतरी हई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस राष्ट को आश्वस्त 
किया है कि हसने योजना व्यय अधिक बढाने का काम किया Zz 

लेकिन जब हम योजना व्यय की तरफ निगाह डालते है तौ 80 
हजार करोड़ रुपये मेँ से 74 हजार करोड़ रुपये रिवैन्यू एक्सपैडीचर 
है। यदि योजना के नाम पर रिवेन्यू एक्सधडीचर की बढता जाएगा 

तो इस we मे योजनाएं सही तरीके से नहीं चल पाएंगी। मे इसलिए 

कह रहा हूं कि जब हम वर्षं 2011-12 के बजट पर निगाह डालते 

है तो जहां गेर-योजना व्यय मे aed हई है, वहां योजना व्यय 

मे 15 हजार करोड रुपये की कटौती हुई है। इसका मतलब शायद् 
यह सिलसिला आगे भी चलेगा। वर्षं 2011-12 में योजना व्यय में 

जो कटैती की गई 2, उसके प्रमुख dad Zi कृषि मेँ 800 करोड 
रुपये कौ कटौती हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन पर 2500 
करोड रुपये कौ कटौती हुई है। मानव संसाधन जैसे महत्वपूर्ण 
विभाग में 300 करोड रुपये कौ कटौती as है ओर जिस विद्युत 

पर आज जहां देश के गांव अंधेरे में दूबे हुए रहै, वहां लोगों के 
जो कमिरभैट था, उसमे 4 हजार करोड रुपये कौ कटौती कौ गई 

है। ग्रामीण विकास जिसमे हम गांव में रहने वाले लोगों को 
आश्वस्त करते हैँ, उनकी रोजी-रोरी, उनके लिए अन्य सारे साधन 
जुटाने के लिए राशि देते है, sed 7 हजार करोड़ रुपये कौ कटौती 
हुई है। इस तरह 15 हजार कराड रुपये कौ कटौती एसे Seed 
में हर्द है जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, गांव में रहने 
वाले किसान ओर मजदूरों के लिए आवश्यक खर्च का आश्वासन 

था। 

महोदय, आज पुरा देश फूड सिक्योरिटी के लिए yet भारत 
पर निगाह डाले हुए है। यह माना जा रहा है कि अगर भविष्य 
मे कहीं कृषि कौ संभावनाएं है, तो इस देश के yal भारत में
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@1 माननीय वित्त मत्री जी द्वारा हमें इतनी बडी संभावना वाले इलाके 

मे कृषि के लिए 400 करोड रुपये ओर अधिक बजट देने का 
आश्वासन मिला हे। ast अफसोस है कि जहां खाद, पानी, बिजली 
ओर मजदूरी के लागत खर्च aed जा रहे है, वहां हम उस इलाके 
के लिए 400 करोड रुपये दे रहे ot) जहां इस देश के भविष्य 
की फूड सिक्योरिटी की संभावनाएं बनती है, वहां हम खर्च करने 
के लिए अधिक निधि नहींदे पारे Zi 

महोदय, किसान मेहनत करके किसी तरह से अपनी पैदावार 
बदा रहा है, लेकिन उसे उसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही 
al इस देश मे बिहार अकेला एेसा राज्य है जहां लोगों को यैडी 
का मिनिमम सपो प्राइज 1080 रुपये कौ जगह 800 से 900 रुपये 
प्रति किंवटल से अधिक नहीं मिल ow ti मेँ इन बातों को 
इसलिए कह रहा हूं, क्योकि यदि पूर्वी भारत के इलाके मेँ उत्पादित 
माल की कौमत नहीं मिलेगी तो इस कारण किसानों के हाथ मे 
पूजी नहीं रह पायेगी। आखिर वे खेती कैसे कर ae यदि वहां 
कौ खेती sat, वहां खेती का नुकसान होगा, तो इय देश में 
भविष्य के फूड सिक्योरिटी की संभावनाएं कहां बनती है। इसलिए 
मे कहना चाहता हू कि gat भारत में अधिक खेती कौ संभावनाएं 
है। वहां कौ जमीन उपजाऊ है, वहां आज भी ata कौ फर्टिलिरी 

बची हुई है। वहां पानी, सिंचाई की संभावनाएं हैँ, इसलिए अधिक 
पूजी देनी चाहिर्। 

महोदय, माननीय वित्त मत्री जीने कहा कि इस साल कृषि 
ऋण बैंकों से 5 लाख 75 हजार करोड रुपये इस देश के किसानों 
को fact लेकिन मै आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी 
से बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि किसानों को बैक 
से ऋण पाना बहुत आसान नहीं है। आज dae जितना फजीं काप 
केर रहे हे, इस देश कोई भी seta उतना फजीं काम नहीं 
कर रहा है। किसानों के हाथ मे ये पैसे नहीं जायेगे। किसानों को 
जो ऋण दिये जा रहे है, वहीं उनसे 25% ले लिये जा्येगे। किसानों 
कौ पैसे चुकाने कौ क्षमता समाप्त हो जाएगी इसका नतीजा यह 
होगा कि wie aoa जायेगा। इससे कृषि सैक्टर मेँ जो आज 
अधिके ऋण की संभावनाएं पैदा हो रही हें, उसे आप घटाते चले 
weit इसलिए मै माननीय वित्त मत्री जी से अनुरोध करना चाहता 
हू कि किसानों के हाथों में यदि सचमुच 5 लाख 75 हजार करोड 
रुपये तरीके से आसानी से लागत के रूप मेँ मिल जायें, तो इस 
राष्ट कौ खेती की dean, जो चीन तथा अन्य wel कौ चर्चा 
हो रही है, उससे ऊपर पैदावार करके भारत के किसान आपके 
गोदाम मे अनाज द् सकंगे। आप Wes सिक्योरिटी द्वा ही फूड 
सिक्योरिटी कौ गार्टी दे सकते gi जब तक west कौ सिक्योरिटी 
नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। 

महोदय, गै एक उदाहरण देना चाहता हू जो इससे रिलेरिड 

है। अभी बिहार के मनरेगा मे काम करने वाले मजदूरों को 120 
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रुपये मजदूरी मिलेगी, तो हरियाणा के मनरेगा मेँ काम करने वाले 

mag को 190 रुपये मजदूरी मिलेगी। दुनिया मेँ इससे बडा गलत 

काप नहीं हो सकता। भारत सरकार जब इम्प्लायमैट कौ गारंटी दे 

रही है, मै सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इम्प्लायर 

जो इम्प्लायमेट देता है, वह दौ तरह के वेजेस, मजदूरी नहीं देता। 
अभी इम्प्लायमैट इसलिए दिया जा रहा है, ताकि हमारे मजदूर 
का पलायन रूके। वह इसलिए दिया जा रहा है कि उनकौ श्रम 

शक्ति उनके खेतो मे काम आये। मेँ नहीं समञ्चता कि इस देश 
मे इस तरह कौ विसंगति किसी रूप में कानूनन जायज है कि 

किसी राज्य का इम्प्लायर अपने मजदूर को 120 मजदूरी दे ओर 

किसी राज्य का इम्प्लायर अपने Aad को 190 रुपये Aaa दे। 

महोदय, गरीबी के कारण, क्षेत्रीय विषमता के कारण मनुष्य 

की आवश्यकताएं नहीं बदल जाती 21 हो सकता है कि किसानों 
को मजदूरी देने कौ क्षमता मै कमी हो इसीलिए सरकार इम्प्लायमैट 
गारंटी देती है यह den एक्ट दै। भें nem हू कि den एक्ट 
मेदो. तीन, चार तरह कौ मजदूरी तय करना राष्ट के लिए बिल्कुल 

गलत है। यह we एक है ओर यहां एक ही तरह कौ मजदूर 
होनी चाहिए। 

महोदय, मै एक-दो बाते ओर कहकर अपनी बात समाप्त 

करूगा। हम गांवों मे लोगों को स्वच्छ जल भी नहींद् पा रहै 

है। एक बडी रकम माननीय वित्त मत्री जीने इसमे रखी है। मेँ 
सदन के सामने आपके माध्यम से इस बात को Ta GF, क्या 

गांव के गरीबों के पीने के पानी ओर अमीरों के पीने के पानी 

मे अंतर होना चाहिए? यदि अमीरों को जो पानी नुकसान करेगा, 

गरीब उस पानी पर जिंदा कैसे रह सकता है? आप कहते हैँ कि 

हम लोगों को स्वच्छ पानी दे रहे है। यह बोतल बंद पानी है, 

भारत सरकार ने इसका मानक तय किया है कि इसका रीडीएस 

25 से 95 के बीच होगा ओर गाव के लोग जो पानी पिए, 

चापाकल का कुएं काया पाइप लाइन का, उसका रीडीएस 1500 

से 2000 के बीच etm मै नहीं aaa हूं कि टोटल डिर्जोलव्ड 
सोलिड जो पानी में घुलनशील पदार्थं है, यदि वह गंदगी शहर के 

लोगों को नुकसान करती है, तो गांव मे रहने वाले लोगों को भी 
नुकसान करती है, शायद ae भी we इस तरह कौ विसंगति कम 

से कम पीने के पानी मेँ नहीं रख सकता है कि एक बोतल बंद 

पानी का रीडीएस जहां 50 से %0 के आस-पास हो, वहां यह 

तय किया जाए कि गांव में रहने वालों के लिए स्वच्छ पानी हम 

उसको Het जिसका रीडीएस 1500 से 2000 होगा। ...( व्यवधान) 

[ अनुकाद)] 

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठ WET
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(हिन्दी) 

श्री जमदानंद सिंहः महोदय, मँ केवल एक बात कहकर 

अपनी बात समाप्त करूगा। 

महोदय, विद्युत सेक्टर में, जहां हमने हर गांव को, हर घर 

को बिजली देते का वादा किया है। किसी गांव के विद्युतीकरण का 
मतलब होता कि प्रत्येक परिवार को आप बिजली oh चालू वर्ष 

में योजना कौ राशि में से 4000 करोड रुपये कौ कटौती कर दी 
TH मैँ बहुत अदब ओर दुख के साथ कहना चाहता हू कि पूर्ती 
aa मेँ सबसे कम बिजली बिहार के लोगों को मिलती है। इस 

देश में बिजली का सबसे कम पर कैपिटा कंज्म्पशन बिहार में हे, 

लेकिन पूर्वी क्षेत्र से चार से पांच हजार मेगावार दक्षिण के क्षत्र 

मे, पश्चिम के क्त्र में, उत्तर के क्षेत्र मे, वहां के लोगों कौ बिजली 

करोती कर-करके देश के चारों amt 4 dt wm at 2 

सभापति महोदयः समाप्त कोजिए। 

श्री जगदानंद सिंहः महोदय, मेँ कहना चाहता हू कि आखिर 
बिहार या पूर्वी aa के लोगों का क्या गुनाह है कि यदि उनके 
यहां विजली पैदा हो रही हो, जो डेफिसिर रीजन हो, जहां पर 

बिजली का पर कैपिरा aaa सबसे कम हो, वहां की बिजली 

को उठाकर शहरों को रोशन करिया जा रहा है। हीटर, गीजर, एयर 

कंडीशनर चलाने के लिए बिजली दी जाएगी ओर खेत में पसीना 
बहाने वाले को, मजदूर ओर किसानों को बिजली नहीं दी जाएगी। 
यह राष्ट्रीय हित में नहीं है।... (व्यवधान) 

[ अनुवाद । 

सभापति महोदयः कृपया बेट जाइए। अगली बारी श्री 

इज्यराज सिंह कौ 21 

(हिन्दी) 

श्री जगदानंव सिंहः महोदय, मै बहुत कम समय में अपनी 

बात खत्म कर Wi Zl 

महोदय, मै भारत कौ सरकार से प्रार्थना करना चाहता हू, 
अनुरोध करना चाहता हू कि रीजनल इबेलेसं को खत्म करना भारत 
सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी 21 चाहे ae गरीबी या अमीरी 
का अंतर हो या feet aa का हो, यदि रीजनल इवैलंस को इसी 
तरह भारत सरकार द्वारा बदढाया जाएगा, तो एक दिन var आएगा 

... (व्यवधान) शहर ओर गांव की गरीबी ae गयी हे, गावे मे रहने 
वालों की गरीबी ag गयी है। यह रीजनल इवेलेस भारत को खतरे 
मे डालता चला जाएगा... व्यवधान) 
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[ अनुवाद्। 

सभापति महोदयः कृपया da जाइए। श्री इज्यराज सिंह, अब 
आप अपना भाषण शुरू कर सकते Zz 

( हिन्दी] 

श्री जगदानंद सिंहः इसलिए रीजनल इबेलेस को रिमूव 
कीजिए्। इसी के लिए भारत के बजट बनते है... (व्यवधान) 

*si. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): बजर वर्षं 2012-13 
का समर्थन करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र कौ निम्न योजनाओं को 
सम्मिलित किए जाने का Yara देना चाहुगा। 

मेरे निर्वाचन क्षेत्रानतर्गत जनपद श्रावस्ती एवं जनपद बलरामपुर 
(उ.प्र.), जो कि अन्तररष्टरीय सीमा से लगा gan पर्यटन एवं संरक्षित 
वन क्षेत्र के साथ ही साथ अत्यंत ही पिडा हुआ है में 

राप्ती नदी कौ बाद से बचाने हेतु वाटर रिसोर्स मंत्रालय कौ 
was मेनेजमेट स्कीम के तहत वि.सं. अमुनहा के लक्ष्मणपुर बैराज 
के पास के कलकलवा/ककादरी तथा अन्य राप्ती तटीय ग्रामं के 
साथ-सथ हरिहरपुर रानी, इकौना विकास खंडों के अधापुरवा से 
मथुरा (बगहा) घाट के राप्ती नदी के किनारे के गांवों को कटान 
से बचाने हेतु ust के दोनों ही तों पर तटबन्ध बनाकर उनकौ 
atest पिचिंग एवं ठोकरों का निर्माण कराया जाना। 

इसी प्रकार जनपद बलरामपुर A राप्ती नदी के दोनों तटं पर 
मथुरा घार से Hist घाट तक तरबन्ध बनाकर बोल्डर पिचिंग 
पिचिग एवं stad का निर्माण करते हुए weit नदी पर मधवापुर 
धार का निर्माण कार्य के साथ ही साथ अंधरपुरवा पुल का निर्माण 
पूरा कराया जाना। जनपद श्रावस्ती मे तथा कंडरी घार को पूरा 
कराकर आवागमन लायक बनाया जाना जनपद बलरामपुर FI 

पर्यटन स्थल श्रावस्ती मेँ बौद्ध तीर्थं स्थल एवं जैन तीर्थं स्थलों 
को विशेष पैकेज से आच्छादित कर वहां के एतिहासिक महत्व 
के alga तालाब, Sd तालाबों का सुन्दरीकरण पक्के घाटों का 
निर्माण, सीताद्वार (श्रावस्ती) का सुन्दरीकरण कराया जाना। 

बाईडर एरिया डवलपमेट के तहत श्रावस्ती में राप्ती पर मधवापुर 

घाट का निर्माण एवं सुहेलबा बन का टाइगर रिजर्व एवं गेरुआ 

नदी के WEA पर डाल्फिन ब्रीडिग सेंटर जो कि aa है के 
डेव्लपमेट का कार्य कराया जाना। 

शाहजहांपुर से बहराइच, श्रावस्ती - बलरामपुर बहुनी गोरखपुर 
बौद्ध परिपथ को नेशनल हाइवे मेँ aad कर पर्यटन एवं विदेशी 

राजस्व कौ प्राप्ति को बदाया जा सके। 

*"भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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कृषि प्रधान इस क्षेत्र में श्रावस्ती के हरिहरपुर रानी, गिलोला, 

सिरसिया एवं इकोना तथा जनपद बलरामपुर के हरैया सतधरवा, 

तुलसीपुर test, पचपेडवा एवं श्रीदन्तगंज विकास uel मे सिचा 

हेतु कम से कम 100-100 नलकू्पोँ कौ स्थापना हेतु धन प्रदान 
कर सिंचाई कौ व्यवस्था करना। 

कोकून उत्पादन हेतु जनपद श्रावस्ती एवं बलरामपुर में विशेष 

पैकेज देकर तथा स्किल डवलममेर के तहत सेरीकल्चवर एंड 
रैक्सराइल डिपार्टमेर की तरफ से विशेषकर महिलाओं के उत्थान 

कौ योजनाओं पर ध्यान दिया जाना तथा डेयरी डेवलपमेट के तहत 

बीआरएफजी/ एमएसडीपी योजनाओं के साथ Sea कर क्षेत्र का 

विकास किया जाना। 

जनपदं श्रावस्ती एवं जनपद बलरामपुर के पीएमजीरएसवाई एवं 

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का धन आवंटन सुनिश्चित 

कराया जाना। 

वैकल्पिक ऊर्जा wed के तहत श्रावस्ती एवं बलरामपुर में 

सौर विद्युत dat कौ स्थापना किया जाना। 

बाईर एरिया डेवलपमेर प्लान के तहत पचपेडवा तथा तुलसीपुर 

में एसएसबी कौ बैरकों का निर्माण एवं Gea स्कूल की स्थापना 
किया जाना 

जनपद श्रावस्ती मेँ कृषि faa केन्द्र कौ स्थापना किया जाना। 

थारू जनजातीय क्षेत्रों कृषि सिरसिया (श्रावस्ती) एवं वि.सं 

गेसडी, पचपेडवा (बलरामपुर) के उत्थान हेतु ब्रीआरजीएफ एवं 
बाईर एरिया डवलपमेट योजना के तहत सोलर लाइट्स लगाया जाना 

एवं रोजगार सृजन की योजनाओं तथा कुटीर उद्योगों कौ योजनाओं 

हेतु स्किल डेवलपमेट कौ योजनाओं को लागू किया जाना। 

“sit प्रवीण सिंह एेरन (बरेली) : गौ प्रस्तावित बजर 2012-13 

मे बजट का सामान्यतः पूर्ण समर्थन करते हुए HS संशोधन हेतु 
सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता Bl बरेली एवं उत्तर प्रदेश 

कौ विभिन सर्राफा व सुनार एसोसिएशन कौ भावना ओर तकलीफ 
कौ अर भी आपका ध्यान आकर्षितं कर रहा EI 

यह बजट 2012-13 में प्रस्तावित aio व्यापार पर उत्पादन 
कर आरोपित करने के विरोध में है। इस संबंध में मुञ्चे यह कहना 

है कि ब्रांडेड ज्वैलरी के अतिरिक्त यह कुटीर उद्योग है ओर कुटीर 
उद्योग पर उत्पादन कर नहीं लगता है। जैसा कि ज्ञापन के पैरा 

3 मेँ उल्लेख है कि कुटीर उद्योग में यह कार्य 8 विभिन्न प्रक्रियाओं 
मे अलग-अलग जगह होता है। इन लोगों को भय है कि इस 

“TIT सभा परल पर रखा गया। 
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कर के लगने पर उद्योग व व्यवसाय से ysl हर व्यक्ति इसकौ 
चपेट मेँ आयेगा ओर उत्पाद कर् विभाग के निरीक्षक इन सबका 
शोषण करेगे, जिससे व्यापार बुरी तरह प्रभावित em 

अतः आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक 
विचार at ओर इस उद्योग को उत्पादन कर से मुक्त atl इस 
aay 4 मै माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान निम्न कौ ओर दिलाना 

चाहता हुः- 

आगामी बजट 2012-13 में प्रस्तावित उक्त प्राविधान के कारण 
सम्पूर्णं भारतवर्ष में सर्राफा व्यवसाय से WS लाखों व्यवसायियों 
मे आक्रोश व्याप्त हे। देश भर में सदियों से फैले इस घरेलू कुरीर 
उद्योग पर रोजी रोटी के संकट के बादल मंडराने लगे ZI 

इस संबंध में प्रमुख बिन्दु निम्नवत् 2: 

यह कुटीर उद्योग घर-घर A एक पूरा परिवार एकत्रित होकर 
अपने जीवन यापन के लिए इस कार्य को अपनी रोजी का साधन 

बनाता है। 

विधि व नाम के अनुसार उत्पादन कर जहां निर्माण इकाई 

बनी हो उस बिन्दु पर लगता है। निर्माण इकाई में काफौ मात्रा 
में (वाल्युम क्वालिटी मेँ) वस्तुओं का उत्पादन होता है। भारत मेँ 
कहीं भी किसी वस्तु पर cst व्यापारी फर यह कर आरोपित नहीं 
किया जाता है जबकि प्रस्तावित बजट मे सर्राफा व्यवसाय पर 

उत्पादन कर लगा दिया गया है जो पूर्णतया विधि-विरुद्ध व 
अव्यवहारिक BI 

यह कि अनब्राडेड ज्वैलरी at कोई भी ज्वैलरी एक व्यक्ति 

विशेष या किसी फेक्टरी हारा निर्माण नहीं कौ जाती हे, अपितु इसमें 
निम्नलिखित 8 अलग अलग कार्य में निपुण व्यक्ति अपने घरों पर 
बैठकर निम्न कार्य करते हैँ 

(1) गलाई (2) डाई (3) करिग (4) Yes (5) मीना 
(6) पालिश (7) कलाई (8) WER 

उपरोक्त आं कार्य करने के बाद तब जाकर कहीं एक 
आभूषण तैयार होता हे। 

भारत सरकार के सीईबीसी प्रेस नोट दिनांक 20.3.2012 के 
अनुसार यह आशंका व्यक्त कौ गयी है कि इस आभूषण व्यवसाय 
पर उत्पादन कर लगाने से इंसपेक्टर राज पुनः स्थापित होगा। 
जेसाकि 1963 मे गोल्ड कन्दल एक्ट लगने से हुआ भा जोकि 
पूर्णतया सत्य है फिर भी सरकार द्वारा te मानने के बाद भी 

एक्साइज विभाग को सर्राफा व्यवसाय का उत्पीडन करने के लिए 

भारत वर्षं भरँ रजिस्टरड किया जा रहा di जो पूर्णतया विधि-विरुद्ध 

अव्यवहारिक surat एवं निन्दनीय 2 
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भारत सरकार द्वारा इस बजर में गोल्ड को आयात करने पर 

2% की जगह 4% कस्टम Sgt कर दी गयी है। एसी स्थिति में 
एक आम आदमी उस पर सोने से अपनी आर्थिक सुरक्षा एवं अपनी 

पत्नी के लिए आभूषणं का निर्माण ककर भविष्य कौ सुरक्षा के 

लिए रखता है। तब एेसी स्थिति मे उसके ऊपर पुनः एक्साइज 

Sql लगाना एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसका हम पुर-जोर विरोध 

करते ¢ ओर यह कहते है कि ज्वैलरी का हाल यह कर दिया 

है। वैट दो, इन्कम टैक्स दो, तीन गुना कस्टम eget दो, एक्साहज 
दो, जोँव-व्कं पर सर्विस रैक्सदो, बिल लो तो टी.सी-एस. दो, 

tard दो जैसे ज्वैलरी न हौ आरडीएक्स ओर एके 47 al 

सभी ater व्यवसायी we निर्माण मे पूर्ण रूप से टैक्स देकर 

सहयोग करते रहे हैँ एवं अपेक्षित कर केन्द्रीय कर के रूपमेँ 
देने को तैयार हँ परन्तु किसी भी हाल मे एक्साइज eet के रूप 
मे एक्साइज विभाग द्वारा उत्पीदित होते हए किसी भी कीमत पर 
कर देने को तैयार नहीं है! 

कहने का तात्पर्य है कि सम्पूर्णं भारत मे कहीं भी जो सोना 
आता है वह विदेशों से आता है। सरकार द्वारा 4 प्रतिशत कस्टम 

Sat बजट मे आरोपित कौ गयी है। एेसी स्थिति में दोबारा से 
उत्पीड्न करने कौ दृष्टि से इस लघु कुटीर उद्योग को पूर्णतया 

समाप्त करने के उद्देश्य से 1 प्रतिशत एक्साइज द्यूटी लगाकर 

एक te विभाग से हमें जोडने की कोशिश कौ a wt जो 

अपराधियों के लिए बना है ओर भ्रष्टाचार के दल-दल मे फसा 
हुआ है ओर उत्पीड्न करने के महा भयानक नाम से जाना जाता 

हे। 

यह व्यवसाय दिनांक 17.3.2012 से सम्पूर्णं भारतवर्षं मेँ पूर्णतया 
बन्द है। सर्यफा व्यवसायी इतनी नासमञ्ञ, बेवकूफ नहीं है जो अपने 

साथ जुडे व्यापारियों, कारीगरं at रोजी-रोरी को पूर्णतया बंद करते 
हुए बैठा हुआ है। यह एक्साइज See गलत है इसलिए बजट 

के बाद से दिनांक 17.3.2012 से अपना व्यवसाय बन्द करके इसका 

घोर विरोध कर रहे Zi 

सभी सर्राफा व्यवसायी मांग करते ¢ कि अन्त्राण्डेड आभूषणं 
पर लगायी गयी एक्साइज द्यूरी वापिस ली जाये क्योकि संविधान 
में हमें अधिकार दिया गया है कि किसी भी हालत में हमारे 
अधिकारों में हस्तक्षेप या स्थापित विधि के विरुद्ध कोई कानून हम 

पर थोपा नहीं जायेगा। हम पुनः विधि सम्मत यह बात कहते हे 
कि उत्पाद कर (एक्साइज द्यूरी) निर्माण इकाई स्थल पर जहां 

कि बहुतायत मेँ किसी एक aq का निर्माण किया जाता है पर 
लगाई जाती 31 सर्गफा व्यवसाय एक लघु कुटीर उद्योग उसी तरह 

काहे जैसा कि कुम्हार के घर में चाक रखा हुआ है ओर वह 
इससे मिट्टी के बर्तन बना रहा है। 
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(अनुकाद] 

सभापति महोदयः आप कृपया ds जापए्। यह कार्यवाही वृत्तां 

मे सम्मिलित नहीं किया जाएगा! 

...( व्यवधान) 

सभापति महोदयः सिर्फ श्री इज्यराज सिंह जो कह रहे है 
उसे ही कार्यवाही gaa मेँ शामिल किया जाएगा। शेष कुछ भी 

वृत्तांतं A शामिल नहीं किया जाएगा। 

... (व्यवधान) * 

श्री इज्यराज सिंहं (कोरा); मुञ्चे बजट पर बोलने के लिए 

अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद्। 

मे कठिन परिस्थितियों के वातावरण मे विकास ओर स्थिरता 

कौ ओर लक्ष्योन्मुख एक अति यथार्थं बजट प्रस्तुत करने के लिए 

वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा। बजट वह कार्यक्रम है जो न 
केवल हमारे देश के वित्तीय मापदंड तय करता है बल्कि भविष्य 

के लिए विकास नीतियां भी तय करता है। इस बजट कौ प्रभावी 

बात है; कृषि ओर अवसंरचना मजबूत करने पर बल देना है। 

कृषि मै, विगत वर्षं कौ तुलना में परिव्यय 18 प्रतिशत बदाया 

गया है ओर यह देखना उचित सुसंगत होगा कि कृषि जिसका 
जीडीपी 12.3 प्रतिशत है, सपूर्ण रोजगार मे 65 प्रतिशत हिस्सा 
रखता है। हमारा देश अभी भी मुख्य ग्रामीण है ओर देशवासी कृषि 
ओर संबंधित व्यवसायों मे संलग्न है। विगत कईं वर्षो से किसानों 

को काफी परेशानियां आ रही है ओर वास्तव मे, एनएसएसओ के 
एक हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार यह वास्तविकता सामने आई 

है कि यदि 50 प्रतिशत किसानों को यदि अन्य व्यवसाय का विकल्प 

मिले तो वे कृषि नहीं करना चाहेगे। 

अब किसानों के समक्ष कोन सी समस्याएं ओर आती है? 
उनकी समस्या बढती निवेश लागत ओर पर्याप्त वित्त एवं उधार की 

सुविधाओं से संबंधित होती है। ताकि वे कृषि कार्य क्रियाकलापों, 
पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं ओर फसल कटाई के बाद वे ara 

जो कि 44000 करोड रुपए तक का है। ओर फसलों के लिए 
अच्छी कीमते पाने जैसे मामले हल कर A इस बजट मे इन 

सभी मुदं को उठाया गया है ओर कृषि उधार के लिए लक्ष्य को 
विगत वर्षं कौ तुलना मे हस बजट मे 21 प्रतिशत तक बदा दिया 

गया है। इसी प्रकार, समय पर ऋण भुगतान पर किसानों को 

3 प्रतिशत प्रोत्साहन दर भी जारी है जिसके कारण आज भुगतान 

की प्रभावी दर मात्र 4 प्रतिशत हो जाती है जबकि साधारण दर 

7 प्रतिशत 21 

कार्यवाही -वृत्तात मे सम्मिलित नहीं किया गया। 
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महोदयं, 10000 करोड रूपए नावाई को क्षेत्रीय ग्रामीण dat 

को पुर्नवित्त पाषण के लिए आवंटित किए गए हैँ ताकि ये बक 
छोटे ओर सीमांत किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋणो के भुगतान 

के लिए ऋण उपलब्ध करावा सकं। 

तथापि वास्तविकता यह भी है कि कृषि ऋण प्राथमिकता या 

आधारभूतं रूप से भू-स्वामित्व ऊपर दिया जाता है ओर जो किराए 

पर भूमि लेकर कृषि कार्य करते हैँ वे te ऋण नहीं ले सकते 
इसलिए, यह एक एेसा मुद्दा है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए 

ओर यह समस्या देश के अधिकांश भागों मे हे। 

फसल पश्चात कौ हानि शीतागारों ओर भंडारगृहौँ कौ अपर्याप्तता 

के कारण होती है। इनका समुचित विकास करने से किसानों को 
उपज को बर्बादी से बचाने ओर सही समय पर फसल बेचने में 

सहायता होगी। लेकिन, अगर हम तथ्यों कौ ओर् ध्यान दे, तो भारत 

ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है ओर अगर 
हम फलों ओर afer का उत्पादन देखे तो 30 से 40 प्रतिशत 
उपज खराब हो जाती है या पैदावार् के बाद नष्ट हो जाती है। 
2009 में यह तथ्य सामने आया इस प्रकार का फसल पश्चात् 

नुकसान 4400 करोड रुपए तक MI 

यह बजर खाद्य आपूर्ति शृंखला में अनेक उपायों के जरिए 

जैसे कि कृषि बाजारों का विकास राष्ट्रीय खाद्य मिशन ओर फसल 

पश्चात् ऋणों कौ उपलब्धता आदि सुधार का प्रयास करके इन 

मुद्दों पर ध्यान देता है। 

शीतागार शृंखला सुविधाओं, भंडारगृह ओर स्टोरेज मे निवेश 

संबद्ध कर कटौती को इस प्रकार बनाया गया है कि इस aa में 

निजी उद्यमिता एवं भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके) 

सरकार द्वारा किसानों कों उपलब्ध कराए न्यूनतम समर्थन मूल्य 

का लाभ उठाने के लिए भारतीय खाद्य निगम जैसी सरकारी एजेंसियां 

द्वारा उनके अनाज कौ खरीद महत्वपूर्णं है। तथापि, एफसी आई ओर 
एसी अन्य कंपनियों के पास पर्याप्त आधारिक संरचना नहीं है ओर 

इस खरीद के लिए SS राज्य कौ एजेंसियों से समन्वय करना पडता 

है। समन्वयगत मुद्दों के कारण अकसर, ये खरीद केन्द्र समय से 
तैयार नहीं हो पाते ओर परिणामस्वरूप खरीद देर से होती है तथा 
किसानों को वित्तीय समस्या ओर अन्य बातों का सामना करना 

पडता है। विकेनद्रीकृत खरीद जैसै योजनाएं, जिसमें राज्य सरकार 

ही खरीद, संग्रहण ओर वितरण का कार्य करती है, को इस बजर 

में राज्यँ को वित्तीय सहायता देते हुए ओर अधिक प्रोत्साहित किया 
जाना चाहिप्। 

यह बजट सिचाई टर्मिनल बाजारों ओर एवं कृषि aan मे 
बुनियादी ga को व्यवहार्यता अंतर पाटने हेतु वित्त भी प्रदान करता 
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हे। आशा है, कि इससे उत्पादकता 4 सुधार आएगा ओर निजी 

aa को अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। 

जहां तक आधारिक-संरचना कौ बात दै तो महोदय, इस aa 

में प्रगति राष्ट के विकास की गति को बाती है ओर इस aa 

मे 30000 से 60000 करोड रुपए के कर मुक्त आधार संरचना 

ऋणपत्र निश्चय ही एके सकारात्मक कदम है। तथापि, भूमि 

अधिग्रहण ओर कार्यक्रम कार्यान्वने के मुद्दे अभी यथावत 21 यदि 
सडक के aa at ओर संक्षिप्त दृष्टि डाल तो राष्टीय राजमार्ग 
विकास कार्यक्रम कै अंतर्गत 8000 किमी. के लक्ष्य को आगामी 

वित्त वर्षं में पूरा करने की उम्मीद वास्तव मेँ प्रशंसनीय है। यह 
लक्ष्य चालू वित्त वर्षं के दौरान 7300 किमी के लक्ष्य कौ पूर्ति 
के बाद का कार्यक्रम जिसकी उपलब्धि सुनिश्चित है ओर पिछले 
किसी भी प्राप्त लक्ष्य कौ तुलना यह 44 प्रतिशत अधिक है जो 

fe वास्तव मे एक महान उपलब्धि है। पिछले वर्षं कौ तुलना मेँ 
इस मंत्रालय में 14 प्रतिशत अधिक आबंटन दिया गया है ओर इसके 

साथ नियंत्रण कर मेँ भी 20 प्रतिशत से कमी करके उसे 5 प्रतिशत 

किया गया है तथा वाणिज्यिक उधारी कौ अनुमति देने से भी इस 
aa को ओर विकसित करने मँ मदद मिलेगी। 

विशेषतः उल्लेखनीय ओर उत्साहजनक बात यह है कि बजट 

आवंटन मेँ प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के लिए अतिरिक्त 20 

प्रतिशत कौ वृद्धि, ग्रामीण बुनियादी ad को ओर अधिक बढावा 

देने के लिए निर्धारित कौ गर्ह है तथा इससे बना बेहतर सडक 
संपर्क निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र मे जीवन कौ गुणवत्ता सुधारेमी। 

फिर भी, गांवों के भीतर कौ सड़कों कौ गुणवत्ता दूसरा te प्रमुख 
मुद्दा है कि जिस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिपए्। ये स्के 
कच्ची हैँ ओर अधिकाशतः मिर्री ओर कीचड़ से भरी रहती हे, 
जिससे at मे कतिपय समय के लिए गुजरना मुश्किल होता है 
गांवों के भीतर बेहतर सड़कों का निर्माण करने के लिए किसीन 

किसी प्रकार कौ परियोजना कौ नितांत आवश्यकता 21 

अब, संक्षेप मे ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान दं तो पर्याप्त ऊर्जा कौ 

उपलब्धता हमारे उद्योग ओर हमारे ग्रामीणों के दैनिक जीवन के 

लिए महत्वपूर्णं है। 

सभापति महोदयः कृपया समाप्त करे। 

श्री इज्यराज सिंहः अब, इस दिशा में कई तरीकों से कार्य 

गये है। इस मामले मे, बाह्य afar ऋण में कमी के अलावा 

कोयले ओर प्राकृतिक गैस के शुल्क मुक्त आयात मेँ लागत कम 

करने में सहायता मिलेगी। 

जबकि हम पाते है कि कोयला, प्राकृतिक te जैसे ईधन 
ओर अन्य सम्बद्ध ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों कौ कौमतों पर
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काफी दबाव है तथा इन ast की परियोजनाएं समस्याएं da रही 

है। फिर भी, यदि आप नए ऊर्जां साधनों को देखें तो आप पाते 

है कि नवीन ऊर्जा साधनों ने लगातार लक्ष्यो से अधिक निष्पादन 

किया है, जबकि कोयला व ऊर्जा के अन्य पारम्परिक साधनों ने 

कम निष्पादन किया 2 

इसलिए, नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक ध्यान दिया 

जाना चाहिए sik यह सौर तापीय, सौर फोटो वोल्टेहक, पवन ऊर्जा 

ओर बायोगेस के माध्यम से हो सकता ti प्राक्कलन समिति ने 

अपनी एक रिपोर्ट मे कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा मेँ पर्याप्त 
निवेश बहुपक्षीय लाभ देगा। इस प्रकार के निवेश से समाज के 

हाशिये पर स्थित वर्गा जैसे ग्रामीण गरीब, जनजातियों ओर महिलाओं 

को जीवन स्तर ओर बेहतर हो जाएगा। समिति ने यह भी सिफारिश 

की कि इन नवीन ओर नबीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बजट में 

कुल बजट के एक प्रतिशत कौ वृद्धि कौ जानी चाहिए। फिर भी 

यदि आप 2010-11 के आंकड़ों को देखें तो इस मंत्रालय का बजर 

केवल 0.024 प्रतिशत या ओर चालू बजट में यह केक्ल 0.096 
प्रतिशत ठै, जो कि वांछित लक्ष्य एक प्रतिशत से बहुत कम ZI 
इसलिए, हमें इस पर कहीं अधिक ध्यान देना चाहिए। 

मेँ daa मे यह सुञ्ञाव देना चाहता हूं fe इस da में हमारे 
पास एक जोखिम गारंटी कोष होना चाहिए। वर्तमान में, जवाहरलाल 

नेहरू सौर मिशन के प्रथम चरण के sata केवल fre संबद्ध 

सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए एक भुगतान सुरक्षा प्रणाली 21 

हालांकि यह अन्य नवबीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन wal ओर 

बायोगैस के लिए संभव नहीं है। इसलिए, हमें केन्द्र या राज्यों द्वारा 

सहायता Wa एक एेसे जोखिम तत्र की आवश्कयता है जिसमें 

प्रयुक्त प्रोद्योगिकी पर विचार किए बिना सभी नवीकरणीय ऊर्जा 
स्रोतों को गारंटी प्रदान करे। 

अंततः A बताना चाहता हूं कि मेरे अपने गृह aa ater मे, 

स्वर्ण व आभूषण क्षेत्र में कुछ लेवी के विरुद्ध धरना ओर प्रदर्शन 
होते रहे दै. जिस पर मेरे विचार में, ध्यान दिए जाने की 

आवश्यकता है। हमने यह भी देखा है कि बजट में नागर विमानन 

aa ओर विमानन क्षेत्र की कंपनियों के लिए सहायता का प्रावधान 

किया गया है जो कोरा में हमारे लिए काफी महत्वपूर्णं है, क्योकि 
"हम वहां जहां संभव हो, एक हवाई अड्डे के लिए प्रयासरत al 

+ हमारे पास सडक, रेल ओर जल का पर्याप्त आधारभूत ढांचा ठै) 

दस बजट का स्थायी प्रभाव आधार कार्ड पर दिया गया ध्यान 

है, जिसे देश मे 50 जिलों में लागू किया जाना है ओर यह एक 
गरीबी दूर करने के उपाय है, जो बेहतर लक्षय राजसहायताओं के 
साथ, हमे अपनी राजसहायताओं मे ओर प्रभावी होने में समर्थ 
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बनाएगा! यह इस बजट का बेहद उत्साहवर्धक कदम है ओर शायद 
हसे बतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, जितने के यह योग्य है! 

मै हाल ही में घोषित किए गए् 3884 करोड रुपए के बुनकर 
पैकेज कौ चर्चा करना चाहता हु। यह एक बहुत स्वागतयोग्य कदम 

है, जो देश-भर में बुनकरों कौ जरूरतों को परा करता है फिर 
भी, कोई भी पैकेज जो केथुन के उन बुनकरों को शामिल नहीं 
करता, fret कोटा सादी को विश्वप्रसिद्ध बनाया है, एक अपूर्ण 
पैकेज है। अतः यै वित्त मंत्री से उन्हें शामिल करने का अनुरोध 
करता zl 

[fest] 

+ड. अरविन्द कुमार wat (करनाल): वर्तमान आर्थिक 
परिप्रेक्ष्य मेँ जिस तरह से पूरे विश्व कौ अर्थव्यवस्था उगमगा रही 
है उस स्थिति से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने 
के लिए कुक ठोस, नीतिगत आर्थिक सुधारों से संबंधित फैसले लेने 

की बहुत जरूरत थी ओर वित्त मंत्री जी नै जो बजट पेश किया 

है वो कुल मिलाकर हमारे देश के हित में कहा जा सकता है। 
जिस तरह से वैश्विक मंदी एवं परिस्थितियों मे उतार-चदाव आ 
रहा है ओर विभिन wel के बीच अंतरराष्टीय स्तर पर आपसी 
खींचतान की स्थिति बनी है उससे Ge हद् तक हमारे देश के 
हित भी प्रभावित हो रहे है। फिर भी हमारे वित्त मत्री जी इन 
परिस्थितियों में भी fan विचलित हुए देश के सभी सेवा कत्री, 

आयकर दाताओं, कोरपोरेट हाउसेस एवं ओधोगिके धरानों के हितों 
को ध्यान में रखते हुए युपीए सरकार का एक ओर सराहनीय 

केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया है जो कि देश में व्याप्त महगाई ओर 
भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पर्याप्त है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना 

। का लक्ष्य तीन्रतर एवं सतत विकास ओर चालु वित्तीय वर्षं का घारा 

सकल घरेलू उत्पाद का 3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान 21 ओर 

युपीए सरकार का यह सफल प्रयास रहेगा कि सकल घरेलु उत्पाद 
कौ द्र 2012-13 में 7.6 प्रतिशत बनी रहेगी। 

माननीय मत्री महोदय जी ने आम बजट 2012-13 4 

व्यक्तिगत आयकर Be कौ सीमा 1.80 लाख से बदाकर 2.00 लाख 
करने का प्रस्ताव समान्य श्रेणी के करदाताओं को 20 हजार रुपये 

का फायदा पहुचाने कौ कोशिश की है ओर 60 वर्ष से कम आयु 
वर्ग के करदाताओं को 2 लाख से 5 लाख तक कौ आमदनी पर 

मात्र 10 प्रतिशत कौ कर वसूली का प्रावधान किया है। आयकर 

के लिए डीरीसी दर का शुरु करना ओर बचत बैक खातों से मिलने 

वाले व्याज पर 10 हजार रुपये कौ कर Be आम जनता के लिए 
काफौ फायदेमंद रहेगा। हालांकि संसद कौ स्थाई समिति ने यह 
सिफारिश कौ थी कि आयकर we कौ सीमा बाकर 3 लाख तक 

*+भाषण सभा परल पर रखा गया।
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कर दी जाए मगर देश मे आर्थिक संतुलन बनाए रखने हेतु we 

कौ सीमा 2 लाख तक रखी गयी। इससे एेसा लगता है कि वित्त 
मंत्री जी के देश को आर्थिक हितों की भीचितादहै। फिर भीमे 
व्यक्तिगत रूप से ये आग्रह करता हूं कि स्थायी समिति के सुञ्चावों 

पर भी वे पुनर्विचार ae 

वर्ष 2012-13 के बजट में कृषि के लिए् आवंटन 18 प्रतिशत 

ae, केन्द्रीय सब्सिडी व्यय जीडीपी के 2 प्रतिशत रखने, विनिवेश 

के जरिए 30 हजार करोड जुटाने, बुनियादी aa में 50 लाख करोड 

निवेश बढाने, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरु करने, सर्वेजनिक 

वितरण प्रणाली को कम्प्युटरीकृत करने ओर देश के समक्ष काले 

धन पर संसद के इसी सत्र मेँ श्वेत पत्र लाने का युपीए सरकार 

का इरादा जनहित A काफौ कारगर सिद्ध होगा ओर देश की 

आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उत्पाद शुल्क कौ a A भी 2 

प्रतिशत कौ वृद्धि से उपभोक्ता वस्तुएं महगी होने कौ संभावना है। 
मगर आर्थिक सुधारों के लिए करई बार कठोर निर्णयनलेने कौ भी 

जरूरत है। दैनिक एवं रोज-मर्ा की चीजों को जिस तरह से वित्त 
wat at ने सस्ता किया है उससे ये परिलक्षितं होता है कि उनको 

आम एवं गरीब जनता की जरूरतों कौ काफौ चिंता ZI 

वित्त मंत्री महोदय जी ने 60 वर्षं या इससे अधिक व 80 

वर्षं से कम आयु वर्गं के आयकरदाताओं के लिए 20 प्रतिशत कर 

स्लैव कौ ऊपरी सीमा 8 लाख से बदढाकर 10 लाख किये जाने 

कौ घोषणा से भी आयकर दाताओं मेँ व्याप्त खुशी है। क्योकि इसके 
साथ-साथ उन्होने 80 वर्ष से अधिक कौ आयु वाले सम्मानित बुजुर्ग 

करदाताओं के लिए 5 लाख तक at आय पर किसी भी तरह 

काकर ना लगाने का प्रावधान किया है जो हमारे देश के बुजुर्गों 

के लिए सम्मान है। फिर भी प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से लगभग 4500 
करोड का राजस्व नुकसान होने का अनुमान है। 

युपीए सरकार का इस बजर में सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय 

मध्याहून भोजन कार्यक्रम के तहत 11 हजार 937 करोड रुपये खर्च 

करने का प्रावधान देश के गरीब एवं स्कूली बच्चों के शारीरिक 

एवं मानसिक विकास के लिए एक सार्थक पहल है। वित्त मत्री 
जी द्वारा उठाया गया यह कदम दर्शता है कि हमारी सरकार देश 

के प्रविष्य एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। सार्वजनिक 

वितरण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना 

सुविधा तैयार करने कौ घोषणा से देश हित मेः आम जनता के 

लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे पारदर्शिता जरूरी दहै। राजीव 

गांधी इक्विरी बचत योजना शुरु करने के प्रस्ताव पर भी सरकार 

को सराहना प्राप्त हुई है क्योकि इसमें नये खुद निवेशकों को 
50 हजार तक निवेश करने पर 50 प्रतिशत को आयकर कौ Be 

मिलेगी जिन निवेशकों की आय 10 लाख रुपये से कम है। 
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देश कौ मुद्रास्फौति को नियत्रित करने wa स्थायी विकास को 
सुनिश्चित करने के लिए एक प्रगतिशील बजट कौ आवश्यकता 

होती है जिसमे समाज के सभी वर्गो विशेषकर किसानो, व्यापारियों , 
मजदूय, वेतनभोगियों, बेरोजगार, विद्यार्थियों, व वरिष्ठ नागरिको व 

वरिष्ठ नागरिकों के साथ महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गा 

की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के का प्रावधान है। इसलिए यह 
उचित एवं जन हितैषी बजट है। कृषि ऋण के लिए 5 लाख 75 
हजार करोड रुपये का लक्ष्य रखना व किसानों के लिए समय पर 

सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, किसानों कौ फसलों का उचित 

मूल्यांकन एवं आपदा मेँ उचित मुभआावजा समय पर देना, कृषि यंत्र 

एवं बीजों पर सन्सिडी प्रदान करना, फसल बीमा योजना लागू करना 
व किसान क्रेडिट are योजना को संशोधित कर & aad ae 

बनाया जाना इस बजट की किसान हितोप्लब्धियां है। कृषि विकास 

योजना के परिव्यय को बदाकर् 9217 करोड करना किसानों के 
लिए एक सौगात है। 

बजट सत्र मे पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण 

विधेयक, dfn विधि विधेयक एवं बीमा विधि विधेयक मेँ संशोधनों 

के लिए प्रस्ताव लाना स्वागत योग्य 21 क्योकि विधवा पेंशन एवं 

विक्लांगता पेंशन को बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह से बद़ाकर् 300 

रुपये प्रतिमाह करने, बीपीएल परिवारों के 18 से 64 वर्षं आयु 

वर्ग के कमार सदस्यों की मृत्यु पर दिए जाने वाले अनुदान को 

दोगुना करना, 200 जिलों मेँ मातृ एवं बाल कुपोषण कौ समस्या 
से निपरने के लिए एक बहु-क्षत्रीय कार्यक्रम को शुरू करमा, 

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन नामक एक नई योजना लागू करना, 
अनुसूचित जाति सब-प्लान के लिए 37 हजार 113 करोड के 

प्रस्ताव कौ मंजूरी देना, समाज के कमजोर एवं कामगार वर्गं के 
लिए बहुत ही लाभप्रद है। 

देश के ओद्योगिक घराना, निवेशक, उत्पादकों, खुदरा व्यापारियों 
एवं पेशेवरो ने आम बजट पर सेवा करो में achat उत्पाद शुल्क 
मे बदोत्तरी से चिता व्यक्त कौ है जिससे उत्पादित संसाधनों की 
कीमतों में वृद्धि होने की संभावना जताई गई है ब आम लोगों 

को महगाई के नाम से SUM जा रहा है। आम बजर 2012-13 
में सरकार द्वारा गैर ब्रांडेड आभूषणं पर 1 प्रतिशत ad हुए उत्पाद 

शुल्क के कारण, सोने के भाव aed के कारण, एम.सी.एक्स. के 

कारण व टैक्स एवं was eet लगाने कौ वजह से हो रही 
परेशानियों का सामना करना पड रहा है। बजट 2012 के दौरान 

सभी गैर ब्रांडेड आभूषणों पर 1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को समाप्त 
करने के लिए सभी आभूषण व्यापारियों कौ तरफ से नाराजगी व्यक्त 

की गई है! इस बारे मे जल्द से जल्द व्यापारियों के हित मेँ उचित 
कारवाई कौ जाए्। व्यापारियों का मानना है कि पहले से ही 
आभूषण व्यापारी मंदी की मार da रहे है ओर सोने के भाव 
अत्यधिक होने के कारण बाजारों में आभूषणों की खरीद नाके
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बराबर हो गर्ह है। चूकि आम बजट कौ घोषणा के बाद से ही 
मेरे संसदीय क्षेत्र की भी सभी ater एसोसिएशन जैसे कि सर्राफा 

एसोसिएशन करनाल एवं aie इंडिया ater एसोशिएसन, पानीपत, 

हरियाणा स्वर्णकार संघ, पानीपत, स्वर्णकार सभा, पानीपत ज्वैलर्स 
एसोसिएशनों इस 1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क बढाने कै विरोध में 

जगह-जगह सरकार के खिलाफ धरने एवं विरोध प्रदर्शन कर रहे 

है ओर सरेआम इसके विरोध में बाजारों को ae किये हुए है। 
जो कि अनुचित है फिर भी मँ माननीय वित्त मत्री जी से अनुरोध 
करता हुं कि देश हित में उपरोलिखित शुल्को में वृद्धि की दर 
पर पुनिर्विचार ati इसके साथ ही मै आशा करता हू कि आप 

मेरे संसदीय aa के दोनों जिलों ओद्योगिक एवं एतिहासिक नगरी 

पानीपत ओर राजा कर्ण की धार्मिकं नगरी करनाल जो कि राष्ट्रीय 

राजमार्ग 1 पर अवस्थित है व उत्तरी भारत कौ usta राजधानी 

aa की जीवन रेखा है। क्योकि यह दिल्ली से deine, अमृतसर 
व जम्मू-कश्मीर एवं हिमाचल को सारे देश से aga है। इन 
दोनों जिलों के शहरी ढचिागत सुधार के लिए केन्द्रीय जवाहरलाल 
नेहरू शहरी सौदर्यकरण (नवीनिकरण) योजना के तहत एक विशेष 
आर्थिक पैकेज प्रदान atl 

देश मे सड़क परिवहन को मजबूती प्रदान करते हुए एनएचडीपी 
के तहत 8800 मिलोमीटर सडक बनाने का प्रस्ताव, ae शहरों में 

कम आय वर्गं के लिए घर उपलन्ध कराने का प्रस्ताव, हथकरघा 
grat के कर्ज को माफ करना ओर उनकौ सहकारी सोसाइियों 
के लिए एके fasts वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव लाना, केन्द्रीय सशस्त्र 
पुलिस बलों के लिए 4 हजार आवासीय ईकाईयों का निर्माण करना, 

वेयर हाउस सुविधाओं के लिए 5 हजार करोड कौ वित्तीय सहायता, 

शहरी स्वास्थ्य मिशन के अतिर्गत आशा कार्यकर्ताओं के area 
का विस्तार करना, क्षेत्रों के लिए बेहतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने 
के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करना ब सभी न्लोक स्तरों पर 
6 हजार मोडल स्कूलों कौ स्थापनां करना माननीय प्रधानमंत्री 
डो. मनमोहन सिंह जी एवं यूपीएुं चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गाधी 

जी & नेतृत्वं मे वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया वर्ष 2012-13 
का आम बजट अति-सराहनीय हैँ एवं वैश्विक मदी मेँ देश कौ 
आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने वाला है। 12 वीं पंचवर्षीय 
योजना में बुनियादी aa को मजबूती प्रदान करने वाले इस लोक 

हितैषी बजट कौ मै सराहना करता हूं एवं इसका समर्थन करता 
al 

{ अनुवाद] 

श्री असादूव्दीन ओवेसी (हैदराबाद): सभापति महोदय, 
सर्वप्रथम गै यह कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 
के लिए किया गया बजट आवंटन बहुत ही कम है। इसके तीन 
कारण है। पहला यह है कि यह 12 वीं पंचवर्षीय योजना का पहला 
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वर्षं है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में 

योजना आयोग सै 47.000 करोड रुपए मांगे थे। यदि आप sigs 

देखें तो केवल 3154.70 करोड रुपए आवंरित किए गए है, जो 
कभी भी मंत्रालय द्वार योजना आयोग से at गई मांग के लक्ष्य 

को नहीं प्राप्त कर सकेगे। 

दूसरी बात कि इस वर्षं 2012-13 के लिए मंत्रालय ने 4000 
करोड रुपए की मांग की है सरकार ने इस अनुरोध को नहीं माना। 
तीसरी बात कि ओर सर्वाधिक महत्वपूर्णं बात यह है कि योजना 
आयोग द्वार गरीबी अनुमान जारी किए गए है। यद्यपि प्रामीण व 

नगरीय दोनों क्षेत्रो मे गरीबी में 7.3 प्रतिशत कौ गिरावर आई है, 
यहां सबसे महत्वपूर्णं बात यह है कि जब आप नगरीय at में 
धार्मिक समूहो को देखते है, तो अखिल भारतीय स्तर पर सर्वाधिक 
गरीब कौन लोग हे? ये मुस्लिम हैँ जिनमें 33.9 प्रतिशत लोग गरीब 
है। यहां आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि तथाकथित सर्वाधिक 

विकसित राज्य गुजरात के नगरीय इलाकों में 42.4 प्रतिशत 
मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे है। सबसे तेजी 
से विकास करने बाला राज्य है बिहार वहां 56.5 प्रतिशत मुस्लिम 

गरीबी मे जीवन यापन कर रहे हँ! उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 
49.5 @1 यही स्थिति ग्रामीण क्षत्रं कौ भीहै। 

ग्रामीण क्षेत्रं में te मुस्लिमों कौ संख्या का अनुपात बहुत 
अधिक है-असम में 53.7 प्रतिशत ओर उत्तर प्रदेश व पश्चिम 
बंगाल में 44.4 प्रतिशत ti यही कारण है कि आंकड़ों से स्पष्टतः 

पता चलता है कि गत आठ वर्षो मे मुस्लिमों की गरीबी के उन्मूलन 
के लिए कोई पर्याप्त वास्तविक सुधार नहीं हुआ है। आप मौलाना 
आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के सहायता अनुदान को ही ले लीजिए्। 

2012-13 के लिए 100 करोड रुपए घर दिए गए रै। यद्यपि कोष 
को 1000 करोड रुपए तक बदा दिया गया है पर इसमे कोई पर्याप्त 
योजना नहीं हे। 

इस सरकार ने शिक्षा ओर रोजगार में अल्पसंख्यकों को 
4.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। इस 4.5 प्रतिशत आरक्षण 

को प्राप्त करने के लिए सरकर कौ मदद कौ जरूरत है। निःशुल्क 
कोचिंग योजना के लिए 18 करोड रुपये दिए गए zi संघ लोक 
सेवा आयोग ओर राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 

उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए छात्र सहायता नामक योजना है 
ओर इसके मात्र 3.5 करोड रुपए दिए गए ti मुसलमान 4.5 
प्रतिशत आरक्षण ओर वह भी अल्पसंख्यक वर्गं मेँ केसे प्राप्त कर 

सकते हैँ जब कि सरकार मात्र 18 करोड ओर 35 करोड रुपये 

का आक्टन कर रही है? राष्ट्रीय ओसत 7 प्रतिशत है ओर इस 
7 प्रतिशत में से केवलं 4 प्रतिशत मुसलमानों के पास sea शिक्षा 
डिग्रियां fi इस प्रकार यह आवंटन बिल्कुल अपर्याप्त है। चूकि मेँ 

सरकार का समर्थन करने वाला सहयोगी हू, हमें यह कहा गया 
था कि हम कटौती प्रस्ताव पेश नहीं ati यह दूसरी बात है कि
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सत्ताधारी दल के सदस्य सभा कौ कार्यवाही मेँ रूकावर डाल रहे 

है। अब मैं क्या करू? क्या सरकार इस आवंटन को बद़ाने की 

इच्छुक है जो कि बेहद अपर्याप्त है? 

योग्यता-सह-साधन, प्री-मेटरिक ओर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 
योजनाओं को देखें । इन तीनों योजनाओं कौ सब तरफ काफी मांग 

है। प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए 10 आवेदक है। इस सरकार द्वास 
वायदा किया गया था कि संतुलन स्तर प्राप्त का लिया जाएगा 

लेकिन गया लेकिन वह अपने वायदे को पूरा नहीं कर सकी 21 
एक बार फिर हम संख्याओं पर जा रहे है। यह अत्यधिक कम 
है। सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से वित्त मत्री, सभा के 
नेता से अनुरोध करूगा कि योग्यता सह साधन, प्री-मैट्िक ओर 

पोस्ट-मैटिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए संतृप्ति दृष्टिकोण को 

अपनाया जाए। 

शिक्षा के प्रसार कौ योजना के उदृदेश्य के लिए 257 मसे 

100 अल्पसंख्यक शहरो ओर Heal की free शहर/कस्बे के रूप 

मे पहचान की गई है। केवल 45 करोड रुपये दिए गए हैँ जो 
कि प्रत्येक शहर या कस्बे के लिए 4.5 लाख बनता हे। यह राशि 

एक छोटी-सी कक्षा के निर्माण के लिए भी पर्याप्त नहीं erm 

अतः मेँ माननीय वित्त मत्री से इस राशि को बढाए जाने का अनुरोध 

करता Gl हम यह सब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योकि 
हमे लोगों के पास जाना पडता है अब मुसलमानों को ओर अधिक 
मूर्खं नहीं बनाया जा सकता है। 

मुस्लिम समुदाय की तरफ से वास्तविक मांग सुरक्षा ओर 

विकास 21 ये दो सर्वाधिक महत्वपूर्णं मामले हैँ यदि आप एक 
चीज देगे ओर दूसरी नहीं दंगे तो आप सत्ता से बाहर हो जाएगे। 
आप को ये दोनों चीज प्रदान करनी होगी। 

अब आवास पर अति है। रगनाथ मिश्रा आयोग ने कहा है 

कि शहरी भारत में किराये के घरों मँ रह रही सर्वाधिक संख्या 

मुसलमानों कौ है। मुसलमानों कौ आवास प्रदान किए जाने के बारे 

मे कोई बात नहीं हो रही है। एक अच्छी योजना है ओर कक्षा 

9 की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान किए जाने की योजना 

का मैं स्वागतं करता et यहां फिर 4.5 करोड रुपए की अल्प 
राशि दी गई है जबकि विहार में प्रत्येक छात्रा को साइकिल मिल 

रही है। लडकियों कौ इस योजना के लिए कम-से-कम 20 करोड 

रुपए दिए जाने चाहिपए्। 

अब में एमएसडीपी पर आता Fl यहां भी, आवंटित राशि 998 

करोड रूपए से घटाकर 887 करोड रुपए कौ गई है। आश्चर्य कौ 

बात यह @ कि वर्ष 2010-11 में, एपएसडीपी के लिए आवंटित 

राशि का केवल 68% ही खर्च किया गया है। हमसे वायदा किया 
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गया था किं मानद्ड को 25% से घटाकर 15% किया जाएगा तथा 

63 ओर जिले जोडे जाएंगे, लेकिन, tear नहीं gem सबसे 
महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसडीपी में लक्ष्यत समुदाय मुस्लिम 
है लेकिन क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाए जाने के कारण इसे दूसरे समुदयां 
al ओर मोड दिया है क्योकि जिलों पर ध्यान केन्ितहैन कि 
मुस्लिम बहुलता काली बसावरों पर। कार्यान्वयन इकाई के रूप मे, 

हम बता रहे है कि वास्तव में te a रहा है। नो टीएमसीडी 
में चाहे कोई भी योजना क्यों न हो, मुस्लिमों को एक भी लाभ 

प्राप्त नहीं हुआ zl 

aa मैं वरीयता क्षेत्र उधार योजना पर बात करूगा। माननीय 

वित्त मत्री यहां उपस्थित रै! सरकार का लक्ष्य 15% है लेकिन इस 

15% HA 2% मुस्लिमों को भी वरीयता क्षेत्र उधार योजना के 

 अतर्गत ऋण नहीं मिल रहा है। 

वक्फ बोडो को सहायता अनुदान राशि दी जाती है। आवंटन 
13-50 करोड रुपए है। इस राशि से, अन्य संपत्ति बात तो दूर 
भारत के किसी शहर की एक वक्फ संपत्ति मे भी सुधार नहीं 

किया जा सकता है। तो वक्फ द्वारा कितनी आय अर्जित कौ 
जाएगी? इसे कम-से-कम 300 करोड रुपए तक बाया जाना 

चाहिए। । 

महोदय, कौशल विकास पहल एक नई योजना है ओर इसके 

लिए 18 करोड रुपए दिए गए gi भगवान के लिए, कृपया हमें 
खैरात न al हम यह योजना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री के अधीन 

कौशल विकास आयोगं है। यदि सरकार इसका 15% हमे प्रदान करे 

तो बहुत अच्छा होगा। 

एनएमडीएफसी का आकंटन 150 करोड VI से घटाकर 90 
His रुपये कर दिया गया है। यह निगम 90 करोड रुपये से क्या 

करेगा? हज चार्टर के प्रचालन के लिए 655 करोड रुपये कौ 
सब्सिडी है। महोदय, मै हाथ जोडुकर माननीय वित्त मत्री से अनुरोध 
aan कि हमे यह हज सचज्छिडी नहीं चाहिए। वे 655 करोड रुपये 

की इस सब्सिडी को वापस ले लें ओर इसे अल्पसंख्यक बालिका 
छात्रवृत्ति योजना को दे देँ क्योकि यह मुस्लिमों के नाम पर ae 

मे चल रहे उद्यम एयर इंडिया को देने के अलावा ओर कुक नहीं 

है। हमें यह 655 करोड रुपये की सब्सिडी देने वाली योजना नहीं 
चाहिए। सरकार को भारत ओर सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय 

waged पर फिर से बातचीत करनी चाहिए। यह कहकर कि वे 

हमे हज सन्सिडी दे रहे है, वे हमे धोखा क्यों दे रहे 2? जिन 
मुस्लिमों के पास आर्थिक साधन है वे हज पर जाएगे। मेँ यह 
नहीं कह रहा कि इस सब्सिडी को समाप्त कर दिया जाए! मेँ 
कह रहा हूं कि इस राशि का उपयोग अल्पसंख्यकों के शैक्षिक 
उन्नयन के लिए किया जीए।
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समान अवसर आयोग के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया 

है। यदि समान अवसर आयोग कौ स्थापना कौ जाए, तो दलितो, 

fs? वर्गो ओर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को समाज में उनका सही 

हिस्सा प्राप्त करने में यह अत्यधिक मददगार साबित होगा। अतः 

मै सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को देखे। 

ade A वृद्धि करनी eh यह बहुत ही कपरपूर्ण तर्क 

है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू ही होने वाली है ओर हम 

इसमें वृद्धि करनै जा रहे है। मैने कल कभी नहीं देखा 21 कृपया 

इसकी राशि मेँ अभी वृद्धि at क्योकि इससे गलत संदेश गया है। 

आखिरी बात वही बात है जो श्री जायसवाल ने भी कही 2 
अर्थात्, आभूषणों पर उत्पाद शुल्क का हटाया जाना। मेरे निर्वाचन 

aa में शत प्रतिशत आभूषण कौ दुकानें पर हडताल चल रही 

है एवं उन कामगारों मेँ 90 प्रतिशत पश्चिम बंगाल से है वे मुञ्चसे 

कह रहे है कि मै उनकी शिकायतें माननीय वित्त मंत्री को बताऊः। 

कृपया आभूषण दुकानों पर से उत्पाद शुल्क हरा a 

सभापति महोदयः मै अन अतिम वक्ता को आमंत्रित करता 

él जिन अन्य माननीय सदस्यों ने अपने नाम दिए है वे अपने 

भाषण सभा पटल पर रख सकते Zi 

श्री astaa सिन्हा 

(व्यवधान) 

सभापति महोदयः आप अपना भाषण सभा पटल पर रख 

सकते है। 

.- (व्यवधान) 

(हिन्दी) 

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : सभापति महोदय, आपके 

होते हुए भी हम बोल au ez 

... (व्यवधान) 

( अनुकद 

सभापति महोदयः आप श्री aad सिन्हा के भाषण के बाद 

बोल सकते हँ। कृपया आप अपनी सीर पर afau 

..-( व्यवधान) 
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श्री asad सिन्हा (हजारीबाग) : महोदय, कृपया उन्हें बोलने 
दे ...(व्यवधान) 

सभापति महोदयः श्री सिन्हा, कृपया आप बोलिए्। 

was (व्यवधान) 

(हिन्दी) 

श्री ugraa सिन्हा: सभापति महोदय, मे कुक मौलिक बातों 
की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहां पर खडा 
हुआ हूं लेकिन उस विषय पर आने से पहले मै पुरजोर सिफारिश 
इस बात कौ यहां पर करूगा कि हमारे जो तेलगुदेशम के मित्र 
है, उनको बजट पर बोलने का समय. मिलना चाहिए। वो एक 
राजनैतिक दल से है।... (व्यवधान) 

( अनुवाद] 

संसदीय कार्य मत्री ओर जल संसाधन मत्री (श्री पवन 
कुमार बंसल ): महोदय, कल पूरा दिन बेकार चला गयां mM हम 
चाहते थे कि ...(व्यवधान) 

श्री यशवंत fret: मे उस पर बोलने जारहा Ci कल पूरा 
दिन बेकार चला गया था ..(व्यवधान) 

श्री पवन कुमार बंसलः हमने इसके लिए पर्याप्त समय रखा 
है पर तथा यह है कि इस चर्चा को समाप्त करना होगा एवं 

माननीय मंत्री को 4 बजे उत्तर देना है... (व्यवधान) 

सभापति महोदयः अब यह निर्णय लिया गया है कि माननीय 
मंत्री 4 बजे उत्तर Ah श्री सिन्हा कृपया आप चार बजे तक बोल 
सकते zl 

...( व्यवधान) 

[fest] 

श्री agra सिन्हाः सभापति जी, ast भी इस बात का खेद 
है कि कल का सारा दिन इसी मे समाप्त हो गया। आज का आधा 
दिन समाप्त हो गया। अगर सरकार तेलंगाना के मुद पर अपने किये 
हुए वादे पर कायम होती...(व्यवधान) मँ कह रहा हूं कि आज 
आप बिल लाइए। हम लोग तेलंगाना का पूरा समर्थन करने के 
लिए तैयार है लेकिन आप बिल लति नहीं है। आप सदन का समय 
बर्बाद कर रहे है।... (व्यवधान) 

[ अनुवाद] 

सभापति महोदयः श्री सिन्हा, कृपया आप बजट पर alfa 

...( व्यवधान)
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श्री यक्त feet: मेँ बजर पर बोलने जा रहा EI 

हिन्दी] 

सभापति महोदय, इस देश कौ अर्थव्यवस्था कौ मोलिक समस्या 

क्या है? उसी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए 
मै खड़ा हुआ ह्। इस देश कौ अर्थव्यवस्था कौ मौलिक समस्या 
मुद्रास्फौति है। आज वित्त मत्री जी को यह संतोष हौ सकता है 
कि aI हाल के महीनों मै धीरे-धीरे नीचै आया है लेकिन 
फरवरी के जो ses आए है, उससे पता चलता है कि इफ्लेशन 
फिर आगे बद रहा है। एक समय था SERRA का दर अगर 7 

ओर 8 प्रतिशत होता था तो हम लोगों को बहुत चिता होती ett 
आज हम लोग इस बात का उत्सव मनाते हैँ कि इप्लेशन at 

द्र 7-8 प्रतिशतं नीचे आ गयी है ओर वित्त मत्री जी खडे होकर 
बोलते हैँ कि 20 प्रतिशत थी ओर वहां से 7 प्रतिशत पर आ 

गयी है। इफ्लेशन अगर केन्द्रीय मुदा है तो क्यो है? 

अगर आप पिछले कईं वर्षो के आंकडं उठाकर देखें तो आप 
पाएगे कि वर्ष 2007-2008 तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था! ay 

2003 में मेरे काबिल दोस्त जसवंत सिंह जी इस देश के वित्त मत्री 
थे। 2003-2004 मे इस देश ने छलांग लगाई ओर हम तेजी से 

अर्थव्यवस्था के aa मँ आगे कदने oh ... (व्यवधान) अरे कु 

ual, लिखो तो पता ae इस देश ने छलांग लगाई ओर उसके 

बाद आपं 2007-2008 तक आंकड़ा उठाकर Fa तो आप पाएगे 
कि सब pe बहिया om ग्रोथ रेट 9 प्रतिशत से ऊपर था, फिसकल 
Sfefae कंट्रोल मे था, रेवेन्यू डैफिसिर Geta में धा, SRR 
रेट क॑टोल में था, संविंग रेट आज तक उतनी नहीं ag, 37 प्रतिशत 

इवेस्यमेट रेट से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गई। इस तरह से हम सब 
तेजी से आगे ae रहे थे। अचानक 2008-2009 के वर्षं मे टस 
मुल्क मे एक भयानक दृश्य उपस्थित्त हो गया। क्योकि उस साल 
सरकार ने सरकारी घाटा दो लाख His से ज्यादा बदा fea एक 

लाख तीस हजार करोड बजट मे था, वह बहकर तीन लाख तीस 

हजार करोड से ऊपर चला गया। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट 

भाषण A इसी सदन मै बयान दिया धा कि जितना हमारा घारा 

बढा है, उसे आप रस्टिमुलस मान लीजिए ओर दुनिया भर मे जो 

फाइनेंशियल क्राइसेज आया है, उसके लिए हम स्टिमुल्स दे रहे 
él इसलिए ये दो लाख करोड हमने स्टिपुलस दे दिया। अब आप 

देखिये कि वहां a गिरावट कैसे शुरू ei वर्ष 2008-2009 में 
फिंस्कल डेफिसिर छः प्रतिशत हो गया, tay डेफिसिट सादे चार 
प्रतिशत हो गया, उसके बाद मुद्रास्फौति कौ दर 4.8 प्रतिशत से 

बदकर आठ प्रतिशत हो गई ओर तब से लगात्तार इस देश कौ 
अर्थव्यवस्था मेँ गिरावट आ रही है। क्योकि एक चक्रव्यूह है, एक 
विशेष खाईइकिल ti वह विशस साइकिल क्या है कि जब आपका 

सरकारी घाटा ब्रदेगा ओर इस साल वह पांच लाख करोड रुपये 
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तक या ओर जब आपका घाटा Fer तो उसका असर मुद्रास्फीति 

के ऊपर पडेगा, जब मुद्रास्फीति पर असर पडेगा ओर सरकार कुछ 

नहीं करेगी तो आरबीआई हरकत मै आयेगा ओर आरबीआई 

हरकत में आयेगा ओर आरबीआई उसके बाद व्याज दर बढाना शुरू 
करेगा। 13 बार आरबीआई नै व्याज दर बदाई है। जब आरबीआई 

ने व्याज दर बानी शुरू कौ तो उसके बाद उसका नतीजा यह 

हुआ कि देश में जो इनवैस्टमैन्ट होता है, पूजी निवेश होता है, 
उसके ऊपर उसका असर पड़ा, क्योकि पूंजी न केवल अवहनीय 

बल्कि अनुपलब्ध भी हो गयी है। न बाजार में पैसा था ओर जो 

अपराहन 3.52 बजे 

[अध्यक्च महोदया पीठासीन हई] 

पैसा था उसका व्याज दर इतना था कि amt ने कहा कि 

हम इनवैस्टमैन्ट नहीं करेगे ओर जब उन्होने इनवेैस्टमैन्ट नहीं किया 

या इनवेस्टमैन्ट करना कम कर दिया तो उसके बाद उसका असर 

ग्रोथ रेट पर पडा ओर जो लास्ट तिमाही के anes आये हैँ, यदि 
वह 6.1 प्रतिशत हो गया है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, 
अचानक कौन सी आफत आ asi 2008-2009 मेँ इन्होने कहा 

कि दुनिया में फाडनैशियल क्राइसेज हो गया, अमेरिका के वैक 

कोलैप्स कर गये। उसके बाद आज कह रहे हैँ कि यूरो जोन का 
क्राइसेज आ गया। 2008-2009 में आपने सैटल एक्साइज कौ दर 

घरा दी ओर इसे 12 प्रतिशत से घटाकर ae प्रतिशत कर दिया। 

उस समय यह सही कदम था। आज अगर यूरो जोन का क्राईुसेज 

है तो आपने उसे दस से बारह प्रतिशत क्यों कर दिया। हमारा कहना 
है कि दोनों सही नहीं हो सकते। अगर यह सही है तो वह सही 
नहीं था ओर अगर वह सही रहै तो यह सही नहीं था अब क्या 

हो रहा है fe दोबारा इस बजट में वित्त मत्री जीने कहा कि 
“A दयालु बनने के लिए निष्ठुर होने जा रहा हू'* इस बजट का 

मतीजा यह हुआ कि यह 41 हजार 42 हजार करोड रुपये टैक्स 

मे उठाने जां रहे है। उसके साथ आप रेलवे बजट का जो ala 

है, खासकर जो फैट रेट है, उसे जोड़ दीजिए तो आप पार्योगे कि 

इन सबका सीधा असर मुद्रास्फीति पर पडेगा ओर अर्थशास्त्र का 
कोई नियम यह नहीं कहता कि आप घाटा बढ़ाते जाओ ओर उसका 

असर नहीं पडेगा! उसका असर मुद्रास्फीति पर पडेगा मूद्रास्फोति 

फिर तेजी से आगे बदेगी ओर इंफ्लेशन के बारे मेँ कहा गया है 
कि यह कराधान का सबसे खराब रूप है यह बगैर विधान का 

कराधान है। सरकार को यहां आने कौ जरूरत नहीं है कि 

areata ae गई है, इसलिए हम तुम्हारी मंजूरी चाहते है! सदन 
कौ बिना मंजूरी के यह टैक्स सरकार वसूल करेगी हम सरकारी 

घाटे के कारण बढती मुद्रासफौति के दुश्चक्र मे फिर फंस गए हैँ! 

उसके बाद व्याज दर में वृद्धि, निवेश भी कमी विकासं द्र पर
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प्रभाव, मै वित्त मत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हू 
कि आपके बजट ने इस चक्रव्यूह को तोडने के लिए कुछ नहीं 

fem अगर आज मै यहां ae होकर दाता करूं कि जब हम 

लोग सरकार FY तो हमने इस चक्रव्यूह को ats दिया था। आप 

यहां पर बैठे है ओर जो लोग हां-हां कर रहे हैँ उनको मेँ कहना 

चाहता हू।... (व्यवधान) आप इसे स्वीकार करे यान Hil ... 

(व्यवधान) आप इसे स्वीकार करे यान करें, लेकिन दुनिया इस 

बात को मानत्री है कि हम लोगों के समय में महंगाई नदीं थी। 
हम लोगों के समयमे ste te को सोप्टन किया गया था... 

(व्यवधान) अभी सोनिया जी आ कर dat है। 

अध्यक्षा जी, इसी सदन मँ जब सोनिया जी सुषमा जी की 

जगह बैठी हुईं थी तन वे हम लोगों कौ सरकार के लिए एक 
अविश्वास का प्रस्ताव लाई थीं ओर लास्ट डेसिमल तक कंपेयर 

करिया था कि हमरे समय में ग्रोथ रेट क्या था, आपके समय मं 

ग्रोथ रेट क्या था। कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ एक आंकड़ा 

कंपेयर कीजिए कि हमारे समय में महगाई कितनी थी ओर आपके 

समय में महंगाई कितनी है?...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः उन्हें नोलने दीजिए! 

ve (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः हरिन पाठक जी, आप बैठ जाइए। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः जगदम्बिका पाल जी, आप भी बैठ जाइए। 

was (व्यवधानं) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया शात हो जाए, बैठ जाइए। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः ये क्या हो रहा है? 

... (व्यवधाने 

अध्वक्ष म्रहोदयाः बैठ जाइए, as जादप। 

va. (व्यवधान) 

श्री यशवत fost: अध्यक्षा जी, मै जिस नात की ओर 

सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता भा वह यह है कि इसं 
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चक्रव्यूह से हमें अपनी अर्थव्यवस्था को निकालना 31 मुञ्े लगता 
है ओर मे बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कह रहाहूं कि 
वित्त dat ot at at इस साल का बजट है, वह हमें ओर ज्यादा 
इसको गहराई में ले जाएगा। उससे हमे फायदा नहीं होने वाला 

a) अगर यह है तो फिर हम क्या उम्मीद करे? एक-दो बाते ओर 
कह कर मे अपनी बात समाप्तं करूगा। 

एक तो यह है कि यहां पर जीएसरी की चर्चा हुं है। अभी 
हाल में राज्यों ने den सेल्स टैक्स का जो उनका बकाया था, 
उसके बारे मेँ वित्त मत्रालय को एक पत्र लिखा कि हमारे 19 हजार 
करोड रुपये आपके ऊपर freed है, क्योकि आपने dea सेल्स 
टैक्स को 4 प्रतिशत से कम कर के 2 प्रतिशत कर दिया है ओर 
यह कहा किं हम राज्यों को कपनसेट करेगे। राज्यो का जो उचित 
मुआवजा है उसे देने के बजाय आपने उन्हे यह कह दिया कि 
हम 6 हजार Hts रुपये आपको देगे ओर हमारा-तुम्हारा हिसाब 
साफ हो गया, अब हम राज्यों को इसके आलावा कोई पैसा नहीं 
देगे। आप जानती है कि बिना राज्यों कौ सहमति के जीएसटी लागू 
नहीं हो सकता है। अगर जीएसटी लागू नहीं होगा तो यही सरकार ` 
कहती है कि बड़ा भारी सुधार का कदम है। तब क्या होगा? मै 

एनसीटीसी ओर दूसरी चीजों कौ बात नहीं कर रहा El लेकिन अगर 
वित्तीय प्रबधन A राज्यों के साथ नाइंसाफी की ओर राज्य आप 

से नाराज होते है तो उनसे आप इस बात कौ उम्मीद नहीं कर 
सकते दहै कि जीएसटी लगाने में वे आपका सहयोग atti 

मै आपके माध्यम से faa जी से करबद्ध प्रार्थना करता 

हुं कि dea सेल्स टैक्स को लेकर रन्योंकाजो देय है, वह 
set उपलब्ध करादए ताकि वे अपना काम-काज चला ash 

दूसरी बात, जो हमारे कई साध्यो ने कही सारे देशं का सर्याफा 
बाजार 12 दिनों से बंद है। जिस दिन से बजट आया है उस दिन 
से सर्राफा बाजार ged पर tl चाहे वह आरखंड का हो, 
अहमदाबाद का हो, चांदनी चौक का हो, हैदराबाद का हो, महाराष्ट 
का हो ओर चाहे गुजरात का हो, पूरे देश का सर्याफा बाजार बंद 
Zl Cea लगाने का अगर कुछ अनुभव ea हे, तो मेँ उस अनुभव 
के आधार पर कह सकता हूं कि इन छोटी-छोटी सर्शफा कौ दुकानों 

पर टैक्स लगा कर आपको pe मिलने वाला नहीं है। सिर्फ यही 
होगा किं आपके पदाधिकारी जाएगे ओर उन लोगों को परेशान 
ait) उसके बाद, भ्रष्टाचार का जो आलम है, जिससे हम सब 
परिचित हैँ, उसी को बदावा मिलेगा। आपको कों टैक्स मिलने 
वाला नहीं है। 

अपराहन 4.00 बजे 

इसलिए मै वित्त मत्री जी से आग्रह करना चाहता हू कि कृपया 

आपने यह जो टैक्स लगाया हे, उस टैक्स को अभी, जब आपं
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जवाब देने के लिए set, आप फाडइनेस बिल का इंतजार मते 

कीजिये, आप यहीं पर घोषणा कोजिये कि आपने ater के ऊपर 

जो टैक्स लगाया है, उसे आपं वापस ले रहे 21 ताकि उन लाखों 

लोगों को रिलीफ मिल सके, जो लोग आज हडताल पर है ओर 

जिनकौ रोजी-रोटी उनसे छिन गयी है, उन लोगों के लिए भै आपसे 
पुरजोर सिफारिश करता हूं कि आप se राहत weal 

मे एक अन्तिम बात ओर कहना चाहता हुं, क्रुएलिरी ओर 
काटंडनेस की बात है, आपने तो लोगों कौ जेब पर डाका डाला। 

41 हजार करोड रुपया sad से निकाल लिया, लेकिन आपने 

सरकार के खर्च को काटने के लिए या कम करने के लिए क्या 

किया? आपका व्यय ya कहां है? 

महोदया, मँ बहुत जोर देकर इस बात को कहना चाहता = 
fe सरकार में वित्त मत्री जी नै नहीं कहा कि मंत्रियों के विदेश 
जाने पर हम रोक रहे ai उन्होने नहीं कहा कि ae सरकारी 
पदाधिकारियों के विदेश जाने पर हम रोक लगा रहे है। उन्होने 
नहीं कहा कि जो दैवलिंग एलारन्स है, sad हम यह Held कर 

रहे रै। उन्होने अपने मंत्रालयों से नहीं wet कि कागज के दोनों 
तरफ राइप करो। उन्होने पैदल, डीजल आदि किसी भी चीज के 
बारे मेँ नहीं कहा। Heke के नारे मेँ grat बजट स्पीच में 

एक शब्द नहीं है। देश को आप कहते हैँ कि ace बांधकर तैयार 
हो जाओ, aici dex आ रहा है। पहले तो आप अपना बेल्ट 
बांधो। आप अपना dee नहीं बांधेगे, आप wet सरकार का 

बिजनेस ta gaa है, तो देश की जनता आपकी बात क्यो 
मानेगी ? अभी यहां जायसवाल साहब a3 है, कानपुर मेँ बोलकर 

आये & कि *...(व्यकधान) ये खुद कहकर आये है... (व्यवधान) 

अध्यक्ष ARIAT: अब आप समाप्त wll समय हो गया है 

,.. (व्यवधान) 

कोयला Wat (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): आप हमारी 
बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे है... (व्यवधान) 

श्री यशंवत सिन्हा; ये कानपुर मेँ बयान देकर आये हैँ कि 
...(व्यवधान) 

श्री श्रीप्रकाश जायसवालः एेसी बात आपको नहीं बोलनी 

चाहिए। आप इतने सीनियर मेंबर रँ, हम आपसे tet उम्मीद नहीं 

करते है। ... व्यवधान) 

श्री usrda fret: आपका सब अखबार में छप गया है, 

आप क्या बात कर रहे है2... व्यवधान) 

"कार्यवाही -वत्तात मेँ सम्मिलित नहीं किया गया। 
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अध्यक्ष महोदयाः aad सिन्हा जी, अब आप समाप्त 

कीजिये। 

श्री agra सिन्हाः महोदया, aga सारी ad थीं, लेकिन 

संक्षेप में मेँ यह कह रहा हू कि आप देश के साथ न्याय कीजिये। 

देश कौ जनता के साथ इंसाफ कौजियै ओर यह जो आपने एक 
भयानक क्रूर रूप दिखाया है, क्रूर रूप, आपका जौ PU चेहरा 

है, वित्त मंत्री जी वह नहीं जंचता है क्योकि आपका मुस्कुराता 
हुआ चेहर ही अच्छा लगता है। इसलिए भै आपसे कहना चाहुगा 
कि कृपया मुस्कुरादये, देश की जनता को राहत पहुंचाइये। देश कौ 
जनता आपका नाम लेगी, ओर कोई इस सरकार मेँ नहीं बचा, 

जिसमे देश की जनता को थोडा भी विश्वास है। अगर किसी में 

विश्वास है तो आपे है, इसको बना रहने दे। 

(अनुकाद] 

शश्री पी.टी. ata (इदुक्की): सर्वप्रथम में माननीय चित्त 
मत्री श्री प्रणब मुखीं को वित्त के रूपमे परे राष्ट को प्रति 

उनके हारा दिए गए। योगदान के लिए धन्यवाद देना ARM महोदया, 
वह जैसी हिमालय पर्वत का शीर्षं स्थान है उसी तरह वह आर्थिक 
क्षेत्र मे अग्रणी है। हमारे वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजर का पूर्णतः 

समर्थन करता Fl 

सर्वप्रथम मैं कृषि aa की dead के लिए वित्त मंत्री द्वारा 
उठाए गए कदमो का समर्थन करता sl महोदया, पिछले बजट F 

हमने कृषि क्षेत्र के लिए 4.75 लाख रुपये आवंटित किए जबकि 
इस बार यह आवंटन 5.75 लाख रुपये है। यह वास्तव मेँ किसान 
किसानोन्मुखी बजट है! इस भारी भरकम राशि से हमारे इन किसानों 
को आजीविका मिलेगी जो अपना स्थायीत्व बनाए रहने के लिए 
सघर्षरत है। महोदया, किसानों को 4 प्रतिशत व्याज दर से तीन 
लाख रुपये तक का ऋण वैको से प्राप्त aim महोदया क्या 
सम्मानीय सभा मँ कोई भी इसमे कोई दोष ge कसता है? ग्रामीण 
भारत, जहां wea किसान रहते है, द्वारा इस घोषणा का पुरजोर 

स्वागत क्रिया गया हे। | 

बैक इस किसानोन्मुखी योजना मे अडंगा डालने की कोशिश 
कर रहे 21 वे ऋण देने के लिए तैयार नहीं ह। वैक इस ऋण 
देने मे बहुत सी शते अनावश्यक रूप से लगा रहे 7 

मै माननीय वित्त मत्री से अनुरोध we = fe वे कृषि ऋण 
& वितरण के बारे मे गहन अध्ययन wae मै इसका तत्स्थानिक 

निरीक्षण किए जाने का भी अनुरोध करता i महोदया, मेरे राज्य 
केरल में, लगभग सभी de जरूरतमंद किसानों को कृषि ऋण 

देने से इकार कर रहे हैं 

*“भाषणं सभा परल पर रखा गया। 
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मेँ दूसरी बात कहना चाहता हैँ कि जो fen aa को निधि 
आवंटन के बारे मेँ है। 75.000 करोड रुपये से अधिक राशि पृरे 
शिक्षा क्षत्र के लिए आवंटित की गयी 21 इससे शिक्षा प्रणाली uss 
art शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद हारो देश 

खही दिशा मेँ अगे बद रहा ti शिक्षा aa को आवंटित राशि से 

पूरे we को मदद मिलेगी। 

वर्षं 2009 से ही दिया जा रहा व्याजं मुक्त शिक्षा ऋण गरीब 

के अनुकूल निर्णय है। महोदया, मँ शिक्षा ऋण पर व्याज द्र कम 
करने के लिए कुछ क्रातिकारी कदम उठाने का अनुरोध भी वित्त 

मत्री से करता हू] अब यह 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत है। महोदया, 
एक गरीब विद्यार्थी इतनी अधिक व्याज द्र कैसे बहन कर सकता 

है? 

यह व्यावहारिक भी नहीं है! महोदया, मेँ वित्त मत्री से अनुरोध 
केरतादहू कि वे एक मोडल शिक्षा ऋण योजना प्रारभ करे जिसमे, 

5 प्रतिशत से अधिक व्याज दर निर्धारित न कौ जाय। पहीदया, 

शिक्षा, निवेश है। मै af 2011-12 कौ तुलना मेँ इस राशि को 
21.7 प्रतिशत से अधिक बदाकर आवंटित करने के लिए भी सरकार 

को बधाई देता हू! 

बजर मँ ग्रामीण अवसंरचना विकास संबधी घोषणा भी उत्ल्खनीय 

हे। ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए आवंटन मेँ वृद्धि करके 

इसे 20.000 करोड रुपये कर दिया गया है। 

गरीबों के लिए एक ओर महत्वपूर्ण कदम दै। सामाजिक सुरक्षा 

उपाय। 18 से 68 वर्ष के आयु समूह के बीपीएल परिवार मेँ मुख्य 

अर्जक कौ मृत्यु होने पर 20,000 रुपए कौ एकमुश्त अनुदान राशि 

से se अत्यधिक फायदा पहुंचेगा। 

मैं सरकार से अनुरोध करता हू कि पूरे भारत में परिचारिका 

नर्सिंग विद्याधियो के लिए एक समान शुल्क संरचना प्रारभ करे! 

अभी परिचारिका स्कूल ओर कालेज परिचारिका नर्सिंग विद्यार्थियों 
से भारी राशि शुल्क के रूप में ले रहे है। परिचारिका पादूयक्रम 
पूरा करने के ae इन विद्यार्थियों को बहुत कम राशिं वेतनं के 

रूप यें पिलती हे मै माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करता 
हू कि वे नर्सिंग स्यफ के लिए न्यूनतम वेतन व्यवस्था प्रारभ करे! 

अभी उन्हें 10000 रुपये से कम वेतने मिलता 2 महोदया मेरा 
विनम्र gera है कि केन्द्र सरकार पुरे भारत मे नर्सिग समुदाय के 
वेतन कौ न्यूनतम सीमा कम से कम 15.000 रुपए निर्धारित करे। 

आज पूरे भारत में नर्सिंग cere इडताल पर है। इसका शीघ्र निपटान 
भी जरूरी है। इन्दी शब्दों के साथ, मे अपना भाषण समाप्त करता 
हू तथा इस बजर का पूर्णं समर्थन करता =! 
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{ हिन्दी] 

*श्री घनश्यापर अनुरागी (जालौन): सरकार ने जो बजट पेश 

किया है, इससे उद्योग जगत को आम आदमी से दोगुना फायदा 
दिया है। आम जनता को दी जा रही सब्सिडी को एक बड़ा ae 
बताने वाले वित्त मत्री ने कोरपोरेर सेक्टर को दी जाने वाली कर 

सब्सिडी में कोई कटौती नहीं कौ है। ta समय जन सरकार का 
राजस्व संग्रह कम हो रहा है तब भी कंपनियों को दी जानै वाली 
कर Be मे 20 फौसदी बदोत्तरी की गई है। चालू वित्त वर्ष 

2011-12 के दौरान कंपनियों को 5,39.552 करोड रुपयै कौ कर 
रियायत दी गर्ह, जो आम जनता को दी जाने वाली सन्सिडी से 

लगभग दोगुना है। अभी भी सरकार सोच रही है कि आम जनता 
ओर किसानों को दी जा रही उर्वरक, खाद्य व पेट्रोलियम सच्छिडी 

मे कटौती की जाए्। सरकार ने अर्थव्यवस्था के गभीर हालात के 
बावजूद वित्त मत्री ने कारपोरेट कर के मामले मेँ 51.292 करोड 
रुपये की we देकर उद्योग जगत को राहत देने का काम किया 

है जबकि आम जनता को आयकर के मामले मे थोडा we देकर। 
दूसरी ओर सेवा कर ओर अन्य अप्रत्यक्ष करों का दायरा बाकर 
आम आदमी की जेव पूरी तरह ढीली कर दी है। अभी सभी वस्तु 
महगी होने वाली Zi इस तरह से सरकार ने आम आदमी के साथ 

धोखा किया है। 

सरकार ने पूर्वोत्तर भारत हेतु हरित Hila लाने कौ पहल करने 
को कारगर मानते El इस योजना हेतु आबंटन A 2011-2012 में 
400 करोड से Achat कर 2012-13 में 1000 करोड कर दिया 

है। इस तरह कौ योजना उत्तर प्रदेश किसानों के लिए क्यों नहीं 
चालू कौ गई। देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे 71 

सरकार कब जामेगी। सरकार बीमार Gest के काद क्यों जागं जाती 
है। जैसे महाराष्ट विदर्भं किसानों दास आत्महत्या करने से oe कर्ज 

मुक्त करने के लिए पैकेज की घोषणा कौ, इसका किसको फायदा 

हुआ है, यह सभी जानते है। लेकिन किसानों को तो कतई नहीं 
हुआ है। विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ah अभी इस 

कर्ज माफी steed में सैकड़ों अधिकारियों को दोषी पाया गया 2 
ओर सरकार उन पर कानूनी कार्यवाही करने कौ बात कर रही 

a तो मेय सरकार से यह कहना है कि आप किसानों कौ खेती 
को लाभकारी बनाने के लिए क्यों नहीं सोच रहे रै। आज करई 
सरकारी कमेटियों कौ रिपोर्ट मेँ कहा गया है कि देश मेँ 40 प्रतिशत 
किसान, यदि उसे आजिविका चलाने के लिए दूसरा कोई विकल्प 
मिला तो, खेती छोड़ने को तैयार Zi सरकार किसानों को मजबूर 
कर रही है। 

अभी तो किसान te कदम उठाने के बारे में सोच रहे Fi 

यदि सच में किसान खेती stem तो देश में क्या होगा? इसका 

“TIN सभा पटल पर रखा गया 
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कोई अंदाजा सरकार लगा रही है? बुंदेलखंड में हजारों किसानों 
नै गरीबी एवं भुखमरी ब सरकारी कर्ज न चुका पाने के कारण 
आत्महत्याये कर ली है। मै आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे 
उत्तर प्रदेश में किसानों कौ 50 हजार रुपये के ऋण शीघ्र ही माफ 

करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये तथा उत्तर प्रदेश सरकार 
को धन उपलब्ध कराया जाये, जिससे किसानों को राहत मिल सके। 

सिंचाई at नई परियोजनाएं नदियों, stat तथा जहां जहां जलाशय 

है, कहां से निकाली wea आवश्यकतानुसार बांध अवश्य बनवाये 
wal जैसे कि मेरे संसदीय क्षत्र मे पंचनदा पर बांध अत्यंत जरूरी 
है, इसको शीघ्रातिशीघ्र सरकार को धन उपलब्ध करवा कर इसका 

निर्माण करवाना चाहिप्। 

ज्ञासी में अथवा जालौन जिले के उरई मे मेडिकल sic 
को एम्स कौ तर्ज पर we कौ ही तरह मेडिकल कौलिज मेँ सभी 

सुविधाएं उपलब्ध कराने कौ मांग करता el पूर्वं A हमारी मांग 
पर भी सरकार द्वारा यह घोषणा कौ गर्ह थी, इस हेतु शीघ्र धनराशि 
उपलब्ध करवाई जाये। हमारे संसदीय क्षेत्र जालोन के भोगनीपुर aa 
मे एवं बुदेलखंड के जालौन जिले में शीघ्र एक बडी विद्युत 
परियोजना हेतु धन आबंटित करने की कृपा at, जिससे वहां कौ 
बिजली कौ समस्या दूर हो सके तथ बेरोजगारों एवं नौजवानों को 
रोजगार मिल सके। 

मै सरकार से अनुरोध करता हूं कि मनुष्य की मूलभूत 
समस्याएं, जैसे दवा, शिक्षा पूर्ण रूप से सरकार को निःशुल्क 
उपलब्धं करवाना चाहिए। गरीबों को आवासों की व्यवस्था भी 

उपलब्ध करवाने कौ आवश्यकता है क्योकि बहुत से लोग आजं 
भी खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बसर करने को मजबूर 
ह। आज का नौजवान रोजगार get के लिए भटक रहा है तथा 
द्र-द्र कौ cat खा रहा है। शीघ्र नौजवानों को रोजगार देने कौ 
व्यवस्था करना चाहिए तथा जिनको रोजगार न दे adh, उन्हें 
बेरोजगारी भत्ता, कम से कम एक हजार रुपये की द्र से, उपलब्ध 

करवाना चाहिए्। 

कन्या धन एसी पुनीत योजना है, उसे उत्तर प्रदेश के साथ 

साथ परे देश में लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री सडक योजना 
के अतर्गत जो गांव ओर मजे सडक से वंचित दै, उन्हं शीघ्र 
धन उपलब्ध करवा कर् उन गांवों मेँ सके बनवाई जाये, जिससे 

उन गांवों का विकास हो सके। मेरे संसदीय aa मं ag जगह 
अभी भी सडक बिजली, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। 
अस्पताल एवं स्कूलों कौ कमी है। मै सदन के माध्यम से आपसे 

अनुरोध करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को सडक, बिजली, दवा, 
शिक्षा, सिंचाई इन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धन उपलब्ध 

करवा कर कार्य पूर्ण करवाना चाहिए्। सरकार ad के प्रति 
उद्योगपतियों के लिए मेहरबान है लेकिन किसानों, नौजवानों, गरीबों 
एवं महिलाओं के विकास कराने के लिए उदासीन है। 
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दुनिया मे भुखमरी का शिकार हर पांचवा इंसान भारतीय ZI 

aaa खाद्य नीति शोध संस्थान कौ aes em रिपोर्ट 2011 

के मुतानिक भूख से लड् रहे देशों कौ सूची मेँ नेपाल, पाकिस्तान 

ओर सूडान जैसे देश भारत कौ तुलना में कहीं बेहतर हेँ। इसके 
क्या कारण हैँ? इसके सुधार के लिए सरकार क्या कर रही 2? 

इस देश में सभी क्षेत्र मं उत्पादकों को अपने उत्पादन के दाम 

तय करने ओर मुनाफा कमाने का अधिकार प्राप्त है मगर किसानों 
का देश को आबादी मेँ सबसे बडा हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर 

हे। किसानों कौ उसके उत्पाद का दाम तय करने का अधिकार 

नहीं है फिर देश में बद् रही महगाईं का उस पर पड़ रहा प्रभाव 

से वह खेती a निराश हो रहा है। किसानों पर क्राप हालिडे की 

नौबत आ रही है। इसलिए मै सरकार से मांग करना चाहता हू 
कि किसानों के हर फसल को सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 

कौ घोषणा किया जाये ओर केवल घोषणा ही नहीं उसे उचित 

समय पर खरीद करने का प्रावधान भी करना पडेगा क्योकि यह 

कटु अनुभव भी सामने आये हैँ कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य 

खरीद में देरी करने से किसानों को उसका खामियाजा भुगतान पडता 

हे। इसलिए उसे समय पर खरीदने का प्रावधान भी करना अनिवार्य 

है ओर यदि इसमे कोई अधिकारी कौ लापरवाही होती है तो उसके 
ऊपर दंडनीय कार्यवाही करने का प्रावधान भी करना ured 

म एक महत्वपूर्ण विषय, जो किसानों से जुदा हुआ हे, साथ 
ही साथ देश के विकास से भी जुदा है, जो माननीय वित्त मत्री 
जीने भी माना है कि देश में किसानों के लिए गांव से खेत जाने 
के लिए खेत रास्ते नहीं होने से समय पर अनाज घर नहीं ला 

पाने के कारण देश में हर साल लगभग 40 से 50 हजार करोड़ 

रुपये का नुकसान हो रहा है। यह केवल खेतों से समय पर अनाज 

घर नहीं लाने के कारण होता है। समय पर अनाज नहीं लाने की 
केवल एक ही समस्या है, वह है गांवों से Gal को जोड़ने का 

रास्ता नहीं होना। 

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नदी जोड़ो अभियान को पुनः 
शुरू करने का निर्देश दिया। नदी जोड़ो योजना यह एक एसी योजना 

है, इसका सीधा सीधा फायदा देश के किसानों से yer gan है 
ओर सरकार की नीति जैसे हरित क्रति लाने का सपना देखती 

al केन बेतवा नदी को शीघ्र जोड़ना चाहिए, जिससे बुंदेलखंड के 
किसानों को काफी लाभ मिलेगा। 

माननीय पत्री जी WA अपने सुञ्ञाव रखे है, मै सरकार से 

माग करता हूं कि हमारा संसदीय क्षेत्र जालौन एवं भोगनीपुर ओर 
पूरा बुदेलखंड अत्यंत पिषछडा हुआ ti देश के लिए एवं प्रदेश के 
लिए तथा अपने संसदीय क्षेत्र जालौन एवं बुंदेलखंड के विकास के 
लिए जो मैने gee दिए हँ, व्ह शीघ्रातिशीघ्र अमल में लाने का
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कष्ट करं ताकि वहां कौ जनता को लाभ मिल सके एवं पूरे क्षत्र 
का विकास हो सके। 

( अनुवाद] 

*sit बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): मै, माननीय वित्त 
मत्री द्वारा प्रस्तुत आम बजर पर निम्नलिखित ad सभा परल पर 
रख रहा Fi 

इस समय देश तीन बडी समस्याओं से ye रहा है। 

1. बेराजगारी (2) मूल्य वृद्धि ओर पश्चिमी देशों मेँ मदी के 
कारण हमारी अर्थव्यवस्था A संकट। इस बजट मं सरकार ने ast 

समस्याओं के समाधान के लिए कोई सकारात्मक लक्ष्य नहीं रखा 

al केवल सकल we उत्पाद कौ बढ़ती दरों का उल्लेख किया 
गया है जबकि हर एक aa अर्थात् कुषि, उद्योग ओर सेवा सेक्टर 
में लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। 

वास्तव मे, रोजगार सृजन करने के लिए उत्पादन बद़ाना बहुत 
जरूरी है। इस aay में बजट मे कुछ उल्लेख नहीं किया गया 
है। आप देश मे सबसे अधिक कृषि aa प्रभावित क्षेत्र कृषि है। 
इसके लिए सिचाई सुविधाओं को बढाने की आवश्यकता रै! इस 
समय 48% भूमि पर सिचाई सुविधाएं अपलब्ध 2) लेकिन कृषि 
aa के लिए 1500 करोड कौ राशि आवंटित की गई है जो कि 
योजना बजट का केवल 3% है। 

अब देखना यह है कि कृषि क्षेत्र मे किस प्रकार रोजगार सृजित 
किए जाएगे? इस बजट में ter कोई प्रावधान नहीं है। आप कृपया 
देश के किसानों कौ स्थिति का अध्ययन wt जो इस समय भयावह 
al गरीब किसान आत्म-हत्या कर रहे है। यह मेरे राज्य पश्चिमी 
बंगाल 4 भी हो रहा है। लेकिन सरकार ने उर्वरकों से राज सहायता 
कौ राशि कम करने का निर्णय लिया है। Sat ओर waht. 

उर्वरकों से रज सहायताओं मे 274% ओर 10% कौ भारी कमी 
कौ गई है। नाइ्टजन, फोस्फेट ओर पोटाश में राज-सहायता कृमशः 
11.6%, 32.6% ओर 10.3% कम की जा रही है! 

उर्वरक कौ कीमतों से नियंत्रण हराने संबंधी नीति को समात्र 

किया जाना चाहिए। 

सरकार बाजार कृषि उत्पादों को समर्थन मूल्य प्रदान नहीं कर 
रही हे। क्या बजट मेँ ग्रामीण रोजगार सृजन करने के लिए कोई 
स्पष्ट दिशा निर्देश है? उत्तर नकारात्मक है लेकिन ग्रामीण रोजगार 

सृजन कार्यक्रम हेतु 33.000 करोड रुपये का आवंटन किया 2 
इसकी राशि A भी करोती कर दी गई है। इस प्रकार लघु ओर 
कुटीर उद्योग के लिए आवंटन वर्तमान वर्षं की तुलना में कम 21 

*भाषण सभा परल पर रखा गया] 

27 मार्च, 2012 

षः
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रोजगार बद़ाने के लिए उत्पादन वृद्धि हेतु अवसंरचनात्मक विकास 

आवश्यक है। अवसंरचना के निर्माण हेतु सरकार निजी भागीदारी 

को बदा रही 21 

नव-उदारीकरण नीति से विश्व-व्यापी मंदी का निर्माण हु 

Bi सरकार विदेशी निवेश पर कैसे निर्भर रहेगी। अवसंरचना निर्माण 

हेतु सरकारे के व्यय से रोजगार के अवसरों का सुजन होगा। लेकिन 

बजट मे मुदूदों पर ध्यान नहीं दिया गया है। 

अब मै देश मै अधिक मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा शुरू 
कर रहा El मुद्दे पर करई बार चर्चा हर्द है। देश में मंहगाई कौ 

उच्चे द्र होना खतरा का संकेत 21 खाद्य पदार्थं गरीब लोगों कौ 
"ea से बाहर zi 

सरकार गरीब लोगों को केसे सीधे धनराशि उपलब्ध कराएगी। 

बीपीएल ओर एपीएल का मात्र भेद करना ही समस्या का समाधान 

नहीं है। सरकार को वायदा व्यापारं को बंद करना चाहिए! सरकार 

को बाजार के एकाधिकार पर नियंत्रण करना चाहिए्। अप्रत्यक्ष करों 

में वृद्धि के कारण पुनः मूल्य वृद्धि होगी; रसोई th, डीजल ओर 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राज सहायता कम कर दी गई है। 

इस तरह से आम आदमी से कुल 73.000 करोड रुपये अप्रत्यक्ष 

रूप से संग्रहित किए जाएंगे जिससे मूल्य वृद्धि को बदावा मिलेगा। 

लेकिन कोपोरेर क्षेत्र के लिए बजट इतना उदार क्यों है। धनी 
ओर arte घरानों के लिए 5 लाख 29 हजार करोड रुपये की 

कर रियायत दी गर्ह है केन्द्रीय बजर कौ यही मूल बात है। मै 
माननीय वित्त मंत्री सै रल ओर आभूषण उद्योग पर लगाए गए 

उत्पाद कर मेँ क्योकि कर इन उद्योगों को बचाने का अनुरोध करता 

El 

सरकार ने विनिवेश नीति की घोषणा की है जिसमें देश के 

असंगदित निर्धन श्रमिकों का कोई उल्लेख नहीं किया गया ह वे 

देश 4 विना किसी रोजगार सुरक्षा ओर उचित वेतन ala के जीवन 

यापन कर रहे ZI 

इन गरीब देशवासियों के लिए बजर में कल्याणकारी weal 

का उल्लेख नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि भविष्य निधि मे जमा 
श्रमिकों के जीवन भर at बचत पर निशाना क्यो साधा जाता है। 

भविष्य निधि det ओर वित्तीय संस्थाओं मे सावधि जमा नियत जमा 

सहित अन्य जमा निधियोँ से भिन है क्योकि श्रमिकों का भविष्य 

निधि एक सामाजिक सुरक्षा निधि है ओर यह निधि सरकार के 
पास पच्चीख से तीस सालों की दीर्घं अवधि के लिए रहती है। 

सरकार ने देश के श्रमिकों को कोई भला नहीं किया है।
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स्वतंत्रता प्रप्ति के पश्चात आवास गणना 2011 कौ रिपोर 

सरकार के लिए शर्मनाक है। परन्तु बजर इन लोगों के लिए नही 
है जो दयनीय स्थिति में रह रहे है यद्यपि उनकी संख्या काफौ Zz 
इसलिए मै इस बजट का समर्थन नहीं करता। 

*श्री एन.एस.वी चित्तन (डिडीगुल) : माननीय केन्द्रीय वित्त 

मंत्री श्री प्रणब मुखजीं द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 के बजट में लोगं 
पर ज्यादा ae डाले बिना संतुलित लेखा प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया गया है। खाद्य पदार्थो के लिए दी जा रही राजसहायता 4 
किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करने से सरकार कौ यह मंशा 

परिलक्षितं होती 2 कि वह समावेशी विकास सुनिश्चित करने के 
लिए अपने प्रतिबद्ध मार्गं पर अगे बदना चाहती है ताकि गरीब 
केन्धित ओर ग्रामीण लोग जिनकी आबादी काफौ अधिक है उनको 
ज्यादा परेशानी न sari us यद्यपि अगले वित्त वर्ष A उर्वरक 
ओर तेल पर दी जा रही राजसहायता सकल धरेलू उत्पाद के 2 
प्रतिशत के अदर ही सीमित रखी जाएगी। प्रधानमंत्री ड. मनमोहन 

सिंह ने राजसहायता को सीमित करने के लिए वित्त मत्री के प्रयासों 
की सराहना करते हुए कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों ओर अन्य 
संगत कीमतों को समायोजित करने के लिए सरकार को एक प्रभावी 
कार्यक्रम लाने कौ आवश्यकता थी। इस संदर्भ मे प्रधानपंत्री ने पुनः 
आश्वस्त करते हुए बजट पश्चात् बात-चीत में कहा fH ‘sa 
उचित महत्वपूर्णं निर्णय लेने का समय आएगा, तब हम अपने सभी 

सहयोगी दलों को उस निर्णय में शामिल करेगे ओर उनसे परामर्शं 

करेगे। इससे यह ज्ञात होता कि यहं गठबधन सरकार गठबंधन धर्म 

के सभी पहलुओं का पालन करेगी ओर अर्थव्यवस्था कौ विभिन 
खामियों को दुरुस्त करने के लिए कठोर निर्णय लेने से नहीं चूकेगी 
ओर *" अर्थव्यवस्था के प्रबंधन हेतु सतत् रणनीति" लागू करेगी जैसा 
कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है। 

बजट में अर्थव्यवस्था ओर शेयर बाजार दोनों मं तेजी प्रदान 

करने के लिए गम्भीर प्रयास किए गये 2 जिनकी करोडों भारतीय 

युवाओं कौ महत्वाकाक्षी मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्णं भूमिका 
होगी। राजकोषीय समेकन हेतु इस पर विचार करते हुए कि सकल 
घरेलू उत्पाद (जीडीपी) मेँ लगभग 57 प्रतिशत योगदान करने वाले 
सेवा aa में निरंतर वृद्धि a रही है, मुद्रास्फौति मुक्त विकास 
सुनिश्चित करने के लिए 17 सेवाओं को छोडकर सभी सेवाओं को 
कराधान के दायरे लाना एक साहसिक कदम हे। वित्त मत्री ने वर्ष 
द्र वर्ष ag रहे गैर-योजनागत ओर tesa व्यय को नियंत्रित 
करने के लिए व्यय सुधारों के तरीके के द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व 
ओर बजट wae अधिनियम (एफआरबीएम) में संशोधन आरम्भ 

करने कौ घोषणा कौ हे। प्रभावी राजस्व घाटे को लागू करनै की 
पहल जो राजस्व घारे ओर पूजी परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदान 
एक प्रसंशनीय कदम पहल है। क्योकि यह राजस्व घाटे के खपत 
घरक को नियंत्रण करने में सहायक होगा ओर fears परिसंपत्ति 

सृजन हेतु पूंजी व्यय में वृद्धि का मार्गं स्थापित करेगी ओर व्यय 

*भाषण संभा पटल पर रखा गया। 
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सूचको हेतु तीन वर्षीय चक्रौय लक्ष्य निर्धारित करता है जो 
आवश्यक व्यय की योजना तैयार करने एवं अनावश्यक व्यय को 

रोकने मेँ काफौ महत्वपूर्णं होगा। 

बजट में मुख्य बल इस बात पर दिया गया है कि इस 
राजकोषीय af मे प्राक्कलन 6.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 
2012-13 में 7.5 प्रतिशत कौ लक्षित जीडीपी वृद्धि को प्राप्त करने 
हेतु एक अनुकूल माहौल निर्मित किया जाए्। आर्थिक सर्वेक्षण ओर 
उसके बाद प्रस्तुत बजर में ओद्योगिक aa का जीणद्धार करके 
अर्थव्यवस्था की वृद्धि कर प्राप्त करने पर समुचित बल दिया गया 
है, क्योकि भारत की आर्थिक वृद्धि मेँ रोजगार का सृजन करने 
वाले इस विनिर्माण क्षेत्र का योगदान हाल में बहुत धीमा रहा 2 
विनिर्माण उद्योग हेतु लौह अयस्क पेलैट Waal या लौह अयस्क 
शोधन Gaal कौ स्थापना हेतु आयातित संयंत्र ओर मशीनरी विद्युतीय 
इस्पात के विनिर्माण हेतु कोरिग साम्रगी निकल अयस्क ओर सान्द्रन 
तथा निकल ओंक्साइड/हाइदोक्साइड पर सीमा शुल्क संबंधी कई 
waa की घोषणा की गई है। समस्याएं aa रहे aa जसे 
इस्पात, वस्त्र, wes रेडीमैड वस्त्र कम लागत वाले चिकित्सा aa, 
व्यापक पैमाने पर खपत कौ जाने वाली वस्तुएं तैयार करने वाले 
श्रम प्रधान aa ओर माचिसों का निर्माण करने वाले अर्धं 
मशीनीकृत इकाइयों को राहत प्रदान की गई है। आयातित कच्चा 

तेल के आयात बिल में भारी वृद्धि कौ आशंका को देखते हुए 
ऊर्जा लागत को Fafa करने के लिए बजट में ऊर्जा बचत करने 
वाले dal ओर सौर तापीय परियोजनाओं के लिए आवश्यक संयंत्र 
ओर उपस्करो के उपयोग को कावा देने हेतु समुचित रियायतों ओर 
wel का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सोने ओर अन्य 
बहुमूल्य धातुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क में ओर गैर-त्रांडेड 
आभूषणं पर उत्पाद शुल्क मे इसलिए वुद्धि कौ गयी है कि सोने 
के बढते आयात को घटाया जा सके, जोकि चालू खाता धारे पर 
प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। 

चकि पर्याप्त संसाधनों के बिना कोई विकास नहीं हो सकता 
है, इसलिए बजट 4 इनिशियल afer ated (आईपीओएस) हेतु 
आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाकर भारतीय ARE बांड बाजार A 

अर्हक संस्थागत विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान करके तथा 
सरकारी at मे संस्थागत विदेशी निवेश (एफओआईआई) को 
बाकर पूंजी बाजारों A गतिशीलता लाने पर समुचित ध्यान दिया 

गया #1 

चूंकि अवसंरचना विकास के लिए अहम है, संघ बजट मे 
12वीं योजना के दौरान अवसंरचना निवेश हेतु 50 लाख करोड रुपये 
के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसमे से लगभग आधी राशि 

निजी क्षेत्र से आएगी! अतः बजट ने अनेक नवाचारी योजनाओं 

ओर कार्यक्रमों के माध्यम से निजी aa के निधियन स्रोतों के 
पाबदियों को कम किया गया है। इससे कापरिर क्षेत्र के लिए कम



1063 सामान्य वजर (2012-13) सामान्य चर्चा 

लागत वाली निधियों उपलब्ध ह्ये जाएगी ओर करई मुख्य क्षत्रा में 
अत्यधिक निवेश को बढावा मिलेगा। 

बजट मे कई सकारात्मक प्रावधान किए गये हैँ जैसे अलेखांकित 
धन के सृजन ओर प्रयोग के रोकने के उपाय, वाले धन पर श्वेत 
पत्र ओर प्रत्यक्ष कर संहिता (डीरीसी) तथा वस्तु ओर सेवा कर 
(जीएसटी) की ओर बदन के लिए अप्रत्यक्ष ओर सेवा कर दोनों 
पर अपने कर प्रस्तावों के माध्यम से सरकार कौ प्रतिबद्धता। 
आयकर छूट सीमा को 1.80 लाख रुपए से बदढाकर 2 लाख रुपए 
कर दिया गया है ओर 20 प्रतिशत कर Sta की उच्चतर सीमा 
को 8 लाख रुपए से बद्ाकर 10 लाख रुपए कर अनेक वेतन 

भोगी लोगों पुरुष ओर महिलाओं दोनों, को राहत देना एक बडा 
कदम है, जोकि उन्हे बचत करने या अपने तिवेकानुसार अपनी 
खर्चयोग्य आय को बद्धाने में मदद करेगा। 

देश के किसानों हेतु वित्त मत्री काफी उदार रहे हैँ क्योकि 
अगले वित्त वर्षं हेतु कृषि ऋण के लक्ष्य को agit 5.75 लाख 
करोड रुपए कर दिया गया है, जो कि एक ही वर्षं मेँ एक लाख 

ats रुपए कौ अत्यधिक वृद्धि को दर्शाता हे। इससे निस्संदेह 
किसानों के लिए किफायती व्याज दर पर प्रचुर ऋण समय पर 
मिल warm बजट मेँ उत्पाद शुल्क ओर सीमा शुल्क संबधी कई 

रियायतों का प्रस्ताव किया गया है, जिससे कृषि, बागवानी, दुग्ध 

ओर पशुपालन मेँ निजी क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त निवेश किए जाएगे। 
आधुनिक साइलो ओर पात्र के निर्माण करके अनाज भण्डारण 
क्षमता में दो मिलियन टन की वृद्धि करने के लिए उदार उपबरध 
किए गए है। बजट में सिंचाई ओर कृषि अनुसंधान ओर विस्तार 
हेतु पर्याप्त अतिरिक्त आवंटन किया गया हे। कृषि के लिए मौजूद 
विभिन्न योजनाओं को पांच मुख्य मिशनों के अंदर लाने से इनको 
विशेषरूप से मदद् देने मेँ सहायता मिलेगी। 

इस अर्थव्यवस्था के विभिन वास्तविक क्षेत्री हेतु निधियां 
सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री के समक्ष आ रही बाधाओं 
को देखते हुए उन्होने अर्थव्यवस्था में सभी उद्यमियों को समान 
अवसर प्रदान करने के मार्गं A आ रहीं बाधाओं को दूर करने 
के लिए सोचा-समञ्चा प्रयास किया है ताकि संसाधनों को प्रभावी 
तरीके से आवंटित किया जा सके ओर विकासं कौ कठिन यात्रा 
मे सभी पणधारकोँ ओर शेयरधारकों के लिए लाभ सुनिश्चित किया 

जा सके। 

इन्दी शब्दों के साथ मैं इस बजर का स्वागत ओर समर्थन 

करता Bi 

( हिन्दी) 

*श्री महेश जोशी (जयपुर); मै केन्द्रीय बजट का स्वागत 
करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी का बजट में हर वर्ग का विशेषकर 

*भाषण् सभा परल पर रखा गया। 
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कृषि क्षेत्र एवं आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखने के साथ 

ही ग्रामीण भारत, कृषि, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रों, रेलवे, सडक 

परिवहन एवं महिला कार्यक्रमों के विकास के लिए बजर में समुचित 

प्रावधान रखने पर Se बधाई देता gi साथ ही उन्होने आयकर 

छूट की सीमा बदाये जाने ओर कर सीमा सलेब को आठ लाख 

रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किये जाने के लिए माननीय वित्त 

मत्री का आभार व्यक्त करता Fl 

निवेदन है कि मेरा निर्वाचन aa जयपुर जवाहरात एवं 
आभूषणो के बड ba hb रूपमे परे विश्व मे प्रसिद्ध है देश 
के सोने, चांदी एवं जवाहरात के कुल व्यापार का एक बहुत बड़ा 

हिस्सा जयपुर से संचालित किया जाता हे। 

प्रस्तुत बजट 2012-13 वैसे कुल मिलाकर एक शानदार बजट 

बजट कहा जा सकता है लेकिन सर्राफा, जवाहरात एवं आभूषण 

व्यापारी इसके कुछ Wari मे राहत चाहते है एवं इसके few 

लगातार मांग के साथ आंदोलन भी कर रहे है। क्योकि मेरे अपने 

aa मे भी बड़ी संख्या में जवाहरात सर्राफा व्यापारी हये भी 
आंदोलनरत है ओर इसी सिलसिले में ये yee मिले भी थे। इनकी 

मागो के waa मे मै यह कह सकता हूं कि इनकी मुख्य मांग 
TIP व्यापार पर लगाई गई एक्साइज ड्यूटी हटाने को लेकर हे। 

मेरा भी यह मानना है कि व्यापारी af को अलग-अलग 

विभागों के जितना हो सके कम से कम चक्कर लगाने el यह 

ठीक माना जाता है इसलिए विभिन स्तरों पर सिंगल विंडो सिस्टम 

को लोग पसन्द करने लगे Zi 

अतः मेरा आपसे आग्रह है कि water व्यापार को एक्साइज 

ड्यूटी से मुक्त करने के संबंध मेँ विचार करने की कृपा ail 

यदि आप यह समञ्लते है कि एक्साइज इयूटी से प्राप्त रशि नहीं 
आने से सरकार को विशेष आर्थिक हानि होती है तो यह कर 
दूसरे मद में एक प्रतिशत sent वसूल किया जा सकता है ओर 
ये व्यापारी इसे wet स्वीकार भी कर लेगे। 

आशा, है आप इस dau मेँ विचार करने कौ कृपा करेगे 

ताकि सर्राफा व्यापारियों को एक्साइज द्यूरी से राहत मिल सके 

ओर उन्हें एक ओर विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर न होना 

Te! 

इन्हीं विचार के साथ मै माननीय वित्त मत्री जी द्वारा प्रस्तुत 
बजट 2012-13 का समर्थन करता zl 

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदया, आपने मुञ्च 

आपने yg बोलने का समय दिया, इसके लिए मँ आपको धन्यवाद
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देता हू। बजर र्मे वित्त मत्री जी ने प्रान्लम्स को तो wel 
आइडंटिफाई करने कौ कोशिश की है, उन्होने बजर स्पीच में यह 

बात बोली थी कि इसमे पांच vera है! ये पांच अंगुलियों जैसी 
पांच wera हैँ, उसमें वे बोलते है कि एक तो कृषि कौ प्राब्लम 
है, एनर्जी की, कोल कौ, पावर की, रेलवेज कौ ओर सिविल 

एविएशन की veg रहै। इसके साथ-साथ sta मनी ओर 
eran भी है। वित्त मंत्री साहब आपने बीमारी को तो पहचान 

लिया, मगर आप दवा देने में टोरली फेल हो गये। बीमारी की 

दवा देने A फेल हो गये। अभी कोल के बारे मँ बात की गयी, 

कोल की हालत क्या है, कोल के स्कैम्म aq ze, हम लोगों को 

मालुम él रेलवे के बारे मे बोला है, रेलवे के लिए बजट 4 जितना 
प्रोविजन देना चाहिए, वह नहीं दिया गया है। अभी रेलवे के बजर 

के टाइम में क्या बौला है, बाद मै क्या बोला 2, यह सारी दुनिया 

जानती है। इसी तरह से एग्रीकल्चर के बारे मे बोला है, एग्रीकल्वर 

का तो बजट एलोकेशन में आ लोग वर्ष-द्र-वर्षं कम कर रहे 

है। आपने oviem को तो आइडेरिफाई किया, लेकिन बजट 
एलोकेशन में कुक भी नहीं है। आपने ब्लैक मनी के बरे मँ पिछले 
साल भी बोला था sa साल भी बोला है, आपने बोला है कि 
उस पर श्वेत पत्र ला्येगे, लेकिन आज तक pe भी नहींहो पा 
रहा है। 

यूपीए-2 को तीन साल हो गए है, ओर दो साल बाकी है। 
दो सालों तक Ste मनीके बारे में pe भी नहीं होने वाले है। 
केवल ad, कारवाई नहीं ... (व्यवधान) करण्टन के बारे में बोला 

है ओर दिन पर दिन उसको कंटोल करने के लिए मौका भी दहै, 
लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस तरह से देश कौ 
बीमारी के बारे में बाले है, उस तरह से बजर में दवा नहींदे 
पारहे है! ... (व्यवधान) मेँ सुञ्चाव दुगा आप जरा पेशेन्स से सुनिये। 
मे gare भी em... (eae) 

अध्यक्ष महोदयाः आप उधर नहीं इधर देखकर बोलिये। 

( अनुवाद] 

श्री नामा नागेश्वर रावः महोदया, वे कहते है, ““ भारतीय 
अर्थव्यवस्था के लिए यूरोपीय ऋण सकर, मध्य पूर्व मे राजनीतिक 

उथल-पुथल तेल के मूल्य में वृद्धि ओर जापान मेँ भूकम्प के 
कारण इस वर्ष पुरानी वृद्धि दर हासिल करना मुश्किल हो गया। 

इसका तात्पर्य यह है कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर ओर 
पूरे विश्व पर ae मद दिया गया। 

[fet] 

इसका मतलब क्या है? इसका am ईस्ट, साउथ ओर de 

पूरे वर्ल्ड में डाल दिया है मगर अपनी इनएफिशियेन्सी कौ वजह 
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a पोलिसी चेन्न करने के बारे मे कुछ भी नहीं बोला है। अब 

देश भारी राजकोषीय घाटा aa रहा है। इटरस्ट रेट है, हायर 
इनपलेशन रेट है, अनहृरप्लोयमैट है ओर कमोडिटी weds स्काईरोकेटिग 

कर रहे 21 इसलिए मेन इश्यूज को ada करने कौ कोशिश करनी 

चाहिए। आज के दिन अगर हम देखें तो भारत पांचवा कर्जदार 

देश है। जीडीपी की ग्रोथ के बारे मेँ जिस तरह से बोल रहे है 
जीडीपी कौ ग्रोथ कौ वजह से कमन मैन कौ लाईफ में कोई 
सुधार नहीं हो पाया है। मिडिल क्लास के लोगों कौ लाइफ में 

कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। यह सब भी देखना चाहिए। अगर 
आप देखे तो एनडीए & समय मे एग्रीकल्चर सैक्टर की ओवरभाल 

जीडीपी 23 wee थी, अब यह गिर कर 14 प्रतिशत हो गया 

हे। 9 प्रतिशत कम है। यह बहुत अलार्मिग सिचुएशन है। इसके 
बरे मे सोचना चाहिए्। अगर आप td तो बजर एलोकेशन 

1.66 Wee से लेकर 1.26 wee पर आया है। इसमें बहुत डप 

है। इसके बारे A भी सोचना चाहिए। किसानो के बरे 4 ये बोल 
तो रहे हैँ लेकिन जब तक पएग्रीकल्चर रैक्टर को oleae को प्रोटैक्ट 

करने के लिए किसान को एम.एस.पी. सही तरीके से नहीं देगे, 
तौ utara सैक्टर aga दिक्कत में आएगा ओर किसानों द्वारा 
सूसाइड mela में नदीं set पूरे देश मे किसानों द्वारा सूसाइड 

हो रहे है। इसलिए उनको प्रपर एम.एस.पी. देना चाहिए। जो भी 

स्वाभिनाथन कमीशन कौ रिकमंडेशन थी, उसको qa इप्लीरमैर 
करिये। ... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः अब आप समाप्त करिये। 

श्री नामा नागेश्वर रावः महोदय, जब से हम आजाद हुए, 
तब से युपीए-1 कौ सरकार के आने के बाद से जो 20 हजार 
करोड रुपये का Se था, वह अब 45 हजार करोड रुपये का ez 
हो गया है। ... (व्यवधान) 

( अनृकद) 

अध्यक्ष ARIAT: बहुत अच्छा। आपका धन्यवाद। कृपया a 

जाइए्। कार्यवाही and में कुछ भी शामिल नहीं किया arom 

...( व्यवधान) * 

[feet] 

अध्यक्ष महोदयाः आप बैदिये। आपने सभी बिन्दुओं पर बोल 
लिया है। बैठ eu 

* श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): माननीय अर्थं मंत्री 

जी ने साल 2012-2013 का बजट 16 मार्च, 2012 को प्रस्तुत 

*"कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया। 
“MTT सभा पटल पर् रखा गया!
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किया। देश कौ जनता आशा भरी नजरों से देख रही थी कि माननीय 
अर्थ मत्री जी के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान sa बजट 

मे होगा ओर भ्रष्टाचार, महगाई, बेरोजगारी की चपेट से माननीय 
अर्थं मंत्री जी उनको कुछ न He राहत दे देगे। लेकिन आमजन 

की ओर मध्यमवर्गीय लोगों की स्थिति ओर दयनीय बनाने मेँ अर्थ 

मंत्री कामयाब हुए ti इस बजर मे उनको कुक भी राहत नही 
मिली है। उल्टा साइकिल जैसे बिना deta के चलने वाले गरीबी 
ओर मध्यमवर्गीय लोगों के वाहन पर ओर ज्यादा भार भाल दिया 

है, उसकी कीमत aa है। 

महगाई के कारण देश कौ जनता पहले ही त्रस्त थी। इस 

बजर मेँ महंगाई कम करने का वादा यूपीएु सरकार ने किया था। 

लोक सभा चुनाव के दौरान युपीए ने कहा था कि वे ओर उनकी 
सरकार फिर स्ता मेँ आने के बाद सौ दिन के अंदर महगाई कम 

करने का वायदा किया गया था, लेकिन महगाई कम करने कौ 
बात छोदो, उल्टी हर दिन महगाई बढती चली we है। आम आदमी 
को दौ वक्त की रोटी के लिए au ve रहा है। बेरोजगारी से 
भी वह पीडित है। काम करना चाहता है लेकिन हाथ को काम 

नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी ओर बढती es महगाई के साथ-साथ 
भ्रष्टाचार का Wa देश को बरबाद कर रहा है। 

देश का किसान आज आत्महत्या कर रहा है देश को अनाज 

ta करके खिलाने वाले किसान की दुर्दशा at हो रही है? क्योकि 
सरकार का ध्यान खेती ओर खेती करने वाले किसान के ऊपर 
नहीं है। असमय की बारिश के कारण, खाद की उपलब्धता ठीक 

समय पर नहीं मिलने के कारण किसान अपनी फसल उगा नहीं 

पा रहा है, इसलिए यहां महगाई ae रही है। किसानों की समस्याओं 
के ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हमारे संकर ओर गहराएगे 

ओर देश का विकास नहीं हो पाएगा। 

देश का नवयुवक आज त्रस्त है। अपने हाथ को वह काम 
माग रहा है। लाखों रुपये खर्च कर वह डिग्री हासिल करता है 
लेकिन शिक्षा पूरी करने के बाद भी उसको काम नहीं मिलता 21 
काम नहीं मिलता तो वह गलत रास्ता अपनाता है। आतंकवादी या 
नक्सली बनता है। इसलिए मेँ मांग करता हूं कि बरोजगार युवकों 

ओर युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुक उपाय यह 
सरकार he 

नडी चिन्ता का विषय है vera नीचे से ऊपर तक 
भ्रष्टाचार कौ गत्तिविधियां चल रही हँ। उससे देश खतरे मेँ से गुजर 

रहा है। बेरोजगारी, महंगाई के कारण भ्रष्टाचार पनपता जा रहा 

है। इस पर काबू पाने में सरकार असफल रही रहै। भ्रष्टाचार के 
बारे में ठोस योजना यदि सरकार नहीं बनाती तो देश की स्थिति 
ओर दयनीय बन जाएगी। इसलिए मै मांग करता हूं कि सरकार 
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भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे ताकि देश प्रगति की 

दिशा मेँ आगे ad 

माननीय अर्थ मंत्री जी हर मंत्रालय को उनकी योजनाओं के 

लिए पैसा देते है। पूरे साल के लिए दिया हुआ पैसा कितना ad 
किया जाता है, इसका हिसाब देश की जनता को नहीं मिलता 21 

fea हुए पैसों मे से केवल 40 प्रतिशत पैसा खर्च किया जाता 2 
60 प्रतिशत फंड खर्च नहीं होता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता 

है? इस तरह से देश का विकास कैसे होगा? मै मांग करता हू 
कि बजट का पैसा ठीक तरह से खर्च करके किसानों को मदद 

दी Wl भ्रष्टाचार खत्म करने के उपाय किये जाएं ओर बेरोजगारों 

को रोजगार देकर एक स्वस्थ समाज कौ स्थापना करके देश को 

मजबूत किया जाए्। 

+भ्रीमती सुश्लीला सरोज (मोहनलालगंज): वित्ति मत्री द्वारा 
प्रस्तुत वर्षं 2012-13 के बजट में महिलाओं ओर किसानों की जिस 
प्रकार उपेक्षा कौ गई है वह निराशाजनक है। इस बजट से महिलाएं 

ओर किसान अपने को छला हुआ महसूस कर रहे है! आजादी 
के पहले ओर उसके बाद भी महिलाओं ने (पुरुष प्रधान मानसिकता 
वाले) समाज में ad संघर्षो के बाद हर क्षेत्र मै अपना स्थान बनाया 

है लेकिन इस बजट में जिस तरह महिलाओं ओर किसानों की 
अनदेखी की गई है, वह अत्यंत पीडादायक है। 

बजर आने के पहले ही महंगाई इतनी बदी es थी कि गृहस्थी 
चलाना, चौका चूल्हा आबाद रखना महिलाओं के लिए दुभर बना 
हुआ Ml wa GA A आरहादहै कि बजट के बाद रसोई गैस 
कौ कौमते भी Tet पेद्रूल कौ Sled बद्ेगी, डीजल को नियंत्रण 
मुक्त सरकार करने वाली है, यानी-खाने-पीने कौ चीजों के दामों 
मे बेतहाशा वृद्धि होने वाली है महिलाओं के सामने अशिक्षा, 
अत्याचार, बेरोजगारी जैसे कई गंभीर सवाल है जिनसे वित्तम॑त्री को 
रू-ब-रू होना Mi यह सुनिश्चित किया जाना भा ताकि बजर 
प्रावधानों से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का 

मार्ग प्रशस्त हो लेकिन te कुछ नहीं हो सका। बजर के eR, 

समस्याओं को दूर न करने की रणनीति को देखते हुए यूपीए सरकार 
कौ खामोशी हैरान करने वाली है। 

इस बजट में आप किसानों को 7 प्रतिशत कौ व्याज द्र पर 

ऋण देने कौ बात at है, जो किसानो के हित मे नहीं है, पिछले 
रिकाड पर आपने गौर नहीं किया, आप ने यह जानने की कोशिश 
नहीं की कि किसानों द्वारा देश में ऋण कौ अदायगी न कर पाने 

के कारण set संख्या मे आत्महत्याएं कौ जा रही है। पिछले डेढ 
दशक मेँ तकरीबन 2 लाख किसानों ने कृषि कौ समस्याओं तले 

दब कर आत्महत्या की है। खेती आज परी तरह अलाभकारी हो 

*+भराषण सभा पटल पर रखा TH
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चुकी है। कृषि को किसान seq चाहता है पर उसके सामने 

विकल्प नहीं है यदि किसानों को विकल्प मिल जाए तो वह 
निश्चित तौर पर कृषि छोड देगा पर उसके सामने विकल्प नहीं 

al कृषि क्षेत्र के त्रैमासिक वृद्धि दर के आंकडे चौकाने वाले है। 

आर्थिक समीक्षा 2011-12 4 कृषि के त्रैमासिक ated 

2.7 दर्ज है। इससे ओर अधिक चिन्ता कौ बात क्या हो सकती 

है कि Hains से पता चलता है कि हम 50 वर्षं पहले कृषि 
मे वर्तमानं समय से अच्छे थे। कृषि क्षेत्र कौ उपेक्षा का ही नतीजा 

है कि पेदावारो मे हम अपने cist देशों से काफी कम Gert 
का उत्पादन प्रति हैक्टेयर कर रहे है। चीन प्रति हेक्टेयर हमसे दुगना 

पैदावार कर रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका भी पैदावारो के मामले मेँ 

भारत के मुकाबले अधिक खाद्यानों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कर 

रहा हे। पर खेद है कि इन सब समस्याओं से वाकिफ होने के 
बावजुद सरकार उसी पुरानी दर पर कृषि के लिए ऋण उपलब्ध 

कराने की नीति बजट मेँ रख दी यानी साफ है कि किसान 

आत्महत्या करते रहं पर सरकार उनके प्रति कोई लचीला रूख 

अखितियार करने वाली नहीं है। यह सरकार किसानों के आत्महत्याओं 
पर नमक fest का काम कर रही है। मै किसानों को 2 फौसदी 
कौ व्याज दर पर ऋण दने कौ मागि करती <i इस पर सरकार 

विचार करे ओर किसानों के हित में कदम sor 

एक तरफ आप किसानों के आत्महत्याओं से विचलित नहीं 

नहीं होते है। पर दूसरी तरफ निजी एअरलाईंस & डूबने से क्चाने 
के लिए अपने सभी महकमों को तत्परता से उसकी मदद की बाते 

करते हँ, उनके लिए राह निकालने की बात करते हैँ, सस्ते कर्ज 
कौ बाते करते हैं, यह इस देश A an a रहा है जिस देश की 
70 फीसदी जनता कृषि मेँ लगी हो, उस कृषि के विकास at 
बात, उस कृषि को उवारने कौ बात ओर उसे सुविधाओं कौ बात, 

सरकार कौ प्राथमिकता में नहीं है। 

आज उर्वरकों कौ महगी दरे, कालाबाजारी ओर समय पर 
किसानों को उर्वरकं न मिलने कौ घटनाओं से हम सभी रूबरू 

हैँ पर क्या कारण है कि सरकार किसानों को राहत देने के मूड 
में नहीं 2 

किसान क्रेडिट ae को संशोधित करमे कौ बाते आपने इस 

बजट में रखी है, यह कार्य कब तक पूर्ण होगा, इसका कोई जिक्र 
नहीं है ओर किसान क्रेडिट काड में जो दिक्कत किसानो को पहले 
से आ रही है, उसके समाधान मेँ आपने कोई कदम उठाने कौ 
बात नहीं कही है। मै यहां बताना men कि केसीसी एकाउंट 
(किसान ise are एकाउंट) खुलवाने मे किसानों को बहुत सारे 

कागजातों को बैकों के सामने प्रस्तुतं करना पडता है। इस प्रक्रिया 
के चलते बहुत सारे किसान केसीसी एकाउंट नहीं खुलवा पते है, 
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जिससे वे लाभ से वंचित रह जाते है। बजट मे इसके समाधान 

की बात नहीं है। 

किसान क्रेडिट are ware में एक अन्य कठिनाई किसानों 
के सामने यह दहै कि बार जब केसीसी एकाउंट खुल जाता है ओर 
यदि 1 या 2 वर्षं किसान उसमे लेनदेन नहीं करता है तो उस 

केसीसी एकाउंट को बैक द्वारा अपने आप बंद कर दिया जाता है 
ओर जब किसान उस एकाउंट से पुनः लेनदेन चाहता है तो किसान 
से फिर केसीसी एकाउंट खुलवाया जाता है, इस प्रक्रिया से किसानों 
को काफी असुविधा होती है ओर उन्हे सही समय पर इसका लाभ 
नहीं पिल पाता। आप किसानों & लिए एेसी यूनिक व्यवस्था क्यों 

नहीं करते जिससे बे जब तक उससे ऋण लेना चाहं ले सके? 

महिलाओं के अधिकारों कौ se सशक्त बनाने कौ ad तो 
बहुत कौ जाती है लेकिन उनके लिए होता कुछ नहीं Zi इस बजर 
मे महिलाओं के लिए एसे प्रावधान किए जा aad थे जिससे वे 

अधिकार सम्पन्न बन सक लेकिन एसा कुछ भी नहीं किया गया। 

पुरुषों के लिए आयकर कौ सीमा मे we दे दी me लेकिन यहां 
महिलाओं को अलग किसी we से वंचित कर दिया गया। पूरा बजर 

महिलाओं को नजर अदाज करते हुए प्रस्तुत किया गया है। आधी 
आबादी को सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके Se आगे asl 
के लिए उचिते अवसर उपलब्ध कराने तथा उन्हे प्रोत्साहित करने 

के प्रति बजट पूरी तरह खामोश है। मै तो aie सरकार कौ 
महिलाओं के प्रति एेसी संवेदनहीनता से हैरान हू, निराश ह| 

मे यह भी आग्रह went कि महिलाओं के हित में किये जाने 
वाले खर्च कौ योजना इस तरह रखी जाए कि उनका विकास a 

हो ही, साथ ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिनियमों का 

सही en से पालन हो तथा समाज मे महिलाओं के प्रति सोच 

मे बदलाव आ सके ताकि महिलाओं को सही मायने म बराबरी 

का हक हासिल हो सके। 

(अनुकाद] 

*श्री ए. सम्पत (अरिगल) : यद्यपि मैने बेहतर ढंग से अपने 
मन ओर मस्तिष्क का इस्तेमाल किया किन्तु Ae इस आम बजट 

2012-13 कौ प्रशंसा ओर समर्थन करने का कोई रास्ता नहीं मिला। 

यह दस्तावेज आम लोगों की कीमत पर नव उदारवाद का घोषणा 
पत्र है। यह एक प्रतिगामी बजट है, इससे कामगार वर्ग कौ मुश्किलें 
बहुत अधिक ag जाएगी) 

यदि सरकार कहती है कि उसका लक्ष्य मितव्ययिता है, तो 
मेँ कह सकता हू कि यह मितव्ययिता लोगों की कीमत पर है। 
सरकार अभी भी गरीबों की कीमत पर अमीरों, नव धनाद्ूयोँ ओर 

*+भाषण सभा परल पर खा गया। 
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समृद्ध वर्गो को ही फायदा पहुंचाती है। समानान्तर अर्थव्यवस्था, जो 

विशाल रूप ग्रहण कर चुका है ओर इसमें मुख्य घटक काला ओर 
गैर-कानूनी धन है, की वृद्धि को रोकने के लिए fet साहसिक 
ओर ठोस उपायों कौ घोषणा नहीं की गर है, इसलिए मुञ्चे सरकार 
के इरादे पर सदेह है कि वह धन आशोधन के तरीकों को आगे 

जारी रखंगी। 

खाद्य सुरक्षा संकट मेँ है! खाद्यान उत्पादन कौ स्थिति अच्छी 
नहीं है। feat दारा आत्महत्या किया जाना एक दैनिक घरना 

बन गयी है। विनिर्याण aa ने अपने लक्षित विकास को हासिल 

महीं किया है। तब वित्त मंत्री अगले 30.000 करोड रुपए के लिए 

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो को पुनः बेचने को न्यायोचित कैसे ठहरा 

सकते है? 

यह बजट रोजगार सृजन के क्षेत्र में एकदम असफल ZI 

विभिन सरकारी विभागों ओर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो मे लाखों 

पद करई वर्षो से रिक्त पडे है। इस बजट से ठीक पहले भविष्य 

निधि पर व्याज दर का कटौती से गलत मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो 
जाता है। मै इस आर्थिक नीति तथा इस बजट का पुरजोर विरोध 
करता él 

इस बजट के साथ सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन दस्ताबेजों में 

स्पष्टतः वैश्विक अर्थव्यवस्था मे लचर कार्यनिष्पादन को दर्शाया गया 

tl न केवल अमेरिकी महादेश बल्कि यूरोप मे भी बेरोजगारी दर 
अत्यधिक है। चीन जैसे देशों जहां विकास दर बहुत अधिक है, 
वहां भी रोजगार अपेक्षित दर से नहीं ag रहे है! आज कल सरकार 

लोगो को हताश ओर निराश से sae के लिए अपने wd में वृद्धि 

कर रही है। जहां aS हुए Gal एवं कारपेट घरानों को नियंत्रित करने 

के आग्रह के साथ अल्प संसाधनों के सामान्य स्वामित्व के लिए विश्व 

के सभी देश प्रसारी गजकोषीय नीतियों पर चल रहे हैँ, adi हम यह 

समञ्चन नहीं पा रहे हैँ कि हम इन सच्पिडियों को कम करने के बहाने 
के अपने घाटों को कम करने पर आतुर क्यो है? 

यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इस वर्ष के बजट में भी बडु 
कारपोरेट घटानों ओर आयकर दाताओं को कर रियायत दिया गया 

है ओर उत्पाद शुल्क ओर सेवा करो में 12 प्रतिशत की वृद्धि कर 
आम लोगों पर इस ate को डाल दिया गया है। घरेलू तेल उत्पादन 

पर लगाए गए उपकर को भी बढा दिया गया है। वैसी स्थिति में 

माननीय वित्त मत्री राजस्व ओर पूंजीगत व्यय दोनों मे कमी कर 

गौरवान्वित महसूस करने का प्रयासं कर रहे हैँ जब ग्रामीण 

जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर aga कम है ओर तेजी से 

घट wel 
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हमे ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश मे कर जीडीपी 

अनुपात विश्व के अर्थं देशों कौ तुलना में बहुत कम है। हमारे 

देश में अधिकांश लोग गरीब है। कुकछ-कु क्षेत्रों मे मानव विकास 
सूचकांक ओर गरीबी का स्तर अफ़ौका के उप सहाराक्षेत्रसे भी 

बदतर है। वित्त मंत्री आम आदमी को महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने 

के लिए पूरी तरह असफल 21 वर्षं के लिए प्रत्यक्ष करो में 4500 
करोड रुपए कौ रियायत देने के बाद उन्होने चालाकौ से 45.940 
करोड रुपए कौ सीमा शुल्क एवं सेवा करो में वृद्धि के द्वारा 

अप्रत्यक्ष करो में बदोत्तरी कर इसका भार आम आदमी पर डाल 

दिया। 

सपर्ण विश्व मे एक तरफ सरकार पंजी बाजारों को विनियमित 

करने का प्रयास कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था पर उनका 
नकारात्मक प्रभाव न पडे वहीं दूसरी तरफ हमारे वित्त मंत्री को 
प्रतिकूल सोच है। पिछले वर्ष ही ^“ आकुपाई वाल wie मुर्वेमर!" 
ने वित्त बाजारों में लोभ कौ तरफ ध्यान Ga em इस स्थिति 

मे वित्त मंत्री ने प्रतिभूति संव्यवहार कर को 0.121 प्रतिशत से 
घटाकर 0.1 प्रतिशत करने पर विचार क्यो किया। इससे निश्चित 

रूप से हमारे पूंजी बाजार मे उच्च गतिशीलता ei 

इस सरकार के पास कर राजस्व को जुटाने ओर एकत्र करने 
कौ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। राजस्व को सीमा शुल्क 
उत्पाद शुल्क ओर arte आयकर के शीर्षं से हटाना der वाला 
है। यह कुल बजट के एक तिहाई से अधिक है। यह बजट धनी 
लोगों के लिए धनी लोगं द्वारा ओर केवल धनी लोगों का है। 
सरकार अब बेशर्म होकर दावा करती है कि अगले पंचवर्षीय योजना 
मे इसके क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी अपनाने 
का प्रयास करेगे। देश में पहले ही पीपीपी आधार पर बनाई जाने 

वाली परियोजनाओं का बडी संख्या मेँ विरोध हुआ है। पीपीपी के 
अतिर्गत होने वाले करार में पारदर्शित कौ कमी है अभी इनमे से 

अधिकांश संविधान से उल्लिखित सामाजिक न्याय के मूलभूत 

सिद्धांत के विरुद्ध है। इसके अलावा हमारी पूर्वं योजना अवधि से 
स्पष्ट रूप में पता चला है कि निजी क्षेत्र अवसंरचना से जुडी 
उन परियोजनओं के लिए वे अगे नहीं आ रहे है जिनकी 
परिपक्वता अवधि लंबी है। जहां कहीं थी निजी क्षेत्र को सार्वजनिक 
सेवाओं को प्रदान करने का कार्य दिया गया है, वहां बहुत विवाद 
हुए है। यह विनिर्माण क्षेत्र मे पीछे रहा है। राज्य की सहायता से 
बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों कौ लूट होती है। पूर्वोत्तर के राज्यों मे 

पीपीपी कहां है? 

हम सच्छिडी के मुदे पर राई का पहाड् बना रहे है। किसी 

भी सभ्य समाज मेँ उर्वरकों खाद्य पदार्थो तथा पेटोलियम पदार्थ पर 
सब्सिडी दी जाती है। अन्य देशों कौ तुलना भँ हमारा सब्छिडी बिल 
2.2 बिलियन (2010-11) डालर है जो कि बहुत कम है। अब
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वित्त मंत्री सुञ्याव दे रहे हैँ कि इसे हटाकर 1.7 प्रतिशत कर दिया 

जाए। आगामी वर्ष के लिए हमारे उर्तरक सान्सिडी में 6000 करोड 

रुपए कौ कमी कौ गई है जिससे निश्चित रूप से किसानों कौ 
आजीविका प्रभावित होगी। जब पूरे विश्व में तब भी तेल कौ 
कौमतों के गिराने की संभवना 21 पेट्रोलियम पदार्थो की सब्सिडी 
मे कमी से हमें तेल कौ ama में निरंतर वृद्धि करना पडेगा 
जिसमे अततः मुद्रास्फौति कौ दर बढेगी। 

वित्त मत्री ने सरकार के कतिपय अग्रणी कार्यक्रम के बारे मेँ 

जोर-शोर से बताया है वर्तमान वित्त वर्षं अर्थात 2011-12 मेँ ग्रामीण 

विकास मंत्रालय के व्यय बजट के अनुसार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रो 
H परेशानी से निपटने के लिए मनरेगा में आवंटित 40.000 करोड 
रुपए व्यय करने में असफल हुई है। संशोधित अनुमान A उल्लेख 
है कि अभी तक केवल 30000 करोड रुपए ही खर्च हुए है। 
वर्षं 2012-13 के लिए बजट मै केवल 33.000 Hts रुपए 

आवंटित किए गए है जो हमारे देश कौ जीडीपी का केवल 0. 
32 प्रतिशत हे। 

जब सरकार दावे कर रही है कि इस योजना के तहत जीवन 
यापन मजदूरी से sist के मामले पर विचार करेगी, तब भी इस 
शीर्षं में निधियों का आढबंटन बहुत कम है। वैश्विकं वित्तीय संकट 
कौ पृष्ठभूमि मेँ विश्व के आर्थिक ओर राजनैतिक समालोचक भारत 
मे मनरेगा कौ इस बात के लिए प्रशंसा कर रहे है कि इसे 
दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रं A लोगों कौ परेशानियां कम होगी। 

इसके बाबजुद भी सरकार का रुढिवादी प्राक्कलन जैसा कि 
आर्थिक सर्वेक्षण (पृष्ठ सं. 309) मे उल्लेख किया गया है कि 
ओडिशा A गरीबी बहुत अधिक 57.2% है ओर बिहार में 54.4% 

ta प्रतीत होता है कि सरकार गरीबी ओर बेरोजगारी के मुद्दे 
से निपटने के लिए गम्भीर नहीं है। केन्द्र सरकार के अनेक अग्रणी 
कार्यक्रम बिना किसी दुद् संकल्प से किए जा रहे आधे-अधूर् उपाय 
किए जा रहे di यहां तक कि आरकेवीवाई ओर एनएफजीएमपी 
मे आबरित 1/3 राशि भी खर्च नहीं हुई ati 

वर्षं 2007-2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के समय से हमारे 
देश में सकल पूंजी निर्माण इसके अधिकतम 38.1% से घटकर चालू 
वित्त वर्षं मे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% रह गया ZI 
अब तक जहां तक निजी निगमित da का संबंध है, इसमे सबसे 
ज्यादा कमी आई है 17.3% (2007-08) से घटकर अब यह 
12.1% हो गया है अर्थात लगभग 5% की कमी आई है। एेसी 
स्थिति में क्या सरकार के योजना पूंजी व्यय व्यापक अवसंरचनात्मक 
परियोजनाओं को आस्म करते हुए बढाना ठीक नहीं होगा। एेसा 
केरने के बजाय बजर दस्तावेजों से पता चलता है कि हमारा पंजी 

व्यय 2% (2010-11) से कम होकर 1.99% (2012-13) ई. हो 
गया, जबकि योजना पूंजी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 

0.98% हे। 
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अनिवासी भारतीय अर्थात विदेशों में कार्यरत प्रवासी भारतीय 
कामगार जो कुछ Ted ओर कल्याण कार्यक्रमों हेतु बडी गम्भीरता 

से बार-बार प्रत्येक एक के बाद एक आने वाले बजट कौ ओर 

उम्मीद से देख रहे थे, लेकिन, अफसोस उनकी पुकार को अनसुना 

कर दिया गया। यद्यपि पिछले वर्ष 3.5 मिलियन से अधिक विदेशों 

विशेषरूप से मध्य पूर्व मेँ कार्यरत केरल वासियों ने लगभग 30,000 
करोड रुपयों का प्रेषण किया ti यह केन्द्र सरकार द्वारा मेरे राज्य 

हेतु कि गए बजट संबंधी प्रावधानों से लगभग 7 गुना अधिक हेै। 
वैश्विक वित्तीय संकर से रोजगार के अवसर ओर विदेशों मे काम 
करने वाले लोगों कौ आय बुरी तरह से प्रभावित es है। अप्रवासी 
भारतीयों के लिए किसी राहत ओर पुनर्वास कल्याण उपायों का 
कोई उल्लेख नहीं किया गया 21 

"डो. तरुण मंडल (जय नगर): A जन विरोधी, समृद्धोन्मुखी 
पूंजीपति उन्मुखी वर्ष 2012-13 के केन्द्रीय बजट का पुरजोर विरोध 

करता हू जो भारत के गरीब बंचिते ओर बेसहारा लोगो कौ स्थिति 

ओर भी खराब कर देगा प्रस्तावित बजर धनी लोगों के लिए धनी 
amt द्वारा तैयार, धनी लोगों का बजट है। Wa कहने पर बाध्य 

होना पड रहा है कि माननीय वित्त मंत्री जी आम आदमी के प्रति 
तो बेहद कठोर ओर उद्योगपतियों ओर के प्रति बेहद दयालु रहे ti 

यह बडी विचित्र स्थिति है कि गरीब लोगों के कल्याथार्णं किसी 
बात उन्हें कुछ राहत देने को लोकप्रिय उपाय कहा जाता है जबकि 
लोक-विरोधी उपायों को, अप्रत्यक्ष करो मं सीधी वृद्धि से शुरू 

करके सेवा ad का विस्तार ओर उनमें वृद्धि, ईधन प्रशुल्कं मेँ 
भारी वृद्धि, राज सहायताओं का हराया ओर कम किया जाना तक 

के सभी उपायों को वृद्धि ओर विकासोन्मुखी साहसिक कदम बताया 
जा रहा है। free वर्षं का बजट प्रस्तुत करते हुए, वित्त मत्री ने 

इस सदन में बताया था कि अर्थव्यवस्था लचीली ओर विदेशी 

घरनाक्रमों से सुरक्षित रहने A समर्थं भी तब वित्त मंत्री क्यों अब 
वैश्विक स्थिति के कारण अर्थं व्यवस्था के नीचे जाने का बात 

कर रहे ti उन्हें हमारे देश कौ Gilad अर्थव्यवस्था के व्याप्त 
संकट को SIA का कोशिश नहीं करनी चाहिए ओर यह बात 
इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय संघीय देशों, जापान, चीन 
के लिए सही रहै ओर उनके लिए भी। जो इसी अर्थव्यवस्था के 
मोडल को चला रहे ZI 

aed हई बेरोजगारी, छटनी, नोकरी के wear, वेतन मेँ बदोत्तरी 
नहीं होने के कारण आम आदमी की क्रय शक्ति घरती जा रही 

है, अधिकतम लाभ कौ तलाश में रहने वाले पृजीपति शासको ओर 
स्वामियों के लिए भी बाजार संकट THI होगा। इससे कोई राहत 

नहीं मिलने वाली 21 

*भाषण सभा परल पर सखा गया।
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वित्त मंत्री व्याज द्र बढ़ाकर महंगाई नियंत्रित करने कौ बात 

कर रहे हैँ लेकिन कम उधार लिए जाने का शिकायत कौ गई 
है। जिससे मांग की कृत्रिम स्थिति को aera मिलता है। यदि व्याज 

द्र कम होती है तो अतिरिक्त धन मुद्रास्फीति को बदायेगा। इस 

दोहरी मार से पंजीवाद को कोई पाखंड नहीं बचा सकता। वे किसी 
न किसी तरह एक बडे संकर में फंसने के लिए एक नए संकट 

को उत्पनन कर रहे है) 

म माननीय वित्त मत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस 

आर्थिक पतन के लिए आम जनता, दुखी लोग, दरिद्र ओर वंचित 
लोग जिम्मेदार है? यदि नहीं, तो इस संकट का ale वो क्यों Aci? 
वो आखिर क्यों टैक्स भरे, जबकि अमीर ओर समृद्ध लोग कर 

अपवंचन कर वैक ऋणो को न चुकाकर, भविष्य निधि का पैसा 
हड़्पकर या व्यापार में नुकसान कौ भरपाई के नाम पर सरकारी 

खर्च से राजकोषीय प्रोत्साहन के रूप में हजारों करोड रुपए प्राप्त 
कर बच निकलते 2 

वैयक्तिक करदाताओं, जो कि आबादी का करीब 7 से 8 

प्रतिशत हैँ, को करीब 4000 करोड wae कौ मामूली राहत दी 
गई 21 अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर के अधिरोपण से करीब 41.000 
करोड रुपए उपार्जित होने का अनुमानं है, जिसका ala पहले से 

ही ऊंची कौमतों कौ मार aa रहे लोगों को ओर अधिक महगाई 
के रूप में ज्ञेलना VSM 

कर्मचारी भविष्य निधि कौ व्याज द्र में कमी से कर्मचारियों 
का एक बड़ा वर्गं वंचित etm मच्टी त्रैड उत्पादों में प्रत्यक्ष विदेशी 
निवेश के आने के सकेत छोटे ओरं मध्यम दोनों स्तर के व्यापारियों 
ओर देश के किसानों के लिए कठिनाई खडी ett पंजी आस्तियां 
विशेषकर सट्टा पंजी बाजार, में विदेशी निवेश के प्रवाह का 
उदारीकरण कई बडे खतरे लेकर आया है। शिक्षा ओर स्वास्थ्य के 

लिए बजर में सीधा हिस्सा न बदाकर वित्त मंत्री ने सार्वजनिक निजी 

भागीदारी मोडल का रास्ता दिखाया है, जिससे आम जनता पर 

स्वास्थ्य ओर शिक्षा का ओर भी दबाव sem ओर स्वास्थ्य ओर 
शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा... 

मेरी समञ्च मे नहीं आता fH स्वतंत्र भारत मे जनता के दबाव 

में ओर जनता के पैसे के बने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमं (पीएसय्) 
के विनिवेश के एकतरफा फैसले सरकार कैसे लेती 2 

बडे दुख के साथ कहना ved है कि कई मंत्रियों. राजनेताओं, 
नौकरशाहों ओर कोरपोरेट मालिकों कौ सांठगांठ के कारण जनता 
& लाखों ats रुपए की धोखाधड़ी की जा रही है, जबकि 
महाराष्ट, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल ओर दूसरे राज्यों के कर्ज में 

फंसे किसान आत्महत्या करने को मजबूर ZI 
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राजस्व संग्रहण को aera जाए ओर विदेशों मे परिशोधित तेल 

की बिक्री करने बाली निजी क्षेत्र कौ बड़ी इकाइयों पर कर लगाया 

जाए तथा सरकार तेल फर्मो द्वारा कम वसूली को नुकसान के रूप 

मे दिखाकर लोगों के साथ धोखा-धाडी बंद करे। 

*भ्री जनार्दन स्वामी (चित्रदर्ग) : में समञ्ता ¢ कि एक एसा 

बजट पेश करना, जो सबको संतुष्ट कर सके, एक चुनौतीपूर्ण कार्य 

है। माननीय वित्त मत्री के काम की सराहना करते हुए मै 2012-13 

बजट पर अपने विचार व्यक्त करना BEM, जो इस प्रकार हैः 

प्रत्यक्ष कर we कौ सीमा बाई जाए; देश के उन लोगों को 

राहत प्रदान करने के लिए, जो Het मेहनत करते है लेकिन कम 
आय के साथ अच्छा जीवन जी पाने में समर्थं नहीं है, उनके लिए 

टैक्स Ge कौ सीमा को 1.8 लाख रुपए से 2.0 लाख रुपए किया 

गया है। मेरा मानना है कि इसे कम से कम 4.0 लाख रुपए तक 
बाया जाना चाहिए भा। 

सरकारी क्षेत्र मे वेतन में बढ़ोतरी कौ जानी चाहिए ताकि 
सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के परिवार ओर उन पर निर्भर लोग 

अच्छा जीवमयापन कर सके। कम वेतन के कारण जीवनयापन ` 

मुश्किल हो जाता है है, जिससे भ्रष्टाचार को बढावा मिलता है। 

कृषि मेँ 2.9 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) काफी 

कम है क्योकि देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है; 
इस स्थिति में सुधार के लिए गंभीर है; इस स्थिति में सुधार के 
लिए गंभीर कदम उठाए जाने चाहिपए्। 

यह बजर कृषि क्षेत्र के आधुनिकौकरण को बदावा देने में 

विफल रहा हे। 

20% खाद्य स्फीति बहुत ज्यादा है। यह स्वाभाविक है कि 
समाज के निचले वर्ग जीवनयापन हेतु भोजन पाने के लिए संघर्ष 
कर रहे है ओर मुद्रा स्फीति का यह स्तर सरकार कै खराब कार्य 
निष्पादन को दर्शाता है। 

माननीय वित्त मंत्री का इस देश के लिए क्या दुष्टिकोण है? 
ta प्रतीत होता है यह सरकार इस देश के लिए एक व्यापक 

दृष्टिकोण बनाने A असफल रही है ओर उसे पूरा करने के लिए 
बजट देने में मुञ्चे प्रतीत होना है कि यह fred वर्ष के बजट 
आकडँ मे कुछ प्रतिशत बदलाब है। भारत सरकार को इस देश 
के लिए एक दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए इस अवसर का 

इस्तेमाल करना चाहिए था ओर उसे पूरा करने के लिए बजट 

जनाना चाहिए इस प्रकार एक अवसर ओर गंवा दिया गया। 

*भाषण सभां पटल पर् रखा गया।
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भारतीय अर्थव्यवस्था कौ स्थिरता काफी हद तक शेष दुनिया 

से हमारे अलगाव कौ वजह से है न कि मजबूत आर्थिक योजना 

या रणनीति कौ वजह से। बजट में सभी चीजों को यथावत रखते 

हए यथास्थिति बनाए रखा गया है। 

बजट लेखाबद्ध धन पर आधारित है। ईसं देश में प्रचलित काले 

धन का क्या प्रभाव है? क्या माननीय वित्त मत्री स्पष्ट at 

आधार पर हमारी "“मत ysl मत wel” की नीति क्यो है? 
संसद ओर जनता इस परियोजना पर ओर अधिक जानना चाहती 

है। कर चोरी रोकने के लिए कोई योजना या रणनीति नहीं बनाई 

गई हे। 

पीपीपी मंडल में सार्वजनिक आधारभूत संरचना (बांध, तेल 
ओर गैस, दूरसंचार आदि के लिए) के लिए दिए गए 50 लाख 
करोडं रुपए का स्वागत है। बजर मेँ रक्षा व्यय को लेकर व्यौरा 

नहीं दिया गया। 

यह बजट शिक्षा क्षेत्र के महत्व को aed में भी असफल 

रहा है जिसमे भारत को वैश्विक स्तर पर बहुत कुछ करना है। 

नदियों को जोड़ने को भी गंभीर महत्व नहीं दिया गया ZI 

ग्रामीण आवास के लिए 3 हजार करोड से 4 हजार करोड 

रुपए की वृद्धि अभी भी बहुत कम है। 

भारतीय seal at स्थिति को देखते हुए उद्यम निधि के तौर 
पर दिए गए 5 जहार करोड रुपए भी बहुत कम है। 

संसद सदस्य स्थानीय aa विकास निधि जो किं 63 लाख प्रति 

age से भी कम है अत्यंत ही छोरी रकम है ओर विधायक 
fafa a sft wn 2 जो fH आम जनता में संसद सदस्य की छवि 

को खराब करता है। 

भारत सरकार ओर ऊर्जा के aa मे अनुसंधान के प्रति गंभीरता 
दिखाने मे भी असफल रही ZI 

मेरा चुनाव aa चित्रदुर्गं सूखा प्रवण क्षेत्र है ओर भारत सरकार 
कोई भी राहत पहुंचाने में असफल रही है। मजदूर तथा किसान 
गांवों को छोड कर पलायन कर रहे है। इस बजट मेँ राहत निधियों 

के बारे मे कोई चर्चा नहीं है। 

भारत मे पर्यटन के लिए संभावित के संभावित स्थान हे। 
उदाहरण के लिए, मेरे संसदीय चुनाव aa चित्नदुर्ग में एक 

एतिहासिक किला रै जो कि पर्यटकों को सारे विश्व से आकर्षित 
करता है तथापि sa षजट मे एेसे पर्यटकों के आकर्षण स्थलों को 
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आधारभूत सुविधाओं जैसे कि जल, मानचित्र, सुरक्षा आदि उपलब्ध 
करवाकर बढावा देने के बरे में कोई उल्लेख नहीं हे। 

मँ उम्मीद कर रहा था कि माननीय वित्त मत्री ओर भारत 

सरकार गरीबों के उत्थान के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने ओर 

वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्था मे भारत को सक्षम करने के लिए इस 

अक्सर को प्रयोग करेगी। 

संक्षेप मे, tar प्रतीत होता है कि यह बजट गत वर्षं के बजट 
की कुछ संख्याओं में थोडा बहुत बदलाव है। यह नहीं लगता कि 
इसमें माननीय वित्त मत्री ओर माननीय प्रधान मंत्री के अनुभव, 
बुद्धिमता ओर अनुभवो का उपयोग किया गया है। 

( हिन्दी) 

*श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): दिनांक 16 मार्च कौ प्रणब 

मुखर्जी जी के द्वारा आम बजट प्रस्तुत किया गया। पूरा देश इस 

बजट को बड़ी उम्भीदों से देख रहा था कि प्रणब दा कौ Act 

से क्या उपहार निकलता है। 

प्रणब दा के बजट की मुख्य विशेषताएं है- 

शिक्षा के अधिकार 25.555 करोड, जो कि सन् 2011-12 से 

21.7% अधिक है। 

एनएचआरपएम को 18.118 करोड रुपये से बदा कर 20.822 

करोड रुपये किया गया 2 उसी तर्ज पर शहरी स्वास्थ्य मिशन 

कौ घोषणा कौ गर्ह है। 

पीएमजीएसवाई के बजट मे 20% कौ वृद्धि। 

कृषि के लिए 1,00.000 करोड रुपये से बदा कर् 5.75 000 

करोड कौ वृद्धि। 

बच्चों ओर महिलाओं मे प्रोटीन कौ कमी को ध्यान में रखते 
हुए सोया उत्पाद पर बुनियादी सीमा शुल्क ओर उत्पाद-शुल्क को 

घटाया गया है। 

एक नजर में इस बजर में उत्पाद शुल्क में 2% की कमी 

ओर सर्विस टैक्स में 12% कौ वृद्धि कौ गर्ह है। कुछ दिनि पहले 
ही योजना आयोग की fee आई 22 रुपये ओर 28 कौ सीमा 
तय की गई 3) जो व्यक्ति गांव में 22 रुपये ओर शहर में रह 
कर 28 रुपये कमा रहा है ae गरीबी रेखा से ऊपर है। योजना 
आयोग के सदस्य ओर उपाध्यक्ष शायद् गांव न गए हो, गरीबों को 

नजदीक से न देखा होगा। 

*भाषण सभा परल पर रखा गया।
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दयावान बनने के लिए A क्रूर बनना पडेगा इन्हीं शब्दों के 
साथ दादा आपने आम आदमी को एक हाथ से ओर दोनों ad 

से ले लिया। 

सेवा कर ओर उत्पाद-कर में जो वृद्धि कौ गई है, उसका 

aa कंपनी नहीं सहेगी, उसे उपभोक्ता को ही wer vet 

पूर्वी क्षेत्रों के प्रति atten व्यवहार किया गया है। धान उत्पादन 
का आधा हिस्सा पूर्वी क्षेत्रों से आता है। लेकिन पूवीं क्षेत्र के 

किसानों को ag पैकेज नहीं दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 
बनाने जा रहे zi बिहार् में अलूतियल साइल बुनकरों के लिए इतना 

बजट का प्रावधान है लेकिन पूर्वोत्तर aa के बुनकर हमारे बिहार 
के बांका के नुनकरों के लिए कहीं जगह नहीं है। क्या इनक 
गरीबी ओर लाचारी के लिए आपका दिल नहीं पिघलता है। इनकी 
बेवसी आपको दिखती नहीं है? घर के चार सदस्य मिल कर पांच 
मीटर रेशम बनाते है। वह रेशम जो हमारी राजधानी दिल्ली में बडे 

स्टोर में ब्रांड के साथ बिकता है ओर बडे लोग पहनते 7 उन्हें 

मनरेगा के मजदूरों से कम कीमत मिलती है। क्या हुनरमंद लोगों 
की इतनी ही इज्जत है। अब बात आती है वित्तीय घाटे को पूरा 
करने at इस वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए ही सन्सिडी 

में कमी ओर सेवा-दर ओर उत्पाद-दर में वृद्धि की गई है। इसमे 
डिमांड ओर सप्लाइ का बैलेंस बिगडेगा ओर महंगाई कौ आग तेजी 
से भड्केगी ओर ओद्योगिक क्षेत्र पर भी इसका असर पडगा। 

कुल बजट मे भारी वृद्धि के ae A रक्षा बजट में मामूली 

वृद्धि कौ गई है। इसमें जो वृद्धि है वह सिर्फ मुद्रस्फीति को ही 
सामने रख कर कौ गई है। आज जब चीन ओर पाकिस्तान जैसे 

पड़ोसी देश अपने रक्षा बजर मेँ भारी वुद्धि कर के अपनी तैयारी 
को बदा रहे है। हम कहीं न कहीं उन तैयारियों के प्रति सजग 

नहीं है। 

प्रणब दा, आय कर में मामूली we दे कर उसमें ज्यादा ae 
आने मध्यम वर्ग पर डाल दिया है। इस तबके से कम आय वाले 
आदमी को अप्रत्यक्ष करो में वृद्धि होने, मूल्य वृद्धि के अलावा 
सन्सिडी में कटौती कौ मार Ser पडेगी। 

रेलवे में मालभादे कौ वृद्धि के साथ महगाई की आग ओर 
बदेगी। 

हम लोगों ने गरीबों को ओर गांवों को नजदीक से देखा 21 

हम उन्हीं के वोट से जीत कर आदे है। हम सभी जानते है कि 
90 रुपये किलो aa कम से कम बीस रुपये किलो mac की 

कीमत है। गरीबी रेखा के 22 रुपये ओर 28 रुपये कौ आमदनी 

के ames में आम आदमी कहां जाएगा? यह आम आदमी ओर 

गरीबों के साथ मजाक हे। 
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इस बजट से आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस 

कर रहा BI 

श्री प्रेमदास् (इटावा): आज आम बजर पर चर्चा हो रही 

हे। मै कहना चाहता हूं किः 

1. भारत निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया जाए जो भारत में 

विकास का मामला FI 

2. ग्रामीण क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाए। 

3. मिड-डे मील स्कीम बंद कर दी जानी चाहिए जो कि 

ग्रामीण aa के बच्चों की पाई में बाधा बन रही 2 

4. सर्फ बाजार में जो टैक्स लगाया गया है उसे तुरत 
हटाया जाए्। 

5. भारत कौ अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन को बढाया जाए्। 

(अनुवाद 

**श्री थोल तिरुमावलावन (चिदंबरम): मै ध्यान दिलाना 
चाहता हूं कि इस बजर मेँ अंतर्विष्ट कर प्रस्ताव आम आदमी 
विशेषकर समाज के निम्न स्तर में आने वालों को प्रभावित करेगे! 

सेवा कर ओर उत्पाद शुल्क बढाए गए हैँ, जो हाशिए् पर रह रहे 
लोगों जैसे अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति को दूसरों से 
अधिक बुरी तरह प्रभावित att अतः, भँ सरकार से इन कर 
प्रस्तावों को वापिस लेने का अनुरोध करता हू 

यह पुनः सिद्ध हो गया है कि हमारे बजटीय प्रयास अनुसूचित 
जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के विकास को सुनिश्चित करने 
की विशेष आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने में असफल रहे है। 
मै इस सरकार को हमारे संयुक्त प्रगतिशील गठबधन (युपीए) के 
घोषणापत्र कौ याद दिलाना चाहता हू, जिसमे अनुसूचित जातियों 
ओर अनुसूचित जनजातियों को निजी क्षत्र मे आरक्षण देने का वादा 
किया गया धा। हमने अपने दूसरे कार्यकाल में तीन वर्ष पुरे कर 

लिए हे, पर यह दुखद है कि हम अपने जिम्मेदारियों की उपेक्षा 
कर रहे है ओर अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के 
हितों ओर सामाजिक क्रम में saat उर्ध्वगामी गतिशीलता का ध्यान 

रखने मेँ असफल है। 

समाज के इन वर्गो को केवल सरकारी सेवा ओर सार्वजनिक 

aa के उद्यमो कौ नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है। जबकि 
निजीकरण कार्य के लगभग सभी क्षेत्रों मे पुरे उत्कर्षं पर है, अभी 

*भाषणं सभा परल पर रखा गया। 

**मूलतः तमिल में सभा परल पर रखे गए भाषण के अग्रेजी अनुवाद का हिंदी 
रूपांतरण।
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उपलब्ध आरक्षण के समाप्त होने का एक आसन खतरा है। दलित 

सामाजिक सुरक्षा ओर सरक्षण तभी wa कर सकते हैँ, जबकि 
निजी क्षेत्र मँ आरक्षण सुनिश्चित किया ore दलित लोग इस स्थिति 

मे नहीं है कि वे समाज के अन्य वर्गों ओर जातियों से प्रतिस्पर्धा 
कर् सके, इसलिए वे शक्ति को aren नहीं कर सकते ओर उनका 
सामाजिक सशक्तीकरण नहीं हो पाता। अतः मै इस संप्रग सरकार 

से अनुरोध करता हूं कि वे अनुसूचिते जातियों ओर जनजातियों को 
निजी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करनै के पहले कदम के रूप में 

विधानं arg) 

आज भी लाखों दलित लोग अपने पारंपरिक रूप से थोपे गए 

व्यवसाय मैला दने को जारी रखे हए fi न केवल रेलवे, बल्कि 
बहुत सी नगरपालिका, निगम ओर नगर पंचायत अभी भी इस 

घृणित सामाजिक प्रथा को जारी रखे हुए है। देश के उत्तरी भागां 

में, सिर पर मैला ढोने कौ प्रथा बदस्तुर जारी है। लोगों को उत्तर 
के कुछ भागों ओर यहां तक कि राष्टीय राजधानी के आसपास 

भी निजी घरों के भीतर से अपने हाथों से मैला gaa करना 

पडता है ओर उसे सिर पर रखकर ढोना पडता है। इस पर हमारे 
सिर शर्म से ज्ुक जाने चाहिए। हम र्ट कौ मंडली मे सिर sore 
खड नहीं हौ wad इसलिए गै भारत सरकार से अनुरोध करता 

हू कि वह भारत कौ राष्ट्रपति द्वारा संसद को feu गएु उनके 
अभिभाषण के अनुरूप आवश्यके कार्रवाई at ताकि यह अशोभनीय 
मजदूरी समाप्त हो सके। 

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राजिंद्र Gen समिति 
ओर रगनाथ मिश्र आयोग at रिपोर्यो के आधार पर मुस्लिमों ओर 
अन्य अल्पसंख्यकों को नौकरियों मँ आरक्षण प्रदान करे। इसी के 
साथ मैः अपनी बात समाप्ते करता SI 

वित्त मत्री ( श्री प्रणव मुखजीं ): महोदया, सर्वप्रथम मेँ सभी 
माननीय सदस्यों कौ हार्दिक सराहना करता ei श्री यशर्वंत सिन्हा 

के प्रति जो मेरे विशिष्ट पूर्ववर्ती रहे है, तत्काल wad तो नहीं, 
पर जिनके नाम 1998-99 से 2002-03 तक छह बजट प्रस्तुत करने 
का रिकांड दर्ज है-एक अंतरिम बजट सहित जब चंद्रशेखर जी 
प्रधानमंत्री थे सहित बहुमूल्य योगदान किए है। 

अब तक, सभा में 24 माननीय सदस्य बोले ओर सभा पटल 
पर 114 सदस्यों ने अपने भाषण रखे। यदि सामान्य अवस्था रही 

होती, तो उनमें से कुछ ने अपने विचार हमारे लाभ के लिए प्रकट 

किया होता। 

महोदया, मै आपके ओर इस महान सभा के समक्ष खडा हू. 
मेरा इरादा कोई वाद-विवाद करने या स्याह बिंदुओं को उजागर करने 
का नहीं है! मे यह स्पष्ट करना चाहता हूं जैसा कि मैने बजट 
के प्रस्तुतीकरण के दौरान अपनी पूर्णं क्षमताओं के साथ किया ओर 

7 चैत्र, 1934 (शक) सामान्य THE (2012-13) सामान्य चर्चा 1082 

सभा के भीतर ओर बाहर की गई विभिन रिप्पणियों के उत्तर में 
जिनमें से pe का मैने उत्तर दिया है। मै उन at कौ व्याख्या 
करना em, जिन्होंने qa देश के भीतर ओर बाहर की परिस्थितियों 
के aed मे बजट प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रेरित fea देश 

के बाहर at स्थिति भी हमारे लिए प्रासंगिक है ओर हम उन्हे 
नजरअंदाज नहीं कर Tad) 

कुछ मिनट पहले, मुञ्च पर आरोप लगाया गया है कि A पेट्रोल 

ओर डीजल के मूल्य ag wi) मै पूरी विनप्रता के साथ यह 
बताना चाहता हू कि जून 2011 सै पिछले एक वर्षं में हमने एक 
बार भी dda ओर डीजल के मूल्यों में वुद्धि नहीं की ti पर 
दूसरी ओर पेट्रोल ओर डीजल के मूल्य ag रहे है। जुन, 2011 
में हमने पटल को विनियमो से मुक्त किया ओर डीजल, मिर्री 
के तेल ओर रसोई गैस का मूल्य कु बढाया। हमने कराधानं के 

रूप मेँ 49000 करोड Tara अतः fae (Wash) के 

ऊर्जावान ओर स्पष्टवादी सदस्य को मै विनम्रता के साथ कहना 
चाहता हूं कि ने मूल्य नही बढाए हँ, मेरे पास क्षमता भी नहीं 
हे, मै खुश होता यदि मेरे पास विश्व बाजार को नियंत्रित करने 
कौ क्षमता होती। मैने नहीं बढाया है। मुञ्चे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ जो मेरे साथी श्री aaa सिन्हा को मिला था, राजग. सरकार 

के छह वर्ष की परा अवधि के दौरान पेदरोल ओर कच्चे तेल के 
मूल्य 12 से 32 Ser प्रति बैरल रहे ओर पुरे वर्षं के दौरान मुञ्च 

a2 कच्चा तेल, जिसका हम उपयोग करते है, 115 sie प्रति 
बैरल की दर से खरीदना yer 

हम केवल 39 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन करते 

हैः ओर 100 मिलियन टन से अधिक का आयात करते है। 
पेट्रोलियम मंत्री यहां उपस्थित हैँ, हो सकता है यह आंकड़ा 106 

या 110 मिलियन टन ah यही अतर 21 तेल, मुद्रास्फौति टोकरी 
का एक सर्वाधिक महत्वपूर्णं संघटक है; हमारे पास खाद्य, उर्वरक 

ओर ईधन है। इसलिए, हमें बजरीय प्रस्तावों को हमारे आसपास 

की मौजूदा स्थिति के आलोक में रखना em हम एकात में नहीं 
रह रहे है) हम अपने देश में पर्याप्त मात्रा मेँ te ओर पेटोलियम 

पदार्थो का उत्पादन नहीं करते है; हमें आयात पर निर्भर रहना 
पडता है। इसलिए, मध्य पूर्वं मेँ जो कुछ भी होता है, उसका प्रभाव 
site की कीमतों पर पडता है। aA एनपीके का पूर्ण रूप से 

आयात करना पडता है, यह देश में उपलब्ध नहीं है। यदि लीविया 
मे कोई संकट होता टै या सीरिया में ak संकट होता है, तो 

हमारे किसानों को एनपीके उर्वरक नहीं मिलता है. इससे हम 
प्रभावित होते #1 हम कवच में नहीं रह रहे है। 

जब यूरोप में गंभीर संकट होता है तो हम प्रभावित होते हैँ 
क्योकि हमारा 36% निर्यात यूरोप को होता है ओर यदि हमारा 
निर्यात कम होता @ ओर इसके परिणामस्वरूप चालू खाता Ae
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में वृद्धि होती t तो qa युरो जोन कौ घटनाओं के बरे में चिंता 

होती है। मैने देखा कि पिछले दो महीन को छोडकर ad my 
विदेशी संस्थागत निवेशक बाहर जाते रहे हैँ लेकिन एेसा मेरी नीतियों 
के कारण नहीं है। यह विदेशी वित्त संस्थाओं को घरेलू आवश्यकताओं 
के कारण हुमा है जिन्होने भारत में निवेश किया है। जब वे निवेश 
ama लेते हैँ तो निःसंदेह यह हमारे लिए चिता का विषय 2 
हम इसे नजरअदाज नहीं कर सकते। जब यूरोप A धीमी कापसी, 
अमेरिका में कमजौर वापसी हौ ओर जापान कौ मुख्य अर्थव्यवस्था 
पर॒ भूकंप ओर परमाणु दुर्घटना कौ मार vet हो, तो हम इसे 

नजरअदाज नहीं कर सकते क्योकि आरंभ से ही जापान ओडीए् 
के माध्यम से हमारी विकासात्मक प्रक्रिया कां एक महत्वपूर्ण 
अंशदाता रहा है। इसलिए, जब मे अंतर्यष्टरीय संकट की बात करता 

हुः तो उसे हल्का करने कौ जरूरत नहीं है। 

आपकी चिंता जायज है। कई बार, मेँ सोचता हूं कि इस वृद्ध 
व्यक्ति के पास wes दीपके या जादू कौ wel है ओर वह सभी 
विरोधाभासी स्थितियों का समाधान कर सकता है ओर ta कुछ 
उपाय कर सकता = जो किं हम सभी को स्वीकार्य हो! इससे मुच 

संतोष प्राप्त होता है। जब मँ देखता हूं कि इस प्रकार का विश्वास 
qi है तो मुञ्चे गर्वं होता है। लेकिन, इसके साथ-साथ, Ww 
जमीनी वास्तविकता को ध्यान A रखना होगा। जमीनी वास्तविकता 

यह टै कि हमारे पास स्पष्ट जनादेश नहीं है। हां, हमारे पास 
जनादेश है लेकिन वह जनादेश सीमित रहै, जो अन्यों को आपके 

साथ लाता है। इसलिए, हमें अन्य लोगों को अपने साथ लेकर 
चलना होगा। हो सकता है कि कई निर्णयो, जिन्हे हम आवश्यक 

समञ्चते है, उससे अन्य लोग सहमत न af लेकिन, मैं उनकी 

अवधारणा को दरकिनार नहीं कर सकता। यह कितना भी असाध्य 

ओर समय लेने वाला क्यों न हो, मुञ्चे अन्य लोगों को अपने साथ 
लेकर चलना होगा) एेसा इसलिए क्योकि मेरा अंतिम उदेश्य किसी 

विद्यालयी बाद्-विकवाद को जीतना नहीं बल्कि सर्वसम्मति द्वारा कार्य 

करना है, जिसका ओर अधिक स्थायी प्रभाव होगा। अध्यक्ष महोदया, 
मै ठीक यही करने का प्रयासं कर रहा ZI 

बजर प्रस्ताव तैयार करने के लिए as किसने प्रेरित किया? 
We इस बात का पूरा ध्यान है कि aisle ओर बाहरी वातावरण 

मे मौजूद अनिश्चिता के सदर्भं ded एक घरेलू मांग से प्रेरित 
रणनीति बनानी होगी जो कि मुञ्चे उच्च जीडीपी प्राप्त करने में 

सहायक होगी। इसके वारे में मैने अपने बजट भाषण में जिक्र किया 

et मै उन सभी तीन उदेश्यो की व्याख्या करूगा। मेरे मुख्य रूप 

से तीन उदेश्य थे। ast उच्च विकास मार्ग पर अवश्य वापस आना 
चाहिए। वर्षं 2007-08 तक हमारा विकास 9.50% हुआ zl 
विशेषकर पिछले तीन वर्षो मेँ ओर शायद पहली बार, ayaa सिन्हा 

जीने माना है कि पिछले तीन वर्षो 4 हमारा विकास अधिक 
था, मुद्रास्फीति कम थी ओर राजकोषीय घाटा दक्ष प्रब॑धन के हाथों 
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मे था। लेकिन, हमारे सामने संकट आ गया। मैं उनसे पूर्ण रूप 

से सहमत Zi हां, मैने अंतरिम बजट, जिसे मैने फरवरी, 2009 
मे यहां से पेश किया था ओर तत्श्चात जुलाई, 2009 मे पूर 
बजट पेश किया था, मेँ 136000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज 

दिया है। मैने इसे वापस नहीं लिया। मैने उत्पाद शुल्क को 14% 
से कम करके 8% किया। मैने उसे वापस नहीं लिया। su से मैने 
10% किया ओर 10% से भने 12% किया लेकिन 14% नहीं frat 
कृपया याद at कि संकट से पूर्वं की अवधि मे उत्पाद शुल्क 

14% था। 

मैने सेवा कर क्यो बढाया? यह स्पष्ट सहमति के आधार पर 
हुआ? श्री जसवंत सिंह तथा श्री मुलायम सिंह यादव सहित अन्य 
अनेक माननीय सदस्यों, हमारे अच्छे मित्र, श्री जगदंबिका पाल ने 
आभूषण पर उत्पाद शुल्क ओर केंद्रीय सेवा कर (सीएसरी) के 
वारे मे जिक्र किया था। इस पर गै थोडी देर बाद आऊगा। माननीय 
सदस्य, श्री हरिन पाठक ने एक शिष्टमंडल का नेतृत्वे किया था। 

मँ इस पर wet देर A sta 

लेकिन, इस समय जो बात HW कह रहा हू वह यह है कि 
इस Ta पर स्पष्ट सहमति ot कि अंततः wa हम जीएसटी लाना 

wet, तो हमे ad का मिलान करना होगा। वस्तुओं ओर सेवाओं 
के लिए एक समान कर होना चाहिए जो कि F 12% सेवा कर 
ओर 12% ala उत्पाद शुल्क करके करने का प्रयास कर रहा 
ह्। अगले चरण में, रज्य करों के साथ मिलान किया जाएगा जिससे 
कि दूरशामी प्रभाव से बचा जा सके ओर इसकी दरँ बहुत ऊची 
होगी। wa जीएसटी को प्रचालन में लाया जाएगा त्रो अतरणं सुचारू 
er से हो सकेगा-इसके पीडे यही तर्क om 

नकारात्मक सूची बनाए जाने के बारे में. मद-वार gad 17 
मदे हैँ लेकिन इसमें अनेक seat d नकारात्मक सूची के 
अलावा, Ge प्राप्त श्रेणियां हैँ जिसमे कई सेवाओं को कर मुक्त 
रखा गया है। इसे हमने दो चरणो A क्यों किया है? नकारात्मक 
सूची मे, यदि किसी परिवर्तन या संशोधन कौ आवश्यकता हुई तो 
प्रत्येक बार हमे संसद मँ आना vem we प्राप्त श्रेणियों में 
समाधान नियमों में संशोधन करके किया जा सकता है जो कि 
सरकार की कार्यकारी शक्ति में निहित दै। जब जीएसटी आता है, 
तो उसे राज्यों की महत्वपूर्ण रूचि होती है ओर जब at उनको 
समस्याओं का निवारण करना होगा तो मैने सोचा कि मैं एक aad 
को एक अलग समूह के रूप में रख wa जहां उनकौ देनदारियों 
को रखा जा सके ओर इसलिए FA ge प्राप्त श्रेणी बनाई! 

अब मुञ्चे तीन मुख्य किंदुओं-घरेलू मांग प्ररित वृद्धि कैसे प्राप्त 
at, राजकोषीय समेकन कैसे हासिल at एवं मुद्रास्फीति में कमी 
कैसे हासिल at पर बात कहने दे। घरेलू माग प्रेरित वृद्धि के 
मामले में हमसे क्या किए जाने कौ आशा है? हमें कृषि मेँ निवेश



1085 सामान्य कजर (2012-13) सामान्य चर्चा 

करना है। हमे अवसंरचना में निवेश करना है। हमें ग्रामीण क्षेत्र 

मे निवेश करना है। हमें ग्रामीण जनसंख्या के हाथों में पैसे देने 
कौ जरूरते है। कृपया बजरीय प्रस्ताव की जांच at मैने इन तीन 

eat पर ध्यान देने कौ कोशिश कौ 21 

आप कहं सकते है; ^“ श्रीमान मत्री महोदय आपने जो किया 
है वह पर्याप्त नहीं है।'" अत्यंत आदपपूर्वक मैँ उसे स्वीकार HEM 

हां, यह पर्याप्त नहीं 21 यदि मै कृषि हेतु आवंटन को 20 से 25 
प्रतिशत ओर बढा पाता तो मै सबसे अधिक खुशी महसूस करता। 
मैं इस अवसर पर अपने प्रतिष्ठित wea श्री शरद पवार को 
बधाई देता हू क्योकि पहली बार चावल का उत्पादन भारत मे 100 
मिलियन टन से अधिक हुआ ti यह सराहना सिर्फ हम लोगों कौ 
तरफ सेठी नहींहो रही है। हम एक-दूसरे कौ प्रशंसा करने की 
गतिविधि A नहीं लग रहे है। इसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान 
संस्थान, मनीला के महानिदेशक श्री wad एस. जेदगलर ERI सराहा 

गया है। मै Se उद्धृत करना चाहुगा। उन्होने wer: ““ भारत मे 
चावल उत्पादन 100 मिलियन टन से अधिक होनै का सबसे 

आह्लादक पहलू यह है कि इसमें पूर्वी भारत का प्रमुख योगदान 

रहा हे।'' 

जब मेने yet भारत तक हरित क्राति को विस्तारित करने की 
बात कौ एवं 400 करोड रुपये की राशि आवरित की, किसी नै 

इस विचार पर संशय प्रकट किया ओर ye: “इससे क्या eh?" 

लेकिन कुछ तो gam! पिछले खरीफ मौसम 4 सात मिलियन टन 

का अतिरिक्त चावल उत्पादन उसी as से आया। पहचान मिलने 
से मैने आक्टन को 400 करोड़ रुपये से बदाकर 1,000 करोड 
feo मै आश्वस्त हूं कि चावल उत्पादन के इस स्तर को कायम 
रखना संभव होगा। 

में पूरी तरह सहमत हूं कि खाद्य उत्पादन खाद्य सुरक्षा का 
सबसे महत्वपूर्ण घटक है। खाद्य उत्पादन के बिना हम कैसी सुरक्षा 
दे सकते है? विश्व मँ कोई भी देश एसा नहीं है जो 121 करोड 

से अधिक लोगं को खिलाए। हमें स्वयं का खाद्यानन उत्पादन करना 

होगा। लेकिन यह महज शब्दों से हासिल नहीं किया जा सकता। 
उसके लिए हमे सही योजना, प्रभावी प्रबंध की जरूरत है, हमं 
किसानों का हित सुनिश्चित करना है, हमें उन्हे लाभकारी कीमत 
देनी हे, हमे विस्तारित सेवाएं उपलब्ध कराना है एवं सबसे महत्वपूर्ण 
है जिसने इस देश में हरित क्रांति लाई, हमें अच्छा अनुसंधान 
माहौल उपलब्ध कराना दै। इसी कारण मैने कुछ सबसे महत्वपूर्ण 
एवं प्रतिष्ठित कृषि अनुसंधान संस्थानों के हमारे युवा वैज्ञानिकों को 

प्रोत्साहित करने पर बल दिया है जिसका बजट में विस्तृत विवरण 
मेने दिया है तथा मँ उसे दोहरानै नहीं जा रहा हु। हने इन 
वैज्ञानिकों को नवोन्मेषी नए युगातकारी अनुसंधान कार्य हेतु प्रोत्साहित 
करने के लिए 200 करोड रुपये दिए ZI 
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कृपया हमारे द्वारा किए गए निवेशो पर नजर डालै। भें जानता 
हू कि विदर्भं मे समस्या है। कु माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख 
किया है। वहां अभी भी किसान आत्महत्या कर रहे ह। वर्ष 2008 
H 65.000 करोड रुपये से 70.000 करोड रुपये के ऋण माफ 

के बावजूद। इसी कारण मैने कृषि क्षेत्रों को संरक्षित कृषि के अतर्गत 
लाने के लिए विदर्भं संघनित सिंचाई विकास कार्यक्रम को आरकेवीवाई 

के sata 3000 करोड रुपये दिए 21 

महत्वपूर्णं कमियौ मेँ एक है -भंडारण सुविधाओं का अभाव। 
हममे से हरेक नै भंडारण सुविधाओं कौ बात कौ है। वर्षं 2009-10 
से ही हमने 47 मिलियन रन भंडारण क्षमता सृजित कर ली है) 
हम 31 मार्च 2012 तक इसमे तीन मिलियन रन कौ वृद्धि करने 
जा रहे di विद्यमान क्षमता है-47 मिलियन टन एवं कु ही दिन 
में तीन मिलियन टन ओर जोड़ने जा रहे हँ तथा 31 मार्च 2013 
एवं 31 दिसंबर 2013 तके 12 मिलियन टन ओर जोड दिया जाएगा। 

हमने ज प्रोत्साहन उपलब्ध कराए हैँ उनमें व्यवहार्यता अंतराल 
वित्तपोषण के सृजन सुनिश्चित करने में सहयोग शामिल है यदि 
हम वास्तव मेँ खाद्य सुरक्षा चाहते हैँ तो हमे पर्याप्त उत्पादन, पर्याप्त 
खरीद, पर्याप्त भंडारण करना होगा तथा सेंधमारी एवं बर्बादी रोकना 

होगा। हमे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 
को लागू करने का वाहन होगा, को लागू करना सुनिश्चित करना 

होगा जो निःसदेह gee एवं चुनौतीपूर्ण कार्य हे लेकिन एक साथ 
राष्ट्र एवं सभी संबंधित सभा के इस, उस wa सभी तरफ 

से-सहयोग से हमें इसे लागू करना होगा। हम वैसा कर सकते 

Zl 

महोदया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 

के बरे मेँ बहुत कुछ कहा गया है। मँ सहमत हूं कि इसमे कोई 
विवाद एवं मतभेद नहीं है किं यद्यपि मूल रूप से यह मजदूर 
अर्जन योजना है, मांग संचालित मजदूरी अर्जन योजना है इसे 
परिसंपत्ति सृजन गतिविधियों से जोडा नहीं जा सकता। मुञ्चे उससे 

कोई विवाद नहीं है। लेकिन कृपया यह मत भूलिए कि हमने 
स्वतंत्रता प्राप्ति के एक वर्षं के भीतर 1948 में न्यूनतम मजदूर 

अधिनियम पारित fea भारत कौ स्वतंत्रता के एक वर्ष के भीतर, 

संविधाने के प्रारूपण एवं अगीकरण के पूर्व अनंतिम संसद ने तीन 

महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए-1948 ओद्योगिक समाधान, 1948 
मजदूर संघ अधिनियम तथा 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। 

लेकिन अधिकांश राज्यों मेँ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को प्रभावी 
रूप से लागू नहीं किया जा सका। कम से कम महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने सुनिश्चित किया रै कि 

आपको ग्रामीण eat मे ten मजदूरी अर्जक नहीं मिल सकता जिसे 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा न्यूनतम 

मजदूरी के रूप मे प्रदत्त राशि से कम मजदूरी मिल रही हो। हां, 
किसी भी योजना को लागू करने मे समस्याएं है। आपको उन
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चुभनेवाली समस्याओं का सामना करना होगा ओर उन समस्याओं 

का समाधान किया जाना है। मुह्ये उखसे gar नही! लेकिन उसका 

अर्थं ae नहीं कि इस योजना वहां प्रभावी नहीं है! मै पूरी तरह 
सहमत हुआ जब किसी ने सुञ्ाव दिया कि यदि हम इसे जल 
निकायो की पुनर्बहाली के माध्यम से लागू कर सकते हैँ जिसे बहुत 

पहले वित्त मत्री के रूप मं श्री face ने योजना के रूपमे 
घोषित किया धा कि महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 

योजना को जल निकायो कौ पुनर्बहाली से जोड़ना होगा जो टिकाऊ 

परिसंपत्ति सृजित करेगे एवं जो महत्वपूर्णं परिसंपत्ति सृजन तथा 
सिंचाई लाभ, मत्स्य गतिविधि भी प्रदान करेगा तथा यह Ua बड़ा 

aa है जो थोडा-थोडा स्थानीय पर्यटन गतिविधि जैसा है। ग्रामीण 
अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत आवंटन को 

बाकर 20.000 करोड र. कर दिया गया है। मेँ पहले ही अर्थक्षम 
अतर निधियन के बारे में उल्लेख कर चुका El यह अवसंरचना 

मे पीपीपी का समर्थन करता है, जो इस क्षेत्र मेँ निजी निवेश को 
आकर्षित करने का एक महत्वपूर्णं साधन हे। 

इस वर्ष यह तय किया गया है कि बाधो, चैनलों, तटबधों, 
cha बाजारों, कृषि बाजारों में समान अवसरंचना, मृदा परीक्षण 

प्रयोगशालाओं सहित कृषि ओर उर्वरक क्षेत्र मेँ पूजी निवेश को भी 
अर्थक्षम अंतर निधियन व्यवस्था से निधियां लेने के लिए पात्र बनाया 

जाए। अवसंरचना में निवेश, सिंचाई में निवेश, ग्रामीण अवसंरचना 
में निवेश, कृषि में Fara सभी घरेलू मांग के सृजन कौ मजबूती 

को बदावा दे रहे है, जो वांछित जीडीपी वृद्धि को प्राप्त करने 
मे एक sare & रूप 4 कार्य atm इसी कारण से मैने 

एआईबीपी हेतु आवंटन को 12.620 करोड रु. से बदाकर 14.242 

करोड रुपए कर दिया है। पेयजल हेतु मेने इसे बढा दिया हे। ग्रामीण 
स्वच्छता के लिए मैने इसमें पर्याप्त वृद्धि कौ है। इसके अतिरिक्त 

भ एक कंपनी कां गठन करने जा रहा हुं, जोकि सौ प्रतिशत 
सरकार के स्वामित्व में होगी, सिंचाई ओर जल संसाधन वित्त कंपनी 

ताकि दीर्घाविधि ओर मध्यावधि सिंचाई परियोजनाओं हेतु संसाधन 
सृजित किए जा सके। 

हम कर ol कौ Jao देने जा रहे है। मेँ भंडारण सुविधाओं 
हमारे किसानों हेतु व्याज परिदान सहित सीमा शुल्क या उत्पाद 
शुल्क मंसे किसी मेँ वृषि उपस्कर हेतु प्रदान कौ गई ael को 

नहीं पद रहा Fl जब वह अपने उत्पाद को वेयरहाउस, भंडार में 
रखता है तो उसे व्याज परिदान के साथ बैक ऋण मिलेगा ताकि 
वह कटाई के समय अपने उत्पाद को ओने-पौने दामों पर बेचने 
के लिए बाधित न Bh Se छह माह कौ सुविधाएं प्रदान कौ गई 

है। यह सब घरेलू मांग को मजबूत करने के लिए किया गया है, 
जो हमारी जीडीपी को बदाएगा ओर यदि पूरी तरह नहीं, तो कुक 

हद तक अर्थव्यवस्था को बाह्य परिवेश के प्रतिकूल प्रभाव से 
बचाएगा। 
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अब प्रश्नों पर आते हए, क्या हम इस वित्तीय समेकन को 

प्राप्त कर Wht, क्या हम राजकोषीय घाटे को वित स्तर पर 

रख सकेंगे, मै यह कहना चाहूंगा। मेँ यहां ओर वहां ae अनेक 
सदस्यों से सहमत हूं जो कहेंगे: मंत्री जी आपका सदेश कडा होना 
चाहिए। 5.1 प्रतिशत राजकोषीय घारा वहने कौ बजाए आपको इसे 

ओरं कम करना चाहिए था क्योकि पिले ही वर्ष 4.9 प्रतिशत 

राजकोषीय घारा प्राप्त किया गया था परत मेँ व्यवहारिक ओर कुछ 

हद् तक रूढ्िवादी बन गया। wa मेँ कहता हू सिवाय खाद्य मदौ, 

सिवाय खाद्य सुरक्षा, अन्य सभी क्षेत्रों A हर्मे जीडीपी के 2 प्रतिशत 
के स्तर पर राजसहायता को रखना होगा, मेरा यदी अर्थं है। मेँ 

Ta कह रहा हूं क्योकि आप जैसे ही विशेषकर श्री आडवाणी 
ने कहा। यद्यपि a आयु में age वे दो या तीन वर्ष ae है संभवतः 
फिर भी मै उनसे संसद में नौ माह वरिष्ठ El वह अप्रैल, 1970 
में राज्य सभा मे आए थे, मै जुलाई 1969 मेँ राज्य सभा आया 
था। संभवतः मेँ अपनी वरिष्ठता का दर्जे मे दावा नहीं कर सकता, 
उनका संसद् में काफी Ha दर्जा है- ... (व्यवधान) इन अनेक 

वर्षो में मेने महसूस किया है कि वास्तविक आर्थिक संकट का 
अर्थ क्या है। मैने वह समय भी देखा है जब हमार विदेशी मुद्रा 
भंडार गरतं मे था, वित्त मत्री के रूप A ae दिनों तक-कई सप्ताह 

तक नींद नहीं आई होगी--परतु उन्हें कई सप्ताह तक अपनी नींद 
खोनी पडी क्योकि बिल्कुल भी विदेशी मुद्रा नहीं थी, उस संकट 

की घडी मे भारत को मदद करने बाला कोई नहीं था। यह काफौ 

पहले कौ बात नहीं है। कृपया याद कीजिप्। इसलिए हम वित्तीय 
अपव्यय मेँ शामिल नहीं हो सकते। इस समस्या का हम सभी को 

मिलकर समाधान करना होगा। यदि कोई यह आशा करता है कि 
यह वित्त मत्री का कार्य है; वित्त मंत्री आ ओर जा सकते ZI 

इस देश में वित्त मंत्रियों कौ कोई कमी नहीं है। गुणवत्ता-वार इस 

सभा में न्यूनतम दर्जन व्यक्ति ta है जो qed बेहतर चित्त मत्री 
हो सकते है। मुदा यह नहीं है। इस मुदे को मिलकर हल करना 
erm यदि पेट्रोल मूल्य इसी प्रकार aed रहे, यदि यह बद्कर 150 
डीलर प्रति बैरल हो जाता है; यदि यह 200 डलिर प्रति बैरल पर 
पहुंच जाता है; तो क्या देश tata ओर defer उत्पादों को 
आयात करने कौ स्थिति मे है? हमें इसे सयुक्त रूप से हल करना 
होगा। 

इसलिए केवल बजर ही tea कार्य नहीं हे, जिसके वारा हम 
सही यां गलत का निर्णय ले सकते हैँ या अर्थव्यवस्था में सुधार 

करने के लिए सही, उपयुक्त निर्णय ले सकते हँ, बल्कि सभी 
संबंधितों के सहयोग की आवश्यकता 21 मेर मानना है कि हमने 

विगत कुछ वर्षो मे इस संकट को निर्मित किया हे, पुनः मै frac 
कुछ वर्षो बल्कि दो दशक पूर्व का सदर्भं दे रहा हूं-1989 से किसी 

भी एक दल को लोकसभा चुनावों मे स्पष्ट अधिदेश नीं भिला 

ZI 1985 से 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 से
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पूर्णं संख्या के संदर्भ मे किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक 

दलों के समूह को; पूर्वं चुनाव गठबधन को स्पष्ट अधिदेश नहीं 
मिला है। इसका क्या अर्थ है कि प्रत्येक vain वर्षं पर आम 

चुनाव होगे। कोई सरकार नहीं होगी। संवैधानिक संकर होगा। इस 

देश की राजनीतिक स्थापनाओं ने इस महत्ता को पहचाना है ओर 
एक तत्र विकसित करने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से 

हमने सफलता प्राप्त की है-फिर चाहे वह एनडीए नेतृत्व wa 

चाहे यूपीए- या युपीए-ा नेतृत्व मे हो हमने गठबंधन सरकारें 

प्रदान कौ है, विरोधो के बावजूद, wad म अंतर के sage, 
दृष्टिकोण मेँ अंतर के बावजूद राजनीतिक संस्थानों के रूप मेँ हम 

इसे स्वीकारते हँ, जिस प्रकार पिछली सुबह सभा ने सिविल समाज 
के एक वर्गं कौ टरिप्पणियों के प्रति प्रतिक्रिया atl यह सभा कौ 

अतर्निहित शक्ति को दर्शाता है। मै सभा की उसी अतर्निहित शक्ति 
से अपील करता हूं कि यह गंभीर आर्थिक संकट है ओर हमें 
मिलकर इसका समाधान करना होगा। Se प्रयास बजट कार्य के 

माध्यम से feu जा रहे है; परंतु कुक ओर अधिक प्रयास वर्ष 
भर संयुक्त प्रयासों के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता है, 
क्योकि कोई नहीं कह सकता कि इसका परिणाम क्या होगा। 

अध्यक्ष महोदया, मै स्पष्ट रूप में अपने साथियों से सहमत 

हू कि मुञ्जे आश्चर्य है यूरो जोन संकट यूरोप के बाहर भी इन 
चार पीआईजीएस देशों पुर्तगाल, आयरलैड, da ओर स्पेन में 
heat है तो क्या होगा? मंदी से उबारने हेतु यूरोपीय बैंकों अथवा 
अंतररष्टरीय मुद्रा कोष द्वारा दिए गए पैकेज कौ कोई राशि इस संकट 
का समाधान नहीं कर पाएगा ओर इसका प्रभाव पडेगा। हम इस 

माजुकं स्थिति को इंकार नहीं कर सकते ठै। इसलिए, हमारी 

आकस्मिक योजना क्या होगी? हम इससे कैसे बच सकते है? में 
अपने सहयोगी वाणिज्य मंत्री जी के प्रति pas हू जिन्होने हमारे 
निर्यात गंतव्यों कौ विविधता के लिए गंभीर प्रयास किए है ओर 
जहां तक हमारे निर्यात कार्य निष्पादन का संबंध है तो जापान, 
अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ओर ada में खराब विकास दर, खराब 
वसूली, कम मांग जो पूर्वं मे हमारे निर्यात aval के 60 प्रतिशत 

से अधिक रहा है, के बावजूद हमारे निर्याति में गिरावट तो आई 
है किंतु बहुत गिरावट नहीं आई है। 

जसवंत सिंह जी ने सही कहा है कि इस वर्तमान खाता संतुलन 

का समाधान मै कैसे करूगा। हां, हमें इसका समाधान निकालना 
होगा। किंतु 4 विनम्रतापूर्वक कहना oem कि निष्यक्षता ओर 
ईमानदारी के साथ मैने यह संख्या प्रस्तुत की है ओर मैने कोई 
भ्रातिपूर्णं संख्या देने कौ कोशिश नहीं कौ हे! जो घाटा है वह घारा 
है, आपको कहीं भी कोई छिपी संख्या ओर आंकड़े नहीं प्राप्त 
होगे। मैने tan नहीं किया है। जी हां, मै स्पष्टतः यह स्वीकार 
करता हूं कि तेल कंपनियों सहित कारपोरेट aa कौ खराब 

लाभप्रदता के कारण प्रत्यक्ष कर A 32.000 करोड़ रुपये कौ कमी 
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आई @1 मैने अपने सहयोगी पेटरोलियम मत्री से अनुरोध किया 2 
कि वे कुछ विशेषज्ञं से इसकौ जांच कराए। तथापि, जब कच्चे 

det कौ कौमत ag रही थी तो अपस्टरीम तेल कंपनियों 4 कुठ 
अधिक लाभ कमाया होगा क्योकि a4 आयातित कच्चे तेल की 

कीमत 90 Stet प्रति बैरल कौ गणना कौ थी, उन्होने भी यही 
गणना कौ थी, किंतु जब उन्होंने ग्राहक के रूप में 115 डौँलर 

प्रति बैरल लिया तो मुञ्च पर इसके भुगतान का अत्यधिक बोद्ध 

"sll कितु उन्हें कुल लाभ अर्जित करना चाहिए om विशेषस 

इसकौ जांच करेगे ओर हम जैसे सामान्य जन इस पर कोई रिप्पणी 
नहीं कर सकते है। 

सभी ef से मने उचित cites में इन संख्याओं को रखने 

कौ कोशिश की है। इसलिए हमें राजकोषीय समेकन के रास्ते पर 

वापस आना होगा। एफआरबीएम संशोधनों, जिसे मेने किया है के 

माध्यम से मैने तीन वर्षो के व्यय के लिए चल लक्षय तव किया 

है। क्यो? ten इसलिए कि जब किसी ad हमें यह पता चले कि 
हम सही दिशा मेँ नहीं चल रहे हैँ, तो हमारे पास वर्षं के ब्रीच 
में सुधार कौ गुंजाइश रहे। इसलिए मैने इस तीन वर्षीय लक्ष्य को 

रखा है ओर मै यह सुनिश्चित करना sem कि हम इसका पालन 
करे। 

aad सिन्हा जी ने yer कि आजकल हम मितव्ययिता के 

बारे मै बात क्यों नहीं कर रहे हैँ। दो वर्ष पूर्वं ही मैने मितव्ययिता 
उपायों को अपनाया था। मेरे कई कैबिनेट सहयोगी को जब AA 
कहा कि se अब इकोनोमिक क्लास से यात्रा करनी है तो वे 
बड़े नाखुश थे। कई बार मैने te पाया कि मै इकोनोमिक क्लास 

में यात्रा कर रहा था जबकि संसद के मेरे कई सहयोगी एक्सीक्यूरिव 
क्लास में यात्रा कर रहे A 

इसलिए, ये मानक प्रचलन हैँ जिनका हम पालन करते हैँ 

ओर निश्चित ही मै इसकी जांच Hem यदि किसी खंड मे कोई 

अपव्यय होता है तो मै इसे नियंत्रित करना wen यह व्यय के 
प्रभारी के रूप मे वित्त मंत्री का काम है fe वे इसे सुनिश्चित 

करे। मेरे सभी fade सहयोगी कम से कम यह स्पष्ट at कि 
जब कभी भी वे मेरे पास आते हैँ ओर उनमें से कु WA ' गुड 
मार्निंग' कहते हँ तो मेरा जवाब होता है कि मत्री जी “कोई पैसा 

नही ' । इसलिए मेँ गुड मार्निग नहीं कहता हू, गुड मार्निंग का मेरा 
जवाब होता है-'“कोई पैसा set” एेसा नहीं है कि हम कोशिश 
नहीं कर रहे है। किंतु निश्चित ही मै कोई भयावह स्थिति पैदा 
नहीं करना चाहता हुं क्योकि ya यह सुनिश्चित करना है कि ये 
चीजें सही दिशा A a 

अध्यक्ष महोदया, मेँ मुद्रास्फौति के नियमन से संबंधित सबसे 

महत्वपूर्णं मुदं पर बात करना WEN! कच्चे तेल, कतिपय धातुओं
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इत्यादि जैसे मुद्रास्फोति दबाव के बाहय भाग के संबध मेँ अंतररष्टरीय 

कीमतों की अस्थिरता st कुछ सीमा तक प्रभावित करेगा! तथापि, 

इसे किस प्रकार समायोजित ओर समाधान at, जैसा कि ने चर्चा 

की थी कि हमें सामूहिक रूप से इस पर विचार करना होगा। 

किंतु पिछले वर्ष, यदि आपने ध्यान दिया है, श्री यशवंत सिन्हा 
जीने gent लेते हए कहा था कि WA इसे आठ प्रतिशत तक 
लाया है। हां, मैने कहा कि मैने खाद्यान संबंधी मुद्रास्फौति को 
आठ प्रतिशत तक लाया है क्योकि यह 20 प्रतिशत तक पहुंच 
गया था। फरवरी, 2010 मेँ यदि यह 22 प्रतिशत तक पहुच गया 

तो यह सामान्यतः अस्वीकार्य था ओर इसलिए, जब यह आठ 

प्रतिशत तक आया, जो वषं 2011-12 मे ओसतन रहा पस्तु 

दिसंबर-जनवरी के महीने मेँ यह निसदेह नकारात्मक बन गया कितु 

यह संतोषजनक है। 

किंतु इसके दो पहलू है। एक पहलू है जो अत्यधिक नकदी 
का है जो प्रोत्साहन पैकेज के माध्यम से बाजार में आया है। लेकिन 

भारतीय रिजर्व da द्वारा लागू कड़ी मौद्रिक नीति द्वारा इनका पर्याप्त 
रूप से समाधान किया गया ओर सीआस्आर हारा इसका अभी भी 

समाधान किया जा रहा है। dat को अतिरिक्त नकदी जारी की 

गई है किंतु, व्याज दर अभी भी बहुत अधिक है ओर जब पुनरीक्षा 
का अगला समय आएगा तो निश्चित ही रिजर्व बैक वित्त मंत्रालय 

से परामर्शं कर उपयुक्त कदम उटाएगा। 

किंतु हम मुद्रास्फोति दबाव से पूर्णतः अवगत है। हमें एक 

लाभ है ओर एक सांख्यिकी दृष्टि से हमें एक लाभ जो प्राप्त हुआ 
है वह यह कि विगत वर्ष यह दोहरे अंक से शुरू हुआ था जबकि 

इस वर्ष हमने थोडे कम में शुरूआत कौ है। किंतु हमारे लिए 
यह कोई गर्व की बात नहीं हे। हमें इसका समाधान करना होगा 

ओर जिसे हमने कृषि उत्पादों कौ आपूर्ति संबंधी बाधाओं, जिस 
कारण arena का दबाव आया है, को दूर कर अपने बजट 
प्रस्तावों मे पर्याप्त रूप से जिक्र किया zi 

लगभग 60.000 से अधिक गांव, कुआ-पंप कार्यक्रम, चारा 

कार्यक्रम, fire अब विभिन्न कृषि मिशनों मे परिवर्तित किया जा 

रहा है, तिलहन ग्राम, विशेष महत्व वाले कार्यक्रम, विश्व बैक द्वारा 
सहायता प्राप्त परिंयोजनाओं के साथ दुग्ध की पर्याप्त प्रमात्रा, इन 

सभी का लक्ष्य wel, सन्जियों के उत्पादन, संरक्षण, अंडे, दूध, 

दालों, खाद्य तेल के उत्पादों मेँ वृद्धि में सुधार लाना @ इसलिए 
यदि हम आवश्यक खाद्य कृषि वस्तुओं की आपूर्ति बाधाओं को 

दूर at ओर खपत ted मे बदलाव हो तो निश्चिय ही इसे संतुलित 
स्तर तक रखना संभव होगा। 
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यद्यपि, मे यह दावा नहीं कर रहा हूं कि हम सादे तीन प्रतिशत 
तक पहुंच जाएगे। इसमे कुछ समय लगेगा! किंतु इस स्थिति में 
यदि हम शुरू से सावधान रहे ओर यदि हम आपूर्ति संबंधी बाधाओं 

को समाप्त करं ओर यदि मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति का 
निकट संयोग हो तो, अध्यक्ष महोदया यह संभव है कि इन मुदं 
का समाधान होगा 

q अब दो-तीन get का समाधान करना चाहता हू क्योकि 

जब हम वित्त विधेयक पारित करेगे तब मेरे पास विस्तार से बताने 

का एक ओर अवसर होगा। पहला मुह्य राज्यों को केंद्रीय बिक्री 
कर क्षतिपूर्तिं के बारे मेँ है। केवल बिहार ही नहीं है। मैने अभी 
उप मुख्यमंत्री ओर राज्य के वित्त म॑त्रियों कौ अधिकार प्राप्त समिति 
के अध्यक्ष से विचारविमर्शं किया हे। 

H तथ्यों को सभा के विचारार्थं रख रहा हू। वर्ष 2007-08 
H निर्णय लिया गया था कि सीएसरी को कम किया जाएगा। पहले 

वर्ष, चार प्रतिशत सै तीन प्रतिशत, दूसरे ad dix प्रतिशत से दो 
प्रतिशत, तीसरे वर्षं दो प्रतिशत से एक प्रतिशत ओर चौथे वर्ष एक 

प्रतिशत से शून्य प्रतिशत्। यही व्यवस्था 2007-08 ओर उसके नाद 
के लिए की गई थी। राज्यों को कुछ बाध्यताओं को स्वीकार करना 

था, hx को PS बाध्यताओं को स्वीकार करना था! जब 2009-10 
आया तो यह मुह्य उठा क्योकि वह वित्तीय संकट का ad em 
यह वित्त मंत्री के रूपमे मेरा एकतरफा निर्णय नहीं भा बल्कि 

राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार समिति ओर तत्कालीन अध्यक्ष 
के परामर्शं से हमने निर्णय लिया कि हम इसे ओर कम करके 

दो से एक प्रतिशत तक नहीं लाएगे। यह सामूहिक निर्णय em इस 

पर क्या सहमति बनी थी? सहमति यह बनी थी कि कद्र सरकारी 

विभागों ओर एजेंसियों द्वारा 2007-08 के बाद कौ गई खरीद पर 

सीएसटी दर संबधी भ्रामक रियायत को वापस ले लेगा तथा हमने 
tar ही किया एवं 2007-08 के बाद राज्य के भीतर चिन्हित 333 

सेवाओं पर कराधान कौ अनुमति ct 44 अतिरिक्त wel को बाद 
मे जोडा गया। वर्ष 2007-08 में 33 सेवाओं से 3480 करोड रुपये, 

2008-09 में 4750 करोड रुपये एवं 2009-10 में 5171 करोड 

रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया गया था। मेने इन तीनां वर्षो 

मे क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। 

इसके बाद प्रश्न आता है कि हां मैने यह प्रशन उठाया था 
एवं हमें जीएसटी लागू करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि एक निश्चित अवधि को समाप्ति के बाद सकारात्मक परिणाम 

प्राप्त हो। यदि हम समय-सीमा का निर्धारण नहीं करते तो कब 
तक इसकी क्षतिपूर्तिं कौ जा सकती है। विचार यह था कि aarp 
ओर चीनी पर राज्य भी ae sent ताकि संपूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति 
मे कमी a अब कुक राज्यों ने वैर बढा दिया है। किंतु saat 
स्थिति यह है कि “देखिए यह मेरा अंतर्निहित अधिकार है। मै वैर
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को चार प्रतिशत बदढाकर पांच ओर पांच से बदढाकर छह प्रतिशत 

कर सकता हू. आप केंद्रीय fowl पर क्षतिपूर्तिं कौ गणना करते 

समय इसे शामिल न करे।'' मै gaa द रहा हूं तथा उनके मुदो 

का उत्तर देते हुए Yara दे रहा Gl मै सोच-विचारकर सुञ्ञाव दे 
रहा हू। मँ उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हूं ओर मै उनके 

साथ बातचीत करूगा तथा एक तंत्र विकसित करूगा ताकि A उन्हें 

कु afagid दे सकु कितु हमें समय-सीमा, चाहे वह जो भी हो 

बनानी होगी। 

हमारे साथी aad सिन्हा जी भी कुछ कार्य कर रहे है ओर 
मञ्चे आशा है कि मानसून सत्र तक वह संविधान संशोधन ओर 
विधेयक, जिसे हमने उन्हे संदर्भित किया है क्योकि वह राज्य के 

वित्त aia कौ अधिकार प्राप्त समिति एवं अन्य पणधारियों के 

साथ बातचीत कर रहे हैं, रिपोर्ट देने कौ स्थिति में होगे। इसकी 

अत्यधिक आवश्यकता है। यदि हम tar करे तो स्थायी समिति जो 

भी सिफारिश करेगी में उस पर समुचित विचार करूगा ओर मेँ 
राज्य क्रे वित्त मंत्रियों एवं अधिकार प्राप्त वित्त समिति के प्राधिकृत 
फोरम से बातचीत करूगा। मै एक ta त॑त्र विकसित करूगा 

जिसके माध्यम से हम अततः जीएसटी को लागू कर सकते ZI 

यह कहना सही नहीं है कि कुछ भी नहीं किया गया zh 
एक Wat पोर्टल बनाया गया है ओर उस सज्ञा पोर्टल के माध्यम 
से fed प्राप्ियो, जमा ओर भुगतान करने को सरल बनाया गया 

Zl जीएसटी नेटवर्क ( जीएसटीएन) शीघ्र स्थापित किया जा रहा है। 
हमने प्रारंभिक कदमो को उठाया है। मेँ भी मानता हूं कि हम 
आधारभूत कानून बनाएगे। क्योकि मेरी उत्सुकता यह है कि आप 

जो भी सिफारिश करेगे, सरकार उस पर विचार करेगी। संविधान 

संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दोनों सभाओं में विशेष 
बहुमत आवश्यक होगा। मेँ यह स्पष्ट रूप से कह रहा Tl हमें 
अपनी मानसिकता को बदलने कौ जरूरत है। यदि मानसिकता मेँ 
बदलाव आता है तो किसी राज्य के ae बिक्री कर लगाने का 
प्रभुत्व अधिकार नहीं होगा ओर किसी को भी sa aa मै आने 
की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अन्यथा सब बेकार हो जाएगा। 

अपराहन 5.00 बजे 

जैसा कि मेँ इस बात की अनुमति दे रहा हुं कि आपके पास 
सेवा कर ओर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार होगा ओर कद्र 
के पास विक्री कर लगाने का अधिकार होगा। इसलिए संवैधानिक 

संशोधन अनिवार्य है क्योकि आज संविधान gant अनुमति नहीं 

देता है। जब तक te नहीं किया जाता तब तक हम आगे नहीं 
बद सकते है। अतः हमें तैयार रहना होगा। यदि हम सहमत हैँ 
तो हां हमें कुक समद्लौते करने होगे ओर हां, हमारे पास अधिकार 

होगा। जीएसटी परिषद में क्या हुआ? वित्त मंत्री ओर राज्य मत्री 
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केवल दो सदस्य हैँ तथा 28 राज्यो के अपने प्रतिनिधि है। कोई 
निषेधाकार नहीं है। हम सामूहिक रूप से इसका समाधान विवाद 
निवारण da’ की मदद से कर सकते 2) जब निष्पक्ष रूप से विचार 
करे तथा स्थायी संस्था हो तो मुद्ध नहीं लगता कि कोई afore 

होगी। : 

मे इस संदर्भ मे, इस ahs मुदे का Gea देना चाहता = 
कि पूरे दिन हम सुषमा जी कौ शानदार हिंदी कौ बात करते हैँ 
जिसका में अनुकरण नहीं कर सकता कि [हिंदी] संघीय aa पर 

प्रहार हो रहा दै। 

( अनुकाद 

संघीय Gd पर प्रहार करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर 
मे यह me कि किस प्रकार प्रथम वित्त आयोग से aned वित्त 

आयोग तक अंतरण में वृद्धि हुई है। पहले वित्त आयोग में 1952 
से 1957 तक यह था कि आयकर का हिस्सा 55 प्रतिशत था ओर 
उत्पाद शुल्क का हिस्सा 40 प्रतिशत था। यह संपूर्णं am आज 

तेरहवां वित्त आयोग कार्य कर रहा है ओर उत्पाद शुल्क सीमा 

शुल्क एवं सेवा कर सहित कुल राजस्व का अंतरण 32 प्रतिशत 

है। 41000 करोड रुपये जिसके लिए मँ अतिरिक्त संसाधन जुटा 
रहा हू तथा as इसके लिए गाली सुननी पडी कां विनियोजन मेरे 

द्वारा नहीं किया जाएगा तथा 41.000 करोड रुपये मेँ से 32 प्रतिशत 

राज्यों को जाएगा। se भी हिस्सा मिलेमा लेकिन गाली ओर 
आलोचना में कोई भी भागीदार नहीं होगा जो हमें इस सभाम 

ओर सभा के बाहर मिल रही है। 

दसवें वित्त आयोग में आयकर 77.5% ओर Sala उत्पाद शुल्क 
47.5% था। ग्यारहवें वित्त आयोग मे यह 29.5% था ओर aned 
वित्त आयोग में 30.5% ओर wed वित्त आयोग मे 32% था। कृपया 

न्यागत के आधार को याद Ht 

बारहवे ओर wed वित्त आयोगो के बीच में सभी नहीं किंतु 

कुछ राज्यों को 159 प्रतिशत तक का न्यागत प्राप्त हुआ है। इन 
steel को देखकर नदीं पता चलता है कि हम अतिक्रमण कर 
रहे टै। हम विस्तार कर रहे है ओर भागीदारी कर रहे 7 

पेटोलियम उत्पादों के बारे में मेरे पास pe ase हे। हमने 

देखा है कि जब-जब पेट्रोलियम पदार्थो कौ कौमतों में वृद्धि हुई 
है हमारी बहुत आलोचना eg है! लेकिन वास्तविक स्थिति क्या 

है? पेट्रोलियम पदार्थो के कर रहित मूल्य इस प्रकार होगे-मै दिल्ली 
शहर का उदाहरण देता हूं प्रति लीटर पेट्रोल का मूल्य 39/- रुपये; 
प्रति लीटर दीजल का मूल्य 33.51 रुपये, प्रति लीरर मिट्टी के 

तेल का मूल्य 14.12 रुपये होगा। मिर्री के तेल के लिए बमुश्किल 
कोई कर होगा। He सरकार कर नहीं लगाती है। कुक राज्य HS
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अर्थात 4.8 प्रतिशत कर लगाते हैँ, लेकिन इन पर कद्र कोई कर 

नहीं लगाता दै। यदि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क ओर राज्य de 
सभी को मिला दिया जाए तो यह 26.55 रुपये बैठता हे। 

आप 26 रुपये मेँ 39 रुपये जोदिए तो यह 65 रुपये हो जाता 

है। मेँ राज्यों को नहीं कह सकता कि वे इसमे से लगभग आधी 

राशि छोड दं क्योकि वह ae कि हमें धन कहां से प्राप्त होगा? 

लेकिन ast तो कटौती करनी ही है। अभी हाल ही कौ बात कि 
विगत जुन के महीने मे, जैसा कि मैने पहले बताया था, कि मुद 
49000 करोड रुपये के राजस्व को Bet पडा था। 

अंतिम बात जिससे काफौ भ्रम कौ स्थिति पैदा हो जाती है, 
a छोड दिए गए राजस्व ओर बताए गए परतु नहीं वसूले जा सके 
ओर जो स्थिति है उसके बारे मे स्पष्ट करना चाहता हू! आपको 
मात्र एक उदाहरण sm लोगों नै कहा है कि हम बडे घरानों ओर 
कापेरिट क्षेत्रं को ये fared दे रहे Zi हां, हम कुछ कर रियायते 
कापेरिट क्षेत्र al tw tot कि “ae” कौ श्रेणी में है यही 
कारण है कि हम sett की वकालत कर रहे ह। डीरीसी कौ 
सिफारिशों को मे इस वर्ष के बजट मेँ लागू नहीं कर सकता क्योकि 

मेँ wed हूं Ws 6 या 9 मार्च को रिपो प्राप्त हूर है। इसलिए 

जो मने अतर्विष्ट किया है वह डी.टी.सी. विधेयक के मूल प्रावधान 
है जिसे मेने सभा मेँ प्रस्तुत किया ओर जो स्थाई समिति के 
विचाराधीन था। इसके अनुमोदन हेतु सभा में पहुंचने से पहले मेँ 

स्थाई समिति द्वारा जो भी सिफारिश कौ गर्ह हँ उनकी जांच करूगा। 
लेकिन बजट के एक सीमित उदेश्य के लिए मैने व्यक्तिगत आयकर 

हेतु एक कर द्रे को स्वीकार किया है। मूल सिफारिश में 2,00,000 
रुपये तक कौ Be थी; तत्यश्चात 2.00.000 ओर 5,00.000 रुपये 
के बीच 10 प्रतिशत; 5,00.000 ओर 10.00.000 रुपये के बीच 

20 प्रतिशत ओर 10.00.000 से अधिक पर 30 प्रतिशत, मने इसे 
स्वीकार कर लिया 2 

मैने जनरल एंटी एवोयडेस रूल्स (गार) को स्वीकार कर लिया 

ai मेरे पास वित्त विधेयक 4 सम्मिलित करने के लिए स्थाई समिति 
कौ सिफारिशों की जांच करने का विशेषाधिकार नहीं है लेकिन 
मै जांच अवश्य करूगा ओर wa भी आवश्यक हुआ मै संशोधन 
mem यह निश्चित रूप से एक परिहार-रोधी (एटी-एवोयडंस) 

उपाय है। इस सभा ने मुञ्चे काले धन पर चर्चा मेँ जनादेश दिया 

@ कि न केवल विदेशों में पडे काले धन को वापिस लाया जाए, 
बल्कि काले धन के सृजन को रोकने के लिए भी कदम zor 

जाए। इसके लिए गार एक रस्ता है। हम जो कह रहे दै वह 

यह है कि हम कभी-कभी देखते है कि निवेश कोई कर नहीं, 
“शून्य कर' या * कर पनाहगाह' देशो से आ रहा Sl मुञ्चे इस बात 
से कोई आपत्ति नहीं है यदि निवेश भावी निवेशकों से आता 2 
जिनका अपना नियमित व्यापार है। लेकिन जब गै देखता हूं जहां 
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कोई प्रतिष्ठान नहीं है, कार्यालय नहीं है कोई अत्यधिक निवेश कर 
रहा है ओर पूंजी लाभ कर पर छूट प्राप्त कर रहा है ओर जो 
पता @ वह पता किसी सनदी लेखाकार का है या किसी कर 
सलाहकार का। या किसी कर परामर्शदाता का है, क्या मुञ्चे इसे 
नहीं रोकना चाहिए? हम पुनः गार कौ लाने कौ कोशिश कर रहे 

dl यह परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह ईमानदार 
करदाताओं को परेशान करने के लिए नहीं है लेकिन हमें उनके 
खिलाफ जो कर जमा नहीं करके फायदा उठा रहे हैँ कार्यवाही 
करनी पडेगी क्योकि यह आपका अधिदेश है। इस सभा ने a 
स्थगन प्रस्ताव में कहा ‘a केवल विदेशों में we काले धन को 
वापस लाने के लिए उपयुक्त कदम sa बल्कि काले धन के 
सृजन पर भी रोक लगाए।'' यही कारण है कि मै अंतरण मूल्य 

निर्धारण को सुदृढ कर रहा El यही कारण है कि प्रत्येक कर के 
एएपी को पूर्णतः स्वीकार कर रहा हू) मै वित्त संधी स्थाई समिति 
कौ सिफारिशों के संदर्भ में इसकी जांच करूगा। : 

मेँ एक अन्य बात भी स्पष्ट करना चाहता दू क्योकि कराधान 
के संबंध में भूतलक्षी प्रस्ताव बाले विधान के बारे 4 बहुत सारे 
विचार व्यक्त किए गए ZI 

कृपया मेरी गलती ठीक करे। यहां पर कई योग्य सदस्य बैठे 

है। शायद ही कोर्ट वित्त विधेयक हौ जिसमें कराधान मदो के wee 
मेँ न्यायालय के निर्णय के संदर्भ A भूतलक्षी प्रभाव से कोई विधान 
नहीं बनाए गए हों। एक वेर्ष में वित्त विधेयक मे एक विशेष नई 
धारा जोडी ag et wt At या श्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 
नहीं थी। एक नई धारा जोड दी गह थी। स्वयं मेने यह नहीं किया। 

2008 मे मैने यह किया हे। 2009 में भी मैने यह किया 21 हम 
क्या हासिल करना चाहते है? 

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आप कर निर्धारण के विषय 
मे कानून का अभिप्राय स्पष्ट at ओर उसमे कर कौ व्यवस्था 
कैसी होनी चाहिए। आप कानून का अभिप्राय बताए। कानून का 

अभिप्राय कानून के दिन से ही प्रभावी em यह इसके बीच में 
नहीं हो सकता है। इसीलिए, यदि अधिनियम 1961 या 1962 में 
अधिनियमित हो गया था जब भै उस विधान की व्याख्या दे रहा 
हू तो यह उस दिन के संदर्भ में होगा। लेकिन उसका यह मतलब 
नहीं किं 1961 या 1962 से सभी वर्षो के लिए सभी मामले पुनः 
खोले जाएगे। आयकर अधिनियम में एक ओर प्रावधान है जो वहां 
पर प्रचलित होगा जहां छह वर्षो के बाद we कर मामला पुनः 
नहीं खोला जा सकेगा। इसलिए यह आशंका वहां है कि 20 वर्ष 
या 50 वर्षं पुराने मामले पुनः खोले जाएगे। 

भारत कोई कर नहीं वाला देश नहीं है। भारत में निर्धारित 

कर दर है लेकिन यह कर पनाहगाह नहीं 21 यह कोई कर नहीं 
वाला देश नहीं है। हमारा अभिप्राय कर प्रावधान रखने का है।
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हमारा अभिप्राय यह है कि आपको दोहरा-कर अदा नहीं करना 

am यदि आप अपने मूल देश मेँ कर अदा कर रहे हँ ओर 
यदि हमारा आपके मूल देश के साथ दोहरा कराधान परिवर्जन 

समस्लोता है तो आपको कर अदा करने कौ आवश्यकता नहीं है। 

हम बिल्कुल कही स्थिति स्पष्ट कर रहे है। वोडाफोन मामले के 
संबंध मे, हमारा कोई प्रतिशोधी रवैया नहीं है। परतु, मुञ्चे अपने 

अधिकार का प्रयोग करना होगा। वरना, खजाना खाली हो जाएगा। 

इसी प्रकार के मामले वाले लोगों ने विभाग के विवेचन को स्वीकार 

कर अपने ad का भुगतान किया है। अगर मै इस कानून मे 

संशोधन न करू ओर यदि कल को वे आकर कहं कि मैने आपकी 
बात मानकर हमने कर का भुगतान किया था; ओर अब चूंकि 

उच्चतम न्यायालय ने आपकी व्याख्या को निरस्त कर दिया है ओर 
आपने इसमें आवश्यक कोई वैधानिक सुधार भी नहीं किया है तो 

इसलिए अब आप मेरे कर का पैसा वापस aif आप बताइए, 

क्या कोई सरकार इस स्थिति को स्वीकार कर सकती है? हम कोई 
करमुक्त व्यवस्था बना सकते है ओर हम यह भी नहीं कहते कि 

कर Gat कानून मनमाने तरीके से बनाएगे। कर-संबंधी कानून 

पारदशीं है ओर यह बात अटल ओर निर्धारित 21 

अध्यक्ष महोदया, मै एक अंतिम qa देना चाहता हु। we 

जौहरियों पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के बरे मेँ as विभिन 

राजनेताओं, विभिन लोगों से व्यक्तिगत रूप से, मंत्रिमंडल में ओर 
उससे बाहर के मेरे दलीय सहयोगियों सहित अन्यान्य संसद सदस्यों 
से बहुत सारे अभ्यावेदन प्राप्त हुए al मेरा इरादा उनके उत्पीड्न 

या उनके व्यापार के लिए परेशानी पैदा करने का नहीं है। मेरा 
इरादा बहुत स्पष्ट था। कृपया आप ध्यान रखिएु कि सभी राज्य 

सरकारे उनसे ‘ae’ वसूल कर रही है। मैने बस यही इंगित किया 
था कि यदि आप ‘a2’ चुका रहे है, तो फिर आप उत्पाद-शुल्क 
भी चुका सकते हे। परतु, क्योकि बहुत सारे अभ्यावेदन प्राप्ते हुए 

है, इसलिए मै इस पर विचार कर रहा हू! अभी ओर वित्त विधेयक 

के पारित होने के बीच के समय के दौरान, भै एक स्वीकार्य 
फार्मूला लेकर आरऊगा। 

इसके तीन पहलू हें। पहला: 2 लाख रुपये के सोने के 
आभूषण की खरीद के लिए पैन ad कौ जरूरत। इस मुद को 
सुलज्ञाया जाएगा। उत्पाद शुल्क कौ वसूली अतिक्रमण-कर के 

पुनराधान के मुदे को gam लिया गया है। तीसरी बात आयात 

शुल्क के बारे मे है। मै बडी ही विनम्रता के साथ आयातित किए 
जारहे सोने कौ पात्रा के बारे मेँ यहां बताना चाहूंगा। पिछले ad 

यह 46 Ga sien से ज्यादा था याने पेटलियम के बाद दूसरा 

सबसे बडा आयात। मेँ मानता हू कि सोना हमारी संस्कृति का हिस्सा 

है, लेकिन साथ ही कृपया बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भी ध्यान रखें 
यदि इसे सोने जैसी मृत सम्पत्ति के आयात पर खर्च कर दिया 
जाए, तो इससे दिक्कत होगी। अतः, भँ छोटे जौहरियों कौ व्यथा 

7 चैत्र, 1934 (शक) सामान्य बजट (2012-13) सामान्य चर्चां 1098 

aaa हू; मे मूल्य से जुडी पैन-काड कौ आवश्यकता के सवाल 

को aaa ह; परंतु निश्चित रूप से सोने ओर प्लैटिनम के 
आयात-शुल्क वाली बात मेरे मत A नहीं है। 

अध्यक्ष महोदया, मैने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ 
मुदो को geal कौ कोशिश कौ। इन्हीं शब्दों के साथ मँ माननीय 
सदस्यो के विचारार्थं बजर प्रस्तुत करता हू (व्यवधान)... 

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही- वृत्तात मे ओर कुक शामिल नहीं 

किया जाएगा। 

(व्यवधान... * 

श्री प्रणब Wasi: महोदया, यदि आप sta <, तो एक 

ओर मामला है, जिस पर भी मुञ्चे कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए zl 

परंतु, इसके दो पहलू हैँ। पिछले वर्ष, मने कच्चे रेशम पर आयात 
शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया om ta मुख्य 

रूप से देश भर के अधिकांश बुनकरों के हितों कौ रक्षा के लिए 

किया गया था, क्योकि वे यथार्थतः अपनी गतिविधियां बंद् कर रहे 

थे। Wg, इससे रेशम-उत्पादकों को कुछ दिक्कत हुई ti रेशम-उत्पादकां 

की समस्याओं को सुलघ्चाने के लिए् उनके ओर बुनकरों के हितों 
की रक्षा के लिए, मै wa सरकारों ओर केंद्रीय रेशम ale कौ 
सलाह से एक विशेष पैकेज तैयार करना चाहता हु, जैसा कि मेँ 
बुनकरों के हितों कौ रक्षा के लिए कच्चे मालं पर आयात शुल्क 
घटाकर ओर उसे सस्ते A उपलब्ध कराकर पहले ही कर चुका 

Zl ओर जब भी जरूरत होगी, मेँ एेसा करूगा। धन्यवाद् महोदया 
(व्यवधान)... 

अध्यक्च महोदयाः कृपया बैठ TEU! 

(व्यवधान)... 

श्री asad सिन्हा (हजारीबाग): क्या वित्त मत्री इस सदन 

को यह आश्वासन देने की कृपा करेगे कि जब तक वह 
स्वर्ण-आभूषणों के मामले पर पुनर्विचार नहीं कर् लेते, तब तक 
दस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। यह भविष्य में तय किया 

जाएगा, न कि बजर की तारीख से लागू am हम सिर्फ यह 

आश्वासन चाहते है (व्यवधान)... 

अध्यक्ष महोदयाः बैट जाइषए। 

अध्यक्ष महोदयाः पूर्वं वित्त मत्री कानूनी पेचीदगियों से पूरी 

तेरह अवगत है। मुञ्चे इसके कानूनी निहितार्थं देखने होगे, जिसके 
बिना मै कोई रिप्पणी नहीं कर सकता। मैं इसकी जांच करूगा। 

(व्यवधान)... 
*"कार्यवाही - वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया। 
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अध्यक्ष महोदयाः अब मैं वर्षं 2012-13 के लिए लेखा 

अनुदानं कौ मांगों (सामान्य) सभा में मतदान हेतु रखती हू! 

प्रश्न यह हैः 

“कि कार्य सूची के स्तंभ 2 मेँ मांग संख्या 1 से 33, 35, 
36, 38 से 63, 65 से 75, 77, 78 ओर 80 से 106 के 
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सामने दिखा गए माग-शीर्षो के संबंध A 31 ard, 2013 को 

समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले wal कौ अदायमी 
करने के लिएयाके संबंध में, कार्य सूची के स्तभ3 में 

दिखाई गई राजस्व-लेखा तथा पूंजी-लेखा संबधी राशियों से 

अनाधिक संबंधित राशियां भारत at संचित निधि a a, लेखे 
पर, राष्ट्रपति को दी जाए '' 

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत at 2012-2013 के लिए लेखानुदानों की मागे ( सामान्य ) 

माग सख्या ant के नाम सभा कौ स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 
लेखानुदानों कौ मांगों कौ राशि 

राजस्व रुपए पूंजी रुपए 

1 2 3 4 

कृषि मंत्रालय 

1 कृषि ओर सहकारिता विभाग 3799 95 00.000 10.58 00.000 

2 कृषि अनुसंधान ओर शिक्षा विभाग 887 00.00.000 

3. पशुपालन ओर डरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग 389.50 00.000 3 80,00,000 

परमाणु ऊर्जा विभाग 

4 परमाणु ऊर्जा 927 .34 00.000 637 04 00 000 

5. न्युक्लीयर विद्युत योजनाएं 65903 00,000 93 68 00 000 

रसायन ओर उर्वरक मंत्रालय 

6 रसायन ओर tearm विभाग 293 58 00.000 6.85 00 000 

7. उर्वरक विभाग 22396 38 00,000 40 67 00,000 

8. भेषज विभाग 3517 000 000 3 34,00 000 

नागर विमानन मत्रालय 

9. नागर विमानन मत्रालय 180 50 00.000 692 63 00,000 

कोयला मंत्रालय 

10. कोयला मंत्रालय 83 06.00.000 5 00.00.000 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय 

11. वाणिज्य विभाग 675 80 00.000 161 95 00 0000 

12. ओद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग 249 03 00.000 12,18 00 000 
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1 2 3 4 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

13. डाक विभाग 2396 60 00 000 102 63 00 000 

14. ean विभाग 1931 22,00 000 241 .11 00.000 

15. सूचना प्रौद्योगिकौ विभाग 479 59 00,0000 28 91.00.000 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

16. उपभोक्ता मामले विभाग 97 27 00 0000 3 28 00 0000 

17. खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण विभाग 19462 59 00 0000 10108 37,00 000 

कापरिट कार्य मंत्रालय 

18. कापरिट कार्य मंत्रालय 34.23 0 000 5 33 00.000 

संस्कृति मंत्रालय 

19. सस्कृति मंत्रालय 228 55 00 000 6.33 00.000 

रक्षा मंत्रालय 

20. रक्षा मंत्रालय 3537 24 00 000 312 43 00.000 

21. रक्षा पेंशन 6499 96 00 000 

22. रक्षा सेवा-थल सेना 13545 92 00,000 

23. रक्षा सेवा-नौसेना 2123 64 00.000 

24. रक्षा सेवा-वायु सेना 3053.81 00 000 

25. रक्षा आयुध फेकिट्ियां 1796 48 00,000 

26. रक्षा सेवाए-अनुसंधान एवं विकास 1005 83 00,000 

27. रक्षा सेवाओं पर पंजी परिव्यय 13254.49 00 000 

पूर्वोतर क्षेत्र विकास मंत्रालय 

28. पूर्वोत्तर aa विकास मंत्रालय 291 72 00 000 58,17 00 000 

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 

29. पृथ्वी faa मंत्रालय 268 91 00 000 34.64 00 000 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय 

30. पर्यावरण ओर वन मंत्रालय 502 0500 000 11.69 00.000 

विदेश म्त्रालय 

31. विदेश मंत्रालय 1437 05 00,000 548 00 00.000 ` 
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1 2 3 4 

वित्त मंत्रालय 

32. आर्थिक कार्यं विभाग 1513 .55 00.000 9826.85 00.000 

33. वित्तीय सेवा विभाग 1422 54 00.000 2650 33 00,000 

35. राज्य ओर संघ राज्य क्षेत्र कौ aed को अन्तरण 18825 50.00.000 

36. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण 4167 00.000 

38. व्यय विभाग 22.54 00.000 

39. पशन 3285 00/00 000 

40. भारतीय लेखा परीक्षा ओर लेखा विभाग 567.90.00 000 1.67 .00.000 

41. राजस्व विभाग 298 82 00.000 1 92,00 000 

42. प्रत्यक्ष कर 511.86 00.000 134 88 00 000 

43. अप्रत्यक्ष कर 580 23 00.000 19 87 00.000 

44. विनिवेश तिभाग 10.54.00 000 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 111 76.00.000 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

46. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 5060 30 00.000 383 05 00.000 

47. आयुवंद, योग॒ एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा 192 98 00.000 2.77 00.000 
तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 

48. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग 151 33,00 000 

49. एड्स नियत्रण विभाग 282 0,00 000 1 33 00.000 

भारी उद्योग ओर सरकारी उद्यम मंत्रालय 

50. भारी उद्योग विभाग 92.19 00.000 76 09.00.000 

51. सरकारी उद्यम विभाग 3 66.00.000 

गृह मंत्रालय 

52. गृह मंत्रालय 487 ,56.00 00 37 39,00 000 

53. म॑त्रिमंडल 10070 00.000 23,18 00.000 

54. पुलिस 6477 07.00 000 1867 53 00.000 

55. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय 287 59 00 000 24.62.00 000 

56. संघ रज्य क्षेत्र कौ सरकारों को अंतरण 359,15 00.000 12.00.00 000 
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आवास ओर शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय 

57. 

मानव संसाधन fanra मंत्रालय 

58. 

59. 

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय 

60. 

श्रम ओर रोजगार मंत्रालय 

61. 

विधि ओर न्याय waren 

62. 

63. 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय 

आवास ओर शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय 

स्कूली शिक्षा ओर साक्षरता विभाग 

उच्चतर शिक्षा विभाग 

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय 

श्रम ओर रोजगार मंत्रालय 

निर्वाचन आयोग 

विधि ओरं न्याय 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय 65. 

खान मत्रालय 

66. खान मंत्रालय 

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय 

67. 

नवीन तथा नवीक्रणीय ऊर्जा मंत्रालय 

68. 

प्रवासी भारतीय कार्य मत्रालय 

69. 

पंचायती राज मंत्रालय 

70. 

संखवीय कार्य मंत्रालय 

11. 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय 

12. 

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय 

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जां Ware 

प्रवासी भारतीय कार्य म॑त्रालय 

पंचायती राज waa 

संसदीय कार्य मंत्रालय 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय 

173 83 00.000 

22859 ,78 00 000 

4212 50,00 000 

367 14 00 000 

770 49 00 000 

12 03 00.000 

252 60 00 000 

511 98 00 000 

104 ,79 00,000 

509 ,12 00 000 

224 37 00 000 

15 80,00 000 

891 ,79 00 000 

1.95 00 000 

159 20 00 000 

90.67 00.000 

1 37,00 000 

3 34 00 000 

13 97,00 000 

11 60,00 000 

16,67 00 000 

15 33 00.000 

3 33 00 000 

18 ,78 00.000 
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॥ 

पेटोलियम ओर प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

73. defeat ओर प्राकृतिक गैस मंत्रालय 7293 14 00.000 17 00,000 

योजना मंत्रालय 

74. योजना मंत्रालय 697 69 00.000 85 97,00,000 

विद्युत मंत्रालय 

75. विद्युत मत्रालय 1809 .87 00.000 738 74 00.000 

राष्टूपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग ओरं उप-राष्ट्पति का सचिवालय 

77. लोक सभा 72 .36 00 000 

78. राज्य सभा 47.19 00.000 

80. उप-राष्टरपति का सचिवालय 52.00 000 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय 

81. सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय 3749 23 00,000 4107 24,00 000 

ग्रामीण विकास मत्रालय 

82. ग्रामीण विकास मंत्रालय 37858 60.00 000 

83. भूमि संसाधन विभाग 534 70.00.000 

84. पेय जलापूर्ति ओर स्वच्छता विभाग 3730 88 00,000 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

85. विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी विभाग 397 31.00.000 ` 66600000 

86. वैज्ञानिक ओर ओद्योगिक अनुसधान विभाग 540 60 00.000 148 00.000 

87. जैव-गप्रौद्योगिकी विभाग 250,07 00.000 

पोत परिवहन सत्रालय 

88. पोत परिवहन मंत्रालय 233 34 00,000 89.21.00 000 

सापाजिक न्याय ओर अधिकारिता मत्रालय 

89. सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय 920.22 00 000 50,00 00 000 

अंतरिक्ष विभाग 

90. अंतरिक्ष विभाग | 643 79 00.000 752 21.00.000 

सांख्यिकी sik कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 

91. सांख्यिकी ओर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 821 06 00000 ` 2.87 00.000 
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1 2 3 4 

इस्पात मत्रालय 

92. इस्पात मंत्रालय 19.98 00.000 

कपड़ा मंत्रालय 

93. कपड़ा मंत्रालय 1295 94,00 000 10,13 00 000 

पर्यटन मंत्रालय 

५4. पर्यटन मंत्रालय 213.33 00.000 50,00 000 

जनजाति कार्य मंत्रालय 

95. जनजाति कार्य मंत्रालय 68 37 00 000 11.67.00 000 

संघ राज्य aa ( विधान-मंडल रहित ) 

96. अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 

97. चंडीगद 

98. दादरा ओर नगर हवेली 

99. दमन ओर दीव 

100. लक्षद्वीप 

शहरी विकास मंत्रालय 

101. शहरी विकास विभाग 

102. लोक निर्माण कार्य 

103. लेखन-सामग्री ओर मुद्रण 

जल संसाधन पत्रालय 

104. जल संसाधन मंत्रालय 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय 

105. महिला ओर बाल विकास मंत्रालय 

युवा मामले ओर खेल मंत्रालय 

106. युवा मामले ओर खेल मंत्रालय 

392 ,15 00 000 

414 43 00 000 

355 97 00 000 

175 6000 000 

107 09 00 000 

221 ,12 00.000 

228 59 00 000 

44 05 00 000 

322 88 00 000 

3092 63 00 000 

189,12 00,000 

123 21 00.000 

68 39 00.000 

42 03 00 000 

58 41 00 000 

43 52 00 000 

1554 36 00 000 

90 31,00 000 

2,00 000 

21.05 00 000 

22 00 000 

जोड राजस्वपुंजी 227722 ,96 ,00 009 49521 68 ,00 000 

प्रस्ताव स्वीकृत Ts!
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अध्यक्ष महोदयाः अब मै वर्ष 2011-12 के लिए अनुपुरक 

अनुदानं कौ मागें (समान्य) सभा में मतदान हेतु रखती Zl 

प्रश्न यह है 

‘fe कार्यसूची के स्तम्भ 2 4 दिखाई गई निम्नलिखित मांगों 
के Gay में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्षं में 

संदाय के दौरान होने बाले wal को अदा करने के लिए कार्य 

सामान्य बजट (2012-13) सामान्य चर्चा 1112 

सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व-लेखा तथा पूंजी -लेखा 

संबधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत कौ 

संचित fife Ya wena को दी ad: माग संख्या 1 से 

5, 7,9 से 14, 17 से 20, 22 से 25, 29 से 33, 35, 

38, 40, 42, 43, 45 से 48, 50, 52 से 55, 58 से 61, 
65, 67 से 70, 72 से 75, 77, 78, 81, 82, 85 से 91 
ओर 93 से 106 

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्षं 2011-2012 के लिए तृतीय aa की अनुपूरक अनुदानों की मागें ( सामान्य ) 

माग संख्या मांगों के नाम सभा कौ स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 

अनुपस्क अनुदानं कौ aml कौ राशि 

राजस्व (रुपए मे) पूजी (रुपए मेँ) 

1 2 3 4 | 

1 कृषि ओर सहकारिता विभाग 4.00 000 

2. कृषि अनुसंधान ओर शिक्षा विभाग 50.03 00.000 

3. पशुपालन ओर St कार्य तथा माल्स्यिकौ विभाग 2.00.000 

4 परमाणु ऊर्जा 3 00.000 

5. न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं 312 34,00 000 

7. उर्वरक विभाग 

9. नागर विमानन मंत्रालय 

10. कोयला मंत्रालय 

11. वाणिज्य विभाग 

12. ओद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग 

13. डाक विभाग 

14. दूरसंचार विभाग 

17. खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण विभाग 

18. कापेरिट कार्यं मंत्रालय 

19. संस्कृति मंत्रालय 

20. रक्षा मंत्रालय 

22. रक्षा सेवा-थल सेना 

23. रक्षा सेवा-नौसेना 

7201 07.00.000 

9,77 00 000 

46 83 00 000 

30 23 00 000 

2 00.000 

240 06.00.000 100 000 

1 00,000 

9873 .75 00.000 - 1.00.000 

1.00 000 

25 01 00 000 

128 ,78 00 000 1 00.000 

3412 07.00.000 

752 ,7600 000 
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1 2 3 4 

24. रक्षा सेवा-वायु सेना 149 24 00,000 

25. रक्षा आयुध फैक््ियां 858 93 00.000 

29. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 3 00.000 

30. पर्यावरण ओर वन मंत्रालय 2.00.000 

31. विदेश मंत्रालय 1,00 000 100,00 00 000 

32. आर्थिक कार्य विभाग 3 00,000 1 00 000 

33. वित्तीय सेवा विभाग 1,00 000 6497 42 (00 000 

35. राज्य ओर संघ रज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण 555 00.00.000 

38. व्यय विभाग 9 07 00 000 

40. भारतीय लेखा परीक्षा ओर लेखा विभाग 13 08 00.000 

42. प्रत्यक्ष पर 15 72.00 000 

43. अप्रत्यक्ष कर 7 50,00 000 

45. खाद्य प्रसंस्करण उद्यज्ञेग मंत्रालय 2.00 (000 

46. स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण विभाग 2.00000 2.00.000 

47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, yar, 3 00 000 40 00 000 

सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) 

48. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग 100 000 

50. भारी उद्योग विभाग 64 00 000 

52. गृह मंत्रालय 3 00 000 24 60 00 000 

53. मत्रिमंडल 190 69 00 000 

54. पुलिस 2 00 000 2 00 000 

55. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय 3 00 000 1,00.000 

5&. स्कूली शिक्षा ओर साक्षरता विभाग 70 02 00 000 

59. उच्चतर शिक्षा विभाग 69.71.00.000 

60. सूचना एवं प्रसरण मंत्रालय 75 43 00 000 

61. श्रम ओर रोजगार मंत्रालय 2 00.000 

65. सूक्ष्म लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय 3 00.000 

67. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 1 00,000 
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1 2 3 4 

68. नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 1 00,000 

69. प्रवासी भारतीय कार्य aaa 6 50 00000 

70. पंचायती राज मंत्रालय 100,000 

72. कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय 10.07 00.000 

23. पेट्रोलियम ओर प्राकृतिक गैस मंत्रालय 14838 ,11,00,000 100 000 

74. योजना मंत्रालय 197 00,00 000 1,00 000 

75. विद्युत aaa 1.82 00.000 179 63 00.000 

72; लोकं सभा 11,00,00,000 

78. राज्य सभा 33 01.00.000 

81. सडक परिवहन ओर राजमार्ग area 485 ,15 00.000 731.38 00.000 

82. ग्रामीण विकास विभाग 2.00 000 

85. विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी विभाग 1.00.000 

86. वैज्ञानिक ओर ओंद्योगिक अनुसंधान विभाग 2.00 000 

87. जेव-प्रोद्योगिकी विभाग 2.00 000 

88. पोत परिवहन मंत्रालय 638 60,00 000 100,000 

89. सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय 3 00000 

90. safer विभाग 1 00,000 

91. सांख्यिकी ओर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 4.00 000 

93. वस्त्र Waa 2100200 000 

94. पर्यटन मंत्रालय 1 00,000 

95. जनजाति कार्य मंत्रालय 23 26 00.000 

96. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 14 83,00,000 

97. चंडीगद् 70 97 00.000 
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1 2 3 4 

98. दादरा ओर नगर हवेली 150 00.00.000 

99. दमण ओर दीव 135 00.00.000 

101. शहरी विकास विभाग 1 00.000 166 89,00 000 

102. लोक निर्माण कार्य 62.24.00 000 24 00.00 000 

103. लेखन-सामग्री ओर मुद्रण 10 06.00.000 

104. जलं संसाधन मत्रालय 200 000 

105. महिला ओर बाल विकास मंत्रालय 2,00,000 

106. युवा मामले ओर खेल मंत्रालय 100 000 

जोड 40949 22 (00 000 7771 28 00 000 

प्रस्ताव स्वीकृत EH! 

अध्यक्ष पहोदयाः अब मेँ वर्षं 2009-2010 के लिए अतिरिक्त दौरान, संबधित अनुदानं से अतिरिक्त राशि कौ कमी को परा 

अनुदानों की art (सामान्य) सथा मेँ मतदान हेतु रखती हुः करने के faa कार्य सुची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों 

म से अनधिक सबेधित अतिक्ति राशियां भारत कौ संचित निधि 
fe कार्य सूची-1 के स्तम्भ 2 मे दिखाई गई निम्नलिखित मँ से राष्टृपति को दी जाए। a संख्या 13, 14, 20 से 

मांगों के संबंध में 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्षं के 23 ओरं sai” 

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत ad 2009-2010 & लिए अतिरिक्त अनुदानों की मागें ( सामान्य ) 

मांग संख्या Tim के नाम सभा को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 
मागो कौ राशि 

राजस्व (रुपए मे) पूजी (रुपए में) 

13. डाकं विभाग 818,12 99 976 

14. दूरसंचार विभाग 87 81 60 488 

20. रक्षा मंत्रालय 95.31.73 097 

21. रक्षा पशन 8999 54,01 305 

22. रक्षा सेवाएं - थल सेना 246411 11,895 

23. रक्षा सेवाएं - नौसेना 150,51,03 457 

54. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय 36 21 40 006 

जोड 12651 63 90,224 

प्रस्ताव स्वीकृत EST
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अपराहन 5.24 बजे 

विनियोग ( लेखानुदान ) विधेयक, 2012 * 

( अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः मद संख्या 34, माननीय Ah 

वित्त मत्री (श्री प्रणव मुखजीं ): मै प्रस्ताव करता हूं कि 
वितीय वर्षं 2012-13 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की 

संचित निधि में से कपितय राशियों के निकाले जाने का उपबध 

करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी sr 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह दैः 

“fer वित्तीय वषं 2012-13 के एक भाग की सेवाओं के लिए 

भारत कौ संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने 

का Bay करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ 
अनुमति दी जाए" | 

प्रस्ताव स्वीकृत FAT 

श्री प्रणब wast: मै विधेयक पुरःस्थापित** करता हू! 

अध्यक्ष पहोदयाः मद् संख्या 35) माननीय Asai 

श्री प्रणब मुखजींः मैं प्रस्ताव करता हुः 

“*कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के एक भाग कौ सेवाओं के लिए 
भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने 

का उपबंध करने वाले विधेयक w विचार किया aa” 

अध्यक्च महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“fe वित्तीय वर्षं 2012-13 के एक भाग कौ सेवाओं के लिए 

भारत कौ संचित निधि में से कतिपय राशियों कै निकाले जाने 
का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत gaa! 

अध्यक्ष महोदयाः अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार 
आरभ करेगी। 

प्रश्न यह है; 

“कि खंड 2 से 4 विधेयक का अग aq” 

प्रस्ताव स्वीकृत हभ) 

*"भारत के राजपत्र, असाधारण, भागा, खंड 2, दिनांक 27.3.2012 में प्रकाशित। 

*करष्टूपति कौ सिफारिश से पुरःस्थापित 
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ख्ड 2 ये 4 विधेयक मे जोड दिए गए 

अनुसूची विधेकक मे जोड़ दी गह 

खड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का वरा नाम विधेयक 

म जोड दिए Te, 

श्री प्रणब मुखजीः मे प्रस्ताव करता हूः 

**कि विधेयक पारित किया जाए।'' 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“fe विधेयक पारित किया जाए्।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत Earl 

अपराह्न 5.25 बजे 

विनियोग विधेयक, 2012 * 

RCC 

अध्यक्ष महोदयाः मद संख्या-36 माननीय As 

वित्त मत्री ( श्री प्रणब गुखजीं ): महोदया, मै प्रस्ताव करता 
हू कि वित्तीय वर्षं 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत कौ संचित 
निधि में से कतिपय ओर राशियों के संदाय ओर विनियोग को 
प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति 
दी जाए] 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“fe वित्तीय वर्षं 2011-12 कौ सेवाभों के लिए भारत की 

संचित निधि में से कतिपय ओर राशियों के संदाय ओर 
विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित 
करने कौ अनुमतिं दी sre” 

प्रस्ताव स्वीकृत हज 

श्री प्रणब wast: मे विधेयक पुरःस्थापित** करता = 

अध्यक्ष महोदयाः मद संख्या-37 माननीय मंत्री जी। 

श्री प्रणब wast: महोदया, मेँ प्रस्ताव करता =: 

“fe वित्तीय वर्षं 2011-12 कौ सेवाओं के लिए भारत की 

संचित निधि में से कपितय ओर राशियों के संदाय ओर 
विनियोग को प्राधिकृते करने चाले विधेयक पर् विचार किया 
जाए।'' 

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भागा, खंड 2, दिनाक 27.3.2012 मेँ प्रकाशित। 

**रष्टरूपति कौ सिफारिश से पुरःस्थापित।
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अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

‘fa वित्तीय ay 2011-12 को सेवाओं के लिए भारत कौ 
संचित निधि में से कपितय ओर राशियों के संदाय ओर 
विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया 
SU 

` प्रस्ताव स्वीकृत S37! 

अध्यक्ष महोदयाः अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार 

करेगी। 

प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 2 ओर 3 विधेयक का अग wi” 

Wea स्वीकृत Ea! 

खड 2 ओर 3 विधेयक मे ats दिए ग् 

अनुसूची विध्षैयक मे ots दी ग 

खड 1, अधिकियमन सूत्र तथा विधैयक का पूरा नाम विधेयक 
म जोड दिए गए 

श्री प्रणब मुखर्जीः मेँ प्रस्ताव करता हुः 

“fe विधेयक पारित किया जाए।'' 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि विधेयक पारित किया जाए।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ! 

अपराहन 5.26 बजे 

विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 2012 * 

( अनुकाद्] 

अध्यक्ष महोदयाः मद संख्या-38 माननीय मत्री। 

वित्त wat (श्री प्रणब मुखीं): में प्रस्ताव करता हुः 

‘fe 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय ad के दौरान 
कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए ओर उस at के 

*+भारत के राजपत्र, असाधारण, भागा, खंड 2, दिनाक 27.3.2012 A प्रकाशित। 
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लिए अनुदान weal से अधिक व्यय कौ गई रकमों को पूरा 
करने के लिए भारत कौ संचित निधिम से धन के विनियोग 
को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को 
पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी जाए।'' 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह 2: 

“fe 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्षं के दौरान 
कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए ओर उस वर्षं के 
लिए अनुदान teal से अधिक व्यय कौ गई रकमों को पूरा 
करने के लिए भारत कौ संचित निधि मंसे धन के विनियोग 
को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को 
पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी जाए।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत Fa! 

श्री प्रणब मुखजींः मै विधेयक पुरःस्थापित* करता दू! 

अध्यक्च महोदयाः मद संख्या-39 माननीय Fat! 

श्री प्रणब wast: मे प्रस्ताव करता हुः 

“fe 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्षं के दौरान 
कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए ओर उस वर्षं के 
लिए अनुदत्त went से अधिक व्यय कौ गर्हं रकमों को पूरा 
करने के लिए भारत कौ संचित fifa a से धन के विनियोग 
को प्राधिकृत करने का उपबध करने वाले विधेयक पर विचार 
किया जाए्।'' 

अध्यक्च महोदयाः प्रशन यह हैः 

“fe 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय ad के दौरान 

कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए ओर उस वर्षं के 

लिए अनुदत्त tant से अधिके व्यय कौ गई रकमों को पुरा 
करने के लिए भारत कौ संचित निधिम से धन के विनियोग 

को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार 
किया जाप्।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत esi! 

अध्यक्ष महोदयाः अव सभा विधेयक पर खंड-वार विचार 

करेगी। 

प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 2 ओर 3 विधेयक का अंग aii” 

प्रस्ताव स्वीकृत ET 

भराष्टृपति कौ सिफारिश से पुरःस्थापित।
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खड 2 ओर 3 विधेयक मेँ जोड दिए गषए। 

अनुसूची विधैयक में जोड दी ग 

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक 
मँ जोड दिए ग् 

श्री प्रणब मुखर्जी मै प्रस्ताव करता हूः 

‘fe विधेयक पारित किया sre’ 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“foe विधेयक पारित किया sa’ 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 

अपराह्न 5.28 बजे 

(अनुवाद) 

सदस्यों द्वारा निवेदन 

सिविल समाज द्वारा संसद सदस्यों ओर केन्द्रीय मंत्रियों के 
विरुद्ध कथित रूप से अपमानजनक वक्तव्यं के at में 

अध्यक्ष महोदयाः अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के 
विषय चर्चां शुरू wth 

श्री शरद यादव। 

(हिन्दी 

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, आप बताइए किस 
तरह आपने मञ्चे समय दिया है आप कल मुञ्चे वक्त दीजिए। F 
आपके पासं आया था। ...(व्यवधान) 

( अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः आप अपनी बात बोलिये। कृपया सभा में 
व्यवस्थां बनाए रखिए। 

... (FTAA) 

[feet] 

श्री शरद यादवः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य तो बाहर जा 

रहे है। मैडम, बेतहर होगा कि आप कल मुञ्चे मौका af 

( अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः अभी आप बोल लीजिए। अभी सभी लोग 

उपस्थित है। कृपया सभा मेँ व्यवस्था बनाए रखिपए। 
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(हिन्दी) 

श्री शरद यादवः अध्यक्ष जी, मेने प्रणब बाबू से रात को 
बात कौ धी ओर आपने सुबह कहा था कि चार बजे आपको 
बालने का समय मिलेगा। प्रणब बाबू ने देश के लिए अपनी 
जिम्मेदारी निभा दी ti लेकिन सारे सदन की जो जिम्मेदारी थी, 
ag ta समय पर आ गई है कि बहुत से लोग खिसक गए Zl. 

.. (व्यवधान) हमारी तरफ के लिए ad है। (व्यवधान) माफ 
करना कुछ लोग वंश रूम गए होगे।... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप बोलिए शरद जी, आपके भाषण में 

gaa शक्ति है, सब आ जाएगे। 

श्री शरव यादवः अध्यक्ष जी, कल बातचीत सुषमा स्वराज 

जी से लेकर सभी लोगों ने शुरू कौ थी। कुक माननीय सदस्य 
उसमें अपनी बात ओर भावनाएं नहीं रख सके। मै सुबह आपके 
पास गया था, प्रणब बाबू ने qa फोन किया ओर कहा कि बजट 

पास करना है ओर मै भी मानता हूं कि संवैधानिक जिम्मेदारी हे। 
उन्होने कहा कि बजर के बाद इस सवाल को आप लीजिए। लेकिन 
उस लिहाज से शाम को गर्ह है। लेकिन मेरे मित्र ted आज 

इस पर Set हुए हैँ। मै आपसे निवेदन करूगा कि आज यह सवाल 
नहीं उठता। यह जो संसद हैँ, यह जो संस्थाएं है, इनको बद 

कठिनाई से हमने खडा किया है। कई तरह के दौर को पार करके 
हम लोग यहां as 2) 39-40 वर्षं से हम यहां है। कई सवाल 
बाहर as होते है। एक तो जो 162 सांसद अपराधी है। मै आपसे 
विनती करूगा कि एक बात तो यह होनी चाहिए कि इनमें से 

राजनैतिक मामले कितने हँ, आंदोलन के मामले कितने है ओर 
अपराधी प्रवृत्ति के लोग कितने 2? यह जिम्मेदारी किसी कौ नहीं 
है। यह जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आपकी है। बाहर अकेले जंतर-मंतर 

पर लोगों ने नहीं कहा, अखबारों, पर इंटरनेट पर, टीवी पर यह 

सब चलता रहता है! मुञ्चे इस बात कौ चिता इसलिए होती है 
कि सदन का सम्मान यदि घटेगा तो फिर देश कहां जाएगा? किस 

तरफ जाएगा? समाधान तो यही हो सकता है। किसी संस्था में भी 

एबरेशन होती है। रम के राज में भी रावण थे। कृष्ण के राज 
में भी कंस ओर दुयोधन थे! आज भी मँ नहीं कह रहादहू कि 
सदन में बिलकुल साफ छवि के लोग आए है। करई बार एसे लोग 
आए है, जिन्हें नहीं आना था। लेकिन इसके मायने यह नहीं है 
कि इस संस्था का, जिसके पहले इस देश में कोई संस्था नहीं 
है। परमात्मा के बाद यह अंतिम सत्य है ओर सबसे ज्यादा शक्ति 
ओर सामर्थ्यवान यह सभा है। एक 3S लगातार चल रहा है। जबसे 

भ्रष्टाचार का आंदोलन चला है तवसे ज्यादा इस संसद ने ओर संसद 
से हम लोगों ने जेपीसी के लिए एक सत्र बंद feo इससे जो 
dat ada हैँ, वह aga परेशान Wil इतनी लडाई हुई कि एक 
सत्र हम लोगों ने बंद रखा ओर जेपीसी बनी! सारी पार्टियों ने जो
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विरोध में बैठी हें, सभी ने सभी जगह जुलूस निकाले, डिमोन्स्ेशन 
fra कई जगह लाठी चार्ज es हम लोगं A भी रैलियां निकाली। 

यह भ्रष्टाचार कौ लडाई इतनी ऊपर तक गयी कि 27 लोग जेल 

में बंद eu 27 लोग कोरपोरेट्स है, हमारे साधी है। 

महोदया, रात को एक बहस मे एक टीवी वाला बोल रहा 

था कि अच्छा कानून कैसे बन सकता है जब यहां aie हो, 
सुरेश कलमादी a किसी ने अगर गलत काम fea 2 तो कोई 
ओर संस्था ने नहीं बल्कि इसी संस्था ने, हम लोगों ने उनके 

खिलाफ कदम sem हें। क्या वकीलों, med, जजों कौ कोई 

संस्था बता सकती है कि उन्होने कभी किसी को निकाला हो या 

कभी कहा है कि हम लोगों ने कोशिश कौ ओर निकाल नहीं 
पाए? अकेली यही संस्था है।... (व्यवधान) 

महोदया, आपके आसन पर सोमनाथ बाबू थे। इस सदन A 
ग्यारह सांसद पचास हजार, चालीस हजार, दस हजार इत्यादि a 

रहे थे ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः शरद यादव जी, आप बोलिए। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः बाकी सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः शरद् यादव जी, आप बोलिए। आप इधर 

देखिए। आप इतनी जल्दी fetes मत eet 

...( व्यवधान, 

श्री शरव यादवः महोदया, इस संस्था नै ग्यारह सांसद को 
निकाल fea सारे सदन के लोग इसके विपरीत a तब भी 

आडवाणी जी ने विनती की थी किं इनका ter अपराध नहीं है 
कि इनकी मेम्बरी ले ली जाए। लेकिन, दोनों ने पूरी तरह से एक 

Tat से, आम सहमति से, ग्यारह सांसदों को तेरह दिनों में निकाला। 

दुनिया मेँ कोई संस्था नहीं है जिसने तेरह दिनों मे इंसाफ किया 
हो। 

महोदया, यहां आपकौ जगह रति राय जी sad थे। यह हमारा 
कानून हम लोगों ने नहीं लाया था। अब तो मै यह मानता हू 
कि यह जो एंटी Sham लों है, इसको बिल्कुल खत्म करना 

चाहिए। इससे देश को कोई लाभ नहीं हुआ। जो पीठासीन अधिकारी 

@, वे इस कानून को नहीं मानते। इसमे इतनी ज्यादा खामियां हैँ 
कि यदि वे इसे नहीं मानते तो यह उनकी agar नहीं है, मजबूरी 
है। जहां संख्या कम है, मेम्बर कम है तो यह सूबा चलाना है 
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या नही, देश चलाना है या नही? यहां रवि राय जी ने, उन्होने 
सात सदस्यो कौ सदस्यता पुराने दल-बदल कानून से ले जी। इसी 

सदन में कुक लोगों का नाम आ गया तो सोमनाथ बाबू ने कुछ 

लोगों को एक इस दल में आने से रोके दिया। 

मै आपसे विनती करता हू कि राजनीतिक जमात पर हमला 
करने का एक तरह से दंड चला हुआ है। मै मानता हूं कि यह 
सर्वोच्च संस्था है ओर सर्वोच्च सत्ता भी यही है। सत्ता लोकतंत्र 

मे निहित है। जनता उस पर हमला करती है। जनता उसकी खामियों 

पर गुस्सा जाहिर करती है ओर हमें इसे सहना afew हम लोग 

बदरश्ति करते है। लेकिन इतनी दूर तक नहीं चले जाये कि कुछ 

लोग कहते है, फारुख साहब एक दिन कह रहे थे कि मेरे पिताजी 

ने गलती कौ कि qe राजनीति में ले आये। मेरे पिताजी भी फ्रीडम 

wiser है, में तो नहीं कहता कि मेरे पिताजी ने गलती कौ, क्यों 

गलती को। अरे, हम ईमानदारी से 40 साल से हिन्दुस्तान के किसान 

ओर मजदूर कौ, हिन्दुस्तान कौ dent ओर बेरोजगारी की लडाई 
लडते आ रहे है। हम, जिसे फकीर कहते है, उस wan से कोई 
कम नहीं है। हम दिल्ली में रहते हैँ, हममे से बहुत से सांसद 
है, एक सांसद दलपत सिंह परस्ते हैँ, आजकल बीजेपी. मे रहै, 
उनकी पत्नी यहां मर गई तो उनके पास अपनी पत्नी को वापस 

ले जाने के लिए पैसे नहीं थे तो आप दलपत सिंह परस्ते को 

याद नहीं करोगे? हम ईमान से जो जी रहे है। उनकी याद् नहीं 

करोगे, बेईमानों कौ तरफ ही इशारा करोगे, उजाले की तरफ करोगे 

ही नहीं तो देश तो ak मे दूब जायेगा, wet में dom, एेसी 
निराशा herd जा रही है। 

भ्रष्टाचार पर भी 2-4 दिनं कौ बहस करो तो हम कुछ बात 
कह सकते हें, HS Gala दे सकते है। आज देश मेँ सारी बीमारी 

63 साल में सब आपके सामने खडी हो गर्ह है, जाति है, रीजन 

हे, रिलीजन है, किसी इलाके में किसी का कत्ल हो गया है, 
मुख्यमत्री मारा गया है तो लोग कह रहे है कि नहीं, इसको फांसी 
मत at तो देश में tet परिस्थिति है। जैसे-जैसे आजादी बद रही 

है तो कोई बुरी बात नहीं है, देश जाग ft wre ओर देश में 
बीमारियां आपके सामने खडी हैँ, लेकिन हम उनसे आख मूदना 
चाहते हैँ? अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश का 
चुनाव हुआ, लेकिन हम कभी सोचते नहीं है। मै आपको बताऊं 
कि 50 से 60 फौसदी पैसा पार्टियों का ओर पार्टियां क्या करे, 

50 से 60 फीसदी प्रत्याशियों का ओर पार्टियों का पैसा काहे में 

गया है, मीडिया मेँ गया है। बडी चुनाव सुधार की बात होती है 
चुनाव सुधार कौ बहुत बात होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा, 

थैली किसके पास जा रही दहै, कौन नले जारहा है, यानि जो 
प्रत्याशी हैँ, उससे भी ले रहे है, पार्टियों से भी ले रहे है, यानि 
कोई खराबी अकेले यहीं नहीं घुस गई हे।
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महात्मा जी ने सन् 1931 में लिखा था कि जब हिन्दुस्तान 
आजाद् होगा तो आजादी के बाद हमारे जहां बहुत पुरानी कहावत 

है, "जस राजा, तस प्रजा, लेकिन आजादी के वाद् यह कहावत 
उल्टी हौ जायेगी, पलट जायेगी, जस प्रजा, तस एम.पी. होगी, जस 

प्रजा, तस एम.-एल.ए. होगी ओर जैसी प्रजा, वैसी ही राज्य सरकार 

होगी, जैसी प्रजा है, वैसी ही केन्द्र सरकार होगी, यह कोई आकाश 
से नहीं टपक रही है। भारतीय समाज से ये सब चीजे निकल रही 

है, हम उस समाज को तो बदलना नहीं चाहते, उस समाज के 
ऊपर तो गौर नहीं करना चाहते, हम दिन-भर Het कि जाति-पाति 

नहीं होनी चाहिए ओर ven हल मे चले जाइये तो जातियों के 

ग्रुप ad हुए है ओर ग्रुप क्यों नहीं वेद, वे इसलिए बैठते हैँ कि 
खाने मे, पीने में, मोत मँ हजारों साल कौ एक संस्था है। आपकी 

चर्चा से वह acct नहीं, लेकिन स्वामी दयानन्द जी ने, डो. लोहिया 

ने, जयप्रकाश जी ने इन सवालों पर ast का काम किया 21 

इन सवालों को Bet का काम किया है हम तो यहां आकर खड 
हो गये है कि कभी हम इसको ua ही नहीं कसते हैँ कि यह 
बीमारी कहां से आई 21 जाति-पाति नहीं होनी चाहिए तो फिर 
रास्ता क्या है। भई, HE रास्ता तो बताना चाहिए कि एक ta 

परसेंट का, तीन ude का इसेटिव दो कि जो अन्तर्जातीय शादी 

करेगा, अन्तर्ध्॑मीं शादी करेगा, उसे आप नौकरी में विशेष अवसर 

at कोई आदमी किसी तरह का रास्ता अखितियार करेगा तो मेने 
तो एक बात कही, लेकिन कोई भी रास्ता, किसी तरह का भी 

रास्ता fart, सदन में चर्चा तो करो, आजकल राज गोली से 

नहीं चल रहा है, बोली से चल रहा है ओर जो लोग पार्लियामेट 

पर हमला कर रहे हैँ, मेरा उन पर कोई wo नहीं है, वे 
व्यक्तियों पर हमला कर रहे हैँ, मेरा कोई एतराज नहीं है, वे सारे 

नाम लेकर कह रहे है, मेरे बारे मेँ उन्होने बोला, wa कोई एतसज 
qa 21 वे तो कम बोलते है, हम लोगों के खिलाफ तो बहुत 
से लोग बोलते है। इतना असत्य बोलते है कि क्या बतायं, ge 
कह नहीं सकते। यदि आदमी में अपमान सहने कौ ताकत न हो, 

महात्मा बुद्ध से आनंद ने WS, भगवान बुद्ध तो आगम ओर निगम 

के परे मानते नहीं भे कि कोई चीज है, वह एथिक्स थे, आनंद 
ने ye कि बताइए कि सहज ओर सरल रास्ता बुद्ध बनने का 
क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा कि जो आदमी अपने धर्म के लिए 

निरंतर संघर्ष करता रहे, अपमान सहता रहे, वह बड़ा आदमी हो 
जाएगा ओर उस बडप्यन से जिसको पद ओर प्रतिष्ठा मिल जाए 

ओर वह पद ओर प्रतिष्टा के बाद aha नहीं, संतुलित रह जाए, 
तो वह बुद्ध हो जाएगा। मै यह कहता हू कि कमियां Zz 

अध्यक्ष महोदयाः अब आप समाप्त करिए। 

श्री शरद यादवः महोदया, मेँ जो बात कह रहा हूं, यह मेरी 
जिम्मेदारी 21 मे आपसे विनती करना चाहता हूं कि Fo तो एक 
सदस्य हूं, जबकि आप इस सदन कौ कस्टोडियन दै, रक्षा, सुरक्षा 
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आपके हाथ मे di हमारी जो खराबी हो, उस पर अरैक ath 
आलोचना करो, कोई हर्ज नहीं है। जितनी आलोचना होगी, उतनी 
ही मंथन होगा, मंथन से विष भी निकलेगा ओर अमृत भी 
निकलेगा। इसलिए मेरी आपसे वितनी है कि यह आपकी जिम्मेदारी 
है कि आप सुषमा जी से कहं या आप बंसल जीसे कहं या 

आप स्वयं इस पर मानँ कि किसी कौ आलोचना नहीं हो। यह 
बात इसमे हो कि संसद जो है, वह संस्था है, इलेक्शन कमीशन 
संस्था है सुप्रीम ald संस्था है, इन पर कोई इस तरह का हमला 

न करे। दस तरह का हमला न करे किये टूटने के कगार पर् 

पहुंच जाएं ओर इन पर लोगो का विश्वास टूट जाए्। जनता का 

जिस दिन इस सदन पर विश्वास टूट गया तो मुञ्चे लगता है कि 
atta ही अधेरा है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। इसलिए 
इसको रोकने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी है। मेँ आपसे 
करवबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस जिम्मेदारी को मेरी जगह आपको 

निभाना चाहिए था, सुषमा जी कौ जगह आपको निभाना चाहिए 
था, बसुदेव आचार्य जी कौ जगह आपको निभाना चाहिए om मं 

आपसे यही कहता हू कि देर आये, दुरुस्त आये। मेँ यह नहीं कह 
रहा हूं कि किसी कौ आलोचना करना है। जिन लोगों ने व्यक्तियों 
कौ आलोचना कौ, उससे मुञ्चे कोई फर्क नहीं पडता Zz 

अध्यक्ष महोदयाः अब आप समाप्त af 

श्री शरद यादवः मै इतना ही कहना चाहता हूं कि सदन 
पर कोई भी मर्यादा रखे, संतुलित होकर लोक सभाके बारे में 

बोले, हमारे कृत्यां के बारे में बोले। हमारे Hel के बारे F बोले। 

लेकिन ta न हो कि हमारे ऊपर पूरा विश्वासं ही ce जाए। 

इसलिए इस विश्वास को पूरी तरह से eR करने के लिए, इस 

विश्वास को जमाने के लिए, इस विश्वास को बनाये रखने के लिए, 
इस विश्वास को मजबूती से खड़ा रखने के लिए, जिससे लोकतंत्र 

खडा Wl यह लोकतंत्र को खडा करने का सबसे बडा स्तंभ है। 
यह ag मे सबसे बडा ag है। इसे टूटने मत दो, इसे लगाये रखो, 

इस टिकाए रखो। 

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया मै आपका 

अत्यंत आभारी हूं कि एक इतने महत्वपूर्णं प्रश्न पर आपने मुख 

बोलने कौ अनुमति दी है! यह प्रश्न केवल हमारी सरकार का नहीं 
है, यह प्रश्न किसी व्यक्ति का, जगदम्बिका पाल का नहीं है। आज 
जो कात माननीय शरद यादव जीने ser है, आज वह बात इस 

सम्पूर्णं विधायिका के इस सर्वोच्च सदन कौ मर्यादा के साथ है 
ओर न केवल इस सम्पूर्ण या इस सर्वोच्च सदन की उस मर्यादा 
का प्रश्न है, इस सदन की प्रोसिडिग जो आप तय करती है कि 

इस सदम कौ प्रोसिडिग कैसे चलेगी, कौन सा विषय स्वीकार किया 

जायेगा, कौन सा विषय स्वीकार नहीं होगा ओर चाहे सत्ता पक्ष 
में वेदे लोग हां, चाहे विपक्ष के लोग a, जो एजेंडा आप स्वीकार
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करती रैं, उसी एजेंडे पर॒ आपकी अनुमति से यह सदन चलता 

है। अगर आज उस कारवाई पर भी प्रहार किया जाये, तो मेँ 

समञ्लता हूं कि दुनिया के शायद किसी मुल्क मेँ अगर इस तरह 
का कोई, जो लोकतात्रिक प्रक्रिया के सर्वोच्च सदन के उस मंदिर 

पर जिस तरह से सिविल सोसाइरी के नाम पर एक लगातार प्रहार 

fen wow दहै. मेरे जैसे सार्बजनिक जीवन के लोग इस नाते 
दुखी ठँ ओर इसलिए मै इस बात को कहना चाहता हू। आज 
उस सवाल को किस नाम पर कि लोकपाल बिल सदन पारित we 

उस लोकपाल बिल को पारित करने के लिए जब माननीय अन्ना 

जी जंतर-मंतर पर बैठे उसी समय हमारी सरकार ने एक मंत्निपरिषद 
के समूह के साथ उनकी बैठक की। एक सिविल सोसादरी, पहली 
वार हमने इस बात के लिए आलोचना भी सुनी।...(व्यकवधान,) क्यों 
सिविल सोसाटी के पांच लोगों को ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अब आप समाप्त करिए। 

श्री जगदम्बिका पालः मै अभी कह रहा EL... (ae) 

अध्यक्ष महोदयाः आप एसोसिएट कर fats 

... (व्यवधान) 

श्री जगदम्बिका पालः आज संसद सदस्यों पर ... (व्यवधान, 

श्री मुलायम सिंह यादव (मेनपुरी): शरद जी नै जो सवाल 
उटाया। (व्यवधान) सर्वसम्मति से इसकी निंदा करे... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः यह बोल रहे 21 इसके बाद मै आपको 
बोलने का मौका देती zl 

श्री जगदम्बिका पालः आदरणीय अध्यक्षा जी, आज जिस 

बात को लेकर कह रहे हैँ, भै उस की बाते नहीं कर रहा ZI 
मँ कह रहा हूं कि उस मंच से कहा गया कि आज इस सदन 
मे आईपीएस नरेन्द्र जी की हत्या पर चर्चा नहीं होती है। शरद 
पवार जी पर चर्चा होती है। आपने जीरो अवर में नरेनद्र जी की 
हत्या पर बोलने के लिए मुञ्चे अनुमति ch मैने चर्चा ah अगर 
इस तरह से कोई चर्चा होती है उस पर भी a हमला हो रहा 
है। अगर स्पीकर के कन्डक्ट HT Awe a क्यादेश में 
लोगों को आज इजाजत दी जाए कि संपूर्णं लोक सभां जिसको 
स्पीकर, कस्टोडियन आप में क्या उनके द्वारा भी कार्रवाई पर चर्चा 

हो। आज यह कहा जाता है कि सदन मे कौन लोग बैठे है? यह 
कहा जाता है कि सदन में 162 अपराधी सांसद ओर मत्रीके रूप 

मे बैठे है। ... (व्यवधान) शायद् उन्हे इस बात का एहसास नहीं 
है। शायद एक दिन te नम्बर एक पर as हो जाएं, 23 से 
ज्यादा संसद सदस्य फेरी से आते हं। ये अपना परे जीवन समर्पित 
भाव से अपने aa में लगे रहते Si यहां उनके पास कार नहीं 
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है। इसके बावजूद वह अपनी संपूर्णं विधायिका कौ उत्तरदायित्व की 
जिम्मेदारी के लिए इस सदन मेँ ईमानदारी से काम करते Zz आज 

हम तो इसका उल्लेख नहीं करते है।... (व्यवधान) अगर वह 
भ्रष्टाचार की बात करते हैँ, वह चुनाव सुधार कौ बात करते है! 
तो हम स्वागत करते है। हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 23 

मार्च को बैठक atl अभी 23 मार्च को ata पार्टी मीरिग बुलाई 
गई कि किस तरह से सहमति बनें ताकि लोकपाल बिल दोनों हाउस 

से पास a मै aaa हुं कि जब दुबारा हाउस फिर dem ता 

हमारी सरकार कटिबद्ध है कि लोकपाल बिल को पारित कराएगे 

लेकिन मै एक अनुरोध करना चाहता Zl जहां सरकार लगातार 

इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि उस लोकपाल 

faa को दोनों सदनों मे पारित Suet हम भ्रष्टाचार के खिलाफ 

लडने ओर चुनाव सुधार कौ बात कर रहे Zl आप भ्रष्टाचार के 
खिलाफ ओर चुनाव सुधार की बात कर रहे BI आप कोौन-सी 
चुनाव सुधार कौ बात कर रहे है? जब वोर पडेगा तो वोट डालने 

के बजाय वे पुणे जाने कौ तैयारी करेगे ओर चुनाव सुधार कौ 

बात करगे। 

अध्यक्ष महोदयाः बस हो गया। अब आप समाप्त करिप। 

श्री जगदम्बिका पालः अध्यक्ष महोदया, यह इतनी गंभीर बात 

है कि आज इस लोक सभां पर हमला हो रहा है। यह हमला 

केवल मेरी सरकार पर नहीं है।... (व्यवधान) यह हमला केवल 

किसी सदस्य पर नहीं है।... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः अब आप जल्दी से समाप्त करिए्। 

श्री जगदम्बिका पालः मै खत्म कर रहा zl आज जिस 
तरीके की घटनाएं संपूर्ण सदन में हो रही zi आज उस Rea 
रिपोर मे आया है कि दो-दो जो संस्थाएं चला रहे है, नवज्योति 

फाउंडेशन ओर इंडिया विजय फाउंडेशन, अनना सोसायरी के एक 
सदस्य को पचास लाख रुपया मिला ओर इसलिए मिला कि 

बीएएसफ, सीआईएसएफ, आटीबीरी ओर सीआरपीएफ एवं अन्य 

पुलिस संगठन के बच्चौँं को निःशुल्क कम्प्यूटर कौ शिक्षा दी 
जाएगी। वे ईमानदारी कौ बात करते है। आज पटियाला कोर्ट में 

Rea सिम्बल रिपोर्ट पेश हुआ है कि उन दोनों एनजीोज ने 
पचास लाख रुपये का दुरुपयोग किया है।... (व्यवधान) आज पुलिस 

के बच्चों को कोई कम्प्यूटर कौ शिक्षा नहीं दी गईं है। आज अनना 
टीम के लोग इस तरह से बात कर रहे ZL... (ae) 

अध्यक्ष महोदयाः अब आप दारा सिंह चौहान जी को बोलने 

दीजिए। 

श्री जगदम्बिका पालः हमने उसी हाउस मे अनना जी का 

सम्मान किया। ...(व्यवधान) उनको चिट्ठी लिखी गई। ... (व्यवधान)
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हम लोगों ने उनकी तीनों ad मानी।...व्यवधान) हमने हाउस 

बनाकर मानी। । 

अध्यक्ष म्रहोदयाः मुलायम सिंह यादव जी बोलिए। 

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): शरद यादव जी ने सवाल 
उठाया है वह सबसे महत्वपूर्णं है। क्योकि संसद एक सर्वोच्च संस्था 

है। लोकतात्रिक व्यवस्था मे सर्वोच्च सत्ता यही है। इस पर अगर 

कोई नाजायज हमला करता है तो उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। 

यह पूरा सदन जब आप पर sled है, मै भी सहमत हूं लेकिन 
कोई न कोई कारवाई किसी तरह की हो जिससे इस संस्था पर 
कोई हमला न कर सके। इसे केवल प्रस्ताव पास करके नही Bel 

जाए। यह बाकायदा प्रिविलेज है। विशेषधिकार समिति में दिया जाए। 

Se बुलाया जाए ओर इसी सदन के अंदर हाजिर किया जाए। 

आपकौ तरफ से यह निर्देश जाना चाहिए। मै चाहता हूं कि इसमें 
पूरा सदन एकमत हो।...(व्यवधान) कौन है, क्या है, यह सवाल 
नहीं है इसलिए आप इसे विशेषाधिकार का मामला समञ्ञकर 
तत्काल Se यहां बुलवाइए। जिन लोगों ने इस संस्था पर॒ हमला 

किया है, उन्हें इसी सदन में मुजरिम बनाकर खडा करना चाहिए। 

उत्तर प्रदेश विधान सभा में एसे लोग बुलाए गए a1 हम वहां विपक्ष 

के लीडर थे। उन्होने वहां आकर खड होकर अपना बयान दिया 
था। नाद मेँ सदन ने जो फैसला दिया, वह अलग बात है। इसलिए 

उन्हे बुलाइए, सदन मेँ मुजरिप की तरह खडा wife 

श्री वारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, कल से 
श्रीमती सुषमा स्वराज ओर माननीय शरद यादव जी द्वारा जो वक्तव्य 

दिए जा रहे है, उसकी fri में आज जो wal a रही है, 
यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस देश के कुक लोगों द्वारा संसद 

ओर weal पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है। मै कहना 
चाहता हू कि अना टीम के बारे मे चर्चा हो रही थी। उस टीम 
के लोग कहते है सिविल सोसाइरी ... (व्यवधान) * 

( अनुकाद 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया असंसदीय wel का इस्तेमाल मत 
कौजए। कृपया इन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दीजिए। 

(हिन्दी) 

श्री वारा सिंह चौहानः पार्लियामैर जो सबसे संवैधानिक संस्था 
है, उस पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। इसे पूरा देश 

देख रहा है। संसद का हर सांसद जो देश की 15 लाख से 25 
लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इस कारण परे देश की 

जनता का अपमान है, क्योकि उस जनता को गाली दी गई है, 

*+कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया। ` 
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उस जनता का अपमान किया गया है। इसलिए स्पीकर मैडम, मेँ 
आपका सरक्षण चाहता हू ओर कहना चाहता हू कि भारत का 
लोकतंत्र दुनिया के अन्य देशों के लिए रोल मोडल बना हुआ है, 
दुनिया की सबसे बडा डोमोक्रेरिक कंट्री हे। आज देश के पुंजीपतियों 
के इशारे पर इस देश के लोकतंत्र को तहत-नहस करने की साजिश 

कौ जा रही है। मैने पहले भी कहा कि संविधान से ऊपर कोई 
नही है। जिस संविधान को बाबा साहेब ने बडे संघर्षं ओर मेहनत 

के बाद बनाया, जिस संविधान ने गरीब, बेजुबान को जुबान दी, 
वे बेजुबान जो पहले लोगों की बात सुना करते थे, आज जब यहां 
उनकौ बात सुनी जा रहीहै, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। 
इसलिए उस जुबान को बंद करने, लोकतंत्र के खात्मे की साजिश 

हो रही है। आर्थिक भ्रष्टाचार कौ आड A इस देश की सर्वोच्च 

संबेधानिक संस्था ओर सांसदों को अपमानित करने की साजिश हो 
रही है। मै आपका सरक्षण चाहता हू। माननीय शरद यादव जी 
कह रहे थे, मैँ भी जानता हूं कि इसी देश के पूर्वं सांसद जो 
बिहार के पूर्व मंत्री भी थे, जब उनकौ मृत्यु हुई तब उनके पूरे 

परिवार के पास बिहार जाने तक के लिए पैसे नहीं थे। किसी तरह 
कुछ लोगों ने मिलकर उनके पूरे परिवार को विहार के धनबाद 

मे पहुंचाया। मै भी वहां मौजूद था। सांसद कौ यह हालत है। 
लेकिन आर्थिक भ्रष्टाचार कौ आड में जिस तरह इस सर्वोच्च संस्था 

को अपमानित करने के लिए पूजीपतियों कौ साजिश हो रही है, 
उसे यह संसद कभी ache करने वाली नहीं हे। 

सायं 6.00 बजे 

अध्यक्ष महोदयाः दारा सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गयी, 
इसलिए अब समाप्तं कौजिए। 

woe ( FFT) 

श्री दारा सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदया, मै कहना चाहता 
हू कि केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, इस देश मे जो सामाजिक 

भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है।... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः ठीक है, अब आप आपनी बात समाप्त 
कौजिप्। 

...( व्यकधान,) 

श्री वारा सिंह ater: मे सभ्य समाज के लोगों से पूना 
चाहता हू कि आजादी के 64 सालों मे जो सामाजिक भ्रष्टाचार 
हुआ, उस पर क्या आपने कभी विचार किया? मेँ यह भी कहना 
चाहता हू कि वे लोग यह कहने वाले कौन होते हैँ कि इस संसद् 
मे कौन ai है ओर कौन बेदामी है।... (व्यवधान) इसी संसद के 
सांसदों नै जो अधिकार दिया दे... (व्यवधान) अनना टीम के लोगों,
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सभ्य समाज के लोगों से कोई प्रमाण पत्र संसद को नहीं चाहिप्। 

... व्यवधाम) बल्कि यह विचार न्यायपालिका को हो।...( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः दारा सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गयी, 

इसलिए अब आप समाप्त aif 

...( व्यवधान, 

श्री दारा सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदया, मै कहना चाहता 

हू कि एसे लोगों के खिलाफ ae से बड़ा निंदा प्रस्ताव पारित 

होना चाहिरए्।... (व्यवधान) तब जाकर इस मुल्क A एक सही संदेश 

जायेगा... (व्यवधान) 

[ अनुकाद्। 

अध्यक्ष महोदयाः तम्बिदुरई जी, आप स्वयं को सम्बद्ध कर 

al 

St एम. तम्बिदुरहं (करूर) : अध्यक्ष महोदया, श्री शरद यादव 

जी ने एकं अति महत्वपूर्णं मुदा उठाया है। इस देश के प्रत्येक 
नागरिक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है 

ओर इसमे कुक भी गलत नहीं है। परतु इसके साथ ही कोई 
लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच अर्थात निर्वाचित संस्थाओं कौ आलोचना 

नहीं कर सकता। यह बहुत महत्वपूर्णं FI 

आज भी अनेक संसद सदस्य “फेरी सेवा" का इस्तेमाल कर 

रहे हैँ वे अमीर नहीं है। जब आप यह देखेगे कि संसद सदस्य 
अपने आवास पर कैसे पहुचते है तभी आप उनकी स्थिति से 
अवगत हो सकते है। संसद सदस्यों कौ आलोचना करना अच्छी 

नहीं है। 

म आपसे अनुरोध करना चाहता हू कि हमें किसी प्रकार का 
संकल्प पारित करना होगा ओर यह देखा होगा कि जो लोग देश 

की सर्वोच्च संस्था पर हमला कर रहे हैँ, se दंडित किया जाए। 

(हिन्दी] 

श्री शरीफुदीन शारिक (बारामुला): माननीय अध्यक्ष महोदय, 

आपने WA इस मसले पर॒ बात करने की इजाजत दे दी, उसके 

लिए मै तहे दिले से आपका शुक्रिया अदा करता a! शायद WA 

पहली बार लगा कि इस मुल्क के बुजुर्गों ने, रहनुमाओं ने एक 

सो साल तक कुर्बानियां देकर आईन ओर जमहूरियत का मंदिर, 
यह इवादतगाह हमे अदा कौ है। ... (व्यवधान) आज हमे लग रहा 

है कि कुछ लोग इस मंदिर को दरहम-बरहम करना चाहते ZI 
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...( व्यवधान) ES ओर तबाही से गुजरेगी अभी दुनिया, जंजीर 

अगर तुमने * न पहनाई।' यह शेर मै आपकौ खिदमत मेँ पेश करता 

Zi वहां अनाप-शनाप बका जा रहा है कि इस हाउस मे 

... (व्यवधान) 

( अनुवाद] 

अध्यश्च महोदयाः कृपया असंसदीय wel का इस्तेमाल मत 

कीजिए 

( हिन्दी] 

श्री शरीफुदीन शारिकः मै एक मिनट में अपनी बात खत्म 

कर् रहा El... (THA) 

अध्यक्ष महोदयाः यह क्या हो रहा है? शारिक जी, आपकी 

बात पूरी हो गयी है। आपने अपनी भावनाय व्यक्त कर दी है, 
इसलिए अब आप समाप्त कौजिए। आप समय का भी ध्यान Wau 

...( व्यवधान, 

श्री शरीफुदीन शारिकः मै एक सैकिंड मेँ अपनी बात समाप्त 
कर रहा हू। (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः ठीक है, आप बोलिये। 

... (व्यवधान) 

श्री शरीफुदीन शारिकः वहां लीडरशिप के खिलाफ, ईस 

हाउस के वकार के खिलाफ अनाप-शनाप बका जा रहा है। कोई 

क्या सवाल हे, Wt नहीं मालूम।... (व्यवधान) 

{अनुवाद 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया असंसदीय शब्दौ का इस्तेमाल मत 

कीजिप्। 

(TTA) 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः शारिक साहब, te मत afeul 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः शारिक साहब, आप अनपार्लियार्मटी वड 

मत॒ यूज athe 

... (व्यवधान, 

"कार्यवाही - वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।
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sit शरीफुदीन शारिकः वे बोलते रहते है। ...(व्यवधान) 
उन्होने यह भी कहा ...(व्यकधान) चंद cited के नाम लेकर कहा। 
उनके नाम लेकर वहां बदनामी कौ जिसमें डो. फारुख अब्दुल्ला 
का नाम उन्होने ले लिया। ..-(व्यवधान) मै उन्हें चैलेज करता हूं 
कि अगर के एक पांच पैसे का सिक्का फारुख अब्दुल्ला साहब 
के खिलाफ साबित करदे, तो हम सियासत छोड देगे, हम इस 
पार्लियामेट को छोडकर चले wh वे गैर-जिम्मेदार लोग, जो वहां 

वायदे करते है ओर दिन-रात, मै ta अल्फाज नहीं कहता, लेकिन 
आप यहां हमेशा मुञ्चे... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः शारिक साहब, आपकी बात पूरी हो गयी 
है, इसलिए आप मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। 

...( व्यवधान 

श्री शरीफुदीन शारिकः मै उनसे यह गुजारिश करूगा कि 
दिखावे कौ इबादत कर रहा है, खुदा से भी सियासत कर रहा है। 
„.. (व्यवधान) 

a NEA lige le BLS (Ad oon sha) Gobi ०००५४) hea bap 
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क (01011 agit 
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(अनुवाद) 

डो. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर) : सभापति महोदय, मै इससे 
ज्यादा कहना चाहता Fl 

(हिन्दी) 

शरद जी ने मेरा नाम लिया। शरद जी, मुञ्चे अफसोस इसलिए 
आता है कि हम वतन कौ खिदमत करने के लिए आते रै, गलियां 

*कार्यवाही -वृत्तात मे सम्मिलित नहीं करिया गया। 
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सुनने के लिए नहीं आते है।... (व्यवधान) मगर अफसोस इस बात 
a @ किं चोरी कोई ओर करे ओर जेल में कोई ओर भुगते। 
मुसीबत तो यह है कि जो pe जानते नहीं है, बही उगलियां ver 
हैँ ओर यह भूल जाते हैँ कि जब वे किसी पर उंगली उठाते है, 
तो ये तीन उंगलियां उनकी तरफ भी देखती रहै। मै संसद मे इस 
बात के बारे मेँ आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर एक 
पैसा भी फारूख अब्दुल्ला पर चदा, तो अन्दुल्ला न सिर्फ यह संसद 
छोड देगा, wee अब्दुल्ला सियासत से निकल जाएगा। 

[ अनुवाद] 

श्री टी.के. एस. इलेगोवन (Se उत्तर): सभापति महोदय, 
माननीय सदस्य द्वारा यहां व्यक्त भावनाओं ओर शेष से अपने 
आपको सम्बद्ध करते हुए मेरा मानना है कि वहां जो भीड एकत्रित 
हुई थी उससे प्रेरित हो कर ये लोग इस प्रकार की बाते कर रहे 
है। जब dts ज्यादा होती है तब जाकर ज्यादा अभिनय करते 21 
वे तब ज्यादा अभिनय करेगे, जब ज्यादा भीड होगी। यहां, मै केवल 
श्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारा व्यक्त विचारों कौ पुष्टि करता 
हू कि उन्हे विशेषाधिकार समिति के समक्ष बुलाया जाए ओर 
विशेषधिकार समिति को इस सभा कौ प्रतिष्ठा को बनाएं रखने के 
लिए इस मामले कौ जांच करनी feu इन्हीं शब्दों A साथ में 
अपनी बात समाप्त करता zl 

[feet] 

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम); महोदया, डमोक्रेसी में 

आगस्ट हाउस के बारे इस प्रकार से बोलना ठीक नहीं है। इस 
बारे मेँ शरद यादव जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके साथ मैं पूरी 
तरह एसोशिएट करता zl 

डो. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदया, संसद की गरिमा 
सर्वोच्च है, ससंद की महिमा पर कोई आंच नही आनी चाहिए, 

ससंद को पूरा अधिकार भी प्राप्त है अपनी गरिमा-महिमा की रक्षा 

करने का। संसद संवैधानिक संस्था है ओर संविधान में ही प्रावधान 

है विशेषाधिकार का कि माननीय सदस्यों कौ गरिमा की रक्षा करना, 

सदन कौ गरिमा कौ रक्षा करना इसके अधिकारक्षेत्र में है, महोदया, 

यह आपके हाथ मेँ है। कुछ दिनों से मेँ देख-सुन रहा हू कि संसद् 
के खिलाफ कुछ सिरफिरे लोग इधर-उधर बोलते रहते है। यह ठीक 
नहीं है। देश की जनता, आम लोग उसे पसंद नहीं करते। लेकिन 

हममे भी te लोग हैं, जो जंतर-मंतर पर चले जाते है। यहां 

हमारी जगह है, जनता ने चुनकर भेज दिया, जंतर-मंतर पर भी 

बुलाने पर जाते हँ ओर वहां लोगों की te का फायदा उठाने 
के लिए लोग चले जाते है, एक बार नहीं दो-तीन बार चले गए 

रामलीला मैदान सभी जगह गए ओर यहां आकर एकतरफा भाषण 
चलाए जा रहे FI 
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महोदया, कभी-कभी वाजिब भी बोलना चाहिए। संसद में 

प्रस्ताव पारित हुआ तीन तारीख को सर्वसम्मति से, फिर ना-ना 

करते है।...(व्यकधान) लोकपाल ओर लोकायुक्त बिल को हम 

पार्लियामेट से कानून के रूप में पास करेगे, फिर जब वह कानून 

आया तो फेडरल Bae की बात करने लगे, राज्य का केसे बनेगा, 

कहने लगे। सर्बसम्मत प्रस्ताव पास किया सबने बेच धपथपाकर, 

लेकिन जब बिल आया, तो फेडरल स्टृक्वर-फेडरल wen कौ 

बात करने लमे। बाहर मे लोग क्या BAe करेगे? अपना भी सोचना 

चाहिए। फारूख अब्दुल्ला साहब बोल रहे थे जैसे तीन उंगलियां 

अपनी ओर देखती हे, उसी तरह हम लोगो को अपने मेँ भी देखना 

चाहिए संसद कौ गरिमा की रक्षा करने का सबसे प्राथमिक दायित्व 

हम लोगों का है। बाहर वाले लोग क्या करेगे? संविधान नै हमको 
अधिकार दिया है। जनता के हित की संसद दर्पण 21 देश की 

जनता का यह प्रतीक है। प्रतीक है लोकतंत्र का, इसे कोई हिला 

नहीं सकता। अब किसी ने खिलाफ में कुछ बोल दिया, तो उसे 

लोग इतना तूल दे रहे है, उसको इतना तूल दे रहे ZI 

दुंद आघात सहहिं गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। 

श्री Fanta नारायण यादव (मधुबनी) जो नहीं दंड द्रई 
समतोरा, ..( व्यवधान) 

डो. रघुवं प्रसाद सिंहः क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसमें 
अतुल गर्ल हो, उसे नहीं जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 

क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को अपराध। महोदया, हमारे पास 
अधिकार है, यदि विशेषाधिकार का कोई प्रस्ताव यहां पर आएगा 

तो उस पर कार्यवाही होगी, पहले भी कार्यवाही होती रही हे! लेकिन 
इसे इतना तूल नहीं देना चाहिए, बल्कि हमे यहा पर जनता कौ 

समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से जो कमेरूस बाहर 

दिए जाते दै, "लोग बोलते हैँ, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 

अध्यक्ष पटोदयाः श्री सिह अगर कोई शब्द असंसदीय बोल 

रहे है. तो बह fer से हरा दिया जाए्। अब आप बैठ जाए्। 

डो. रघुवंश प्रसाद सिंहः अगर 400-500 लोग अनशन पर 
बैठते है, उनको कोई नहीं सुन रहा है, मामला कुछ नहीं है ओर 
ये उसी को तूल दे रहे है। इसलिए इस सबको ठीक किया जाए। 

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): अध्यक्षा जी, मेँ आपका 

आभारी et कल प्रतिपक्ष कौ नेता आदरणीय सुषमा जी ने, 

आदरणीय शरद यादव जी ओर अन्य साथियों ने एक मुदा उठाया। 

"ओर उनके साथियों ने संसद का जो घोर अपमान किया है, उस 
बारे में संसद में एक अलग जागृति आई, इसके लिए मै इन सभी 
को धन्यवाद देता El सही मायने A अप्णा हजारे को बडा करने 

का काम सत्ताधारी पक्ष ने किया। अगर उनके अनशन को परमिश्न 

दे देते, अरैस्ट नही करते तो शायद “इतने बडं नहीं होते। 

अध्यक्ष महोदयाः आप बिना नाम लिए बोलिए्। आप संसद 

मे बोल रहे है इसलिए संसद कौ गरिमा का ध्यान रखिए ओर 

फिर बोलिंप्। 

[ अनुवाद्] 

नाम हटा दिया जाएगा। 

(हिन्दी) 

श्री आनंदराव अडसुलः सरकार ने, बड-बडं नेता जौ भे, 
se नही बुलाया, लेकिन +को बुलाया। 

अध्यक्ष महोदयाः फिर आप नाम ले रहे है। मै आपसे कुल 

कह रही हू उस पर आप ध्यान दीजिष्। 

श्री आनंदराव अडसुलः इसलिए उन्हे एेसा लगा कि मेँ सबसे 
बडा | उनको यह मानसिकता क्यों बनी, se इतना महत्व देने 

के कारण ही उन्हें लगा कि मँ सांसद a भी बडा ह्। इसलिए 
वह घोर अपमान करने का काम कर रहे है, वहं ओर उनके साथी। 
जो भी यहां प्रस्ताव कि को या उनके साथियों को... 

अध्यक्च महोदयाः आप फिर नाम ले रहे है। आप देखिए, 

संसद कौ गरिमा पर कोई आंच नहीं आनी चहिर। 

श्री आनंदराव अडसुलः नाम तो सब जाहिर है, इसमें क्या 
31 उन्हे यहां बुलाना चाहिए, warn चाहिए ओर माफी मांगने 

कौ भी उनसे बात होनी चाहिए। 

(अनुकाद। 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यों जैसा कि सर्वविदित है, जब 
इस सभा के सदस्यगण लोक सभा चुनावों के लिए अपना नामांकन 

भरते @, तब निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, आदर्शं 

आचार संहिता के saul ओर अन्य कानूनी अपेक्षाओं के अंतर्गत 
उनकी aes से संवीक्षा करता है। उनके आचरण ओर कार्य 

निष्पादन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के उपरांत भारत को 

जनता अपने विवेक से उनका चुनाव करती है इसलिए संसद हमारे 

देश के लोगों की सामूहिक इच्छा को प्रतिबिम्बित करता है। 

इस सम्मानित सभा की प्रतिष्ठा ओर सम्मान को कम करने 

संबंधी कोई रिप्पणी आवंकछनीय ओर एकदम अस्वीकार्य 21 

"कार्यवाही - वृत्तांतं में सम्मिलित नहीं किया गया!
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अध्यक्ष महोदयाः अब सभा ' शून्यकाल' के विषयों पर विचार 
करेणी। 

श्रीमती बोचा edt लक्ष्मी। 

श्रीमती ara इ्यांसी लक्ष्मी (विजयनगरम) ; अध्यक्ष महोदया, 
Fe लोक महत्वे के अविलंबनीय मामले को उठाने हेतु यह अवसर 
प्रदान करने के लिए आपकी आभारी हूं, जो तपेदिक के संक्रमण 
को ber से नियंत्रित करने हेतु किए जाने वाले उपायों के aay 
qa 

महोदया, तपेदिक के मामलों की संख्या तेजी से बद रही 2 
तपेदिक के 100 मामलों मे से तीन से पांच प्रतिशत का उपचार 
संभव नहीं है। देश मे पोलियो के उन्मूलन के अभियान के प्रभावी 
क्रियान्वयन के कारण सरकार ने इसके उन्मूलन हेतु गभीर प्रयास 
किया हे। देश में इस वर्षं कीं से भी कोई भी मामला प्रकाश 
मे नहीं आया 2) मेँ सरकार की इस उपलब्धि की सराहना करती 
al 

सायं 6.14 aH 

[श्री सततपाल महाराज पीठासीन हए] 

गरीब लोग तपेदिक के हमले से अनजान Zi वे सोचते हैँ 
कि यह एक आम खासी है। इसलिए गरीब लोगों को उनके निवास 

स्थान के आसपास रक्त संबंधी (सिरोलोजिकल टेस्ट) कौ सुविधा 
मुहैया कराने कौ आवश्यकता है। गर्भधारण जांच के मामले मे, 
सिंगल किर (एक किट) उपलब्ध करा दी गई है। इसी तरह रक्त 
सिरोलोजिकल किट भी लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 

यदि कोई निजी चिकित्सक तपेदिक का उपचार करता है, तो 
उसे इसकी मामले के सभी व्यौरे के साथ सरकारी अस्पतालों में 

जानकारी देनी चाहिए। इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। 

अतः मै सरकार से आम आदमी को बडे पैमाने पर उचित 
मूल्य पर उनके घरों मेँ सिरोलोजिकल टेस्ट किट्ूस उपलब्ध कराने 
का अनुरोध करती हूं तथा तपेदिक रोगियों को निःशुल्क तपेदिक 
रोधी ओषधियां वितरित की जानी चाहिए। साथ ही, सरकार को 
तपेदिक के लिए ओषधि-निरोधक संबंधी अनुसंधान करवाना चाहिए 

तथा तपेदिके को नियंत्रित करने के लिए नए संपाकों का तत्काल 

पता लगाया जाना चादहिए। 

( हिन्दी] 

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, आपदा राहत 

कोष के अदर पला ओर शीत लहर से किसानों को जो नुकसान 

होता है, वह शामिल नहीं है। हम लोगों के यहां राजस्थान में 
विशेषकर मेरे संसदीय aa sem व जैसलमेर के अंदर सर्दियों 

के अंदर पाला ओर शीतलहर से बहुत बडा नुकसान फसलों को 
होता दै। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध दहै कि 
सीआरएफ के अदर पाला ओर शीतलहर को सम्मलित करे। ent 

की फसल ही बुवाई खरीफ के समय होती है ओर रबी के समय 
उसकी कराई होती है लेकिन जब saat गिरदावरी भरी जाती है 
तो गिरदावरी केवल खरीफ के वक्ते कौ ही भरी जाती है। इसलिष 
किसानों को जो नुकसान होता है चाहे कृषि बीमा के माध्यम सै 
या ओर किसी भी सरकारी सहायता के माध्यम से वह अरंडी at 

फसल को नहीं मिलता 21 आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 
दोनों फसलों के लिए कोई न कोई प्रावधान at जिससे किसानों 
को फायदा मिल सके। 

सभापति महोदयः श्री sen सिंह, श्री अर्जुन राम मेघवाल, 
श्रीमती जयश्रीबेन परेल व श्री देवजी एम पटेल को श्री हरीश 

चौधरी जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है। 

प्रो. रामशंकर (आगरा): माननीय महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र 

आगरा है ओर आगरा, मथुरा व जलेसर क्षेत्र मेँ खारा पानी हे, 
जमीन & नीचे कहीं भी मीठा पानी नहीं है। उस पानी में 2000 
से लेकर 5000 तक प्लोराइड की मात्रा है, जिसके कारण कोई 

भी व्यक्ति पानी नहीं पी सकता है। सभापति महोदय, वहां यमुना 
पूरी तरह से सूखी पडी है, उसमे पानी नहीं आता है, हथिनीकुंड 
नेराज स पानी ster नहीं जाता है, वहां से चलता है तो दिल्ली 

में रुक जाता है ओर आगे चलकर मथुरा में रुक जाता है। पहले 
पीने का पानी यमुना से सप्लाई होता था व पुरी तरह से बंद ZI 

गंदे नाले जो यमुना में गिरते है उससे शहर को पानी सप्लाई होता 

हे। वहां के 30 प्रतिशत लोग पानी खरीदते है व 70 प्रतिशत गरीब 
व मजदूर लोग वहीं खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैँ, जिसके 
कारण वहां कई प्रकार कौ बीमारियां हो रही Zi वहां के लोग 
40 साल तक आते-आते मृत्यु के मुंह में चले जाते Zi बच्चे 
बीमारी से get a रहे 2) इस संदर्भ मँ आगरा के लोग माननीय 
प्रधान मत्री से दो बार ओर दो बार माननीय राष्ट्रपति जी से मिल 
चुके है। हमारी मांग है कि यमुना मँ पानी छोड़ा जाए ओर यमुना 
पर बेराज बनाया जाए जिससे आगा की जनता को मीठा पानी 

पीने के लिए पिल सके। पानी के अभाव मेँ ताजमहल भी खतरे 
में हे ओर saat नीव कौ लकड़ी qa रही है। मेरी मांग है कि 
वहां पर बैराज बनाया जाए्। 

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति जी, मै 
आपके माध्यम से ज्ञारखंड प्रदेश A घटवार जाति जो भारत के 
विभिन राज्यों मेँ बसती है ओर जिसकी संख्या 40 लाख रै। घटवार 
जाति fred कई वर्षो से अपनी जाति को अनुसूचित जाति में 
सम्मलित करने हेतु आंदोलन व मांग करती आ रही है। वर्षं 1908 
से 1938 तक घरवार जाति छोरा नागपुर-काश्तकारी अधिनियम 

1908 के तहत आदिवासी सूची मै 11वे स्थान पर थी, परन्तु 1938
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के अपरत इसे fea जाति ओर किस श्रेणी मे रखा गया है यह 
समदम से परे है। ्ारखंड राज्य जिसमे घटवारों कौ जनसंख्या 20 

लाख है, राज्य के जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के द्वारा 
wean जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मलित करने 
al अनुशंसा कौ गयी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा 
इस बारे में पुनः जांच का आदेश दे दिया गया ओर इसके चलते 
जमीन की खरीद ओर विक्री के संबध में सीएनटी एक्ट के आधार 
पर धारा 46 के तहत सिर्फ wear जाति के लोगों पे आपस में 

ही खरीद विक्री करने की प्रक्रिया वर्षं 1957 तक रही है। इसके 
बाद सरकार द्वार इस प्रक्रिया को हटा दिया मया है। 

अतः भारत सरकार से हमारा आग्रह है कि ज्ञारखंड जनजातीय 
कल्याण शोध संस्थान, रांची द्वारा ya मे अनुशंसित आलोक में 
चालीस लाख धरवार जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति में 

शामिल करे। 

श्री रवनीत सिंह (आनंदपुर साहिब); महोदय, मै आपके 
माध्यम से संसद् का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब 
मे घरेलू गैस at भारी किल्लत कौ तरफ लेकर जाना चाहता ZI 

महोदय, मेरे क्षेत्र मेँ जिला रूप नगर, शहीद भगत सिंह नगर 
ओर मोहाली मे ज्यादातर गैस witht एचपीसीएल at हैँ ओर 
एचपीसीएल का बोटलिंग प्लांट साथ ही म जिला होशियापुर के 
मन्डायला मे होने के बावजूद इन गेस एजेसीज को कस्टमर होल्डिग 
के हिसाब से सिर्फ 50-55 प्रतिश की आपूर्ति की जा रही 21 
जिससे लोगों को घरेलू गैस कौ भारी कमी का सामना करना पड 
रहा है ओर उन्हें कर्टु-कई दिन गैस सिलेंडर का इंतजार करना 
पड रहा है। नौबत यहां तक on गर्ह है कि लोग तग आ कर 

धरने प्रदर्शन व ash जाम करने लगे है। 

मे आपके माध्यम से माननीय तेल मंत्री जी से विनती करता 
हू कि वे इस बात कौ जांच करवाएं कि जब दूसरी तेल कंपनियां 

बीपीसीएल ओर इंडियन आयल अपने डीलर के कस्टमर होल्डिग 
के हिसाब से 80-90 प्रतिशत तक घरेलू गैस कौ आपूर्ति कर रही 
है, तो फिर एचपीसीएल क्यों नहीं कर पा रही Zi 

श्री रतन सिंह (भरतपुर): महोदय, सदन के माध्यम से 
सरकार का ध्यान दक्षिण पूर्वं रेलवे के sata ओडिशा के Gace 
में स्थित कुआरमुडा रेलवे स्टेशन पर एक सारईङिंग जतना के लिए 

बनाया गया था, परन्तु रेलवे अधिकारियों कौ लापरवाही से कुआरमुंडा 
रेलवे स्टेश्न पर बने साईडिग का उपयोग जनता नहीं कर पारही 

है। इस रेलवे स्टेशन के आस-पास उद्योग कार्यरत है, जो अपने 
निर्मित माल को अन्य शहरों में भेजते है एवं उद्योग होने वाला 

कच्चा माल इसी स्टेशन से आता है। यह जनता का उपयोग के 

लिए बनायी गयी efi sa संबंध में बताया गया है कि रेलवे में 

इस साईडिग मे काम करने के लिए कर्मचारियों की कमी हे। इस 
तेरह से रेलवे के लापरवाह अधिकारियों की वजह से उपरोक्त 

agen का उपयोग जनहित A अभी तक नहीं हो पाया Zi 

अधिकारियों ने उपरोक्त साईडिग शेड का उपयोग क्यं नहीं किया? 
इससे रेलवे के राजस्व कौ हानि ee एवं जनता को निर्माण होने 
के बाद पूरी सुविधा नहीं मिली है। 

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि दक्षिण 
पूर्वं रेलवे के अंतर्गत कुआरमुंडा स्टेशन का साईडिग का समय पर 
उपयोग न होने के संबंध में हुए राजस्व हानि कौ जिम्मेदारी निश्चित 
कौ जाए एवं इसे शीघ्र जनता के उपयोग में लिया जाए से संचालित 
किया जापए्। | 

( अनृकाद। 

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मै ओषध प्रतिरोधी 
क्षय रोग के होने कौ ओर संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय ओर केद्र 
सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसने हम सभी को 
न केवल चौका कर रख दिया है, बल्कि भयावह स्थिति अख्तियार 

करली है। निजी बाजार मे मिलने वाली क्षय रोग की दवाओं पर 
नियंत्रण लगाने की तत्काल आवश्यकता है। प्रतिरोधी-ओषध क्षय 
रोग पर नियंत्रण रखने के लिए विनियामक उपाय feu जाने की 

भी जरूरत हे। हमारे लिए यह शर्म की बात है कि हर तीन मिनट 
मे दो व्यक्ति क्षय रोग का शिकार हो रहे ह। एक तरफ हम प्रगति 
कौ बात कर रहे है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा कमजोर पक्ष यह 
है कि हम अभी भी लोगों को क्षय रोग संक्रमण से बचाने में 
बुरी तरह असफल रहे ZI 

अब मै सरकार से कहना चाहता हूं कि एक विनियामक उपाय 

किया जाए, ताकि बाजार मँ घटिया दवाएं उपलब्ध न हीं, क्योकि 

सरकारी क्षेत्र ओर निजी क्षेत्र पहले से ही बढते ओषध प्रतिरोधी 
क्षय रोग के लक्षण ही देख रहा है। यह स्वास्थ्य क्षत्र & लिए 
अपशकुन है। इसलिए, सरकार को आगे आना चाहिए ओर तत्काल 

उपाय करने चाहिए ताकि बाजार में उपलब्ध एेसी क्षय रोग दवाओं 

पर नियत्रण लगाया जा सके। 

( हिन्दी] 

श्री रपाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, हमारा 

संसदीय aa जनपद देवरिया ओर जनपद बलिया गंगा, राप्ती गोरी, 
घाघरा, गंडक नदियों का केन्द्र है। कुत्ता, बंदर ओर सियार के काटने 

सेहो रही मौतों के बारे मे मँ कहना चाहता हूं कि हमारे संसदीय 
aa मे भारपार विधान सभा के ane थाना क्षेत्र मे बोलिया पांडे, 

अहरौली, बघेल, WAR, कोठा, दल्लन, छपरा ओर बहुलिया पांड 
गांव में 14 लोगों को अभी दो महीने पहले कुत्ते ने कारा। उन 
14 लोगों को इंजेक्शन भी लगा। 3-3 इंजेक्शन उन लोगों को लग 

चुके थे ओर चौथा इंजेक्शन लगने मेँ तीन दिन बाकौ थे जिसमें 
श्रीनिवास राजभर जो कक्षा 9 का छात्र था, उसकी मौत हो AI 
विश्वकर्मा राजभर जो कक्षा 1] का छात्र था, saat भी मौत हो 
गई। जब मैने अधिकारियों से बात की कि इनको आखिर इंजेक्शन 
भी तीन-तीन लग चुके थे, फिर tt a लोग क्यों मर रहे 2?
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12 लोग जो आज बचे हुए है, उनके घर भी जैसे आफत आई 
हई है ओर जैसे काल के मुहाने पर वे खड हुए हे, मे भारत 
सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग करता हूं कि रेबीज के इंजेक्शन 
लगने के बाद भीये जो मौतें हो रही है जिसके कारण लोगों में 
दहशत व्याप्त है ओर जब WA सीएमओ साहब से बात कौ तो 
उन्होने कहा कि भारत में रेबीज का इंजेक्शन नहीं है। मुदे यह 
बताया गया कि यह इंजेक्शन केवल रोग रोधक क्षमता क्ढाने के 
लिए लगाया जता है। जब रोग रोधक क्षमता ae जाएगी तब कुत्ते 
के काटने का अस्र नहीं etm अगर tar है तो यह बिल्कुल 
निन्दनीय है। भारत सरकार को जल्दी से जल्दी एेसे जानवरों के 
काटने से हो रही मौतों को रोकने कौ दवा खोजनी चाहिए ओर 
जो मेरे संसदीय क्षेत्र मै 14 लोग काल के गाल में समाने के लिए 
मजबूर हो रहे है, उनकी जान बचाने के लिए उन दवाओं कौ 
जांच की जानी चाहिए ओर जीवन बचाने वाली अच्छी दवाओं की 
व्यवस्था कौ जानी चाहिए। वे कैसे इंजेक्शन हैँ जिनके लगने के 
बाद हमारे संसदीय aa के लोग मर रहे है? 

सभापति महोदयः कहीं बे दवाइयां एक्सपायडं तो नहीं हैँ? 

„.. (व्यवधान) 

डो. भोला सिंह (नवादा) : सभापति महोदय, मै आपके निर्देश 
के आलोक मेँ सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व 
कै विषय को ओर आकृष्ट करना चाहता हू! विहार अपना शताब्दी 
ay ज्योति वर्ष के रूपमे aq wl है। वह विकास & aa मेँ 
frost के कारण सदमे में है ओर बह सदमे से जल्दी निकलने 
के लिए दीक्षित बिहार की उपलब्धि हासिल करना चाहता है। विहार 
में बिजली उत्पादन शून्य पर है। इसके सारे भर्मल फवर Sa 
ares मे चले गये। बिहार अंधेरे में है। अधार कौ बिजली रोशनी 
नहीं दे सकती। वह केवल रोशनी का भ्रम चैदा करती 2 वर्षं 2017 
तक बिहार अंधेरे मे रहने के लिए विवश दिखाई पडता 21 इसी 

संदर्भ में केन्द्र सरकार नै बिहार के नवादा जिले में रजौली का 
चन वहां आणविक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए किया 
है। रजौली विद्युत ताप केन्द्र स्थापित करने के मामलै में बिहार 
सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार समिति कौ बैठक में कई वार अपनी 
ओर से आश्वस्त किया है कि आणविक विद्युत ताप केन्द्र स्थापित 
करने में पर्याप्त जल कौ सुविधा विहार सरकार उपलब्ध कराएगी 
पर पता नहीं क्यो जब कभी भी बिहार के विकास का, कोल 
fara का अथवा Gilet आणविक ताप विद्युत केन्द्र स्थापना का 
प्रश्न उठता है, केन्द्र सरकार at नसे दीली ve जाती है। वह 

कोमा मे चली जाती है। क्या विहार भारत मां के जिस्म का हिस्सा 
नहीं है, क्या उसने देश की आजादी के संषर्घ मेँ व राष्ट्रीय विकास 
में अपनी भूमिका नहीं निभाई? बिहार के साथ क्या केन्द्र अपनी 
संस्कृति ओर संस्कार को भूल sar है। मेँ विहार की जनता की 
ओर से केन्द्र सरकार से अपेक्षा करता हूं कि जो उसने we के 
सामने रजौली को आणविक ताप विद्युत केन्द्र स्थापितं करने के 
लिए वचन दिया है, उसकी अस्मिता कौ रक्षा आणविक ताप विद्युत 

केन्द्र स्थापित करके करे ओर यह अवश्य याद रखना चाहिए कि 
विहार के विकास के विना we के विकास कौ कल्पना अधूरी 
है। मै सदन के माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट 
करता हू। | 

श्री राधे मोहन सिंह (गाजीपुर) : माननीय सभापति ही, मेँ 
आपको धन्यवाद् देता हू कि आपने एक अति महत्वपूर्णं विषय पर 
मुञ्चे बोलने का मौका fea भारत सरकार के सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली कौ अंतिम कड़ी कोटेदार है, जिसे वितरण कहा जाता हे। 

मै उसी वितरक की समस्याओं, उनकी कठिनाइयों ओर उनके प्रति 
अन्याय को सदन में रखना चाहता el सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
के अतर्गत अत्योदय बीपीएल गरीबी कौ रेखा के नीचे एपीएल ओर 
एडीएम fas डे मील का राशन एवं केरोसिन तेल का वितरण 
इन्हीं कोटेदारोँ के माध्यम से किया जाता है। जिसके अनुसार राशन 
मे कोटेदार को छः रुपये से लेकर 12 रुपये प्रति Haat कमीशन 
मिलता है। जबकि मिट्टी के तेल मेँ मात्रा 53 पैसे प्रति लीटर 
कमीशन मिलता है तथा fas डे मील मैं 12 रुपये प्रति कुंतल 
कौ दर oe कमीशन मिलता है। लेकिन आश्चर्य यह है कि उन्हें 
ब्लाक मुख्यालयों से जो भादा दिया जाता है, वह छः रुपये प्रति 
कुतल कौ दर से दिया जाता 1 वह माल ब्लाक मुख्याल से 
Hea अपनी दुकानों तक ले जाता है। लेकिन उसे मात्र छः रुपये 
से लेकर 12 रुपये तक का भादा दिया जाता है। जबकि सत्य यह 

है कि माल gag मँ वह जो माल अपनी दुकानों तक ले जाता 
है, उसे उसका भुगतान 25 रुपये प्रति कतल कौ दर से करना 
पडता है। इन परिस्थितियों मेँ यह आश्चर्य का विषय है किं एक 
तरफ अत्योदय में ओर एक तरफ एपीएल ओर बीपीएल में ओर 
यहां तक कि केरोसिन के तेल मे पहज 53 पैसे उसे भाद के 
रूप में मिलते है 

सभापति महोदयः आप अपनी मांग रखिए, जो आपकी 

अपेक्षा हे। 

श्री राधे मोहन सिंहः महोदय, मै अपनी मांग ही रख रहा 
Bl इन परिस्थितियों A जहां कोटेदार को भाद मँ छः से लेकर 
12 रुपये तक प्रति hac मिलते हँ, वहां दूसरी तरफ प्रति Haat 
दुलाई में उसे 13 से लेकर 19 रुपये तक का नुकसान होता है। 
इन परिस्थितियों में कोटेदार अपने को साफ-सुथरा कैसे रख सकता 
है। 

इसके साथ यै यह भी कहना चाहता हूं कि जो बाकी उसके 
पास बचता है, उसमें बीएससी से लेकर कालाबाजारी के लिए 

saad ओर तमाम तरह के अधिकारी उसका शोषण करते ZI 
मे आपके माध्यम सै सरकार कौ जानकारी मे लाना चाहता हू 
कि आज रामलीला मैदान मे देश भर के कोटेदार अपनी मांगों को 

लेकर जुटे हुए है। 

सभापति महोदयः आप अपनी मांग रखिये।
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श्री राधे मोहन सिंहः हमारी भारत सरकार कौ वितरण प्रणाली 

मे सबसे सशक्त ओर सबसे मजबूत कड़ी वितरक कौ Zl 

... (व्यवधान) 

सभापति महोदयः कृपया रोका-टाकी न AL 

श्री राधे मोहन सिंहः महोदय, जहां तक मिड डे मील का 

सवाल है, 1998 के बाद मिड डे मील का जो भादा है, 

सभापति महोदयः fre डे मील अलग टोपिक है, आप जो 

पीडीएस की बात कर रहे दै, उसको बात करिये। आप दौ ais 

नही, एक cite की बात रखिये। 

श्री राधे मोहन सिंहः firs ड मील adi होता है, वहां fe 

डे मील का जो राशन जाता है, उसका भी भादा उन्हें नहीं मिलता 

हे! 

सभापति महोदयः इसमे इस्टीन्यूशन के नारे मे आया हे। 

श्री राधे मोहन सिंहः हां, इसमे डस्दरव्युशन का आया ठे। 
उन्हे वह wer भी कहीं दिया जाता है। 

मै सरकार से मांग करता हुं कि उनकी प्रतिष्टा के लिए, 

उनको रोजी-रोरी के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनके प्रतिष्ठान 

के लिए उन्हें भी महीना दिया जाए, जैसे अन्य प्रावधानों मे दिया 

जाता है। मै मांग करता हूं कि कोटेदारों के भाद् को बदाया जाए 

ओर मानदेय के रूप में oe यह दिया जार्। 

सभापति महोदयः श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, आप बोलिये। 

श्री दत्ता मेये (aul); महोदय, मेँ इनके विषय के साथ अपन 

आपको एसोसिएट करता zl 

सभापति महोदयः आप स्लिम भेज दीजिए। श्रीमती रमा देवी 

को उपरोक्त विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है। 

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : सभापति महोदय, मँ 

आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर 

आकर्षित करना चाहती ह] रेल मंत्रालय रेलवे प्रोेक्शन फास एक्ट, 

1957 को संशोधन हेतु लाने जा रही है। गृह मंत्रालय एवं विधि 

तथा न्याय मंत्रालय ने इसे स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने 

निरदेशानुसार इस बिल पर अपने सुञ्ञाव दिनांक 7.3.2012 को गृह 

विभाग द्वारा भेज दिए है। रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय संविधान द्वारा 

दिए गए राज्य सरकार के अधिकारों पर आक्रमण किया जा रहा 

हे। 

इसमे दिए जाने वाले कमल।/मसुदे भारतीय संविधान के आर्टीकल 

246 के अनुसार नहीं है। पन्लिक ओकर तथा पुलिस राज्य सरकारो 

के अधीन 3) इसमें परिवर्तन करना राज्य सरकारों के अधिकारों 

पर आक्रमण करना तथा देश के फेडरल Ka को धक्का देना 

होगा। यह ated पोलिस एक्ट, 1956 का सरासर उल्लंघन TI 

रेल मंत्रालय यह दावा करता है कि देश कौ समग्र रेल संपदा 

का स्वत॑त्र अस्तित्व है। उस पर रेल म॑त्रालय का स्वामित्व है। इसकी 

जांच wa गिरफ्तारी करने के अधिकार रेलवे wean फोर्ख के 

है। यह अजीब सा लगता है, जबकि रेल विभिन राज्यों से गुजरती 

है, स्थानांतर होता रहता 21 एेसे में प्रवासियों को रेलवे पुलिस 

अधिकारी से शिकायत दर्ज करनी हो तो मुश्किल होगी क्योकि 

ज्युरिस्डिक्शन बदलता रहता है। तदुपरांत राज्य पुलिस सत्ता मे 

हस्तक्षेप करना भी गंभीर मामला है। 

अतः मै सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त एक्ट को 

पारित होने से दूर रखे एवं पुलिस सत्ता अधिकारो मेँ होने वाले 

द्द समाप्त करे। 

( अनुकाद् 1 

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण): महोदय, भारत मे दिसम्बर 

2011 के अंत मेँ विद्युत क्षेत्र कौ अधिष्ठापित क्षमता 185.5 गीगावार 

of) यह विश्व कौ पांचवीं सबसे बडी अधिष्ठापित क्षमता हे। जहां 

तक बिजली की कमी का aay है वर्तमान 4 भारत विद्युत उत्पादन 

की भारी कमी से yaw है। पूर्ण भारत विद्युत कौ कमी से 

ga रहा है ओर तमिलनाडु भी इसका अपवाद नही al 

तमिलनाडु मे सत्ता A आते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 

विद्युत संकर से निपटने के लिए विशेष पहल कौ है। यह पहल 

अगले कु महीनों मे अच्छे परिणाम देगी। लेकिन वर्तमान 4 

तमिलनाडु मे लगभग 3000 मेगावाट विद्युत कौ कमी है। वर्तमान 

मे 10000 मेगावाट क्षमता के मुकाबले लगभग 7300 मेगावाट 

विद्युत उत्पादन हो रहा el तमिलनाडु राज्य लोगो द्वारा सामना को 

जा रही कठिनाङ्यों को कम करने के लिए वल्लूर Feat ओर उत्तरी 

चेन्नई मे ताप विद्युत del कौ स्थापना करके भरसक प्रयास किष 

जा रहे zi 

इसी बीच, तमिलनाडु ने संकर से निपटने के लिए केंद्रीय पूल 

से लगभग 1000 मेगावाट ओर अधिक विद्युत आवंटित करने का 

कद्र सरकार से अनुरोध किया दै लेकिन हमें महसूस हो रहा है 

कि कद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है। विद्युत कौ कमी समग्र रूप 

से विनिर्माण के aa में संकट को बदा रही है ओर इसलिए केन्द्र 

सरकार, कमी को पूरा करने के लिए तमिलनाडु को अधिक विद्युत 

आवंटित करने के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान करे। 

( हिन्दी] 

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): सभापति महोदय, मै नागपुर शहर के 

मिहान में भूमि हस्तांतरण के बारे मे अपनी बात रखना चाहता 

Z| महोदय, मै सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता | कि
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महाराष्ट के नागपुर शहर में मिहान (मल्रीमांडल हब एयरपोर्ट) 

प्रकल्प की घोषणा हुए तीन वर्ष हो चुके है। देश तथा विदर्भं की 
तकदीर बदलने वाला यह प्रकल्प आज ठंडे वस्ते में पडा हुआ 
al qa दुर्भाग्य से कहना पड रहा है कि जिस रफ्तार से मिहान 
का काम होना चाहिए, वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा ZI इस 
प्रकल्प पर पिछले तीन वर्षं में महाराष्ट सरकार ने आर्थिक aa 

के आधारभूत सरचना पर 830 करोड़ रुपए खर्च किए है, उसी 
प्रकार asa के निर्माण पर भी 229 करोड रुपए खर्च हो चुके 
al इसी तरह केन्द्रीकृत सुविधा केन्द्र पर भी महाराष्ट सरकार 80 
करोड रुपए खर्च कर चुकी हे। 

इसके अलावा सामाजिक ढांचा निर्माण के लिए 75 करोड 
रुपए खर्च हुए fi राज्य सरकार ने अपनी तरफ से इस प्रकल्प 
को पूरा करने कौ लगातार कोशिश की है, किन्तु नागरिक see 
मंत्रालय तथा रक्षा मत्रालय के कारण इस प्रकल्पमेंदेरीहो रही 
है। भारतीय वायु सेना कौ 278 हेक्टेअर जमीन ओर उसके बदले 
वायु सेना 400 teen जमीन देने के करार पर मिहान कंपनी 
ओर वायु सेना मे सहमति बन चुकौ है, पर इस Waa पर 
कारवाई होना अभी तके बाकी है। जिस कारण मिहान प्रकल्प पूरा 
होने में बाधा उत्पन हो रही है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध 
@ कि शीघ्रता से भूमि का हस्तातरण किया जाए, ताकि यह प्रकल्प 
समय पर पूरा हो जाए। 

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : महोदय, 
में हमारे क्षेत्र नागपुर, बड्गांव के रहने वाले श्री भानुदास विट्ठल 
कराले की नात आपके माध्यम से सदन के ध्यान मेँ लाना चाहता 
ह्। ये 6 महीने से पाकिस्तान कौ जेल भें है। इनकी पाकिस्तान 
की जेल मै से रिहाई भी हो गयी। मैने अपने विदेश मंत्रालय से 
भी संपर्क किया, विदेश मत्रालय से बात हु ओर उन्होने मुञ्च 
आश्वासित किया कि हम इसं पर ध्यान देकर इन्हें जल्द से जल्द 
Bert लेकर आएगे, लेकिन दुर्भाग्यवश एेसा नहीं gam मैने 15 
सितंबर को लेटर लिखा था ओर 14 अक्टूबर को इनका लेटर आया 
कि हम इस पर तुरंत alas कर रहे है। अक्टूबर हुए छः महीने 
भी हो चुके है, पर जिस प्रकार से विदेश मंत्रालय को इसमे भूमिका 
अदा करनी चाहिए थी, भारत सरकार को ओर से तुरत इस पर 
ध्यानं देने की आवश्यकतां थी, वह ध्यान न देने के कारण इस 
आदमी को जेल मेँ पीडा सहन करनी पड़ रही है। उसे सिर्फ 
पहचान पत्र देना है! वह देने से पाकिस्तान सरकार तुरन्त उसे रिहा 

करने को तैयार है, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से इसमे 
कटिनाई आ रही है। 

सभापति महोदयः आप अपनी माम रखिषए। 

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल melt: महोदय, मेरा मांग है 
कि विदेश मंत्रालय इस पर जल्द से जल्द ध्यानं देकर इस आदमी 

को BS कौ कोशिश करे। 

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : महोदय, आज मै रेलवे 
कौ मांग लेकर खडा हु! tal लग रहा है कि शायद रेल मंत्रालय 
को जालौर सीरोही से कुछ समस्या 2 पिछले बजर में जालौर 
को आदर्शं रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया है, लेकिन वह कागजों 
पर ही बना हुआ हे। ta ही जो हमारा मोदरण रेलवे स्टेशन है, 
वहां पर॒ हमने कम्प्लेन भी लिखवाई थी, लेकिन वहां पर भी जो 
मूलभूत सुविधाएं -होनी चाहिए, वे हमे वहां नहीं मिल रही है! 

महोदय, जालौर रेलवे स्टेशन पर पेयजल कौ समुचितं व्यवस्था 
नहीं है। tar भी बोल सकते है कि वहां कुछ भी सुविधा नहीं 
है। वहां प्लेरफार्म बहुत गंदे पडे है, वहां सफाई कौ कोर व्यवस्था 
नहीं हे) शेड-पूरा प्लेटफार्म 500 मीटर लम्बा है, लेकिन प्लेटफार्म 
कै ऊपर छाया के लिए कोई व्यवस्था बनी हुई नहीं है। 

महोदय, रेलवे स्टेशन पर कोई भी ए.टी.एम. नहीं लगा है। 
वहां पर वेरिग रूम आदि की ats भी व्यवस्था नही है ओर कागज 

मे ही उसे आदर्श रेलवे स्टेशन बनाकर घोषित कर दिया दै। 

महोदय, जो मेरा मोद्रण रेलवे स्टेशन है, मोद्रण रेलवे स्टेशन ,. 
के फाटक नम्बर 74 के सामने आशा पुरी माताजी का बहुत का 

बहुत बडा मंदिर है। वहां पर वर्षं मे कई मेले भी लगते ZA 
ae नार रेल मंत्रालय को बोला है कि उस पर फाटक लगाये 
क्योकि वह मानव रहित है ओर अगर मेले में कोई अनहोनी घटना 
हो जायेगी a वहां बहुत बडी दुर्घटना हो सकती है। वहां पर फाटक 
भी लगाने का काम नहीं हुमा है) 

महोदय, मैने खुद ने मोद्रण रेलवे स्टेशन पर जाकर 3.5.2011 
को कम्प्लेन लिखवायी भी। वह कम्प्लेन खुद मेरे हाथों से लिखी 
है। उसका कम्प्लेन नम्बर 20051 है, लेकिन उस पर आज तक 

कोई कार्यवाही नहीं es है। वहां जो हमने सुविधाये मांगी थी, जैसे 
विक्लांगों के लिए ta बनाना है, वह 11 fee wa प्लेरफार्म 
हे, लेकिन वहां पर जाने के लिए कोई tm नहीं है। वहां तक 
विक्लांग को कैसे ले जाये जायेगा। आज जो मेरा सीरोही रेलवे 

स्टेशन है, महोदय वहां पर जो बुकिग होती है, उसे दो बजे बद 
कर देते Zz 

सभापति महोदयः आप अपनी मांग रखिये। 

श्री देवजी एम. पटेलः महोदय, पहले थोडा बोलना पडता 
2 ओर अगर उसके बाद मांग रखी जाये तो अच्छा रहता 2 मेरी 
माग है कि जो मूलभूत सुविधाएं हमें वहां चाहिए, जो वहां के 
यात्री है, se फायदा wd सीरोही शहर में पुरे दिन fore 
काउन्टर चालू रहे ओर जालौर को जो आदर्शं रेलवे स्टेशन घोषित 
किया है, उसे हकीकत मे आदर्शं स्टेशन wad वहां पर हमारी 
मूलभूत सुविधाएं पूरौ wl पीण्डवाडा स्वरूपगद् F आरओबी बनाया 
जाये।
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(अनुकाद] 

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाडा) ; सभापति महोदय, धन्यवाद 
महात्मा गाधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ओर zi. बी.आर. अबेडकर् 
ने समाज कै कमजोर वर्गो विशेरूप से उनके लिए जो सामाजिक 

ओर आर्थिक रूप से कमजोर हैँ के लिए शिक्षा ओर रोजगार के 
aa मे आरक्षण कौ व्यवस्था ah उनको अनुसूचित जाति, 
अनुसूचित जनजाति ओर अन्य free वर्गो के रूप मेँ वर्गीकृते 
किया गया है। लेकिन हमे अक्सर पता चलतां है कि इन वर्गो 
मे बहुत से अनाथो को शामिल नहीं किया गया है। उनको किसी 
प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता है। 

हमारा अनुरोध यह है कि सरकार को एक व्यापक विधान 
बनाना चाहिए जिससे वे se वर्गीकृत wt दश मेँ 20 से 30 लाख 
से अधिक अनाथ 2 जो कि due है; se os दिया गया हे; 
उनके मां-बाप नहीं है; ओर विभिन अनाथालयों में जो कि 

गैर-सरकारी संगठनों ओर अन्य मिशनरियों द्वार चलाए् जा रहे हैँ 

में पल-बढ रहे Zi 

हम चाहते है कि सरकार एक विधान बनाए ओर उनको 
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विशेष वर्ग के रूपमे 
वर्गीकृत करे; ओर उनकी जनसंख्या के यथानुपात A आरक्षण 
उपलब्ध कराए। वर्तमान A यह 2 8 3 प्रतिशत से अधिक है। 

इसके साथ ही निश्चित रूप से भारत सरकार अनाथालयों की 

सहायता कर रही है लेकिन हमने विभिन अनाथालयों को देखा 
हे जहां उनको संपत्ति कर भुगतान करने के लिए कहा जाता है; 
जहां उनको गैस कौ कौमतेँ वाणिन्यिक दरौ पर भुगतान करने के 
लिए कहा जाता है; ओर विद्युत का वाणिन्यिक दरों पर॒ भुगतान 
करने के लिए कहा जाता हे। वास्तव 4, अनाथालय जो धर्मार्थ 

संस्थाओं द्वारा चलाए् जा रहे है उन पर विभिन WIR लगाकर 
aa डाला जा रहा है। 

हम चाहते है सरकार अनाथालयोँ ओर अनाथो दोनों के लिए 
एक व्यापक विधान बनाए ओर कोशिश करे कि वह उनकी 

जिम्मेदारी dare हम नहीं कह सकते कि वे समाज पर aa है। 

हमारे ऊपर यह सुनिश्चित करने कौ जिम्मेदारी है कि सभी अनाथां 
का दीक प्रकार से पालन-पोषण हो। वे सामान्य श्रेणी; अन्य अगदी 

जातियों ओर आर्थिक रूप से अगडे व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा 
नहीं कर सकते दँ। हमे, उनको शिक्षा ओर रोजगार दोनो में पूर्णतः 
आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विशेष श्रेणी बनाने को 

आवश्काता ZI 

सभापति महोदयः महोदय श्रीमती बोचा are लक्ष्मी को श्री 
एल. राजगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने कौ अनुमति 

दी जाती 2 

( हिन्दी] 

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मेँ आपके 

माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्णं विषय की 

ओर आकृष्ट कराना चाहता El भारत सरकार ने महामहिम राष्टरपति 

जी के अभिभाषण में सिंचाई कौ सृजित क्षमता ओर प्रयुक्त क्षमता 

के बीच करीब 10 मिलियन teen के अंतर को कम करने के 

उपायों का उल्लेख किया om दसी के अनुरूप वित्त मंत्री जीने 

सिंचाई क्षमता Ih का प्रावधान भी बजट मेँ किया है किन्तु देश 

के अंदर कई tel सिंचाई परियोजनाएं अर्थाभाव के कारणं यातो 

अधूरी पडी ह या बहुत धीमी गति से निर्माणाधीन gf) उदाहरण 

के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले मे बरगी बांध बना हु 

है। उसकी दाई तर नहर से जबलपुर कटनी सत्तना तथा रीवा जिले 

की 245010 tae जमीन कौ सिंचाई प्रस्तावित 21 इससे इन 
जिलों कौ 81.53 684 जनसंख्या लाभान्विते होगी। उक्तं परियोजना 

को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु रज्य सरकार ने मार्च 

2010 में सभी मानदंडों को पुरा करके केन्द्र सरकार के पास 3796 

करोड रुपये at वित्तीय सहायता हेतु भेजा है। मै लगातार लोक 
सभा मे इस लोकहित के मामले को sad हुए sad परियोजना 

को राष्ट्रीय परियोजना मँ शामिल करने कौ मांग HU Cl FZ! 

माननीय वित्त मंत्री जीने 17 मार्च 2011 को एक पत्र के माध्यम 

से मुञ्चे जानकारी दी है कि उक्त परियोजना को व्यवे वित्तीय समिति 
dupe के अनुमोदन हेतु भेजा गया है लेकिन अभी तक क्या 
कारवाई हुई है, यह मैं जानना चाहता हु! 

महोदय, मेरी मांग हे कि बरगी बांध की ae तट नहर को 

राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल किया जाए, मध्य प्रदेश के अद्र 

महाकौशल एवं विन्ध्य क्षेत्रों कौ जीवनदायिनी योजना, बरगी बाध 

कौ as तट नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने 

के लिए लगातार मै मत्री जी को व्यक्तिगत रूप से मिलता रहा 

ह. म॑त्रलयमें भी AA संपर्कं किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी 
तक उसका वित्त पोषण नहीं किया गया। 

मे पुनः आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हु 
कि उक्त परियाजना को रष्टय परियोजना में शामिल कर उस क्षेत्र 

के लोगों के साथ न्याय करने का काम करे 

श्री wana Gt (attrac): सभापति जी, मै एक ae 

गंभीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा 

हुआ ह्) मै आपके साध्यम से माननीय गृह मत्री जी का ध्यान 
इंडियन मुजाहिदीन तथा सिमी के आतंकवादियों द्वार महाराष्ट को 

अपना अड्डा बनाने कौ योजना कौ ओर ले जाना चाहता 

al
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कल 26 तारीख को मेरे संसदीय क्षत्र संभाजीनगर aha 
मे महाराष्ट एटीएस ने मुटभेड मे खलील कुरैशी नामक एक 

आतंकवादी को मार fren जबकि दो अन्य आतंकवादी मोहम्मद 
अबरार खान ओर मोहम्मद wala कौ गिरपतारी उन्होने कर ली 
हे। इन सभी आतंकवादियों का संबंध इंडियन मुजाहिदीन ओर सिमी 
के साथ है तथा सभी अहमदाबाद के सीरियल बम विस्फोट, सन् 

2008 के मुख्य आरोपी हँ। इतना ही नही, मारे गए आतंकवादी 

खलील का ग्रुप कैक sad, दो कास्टेबलों कौ हत्या करने तथा 
मध्य प्रदेश के एक भाजपा नेता एवं एक वीएचपी नेता कौ हत्या 

का प्रयास करने जैसे संगीन मामले में भी शामिल है। मे हमारे 

महाराष्ट एरीएस, स्थानीय utes ओर स्थानीय पुलिस को धन्यवाद 

am कि उन्होने उनको अरैस्ट करके बहुत बड कांड को होने से 
बचाया। यह सफलता इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, 
क्योकि ये आतंकवादी महाराष्ट से वृहद् स्तर पर संगठन संचालन 
करना करना चाह रहे थे। महाराष्ट में ये आतंकवादी अड्डा बनाने 

की कोशिश कर रहे थे। आज भी चिखली ओर geen मे दो 
आतंकवादी अकर ओर जफर पकड मए है। जितने आतंकवादी 
महाराष्ट में पकडे गए है, जिनमें मेरे ओरंगाबाद, जालना ओर 

बुलढाना डिस्दरिक्ट शामिल 21 मेरा निर्वाचन क्षत्र बहुत संवेदनशील 

है। यहां आतंक वादियों को तुरंत पनाह मिल रही है। इसलिए मेँ 
आपके माध्यम से गृह मत्री जी से विनती करूगा कि इस मामले 
की गंभीरता से जांच करवाएं ओर महाराष्ट के सभी लोगो को सुरक्षा 
दीजिए्। महाराष्ट मेँ इस तरह के आतंकवादियों का अड्डा न बनने 

दीजिए ताकि हमारी जनता सुख से रह सके। 

श्री serra सिंह (कोटा): सभापति महोदय, मै सदन को 

सूचित करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य मेँ स्थित मेरे संसदीय 

aa कोटा-बृंदी में दो वर्ष पूर्वं नगर पालिकाओं के पास प्राकृतिक 
आपदा मे कार्य करने एवं उनमें राहत एवं बचाव कार्य के लिए 

फण्ड की व्यवस्था थी जो aq कर दी गई ह। जिसके कारण 

आगजनी, बाद, मकानों के नुकसान एवं सडक निर्माण संबंधी कार्या 

को करने मेँ कई दिक्कत हो रही है ओर नागरिकों के सुविधा 
कार्यो को समय पर् नहीं करवाया जा सकता है। केन्द्र सरकार एवं 

राज्य सरकार से राहत पहुंचने में प्रशासनिक कारणों कौ वजह से 
समय लगता है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा मे राहत एवं बचाव 

कार्य समय पर नहीं हो पाते है। मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा-वृंदी के 
अंतर्गत, सागोद, केथून, लाखेरी, SNS, HA, केशवराय पाटन, 

get एवं wana मंडी में नगर पालिकाएं है जो प्राकृतिक आपदा 
कौ स्थति मेँ हाथ पर हाथ धरे रहती है, क्योकि उनके पास आज 
कोई फंड की व्यवस्था नहीं है जो कि जनहित में नहीं हे, 

महोदय, सदन के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि 
wed में जहा-जहां पर नगर पालिकाएं है, उन सभी मेँ प्राकृतिक 
आपदा के समय अपने क्षेत्र मेँ प्राकृतिक आपदा मेँ राहत एवं बचाव 

कार्यको करने के लिए फंड का प्रावधान किया जाए, जिससे बचाव 

एवं गहत कार्य को समय पर कर सक ओर नागरिको को मूलभूत 
सुविधाएं प्रदान कौ जा सकं। 

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, आपने मुञ्च 

अति आवश्यक विषय को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मेँ 

आपको धन्यवाद देती हू। 

महोदय, मेरे शिवहर संसदीय aa के शिवहर जिला कौ स्थापना 

वर्ष 1995 में हुईं थी, किन्तु शिक्षा का समुचित विकास इस जिले 

मे आज तक नहीं हो सका है। वर्षं 2011 कौ जनगणना A यह 
विहार का सबसे सघन आबादी वाला जिला है। इस जिला कौ 

साक्षरता प्रतिशत भी अन्य जिलों कौ तुलना मेँ काफौ कम हे। यहां 
seq व तकनीकी शिक्षा कौ स्वीकृति तो मिली है, किन्तु अब तक 
कोई शिक्षण संस्थान स्थापित नहीं हो सका है। जिस कारण यहां 

के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पड़ोस के मुजफ्फरपुर जिले 
मे जाना पडता है जो कि सभी के लिए सम्भव नहीं 21 इस जिले 
मे अनुसूचित जाति at बालिकाओं कौ wae के लिए कोई 

आवासीय विद्यालय की व्यवस्था नहीं है। न ही पड़ोस के जिला 
dad व पूर्वी चम्पारण मे कोई आवासीय विद्यालय है जिससे 
अनुसूचित जाति कौ बालिकाओं का शिक्षा के क्षेत्र 4 समुचित 

विकास नहींहोपारहाहै। आजादी के वर्षो बाद भी अभी तक 
अनुसूचित जाति कौ बालिकाओं कौ कोई सुध नहीं ले पाया हे! 
इनका शैक्षणिक विकास ठहर-सा गया है। 

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शिवहर 
जिला A अनुसूचित जाति कौ बालिकाओं के लिए एक आवासीय 

उच्च विद्यालय कौ स्थापना कौ जाए, जिससे कि अनुसूचित जाति 
कौ बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में समुचित विकास हो सके। 

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय सभापति 
महोदया, म आपके माध्यम से शून्य काल मे एक महत्वपूर्ण विषय 
कौ ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हू। वित्त मत्री 
जी ने बजट भाषण ved समय पैरा 213 A नोन aes ज्वैलरी 

पर एक प्रतिशत एक्साइज Sat की घोषणा कौ ओर आज जवाब 

देते समय भी यह कहा कि हम इसको समीक्षा wet 

मे आपके माध्यम से बताना चाहता हू कि विषय को कोई 
समञ्च नहीं पा रहा है। नोन ब्रांडेड ज्वेलरी उसे कहते है, जैसे गाव 
मे नाक में cin, कांय, फीणी, नथ पहनी जाती है। शहर के लोग 

भी उसे कस्ों मे पहनते है। कान में बाली, gat, बारा पहनी 
जाती है। गले मे चेन, मगलसूत्र ऊँ भी लोग धारण करते Zi सिर 
पर टीका या बोरला गांव के लोग धारण करते है ओर हाथ में 

अंगूठी धारण करते 21 इन्हे ही गांव मै आम तौर पर नोनि aves 
ज्वैलरी कहते है। अब विषय यह है कि aves ज्वैलरी पर वित्तमंत्री
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नै पिछले साल एक प्रतिशत एक्साइज Set लगायी तो जो ब्राण्डेड 

ज्वैलरी बनाने वाले लोग हैँ, उनका दबाव रहा कि इसको रेशन्लाइज 

करिए ओर नोनि aves ज्वैलरी बनाने वालों पर भी टैक्स ore 

महोदय, में राजस्थान के बीकानेर संसदीय aa से आता Zi 
वहां बहुत सारे लोगों ने मुञ्चे से कल्म कि आम आदमी ये नोन 

ames ज्वैलरी at पहनता है। राजस्थान मे चार लाख लोग सोना 
Wet का काम करते Zi इस पर टैक्स लगने से यह होगा कि 

जो आम आदमी अपने बच्चों की शादी करने वाला है, उसके लिए 
ये छोरी-छोटी चीजे, जो उन्हें अपने बच्चों को देनी होती है, वे 

महगी हो जाएंगी। दुकानदार कहता है कि मै एक रजिस्टर vam 
एक्सादज इंस्पेक्टर आपएगा। वह हिसाब करेगा इससे एक तरफ 

भ्रष्टाचार smn ओर दूसरी ओर इंस्पेक्टर राज बदेगा। 

मेरी मांग यह है कि बजट भाषण के पैरा 213 Foot नोन 

ames ज्वैलरी पर एक्साइज Set लगाई है, ae हरायी जाप्। 
मैं इसका एक अल्टरनेट देता हू। अभी वित्त मत्री जी कह रहे थे 
fe पिछले साल सोना बहुत आयात हुआ है। ames ज्वैलरी के 
लिए भी हुआ है ओर नोन aves ज्वैलरी के लिए भी हुआ है। 
इसका सेग्रेगेशन कीजिए। नोन ब्राण्डेड ज्वैलरी पर सोना आयात होने 

पर मैं एक अल्टरनेटिव देता हूं कि सोना आयात होने पर॒ आप 
इन्दी ame पर टैक्स लगा दीजिए ताकि व्यवसायियों को राहत मिले 
ओर जो लोग अपने बच्चों की शादी करने वाले हैं, उनको 

छोटे-छोटे सामानों को खरीदने के लिए महगाई की मार न सहनी 

Tl 

सभापति महोदयः इस पर टैक्स की ज्यादा कलेक्शन होगी। 

श्री अर्जुन राम मेघवालः अगर st ae पर सोने पर टैक्स 
लगाया जाए तो इससे टैक्स कौ ज्यादा कलेक्शन होगी। मेँ आपके 

माध्यम से यह बात वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हू! 

आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद्। 

सभापति म्रहोदयः श्रीमती रमा देवी, श्री अर्जुन राम मेघवाल 
के विषय से अपने को संबद्ध करती Zi 

( अनुकाद् 

सभा कल 28 मार्च 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने 

के लिए स्थागित होती है। 

सायं 6.56 बजे 

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 28 मार्च, 2012/8 चैत्र, 1934 
(शक) yalet ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हई!
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अनुक्थ 7 अताराकित प्रश्नों की सदस्य-कवार अनुक्रमणिका 

ताराकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका क्र.सं सदस्य का नाम प्रशन संख्या 

क्र.सं सदस्य का नाम तारकित 1 2 3 

प्रश्न संख्या 
1 श्री अधलराव पाटील शिवाजी 2087, 2171, 2244, 

1. श्री हर्षं वर्धन 181 2253, 2255 

श्री अर्जुन राय 2. श्री सुवेन्दु अधिकारी 2223 

2 श्री रधा मोहन सिंह 182 3. श्री आनंदा अडसुल 2171, 2244, 2253, 
3. श्री जोसेफ टोप्पो 183 2255 

4. श्री वरुण गांधी 184 4 श्री जय प्रकाश अग्रवाल 2117, 2194, 2245 

A आनंदा अडसुल 5 श्री राजेन्द्र अग्रवाल 2131, 2171, 2261 

श्री जयराम पांगी 
° 185 6 श्री हंसराज ग. अहीर 2136, 2259, 2267, 
6. श्री अजय कुमार 186 2273 | 

श्रीमती मीना सिंह 
7. श्री बदरुदीन अजमल 2079 

7. श्री ए.-के.एस. विजयन 187 हि सिंह 
६. डो. रतन सिंह अजनाला 2206, 2210 

8. श्री मंगनी लाल मंडलं 188 र | 
एम श्रो के, नारायण राव 9. . आनंदन 2250 

9. श्री एम. आनंदन 189 10. at अनत कुमार | 2168, 2273 

10. डो पी. वेणुगोपाल 190 11. श्री अम॑त कुमार हेग 2262 

श्री नित्यानंद प्रधान 12. श्री सुरेश aint 2248 

11. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र 191 13. श्री अशोक अर्गल 2186 

12. श्री एस. पक्कोरप्पा 192 14. श्री जयवंत गंगाराम आवले 2188 

13. श्री अर्जुन राम मेघवाल 193 15. श्री कीर्तिं आजाद् 2076 

श्री राजेन्द्रसिंह राणा 
16. श्री गजानन ध. बाबर 2087, 2171, 2253, 

14. योगी आदित्यनाथ 194 2255, 2271 
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 

रमे एलन 17. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 2120, 2273 
15. श्री Wel wert 195 

सिंह 18. श्री स्मेश बेस 2248, 2252 
16. श्री गणेश सिंह 196 

19. श्री कामेश्वर बैठा 2147 
17. श्री निखिल कुमार चौधरी 197 सि 

, 20. श्री प्रताप सिंह बाजवा 2121, 2262, 2298 
18. श्री प्रबोध पांडा 198 

श्री राधे मोहन सिंह 21. ड. बलीराम 2151 

19. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी 199 22. श्री अम्बिका बनर्जी 2171, 2179 

श्री अशोक तवर 23. श्रीमती सुस्मिता बाउरी 2268 

20. श्री के. शिवकुमार् उर्फ जे.के. Rater 200 24. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया 2163, 2268 
श्री भूपेन्द्र सिंह 
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25. श्री अवतार सिंह भडाना 2270 

26. श्री सुदर्शन भगत 2252 

27. श्री ताराचन्द भगोरा 2270 

28. श्री संजय भो 2166, 2195, 2219, 

2267 

29. श्री समीर भुजबल 2184 

30. श्री Whee. fag 2227 

31. श्री कुलदीप विश्नोई 2138 

32. श्री हेमानंद बिसवाल 2178 

33. श्रीमती बोचा हंसी लक्ष्मी 2252 

34. श्री fds सिंह बुन्देला 2081, 2248 

35. श्री सी. शिवासामी 2096, 2258 

36. श्री हरीश चौधरी 2144, 2196, 2204 

37. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 2093, 2272 

38. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण 2152, 2154, 2194, 

2248 

3ॐ9. श्री एन.एस.वी. चित्तन 2248, 2260 

40. श्री भूदेव चौधरी 2233, 2248, 2260, 
2268 

41. श्रीमती श्रुति चौधरी 2125, 2194, 2224 

42. श्री अधीर चौधरी 2109 

43. श्री खगेन दास 2234 

44. श्री राम सुन्द्र दास 2166, 2170, 2254 

45. श्रीमती दीपा दासमुंशी 2169, 2202, 2261, 

2273 

46. श्रीमती अश्वमेध देवी 2080 

47. श्रीमती रमा देवी 2204, 2215, 2238 

48. श्री के.पी. धनपालन 2130 

49. श्री आर. भ्रुवनारायण 2113, 2288 

50. श्रीमती ज्योति ya 2171, 2174 

51. श्री aed डिएस 2242 

TTI 7 1158 
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52. ड. रामचन्द्र डोम 2210, 2268 

53. श्री निशिकांत दुबे 2169, 2246 

54. श्री मुकेश भैरवदानजी गवी 2171 

55. श्री एकनाथ महादेव गायक वाड 2166, 2195, 2219, 

2267 

56. श्रीमती मेनका गाधी 2232, 2248 

57. श्री वरुण गांधी 2142 

58. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गाधी 2263 

59. श्री माणिकराव होडल्या mad 2166 

60. डो. काकोली घोष दस्तिदार् 2273 

61. श्री राजेन गोहैन 2220 

62. श्री एल. राजगोपाल 2166, 2183, 2240 

63. श्री शिवराम गौडा 2077 

64. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा 2161 

65. Sl. सुचारू रजन हल्दर 2218, 2256 

66. श्री मोहम्मद् असरारुल हक 2197 

67. श्री महेश्वर हजारी 2097, 2169, 2268 

68. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 2273, 2289 

69. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव 2241, 2264 

70. ड. संजय जायसवाल 2137 

71. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 2238, 2241, 2273 

72. श्री बद्रीराम जाखड् 2106, 2285 

73. श्रीमती दर्शना जरदोश 2099, 2163 

74. श्री हरिभारऊ जावले 2083, 2280 

75. श्री नवीन जिन्दल 2112, 2201, 2243, 

2287 

76. श्री महेश जोशी 2224 

77. डौ. मुरली मनोहर जोशी 2177 

78. श्री प्रहलाद जोशी 2100, 2191, 2282 

79. ot कै. शिवकुमार उफ ae. 2253 

रितीश 
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80. श्री सुरेश कलमाडी 2214, 2266 108. श्री दत्ता मेषे 2185, 2260 

81. श्री पी. करुणाकरन 2268 109. श्री अर्जुन राम मेघवाल 2252, 2295 

82. श्री कपिल मुनि करवारिया 2140, 2170, 2254 10. श्री भरत राम मेघवाल 2142 

83. श्री राम सिंह कस्वां 2092, 2256 111. श्री महाबल मिश्रा 2157 

&4. श्री नलिन कुमार कटील 2107, 2286 12. श्री सोमेन मित्रा 2201 

85. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी 2251, 2271 113. श्री गोपीनाथ Ae 2248 

86. श्री damit खैरे 2199 114. श्री विलास मुत्तेमवार 2183 

87. डो. क्रुपारानी किल्ली 2139 115. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर 2091 

88. डो. किरोडी crea मीणा 2209 116. ड. संजीव गणेश नाईक 2207, 2265, 2266 

89. श्री कमल किशोर 'कमांडो ' 2157 117. श्री नामा नागेश्वर राव 2153, 2166, 2181, 

90. श्री sia. हर्ष कुमार 2134 2252 

91. श्री मिथिलेश कुमार 2221, 2273 118 श्री इद्र सिंह नामधारी 2205 
92. श्री विश्व मोहन कुमार 2211 119. of जफर अली नकवी 2212 

93, श्री अजय कुमार 2 120. श्री नारनभाईं कछया 2171-2172, 2218 

o4, श्री वी. कुमार 2095. 2252 , 2271. 121. श्री असादृददीन ओबेसी 2114, 2169, 2290 

2279 122. श्री पी.आर. नटराजन 2146 

95. श्री शैलेन्द्र कुमार 2181 123. श्री जगदम्बिका पालं 2222 

96. श्री अरुण कुमार बुंडावल्ली 2189 124. श्री वैजयंत पांडा 2158 

97. श्री एन. पीताम्बर कुरुप 2116, 2291 125. श्री राकेश पाण्डेय 2175, 2257 

98. श्री यशवंत लागुरी 2117, 2171 126. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 2237, 2268 

99, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम 2072, 2221, 2256, 127. कुमारी सरोज पाण्डेय 2089, 2269 

2273, 2293 128. श्री गोरखनाथ पाण्डेय 2230 

100. श्रीमती सुमित्रा महाजन 2155, 2273 129. डो. विनय कुमार पाण्डेय 2218, 2235 

101. श्री नरहरिं महतो 2176, 2251 130 श्री जयराम पांगी 2297 

102. श्री भर्तृहरि महताब 2236 131. श्री आनंद प्रकाश परांजपे 2166, 2195, 2219, 

103. श्री प्रदीप माञ्जी 2143, 2216 2267 

104. श्री प्रशान्त कुमार मजुमदार 2115, 2250 132. ड. WHA कुमार पारसाणी 2141 

105. श्री जोस के. मणि 2195 133. श्री देवराज सिंह पटेल 2180 

106. श्रीमती इश्ग्रडि मैक्लोड 2273 134. श्री देवजी एम. पटेल 2259 

107. श्री रघुवीर सिंह मीणा 2270 135. श्रीमती waste पटेल 2122, 2252, 2073 
7 
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136. श्री बाल कुमार परेल 2165 164. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी 2123, 2221, 2256 

137. श्री किसनभाई वी. परेल 2143, 2216 165. श्री अनन्त वेकटरामी रेड्डी 2150, 2171 

138. श्री हरिन पाठक 2200 166. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 2131, 2273 

139. श्री संजय दिना पाटील 2207, 2265, 2266 167. श्री नृपेन्द्र नाथ राय 2176, 2251 

140. श्री Gel. नाना पाटील 2100, 2282 168. श्री महेन्द्र कुमार राय 2268 

141. श्रीमती भावना पाटील गवली 2203 169. श्री एस. अलागिरी 2075, 2246, 2256, 

142. श्री सी.आर. पाटिल 2093 2264 
एस 

143. श्री दानवे रावसाहेब पाटील 2170, 2172, 2252 170. श्री एस. सेम्मलई 2103, 2283 

एस 

144. श्री भास्करराव बापूराव पारील 2195, 2219, 2267 171. श्री एस. SERRE 2207, 2251, 42 

खतगांवकर 172. श्री Tas जेयदुरई 2260 

145. श्रीमती कमला देवी पटले 2089, 2102, 2174, 173. श्री एस.एस. रामासु्बू 2074, 2115, 2144, 

2249, 2171, 2261 

146. श्री UTA प्रभाकर 2110 174. श्री फ़रासिस्को कोज्मी सारदीना 2231 

147. श्री प्रमचन्द Wes 2149 175. श्रीमती सुशीला सरोज 2071, 2097, 2169, 

148. श्री प्रेमदास 2228 2268 
धार्गृत 

149. श्री पन्ना लाल पुनिया 2128 176. श्री तथागत सत्यथ 2273 

150. श्री एम.के. THR 2162, 2252 177. श्री हमदुल्लाह सईद 2098, 2115, 2160, 
2268, 2281 

151. श्री रमाशंकर TST 2269 सिरि 
178. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया 2160, 2259 

152. श्री सी. राजेन्द्रन 2243, 2257 2273 
179. श्री एम.आई. शानवास 2213 

153. श्री एम.बी. राजेश 2226 | 
180. श्रीमती जे. शाता 2148 

154. श्री पूर्णमासी राम 2078, 2294 
181. श्री नीरज शेखर 2181, 2190, 2229 

155. प्रो. रामशंकर 2273 (संह 
182. श्री गोपाल fae शेखावत 2171, 2198, 2259, 

156. श्री निलेश नारायण राणे 2273 2263 

157. श्री के. नारायण राव 2274 183. श्री सुरेश कुमार शेटकर 2086, 2171, 2276 

158. श्री रायापति साबासिवा राव 2129 184. श्री राजू शेट्टी 2124 

159. श्री जे.एम. आरुन wie 2164, 2270 185. श्री wet dart 2273 

160. श्री रामसिंह राठवा 2133, 2248 186. श्री जी.एम. सिद्देश्वर 2084, 2256, 2299 

161. डो. र्ना डं 2140 187. Si. भोला सिंह 2182, 2256, 2260 

162. श्री अर्जुन राय 2262 188. श्री भूपेन सिंह 2275 

„163. श्री रुद्रमाधव राय 2094 189. श्री दुष्यत सिंह 2087, 2277 



1163 अनुक्ध J 27 मार्च, 2012 अनृकध ¢ 1164 

1 2 3 1 2 3 

190. श्री इन्यराज सिंह 2144 217. श्री अशोक dar 2142, 2171, 2248, 

191. श्री जगदानंद सिंह 2169, 2258, 2273 2296 

192. श्री मुरारी लाल सिंह 2119 218. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे 2212 

193. श्री पशुपति नाथ सिंह 2073, 2228, 2256, = 219. श्री मनीष तिवारी 2247 
2274 220. श्री जगदीश ठाकोर 2101 

194. श्री प्रदीप कुमार सिह 2171, 2248, 2273 221. श्री आर. भामराईसेलवन 2108 

195. श्री राधा मोहन सिंह 2248, 222. ड. एम. age 2169, 2195, 2225 

196. ड. रघुवंशं प्रसाद सिंह 2187 223. श्री thd थमस 2156 

197. श्री रतन सिंह 2249 324. श्री मनोहर facet 2115, 2250 

198. श्री रवनीत faz 2171, 2274 225. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल 2154, 2169, 2176, 

199. श्री सुशील कुमार सिंह 2234 तिवारी 2261 

200. aft उदय सिंह 2217, 2271 26 श्री AER सिंह तोमर 2163 

201. श्री यशवीर सिंह 2181, 2186, 2190, 227. श्री लक्ष्मण gE 2192 

2229 228. श्रीमती सीमा उपाध्याय 2097, 2169, 2268 
बृजभूषण शरण सिंह 202. श्री बृजभूषण शरण सिंह 2208 229 श्री हषं वर्धन 2271 

203. श्री रेवती रमण सिंह 2257 
230. श्री मनसुखभाई डी. वसावा 2088, 2278 

204. श्री राधे मोहन सिंह 2212, 2251 
वि 231, श्रीमती ऊषा वर्मा 2071, 2097, 2159, 

205. राजकुमारी रत्ना सिंह 2090, 2171, 2196 2169, 2268 

206. डो. संजय सिंह 2090, 2171, 2246, 232. श्री ate कुमार 2173, 2248 

2256 
233. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ 2167 

207. श्री राजय्या सिरिसिल्ला 2132 
ह acai 234. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे 2126 

208. डो. किरीर प्रमजीभाई सोलंकौ 2104, 2252, 2256, 

2284 235. श्री अजनकुमार एम. यादव 2075, 2117, 2215, 

209. श्री के. सुधाकरण 2127 2278, 2292 

210. श्री ईजी. सुगावनम 2135. 2273 236. श्री wR यादव 2171, 2244, 2253, 
2255, 2271 

211. श्री के, TAR 2118, 2261, 2292 
237. श्री दिनेश चन्द्र यादव 2177, 2271 

212. श्रीमती सुप्रिया सुले 2207, 2265, 2266 
238. श्री ओम प्रकाश यादव 2097 

213. श्री कोडिकुननील सुरेश 2082, 2273 
214. श्री एन. चेलुवर्या स्वामी 2105 239. प्रो. रंजन प्रसाद यादव 2210, 2239 

215. श्री मानिक टैगोर 2198 240. श्री अरुणा यादव 2085, 2300 
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अनुक्थ Il 

तारकित प्रश्नों कम मत्रलय-वार अनुक्रमणिका 

कृषि : 183, 184, 187, 189, 195, 196 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण 181, 192 

सस्कृति : 185 

उत्तर-पूर्व क्षत्र विकास 

खाद्य प्रसस्करण उद्योग : 200 

गृह 188, 190, 194, 197 

आवास ओर शहरी गरीनी उपश्मन | 

सूचना ओर प्रसारण 193 

शहरी विकास : 182, 198, 199 

युवा कार्यक्रम ओर खेल : 186, 191. 

अताराकित प्रश्नो Bl मत्रालय-वार अनुक्रमणिका 

कृति : 2077, 2079, 2081, 2082, 2085, 2088, 2095, 2098, 2099, 2101, 

2102, 2104, 2105, 2107, 2110, 2114, 2116, 2122, 2123, 2125, 

2126, 2134, 2137, 2156, 2158, 2162, 2165, 2167, 2175, 2176, 

2189, 2191, 2192, 2198, 2200, 2202, 2204, 2210, 2212, 2221, 

2223, 2225, 2226, 2230, 2232, 2236, 2237, 2238, 2240, 2243, 

2244, 2250, 2251, 2252, 2257, 2259, 2260, 2262, 2271, 2280, 

2284, 2286, 2288, 2289, 2291, 2293, 2300 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण : 2072, 2080, 2083, 2084, 2087, 2111, 2112, 2113, 2124, 2129, 

2133, 2166, 2170, 2171, 2179, 2180, 2194, 2195, 2197, 2208, 

2213, 2228, 2229, 2233, 2241, 2247, 2256, 2267, 2273, 2274, 

2276, 2292, 

सस्कृति : 2076, 2089, 2130, 2131, 2154, 2155, 2172, 2199, 2205, 2222, 

2235, 2242, 2258, 2296, 2299 

उत्तर-पूर्व aa fara - 

खाद्य प्रसस्करण उद्योग ; 2086, 2091, 2106, 2109, 2139, 2203, 2231, 2246, 2253, 2295 

गृह : 2078, 2092, 2093, 2094, 2100, 2108, 2119, 2120, 2121, 2127, 

2128, 2135, 2136, 2138, 2142, 2143, 2148, 2150, 2151, 2153, 

2159, 2160, 2161, 2168, 2169, 2173, 2181, 2183, 2185, 2186, 

2187, 2190, 2201, 2206, 2214, 2215, 2216, 2217, 2220, 2234, 

2245, 2248, 2249, 2254, 2255, 2261, 2264, 2265, 2268, 2269, 

2270, 2277, 2279, 2281, 2282, 2283, 2285, 2287, 2290, 2298 

आवास ओर शहरी गरीनी उपशमन 2145, 2157, 2163, 2207, 2224, 2297 

सूचना ओर प्रसारण : 2090, 2103, 2118, 2174, 2177, 2193, 2196, 2227, 2263, 2272 

wet विकास 2071, 2073, 2074, 2075, 2132, 2141, 2146, 2149, 2164, 2188, 

2209, 2211, 2239, 2266, 2278, 2294 

युवा कार्यक्रम ओर खेल 2096, 2097, 2115, 2117, 2140, 2144, 2147, 2152, 2178, 2182, 

2184, 2218, 2219, 2275.
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